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अन्तर्राष्ट्रीय कान्‌न 


लेखक 
हरिदत्त वेदालंकार, एम० ए० 


भू० प्राध्यापक, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
निवेदाक, प्रकादन विभाग, गो० ब० पंत विश्वविद्यालध, पन्तथगर 


प्रकाशक 
सरस्वती सदन 
७-यू.ए., जवाहर नगर, दिल्‍ली-७ 
१९७२ ] [ सल्य : १६ रपये ५० पंसे 


प्रकाशक । 
सरस्वती सदन, 

७-यू. ए., जवाहर नगर, 
दिल्‍ली-७ 


( २० अक्तूबर, १६६० 


श्री हरिदत्त वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 


प्रथम संस्करण, श्रक्तृबर, १६६० 

द्वितीय संशोधित संस्करण, दिसम्बर, १६६४ 
तृतीय संशोधित संस्करण, जुलाई, १६६८ 
चतुर्थ संशोधित संस्करण, जुलाई, १६७२ 


सुद्रक ।' 
भ्रभात प्रेस, 
मेरठ ॥ 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


इस संस्करण को पूर्ण रूप से संशोधित करते हुए इसमें अन्तर्राष्ट्रीय. कानून के 
विकास की नई सामग्री जोड़ी गई है तथा इस पर प्रभाव डालने वाली नई घटनाओं 
तथा मामलों का उल्लेख किया गया है। बंगला देश की मान्यता के ज्वलन्त प्रश्न पर 
प्रकाश डालते हुए इस सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की मान्यता विषयक नीतियों 
पर प्रकाश डाला गया है (प० १७६-८५१) । प्रादेशिक समुद्र की सीमा विस्तृत करने 
के सम्बन्ध में दक्षिण श्रमरीका के विभिन्‍न राज्यों की नई नीति को स्पष्ट करते हुए 
एक नवीन मानचित्र द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है (प० २१५-७ ) । हवाई डकेती या 
विमानापहरण की नवीन समस्या का प्रतिपादन किया गया है (पृ० २६२-५) । 
विश्व न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये नवीन मामलों--उत्तरी महासमुद्र में समुद्र तल 
की सीमा का निर्धारण (पु० २३०-२), दक्षिण अफ्रीका (प० ४१७), बार्सीलोना 
ट्रेक्शन केस (पृू० ४२२) तथा भन्तर्राप्ट्रीय कानून विषयक जुगल किशोर मोर (पृ० 
६२२) जैसे नये मामलों का परिचय दिया गया है। इसी प्रकार बंगला देश के 
शरणाथियों (१० ३२६), परिवेष्टन (१० ५५६), भारत के श्रधिग्रहण न्यायालयों 
(पु० ४६४), सन्धियों (पु० ३७५), युद्धापराधियों (पु० ५१४) के सम्बन्ध में नई 
सामग्री दी गई है । 

झ्राशा है, नवीन संशोधनों से यह पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रध्ययन में 
ग्रभिरुचि रखने वाले पाठकों के लिए भ्रतीब उपयोगी सिद्ध होगी तथा पिछले संस्करणों 
की भाँति लोकप्रिय होगी | 


पन्‍तनगर >हरिदत्त 
१५-५-७२ 


प्रथम संस्करण की भूसिका 


वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन बिल्कुल निरर्थक 
समझा जाता था और इस विषय की सत्ता में भी संदेह प्रकट किया जाता था। १६०७ 
में जब श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न विषयों पर नियमों के निर्माण के लिये दूसरा हेग 
सम्मेलन बुलाया गया तो पश्चिमी देशों के कतिपय उच्च सैनिक अ्रधिकारियों ने इस 
विषय में यह मन्तव्य प्रकट किया कि “तथाकथित भनन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून प्रोफेसरों तथा 
किताबी कीड़ों के दिमाग की उपज है, इन नियमों से वे स्थल एवं जलसेनाओ्रों के 
सेनाध्यक्षों को कुछ कार्य करने से' रोकना चाहते हैं। ऐसे नियम बिल्कुल बेकार हैं, 
क्योंकि इनका पालन करने वाली कोई राजनीतिक सत्ता या शक्ति नहीं है।” लाड्ड 
साल्जबरी ($9॥5$0ए7५) ने यह मत प्रकट किया--“कानून शब्द को प्रायः जिस श्रर्थ 
में समझा जाता है, उस श्रथ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई सत्ता नहीं है। इसे लागू 
कराने वाला कोई न्यायालय नहीं है, श्रतः इसे कानून कहना बहुत 'भ्रामक है । 

किन्तु पिछले पचास वर्षो में, कई कारणों से, न केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
सत्ता स्वीकार की जाने लगी है, भ्रपितु इसका अध्ययन और पालन ग्रावश्यक समझा जाने 
लगा है। दो विश्वयुद्धों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रराजकता के दुष्परिणामों को सुस्पष्ट 
करते हुए इसमें कानून की प्रतिष्ठा बढ़ाने श्रोर उसके पालन की अनिवायंता पर बहुत 
बल दिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर आ्राविष्कृत श्रणुबमों ने तथा इसके बाद 
बनाये गये हाइड्रोजन बमों, श्रन्तः:महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों ([/शिएणाएशां4।ं 
84॥570 $5॥०७), अन्तरिक्षगामी राकेटों (77०८८८४५ ) , स्पृतनिकों ( $9प07॥८8 ) , 
चन्द्रगामी ल्यूनिकों (,0॥75) ने मानव-सभ्यता के विनाश, विध्वंस श्रौर प्रलय के 
ताण्डव की अ्रमित सम्भावनायें उत्पन्न कर दी हैं । 

इन परिस्थितियों में ग्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए शन्त- 
रष्ट्रीय कानून के पालन को वैसा ही प्रनिवार्य समझा जाने लगा है, जैसा विभिन्न देशों 
में राष्ट्रीय (१४पाांटा०४) कानून का पालन आवश्यक समझा जाता है। जिस प्रकार 
राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून ने अराजकता का श्रन्त किया है, उसी प्रकार श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में मात्स्य न्याय की समाप्ति होनी चाहिए, श्रन्यथा प्रलयंकर तृतीय विश्वयुद्ध में 
मानव-जाति का सब्वनाश हो जायगा । कहा जाता है कि जब एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
ग्राइन्स्टाइन से पूछा गया कि अगले विश्वयुद्ध में लड़ाई के क्‍या साधन होंगे तो उन्होंने 
कुछ समय तक विचार के उपरान्त यह कहा कि “अगले विश्वयुद्ध के साधनों का तो 
मुझे ज्ञान नहीं, किन्तु उससे अगले युद्ध तक यदि मानव जीता रहा तो वह पत्थरों से 
तथा अपने नाखूनों से ही लड़ेगा'। प्रलयंकर शत्त्रों द्वारा प्रवतित वर्तमान सभ्यता के 


१. हालण्ड--लेक्चस प्रॉन इष्टरनेशनल लॉ, पूृ० ५ 


९ 2) 


सर्वेमेध यज्ञ के बाद मनुष्य के पास इनके भ्रतिरिक्त किसी अन्य शस्त्र के रहने की कल्पना 
नहीं की जा सकती । 

इस समय मनुष्य के लिए संताप झ्लौर चिन्ता का सबसे बड़ा विषय यह है कि 
गोर्की के शब्दों में वह “ग्राकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, समुद्र में मछलियों 
की तरह तैर सकता है, किस्तु यह नहीं जानता कि पृथ्वी पर कंसे रहना चाहिए।” 
विश्वविध्वंसकारी अ्रणुबमों तभा प्रलयंकर प्रक्षेपणास्त्रों की विभीषिका श्रव उसे बाधित 
करने लगी है कि वह श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता स्वीकार करे, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाये, 
इसका पालन सब राज्यों के लिए अनिवाय समझा जाय, इसकी श्रवहेलना उपेक्षा की दृष्टि 
से न देखी जाय; जिस प्रकार विभिन्न देशों में फौजदारी कानून का उल्लंघन करने 
वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग करने 
वालों के लिए प्रभावशाली दण्ड-व्यवस्था हो। अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने 
वाले राज्य अपनी सम्मिलित शक्ति द्वारा ऐसे प्रबल लोकमत का निर्माण करें कि कोई 
राष्ट्र ऐसा दुस्साहस न कर सके । इस समय सभी राजनीतिक भ्रौर विचारक, तथा 
सामान्य व्यक्ति इस प्रश्न पर सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था और पालन 
प्रावश्यक है। सर्वेनाश और विध्वंस के ताण्डव से मानव-जाति के परित्नाण का एकमात्र 
प्रभावशाली साधन यही है । नानन्‍्य: पन्था: विद्यतेउडयनाय । 

प्रस्तुत पुस्तक में इसी महत्वपूर्ण विषय के संक्षिप्त, सांगोपांग और सारगर्भित 
प्रतिपादन का विनम्र प्रयास किया गया है। यह भ्रत्यन्त जटिल और दुरूह कानूनी विषय 
है, किन्तु इसका वर्णन भ्त्यधिक स्पष्ट, सुबोध और सरल शब्दो में करने का प्रयत्न 
किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण भ्रंगों और विषयों को हस्तामलक बनाने 
के लिए उनकी एंतिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से दिया गया है। 

अब तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ग्रंथों में भारतीय विचारधारा और पृष्ठभूमि 
का बहुत कम उल्लेख होता है, इसकी प्राय: उपेक्षा की जाती है । इस पुस्तक में पहली 
बार भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्राचीन भारतीय विचारों को श्राधुनिक विचारों के साथ 
तुलनात्मक रूप में दिया गया है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के श्राधुनिक विद्वानों--ग्रो शियस, 
विकरशोयेक, बेटल, ब्लंशली, हालैण्ड, हाल, श्रापेनहाइम, लारेन्स, हाइड, ब्रिश्रर्ली, 
स्टार्क आदि के विचारों के प्ताथ-साथ रामायण, महाभारत, कौटिलीय ग्र्थशास्त्र, गौतम, 
बोधायन और आपस्तम्ब धमंसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कामन्दकीय नीतिसार, 
नीतिवाक्यामृत श्रादि भारतीय धर्मंग्रंथों, धर्मसूत्रों, स्मृतियों तथा नीतिग्नंथों के विचारों 
का यथास्थान उल्लेख किया गया है । उदाहरणार्थ, दूतों (पृु० ३३६, ३४३), संधियों 
(पृ० ३७२, पु० ३७४), स्थलयुद्ध (पु० ४५६, ४६१-२, ४६५, पृ० ४६७, ४७२), 
समुद्रीयुद्ध (१० ४७४), तटस्थता (पु० ५१७-८) विषयक प्राचीन भारतीय विचारों 
को पादटिप्पणियों में दिया गया है। अन्त में द्वितीय परिशिष्ट में महाभारत, रामायण, 
कोटिलीय अर्थशास्त्र, धर्मसूत्रों और स्मृतियों की अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी कुछ 


२. फिलिप सी० जेस्सप--ए मॉड्ने लॉ झॉफ नेशन्स, पृ० १ 


( था ) 


व्यवस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। पहले श्रध्याय में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
ऐतिहासिक विकास का प्रतिपादन करते हुए भारतीय विचारों को महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है । 

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास प्रधान रूप से पश्चिमी देशों 
में हुआ है, अत: इस विषय को स्पष्ट करने के अधिकांश उदाहरण या मामले ((45६०५) 
इन्हीं देशों के हैं। इस समय ये मामले ((७४6$ ) श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख भ्राधार 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को समझने के लिए इनकी जानकारी आवश्यक है । दुर्भाग्य- 
वश प्राचीन भारत की ऐसी वादविधि (0७६४८ 7.,99 ) हमें बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती । 
इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण मामलों का यथास्थान परिचय 
दिया गया है । प्रथम परिशिष्ट में इनका पृथक रूप से भी उल्लेख किया गया है | इसके 
साथ ही इस बात का प्रयत्न किया गया है कि यथासम्भव भारतीय उदाहरणों का 
समावेश हो । राज्यों की सीमाओं और सीमावर्ती नदियों के सम्बन्ध में भारत, 
पाकिस्तान और चीन के आधुनिक ग्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के उदाहरण दिये गये हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय निरन्तर विकासशील है । इस पुस्तक में इस बात 
का प्रयत्न किया गया है कि इसमें नवीनतम विचारों और उदाहरणों के समावेश से इसे 
अ्रधिक से अ्रधिक गअद्यतनीन (075-0-0900) और श्रभिनव बनाया जाय। इसमें 
प्रादेशिक समुद्र की सीमा के सम्बन्ध में मार्च १६६० के समुद्री कानन के दूसरे श्रन्त- 
रॉष्ट्रीय सम्मेलन ([लाब्राणाबरी 56000 (एजगरलियाए8 णा 6 8७ ० (6 
5८४5 ) के परिणामों का, १२ भ्रप्रैल १६६० को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पुतंगाल 
के भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने के भ्रधिकार के विषय में दिये गये निर्णय का, 
१ मई १६६० को शअ्रमरीकी यू-२ विमान द्वारा सोवियत झ्राकाश की सीमा के ग्रति- 
क्रमण से उत्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा स्पृतनिकों द्वारा बाह्य अन्तरिक्ष (006 
572०८) की प्रादेशिक प्रभुता सम्बन्धी सबंथा नवीन और अ्रद्यतन विषयों का प्रतिपादन 
किया गया है। 

हिन्दी में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तक लिखने में सबसे बड़ी कठिनाई पारि- 
भाषिक शब्दों की है । इस विषय में श्रनेक सराहनीय प्रयत्न हुए हैं, किन्तु ये सब इस 
कानून की जटिल पारिभाषिक शब्दावली के लिए श्रपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। श्रन्तर्राप्ट्रीय 
कानून की अंग्रेजी शब्दावली बड़ी समृद्ध है, उसमें एक प्रधान भ्रर्थ के विभिन्न सूक्ष्म भेदों 
को स्पष्ट करने के लिए अनेक दब्द हैं, 8०॥077/५, 7॥[6 और 7२8॥॥ अधिकार के 
विभिन्‍न भेंदों को सूचित करते हैं । किसी प्रदेश को वशवर्ती बनाने के लिए 8प्रशंए84- 
07, 8पर]९००१, 5फ०/ण97480/07, ॥॥7९59007 आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता 
है, किन्तु इन सबमें सूक्ष्म श्रन्तर है। यही दशा [7श/शिशा०९, [7शएश॥[07, (0॥ा- 
77॥9५9, ("०7809 श्रादि बीसियों शब्दों की है। यहाँ इस बात का प्रयत्न किया 
गया है कि इन शब्दों का सूक्ष्म श्रन्तर स्पष्ट करने के लिए यथासम्भव पृथक्‌-पृथक शब्दों 
का प्रयोग किया जाय । 

कानूनी शब्दावली का निर्माण करते हुए तीन सिद्धान्तों का पालन किया गया 


( का ) 


है। सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रकाशित कानून, राजनीति और राज- 
नय कौ पारिभाषिक शब्दावलियों से शब्द लिए गये हैं। इनमें शब्द न मिलने पर प्राचीन 
भारतीय साहित्य में से इसके लिए उपयुक्त शब्द खोजे गये हैं । 77८5०90०॥ के लिए 
नारदस्मृति का चिरकालिक भुक्ति अ्रपनाया गया है, 8०॥#8००॥ के लिए मनुस्मृति 
का युध्यमान ग्रहण किया है। &7775806 के लिए हिन्दी में युद्धविराम का प्रचलन है, 
70०४ के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग होता है, दोनों में श्रन्तर रखने के लिए महा- 
भारत के अभ्रवहार शब्द को अपनाया गया है। प्ननेक प्राचीन शब्द इस समय हिन्दी में 
प्रयुक्त नहीं हो सकते । (१०7५९॥४०॥ के लिए पुराना संस्कृत शब्द 'समय' है, श्राज- 
कल हिन्दी में यह कालवाचक है, श्रत: इसका प्रयोग 'अभि' उपसर्ग के साथ 'अभिसमय' 
के रूप में किया गया है ताकि कालवाची समय से इसका भेद बना रहे । इस बात पर 
पूरा ध्यान दिया गया है कि पारिभाषिक दाब्द सरल, स्पष्ट और सुनिश्चित श्रर्थ के 
द्योतक हों । 

अंग्रेजी में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की शब्दावली का प्रमुख आधार रोमन कानून 
ओ्रौर लैटिन की शब्दावलियाँ हैं । लैटिन के अभ्रनेक वाक्यांशों का अंग्रेजी में बहुत प्रचलन 
है। इस ग्रन्थ में पहली बार इनके संस्कृत प्रतिरूप निश्चित करके इनका प्रयोग किया 
गया है । उदाहरणार्थ, 'रणपा। टागा९0 $77 [02८, 79809 5प्यगा $०८४७॥03 तथा 
२९०७७ ४० 89ग0779५५ के लिए क्रमश: “नियमाभावे दण्डाभाव:', “राज्यसमया: सम्मान- 
नीया:' तथा “वस्तूनामावत्तेमानस्थिते:' का व्यवहार किया गया है । इसके साथ ही हिन्दी 
में इनका ग्राशय स्पष्ट कर दिया गया है । 

इस ग्रन्थ के प्रणणन और प्रकाशन में लेखक को कई व्यक्तियों से बहुमूल्य सह- 
योग प्राप्त हुआ है, इसके लिए वह इन सबका आभारी है । गुरुकुल कांगड़ी के पुस्तका- 
लय से तथा इसके भ्रध्यक्ष श्री पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति तथा प्रन्य कार्येकर्त्ताओं 
श्री विजयस्वरूप जी तथा श्रीराम जी शर्मा ने मुझे पुस्तकालय सम्बन्धी जो सुविधायें 
दी हैं, उनके बिना इसका लेखन सम्भव नहीं था, इसके लिए वह इन महानुभावों का 
कृतज्ञ है। बन्धुवर श्री रामरक्खामल जी ने इस पुस्तक के प्रूफ देखने में तथा भाषा 
परिष्कार में सहायता देकर लेखक को श्रनुगृहीत किया है। पारिभाषिक हदब्दों के चयन 
में दी गई सहायता के लिए लेखक श्री धर्मदेव जी विद्यामातंण्ड का आभारी है। श्री 
विश्वरंजन जी को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रणयन की प्रेरणा की, 
इसके लिए प्रोत्साहन दिया, इसके सुचारु, सुन्दर और शीघ्र मुद्रण की व्यवस्था की, 
एतदर्थ लेखक उनका आभारी है ! 


शरत्पृणिमा 
६ अक्तूबर, १६६० >हेरिदत्त 
गुरुकुल कांगड़ी 
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प्रथम श्रध्याय--श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास (प्रांशणां७को 
[0९ए९०फपला। ० ाशिाा।॥078| .3७ ) १७--४५२ 
विषय का महत्त्व, पृ० १७; अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्गम, पृ० १७; विकास 
के तीन युग, पृ० १८; प्रथम युग (क) भारत, पृ० १६; (ख) प्राचीन 
मध्यपूर्व के राज्य, पृ० २३; (ग) यूनान, पृ० २४; दूसरा युग--रोम, पु० 
२५; जस जेन्शियम, पृ० २७; मध्यकाल में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में 
सहायक तत्त्व, पृ० २९; (१) चर्च, पृ० ३०; (२) व्यापारिक तथा समुद्री 
कानूनों का विकास, पृ० ३२; आ्राधुनिक युग, पु० ३५; फ्रांसिस्को विक्टोरिया, 
पृ० ३६; फ्रांसिस्कों सुग्रारेज़, पृ० ३६; पीरिनो बेल्ली, पृ० २७; बल्थसर 
आयला, पृ० ३८; एल्बेरिको जैण्टिली, पृ० ३८; ह्यूगो ग्रोशियस, पृ ० ४०; 
ग्रोशियस के ग्रन्थ, पृ० ४१; ग्रोशियस के सिद्धान्त, पृ० ४२; भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के तीन सम्प्रदाय; पृ० ४६; (१) प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, पृ० ४९; (२) भ्रस्ति- 
वादी सम्प्रदाय, पृ० ४७; (३) ग्रोशियन सम्प्रदाय, पृ० ४८; १६वीं तथा २०वीं 
शतियाँ, पृ० ४६; पेरिस की घोषणा, पृ० ५०; हेग सम्मेलन, पृ० ५० । 
द्वितीय श्रध्याय--श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप (पा 0 वयश4/0॥4| 
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नियम और कानून, पु० ५३; अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा, पृ० ५४; 
ग्रत्तर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्त्व, पृ० ५७; श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
चार प्रकार का वर्गीकरण, पृ० ५७; (क) सावंजनिक तथा वयक्तिक ग्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून, पृ० ५७; (ख) वास्तविक तथा प्रक्रियात्मक अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून, १० ५६९; (ग) युद्ध और शान्ति के श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५६; 
(घ) विशेष, सामान्य और सावभौम भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५६; (ह) 
शक्ति, सहयोग और पारस्परिकता के अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पु० ५६; भ्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून के प्रतिपाद्य विषय, पृ० ६०; भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव 
में कानून है ? (क) पूर्वपक्ष, पृ० ६१; (ख) उत्तरपक्ष, भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
के कानून होने का समर्थन--सर हेनरी मेन, पृ० ६३; लार्ड रसेल, पए्‌ृ० ६४; 


( ऊफे ) 


बिश्न्ली, पृ० ६४; स्टार्क, १० ६५; आपेनहाइम, पृ० ६५; हाल, पृ० ६८; 
क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है ? पृ० ७१; क्या श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून वस्तुत: समभीौतों से बने कानून का अंग है ? प० ७२; अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के दोष तथा इन्हें दूर करने के उपाय, पृ० ७३; अ्रन्तराष्ट्रीय कानून 
का आ्राधार : (क) मौलिक अ्रधिकारों का सिद्धान्त, पृ० ७५; (ख) सहमति 
का सिद्धान्त, पृ० ७६; (ग) वास्तविक आधार, पृ० ८५१; अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के निर्माण में नई प्रवत्ति. पु० ८२; शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त, 
पृ० ८३; अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप में सं० रा० संघ की स्थापना से तथा 
अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, पृ० ८४ । 

लुतीय श्रध्याय-प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के खोत ($0पाए25 ्ी वाशिााभांगा॥ओं 
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स्रोत का भ्रर्थ, पृ० ८७; स्रोतों के प्रकार, पृ० ८८; सन्धियाँ, पृ० ८८; 
(क) विधिसूचक या प्रज्ञापक सन्धियाँ, पृ० ९०; (ख) विधायक सन्धि, पु० 
६०; (ग) संविदा सन्धियाँ, पृ० €१; रिवाज या आचार, प० ६२; श्राचार 
या रिवाज तथा प्रथा का भेद, पृु० ६३; कानून के सामान्य सिद्धान्त, पु० 
६६; न्यायालय के निर्णय : (क) गअन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, पु० 
६७; (ख) राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, पु० ६७; (ग) अधिग्रहण न्या- 
यालयों के निर्णय, पु० €८५; अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं के ग्रन्थ, पृ० ६६; 
अन्तर्राप्ट्रीय सौजन्य, पृ० १००; तकंशक्ति, पु० १००; अन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र, 
पृ० १०१; विभिन्‍न स्रोतों की प्रामाणिकता का क्रम, पृू० १०१ | 

चौथा श्रध्याय - भ्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध (२०७४० 
0०९ए€्शा गांटावाक्षागातं [89 ॥॥0 शपागंटांएथ (89 ) १०३--११३ 
भ्रत्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून, पृू० १०३; हतवादी सिद्धान्त, पु० १०४; 
एकत्ववादी सिद्धान्त, पृ० १०६; रूपान्तरवाद, पु० १०६; समर्पणवाद, पु० 
१०७; श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न देशों का व्यवहार-- (१) ग्रेट ब्रिटेन, पृ० १०८; (२) सयुक्त राज्य 
भ्रमरीका, पृ० ११०; (३) फ्रांस, पृ० १११; (४) स्पेन, पृ० १११; (५) 
नावें, पृ० १९११; (६) जमंनी, पृ० १११; (७) सोवियत रूस, १० ११२; 
भारत में राष्ट्रीय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध, पृ० ११२। 

पाँचयाँ प्रध्याय--भ्रन्तराप्ट्रीय कानून का संहिताकरण ((०09ाट्यांजा 
क॒ाशिाक्षां०ाद्षं 7.8ए४) ४८ ११४---१२६ 
संहिताकरण का अभिप्राय, पृ० ११४; संहिताकरणा के लाभ, प्‌ृ० ११४; 
संहिताकरण के दोष, पृ० ११५; संहिताकरण की कठिनाइयाँ, पृ० ११६; 
संहिताकरण का संक्षिप्त इतिहास, पृ० ११६; (१) आ्ारम्भिक प्रयत्न, पृ० 
११६; (२) हेंग सम्मेलन, १० ११७; (३) राष्ट्रसंघ के प्रयत्न, पृ० ११८; 
(४) संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा संहिताकरण का कार्य, पृ० ११६; श्रन्तर्राष्ट्रीय 


( » ) 


विधि भ्रायोग का कार्य प० १२१; राज्यों के भ्रधिका रों तथा ककत्तंव्यों की 
प्रारूप घोषणा, पृ० १२३; न्यूरेम्बर्ग सिद्धान्तों का निर्माणा, पृ० १२३; 
मानव-जाति की शान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध श्रपराधों की प्रारूप संहिता, 

० १२४; भ्रन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, पृ० १२५; श्रन्य कार्य, पृ० 
१२५; संहिताकरण का भविष्य, १० १२६ । 


दूसरा भाग 
शान्ति के कानून 


छठा प्रध्याय--राज्यों का स्वरूप झोर प्रकार (][6 'षिद्वांपा८ 200 (]8५५॥08- 
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राज्य का लक्षण, प० १९६; राज्यों के मौलिक अधिकार झौर ककत्तंब्य, 
पृ० १३१; राज्यों की स्वतन्त्रता का अधिकार, इसका स्वरूप तथा इसकी 
मर्यादा प० १३२; स्वतन्त्रता सम्बन्धी श्रधिकार और कत्तंव्य पू० १३३; 
पहला करत्तंव्य-दूसरे राज्य के प्रदेश में प्रभसत्ता के कार्य न करना, पु० 
१३४; राज्यों की समानता का ग्रधिकार प० १३६६; राज्यों का वर्गीकरण : 
(के) स्वतन्त्र राज्य पु० १३७; (ख) परतन्त्र या पराधीन राज्य, प० १३८; 
(ग) संयुक्त ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवित-- (अर) वास्तविक सगम, पृ० १३८; (आ) 
व्यक्तिगत सगम, पृ० १३६; (३) प्रसंधान, पृ० ११६; (ई) संघ, प. १४०; 
(घ) वशणवर्त्ती राज्य, पृ० १४१; (३) सर्रक्षत राज्य, प० १४१; (च) 
सहराज्य, प० १४३, (छ) राष्ट्रमण्डल, प० १८४२; (ज) तटस्थीकृत 
राज्य, पृ० १४५; तटस्थीकरण ग्रोर तट्स्थता भें अन्तर, पृ० १४६; (झ) 
होली मी तथा वेटिकन नगर, पृ० १४७; (त्न) मंण्डट पद्धति, प्‌ १४८; 
(2) न्यास पद्धति, प० १५०; न्यास पद्धति के मौलिक उद्देश्य, प० १४ 
न्यास परिपद, पृ० १५२; मंण्डट पद्धति तथा स्यास पद्धति में कुछ मलिक भेद, 
पृ० १५२ । 


कई छ + ढ थे 
सातवों श्रध्याय---राज्यों की मा्यता (4२९८०शा।६४0॥ ० 88९5) १५५४--१८६ 


मान्यता का लक्षण, पृ० १५५; मान्यताबिपयक सिद्धान्त, पृू० १५६: 
मान्यता की विधियाँ,प० १५४८; स्प्ट और ध्वनित मान्यता, प० १५६: 
एकाकी तथा सामहिक्र मान्यता, प० १६०; अतिक्षिप्र मान्यता, प० १६० 
वास्तविक तथा कानूनी मान्यता, पृ० १६०; राजनीतिक परिस्थितियों का 
मान्यता पर प्रभाव, पृु० १६४; सरकारों को मान्यता, पृ० १६६; निर्वासित 
सरकारों की मान्यता, प्‌ १६६; स्टिमसन का मान्यताविषयक सिद्धान्त, प० 
७०; एस्ट्रेंडा सिद्धान्त, १५० १७०; श्रन्तर्राप्ट्रीय संगठनों द्वारा मान्यता 
प॒० १७१; सामहिक मान्यता, १५० १७२; मान्यताविषयक सं० रा० अमरीका 
की नीति, पृ० १७३; भारत को मान्यताविषयक नीति, पू० १७५; (क) 


( »ा ) 


साम्यवादी चीन सम्बन्धी नीति, पृ० १७६; (ख) इजराइल विषयक नीति, 
प० १७७; (ग ) स्पेन विषयक नीति, पृ० १७७; बंगला देश की मान्यता, 
पृ० १७६; मान्यताविषयक हौल्सटाइन सिद्धान्त तथा पाकिस्तानी नीति, 
पृ० १८१; युद्धावस्था की मान्यता, पु० १८२; सह-युद्धावस्था की मान्यता, 
पृ० १८२; सह-युद्धावस्था, पृ० १८४; भ्रभिद्रोह की मान्यता, पृ० १८४; 
मान्यता देने के भ्राधार, पृ० १८५; मान्यता के परिणाम, पृ० १८५५ | 
आ्राठवाँ भ्रध्याय--राज्य-उत्त राधिकार (5(80० $00९८५$॥०॥ ) १८७--२ ०४ 
राज्य-उत्तराधिकार का स्वरूप, पृ० १८७; उत्तराधिकार के दो प्रकार: (१) 
सावंभौम उत्तराधिकार, पृ० १८८; (२) आंशिक उत्तराधिकार, पु० १८६; 
राज्य-उत्तराधिकार के परिणाम, पृ० १८६; (श्र) सन्धिविषप्रक अधिकार 
ग्रौर दायित्व, पृ० १८६; (आरा) साम्पत्तिक अधिकार, पृ० १६०; (इ) 
सविदात्मक दायित्व, पृ० १६१: (ई) साव॑जनिक ऋण, पृ० १६३; (उ) 
जिद्द, पृ० १६९३; (ऊ) सदस्यता, पृ० १६४; अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का 
उत्तराधिका र, पृ० १६८; संयूक्त अरब गणराज्य के निर्माण के कानूनी पहल, 
१० १६४५; राज्य-उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भारतीय परिषाटों और 
व्यवहार, पृ० १६६; पहली समस्या--भारत की ग्रन्तराप्ट्रोय स्थिति, पृ० 
१६७; दूसरी समस्यथा--निर्जी व्यक्तियों के कानूनी हित, पृ० १६८; तीसरी 
समस्या--अनुदन्धीय उतरदायित्व, पृ० २०१; चौथी समस्या-सघियाँ, पु० 
२०१; पाँचवी समस्या--पुराने कानूनों तथा कानूनी पः ति की सान्‍्यता, पृ० 
२०२; छठी समस्था--सिविल सविस तथा अन्य सावंजनिक सेवाएँ, पु० 
२०२ । 
नवाँ प्रध्याय--राज्य का प्रदेश (]८709 0[| ॥॥8 $8० ) २०५--२४४ 

प्रादेशिक प्रभुसत्ता, पृ० ००५; राज्य की सीमा, प० २०४ : (वा) प्राकृतिक 
सीमाये, पृ० २०४; (ख) कृत्रिम सीमाये, पु० २०६; नदियाँ, पृु० २०७; 
(क) राष्ट्रीय नदियां, पृ० २०७; (ख) अन्तर्राट्रीय नदिया, पृ० २०४; 
सिन्धु-जलसमब्धि, १० २१०; प्रादर्णिक समुद्र, पृ० २१०; १६५८ का समुद्री 
कानून सम्मेलन--प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई पर विवाद, पृ० २९३; दूसरा 
समद्री सम्मलन, प० २१४, १६९०- का तायरा समुद्री सन्मतन--द््षिण 
अमरीका के राज्यों द्वारा प्रादेशिक समुद्र की सोमा का २०० मील तक 
विस्तार, पृु० २१५; प्रादेशिक समुद्र का समझाता, पृू० ०१७: (कर) प्रादे- 
शिक समुद्र का स्वरूप झोर लक्षण, पृ० २१७; (ख) निररीष गमन का 
भ्रधिकार, पृ० २९७; (ग) संस्पर्शी क्षेत्र पृू० २१८; अ्रन्तिम प्राविधान, 
पृ० २१८; संस्पर्शी क्षेत्र, पृ० २१९६; एंग्लोॉ-नावेंजियन मछलीगाह मामला, 
पृ० २२०; जलडमरूमध्य, पृ० २२१; खाड़ियाँआऔर ग्राखात, पृू० २२२; 
महाद्वीपीय समुद्रतल, पृ० २२२; महाद्वीपीय समुद्रतल का १६५८ का अभि- 
समय, पृ० २२४; ब्राज़ील-फ्रांस झींगामछली विवाद, पृ० २२७; महाद्वीपीय 


( मां ) 


समुद्रतल के विषय में भारत की नीति, १० २२७; महांद्वीपीय समुद्रतल पर 
अधिकार के आ्राधार, पृ० २२६; उत्तरी सागर महाद्वीपीय समुद्रतल की 
सीमा निर्धारण का मामला, पृ० २३०; गहरे समद्रतल पर प्रभुत्व की 
नवीन समस्या, पृ० २३२; नहरें, पृ० २३३; पानामा नहर, पृ० २३४; 
कील नहर, पृ० २३४; स्वेज़ नहर, पृ० २३४; आकाश पर प्रादेशिक 
प्रभुता, पृ० २३६; १२ अक्टूबर १६२६९ के वारसा समझौते, पु० २३७; 
बाह्य अन्तरिक्ष की प्रभुता की नवीन समस्या, पृ० २३८; सं० रा० संघ तथा 
बाह्य अन्तरिक्ष, पृ० २३६; बाह्य प्रन्तरिक्ष सन्धि, पृ० २४०; परवत्ता, 


प्‌० २४२॥। 
दसवाँ पक्‍्रध्याय--प्रदेश प्राप्त करने झौर खोने के प्रसार (४०0९5 ० 
#९९णाा।॥8 32१6 70शा8 ॥0770765 ) २४५--२५६ 


प्रावेशन, पृ० २४५; भअस्वामित्व, पृ० २४७; प्रभुसत्ता स्थापित करने की 
इच्छा और इरादा, पृ० २४८; सातत्य का सिद्धान्त, पृ० २४८; संस्पशिता 
का सिद्धान्त, पृ० २४६; चाँद पर भ्रधिकार, पृ० २५०; चिरकालिक भुक्ति, 
पृ० २५०; उपचय या अ्भिवद्धि, प्‌ २५१; हस्तान्तर, पृ० २५२; विजय, 
पृ० २५३; सम्मेलन का निर्णय, पृ० २५५; पट्टा, प० २५५; प्रदेश खोने 
के प्रकार, प० २५६। 
ग्यारह॒वोँ भप्रध्याय--हस्तक्षेप (॥70एथ॥॥07 ) २ २५७--२६६ 
हस्तक्षेप के प्रकार: (१) कूटनीतिक या राजनयिक हस्तक्षेप, पृ० २५७; 
(२) आ्रान्तरिक हस्तक्षेप, पृ० २४७; (३) बाह्य हस्तक्षेप, पृ० २५७; (४) 
दण्डात्मक हस्तक्षेप, पृ० २५७; हस्तक्षेप करने के कारण, पृु० २५८; (१) 
श्रात्मरक्षा, पृ० २५८; (२) सन्धि के भ्रधिकारों को लागू करना, पृ० २६१; 
(३) मानवीयता, पृ० २६१; (४) शक्ति-संतुलन, पृ० २६२; (५) वित्तीय 
कारणों से हस्तक्षेप, पृ० २६२; (५) गृहयुद्धों में हस्तक्षेप, पु० २६३; 
मुनरो सिद्धान्त, पृ० २६३; डेग्रो तथा नेहरू सिद्धान्त, पृ० २६५; हंगरी में 
रूस का हस्तक्षेप, पृ० २६५; तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप, पृ० २६७ । 
आरहयाँ प्रध्याय--क्षेत्राधिकार (3ए780८007 ) _.* २७०--२६५४५ 
प्रादेशिक समुद्र में क्षेत्राधिकार, पृ० २७१; तैरतें टापू का सिद्धान्त, प० २७२; 
बन्दरगाहों में क्षेत्राधकार, पृ० २७३; प्रादेशिक क्षेत्नाधिकार का विस्तार 
पृ० २७३; (१) कत्तंगत प्रादेशिक सिद्धान्त, पृ० २७३; (२) कमंगत 
प्रादेशिक सिद्धान्त, पृ० २७४; विदेशियों का क्षेत्रांधिकार, प० २७४; प्रादे- 
शिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियाँ, पृ० २७५; (क) विदेशी राज्य भ्रौर उसके 
भ्रष्यक्ष, पृ० २७६ (ख) विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि, पृ० २७७; (ग) 
सार्वजनिक जहाज, पृ० २७६; (घ) विदेशी सेमाप्रों पर क्षेत्राधिकार, पृ० 
२८१; (3) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षेज्राधिकार से मुक्ति, प० २८१; 
' महासमुद्रों में क्षेत्राधिकार, पृ० २८०१; महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर प्रति- 


( #ग। ) 


बन्ध, पृू० २८३; महासमुद्रों के सजीव साधनों के संरक्षण तथा मछली 
पकड़ने का समझोता, पु० २८५; महासमुद्रों का अभिसमय, पृ० २५७; 
महासमुद्रों में तीत्र श्रनुसरण, पृ० २८६; १६४५८ के महासमुद्रों के प्रभिसमय 
में तीम्र ग्रनुस॒रण विषयक व्यवस्था, पु० २९०; महासमुद्रों में समुद्री डकती 
का दमन, पृ० २९१; हवाई डर्कती या विमानापहरण, पृ० २६२; १६७० 
का हवाई डर्कती निरोध--हेग अभिसमय १६ दिसम्बर १६७०, पृ० २९४। 

सैरहवां भ्रध्याय--राष्ट्रीयता ()२४४४०॥७॥() २६६--३१० 
राष्ट्रीयता का स्वरूप तथा लक्षण, पृ० २९६; राष्ट्रीयता का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
महत्त्व, पृ० २९७; राष्ट्रीयता की प्राप्ति के प्रकार, पृ० २९७; (क) जन्म, 
पृ० २९७; (ख) देशीयकरण, पृ० २९८; (ग) पुन:प्राप्ति, पृ० २६६; 
(घ) वशीकरण, पृ० २९६; (ड) प्रदेश का हस्तान्तर, पृ० ३००; राष्ट्री- 
यता की हानि के पाँच प्रकार, पृ० ३००--(क) मुक्ति, पृ० ३००; (ख) 
बंचन, पृ० ३००; (ग) दीधेकालीन विदेश निवास, पृ० ३२००; (घर) 
जन्ममूलक या भूमि नियम, पृ० ३०१; (7) प्रत्यास्थापन, पृ० ३०१; 
दोहरी राष्ट्रीयता, पृ० ३०१; राज्यहीनता, पृ० ३०३; भारत में राष्ट्रीयता 
विषयक कानूनों का विकास, पृ० ३०४; राष्ट्रीयता विषयक भारतीय 
मामले, पृ० ३०७ । 

चौदह॒वाँ प्रध्याय--प्रत्यपंण (फ्राबता।णा) ३११--३३४५ 
प्रत्यपंण का स्वरूप, पु० ३११; प्रत्यर्पण का विकास, पृ० ३१२; प्रत्यपंणीय 
व्यक्ति, पृ० ३१३; प्रत्यपंण के भ्रपराध, पृ० २१३; प्रत्यपंण के कुछ मामले 
--(१) आइज़लर का मामला, पृ० ३१४; (२) ब्लैकमर का मामला, 
पृ० ३१५; राजनीतिक प्रपराध तथा प्रत्यपंण, प० ३१५; एटेण्टेंट धारा, 
पृ० ३१८; दोहरी प्रपराधिता का नियम, पृ ० ३१६; श्रपराध भेद का सिद्धान्त, 
पृ० ३१९; श्रपहरण द्वारा प्रत्यपंण--श्राइकमान का मामला, पृ० ३२०; 
ग्रा्टकोविक का मामला, पृ० ३२२; भारतीय प्रत्यपंण कानून, पृ० ३२३; 
तारासोव का मामला, पृ० ३२४; ग्राश्नय का अश्रधिकार, पृु० ३२७; (क) 
प्रादेशिक भ्राश्नय, पृ० ३२२८; (ख) प्रदेशबाह्य प्राश्नय, पु० ३२८; क्षेत्रीय 
श्रधिका रविषयक नवीन दृष्टिकोण, पृ० ३२६; राजनयिक प्ाश्रय, पृ० ३३२; 
कोलम्बियन-पेरुवियन प्राश्नय मामला, पृ० ३३३। 

'पणहुवाँ भ्रध्याय--अन्तर्राष्ट्रीय कानून झोर व्यक्ति (॥कााक्षांणानं ॥छ वा0 
पाल ग्रातारांतप ) ३३६--३४३ 
प्रत्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति की स्थिति--तीन पक्ष, पृ० ३३६; पहला पक्ष 
“परम्परागत दृष्टिकोण, पृ० ३३६; दूसरा पक्ष--अ्रतिवादी दृष्टिकोण, पु० 
३३७; तीसरा पक्ष-मध्यवर्ती दृष्टिकोण, पृ० ३३८; व्यक्तित की स्थिति को 
को प्रभावित करने वाली भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थायें, पृ० ३४०; नन्‍्यूरेम्बर्य 


( झांश ) 


के प्रभियोग, पृू० ३४०; जातिवध समझौता, पृ० ३४१; मानवीय प्रधि- 
कारों की रक्षा का योरोपियन अभिसमय, पृ० ३४२ । 

सोलहवाँ अध्याय--राजनयिक प्रतिनिधि--राजबूत झोर वाणिश्यदूत 
([0ए90र70 38०78 870 (00808 ) ३े४ं४--३७% 
प्राचीन एवं मध्यकाल में दूत प्रथा, पु० ३४४; राजनयिक सम्बन्धों का 
वियना भ्रभिसमय, पृ० ३४४५; दूतों की श्रेणियाँ श्रौर प्रकार, पृ० ३४५; 
(क) राजदूत, पु० ३४६; (ख) पूर्णाधिकार मन्त्री तथा भ्रसाधारण दूत, 
पृ० ३४७; (ग) निवासी मन्त्री पृ० ३४७; (घ) कार्यदृूत, पृ० ३४७; 
दुतों की नियुक्ति, पृ० ३४८; स्वीकरणीय व्यक्ति, पृ० ३५०; दूतों के कार्य, 
पृ० ३५१; दूतों के विशेषाधिकार श्र उन्मुक्तियाँ, पृ० ३५२; बवैयक्तिक 
सुरक्षा तथा पभ्रवध्यता, पृ० ३५२; राज्यक्षेत्रवाह्मयता, प्‌ ३५६; फौजदारी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति, पृ० ३५०; दीवानी न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार से मुक्ति, पृ० ३५९; गवाही देने के कार्य से मुक्ति, 
पृ० ३६१; करों से मुक्ति, पृ० ३६१; उपासना का श्रधिकार, 
पृ० ३६२; पत्र-व्यवहारं की स्वतन्त्रता, पृ० ३६२; सीमित क्षेत्राधिकार, 
पृ० ३६२; दूत के अनुयायी वर्ग के विशेषाधिकार, पृ० ३६२; उन्मुक्तियों 
का आरम्भ और समाप्ति, पृ० ३६३; दौत्यकार्य की समाप्ति के कारण, 
पृ० ३६४; वाणिज्यदूत, पु० ३६७; वाणिज्यदूत विषयक सम्बन्धों का 
१६६३ का वियना अ्भिसमय, पृ० ३६६ | 

सज़्हवाँ भ्रध्याय--सन्धियाँ ([7०७४०४) - ३७२--३६९० 
सन्धियों का स्वरूप, पृ० ३२७२; सन्धि शोर संविदा, पृ० ३७२; सन्धिवाची 
कुछ शब्द, पु० २७३; (१) प्रभिसमय, पृ० ३७३; (२) प्रोतोकोल, 
पृ० ३७३; (३) समझोता, पृ० ३७३; (४) व्यवस्था, पृ० ३२७४; (५) 
प्रामाणिक विवरण, पृु० ३२७४; (६) परिनियम, पृ० ३७४; (७) 
घोषणा, पृु० २७४; (८) अस्थायी प्रणाली, पृ० ३७४; (६) संपत्रों का 
विनिमय, पृ० ३७४; (१०) चरम कानून, पु० ३७४; (११) सामान्य 
कानून, पृ० २७४; सन्धि सम्पादन के भ्राठ भ्रावश्यक अंग, पृ० ३७५; सह- 
मिलन और अझभिलग्नता, पृू० ३७६; सन्धि का लागू होता, पृू० ३७६; 
पंजीकरण और प्रकाशन, पृ० २७७३ सन्धियों का क्रियान्वयन, पृ० २७७; 
सन्धि की बनावट, पृ० ३७७; संन्धियों का वर्गीकरण, पृ० ३७७; (क) 
राजनीतिक सन्धियाँ, पृ० ३७८; (ख्व) व्यापारिक सन्धियाँ, पृ० ३७८; 
(ग) सामाजिक सन्धियाँ, पृ०:३७६; (घ) दीवानी न्यायसम्बन्धी सन्धियाँ, 
पृ० ३७६; (3) फौजदारी न्यायविषयक सन्धियाँ, पृ० ३७६; प्रवेध 
सन्धियाँ, पृु० ३७६; सन्ध्िपालन का उपाय, पु० ३८०; सर्धिविषयक दो 
सिद्धान्त : (क) सन्धियों की पविल्ता, ३०१; (ख्र) स्थिति की अपरि- 
वर्ततशीलता, पृ० ३८५२; सन्धियों की समाप्ति, पु० ३८५; सन्धियों पर 


( »ए ) 


युद्ध छिड़ने का प्रभाव, पृ० ३८६; सन्धियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धान्त, 
पृ० ३८६; (१) व्याकरणीय व्याख्या और दोनों पक्षों का इरादा 
पृ० २८७; (२) सन्धि का उद्देश्य और प्रकरण, पृ० ३८७; (३) 
तर्कानुकूलता तथा संबद्धता, पृु० ३८८; (४) प्रभावशालिता का सिद्धान्त, 
पृ० ३८८; (५) बाह्य सामग्री की सहायता, पृ० ३८८; उदार व्याख्या, 
पृ० ३८६ । 

झठारह॒वाँ ग्रध्याय--संयुकत राष्ट्र संघ (0॥60 'पांणा$ 0इक्ांटक्वा0 ) 

३६१--४०४ 

संघ के विचार का उदभव और विकास, पृ० ३६१, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य 
गौर प्रयोजन, पृ० ३९२; मौलिक सिद्धान्त, पृ० ३६२; सदस्यता, पृ० ३६३; 
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, पृ० ३८५३; सामान्य प्रसेम्बली,, पृ० ३६३; छोटी 
प्रसेम्बली, पृ० ३९५; शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव, पृु० ३६४; सुरक्षा 
परिषद्‌, पृ० ३९७; वीटो, पृ० ३९८; भ्राथिक और सामाजिक परिषद, 
पृ० ४००; न्यास के विचार का विकास तथा न्यास परिषद्‌ पूृ० ४०२; 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, पृ० ४०३; सचिवालय, पृ० ४०४ । 

उन्नीसवाँ श्रध्याय--श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ([ाशियाभांणा॥। परंएणा॥8) 

४0०४--४ २ ३ 

पंचनिरणंय का स्थायी न्यायालय, पु० ४०४५; श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय का स्थायी 
न्यायालय, पृ० ४०६; न्याय का भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, पृ० ४०७; क्षेत्रा- 
घधिकार-- ( १) ऐच्छिक, पृ० ४०८; (२) प्रावश्यक, पृ० ४०८; (३) 
परामशत्मिक, पृ० ४०६; कोरफू चेनल मामला, पृु० ४०६; मोरक्को में 
भ्रमरीकी राष्ट्रजनों के उत्तराधिकार, पृ० ४०६; एंग्लो-नार्वेजियन मछली- 
गाहू मामला, पु० ४१०; सं० रा० संघ की सदस्यता के सम्बन्ध में जनरल 
असेम्बली का प्रधिकार, पृ० ४१०; द० प० श्रफ्रीका का शन्तर्राष्ट्रीय 
दर्जा, पृ० ४१०; हया डी ला टारें का मामला, पृ० ४११; पुतंगाल का 
भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने का प्रधिकार, पृ० ४११; प्रीह विहीर 
का मामला, पृ० ४१३; मध्यपूर्व तथा कांगो में सं० रा० संघ की कार्यवाही 
पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में परामशात्मक सम्मति, पृ० ४१६; दक्षिण 
ग्रफ़ीका के मामले, पृ० ४१७; श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मृत्यांकन, 


पृ० ४२२। 
बीसवों अ्रध्याय--भन्तर्राष्ट्रीय बियादों का निबदारा ($&7ऐ८ाढा। रण 
व॥छापा॥0078! 755ए८४ ) ४२४--४३६ 


मैत्नीपूर्ण साधन, पृ० ४२४; (१) वार्ता, पु० ४२४; (२) सत्सेवा झौर 
मध्यस्थता, पृ० ४२५; (३). संराधन, पृ० ४२६; (४) भ्रन्तर्राष्ट्रीय जाँच 
" झायोंग, पृ० ४९७; (५) पंचनिरंय, पृ० ४२८; (६) अ्रधिनिर्शय, पु० 
४३०; (७) राष्ट्रसंघ भौर सं० रा० संघ द्वारा विवादों का निबटारा, 


( #शं ) 


पृ० ४३१; बाध्यकारी साधन, पृ० ४३२; (क) प्रतिकर्म, पृ० ४३३; 
(ण) प्रत्यपहार, पृ० ४३३; (ग) भ्रधिरोध, १० ४३७; (घ) शान्तिमय 
ग्रावेष्टन, पृ० ४३७; (ह) हस्तक्षेप, पृ० ४३८। + 


तीसरा भाग 
युद्ध के नियम 


इक्कीसवां प्रध्याय--युद्ध और इसके प्रभाव (५४४४ 30 ॥05 262०5) ४४३--४६३ 
युद्ध का स्वरूप, पृ० ४४३; युद्ध की बंधता के विचार की समाप्ति, पृ० 
४४४; युद्धों के प्रकार, पु० ४४४; समग्र युद्ध, १० ४४६; युद्धेत्तर शत्तुता, 
पृ० ४४७; युद्ध का आरम्भ तथा युद्ध-घोषणा, पु० ४४८; युद्ध के 
तात्कालिक प्रभाव, पृ० ४५०; (१) राजनयिक सम्बन्धों का भंग, पृ० 
४५०; (२) शत्रुदेश के व्यक्ति, पृ० ४५१; (३) व्यापारिक सम्पर्क की 
समाप्ति, पृ० ४५३; (४) संविदाशों का प्रभाव, पृ० ४५३; (५) शलुदेश 
में युद्धकारियों की समाप्ति, पृ० ४५४; शत्रु की सम्पत्ति--(क ) स्वदेश में 
शत्रु की सार्वजनिक शक्ति, पु० ४५४; (ख) स्वदेश में शत्रु की वेयक्तिक 
सम्पत्ति, पृ० ४५५; (ग) तटस्थ देश में युद्धकारी देशों की सम्पत्ति, पृ० 
४५५; (६) सन्धियों पर प्रभाव, पृ० ४५६; शत्रुरूपता या श्ररिप्रकृति, पृ० 
४५७; (क) व्यक्तियों की शत्रुरूपता, पु० ४५८५; (ख) नियमों की शत्रु- 
रूपता, पृ० ४५६; (ग) जहाजों की शत्रुरूपता, पृ० ४६०; (घ) नौपण्य 
की शत्रुरूपता, पृ० ४६२; व्यापारिक भ्रधिवास, पृ० ४६३; राष्ट्रीयता, 
पृ० ४६३। 

बाईसवां प्रध्याय--स्थल युद्ध के नियम (.89$ ० .॥70 फ४76) ४६४--४८६० 
युद्ध के नियमों का विकास, पु० ४६४; नियमों का पालन, पु० ४६६; युद्ध 
के नियमों की अनुज्ञप्तियाँ, पृ० ४६9; स्थल युद्ध के उद्देश्य भौर साधन, 
पृ० ४६८; स्थल युद्ध के नियम->अशैछू के विरुद्ध हिसा के प्रयोग की मर्यादा 
पृ० ४६८; असेनिक जनता पर बाई बमवर्षा, पु० ४७१; भश्रणबमों के 
प्रयोग का झ्रोचित्य, पृ० ४७२; घायलों तथा मृत व्यक्तियों के साथ व्यवहार, 
पु० ४७३; युद्धबन्दी, पृ० ४७५; युद्धबन्दी के बन्धन की समाप्ति के प्रकार 

(१) युद्ध के समय. में सीधा स्वदेश प्रत्यावत्तेत, पु० ४७८; (२) युद्ध 
के समय के लिए तटस्थद्देशों में भेजना, पृ० ४७६; (३) पलायन, पृ० 
४७६; (४) मृत्यु, पृ०४७६; (५) युद्ध की समाप्ति पर बन्दियों की मुक्ति 
तथा स्वदेश प्रत्यावत्तेन, पु० ४७६ | फ 

लेईसबाँ भ्रध्याय--समुद़ी युद्ध के नियम (4.3898 ० ए४७70776 ४६:7४) 

४८१-- बंध 


समुद्री युद्ध के उद्देश्य, पु० ४८१; समुद्री युद्ध के नियमों का विकास, पृ० 


0, 


४८१; शत्रु के जलपोतों पर झ्राकतमण भौर उनका प्रभिग्रहण; पृ० ४८२; 
चिकित्सालय पोत, पु० ४८५३; धामिक, वैज्ञानिक या परोपकारी कार्यों में 
संलग्न पोत, पु० ४८४; युद्धवन्दियों के विनिमय के कार्य में लगे पोत, पु० 
४८४; शत्रु की सेवा में लगे तटस्थ जलपोत, पृ० ४८५; सांस्कृतिक सम्पत्ति 
को जब्त न किया जाना, पु० ४८५५; तटीय नगरों की बमवर्षा, पु० ४८५; 
सुरंग, पृ० ४५६; पनडुब्बियाँ, पु० ४८७ । 

जौबोीसर्वा भ्रध्याय--भ्रधिप्रहण न्यायालय (2776 (!०पर$) डं८ह-- ४६५ 
भ्रधिग्रहण न्यायालयों का प्र्थं, पृ० ४५६; श्रधिग्रहण न्यायालयों का विकास, 
४€०; अ्रधिग्रहणा न्यायालयों के काये, पृ० ४६०; श्रधिग्रहण न्यायालयों के 
कत्तंव्य, पृ० ४६१; भ्रधिग्रहण न्यायालयों का दर्जा, पृ" ४६२; भ्रधिग्रहण 
न्यायालयों द्वारा लागू किया जाने वाला कानून, पृ० ४६२; पाकिस्तान द्वारा 
स्थापित अ्रधिग्रहण न्यायालय की वैधता, पृ० ४६४; भशसस्‍्तर्राष्ट्रीय भ्रधिग्रहण 
न्यायालय की प्रावश्यकता, पृ० ४६५ । 

पश्यीसर्था भ्रध्याय--हुवाई पुद्ध के नियम ([,395 ० 67 एधा46) ४६६--५० ३ 
हवाई युद्ध के नियमों के मौलिक सिद्धान्त, पृ० ४६६; १८७४ का ब्रुसेल्ज 
सम्मेलन, पृ० ४६६; हेग सम्मेलन, पृ० ४६६; प्रथम विश्वयुद्ध, पृ० ४६७; 
वाशिंगटन सम्मेलन, पृ० ४६८; द्वितीय विश्वयुद्ध, पृ० ४६६; भ्रणुबम का 
प्रयोग, पृ० ५००; पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों की अ्रवहेलना, 
पु० ५०३ । 

छब्बीसवाँ भ्रध्याप--पुद्धापराध (७7 (776) ४५०४--५१४ 
युद्धापराध का स्वरूप, पृ० ५०४; न्यूरेम्बगें भ्रभियोगों के प्रादुर्भाव का 
इतिहास, पृ० ५०६; न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, पु० ५०७; न्यूरेम्ब्गं 
पग्रभियोगों का महृत््व तथा भालोचना, पु० ५१०; टोकियों प्रभियोग, 


पृ० ५१२ । 
ससाइसवाँ भ्रध्याय--पुद्ध की समाप्ति तथा पर्वावस्था (76 वरक्ाणांगक्रा0त 
ण जब्चा 800 ?०डगंफ्ांपंपा ) ४१४--५२५ 


युद्धावसान की रीतियाँ, १० ५१५; (क) शब्ुतापूर्ण कार्यों का बन्द होना, 
पृ० ५१५; (ख) वशीकरण, पृू० ५१६; (ग) शान्ति-सन्धि, पृ० ५१७; 
शान्ति-सन्धि के प्रभाव भर परिणाम : पहला सामान्य प्रभाव-मैत्री सम्बन्ध 
की स्थापना, पृ० ५१६; दूसरा प्रभाव-जितभोगाधिकार, १० ५१६९; तीसरा 
प्रभाव--सामान्य क्षमादान, पृ० ५२०; चोथा प्रभाव--मुक्षि पु० ५२० 
पाँचवयाँ प्रभाव--युद्धावस्था की समाप्ति, पृ० ५२१; पूर्वावस्था का अभिप्राय, 
पु० ५२२; पूर्वावस्था के प्रभाव : (क) वस्तुझों को पूर्वावस्था प्राप्त होना, 
पु० ५२१; (ख) वैध कार्यों की वेघता, पृु० ५२३; (ग) भ्रवैध कार्यों को 
प्रवधता, पृु० ५२३; इस नियम की मर्यादायें, पृ० ५२४; हैस कैसल का 

_ मॉमला/पु० भरड। हर डे 

र्यषि 


( अश्यों ) 


झट्ठाइसवां प्रध्याय--तरस्थता (फव्याक्ा।ड) ..#.... . ४२६--५५७ 
लक्षण, पृ० ५२६; तटस्थता की विशेषताएँ, पृ० ५२७; तटस्थता के विचार 
का विकास, पृ० ५२८; सशस्त्र तठस्थता, पृ० ५२६; हेग भ्रभिसमय, पृ० 
५३२; लन्दन की घोषणा, पु० ५३३; प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थता, पृ० ५३३; 
राष्ट्रसंघ भौर तटस्थता, पृ० ५३४; १६२८ के केलाग-ब्नीम्राँ पैक्ट (पेरिस- 
पैक्ट) पभ्रथवा युद्ध परित्याग की सामान्य सन्धि, पु० ५३५; द्वितीय विश्वयुद्ध 
में तटस्थता के नियम से सम्बद्ध दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, पृ० ५३८; सं० रा० 
संघ का चार्टर झभौर तटस्थता, पृ० ५३६; तटस्थता के भ्ौचित्य का ग्राधार, 
पृ० ५४०; तटस्थता के प्रकार : पहला प्रकार स्थायी या सनातन तटस्थता, 
पृ० ५४२; दूसरा प्रकार सामान्य और प्रांशिक तटस्थता, पृ० ५४२; तीसरा 
प्रकार ऐच्छिक तथा अ्भिसमयात्मक तटस्थता, पु० ५४२; चौथा प्रकार 
सशस्त्र तटस्थता, पृ० ५४३; पाँचवाँ प्रकार परोपकारी तटस्थता, पु० ५४३; 
छठा प्रकार पूर्ण भ्रथवा निरपेक्ष तथा श्रपूर्ण, सापेक्ष या विशिष्ट तटस्थता, 
पृ० ५४३; सातवाँ प्रकार ताटस्थ्य तुल्यता, पृु० ५४४; तटस्थ तथा युध्यमान 
देशों के श्रधिकार और कत्तंव्य, पृ० ५४५; तटस्थ देशों के कत्तंव्य : (१) 
परिवर्जन के कत्तंव्य, पृ० ५४५; (२) निवारण के कर्तव्य, पृु० ५४६; 
(३) मूकसहमति के कत्तंव्य, पृ० ५४८; तटस्थ राज्यों के भ्रधिकार, पृ० 
५४८; फ्लोरिडा, पृ० ५४९६; युद्धकारी राष्ट्रों के प्रधिकार, पृ० ५५१; 
अ्रंगरी, पृ० ५५१; श्रंगरी का आ्राधुनिक स्वरूप, पृ० ५५२; अ्रतटस्थ सेवा, 
पृ० ५५३; अ्तटस्थ सेवा के परिणाम, पृ० ५५५; अ्रतटस्थ सेवा के मामलें, 
पृ० ५५५। 

उनतोीसवाँ भ्रध्याय--परिवेषध्टन (300:806 ) ५५८--५६८ 
परिवेष्टन का स्वरूप, पृ० ५४५८; पेरिस तथा लन्दन की घोषणायें, पृ० 
५५६; परिवेष्टन के विभिन्न रूप, पृ० ५६०; परिवेष्टन योग्य स्थान, पृ० 
५६१; वास्तविक परिवेष्टन की श्रावश्यक शर्तें, पृ० ५६२; परिवेष्टन की 
समाप्ति, पृ० ५६३; परिवेष्टन का भंग, पृ० ५६३; परिवेष्टन भंग करने 
के परिणाम, पृ० ५६४; परिवेष्टन के मामले, पु० ५६४; विश्वयुद्धों में 
परिवेष्टन के नियम--लम्बी दूरी का प्लावेष्टन, पृ० ५६५; परिवेष्टन का 
भविष्य, पृ० भ६०व.... दर 

तोसवाँ भ्रध्माय--विनिषिद्ध के मियम  ((:00720870 ) ५६९--५८९ 
विनिषिद्ध का स्वरूप भौर लक्षण, पृ० ५६६; वस्तुप्नों. का वर्गीकरण, पृ० 
५७० ; पूर्ण तथा सापेक्ष विनिषिद्ध, पृ० ५७२; पूर्ण निषिद्ध, पृ० ५७३; 
सापेक्ष या प्वस्थानुसार विनिषिद्ध, पृ० ५७३; खाद्य पदार्थ, प० ५७४ 
भारवाही पशु, पृ० ५७६; कोयला, पृ० ५७६; धनराशि, पृ० ५७६; . रई, 
पृ० ५७६; विरोधी गम्यस्थान, पृू० ५७७; वितिषद्ध की दण्ड व्यवस्था, पू० 
भ७८; परिवेष्दन झौर विनिषिद्ध, पु० ५७९; भविच्छिन्त समुद्री यात्रा 





( हंहइ ) 


का सिद्धान्त, पृ० ५८०; १७५६ के युद्ध का नियम, पु० ५८४; निरीक्षण भौर 
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प्रस्तर्राष्ट्रीय कानन का ऐतिहासिक विकास 


(प्रांह्रणांटयो 07लेगरणलक्का ण॑ प्रालाबराणाओं 4.49) 


विधय का महत्व--वर्तमान समय में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का श्रध्ययन कई दृष्टियों 
से भ्रसाधारण महत्व रखता है। इस समय वैज्ञानिक ग्राविष्कारों द्वारा यातायात एवं संचार 
के साधनों में श्रभूतपूर्व उन्नति हुई है, इनसे तथा भ्रन्तरिक्षमामी राकेटों, स्पृतनिकों और 
चन्द्रगामी ल्यूनिकों द्वारा देश और काल की दूरी पर विलक्षण विजय पायी जा रही है । 
इनके कारण तथा झ्राधुनिक जीवन की अ्रन्य परिस्थितियों से सब देशों के सम्बन्ध एक 
दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भरता में निरन्तर वृद्धि हो रही है । झ्राथिक, 
व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आवश्यकताश्रों 
के कारण विभिन्न देशों के पारस्परिक सम्बन्ध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि इस समय कोई भी 
सभ्य राष्ट्र दूसरे राज्यों से स्वेथा पृथक रह कर न॑ तो अपना जीवनयापन कर सकता 
है श्रौर न ही किसी प्रकार की कोई उन्नति कर सकता है। पिछले दो विश्वयुद्धों ने यह 
भली-भाँति स्पष्ट कर दिया है कि इस समय भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन तथा अन्त- 
राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण असाधारण महत्व रखते हैं। भ्रब यह समझा जाने लगा है कि 
जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में मनुष्यों ने श्रनेक नियमों तथा कानूनों का निर्माण करके 
समाज में शान्ति स्थापित की है, श्रराजकता का श्रन्त किया है, मात्स्य न्याय की समाप्ति 
की है, इसी प्रकार श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बलवान्‌ राष्ट्रों द्वारा निबंल राष्ट्रों को हड़पे जाने 
से रोकने के लिये और विश्व-शान्ति बनाये रखने के लिये कुछ नियमों, परम्पराओञ्रों शोर 
प्रथाशों का पालन झावश्यक है। जिस प्रकार एक राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के श्रापसी 
सम्बन्ध प्रौर व्यवहार उस राज्य के देशीय या राष्ट्रीय कानून (१००७४) 7.89) से 
नियन्त्रित होते हैं, बसे ही विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
द्वारा संचालित होने चाहियें । 

झन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्गस--वर्तेमान समय में पन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि 
(7स्‍0780078 789) की परिभाषा के १७८० ई० में सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय 
सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिशास्त्री जेरेमी बैन्थम (१७४८-१८३२) को दिया जाता है । 
उससे पहले राष्ट्रों के श्रन्योन्य सम्बन्ध श्र पारस्परिक सम्पर्क को नियन्त्रित करने वाले 
नियमों को लैटिन में राष्ट्रों का कानून ()708 0७७ 8०॥5) कहा जाता था। बैन्धम ने 
इसके स्थान पर भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून ([008 ७॥/27665 8075) की परिभाषा का प्रयोग 
करने को कहा श्र इसका कारण बताते हुए कहा कि यह पहली परिभाषा की भ्रपेक्षा 
ग्रध्तिक सुस्पष्ट और सुथोध है । 

. किन्तु इससे यह नहीं समझता चाहिये कि इस शास्त्र का उद्गम भी बेन्थम के 


पद ध्र्तर्राष्ट्रीय कानून 


साथ हुआ ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है, जो इसे सर्वथा आधुनिक काल में विकसित हुभझा 
शास्त्र मानते हैं। श्री लारेन्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्राचीन काल के योरोपियन राज्यों 
के पास तटस्थता (]भि८य7०॥0) का पअ्रभिप्राय प्रकट करने के लिये कोई शब्द तक नहीं 
था। श्री ग्रल्फ़ेड जिसने का सत है कि “१६१४ से पहले विभिन्न राज्य तटस्थता रूपी गगन 
में बड़ी भव्यता के साथ परिभ्रमण करने वाले ऐसे नक्षत्र थे कि उनके भ्रमणमार्ग या 
कक्षायें कभी-कभी झापस में टकराती थीं भौर इनके परिणामस्वरूप भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
कुछ थोड़े से ही नियम बने थे” ।' 
इसमें सन्देह नहीं कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का भ्रधिकृतम विकास प्राधुनिक युग 
में हुआ है, किन्तु प्राचीनकाल में इसके बीज अवश्य पाये जाते हैं। मानव समाज के 
झ्राविर्भाव के समय से ही इसमें एकीकरण और पृथक्करण की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती 
हैं। एक झोर मनुष्य ने आत्मरक्षा और विकास के लिये नियमों श्नौर कानून के क्षेत्र को 
विस्तीर्ण करते हुए शने:-शनै: परिवार, जनजाति (7706) नगर-राज्य ((॥9-8(96) , 
राज्य शोर साम्राज्य का संगठन किया ; दूसरी ओर ये परिवार, जनजातियाँ और राज्य 
एक दूसरे के विरुद्ध संधषे करते रहे । इनसे विभिन्‍न जातियों तथा राज्यों का उत्थान 
झोर पतन होता रहा । उपर्युक्त प्रवृत्तियों के संघर्ष से भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक 
विचारों का उदय मानव समाज के उषाकाल में ही हो गया । काब्बेट ने लिखा है-- 
“पुरातत्व श्र मानवविज्ञान ने हमें यह बताया है कि मनुष्य कई हजार वर्ष पहले ही 
समूह बना कर रहने लगा था, ये समूह भ्रपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था रखते थे 
ओर अन्य समूहों के साथ श्रपना सम्पर्क रखते हुए कुछ निश्चित नियमों का पालन करते 
थे। यूनान के नगर-राज्यों द्वारा प्रपने संध (.०827८5) तथा मैत्नीसन्धियाँ करने तथा 
मध्यस्थों को अ्रपने विवाद सौंपने से बहुत पहले, राजा अ्रपने कूटनीतिक प्रतिनिधि- 
मण्डलों द्वारा राजनैतिक चर्चा करने लगे थे, सन्धियों का निर्माण करते थे, युद्वों की 
घोषणा करते थे तथा कुछ निश्चित नियमों के भ्रनुसार लड़ाई किया करते थे” ।' हालैण्ड 
ने यह ठीक ही लिखा है कि प्राचीनकाल के राष्ट्र स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
के विषय में प्रधान रूप से तीन प्रकार के नियम स्वीकार करते थे--(१) राजदूतों के 
विशेषाधिकार, (२) सन्धियाँ, (३) युद्ध की घोषणा तथा उसके संचालन के नियम ।" 
प्रत: यह स्पष्ट है कि मानव समाज में भन्तर्राष्ट्रीय कानून पत्यन्त प्राचीनकाल से चला 
भरा रहा है, विभिन्न देशों के व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सम्पर्क ने तथा 
युद्धों ने इसके विकास में बड़ा भहृत्वपर्ण भाग लिया है। 
.... विकास के तीन युग--श्र्तर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास को श्री लारेन्स 
ने तीन युगों में बाँटा है-- 
'(१) प्रथम युग--मॉतव इतिहास के उधा-काल से रोमन साप्राज्य की स्थापना 


१. प्रह्फेड जिमनें--दी लीग भ्राफ नेशन्स एण्ड दी रूल भाफ ला, पृ० ६८ 
२. पी० ई० काब्बेट--सा एण्ड सोसाइटी इस दी रिलेशन्स भ्राक स्टेट्स, पृ ० ४ 
३. हालैण्ड--इष्टरनेशनल ता, भ्रष्टम पंस्करता, १० १०. 
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लेक--इस युग की यह विशेषता थी कि उस समय सब राज्यों में यह विश्वास प्रचलित था 
कि जाति या नस्ल (7२8०४) की दृष्टि से समान होने पर ही राज्यों का एक दूसरे के प्रति 
कोई कत्तेव्य है, भ्रन्यथा कोई कर्तव्य नहीं है। उदाहरणार्थ, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने 
यूनानी राज्यों में परस्पर युद्ध होने की दशा में इसके संचालन के सम्बन्ध में कुछ नियम 
बनाये, किन्तु यूनानियों से भिन्न बर्बर जातियों के साथ लड़ाई में इन नियमों का पालन 
करना श्रावश्यक नहीं समझा । 

(२) दूसरा युग--रोमन साम्राज्य से योरोप को १६वीं शती की धारसिक सुधा- 
रणा (7२८(0778/07 ) तक--इस काल की यह विशेषता है कि इस समय यह माना जाता 
था कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन एक सामान्य उच्च शक्ति ((छशााणा 
5प.9श707) द्वारा होना चाहिये। मध्यकाल में योरोप में दो ऐसी शक्तियाँ थीं--पवित्न 
रोमन सम्राद्‌ तथा पोप । धामिक सुधारणा के साथ पोष की धाभिक प्रभुता क्षीण हो गई 
भोौर उपयुक्त विश्वास शिथिल हो गया । 

(३) तीसरा युग--धासिक-सुधारणा से वर्तमानकाल तक--इसकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इस समय इस सिद्धान्त का प्राधान्य है कि विभिन्न राष्ट्र एक विशाल 
राष्ट्रसमुदाय ((०णाधधयपाएं॥ 0 २४४०॥४) के सदस्य हैं, इन सब के एक दूसरे के प्रति 
कुछ भ्रधिकार और उत्तरदायित्व हैं । यहाँ इन तीनों युगों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 

प्रथम युग (क) भारत--यहाँ प्राचीनकाल में विभिन्न श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
का विकास हुआ । रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिलीय प्रर्थशास्त्र, कामन्दकीय 
नीतिसार, नीतिवाक्यामृत तथा श्रन्य प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के श्ननेक नियमों 
का वर्णन मिलता है । इनमें दूतों की भ्रवध्यता, युद्ध के नियम और बवैदेशिक नीति के 
सम्बन्ध में मण्डल सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं। भ्रागे यथास्थान इनका विस्तृत वर्णान होगा, 
यहाँ संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वर्तमानकाल की भाँति उस समय भी दूत 
प्रवध्य समझा जाता था। महाभारत में यह कहा गया है कि इनको मारने वाला राजा 
अपने मन्त्रियों सहित नरकगामी होता है। युद्ध छिड़ जाने पर भी दूत को तथा उसके साथियों 
को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती थी (नीति प्रकाश ७४६४) । आज- 
कल की भाँति उस समय दूतों के कई वर्ग और श्रेणियाँ होती थीं। कौटिलीय भ्रर्थशास्त्र 
(१॥१६) में दूतों के तीन भेदों का वर्णन किया है--(१) निसृष्टार्थ--इसे दूसरे राजा 
को देश तथा काल के श्रनुसार उचित समझी जाने वाली सभी बातें कहने की पूरी स्वतन्त्रता 
झौर भ्रधिकार होता था। पाण्डवों द्वारा दुर्योधन के पास सन्धि की चर्चा के लिये भेजे गये 
श्रीकृष्ण इसी प्रकार के दूत थे। यह बगें झ्राजकल के राजदूत (87708858007) के समान 
होता था। (२) परिभितार्थ--निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा हुआ दूत (स्राए०५)। 


४ महाभारत १०।८५॥२६, दूतस्य हन्ता मिरयमाविशेत्सचिते ट सह । दर्त सम्बन्धी नियमों 
के लिये देखिये--वाल्मभीकि रामायण सुन्दरकाण्ड ५२।१५, २१, युद्धकाण्ड २५॥२१; महाभारत शास्तिपर्व 
राजप्॒र्म १००।२७-२६; तथा ७५॥२६-२७ कौटिलीय भर्यशास्त् २१६ । क्‍ 
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(३) शासनहर--यह केवल राजाज्ञात्रों श्रथवा सन्देशों का वाहक होता था ।' 

युद्ध के नियमों के बारे में प्राचीन भारतीय साहित्य में भ्रनेक वर्णन उपलब्ध 
होते हैं । कौरब पांडवों की लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने इस नियमों के सम्बन्ध 
में एक समझौता किया था (देखिये द्वितीय परिशिष्ट तथा भीष्मपर्व १॥२६-३२) । 
झापस्तम्ब धर्मसूत्र (२।५।१०।१२), बौधायन धर्मसूत्र (११०॥१०-१२), गौतम धर्म- 
सूत्र (१०।१७-१८ ), मनुस्मति (७६०-६३ ), याज्ञवलकथ (१॥३२६), महाभारत 
(शान्तिपर्व ६५७७-१४, ६६।३, €८।४८-४६, २६७।४, द्रोशपर्व १४३।८, कर्णपर्वे 
६०।१११-११३, सौप्तिकपर्व (॥११-१२, ६।२१-२३), श॒क्रनीति (४।७।३ ५४- 
६२), रामायण (युद्ध काण्ड १८२७।२८) में युद्ध विषयक बड़े उदात्त और मानवीय 
नियमों का प्रतिपादन है । वर्तमान समय में १६०७ के हेग के चतुर्थ समझोते में तय 
किये गये नियमों से इनकी तुलना हो सकती है । जिस प्रकार हेग समझौते की धारा 
२३ के अनुसार विषली गैसों तथा शस्त्नों के प्रयोग का, धोखे से मारने या घायल करने 
का और हथियार डाल देने वाले व्यक्ति को मारने का निषध किया गया था, इसी प्रकार 
मनु ने कहा है-युद्ध में शत्रुओं को धोखा देने वाले कूट हथियारों (ऊपर से लकड़ी के 
खोल वाले किन्तु इसके प्नन्दर गुप्त रूप से लोहे के तेज हथियार रखने वाले) से लड़ाई 
न करे, यह लड़ाई लोहे की नोक वाले (कर्णी ), विष से बुझे हुए तथा जलती हुई भ्राग 
वाले बाणों द्वारा नहीं होनी चाहिये । रथ से उतर कर जमीन पर श्राये, नपुंसक (प्राण- 
दान के लिए), हाथ जोड़ने वाले, (प्राण बचाकर भागने में ) खुले बालों वाले तथा "मैं 
तेरा हैँ ऐसा कहने वाले को, सोये हुए, कवच खोले हुए, नग्न, निःशस्त्र, न लड़ने वाले 
तथा लड़ाई देखने के लिए आये दर्शक, टूटे हथियार वाले, पुत्रादि के शोक से पीड़ित, 
बहुत भ्रधिक घायल, डरे हुए तथा युद्ध से विमुख होकर भागने वाले को नहीं मारना 
चाहिए ।' महाभारत (शान्तिपर्व) में युद्ध में बूढ़े, बच्चे, स्त्री तथा आत्मसमर्पण करने 
वालों को मारने का नि्षध किया है श्रौर यह कहा गया है कि शत्रु सेनिक के घायल 
होने पर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए तथा श्रच्छा होने पर उसे मुक्त कर देना 
चाहिए ।* एक आधुनिक विधिशास्त्री श्राथर नसबौम (&॥0ए 'रए5७०णा) ने यह 
लिखा है कि मन्‌ के ये नियम युद्ध सम्बन्धी विषयों में भ्रत्यधिक मानवीयता को प्रदर्शित 


५. अर्थशास्त्र १११६, याशवल्क्य स्मृति १३२८ की टीका करते हुए विज्ञानेश्वर ने इनके 
सम्बन्ध में लिखा है--तत्न निसृष्टार्था राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेव कथयितु क्षमा:। उक्तमात्तं 
ये परस्म निवेदयन्ति ते संदिष्टार्था: । शासनहरास्तु राजलेखहारिणः: । 


३. मनुस्मृति ७६६०-६६ न कूटैरायुघैहेन्याद्यध्पमानो रएो रिपून । न कशणिभिर्नापिदिस्धै- 
नॉग्निज्वलिततेजनै: ॥ न च हन्यात्स्थलारूढं न क्‍्लीबं न कृतांजलिम। न मुक्तकेशं नासीन न तवास्मीति 
वादिनभू। न सुप्तं न विसप्नाहूं न नग्नं न निरायुधम्‌। नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ नायु- 
धव्यसनप्राप्तं नात्त नातिपरिक्षतम्‌ । न भीत॑ न परावतं सता धर्ममनुस्मरन्‌ । 


७. शान्तिपर्व ६८।४८-४६ वृद्धबालौ न हन्तव्यौँ नस्‍त्नी नचैव पृष्ठत:। तृणपुर्णमुखश्चैव 
तवास्मीति च थो वर्देत्‌ ॥ 
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करते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन नियमों का प्राचीन भारत में सदा पालन नहीं 
होता था। महाभारत में इनके उल्लंघन के अनेक उदाहरण हैं, एकाकी वीर अभिमन्यु 
को अनेक महारथियों ने मिलकर मारा था। भीम ने गदायुद्ध के नियम को तोड़ा था । 
फिर भी सामान्य रूप से इन नियमों का पालन होता था। युद्धों के समय सैनिक मध्य 
युग की भाँति असैनिक जनता का क्र्रतापूर्वक संहार नहीं करते थे । चन्द्रगुप्त मौर्य के 
समय भारत आये यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने उसकी पुष्टि करते हुए लिखा था-- 
“निकटवर्ती प्रदेश में लड़ाई होने पर भी भूमि पर खेती करने वाले कृषक किसी प्रकार 
के भय से झ्रातंकित नहीं होते क्योंकि युद्ध करने वाले क्ृृषि में लगे हुए व्यक्तियों के कार्य 
में कोई बाधा नहीं डालते । 

प्राचीनकाल में युद्धों के दो भेद किये जाते थे--धमंयुद्ध और कूटयुद्ध । धर्मयुद्ध 
में उपयुक्त नियमों का पूरा पालन किया जाता था, कूटयुद्ध में सब प्रकार की धोखेबाजी 
आर छल के प्रयोग की भ्रनुमति थी, उपर्युक्त नियमों का पालन आवश्यक नहीं था । 
कौटिल्य ने कहा कि शक्तिशाली होने पर धर्मयुद्ध ही करना चाहिए | (भ्रधिकरण १०, 
अ्रध्याय ३) | भीष्म (महाभारत शान्तिपवं ) और शुक्र का यह मत है कि धर्म एवं कूट 
दोनों प्रकार के युद्धों से शत्र्‌ का संहार करना चाहिये । श्री राम और लक्ष्मण ने छल 
से ही बालि तथा मारीच को मारा था”। भारत में कूटयुद्धों की प्रथा प्रचलित होने पर 
भी सुदूर पूर्व के अश्रन्य देशों के समान यहाँ श्रमानवीय और नृशंसतापूर्ण कार्य नहीं होते 
थे। यहाँ किसी राजा ने थूतमोज तृतीय (॥]77770565 ]]) अ्रथवा असुरनज्ञरपाल की 
भाँति मानवीय खोपडिियों से दीवारें बनाने की डींग नहीं हांकी थी भ्रथवा नगर के द्वारों 
श्रौर दुर्ग को दीवारों को पराजित शत्रुओ्रों की खालों से श्र॒लंकृत नहीं किया था । यहाँ 
इस बात पर बहुत बल दिया गया कि राजा को अधर्म द्वारा राज्य जीतने की इच्छा कभी 


८. भ्रार्थ: नसबोम--ए कन्साइज़ हिस्टरी भ्राफ दी ला भ्राफ नेशन्स, १० ६ 

६, मेक्रिण्ल--एन्शेण्ट इण्डिया एज रिका्डिड बाइ मेगस्थनीज़ फ्रैगमैण्ट १, पृ० ३२ । 
नसधोम ने यह लिखा है कि यह विश्वास करना कटिन है कि वास्तविक युद्धों में उपर्यक्त नियमों का 
कोई बड़ा महत्व था, क्योंकि इन नियमों को सुदृढ़ बनाने के लिये कोई कानूनी प्रनुज्ञप्तियाँ (.०89। 
847007) नहीं थीं। इस विषय में यह ध्यान रखना चाहिये कि उस समय कानूनी दण्डों की श्रपेक्षा 
धार्मिक दण्डों का प्रधिक महत्व था। परलोक बिगड़ने भ्रौर नरकगामी होने की नैतिक अनुज्ञप्ति (४074] 
$87000॥) कानूनी प्रनुज्ञप्तियों से अ्रधिक प्रबल थी। इसके भय से लोग उपर्युक्त नियमों का पालन 
करने के लिये बाधित होते थे। मनु ने नैतिक भ्रनुज्ञप्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि जो सैनिक संग्राम में 
भयभीत श्रौर पराहमुख व्यक्ति को मारता है उसे अपने स्वामी का सारा पाप लगता है (७॥६४) । 


६८. शुक्रनीति १।३५०, धर्मयुद्धः कृटयुद्धेहैन्यादेव रिपुं सदा । १३५६९ रामह्ृष्णेन्द्रादिदेव: 
कूटमेबाहत पुरा । कूटेन निहतो बालियेंवनो तमुचिस्तथा । 


१०. भ्रल्तेकर--स्टेट एण्ड गवर्ममेण्ट इन एंशेण्ट इण्डिया, पृ० २२१ 
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नहीं करनी चाहिये ।! 

अपने पड़ोसी देशों के साथ बरती जाने वाली वैदेशिक नीति का परिचय हमें 
मण्डल के प्रसिद्ध सिद्धान्त से मिलता है । इसका अनेक प्राचीन ग्रन्थों में विस्तृत वर्णन 
है ।' यहाँ इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि अपने राज्य को बढ़ाने की 
तथा विजय करने की इच्छा रखने वाले (विजिगीषु) राजा के राज्य की सीमा के साथ 
लगा हुआ सामने वाला पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु (भ्ररि) होगा, 
किन्तु इससे अगला राज्य उसके शत्रु (भ्ररि) का मित्र होने से श्ररि का मित्र होगा, किन्तु 
इसके बाद वाला इसी प्रकार उसके मित्र का मित्र और अगला राजा भ्ररिमित्र का मित्र 
होगा । ये पाँच राज्य तो विजिगीषु के राज्य के सामने वाली दिशा (पुरस्तात्‌) में हुए, 
इसी तरह उसके पीछे (पश्चात्‌) भी कुछ राज्य होते हैं, इनमें से एकदम पिछले राज्य को 
पाष्णिंग्राह (पा्ष्णि अर्थात्‌ एड़ी को पकड़ने वाला) कहा जाता है। वह भी स्वाभाविक 
रूप से शत्र होगा, उसे यह नाम इसलिए दिया गया है कि जब विजिगीषु विजय के लिए 
आगे बढ़ता है तो वह पीछे से उसके राज्य में गड़बड़ उत्पन्न करता है। पाष्िंग्राह से 
अगला राज्य झाक्रन्द कहलाता है, इसे यह नाम देने का यह कारण है कि यह ऐसा होता 
है जिसकी सहायता पाने के लिए विजिगीषु पुकार (आक्रन्‍्द) करता है। यह सामान्य 
रूप से पारिष्ग्राह का शत्रु होने से विजिगीषु का मित्र होगा । आक्रन्द के बाद का राजा 
पाध्णिग्राह का मित्र होने से पाध्णिग्राहासार तथा इससे भ्रगला राजा आात्रन्द का मित्र 
होने के आक्रन्दासार कहलाता है। इसके ग्रतिरिक्त दो श्रन्य प्रकार के राज्य भी हैं-- 
मध्यम तथा उदासीन । मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा श्ररि के राज्यों 
की सीमा के साथ लगा हुआ है, मध्यम दोनों की चाहे वे मिले हुए (संहत) हों या शत्रु 
हों-सहायता करने में समर्थ होता है श्नौर इन दोनों के आपस में न मिले होने की दशा में 
दोनों का मुकाबिला कर सकता है | उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषु, श्ररि तथा 
मध्यम तीनों राज्यों की सीमाओं से परे होता है, यह बहुत प्रबल होता है, उपर्युक्त तीनों 
के परस्पर मिले होने या न मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है और 
उनके परस्पर न मिले होने की दशा में से प्रत्येक का मुकाबिला कर सकता है । इस 
प्रकार बारह राजाओं का यह समूह मण्डल कहलाता है। श्री पाण्डुरंग वामन कारणों द्वारा 
दिये गये निम्नलिखित चित्र से इन बारह राज्यों की स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।" 


११. महाभारत--१२॥६ ६।१--३ नाधरमंण महीं जेतुं लिप्सेत पृथ्वीपति:। श्रधर्मविजयं 
लब्ध्वा को$नुमन्यतै भूमि: । भ्रधर्मयुक्ती विजयो हाभ्रुवोध्स्वग्य एव च। 

१२. कौटिलीय भ्रर्थशास्त्र, श्रधिकरण ६, भ्रध्याय २ तथा भ्रधिकरण ७, मनु ७॥१५४-- 
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१६. पाण्दुरंग वामन काणे--हिस्टरी भ्राफ धर्मशास्त्र, खण्ड ३, १० २२३ 
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मण्डल सिद्धान्त का मूल तत्व यह है कि इस बात की बहुत श्रधिक संभावना है कि किसी 
राजा के पड़ोसी राजा उसके शत्रुओं और इन पड़ोसी राजाओं के अगले पड़ोसी इनके 
बरी होने से पहले राजा के मित्र हों, वे उसके साथ मिलकर मध्यवर्ती राजाओ्रों को चक्‍की 
के दो पाटों में गेहूं की तरह पीस सकते हैं । भ्रत: पहले राजा की उनके साथ मेत्री होना 
स्वाभाविक है । मण्डल सिद्धान्त में इसी के श्राधार पर राज्य की वैदेशिक नीति संचालित 
करने तथा दूसरे देशों को श्रपना मित्र बनाने पर बल दिया गया है। 

कौटिल्य ने सामुद्रिक युद्ध के कुछ नियमों का उल्लेख किया है। उसने नावा- 
ध्यक्ष के कार्यो का वर्णन करते हुए कहा है कि वह चोर डाकुओं की नौकाश्रों को नष्ट कर 
दे, इसी प्रकार शत्रु के देश को जाने वाली, बाजार के तथा बन्दरगाह के नियमों का 
उल्लंघन करने वाली नौकाओ्रों का विध्वंस कर देना चाहिये । भारत का मध्यकाल में 
यूरोपियन राज्यों से तथा उनकी विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं था, श्रत: वर्तमान 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर भारत का प्रभाव नगण्य-सा ही है । 

. (ख) प्राचीन मध्यपुर्व के राज्य--घोथी सहस्नाब्दी ई० पू० से मध्यपूर्व के 
राज्यों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और कानून के कुछ प्रमाण मिलने लगते हैं। ३१०० ई० 
पृ० में लगश तथा उम्मा के मेसोपोटामियन नगर-राज्यों में सीमा के सम्बन्ध में हुई एक 
संधि का वर्णन करने वाला एक प्रस्तर अभिलेख मिला है । इसमें पराजित उम्मा जाति 
ने पाँच शक्तिशाली सुमेरियन देवी-देवताओं की शपथ लेते हुए दोनों की सीमावर्ती खाई 
ग्रौर पत्थर को न लांघने की प्रतिज्ञा की है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसमें पंच निर्णय 
(क_ा०0900॥) का भी वर्णन है, क्योंकि लगश तथा उम्मा के बीच सीमासूचक पत्थर 
की स्थापना इनके समीपवर्ती किश राज्य के राजा मेसिलिम ने की थी। दूसरी सहस्नाब्दी 
ई० पू० से मिट्टी की महरों पर तथा पत्थर पर खुदी हुई झ्रनेक संधियाँ उपलब्ध हुई हैं । 
ये मिश्री तथा हिट्राइट शासकों के मध्य में हुई हैं श्रौर इनका प्रधान विषय सीमा विवाद 
का निर्णय, शान्ति स्थापना श्रौर मैत्नी स्थापित करना है। इनमें सबसे प्रसिद्ध संधि १२७६ 


१४. प्रर्थशास्त्र २२८ १४-१५ दिल्िका निर्धातयेत्‌ । भ्रमित्नविषयातिगा: पण्यपत्तन- 
चबारित्रोपषातिकाश्य ।॥ 


रे४ झस्तर्राष्ट्रीय कानूने 


ई०पृ० में मिश्र के राजा रेमसीज़ (१७॥5८5 ॥) और हिट्टाइट राजा हतुसिली के मध्य 
हुई थी, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्य में अ्रपराध करने के बाद जो श्रप- 
राधी दूसरे राज्य में भाग जायें, उन्हें पकड़कर पहले राज्य को लौटा दिया जाय। 
सम्भवत: प्रत्यपंण (४४(७0॥007) का यह प्राचीनतम उल्लेख है। इसमें दोनों राजाशओं 
ने एक दूसरे के आन्तरिक शलुओं के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा की है और इसके 
लिए अनेक मिश्री और हिद्टाइट देवताओं को साक्षी बनाया है।' 

यहूदियों के साहित्य में भी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का कुछ वर्णन है। पुराने अरहृद- 
नामे (00 ॥68/७7670 ) की एक पुस्तक डिट्रानमी में युद्ध में स्त्रियों तथा बच्चों को 
मारने का निषेध है। इनमें धर्म की.रक्षा के लिये पवित्र युद्ध करने का विधान है । विषम 
परिस्थितियों में भी शत्रु को दिये गये बचन के प्रतिपालन पर बल दिया गया है। 
(इसीहा ८।६) । 

(ग) यनान--प्रथम सहस्राब्दी ई० पू० में यूनानियों ने उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता 
का विकास किया। वर्तमान टर्की और यूनान के प्रदेश में इनके अनेक लघु नगर-राज्य 
थे। इन सब की नस्ल, भाषा, धर्म और रीति-रिवाज एक जैसे थे । इनमें वारिएज्य का 
विकास होने से सामुद्रिक व्यापार के नियम बने, रोडस टापू, इसका बड़ा केन्द्र था, अतः 
ये नियम रोडियन कानून (7२॥00था ।.9५9/$) के नाम से प्रसिद्ध हैं। लारेन्स के मता- 
नुसार इन नियमों का प्रभाव रोमन सम्राटों के सामुद्रिक तथा व्यापारिक नियमों पर 
पड़ा। यूनान के विभिन्न राज्यों में ग्रनेक राजनीतिक संधियाँ होती थीं। इनमें १९वीं 
शताब्दी जेसी जटिल संधियाँ और संघ पाये जाते हैं। उस समय विदेशियों (/॥९॥5 ) 
की सत्ता कानूनी तौर से स्वीकार की जाती थी। इसी प्रकार का एक वर्ग मीटिश्रोकोई 
(४८०६०) था । ये प्रायः व्यापार और वारिएज्य में लगे हुए विदेशी व्यक्ति होते 
थे, इन्हें कानूनी रक्षा के अधिकार अन्य नागरिकों के समान प्राप्त थे, किन्तु राजनीतिक 
ग्रधिकार नहीं होते थे और ये अचल सम्पत्ति (7१८४| 5598०) रख सकते थे । इनमें 
बतेमान व्यापार-प्रतिनिधि ((०४६४४ ) से समानता रखने वाले प्रोक्सीनोस (/श05%6- 
॥05) होते थे। यह प्राय: एक ऐसा प्रतिष्ठित नागरिक होता था, जिसे कोई-विदेशी 
राज्य सरकारी तौर से अ्रपने नागरिकों की सुरक्षा तथा श्रपने राज्य के अन्य राजनयिक 
(709/0॥9॥0) कार्य सौंपता था । 

धर्म ने यूनान की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला था। कई बार किसी विशेष 
पवित्र धर्मस्थान की रक्षा के लिए कुछ यूनानी नगर-राज्य आपस में समझौता करके 
एक संघ का निर्माण करते थे। इस प्रकार के संघ एम्फिकटियनी (479709०7५) 
कहलाते थे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यूनान के पवित्नतम मन्दिर डेल्फी ([089॥) 
की रक्षा के लिये बनाया गया संघ था। ये धामिक संघ बाद में राजनीतिक बन जाते थे। 
यहाँ धर्मस्थानों में शरण लेने वाले श्रपराधी सुरक्षित समझे जाते थे, उन्हें नहीं पकड़ा जा 
सकता था, आश्रयाधिकार (॥२६8॥( ० /5५ पा) व्यापक रूप से स्वीकार किया 


१४. भागेर नसबौम--पूर्वोक्‍्त पुस्तक, पु० २-३ 
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जाता था। सीमाओं, नदियों तथा स्रोतों के सम्बन्ध में होने वाले विवाद पंच निर्णय 
(600 4/0॥7) द्वारा तय किये जाते थे । 

युद्धों के सम्बन्ध में यूनानियों का दृष्टिकोण प्लेटो द्वारा सुकरात के मुंह से 
कहलायी हुई कुछ सूक्तियों से स्पष्ट होता है । इनके श्रनुसार उनका यह विचार था कि 
युद्ध शब्द का प्रयोग यूनानियों द्वारा अपने से भिन्न जातियों के साथ किये जाने वाले 
संघर्षों तक सीमित करना चाहिये । यूनानी लोगों में होने वाले संघर्ष युद्ध नहीं, किन्तु 
बीमारी और फूट हैं। इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि यह भ्ननिवार्य 
हो जाये तो इसकी उमग्रता को कम करने का प्रयास होना चाहिये । इसके लिये उस समय 
अ्रनेक नियम प्रचलित थे । पहला नियम एम्फिकटियनिक संधियों द्वारा धर्मस्थानों की 
सुरक्षा थी, इन्हें युद्ध में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती थी, लड़ाई से 
भागकर इनमें शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति अ्रवध्य समझे जाते थे । दूसरा नियम यह 
था कि पुरोहित अवध्य माने जाते थे । तीसरा नियम यह था कि दोनों पक्षों को रणक्षेत्र 
में निहत होने वाले सैनिकों को विधिपूर्वक दफनाने की अनुमति थी। चौथा उल्लेखनीय 
नियम यह था कि रणक्षेत्र में विजय की स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिए पत्थर या कांसे 
के स्थायी स्मारक न बनाये जायें। केवल लकड़ी के स्मारक खड़े किये जा सकते थे । यह 
नियम इसलिए था कि शत्रता की कोई स्थायी स्मृति नहीं होनी चाहिए । इन नियमों 
के होते हुए भी नसबौम ने यह स्वीकार किया है कि यूनान में मनुस्मृति के नियमों 
(देखिये ऊपर पु ० २०) जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी ।** 

यूनानियों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाला । 
नसबौम के मतानुसार यूनानियों के उपर्युक्त अधिकांश नियम धामिक थे, नगर-राज्यों 
को स्वतन्त्र सत्ता होते हुए भी ये नियम अन्तर्राष्ट्रीय ([70780079) न होकर अ्रन्त- 
देशीय ( ाशयगाप्रांशं0० ) थे। यूनानियों को राष्ट्रों के परिवार (एथ॥9 0 ॥9- 
#४0॥8$ ) का कोई ज्ञान न था। कुछ यूनानी नियम वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से 
समानता रखते हैं, किन्तु यह स्वंथा आकस्मिक और काकतालीय है । यूनानियों में 
कानूनी विचारों के विकास की प्रतिभा नहीं थी, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
रोमन विचारक यूनानी दर्शन से प्रभावित हुए। इस प्रकार परोक्ष रीति से यूनानी विचार- 
धारा ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर प्रभाव डाला ।** 

दूसरा युग-रोस--पश्चिमी जगत्‌ में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में यूनान की 
भ्रपेक्षा रोम का अ्रधिक असर पड़ा। प्राचीनकाल में रोमन लोगों ने कानून के विकास 
में बिलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था । इस विषय में उनका सर्वोत्तम स्मारक बाइ- 
जैण्टाइन सम्राट्‌ जस्टीनियन (५२७-५६५ ई०) द्वारा तैयार करवाया हुआ दीवानी 
नियमों का संग्रह ((०70०७७$ |५॥$ ०५॥४७) है। रोमन लोगों में यद्यपि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का कोई बड़ा महत्व नहीं था, फिर भी मध्यकाल में इसकी कानूनी पद्धति भ्रन्तर्राष्ट्रीय 


१६. नसबीम--प्ूवोक्त पुस्तक, पृ० ९ 
१७. नसबौम--यूवोक्त पुस्तक, पूृ० ६ 


२६ धन्तर्राष्ट्रीय कानून 
कानून के विचारकों का प्रधान प्रेरणा स्रोत और भ्राधारशिला थी । 

यूनानियों की भाँति रोमन लोगों में भी सन्धि-विग्रह धार्मिक कार्य समझे जाते 
थे। ५६० ई० पृ० में समाप्त होने वाले राजाश्रों के श्रारम्भिक युग से लड़ाई छेड़ने, सन्धि 
करने, कूटनीतिक वार्ता चलाने, दूत भेजने, प्रत्यपंण ग्रादि के श्रन्तर्राष्ट्रीय तथा वैदेशिक 
काये फीशल (77८४४) नामक बीस पुरोहितों का विशेष रूप से संगठित समुदाय 
((८०॥०४४एए #८(ंशाण्य) किया करता था। युद्ध छेड़ने के सम्बन्ध में इनका कार्य 
बड़ा महत्वपूर्ण होता था । यद्ध दो प्रकार के माने जाते थे--न्याय्य (72०४) झौर 
झन्याय्य ((7-708 ) । न्यायपूर्ण युद्धों के चार कारण थे--(१) रोमन प्रदेश का अ्रति- 
क्रमण, (२) दूतों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन, (३) सन्धियों का भंग करना, 
(४) भब तक मित्र बने किसी राज्य द्वारा यूद्ध में शत्रु को सहायता देना । न्यायपूर्ण 
युद्ध उपर्युक्त कारण उपस्थित होने पर तभी किये जा सकते थे, जब जटिल धामिक 
विधान के बाद फीशल पुरोहित देवताग्रों को साक्षी बनाकर युद्ध के कारणों की सत्यता की 
घोषणा करे और चार फीशल सन्धि भंग करने वाले राज्य से इस विषय में कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर न प्राप्त कर सकें । यदि दूसरा देश विचार के लिए समय चाहता था तो उसे 
तीस या तेंतीस दिन की ग्रवधि दी जाती थी । यदि इसमें कोई समाधान नहीं हो पाता 
था तो फीशल यह प्रमाणित करते थे कि युद्ध के लिए न्‍्यायोचित कारण है । सीनेट 
द्वारा युद्ध का निश्चय हो जाने पर एक फीशल रोमन सीमान्त से एक भाला दूसरे देश 
की झोर फेंकता था, इसे लड़ाई की विधिपूर्वक घोषणा समझा जाता था । ऐसा युद्ध 
न केवल न्यायपूर्ण भ्रपितु पवित्र (80०0॥ जप्रशणा] ० एांणा)) समझा जाता था । 
रोमन लोगों को इस धामिक विधि द्वारा यह विश्वास होता था कि देवता युद्ध में उनका 
साथ देगें, इससे उनका उल्लास और मनोवल (४0796) बना रहता था । यद्यपि 
सेद्धान्तिक रूप से फीशल विषयक कानून (305 (८४४४८) विशुद्ध रूप से रोम का देशीय 
(४प्राांधं98 ) कानून था, फिर भी इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय विचारों के कुछ बीज अवश्य थे । 
फीशल विधि-विधान तो रोम के गणततन्त्रीय युग में लुप्त होने लगे, किन्तु न्यायपूर्णो युद्ध 
के विचार को भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी महत्ता दी जाने लगी । नसबौम ने इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के इतिहास में रोम का सबसे बड़ा श्रंशदान ((०॥07700४०॥ ) बताया है ।* 

रोमन युद्ध की समाप्ति तीन प्रकार से करते थे--(क) शान्ति सन्धि द्वारा, 
(ख) शत्रु के समपंश (9०8700) से, (ग) शत्तु के देश पर भ्रधिकार या झ्ावेशन 
(००८०००४०॥) द्वारा । उस समय सन्धियाँ तीन वर्गों में बाँठी जाती थीं--(भ्र) 
सौहाद॑ सन्धि (7689 ० क्पांथात87फए ण 47०४५), (भरा) मैत्नी सन्धि (776- 
का ०ए 65॥्0८ णा 0९008), (इ) आ्रातिथ्य सन्धि (7649४ ० पस्ष०४छञथा५ 
07 प०कएपा ) । सन्धियाँ धार्मिक विधियों द्वारा सम्पन्न की जाती थीं। इनमें देवताभों 
का झ्राह्गात और भ्रनेक प्रकार के यज्ञ होते थे, भ्रत: इन्हें बडा पवित्र समझा जाता था । 
रोमन लोगों को किसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझोते को करने तथा सीनेट द्वारा 


१८. तसबौम---यूवोकत पुस्तक; पृ० ११ 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास ९७ 


उसकी श्रौपचारिक स्वीकृति या भ्रनुसमर्थन (7२४४॥०४४०॥) में सूक्ष्म श्रन्तर का पूरा 
ज्ञान था । यदि कभी रोम की ओर से सन्धि करने वाला प्रतिनिधि किसी दूसरे 
पक्ष के साथ शपथग्रहण करके कोई समझौता करता था और बाद में यह समझौता 
सीनेट द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता था तो ऐसे व्यक्ति को निर्वासित करके दूसरे पक्ष 
के पास भेज दिया जाता था। इसका उद्देश्य सन्धिकर्ता की दैवीय प्रकोप से रक्षा करना 
था। उसने रोमन पक्ष की ओर से जिन देवताओों की शपथ लेकर सन्धि की थी, वे रोम 
द्वारा इस सन्धि के सीनेट द्वारा अस्वीकृत होने पर, स्वभावतः इसका उल्लंघन करने वालों 
को दण्ड देने का भ्रधिकार रखते थे । किन्तु उस व्यक्ति के दूसरे पक्ष में चले जाने से वह 
व्यक्ति इस विषय में देवता के प्रकोप से मुक्त समझा जाता था। दूतों की अवध्यता 
प्राचीन रोम में स्वीकार की जाती थी । 

रोम को अपने गणतन्त्रीय (7१८७०७॥८८॥ ) तथा शाही (एरफ़ुणां) युगों 
में भ्रन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की बहुत कम आ्रावश्यकता पड़ी, ग्रत: उनमें प्रत्यक्ष रूप से इसके 
विकास की सम्भावना बहुत कम थी । किन्तु रोमन कानून ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर 
परोक्ष रीति से बड़ा प्रभाव डाला है। १६वीं १७वीं शताब्दियों में जब अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के अ्रध्ययन और अनुसन्धान की ओर विद्धानों का ध्यान आकृष्ट हुआ, उस समय 
पश्चिमी जगत्‌ में रोमन कानून स्वमान्य था। किन्तु यह कानून प्रधान रूप से वेयक्तिक 
(2५७८) था। इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन से सम्बन्ध रखने दाली कोई बात नहीं थी । 
फिर भी विद्धानों ने वेयक्तिक रोमन कानून के सिद्धान्तों के साथ सादश्य रखने वाली 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इन्हें लागू करना शुरू किया , उदाहरणार्थ वैयक्तिक स्वा- 
मित्व (7046 ०शाशञआंए ० 0०पराएरंणा)) के नियम राज्यों की प्रादेशिक प्रभु- 
सत्ता (७ग्रांणांध $0५९०४॥9 ) के बारे में लागू किये गये । वैयक्तिक ठेकों या 
संविदाओ्रों ((077790७$) के नियम सन्धियों के बारे में सत्य समझे जाने लगे। रोम 
के वैयक्तिक कानून की अ्रनेक परिभाषाओं को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ग्रहण कर लिया 
गया। इसके कुछ रोचक उदाहरण निम्नलिखित हैं। स्वामीहीन किसी चल या अचल 
सम्पति पर स्वामित्व स्थापित करने को प्राचीन रोमन विधिशास्त्री 00०फ7७9७॥0 
कहते थे, इसी से श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का 0०0ए774४०ा (अवेशन या कब्जा) शब्द 
बना है श्रौर यह लड़ाई में सेना द्वारा अधिकृत प्रदेश की ऐसी स्थिति सूचित करता है, 
जो किसी प्रभुसत्तासम्पन्न शासक ($0ए८श०ं8॥) के भ्रधीन नहीं है। परवत्ता को सूचित 
करने वाला शब्द $0श५ा7०6 भी दासत्व वाचक रोमन शब्द 5४५6६ से निकला 
है। इसी प्रकार श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपचय (2०८८४०॥), चिरकालिक भोग 
(?7०5०॥०४०॥ ) श्रादि अनेक शब्दों का मूल रोमन है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस 
शास्त्र को अंग्रेजी, फ्रेंच और जमंन में क्रमशः 7.89 ०0 4075, [0)0 065 205 
तथा ५०!४४7००॥ का नाम देने वाला है, यह रोम के 205 2०700 ॥॥ का शाब्दिक 
ग्रनुवाद है । इस शब्द से भ्रनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हुए हैं, अतः: इनके विकास का 
संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 

जस जेन्शियम--रोम का परम्परागत प्राचीन कानून केवल रोमन नागरिकों पर 


रद धन्तर्राष्ट्रीय कानूमे 


लागू होता था । यह अ्रत्यधिक कठोर, भ्रादिम और संकीर्ण था । इसे दीवानी कानून (४७ 
०शं6) कहा जाता था। रोम नगर के महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र बन 
जाने पर यहाँ विदेशी व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में श्राने लगे, ये रोमन कानून की परिधि 
से बाहर समझे जाते थे, २४२ ई० पृ० में इनकी सत्ता स्वीकार करते हुए इनके भ्रापसी 
विवादों के तथा रोमन लोगों के विदेशियों के साथ विवादों के निर्णय के लिये विशेष 
न्यायाधीश (78०07 9०76277705 ) नियत किये गये । ये विदेशियों के मामलों में रोमन 
कानून लागू नहीं कर सकते थे, अतः इन्होंने विदेशी एवं रोमन कानूनों के उदार एवं 
न्यायपूर्ण तत्वों को ग्रहण करके इनके सम्मिश्रण से एक नये प्रकार के कानून का 
बिर्माराग आरम्भ किया । इसमें जस सिविली (2५५ ०४५४) की श्रपेक्षा बहुत कम बन्धन, 
आ्रौपचारिकता श्र प्रतिबन्ध थे। उदाहरणार्थ, इसमें बिक्री की कानूनी कार्यवाही के लिये 
पाँच साक्षियों की उपस्थिति तथा अनेक लेखबद्ध जटिल विधियों का पालन आवश्यक 
था, किन्तु नये कानून में मौखिक रूप से की गई बिक्री के कार्य को स्वीकार कर लिया जाता 
था । शनेः:-शने: ये उदार नियम रोमन नागरिकों के मुकहमों में भी लागू किये जाने लगे 
और प्राचीन 3705 ०४५० से इनका भेद स्ष्पट करने के लिए नये नियमों को जस जेन्शियम 
(7०५ १थ्यांपा ) कहा जाने लगा। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इसका राष्ट्रों 
के आधुनिक कानून” या “अन्तर्राष्ट्रीय विधि” से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि यह विभिन्न 
प्रभुसत्ता-सम्पन्न, स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करता है श्रोर जस 
जेन्शियम रोम का राष्ट्रीय (0४५7४०७०)। ) कानन था क्‍योंकि वह रोमन साम्राज्य में रहने 
वाले विदेशियों श्रौर रोमन नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करता था । 

रोमन साम्राज्य में रहने वाले विदेशियों के कानून के अतिरिक्त, जस जेन्शियम 
शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में एक दूसरे अर्थ में भी होता था। इस श्रर्थ में यह सब देशों 
में पाये जाने वाले सावंभौम नियम का वाचक है। जस्टीनियन द्वारा बनवाये गये रोमन 
कानून संग्रह (००॥7५५ ५४5 ) के आरम्भ में ही दूसरी शताब्दी ई० के एक विधिशास्त्री गेयस 
(0०5) की यह उक्ति उद्धत की गई है कि जस सिविली तो प्रत्येक जनता (09705) 
हारा बनाया गया कानून है श्लोर जस जेन्शियम वह कानून है जो प्राकृतिक तर्क (२७४ए७] 
64507 ) द्वारा सब मनुष्यों ([4077/८5 ) के लिये बनाया गया है और जिसका पालन सब 
राष्ट्र (05०॥०5) करते हैं। यह इसका दाशंनिक अर्थ है। इसके ऐतिहासिक श्रथे में तो 
रोमन साम्राज्य में विदेशियों के साथ बरता जाने वाला कानून आता है, किन्तु दाशेनिक 
श्र्थ में सब जगह पाये जाने वाले विवाह, सम्पत्ति की सुरक्षा भ्रादि के अनेक कानून भ्रा 
जाते हैं, इनमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले दूतों की श्रवध्यता, युद्ध की लूट के 
बँटवारे भ्रादि के नियम भी सम्मिलित किये जाते हैं। किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि जस जेन्शियम श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून है क्योंकि दाशनिक भ्रर्थ में भी इसका भ्रधिकांश भाग 
किसी भी राष्ट्र में पाये जाने वाले कानूनों से सम्बन्ध रखता है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
भ्र्थ में जस जेन्शियम का प्रयोग १७वीं शताब्दी से ही होने लगा है । 

प्राकृतिक नियम--रोम के प्राकृतिक नियम (]भिदवप्रा8 )8ए, 05 7&प:७।८) 
के सिद्धान्त ने भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के परवर्ती विकास पर काफी प्रभाव डाला। 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास २६ 


तीसरी श० ई० पू० के यूनानी स्टोइक ($00) दर्शन के इस सिद्धान्त को रोम में 
पहली श० के सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री सिसरो ने बड़ा लोकप्रिय बनाया । इसका तात्पर्य 
यह है कि यथाथ्थे तकंबुद्धि (२8॥/ 708507 ) द्वारा ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं, जो 
स्वेत्र समान रूप से लागू किये जा सकें । इस सिद्धान्त ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को दो 
प्रकार से प्रभावित किया: (१) प्राकृतिक नियम प्राय: जस जेन्शियम के दार्शनिक अर्थ 
से ग्रभिन्न समझा जाता था, किसी नियम की सार्वभौसमता उसके स्वाभाविक होने का 
परिणाम समझी जाती थी | उदाहरणाथ्थ, जस जेन्शियम के नियमों के अनुसार दूत को 
ग्रवध्य समझा जाता था, यह नियम सभी देशों में पाया जाता है, भ्रतः इसे प्राकृतिक 
नियम भी माना जाता था। किन्तु कई बार जस जेन्शियम और प्राकृतिक विधि (३5 
॥4078|6€) में विरोध भी होता था, जैसे दासता की प्रथा सर्वत्न प्रचलित होने से जस 
जेन्शियम का अंग समझी जाती थी । किन्तु यह प्राकृतिक विधि का अ्रंग नहीं मानी जाती 
थी, क्योंकि सब मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतन्त्र होते हैं। (२) प्राकृतिक नियम के 
सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि इस सिद्धान्त की अत्य- 
धिक अस्पष्टता, प्राचीनता तथा सर्वमान्यता ने मध्यकाल के विद्वान्‌ ताकिकों ($00- 
[88/05) को एक ऐसी जादू की छड़ी प्रदान की, जिसकी सहायता से वे अपने नवीन 
प्रन्तर्राप्ट्रीय विचारों और सिद्धान्तों को प्राकृतिक नियम की दुह्ाई देकर प्राचीन एवं 
सुप्रतिष्ठित सिद्ध कर सकते थे ।" 

मध्यकाल में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक तत्त्व--४थी शताब्दी 
के अन्त में बर्बर जातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण क रके उसके पश्चिमी प्रान्तों 
को जीत लिया, इसके बाद ५वीं से ११वीं शती तक योरोप में अन्ध युग ([0थ7 8०) 
तथा ११वीं से १५वीं शती तक मध्य युग (४॥00॥० ७28०) रहा। १४६२ ई० में श्रम- 
रीका के महाद्वीप की खोज के साथ आधुनिक युग का श्रीगणेश हुआ, १६वीं शताब्दी के 
धार्मिक सुधार भ्रान्दोलन ने वर्तमान युग की प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने में बड़ा भाग लिया। 
प्राधुनिक यग ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। किन्तु इसे 
देखने से पहले मध्यकाल में इसके सहायक तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। श्रापनहाइम ने 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले निम्न तत्व माने हैं -- 

(१) चर्च के धामिक कानून (८४॥०॥ 89) की तथा दीवानी कानून (०ंशी। 
]४७) की विवेचना करने वाले व्यक्तियों ने युद्ध सम्बन्धी भावी श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
कुछ प्रश्नों की मीमांसा की । (२) इस समय समुद्री कानूनों के अनेक संग्रह और संकलन 
किये गये । (३) व्यापार करने वाले नगरों के भ्रनेक संगठनों ने पारस्परिक विवादों को 
सुलझाने के लिये पंचनि्णय (#79470०॥) करने के नियम बनाये । (४) १५वीं 
शताब्दी के ग्रन्त से राज्यों द्वारा दूसरे देशों को स्थायी दूत भेजने की प्रणाली का श्रीगणेश 
हुआ । (५) बड़े राज्यों द्वारा स्थायी सेनायें रखे जाने से युद्ध के सम्बन्ध में सार्वभौम 
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नियम और रीति रिवाज बनने लगे। (६) १४वीं शती से स्थायी शान्ति स्थापित करने 
की कुछ आदर्श योजनायें बनने लगीं। (७) १५वीं शती में विज्ञान और कला की पुन- 
जगृति (२शाक्षं5540०८) के तथा १६वीं शती के धर्म-सुधार (२९८(0७॥9४0॥) के 
झान्दोलनों ने योरोपियन जगत्‌ में पोप की एकच्छत्न झ्राध्यात्मिक प्रभुता का भअ्रन्त करके 
भन्तरष्ट्रीय कानून के विकास में बड़ा सहयोग दिया। यहाँ उपर्यक्त तत्वों के सम्बन्ध में 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा । 

(१) चर्च--रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद अन्ध युग में चर्च ने एक 
विशाल कानूनी पद्धति का विकास किया, मध्यकाल में धामिक कानून निकाय (००७9पर5 
[णां$ ०था०गंस) के नाम से इसके अनेक संग्रह व संकलन किये गये । यह कानून न 
तो राष्ट्रीय था और न अन्तर्राष्ट्रीय, किन्तु अधिराष्ट्रीय ($प्रछ्ताआ40॥9/ ) था, श्रर्थात्‌ 
यह सब राष्ट्रों के कानूनों के ऊपर था और इसका पालन धामिक दृष्टि से श्रावश्यक था । 
धामिक कानून ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में जो नियम बनाये, उनका उस 
समय आजकल की भ्रपेक्षा अधिक पालन होता था। इसका मुख्य कारण धामिक दृष्टि से 
इनके अनूकूल आचरण को आवश्यक माना जाना तथा इनका उल्लंघन करने वालों के लिये 
इस लोक में बहिष्कार (%०णाधयप्रांपक्रांणा) के धारमिक दण्ड का भय और परलोक 
में नरकगामी होने की आशंका थी। 

इस क्षेत्र में चर्च का सबसे बड़ा कार्य युद्ध और शान्ति के नियमों का निर्धारण 
करना था । उस समय विभिन्न मनुष्यों में होने वाले, रक्तरंजित भीषरण वैयक्तिक युद्धों 
(0५2८ ४७४७॥$) की कुप्रथा अपने चरम शिखर पर पहुँच गई थी। चर्च के लिये इनका 
सर्वेथा बन्द कर देना सम्भव नहीं था । किन्तु इस बुराई को कम करने के लिये चर्च ने 
भगवान्‌ के रणविरामों (70८०४ ०000) की घोषणा की। ये ऐसे दिन या अ्रवधि थी, 
जिनमें युद्ध करना वर्जित था । १०४१ ई० में फ्रेंच धर्माधिकारियों (70।8(८5) ने इनकी 
अ्रवधि को बढ़ाकर इसे प्रत्येक सप्ताह में बुधवार के सूर्योस्त से सोमवार के सूर्योदय तक कर 
दिया। इसके अनुसार वेयक्तिक युद्ध सप्ताह में केवल तीन दिन ही हो सकते थे। लेटरन 
के गिरजाघर में हुई रोमन कैथोलिकों की दूसरी परिषद्‌ (50070 [2८० (०ए्रगाथ]) ने 
११३६ में युद्ध में एक विशेष प्रकार के धनुष ((70$5 90५) का प्रयोग वर्जित ठहराया 
क्योंकि यह बहुत “घातक और भगवान्‌ को अप्रिय था। तीसरी लेटरन परिषद्‌ (११७६) 
ने युद्ध में पकड़े ईसाइयों को दास बनाने की प्रथा को निषिद्ध ठहराया । लेखनकला का 
व्यापक प्रसार होने से पहले संधियों की पुष्टि हस्ताक्षरों द्वारा न होकर चर्च की धारमिक 
विधियों से हुआ करती थी, इनमें बाइबिल या पवित्र धाभिक अवशेषों (7२०॥०८५) 
पर हाथ रख कर शपथ ग्रहण करना होता था । ऐसी विधियों के बाद सन्धि का पालन 
दोनों पक्षों के लिये श्रनिवार्य समझा जाता था । पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि होने के 
नाते विभिन्न विवादों में मध्यस्थ या पंच बनाया जाता था, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण 
पोप एलेक्ज़ेण्डर षष्ठ द्वारा १४६९३ ई० में कोलम्बस द्वारा खोजी गई नई दुनिया का 
स्पेन और पृतंगाल में बँटवारा करना था। जेरुसलेम तथा पेलेस्टाइन की पवित्र धर्मभूमि 
को विधर्मी मुसलमानों के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए लड़े जाने वाले ऋसेडों या धर्म- 
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युद्धों के समय पोप ने तथा चर्च की विभिन्न परिषदों ने अनेक आदेशों द्वारा ईसाइयों के 
लिये मुसलमानों के साथ व्यापार करना, उन्हें युद्ध के लिये उपयोगी सामग्री या हथियार, 
तथा जहाज बनाने के लिये लकड़ी बेचना निषिद्ध ठहराया, ऐसा व्यापार करने वालों के 
लिये बहिष्कार के भ्रतिरिक्त भारी जुर्मानों की व्यवस्था की । मुसलमानों के साथ व्या- 
पार रोकने वाले इन कानूनों का उल्लंघन घोषणा विरुद्ध ((०॥09 छध्वाणा)) कह- 
लाता था भ्रौर यह कुछ विद्वानों द्वारा बिनिषिद्ध ((0777902॥0 ) का मूलरूप समझा 
जाता है। 

चर्च के विद्वानों ने न्‍्याय्य युद्ध (7५६॥ ५०7) सम्बन्धी सिद्धान्त की मीमांसा 
करके भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विचार को आगे बढ़ाया | टर्ट्लियन (१७०-२३० ई०) 
ग्रादि ईसाइयत के आरम्भिक विचारक यह मानते थे कि ईसाइयों को युद्ध में भाग नहीं 
लेना चाहिये श्रौर सेना में सेवा नहीं करनी चाहिये। किन्तु सैण्ट आगस्टाइन (३५४- 
४३० ई०) ने इसमें परिवर्तन करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ईसाइयों को 
केवल उन्हीं यूद्धों में भाग लेना चाहिये जो न्यायोचित (>प्र&) एवं धर्मानुकूल हों । 
उसकी दृष्टि में केवल वही युद्ध न्याय्य है, जो किसी भन्याय के प्रतिशोध के लिये लड़ा 
जाय । यदि कोई राष्ट्र अ्रन्यायपूर्वक ली गई दूसरे राष्ट्र की वस्तुओं को वापस करने को 
तैयार नहीं है भ्रथवा दूसरे राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाले अ्रपने नागरिकों के बुरे कार्यों 
को दण्डित करने के लिये उद्यत नहीं है तो उसके साथ युद्ध करना धर्मानुकूल है । किन्तु 
शक्ति बढ़ाने या वर निर्यातन के लिये कभी यूद्ध नहीं करना चाहिये । श्राकंबिशप सेविल 
के इसिडोर (५६०-६३६) ने सिसरो के सिद्धान्तों का अ्नुसररः करते हुए न्याय्य युद्धों का 
विवेचन किया । किन्तु इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण विचार थामस एक्विनास (१२२५- 
१२७४) का था । उसने अपने ग्रन्थ $प7778 ॥]60089 के दूसरे भाग में इस 
प्रश्न पर विचार किया कि क्‍या लड़ाई करना सेव पाप है। उसके मतानुसार निम्न 
ग्रवस्थाओं में यह पाप नहीं है :--(१) राजा ने लड़ाई करने की श्राज्ञा दी हो । (२) 
लड़ाई का कोई न्याय्य कारण (30७8 ८७759) हो। (३) लड़ने वाले का संकल्प शुभ 
(२८०४७ ॥70700 ) हो श्रर्थात्‌ वह भलाई की वृद्धि श्रोर बुराई को रोकना चाहता हो । 
थामस एक्विनास ने युद्ध में झठ बोलने तथा प्रतिज्ञा भंग करने का निषेध किया, 
लड़ाई में स्त्रियों और बच्चों का वध वर्जित ठहराया गया क्योंकि इनके विरुद्ध लड़ाई 
करना सर्वथा भ्रन्यायपूर्ण था । 

इसके अ्रतिरिक्त चर्च के विचारकों ने प्राकृतिक नियम के रोमन सिद्धान्त पर भी 
विचार करके उसे नया रूप प्रदान किया वें प्रकृति को ईश्वर का एक व्यक्त रूप मानते 
थे, भ्रत: प्राकृतिक नियम ()३४प्७। ।49) को उन्होंने मानवीय नियम ('्रिण्यााक्षा। ।89 ) 
से ऊँची स्थिति रखने वाला ईश्वरीय नियम (79)५॥6 |89) समझा । थामस एक्विनास 
ने इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा कि यह शाश्वत नियम (पाथया॥। |4७) से भिन्न 
है, शाश्वत नियम तो इस संसार को शासित करने वाली भगवान्‌ की बुद्धि की सनातन 
बने रहने वाली योजना है, यह मानवीय बुद्धि की समझ से बाहर है । किन्तु प्राकृतिक 
नियम ईश्वरीय इच्छा से मानवीय वृद्धि द्वारा भगवान्‌ की योजना पूरा करने में लिया 
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जाने वाला अधूरा हिस्सा है। प्राकृतिक नियम का सबसे बड़ा सिद्धान्त भलाई को बढ़ाना 
तथा बुराई को हटाना है। 

(२) व्यापारिक तथा समुद्रो कानूनों का विकास--मध्ययुग में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानूम का सबसे अ्रधिक विकास इसी क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। व्यापारिक कानूनों 
के विकास के इस समय दो बड़े प्रेरक हेतु थे--पहला दूसरे देशों की वस्तुओं के साथ अपने 
देश के व्यापारिक पण्य का विनिमय करके शअ्न्य देशों से आवश्यक वस्तुओं का प्राप्त 
करना । दूसरा हेतु राजाओ्ों की यह इच्छा थी कि बे विदेशों से आने वाले माल पर चुंगी 
लगाकर तथा विदेशी व्यापारियों से लिये जाने वाले भ्रन्य करों द्वारा अपनी राजकीय 
भ्राय में वद्धि कर सकें। यह तभी सम्भव था जब विदेशी व्यापारियों को उनके देश में 
व्यवसाय करना अधिक लाभदायक और गञ्राकर्षक प्रतीत हो । इस दृष्टि से सबसे झ्राव- 
श्यक बात यह थी कि विदेशी व्यापारियों को उनके जान और माल की सुरक्षा का 
प्राश्वासन दिया जाय । पारस्परिक हित और सहिष्णता के सिद्धान्त पर आधारित 
प्राचीन रीति-रिवाजों द्वारा व्यापारियों को यह सुरक्षा प्रदान की जाने लगी । सम्राट 
शालंमेगन ने ७६६ ई० में मर्शिया (सैक्सन इंगलैंड) के राजा ओफा को एक पत्र में 
लिखा था कि व्यापार के प्राचीन रिवाज' के अ्रनुसार म्शिया के व्यापारियों को संरक्षरणा 
प्रदान किया जायगा । इसके बाद राजाओं ने विभिन्न व्यापारियों को इस प्रकार के 
विशेषाधिकार और सुविधायें लिखित आज्ञाओ्रों ([970॥#5८5 ) के रूप में देनी शुरू कीं। 
अ्रन्त में इस विषय में विदेशी व्यापारियों को लाभ पहुँचाने वाले सामान्य कानूनों का 
विकास होने लगा। 

इसका पहला उदाहरण विसिगाथों द्वारा ६५४ ई० में बनाये गये नियमों में 
मिलता है, इनके अनुसार इनके राज्य में विद्यमान विदेशी व्यापारी आपसी झगड़ों को 
निपटाने के लिये अपने मजिस्ट्रेट बना सकते थे और ये अपने देश के कानून के अनुसार 
फंसला करते थे । १२१४५ के सुप्रसिद्ध ब्रिटिश बृहत्‌ अधिकार-पत्र (४७878 ("४778 ) 
की धारा ३० के भ्रनुसार इंगलैंड में विदेशी व्यापारियों को सुरक्षित रूप से निवास भ्रौर 
व्यापार की अनुमति दी गई और पारस्पय (7२९८८[७४॥००ै४५) की शर्तों के श्राधार पर उन्हें 
युद्ध होने पर भी किसी प्रकार से परेशान न करने की बात कही गई है । इंगलैंड विदेशी 
व्यापारियों को ये सुविधायें निरन्तर प्रदान करता रहा और वहाँ इनसे सम्बन्ध रखने 
वाली एक विशेष व्यापारिक कानूनी पद्धति ([.3७ ग्राध्थणाभा) का विकास हुआ । 
१२२० ई० में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने भश्रपती एक सुप्रसिद्ध श्राज्ञा (6एशाए0७ 
(0777९5 92८६४॥777) द्वारा सब विदेशियों को संविदा और वसीयत द्वारा श्रपनी सम्पत्ति 
के यर्थेच्छ विनियोग की पूर्ण स्वतन्त्नता प्रदान की । इससे पहले किसी विदेशी के मरने 
पर उसकी सम्पत्ति पर उस देश के राजा का स्वामित्व माना जाता था । 

रेलों के झागमन से पहले समुद्री व्यापार का बड़ा महत्व था। इस समय स्थानीय 
रीति-रिवाजों और न्यायालयों के निरणोयों द्वारा इस सम्बन्ध में बनने वाले कानूनों 
का संग्रह होने लगा । १२वीं शी में बिस्‍्के की खाड़ी के एक छोटे टापू श्रोलेरोन 
(00700) के व्यापारिक न्यायालय के निर्णायों का संग्रह 7९२0॥ ० 08007 के नाम 
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से हुआ भर यह अ्टलान्टिक और बाल्टिक समुद्रों के तटवर्ती प्रदेश में मान्य समझा जाने 
लगा । १५वीं शताब्दी में इंगलैंड की 'नौविभाग को कृष्ण पुस्तक (8[82( 800 ० 
# वात 4५) में इसके नियमों को सम्मिलित किया गया । सामुद्रिक कानूनों का इससे 
ग्रधिक महत्वपूर्ण संग्रह १४वीं शताब्दी में बार्सीलोना में संकलित किया गया । इसका 
नाम ('०750480 06 776 है । कान्‍्सोलेटो में यद्यपि जहाज के निर्माण, बिक्री, 
इसके कप्तान के ग्रधिकारों, कतंव्यों श्रादि वैयक्तिक कानून (7५९) से सम्बन्ध 
रखने वाले विषयों का भ्रधिक वर्णन है, फिर भी इसमें सामुद्रिक युद्ध के एक महत्वपूर्ण 
विषय, युद्ध में शत्रु द्वारा पकड़े गये जहाजों के कानून (॥726 49) का वर्णन है और 
यह इसकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण है। कान्सोलेटो का उद्देश्य तटस्थ देशों की सम्पत्ति 
की रक्षा था, इसका मूल सिद्धान्त यह था कि यद्ध-संलग्न देशों (82॥2००॥॥5) में से 
किसी शत्रुदेश के जहाजों पर लदे हुए तटस्थ देशों के सामान को तथा शत्रु के सामान को 
ढोने वाले तटस्थ देशों के जहाजों को नहीं पकड़ा जाना चाहिये । इसके साथ ही युद्ध- 
संलग्न देशों को यह भ्रधिकार दिया गया कि वे जहाज के कागजों की जांच-पड़ताल कर 
सकते हैं । बाद में यही निरीक्षण और तलाशी (शांशा। १0 ६८४॥८॥ ) के रूप में युद्ध- 
कारी देशों का एक विशेषाधिकार समझा जाने लगा । तटस्थ देशों की सम्पत्ति की रक्षा 
के कान्सोलेटो के मौलिक विचार को मध्यकाल से भन्तर्राष्ट्रीय कानून में बड़ा महत्व 
दिया जा रहा है । 

समुद्री व्यापार की एक बड़ी बाधा समुद्री डकती (2॥9५9) थी । तीसरी लेट- 
रन परिषद्‌ (११७६) ने ईसाई जहाजों के लूटने वालों के लिये बहिष्कार (£५४००७- 
7070900॥ ) का दण्ड निश्चित किया । १४वीं शताब्दी के बाद से इटली के तथा 
योरोप के श्रन्य राज्यों ने इसके दमन के लिये राजाज्ञायें जारी कीं । प्राचीनकाल में 
किसी जहाज के डूबने या नष्ट होने पर स्थानीय जनता द्वारा उसका माल लूट लेने की 
प्रथा थी। पोतभंग के इस कानून (7.9७8 ० ४४फएजा८०४८४) का उन्मूलन करने के लिये 
मध्यकालीन सम्राटों और राजाओं ने भ्रनेक आ्राज्ञाएँ जारी कीं । हेंसियाटिक लीग 
(त॒॥5९७7० ॥.०82५6) ने अपनी व्यापारिक प्रवृत्तियों द्वारा भ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 
के विकास में सहयोग दिया । जमंत भाषा में हँस (॥4856 ) व्यापारियों के समुदाय या 
श्रेणी (00॥0) को कहते हैं । उत्तरी जर्मनी के कुछ स्वतन्त्र नगरों के व्यापारी- 
समुदायों ने भ्रपनी आथिक उन्नति और सुरक्षा के लिये एक संघ बनाया था । यही 
हेंसियाटिक लीग कहलाता है । १४-१५वीं शतियों में इसका चरम उत्कषे हुआ । इसमें 
७० जमन शहर तथा जम॑ंन साम्राज्य से बाहर के रीगा आदि प्रनेक नगर सम्मिलित 
थे । इनका नेता ल्यूबेक का शहर था । इस लीग के सदस्यों ने इंगलैंड, स्वीडन, नावें, 
फ्लैण्डसें (बेल्जियम ) के राज्यों के साथ ग्रनेक संधियाँ करके विशेष सुविधायें प्राप्त कीं 
तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भाग लिया । 

मध्य युग के नगर-राज्यों ने वर्तेमान भ्रन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति (7098077409५ ) 
की अनेक पद्धतियों का श्रीगणेश किया । दूसरे देशों में स्थायी रूप से राजदूत भेजने 
की परम्परा का आरम्भ उसी समय से हुआ । इससे पहले विशिष्ठ कार्यों के लिये ही 


हेड इन्तर्राष्ट्रीय कामस 


दूत भेजे जाते थे । वेनिस के समृद्ध नगर-राज्य ने १३वीं शती ई० में राजदूतों के एक 
व्यावसायिक वर्ग (00८४४०॥४) ०।७४५) को जन्म दिया श्रौर इसके सम्बन्ध में भ्रनेक 
नियम बनाये । इनके अनुसार राजदूत विदेश में श्रपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता 
था क्‍योंकि उससे राजकीय रहस्यों के उद्घाटित हो जाने की श्राशंका थी । उसे विदेश 
में ग्रपना रसोइया अ्रवश्य ले जाना पड़ता था ताकि कोई उसे विष न दे सके । ये कौटि- 
लीय श्रर्थशास्त्र (१।१६) के नियमों से मिलते हैं । 

रोमन कानून के अध्ययन ने भी इस समय श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र को विशद 
बनाया । सम्राट्‌ जस्टीनियन (५२७-५६४५) द्वारा दीवानी कानून के संकलन (०००४७ 
णा5$ ०ंश॥४$) के बाद से इसे श्रसाधारण गौरब और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । जिस प्रकार 
पुराने रोमन विधानशास्त्री रोमन साम्राज्य में रहने वाले विभिन्न राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विषय में जस जेन्शियम के सिद्धान्तों को लागू करते थे, इसी प्रकार पिछली 
शताब्दियों में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि पवित्न रोमन साम्राज्य " (07 २0गाक्षा 
7९7778) में रहने वाले व्यक्तियों और राज्यों के भ्रापसी संघर्षों का निशेय जस्टीनियन 
की विधि संहिता (८००6) द्वारा किया जाये । १२-१ ३3वीं शताब्दी से इटली के बोलोग्ना 
तथा भ्रन्य विश्वविद्यालयों में रोमन कानून का व्यवस्थित प्रध्ययन आरम्भ हुआ । कार्पस 
ज्यूरिस पर अनेक टीकायें लिखी जाने लगीं । इसमें बातोलस (80]05 १३१४-५७ ) 
तथा बाल्डस (१३२७-१४१० ) के नाम उल्लेखनीय हैं । बार्तोलस ने प्रत्यपहार 
(२९७॥585) के बारे में एक पुस्तक लिखी, युद्ध की लूट के सम्बन्ध में यह सुन्दर नियम 
निश्चित किया कि इसे प्राप्त करने वाला सैनिक इसको बॉँटवारे के लिये अभ्रपने राजा 
को दे । इन टीकाकारों को इस बात का श्रेय है कि इन्होंने वैयक्तिक अ्रन्त ष्ट्रीय कानून 
(0086 [॥/0780078| .99) का विकास किया । 

मध्य युग में स्थायी शान्ति स्थापित करने की श्रननेक योजनायें बनीं । पियरे दुबो- 
इस (॥शा८ क्‍07005 250-]32 ) नामक फ्रेंच विधिवेत्ता ने १३०६ ई० में प्रका- 
शित अपनी एक पुस्तिका में नया क्ुसेड करने की झ्रावश्यक शर्त यह बतायी कि ईसाई 
जगत्‌ में सावंभौम शान्ति स्थापित होनी चाहिये | इसके लिये पोप की श्रध्यक्षता में सब 
ईसाई राजाओं तथा चर्च के उच्चाधिकारियों (7०४०७) की एक सामान्य परिषद्‌ 
((श0॥८४] ९००ण्शार्टा।) बनायी जानी चाहिये, इसके सदस्य युद्ध को अ्रवैध समझें, आपसी 
झगड़ों का निर्णय दोनों पक्षों द्वारा चुने गये तीन ईसाई राजाशों की तथा चर्च के तीन 


२१. यह मध्य योरोप में प्रधानरूप से जर्मनभाषाभाषी जनता का साम्राज्य था। इसकी 
स्थापना का समय ८०० ई० में पोप द्वारा शारलमेगन के प्रथवा ६ ६२ ई० में झोटो के राज्याभिषेक की धामिक 
विधि सम्पन्न कराने से माना जाता है। १८०६ ई० में नैपोलियन द्वारा परास्त होने पर भ्रास्ट्रिया के पवित्न 
रोमन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने अपने इस पद का त्याग कर दिया और इस साम्राज्य का भ्रन्त हो गया। 
मध्यकाल में यह पुराने रोमन साम्राज्य का ऐसा नवीन रूप समझा जाता था, जिसमें पोप को पूरी धामिक 
प्रभुता प्राप्त थी, भ्रतएव इसके भागे पवित्न शब्द का विशेषण लगाया जाता था। वस्तुत: यह नाम बहुत 
भ्रामक था, क्योंकि ब्राइस के शब्दों में न तो यह पवित्र था, न ही रोमन था और न ही भ्रन्य साज्नाज्यों की 
भाँति कोई सुसंगठित शासन था | 


झ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास ३५ 


उच्चाधिकारियों की पंचायत द्वारा हो, इसके निर्णय के विरुद्ध पोप के पास अ्रपील की 
जाय । इस प्रकार स्थापित होने वाली शान्ति का उल्लंघन करने वाले राजा का दमन 
परिषद्‌ के श्रन्य राजाओं की संयुक्त सेनायें करें । ऐसे राजा की सारी सम्पत्ति छीन कर 
उसे पेलेस्टाइन में निर्वा्सित कर दिया जाय ताकि वह वहाँ श्रपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग 
काफिरों के उन्मूलन में करे । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास की दृष्टि से दुबोइस का 
यह महत्त्व है कि उसने सर्वप्रथम सभ्य जगत के राजनैतिक संगठन पर श्राधारित ग्रनि- 
वार्य पंचायती निर्णय ((०गएप्रॉइणा० शर्ं।70०) का विचार दिया । आजकल 
इस योजना के कारण उसे बहुत महत्व दिया जाता है, किन्तु मध्य युग में उसकी इस 
योजना ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सैद्धान्तिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डाला । 

ग्राधनिक यूग--१४६२ ई० में कोलम्बस द्वारा श्रमरीका की खोज के साथ आधु- 
निक युग का श्रीगणेश समझा जाता है। इसके बाद धामिक सुधार (॥१6/0]00॥ ) 
ग्रान्दोलन से वर्तमान यग की प्रवृत्तियों को बड़ा बल मिला । इस समय अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विकास करने में सहायक श्रनेक तत्त्व उत्पन्न हो गये, इनसे इसे प्रबल प्रोत्साहन 
मिला । 

इनमें अधिक महत्वपूर्ण कारण पोप की सार्वभौम धामिक प्रभुता की समाप्ति, 
अ्रमरीका की खोज, स्पेन, इंगलैंड, फ्रांस आदि नवीन राष्ट्रीय राज्यों (रण 
84८5) का अभ्युदय थे। धामिक सुधार आन्दोलन से पहले योरोप के समूचे ईसाई 
जगत्‌ में पोप का एकच्छत्न धामिक साम्राज्य था, उसकी स्थिति विभिन्न पाथिव राजाओओं 
से ऊपर की थी और वह इनके सम्बन्धों का नियन्त्रण कर सकता था। मार्टिन लूथर द्वारा 
प्रवतित आन्दोलन से उसकी सर्वोच्च सत्ता को तथा योरोप की धामिक एकता को गहरा 
धक्का पहुँचा, प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक मत वाले राज्यों के मध्य उम्र संघर्ष आ्ारम्भ हुआ, 
इसने योरोप के रक्तरंजित तीसवर्षोय युद्ध को जन्म दिया तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
प्रभाव तथा इसकी आवश्यकता को तीज्रता से अनुभव कराया, इसके विकास में बड़ा 
सहयोग दिया । दूसरा कारण अमरीका की खोज था, इससे नये प्रदेशों के स्वामित्व के 
सम्बन्ध में जटिल श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न उत्पन्न हुए, १४६३ ई० में यद्यपि पोप ने अपने 
श्रादेश द्वारा केप वर्द टापू के पश्चिम में १०० लीग की दूरी पर से गुजरने वाली रेखा 
के पश्चिम के सब प्रदेश स्पेन को तथा पूर्व के सब प्रदेश पुतंगाल को बाँट दिये तो भी 
दोनों देश इससे संतुष्ट नहीं थे और श्रन्य देश पोप के इस निर्णय को मानने के लिये उद्यत 
नहीं थे। इससे श्रनेक श्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हुए। तीसरा महत्वपूर्ण तत्त्व राष्ट्रीय 
राज्यों (१२७॥०॥४। $080०5) का उत्थान था। १५वीं शताब्दी के श्रन्त में स्पेन और 


२२. यह १६१८-४८ तक जमेनी के कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट राज्यों में चलता रहा । 
इसका शभ्रारम्भ बोहीमिया के कैल्विन मतानुयायी जमींदारों के विद्रोह से हुआ । इसमें पहले ये लोग 
पवित्न रोमन सम्राट द्वारा हरा दिये गए, इस पर इनकी सहायता के लिए लूथर के प्रनुयायी उत्तरी जर्मनी 
के राज्य इसमें कूदे। बाद में डेन्मार्क, स्वीडन फ्रांस, तथा हालैण्ड ने भी इसमें भाग लिया। इसकी समाप्ति 
१६४८ की बैस्ट फालिया की संधि से हुई। यह इतिहास का बड़ा बबेरतापूर्ण मुद्ध समझा जाता है। 


३६ झम्तर्राष्ट्रीप कानन 


पुतंगाल ने अपने देश को विधर्मी मूरों (उत्तर-पश्चिमी भ्रफ़ीका के मुस्लिम अ्ररबों) की 
दासता के पंज से मुक्त किया, इस समय इनमें धामिक उत्साह के भ्रतिरिक्‍त राष्ट्रीयता 
की भावना का प्रबल प्रसार हुआ । १४६२ में फडिनेण्ड श्रौर इसाबेला ने ग्रेनाडा से 
मुस्लिम शासन का भ्रन्त किया, स्पेन का एकीकरण किया । अमरीका की खोज से 
इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, योरोप में फिलिप द्वितीय (१५५६-१५६८) के 
शासनकाल में स्पेन के शासन का अधिकतम विस्तार हुआ, सार्डीनिया, नेपल्ज, सिसली 
झौर १५८० ई० के बाद पुरतंगाल इसके श्राधीन हुए । राजनीतिक दृष्टि से यह काल स्पेन 
का स्वर्णयुग था । स्पेन के साथ ही पुरतंगाल का भी उत्कर्ष हुआ । १७वीं शताब्दी में हालेंड 
ने स्पेन के साथ उम्र राष्ट्रीय संघर्ष करके १५७६ में यूट्रेक्ट की संधि द्वारा स्वतन्त्रता 
प्राप्त की। १६४८ में वैस्ट फालिया की संधि में पवित्न रोमन साम्राज्य के विभिन्न 
प्रदेशों की पृथक्‌ सत्ता मान ली गई। फ्रांस और इंगलैंड में भी राष्ट्रीयता की भावना 
प्रबल और पुष्ट हो रही थी । इन राष्ट्रों के अ्रभ्युत्थान के साथ भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
श्रनेक समस्‍यायें उठ खड़ी हुई और प्ननेक विद्वानों ने इन पर विचार करना भ्रारम्भ 
किया । इनमें से कुछ प्रमुख विचारकों के विचारों का यहाँ उल्लेख होगा । 

फ्रांसिस्कों बिटोरिया (#॥08$०० ५०7४७ 480-546)--यह स्पेन के 
डोमिनिकन सम्प्रदाय का परिव्राजक तथा सालामांका विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का 
प्राध्यापक था। इसने झ्रमरीका की खोज होने पर वहाँ के श्रादिवासियों के साथ स्पेनिश 
लोगों के सम्बन्धों पर तथा इनके साथ यद्धों पर अ्रपने विचार प्रकट किये हैं। नई दुनिया 
की खोज होते ही यहाँ डोमिनिकन सम्प्रदाय के ईसाई साधू धर्मप्रचार के लिये गए, 
इन्होंने यह देखा कि स्पेनिश विजेता अमरीकी रेड इंडियनों पर घोर गत्याचार और 
श्रमानुषिक क्रतायें कर रहे हैं। विटोरिया ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए रेड 
इंडियनों के सम्बन्ध में भ्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्तों को लागू किया । इससे पहले 
स्पेन में यह समझा जाता था कि जो देश या राजा ईसाई नहीं है, उसके नास्तिक 
(८४४॥५॥ ) होने के कारण ईसाई राजाश्रों को उन पर चढ़ाई करने तथा उन्हें नष्ट 
करने का पूरा अधिकार है । विटोरिया पहला व्यक्ति था जिसने इस बात पर बल दिया 
कि गैर-ईसाई नास्तिक जातियों के राजा और राज्य उसी प्रकार वैध होते हैं जैसे 
ईसाइयों के राजा । उनके विरुद्ध युद्ध तभी छेड़ा जा सकता है, जबकि इसके लिये कोई 
न्यायपूर्ण (77४) कारण हो । उसने यह भी मत प्रकट किया कि यदि रेड इंडियन 
स्पेनिश लोगों को भगाने या मारने का प्रयत्न करें तो भी उन्हें केवल झ्रात्मरक्षा करनी 
चाहिये, ग्राक्रमणात्मक युद्ध नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि वे शक्तिशाली हथियार रखने 
वाले नये अ्रपरिचित व्यक्तियों के दर्शनमात्न से भयभीत हो जाते हैं। गैर-ईसाई राजाझों का 
दर्जा ईसाई राजाओों के समान मानने के अश्रतिरिक्त विटोरिया ने स्पेनिश लोगों के श्रम- 
रीका में व्यापार करने की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। उसने यह सिद्धान्त भी सुस्पष्ट 
रूप से प्रतिपादित किया कि विश्व के राष्ट्रों का एक समुदाय (०ण॥॥777५ ) है। 

फ्रांसिस्को सुझआारेश (१५४८-१६१७)-स्पेन के एक उच्चकुल में उत्पन्न 
यह जेंसुइट परिब्राजक विटोरिया की भाँति धर्मशास्त्न का प्राध्यापकफ था। मध्यकालीन 
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धर्म और परम्पराओं का श्रगाध पंडित होने के कारण इसे उस समय का सबसे बड़ा ताकिक 
($0॥098॥2) , स्पेनिश संस्कृति का सर्वोत्तम प्रतिनिधि और जेसुइट सम्प्रदाय का सबसे 
प्रधिक यशस्वी व्यक्ति कहा जाता था । इसने अपने दो ग्रंथों 0॥ [,89४8 ० (900 85 
[6१5४907 (62) तथा मृत्यु के बाद छपे 0॥ 06 वरशार्श०0 प्रशाव्ण०ट्टांए४ 
५॥ा०६ में अन्तर्राष्ट्रीय विषयों का वर्णन किया है। इसने जस जेन्शियम' तथा प्राकृतिक 
नियम की विशद मीमांसा की तथा जस जेन्शियम के कई श्रथों में से एक श्रर्थ को 
स्पष्ट रूप से ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ सम्बद्ध किया। ग्रोशियस श्रादि परवर्ती लेखक 
उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुए । उसने युद्ध की न्याय्यता पर विस्तृत विचार 
किया, उसके मतानुसार भ्रन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले राजा के सैनिक पकड़े जाने पर 
मारे जा सकते हैं, किन्तु इस विषय में अनेक शर्तें लगाकर वह इन्हें बचाने की व्यवस्था 
भी करता है। उसका मत है कि इस प्रकार के बेतनभोगी सैनिकों को उस दशा में 
नहीं मारा जाना चाहिए, जबकि उन्हें विरोधी पक्ष के यूद्ध को न्याय्य बनाने के कारणों 
का ज्ञान न हो । प्राय: ऐसा ज्ञान नहीं होता, भ्रतः अधिकांश सैनिक भवध्य हैं । सुझ्रारेज 
का न्याय्य युद्ध से सम्बन्ध रखने वाला न्यायिक सिद्धान्त (3000४ (००५) सबसे 
श्रधिक आपत्तिजनक है । इसके अ्रनुसार न्याय्य युद्ध छेड़ने वाले राजा को उसने प्रति- 
शोधपूर्ण न्याय! (५00४८ 775708) प्राप्त करने के सब भ्रधिकार दे दिये हैं । उसके 
युद्ध को अदालत की डिगरी जैसा ठहराया गया है, इस प्रकार उगे बादी झौर न्यायाधीश 
दोनों बना दिया है। उसने पंचनिर्णय (५790७00॥) उसी दशा में स्वीकार करने 
को कहा है, जबकि अन्याय की कोई झ्राशंका न हो, क्योंकि उसके मतानुसार प्रत्येक राजा 
विदेशी न्यायाधीशों के सद्भाव में सन्देह रखता है। भ्रतः उसने राजा को बुद्धिमान्‌ और 
सुशिक्षित व्यक्तियों से युद्ध के श्रौचित्य के सम्बन्ध में परामर्श लेने को कहा है। परवर्ती 
लेखकों ने उसके इन मन्तव्यों का खण्डन किया । उसकी बड़ी विशेषता यह है कि उसने 
इस बात पर बहुत बल दिया कि श्रपने राष्ट्रीय जीवन में स्वतन्त्र होते हुए भी विश्व 
के विभिन्न राज्य मानव जाति का श्रंग हैं, श्रतएव वे पारस्परिक व्यवहार के लिए प्राचरण 
के एक कानून (7.8४ ०६ ००6४०) के वशवर्ती हैं, यह कानून मुख्य रूप से प्राकृतिक 
तक पर तथा कुछ अंशों पर मानवीय रीति-रिवाजों पर भ्राधारित है। 

पीरिनो बेलली (0॥70 $0॥ १५०२-१५७५)--बेल्ली इटली में उत्पन्न 
हुआ था, किन्तु उसने स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय की सेना में दीर्घकाल तक सेवा की । 
उसकी पुस्तक 00॥ शिा]॥9 (8४६ 070 शव में प्रधान रूप से सैनिक विषयों की 
चर्चा है, फिर भी इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रनेक विषयों की चर्चा है। इसमें युद्ध की 
घोषणा करने तथा उसके कारणों के सम्बन्ध में विचार है। वह भ्रपनी पुस्तक में प्राय: 
रोमन कानून के मूलस्नोतों तथा इसके टीकाकारों के उद्धरण देता है। फिलिप के सैन्या- 
धिकारी के रूप में प्रकट किये गए अपने विचारों श्रौर सम्मतियों को उद्धत करता है। 
इससे उसके ग्रन्थ को बड़ा ठोस, क्रियात्मक भर व्यावहारिक आधार मिल गया है, वह 
ताकिकों ($00088008 ) के ग्रन्थों जैसा दार्शनिक और विचारात्मक नहीं रहा। कई 
प्रंशों में बह भ्रपने पूर्ववर्ती लेखकों से भागे बढ़ा हुआ है, उसने युद्धबन्दियों के साथ 
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भ्रविवेकपूर्ण क्र व्यवहार का विरोध किया है, शत्रु द्वारा भ्रधिकृत प्रदेश के निवासियों के 
साथ अच्छा बर्ताव करने पर बल दिया है । उसका यह भी मत है कि यदि कोई शासक 
अपने विवाद का पंचायत द्वारा निर्णय कराने को तैयार हो तो उसके विरुद्ध युद्ध की 
कार्यवाही बन्द कर देनी चाहिये । 

बल्थसर श्रयाला (88॥7॥9547 /५०७ )--स्पेन के एक सम्भ्रान्त कुल में एण्ट- 
बपे में जन्म ग्रहण करने वाला अ्रयाला हालैण्ड के विरुद्ध भेजी स्पेनिश सेना में एडवोकेट 
जनरल था। १५८२ ई० में प्रकाशित उसकी पुस्तक 0॥ ॥6 [.8७ 470 [>प्रा65 क्वा0 
(879 ॥05007॥८ ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को धामिक क्षेत्र से सांसारिक क्षेत्र में लाने 
का सफल प्रयास किया । उसका मुख्य उद्देश्य यद्यपि हार्लण्ड में स्पेन की सेना द्वारा किये 
अ्रत्याचारपूर्ण कार्यों को न्‍्याय्य सिद्ध करना था, किन्तु फिर भी उसने कुछ नये सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये । युद्ध के नियमों में उसने इस पर बल दिया कि शत्तु के साथ विश्वास- 
घात नहीं करना चाहिये, किन्तु विद्रोहियों के साथ तथा श्न्यायपूर्ण युद्ध करने वालों 
के साथ इस नियम का पालन आवश्यक नहीं था । 

एल्बेरिको जण्टिली (१५५२-१६०८)--उत्तरी इटली के सांजिनेसियो नगर 
में जन्म लेने वाले तथा २० वर्ष की अवस्था में डाकटरेट प्राप्त करने वाले जैण्टिली को 
प्रोटेस्टेंट होने के कारण इंक्विजिशन (धामिक न्यायालय ) के दण्ड से बचाने के लिये 
१५७६ ई० में मातृभूमि से भाग कर इंगलैंड में शरण लेनी पड़ी। यहाँ ये आक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय में रोमन कानून के व्याख्याता नियत हुए । इनके श्रध्यापन और विद्वत्ता की 
कीति इतनी बढ़ी कि १५८४ ई० में ब्रिटिश सरकार ने स्पेन के राजदूत मेंदोजा के मामले 
में इनसे परामर्श लिया । इस राजदूत ने कैथोलिक रानी स्काटलैंड की मेरी को बन्धन- 
मुक्त कराने के तथा रानी एलिज़ाबेथ को सिहासनच्यूत करने तथा मारने के उद्देश्य से 
रचे गये एक षड्यन्त्र में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने रोमन कानून के अन्य 
विद्वानों के साथ जेण्टिली से इस विषय में परामर्श लिया कि क्‍या मेंदोजा को ब्रिटिश 
न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है ? जैण्टिली की यह सम्मति थी कि राजदूत 
होने के कारण यह अ्रवध्य है, किसी इंगलिश न्यायालय में उस पर मामला नहीं चलाया 
जा सकता । सरकार ने इस परामर्श का आदर करते हुए उस पर मुकदमा न चलाकर 
उसे श्रपने देश से बाहर निकाल दिया । इस मामले से जैण्टिली का ध्यान भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की ओर आक्ृष्ट हुआ । १५८५ में उसने 0॥। स77095802& तामक एक निबन्ध 
प्रकाशित किया । १५८८ में इंगलैंड पर स्पेन के विशाल बेड़े (&॥777909 ) का श्राक्र- 
मर होने पर जैण्टिली ने श्रपने वार्षिक व्याख्यान के लिये 'युद्ध के नियम' का विषय चुना । 
इसी का विस्तृत रूप १५६८ में उनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 00 06 .9७ ० ५/७ के रूप में 
प्रकाशित हुआ । मृत्यु के बाद उनका एक प्रन्य ग्रन्थ ?]088 ० 8 5एका»। 30५४0०४(० 
भी छपा । 

जैण्टिली की प्रधान विशेषता यह है कि उसके ग्रन्थों में पहली बार भन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के तत्कालीन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन हुआ्ना । उन दिनों उपर्युक्त षड़्यन्त्र 
के कारण राजदूतों के श्रधिकारों का प्रश्त सार्वजनिक विवाद का विषय बना हुआ्ला था। 


झन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास ३६ 


श्रनेक विचारक दूतों को गुप्तचर समझते थे, उसने इस भ्रान्त धारणा का खण्डन करते 
हुए उनकी ग्रवध्यता और देशीय कानून ()/एग॥ंशं०8| 99) के क्षेत्राधिकार से उनकी 
उन्मुक्ति स्वीकार की । किन्तु ऐसा करते हुए भी उसने इस उन्मुक्ति को बड़ी संकोर्ण 
सीमा में बाँध दिया । उसका यह मत था कि क्रियात्मक रूप में परिणत न होने वाले 
षड्यन्त्र के सम्बन्ध में राजदूत पर उस देश में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, 
जहाँ वह राजदृत बनकर जाता है। दीवानी मामलों में उसका यह मत था कि उसे 
राजदूत मानने वाले देश के भ्रधिकारी उसके घर में प्रविष्ट नहीं हो सकते, उसकी चल 
सम्पत्ति को ज़ब्त नहीं कर सकते । उसका राजदूतविषयक यह अध्ययन इस विषय का 
पहला व्यवस्थित विवेचन था । उसके युद्ध के नियम वाले ग्रन्थ के तीन भागों में युद्ध के 
कारणों, युद्ध के स्वरूप और शान्ति सन्धियों का वर्णन है । इसका तीसरा भाग विशेष 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पहले विचारकों ने श्रब तक इसकी उपेक्षा की थी। उस समय 
सन्धियाँ केवल उनपर हस्ताक्षर करने वाले राजाओं के जीवनकाल तक ही पालन योग्य 
मानी जाती थीं । किन्तु उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि उनके उत्तराधिकारियों 
को भी इनका पालन करना चाहिए । उसने यह भी कहा कि कोई हारा हुआ राजा इस 
श्राधार पर किसी शान्ति सन्धि को रह नहीं कर सकता कि उसे भय या दबाव 
(20765$ ) के कारण सन्धि स्वीकार करनी पड़ी थी। जैण्टिली ने सन्धियों को सामान्य 
बेयक्तिक संविदाओं ((०॥0780७ ) से भिन्न स्थिति प्रदान की और श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के सभी परवर्ती लेखकों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया । रुन्धियों के बारे में उसका 
सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह था कि प्रत्येक सन्धि में सदैव यह शर्त अन्तहिंत होती 
है कि उसका पालन उसी समय तक आवश्यक है, जब तक उस सन्धि की परिस्थितियाँ 
प्रपरिवर्तित रहती हैं । यही नियम (]8प४४७ 76905 ४० ४3005 कहलाता है । 
यह मूलतः चर्च के कानून का एक नियम था, एक मध्यकालीन दीवानी विधिशास्त्री 
एल्सियाटस (१४६२-१५५० ) ने इसे रोमन वेयक्तिक कानून की कठोरता कम करने 
के लिये चर्च से ग्रहण किया था । जैण्टिली की यह विशेषता है कि उसने इसे अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में लागू किया । 

जैण्टिली की एक अन्य विशेषता भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को धर्म के प्रभाव से मुक्त 
करना है । युद्ध के न्यायपूर्ण कारणों की गणना करते हुए पुराने लेखक इनमें ईसाइयत के 
प्रचार में बाधा डालने को तथा ईसाइयत स्वीकार करने के विरोध को सम्मिलित करते 
थे। जण्टिली ने इनका कोई उल्लेख नहीं किया । लड़ाई में मुसलमानों के विरुद्ध अधिक 
क्ररता को उसने न्‍्यायोचित नहीं बताया । उसने अ्रपनी रचनाश्रों में चर्च और पोप को 
विशेष महत्व नहीं दिया। उसके ग्रन्थों में दिये गये श्रधिकांश प्रमाण व उद्धरण कानूनी, 
ऐतिहासिक और दाशेनिक ग्रन्थों से लिये गये हैं । उसने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को धर्म- 
निरपेक्ष बनाने का प्रयत्त किया । नसबौम के शब्दों में वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रथम प्रवत्तंक है।' उसके मरणोत्तर ग्रन्थ 0]०४5 ०0/ & 
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50975॥ /0५0८॥६ में विभिन्न भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर उसकी सम्मतियाँ हैं । इनमें 
सामुद्रिक कानून का विशेष रूप से वर्णन है। उस समय भ्रमरीका की खोज तथा 
नौचालन कला में उन्नति होने से इस विषय को विशेष महत्व मिल रहा था | उसने 
समुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन अनेक प्रतिबन्धों के साथ किया है । 
उसके मतानुसार प्रादेशिक समुद्र की सीमा १०० मील तक है जब कि परवर्ती लेखकों 
ने इसे उस समय की तोप के गोले की मार के क्षेत्र--तीन मील तक ही माता है। उसने 
समुद्री डाकुओं की कड़े शब्दों में निन्दा की है । उसके मत में जो उनसे माल खरीदते 
हैं, उनका उस पर कोई स्वत्व नहीं होता । एक मामले में कुछ प्रंग्रेजों ने ट्यूनिस में 
समुद्री डाकुओं से माल खरीदा था, उसने वह माल उन स्पेनिश लोगों को वापिस करने 
को कहा, जिनसे डाकुझ्नों ने यह माल लूटा था । 
जैण्टिली के ग्रन्थों का एक बड़ा दोष उसकी अतिशय वादविबादप्रियता है । 
धर्मनिरपेक्षता का पुजारी होने पर भी उसके ग्रन्थों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को सशक्त 
बनाने वाली नैतिकता पर ग्रावश्यक बल नहीं दिया गया । उसके विचारों का कोई 
सुनिश्चित सैद्धान्तिक श्राधार नहीं है, उसके जस जन्शियम' आदि के विचार सुस्पष्ट 
नहीं हैं । म्रतः बहुत समय तक उसके ग्रन्थों को विशेष मान्यता तथा लोकप्रियता नहीं 
मिली । १८७४ में झ्राक्सफो्ड के दीवानी कानून के प्राध्यापक श्री टी० ई० हालेंड ने 
भ्रपने एक व्याख्यान में जब जैण्टिली के कार्य का प्रतिपादन किया तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के क्षेत्र में उसका यथार्थ महत्व समझा जाने लगा । 

हा गो ग्रोशियस (१५८३-१६४५)--वर्तमान प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के जन्म- 

दाता माने जाने वाले ग्रोशियस का मूल नाम हयूगो वान ग्रूट (प्रप््ट० शा 0700) 
था । १५८३ ई० में हालेण्ड के एक सुप्रतिष्ठित श्रौर सुसंस्क्ृत कुल में जन्म लेने वाले इस 
ग्रसाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह शैशबहीन था । 
सात वर्ष की झ्रायु में उसने लैटिन में कवितायें बना कर चाचा की मृत्यु से संतप्त भ्रपने 
पिता को सान्त्वता प्रदान की । ११ वर्ष की आयू में वह लीडन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट 
हुआ, तीन वर्ष बाद उसने अ्रपनी शिक्षा पूरी करके गणित, दर्शन और कानून पर शोध 
निबन्ध (7॥८8८$) लिखें, ग्रीक तथा लैटिन में श्रनेक कवितायें रचीं और ग्रन्थ लिखे । 
१५ वर्ष की भ्रायु में उसे 'हालैण्ड के चमत्कार” के रूप में एक डच दूत-मण्डल ने फ्रांस के 
राजा हेनरी चतुर्थ के समक्ष उपस्थित किया, आलियन्ज (0728॥5) के विश्वविद्यालय 
ने उसे कानून के डाक्टर की उपाधि दी । १६ वर्ष की अ्रवस्था में उसे वकालत करने की 
प्राज्षा मिली । १६०३ ई० में श्रन्य सुप्रसिद्ध विद्धानों के होते हुए भी, वह हालैण्ड का 
इतिहास लेखक नियत किया गया । १६१३ में उसे हालैण्ड के दूसरे बड़े शहर राषरडम 
का एक उच्चाधिकारी बनाया गया। उन दिनों यहाँ कुछ धारमिक विवाद चल रहे थे, 
ग्रोशियस ने इनमें महत्वपूर्ण भाग लिया । शीघ्र ही इन विवादों ने राजनीतिक रूप 
धारण कर लिया। परिणामस्वरूप ग्रोशियस को बन्दी बना लिया गया। मई १६१७ में 
एक विशेष न्यायालय ने राजनीतिक कारणों के आधार पर ग्रोशियस को स्‍झ्ाजीवन 
कारावास का दण्ड दिया । कारागार में श्रोशियस को प्रस्थ मंग्राते, पढ़ने और लिखने 
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की सुविधा दी गई झोर जेल में उसने 'इच विधिशास्त्र को प्रवेशिका' तथा ईसाई धर्म 
को सत्यता' पर श्रत्युत्कृष्ट ग्रन्थ लिखे । मार्च १६२१ में अ्रपनी बृद्धिमती पत्नी की 
सहायता से ग्रोशियस पुस्तकों के एक बड़े बक्से में बन्द होकर जेल से भाग निकले और 
फ्रांस पहुँचे । 

यहाँ कई वर्ष तक अध्ययन के बाद उन्होंने १६२४५ में भ्रपना सुप्रसिद्ध ग्रन्थ युद्ध 
झ्रोर शान्ति का कानून (2९ 'प्ा८ ०2॥॥ ४० 72८$) प्रकाशित किया । इससे उन्हें बड़ी 
ख्याति मिली, किन्तु हालण्ड की सरकार द्वारा स्वदेश प्रत्यावर्तत की भ्रन्मति न मिलने 
से बड़ी निराशा हुई। स्वीडन के राजा गुस्टावस एडोल्फस को ग्रोशियस की यह पुस्तक 
बहुत पसन्द थी । उसके प्रधानमन्त्री ने राजा की इच्छा का आदर करते हुए १६३४ में 
ग्रोशियस को फ्रांस में स्वीडन का राजदूत नियत किया । अगले दस वर्ष तक ग्रोशियस 
इस पद पर बने रहे किन्तु उनका सारा समय भ्रध्ययन और लेखन में ब्यतीत होता 
था । गम्भीर विद्वान्‌ होने पर भी वे राजदूत के रूप में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनमें 
दूतोचित गुरों का श्रभाव था। वे श्रपने भ्रध्ययन तथा धामिक विवादों में इतने तल्‍लीन 
रहते थे कि उनका दौत्य कार्य प्रायः उपेक्षित होता रहता था। कहा जाता है कि एक 
बार जब फ्रांस के राजा के यहाँ राजदूतों का कोई स्वागत समारोह था, उस समय वहाँ 
ग्रोशियस एक खिड़की की आड़ में खड़े होकर बाइबल के न्यू टैस्टामण्ट का एक नया 
रोचक संस्करण पढ़ रहे थे। फ्रेंच राजा के अनुकूल होते हुए भी फ्रेंच सरकार से ग्रोशियस 
के सम्बन्ध ठीक नहीं रह सके भर १६४४० में स्वीडन ने उन्‍हें वापिस बुला लिया। 
स्टाकहोल्म पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ, किन्तु कोई तया पद नहीं दिया गया । 
इस पर वे स्वीडन से जहाज द्वारा जर्मनी के लिए रवाना हुए, किन्तु मार्ग में ही पोत भंग 
हो जाने पर वे ल्यूबेक जाने के लिये एक गाड़ी में सवार हुए । वहां पहुँचने से पहले मार्ग 
में ही २६ भ्रगस्त १६४४५ को भपूर्ब प्रतिभा सम्पन्न यह महानुभाव दिवंगत हो गये । 

ग्रोशियस के प्रन्थ--अन्तर्राष्ट्रीय कानून की झ्लोर ग्रोशियस का ध्यान सर्वप्रथम 
१६०१ में एक कानूनी मामले द्वारा श्राकृष्ट हुआ । इस समय हाल॑ण्ड और स्पेन का 
युद्ध चल रहा था, इसमें डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बेड़े ने मलक्‍का के समीप पुतंगाल 
का एक जहाज पकड़ लिया । पृतंगाल उस समय स्पेन के श्राधीन था श्रोर इस जहाज 
पर बहुमूल्य माल लदा हुआ था । इस जहाज को हालेण्ड ले जाकर इसका माल बेच 
दिया गया । किन्तु कम्पनी के हिस्सेदारों ने इस काय्य पर इस कारण भझ्रापति की कि 
ईसाइयों को आ्रापस में नहीं लड़ना चाहिए । कम्पनी ने इस विषय में ग्रोशियस से सम्मति 
माँगी । उसने इसके सभी पहलुझों का गम्भीर अ्रध्ययन और मौलिक चिन्तन करके लूट 
के माल का कानून (0॥ 0॥6 7.89 0[$ $905) नामक पुस्तक तैयार की। इसका 
एक अध्याय स्वतन्त्र समुद्र (१७7० ॥0८ए) के नाम से १६०६ में प्रकाशित किया। 
इसके बाद इस विषय का पअ्रध्ययन भ्लौर मनन जारी रहा और १६२५ में युद्ध श्रोर 
शान्ति पर उसका उपर्युक्त महान्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इसका नामकरण सिसरो के 
एक लैटिन वाक्यांश 706 उंपा8 0७४॥ 8० ७७05 पर किया गया था । इसमें धमंशास्त्र, 
दर्शनशास्त्र भौर विधिशास्त्र की ज़िवेणी का प्रपूषे संगम था| प्रोशियस से पहले भअ्रनेक 
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विद्धानों ने इन समस्याश्रों पर विचार किया था। किन्तु कोई भी श्रध्ययत इतना व्यापक, 
गम्भीर, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, प्रौढ़ श्रौर प्रगतिशील नहीं था। 

ग्रोशियस के सिद्धान्त--जब ग्रोशियस ने अ्रपना ग्रन्थ लिखा, उस समय योरोप में 
तीसवर्षीय युद्ध (१६१८-१६४८) चल रहा था (देखिये ऊपर पृ० ३५) । इस समय 
ईसाई जगत्‌ में यूद्ध करने में जितनी स्वच्छन्द्ता और उच्छद्धलता प्रदर्शित हो रही 
थी, वह जंगली जातियों को भी मात देने वाली थी। भत्यन्त तुच्छ कारणों से श्रथवा 
श्रकारण ही युद्ध छेड़ दिये जाते थे और एक बार युद्ध छिड़ जाने पर सभी ईश्वरीय और 
मानवीय नियम भुला दिये जाते थे, बिना किसी प्रतिबन्ध के सब प्रकार के श्रत्याचार 
प्रौर ऋरतापूर्ण कार्य करने की दोनों पक्षों को खुली छूट मिल जाती थी। ग्रोशियस ने इस 
प्रशजक और भयावह स्थिति का नियन्त्रण करने फे लिये विभिन्न राज्यों के पारस्परिक 
संबंधों के विषय में कुछ श्रन्तर्राष्ट्रीय नियम निश्चित किए। उसका यह मत था कि 
मानवीय संस्थाओं द्वारा कोई निश्चित कानून (?0भा।५९ 8995) न बनाये जाने पर 
भी सामाजिक दशा में रहने वाले मनुष्यों के लिये इन नियमों का पालन करना आवश्यक 
है। इस अवस्था को उसने प्राकृतिक दशा ($48(6 ० 78(776) का नाम दिया और 
विभिन्न समुदायों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राकृतिक 
कानून (िधएा४] 89) कहा । इसका लक्षण करते हुए उसने कहा, प्राकृतिक कानून 
सदबुद्धि द्वारा किया गया ग्रादेश (79096 ० 78॥6 70850॥ ) है, यह इस बात को 
सूचित करता है कि कोई विशेष कार्य मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति ((२७४074 ॥॥प2) 
के अनुकूल या प्रतिकूल होने के कारण नैतिक दृष्टि से या तो भ्रसत्‌ है या आवश्यक है, 
प्रतएव यह कार्य प्रकृति के स्रष्टा भगवान्‌ द्वारा या तो निषिद्ध ठहराया गया है या विहित 
बनाया गया है । सभी राष्ट्र समान प्रकृति रखने वाले नागरिकों से मिलकर बने होते 
हैं, प्रतः वे सब प्राकृतिक नियमों के श्रादेशों का पालन करते हैं । 

इन आदेशों को जानने के दो प्रकार के साधन हैं | पहला साधन बुद्धि द्वारा 
ज्ञात किये जाने वाले निगम्य (3 9707) तक॑ का है, इसमें किसी विशेष कार्य के 
सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि क्‍या यह मानवीय समाज की सत्ता के लिए 
भ्रनिवाय॑ समझे जाने वाले मूलभूत नेतिक सिद्धान्तों के भ्रनुकूल है या प्रतिकल । दूसरा 
साधन भ्रनभवगम्य (9 70&670०7) तक॑ का है, इसके श्रनुसार यह माना जाता है कि 
विभिन्न कालों श्रौर देशों में सभी श्रथवा अ्रधिकांश सभ्य जातियों द्वारा सत्य स्वीकार 
किए जाने वाले श्राचरण के नियमों का प्रादुर्भाव प्राकृतिक कानून से हुआ होगा । 
ग्रोशियस ने प्राकृतिक कानून के अतिरिक्त राष्ट्रों के ऐच्छिक कानून (५०प्रा।क्षा। |89 
० 780078) को भी स्वीकार किया | इसका आधार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक 
संधियों श्रौर समझौतों के पालन के लिए स्पष्ट रूप से दी गई सहमति भ्रथवा रीति-रिवाजों 
(७६४४४८$) श्र देशाचारों ((7४०0॥॥5 ) के रूप में भ्रस्पष्ट रूप में दी गई स्वतन्त्र 
सहमति होती है। इस कानून को उसने 'जस जेन्शियम'” का नाम दिया। यह जहाँ तक 
सदबुद्धि के झादेशों के अनुकूल होता है, वहाँ तक प्राकृतिक कानून का ही अंग है । यदि 
इन दोनों में विरोध हो तो प्राकृतिक कानून को ही मौलिक और प्रबल समझना चाहिये, 
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क्योंकि राष्ट्रों के रीति-रिवाज प्राकृतिक कानून की प्रामारिकता को खण्डित नहीं कर 
सकते । 

प्राकृतिक कानून को आधार एवं मौलिक कसौटी बनाकर ग्रोशियस ने अन्‍न्त- 
र्राष्ट्रीय कानून के प्राचीन समय से चले आने वाले सभी विवादास्पद प्रश्नों को इस 
पर कसा क्या युद्ध न्यायपूर्ण हो सकता है ? न्याय्य युद्ध के क्‍या झ्राधार हैं ? युद्ध में 
दोनों पक्षों को कैसा आ्राचरण रखना चाहिये ? संधियों के क्या नियम होने चाहिएँ ? 
इन सब प्रश्नों के स॒क्ष्म कानूनी विवेचन को उसने उस समय तक के सभी पश्चिमी 
विद्वानों, दाशनिकों, कवियों, ऐतिहासिकों और राजनीतिज्ञों के ग्रन्थों के उदाहरणों तथा 
अवतरणों से पुष्ट, सजीव एवं प्रामारिक बनाया । यही उसकी विशेषता है। यदि वह 
१६वीं शती के लेखकों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का संकलन मात्र करता 
तो उसके ग्रन्थ का कोई विशेष महत्व न होता । उस समय की अ्रराजकता से व्यथित 
होकर ग्रोशियस ने राष्ट्रों के रीति-रिवाजों में प्रकट होने वाले स्वच्छन्द झ्राचरण की 
श्रपेक्षा प्राकृतिक कानून को अभ्रधिक ऊंचा माना और अपनी विलक्षण प्रतिभा और 
भ्रगाध विद्वत्ता से युद्ध के न्याय्य, श्रन्याय्य कार्यों का प्रामारिक वर्णोन किया । उस समय 
युद्धकाल में की जाने वाली अ्रमानृषिक बबंरताओ्रों से ऊबे हुए राजनीतिज्ञों को इसकी 
बड़ी आवश्यकता थी। ग्रोशियस का ग्रन्थ इन सामायिक श्रावश्यकताओं को पूरा करने के 
कारण बड़ा लोकप्रिय हुआ । 

युद्ध के सम्बन्ध में विचार करते हुए उसने उसकी बबरता और क्रूरता को 
नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया। युद्ध की वैधता के सम्बन्ध में संशय होने पर उसने 
उसे टालने पर तथा संधि-चर्चा द्वारा विवादास्पद समस्याओ्रों के समाधान पर बल 
दिया । मानवीयता, दूरदशिता और धर्म के नाम पर बड़े प्रभावशाली शब्दों में उसने 
युद्ध में निर्देयतापूर्ण कार्यों का निषेध किया, उसकी दृष्टि में पराजित भ्रौर बन्दी बनाये 
शत्रु का वध केवल उसी दशा में उचित है, जब विजेता के प्राण संकट में हों या पराजित 
व्यक्ति ने कुछ भीषण अपराध किये हों। सैनिक झावश्यकता होने पर शत्रु की 
सम्पत्ति का विध्वंस करना चाहिये। यदि शरीरबन्धकों (098०5) ने कोई बुरा 
काम न किया हो तो उनका वध नहीं किया जाना चाहिये । विजित प्रदेशों के व्यक्तियों 
को कुछ विषयों में विशेषतः धर्म के क्षेत्र में कुछ स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। उस 
समय तक मुसलमानों के साथ तथा अ्रन्य गेर-ईसाइयों के साथ युद्ध और शान्ति के 
व्यवहार में भेदभाव बरता जाता है। मुसलमानों को संधि करने योग्य नहीं समझा 
जाता था, इनके साथ युद्ध में सभी प्रकार का व्यवहार उचित बताया जाता था। 
ग्रोशियस ने मुसलमानों के साथ संधि करने में कोई झ्रापत्ति नहीं समझी । वह श्रपराधों 
के नियन्त्रण करने के लिये श्रपराधियों के प्रत्यपंण (४503007॥) के पक्ष में था । 
महासमुद्रों की स्वतन्त्रता का उसने प्रबल समर्थन किया । राजदूत को उसने कानून की 
दृष्टि से उस देश के प्रदेश से बाहर माना, इसके लिये उसने 0घ७ं ७8 शप्रोणांपय) 
शब्द का प्रयोग किया, यही वर्तमान समय में प्रदेशबाह्मयता (550/079॥9) के 
विचार के रूप में विकसित हुआ । वह राजदूत को राज्य के फौजदारी कानून के क्षेत्रा- 
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धिकार से बिलकुल बाहर समझता था, उसके मत में गम्भीर भ्रपराध का दोषी होने पर 
दण्डित करने के लिये राजदूत को स्वदेश में वापिस लौटा देना चाहिये । संधियों को उसने 
संविदाओं से भिन्न समझा । तटस्थता के सम्बन्ध में कानूनी दृष्टि से विस्तृत विचार 
करने वाला वह पहला लेखक था। उसका यह मत था कि तटस्थ राज्य को श्रन्यायपूर्ण 
प्रयोजन (५४४८४०० एए७7७०४० ) के समर्थन के लिये कुछ नहीं करना चाहिमे भ्रौर इस 
प्रकार न्याय्य पक्ष की सहायता करनी चाहिये । 

ग्रोशियस के ग्रन्थ में कई बड़े दोष हैं। नसबौम के मतानुसार इसमें पाण्डित्य 
का प्रदर्शन भ्रावश्यकता से बहुत श्रधिक है, इसकी तक प्रणाली अ्रतिभारपूर्णा (2070- 
७0७५) है। सारा ग्रन्थ बड़ा श्रसंतुलित है, इसमें वैयक्तिक कानून के विषयों का 
अधिक विस्तार से वर्णन है। धामिक विवादों से बहुत भ्रधिक बचने का प्रयत्न करते हुए 
प्रायः सभी उदाहरणा प्राचीन साहित्य और इतिहास से लिये गये हैं । इसमें भ्रनेक 
दकियानूसी तथा प्रतिगामी सिद्धान्त हैं, ग्रोशियस ने भ्ननेक प्रमारों द्वारा यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि जनता को भत्याचारी राजा का प्रतिरोध करने का कोई अधिकार 
नहीं है। ऐसे राजा के विरुद्ध जनता का युद्ध करना भ्रन्यायपूर्ण (0४०४४) है। 

किन्तु इन दोषों के होते हुए भी ग्रोशियस अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संस्थापक 
समझा जाता है । इसका कारण स्पष्ट करते हुए प्राध्यापक लौटरपाख्ट ने यह ठीक ही लिखा 
है अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए ग्रोशियस का युद्ध ओर शान्ति 
भले ही अधूरा हो, किन्तु इस विषय पर यह पहला विस्तृत और व्यवस्थित ग्रन्थ था। 
ग्रोशियस इस विषय का पहला लेखक नहीं था। युद्ध के नियमों पर १५४३ में बेल्ली ने, 
१५०१ में श्रयाला ने तथा १५६८ में जैण्टली ने बड़ी विद्धत्तापू्ण रीति से लिखा था। 
१५३२ के लगभग विटोरिया ने और १६१२ में सुझारेज़ ने अन्तर्राष्ट्रीय समाज की 
समस्या को समग्र रूप से विधिशास्त्रीय दृष्टि से अ्रध्ययन करने की भ्राधारशिलाएँ 
स्थापित की थीं। किन्तु ग्रोशियस से पहले किसी व्यक्ति मे इस विषय का सर्वागीरा 
प्रतिपादन करने का प्रयत्न नहीं किया। इस ग्रन्थ में बहुत से विषय ऐसे हैं, जो भ्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून के श्रन्तर्गत कभी नहीं माने जाते रहे, किन्तु १६२४ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
समझ जाने वाले सभी विषयों का समावेश इसमें है ।” 

इस ग्रन्थ को मिली श्रभूतपूर्वे सफलता और ग्रोशियस की लोकप्रियता इन तथ्यों 
से स्पष्ट हो जायेगी । श्रब तक लैटिन में मूल ग्रन्थ के ५० संस्करण हो चुके हैं, डच, 
इंगलिश, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश, स्पेनिश, चीनी और जापानी में इसके भ्रनेक अनुवाद 
छप चुके हैं। १६१४५ में इंगलैंड में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अ्रध्ययन के लिये बनी संस्था 
का नाम ग्रोशियस सोसायटी रखा गया। १६२० में मित्नराष्ट्रों ने जमेंन सम्राट कैंसर 
के हालेण्ड भाग जाने पर जब ड्च सरकार से उसके प्रत्यपंणा की माँग की तो उसे पुष्ट 
करने के लिये ग्रोशियस के ग्रन्थ के प्रमाण दिये । १६२५ में ग्रोशियस के युद्ध और 
शान्ति ग्रन्थ के प्रकाशन के ३०० वर्ष पूरे होने पर इसकी त्विशताब्दी बड़ी धुमधाम से 


२४. नसबौम--पू्योक्‍्त पुस्तक, पृ० १२२ 
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मनायी गई झऔर इस समय इस पर अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए । द्वितीय विश्वयुद्ध में 
सम्मिलित होने से पूर्व संयुक्त राज्य श्रमरीका के महान्यायवादी (॥॥0769 606- 
79 ) श्री जेक्सन ने हिटलर के जर्मनी कै प्रति अपनायी हुई भेदभावपूर्णा तठस्थता की 
नीति का समर्थन ग्रोशियस के झ्राधार पर किया । द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर 
युद्धापराधियों पर झभियोग चलाते समय ग्रोशियस के ग्रन्थों के प्रमाण दिये गये । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों में ग्रोशियस की साक्षी बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। आजकल 
यद्यपि उसके ग्रन्थ का विस्तृत अध्ययन पिछली शताब्दियों की भाँति नहीं होता, किन्तु 
उसके विचार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार बने हुए हैं। 
स्टार्क के शब्दों में “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास पर ग्रोशियस का स्थायी 
प्रभाव पड़ा है। न्यायालयों के निर्णयों में तथा सुप्रसिद्ध लेखकों के ग्रन्थों में ग्रोशियस 
का ग्रन्थ प्रामारिगक रूप से उद्धृत किया जाता है। उसके कुछ सिद्धान्तों ने वर्तमान 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत प्रभावित किया है जैसे सब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
कानून के नियम द्वारा श्रनुशासित होने का सिद्धान्त, न्याय्य तथा भअन्याय्य युद्धों का 
प्रन्तर, व्यक्ति के मौलिक अ्रधिकारों और स्वतन्त्रताओं की मान्यता, शान्ति का 
विचार, विशेष प्रकार की तटस्थता (0४७॥॥९० ॥००॥श।५ ) का सिद्धान्त । इसमें 
कोई भअत्युक्ति नहीं है कि ग्रोशियस की पुस्तक के परिणामस्वरूप ही भन्तर्राष्ट्रीय कानून 
को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ । ' 
ग्रोशियस का ग्रन्थ प्रकाशित होते ही उसे भ्रसाधागणा लोकप्रियता और महत्व 
मिला । इसका कारण इस पुस्तक के झ्रान्तरिक गुणों के अतिरिक्त इसके प्रकाशन का 
समय और विशेष परिस्थितियाँ भी थीं । ब्रियर्ली ने इनका विश्लेषण करते हुए लिखा 
है कि इस पुस्तक के छपने के समय तक ग्रोशियस इतना विख्यात हो चुका था कि उसकी 
लेखनी से प्रसृूत कोई भी रचना विद्वत्समाज में समाद्त होने के योग्य थी । दूसरा 
कारण ग्रोशियस का ऐसे देश का नागरिक होना था, जो १६वीं शती में स्पेन के विरुद्ध 
स्वातन्त्र्य संग्राम में प्रसिद्ध हो चुका था श्रौर १७वीं शती में श्रनेक दृष्टियों से योरोप 
का एक प्रमुख राज्य श्र योरोपियन सभ्यता का नेता था । धारमिक सहिष्णुता और 
लोकतन्तात्मक स्वतन्त्र संस्थाओं के विकास में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया था । जब 
इंगलैंड में निरंकुश राजसत्ता और लोकतन्‍्त्र का संघर्ष चल रहा था, फ्रेंच राज्य-क्रान्ति 
से पूर्व सारे योरोप में स्वेच्छाचारी शासनों का बोलबाला था, उस समय हालैंड ने 
निरंकुश राजसत्ता का भ्रन्त कर श्रपने देश में स्वतन्त्रता की ध्वजा का उत्तोलन किया 
था । तीसरा कारण इस ग्रन्थ का असाधारण पाण्डित्य और ग्रीक तथा रोमन ग्रन्थों के 
प्रमाणों और उद्धरणों की बहुलता थी ।श्रत: प्‌नर्जागृति के श्रान्दोलन से प्रभावित, रोमन 
कानून में भ्रगाध श्रद्धा रखने वाले योरोपियन विद्वत्समुदाय में इस ग्रन्थ का मान्य होना 
सर्वथा स्वाभाविक था। चौथा कारण प्राकृतिक कानून को सदाचरणा की कसौटी बनाना 
था। यह शब्द सबके लिये बड़ा ब्राकर्षक था। पाँचियाँ कारणा उस समय यूद्धों में बरती 


२५. स्टाफे---एन इंट्रोडकशन टु इंटरनेशनल लॉ, ४थे संस्करण, पृष्ठ ६ 
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जाने वाली भीषण उच्छुछ्लडलता से लोगों का ऊब जाना था। इसे बन्द करने की तीज 
प्रावश्यकता सभी राजनीतिज्न झ्नुभव कर रहे थे। ग्रोशियस का ग्रन्थ इस विषय में 
उनका पथ-प्रदर्शन करने से बड़ा लोकप्रिय हुआ । 

भ्रन्तर ष्ट्रीय कानन के तीन सम्प्रदाय (7॥766 $0॥00]5 ० फराशाक्षांणाद। 
8.9५ )-प्रोशियस के ग्रन्थ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में विचार एवं चिन्तन 
को प्रबल प्रेरणा प्रदान की । इस समय राष्ट्रों के पारस्परिक सम्पर्क बढ़ने, नवीन वैज्ञा- 
निक आविष्कारों, राष्ट्रीय राज्यों के विकास और योरोपियन साम्रनाज्यों के विस्तार 
ने इस विषय के अध्ययन को बड़ा महत्वपूर्ण बनाया । इन कारणों से इस विषय के 
सम्बन्ध में गम्भीर अध्ययन और अन्वेषण होने लगा । इसके परिरशामस्वरूप तीन प्रकार 
की विचारधारायें या सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । पहले सम्प्रदाय के लेखक इस कानून के 
सैद्धान्तिक पक्ष पर बहुत बल देते थे, प्राकृतिक कानून ('भिकवणा४ 99) को प्रधानता 
देने के कारण ये प्रकृतिवादी (४४(००७॥४६) कहलाते थे। दूसरा सम्प्रदाय राष्ट्रों के 
वास्तविक आचरणा को अ्रधिक महत्व देता था । इसके मतान्‌सार विभिन्न राष्ट्रों के 
आपसी व्यवहार में पालन किये जाने वाले रीति-रिवाजों के रूप में भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की वास्तविक सत्ता थी। राष्ट्रों के ऐसे निश्चित कानून (?0भारढ 8७ ० 
॥8#0॥5) की सत्ता के अस्तित्व में विश्वास रखने के कारण यह अस्तिबादी (?08« 
(४9५५) सम्प्रदाय कहलाता था। तीसरा सम्प्रदाय ग्रोशियस का अनुयायी होने के कारण 
ग्रोशियन (57002 ) कहलाता था । यह पहले दो सम्प्रदायों के मध्यवर्ती था और 
राष्ट्रों के कानूनों के दो आधार प्राकृतिक कानून तथा रीति-रिवाजों और संधियों को 
मानता था | किन्तु ग्रोशियस की भाँति यह इन दोनों में प्राकृतिक कानून को अ्रधिक 
प्रबल नहीं मानता था । इन तीनों सम्प्रदायों के प्रमुख मन्‍्तव्य और विचारक निम्न- 
लिखित हैं :-- 

(१) प्रकृतिबादी (/४४४क्‍४॥5$(5 )--ये रीति-रिवाजों या संधियों पर आधा- 
रित राष्ट्रों के किसी वास्तविक कानून (7080 9५6 89) की सत्ता नहीं स्वीकार करते थे। 
इनका मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रकृति के कानून (.89 ०0 ॥4/प्76) का पअ्रंग 
है । सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक हॉब्स ने निरंकुश सत्ता का समर्थन करने के लिए १६५१ 
में प्रकाशित अपने ग्रन्थ ॥॥6 ॥.6एंथक्षा) में प्रकृति के कानून का विशद प्रतिपादन 
किया था। उसके मतानुसार मनुष्य स्वभावत: पशुतुल्य, समाज-विरोधी और दूसरों के 
साथ लड़ने वाला है, यह उसकी प्राकृतिक दशा है । किन्तु भ्रात्मसंरक्षण के विचार से 
वह श्रन्य व्यक्तियों के साथ समझौता करके लड़ाई आदि के अपने प्राकृतिक भ्रधिकार 
लेवियाथन (7.८श०(॥५॥ ) को सौंप देता है, बाइबल के मतानुसार यह समुद्री महाराक्षस 
है, किन्तु हॉब्स के मत में यह उपर्यक्त समझौता करने वाले व्यक्तियों की इच्छाग्नों का 
मूत्तरूप है श्रोर सर्वोच्च शासक के रूप में व्यक्तियों का नियन्त्रण करता है । राज्यों में जब 
तक इस प्रकार का कोई समझौता नहीं होता, तब तक बे एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक 
दशा (8/96 ० ॥8०६) में हैं भ्र्थात्‌ एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में हैं। 

मध्यकालीन प्रर्मशारत्नी प्रकृति के कानून को ईश्वरीय कानून समझते थे क्योंकि 
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उनके मतानुसार ईश्वर प्रकृति का ख्रष्टा माना जाता था। किन्तु इस नये सिद्धान्त में इसे 
धमंशास्त्र से विच्छिन्न कर दिया गया । इससे राज्य भ्रपनी प्रभुसत्ता ($0५श०ं:79 ) 
पर अ्रधिक बल देने लगे, वे और किसी उच्च कानून की सत्ता न मानते हुए भ्रपने आचरण 
के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक किये श्रपने समझौते को ही प्रमाण मानने लगे। 

हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सेमुश्नल प्यूफनडोर्फ (3$धााप९ 
एप्र्ा6०7/) ने प्राकृतिक नियम के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लागू 
किया । १६७२ में प्रकाशित उसकी रचना 70९ ]णा९ 04एा४। ।०६ 8थापंणगा में उसने 
ऐसी प्राकृतिक दशा की कल्पना की जिसका मूलसिद्धान्त प्रत्येक मनुष्य का यह कक्तेंव्य 
माना गया कि वह अपने साथियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध बनाये । जहाँ कोई कार्य 
ऐसे परिणाम उत्पन्न करें, उन्हें प्राकृतिक नियम समझा जाना चाहिये । श्रन्तर्राष्ट्रीय 
प्राचरणा के मानदण्ड का निर्धारण किसी रिवाज या संधि द्वारा नहीं होता, किन्तु 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में ब॒द्धि के प्रयोग द्वारा होता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के नियम केवल प्राकृतिक नियम से विकसित होते हैं। इस सिद्धान्त के श्रत्य अनुयायी 
(फांशाका एशणा4आंए5 (655-726), उ6॥॥ ठ009973० (674-744) तथा 
४०॥ 7804०९५ फ्रप्रा!भाभवर्णा (694-748 ) हैं। 

(२) प्रस्तियादी सम्प्रदाय (200५5 $०॥00)--यह सम्प्रदाय प्रकृति- 
वादियों का सर्वथा विलोम है । प्रकृतिवादी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई पृथक भावा- 
त्मक (0४४9०) सत्ता या अस्तित्व नहीं मानते, वे प्राकृतिक #शनून की ही वास्तविक 
सत्ता मानते हैं। किन्तु इसके विपरीत श्रस्तिवादी सम्प्रदाय राष्ट्रों द्वारा आपसी व्यव- 
हार में पालन किये जाने वाले रीति-रिबाजों और सन्धियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की वास्तविक और भावात्मक (?0&॥9७) सत्ता में विश्वास रखता है और 
इसे प्राकृतिक कानून से भ्रधिक महत्वपूर्ण मानता है । इस सम्प्रदाय का प्रवर्तत १६४७ ई० 
में श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सिविल लो के प्रोफेसर रिचर्ड ज़ोचे (॥रिजाथ्ात 
207८९) के ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ हुआ । इसमें उसने इस बात पर बहुत बल दिया 
था कि रुढ़ि या प्रथा को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण स्रोत समझना चाहिये । किन्तु 
राष्ट्रों का रिवाज होना ही कानून का पर्याप्त आधार नहीं है। यदि किन्‍्हीं राष्ट्रों में 
शत्रु की नाक काटने की प्रथा हो तो इससे यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं बत सकता । अतः 
जौचे ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का लक्षण करते हुए कहा कि यह श्रधिकांश सभ्य राष्ट्रों 
द्वारा स्वीकृत ऐसी प्रथायें हैं जो बुद्धि के भ्रनुकूल हैं । 

१८वीं शती में इसी सम्प्रदाय का प्राधान्य रहा । एक डच न्यायाधीश बविन्कर- 
शोइक (8,7:2०5970०/४) ने १७०२ से १७३७ के बीच श्रनेक ग्रत्थ लिखकर इस 
सम्प्रदाय को पुष्ट किया । उसने प्रकृति के कानून का स्थान बुद्धि और तक को प्रदान 
किया। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो मुख्य स्रोत बुद्धि और प्रथा (05986) माने। उसके 
मत में स्थायी रूप से चली पाने वाली प्रथा अनेक पीढ़ियों की तथा विभिन्न राष्ट्रों 
की सम्मिलित बुद्धि और तक॑ का परिणाम होती है। भ्रतः इस प्रकार की प्रथा पार- 
स्परिक सहमति पर झाधारित प्रथा की भाँति विभिन्न पक्षों द्वारा पालन योग्य समझी 
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जाती है। उसने एक बार यहाँ तक कहा कि विभिन्न राष्ट्रों में स्वेच्छापूर्वक (780०॥) 
समझोते द्वारा स्वीकार की गई प्रथाओं के अतिरिक्त ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई 
पृथक सत्ता नहीं। एक जम॑ंन विद्वान्‌ जॉन जेकब मोज़र (307 78०00 (०७८ ) 
ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी सन्धियों तथा प्रथाओं का विशाल संग्रह करके पूर्वोदा- 
हरणों (7९०८१७॥(५ ) के रूप में इस कानून को भावात्मक (?0»॥४0०९6 ) स्वरूप प्रदान 
करने में बड़ा सहयोग प्रदान किया । ऐसा ही कार्य गांटिजन के प्रोफेसर जाज फ्रीडरिक 
डीमार्टेन्स (56086 कयांट्तलांणा 06 'शक्षा।४॥॥5$) ने १७८८ में अपने एक ग्रन्थ के 
प्रकाशन द्वारा किया । 

(३) ग्रोशियन सम्प्रदाय (07004&॥ $0000)--यह पहले दोनों सम्प्रदायों 
का मध्यवर्ती था, राष्ट्रों का दो प्रकार का कानून मानता था-प्राकृतिक कानून तथा 
स्वेच्छापूर्वक प्रथाओं श्नौर संधियों के रूप में स्वीकार किया हुआ कानून । १७वीं श्रौर 
१८वीं शती में इसके दो प्रबल पोषक क्रिश्चियन वुल्फ (१६७६-१७५४) तथा वैटल 
(१७१४-१७६७ ) थे। जम॑न दाशंनिक वुल्फ ने सब राष्ट्रों के एक ऐसे महान्‌ गण- 
राज्य (८ांशा45 8शागपा) 7850॥9 ) की कल्पना की, जो श्रपने झ्ंगभूत सभी सदस्य- 
राज्यों पर अनुशासन रखने वाला विश्व राज्य हो। वैटल सैक्सनी राज्य के कूटनीतिक 
विभाग में काम करने वाला स्विस विधिशास्त्री था। १७५८ में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 
.6 790 065 8०॥५$ प्रकाशित हुई । यह कहा जाता है कि वह मौलिक विचारक होने 
की ग्रपेक्षा दूसरों के विचारों का भ्रधिक प्रचारक था । फिर भी भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने प्राकृतिक दशा ($(86 ० ॥90४॥८) के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया। राष्ट्रों का निर्माण सभ्य समाज की स्थापना से पूर्व स्वाभाविक 
रूप में स्वतन्त्र रहने वाले मनुष्यों से मिलकर होता है, श्नत: इन राष्ट्रों को प्राकृतिक 
दशा में स्वतन्त्रतापू्वक रहने वाले नागरिकों की भाँति समझना चाहिए । जिस प्रकार 
प्राकृतिक रूप में सब मनुष्य समान होते हैं, इसी प्रकार सब राज्य भी समान होते हैं। राज्यों 
में शक्तिमत्ता या निर्बंलता के आधार पर बड़े-छोटे का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये । 
एक बोना और एक ऊँचे कद वाला दोनों व्यक्ति एक जैसे मनृष्य होते हैं, इसी तरह एक 
छोटा गणराज्य भी वैसा ही प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है, जैसा सबसे शक्तिशाली राज्य । 
ग्रत्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के क्षेत्र में राज्यों की समानता (7700७॥॥५ 0 8%८७ ) 
का विचार वैटल की एक बहुत बड़ी देन है। 

वेटल ने प्रकृति के कानून को राष्ट्रों पर लागू करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
कई भेद किये । पहला भेद राष्ट्रों का आवश्यक या प्राकृतिक कानन (८०८६४ 07 
पिश्धापा॥ |89 0 ०४०॥8) था। ये ऐसे नियम थे, जिनके सत्‌-असत होने में किसी 
प्रकार सन्देह ही नहीं हो सकता था | इन नियमों का पालन राज्यों के लिए आवश्यक 
था । इनका उल्लंघन होने पर राज्यों को आत्म-रक्षा के उपाय करने का पूरा भ्रधिकार 
था। दूसरा भेद राष्ट्रों का ऐंच्छिक कानून (५४०एा/श9 4फ़ ० ४॥०॥5) का है। 
कई बार कुछ मामलों में प्राकृतिक कानून को लागू करने में बड़ा सम्देह होता है, इनमें 
प्रत्येक राज्य इसकी व्याख्या भ्रपनी इच्छानमुसार करता हैं। कई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को 
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वास्तविक हानि पहुचाये बिना ऐसे कानूनों का पालन नहीं करते । इनमें कानूनों का 
पालन उनकी इच्छा पर होता है। श्रतः यह ऐच्छिक कानून है । वैटल के मतानुसार 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का तीसरा भेद सन्धियों के रूप में पारस्परिक अ्भिसमयों ((०॥- 
५८ग४०7$ ) द्वारा तय होने वाला अधिसमयात्मक कानून ((जणाश्थाएणा॥। 99) है । 
चौथा भेद विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पालन की जाने वाली प्रथाञ्रों और रूढ़ियों का कानून 
((प्रशंणाक्ाए 99) है। 
बैटल की विचार पद्धति बड़ी जठिल थी, किन्तु उसका श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने इस पद्धति से जो उदार और मानवीय परिणाम 
निकाले, थे बड़े लोकप्रिय हुए । उसने न्याय्य तथा भश्रन्याय्य युद्ध के विचार को समाप्त 
कर दिया । उसके ऐच्छिक कानून से प्रत्येक राज्य को अपने मामलों में कार्य की स्वा- 
धीनता मिली, प्रभुसत्ता (50५2०ंश्र५) के सिद्धान्त को पोषण मिला। उसने कुछ 
अवस्थाओं में राज्यों के एक श्रंश को मूल राज्य से पृथक होने का अधिकार माना | वेटल 
का यह उदार दृष्टिकोण भी उसे लोकप्रिय बनाने में सहायक हुआ | ग्रोशियस ने निरंकुश 
सत्ता का समर्थन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून लिखा था, बटल ने राजनीतिक स्वतन्त्रता 
का पोषण करते हुए अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया । 
१६वों तथा २०वीं शतियाँ--इनमें कई कारणों से श्न्तर्राष्ट्रीय कानून का 
विकास बड़ी तेज़ी से हुआ । पहला कारण योरोप में नये शक्तिशाली राज्यों का अ्भ्यु- 
दय, योरोपियन देशों द्वारा विशाल साम्राज्यों का निर्माण, यःतायात के साधनों में 
उन्नति, नवीन आविष्कार और अधिक विध्वंसक शक्ति रखने वाले शस्त्ास्त्रों का 
निर्माण था | दूसरा कारण ब्रिटिश और अमरीकन न्यायालयों द्वारा युद्ध में पकड़े गये 
जहाजों श्रौर माल के सम्बन्ध में किये गये अनेक निर्णय और कई विधिशास्त्रियों द्वारा 
इस विषय पर सुप्रसिद्ध ग्रन्थों का प्रकाशन था। ग्रेट ब्रिटेन में विलियम स्काट ने तथा 
सं० रा० अमरीका में प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने अश्रधिग्रहरत कानून (?22 |89) 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय दिये । ब्रिटिश लेखकों में फिलिमोर, हाल, वाकर, 
लारेन्स, वेस्टलेक, श्रापेनहाइम के नाम उल्लेखनीय हैं । सं० रा० श्रमरीका में इस 
विषय पर लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति हेनरी ह्वलीटन, थियोडोर बूल्जी, फ्रांसिस लीवर, 
रिचर्ड डाना, मूर, हाइड, स्टोवेल और हेकवर्थ हैं । योरोप में इसके प्रधान विचारक 
|, लिबर हेफर, ब्लंशली, जेलिनेक, इहरिंग और कौफमेने हुए। तीसरा कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
5 कानून का निर्माण करते वाली प्ननेक संधियों का तथा अनेक सम्मेलनों का सम्पन्न 
: होना था। नैपोलियन के पतन के बाद योरोप के राजनीतिक पुननिर्मारणा के लिये १८१५ 
. में हुई वियमा की महासभा योरोपियन राजनीतिज्ञों का ऐसा पहला श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन था, जिस ने डेन्यूब जैसी कई देशों में से होकर गुजरने वाली नदियों में 
नौचालन के भत्तर्राष्ट्रीय नियम बनाये, विभिन्न प्रकार के राजदूतों के पदों की प्रतिष्ठा 
के पौर्वापर्य का क्रम निश्चित किया । इसी समय रूस के ज्ञार एलेग्ज़ेण्डर प्रथम की 
प्रेरणा से भन्तर्राष्ट्रीय विषयों में ईसा इयत के सिद्धान्त को लागू करने के लिये पवित्र संघ 
(09 8॥॥&706 ) बनाया गया, किन्तु इसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। 
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ग्रेट ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया ने १८१५ में एक चतुर्मुख सेत्री संघ 
(0४४०४०७।८ ४॥97०० ) बनाया, इसका उद्देश्य जनता की शान्ति और कल्याण के 
कार्यों पर तथा महत्वपूर्ण सामान्य हितों के प्रश्नों पर विचार करने के लिये समय-समय 
पर सम्मेलन बुलाना था। इसके चार सम्मेलन १८१८, १८५२०, १८२१, तथा १८२२ 
में हुए । १५२० के ट्रोप्पौ के सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण निश्वय किया गया कि यदि 
किसी राज्य के आन्तरिक विद्रोह से दूसरे राज्यों की सुरक्षा या सत्ता संकटग्रस्त हो तो 
वे इसके झ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। १८२२ के बाद इस संघ का कोई 
ग्रधिवेशन नहीं हुआ । 

पेरिस की घोषणा (7062८3५॥0॥ ० 7७75 )--क्रीमिया के युद्ध के बाद 
पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, रूस, प्रशिया और सार्डीनिया ने समुद्री युद्ध के 
सम्बन्ध में चार नियमों की घोषणा की । यह पेरिस की घोषणा ([76९वाक्वांणा ए 
7275) कहलाती है। ये चार नियम निम्नलिखित थे-- 

(क) युद्ध संलग्न देशों द्वारा वैयक्तिक सशस्त्र जहाजों की सहायता से शत्रु पर 
आक्रमण करने की प्रथा (४8(८७४2 ) का अन्त किया जाता है। 

(ख) तटस्थ देशों के जहाजों में युद्ध में विनिषिद्ध वस्तुश्नों ((०0790क॥06 ) 
के अतिरिक्त शत्रु का माल जा सकता है। 

(ग) शत्रु देश के जहाजों में यदि युद्ध में विनिषिद्ध वस्तुश्नों के अतिरिक्त तटस्थ 
देशों का अन्य कोई माल लदा हो तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। 

(घ) परिवेष्टन या तटरोध (8॥00:806) के प्रभावशाली होने के लिये यह 
आ्रावश्यक है कि उसके लिये शत्रु देश के तट पर पहरे के लिये इतने श्रधिक जहाज रखे 
जाएँ कि वह दुष्प्रवेश्य हो। १८८८ ई० में स्वेज नहर में सब देशों के निर्बाध नौचालन 
के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ । 

हेग सम्मेलन--पिछली शताब्दी के अन्तिम वर्ष में रूस के जार की प्रेरणा पर 
हेग में २६ राष्ट्रों के सम्मेलन ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष को कम करने के लिये 
कई महत्वपूर्णा निश्चय किये। यद्यपि १८९६६ का पहला हेग सम्मेलन शस्त्रास्त्र निर्माण 
की सीमा निर्धारित करने के अपने प्रधान उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, फिर भी 
इसने स्थल युद्ध में सब राष्ट्रों द्वारा पालन किये जाने वाले श्राचरण के कुछ नियम 
निश्चित किये । इसमें यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया गया कि भ्रन्तरंष्ट्रीय विवादों 
के निर्णय का सबसे अधिक प्रभावशाली श्रौर न्यायपूर्णों साधन पंचायती निर्णय 
(47902॥07) है। पंचायती निर्णय का स्थायी न्यायालय (ए&्शाश्ालां ०0प्ां 
० &790970॥7) स्थापित किया गया । यद्यपि यह सम्मेलन सब राष्ट्रों को अ्ननिवार्य 
रूप से पंचायती निर्णय का साधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं कर सका, युद्ध 
छेडने के प्रत्येक राष्ट्र के सर्वोच्च श्रधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सका, किन्तु 
फिर भी इसने पहली बार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा स्थल युद्ध में पालन किये जाने वाले 
नियमों का निर्माण किया तथा यह प्रदर्शित किया कि पारस्परिक सहमति से श्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में काननों का निर्मारा। हो सकता है। 


झ्रन्तर्राष्ट्रीय कानत का ऐतिहासिक विकास ५१ 


१५ जून १६०७ से आरम्भ होने वाले दूसरे हेग सम्मेलन में भाग लेने वाले 
४४ राष्ट्रों ने १३ भ्रभिसमयों ((!णा५थव४०ा5) पर हस्ताक्षर किये। ये समझौते प्रधान 
रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निम्न विषयों के सम्बन्ध में थे--शान्तिपूर्ण निपटारा, 
युद्ध आरम्भ करने के नियम, स्थल युद्ध के नियम, तटस्थ राज्यों के भ्रधिकार और 
कत्तंव्य, युद्ध छिड़ने पर शत्रू के व्यापारिक जहाजों की स्थिति, व्यापारिक जहाजों को 
सशस्त्र जहाजों में परिण्गत करना, समुद्र के अन्दर सुरंगें बिछाना, युद्ध के समय जहाजों 
द्वारा गोलाबारी के नियम, समुद्री युद्ध के नियम, भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रधिग्रहणा न्यायालय 
(वञधाानांणा4। शिंट2 (०प्रा।), समुद्री युद्ध में तटस्थ शक्तियों के श्रधिकार श्र 
कत्तेव्य । 

दूसरे हेग सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
सबसे बड़ा दोष ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का श्रभाव है, जो 'अन्तरंष्ट्रीय कानून की 
व्याख्या कर सकें और इनका पालन करवा सकें””। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इस 
अभाव की पूर्ति के लिये राष्ट्रसंघ (.08287८ ० )२७४०४५) और अन्तर्राष्ट्रीय न्याय 
के स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई। श्रगले अध्यायों में इनके कार्यों का विस्तार से 
वर्णन किया जायगा। १६२४ में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जमंनी, इटली और बेल्जियम के मध्य 
सम्पन्न हुई लोकार्नों सन्धि द्वारा यह निश्चय किया गया कि जर्मनी और बेल्जियम तथा 
जमंनी और फ्रांस की सीमाओं के सब झगड़े शान्तिपूर्वक निपटाये जायेंगे । १६९२८ ई० के 
केलाग-ब्रिआ्मां पेक्ट (((०॥०४22-87270 7४०८) के अनुसार संस. र के अधिकांश देशों ने 
यह घोषणा की कि वे अपने विवादों का निर्णय शान्तिपूर्ण उपायों से ही करेंगे। पहली 
जुलाई १६२६ को ४७ राज्यों के प्रतिनिधियों ने जेनेवा में एकत्र होकर रणाक्षेत्र में 
आहत और बीमार व्यक्तियों के साथ तथा युद्ध-बन्दियों के व्यवहार के सम्बन्ध में दो 
अभिसमय किये, युद्ध-बन्दियों के साथ प्रतिशोधपूर्ण तथा क्र व्यवहार को वर्जित ठह- 
राया गया । रणक्षेत्र में आहतों और बीमारों की शुश्रूषा में संलग्न तथा चिकित्सा करने 
वाले व्यक्तियों को विशेष सुविधायें प्रदान की गईं। राष्ट्रसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
संहिताबद्ध करने (700॥809007॥) के भी कुछ प्रयत्न किये । 

जम॑नी में हिटलर के उत्कर्ष के बाद ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को खुली चुनौतों दी 
गई । १६३६ में आरम्भ होने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को 
भंग किया गया । किन्तु इस युद्ध ने शान्ति बनाये रखने के लिये भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
की आवश्यकता को बड़ी तीकन्ता से श्रनुभव कराया । परिणामस्वरूप २४ अक्टूबर 
१६४४५ को सं० रा० संघ की स्थापना हुई । १६४६ में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय 
के लिये न्याय का भन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (व्रशाक्षा।क्षांणा॥ (०प्रा। ० 7प5४06) 
बनाया गया । १९४८ में मानवीय श्रधिकारों का सार्वईभौसम घोषणापत्र तैयार किया 
गया। जातिवध (0०70०००), शरणार्थियों आदि के सम्बन्ध में अनेक समझौते किये 
गये । अगले अ्रध्यायों में सं० रा० संघ के अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रायोग (70780074। 


२६. जेसप--ए मार्डेन लॉ प्राफ नेशन्स, पृ० ८ 


श्र श्रत्तर्राष्ट्रीय कानून 


[9 छ (0णाधां5आं०॥ ) के कार्यों का वर्णन किया जायगा। 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस समय भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भ्रनेक 
प्रबल बाधायें हैं । किन्तु भ्रणुबमों की विभीषिका ने इनके निराकरण की श्रनिवार्ये 
श्रावश्यकता सब विचारकों के चित्त पर भली भाँति अंकित कर दी है। वे यह अच्छी 
तरह समझ गये हैं कि मानव जाति के परित्नाण का एकमात्र उपाय भावी युद्धों की 
संभावना को समाप्त करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून का तथा इसे पालन कराने वाले 
समुचित संगठन का विकास करना है। इसके अतिरिक्त मातव समाज की सत्ता के 
सातत्य को बनाये रखने का कोई दूसरा उपाय नहीं है । नान्‍्यः पन्‍्था: विद्यते श्रयनाय । 
इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में इसका विकास तीज गति से होगा । 
पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रतिकल परिस्थितियों में भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
में पर्याप्त प्रगति हुई है। १६३४ में प्रिवी कौंसिल ने हाल (॥94॥) की सुप्रसिद्ध पुस्तक 
की भूमिका से एक भ्वतररण उद्धृत करते हुए अपने एक निर्णय में लिखा था-- पिछली 
दो शताब्दियों पर दृष्टिपात करने पर हम यह देखते हैं कि प्रत्येक पचास वर्ष की भ्रवधि 
की समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस अवधि के आरम्भिक काल की श्रपेक्षा अधिक 
सुसंगठित दशा में है । शने:-श्ने: इसकी जड़ें सुदृढ़ होती गई हैं और कार्य का क्षेत्र भी 
बढ़ता चला गया है। यही बात इसके भविष्य के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है*!। 


२७. जे० बी० मूर--दी प्रमेरिकन जनेल आफ इंटरनेशनल लॉ, सं० १, १६०७ , पृ० १२ 


द्वितीय भ्रध्याय 
श्रन्तरष्ट्रीय कानन का स्वरूप 


(बिल्कापा'९ णएण पाशाधांणाओं 7.49) 


समाज में सुव्यवस्था और शान्ति बनाये रखने के लिए व्यक्तियों के एक-दूसरे 
के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ नियम ग्रावश्यक होते हैं। बदि ऐसा न हो तो 
समाज में भ्रराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जब मनुष्य किसी समाज या राष्ट्रीय 
राज्य ()४७॥४०॥०| $(906) के रूप में संगठित होते हैं तो बे आपसी व्यवहार के लिये 
कुछ नियमों की सत्ता स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति (७३), महाभारत और कौटिलीय 
अ्रथंशास्त्र श्रादि भारतीय ग्रन्थों में एक ऐसे ग्रादिम समाज की कल्पना की गई, जिस 
में न राजा था और न राज्य । जंगल के कानून या मात्स्य न्याय का अ्रचलन था,' बड़ी 
मछली छोटी मछली को खाती थी, प्रबल निर्बल के अ्रधिकारों का श्रपहरण करता था । 
इस शोचनीय स्थिति का श्रन्त करने के लिए व्यक्तियों ने श्रापस में मिलकर राजा की 
और राज्य की संस्था का निर्माण किया और उसमें पालन किये जाने वाले नियमों को 
निश्चित किया। राज्यों के निर्माण तथा समाजों के संगठन के बाद इनके आपसी सम्बन्ध 
बढ़ने लगे और इनके पारस्परिक व्यवहार के लिए नियमों की आवश्यकता हुई । रीति 
रिवाज और रूढ़ि ((४६077) द्वारा ये नियम बनने लगे । श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के इन 
नियमों को भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जाने लगा। 

नियम झोर कानून (!२४॥९ ४॥0 .99४)--इन नियमों के लिए कानून (.89) 
शब्द के प्रयोग ने श्रनेक जटिल वाद-विवाद उत्पन्न किये हैं, श्रतः इन दोनों का भेद जान 
लेना श्रावश्यक है। नियम समाज में व्यक्तियों के श्राचरण को नियन्त्रित करने के लिए 
बनाये जाते हैं। ये श्रनेक प्रकार के होते हैं श्रौर कई बार इनका पालन कानूनी नियमों 
की भ्रपेक्षा ग्रधिक दृढ़ता के साथ होता है । इसका मुख्य कारण यह है कि इन नियमों 
को पालन कराने के लिये बाध्य कराने वाली शक्ति या भ्रनुज्ञप्ति ($४000॥ ) ग्रधिक 
प्रबल होती है। उदाहरणार्ई, चोरी करना धामिक और नैतिक दृष्टि से पाप समझा 
जाता है। धर्म श्रौर नीति मनुष्य के श्रन्त:करण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जिस 
व्यक्ति के मन पर चोरी करने पर पापी होने या धर्मंविरुद्ध कार्य करने के कारण रौरव 
नरकगामी होने का भय अच्छी तरह अ्रंकित हो गया है, वह चोरी कभी नहीं करेगा। 
इसी प्रकार जिस नियम के विषय में प्रबल लोकमत और रूढ़ि बन जाती है, उस नियम 
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१. महाभारत १२।५६७।१८, झराजका: प्रजा: पूर्व विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । परस्परं भक्षमन्तो 
मत्स्या इव जले कृशान्‌ | 


भ्ड झ्न्तर्राष्ट्रीय कानून 


का भी उल्लंघन बहुत कम किया जाता है। इसीलिये हमारे यहाँ यह कहा जाता है-- 
शास्त्रादृढि: बलीयसी । 

किन्तु कानून (7.8४) राजकीय झादेश के कारण बाधित रूप से पालन किये 
जाने वाले नियमों को कहते हैं। राज्य इनका उल्लंघन करने वालों के लिये दण्ड की 
व्यवस्था करता है। इस दण्ड के भय से लोग इसका पालन करते हैं। प्राय: राज्य के 
उन्हीं कानूनों का श्रधिक पालन होता है, जिनको राजदण्ड के भय के अतिरिक्त मनुष्यों 
के अन्त:करण तथा प्रबल लोकमत की भझ्ननुज्ञप्ति या सम्मोदन ($शा८7०॥ ) का बल 
प्राप्त हो । यदि चोरी के सम्बन्ध में पाप का विचार बिल्कूल उठ जाय, समाज में चोर 
को निन्‍्दा और घुणा की दृष्टि से न देखा जाय तो केवल राजदण्ड के भय से चोरी के 
कानून का बहुत श्रधिक पालन नहीं हो सकता है। 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शासन और व्यवस्था की वैसी ही प्रबल झावश्यकता 
है, जैसी राष्ट्रीय-क्षेत्र में । किन्तु इसे बनाये रखने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि 
जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी सब व्यवस्थाओ्रों को बलपूर्वक पालन करवाने के लिये राज्यों 
की शक्ति का विकास हुआ है, वेसे ही श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा अन्त- 
राष्ट्रीय कानून को पालन करा सकने में पूर्ण रूप से समर्थ किसी शक्ति का श्रभी तक 
झाविर्भाव नहीं हुआ है, श्रत: श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे राष्ट्रीय कानून जैसी बाध्यकर्त्री 
शक्ति (5870/0 ) नहीं है। इस अवस्था में यह प्रश्न होता है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून कहना कहाँ तक उचित है। इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा 
के सम्बन्ध में बड़ा मतभंद है | यहाँ विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा की गयी इसकी कुछ 
मुख्य परिभाषाओं का वर्णन किया जायगा। 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा ([22९ग्र।0ा ० वरादयाशांणा॥ [8५ )-- 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का लक्षण करते हुए पुराने लेखकों और विद्वानों ने इस कानून के 
ग्राधारभूत स्रोतों--तर्क बुद्धि तथा न्याय के तत्वों पर बल दिया है और नवीन लेखकों ने 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन के वर्तमान तत्वों पर । इसकी कुछ प्रसिद्ध परिभाषायें निम्नलिखित 
हैं- (१) अ्मरीकन विधिशास्त्री छ्वीटन (५७/॥८४(०॥ ) ने लिखा है-- सभ्य राष्ट्रों में 
माने जाने वाले अ्न्तरंष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह स्वतन्‍्त्र 
राष्ट्रों में विद्यमान समाज का स्वरूप देखकर तकंबृद्धि द्वारा निश्चित किये गये न्‍्यायानुकूल 
ग्राचरण के नियमों से निर्मित होता है। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन 
नियमों में किये गये संशोधन भी सम्मिलित होते हैं।' 

(२) ब्रिटिश विधिवेत्ता सर हेनरी मेन ( सक्या॥ /&ं॥6) ने अपने 
लक्षण में इसके विभिन्न तत्वों पर बल देते हुए लिखा है-- राष्ट्रों का कानून एक जटिल 


२. छ्वीटन--एलीमेण्ट्स आफ इण्टरनेशनल लॉ, अनुच्छेद, १४. 
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अन्तर्राष्ट्रीय कानन का स्वरूप भ्ध 


पद्धति है, यह अनेक तत्वों से मिलकर बना है । इसमें इन तत्वों का समावेश है--अ्रधि- 
कार एवं न्याय के वे सामान्य सिद्धान्त जो प्राकृतिक समन्याय (£4ण०ां/५) की दशा में 
रहने वाले व्यक्तियों के श्राचरण के लिए तथा राष्ट्रों के सम्बन्धों और भ्राचरण के लिए 
समान रूप से उपयक्त हों, प्रथाओं ((७५७2०5), रूढ़ियों या आचारों ((४७0॥5 ) 
का, तथा विधान-शास्त्रियों की सम्मतियों का संग्रह, सभ्यता तथा व्यापार का विकास, 
निश्चित कानून (0४॥9५6) की संहिता ।' 

(३) ब्रिटिश विधिशास्त्री हाल ([99|) ने इस परिभाषा को सरल बनाते हुए 
यह कहा है--शअ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून आचरणा के ऐसे नियम हैं जिन्हें वतमान सभ्य राज्य 
एक-दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य 
(87707 ) समझते हैं, जिस शक्ति के साथ सदसद्विवेकी ((०॥80८॥४005 ) कत्तंव्य- 
परायरा व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं और यह समझते हैं कि इनका 
उल्लंघन होने की दशा में उपयक्त साधनों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है।* 

(४) उपर्युक्त सभी लक्षण पिछली शताब्दी में ग्रन्तरष्ट्रीय संस्थाग्रों के वर्तमान 
विकास से पहले किये गये थे। आधूनिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए स्टार्क 
(99]06 ) ने यह नई परिभाषा को है-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा 
सकता है कि यह ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धान्तों 
तथा आचररा के नियमों से हुआ है, जिनके सम्बन्ध में राज्य यह श्रनुभव करते हैं कि वे 
इनका पालन करने के लिये बाध्य हैं। अतएव वे सामान्य रूप से अपने पारस्परिक 
सम्बन्धों में इनका पालन करते हैं । इसमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित हैं : 
(क ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्यप्रणाली से सम्बन्ध रखने वाले तथा 
इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले कानून के नियम । (ख) 
व्यक्तियों से तथा राज्येतर सत्ताश्रों (१३०॥४४४४ ९॥0॥2$) से सम्बन्ध रखने वाले 
कानून के नियम उस अंश तक इसके श्रन्तगंत हैं, जिस श्रंश तक ऐसे व्यक्ति और राज्येतर 
सत्ताएँ अन्तर्राष्ट्रीय समाज के अ्रध्ययन या चिन्तन का विषय हैं | इस लक्षण से स्टार्क 


३. मेन--इण्टरनेशनल लॉ, १८८३, पृ० ३३ 
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४. हाल--एण्टरनेशनल लॉ, १० १ 
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५. स्टार्क--एन इंट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १ 


१६ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


ने व्यक्ति के मानवीय अ्रधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताप्रों को भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह लक्षण बहुत व्यापक 
है, किन्तु जटिल भी है । 

(५) कुछ श्राधुनिक लेखकों ने इसके बड़े सरल झौर संक्षिप्त लक्षण किये हैं । 
प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री श्रापेनहाइम (9! ) के मतानुसार राष्ट्रों 
का कानून या अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रथागत (८५७०ग्राआ% ) तथा आपसी समझौतों 
से बने अभिसमयात्मक (('०॥एथ॥7०॥79] ) नियमों का संग्रह है, जिन्हें सभ्य राज्य एक- 
दूसरे के साथ सम्बन्ध में अवश्य पालन करने योग्य समझते हैं । 

(६) ब्रिश्र॒लों (97279) के मतानुसार “राष्ट्रों के कानून या अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह कार्य करने के ऐसे नियमों और सिद्धान्तों 
के समह हैं, जो सभ्य राज्यों द्वारा एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध में बाधित रूप से पालन 
किय जाने वाले होते हैं। * 

(७) श्रन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने एस० एस० लोटस के मामले 
(देखिये प्रथम परिशिष्ट) के निर्णय में लिखा था-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय 
उन रिद्धान्तों से है जो सब स्वतन्त्र राज्यों के मध्य (व्यवहार में ) लागू होते हैं। 

(८) प्रिवी कौसिल ने बस्टरेण्ड गोल्ड माइनिग कम्पनी लिसमिटिड (देखिये प्रथम 
परिशिष्ट ) के मामले में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा था--“ये ऐसे नियम हैं, जिन्हें 
सभ्य राज्य एक-दूसरे के प्रति तथा एक-दूसरे के नागरिकों के प्रति भ्रपना व्यवहार 
निश्चित करने वाला समझते हैं । 

(६) लारेन्स ने इसकी बड़ी सुन्दर श्र लघु परिभाषा करते हुए लिखा है-- 
“ये ऐसे नियम हैं जो सभ्य राज्यों के सामान्य समूह के पारस्परिक व्यवहारों का निर्धारण 
करते हैं।” इस परिभाषा में सब विवादास्पद शब्दों से बचने का प्रयत्न किया गया है । 
इसमें कानून (.89७) के स्थान पर नियम (॥२०।८) शब्द का प्रयोग किया गया है। 
'सब राज्यों के स्थान पर 'सभ्य राज्यों के सामान्य समूह का व्यवहार किया गया है। यह 
सम्भव है कि कुछ राज्य विशेष परिस्थितियों में स्वार्थवश इन नियमों का उल्लंघन करें, 


६. आपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड १ 
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9, “जुआ जरा ण ग्रोढ 70065 800०960 0४ टए॥560 ४8065 858 06207 ऐश? 
८074प९ [0जब्ात5 ९३९० ०ाश बाएं [0च्रव705 ९4० 00675 5पणछं९०९०६$.? 
2 0. वह 7प्राह5 छक्का तै(लाफांएल 0९ इलाशबी 0009 ए॑ लंजोी56ए 5वाटड वी पाला 
गाधए08] 0८७॥785. 
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किन्तु सभ्य राज्यों का सामान्य समूह इनका उल्लंघन नहीं करता । लारेंस ने यह भी 
लिखा है कि सभ्य राज्यों का अभिप्राय ईसाई राज्य नहीं हैं, किन्तु टर्की, जापान, 
चीन जैसे गैर-ईसाई राज्य भी सम्मिलित हैं । इस परिभाषा का व्यवहार (0८425 ) 
शब्द बहुत व्यापक है, इसमें शान्तिपूर्ण और शत्बतापूर्ण दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मि- 
लित हैं, अतः यह परिभाषा ग्रन्य लक्षणों की अपेक्षा सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुन्दर 
है । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के श्रावश्यक तत्व (555०॥09|8 ० कांलिााभ्ांणा&। 
क्‍39 )--उपयुक्त परिभाषाओँं के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं-- 

(१) यह एक कानूनी पद्धति है। इसका निर्माण निम्नलिखित तत्वों से होता 
है-- (क) विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में पाये जाने वाले पारस्परिक व्यवहार या आचरण 
के नियम (॥२७।८५ ० (०॥07४८४), (ख) रिवाज या परम्परायें (७5७8८$), (ग) 
विभिन्न राष्ट्रों में किये जाने वाले समझौते या अ्रभिसमय ((णाएशाएं075 ) । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मूल प्रतिपाद्य वस्तु ((»॥०॥($) ऐसे नियम हैं 
' जिन्हें सभी स्वतन्त्र तथा सभ्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। अ्रतः वे इनके पालन 
के लिये बाध्य हैं । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को बाध्य रूप से पालन कराने वाली शक्ति 
($870007॥ ) हाल के मतानुसार मनुष्यों की सत्‌-अ्रसत्‌ का विवेक कराने वाली बुद्धि है, 
'जो उन्हें अपने देश के कानूनों का पालन करने के लिये बाध्य करती है। सं० रा० संघ 
(७. ब. 0.) के चार्टर में दिये गये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भंग होने पर यह संघ 
द्वारा अथवा न्याय के श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (वगाहियाब्ांगणा्न (०प्रा। ० 705४०४) 
के द्वारा लागू किये जाते हैं । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का चार प्रकार का वर्गोकरण ((.85$आंएश्ञाणा ० वक्ष 
॥)40॥78। 7.8७)--(क ) सार्वजनिक तथा वेयक्तिक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून (7प0॥0 
8१0 7४886 ॥7श07॥ध04! 7.89 )--इसका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता 
है। पहला प्रकार इसे सावंजनिक (?75॥0) और वैयक्तिक (/7५86) अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून नामक दो बड़े वर्गों में विभकत करता है । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
स्वरूप ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। बैयक्तिक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध ऐसे 
विषयों से होता है, जो दो या शभ्रधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार (उणा500८70॥) में आते 
हैं। अ्रनेक राज्यों या राष्ट्रों के क्षेत्राधिकार में आने के कारण इन्हें ग्रन्तर्राष्ट्रीय कहा 
जाता है। किन्तु इनका सम्बन्ध व्यक्तियों के साथ होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई 
ब्रिटिश नागरिक इंगलैंड में विवाह करने के बाद भारत में श्रा जाता है और कुछ समय 
बाद हस विवाह के विषय में या तो इसके तलाक के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है 
तो भारत के न्यायालयों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि इस मामले में इंगलैंड 
'का कानून लागू किया जाय या भारत का । इस प्रकार इसमें दो कानूनों का टकराव 
'पैदा होने से इसे डायसी ()0८9) के शब्दों में “कानूनों का संघर्ष” ((0॥॥0 ० 
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]4७४७) भी कहते हैं । पिट काब्बेट के अनुसार “वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे 
नियमों का समूह है जो दीवानी मामलों में किसी देश के एक न्यायालय के सामने भ्राये 
ऐसे प्रश्नों और क्षेत्राधिकार को निश्चित करता है, जिसमें एक विदेशी तत्व होता है। 
इनका सम्बन्ध विदेशी व्यक्तियों से, विदेशी वस्तुओ्रों से तथा विदेशों में श्रांशिक भ्रथवा 
सम्पूर्ण रूप से किए गए व्यापारों (77958000॥5) से होता है, श्रथवा किसी विदेशी 
कानूनी पद्धति से होता है। 

वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्य श्रथवा लक्ष्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) न्यायालय के अभियोग या वाद ($ए0॥) सुनने का भ्रधिकार रखने की 
योग्यता ((०77८९८॥०५ ) का निर्णय करना--वैयक्तिक भन्तर्राष्ट्रीय कानून उन शर्तों 
का प्रतिपादन तथा निर्धारण करता है, जिनके अ्रनुसार किसी मामले में कानूनों का 
संघर्ष' उत्पन्न होने पर यह निर्णय किया जाता है कि प्रस्तुत मामले पर विचार करने का 
ग्रधिकार किस देश के न्यायालय को है। कुछ वर्ष पहले समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ 
है कि श्री रिजवी नामक एक भारतीय नागरिक ने स्विट्जरलैंड की एक महिला से सं० 
रा० अमरीका में विवाह किया, बाद में रिज़्वी ने उसे तलाक दिया और इस विवाह से 
उत्पन्न संतान-एक लड़की को लेकर भारत चला आ॥्लाया । मातृस्नेह से विह्नल माँ 
ग्रपनी लड़की को लेने के लिये भारत आई, उसने दिल्‍ली के एक न्यायालय में पुत्री की 
प्राप्ति के लिए ग्रावेदनपत्न दिया । इस मामले में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इसे सुनने 
का अधिकार अमरीकन न्यायालय को है, स्विट्जरलैंड की अदालत को है या भारतीय 
न्यायालय को । (२) इसका दूसरा उद्देश्य इस बात का निर्णय करना है कि किसी ऐसे 
मामले में किस देश का कानून लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त उदाहरण में यह 
प्रश्न है कि इस मामले में कौन-सा कानून प्रामारिक समझकर लागू किया जाय-- 
सं० रा० अमरीका का कानून, स्विट्जरलैंड का अथवा भारत का कानून। (३) इसका 
तीसरा उद्देश्य इन मामलों में विदेशी न्यायालयों के निर्णयों की बैधता का निर्णय करता 
है। उदाहरणार्थ, रिज़बी के मामले में यदि सं० रा० भ्रमरीका अ्रथवा स्विट्जरलैंड के 
न्यायालयों ने कोई निर्णय किये हों तो भारतीय न्यायालयों को यह निर्णय करने का 
पूरा अधिकार है कि वे कहाँ तक वैध माने जा सकते हैं श्रौर लागू किये जा सकते हैं । 

इन दोनों प्रकार के कानूनों का एक बड़ा भेद स्पष्ट करते हुए सर राब्ट फिलिमोर 
(२०00९॥ ?॥|7078) ने लिखा है कि सार्वजनिक भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून से प्राप्त होने 
वाले अधिकार पूर्ण एवं निरपेक्ष (80६0]४6) होते हैं, यदि इनका भंग हो तो यह यृद्ध 
का कारण ((3७४४६ ४६॥॥) बन सकता है, इन्हें प्राप्त करने के लिये लड़ाई छेड़ना 
उचित समझा जा सकता है। किन्तु वैयक्तिक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम विभिन्न 
राज्यों में सम्पर्क बढ़ाने के लिए तथा उन्हें सुविधा देने के लिए होते हैं, भरत: ये पूर्ण और 
निरपेक्ष नहीं होते । दोनों कानूनों का एक दूसरा भेद यह है कि सार्वजनिक भन्तर्राष्ट्रीय 
कानन विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में होता है, भ्रतः उसमें दोनों 
पक्ष दो राज्य होते हैं। वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें एक 
ही देश के न्यायालय विदेशियों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मामलों में लागू किये जाने 
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वाले सिद्धान्तों और नियमों का निश्चय करते हैं । इस दृष्टि से इस कानन के साथ 
अन्तर्राष्ट्रीय विशेषण का प्रयोग भ्रामक है। 

(ख) वास्तविक और प्रक्रियात्मक प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून (50059 थ्ा0 
शगि0०९०(ंप्रा॥| ाध्याभवांणा॥ .99)--वर्गोकरण का दूसरा प्रकार वास्तविक 
($0050॥096) तथा प्रक्रियात्मक (?700८6ए४/) अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। देश की 
स्वतन्त्रता से तथा किसी प्रदेश पर स्वामित्व से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का कानून 
वास्तविक (57098479८) कहलाता है, क्योंकि इसका सम्बन्ध वास्तविक ($09- 
&970५6 ) अधिकारों से होता है। इन अधिकारों की रक्षा करने की विधियाँ तथा 
अधिकारों का हनन होने पर प्रतिकार के उपाय प्रक्रियात्मक भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के 
अ्रन्तगेत समझ जाते हैं । 

(ग) तोसरा प्रकार भ्न्तर्राष्ट्रीय कानन के नियमों को यद्ध और शान्ति के दो 
बड़े भागों में विभकत करता है। पहले अध्याय में यह बताया जा चका है कि भन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के जन्मदाता माने जाने वाले ग्रोशियस (570/05) की पुस्तक का नाम ही यद्ध 
और शान्ति पर' (06 ।076 8९॥ ४० 74०$) है। उसने अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का वर्णन 
इन दो वर्गों में बाँट कर किया है। पहले युद्ध के नियमों पर बहुत बल दिया जाता था, 
आजकल शान्ति के नियमों का विकास महत्वपूर्ण माना जाता है। 

(घ) भअनन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के वर्गीकरण के चौथे प्रकार का श्राधार यह है कि 
कोई एक कानून या नियम कितने राज्यों पर लागू होता है । इस दृष्टि से इसे विशेष 
(0०७7), सामान्य (0श८४]) और सार्वभौम (ए7ए०५७।) नामक तीन 
वर्गों में बाँठा जाता है। १८१७ में ग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० अमरीका में रशबंगोट 
(२७७॥-8320६) समझौता हुआ, इसके ग्रनुसार दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि 
वे महाझीलों (07०4 7.8:5) के प्रदेश में कोई सेना नहीं रखेंगे । यह विशेष अ्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय कानून हुआ | दो देशों में होने वाली संधियाँ इसी वर्ग में श्राती हैं। सामान्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आशय ऐसी संधियों, समझौतों और नियमों से है जिन्हें विश्व 
की प्रमुख शक्तियाँ तथा भ्रधिकांश देश स्वीकार करते हैं। युद्ध का परित्याग करने वाले 
१६२८ के केलाग-ब्रीआं पैक्ट को ६३ राज्यों ने स्वीकार किया था, सं० रा० संघ के चार्टर 
को उसके १३१ सदस्यों ने माना है। अ्रतः ये सामान्य श्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के श्रन्तर्गत 
समझ जाते हैं । तीसरा वर्ग सार्वभौम श्रस्तर्राष्ट्रीय कानन का है, इसमें ऐसे नियम 
आते हैं, जो सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के भ्रनेक 
परम्परागत ((प४०॥/8५ ) नियम इसी प्रकार के हैं, जैसे राजदूतों के विशेषाधिकार 
तीन मील तक के समुद्र को तटवर्ती राज्य की सीमा में मानना, महासम॒द्रों की स्वतन्त्रता 
(7666० ०0 06 प्लांहा 5९७8) 

(डः) लन्दन विश्वविद्यालय के जार्ज श्वार्त्सनबर्जन ने चौथे प्रकार का एक अ्रभि- 
नव वर्गीकरण किया है। वह श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को शक्ति (2०७७८), सहयोग ((00- 
०077५07 ) तथा पारस्परिकता (॥२८०|॥४००५) के तीन वर्गों में बाँटता है। स्वामी 
झोर दास के सम्बन्ध पहले वर्ग में झ्राते हैं, प्रबल भर निर्बल राष्ट्रों में इस प्रकार के 
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सम्बन्ध होते हैं। सहयोग के कानून के उदाहरण स्त्रियों के व्यापार का निरोध, भ्रफीम 
के व्यापार का निरोध, शरगा्थियों के साथ व्यवहार के नियम हैं। इन नियमों के पालन 
कराने में सभी राष्ट्र एक-दूसरे को सहयोग देते हैं। तीसरा वर्ग पारस्परिकता के 
नियमों का है। इनमें राजदूृतों के विशेषाधिकार, श्रपराधियों के प्रत्यपण (॥9८090- 
४०॥ ) आदि के नियम आते हैं । प्रत्येक देश दूसरे देश के राजदूतों को कुछ सुविधायें 
देता है श्रौर ऐसी ही सुविधायें उसके राजदूत अन्य देशों में प्राप्त करते हैं। यदि एक देश 
किसी दूसरे देश के राजदूतों की सुविधायें छीनता है तो दूसरा देश पहले देश के राज- 
दूत की सुविधायें समाप्त कर देता है। यही पारस्परिकता का व्यवहार है। 
५०... ब्र्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिपाद्य विषय (50छ€ए पाक्षाश ० [॥07॥4- 
0४०॥8। 7.89)--ग्रोशियस के मतानुसार इस के मुख्य अंग यद्ध और शान्ति के कानन 
हैं। विख्यात विधिवेत्ता आ्रपेनहाइम ने इस विषय पर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक को दो खण्डों 
में विभकत करते हुए एक में शान्ति के तथा दूसरे में यूद्ध के नियमों का वर्णन किया है। 
वस्तुत: इसमें शान्ति के नियमों की ही प्रधानता है। डा० जेन्क्स (72५॥/5) ने वत्तमान 
शान्ति के कानूनों को निम्न आठ अंगों में बाँटा है!-- (१) भ्रन्तर्राष्ट्रीय समदाय के स्वरूप 
का तथा कानून निर्माण की प्रक्रियाओं का नियन्त्रण करने वाला कानून। (२) राज्यों 
के मध्य विभिन्न सम्बन्धों को भ्रनुशासित करने वाला कानन--इसमें प्रदेश विषयक तथा 
महासमुद्रों की स्वतन्त्रता के, श्राकाश की प्रभुता के क्षेत्राधिकार के, राज्यों के उत्तरदायित्व 
के और राज्यों के पारस्परिक सम्पर्क के नियम आते हैं। (३) भ्रन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियों 
द्वारा सुरक्षित किये जाने वाले मानवीय अधिकार--इनमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक 
ओर नागरिक ((/५॥) सभी प्रकार के अ्रधिकार झ्ाते हैं। (४) भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप 
रखने वाली सम्पत्ति के तथा कापीराइट, पेटेण्ट श्रादि के अधिकार । (५) अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाओ द्वारा बनाये गये हवाई, समुद्री यातायात के नियम, विभिन्‍न आधथिक और 
प्राविधिक समझौते । (६) वैयक्तिक भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्ध रखने वाले नियम । 
(७) संधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के सम्पन्न करने, वैध बनाने, इनके संशोधन, 
व्याख्या और समाप्ति करने के नियम। (५) अन्तर्राष्ट्रीय पंचनिर्णय (#7छांता0॥) 
के नियम । 

सं० रा० संघ के महामन्त्री द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ([7080074/| 
.99/ (07)॥7580॥ ) को बिचारणीय विषयों के सम्बन्ध में दिए गए एक शआ्रावेदनपत्र 
में इसके २५ अंग बनाये गए हैं। ये इस प्रकार हैं--अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के विषय 
(5५0९८) अर्थात्‌ राज्य, भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, राज्यों के कानून के प्रति अन्त- 
राष्ट्रीय कानून के दायित्व, राज्यों के मौलिक भ्रधिकार और कर्तंव्य, राज्यों और सर- 
कारों की मान्यता, राज्यों श्र सरकारों का उत्तराधिकार ($00०८४४०॥ ) , घरेल क्षेत्रा- 
घिकार ([9077८५0० [ण्यं500807 ), विदेशी राज्यों की मान्यता, विदेशी राज्यों पर 
क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (ग0प्र०7भ ०४४४००४०॥) के दायित्व, राष्ट्रीय 
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प्रदेश से बाहर किये गये अपराधों का क्षेत्राधिकार, राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र ([0077शा॥ ) , 
महासमुद्रों तथा प्रादेशिक समुद्र पर प्रभुता, अन्तर्राप्ट्रीय झगड़ों का शान्तिपूर्ण निपटारा, 
राष्ट्रीयता और राज्यहीनता ($86/९5६८५५), कूटनीतिक सम्पर्क (79040 
धाश०0पा56) और विशेषाधिकार, व्यापारिक प्रतिनिधियों का संपर्क और विदेशियों 
(4॥2०॥) के साथ व्यवहार, प्रत्यपण (#:%08000॥) , आश्रयदान (4६एप॥) 
अधिकार, संधियों का कानून और राज्य का उत्तरदायित्व, मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया 
यूद्ध के कानून । इस सूची में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लगभग सभी प्रतिपाद्य विषयों का 
वरगन भा जाता है ।/ 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है? (५/शश]लालश' वाश्ताभांणादव 
[3७ 75 06 |89 ?)--(क) प्बंपक्ष--इस प्रश्न पर विधिशास्त्रियों में तीत्र मतभेद 
है । आस्टिन (8०४४॥ ) , हारलेंड ((80270 ) ग्रादि पुराने काननवेत्ताशों का यह मत था 
कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई सत्ता नहीं है । किन्तु अधिकांश शअर्वाचीन विचारक 
और विधिशास्त्री इसे कानून मानते हैं। यहाँ दोनों पक्षों के मतों का संक्षिप्त प्रतिपादन 
किया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविक कानून न मानने वाले प्रमुख विचारक 
निम्नलिखित हैं-- 

(अर) प्रिवी कोन्सिल के लाडे चीफ जस्टिस कोलरिज ने फ्रेकीनिया ([3॥- 
००॥४9 ) के मामले में अपना निर्णय देते समय पहले पक्ष का प्रबल पोषण करते हुए कहा 
था-- सच्ची बात तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक अयधार्थ शब्द (॥#658० ०%५- 
77८४४ ०॥ ) है। यदि इसकी अयथार्थता को मन में न रखा जाय तो इससे भ्रम उत्पन्न 
हो सकता है। कानून से यह सूचित होता है कि कोई कानून को बनाने वाला है तथा इसे 
लागू करने वाला तथा इसका उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने वाला कोई न्यायालय 
है । किन्तु सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न ($0४०४ंट्टठा)) राज्यों के लिए कोई विधान निर्माता 

नहीं है और न ही किसी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उन्हें अपने अ्रादेशों द्वारा 

इसके पालन के लिये बाधित कर सके और यदि राज्य इस कानून की अ्वहेलना करें तो 
उन्हें दण्ड दे सके। राष्ट्रों का कानून प्रथाओं का ऐसा समूह है, जिसके सम्बन्ध में सभ्य 
राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे एक-दूसरे के साथ व्यवहार में इन प्रथाओं का 
पालन करेंगे। संधियाँ केवल राष्ट्रों के समझौतों का परिणाम हैं श्रौर कम-से-कम इंगलैंड 
में ये संधियाँ न्यायालयों को बाधित नहीं कर सकतीं । न ही विधिशास्त्रियों का किसी 
विषय में ऐकमत्य न्यायालय को बाधित कर सकता है। यह केवल भन्तर्राष्ट्रीय विषयों 
में राष्ट्रों के समझौते का सूचक है और ऐसे विषयों पर ब्रिटिश न्यायालय जब कोई निर्णय 
देंगे तो वे उसे इंगलिश कानून का अंग मान कर ही देंगे।” सर जेम्स स्टीफन ने भी यही 
मत प्रकट किया था। 

(आरा) उपर्युक्त निर्णय का प्रधान आधार ब्रिटिश विधिशास्त्री जान आस्टिन (१७६०- 
१८५६) का कानून सम्बन्धी सिद्धान्त था । इसके अ्नूसार “कानून” शब्द का प्रयोग 
केबल ऐसे नियम के लिये किया जाना चाहिये जो विधान निर्माण करने का भ्रधिकार 
रखनेवाली किसी निश्चित शक्ति द्वारा बनाये गये हों और जिनको किसी भौतिक शक्ति 
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के बल या दबाब से लागू किया जाता हो । बाध्य रूप से इनका पालन कराने वाली 
शक्ति को उसने श्रनुज्ञप्ति या सम्मोदन ($भ/०0०॥) कहा है।' उसके मतानुसार 
“कानन” सदेव एक भ्राज्ञा होती है, यह राजनंतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता (50४2८४०ं8709 ) 
रखने वाले की श्रोर से श्रपने वशवर्तियों को दी जाती है। “यदि कानून की इस कसौटी 
पर भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून को कसा जाय तो वह खरा नहीं उतरता । क्योंकि राष्ट्रों का 
कानून भावात्मक कानून (?080५०४ 8७) नहीं है । ऐसा कानून सदेव किसी प्रभु- 
सत्ता सम्पन्न व्यक्ति द्वारा अपने श्रधीनस्थ व्यक्तियों को दिया जाने वाला आदेश होता 
है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसकी स्थापना एक 
सामान्य सम्मति (50॥04! ०79॥ं०॥) से होती है। उसके पालन की बाध्यकर्त्री 
शक्ति (597000॥) नैतिक ही है, क्योंकि सामान्य रूप से स्वीकृत और सम्मानित 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ते हुए राज्यों को यह डर होता है कि इससे दूसरे देशों में 
उनके प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होगा, उन्हें इससे बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी |” 
प्रतण्व आस्टिन ने यह मत व्यक्त किया है कि सादृश्य (&॥2089 ) के झ्रधार पर भले 
ही अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून कह लिया जाय, किन्तु कानून की मौलिक विशेष- 
तायें इनमें नहीं हैं, अतः इन्हें कानून नहीं कहा जा सकता। यह केवल भावात्मक 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता (?0ज्ञाए्ट फांशा।क्षाणा॥ ॥0भा9) है। 

(इ) एक अन्य ब्रिटिश विधिशास्त्री डा० हालेण्ड ([0॥॥0) ने भी उपर्युक्त 
कारणों से आस्टिन के पक्ष का समर्थन किया है। उन्होंने ग्रपने एक प्रसिद्ध तथा बहुधा 
उद्धत वाक्य में कहा है कि “अन्तर्राष्ट्रीय कानून विधिशास्त्र का तिरोधान बिन्दु 
(५थांशरागड़ 707६ रण 7प्रा5एणएक्‍शा००) है। इसका यह अभिप्राय है कि श्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र तक पहुँचने से पहले ही विधिशास्त्र की सीमा लुप्त श्रौर धुंधली 
होने लगती है, अ्रतः उसे विधिशास्त्र का अंग नहीं मानना चाहिये । इसे सौजन्यवश 
(99 (००्ा८5५ ) ही कानून कहा जाता है। यह वस्तुतः नेतिक नियमों का संग्रहमात्र 
है। हालेंड ने इसके दो हेतु दिये हैं। पहला हेतु तो यह है कि इसमें दोनों पक्षों के 
ऊपर, राज्यों के पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है । दूसरा 
हेतु यह है कि ज्यों-ज्यों राज्यों के एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने से 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम कानूनों जैसा रूप धारण करने लगते हैं, त्यों-त्यों इसका यह स्वरूप 


१२. इस शब्द का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। भ्रंग्रेजी का &०४०॥ लेटिन के $20- 
४0०! से निकला है। इसका मूल प्र धर्मापण (८०75€८ाथ7०7) था। इसके बाद इसका प्रयोग 
धामिक दायित्व के रूप में होने लगा । रोमन लेखकों ने इसका व्यवहार किसी नियम के प्रावश्यक रूप से 
पालन के लिए किया। बेन्थम ने आधुनिक कानून में इसका वर्तमान अर्थ में प्रयोग शारम्भ किया। हिन्दी 
में ४7000 का असली मूल भ्र्थ देने वाला शब्द धर्म है, किन्तु इसका उपर्यक्त भ्रर्थ में प्रयोग सम्भव 
नहीं है। परत: यहाँ इसके लिये भ्रनृज्ञप्ति या सम्मोदन का प्रयोग किया गया है। 


१३ झास्टिन--प्रोविन्स श्राफ जूरिसप्रडेन्स डिटर्माइण्ड, द्वितीय संस्करण १८६१, १० १२७ 
तथा १७७ 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप ध्रे 


लुप्त हो जाता है श्रोर संघीय (7८0८४]) सरकार के सार्वजनिक कानून के रूप में 
परिणत हो जाता है।” 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून न मानने वाले पहले पक्ष की मुख्य 
युक्तियाँ निम्नलिखित हैं--(१) कानून एक सर्वोच्च प्रभुशक्ति सम्पन्न राजन॑तिक सत्ता 
द्वारा बनाये जाते हैं और उस सत्ता की भौतिक शक्ति तथा राजदण्ड के भय द्वारा लोगों 
को कानून का पालन करने के लिये बाधित किया जाता है। प्रत्येक कानून के पीछे उसका 
पालन बाध्य रूप से कराने वाली शक्ति या श्ननुज्ञप्ति (587८0०॥ ) अवश्य होनी 
चाहिये। नैतिक (१(079]) नियमों और कानून में यही बड़ा अन्तर है कि पहले में ऐसी 
शक्ति का सर्वथा अ्रभाव होता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को बाधित रूप से पालन कराने 
वाली शक्ति ($27८00॥ ) का तथा सत्ता (50007 9 ) का अभाव है, भ्रत: इसे कानून 
नहीं कहा जा सकता। 

(२) कानून प्रभुसत्ता (50५2४ 0009) द्वारा बनाये जाते हैं। विभिन्न 
राज्यों के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि उन पर प्रभुसत्ता रखने वाली और उनके लिये 
कानून बनाने वाली कोई सत्ता नहीं है । 

(३) जिस प्रकार किसी राज्य में व्यक्तियों में विवाद या झगड़ा उत्पन्न होने 
पर उसके निर्णय के लिये न्यायालय बने हुए हैं, वे कानून की व्याख्या करते हैं श्रौर उसे 
लागू करते हैं, इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की व्याख्या करने तथा उसके विवादों के 
निर्णय के लिये कोई न्यायालय नहीं है । 

किन्तु आ्रास्टिन (&0०७॥॥ ) द्वारा उपर्यक्त मत स्थापित किये हुए एक शताब्दी 
बीत चुकी है। इस बीच में कानून के स्वरूप के सम्बन्ध में हुए नवीन शअ्नुसन्धानों और 
चिन्तन ने उसकी उपयुक्त धारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है, भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
हुई तीन प्रगति के कारण उसका मत सर्वथा अमान्य हो गया है । सर हेनरी मेन, लाड्ड 
रसेल आ्रादि विद्वानों ने आस्टिन के मत का प्रबल तर्को के आ्राधार पर खण्डन किया है। 
यहाँ इनका संक्षेप से उल्लेख किया जायेगा । 

(ख) उत्तर पक्ष, श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कानून होने का समर्थन--इसके प्रमुख 
समर्थक (भ्र) सर हेनरी मेन (9॥ स्श्या/ /७॥6) ने यह प्रदर्शित किया है कि 
किसी नियम के कानून होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसके पीछे उसके पालन 
को बाध्य बनाने वाली शक्ति या श्रनृज्गञप्ति ($४70007) हो । उसके शब्दों में-- 
“आस्टिन ने भाषा की काफी खींच-तान करके प्रदर्शित किया है कि भावात्मक 
(70»४॥9४८) कानून में चाहे वह दीवानी हो या फ़ौजदारी, सबत्र अनुज्ञप्ति भ्रवश्य पायी 
जाती है। वस्तुत: उसने यह बहुत बड़ा कार्य (#०७४) किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसके कुछ शिष्य उसकी भाषा से यह परिणाम निकालते हैं कि मनुष्य सदेव 
दण्ड के भय से नियमों का पालन करते हैं । वस्तुतः यह बिल्कुल असत्य है। मनुष्य 
अधिकतम नियमों का पालन मन के स्वभाव मात्र से भ्रचेतन रूप में ( (7॥000500प४५ ) 
करते हैं। मनुष्य कई बार नियमों का उल्लंघन करने पर मिलने वाले दण्डों के भय से 
भी इनका पालन करते हैं, किन्तु प्रत्येक समुदाय में श्रचेतत रूप से नियमों का पालन 


द्ढ भ्रन्तराष्टीय कानन 


करने वाले श्रधिकांश व्यक्तियों की तुलना में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है । 
यह वस्तुतः अपराध करने वाले वर्गों तक सीमित होती है। यदि एक व्यक्ति दण्ड के भय 
से चोरी या हत्या नहीं करता तो लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी प्रकार का विचार किए 
बिना स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य नहीं करते । 

विभिन्न देशों की प्राचीन तथा श्रर्वाचीन कानून-पद्धतियों के गम्भीर अ्रध्ययन 
से यह सिद्ध हो गया है कि आस्टिन का यह सिद्धान्त सदेव सत्य नहीं होता है कि कानन 
एक सर्वोच्च सत्ता रखने वाले प्रभू का आदेश होता है । प्रायः सभी समाजों में कानून 
का झ्रादिम रूप चिरकाल से चले आने वाले रीति-रिवाज, प्रथायें और रूढ़ियाँ होती 
हैं। ये किसी सर्वोच्च सत्ता के आदेश नहीं होते, ये किसी कानून बनाने वाली संस्था 
द्वारा नहीं बनाये जाते ; किन्तु फिर भी कानून समझे जाते हैं और इनका पालन कान्‌न 
की भाँति होता है । इंगलेंड का सारा कॉमन ला (('ए्गााणा !.,8५) और व्यापारिक 
कानून (४८८॥४॥ 4.89 ) इसी प्रकार विकसित हुआ है, इसे किसी प्रभू के आदेश से 
नहीं बनाया गया। ब्रिटिश पालियामेंट को कानून बनाने का पूरा अभ्रधिकार है; किन्तु यह 
इसे किसी सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा से नहीं मिला । 

(आरा) किलोवन के लार्ड रसेल ने इस विषय का विवेचन करते हुए साराटोगा 
(न्यूयार्क ) में दिये गये अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था “यदि ऐतिहासिक रूप से कानून 
के विकास पर विचार किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि कानून से पहले समाज की 
आरम्भिक दशाओं में प्रधागत ((५४०॥५ ) कानून था ।*जिन समाजों में झआस्टिन के 
मतानुसार कानून बनाने वाली संस्था नहीं, वहाँ भी ऐसी प्रथाओं और नियमों का विकास 
होता है, जो वस्तुत: कानून हैं। इसका उदाहरण व्यापारिक कानून ((श८ाक्षा। ।.9 9) 
हैं। निरंकुश शक्ति के परवर्ती विकास में कानूनों को आस्टिन के ग्रर्थों में एक ऊँची सत्ता 
की ऐसी आराज्ञा समझा जाता है, जिसे बाधित रूप से पालन कराने की शक्ति उसके पास 
है। किन्तु इसके बाद की अ्रवस्थाओ्ं में जब सरकार स्पष्ट रूप से श्रधिक लोकतन्त्रीय 
बनती है, वह सार्वजनिक इच्छा पर आधारित होती है, तब कानून का, बाधित करने वाली 
शक्ति द्वारा थोपी जाने वाली भ्राज्ञाओं का स्वरूप कम होता जाता है और उन्हें सहमति 
((०05९॥) पर आधारित परम्परागत कानून का स्वरूप अ्धिकाधिक मात्रा में प्राप्त 
होने लगता है ।* * “मेरा यह दावा है कि राष्ट्रों ने एक-दूसरे के प्रति व्यवहार में जिस 
नियम-समूह के अनुकूल आचररणा करने का निश्चय कर लिया है, उसे यथार्थ रूप 
में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जाना चाहिये ।१* 

(३) ब्िश्वलों (870]५) ने आस्टिन के “आज्ञा सिद्धान्त” ((०शाक्वा0 
7॥60०79५) की आलोचना करते हुए यह सत्य ही लिखा है-- आधुनिक राज्य के कानून 
का आस्टिन द्वारा किया गया विश्लेष ण भ्रामक और श्रपूर्ण है। यदि इसे सत्य माना जाय 
तो जब तक हम लक्षण में ठीक विठाने के लिये तथ्यों की तोड़-मरोड़ नहीं करते, तब 


१४. मेन--इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ५० 
१५४५. ला बयार्टर्ली रिव्यू, १८६६, प० ३११ 


झ्न्तर्राष्ट्रीय कानन का स्वरूप ६५, 


तक हम इंगलैंड के कॉमन ला का अस्तित्व नहीं मान सकते । राज्यों के कानून को भ्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून से पृथक्‌ करने वाली तथा इसके कानूनी स्वरूप में सन्देह उत्पन्न करने 
वाली अधिकांश विशेषताएँ ऐसी हैं जो विभिन्न कानूनी पद्धतियों के आरम्भिक रूपों में 
पायी जाती हैं । ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--प्रथा पर आधारित होना, दोनों पक्षों 
को अपने मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानने में या उसे मामला सौंपने में स्वतन्त्त 
होना, कानून को बनाने शौर इसे लागू करने की नियमित प्रक्रियाओ्रों का ग्रभाव | सर 
फ्रेडरिक पोलक (आ क्यल्ताांणा८ ए0॥0०८) का मत है कि “कानून की सत्ता के लिए 
आवश्यक शर्तें केवल यही हैं कि यह एक राजनंतिक समुदाय की सत्ता हो तथा इसके 
सदस्य यह समझते हों कि उन्हें कुछ निश्चित नियमों का श्रावश्यक रूप से पालन करना 
होगा” । सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। 

(इ) स्टाक (88876) ने निम्नलिखित कारणों के आधार पर श्रास्टिन के 
मत का खंडन किया है--(क) बतंमान ऐतिहासिक विधिशास्त्न (800708/ उप्ा5- 
एाप्वशा००) ने आ्रास्टिन के कानून विषयक सामान्य सिद्धान्त का परित्याग कर दिया 
है । यह भली भाँति सिद्ध किया जा चुका है कि अनेक समाजों में औपचारिक रूप से 
कानून बनाने की कोई संस्था नहीं थी, फिर भी उनमें कानून की एक पद्धति प्रचलित 
थी और इसका पालन होता था। (ख) आस्टिन के विचार उसके समय में भले ही सत्य 
हों, किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए सत्य नहीं हैं। पिछली ग्राधी शताब्दी में 
सन्धियों और समझोौतों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण 
हुआ है ।* 

अ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कानून होने का समर्थन--आ्रापेनहाइस द्वारा श्रास्टिन 
के मत का खण्डन--प्रसिद्ध विधिशास्त्री आपेनहाइम (097०7था॥) ने उपर्युक्त 
मत की आलोचना करते हुए कहा है कि हमें कानून का सही भ्रर्थ समझने के लिये कानून 
(89) श्रौर नैतिकता (702॥079) की तुलना करनी चाहिये, क्‍योंकि ये दोनों मनुष्यों 
के पारस्परिक व्यवहार तथा श्राचरण के नियमों का निर्धारण करती हैं। नैतिकता 
के नियमों की यह विशेषता है कि वे केवल श्न्त:ःकरण (००॥5००॥०८) पर ही प्रभाव 
डालते हैं, इनके पालन कराने का साधन श्रन्तः:करण है। मनुष्य के भीतर की अन्तरात्मा 
ही इन नियमों का उल्लंघन रोक सकती है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलने, चोरी या 
हिसा न करने के नैतिक नियमों को तोड़ना चाहता है तो उसे रोकने का सामर्थ्य केवल 
भ्रन्तरात्मा में है, किन्तु बाह्य शक्ति में नहीं। इसके सर्वथा विपरीत कानून का पालन 
बाह्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा बनाये 
किसी कानून को, भंग करता है तो वह राज्य द्वारा पकड़ा जाता है और न्यायालय द्वारा 
दण्डित होता है। कानून का पालन राज्य की शक्ति तथा दण्ड के भय द्वारा किया जाता 
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है । भ्रतः श्रापेनहाइम के शब्दों में कोई नियम तब नैतिकता का नियम कहलाता है, 
जब किसी समुदाय की सामान्य सहमति से यह नियम केवल भश्रन्त:करण पर लागू होने 
वाला समझा जाता है। दूसरी ओर कोई नियम तब कानून कहलाता है, जब किसी 
समुदाय की सामान्य सहमति से यह अन्ततोगत्वा बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता 


है । 

कानून की सत्ता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इसे बनाने बाली कोई राज- 
शक्ति हो तथा इसको भंग करने वालों को दण्ड देने के लिये कोई न्यायालय हो । किसी 
प्रादिम समाज (शिशराए९ (०णाप्रा५) में जब कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होता 
है तो इसका निर्णय कोई न्यायालय नहीं, किन्तु समूचा समाज करता है। सभ्यता के 
विकास के साथ, नवीन परिस्थितियों में पूरे समाज के लिये यह कार्य करना सम्भव न 
रहा । अतः: समाज में कानून बनाने वाली विधानसभाओ्रों का तथा कानून को लाग्‌ 
करने वाले न्यायालयों का श्राविर्भाव तथा विकास हुआ । 

(ई) उपर्यक्त तथ्यों के आधार पर श्रास्टिन द्वारा की गई कानल की परिभाषा 
को श्रपृर्ण समझते हुए डा० झ्रापेनहाइसम ने इसकी एक व्यापक परिभाषा की है 
“कानून एक समुदाय में मानवीय व्यवहार के ऐसे नियमों का समूह है, जो इस समुदाय 
की सामान्य सहमति द्वारा बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता है । यदि इस लक्षण को 
मान लिया जाय तो कानून की सत्ता के लिये तीन शर्तें ((०॥०00॥8$ ) आ्रावश्यक हैं:-- 

(१) समुदाय ((०णगरण्रा9), (२) इस समुदाय में मानवीय व्यवहार के 
लिये माने जाने वाले नियमों का समूह, (३) बाह्य शक्ति द्वारा इन कानूनों का पालन 
कराया जाना । आपेनहाइम ने यह सिद्ध किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ये तीन शर्तें 
पाई जाती हैं । 

पहली शर्ते समुदाय की है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय सब राज्य 
सर्वोच्च प्रभुसत्ता रखते हैं, एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं, इन राज्यों के ऊपर कोई भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सरकार नहीं है । फिर भी इन राज्यों के आ्राथिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मानवीय 
हित बहुत कुछ मिलते हैं। इन सामान्य हितों ने इनमें एकता की भावना उत्पन्न करके 
प्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय (व क्षाशक्षाणा॥ (ण्यप्राां।) का निर्माण किया है। भ्रन्त- 
रष्ट्रीय सहयोग के लिये अनेक प्रकार की संस्थायें बनाई गई हैं। राष्ट्रसंघ और संयुक्त 
राष्ट्रसंघ तथा इनसे सम्बद्ध विभिन्न संस्थायें श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय की अथवा राष्ट्रों के एक कुटुम्ब (थ्वगर9 ० '१७४०॥५) की सत्ता प्रमाणित 
करते हैं । ह 

दूसरी शर्ते इस समुदाय के व्यवहार के लिये नियमों की सत्ता है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों का एक विशाल संग्रह भ्रब तक बन चुका 
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है। ये नियम दो प्रकार के हैं: (क) परम्परागत, रिवाजी ((४४/0०॥979) या 
अलिखित, जैसे राजदूतों के लिये विशेषाधिकार, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय समझौते तथा 
संधियाँ जैसे १८०५६ का पेरिस का घोषणा-पत्र, स्थलयुद्ध के सम्बन्ध में १८६६ तथा 
१६०७ में हेग के भ्नभिसमयों ((!०॥५७॥४०॥४$ ) द्वारा तय किये नियम, १६२८ का 
पेरिस का केलाग-ब्रीआं पेक्ट, १६४४५ का संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। 

तीसरी शर्त इन कानूनों का पालन कराने वाली सत्ता या शक्ति है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून में इसका प्रभाव नहीं है । सबसे बड़ी बाध्य करने वाली शक्ति या भनुज्ञप्ति 
($47070॥) तो विश्व का प्रबल लोकमत है। इसके सम्मुख बड़े शक्तिशाली राज्यों 
को नतमस्तक होना पड़ता है । इसका एक सुन्दर उदाहरण अक्टूबर १६५६ में इंगलैंड 
शझौर फ्रांस द्वारा मिश्र पर किया गया आक्रमण है । इस समय विश्व के लोकमत ने 
इंगलैंड और फ्रांस के इस कार्य का इतना प्रबल विरोध किया कि इन्हें मिश्र से श्रपनी 
सेनायें वापिस बुलाने के लिये विवश होना पड़ा । समाचारपत्र, पुस्तकें, राजनीतिज्ञों के 
बैयक्तिक पत्न-व्यवहार इस लोकमत के निर्माण में बड़ा भाग लेते हैं। श्रीरामचन्द्र ने 
कहा था--लोकापवादों बलवान्मतों मे । वतंमान राज्य भी इसे इतना ही शक्तिशाली 
समझते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे भले ही किसी भनन्‍्तर्राष्ट्रीय नियम 
का उल्लंघन करें, किन्तु अपने कार्य को सर्देव श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रनुकुल सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते हैं । प्रत्येक राज्य को अपने देश के तथा दूसरे देशों के लोकमत का 
आदर करना पड़ता है। यदि वह अपने देश के लोकमत की उपेक्षा करे तो वर्तमान 
लोकतंत्रों में ऐसे मन्त्रिमण्डलों का अपने पदों पर बना रहना असम्भव हो जाता है। 
अक्टूबर १६५६ में ब्रिटिश सरकार ने मिश्र पर हमला किया, किन्तु ब्रिटिश लोकमत 
ने इसका विरोध किया, इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री ईडन को 
अपना पद छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा । इसी प्रकार प्रत्येक देश को दूसरे देशों के 
लोकमत का भी सम्मान करना पड़ता है। वर्तमान समय में श्राथिक दृष्टि से सब देशों 
की एक-दूसरे पर निर्भरता इतनी भ्रधिक बढ़ रही है कि कोई देश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी 
नहीं है, उसे भ्रपती सैकड़ों प्रावश्यकतायें दूसरे देशों से प्री करनी पड़ती हैं । श्रपने 
विकास के लिये लाखों रुपये के ऋण, सैनिक सामग्री, कारखानों के लिये कच्चा माल 
ग्रन्य देशों से लेना पड़ता है। यदि वह दूसरे देशों के लोकमत का आदर नहीं करता तो 
प्रन्य देशों के श्राथिक बहिष्कार द्वारा उसे इसके लिये विवश किया जा सकता है। 
अमरीकन राष्ट्रपति विल्सन ने इसी दृष्टि से राष्ट्रसंघ के संविधान में झ्राथिक प्रतिबन्धों 
या दण्डों (70070४० $87000॥5) की व्यवस्था करायी थी । इटली द्वारा एबी- 
सीनिया पर आक्रमण करने के समय इनका प्रयोग हुआ था। आझ्राथिक आवश्यकता दूसरे 
देशों के लोकमत को मानने के लिये किस प्रकार बाधित करती है, इसका सुन्दर उदाहरण 
ऊपर बताया गया मिश्र पर ब्रिटिश आक्रमण है। कहा जाता है कि श्रमरीकन सरकार 
ब्रिटिश सरकार के इस काये को बुरा. समझती थी, इसी समय ब्रिटिश सरकार को 
वाशिगटन से श्रपनी आर्थिक आवश्यकता के लिये भारी कर्ज लेना था। इसे देने के लिये 
अमरीकन सरकार ने यह शर्तं लगाई कि ब्रिटिश सरकार मिश्र से अपनी फौजें वापिस 
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बला ले, इंगलैंड को दूसरे देश के लोकमत का सम्मान करने को बाधित होना पड़ा । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को बलपूर्वक लागू कराने वाली दूसरी बड़ी शक्ति राष्ट्र- 
संघ भौर सं० रा० संघ की है। श्रगले भ्रध्यायों में इनके इस कार्य का विशेष रूप से 
वर्णान किया जायगा। यहाँ इतना ही उल्लेख पर्याप्त है कि संघ की सुरक्षा परिषद्‌ को 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा को बनाये रखने के लिये प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही 
करने का पूरा अधिकार है और उसने दो बार इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । 
दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का झ्ाक्रमण होने पर सुरक्षा परिषद्‌ के २७ जून तथा 
७ जुलाई १६५० के प्रस्तावों के श्रनुसार पहली बार दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिये 
१६ देशों के सहयोग से सं० राष्ट्र संघ ने सेनायें भेजीं और सैनिक कार्यवाही की । दूसरी 
बार सुरक्षा परिषद्‌ ने अक्टबर १६९५६ में मिश्र पर इज़राइल, फ्रांस और इंगलैंड का 
संयुक्त भ्राक्रमरा रोकने के लिये बड़ी प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही की तथा इन देशों को 
भ्रपनी सेनायें वापिस बुलानी पड़ीं। इसके अ्रतिरिक्त सं० रा० संघ की जनरल श्रसेम्बली 
ने १२ दिसम्बर १६५० को पास किये गये एक प्रस्ताव के श्रनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने के लिये एक श्रन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी 
न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया है । हेग का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न 
राष्ट्रों के कानूनी विवादों के निर्णय करने का कार्य कर रहा है । श्रापेतहाइम के मतानुसार 
कानून की तीनों शर्ते पूरी करने के कारण भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून मानना सर्वथा 
उचित है । 

श्रापेनहाइम ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यों के कानून 
(७०७४ .49) जिस बाध्यता और शक्ति के साथ लागू किये जा सकते हैं, 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून उस बाध्यता के साथ लागू नहीं किये जा सकते । ये राज्यों के 
कानून से कम स्पष्ट (&5एांटा) और निश्चित हैं। किन्तु फिर भी यह कानून है क्‍योंकि 
इसे दो कारणों से लागू (/970708 ) किया जाता है। पहला कारण तो यह दृढ़ विश्वास 
है कि यह उत्तम है और दूसरा काररा वे सूक्ष्म प्रभाव (5प966 ॥)प2॥08$ ) हैं, जिनके 
कारण मनुष्यों प्रथवा संस्थाओं के लिये श्रपने साथ रहने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाग्रों 
के विचारों के प्रतिकूल श्राचरण करना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार एक राज्य के 
व्यक्ति वहाँ के सामान्य कानूत का पालन राजदण्ड के भय से करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र 
भी भन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन लोकापवाद के भय से करते हैं भ्रौर सामान्यतः 
इसका उल्लंघन इसलिये नहीं करते कि उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा | 
सामान्य कानून की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना होती है, किन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं कि इस कानून की सत्ता ही नहीं है। 

(उ) सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिशास्त्री हाल (॥99)|) ने इस विषय का विवेचन 
करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून मानने के विषय में निम्न तक॑ दिये हैं". 

(१) विभिन्न राज्य श्रौर विधिशास्त्री इसे कानून समझते रहे हैं श्रोर इसी रूप में. 


२०. हाल--हष्टरनेशनल लो, प्रथम प्रध्याय 
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वर्णन करते रहे हैं । 

(२) कानूनी तक प्रणाली द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का विकास 
होता रहा है । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में पू्वोदाहरणों (2?7९००००७॥$) का कानूनी तौर 
पर प्रयोग होता रहा है । 

(४) जिस प्रकार राज्यों के देशीय कानूनों में प्रामारिक कानूत-विशारदों की 
सम्मतियाँ उद्धत की जाती हैं, वैसे ही भ्रन्दर्राष्ट्रीय कानून में इनका श्रवलम्बन किया जाता 
है । 

(५) विभिन्न राज्यों के आचरण की आलोचना या समथन भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
में प्राय: कानूनी दृष्टि से किया जाता है । 

(६) यदि देशीय कानून ('शिए्परांश0४ .99) राज्य की शक्ति द्वारा लागू 
किया जाता है तो भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को लोकमत द्वारा लागू किया जाता है। देशीय 
कानून की प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा ही होता था, उदाहरणार्थ आरम्भिक त्यूतानिक 
(जर्मन) समाज में यह कानून था कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित 
प्रकार की कानूनी क्षति पहुँचाता था तो पहले व्यक्ति को यह भ्रधिकार था कि जब तक 
उसकी क्षति पूर्ति न हो जाये तब तक वह दूसरे व्यक्ति के पशुओं को पकड़कर अपने पास 
रखे ।! राष्ट्रीय कानूनों में दण्ड देने वाली निश्चित राजनीतिक सत्ता का विकास बहुत 
देर में हुआ है। श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून श्रभी श्रारम्भिक दशा में है । भ्रत: उसमें दण्ड देने 
वाली तथा कानून को बलपूर्वक लागू करने वाली सत्ता का पूरी तरह विकास नहीं हुआ । 
किन्तु इसका पूर्ण विकास न होने के कारण उसे कानून न मानना ठीक नहीं है। 

(७) श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता (॥02॥0) से सर्वथा भिन्न है। कानून 
में, इसे उल्लंघन करने वाला निश्चित राजदण्ड का भागी होता है, नैतिकता में इसके 
किसी नियम को तोड़ने वाला इस प्रकार के दण्ड का भागी नहीं होता। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में नैतिकता और कानून दो सर्वथा भिन्न वस्तुएँ हैं। सर फ्रेडरिक पोलक (&7 
साल्कांणर 700८८) ने इनका श्रन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है--यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून केवल नैतिकता का ही एक प्रकार होता तो विदेश नीति सम्बन्धी राजकीय पत्रों 
को तैयार करने वाले अपने पक्ष को पुष्ट करने वाली नैतिक युक्ति पर ही भ्रपना सारा 
बल लगाते। किन्तु वस्तुत: वे ऐसा नहीं करते। वे नैतिक सचाई की भावना की अ्रपील 
नहीं करते, किन्तु उदाहरणों, संधियों और विशेषज्ञों की सम्मतियों को प्रमाण रूप में 
उपस्थित करते हैं । वे यह बात स्वयंसिद्ध मानकर चलते हैं कि राष्ट्रों के मामले में 
नेतिक बाध्यताओं के भ्रतिरिक्त भ्रनेक ऐसी कानूनी बाध्यतायें भी हैं, जिन्हें राजनीतिज्ञ 
शोर विधिशास्त्र के लेखक स्वीकार करते हैं ।'*' 

झन्तर्राष्ट्रीय कानून पर सबसे बड़ी भ्रापत्ति यह की जाती है कि इसका उल्लंघन 


२१. वही, पृ० १५ 
२२. पोलक--भराकसफोर्ड लेक्चर्स, १८६०, पृ० १८ 
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झ्रधिक और पालन कम होता है । कानून की बड़ी विशेषता तो उसका पालन है, किन्तु 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें बडी भ्रराजकता दृष्टिगोचर होती है। शक्तिशाली राजा श्रपनी 
इच्छानुसार इन नियमों को तोड़ते रहते हैं। वर्तमान काल में संधियों का तोड़ना एक 
सामान्य घटना हो गई है । उदाहरणार्थ, १८५६ में रूस ने एक संधि में यह स्वीकार 
किया कि क्ृष्णासागर में रूस के जंगी जहाजों का बेंडा नहीं रखा जायगा, १८७० में 
फ्रेंकी-जर्मन युद्ध छिड़ने पर उसने इसका उल्लंघन करते हुए कृष्णसागर में अपना बेड़ा 
भेज दिया । १८७८ की बलिन कांग्रेस ने बोस्निया हर्जेगोविना नामक दो प्रान्तों पर 
तुर्क आधिपत्य स्वीकार करते हुए, इन्हें शासन की दृष्टि से श्रास्ट्रिया के श्राधीन रखने 
का निश्चय किया । १६०८ में आस्ट्रिया ने इस समझौते की अ्रवहेलना करते हुए इन 
दोनों प्रान्तों को भ्पने साम्राज्य का अंग बना लिया । हिटलर ने वर्साय की सन्धि की 
अ्रनेक व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया । मुसोलिनी ने निर्दोष एबीसीतिया पर चढ़ाई 
करके उसे भ्रपना दास बनाया । पिछले दोनों महायद्धों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों की खुल्लम- 
खुल्ला अवहेलना हुई | श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में युद्ध छिड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून केवल विधिवेत्ताशों के दिमाग में ही रह जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में प्री अराजकता और मात्स्य न्याय है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है । 
इसमें कानून की सत्ता मानना कानून शब्द का भारी उपहास और बड़ी विडम्बना है। 

किन्तु यह युक्ति कई प्रकार से दोषपूर्ण है। इसमें पहला दोष तो यह है कि 
नियमों के उल्लंघन मात्र से उनके अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती । सभी सभ्य 
देशों में चोरी, डकंती, जालसाज़ी श्रादि को रोकने के लिये श्रनेक कानून बने हुए हैं, फिर 
भी ये अवेध काये होते रहते हैं। कानूनों का बहुत अधिक भंग होता है । किन्तु इसके 
प्राधार पर यह नहीं कहा जाता कि इन कानूनों की सत्ता नहीं है । यह सत्य है कि 
ग्रनेक बार श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों में कानूनों की घोर भ्रवहेलना और उपेक्षा होती है, 
किन्तु इससे इनके अस्तित्व का भ्रभाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता । प्रत्युत 
यह इनके ग्रस्तित्व का प्रमाण है क्‍योंकि प्रायः ऐसे भ्रवसरों पर राज्य यह बात सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी नियम का भंग नहीं 
किया। श्री आपेनहाइम (0757०४॥7शा7!। ) ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है-- 
व्यवहार में अस्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून माना जाता है । युद्ध के समय विशेष रूप 
से इसके भ्रतिक्रमण (५व०0!800॥8) अ्रधिक संख्या में होते हैं । किन्तु इसे भंग करने 
वाले सर्देव यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनके कार्यों में ऐसा अतिक्रमण नहीं 
हुआ । उन्हें राष्ट्रों के कानून के अ्रनुसार कार्य करने का अधिकार है तथा कोई भी 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून उनके कार्यो का विरोध नहीं करता है। तथ्य यह है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून को तोड़ते हुए भी वे कभी इसकी सत्ता से इंकार नहीं करते । उनका प्रबल मत 
यह होता है कि वे इस कानून से अपने झ्राच रण का औचित्य सिद्ध करें, इस प्रकार वे इसका 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं|" 


२३. आपेनहाइम--हण्टरनेशनल लो, खंड १, प्रष्टम संस्करता, पृ० १५ 
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उपर्युक्त युक्ति में दूसरा दोष यह है कि इसमें पालन की अपेक्षा उल्लंघन की 
घटनाओं को भ्रधिक महत्व दिया गया है | चाल्स श्लीचर ने यह ठीक ही लिखा है कि 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की संस्थाओं द्वारा हजारों विवाद निपटाये गये हैं और इनके निर्णयों 
की श्रवहेलना सम्भवत: एक दर्जन से भी कम वार की गई है। किन्तु समाचार-पत्र इस 
प्रकार की अश्रवहेलना, भंग और युद्ध के समाचारों को बड़े मोटे शीर्षक देकर छापते हैं 
क्योंकि उनकी दृष्टि में स्वाभाविक घटनायें नहीं, अपितु भ्रस्वाभाविक घटनायें ही समा- 
चार होते हैं। कुत्ते द्वारा मनृष्य को काटना नहीं, किन्तु मनुष्य द्वारा कुत्ते को काटना 
समाचार होता है। अ्तएव सन्धि-भंग श्रादि की अस्वाभाविक घटनाओं को अधिक 
प्रकाशन प्राप्त होने से यह भ्रान्त धारणा उत्पन्न हो गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
शप्रधिक अश्रवहेलना होती है । वस्तुत: इसका पालन ग्रधिक और उल्लंघन कम होता है । 
येल विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय भ्रध्ययन संस्था के संचालक श्री ब्रोडी ने लिखा है-- 
“जो सन्धियों का उल्लंघन करते हैं वे इस तथ्य की उपेक्षा कर देते हैं कि अधिकांश 
सन्धियों का निरन्तर, पूरी ईमानदारी और नियमित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में 
भी पालन होता है। सन्धि करने वाले दोनों पक्ष बड़ी असुविधा उठाकर भी इनका 
पालन करते हैं| जब कोई भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष अपना 
दावा न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिये कानूनी यूक्तियों का सहारा लेते हैं। यही इस बात 
का सूचक है कि वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का भ्रस्तित्व स्वीकार करते हैं। 

क्या श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है? ([5 वालाक्षांगाब ॥.4०४ 
8 79५0 ?)-अनेक लेखकों तथा विचारकों की दृष्टि में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद इतना अधिक भंग किया जाता रहा है कि इसे कानून मानना सर्वथा 
मिथ्या प्रतीत होता है। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
बनाये रखने के लिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिये राष्ट्रसंघ (.08276 
० )२७॥०75 ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (किशागर्ाशा। ('0पा। ०0 
जाशाा॥/078। 30800०९ ) की स्थापना की गयी थी । ऐसा प्रतीत होता था कि भ्रब 
राष्ट्रसंघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के क्षेत्र में एक नवयुग का श्रीगणेश हो 
रहा है। 

किन्तु राष्ट्रसंघ की विफलता एबं हिटलर द्वारा वर्साय की सन्धि के बारम्बार 
उल्लंघन से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता में सन्देह होने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध (१६३६- 
४५) में इसे इतना अधिक भंग किया गया कि इसकी सत्ता में सन्देह होने लगा । इसमें 
युद्ध सम्बन्धी किसी भी तियम का पालन नहीं किया गया । हवाई युद्ध के सभी नियमों 
को तिलांजलि देते हुए १६३६ में वारसा तथा पोलैण्ड के अन्य नगरों पर भ्रन्धाधुन्ध वम 
बरसाये गये, सैनिक-असैनिक स्थानों में कोई भेद नहीं रखा गया । १६४० में हालैण्ड 
में राटरडम के तटस्थ ('रि८्पा4) नगर पर बमबारी की गयी। जमंन वायुयानों ने 


२४. ब्रोडी--दी एबसोल्मूट वैपत, एटोमिक पावर एण्ड बल्ड झाड्र, पृ० ८ 
२५. जैस्सप--ए मार्डन लॉ झ्ॉफ नेशन्स, पृ० ७ 
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लन्दन पर तथा ब्रिटेन के अन्य नगरों पर प्रबल बमवर्षा की। इसके प्रत्युत्तर में ग्रेट 
ब्रिटेन तथा अमरीका ने जर्मन नगरों को हवाई हमलों द्वारा विध्वस्त करने में कोई 
कसर बाकी नहीं रखी । दोनों पक्षों की ओर से युद्ध में कोई भाग न लेने वाली 
प्रसनिक जनता (]०-०ण॥००७॥5) का क्र्रतापूर्ण संहार हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के स्वेथा प्रतिकूल सावंजनिक पूजा के स्थानों--चर्चों पर, कला संग्रहालयों, 
चिकित्सालयों तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबारी की गयी । अ्रगस्त १६४४५ में 
जापान के दो नगरों--हिरोशिमा तथा नागासाकी पर सं० रा० अमरीका ने अणुबम 
गिराकर असेनिक जनता का प्रलयंकर विध्वंस किया । इस युद्ध में तटस्थता (|ब८ए- 
ध9॥9५) विषयक सभी कानन तोड़े गये। सं० रा० अ्रमरीका ने जमंनी द्वारा आक्रमण 
किये गये तटस्थ देशों की सम्पत्ति जब्त कर ली। उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई सत्ता नहीं है, जंगल के कानून तथा मात्स्य न्याय का 
साम्राज्य है । 

किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद सं० रा० संघ (0. )२. 0.) का 
जन्म हुआ। अ्रणुबम की विभीषिका से संत्रस्त तथा प्रलय के कगार पर खड़े विश्व को इस 
संघ ने तथा इसके विभिन्न अंगों ने अब तक शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान की है। इसने बलिन 
के प्रश्न, तेहरान की समस्या, यूनान, जेरुसलेम, काश्मीर, कोरिया और कांगो की जटिल 
समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल किया है; यूनान, काश्मीर, पेलेस्टाइन और इृण्डोनीशिया 
में युद्धों की ज्वाला को प्रज्वलित होने से रोका है। कोरिया, मिश्र और कांगो में शान्ति 
स्थापित की है श्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा बढ़ायी है। 

प्रतः यह कहना सत्य नहीं है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है । द्वितीय 
विश्वयुद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की घोर अवहेलना तथा प्रचण्ड उल्लंघन हुए, किन्तु 
सं० रा० संघ ने इसे पुनः भ्रसाधारणा गौरब और प्रतिष्ठा प्रदान की है, श्रब कोई भी 
राष्ट्र इस कानून की अवहेलना करने पर सं० रा० संघ की जनरल शसेम्बली की धोर 
निन्‍्दा का पात्र होता है, विश्व के लोकमत का कोपभाजन होता है । ग्रेट ब्रिटेन तथा 
फ्रांस जैसे प्रबल राष्ट्रों ने जब मिश्र पर श्राक्रमणा किया तो सं० रा० संघ के हस्तक्षेप के 
कारणा उन्हें वहाँ से श्रपनी फौजें बुलाने को बाधित होना पड़ा । ग्रत: इस समय प्रबल 
राष्ट्र भी श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने में समर्थ नहीं हैं श्लौर इसे कपोल 
कल्पना (/४७४॥) माननेवाले स्वयमेव कल्पना जगत में रहते हैं । 

क्या प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून वस्तुतः समझौतों से बने कानून का भंग है ? (5 (॥८ 
[.4ए 0 िद्या।075 655थावोा।ए 8 $9९०९५ ० एणाएलातणा4) ]9ए ?)--अ्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून की सामान्य परिभाषा यह है कि ये ऐसे नियम हैं, जिन्हें प्रभुसत्तासम्पन्न 
राज्यों ने एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिये स्वीकार कर लिया है। लार्ड एशर 
(£शाश ) के मतानुसार किसी नियम को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का अंग बनाने के लिये 
यह आवश्यक है कि उस विषय में सब राष्ट्रों की सहमति हो। राष्ट्रों की सहमति वाले 
समझोतों ((०7५थ॥ए०8) या अभिसमयों से इसका निर्माण होने के कारण इसे 
(णाए८१7079] ।8७ का एक भेद समझा जाता है| 
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सामण्ड ($587070 ) के विधिशास्त्र (उधा59770९7०८) के ११वें संस्करण 
में कानून के चार भेद माने गये हैं--स्वाभाविक कानून ('ैध्वाणा॥ 99), रिवाजी 
कानून ((प्रशंणाश५ ]99), आाज्ञात्मक कानून (पफ़ुशशंए८ |48७) तथा अभि - 
समयात्मक कानून ((०॥५एश॥०॥४/ ]99 ) । भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का कुछ सम्बन्ध इन 
चारों प्रकारों से है। यह प्राकृतिक कानून है क्योंकि राज्यों के पारस्परिक व्यवहार में 
प्राकृतिक न्याय ()ब७पा७| ०६४०४) के सिद्धान्त लागू होते हैं । यह रिवाजी कानून है, 
क्योंकि इसमें राज्यों के झ्रापसी व्यवहार के लिये रिवाज के रूप में चले आनेवाले अनेक 
नियमों को स्वीकार किया जाता है। यह आज्ञात्मक कानून है, क्योंकि इसमें ऐसे नियम 
हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मति (॥7/078004 ०9707), युद्ध की धमकी अ्रथवा 
श्राशंका से राज्यों पर बलपूर्वक लागू किये जाते हैं। यह समझौतों का कानून है, क्योंकि 
इसके अनेक नियम विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक समझौते करके बनाये जाते हैं। इन 
चारों प्रकारों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध चौथे प्रकार से है, किन्तु 
इसमें भी एक बड़ी श्रापत्ति यह की जाती है कि जब कोई नया राज्य बनता है (जैसे 
१६४७ में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के नवीन राज्य बने) तथा इसे श्रन्य देशों द्वारा 
मान्यता दी जाती है तो इस पर पुराने राज्यों के समझौतों द्वारा निश्चित किये गये 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सब नियम लागू कर दिये जाते हैं, भले ही उस राज्य ने इन 
समझौतों को अपनी स्वीकृति न दी हो । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के दोष तथा इन्हें दूर करने के उपाय ( 5000॥785 
णी वांशानांणाने 7.8ए थात॑ 86०5 (0 ॥790५6 ॥)--किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का श्रस्तित्व होते हुए भी वह अपनी आरम्भिक दशा में है। उसके विकास, 
व्याख्या, निर्णय और पालन कराने के लिये उपयुक्त संस्थाश्रों का विकास नहीं हुझा । 
यहाँ इसके दोषों का तथा इन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन होगा । उपर्युक्त विवरण 
से यह स्पष्ट है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं-- 

(१) कानून बनाने वाले का झभाव (२० .9५४9५० )-राष्ट्रीय कानून (- 
गांटं०0। ।49) की भाँति इसका निर्माण करने वाली विधानसभा या संसद जैसी संस्था 
तथा इसके अतिक्रमण को दण्डित करने वाले न्यायालय नहीं हैं। यह श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की निर्बलता का एक प्रधान कारण है कि इसका निर्माण करने वाली तथा इसे लाग्‌ 
करने वाली शक्तिशाली संस्थाओ्रों का ग्रभी तक विकास नहीं हो पाया है । 

(२) उपद्य राष्ट्रीयवा--अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की निबंलता का एक श्रन्य कारण 
विभिन्न राज्यों का उग्र राष्ट्रवाद (50०5४४८ गरधध०/)भांआ॥ ) है। कोई भी राज्य 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि से श्रपनी प्रादेशिक प्रभुसत्ता (वशप्राणांधं 50४थ०शं279) 
में रंचमात्र न्यूनता नहीं झाने देना चाहता । 

(३) अस्पष्टता (005०० )--श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप और 
ग्रधिकांश नियम भ्रभी तक सुस्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं हो सके । ये अनेक संधियों, रीति- 
रिवाजों, विदेश मन्त्रालयों के पत्रव्यवहार तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा किये गये सम- 
झौतों में बिखरे हुए हैं। इसी लिये लार्ड कोलरिज ने फ्रेंकोनिया के मामले में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
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को केवल ऐसे रिवाजों का संकलन कहा था, जिन पर अ्रधिकांश राज्य सहमति रखते हैं। 

(४) किसी भी भ्रन्दर्राष्ट्रीय संगठन को यह कानून लागू करने के लिये राज्यों 
के श्रान्तरिक मामलों (/00776872० श्रिं।8) में हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार नहीं है । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपर्यक्त दोषों को अश्रनेक विधिशास्त्रियों ने मुक्तकंठ से 
स्वीकार किया है। स्टार्क के मत में अन्तर्राष्ट्रीय कानून कमजोर कानून (७४/८४॥८ ]8५) 
है । यह मुख्य-रूप से रिवाजी या प्रथामूलक ((प४०॥०५ ) है। श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
बनानेवाली वतंमान संस्था (१४७०८॥॥॥९४॥५) की क्षमता की तुलना राज्यों के कानून बनाने 
वाली संस्था से नहीं हो सकती । अन्तरष्ट्रीय कानन के भ्रधिकांश नियमों का निर्माण 
बड़ी कठिनाई से होता है झ्लौर ये बड़े अनिश्चित होते हैं । श्री पेटन (2800) ने इस 
विषय में लिखा है कि अन्तर ष्ट्रीय कानून संस्थाओ्रों की दृष्टि से बड़ा कमजोर है, 
इसके नियमों का निर्माण करने वाली कोई व्यवस्थापिका परिषद्‌ नहीं है। यद्यपि 
एक श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय है, किन्तु यह दोनों दलों की सहमति से ही कार्य कर सकता 
है, इसके पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिये कोई वास्तविक शक्ति नहीं है । 

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्रियर्ली ने लिखा है कि “बतंमान भश्रन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की 
दो बड़ी कमियाँ ये हैं कि इस कानून को बनाने और लागू करने वाली संस्थायें बड़ी 
आरम्भिक (॥२७०77०४४५) दशा में है श्रौर इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है। इस 
कानून का निर्माण करनेवाली कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस कानून को अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज की नई आवश्यकताओों के अनुरूप बना सके । इसमें कोई ऐसी शासक 
(£%6८प(४6 ) शक्ति नहीं है जो इस कानून को लागू कर सके ।” 

इन दोषों को दूर करने तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को शक्तिशाली बनाने के मुख्य 
उपाय ये हैं-- (१) भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित बनाने के लिए इसका 
संहिताकरण ((00॥0470॥ ) किया जाय । पाँचवें अ्रध्याय में इस दिशा में अब तक 
किये गये प्रमुख प्रयत्नों का उल्लेख होगा । 

(२) उम्र राष्ट्रीयता की भावना के स्थान पर विश्वबन्धुत्व की भावना का 
विकास आवश्यक है। जब तक प्रत्येक देश अ्रपनी राष्ट्रीयता के उन्माद में अपनी प्रभुसत्ता 
के अ्रनन्य क्षेत्राधिकार (:50४४४९८ |पा50००) पर बल देता रहेगा, तब तक 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन राष्ट्रीय हितों के साथ संघर्ष में श्राने पर उपेक्षित ही 
रहेगा । 

(२) प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन को क्रियान्वित करने की विधियों शोर साधनों को 
प्रसावशालो बनाया जाना झावश्यक है । चाल्स फिलिप जेस्सप ने यह सुझाव दिया है 
कि जिस प्रकार राष्ट्रीय कानून में चोरी, डकंती, हत्या आदि के भ्रपराध सार्वजनिक 
चिन्ता का विषय समझे जाते हैं , राज्य इस प्रकार के अ्रपराधियों को दण्ड देने की 
जिम्मेवारी स्वयं लेता है, उसी प्रकार श्रल्तर्राष्ट्रीय समाज में इस सिद्धान्त को लागू किया 
जाना चाहिये । सब राज्यों को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को रोकने का प्रयत्न 
करना चाहिये । इसमें झ्मेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं । इन्हें दूर करने के लिये सं० 
रा० संघ को कानून पालन कराने का सामान्य अधिकार दिया जाना चाहिए। इस 
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समय वह केवल शान्ति-भंग होने की दशा में कोई कार्यवाही कर सकता है। सं० रा० 
संघ को यह अधिकार तभी मिल सकता है, जब राब राज्य अपने भ्रधिकारों का स्वेच्छा- 
पूर्वक त्याग करके एक सहयोगी श्रन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करते हुए विश्वराज्य 
(२४०70 $8८) की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करें। वतमान परिस्थितियों में भले ही 
विश्वराज्य की स्थापना की “दिल्ली दूर है, किन्तु मानवीय मस्तिष्क ने इसकी श्रनि- 
वायेता को भली भाँति अनुभव कर लिया है | भ्रत: इस दिशा में उसकी प्रगति श्रव- 
श्यम्भावी है । 

(४) श्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के पालन के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के क्षेत्रा- 
घिकार को अनिवार्य बनाना (('णाएए50५ उंप्रांइतीलांगा णी पाशाशांणाक 
(०एा$ ) अत्यन्त आवश्यक है | श्रब तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सामने राज्य अपने 
जो मामले स्वेच्छापूर्वक लाते रहे हैं, इनमें न्यायालयों को बड़ी सफलता मिली है 
उन्होंने अपने निर्णय बड़ी निष्पक्षता और योग्य रीति से किये हैं और सैकड़ों निर्णयों में 
से दर्जत से भी कम ऐसे निर्णय होंगे, जिनका राज्यों ने पालन नहीं किया । अन्य सभी 
निर्णय राज्यों द्वारा माने जाते रहे हैं । किन्तु यदि राज्यों द्वारा अपने विवाद भअन्‍्तर्रा- 
ष्ट्रीय न्यायालय को आवश्यक रूप से देने का नियम बन जाय तो सब जटिल विबादों 
का निर्णय न्यायालयों द्वारा शान्तिपूर्ण रीति से सम्भव है । 

(५) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सफलता के लिए उसके क्षेत्र का विस्तार अवश्य 
होना चाहिये | यह दो प्रकार से हो सकता है-- (क ) इसे व्यक्तियों पर लागू किया जाय, 
(ख) इसे घरेल मामलों में भी लागू किया जाय । भ्रब तक यह कानून केवल 
राज्यों पर लगाया जाता है, व्यक्ति इसका विषय ($07००) नहीं माने जाते । आगे 
इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार होगा । यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि वर्तमान 
व्याख्या में किसी श्रन्य राज्य के कानूनों से यदि किसी व्यक्ति को हानि पहुँचती है 
तो वह उस राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय में दावा करने का अ्रधिकार नहीं रखता, 
किन्तु उसके राज्य को ही ऐसा अधिकार है । १६५१ में ईरान द्वारा एंग्लो-ईरानियन 
तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकररणा के परिणामस्वरूप कम्पनी के श्राथिक हितों को गहरी क्षति 
पहुँची, किन्तु इस मामले को उसकी ओरे से ग्रेट ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 
उठाया । स्थिति बड़ी आवांछनीय है, इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति श्रपने अ्रधि- 
कारों की रक्षा नहीं कर सकता । न्यूरेम्बर्ग श्रौर टोकियो में युद्धापराधों के लिये धुरी- 
राष्ट्रों के प्रमूख अ्रधिकारियों पर चलाये गये अ्रभियोगों में प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन 
में बंयक्तिक जिम्मेवारी के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु अभी इसे 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐसा सार्वभोम तथा सर्वेसम्मत नियम बनाने की श्रावश्यकता 
है, जिससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन का भअ्रतिक्रमण करने वाले राज्यों तथा व्यक्तियों को समान 
रूप से दण्डित किया जा सके । 

(ग) ब्रियलों ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की वर्तेमान मर्यादाओं (॥,॥7790075 ) 
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को दूर करते हुए इसका क्षेत्र विस्तृत करने पर बल दिया है। इस समय 'रेलू 
क्षेत्राधिकार' ([9077580 ]एा/४0९४०॥) के अनेक ऐसे मामले हैं, जो दूसरे देशों पर 
गहरा प्रभाव डालते हैं, किन्तु घरेलू विषय समझे जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की परिधि में नहीं भ्राते । उदाहरणार्थ, राज्यों द्वारा विदेशों से श्राकर अपने देश में 
बसने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध का कानून (गगाशांड्रा॥00०ा 89) , राष्ट्रीयता और 
देशीयकरण (7पक्षाप्राध2800॥ ) के नियम, श्रारथिक क्षेत्र में विदेशी माल पर चुंगी 
लगाने, कच्चे माल की प्राप्ति, मंडियों श्रादि के विषय विशुद्ध रूप से घरेलू समझे जाते 
हैं। किन्तु श्न्तर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष और समस्‍यायें उत्पन्न करने के कारण इन्हें भ्रन्त- 
रॉष्ट्रीय कानून का विषय समझा जाना चाहियें। ब्रियर्ली के शब्दों में-- अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में कानून तब तक वास्तविक रूप से प्रभावशाली भाग नहीं ले सकता, जब तक 
कि यह अपने क्षेत्र में ऐसे विषयों का समावेश नहीं कर लेता, जो इस समय श्रनेक राज्यों 
के 'घरेलू मामलों” के अन्तगंत समझे जाते हैं। जब तक यह स्थिति है कि एक राज्य 
के युक्तियुक्त हितों को दूसरे राज्य के भ्रयुक्तियुक्त कार्य से हानि पहुँचती है श्लोर उसके 
पास ऐसी शिकायत करने का कोई कानूनी झ्राधार नहीं है तो सम्भव है कि हानि 
उठाने वाला राज्य शक्तिशाली होने पर, कानून द्वारा हानि के लिये उपयुक्त प्रतिकार 
न मिलने पर, अन्य उपायों से इसका प्रतिरोध करे। वतेमान स्थिति सर्वोत्तम रूप में 
शक्तिशाली राज्यों को कानून से बाहर की नीतियाँ भ्रपताने को विवश करती है, ये 
नीतियाँ श्रपने स्वार्थों की पूति के लिये स्वीकार की जाती हैं और इनमें दूसरे राज्यों के 
हितों का केवल उस हद तक ही बिचार रखा जाता है, जहाँ तक दूरदर्शिता की दृष्टि 
से ऐसा श्रावश्यक समझा जाय । वतेमान समय में ऐसी नीतियों की निन्दा पूर्णरूप 
से नहीं की जा सकती, क्‍योंकि वे ऐसे युक्तियुक्त (7२८४५०॥४७।९) हितों की रक्षा 
करती हैं, जिन्हें कानून की वास्तविक रूप से पूर्ण पद्धति स्वीकार करेगी श्रौर जिन्हें वह 
संरक्षण प्रदान करेगी । दुर्भाग्यवश इस समय इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि ये 
नीतियाँ सम्बद्ध राज्यों के युक्तियक्त हितों के संरक्षण तक ही सीमित रखी जायें ।”"* 
उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका के यूनियन की पार्थक्य (89ध7४॥९४०) की नीति को ही 
लीजिये, काले गोरों के जातीय भेदभाव के श्राधार पर इन्हें पृथक रखने तथा भ्रश्वेत 
जातियों के साथ भेदभावपूर्ण अन्यायमूलक नीति का अनुसरण्ण करने से यहाँ भारत 
तथा दूसरे देशों से श्राकर बसे व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। श्रफ्रीका के अन्य 
राज्य इस नीति के घोर विरोधी हैं, मार्च १६६० में शार्पेबिल्ले आ्रादि स्थानों में पास 
कानूनों (855 895) के विरुद्ध जबर्दस्त प्रदर्शन और ह॒त्याकाण्ड हुए, सारे श्रफ्रीका में 
इससे रोष को प्रबल लहर फंली, किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को संकट में डालने वाले 
इस विषय को जब सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया गया तो दक्षिण श्रफ्रीका के यूनियन ने इस 
मामले के घरेलू विषय' होने के कारण इसे सुरक्षा परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार से बाहर 
का बताते हुए इस पर होने वाले विचार को रोकना चाहा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सफल 
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बनाने के लिए उसका विस्तार दूसरे राज्यों को प्रभावित करने वाले घरेलू मामलों में भी 
होना चाहिए । 

(६) ब्रियर्ली ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निर्बलता दूर करने का एक यह भी 
उपाय बताया है कि युद्ध के सम्बन्ध सें राज्यों के बर्तमान दृष्टिकोण में मोलिक श्रन्तर 
भ्राना चाहिये। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शक्ति का प्रयोग एक साधन के रूप 
में स्वीकार किया जाता है, इससे एक राज्य को अ्रपनी इच्छानुसार दूसरे राज्य 
से युद्ध छेड़ने का अधिकार है । इसने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में श्रराजकता की स्थिति 
उत्पन्न कर दी है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि मध्यकाल में लेखकों 
ने अन्यायपूर्ण युद्धों (82॥07 वरंपरशणा) ) तथा न्यायपूर्ण युद्धों (80॥पा7 |ए५४॥) 
में सूक्ष्म ग्रन्तर करते हुए यूड्धों पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था । किन्तु वर्तमान समय में भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों ने इसे सर्वथा अव्याव- 
हारिक बताया है। हाल (प्र) के मतानूसार “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पास युद्ध को 
स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, भले ही इस युद्ध का उद्गम 
अ्न्यायपूर्ण हो ।/ यह सर्वथा यथार्थवादी दृष्टिकोण है । किन्तु जैसे राष्ट्रीय कानन में 
शक्ति का प्रयोग बंध और अवध दो प्रकार का होता है, श्रवेध शक्ति का प्रयोग वर्जित 
है, इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रवेध युद्ध के प्रयोग पर पाबन्दी लगाना आवश्यक है। 
ब्रियर्ली ने यह सत्य ही लिखा है कि यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्थिर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था का स्तम्भ बनाना है तो राज्यों को इसके पीछे ऐसी शक्ति की स्थापना करनी 
होगी जो भौतिक शक्ति के वैध तथा श्रवंध प्रयोग में सूक्ष्म अन्तर कर सके और उसे 
बनाये रख सके । 

(७) श्वात्संनबर्जर (50098/2270श0४८ ) ने चार प्रकार से श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून को सुधारने का सुझाव दिया है। पहला प्रकार इस कानून का सुधार है, यह 
श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। इसमें कोरे सुधार से काम नहीं चल 
सकता । उदाहरणाथर्थे, सं० रा० संघ ने अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल तैयार कर दिया 
है। किन्तु जब तक इसे लागू करने की व्यवस्था न की जाय तो इन नियमों का बनाता 
बिलकूल निरर्थक है। दूसरा प्रकार भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण ((००॥८2॥07॥ ) 
है । तीसरा प्रकार भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सा्वभौम श्रथवा प्रादेशिक श्राधार पर पुन- 
निर्माण और संशोधन है । १८६६ और १६०७ के हेग के श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा 
किया गया श्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का संशोधन सब देशों के लिए होने के कारण सावंभौम 
कहलाता है। भ्रमरीकी राज्यों द्वारा अ्रमरीकी गोलाद्ध के लिए तय किए गये भ्रन्त- 
राष्ट्रीय नियम प्रादेशिक कहलाते हैं। च्ोथा प्रकार इस श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के बनाने 
और क्रियान्वित करने के लिये शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता का निर्माण है । 

किन्तु जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाता तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
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उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी इसे सर्वंथा निष्फल और निरर्थक समझना ठीक नहीं है । 
किसी संस्था की सफलता या विफलता का मूल्यांकन उसके उद्देश्यों की दृष्टि से किया 
जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को चलाना 
है। इसमें यह कानून पूरी तरह से सफल हुग्ना है, क्योंकि राज्यों का सारा व्यवहार इन्हीं 
नियमों के प्राधार पर चल रहा है। 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का श्राधार : (क) मौलिक भ्रधिकारों का सिद्धान्त (॥6 
0838 रण ग्ाशिाक्षाणात्षे (89 : (8) ॥॥607ए 0 कपा(तभ्राशा।। ि8॥85 )-- 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना राज्य अपने लिये क्‍यों श्रावश्यक समझते हैं ? 
इस विषय में विधिशास्त्रियों में दो प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं। पहला मौलिक ग्रधि- 
कारों का सिद्धान्त (7060५ ० फथ्ा00॥०॥॥| ॥९8॥5) है। इसके प्नूसार 
राज्यों के कुछ मौलिक भ्रधिकार हैं। राज्यों के मौलिक भ्रधिकारों का सिद्धान्त प्राकृतिक 
दशा (9८ ० ॥40०४८) के सिद्धान्त से निकला है। इसके भ्रनुसार यह समझा 
जाता है कि मनुष्य राजनैतिक संगठन बनाने से पहले 'प्राकृतिक दशा' में रहा करते थे । 
राज्यों ने ग्रभी तक इन से ऊपर एक अधिराज्य (579५ 94८) का संगठन नहीं बनाया, 
अत: वे इस समय तक प्राकृतिक दा में हैं। श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का 
निर्माण उसके स्वरूप के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य के कुछ नैसगिक 
या स्वाभाविक अधिकार हैं । ये पाँच भ्रधिकार गआ्ात्मसंरक्षण ($०/-9788शएक०॥ ) , 
स्वतन्त्रता (06920006), समानता (8५08॥9), एक-दूसरे के प्रति सम्मान 
(/२८४०९८८४) और पारस्परिक सम्पर्क (]70/00756) हैं । प्राकृतिक श्रधिकारों के 
सिद्धान्त ने इतिहास के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। लॉक ([.00८७) 
ने इसके ग्राधार पर १६८८ की इंगलिश क्रान्ति का समर्थन किया था। लॉक से यह 
सिद्धान्त श्रमरीकी ऋ्रान्तिकारियों ने ग्रहण किया और यह उनकी स्वतन्त्रता की घोषणा 
का तथा फ्रेंच राज्यक्रान्ति का दाशनिक श्राधार बना । 

किन्तु आ्राजकल इसे कोई सत्य नहीं मानता । अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इसे 
सत्य न मानने के तीन कारण ब्रियलों के शब्दों में इस प्रकार हैं--(१) इसमें यह 
मान लिया गया है कि मनुष्य तथा राज्य श्रपने प्राकृतिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते 
हैं, उन्हें ये श्रधिकार राष्ट्रीय या भ्रन्तर्राष्ट्रीय समाज का सदस्य होने के नाते नहीं प्राप्त 
होते । ये उनके व्यक्तित्व में पहले से विद्यमान होते हैं श्रौर इनसे कानूनी पद्धति का 
निर्माण होता है। किन्तु सचाई यह है कि कोई भी कानूनी अधिकार उस समय तक 
निरथ्थंक शब्द-मात्र है जब तक कि इसे बैधता प्रदान करने वाली कानूनी पद्धति नहीं 
है। कानूनी पद्धति के निर्माण से पहले वैध भ्रधिकारों की कोई सत्ता नहीं होती, किन्तु 
उपर्युक्त सिद्धान्त में किसी कानूनी पद्धति से पहले ही राज्यों के कुछ नैसगिक भ्रधिकार 
माने लिए गये हैं। ऐसा कभी सम्भव नहीं है । 

कानूनी अश्रधिकार कानूनी पद्धति से प्रादुर्भूत-से होते हैं, त कि कानूनी पद्धति 
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कानूनी श्रधिकारों से जन्म ग्रहण करती है। 

(२) उपर्युक्त सिद्धान्त का दूसरा दोष यह है कि यह व्यक्तियों और राज्यों 
के सामाजिक सम्बन्ध को गौण समझता है श्रौर उनके व्यक्तित्व (॥70ण074॥9 ) 
को अधिक महत्व देता है। इसलिये इसमें समाज के सामूहिक रूप के स्थान पर बैयक्तिक 
रूप की प्रधानता है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह स्थिति वांछनीय नहीं है, क्योंकि 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज में राज्यों के वैयक्तिक अधिकार बढ़ाने की इतनी ग्रावश्यकता नहीं 
है, जितनी विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की है । 
इनके अधिकारों पर इतना ध्यान दिया जाना आवश्यक नहीं है, जितना इनका एक- 
दूसरे के प्रति श्रपने कत्तंव्यों और दायित्वों की भावना समझने का है। 

(३) इस सिद्धान्त का तीसरा बड़ा दोष यह है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
का विकास अवरुद्ध हो जायगा । यह स्वतन्त्रता और समानता को राज्यों का नैसगिक 
अधिकार मानता है किन्तु ऐसा मानते हुए यह भुला दिया जाता है कि ये अधिकार 
ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं श्नौर राज्यों को आधुनिक युग में ही प्राप्त हुए हैं 
ऐसे ग्रल्पकालोद्धूव भ्रधिकारों को भविष्य में सदा के लिये सत्य सनातन मान लेना एक 
अस्थायी वस्तु को स्थायी स्वीकार कर लेना तथा भावी विकास के मार्ग को बन्द कर 
देना है। वर्तमान परिस्थितियों में यह असम्भव प्रतीत नहीं होता और बांछनीय भी 
है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में घनिष्ठता को बढ़ाया जाय । उपर्युक्त सिद्धान्त 
इस वर्तमान श्रावश्यकता पर कुठाराघात करता हुआ सब राज्यों को एक-दूसरे से पृथक 
रखना चाहता है। यह स्थिति देर तक नहीं बनी रह सकती, इसे ऐसा बनाये रखने वाला 
सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकता । 

(ख) सहमति का सिद्धान्त ((०$०॥ 7॥०0०09५)-राज्यों द्वारा अन्त- 
रष्ट्रीय कानून को बाधित रूप से पालन करने के मूल कारण के सम्बन्ध में दूसरा 
सिद्धान्त सहमति का है। इसके मुख्य समर्थक अस्तिवादी (?०आं।शं$5$, देखिये ऊपर 
अध्याय १) हैं । इनके मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों का समूह है, जिसके 
बाधित रूप से पालन की सहमति राज्यों ने प्रदान की है। यह सहमति दो प्रकार से दी 
जाती है, संधियों द्वारा राज्य स्पष्ट रूप से कुछ नियमों का पालन करना स्वीकार करते 
हैं। यह स्पष्ट सहमति (5£/97८55 ००॥$थ॥ ) है। इसके भ्रतिरिक्त दूतों के विशेषा- 
धिकारों के सम्बन्ध में परम्परागत नियमों (०7४०9 ॥76$) को राज्य स्वीकार 
करते हैं, यह अ्रस्पष्ट या ध्वनित सहमति (8० ० 79॥60 ०णाषइशा। ) है। 
आपेनहाइम के शब्दों में राज्यों की सामान्य सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास 
हुआ है । भ्रस्तिवादियों ने इसकी दार्शनिक भीमांसा में हेगल का भ्रनुसरण करते हुए 
कहा है कि आ्राध्यात्मिक सत्ता (१९८४४७॥४आ८४| 7०४॥५) रखने वाले राज्य की एक 
अपनी इच्छा (५७४॥ ) होती है। भन्तर्राष्ट्रीय कानून वे नियम हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों 
ने इच्छाओं द्वारा (336 ५७॥॥६) अपने पर स्वयमेव ऐच्छिक प्रतिबन्ध लगाकर 
स्वीकार किया है। यही उनका आरात्मनियमन (4०ए0॥77900॥) है। इस प्रकार 
सहमति के बिना भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर बाधित रूप से लागू नहीं हो 
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सकता । उदाहरणार्थ, दूतों की भ्रवध्यता का नियम लीजिये । प्रत्येक राज्य यद्यपि श्रपने 
प्रदेश में श्राये भ्रन्य देशों के दूतों को मारने का अधिकार रखता है, फिर भी उसने 
झपना भ्रात्मनियमन करके इस विषय में स्वयं श्रपनी इच्छा से यह प्रतिबन्ध लगाया 
है कि वह अपने देश में आये दूतों का वध नहीं करेगा । वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय 
न्याय के स्थायी न्यायालय के जज इटालियन विधिशास्त्री श्राओ्जिलोत्ती (&॥्रा/000) 
ने इसका प्रबल समर्थन करते हुए यह कहा है कि सब अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन 
बाधित रूप से होने का कारण 980८8 $प0ग 5शश३॥१०७ का मौलिक सिद्धान्त है, इसका 
अर्थ है कि राज्यों के मध्य तय हुए समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिये । सब 
राज्य इस सिद्धान्त को मानते हैं, श्रतः वे राज्यों के मध्य किये गये सभी समझौतों का 
बाधित रूप से पालन करते हैं । इस सिद्धान्त पर सहमति देने के कारणा वे राज्यों के 
सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के लिये अपनी सहमति प्रदान करते हैं, इसीलिये 
इन नियमों का पालन होता है। 

ह यह सिद्धान्त कई दृष्टियों से दोषपूर्ण है। फेनविक (#०॥५/४८४६ ), कैलसन 
(70०६०॥ ), स्टार्क (90406) तथा ब्रियर्ली (870]9५9) ने इसकी कड़ी आलोचना 
निम्नलिखित कारणों के आधार पर की है-- 

(१) स्टार्क के कथनानूसार यह सिद्धान्त श्न्तर्राष्ट्रीय कानून के वास्तविक 
तथ्यों से मेल नहीं खाता । रिवाजी नियमों (('प्रश/०॥श्ाए 70९5) के सम्बन्ध में 
अनेक उदाहरणों में यह प्रदर्शित करना शअ्रसम्भव है कि राज्यों ने इनके बाधित रूप से 
पालन की सहमति ली है । नये राज्यों के विषय में तो यह सिद्धान्त सर्वथा खण्डित हो 
जाता है। उदाहरणार्थ, १६६० में श्रफ्रीका में कांगो, मालीसंघ श्रादि नये राज्यों का 
जन्म हुआ, ये अपने जन्मकाल से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए समझे जाते 
हैं। किन्तु ये स्पष्ट रूप से भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को बाध्य रूप से पालन करने की कोई 
घोषणा या श्रन्य कार्य नहीं करते। इसके लिये इनकी कोई ध्वनित (॥77॥60) या 
अव्यक्त (730) सहमति भी नहीं होती। फिर भी वस्तुस्थिति यह है कि ग्रेट ब्रिटेन, 
सं० रा० अमरीका श्रादि पुराने राष्ट्र नये राज्यों से यह आशा करते हैं कि वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सभी नियमों का पालन करेंगे। प्रो०ण एच० ए० स्मिथ ने इस विषय में ब्रिटिश 
दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए कहा है-- इस बात पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाता 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून अ्रपने समग्र रूप में सभी सभ्य राज्यों पर बाध्य रूप से लाग्‌ 
होता है । भले ही उन्होंने बंयक्तिक रूप से इसके लिये सहमति न प्रदान की हो । कोई 
भी राज्य इसके सामान्य कानून की अथवा किसी सुप्रतिष्ठित नियम की बाध्यता से अपने 
को स्वयमेव मुक्त नहीं कर सकता । 

(२) जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध किसी भश्रन्तर्राष्ट्रीय नियम 
को लागू कराना चाहता है तो उसके लिये यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता कि 


३१. स्टार्क--पूर्वॉक्त पुस्तक, पृ० २३-२४. 
३२. स्मिथ--प्रेट ब्रिटेन एण्ड दी ला भ्रॉफ नेशन्स, खब्ड १, पु० ११-१६ 
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वह राज्य इस नियम पर कूटनीतिक रूप से भ्रपनी सहमति प्रदान कर चुका है। इस 
समय केवल यही देखा जाता है कि इस नियम को राज्यों के समुदाय द्वारा सामान्य 
रूप से स्वीकार किया जाता है या नहीं। वैस्टलेक (७४९८६॥७८८) के शब्दों में “यह 
प्रदशित करना पर्याप्त है कि योरोपियन सभ्यता वाले देशों में इस नियम के पक्ष में सामान्य 
सहमति पायी जाती है ।” 

(३) इस समय ऐसे संधि-नियमों के पर्याप्त उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें ये नियम 
राज्यों से बिना किसी प्रकार की सहमति प्राप्त किये हुए उन पर लागू किये जाते हैं । 
इसका सबसे बड़ा उदाहरण सं० रा० संघ के चार्टर के अनुच्छेद २ के पैराग्राफ ६ 
की यह व्यवस्था है कि सं० रा० संघ इसका निश्चय करेगा कि संघ का सदस्य न बने 
हुए राष्ट्र भी चार्टर के सिद्धान्तों के अनुरूप उस हद तक प्रयत्न करेंगे, जहाँ तक कि 
यह कार्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये आवश्यक हो । 
यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरे राज्यों की सहमति के बिना उन पर एक श्रन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता 
डाली गई है । 

(४) यह सिद्धान्त इस भ्रांत धारणा पर आधारित है कि अधिकांश अनन्‍्तर्र- 
प्ट्रीय कानूनों का पालन राज्यों द्वारा दी गई अव्यक्त (780॥/) या ध्वनित सहमति के 
ग्राधार पर होता है। यह धारणा सर्वथा निराधार है। वस्तुतः किसी नियम का पालन 
इसलिये नहीं होता कि इसके लिये सहमति प्रदान की जा चुकी होती है, किन्तु इसका 
पालन इसलिये होता है कि इसे भ्रवश्य पालनीय समझा जाता है । वस्तुतः ऐसे नियम 
का पालन अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। हैन्स केलसन 
(प्रथा5$ ६०४०॥) ने लिखा है--'जिस प्रकार कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के बिना 
तथा इच्छा के प्रतिकूल उस पर लागू होने वाला राज़्य का कानून मानने के लिये 
स्वेच्छापूर्वक तैयार नहीं होता, उसी प्रकार कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बन्धन 
को स्वेच्छया लागू करने के लिये तेयार नहीं होता | इस स्थिति में सहमति के 
सिद्धान्त को सत्य नहीं माना जा सकता। 

(ग) वास्तविक झाधार (]70८ 8455 ) --अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन की 
बाध्यता के सम्बन्ध में यदि उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त श्रान्तिपूर्ण हैं तो इसका वास्तविक 
झ्राधार क्या है ? इस जटिल प्रश्न का उत्तर विधिशास्त्रियों के मतानुसार वर्तमान 
परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली तथा इस कानून का पालन करना आवश्यक समझने 
वाली भावना है। आ्राधुनिक वैज्ञानिक भ्राविष्कारों, यातायात के साधनों तथा व्यापारिक 
झ्रावश्यकताओं ने विश्व के सभी राष्ट्रों में घनिष्ठ सम्बन्ध और एकता उत्पन्न कर दी 
है। श्रब उनके विकास और जीवन धारण के लिये यह श्रावश्यक हो गया है कि वे 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। फैनविक के मतानुसार “युद्ध का विरोध, विरोधी 
दावों का नियमन और समूह के सामान्य कल्याण की वृद्धि की आझ्राकांक्षा ऐसी परिस्थि- 
तियाँ हैं, जिनसे राज्यों में वैसी नैतिक तथा भौतिक एकता की भावना उत्पन्न हुई है, 


३३. हेनस केलसन--प्रिसिपल्ज श्रॉफ इण्टरनेशनल लॉ, पृ० १५४ 
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जैसी एक राज्य में रहने वाले व्यक्तियों में पैदा होती है। राज्यों के सामान्य स्वार्थ 
राज्यों के समुदाय को जन्म देते हैं और कानून के नियम (7रिप७ ० .89७) का 
पालन आवश्यक बनाते हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून इसी श्रावश्यकता पर श्राधारित है ॥ * 
ब्रियर्ली ने इस तथ्य का दूसरे शब्दों में प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- सब कानूनों 
के आवश्यक रूप से पालन की शक्ति की चरम व्याख्या यह है कि मनुष्य चाहे एकाकी 
व्यक्ति हो या अन्य व्यक्तियों के साथ राज्य में सम्मिलित हो, बूद्धिमान्‌ प्राणी होने के 
नाते वह यह विश्वास करने के लिये बाधित है कि उसने जिस विश्व में रहना है, उसका 
नियामक सिद्धान्त व्यवस्था है, अराजकता नहीं ।*' 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में नई प्रब॒त्ति ()४९७४ हलात व ही6 ट०8- 
(0 ० पशञाथा।४।0॥॥ [.3७ )--शअन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण के सम्बन्ध में पुराना 
मत यह था कि यह मुख्य रूप से राज्यों द्वारा बनाया जाता है। शन:-शने: राज्य जब 
रिवाजों के रूप में ग्रथवा पारस्परिक समझौतों ((०॥५थाआ।0०॥5) और सन्धियों द्वारा 
कुछ नियम स्वीकार कर लेते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होने लगता है। 
विधिशास्त्री (7ध7७४$) भी इन नियमों के विकास में सहयोग देते हैं । 

बीसवीं शताब्दी में, पुरानी परिस्थितियों में बड़ी ट्रतगति से परिवर्तन आ रहा 
है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण राज्यों की एक-दूसरे पर निर्भरता पहले की श्रपेक्षा 
बहुत बढ़ गई है, सामाजिक क्रान्तियों से जनता में नवीन भावनाओं और श्राकांक्षाओं 
का आ॥राविर्भाव हो रहा है, इनको क्रियान्वित करने के लिए नवीन शअनन्‍्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों 
झ्ोर संगठनों का जन्म हो रहा है। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नये नियमों का विकास 
होने लगा है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के न्यायाधीश श्री श्रलवारेज़ (४. #&|एथ०2) 
ने (.०7एश८शा०९ ए॑ 6 ठएशथाशबीे 458९770फए 07 धरा 409गांडइडंणा ० 8 
5906 40 ॥॥6 0७7०० ]२७॥0॥5 के मामले के निर्णय में इस विषय पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा था--' पहले (अन्तर्राष्ट्रीय) कानून के नियमों का विकास बड़ी 
मन्दगति से सुप्रतिष्ठित अभिसमयों (छल! €४४०॥960 ००7एश॥०॥$) तथा 
रिवाजों (०४४0775) के अनुसार होता था श्रथवा विधिशास्त्रियों द्वारा ये नियम विकसित 
किये जाते थे, यह प्रक्रिया भी बड़ी मनन्‍्थर थी। श्राजकल अभी हाल में होने वाली 
सामाजिक क्रान्ति के कारण, जनता के जीवन में झाने वाली विलक्षण गतिशीलता के 
परिणामस्वरूप, नये श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं इससे बनाई गई विभिन्न संस्थाओ्रों के 
कारण तथा जनता की आकांक्षाओं तथा श्राधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के फल- 
स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। कई बार 
इसका विकास एकदम हो जाता है। भ्रब इसके विकास के साधन पुराने जमाने के 
साधनों से भिन्न हैं और इस नियम-निर्माण की प्रक्रिया में ऊपर बताये गये तत्त्व अपना 
प्रभाव डाल रहे हैं। भ्रतः श्राजकल यह सामान्य धारणा वैध या सत्य नहीं प्रतीत होती 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण केवल राज्यों द्वारा किया जाता है।' * “भविष्य में हम 


३४. फैनविक--इंटरनेशनल लाँ, पु० ३१ 
३५. ब्रियर्ली--दी लॉ प्रॉफ नेशन्स, पृ० ५६ 
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नये भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण के लिये किसी श्रन्य स्रोत की श्रपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ 
की जनरल असेम्बली की ओरोर, भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर तथा विधिशास्त्रियों की 
झ्ोर अ्रधिक देखा करेंगे । 

शान्तिपूर्ण सहप्नस्तित्व का सिद्धान्त (077०6 0 9९३९०] 00-९हांडशा०6 ) 
“पिछली दशाब्दी में रूसी विचारकों ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इसका एक 
महत्वपूर्ण आधार शान्तिपूर्ण सहअ्नस्तित्व का सिद्धान्त माना है। इसका यह श्रभिप्राय है 
कि संद्धान्तिक दृष्टि से कट्टर मतभेद और विरोध रखने वाली समाजवाद एवं साम्यवाद 
तथा पूंजीवाद की विचारधाराम्रों वाले देशों को एक-दूसरे का विध्वंस तथा उन्मूलन 
का प्रयत्न न करते हुए शान्तिपूर्णा सहयोग ओर स्पर्धा की नीति अ्रपनानी चाहिए। 
एक रूसी लेखक कोरोबिन (7८00शा॥) ने यह बताया है कि लेनिन यह समझता था 
कि समाजवाद आरम्भ में कुछ देशों में सफल होगा और काफी समय तक समाजवाद 
झौर पूंजीवाद की पद्धति साथ-साथ चलती रहेगी, झ्तः ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
अनिवाय है कि ये दोनों शान्तिपूर्ण रीति से बनी रहें तथा इन विरोधी विचारधाराओं 
को अपनाने वाले देश एक-दूसरे को सहयोग देते रहें ।'* 

यदि विभिन्न राष्ट्र शान्तिपूर्ण सहञ्नस्तित्व की नीति को न मानकर एक-दूसरे 
को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग न प्रदान करें तो किसी प्रकार का 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और सम्बन्ध रखना सम्भव न होगा और श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
तथा कानूनों का पालन नहीं हो सकेगा । इनका पालन तभी हो सकता है, जब सब 
राष्ट्र अपने से विरोधी विचारधाराश्रों वाले राष्ट्रों का अ्रस्तित्व स्वीकार करें, उनके 
प्रदेशों की भश्रवण्डता बनाये रखने की बात मान लें, उनकी प्रभुसत्ता मानें, उनके उन्नति 
के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें, सब राज्यों की समानता का सिद्धान्त मानते हुए एक- 
दूसरे के अधिकारों का पूरा ध्यान रखें तथा सम्मान करें। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रधान 
नियम और सिद्धान्त इसलिये स्वीकार एवं पालन किये जाते हैं कि ये अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध रखने के लिये झ्रावश्यक हैं । ये सम्बन्ध ग्न्तर्राष्ट्रीय सहयोग के श्राधार पर ही 
हो सकते हैं। यह सहयोग तभी सम्भव है कि जब शान्तिपूर्ण सहभ्रस्तित्व की नीति को 
कट्टर सैद्धान्तिक मतभेद रखने वाले राष्ट्र स्वीकार कर लें। ग्रत: श्रधिकांश देशों द्वारा 
स्वीकार किये जाने वाले श्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमों की मल आधार-शिला 
शान्तिपूर्ण सहश्नस्तित्व की भावना तथा प्रवृत्ति है । 

इसे सं० रा० संघ के चार्टर की प्रस्तावना में स्वीकार करते हुए यह कहा 
गया है कि सं० रा० संघ के सदस्य इस बात का वचन देते हैं कि “बे एक दूसरे के प्रति 
सहिष्णुता की नीति बरतेंगे तथा एक-दूसरे के साथ उत्तम पड़ोसी के रूप में रहेंगे” 
ओर भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने में श्रपनी सम्मिलित शक्ति का 
प्रयोग करेंगे । चार्टर की पहली धारा में संघ का उद्देश्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
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सुरक्षा बनाये रखना बताया गया है। यह तभी सम्भव है, जब विभिन्न विरोधी 
विचारधाराशों वाले देश पारस्परिक संघर्ष और तनाव कम करने के लिये जिश्रो तथा 
जीने दो' (॥॥५९ ४॥0 6६ ॥५८ ) की नीति को श्रपनायें, एक-दूसरे के समूलोन्मूलन का 
प्रयत्न न करते हुए शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व की नीति को व्यवहार में लायें । संयुक्त राष्ट्र 
संघ के चार्टर की विभिन्न धाराओं में दिये गये शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व के प्रधान 
सिद्धान्तों--सब राज्यों की प्रभुसत्ता और समानता [धारा २ (१) | को, श्रहस्तक्षेप की 
नीति को [धारा २ (७) ], जनता के ग्रात्मनिर्णय के श्रधिकार [धारा १ (२) ] तथा 
प्रादेशिक भ्रखण्डता [धारा २ (४) | भ्रादि को स्वीकार करें । इससे यह स्पष्ट है कि 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में शान्तिपूर्ण सहञ्नस्तित्व का सिद्धान्त असाधा रण महत्व रखता है । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के स्वरूप में सं० रा० संघ की स्थापना से तथा प्रन्य कारणों 
से होने वाले परिवर्तन--पिछले पचास वर्षों में, विशेषतः द्वितीय विश्वयद्ध के बाद 
उत्पन्न होने वाली नवीन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप और धारणा 
में कई कारणों से बड़े क्रान्तिकारी एवं मौलिक परिवतेन हो रहे हैं। पहला कारण 
सं० रा० संघ की स्थापना है। इसने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को कई प्रकार से प्रभावित 
किया है । पहला प्रकार राज्यों के भ्न्तर्राष्ट्रीय समुदाय में विलक्षण वृद्धि और इसके 
स्वरूप का बदल जाना है। सं० रा० संघ की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या 
पचास थी, १६७२ के प्रारम्भ में यह १३१ हो गई । नये सदस्यों में इस भू- 
मण्डल के प्रत्येक भाग--एशिया, अफ्रीका, निकटपूर्व और सुदूरपूर्वे के लगभग सभी 
देश सम्मिलित हैं । इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुश्ना है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में योरोपीय राज्यों की पुरानी प्रभुता को तीकश्न आघात पहुँचा है । पहले अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के क्षेत्र में पश्चिमी देशों--ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० भ्रमरीका, फ्रांस भ्रदि का प्राधान्य 
था, वे जिन व्यवस्थाप्रों को ठीक समझते थे, वे अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून समझी 
जाती थीं। अरब एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता पाने वाले नये देशों ने इस क्षेत्र 
में कुछ नवीन सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया है । उन्हें पराधीनता के पाश में 
जकड़ने वाली तथा उनकी अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाने वाली संधियों को इन 
देशों ने स्वीकार करने से इन्कार किया है । वे सन्धियों की पवित्नताविषयक तथा 
भ्रन्य ऐसी बातों को मानने को तैयार नहीं हैं जो उन्हें पराधीन भ्रथवा आश्िक दृष्टि 
से परावलम्बी बनाने वाली हैं। इससे जहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून को चुनौती 
मिली है, वहाँ दूसरी ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय कानन का क्षेत्र विस्तीर्ण हुआ है । जो देश 
पहले पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद का शिकार बने हुए थे और इनके आदेशों का 
पालन करते थे, उन्होंने श्रब स्वतन्त्र होकर सं० रा० संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर 
उसके उच्च आदर्शों को स्वयमेव स्वीकार किया है। वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों 
के पालन पर ग्रधिक बल देने लगे हैं । पहले अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और कानून योरोप के 
मुट्ठी भर देशों तक सीमित था, भ्रब उसका क्षेत्र विस्तीर्ण हो जाने से उसने वस्तुत 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण किया है और भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के विकास के मार्ग को 
प्रशस्त किया है । 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप प्र 


दूसरा प्रकार सं० रा० संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा शान्ति 
की स्थापना तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के उद्देश्यों को स्वीकार कर लेना है। 
इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की धारणा में बड़ा परिवर्तन आ गया है । पुराने अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का एक बड़ा भाग युद्ध एवं तटस्थता के नियमों का प्रतिपादन करता था। अब ये 
नियम बेकार हो गये हैं क्योंकि सब राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे अपने 
झगड़ों का हल शान्तिपूर्ण उपायों से करेंगे । सं० रा० संघ का चार्टर युद्धों को अवेध 
बनाता है, भ्रत: १६०७ तथा १६०६ में युद्ध के समय तटस्थ रहने वाले राज्यों के नियम 
बेकार हो गये हैं, क्योंकि जब युद्ध अ्रवेध है तो उसमें तटस्थ रहने वाले देशों के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । यही हाल १६०७ में हेग 
में युद्ध के तथा युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों का है । फेनविक ने लिखा है 
कि युद्ध सं० रा० संघ के चार्टर द्वारा अ्रपना कानूनी स्वरूप खो चुका है, भ्रतः इन नियमों 
का कोई भ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भ्ब युद्ध बन्द 
हो गये हैं । अक्टूबर १९६२ में चीन ने तथा सितम्बर १६६५ तथा दिसम्बर १६७२ 
में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जून १६६६ में इज़राइल और अरब राज्यों 
का भीषरा संघर्ष हुआ, पिछले कई वर्ष से वियतनाम में लड़ाई चल रही है। किन्तु ये 
सभी अधोषित युद्ध थे, इन्हें दोनों पक्ष भ्रपनी ग्रात्मरक्षा के लिये किये जाने वाले प्रयास 
कहते हैं, क्योंकि कोई भी देश युद्ध की घोषणा करके ग्राक्रान्ता होने का तथा युद्ध छड़ने 
के कलंक का टीका अपने माथे पर नहीं लगवाना चाहता है । युद्ध के पुराने नियम 
सैनिक और असेनिक ((४॥ ) जनता में भेद करते थे, सैनिक श्रट्टों पर विध्वंस करना 
वध मानते थे, असैेनिक जनता और स्थानों पर आक्रमण अवध माना जाता था । ग्रणु- 
बमों की विभीषिका ने इन नियमों को बेकार बना दिया है क्योंकि भ्रणुबम अपने विध्वंस 
में सैनिक और असेनिक स्थानों में कोई भेदभाव नहीं करता है, वह कई मीलों तक बिस्तीर्ण 
सम्पूर्ण प्रदेश को विध्वस्त कर देता है। अ्रणुबमों की विभीषिका भी राज्यों 
को युद्ध का मार्ग छोड़ने की प्रेरणा कर रही है। इन्होंने युद्"ों का स्वरूप इतना विकराल 
ओर भीषरा बना दिया है कि सब देशों की अधिकांश जनता युद्धों से घृणा करने लगी 
है। ग्रत: अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में युद्ध के नियमों की महत्ता कम होने लगी है । 

तोसरा प्रकार सं० रा० संघ की विभिन्न संस्थाओ्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
के साधनों में निरन्तर वृद्धि होना है । प्रथम विश्वयुद्ध का एक बड़ा कारण विभिन्न 
पश्चिमी राष्ट्रों की आथिक होड़ या प्रतिद्वन्द्रिता थी। प्रत्येक देश अ्रपने उद्योगों के 
विकास के लिये ऐसे प्रदेश भ्रपने राजनीतिक प्रभुत्व में लाना चाहता था, जहाँ से उसे 
सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से कच्चा माल मिलता रहें तथा जिन देशों की मण्डियों में उसके 
कारखानों से तैयार माल की खपत होती रहे । उस समय देशों को अपने झ्राथिक हितों की 
सुरक्षा के लिये शक्तिशाली जल एवं स्थल सेनायें रखनी पड़ती थीं और युद्ध छे ड़ने पड़ते 
थे । इस प्रकार उस समय झाथिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद (800॥0770 का0 


३८. फैनविक--इंटरनेशनल लॉ, पृ० ७७३ 


घ्६ भ्रत्तर्राष्ट्रीय कानन 


?०॥ंट्व ॥तरए०४799॥) एक-दूसरे से मिले हुए थे । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सं० 
रा० प्रमरीका के राष्ट्रपति विल्सन ने सब देशों को व्यापार की समान स्वाधीनता 
देने के सिद्धान्त के आधार पर आर्थिक होड़ को समाप्त करने का निष्फल प्रयास किया 
था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तक इसके दुष्परिणाम प्रधिक तीजब्रता से दृष्टिगोचर 
होने लगे तथा सं० रा० संघ की स्थापना के साथ ग्राथिक क्षेत्र में विभिन्न देशों का सह- 
योग पाने तथा बढ़ाने के लिये सं० रा० संघ की आथिक तथा सामाजिक परिषद्‌ 
( ६८णाणार 93 56० ('०फा९ए णए एगञा०0 ३४०५ ) तथा इसकी अध्यक्षता 
में विश्व बैंक आदि विभिन्न विशिष्ट संस्थाञ्रों ($फ5९८९ं४॥५९० 88०70०८5) की 
स्थापना की गई, आ॥आलागे इनका विस्तृत वर्णन किया जायगा। ये विभिन्न राज्यों में 
प्राथिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से श्रनेक महत्वपूर्ण नियम बनाती हैं, इनके श्रतिरिक्त 
विभिन्न प्रकार के मानवीय हितों के संवर्धन की दृष्टि से अनेक गैर-सरकारी भ्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय संगठन हैं । ये सब अपने-अ्रपने क्षेत्रों के लिये सब देशों में समान रूप से लाग 
होने वाले नियम बनाते हैं । इन संस्थाओं द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विभिन्न 
सामान्य हितों की सुरक्षा के लिये प्रचुर मात्रा में नियम बनाये जा रहे हैं। ये प्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का महत्वपूर्ण भाग बन रहे हैं । राजनीतिक क्षेत्र में भले ही विभिन्न राष्ट्रों में 
प्रबल प्रतिद्न्द्रिता हो रही हो, आथिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ये सहयोग को बढ़ा 
रहे हैं । यह सम्भव है कि इन क्षेत्रों में शनः-शनेः सहयोग में इतने सुदढ़ अन्तर्राष्ट्रीय 
बन्धन स्थापित हो जायें कि वे राजनीतिक क्षेत्र में भी एकता और सहयोग के वाता- 
वरण को तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करने की अ्रधिक भ्रनुकूल परिस्थितियों 
को उत्पन्न करें। 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला बूसरा कारण 
विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली विलक्षरा प्रगति है । भ्रब मनुष्य न केवल चांद तक पहुँच चुका 
है, अ्रपितु शी प्र ही शुक्रादि ग्रहों तक भी पहुँचने की कल्पना करने लगा है, भ्रन्तरिक्ष में 
यात्रा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों तथा यानों का विकास हो रहा है । रूस और अमेरिका 
इस विषय में अग्रणी हैं उन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा संघर्ष कम करने के लिये 
बाह्य प्रन्तरिक्ष सन्धि (0प/८ 598०८ 77८8५) १६ दिसम्बर १६६६ को की है। 
भ्रमरोकी प्रतिनिधि गोल्डबग्ग के शब्दों में यह सन्धि शान्ति की दिशा में एक महत्व- 
पूर्ण पग को तथा ऐतिहासिक प्रगति को सूचित करती है। इसने एक नये क्षेत्र में 
झन्तर्राष्ट्रीय कानूत के विकास का श्रीगणेश किया है । 


त॒तीय प्रध्याय 
प्रन्तराष्ट्रीय कानन के स्रोत 


(900९5 0 पाशाशांणा॥३ 7.39छ) 


स्रोत का श्र्थ (१८४॥॥॥॥४ ० 500702 ) - स्रोत का शब्दार्थ उदगम स्थान है । 
कोई नदी जिस स्थान से प्रादुर्भत होती है, वह उसका स्रोत कहलाता है, जैसे गंगा 
का मूल स्रोत गंगोत्री है । इसी प्रकार कानून का स्रोत किसी समाज के ऐतिहासिक 
विकास के बे मूल तथ्य हैं, जिनसे इसका प्रादुर्भाव होता है और इसे कानूनी शक्ति प्राप्त 
होती है।' रास (7२055) ने लिखा है कि कानून के स्रोत विशुद्ध रूप में उन स्रोतों को 
द्योतित करते हैं, जिनसे निकली हुई व्यवस्थायें कानून की भाँति वैध समझी जाती हैं ।' 
उदाहरणार्थ, इंगलैंड में न्‍्यायाधीश पालियामेंट द्वारा पास किये कानूनों को वैध समझते 
हैं श्रौर उनके पालन के लिये बाध्य हैं क्योंकि इसका मूल स्रोत वहाँ विधान निर्माण 
करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसी तरह इन्हें वैध बनाने के श्रन्य अ्रनेक तत्त्व हो सकते 
हैं, न्यायाधीश श्रपना निर्णय देते समय इन सबका पूरा ध्यान रखते हैं। यही तत्त्व कानून 
का स्रोत (50006 ) कहलाते हैं । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के सम्बन्ध में श्री लारेन्स (॥.8एा८०८) का 
मत है कि यदि हम कानून के स्रोत का अर्थ यह समझते हैं कि यह इसे बाध्य बनाने की 
शक्ति (97072 0706 ) प्रदान करने वाली सत्ता के साथ जुड़ा हुआ इसका मल रूप 
है तो श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कानून का केवल एक ही स्रोत हो सकता है और यह 
राष्ट्रों की सहमति ((०5८॥॥ ० ॥28/0॥5$) है। यह सहमति अव्यक्त (90०) 
श्रौर व्यक्त (77४09725$) दोनों प्रकार की हो सकती है। रिवाज (८४४०7 ) पहले 
प्रकार का उदाहरण है, राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
समझौता किये बिना प्राचीनकाल से चले आने वाले श्राचरण सम्बन्धी कुछ नियमों का 
रिवाज के तौर पर स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। व्यक्त सहमति (&597255 
((०0$०॥) के उदाहरण सन्धियाँ या भ्रन्य श्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं, इनमें दोनों पक्ष 
प्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ नियमों का पालन करने के लिये स्पष्ट रूप से कुछ सन्धियाँ 
करते हैं | भ्रापेनहाइम ने भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के इस द्विविध विभाग को 
स्वोकार किया है । 

स्रोतों के प्रकार ((]85508/0॥ ० $0प7०८5)--स्रोत दो प्रकार के होते 


१. भ्पेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० १, भ्रष्टम संस्करण, १० २५ 
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रथ प्रस्तर्राष्ट्रीय कानन 


हैं: (क) स्वरूपात्मक (707778), (ख) वस्तुविषयक ()४3/८73] ) । प्रभी तक 
स्रोत के पहले प्रकार का वर्णन किया गया है, इनमें स्रोत का आशय उस मूल तत्व से 
होता है, जो उसे वैधता प्रदान करके उसका पालन करना आवश्यक बनाता है, जैसे 
राष्ट्रों की सहमति । दूसरे वस्तुविषयक प्रकार का अभिप्राय ऐसे स्रोत से है, जहाँ से इसे 
अपनी विषयवस्तु (7०7/०॥ ० 702) मिलती है । 

स्टार्क (88/8 ) ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों को निम्नलिखित चार वर्गों 
में वाँटा है :-- 

(१) रिवाज ((7६0075 ) 

(२) सन्धियाँ (77690८5) 

(३) पंचनिर्णय अथवा न्यायालयों के निर्णय (॥960॑झणा$ ० भाजा।शा 0 
गप०ं९॥। 070प95 ) 

(४) विधिशास्त्रियों के ग्रन्थ (उणा5० १४०८5) 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परिगणन सं० रा० संघ० के 
चार्टर द्वारा स्थापित किये न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के परिनियम या संविधि 
(540५८) की धारा ३८ (१) में दिया गया है। इसमें इसके निम्नलिखित चार 
स्रोत बताये गये हैं :-- 

(१) सामान्य या विशेष श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रभिसमय (वगञाशाक्षांणाक्ष (0ा- 
५४९॥॥०॥५ ) जिनसे ऐसे नियमों की स्थापना होती हो, जिन्हें विवाद करने वाले राष्ट्र 
निश्चित रूप से मान चुके हों । 

(२) भ्रन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज ([7000॥74 (४४०॥) जो इस बात का 
प्रमाण है कि किसी सामान्य व्यवहार (778०४०८) को कानूनी मान्यता मिल गई है । 

(२) कानून के ऐसे सामान्य सिद्धान्त (लाला फपाएंफो०६ ए |48७) 
जिनको सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया हो । के 

(४) धारा ५६ की व्यवस्थाओ्रों के ग्रनुसार किये गये न्यायिक निर्णय 
(70० 0०।| (४0०»०॥$) श्रौर विभिन्न देशों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के विद्वानों के 

कथन; ये कानून के नियमों के निर्धारण में गौर (४7७0५) साधन हैं । 

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोत निम्नलिखित हैं--अन्त- 
रष्ट्रीय सौजन्य (]ाशिक्षांणा॥ 00४ ) सन्धियों के अतिरिक्त राजकीय पत्र 
(586 947०५), राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों के पथप्रदर्शन के लिए जारी किये 
गये निर्देश, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव, विभिन्न देशों की पालियामेंटों के तथा 
विधानसभाओं के कानून, न्यायालयों के निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की तथा इस 
विषय पर ग्रन्थ लेखकों की सम्मतियाँ । भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के विभिन्न प्रकारों 
को पगले पृष्ठ की तालिका में स्पष्ट किया गया है। उपर्युक्त विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त 
वर्णन निम्नलिखित है :-- 

(१) संधियाँ (7768865)--ये भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सबसे महत्त्वपूर्ण 
स्रोत हैं। राज्यों की विधान-सभाग्रों की भाँति भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे काननों का निर्माण 
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€० झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


करने वाली कोई संस्था नहीं है, जिनका पालन सब राज्यों के लिये आवश्यक और 
झ्रनिवाय हो । किन्तु विभिन्न राज्य एक सन्धि पर हस्ताक्षर करके इस प्रकार के 
कानून और प्रस्ताव बनाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्मारय कर सकते हैं। कुछ 
अंशों में सं० रा० संघ इस प्रकार का संगठन है। इसके अ्रधिकारपत्र (चार्टर) पर 
हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र इसके द्वारा बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं का पालन करना 
स्वीकार करते हैं । सन्धियों के तीन मुख्य भेद निम्नलिखित हैं-- 

(क) विधि-सूचक या प्रज्ञापक संधियाँ ([7९8॥९5 06९ श4/०५ ० 8५७ )-- 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से सन्धियों का पहला प्रकार विधि-प्रशापक (]9९0]॥8४/07५ 
० 89 ) संधियों का है। हाल के मतानुसार इन संधियों का उद्देश्य कुछ ऐसी गन्त- 
रष्ट्रीय विधियों तथा नियमों का स्पष्टीकरण करना होता है, जो अ्रभी तक अस्पष्ट और 
अग्निश्चित थे । उदाहरणार्थ, १८७१ के लन्दन सम्मेलन में रूस, आस्ट्रिया, फ्रांस, जमंनी, 
ग्रेट ब्रिटेन, इटली और टर्की के प्रतिनिधियों ने एक प्रोतोकोल (?200000]) पर 
हस्ताक्षर किये, इसमें उन्होंने यह घोषणा की कि बे इसे राष्ट्रों के कानून का एक श्रावश्यक 
सिद्धान्त समझते हैं कि कोई भी शक्ति किसी सन्धि को करने वाले सब पक्षों की मंत्री- 
पूर्ण सहमति के बिना, इस सन्धि की शर्तों से अपने को मुक्त नहीं कर सकती श्ौर न ही 
इनकी शर्तों में स्‍्वयमेव कोई संशोधन कर सकती है । यह स्पष्ट है कि इस सन्धि ने कोई 
नया नियम नहीं बनाया, किन्तु पहले से चले आ्राने वाले नियम को स्पष्ट कर दिया । इस 
प्रकार को सन्धियों का एक अन्य उदाहरण स्वीडन और डेनमार्क की १८७४ की सन्धि 
है, इसमें सशस्त्र तटस्थता (4॥760 'ब८ए७७॥५४ ) के नियमों का पहली बार सुस्पष्ट 
प्रतिपादन किया गया है । 

(ख) विधायक सन्धि ([.89॥/80॥78 (॥6&9)--दूसरे प्रकार की सन्धि 
विधायक सन्धि (!,89/774/078 ॥०8(५) कहलाती है। ब्रियली (87709५) ने इसका 
लक्षण इस प्रकार किया है--ये ऐसी सन्धियाँ हैं जिन्हें राज्यों की एक बड़ी संख्या 
ने निम्नलिखित प्रयोजनों की पूर्ति के लिये किया है--किसी विशेष विषय के सम्बन्ध 
में अपनी सहमति प्रकट करना, भविष्य में व्यवहार के लिये एक नये सामान्य नियम 
का निर्धारण करना या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण ।* यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में कुछ नियमों का निर्माण करती है, इन नियमों को पहले सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने 
वाले देश स्वीकार करते हैं, बाद में ग्रन्य राष्ट्र भी इनका पालन करने लगते हैं | कुछ 
समय बाद ये व्यवस्थायें सर्वेमान्य होने लगती हैं। १८५६ का पेरिस का घोषणापत्र 
(70८८४४४०॥ ० ९५75 856) इसका सुन्दर उदाहरण है । उस समय तक 
समुद्री युद्ध के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम॑ नहीं थे, युद्ध के समय युद्धसंलग्न देशों 
(82८078०2०॥5) के तथा तटस्थ देशों के समुद्र में पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रित 
करने वाली व्यवस्थाश्रों का अभाव था । पेरिस में इन व्यवस्थाओं को एक संधि में लिखा 
गया, इस पर पहले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, भ्रास्ट्रिया, सार्डीनिया और तुर्की के हस्ताक्षर 


४. ब्रियलों--दी लॉ ध्ोफ नेशन्स, पंचम संस्करण, पु०५६ 
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हुए, बाद में चालीस श्रन्य राज्यों ने भी हस्ताक्षर कर दिये । यद्यपि सं० रा० भ्रमरीका 
ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये, किन्तु जब कभी आवश्यकता पड़ी तो उसने श्रपना 
व्यवहार इस घोषरा के अनुसार ही रखा है । इससे यह स्पष्ट है कि पेरिस के घोषणा- 
पत्र द्वारा बनाये नियम उसे भी स्वीकार हैं । 

वर्तमान समय में विधायक सन्धियों का महत्व बढ़ रहा है । हडसन के कथना- 
नसार १८६४ से १६१४ तक इस प्रकार की सन्धियों की कुल संख्या २५७ थीं', किन्तु 
१६१७ से १६२६ के बारह वर्षो में इस प्रकार की २२६ सन्धिँ हुईं। आधुनिक युग 
में ऐसी सन्धियों के महत्वपूर्ण उदाहरगा निम्नलिखित हैं--वैस्टफालिया की सन्धि 
(१६४६), पेरिस की सन्धि (१८१५), १६४६ तथा १६०७ के हेंग भ्नभिसमय 
(॥4887८ (णाएथ॥0॥5), वर्साय की सन्धि (१६१६), पेरिस का घोषणापत्र 
(१८५६), जेनेवा के अभिसमय ((0#ए०700०75) (१८६४, १६०६, १६२६९, 
१६४६), केलाग-ब्रीआँ समझौता (१६२८), १६२६ का जेनेवा अ्रभिसमय, टर्की के 
जलडमस्मध्यों के सम्बन्ध में मोन्‍त्र समझौता (१९३६), स्वेज नहर समझौता (१८८८), 
राष्ट्र संघ का विधानपत्र (१६१६), सं० रा० संघ का चाटंर (१६९४५) । 

उपर्युक्त सन्धियों की शर्तों का यदि निरीक्षण किया जाय तो यह ज्ञात होगा 
कि इनमें निम्न विषयों के बारे में अनेक नियम बनाये गये हैं--रेड क्रास का कार्य, 
स्थल और जलयुद्धों के नियम, औद्योगिक सम्पत्ति की रक्षा, समुद्रवर्ती संदेशवाहक तारों 
का संरक्षण, दास व्यापार और अ्रफीम के व्यापार का निरोध. अन्तर्राष्ट्रीय जलमागे, 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण रीति से हल करने के उपाय । 

कुछ सन्धियाँ नये नियम न बनाने पर भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में गहरा प्रभाव 
डालती हैं, जैसे १८७८ की बलिन कांग्रेस के निर्णय, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जमंनी, 
प्रास्ट्रिया, हंगरी, टर्की के साथ होने वाली सन्धियाँ । इन्हें भी प्रायः विधायक सन्धियों 
में सम्मिलित किया जाता है । 

विधायक संधियाँ दो विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं । पहला कार्य नियमों का 
निर्माण है तथा दूसरा संधिकर्ता राज्यों द्वारा इनके पालन की जिम्मेवारी लेना । अन्त- 
रष्ट्रीय कानून की दृष्टि से दूसरा कार्य गौण है। 

(ग) संबिदा संधियाँ ((000780: 76४४८५ )--संधियों का तीसरा प्रकार संविदा 
संधियाँ (0708० #०4८5 ) हैं। ये भी ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक होती 
हैं । विभिन्न राज्यों द्वारा एक ही विषय के सम्बन्ध में की गई संधियाँ इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
रिवाजी कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बना देती हैं। उदाहरणार्थ, १९वीं शती में 
्रनेक देशों ने दूसरे देश के भ्रपराधियों का प्रत्यपंण (77४87907007 ) करने के सम्बन्ध 
में कई द्विपक्षीय (88&79 ) संधियाँ कीं, इनसे प्रत्यपंण के नियम का विकास हुआ । 

कानून बनाने वाली विधायक संविदा संधियों की प्रामाणिकता प्रन्तर्राष्ट्रीय 
रिवाजी कानून ((7४४०7/॥५ 8७) से भ्रधिक प्रबल होती है । दोनों में विरोध होने 


५, हडसन--इण्टरनेशनल लेजिस्लेशन १६३१, खण्ड १, पृ० झाज 
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पर संधियों को प्रामाणिक समझा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने 
स्टीमशिप विम्बलडन (5. 5. ५/४४०८॥७०॥ ) के मामले में स्पष्ट रूप से यह निर्णय 
दिया था कि संधियों के कानून को रिवाजी कानून की भश्रपेक्षा अधिक शक्तिशाली मानना 
चाहिये । इस मामले में जर्मनी ने फ्रेंच सरकार द्वारा भाड़े पर लिये गये एक ब्रिटिश जहाज 
विम्बलडन को कील नहर में इस आधार पर नहीं गुजरने दिया कि यह उसका आन्‍्त- 
रिक राष्ट्रीय जलमार्ग है, पुराने रिवाज के श्राधार पर तटस्थ होने के कारण वह इस 
नहर में से रूस के साथ लड़ाई करते वाले देश पोल॑ण्ड के लिये रणसामग्री ले जाने वाले 
इस जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दे सकता था । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के 
स्थायी न्यायालय ने १९६१६ की वर्साय की सन्धि की धारा ३३० में इस नहर को सब 
देशों के साथ व्यापार और युद्ध के लिये खुला रखने की शर्ते को अ्रधिक प्रामाशिक 
समझते हुए जमंनी का दावा नहीं स्वीकार किया । 

(२) रिवाज या झ्राचार ((४४०7 )--आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
वर्तमान स्वरूप का विकास करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह इसका 
प्राचीनतम स्रोत है और २०वीं शती के आरम्भ तक अन्य सभी स्रोतों से भ्रधिक महत्ता रखता 
था। आजकल विधायक (.89/ 779/077 ) संधियों की संख्या अधिक बढ़ जाने से इसका 
महत्व पहले की श्रपेक्षा कुछ कम हो गया है। फिर भी राज्य के प्रदेश, क्षेत्राधिकार 
(3प7780॥000॥ ) श्रौर उत्तरदायित्व, दूतों के विशेषाधिकार तथा प्रदेश बाह्य (£॥9078- 
(हा।0778 ) अभ्रधिकार रिवाज के श्राधार पर विकसित होने वाले श्न्तर्राष्ट्रीय कानून 
का सुन्दर उदाहरण हैं । 

रिवाज या आचार का अभिप्राय ऐसे नियमों से है, जो एक लम्बी ऐतिहासिक 
प्रक्रिम के बाद विकसित होते हैं श्लौर अन्ततोगत्वा विभिन्न राज्यों के श्रन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय द्वारा स्वीकृत होते हैं। जब इन नियमों का पालन करना राज्य अपने लिये 
ग्रनिवाये (00॥82209५) समझने लगते हैं तो ये रिवाज ((०४०॥) का रूप धारण 
करते हैं। प्रत: जान बैस्टलेक (30]॥ ४४८४७॥८८) ने इसका लक्षण करते हुए कहा है-- 
“रिवाज या आ्राचार आचरणा की वह पद्धति है, जिसका श्रनिवार्य रूप से पालन करना 
समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है।” उदाहरणार्थ, जब दूतों के विशेषाधिकारों को 
विभिन्न सभ्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज के रूप में मान 
लिया गया । | 

पिट काब्बेट (0॥ (000०) ने रिवाज के विकास की तीन अवस्थायें बतायी 
हैं । पहली अ्रवस्था में कुछ राज्य सामान्य सुविधा या सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर 
किसी व्यवहार (7780॥06) या प्रणाली को अपनाना शुरू करते हैं, किन्तु इस समय 
इसका पालन करना पूर्णरूप से भ्रपनी इच्छा (70752०00०॥) पर होता है। उदाहरखार्थ, 
दूतों की भ्रवध्यता को लीजिये । इस परिपाटी का श्रीगणोश सामान्य सुविधा और सुरक्षा 
को दृष्टि में रखते हुए हु श्रा, यदि एक राज्य अपने यहाँ आये दूसरे राज्य के दूत को मारता 
है या विशेष सुविधायें नहीं प्रदान करता तो दूसरा राज्य भी उसके दूत के साथ ऐसा व्यब- 
हार कर सकता है। दोनों की सुविधा और हित इसी में था कि बे एक-दूसरे के दूतों को 
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अपने यहाँ विशेष सुविधायें प्रदान करें । किन्तु इस अ्रवस्था में राज्य श्रपनी इच्छानुसार 
इनकी अ्वहेलना कर सकते हैं और इस सम्बन्ध में सब राज्यों में एक जैसी परिपाटी 
न होकर, भ्रनेक प्रकार के व्यवहार श्रौर प्रणालियाँ प्रचलित हैं । दूसरी श्रवस्था में 
इन विभिन्न प्रणालियों में समय की आवश्यकता के अनुसार सबसे अच्छी और उपयोगी 
प्रणाली श्रन्य प्रणालियों की श्रपेक्षा अधिक स्वीकरणीय और झ्रादरणीय समझी जाने 
लगती है । उदाहरणार्थ, योरोप में १५-१६वीं शती तक राजदूतों के विशेषाधिकारों के 
बारे में भ्रनेक प्रकार की परिपाटियाँ प्रचलित थीं, यदि ये राजदूत दूसरे देश में फौज- 
दारी या दीवानी ग्रपराध करें तो इन्हें पकड़ने या इनकी सम्पत्ति जब्त करने के बारे में 
सब देशों में एक जैसे नियम नहीं थे । पहले यह बताया जा चुका है कि १७वीं शती के 
आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं ने फौजदारी अपराधों में राजदृतों को स्वदेश 
वापिस भेजने और सामान्य रूप से इनको उस देश की कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्त होने के 
प्रदेश-बाह्यता (5द०ांण4॥09) के सिद्धान्त का समर्थन किया । तीसरी श्रवस्था में 
जब किसी व्यवहार (78०००) को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगता है तो 
यह रिवाज का रूप धारण करता है, इस समय सब सभ्य राज्य इसका पालन करना 
ग्रपना अनिवाये कत्तंव्य समझने लगते हैं। आजकल सभी देश राजदूतों के विशेषा- 
घधिकार (!शांशा६४०८५) स्वीकार करते हैं, श्रत: यह अन्तर्राप्ट्रीय आचार या रिवाज 
(('पछ0०॥ ) बन गया है । 

श्राचार या रिवाज ((४४(07 ) तथा प्रथा ( 0582०) का भेद--इनका प्रयोग 
प्रायः पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, किन्तु इन दोनों में स्पष्ट शास्त्रीय भेद है । 
प्रथा रिवाज का पूर्व रूप है। प्रत्येक रिवाज प्रथा के रूप में प्रारम्भ होता है, अश्रतएव 
प्रथा को रिवाज की आरम्भिक अभ्रथवा उषाकालीन दशा भी कहा जाता है । किन्तु जब 
यह प्रथा सर्वमान्य एवं अनिवाय रूप से पालन की जाने वाली रूढ़ि बनती है तो रिवाज 
का रूप ग्रहशा करती है । आरपेनहाइम (077था!॥शथाग॥ ) ने इन दोनों का श्रन्तर स्पष्ट 
करते हुए लिखा है-- अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री उस समय रिवाज या ग्राचार 
((7४४07 ) का प्रयोग करते हैं, जब किन्‍्हीं निश्चित कार्यो को सुस्पष्ट एवं निरन्तर 
रूप में करने की आदत का विकास इस विश्वास के साथ हुआ हो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
की दृष्टि से इन कार्यो का किया जाना अनिवाय॑ अथवा ठीक है। अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री 
प्रथा (5986 ) का प्रयोग तब करते हैं, जब कुछ निश्चित कार्य करने की आदत बिना 
इस विश्वास के साथ विकसित हो कि ऐसे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भ्रनि- 
वायें या ठीक हैं । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की भाषा में रिवाज प्रथा की 
अपेक्षा संकुचित श्रर्थ द्योतित करता है, श्राचरण की कोई पद्धति प्रथा के रूप में सामान्य 
होने पर भी रिवाजी या आचारिक ((४४०7०५ ) नहीं हो सकती । 

इससे यह स्पष्ट है कि कोई प्रथा तभी रिवाज बनती है जब उसे विभिन्न राज्यों 
द्वारा पूरी कानूनी मान्यता मिल जाय । वस्तुतः रिवाज ऐसी प्रथा है, जिसका पालन 


६. भापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खंड १, पृ० २६ 
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कानून की भाँति अनिवार्य समझा जाने लगता है। स्टार्क ने किसी प्रथा के रिवाज के रूप 
में माने जाने की दो कसौटियाँ बताई हैं।” पहली भोतिक कसोटो ()४७(६:8) 7८४६) 
उस प्रथा या कार्य की बारम्बार नियमित रूप से पुनरावृत्ति होना है। दूसरी मनोवेशानिक 
कसौटी (725५0८॥06टट08 7०४।) विभिन्न राज्यों का यह विश्वास है कि इसका पालन 
आवश्यक होने के कारण ही इसकी पुनराव॒त्ति हो रही है | किसी प्रथा की पुनरावत्ति से 
यह श्राशा बँध जाती है कि भविष्य में ऐसी सदश परिस्थितियों में इस प्रथा का पुनः 
पालन किया जायगा । जब किसी प्रथा के सम्बन्ध में ऐसी आशा अ्रधिकांश राज्यों द्वारा 
स्वीकार कर ली जाती है तो यह प्रथा से कानूनी रिवाज के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
यह स्थिति शर्नः:-शर्नें: अ्रनजाने रूप में स्वयमेव झा जाती है। प्रायः यह नहीं पता लगता 
कि कोई प्रथा कब रिवाज या कानून बनी और कानून के रूप में उसका पालन होने 
लगा। भ्रतएव सर जान फिशर विलियम ने यह कहा है-- “रिवाज को कानून से पृथक्‌ 
करने वाली भेदक रेखा (२४०८०॥ ) को मौन तथा अचेतन रूप में, बिना किसी घोषणा 
के पार किया जाता है।' 

कोई प्रथा निम्न विशेषतायें होने पर ही रिवाज या भ्राचार का रूप धारण 
करती है-- (क) प्राचीन (क्वाएंध॥) होना, (ख) तक्कंसंगत होना (7०950780|20९55 ) , 
(ग) निरन्तर पालन किया जाना (००॥ए्रपां9), (घ) एकरूपता (ण्रंणिए॥( ), 
(8) सुनिश्चितता (८थांशंग५), (च) शनिवार्यता (०णाए्परांआ०00), (छ) 
ग्रनैतिक (#)9708] ) न होना । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में रिवाज के महत्व का मुख्य कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज सुसंगठित नहीं है, इसमें राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करने वाली 
सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की सत्ता का अ्रभाव है और राज्यों की संसद्‌ एवं विधान-सभाओों जैसी 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली कोई संस्था नहीं है। इस कानून के भश्रभाव 
की पूर्ति रिवाज से होती है, शनेः:-शने: राज्य भ्रपनी सुविधा के लिये जिन परिपाटियों 
श्रोर नियमों का पालन अनिवाये समझने लगते हैं, वे रिवाज बनने लगते हैं। ये राज्यों 
द्वारा मृकभाव से स्वीकृत किये हुए नियम होते हैं। ग्रतएवं श्वा्जनब्गर ने इन्हें पिछले 
युगों की अन्तर्राष्ट्रीय संधि भी कहा है । 

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के विभिन्न मामलों में रिवाज की प्रामारिकता 
के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार हुआ है। इसके अनुसार किसी कार्यप्रणाली को रिवाज सिद्ध 
करने के लिये यह भ्रावश्यक है कि इस बात की साक्षी उपस्थित की जाय कि ऐसा कार्य 
बार-बार और नियमित रूप से होता रहा है ल्यूबेक बनाम सेकलेनबर्ग (,09०८ 
725. ४३०४ थएपा2-5०४एछाग॥ ) के मामले में एक जमत न्यायालय ने यह कहा था कि 


७ स्टार्क--एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३३ 

८. रूबीकन रोम के पास एक नदी का नाम है, रोमन गणराज्य के समय कोई सेनापति 
इस नदी को पार करके भ्रपनी सेनायें रोम में नहीं ला सकता था। 
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“किसी राज्य या शासनसत्ता द्वारा एक बार किया गया कार्य इसे रिवाज नहीं बनाता, 
ऐसे आचरण को रिवाजी कानून बनाने के लिये उसे नियमित रूप से बार-बार होना 
चाहिये ।” किसी कार्य को तभी रिवाज माना जाता है, जब उसे ऐसा सिद्ध करने के 
लिये पर्याप्त प्रमाण हों । ये प्रमाण मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं--अन्तर्राष्ट्रीय विधि- 
वेत्ताओं (/?५0॥0$) के ग्रन्थ, राज्यों के आचरण को प्रदर्शत करने वाले कूटनीतिक 
पत्र या नोट (7एछ07४/0 70065) तथा अन्य राजकीय पत्र ($8806 999९४$) , 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालयों के निर्णय । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १६५० में (०फ्रगाफंक्ा ?िलाएशंक्षा 5507 (४५९ 
में रिवाज के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा था कि 'कोलम्बिया की सरकार को यह 
सिद्ध करना चाहिये कि वह जिस नियम को प्रमाण रूप में पेश कर रही है, वह राज्यों 
द्वारा निरन्तर तथा एक ही रूप में व्यवहार में लाया जाने वाला नियम है, यह प्रथा 
आश्रय प्रदान करने वाले राज्य का अधिकार है और प्रादेशिक राज्य का यह कर्तव्य है 
कि वह इसका पालन करे ।” इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी बात ही रिवाज मानी जा 
सकती है, जिसका पालन सब राज्य पअनिवाय कत्तंव्य समझते हों । 

फ्रेंकोनिया या 7२८. ». ॥(८५॥ के मामले में रिवाज के स्वरूप पर विचार 
करते हुए कहा गया था कि किसी रिवाज पर राज्यों की सहमति या असहमति के प्रश्न 
का निर्णय प्रमाणों के आधार पर करना चाहिये । संधियाँ तथा राज्य के का्ये इसकी 
साक्षी हो सकते हैं, किन्तु ऐसा होने मात्र से बे इस देश में न्यायालयों को बाधित नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार विधिशास्त्रियों की सहमति (००7$27505 [| [णां$5) को भी 
न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है । किन्तु यह राष्ट्रों की सहमति का प्रमाण हो 
सकता है। 

न्यायालयों द्वारा आचार या रिवाज को भअनन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून मानने के दो प्रसिद्ध 
उदाहरण दी पाक्थेट हबाना (7]6 790०८७४ [90०॥9) तथा लोटस (7,00$) के 
मामले हैं (देखिये प्रथम परिशिष्ट) । पहले मामले में सं० रा० संघ के सुप्रीम कोर्ट ने 
राज्यों के कानून और व्यवहार, सन्धियों, विधिवेत्ताओं के लेखों तथा न्यायालयों के 
निर्णयों के निरीक्षण के बाद यह निष्कष निकाला कि इनमें इस अन्तर्राष्ट्रीय नियम या 
रिवाज को पुष्ट करने की पर्याप्त साक्षी है कि युद्ध के समय युध्यमान राष्ट्रों द्वारा मछली 
पकड़ने वाले छोटे जहाजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये । लोटस के मामले में 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने उपयुक्त पद्धति से यह निश्चय किया था कि 
'महासमुद्रों में दो जहाजों में टक्कर हो जाने पर कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज नहीं है, 
जिसके आधार पर टक्कर के मामले पर विचार करने का अ्रधिकार एकमात्र उस देश 
का हो जिसका झ्षण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो ।' 

किसी रिवाज का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिये किसी राज्य के लिये 
यह भ्रावश्यक नहीं है कि उसने इसके विकास में भाग लिया हो और इस प्रकार वह 
इसके पालन के लिये बाधित हो । जब कोई देश राज्यों के भ्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का 
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सदस्य बनता है तो राष्ट्रों के रिवाजी कानून स्वतः उस पर लागू हो जाते हैं । किन्तु 
किसी रिवाज के बनने के समय यदि एक राज्य ने उसके पालन न करने का संकल्प 
प्रकट किया हो तो अन्य राज्य उसे इसके पालन के लिये बाधित नहीं कर सकते । उदा- 
हरणार्थ, राज्यों की समुद्री सीमा को तट से समुद्र के भीतर तीन मील तक मानने का 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय रिवाज है । कुछ राज्यों ने इस रिवाज के बनने के समय चिरकाल तक 
इसका प्रतिवाद करते हुए अपनी समुद्री सीमा के लिये तीन मील से अ्रधिक दूरी स्वीकार 
करने पर बल दिया। अब यद्यपि भअ्रन्तर्राष्ट्रीय रिवाज में प्रादेशिक समुद्र की सीमा तीन 
मील तक मानने का रिवाज प्रचलित हो गया है, किन्तु इसका पालन उन राज्यों के लिये 
अनिवार्य नहीं है, जिन्होंने इसका प्रतिवाद किया था । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपर्यक्त दो स्रोतों के भ्रतिरिक्त ग्रन्य स्रोत निम्नलिखित 
है हल 


(३) कानन के सामान्य सिद्धान्त (ठ0ाश्त्षं शित्राशफञा०४ एी 4.89७)-- 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि (54806 ) की धारा ३८ में (देखिये ऊपर प० ८८) 
इन्हे अ्रन्तर्राष्ट्रीय समझोतों और रिवाज के बाद तीसरा स्थान दिया गया है । यह बड़ा 
व्यापक स्रोत है, इसमें विभिन्न देशों में विकसित वैयक्तिक कानून के उन सिद्धान्तों का 
भी समावेश होता है, जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में लागू किए जा सकते हैं। 
यह सर्वथा स्वाभाविक है। वैयक्तिक (?7५86) कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भ्रपेक्षा 
भ्रधिक विकसित है झर जहाँ कहीं दूसरे कानून के निश्चित और सुस्पष्ट नियम नहीं हैं, 
वहाँ पहले कानन के सामान्य सिद्धान्तों का अभ्रवलम्बन किया जाता है । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विकास की आरम्भिक दशा में रोमन कानून के सिद्धान्त ग्रहण किये गये थे, 
यह प्रक्रिया श्राज तक जारी है। इसके कुछ उदाहरण न्याय और निष्पक्षपात (3७४0८ 
870 24ण०ां७४) चिरकालिक भोग (?65०॥७॥0॥ ), श्रावेशन (0०079७/0०॥ ) तथा 
मुखबन्धन (£५०7॥८) के सिद्धान्त हैं। इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून में वैयक्तिक कानून 
से लिया गया है। सर राबर्ट फिलीमोर ने 7२८. ». ॥९९५॥ के मामले में निर्णय देते हुए 
लिखा था राष्ट्रों का कानून न्याय, निष्पक्षपात, सुविधा और बद्धि पर श्राधारित है।' 
जर्मनी और पुरतंगाल के विवाद में '(७28 तथा 'िथ्वपता)8 के मामलों में विशेष 
पंचायती भ्रदालत ने कानून के सामान्य सिद्धान्तों को लागू किया था। इसके निर्णय में 
कहा गया था कि किसी विवादास्पद प्रश्न के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम न 
होने की दशा में न्यायाधीशों का यह कत्तंव्य है कि वे इस अभाव को निष्पक्षपात 
(४4णा५) के नियम लगाकर पूरा करें और ऐसा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी 
भावना का ध्यान रखें । 

एछ. $. ». पाल $ला०गाशा' ]8 उ36एा८ ए22०70० के मामले में न्यायाधीश 
स्टोरी (809) ने यह लिखा था कि राष्ट्रों के कानून के (नियमों को) सर्वप्रथम सत्य 
झोर न्याय (॥२720 ४00 3५६४०८) के सामान्य सिद्धान्तों से निकालना चाहिये । 

ब्रियर्ली ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि ($87(6) में न्याय के सामान्य 
सिद्धान्तों को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत माने जाने के लिये इस दृष्टि से महत्व दिया है 


झ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के ज्ोत ९७ 


कि यह उस अस्तिवादी (?०»0 ५७) सिद्धान्त का प्रत्याख्यान है जो केवल राज्यों द्वारा 
सहमति-प्राप्त नियमों को ही भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून मानता है । यह इस बात को प्रामारिगक 
रूप से स्वीकार करता है कि भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रगतिशील (॥097%॥70) तत्व हैं 
तथा इसे लागू करने वाले न्यायालय इन सिद्धान्तों के श्राधार पर इसका नृतन निर्माण 
भी करते हैं । 

(४) न्यायालय के निर्णय (जंपठांटं॥। ॥0०0०ं४0०॥5) : (क) श्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के निर्णय (॥शााक्रांणा॥ (०0प्रा ए 7प्र४0०8) --अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय की संविधि में इन्हें “कानून के नियमों को निर्धारित करने का गौणा साधन” 
बताया गया है। ये निर्णय प्रायः विवादास्पद प्रश्नों के विचार के समय दोनों पक्षों द्वारा 
पूर्वोदाहरणों या नज़ीरों के रूप मे उपस्थित किये जाते हैं, इस प्रकार ये श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विकास में सहायक बनते हैं । किन्तु ये प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में बाधित रूप से 
पालन किये जाने वाले नियम नहीं हैं, न्यायालय स्वयमेव अपने पुराने निर्णयों को मानने 
के लिये बाधित नहीं है। इसका सुन्दर उदाहरण १६५१ का एंग्लो-नार्बेजियन मछली- 
गाहों (5॥20-00५8०ंथा #75#0765 (४७७) का मामला है। फिर भी १६२१ 
में तथा १६४६ में स्थापित श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों 
पर सबसे प्रामारिकक सम्मति मानी जाती है। इनमें निर्णयों से पहले दोनों पक्षों के 
विख्यात वकील सभी दृष्टियों से विवादग्रस्त प्रश्न की मीमांसा करते हैं, इन्हें सुनने वाले 
न्यायाधीश विभिन्न देशों के विख्यात, विद्वान्‌ तथा अनुभवी विधिशास्त्री होते हैं । इनमें 
गम्भीर विचार के बाद दिये गये निर्णय बाध्य रूप से पालनीय न होने पर भी भश्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून में ग्रसाधारण महत्व रखते हैं । स्टार्क के मतानुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याया- 
लयों के तथा विविध पंच न्यायाधिकरणों (4700900॥ ४४०प7०॥४ ) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की निम्नलिखित शाखाओं के नियमों का विकास और स्पष्टीकरण हुआ है:-- 
प्रादेशिक प्रभुता, तटस्थता, राज्य का क्षेत्राधिकार, राज्य की परवत्तायें ($(4&० 
$0शां।0065 ), राज्य का उत्तरदायित्व भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में निम्नलिखित 
पंचनिर्णय के मामले विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--१८७२ का पअ्रल्यामा दावा पंच- 
निर्णय, १८६३ का बेहरिंग समुद्रमछलोगाह पंचनिर्णय, १६९०२ का पायसफण्ड सामला, 
१६१० का नार्थ श्रटलाण्टिक मछलोगाह मामला ।' 

(ख) राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय (6८ंडशंणा३ ० 'पांलंएथ। 
(०ण्ा5)--ये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों की भाँति श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का सुप्रतिष्ठित स्रोत नहीं है। इन्हें श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में पूरी तरह लागू करने 
में अनेक बाधायें और बन्धन हैं। पहला बन्धन यह है कि ये अपने देश के संविधान 
का विरोधी कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं लागू कर सकते । दूसरा कारण श्रनेक देशों में 
राज्य द्वारा न्यायालयों की स्वतन्त्रता पर लगाए हुए कई प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। तीसरा 
कारण युद्ध तथा शान्ति में श्लौर विभिन्‍न देशों की मान्यता (१९००४7४४०॥ ) के सम्बन्ध 


११. स्टार्क--यूवोक्त पुस्तक, पु० ४२ 


ह्द प्रन्तराष्ट्रीय कानून 


में न्यायालयों द्वारा अपने राज्य की सरकार द्वारा निश्चित की गई व्यवस्थाञ्रों को पूरी 
तरह स्वीकार करना है, इस विषय में बे किसी प्रकार का स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकते, 
प्रतएव श्वारजनबगर ने इनके नियमों को श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का 
ही प्रमाण माना है। फिर भी सं० रा० अमरीका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल की ॥079 
प्र०8५॥०४० 9, 809 के मामले में कही गई उस उक्ति से भ्रधिक सत्य है--- प्रत्येक देश 
में सामान्य रूप से पाये जाने वाले कानून पर झ्राधारित विभिन्न देशों की श्रदालतों के निर्णय 
यद्यपि प्रमाण के रूप में नहीं ग्रहण किये जाते, किन्तु इनका श्रादर किया जाता है। 

(ग) श्रधिग्रहणा न्यायालयों के निर्णय (0९030॥$ ० 726 (०णॉ५४)--ये 
न्यायालय युद्धसंलग्न देशों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं कि ये अपने युद्धपोतों 
द्वारा निगृहीत माल श्र जहाजों के स्वत्व के बारे में वैधता का निर्णय करें। ये न्याया- 
लय भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करते हैं श्लोर उसे क्रियात्मक रूप देते हैं । इस कानून 
का निर्माणा किसी एक देश द्वारा नहीं किया जाता । इसका निर्धारण भ्न्य राष्ट्रों द्वारा 
एक-दूसरे के साथ व्यवहार में चिरकाल से पालन की जाने वाली प्रथाओों श्र रिवाजों 
द्वारा तथा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा होता है । यद्यपि ये ग्रधिग्रहण न्यायालय 
भ्रपने देश की संसद द्वारा बनाए कानूनों से बंधे होते हैं, फिर भी इनका काम अभ्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून के भ्रनुसार निर्णय देना है। मेरिया (|»78) के प्रसिद्ध मामले के 
निर्णय में सर विलियम स्काट ने लिखा था---ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय का यह 
कत्तंव्य नहीं है कि वह राष्ट्रीय हितों के वर्तमान प्रयोजनों को पूरा करने वाली परि- 
वत्तंनशील सम्मतियाँ प्रदान करे, किन्तु उसका कत्तंव्य बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रों के 
कानून की उस न्यायपद्धति को लागू करना है, जो तटस्थ और युध्यमान (80॥827०॥5 ) 
सभी स्वतन्त्र राज्यों के लिये समान रूप से लागू होती है। रिकवरी (7२८००५८७५) के 
मामले में यह बात और भी अश्रधिक स्पष्ट रूप से कही गई थी--'यह स्मरण रखना 
चाहिये कि भले ही इस न्यायालय की बेठक ग्रेट ब्रिटेन के राजा की शासन सत्ता में होती 
है, किन्तु यह राष्ट्रों के कानून का न्यायालय है। इसका सम्बन्ध जितना हमसे है, उतना 
ही दूसरे देशों से भी है। विदेशियों को उससे यह माँग करने का भ्रधिकार है कि यह 
राष्ट्रों के कानून को लागू करे ।” 

अधिग्रहण न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान प्रायः इन्हें प्रदान करने वाले 
न्यायाधीशों की योग्यता, विद्वत्ता श्रौर निष्पक्षता की ख्याति पर निर्भर होता है। प्रमरीका 
के स्टोरी, ग्रेट ब्रिटेन के स्‍्टोबेल और फ्रांस के पोर्तालिस जैसे सुप्रसिद्ध न्यायाधीशों के 
निर्णय बड़ा महत्व रखते हैं। लारेन्स ने यह लिखा है कि राज्यों द्वारा इनके निर्णयों में 
बहुत कम हस्तक्षेप होता है । फिर भी इन न्यायाधीशों पर अपने देश की परिस्थितियों 
का प्रभाव अ्रवश्य पड़ता है भोर इनके फंसलों में इनकी हल्की छाप श्रवश्य होती है। यह 
बात फ्रांस, हालेंड और इंगलैंड के श्नौर गृहयुद्ध के समय भ्रमरीका के न्यायालयों द्वारा 
किए गये निर्णयों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है।'* 


१२. फेनविक--इष्टरनेशनल लॉ, पृ० ४४ 


झ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के त्रोत €६€ 


(५) श्रन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताश्रों के ग्रन्थ (५४०:5 ० ?0४॥0०४ )--अन्त- 
राष्ट्रीय न्यायालय के विधान की धारा ३८ में यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के नियमों के निर्धारण में विभिन्न देशों के उच्चतम योग्यता रखने वाले श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विधिवेत्ताओं के विचारों का उपयोग गौण साधन के रूप में किया जाना चाहिये । 
विधिवेत्ता अपने ग्रन्थों में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की सूक्ष्म मीमांसा करते हैं, यह जितनी 
विशद, स्पष्ट, सुन्दर और प्रामाणिक होगी, भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून पर उतना ही भ्रधिक प्रभाव 
डालेगी । ब्रियर्ली के मतानुसार ये ग्रन्थ राज्यों के आचरण को प्रभावित करने वाले 
जनमत के निर्माण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को संशोधित करते हैं । श्रयाला जैण्टिलिस, 
बैटल, ग्रोशियस आदि के ग्रन्थों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माणमें बड़ा भाग लिया है। 
इन ग्रन्थों का प्रभाव आरपेनहाइम के मतानुसार इस पर निर्भर होता है कि इनमें वैज्ञानिक 
भ्रौर निष्पक्ष दृष्टिकोण कहाँ तक अपनाया गया है और राज्यों के श्राचरण को कानूनी 
सिद्धान्तों की कसौटी पर किस ह॒द तक आलोचनात्मक रीति से परखा गया है । जिस 
ग्रन्थ में ये विशेषतायें जितनी ग्रधिक मात्रा में होंगी, वह उतना ही अधिक प्रामाणिक 
माना जायेगा । 

अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये इन ग्रन्थों की प्रामारिशकता के विषय में ग्रेट ब्रिटेन 
तथा अमरीका के न्यायाधीशों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं । इंगलैंड में बहुमत रखने 
वाला एक पक्ष इन्हें कानून का निर्माण करने वाला नहीं मानता । लार्ड चीफ जस्टिस 
काकबरन ने फ्रेंकोनिया के मामले में निर्णय देते हुए लिखा था-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
लेखक भले ही इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हों कि वे कानून के नियमों का स्पष्टीकरण और 
निर्धारण करते हैं, किन्तु वे कानून का निर्माण नहीं करते, क्योंकि किसी भी कानून के 
बाधित रूप से पालन किए जाने के लिये यह ग्रावश्यक है कि इसे पालन करने वाले देश 
इसके लिये अ्रपनी सहमति प्रदान करें।” लेखकों के ग्रन्थों को राज्य द्वारा इस प्रकार 
की कोई सहमति नहीं होती, अ्रतः वे लेखकों के विचार मात्र हैं, इनके पीछे इन्हें बाध्य 
रूप से पालन कराने वाली शक्ति ($87070॥ ) का अभाव है, अ्रतः इन्हें कानून नहीं 
माना जा सकता । किन्तु सर हेनरी मेन श्रादि विधिशास्त्रियों ने इससे प्रतिकूल मत 
स्थापित किया है । उनका यह विचार है कि लेखकों के पास यद्यपि अपने विचारों को 
पालन कराने की शक्ति ($थ॥0०/0०॥) का अभाव है, किन्तु फिर भी वे कानून के 
पालन के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। वे राजाओं में तथा विभिन्न समु- 
दायों के शिक्षित वर्गों में ऐसे भावों का प्रसार करते हैं, जिनके कारण उनमें राज्यों के 
सम्बन्ध को नियन्त्रित करने वाले कुछ निश्चित नियमों की उपेक्षा या भंग करने के 
विरुद्ध प्रबल भावना उत्पन्न होजाती है। ग्राजकल इंगलैंड में यही दृष्टिकोण सत्य 
माना जाता है। 

सं० रा० भ्रमरीका में इसका सर्वोत्तम प्रतिपादन न्यायाधीश ग्रे (5799) ने 
पाक्वेट हबाना (7॥0 29०५०७०४० ७००॥० ) के मामले (देखिये प्रथम परिशिष्ट) में 


१३. मेन--हण्टरनेशनल लॉ, पृ० ५१ 


१०० अन्तर्राष्ट्रीय कानन 


निर्णय देते हुए किया था--“जहाँ कोई सन्धि न हो, नियन्त्रण करने वाली शासनसत्ता 
का आदेश, किसी विधानसभा का कानून या न्यायिक निर्णय न हो वहाँ सभ्य राष्ट्रों 
के रियाजों और प्रथाश्रों का श्रवलम्बन लेना चाहिये, इनके प्रमाण के रूप में उन विधि- 
शास्त्रियों भौर भाष्यकारों के ग्रन्थों का सहारा लिया जा सकता है, जिन्होंने वर्षों के 
परिश्रम, श्रनुसंधान भ्रौर अनुभव द्वारा श्रपने को उन विषयों में निष्पक्ष बना लिया है, 
जिनका वे प्रतिपादन करते हैं। न्यायाधिकरण (जप्रधांटंक प्र0०॥4$ ) इन ग्रन्थों का 
झ्रवलम्बन इसलिये नहीं लेते कि इनमें लेखकों ने यह विचार किया है कि कानून कैसा 
होना चाहिये, किन्तु वे इनका सहारा इसलिये लेते हैं कि ये ग्रन्थ वास्तविक कानून का 
स्वरूप प्रतिपादित करनेवाली विश्वसनीय साक्षी हैं । 

(६) श्रन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (0000800॥4/ ("णा॥9५)--राज्य एक-दूसरे के 
साथ पारस्परिक व्यवहार में न केवल कानूनी दृष्टि से भ्रवश्य पालन करने योग्य कानूनों 
का तथा प्रथाओ्रों का अनुसरण करते हैं, किन्तु सौजन्य, सुविधा और सद्भावना प्रदर्शित 
करने वाले कुछ नियमों का भी पालन करते हैं। भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्राचरण के ये नियम कानून 
नहीं, किन्तु सौजन्य मात्र होते हैं। उदाहरणार्थ, सौजन्यवश सब देश अपने यहाँ श्राने वाले 
विदेशी राजदूतों को चुंगी के नियमों से मुक्त कर देते हैं। यद्यपि भ्रन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है, फिर भी आपेनहाइम के मतानुसार यह इसके 
विकास पर प्रभाव डालता है औश्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के कई वर्तमान नियम पहले 
प्रन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम थे । इस सौजन्य का आधार “आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां 
न समाचरेत्‌' का नियम है। 

(७) तर्कशक्ति (7२८४५०॥)--ब्रियर्ली ने इसे बहुत महत्व दिया है। अ्रन्त- 
रष्ट्रीय कानन में प्रायः ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिन पर उस 
समय तक प्रतिपादित कानून का कोई सिद्धान्त लागू नहीं होता । इन दशाओं में तकें- 
शक्ति या बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तक का अ्रभिप्राय यहाँ मानवीय बुद्धि द्वारा 
सोची जाने वाली सब प्रकार की बातें नहीं, किन्तु न्यायिक तक (जफ7[0ं६| 768807778 ) 
है। इसका भअ्रभिप्राय यह है कि नवीन परिस्थिति के लिये कोई नियम न होने पर इसकी 
खोज विधिवेत्ताओं द्वारा सर्वत्र वैध स्वीकार की जाने वाली तकं-प्रणाली द्वारा होनी 
चाहिये । १६१० में सं० रा० भअमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन के एक विवाद का निर्णय देते 
हुए एक न्यायालय ने लिखा था-- यदि यह मान लिया जाय कि इस मामले में कोई 
संधि या भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विशेष नियम नहीं लागू होता, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसके लिये गन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम नहीं है । यह सम्भव है कि 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कानून में विशिष्ट मामलों का निर्णय करने वाले स्पष्ट नियम 
न हों, किन्तु विधिशास्त्र का यह कायें है कि वह कानून की विशिष्ट व्यवस्थायें न 
होने पर भी परस्पर विरोधी ग्रधिकारों और हितों के संघर्ष के समाधान के लिये 
सामान्य सिद्धान्तों की तकंपद्धति को खागू करे और समस्या का हल करे। विधिशास्त्र 


१४. प्रापेनहाइम--हष्टरनेशनल लॉ, लं० १, पु० ३४ 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के स्रोत १०१ 


की यही पद्धति है ।” 

(८) प्न्तर्राष्ट्रीय राजपत्र (व/790074 $(80० ?89०5)--वर्तमान 
समय में विभिन्न राज्य दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध रखने वाले सरकारी पत्नव्यवहार और 
महत्वपूर्ण दस्तावेजों श्वेत, “नील”, रक्त” झ्रादि रंगों के आवरण रखने वाली 
पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत-चीन सीमाविवाद पर दोनों 
देशों के बीच हुए पत्नव्यवहार को भारत सरकार ने श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया 
है । संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसे पत्रव्यवहार, ग्राज्ञात्रों श्रौर विभिन्न विभागों को दिये 
गए निर्देशों को 'सं० रा० श्रमरोका के वंदेशिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पत्र 
(24705 8408 ॥0 (6 700 ंह्ढ] १९]३४॥०॥$ ० ।॥6 [77700 $08८७ ) के नाम से 
छापा जाता है। १६९०६ में प्रकाशित मूर के ग्न्तर्राष्ट्रीय कानून के सारांश (708०8 
 ग्राशा4्षांणा॥४ं 7.9५) में अमरीका के विदेश विभाग के बहुमूल्य पत्नों का संग्रह 
छपा है। इसी प्रकार का एक आधुनिक संग्रह हेकवर्थ का 79868 ० ॥0॥90074/ 
[.89 है। इनमें संयुक्त राज्य श्रमरीका द्वारा माने जाने वाले भ्नन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
मोलिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हुआ है । सरकारी कागजों में प्रायः सरकारी विधि« 
शास्त्रियों द्वारा बड़ी विद्वत्ता श्रौर योग्यता के साथ भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विवादास्पद 
जटिल प्रश्नों पर विचार होता है । लारेन्स ने यह ठीक ही लिखा है कि “कई बार इन 
विवादों में बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण श्र प्रतिपादन होता है, जिन पर 
भ्रब॒ तक बहुत कम ध्यान दिया गया था । भअ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के जटिल, गढ़ और 
गम्भीर प्रश्नों पर प्रकाश डालने के कारणा ये राजपत्न भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की 
समस्याश्रों के समझने में बहुत सहायक होते हैं । 

इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के राजनीतिज्ञों द्वारा दी गई घोषणाओं से, ग्रपने 
कानूनी परामशंदाताओं द्वारा राज्यों को दी गई सलाहों से, राज्यों द्वारा विदेशों में 
प्रपने प्रतिनिधियों को दिये गये निर्देशों से अन्तर्राष्ट्रीय रिवाजों और नियमों पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है । 

विभिन्न स्रोतों की प्रामारिकता का क्रम--ऊपर बताये गये अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें 
प्रामाणिकता का क्रम क्‍या हो अर्थात्‌ किन स्रोतों को सबसे अश्रधिक प्रामारिक समझा 
जाय और किन्हें कम प्रामारिक माना जाय | इस विषय पर श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की 
संविधि में प्रदर्शित निम्नलिखित प्रमाण-क्रम ही उचित एवं माननीय प्रतीत होता है। यह 
इस प्रकार है--(१) संधियाँ तथा भभिसमय ((०7५७॥7075), (२) रिवाज या 
भ्राचार, (३) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य सिद्धान्त, (४) न्यायिक निर्णय 
तथा विधिशास्त्रियों के ग्रन्थों श्लोर लेखों में प्रदशित की गई सम्मतियाँ । राज्यों के व्यव- 
हार में इसी पद्धति का भ्रनुसरण किया जाता है। संधियों के नियम और व्यवस्थायें सबसे 
अधिक प्रामारिक हैं, किन्तु इनके भ्रभाव में रिवाज को प्रामारिशकता दी जाती है। रिवाज 
के बाद कानून के सामान्य सिद्धान्त महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इनके अ्रभाव में न्यायालयों 
के निर्णय प्रामाणिक माने जाते हैं और इनके बाद विधिशास्त्रियों के ग्रन्थों और 


१०२ झ्न्तर्राष्ट्रीय कानून 


सम्मतियों को प्रामाणिक समझा जाता है । 

कई बार न्यायालयों के सम्मुख ऐसे प्रश्न श्राते हैं, जिनके सम्बन्ध में भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के संधियों वाले या परम्परागत आचार के नियमों (('ए्र८/0709५ 77]25) का 
नितान्त श्रभाव होता है। इस अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों की सम्मतियों श्र 
ग्रन्थों का महत्व बहुत बढ़ जाता है ।' प्रिवी कोन्सिल द्वारा समुद्री डक॑ती से सम्बन्ध 
रखने वाले एक मामले २० शि।80५४ उप्ा6& 0थाएंप्रा॥ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, 
इसमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के श्रनुसार समुद्री डकती (शा78०५ ) 
के अ्रपराध में चोरी ((१०09०9५) इसका आवश्यक तत्व है या नहीं । इस सबन्ध में 
कोई संधि या रिवाज न होने की दशा में प्रिवी कौन्सिल को विधिशास्त्रियों की सम्मतियों 
के आधार पर निर्णय करना पड़ा । इसमें प्रिवी कौन्सिल ने यह लिखा कि इस विषय 
में विधिशास्त्रियों की सम्मतियों की सहमति ((!०75०७75५$७) ही देखना इसके लिये 
आवश्यक नहीं है, किन्तु यह इन सम्मतियों में अधिक अच्छा दृष्टिकोण स्वीकार कर 
सकती है। इस आधार पर अन्त में उसने यह फैसला दिया कि चोरी समुद्री डकेती का 
आ्रावश्यक तत्व नहीं है, चोरी करने का विफल प्रयत्न (कप्ल्‍486९0 ॥९४796 (0 
7॥79009)] 700929 ) भी समुद्री डक॑ती है । 


१५. पूर्वोक्त पुस्तक, पु० ४६ 


चौथा प्रध्याय॑ 
प्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानन का सम्बन्ध 


(रिशन्वांणा 9स्‍फ्तशशा वॉाशाब्ाांणानओं ॥., वक्त रात रिप्मंटांएथो ॥,फ्त ) 


श्रस्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून--विभिन्न सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहार में 
कुछ नियमों का बाधित रूप से पालन करना आवश्यक समझते हैं, यही भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून है । राष्ट्रीय (४४०7४ ) कानून का अभिप्राय किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश 
के हित के लिये बनाये गये कानूनों से होता है । इन्हें राज्य का कानून ($(8८ 89७) या 
देशीय कानून ()४पागंटं02 899) भी कहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय 
राज्यों का पारस्परिक व्यवहार का सम्बन्ध होता है; राष्ट्रीय कानून एक देश के 
व्यक्तियों के व्यवहार से सम्बद्ध होता है । हैन्स केलसन के शब्दों में “अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून राज्य के बाह्य या वैदेशिक सम्बन्धों का नियमन करता है, राष्ट्रीय कानून 
राज्य के आन्‍न्तरिक या घरेलू मामलों का नियन्त्रण करने वाला है ।” राष्ट्रीय कानून 
अ्रपने राज्य में सर्वोच्च सत्ता रखता है, नागरिक तथा राज्य के विभिन्न अंग--न्यायालय, 
कार्यपालिका इसका पालन करने के लिये बाध्य हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य 
विषय (577०८) राज्य है, श्रतः यह नागरिकों या राज्य के विभिन्‍न श्रंगों को इसके 
पालन के लिये बाधित नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक अपने देश के नियमों का पालन 
करने के लिये बाध्य है, यदि देशीय और अभ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में विरोध होगा तो 
बह अपने देश के नियम का पालन करेगा । ऐसी ग्रवस्था भी उत्पन्न हो सकती है, जब 
राज्य का कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानन की उपेक्षा या विरोध करे; राज्य पर कुछ 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्व हों, फिर भी वह इनकी अ्रवहेलना करने वाला कानून बनाये । 
इसका एक सुन्दर उदाहरण यह है कि कोई राज्य अपने देश में विदेशियों की सम्पत्ति 
सुरक्षित रखने के लिये अन्य देशों के साथ सन्धि द्वारा श्राबद्ध हो सकता है, किन्तु इस 
देश की सरकार भूमिसम्बन्धी सुधारों की दृष्टि से श्रथवा श्रौद्योगिक क्षमता बढ़ाने की 
दृष्टि से इस सम्पत्ति को जब्त कराने का कानून देश की संसद से पास करा सकती है। 
इस कानून से कार्यपालिका को एवं सरकारी भ्रधिकारियों को विदेशियों की सम्पति जब्त 
करने का भ्रधिकार मिल जाता है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट संघर्ष 
है । इसमें उस देश के कमंचारियों और न्यायालयों के सामने यह प्रश्न होगा कि 
वह संधि वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें या अभ्रपने देश की संसद्‌ के कानून 
को लागू करें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे दूसरे मार्गे का भ्रवलम्बन श्रेयस्कर समझेंगे । 
इससे यह स्पष्ट है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून की तुलना में बहुत मिबंल 
है और उसको लागू करने में प्रनेक कठिनाइयाँ हैं । 


प्‌ृ०४॑ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानेने 


ये कठिनाइयाँ इस कारण से और भी अ्रधिक बढ़ जाती हैं कि जिस प्रकार 
राज्य के कानून को पालम कराने के लिये उसके विभिन्न अंग--न्यायालय और कार्य- 
पालिका--सरकारी अ्धिका री, पुलिस, जेल आ्रादि की व्यवस्था है और कानून बनाने के 
लिये संसद्‌ या विधान सभायें हैं, उस तरह भन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माणा करने श्रौर उन्हें 
लागू करने के लिये उपयुक्त संस्थायें नहीं हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सब व्यवस्थायें 
राज्यों पर उनके न्यायालयों और शासन द्वारा ही लागू की जा सकती हैं। इस दृष्टि से 
प्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। भन्तर्राष्ट्रीय 
कानून अभ्रपने पालन के लिये राज्यों पर निर्भर है। इससे कई जटिल प्रश्न उत्पन्न होते 
हैं--राष्ट्र के न्यायालय श्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कहाँ तक करा सकते हैं ? दोनों 
कानूनों में संघर्ष होने की स्थिति में उनका क्या कत्तंव्य है ? अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों ह्वारा 
उत्पन्न दायित्वों का पालन करने में न्यायालय कहाँ तक सहायक हो सकते हैं ? किसी 
राष्ट्र के अधिकारी राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्थाञ्रों का 
पालन कहाँ तक करा सकते हैं ? राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के संघर्ष का समा- 
धान किस प्रकार हो सकता है ? 

इन जटिल प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है: (क) अन्तर्राष्ट्रीय 
विधिशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों द्वारा इन दोनों कानूनों के सम्बन्ध का 
प्रश्न हल करना चाहा है श्लौर (ख) राज्यों ने अपने क्रियात्मक व्यवहार द्वारा इसका 
समाधान किया है । यहाँ पहले सैद्धान्तिक पक्ष का तथा बाद में व्यावहारिक पक्ष का 
प्रतिपादन किया जायगा । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में चार 
विभिन्न प्रकार के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 

(१) द्वेतवादी सिद्धान्त (॥008॥500 7॥००५)-द्वैतवादी विचारधारा के 
भ्रनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय भर राष्ट्रीय कानून की दो सर्वथा पृथक और स्वतन्त्र पद्धतियाँ 
हैं, ये विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, इनके विषय सर्वंथा भिन्न हैं श्नौर इनके लागू 
होने के क्षेत्र भी श्रलग-श्रलग हैं। (श्र) स्रोतों की विभिन्नता--इसके सम्बन्ध में 
प्रापेनहाइम ने लिखा है कि राष्ट्रीय कानून के मूल स्रोत दो प्रकार के हैं--(क) राष्ट्र 
की सीमाश्नों के भीतर विकसित हुई प्रथायें, (ख) राष्ट्र की संसद्‌ द्वारा बनाये गये 
कानून-। श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो स्वथा भिन्न स्रोत--राष्ट्रों के परिवार में विकसित 
हुई प्रथायें तथा विभिन्न राज्यों द्वारा एक-दूसरे के साथ की गयी सन्धियाँ हैं। 
(श्रा) सस्यन्धों की विभिन्नता--राष्ट्रीय कानून अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के 
पारस्परिक सम्बन्धों का तथा राज्य और नागरिकों के सम्बन्धों का नियन्त्रण करता है। 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियामक है। (इ) दोनों कानूनों 
की प्रकृति में बड़ा अन्तर है। राष्ट्रीय कानून देश के नागरिकों पर सर्वोच्च सत्ता रखता 
है, यह प्रभुसत्तासम्पन्न राजा या पालियामैंट द्वारा बनाया जाता है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का निर्माण विभिन्न राज्यों के पारस्परिक समझौतों से होता है । 

द्वेतवादी सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक जर्मन विधिवेत्ता ट्रीपेल (77०9७।) तथा 





अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध १०४ 


इटालियन विधिशास्त्री तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज आंजिलोत्ती (400०४) 
हैं। ट्रीपेल ने दोनों पद्धतियों में दो मौलिक भेद माने हैं--(क) राष्ट्रीय कानून का 
विषय व्यक्ति तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल मात्र राज्य है। (ख) राज्य 
के कानून का आधार राज्य की इच्छा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार राज्यों की 
सामान्य इच्छा (06070॥9शं6) है। श्रांजिलोत्ती ने दोनों पद्धतियों को सर्वथा पृथक्‌ 
मानते हुए इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय कानून का मौलिक सिद्धान्त इसका 
प्रावश्यक रूप से पालन किया जाना है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का झ्राधार यह सिद्धान्त है 
कि राज्यों के श्रापपी समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिये, यही 79०७ पाए 
$27५3709 का नियम कहलाता है । इस मौलिक अन्तर के कारण दोनों में संघर्ष की 
सम्भावना नहीं है । 

किन्तु ट्रीपेल और श्रांजिलोत्ती के कथन स्वंथा सत्य नहीं प्रतीत होते । द्वीपेल 
का यह कहना ठीक नहीं है कि श्रतर्राष्ट्रीय कानून का विषय (50०००) केवल राज्य 
हैं। श्रब व्यक्तियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय समझा जाता है। द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद मित्नराष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के मन्त्रियों, उच्च सैनिक तथा प्रशासनिक श्रधि- 
कारियों पर न्यूरेम्ब्ग श्नौर टोकियो में युद्धापराधों के लिये श्रभियोग चलाकर निविवाद 
रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का केवल विषय राज्य ही नहीं, 
श्रपितु व्यक्ति भी हैं। राज्यों की सामान्य इच्छा (5270॥97॥) को भ्तर्राष्ट्रीय 
कानून का आधार मानने वाली ट्रीपेल की दूसरी स्थापना भी दोषपूर्ण है।यह निश्चय 
करना बहुत कठिन है कि किन परिस्थितियों में यह इच्छा कानून बनती है। पहले 
(पृ० ८५८) यह बताया जा चुका है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के श्रनेक श्राधार सन्धियाँ, 
प्रथायें, कानून के सामान्य सिद्धान्त, न्यायाधीशों के निर्णय, विधिशास्त्रियों के ग्रन्थ, 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (०णाधं(५) तथा विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा प्रकाशित किये 
जाने वाले पत्र श्रौर धोषणायें हैं। श्रांजिलोत्ती का मत भी इसी कारण यथार्थ नहीं प्रतीत 
होता, राज्यों के समझौते को सम्मानित करने ([28०७७ $ण्ा| &&५०॥09 ) की भावना 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का मौलिक सिद्धान्त नहीं है । इसके अतिरिक्त द्वित्ववादी सिद्धान्त 
में एकत्ववादी (7707$70) सिद्धान्त मानने वाले केलसन (76०४०॥) आझ्ादि विधि- 
शास्त्रियों ने कुछ भ्रन्य दोष भी दिखायें हैं । 

इनके मतानुसार विधिशास्त्र में एक अ्रखण्डता है, अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 
कानून एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। दोनों का उद्देश्य दो रीतियों से व्यक्तियों के 
प्राचरण को नियन्त्रित करना है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । दोनों एक-दूसरे से पृथक्‌ 
ओर स्वतन्त्र नहीं हैं। राष्ट्रीय कानून राज्य में व्यक्तियों के श्राचरण को नियन्त्रित 
करता है। यद्यपि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य हैं, किन्तु राज्य व्यक्तियों से 
मिलकर बने होते हैं, भ्रत: भ्रन्ततोगत्वा यह कानून भी व्यक्तियों के आचार का नियन्त्रण 
करता है। राष्ट्रीय भर श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का संघर्ष दोनों की पृथक्‌ सत्ता का साधक 
प्रमाण नहीं हो सकता, क्‍योंकि ऐसे संघर्ष राष्ट्रीय कानून में भी देखे जाते हैं, श्रनेक 
कानूनों की भ्रवेधानिकता (पा०णाई7प/ंणा॥।9) इसका सुन्दर उदाहरण है। 
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न्यायालय राष्ट्रीय संसद्‌ द्वारा पास किये गये श्रनेक कानूनों को या इसके कुछ झअंशों को 
राष्ट्र के मौलिक कानून-संविधान के प्रतिकूल होने से श्रवैधानिक घोषित करते हैं। 
इस संघर्ष से जब राष्ट्रीय कानून में ठ्वित्व की कल्पना नहीं की जाती तो श्रन्तर्राष्ट्रीय 
झ्रौर राष्ट्रीय कानून को संघर्ष के झ्राधार पर पृथक्‌ और स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है, 
ग्रत: इन दोनों का द्वित्ववादी सिद्धान्त यथार्थ नहीं प्रतीत होता है । 

(२) एकत्ववादी सिद्धान्त (/०07870 776079)--इस सिद्धान्त के भ्रनुसार 
कानून एक अखण्ड सत्ता है, वह चाहे व्यक्तियों को बाधित करने वाला हो या राष्ट्रों 
को नियन्त्रित करने वाला हो। विधिशास्त्र (7५४75४7०770०॥0४ ) ज्ञान का प्रखण्ड 
क्षेत्र है, जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून को एक कानूनी पद्धति मान लिया जाय तो उसे 
विधिशास्त्र से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । दोनों कानून एक ही विशाल कानूनी 
पद्धति के दो भंग हैं । यदि दोनों को पृथक्‌ माना जाय तो इसका श्रर्थ यह होगा 
कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून कानूनी पद्धति का अ्रंग नहीं है। इस सिद्धान्त के अ्रनुसार 
कानून वस्तुत: एक ऐसी आज्ञा है, जिसका पालन इनका विषय बने हुए व्यक्तियों 
($706९८७ ) को अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, राज्य द्वारा 
बनाये कानूनों का पालन उसके नागरिकों को बाधित होकर करना पड़ता है। 
कानून का यह स्वरूप दोनों प्रकार के कानूनों में समान रूप में पाया जाता है, 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन राज्यों के लिये तथा राष्ट्रीय कानून का पालन इसके 
नागरिकों के लिये आवश्यक है । इस प्रकार कानून के स्वरूप की दृष्टि में दोनों में 
किसी प्रकार का द्वित्व या भेद नहीं है । दोनों की पृथक शौर स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 
ये वस्तुत: एक ही कानूनी पद्धति के परस्पर सम्बद्ध दो पाश्वे हैं। दोनों का प्रादर्भाव एक 
ही उच्चतर कानून (प्लांह्ठाधा ।49) से होता है, यह सत्‌ और शभ्रसत्‌ के सिद्धान्तों 
पर आधारित होता है । इस प्रकार उच्चतर कानून के एक ही उद्गम से प्रादुर्भत होने के 
कारण इनमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती । इस सिद्धान्त का विकास प्रथम विश्वयुद्ध 
के बाद हुआ । इसके मुख्य समर्थक केलसन (॥८०।5७॥ ), दुगवित (0प8५), दुरखीम 
(0णाफ़थं॥ ), क्राबे (॥(78006०), कंज (ए्ञा2), वेर्रास (५७०7०४४) तथा 
राइट (शाह) है। 

(२) रुूपान्तरवाद (वराक्ाईणाा480० 06009५)--यह सिद्धान्त दोनों 
कानूनों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में यह मानता है कि सन्धियों के श्रस्तर्राष्ट्रीय 
कानून व्यक्तियों पर रूपान्तर के माध्यम से लाग्‌ किये जाते हैं। सन्धि के नियमों को 
जब किसी देश की संसद्‌ या विधानसभा द्वारा श्रपने देश के कानून के रूप में परिवर्तित 
कर लिया जाता है, तभी इनका पालन होता है। यदि ऐसा खरूपान्तर न किया जाय 
तो भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं हो सकता । किसी सन्धि को राष्ट्रीय कानून 
के रूप में बदलना केवल भ्रौपचारिक (0778!) कार्य नहीं है, किन्तु वास्तविक 
($708%॥096) ग्रावश्यकता है। यह रूपान्तर ही शन्तर्राष्ट्रीय कानून को बैध 
बनाता है भौर व्यक्तियों को इसके पालन के लिये बाधित करता है । इसी सिद्धान्त 
का दूसरा नाम विशेष भ्रंगोकार ($/००70 ४0070/07) है, क्‍योंकि किसी संधि को 
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राज्य का विशेष कानून बनाकर ही अंगीकार या स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धान्त 
के श्रनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के मान्य होने के लिये यह श्रावश्यक है कि 
इन्हें राष्ट्रीय कानून का श्रंग बनाया जाय । 

इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये ग्रेट ब्रिटेन की प्रत्यपंण संधियों 
(5%090600॥ 7768॥०5) का उदाहरण दिया जाता है। पहले ब्रिटिश कानून में 
श्रन्य देशों में श्रपराध करके इंगलैंड में भाग कर आये व्यक्तियों को उन देशों को लौटाने 
की कोई व्यवस्था नहीं थी। ञन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भगोड़े अपराधियों का 
प्रत्यपेण श्रावश्यक समझा जाता है ग्रेट ब्रिटेन ने इस विषय में दूसरे देशों के साथ 
प्रत्यपण संधियाँ कीं । किन्तु इन्हें तब तक लागू नहीं किया जा सकता था, जब तक कि 
इनके लिये आवश्यक कानून नहीं बनता या सरकारी आ्रादेश नहीं निकाले जाते । इसके 
लिये वहाँ आर्डर-इन-कौन्सिल प्रकाशित किये गये और आ्रावश्यक कानून बनाये गये । 
इस प्रकार प्रत्यपंणा संधियाँ इन कानूनों द्वारा रूपान्तरित होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन के 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग बनकर क्रियान्वित होती हैं । 

इस सिद्धान्त के आलोचक इसमें निम्नलिखित दोष बताते हैं--(१) यह 
इस भ्रान्त सिद्धान्त पर आ्राधारित है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों की दो 
पृथक और स्वतन्त्र पद्धतियाँ हैं। पहले इस स्थापना का खंडन किया जा चुका है। 
(२) इस सिद्धान्त के अनुसार सभी संधियों को क्रियान्वित होने के लिये उनका 
राष्ट्रीय कानून में परिणत होना भ्रावश्यक है । किन्तु ऐसा नहीं होता, सब देशों में 
इस विषय में एक जैसी प्रथा का पालन नहीं होता । अभ्रधिकोंश संधियाँ स्वयं लागू 
होने बाली ($९८६ ०9४४078 ) होती हैं। इनके लिये कोई राष्ट्रीय कानून नहीं 
बनाया जाता। (३) जिन संधियों के बारे में कानून बनाया जाता है, उनमें संधि 
फी व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों रखा जाता है, इनमें कोई परिवर्तेन नहीं किया 
जाता। ख्पान्तर का श्रर्थ तो स्वरूप का बदलना है, इन कानूनों से इनके स्वरूप में 
कोई प्रन्तर नहीं भ्राता, भ्रत: इसे रूपान्तरवाद कहना सर्वथा भ्रान्त है। वस्तुत: यह 
तो इसको लागू करने की उपयुक्त प्रक्रिया है, इसे क्रियान्‍्वय (प्रगाएशाभां॥0॥ ) 
कहना ही ठीक है। इसलिये उपर्युक्त कारणों से यह सिद्धान्त समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । 

(४) समर्पणवाद (0000280/0॥ 7॥6079)--इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
राज्य को यह श्रधिकार सौंपा जाता है कि वह स्वयमेव यह निर्णय करे कि किसी 
संधि को कब से लागू किया जायगा श्रोर इसकी व्यवस्थाश्रों को किस प्रकार राष्ट्रीय 
कानून का पश्रंग बनाया जायगा । राज्य द्वारा संधि को क्रियान्वित किये जाने वाली 
प्रक्रिया भौर विधियाँ वसस्‍्तुत: उस समय से प्रारम्भ हो जाती हैं, जब कोई राज्य संधि 
पर हस्ताक्षर करता है। प्रत: संधियों को राज्य द्वारा लागू करने में कोई रूपान्तर नहीं 
होता। 

इस सिद्धाम्त पर भी रूपान्तरवाद वाली वही आपत्तियाँ की जाती हैं। यह 
सिद्धान्त भ्रन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूमों के पारस्परिक सम्बन्ध को भली भाँति 
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स्पष्ट करने में श्रसमर्थ है। वस्तुतः उस सम्बन्ध को राष्ट्रों के इस विचय में व्यवहार 
(278०॥०९) से ही समझा जा सकता है। श्लतः विभिन्न देशों में इनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में चिलित्न देशों का 
व्यवहार ([73006 ए 9865 शांत 76840 (0 ॥कएग6९क्राणा ए क्राशिाक्ना0णाद।ं 
[4 का शिपांट0४ $9॥26)--(१) प्रेट ब्रिटेन--यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने की दृष्टि से दो भागों में बाँठा जाता है--(क) भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के परम्परागत नियम ((५४०॥%५ 7७5), (ख) संधियों द्वारा निर्धारित 
नियम । पहले के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून की सर्वत्र 
स्वीकार की जाने वाली प्रथायें तथा नियम इंगलैंड के कानून का अंग हैं। इस प्रकार 
का कानून ब्रिटिश न्यायालय के लिये विदेशी कानून नहीं है, वह ब्रिटिश कानून में 
सम्मिलित समझा जाने के कारण उसका अंश है । यही सम्मिश्रणबाद (॥0070कं०ा 
(0९09 ) का प्रसिद्ध सिद्धान्त है, इसके अनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटिश कानन में 
मिला हुश्ना या मिश्रित है । 

इस सिद्धान्त को सर्वप्रथम लार्ड चान्सलर टेलबोट (7900) ने १७३४५ में 
8270९ए'5 ८४७९८ में प्रतिपादित करते हुए लिखा था--राष्ट्रों का कानून भ्रपने 
पूर्णातम विस्तार में इंगलेण्ड के कानून का अंग है।” ब्रियर्ली ने यह बताया है कि 
इस विचार के उद्गम का यह कारण था कि उन दिनों राज्यों के पारस्परिक व्यवहार 
के नियमों के सम्बन्ध में प्रकृति के कानून (7.9४ ०0 ४४४७०) के सिद्धान्त का प्रचलन 
था, ये बुद्धि एवं तर्क द्वारा निश्चित किये जाते थे, कामन लॉ ((णाशाणा ॥.8७) 
के नियम भी इसी प्रकार के थे । इस प्रकार दोनों में सादश्य होने से अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों का, कामन लॉ की भाँति इंगलैंड के कानून का अंश माना जाना स्वाभाविक 
था । सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता ब्लेकस्टोन (8/90/5४0॥6) ने इसका प्रतिपादन करते हुए 
लिखा था-- राष्ट्रों के कानून के सम्बन्ध में जब कोई प्रश्न इनके क्षेत्राधिकार के 
सम्बन्ध में उत्पन्न होता है तो यह कामन लॉ के भ्रन्त्गत समझा जाता है और यह 
माना जाता है कि यह इस देश के कानून का हिस्सा है ।” १८वीं शती में इस सिद्धान्त 
का समर्थन लाड मैंन्सफील्ड तथा भअ्रन्य जजों ने किया । १९वीं शी में 9006/ ». 
प्रणाएगद्रीगंव (805), एणतह 79. 05077 (887), ]२०४७॥० 9. प002000 
(823), धाएश०ण' ए 6 प्रधा4 5. 89 (86) के मामलों में उपर्युक्त सिद्धान्त 
का पोषण किया गया था । 

किन्तु इस परम्परागत दृष्टिकोण को न्यायाधीश काकबने ने १५६७६ में 
फ्रेकोतिया (#7970079 ) के मामले में श्रस्वीकार करते हुए कहा कि अन्तर्साष्ट्रीय 
कानून की दृष्टि से इंगलिश तट से तीन मील की दूरी तक स्वीकार किये जाने बाले 
प्रादेशिक समुद्र में विदेशियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों के मामले सुनने 
का अ्रधिकार ब्रिटिश न्यायालयों को नहीं है। इस निर्णय के प्रभाव को रह करने 
तथा ब्रिटिश न्यायालयों को यह क्षेत्राधिकार देने के लिये १८७८ में पालियामैंट ने 
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पद्शांगांब सव्वाश$ उप्रशा5तालांणा है| पास किया । किन्तु इस निर्णय से इंगलैंड 
में श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों को ब्रिटिश कानून का अंग मानने वाले सम्मिश्रणवाद की 
सत्यता में सन्देह उत्पन्न हो गया । 

इसका निराकरण करते हुए भ्रनेक परवर्ती निर्णयों में कुछ शर्तों के साथ 
उपर्यक्त सिद्धान्त की पुष्टि की गई । लाई एटकिन ने ए_()णाह (४ एआशाए ». रि. 
के मामले में निर्णय देते हुए लिखा था-- (ब्रिटिश) न्यायालय ऐसे नियमों के 
समूह की सत्ता स्वीकार करते हैं, जिसे राष्ट्रों ने आपसी व्यवहार में माना हुत्ना 
है। किसी कानूनी प्रश्न पर वे यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस विषय के 
सम्बन्ध में क्या नियम हैं और इसे जान लेसे के बाद वें इसे उस ह॒द तक घरेलू 
कानून में सम्मिश्रित (00907960) हुग्ला समझते हैं, जहां तक यह पालियामेंट 
द्वारा पास किये गये भ्रथवा न्यायालयों द्वारा श्रन्तिम रूप से घोषित किये नियमों से 
झसंगत न हो ।” लार्ड एल्वरस्टोन ने १४८४४ 7२७॥0 (शाह 06007 राह 0०ा- 
04५ 7॥0. 9». ॥॥6 श॥8 के मामले में लिखा था-- जिन पर हमारे देश की सामान्य 
सहमति है और सामान्य रूप से जिन पर अन्य देशों के साथ हमारे देश ने भी 
सहमति दी है, इन्हें उचित रूप से भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जा सकता है श्रौर जब 
हमारे राष्ट्रीय न्यायालयों के सम्मुख भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न भ्रायेंगे तो वे इस 
कानून को स्वीकार एवं लागू करेंगे ।” 

प्रधिग्रहण न्यायालयों (272० ८०घ०ा७) की स्थिति कुछ भिन्न है। ये 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिये ही बनाये गये हैं । ला्ड पार्कर के झमोरा 
(227079 ) के मामले में लिखा था--एक ब्रिटिश श्रधिग्रहण न्यायालय निश्चित 
रूप से पालियामेंट के कानून द्वारा बॉंधा होता है, तथापि यह सत्य है कि यदि यह 
ऐसा कानून पास करे, जिसकी व्यवस्थायें राष्ट्रों के कानून के अनुकूल न हों तो 
इन्हें क्रियान्वित करते हुए ग्रधिग्रहण न्यायालय भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू नहीं 
करेगा ।” इंगलैंड के ये न्यायालय भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल किसी आड्डर-इन- 
कौंसिल का पालन करने को बाध्य नहीं हैं, किन्तु इन्हें पालियामैंट के द्वारा पास किये 
कानून का पालन करना पड़ता है। 

संधियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश पद्धति यह है कि निम्नलिखित प्रकार की 
संधियों के बारे में पालियामैंट की स्वीकृति या कानून भ्रवश्य पास होना चाहिये-- 
(क) ब्रिटिश प्रजाजनों के वेयक्तिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली संधियाँ । 
(ख) कामन ला या पालियामैंट के कानून को प्रभावित करने वाली संधियाँ। (ग) 
ब्रिटिश ताज ((०श/) को अतिरिक्त अ्रधिकार देने वाली संधियाँ। (घ) ग्रेट 
ब्रिटेन की सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व (ग्ाक्षाएंध 00॥#840॥8 ) 
डालने वाली संधियाँ। (3) जो संधियाँ स्पष्ट रूप से इस शर्ते के साथ की जाती 
हैं कि इन पर पालियामेंट की स्वीकृति ली जायेगी । (च) ब्रिटिश प्रदेश देने 
(००४४०॥ ) के सम्बन्ध में की जाने वाली संधियाँ । 

निम्मलिखित प्रकार की संध्रियों के लिये प्रालियामेंट की स्वीकृति की आझाव- 
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श्यकता नहीं होती--(क ) समुद्री यूद्ध में ब्रिटिश ताज के युध्यमान (छ०82८॥) 
प्रधिकारों में परिवर्तन करने वाली संधियाँ । (ख) मामूली प्रशासकीय समझौते, बशर्ते 
कि इनसे राष्ट्रीय कानून में कोई परिवर्तन न आता हो और इन पर पालियामैंट के 
प्रनूसमर्थन (२४040॥ ) की झ्रावश्यकता न हो। 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियम या संधि निम्न- 
लिखित भ्रवस्थाओं में ही ब्रिटेन के राष्ट्रीय कानून का अंग बनती है--(१) यह नियम 
विभिन्न राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त होना 
चाहिये । 00997 'चि४ए४४:६ ५४७४४०08400 ». (॥7$079 के मामले में लाडे 
मंकमिलन ने यह लिखा था--'सा्वंजनिक भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी सिद्धान्त को 
हमारे राष्ट्रीय कानून में श्रंगीकार करने में सर्वसम्मत पहली शर्ते यह है कि इसे सभ्य 
राष्ट्रों द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय आचरणा के रूप में सामान्य स्वीकृति दी जा चुकी हो तथा 
यह स्वीकृति भअन्तर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, प्रारम्भिक प्रामारिगक पाठयग्रन्थों, व्यवहार 
तथा न्यायालयों के निर्णयों से पुष्ट करती हो ।” (२) ये नियम पालियामैंट द्वारा पास 
किये कानूनों और न्यायालयों के निर्णय से श्रसंगत नहीं होने चाहियें। (३)) कार्य- 
पालिका (£#6०ए॥४८) द्वारा किये गये अनेक कार्यो--जैसे युद्ध-घोषणा तथा नये 
प्रदेशों को श्रपने राज्य का अंग बनाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायालयों को कोई अधिकार 
नहीं है, भले ही इनस अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता हो । (४) कुछ विषयों में 
ब्रिटिश न्यायालयों को कार्यपालिका के प्रमाण-पत्र श्रथवा प्रामारिक कथन पर विश्वास 
करना पड़ता है, जैसे राज्यों की विध्यनुसार (06 ]एा०) तथा तथ्यानुसार (66 80००) 
मान्यता, राज्यों की प्रभुसत्ता, राजनीतिक विशेषाधिकारों की माँग करनेवाले व्यक्तियों 
का दर्जा। (५) राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को अपनी व्याख्या के 
प्रनुसार लागू करता है। (६) संधियाँ ब्रिटिश पालियामैंट द्वारा आवश्यक कानून बन 
जाने पर ही न्यायालयों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । 

(२) संयुक्त राज्य भ्रमरीका--यहाँ ग्रेट ब्रिटेन की भाँति श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
को राष्ट्रीय कानून का श्रंग माता जाता है । न्यायाधीश ग्रे ने 78५००(४ स्॥088 शात॑ 
[.08 के मामले में लिखा था-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून हमारे कानून का हिस्सा है भ्रौर 
जब इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हों तो उपय॒क्त अ्रधिकार क्षेत्र रखने वाले हमारे न्याया- 
लयों द्वारा इस कानून का निर्धारण झोौर प्रशासन होना चाहिये ।* सुप्रीम कोर्ट ने 9॥0॥ 
». 0090 के मामले में कहा था-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून भ्रपने सुविस्तृततम और 
व्यापकतम अ्रथ में हमारे कानन का भाग है। 

सं० रा० अमरीका द्वारा संपुष्ट किये गये सभी समझौतों को ग्ममरीकन न्याया- 
लय स्वीकार करने के लिये बाधित हैं, भले ही ये समझौते भ्रमरीकी कांग्रेस द्वारा पास किये 
गये कानूनों के प्रतिकूल हों । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्धारण करते हुए इनके विविध 
स्रोतों--संधियों, न्यायालयों के निर्णयों, विधिशास्त्रियों के पाठयग्रन्थों श्रौर सभ्य राष्ट्रों 
में प्रचलित प्रथाभों को देखा जाता है, भ्रौर इसे झ्पने देश की परिस्थितियों के 
प्रनुसार ग्रहण किया जाता है। 0४2 ४8 70 (१६२५) के मामले में कहा गया 
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था-- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार उसी ह॒द तक कानून है, जहाँ तक हम इसे ग्रहण करते 
हैं।' 

संधियों को सं० रा० अमरीका के संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 
संविधान की धारा ६ में कहा गया है--सं० रा० अमरीका द्वारा की गई सब संधियाँ 
देश का सर्वोच्च कानून होंगी ।* भ्रतः वहाँ राष्ट्रपति जब किसी संधि को सीनेट द्वारा 
पास होने के बाद संपुष्ट करता है तो यह अमरीकन कानून का रूप धारण कर लेती 
है । 

ग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० भ्रमरीका के इस सम्मसिश्रणवाद के सिद्धान्त 
([700फ0बांणा 60०76) को फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलेड के न्यायालयों 
ने भी स्वीकार किया है । 

(३) फ्रांस--यहाँ भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम उस समय तक राष्ट्रीय कानून 
(थप्रांण0०। 7.99) का भ्रंग समझे जाते हैं, जब तक कि उनका व्यवस्थापिका परि- 
षद द्वारा बनाये भ्थवा संविधान के नियमों से विरोध न हो । संधियों के विषय में फ्रेंच 
न्यायालयों ने परस्पर-विरोधी निर्णय किये हैं । कई बार यहाँ न्यायालयों ने संधियों को 
व्यवस्थापिका परिषदों द्वारा पास किये कानून (880७७ 7.99) से प्रबल माना है, 
किन्तु कई बार इसके विरोधी दृष्टिकोर को अपनाया है | कुछ सधियों के लिये यह 
झावश्यक माना गया है कि कानूनों की भाँति उनकी उद्घोषणा (०० क्षा।वा0 ) 
होनी चाहिये ।। अन्य संधियों का प्रकाशन ही पर्याप्त समझा जाता ह#। 

(४) स्पेन के १६३१ के संविधान की धारा € के अ्रनुसार भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
देश के कानून का भाग है । 

(५) नावें--अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियम (('प४०॥॥9 65 ) 
इस देश के कानून का श्रंग समझ जाते हैं, किन्तु संधियों के देशीय नियम से प्रबल होने 
के लिये इनका व्यवस्थापिका परिषद्‌ से श्रनुसमर्थन (२७४४॥0७॥०॥ ) होना श्रावश्यक 
है । 

(६) जमेनी--प्रथम विश्वयूद्ध के बाद बने यहाँ के वाइमार (श/शांग्राश्ा) 
संविधान की धारा ४ में यह व्यवस्था की गई थी कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौम 
रूप से स्वीकार किये जाने वाले नियम वध हैं तथा वे जर्मनी के संघीय कानून का अंग 
हैं। किन्तु १६२८ में जमंनी के न्यायालय (॥२९७४४५2०८४०॥) ने एक मामले ॥१०फ४- 
00॥85 4.0५५ (१४५८ में यह निर्णय दिया कि वह पिछले नियम को पहले नियम से प्रबल 
मानने के सिद्धान्त (90४0 00०84 7707 पश्चिम: पूवंबाधक:) को स्वीकार 
करने को बाधित है और इसने वर्साय की सन्धि (४८४४४॥०५ 77८४५ ) के बारे में बाद में बने 
एक कानून को लागू किया । १६३३ में जमेंनी के सुप्रीम कोट ने यह निर्णय दिया कि 
ग्रान्तरिक प्रभूसत्ता होने के कारण जर्मनी को यह अधिकार है कि वह यह निर्णय करे 
कि धारा ४ के अ्रनुसार कौन-सी बातें भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियम समझी जायेंगी; उसे यह 
भ्रधिकार है कि वह किसी संधि की व्यवस्थाञ्रों का विरोध करने वाला कानून प्रचलित 
करे । 
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(७) सोवियत रूस--रूसी न्यायाधीश क्रिलोव (#79]0५) का यह मत है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तथा आन्तरिक कानून के सामान्य नियम ('र००॥॥$) परस्पर 
संयुक्त न होते हुए सहग्नस्तित्व ((००४४४०॥०८) रखते हैं । राज्य की सामान्य इच्छा 
प्रान्तरिक कानूनों में तथा सामान्य संधियों में प्रकट होती है । रिवाजी कानून के सम्बन्ध 
में इसकी सहमति मृकभाव (॥40) से दी जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भ्राने से 
इसे मूर्तरूप मिलता है । 

(८) प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दोनों विश्व न्यायालयों (१४०॥0 
(०णा४) ने यह स्वीकार किया है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानन का माना हुआझ्ना सिद्धान्त 
है कि संधि करने वाले देश संधि द्वारा जो व्यवस्थायें निश्चित करते हैं, उनका विरोध 
या खण्डन इनमें से किसी देश की व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा पास किये गये कानून द्वारा 
संभव नहीं है। संधियाँ राष्ट्रीय कानून की श्रपेक्षा प्रबल एवं शक्तिशाली होती हैं । 

भारत में राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध--भारतीय संविधान 
में ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत महत्व दिया गया है। इसका उल्लेख राज्य की नीति के 
निर्देशक तत्वों ([॥6८४९ शा09०5 ० $096) में है । संविधान के चतुर्थ अ्रध्याय 
की धारा ५१ में भन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान 
(?0५ं80॥5 ) हैं-- 

राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि-- 

() अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बढ़े । 

() राष्ट्रों के मध्य में न्‍्यायोचित एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बने रहें । 

(॥) राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों से 

उत्पन्न दायित्वों के प्रति सम्मान में वृद्धि हो । 

(५) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के पंचनिर्णय द्वारा समाधान को प्रोत्साहित किया 

जाय । 

राज्य की नीति के निर्देशक उपर्युक्त तत्वों को लागू करने के सम्बन्ध में धारा 
३६ में यह कहा गया है कि इन सिद्धान्तों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया 
जा सकता । किन्तु फिर भी यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य के शासन-संचालन में मौलिक 
समझे जायेंगे और राज्य का यह कत्तेव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धान्तों 
को क्रियात्मक खूप दें । 

भारतीय संविधान की उपर्युक्त धारा ३६ तथा ५१ से यह स्पष्ट है कि यहाँ 
शासन-प्रबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं नैतिकता को सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है। यह 
बात भारतीय न्यायालयों के अनेक निर्णयों से संपृष्ट होती है । 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गातंशा भात (.ल्ालव ॥ए०४॥गाथा 7प/ ॥/0., 
? रिवागाराशा03 (३०४४४ 72०० (4, !. 7२, 952 (७]. 508) के मामले में यह 
निर्णय किया था कि भ्रब तक भारतीय न्यायालय इंगलैण्ड के वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के नियमों का संदेव अनुसरण करते रहे हैं । किन्तु ग्रब परिस्थितियाँ बदल गई 
हैं, इस समय उनके लिये इंगलैण्ड के नियमों का भ्रनुसरण करना झ्रावश्यक नहीं रहा 
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सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय न्यायालय 
वैयक्तिक भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में किसी एक सम्प्रदाय (50000!) द्वारा प्रति- 
पादित नियमों को मानने के लिये बाधित नहीं हैं। भारत अ्रब अपने ऐसे सिद्धान्तों का 
विकास करने में स्वतन्त्र है, जो उसके न्याय, निष्पक्षपात तथा उत्तम श्रन्तःकरण 
(30॥08, ४0णा(४ ॥00 5000 (०7४०४०००८) के अपने विचारों के भ्रनुकूल हों ।” 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक श्रन्य मामले ॥॥7 कतंडा9 शाध्ा॥8 ४. 38० 
० ७८४ ४82॥8क। के निर्णय में लिखा था कि राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हुए 
तथा इसे लागू करते हुए न्यायालय ऐसी व्याख्या (॥/श/797०(४॥0॥) स्वीकार करने 
का प्रयत्न करेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों से निकाले जाने वाले अ्रधिकारों 
और दायित्वों के साथ विरोध न रखती हो ।” 

भारत के दीवानी और फोजदारी प्रक्रिया विधिसंग्रहों (टाशं ?700९०५९ 
था0 (यंग 070०20776 (0०५6४) में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का अनुसरण करते हुए 
विदेशी राजाओ्रों तथा दूतों को दीवानी और फौजदारी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति 
(एरगणयरो9) प्रदान की गई है । अतः यह स्पष्ट है कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है और भारतीय कानून के साथ अनुकलता रखने वाले इसके 
नियमों का सर्देव पालन किया जाता है। 


पाँचवाँ प्रध्याय 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण 


((०भाट्यांणा ए पाशाधांणातओं 7,.9फ9) 


संहिताकररणा का अ्रभिप्राय (7॥6 /८थ॥॥४ ०0 (०४ग०४४०॥ )--इसका 
सामान्य श्राशय किसी जटिल विषय के नियमों को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध श्रौर सुस्पष्ट 
रूप से संगहीत करना है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक बड़ा जटिल जंजाल है, वह अनेक 
स्रोतों से प्रादुर्भूत होने के कारणा बड़ा भ्रस्पष्ट और अ्निश्चित है। इसके सुधार के लिये 
इसे संहिताबद्ध करना आवश्यक समझा जाता है। ब्रियर्ली के शब्दों में एक ऐसी 
संहिता के चार लाभ होंगे (क) कानून का विषयानुसार क्रमबद्ध प्रतिपादन होगा । 
(ख ) इसकी व्यवस्थायें भ्रधिक स्पष्टता तथा सरलता से निश्चित हो सकेंगी । (ग) संदेहों 
का निराकरण होगा । (घ) जिन विषयों में ग्रभी तक नियमों का भ्रभाव है, उसकी पूर्ति 
होगी । किन्तु किसी भी संहिता से इन चारों उद्देश्यों का पूरा होना संभव नहीं है, क्योंकि 
जब कोई संहिता बनाई जाती है, तो उस समय उन पर सारी परिस्थितियों को दूर दृष्टि 
से देखना संभव नहीं होता, जो भविष्य में इसे लागू करते हुए उत्पन्न होंगी श्रौर यह 
वांछनीय भी नहीं प्रतीत होता कि किसी विषय के इतने विस्तृत और सुनिश्चित नियम 
बना लिये जायें कि भविष्य में नवीन परिस्थितियों में न्यायाधीशों की व्याख्या द्वारा 
इनका उचित विकास न हो सके । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में संहिताकरण के मुख्य रूप फंनविक के मतानुसार 

तीन प्रकार के हैं-- (१) राज्यों के मध्य में वास्तव में लागू हो रहे नियमों का क्रमबद्ध 
रूप से प्रतिपादन; (२) वर्तमान नियमों का ऐसे संशोधनों के साथ संग्रह, जिनसे ये 
आ्राधूनिक युग की आवश्यकताग्रों को तथा न्‍्यायोचित मानवीय भ्राचरण के लिये निर्धा- 
रित मानदण्डों को पूरा कर सकें; (३) वर्तमान कानून की समूची पद्धति का पूर्णरूप 
से ऐसा पु्ननर्माण जो नवीन सिद्धान्तों पर आधारित हो । झ्राधुनिक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
ग्रनेक अ्रंशों में इतना अ्रधिक दोषपूर्ण है कि इस की संहिता बनाने वाला पहले प्रकार 
को निरथंक समझता हुआ उसमें अपने सुझाव और सुधार अवश्य देना चाहता है। 
इसलिये प्राय: इसके ऐसे आरदेशवादी संग्रह और संहितायें बनती हैं, जिनका वास्तविक 
परिस्थतियों से कम सम्बन्ध होता है। इन संहिताओ्रों के निर्माताझ्रों को श्रनेक विरोधी 
दुष्टिकोणों का सामंजस्य तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संघर्ष का समन्वय 
करना पड़ता है। यह संहिताकरण इससे होने वाले लाभों को दृष्टि में रखकर किया 


१. ब्रियर्ली--दी ला भ्रॉफ नेशन्स, पु० ७६ 
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जाता है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं । 

संहिताकरण के लाभ (40५9788०5 ० (००7०20607 )--इसका पहला 
बड़ा लाभ श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित बनाना तथा संदेहों का 
निराकरण करना है। इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्य सुगम हो जायगा । 
दूसरा लाभ विरोधों का परिहार और एकरूपता की वृद्धि है। इस समय भ्न्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विविध प्रकार के नियम प्रचलित हैं, इनमें तथा 
अनेक देशों के राष्ट्रीय कानूनों में अनेक प्रकार की असंगतियाँ श्रौर विरोध हैं। नियमों 
के एक संहिता (०००6) में संगृहीत होने से यह दोष दूर हो जायेंगे । तीसरा लाभ इस 
की अपूर्णताशों के दूर होने का है, इसकी संहिता बनाते हुए इनका ज्ञान होना स्वाभा- 
विक है, इन न्यूनताओं को दूर करने से इसकी समुचित वृद्धि और विकास होगा । चोथा 
लाभ इसके विकास और प्रगति में तीव्रता लाने का है, प्रथाओं द्वारा इसका विकास 
बड़ी मन्दगति से हुआ है, यह आधुनिक गतिशील युग के सर्वथा अनुपयुक्त है । इससे 
इसका विकास ग्रवरुद्ध हो रहा है, संहिताकरणा से इस दोष को दूर किया जा सकता 
है । पाँचवाँ लाभ यह है कि यदि यह कानून अधिक स्पष्ट हो जाता है तो यह सम्भावना 
की जा सकती है कि इसका पालन करने वाले देशों की संख्या अधिक होगी | इस 
समय इसकी भअस्पष्टता के कारण अधिकांश देश इसे श्रपने देश में लागू करना वांछनीय 
नहीं समझते । सुस्पष्टता बढ़ने पर अनेक देशों द्वारा इसका अंगीकार होने से अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढ़ेगी। अ्रत: इसका संहिताकरण शअ्र'वश्यक प्रतीत होता 
है । 

किन्तु उपर्युक्त लाभों के साथ संहिताकरण के कुछ दोष और कठिनाइयाँ भी 
हैं, इनके कारण श्रभी तक इसका सनन्‍्तोषजनक संहिताकरणा नहीं हो सका । 

संहिताकरण के दोष ([2070708 ० (८००४॥०४॥०॥ )--इसका पहला बड़ा 
दोष इसके स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध करना है। संहिता के सुनिश्चित नियमों द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम पथरा कर जड़ हो जायगा । यह वस्तुत: जीवित, वर्तमान और 
विकासशील प्राणी के तुल्य है, लिखित नियमों की श्रृंखला भ्रपने भारी बोझ से इसका 
गला घोंट डालेगी । कार्डोजी के मतानुसार “रात भर के लिये यात्री को शरण देने 
वाली सराय उसकी यात्रा का भ्रन्तिम लक्ष्य नहीं होती । यात्री की भाँति कानून को 
भी कल की यात्रा के लिये तैयार रहना चाहिये । इसमें विकास का सिद्धान्त बना रहना 
चाहिये ।” संहिताकरण इस विकास पर कुठाराघात करता है । इसमें ऐसा लचकीला- 
पन आवश्यक है, जिससे यह समाज की परिवरततंनशील तथा प्रगतिशील परिस्थितियों 
में भी उपयोगी और लाभदायक बना रह सके । भ्रतएव समय-समय पर इसका संशो- 
धन होता रहना चाहिये, संहिताकरण इसे सुनिश्चित नियमों का रूप प्रदान करके इसको 
समयानुकूल बनाने की भ्रावश्यकता कम कर देता है । इसका दूसरा दुष्परिणाम यह है 
कि संहिताकरण के समय इसके निर्माता विभिन्न नियमों की ऐसी बाल की खाल 
निकालते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की मौलिक भावना के प्रतिकूल होती है। तीसरा 
दुष्परिशाम इससे कानूनी विवादों की वृद्धि तथा समझौतों का न होता है। १६३० में 
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राष्ट्र संघ के कुछ विषयों पर सर्वेसम्मत नियम बनाने वाली संहिताझों के निर्माण का 
प्रयत्न किया था, किन्तु यह सर्वथा विफल रहा | मार्च १६६० में सं० रा० संघ के 
तत्वावधान में प्रादेशिक समुद्रों की सीमा के विषय में श्रन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाने वाला 
सम्मेलन किसी सर्वेसम्मत निर्णय पर पहुँचे बिना भंग हो गया । चौथी हानि यह है कि 
ग्रधिकांश राज्य केवल संधियों में ही विश्वास रखते हैं, उन्हें संहिताकरण में आस्था 
नहीं, वे इसके नियमों से इसलिये नहीं बँधना चाहते हैं कि भविष्य में नई 
परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भी उन्हें इन नियमों का अभ्रनुसरण करना पड़ेगा, संहिता 
के नियमों को स्वीकार करना भविष्य में सदा के लिये अपने साथ-पैर बाँध लेना होगा, 
अ्रतः अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये बे इन संहिताओं को प्राय: स्वीकार नहीं 
करते । इस दशा में इनके निर्माण का मौलिक उद्देश्य विफल हो जाता है और यह 
सारा प्रयास निरथंक प्रतीत होता है । इन दोषों के अतिरिक्त इस कार्य में श्रनेक बड़ी 
कठिनाइयाँ भी हैं । 

संहिताकरण की कठिनाइयाँ (॥जगी0००॥०6४ ० (०4८7० ) -अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय कानून के कुछ विषय इतने विवादग्रस्त हैं कि इनमें सब प्रकार के विरोधी विचारों 
का समन्वय करते हुए सर्वेसम्मत व्यवस्था का नियम बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य है। 
सब राज्यों की समानता और प्रभुसत्ता (0५०७ ४॥५ ) इनके निर्णाय में दूसरी बड़ी 
बाधा है। इससे विरोधी दृष्टिकोणों का सामंजस्य नहीं हो सकता, प्रत्येक राज्य अपने 
स्वार्थ की दृष्टि से अपने दृष्टिकोण को सत्य समझता हुआ उसे छोड़ने के लिये उद्यत 
नहीं होता । अब तक इसीलिये संहिताकरण के अधिकांश प्रयत्न विफल हुए हैं। तोसरी 
बड़ी बाधा इसके निर्माण सम्बन्धी प्रश्न हैं। यदि इसका निर्माण करने वाले राज्यों के 
प्रतिनिधि होते हैं तो बे अपनी सरकारों के वर्तमान हितों का दृष्टिकोण अपनाये जाने पर 
बल देते हैं। किन्तु इनके राजनीतिक स्वार्थे इतने विविध प्रकार के तथा परस्पर विरोधी 
होते हैं कि इनमें समझोता होना अ्रसम्भव हो जाता है । यदि इस कठिनाई को दूर करने 
के लिये संहिताकरण के लिये राज्यों के प्रतिनिधियों के स्थान पर सुविज्ञ और विख्यात 
विधिशास्त्रियों (3प785) का सम्मेलन बुलाया जाय तो इसके निर्णय को स्वीकार या 
अ्रस्वीकार करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर होगा, वे अपने हितों से विरोध रखने वाले 
निर्णयों को स्वीकार नहीं करेंगे । 

उपर्युक्त दुष्परिणामों तथा दुस्तर बाधाओं के होते हुए भी यह समझा जाता 
है कि इसके लाभों का पलड़ा हानियों वाले पलड़े से अधिक भारी है। संहिताकरण से 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सरलता, सुगमता, समरूपता, सुबोधता, क्रमबद्धता और सुब्यवस्था 
आ्रायेगी । अतः विफलताओं के होते हुए भी इसके लिये भ्रनेक प्रयत्न व्यक्तियों एवं 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों तथा संगठनों की ओर से किये जाते रहे हैं । यहाँ इनका संक्षिप्त 
उल्लेख दिया जायेगा । 

संहिताकरण का संक्षिप्त इतिहास (प्रा४एा9 ० (0००र०्क्रांणा)--( १) 
झारम्भिक प्रयत्त (:87]9 77075 )--ब्रिटिश विधिशास्त्री बेन्थम ने पिछली शताब्दी 
में सर्वप्रथम इसके संहिताकरणा का प्रयत्न किया और सब सभ्य राज्यों में शान्ति बनाये 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानन का संहिताकरण ११७ 


रखने के लिये एक आ्रादर्श भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून तैयार किया | फ्रेंच राज्यक्रान्ति होने पर 
१७६२ में राष्ट्रीय सम्मेलन (रिथाणा॥। (णाश्श्वांण) ने राज्यों के अधिकारों का 
घोषणापत्र बनाने का निश्चय किया । यह कार्य एब्बे ग्रेगायर (१७०७८ 0/०8०४) 
को सौंपा गया। उसने १७६४५ में इसका २१ धाराश्रों वाला एक प्रारूप ([)0) 
तैयार किया, किन्तु इसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने स्वीकार नहीं किया । १८५६ में पेरिस 
को घोषणा (260&7५00॥ ० 9?9॥8) में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चार सिद्धान्तों को 
घोषित किया गया-- 

(क) युद्ध करने वाले राष्ट्रों द्वारा वैयक्तिक स्वामित्व रखने वाले निजी यद्ध- 
पोतों द्वारा शत्र पर आक्रमण करने की प्रथा ( ?५७९८४॥॥2 ) का श्रन्त कर दिया 
जाय । 

(ख) तटस्थ देशों के जहाज शत्रु के लिये विनिषिद्ध ((०॥808॥0 ) रण- 
सामग्री के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का वहन कर सकते हैं। 

(ग) शत्रु का झण्डा फहराने वाले जहाज पर लदे हुए तटस्थ देशों के माल में 
से केवल विनिषिद्ध रण-सामग्री को ही जब्त किया जा सकता है। 

(घ) घेराबन्दी या परिवेष्टन (8/00]:40०) के वास्तविक होने के लिये 
उसका प्रभावशाली होना आवश्यक है । 

१९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में संहिताकरण के ग्ननेक 
प्रयत्न हुए । इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--१८६१ में आ्रास्ट्रियन विधिशास्त्री 
#0॥5 जा 700 ?८7प१५०॥९ए९९८5 का (१066 280०5 0"0,, ०006९ 66 00: 
्रांश90074, १८६२ में न्यूयाक॑ के प्रोफेसर फ्रांसिस लीबर का युद्ध के नियम ([.,8५४5 
0 ५४७), १८६८ में स्विट्ज़रलैण्ड के विधिशास्त्री ब्लेंशली (8]07/8८॥॥ ) की श्रनेक 
भाषाओं में अनूदित होने वाली ८६२ धाराझ्रों की विस्तृत संहिता (0066), १८६२ में 
डंविड डडली का १००८ धारा्रों वाला िक्वी, 0765 ० [0008090078/ (006 
नामक ग्रन्थ, १८७४ में ब्रसेल्ज में रूस के जार अलेक्जेण्डर द्वितीय की प्रेरणा से बलाये 
सम्मेलन ने ६० धाराओ्रों की एक संहिता तैयार की, यह ब्रसेलल घोषरणा कहलाती है। 
१८८० में ७ वर्ष पहले घेष्ट (बेल्जियम) में स्थापित भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की संस्था ने 
अ्रपना ग्रंथ प्रकाशित किया । १८६० में इटालियन विधिशास्त्री ?४$१प८४।० #07 के तथा 
१६१० में ब्राजीलियन विधिवेत्ता 8[/(ए८४० ८६५०४ के श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिता 
सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रकाशन हुए । इसी समय इस प्रकार के भ्रन्य ग्रन्थलेखक श्रापेनहाइम, 
हाल, फिलिमोर तथा हाइड थे । 

(२) हेंग सम्मेलन (87९८ (णालिशा०८४।899 ४70 907 )--१८६६ में 
रूस के सम्नाट्‌ निकोलस द्वितीय की प्रेरणा से हेग का पहला सम्मेलन भश्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानू न के प्रश्नों पर विचार के लिये बुलाया गया। इसमें २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मि- 
लित हुए । इसने संहिता के रूप में दो महत्वपूर्ण विषयों पर अभिसमय ((णाए्शा- 
008) तैयार किये--(१) भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये 
भभिसमय। (२) स्थलयूद्ध के कानूनों और रिवाजों का श्रभिसमय । पहले भ्रभिसमय 
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के परिणामस्वरूप हेंग में पंचनिर्णय के स्थायी न्यायालय (किश्षाशाक्षाल्वा (०प्रा रत 
4797900॥ ) की स्थापना हुई। यह सम्मेलन भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण 
के इतिहास में बड़ा महत्व रखता है । इससे इस प्रवृत्ति को बड़ा बल और प्रोत्साहन 
मिला । 

दूसरा हेग सम्मेलन १६०७ में हुआ । इसने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के १३ महत्व- 
पूर्ण विषयों पर अभिसमयों द्वारा नियम बनाये । ये विषय इस प्रकार हैं--युद्ध छेड़ना, 
युद्ध छिड़ने के समय व्यापारी जहाजों का युद्ध रणपोतों में परिवर्तन, स्थलीय एवं समुद्री 
युद्ध में तटस्थता के नियम, युद्ध छिड़ने के समय शत्रु के व्यापारी जहाजों का दर्जा, 
नोसेनाश्रों की गोलाबारी, पनड्ब्बियों के संसर्ग में आने से स्वयं विस्फोट करने वाली 
सुरंगें। इसमें कुछ अभिसमय पिछले सम्मेलन के थे । ४४ राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग 
लिया था । 

१६०६ में लन्दन में समुद्री युद्ध के नियम बनाने के सम्बन्ध में महाशक्तियों का 
एक सम्मेलन हुआ, इसमें विनिषिद्ध वस्तुओ्रों ((०707902॥0 ) की सूची तेयार करने 
का प्रयास किया गया । इसके निर्णय लन्दन की घोषणा में प्रकाशित किये गये । 

(३) राष्ट्रसंघ के प्रयत्न (#्िणा$ एी 7.८488५९ ० )२७॥०॥६ )--१६२४ में 
राष्ट्रसंघ की कोन्सिल ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिता बनाने योग्य विषय चुनने के 
लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनायी । इस समिति ने १६२७ में अपनी रिपोट में 
निम्नलिखित सात विषय इसके लिये सर्वथा उपयुक्त और परिपक्व (२७८) माने-- 
(१) राष्ट्रीयता, (२) प्रादेशिक समुद्र, (३) अ्रपने प्रदेश में हुई विदेशियों की शारी- 
रिक क्षति व सम्पत्ति की हानि के लिये राज्य की जिम्मेवारी, (४) दूतों के विशेषा- 
धिकार श्रौर उन्मुक्तियाँ (|श़ध़ाप्रा॥०5), (५) भअनन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा सन्धियाँ 
करने और इनका प्रारूप तेयार करने की विधियाँ, (६) समुद्री डकती (3०४), 
(७) समुद्र की वस्तुओं का उपयोग (+9#ए0णाक्रांणा ० 6 छा00005 0 ४९०७) । 
राष्ट्रसंघ ने इनमें से पहले तीन विषयों के संहिताकरण के लिये हेग में सम्मेलन बुलाने 
का निश्चय किया । यह १३ माचे से १२ भअ्रप्रैल १६३० तक हेग में हुआ । इसने तीन 
विषयों पर विचार के लिये तीन समितियाँ बनायीं और पहली कमेटी द्वारा तैयार किये 
निम्नलिखित समझौते इस सम्मेलन ने स्वीकार किये--(क) राष्ट्रीयता-कानूनों के 
संघर्ष के कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में समझौता । (ख) दोहरी राष्ट्रीयता (7900५96 
४॥४०॥०॥(५ ) होने पर सैनिक दायित्वों के सम्बन्ध में समझौता । (ग) राज्यहीनता 
( 5/8/०९५४४॥९५५ ) के बारे में समझौता । इन समझौतों को कुछ राज्यों ने भ्रनुसमर्थन 
(रि470९200॥ ) द्वारा स्वीकृति प्रदान की | भअ्रन्य दो विषयों--प्रादेशिक समद्रों 
(677078| ५४/४/९४५) तथा विदेशियों की शारीरिक तथा साम्पत्तिक क्षति के सम्बन्ध 
में राज्य के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर सस्भेलन में इतना प्रधिक मतभेद था कि इन पर 
कोई समझौता न हो सका । 

१६३० के हेगः सम्मेलन से बड़ी आशायें की गयी थीं, किन्तु इसमें राज्यों के 
विभिन्न विषयों पर मतभेद इतने उम्र रूप में प्रकट हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
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संहिताकरण का भविष्य विचारकों को बहुत उज्ज्वल नहीं प्रतीत हुआ । आपेनहाइम 
ने इसकी श्रालोचना करते हुए यह लिखा ने कि इस सम्मेलन ने यह प्रदर्शित किया है कि 
नीतिविषयक मतभेद रखने वाले विषयों पर विधिशास्त्रियों में कभी सहमति या सम- 
झौता नहीं हो सकता । इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वसम्मति का नियम अनन्‍्तर्रा- 
ष्ट्रीय कानून के विकास में प्रगति नहीं, किन्तु मन्दता लाने वाला है। संहिताकरण का 
एक दुष्परिणाम यह है कि अ्रधिक विचार-विमर्श और मीमांसा से ऐसे विषयों में भी मत- 
भेद उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें ग्रब तक सर्वसम्मत समझा जाता था । संहिताकरणा का 
उद्देश्य कानून में एकरूप (छाञ0०िए) व्यवस्था लाना है; किन्तु विभिन्न राज्यों के 
विभिन्न स्वार्थ, विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न कानूनी पद्धतियाँ इस उद्देश्य की 
में बहुत बाधक हैं। मतभेद रहित विषयों के संहिताकरण के लिये भी दीर्घकालीन तैयारी 
झ्रौर विचार-विमर्श की आवश्यकता है । 

इसी समय भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का निर्माण हुआ । 
१६१६ की वर्साय सन्धि की धारा १७१ के अनुसार विषली, दम घोटने वाली गैसों के 
प्रयोग पर पाबन्दी लगायी गयी थी । १६२१-२२ के सम्मेलन में वाशिगटन में शस्त्रास्त्रों 
को मर्यादित करने के विषय में एक समझौता किया गया, पनड्ब्बियों की लड़ाई के तथा 
विषली गैसों के प्रयोग को वर्जित करने के नियम बनाये गये । १६२३ में विधिशास्त्रियों 
के एक आयोग ने हवाई लड़ाई के नियम बनाये । १६२४ में राष्ट्रसंघ द्वारा ब॒लाये 
एक सम्मेलन में विषेली गसों के प्रयोग पर पाबन्दी लगायी गयी, १९२६ में रण- 
क्षेत्र में श्राहतों और रोगियों के विषय में तथा युद्धवन्दियों के सशबन्ध में किये गये 
पिछले समझौतों में समयानुकूल संशोधन किये गये । १६२४ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
श्रमरीकी संस्था ने अनेक विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण का कार्य एक 
ग्रमरीकी सम्मेलन को सौंपा । १६२८ तक इसने निम्न विषयों पर सात अ्रभिसमय 
स्वीकार किये--विदेशियों का दर्जा, गृहयुद्ध के समय तटस्थ देशो के कत्तंव्य, दूत कार्य 
करने वाले अधिकारी, वारिएज्यदूत, सम्‌ द्री तटस्थता, शरण (25$५प0॥ ) देने के नियम । 
१६३६ में अ्रन्तरश्रमरीकी तटस्थता समिति को तटस्थता के नियमों की व्यापक और 
विस्तृत संहिता बनाने का कार्य सौंपा गया । 

(४) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संहिताकरण का कार्य (एा66 'िक्चा005 
0एइक्ा5$800॥ ॥0 (0०7ाी९4३४०॥ )--सं० रा० संघ के चार्टर की धारा १३ में यह 
कहा गया है कि--- जनरल असेम्बली नीचे लिखी बातों के अध्ययन की व्यवस्था करेगी 
श्रौर उन पर अपनी सिफारशें देगी--राजनीतिक क्षेत्र में भ्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग बढ़ाने 
और भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास तथा उसके संहिताकरण को प्रोत्साहन 
देना । “इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये १६४७ में जनरल असेम्बली में एक प्रस्ताव द्वारा 
इ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि भ्रायोग (708008/ 7.89 (०7775$907 ) की स्थापना की। 
इसके २१ सदस्य होते हैं,' ये भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त तथा राष्ट्रों के कानून का श्रगाध 


२. भारम्भ में इनकी संख्या १५ थी । 
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ज्ञान रखने वाले विधिवेत्ता होते हैं । एक राज्य का इसमें एक से अधिक सदस्य नहीं हो 
सकता | ये सं० रा० संघ के सदस्य-राज्यों द्वारा दिये प्रतिनिधियों की सूची में से जनरल 
श्रसेम्बली द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। जब इस झायोग की सम्मति में किसी 
विषय का संहिताकरण आवश्यक होता है तो यह इस विषय में भ्रपती सिफारिशें जन- 
रल असेम्बली को धाराञ्रों के या अनुच्छेदों के रूप में भेजता है तथा इसके साथ टीका 
के रूप में इनको पुष्ट करने वाले पूर्वोदाहरणों, संधियों, न्यायाधीशों के निर्णयों का 
तथा इस विषय में विद्यमान सभी मतभेदों और विभिन्नताञ्रों का उल्लेख करता है। 
धारा २४ के अनुसार इव आयोग का एक कार्य यह भी है कि वह आचारिक ((प४०- 
77879 ) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिपादन करने वाली सामग्री का संकलन और 
प्रकाशन करे । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के उद्देश्यों को प्रतिपादित करने वाले १६४८ के इस 
विशेष विधान (5८८४ $पणा6) में श्रायोग के कार्यो को दो भागों में बाँटा गया 
है-- (१) श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास (2९९५८6०फाशा। रण वाशिभांणान 
क्‍.89७५)--इसका अभिप्राय यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उन विषयों पर नियमों की 
प्रारम्भिक रूपरेखा और भ्रभिसमय (॥)थी ((०7५०७॥(0॥8$) तैयार किये जायें, जिन 
विषयों का नियमन तथा नियन्त्रण अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा नहीं होता या 
जिनके सम्बन्ध में श्रभी तक विभिन्न राज्यों के व्यवहार में आ्राने वाला कानून अच्छी 
तरह विकसित नहीं हुआ । (२) प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण (0०04ा- 
८4४०॥ )--इसका तात्पय ऐसे क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अ्रधिक 
शुद्धता के साथ निर्माण करना तथा व्यवस्थित करना (06 ग्राण6 फ़ाह्टं5९ णिए्रपा4- 
पणा भात $ए४धाक्षां5शा0॥ ) है, जिन क्षेत्रों में राज्यों का विस्तृत व्यवहार (॥- 
(0050८ $(86 9780८00०९८ ) , पूर्वोदाहरण (?7००८१९८॥) और सिद्धान्त पहले से ही 
विद्यमान हैं । विधि आयोग का कार इन दोनों उद्देश्यों को पुरा करना है। इसका विधान 
बनाने वालों का यह विचार था कि दोनों उद्देश्यों को पृथक्‌ करने वाली कोई स्पष्ट भेदक 
रेखा नहीं है श्लोर संहिताकरण के कार्यों में इन दोनों की पूति आवश्यक है। 

जब विधि आयोग भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की किसी शाखा का प्रगतिशील विकास 
(77087259४५6 0९४८०फा३था॥ ) का कार्य करता है तो इसका कार्य उसी दशा में कानूनी 
महत्व रख सकता है, जब इस विषय में किसी प्रकार का शत्तर्राष्ट्रीय समझौता हो । 
इसके लिये विधि आयोग के विधान ($/8प/८) में यह व्यवस्था की गयी है कि यह 
गञ्ायोग इस विषय में एक प्रारूप भ्रभिसमय (शी (०ा५०॥४०॥) तैयार करेगा तथा 
जनरल असेम्बली यह तय करेगी कि इसे कानूनी रूप देने के लिये तथा इसके विषय में 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिये क्‍या उपाय किये जायें । किन्तु जब विधि आयोग 
किसी विषय का संहिताकरण करता है तो इसके विधान में इसके सम्बन्ध में दो व्यवस्थायें 
हैं- (क) इसकी रिपोर्ट का प्रकाशन मात्र करना, (ख) जनरल भअसेम्बली के एक 
प्रस्ताव द्वारा इस सारी रिपोर्ट को या इसके कुछ हिस्सों को स्वीकार करना । इस 
विषय में यह विधान सेसिल हर्ट (0८०। प्रप्ता8) आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस 
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मत का समर्थन करता है कि विभिन्न सरकारों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले समझौतों 
के मूलरूपों को छापने की श्रपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के प्रगति के लिये यह 
अधिक अच्छा है कि इस कानून के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध और स्वतन्त्र भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि- 
शास्त्रियों द्वारा तैयार किये गये नियमों के वैज्ञानिक विवरण (3$९०0॥गी९ $88॥6- 
772॥8 ) प्रकाशित किये जायं । ऐसे विवरण यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से कोई प्रामा- 
रिकता नहीं रखते, किन्तु इस बात की सम्भावना है कि ये अपने आन्तरिक गुणों के 
कारण इस विषय के श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के रूप में स्वीकार किये जायं और 
राज्य अपने व्यवहार में इनका पालन करने लगें तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के विधि- 
शास्त्र में इन्हें मान लिया जाय। यह स्पष्ट है कि यदि ऐसे विवरण को जनरल ग्रसेम्बली 
एक प्रस्ताव द्वारा संपुष्ट करती है तो इसका प्रभाव बहुत भ्रधिक होगा, भले ही इसे किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सहमति से कानूनी प्रामारिगकता न प्राप्त हुई हो । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग का कार्य (१४०]९ ० ख़ाशिााभाीणा॥ 2 
(णा॥$ं०ण )--अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग को कार्य करते हुए १८ वर्ष हो गये 
हैं। १६४६ में इसने निम्नलिखित चौदह विषयों को संहिताकरण के लिये उपयोगी 
समझा था--(१) राज्यों की मान्यता (२९००९॥॥॥०ा ० $08०5), (२) राज्यों 
तथा सरकार का उत्तराधिकार ($00९८5डंणा ० $65 क्रात 00रव्याशशा ), 
(३) राज्यों की तथा इनकी सम्पत्ति की क्षेत्राधिकार विषयक उन्मृक्तियाँ (7प्राडंताए- 
074] गशागरपाओं।6$ 0 8465 2॥0 शा ए09०७0५), (४) राष्ट्रीय प्रदेश 
से बाहर किये गये अपराधों का क्षेत्राधिकार, (५) महासमुद्रों का प्रदेश (॥२८९॥॥९ 
० पांह॥ 5०85), (६) प्रादेशिक समुद्रों का क्षेत्र (रिव्शागा6 ए वक्षाणां॥ं 
२४४०७), (७) राष्ट्रीयता ()१०४०॥०४।५७), (5८) विदेशियों (9॥0०॥5 ) से व्यवहार, 
(६) आश्रय का अधिकार (शांह्टा। 0 455५णा), (१०) संधियों का कानून ([.3७ 
० 76270९5), (११) राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियाँ  (9ए0णाक्षी० 
[ाशि०0फप्राइ९ क्षात पशप्रा65), (१३) राज्य का उत्तरदायित्व ($(4८ 
765907&9॥9), (१४) पंच-निर्णय की प्रक्रिया (479ांए4 ?20०८0ए७7८) । विधि 
आयोग ने उपर्युक्त १४ विषयों में से संधियों के कानून, पंच-निर्णय की प्रक्रिया, महासमुद्रों 
के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और पहले इनके विषय में नियम बनाने का निश्चय किया । 
जनरल शसेम्बली ने प्राथमिकता देने वाले विषयों की सूची में प्रादेशिक समुद्रों के क्षेत्र 
तथा राजनयिक सम्बन्ध एवं उन्मृक्तियों को भी सम्मिलित करने को कहा। इसके 
अतिरिक्त जनरल श्रसेम्बली ने इसे आश्रय के भ्रधिकार के कानून एवं ऐतिहासिक समुद्रों 
(परा४070० ५७४९८४$) पर भी यथासंभव शीघ्र ही नियम बनाने को कहा है। भ्रब तक 
यह उपर्युक्त चौदह विषयों में से नौ विषयों के नियम तैयार कर चुका है।' 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विधि ग्रायोग के कार्य की गति झारम्भिक वर्षों में बहुत मन्द रही। 
इसके कई कारण थे । पहला कारण इसके सदस्यों का वर्ष में केवल थोड़े समय 
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(?०॥॥ (76 ) के लिये काम करना था। दूसरा कारण यह था कि इसे एक ही समय 
में बहुत भ्रधिक विषयों पर विचार करना पड़ा । किन्तु बाद में इसके कार्य की गति तीत्र 
हो गई श्रौर इस समय तक यह जनरल असेम्बली को कई विषयों के समझौतों के प्रार- 
म्थभिक रूप या प्रारूप अ्रभिसमय (7) 00465) तथा संहितायें (20068) तैयार 
करके दे चुका है । इसकी पंच-निर्णय की प्रक्रियाविधि (४7०4 ?70060ए7४) इतनो 
अधिक प्रगतिशील थी कि वह जनरल असेम्बली को रुचिकर न प्रतीत हुई। इसके 
स्वीकार न होने पर भी यह इस की आदर्श संहिता (४०06 (००७४) है। शीत- 
युद्ध के कारण होने वाले राजनीतिक विवादों से विधि श्रायोग का शान्ति के विरुद्ध कार्यो 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध कानून (फाशाब्रांगानओं टगगांत। .89) का काम अधूरा 
पड़ा है । किन्तु विधि आयोग ने कई विषयों में श्रपता कार्य पूरा कर लिया है। महासमुद्रों 
(॥98॥ $6835$) तथा प्रादेशिक समुद्रों ([077098। १४४।०४७) के विषय में तथा 
इनसे सम्बन्ध रखने वाले महाद्वीपीय समुद्रतल ((णाध्राध्ाक। $॥९0॥) , संस्पर्शी क्षेत्र, 
((०708700०5६ 20765), मछलीगाहों (75॥0765) तथा समुद्र के सजीव स्रोतों के 
संरक्षण (टजाइशएश्ांगा णी पल ॥शाएई $0प०६५ ० $८०) विषयक समझौतों 
((०॥श्थगां०णा5) को १६५८ तथा १६६० के जेनेवा सम्मेलनों (0९0५8 (:0॥- 
शि०॥०८$ ) द्वारा तय कराने का मुख्य श्रेय भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग को है। इस विषय 
में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की संहिताबद्ध करना इस आयोग की महत्वपूर्ण देन है। १६६१ 
के वियना सम्मेलन (४४९४॥9 (८०07४८९४॥०८८) ने राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्समुक्तियों 
([9)फए0णाभाए पराशा००प5७ थात [गञगपणां।8४5) पर एक समझौते का प्रारम्भिक 
रूप ([)2ी (:00५४॥00॥ ) स्वीकार किया है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग 
द्वारा वाणिज्य दूतों तथा संधियों के विषय में तेयार किये गये अ्भिसमय विभिन्न राज्यों 
के सम्मेलनों द्वारा स्वीकार किये गये हैं। १६६३ में वियना में वाणिज्य दलों का अभिसमय 
तथा १६६६ में संधियों के कानून का वियना अ्भिसमय (शांशा॥8 (ग्रार्क्ांणा ता 
06 7.49 ० 7769॥65) स्वीकार किया गया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के १६४६ से भ्रब तक किये कार्य से कई परिणाम 
निकलते हैं । पहला तो यह कि 'संहिताकरण' ((८००४॥०४४०॥) तथा प्रगतिशील 
विकास (702876558४6 4९८४९४०ए/ए०॥) में कोई सूक्ष्म भ्रन्तर करना संभव नहीं है । 
यद्यपि इन दोनों में यह महत्वपूर्ण भेद भ्रब॒ तक माना जाता है कि प्रगतिशील विकास 
की कोई योजना जनरल शअसेम्बली के प्रस्ताव पर ही आरम्भ की जा सकती है और 
संहिताकरण का कार्य विधि आयोग स्वयमेव आरम्भ कर सकता है, तथापि विधि श्रायोग 
किसी विषय का प्रतिपादन करते हुए इन दोनों प्रक्रियाओ्रों में कोई भेद नहीं करता । 
दूसरा परिणाम यह है कि जब अश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रतिष्ठित और पुराने नियमों 
के संहिताकररा का प्रश्न उठता है तो शीतयुद्ध (2000 ५/थ४) के राजनीतिक कटु विवाद 
का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पुराने नियमों को चुनौती 
दी जाने लगती है । इस समय उत्पन्न होने वाले तीम्र मतभेदों को देखते हुए कई बार 
संहिताकरणा के प्रयत्न की सफलता में बड़ा संदेह उत्पन्न होने लगता है। इस समय 
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प्राय: यह होता है कि योरोपियन राज्यों तथा सं० रा० अ्रमरीका द्वारा विकसित 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का घोर विरोध रूस तथा साम्यवादी गुट के देशों द्वारा 
तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद के चंगूल में देर तक फंसे रहने के बाद हाल में स्वतन्त्र हुए 
एशिया तथा ग्रफ्रीका के राज्यों द्वारा बड़ी उग्रता के साथ किया जाता है । उदाहरणार्थ, 
प्रादेशिक समुद्र की सीमा ([॥ं॥रा ० वृक्यायोणांत।ं फ४०४४४) १६५८ तथा १६६० के 
जेनेवा सम्मेलनों में नहीं तय हो सकी, क्‍योंकि इंगलैंड तथा उसके साथी अनेक पश्चिमी 
देश इसे तीन मील नहीं रखना चाहते थे, किन्तु सोवियत रूस ने इसे बारह मील बनाये रखने 
पर बल दिया। दोनों पक्षों में इस प्रश्न पर मौलिक एवं गहरा मतभेद होने के कारण इस 
विषय में कोई समझौता नहीं हो सका । 

इस प्रकार की घटनायें तथा परिस्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि संहिता- 
करग्ण का कार्य जल्दी पूर्ण होने की संभावना नहीं है | किन्तु इसमें विधि आयोग के 
कार्यों को असाधारण महत्ता मिल जाती है और यह ग्रधिक आ्रावश्यक प्रतीत होने लगता 
है कि इस आ्रायोग को ऐसे तीव्र मतभेदों को दूर करने के लिये सर्वंसम्मत भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों की संहिता के विकास का प्रयास करना चाहिये । ब्रियर्ली के मतानुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विधि आयोग के कार्यो की भले ही कितनी आलोचना की जाय, किन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि हम इस श्रायोग से ही यह भ्राशा रख सकते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विरोधी नियमों में सामंजस्य स्थापित करेगा और अब तक विकसित हो रहे नवीन 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिये आ्रावश्यक कानून की सुदृढ़ नींव को तैयार करने का प्रयत्न 
करेगा ।* 

इस आयोग द्वारा किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:--- 

(ञ्र) राज्यों के भ्रधिकारों तथा कत्तंव्यों की प्रारूप घोषरणा ()9ीं. [0209- 
7800॥ 0 8॥5 ॥॥0 ॥2प02$ ० $480०5 )---इसमें राज्यों के चार अधिकार माने 
गये हैं-- (१) स्वतन्त्रता, (२) राज्य के प्रदेश पर क्षेत्राधिकार, (३) समानता का 
अ्रधिकार , (४) सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के लिये वैयक्तिक या सामूहिक श्रात्मरक्षा 
का अभ्रधिकार । राज्यों के कत्तेव्य निम्नलिखित हैं--(१) ग्रहस्तक्षेप । (२) दूसरे राज्य 
में गहय॒द्ध को प्रोत्साहित न करना । (४) श्रपने राज्य में ग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था 
को खतरा पहुँचाने वाली परिस्थितियों को न उत्पन्न होने देना । (४) युद्ध के मार्ग का 
झग्रवलम्बन न करना । (५) किसी दूसरे राज्य की प्रादेशिक अ्खण्डता या राजनैतिक 
स्वतन्त्रता को खतरे में न डालना । (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियमों का 
पालन । (७) विवादों का शान्तिपूर्ण उपायों से समाधान । (5८) अपने क्षेत्राधिकार में 
विद्यमान सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय अ्रधिकार और मौलिक स्वतन्त्रतायें प्रदान करने 
वाला व्यवहार । इसमें जाति, धर्म, भाषा आदि का कोई भेदभाव न रखते हुए सबके 
साथ समान बर्ताव होना चाहिये । 

(श्रा) न्यूरेम्ब्ग सिद्धान्तों का निर्माण (#0ायाएंत्रांणा ० पििपाशाएशहर, 


४, ब्वियर्नी--पूर्वोक्त पुस्तक, प्‌० ८३ 
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ए॥09०४)--द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मित्नराष्ट्रों ने द्वितीय विश्वयुद्ध छेड़े तथा 
इसमें भ्रनेक प्रकार के यूद्धापराध करने वाले जर्मनी के प्रधान सेनापतियों तथा प्रमुख 
अ्रधिकारियों पर न्यूरेम्बग में मुकहमें चलाये थे। छब्बीसवें अध्याय में इनका वर्णन 
होगा । भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के इतिहास में यह सर्वथा नवीन पद्धति थी। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विधि आयोग ने जुलाई १६५० में न्यूरेम्बगें में चलाये अभियोगों में तथा चार्टर में 
स्वीकार किये युद्धापराधों के ७ सिद्धान्त निश्चित किये। ये इस प्रकार हैं--(१) अन्त- 
राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिये उत्तरदायी 
और दण्डभागी होता है। (२) ऐसे व्यक्ति की रक्षा राष्ट्रीय कानून ('चिपरांटए2। 
9५) द्वारा नहीं हो सकती । यदि राष्ट्रीय कानून किसी अन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध के लिये 
दण्ड-व्यवस्था नहीं करता तो अन्तर्राष्ट्रीय अपराध करने वाला व्यक्ति इस श्राधार पर 
अपनी रक्षा नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति का राष्ट्रीय कानून उसे इस विषय में निर्दोष 
समझता है। (३) राज्यों के तथा सरकारों के अध्यक्ष प्रायः सरकारी कार्यों की जिम्मे- 
वारी से मुक्त होते हैं, वे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त होते हैं। किन्तु ग्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अपराध करने वाले व्यक्ति को, उसका राज्य या शासन 
का अध्यक्ष होना न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से तथा अपराध की जिम्मेवारी से मुक्त 
नहीं करा सकता । (४) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अ्रपराध करने वाला कोई व्यक्ति इस 
आधार पर अपने को निर्दोष नहीं सिद्ध कर सकता कि उसने यह कार्य अपनी सरकार 
के आदेश पर किया है। (५) भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से जिस व्यक्ति पर कोई 
झपराध या आरोप लगाया गया है, उसे यह अधिकार है कि वह कानून एवं तथ्यों के 
ग्राधार पर अपनी रक्षा कर सके । (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से दण्डनीय 
अपराध निम्नलिखित हैं--(क) शान्ति के विरुद्ध किये गये श्रपराध, (ख) युद्धापराध, 
(ग) मानवता के विरुद्ध श्रपराध । (७) उपर्युक्त अपराधों में सहयोग देना भी अन्‍न्त- 
राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से श्रपराध है । 

(३) मानव जाति की शान्ति श्र सुरक्षा के विरुद्ध भ्रपराधों की प्रारूप संहिता 
(णिक्ली, (०१8 ० 07०65 38क्मा5. 06 ?९४०९ क्ात॑ $6९९०प7ए 0 शाक्षा- 
(070 ) --अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने अपनी तीसरी बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा को संकट में डालने बाले अपराधों का स्वरूप निर्धारण करने वाली संहिता 
(०००८ ) का प्रारम्भिक रूप बनाया है। इसमें निम्नलिखित अपराधों का समावेश 
किया गया है-- (१) श्रग्राक्रमणा (/४27०५४०॥) का कोई कार्य । श्रग्राकमण की 
परिभाषा यह है कि राष्ट्रीय अथवा सामूहिक ग्रात्मरक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त या सं० रा० 
संघ के किसी अंग के श्रादेश के पालन के अभाव में दूसरे राज्य के विरुद्ध सेनाग्रों का 
प्रयोग । (२) श्रग्राक्मणा की धमकी देना। (३) किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध श्रात्म- 
रक्षा के अलावा सं० रा० संघ के आदेश के पालन के अतिरिक्त श्रन्य उद्देश्यों से भ्रपनी 
सशस्त्र सेनाओं को भेजने की तैयारी । (४) किसी अभ्रन्य राज्य में गृहयुद्ध को प्रोत्साहित 
करना। (५) जातिवध (02702 0०) । (६) ग्रवैध उपायों द्वारा दूसरे राज्य के प्रदेश 
को अपने राज्य का अ्रंग बनाना । 
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(ई) अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (वशलिा|क्षांगा॥. एगगधां।/ 
(०४ )--१६४५० में अन्तर्राष्ट्रीय विधि ग्रायोग ने शन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी श्रपराधों 
के विचार के लिये एक न्यायालय की स्थापना पर विचार किया । इसने इसे वांछनीय 
बताते हुए इसको अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से स्वतन्त्र रखने के लिए कहा । १६९५१ में 
जनरल असेम्बली द्वारा इसकी स्थापना के लिये बनाई गई कमेटी ने इसके सम्बन्ध में 
निम्नलिखित सिफारिशें की--(१) इसे जनरल भअसेम्बली के प्रस्ताव द्वारा नहीं, किन्तु 
समझौते द्वारा बनाया जाय । (२) यह किसी विशेष उद्देश्य के लिये (80 ॥0०) न 
होकर स्थायी रूप में बनाया जाय । (३) फौजदारी श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ 
नौ व्यक्ति जनरल असेम्बली द्वारा नौ वर्ष के लिये इसके न्यायाधीश चुने जायं । १९५३ 
के संशोधित नियमों के भ्रनुसार यह न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अ्रपराध करने 
वाले व्यक्तियों का मुकहमा सुनने का अभ्रधिकार रखता है, भले ही बंधानिक दृष्टि से ऐसे 
“व्यक्ति उत्तरदायी शासक, सार्वजनिक अ्रधिकारी या निजी वैयक्तिक हैसियत रखने वाले 
हों। यह न्यायालय राज्यों द्वारा इस व्यवस्था की संपुष्टि के बाद ही स्थापित होगा । 

(उ) श्रन्य कार्य--अन्तर्राप्ट्रीय विधि श्रायोग ने कई भ्रन्य भ्रन्तर्राप्ट्रीय विषयों 
में भी नियम बनाये हैं। सन्धियों के कानून पर इसने बहुत विचार किया हैं, सन्ध्रियों 
की तैयारी, स्वीकृति, संपुष्टि श्रादि के अनेक नियम बनाये हैं--जहाजों की राष्ट्रीयता, 
समुद्र में जीवन की सुरक्षा, रणपोतों के तथा समुद्री डकती या दास व्यापार करने वाले 
जहाजों को पकड़ने के अधिकार । समुद्र के गर्भ में बिछायी जाने वाली तारों के विषय 
में इसने अपने नियम बनाकर राज्यों को विचार के लिये भज हैं । 

इन नियमों पर राज्यों की सम्मतियाँ आने पर अं० विधि आयोग ने अपनी 
पाँचवीं बैठक में महाद्वीपीय समुद्रतल ((०॥४॥श॥ $॥८, महासमुद्रों में मछली 
पकड़ने एवं इनके संरक्षण, संस्पर्शी क्षेत्रों ((0787००६ 207०5) पर नियमों का 
अन्तिम प्रारूप (8 ॥)थी) तैयार किया | जनरल भअसेम्बली ने इसे महासमुद्रों 
(राह $०४$) तथा प्रादेशिक समुद्रों ([७700798 ४४४८४७) तथा इनसे सम्बद्ध सभी 
विषयों पर नियम बनाने का कार्य १६५४६ तक पूरा करने को कहा । १६५८ तथा 
१६६० में जेनेवा सम्मेलनों द्वारा इन विषयों पर विधि आयोग द्वारा तैयार किये गये 
नियमों पर विचार हुआ्आा तथा इस विषय के श्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते ((णार्था॥।0॥5 ) 
किये गये । १६६१ में वियना सम्मेलनों ने विधि आयोग द्वारा तैयार किये राजनयिक 
सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियों के समझोते को स्वीकार किया | इस आयोग ने सं० रा० संघ 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपयोगी ग्रन्थों, अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालयों की रिपोर्टो, सं० 
रा० संघ की सन्दधियों, अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के वाषिक विवरणों के प्रकाशन पर बहुत 
बल दिया है । 

विधि भ्रायोग के भ्रतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कुछ विषयों में नियम 
आर समझौते बनाये हैं। १६४८ में संघ ने मानवीय भ्रधिकारों का सावंभौम घोषणा पत्र 
(एप्रांएशइथ 06९०१ाभांणा ० पष्णाशक्षा एि8॥5) प्रकाशित किया था । ६ अ्रप्रैल 
१६५० को झ्नन्तर्राष्ट्रीय मानव झधिकार झ्ाायोग ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया 
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कि प्रत्येक व्यक्ति के भ्रधिकार कानून द्वारा सुरक्षित होने चाहिये तथा इनका समावेश 
एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में होना चाहिये । सं० रा० संघ ने जातिवध (020006) 
पर भी एक भ्रभिसमय ((०॥एथ॥४०॥) किया है। इसके अनुसार जातिवध अर्थात्‌ 
किसी राष्ट्रीय, जातीय या नस्‍्ली समूह का समूलोन्मूलन दण्डनीय अपराध है, भले ही 
इसे करने वाले राज्यों के शासक या सार्वजनिक श्रधिकारी हों। जातिवध के समझौते 
को अनेक राज्यों ने संपुष्ट किया है। इसी प्रकार शरणाथियों के सम्बन्ध में एक व्यापक 
समझौता किया गया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अतिरिक्त, विधिशास्त्रियों की भ्रन्त:प्रमेरिकन 
परिषद्‌ (॥शाशि-क्षैाशांण्शा 0०णातलं ० गंप्यांह$) ने भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
संहिताकरण का सराहनीय कार्य किया है। यह परिषद्‌ वास्तविक सरकारों को मान्यता 
देने ([२९००३४०॥ ० 06४ 4९००0 00५थ7॥72॥5) के तथा राज्य के उत्तरदायित्व 
(7२८5००॥४०।(५ ) के कानूनों का संहिताकरणा करने में तो सफल नहीं हुईं, किन्तु 
इसने क्षेत्रीय शरण (]07072] 35४७ ), तथा राजनयिक (799077870) शरण 
के कानूनों के बारे में समझौते ((0॥५७॥॥0॥5) तैयार किये हैं तथा प्रत्यर्पण और 
वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय काननों के बारे में रिपोर्ट तैयार की हैं ।* 

संहिताकरण का भविष्य (#प्रए्ा८ ० (0०००४४०॥) --उपर्युक्त विवरण 
से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण और भावी विकास इस बात 
पर निर्भर है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने वाले राष्ट्र एक-दूसरे पर कितना 
विश्वास रखते हैं । यह विश्वास राजनीतिक क्षेत्र से भिन्न आथिक तथा सामाजिक 
विषयों के क्षेत्र में ग्रधिक पाया जाता है, यहाँ विवादग्रस्त विषयों की कमी है, अतः 
इन क्षेत्रों में संहिताकरण के भ्रधिक सफल होने की आशा है, किन्तु राजनीतिक विषयों 
से सम्बन्ध रखने वाले भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के क्षेत्रों में राज्य श्रपनी प्रभुसत्ता को विशेष 
महत्व देते हैं, वे किसी भी ऐसी सन्धि के बन्धन में नहीं बंधना चाहते, जिससे भविष्य 
में उनकी कार्य करने की स्वतन्त्रता मर्यादित एवं सीमित हो जाय, अ्रतः राजनीतिक 
क्षेत्र में संहिताकरण की प्रगति आर्थिक झौर सामाजिक क्षेत्रों की श्रपेक्षा बहुत मन्द 
रहेगी । 


५. फेविक--इष्टरनेशनल लॉ, १६६५, पृ० १०५ 


ठूसरा भाग 
ग़ान्ति के कानुन 


(.4ए5 07 ए:७८०) 


छठा शभश्रध्याय 


राज्यों का स्वरूप और प्रकार 
(पार 'िल्नाप्ार शाएं टीउषशाटबांग ० 8925) 


राज्य का लक्षरण (॥6 ॥00ग7700॥ 0 & $8086 )--अन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
उद्देश्य विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करना है, भ्रतः इसका 
प्रधान विषय राज्य ही समझे जाते हैं । इसके यथार्थ ज्ञान के लिये राज्य के स्वरूप को 
जान लेना आ्रावश्यक है। राज्य की परिभाषा विभिन्न विधिवेत्ताओों ने विविध प्रकार से 
की है। ब्रिटिश विधिशास्त्री हालंण्ड (7१0970) के मतानसार राज्य मनुष्यों के उस 
समुदाय को कहते हैं, जो साधारणातया किसी निश्चित प्रदेश पर बसा हुआ हो और 
जिसमें किसी एक वर्ग की या उल्लेखनीय बहुसंख्यक दल की इच्छा इसका विरोध करने 
वालों के ऊपर चलती हो” । हाल (|8॥) ने भन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की दृष्टि से 
इसकी परिभाषा करते हुए कहा है-- स्वतन्त्र राज्य का लक्षण यह है कि उसका निर्माण 
करने वाला समाज स्थायी रूप से राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिये संगठित है। 
उसका एक निश्चित प्रदेश होता है और वह बाहरी नियन्त्रण से मुक्त होता है ।' श्री 
विल्सन (९४॥|४07) के मत में 'एक निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिये संगठित 
जनता का नाम राज्य है ।” श्री गानेर (52777) की परिभाषा के अ्रनुसार “राज्य 
बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है, जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी 
रूप से रहता हो, बाहरी शक्ति के नियन्त्रण से पूर्ण रूप से या श्रांशिक रूप से स्वतन्त्र 
हो और जिसमें ऐसी सरकार विद्यमान हो, जिसके झ्रादेश का पालन नागरिकों के विशाल 
समुदाय द्वारा स्वभावत: किया जाता हो ।॥” 

झापेनहाइम ((00[70700॥) के मतानुसार “एक राज्य की सत्ता तब मानी 
जाती है, जब जनता भ्रपनी सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न (50४2७८ं४४ ) सरकार की अधीनता' 
में किसी देश में बसी होती है। राज्य की सत्ता के लिये चार आवश्यक शर्ते हैं--सर्ब- 
प्रथम इसमें जनता होनी चाहिये । जनता का अभिप्राय समुदाय के रूप में एक साथ 
जीवन बिताने वाले नर-नारियों के समूह से है, भले ही ये विभिन्न नस्‍्लों, धर्मों या रंगों 
वाले हों । दूसरी शर्त->-एक प्रदेश का होना श्रावश्यक है। खानाबदोश जाति राज्य 
नहीं कहला सकती । तीसरी शत्तें--सरकार का होता है, श्रर्थात्‌ इसमें जनता के 
प्रतिनिधियों के रूप में एक या अनेक व्यक्ति कानून के अनुसार देश का शासन करते 
हों । चोथी और पन्तिम शर्तें यह है कि यह सरकार प्रभुसत्ता सम्पन्न ($0९८०ंड॥) 


१. हालैंड--एलीमैंट्स श्राफ ज्यूरिसप्रूडेन्स, पृ० ४३ 


१३० अन्तर्राष्ट्रीय कानन 


होनी चाहिये, प्रभुसत्ता का श्रभिप्राय सर्वोच्च सस्ता से है, यह शअ्रन्य सभी सांसारिक 
सत्ताओं से स्वतन्त्र होती है ।' 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को महत्व देते हुए फिलोमोर (/॥॥॥77076 ) ने राज्य का 
यह लक्षण किया है-- राज्य ऐसी जनता है, जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप 
से निवास करती है, जो एक-से कानूनों, आदतों तथा रिबाजों द्वारा बँधी हुई है, जो 
एक संगठित सरकार के माध्यम के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत सब व्यक्तियों तथा 
वस्तुग्रों पर स्वतन्त्र प्रभुसत्ता का प्रयोग एवं नियन्त्रण करती है तथा जिसे भूमण्डल के 
राष्ट्रों के साथ युद्ध एवं संधि करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने का अ्रधिकार. 
प्राप्त है। 

१६३३ में संयुक्त राज्य अ्रमरीका तथा दक्षिण अमरीका के राज्यों के बीच में हुए 
मांटेविडियो (१४072५४060 ) के समझौते की पहली धारा में राज्य की चार विशेषतायें 
बताई गयी हैं-- (१) स्थायी झ्राबादी, (२) सुनिश्चित प्रदेश, (३) सरकार, (४) अन्य 
राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता । यह क्षमता किसी संघ राज्य (7८06- 
78/0॥ ) के सदस्य को नहीं होती, संरक्षित राज्य (?70000079/८ ) भी वैदेशिक विषयों 
में स्व॒तन्त्र नहीं होते, श्रतः उन्हें राज्य नहीं माना जाता । उदाहरणार्थ, भारतीय संघ की 
विभिन्न इकाइयों--उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि को यह भ्रधिकार 
नहीं है, भ्रतः 'राज्य' कहलाने पर भी भश्रन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा की दृष्टि से उन्हें राज्य 
नहीं माना जा सकता । 

अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री हाल (॥१8॥|) ने राज्य होने के लिये एक आवश्यक शर्त 
“बोरोपियन सभ्यता का अनुयायी होना बताया है । उसका यह मत है कि वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक योरोपियन सभ्यता की उपज है, इससे विभिन्न प्रकार 
की सभ्यता रखने वाले देश अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों को नहीं समझ सकते, 
ग्रतः उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून से नियन्त्रित होने वाला राज्य नहीं माना जा सकता । बे 
तभी राज्य बन सकते हैं, जबकि वे विधिवत्‌ किसी संधि द्वारा इस कानून को स्वीकार 
करें । टर्की को योरोप के सभ्य राज्यों में १०५६ की पेरिस की संधि द्वारा स्वीकार 
किया गया था। जापान १८८६ में जेनेवा समझौता स्वीकार करने पर सभ्य राज्य 
माना गया। झ्राजकल एशिया, अ्रफ्रीका के सभी राज्यों ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिये हैं, भ्रतः झ्ब हाल की इस शर्ते का कोई महत्व नहीं रहा । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से शज्य होने की एक अन्य आवश्यक शर्ते इसे अन्य राज्यों द्वारा दी जाने वाली 
मान्यता (२०८०९४॥४॥०॥) है, जब तक इसे यह मान्यता नहीं मिलती, यह अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्ति (प्राश्ाक्षाणा॥। 9एश$0॥) का रूप नहीं धारण कर सकता । 

राज्य के उपयुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि इससे मुख्य श्रावश्यक तत्व जनता 


२. झापेनहाइम---इण्टरमेशनल लॉ, खं० १, प्रष्टम संस्करण, पृ० ११६ 
३. फिलिमोर--इश्टरनेशनल लॉ, खं० १, पृ० ८१ 
४. हाल--इण्टरमेशनल लॉ, पृ० ४७-४६ 


राज्यों का स्वरूप शोर प्रकार १३१ 


(?079५७४०॥) , प्रदेश (॥0777/07५), राजनैतिक संगठन या सरकार (60एशा- 
707), प्रभुत्व शक्ति (50४2८0/879), तथा भ्रन्य राज्यों द्वारा इसे प्रदान की गई 
मान्यता (7२०००९॥४४०॥ ) है। राज्य के ये तत्व अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से नेक विशेषताओं 
में प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से किसी भी राज्य में निम्न पाँच गुण अ्रवश्य होने चाहियें 
--(१) किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को शासित करने का और उन पर कर 
लगाने का पूरा अ्रधिका र, स्वतन्त्रता ( 0०एआ0०॥०९ ) और प्रभुसत्ता ($0ए2८४ं९8॥9५ ) । 
(२) अपनी स्थल, जल और वायुसेनाओों का रखना। (३) अपना पृथक्‌ झण्डा रखना 
झोर राजदूत भेजने का अभ्रधिकार । (४) युद्ध छेड़ने और शान्ति सन्धि करने का ग्रधि- 
कार । (५) भअ्न्य राज्यों द्वारा इसकी सत्ता का स्वीकार किया जाना । 

राज्यों के मौलिक श्रधिकार और कर्तव्य (#ए॥त4शा रि8॥05 3॥0 
[09॥06५ ० $0865 )--जिस प्रकार एक राज्य में सब नागरिकों के कुछ मौलिक भ्रधिकार 
और ककत्तंव्य माने जाते हैं, उसी प्रकार अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में कानूनी व्यक्तित्व (3प्ा50 
?८४४०॥५॥५५ ) रखने वाले राज्यों के कुछ मूलभूत अधिकार स्वीकार किए जाते हैं । 
सं० रा० संघ द्वारा स्थापित किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (शिक्षा 
[.89 (०777550) ने राज्यों के अभ्रधिकारों और कर्तव्यों का एक प्रारम्भिक रूप 
([)/4 ) तय्यार किया है। इसमें निम्न चौदह अ्रधिकारों तथा कत्तंव्यों का परिगणन 
हैं-- (१) स्वतन्त्रता का अधिकार । (२) अपने प्रदेश में सभी व्यक्तियों और वस्तुओं 
पर क्षेत्राधिकार (>प्रा750000॥ ) के प्रयोग का अधिकार । (३) अ्रन्य किसी राज्य के 
आन्तरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप न करने का कत्तंव्य। (४) किसी भ्रन्य राज्य 
के प्रदेश में गृहयुद्ध की श्रग्नि न भड़काने का कत्तंव्य। राज्य का यह भी फर्ज है कि वह 
अपने प्रदेश में विद्यमान किसी संगठन को दूसरे राज्य के गृहयुद्ध में सहायता न करने 
दे। (५) प्रत्येक राज्य का अन्य राज्यों के साथ समानता का अधिकार । (६) प्रत्येक 
राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह नस्ल, लिग, भाषा, धर्म के किसी भी भेद-भाव के बिना 
मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में सबके साथ समान रूप से 
व्यवहार करे ।(७) प्रत्येक राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह अपने देश में अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति तथा व्यवस्था को संकट में डालने वाली परिस्थितियाँ न उत्पन्न होने दे । (८) 
प्रत्येक राज्य का कत्तंव्य है कि वह दूसरे देशों के साथ अपने विवादों का निर्णय शान्ति- 
पूर्ण उपायों से करे । (६) प्रत्येक राज्य का कत्तंव्य है कि वह राष्ट्रीय नीति के साधन 
के रूप में युद्ध का परित्याग करे, दूसरे राज्यों की प्रादेशिक अ्खण्डता तथा राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को शक्ति के प्रयोग से या इसकी धमकी द्वारा खतरे में न डाले। (१०) प्रत्येक 
राज्य का कत्तंब्य है कि सं० रा० संघ के भ्रधिकार पत्न की नवीं धारा का उल्लंघन करने 
वाले को या जिसके विरुद्ध सं० रा० संघ निरोधात्मक कार्यवाही कर रहा है, उसको 
कोई सहायता न दे । (११) प्रत्येक राज्य को यह चाहिये कि वह नवीं धारा का 
उल्लंधन करके प्राप्त किये गये किसी प्रदेश में ऐसा करने वाले राज्य को मान्यता प्रदान 
नरकरै। (१२) प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र हमले से वैयक्तिक 
भ्रथवा सामूहिक रूप से ग्रात्मरक्षा करे । (१३) प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह 
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संधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के श्रन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों का पूरी 
ईमानदारी के साथ पालन करे। (१४) प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य है कि ग्रन्य राज्यों 
के साथ उसका आचरण श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हो तथा इस सिद्धान्त के श्रनुकल 
हो कि प्रत्येक राज्य की प्रभुसत्ता श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्च सत्ता का अनुसरण 
करने वाली हो । राज्य के उपर्यक्त अधिकारों में स्वतन्त्रता और समानता के भ्रधिकार 
विशेष महत्व रखते हैं । 

राज्यों को स्वतन्त्रता का अभ्रधिकार, इसका स्वरूप तथा इसकी मर्यादा 
(॥76 शाह ए ॥70090७700706 ) --प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता (॥7009९708॥7086 ) 
का पूरा भ्रधिकार है, अपने क्षेत्र में उसे पूरी प्रभुसत्ता ($50ए००ंह्टा५) प्राप्त है। 
हाल॑ण्ड ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह दो प्रकार की होती है : (१) बाह्य 
प्रभ्सत्ता (झाथा॥2। $50५श४९३॥५ )---इसका अभिप्राय दूसरे देशों के बाहरी नियन्त्रण 
के ग्राधीन न होना है। (२) आरान्तरिक प्रभुसत्ता (707798 50५०८ ४॥9 ) --- इसका ग्रर्थ 
झपने क्षेत्र में सब कार्यों पर पूरा अधिकार रखना है । इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को 
अपने देश का संविधान बनाने की तथा किन्‍्हीं भी ग्रावश्यक कानूनों का निर्माण करने 
की प्री स्वतन्त्रता है, वह अपने देश का शासन प्रबन्ध करने में सवंथा स्वाधीन है, उसे 
अपने देश की विदेशनीति निर्धारित करने की पूरी श्राजादी है। वह चाहे तो भारत 
की भाँति विभिन्न शक्तिशाली गुटों से पृथक रहने (४०॥-७४४॥॥०॥) की नीति 
ग्रपना सकता है या पाकिस्तान की भाँति दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियों की नीति 
वांछनीय समझते हुए उसे ग्रहण कर सकता है। उसे दूसरे देशों के साथ युद्ध छेड़ने और 
संधि करने के पूरे अधिकार हैं । वह अपने देश के नागरिकों तथा अपने क्षेत्र में स्थित 
विदेशियों के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकता है, उसे झपने नागरिकों तथा विदेशियों 
की सम्पत्ति पर प्रा भ्रधिकार है। उसे शभ्रपने नागरिकों पर अपने क्षेत्र में तथा विदेशों में 
भी पूरा अधिकार है, वह अपने नागरिकों को दूसरे देशों से बुला सकता है श्रौर उन पर 
मुकदमा चला सकता है । 

राज्य द्वारा अपने प्रदेश में भ्रसीम श्रधिकार और शक्ति रखने के कारण श्रास्टिन 
(/४५७॥॥ ) ने प्रभुसत्ता को अपरिमेय (॥7780८) कहा है। उसका यह मत है कि 
राज्य की स्वतन्त्रता श्रौर प्रभुसत्ता को किसी प्रकार भी मर्यादित, सीमित और परि- 
च्छिन्न नहीं किया जा सकता । 

किन्तु आस्टिन का यह मत सर्वथा सत्य नहीं है । राज्य की स्वतन्त्रता और 
प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से भ्रमर्यादित भर श्रसीम हो, ऐसी बात नहीं है । इस पर शअ्नेक 
पाबन्दियाँ श्रौर मर्यादायें होती हैं । पहली मर्यादा एक राज्य द्वारा दूसरे देशों के साथ की 
गई द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधियाँ (१४७॥४]४८००। 06७४०५) होती हैं, इनसे 
राज्य अपने पर कई पाबन्दियाँ लागू करते हैं । दूसरी मर्यादा प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून आर 
नियमों की है। कोई भी सभ्य राज्य सामान्य रूप से इन नियमों का उल्लंघन नहीं 
करता । प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों या विदेशियों से मनमाना व्यवहार करने की 
स्वतन्त्रता होते हुए भी इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसका व्यवहार दूसरे देशों 
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में क्षोभ या ग्रसन्तोष उत्पन्न करने वाला न हो । इसीलिये भ्रपने राज्य में आने वाले 
विदेशी राजाग्रों, शासनाध्यक्षों तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों को विशेष ग्रधिकार तथा 
राज्य के कानूनी बन्धनों से भ्रनेक प्रकार की उन्मुक्तियाँ ()रशण्ा7॥65) प्रदान की 
जाती हैं। प्रत्येक राज्य से यह श्राशा की जाती है कि वह श्रपने प्रादेशिक समुद्र 
(६77700778] 5०४) की सीमा में विदेशों के व्यापारी जहाजों को सुरक्षित रूप से 
गुजरने का श्रधिकार देगा । प्रत्येक देश यद्यपि दूसरे राज्य के प्रदेश की सीमा का 
अतिक्रमण करने की स्वतन्त्रता रखता है, किन्तु वह सदेव ऐसा न करने का पूरा प्रयत्न 
करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने ग्रन्य 
राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण नीति के व्यवहार की प्रतिज्ञा करते हुए दूसरे देशों के साथ 
युद्ध छेड़ने के श्रपने ग्रधिकार पर बहुत बड़ी पाबन्दी लगा ली है। 

आपेनहाइम ने यह सत्य ही लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को और भश्रन्तर्रा- 
प्टीय शान्ति को बनाये रखने की आवश्यकता के कारण वतंेमान काल के स्वतनन्‍त्र 
राष्ट्रीय राज्यों को कुछ अंशों में अपनी प्रभुसत्ता का परित्याग करना पड़ा है ।' स्टार्क 
ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह लिखा है-- वर्तमान समय में शायद ही 
कोई ऐसा राष्ट्र हो, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की दृष्टि से श्रपनी स्वतन्त्रता 
पर कुछ पाबन्दियाँ लगाना स्वीकार न किया हो । अ्रधिकांश राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं, इससे इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय नीति के इन 
मामलों में अपने स्वतन्त्र विवेक पर अनेक प्रकार के बन्धन लगान। स्वीकार कर लिया 
है । ग्रतः सम्भवतः आजकल यह कहना भ्रधिक सत्य है कि राज्य की प्रभुसत्ता ($0४6- 
70९॥9 ) का श्रभिप्राय शक्ति के उस अवशिष्ट अंश ((रेटघ0फा ए ?09८ ) से है, 
जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित बन्धनों का पालन करने के बाद उसके पास 
शेष बचा रहता है।' वस्तुतः वर्तमान युग में राज्यों की प्रभुसत्ता विश्व की महा- 
शक्तियों के दो शक्तिशाली गुटों में बंट जाने के कारण बहुत क्षीरणा हो गई है। रूस 
तथा अमरीका के साथ वारसा, सीटों, नाटो, तथा संण्टो सन्धि संगठनों में सम्मिलित 
होने वाले देश इनके साथ सैनिक और श्राथिक समझौते करके अपनी प्रभुसत्ता और 
स्वतन्त्रता को काफी अंशों में तिलांजलि दे चुके हैं । 

स्वतन्त्रता सम्बन्धी ग्रधिकार झ्ौर कर्तव्य (२8॥5 4 ॥00025 ० $[40९5 
07९ 40 470०9270०॥०6 )--स्टाक के मतानुसार राज्यों की स्वतन्त्रता के कारणा उन्हें 
निम्नलिखित ग्रधिकार प्राप्त हैं-- 

(क) प्रपने घरेलू मामलों को नियन्त्रित करने का अनन्य (£%९प्ञ४५०) 
प्रधिकार । 

(ख) विदेशियों को अपने देश में प्रवेश की भश्रनुमति देने का तथा इन्हें निका- 
लने का भ्रधिकार । 


५. प्रापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० १, भ्रष्टम संस्करण प०, १२३ 
६. स्टार्क--एन इण्ट्रोडकशन टू इष्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ सं०, पृ० ८३३ 


१३४ पग्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


(ग) श्रन्य देशों में इसके दूतों के विशेषाधिकार । 

(घ) इसके प्रदेश में हुए ग्रपराधों पर इसका एकमात्र क्षेत्राधिकार । 

इन अधिकारों के साथ राज्य के निम्नलिखित तीन कतेंव्य भी हैं-- 

(अ्र) दूसरे राज्यों के प्रदेश पर प्रभुसत्ता के कार्य न करने का कतंव्य । 

(भ्रा) दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्च सत्ता को भंग करने वाले कार्यों 
को स्वयं न करने का कतंव्य तथा अपने नागरिकों को ऐसे कार्य करने से रोकने का 
क॒तंब्य । 

(इ ) दूसरे राज्य के कार्यों में बाधा न डालने का कतंव्य ।* 

(अ्र) पहला कतंव्य--दूसरे राज्य के प्रदेश में प्रभ्सता के कार्य न करमा-- 
यदि कोई राज्य दूसरे राज्य में झपने कार्यकर्ता इस उद्देश्य से भेजता है कि वे उस 
राज्य के कानून के विरुद्ध कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को पकड़ कर ले भ्रायें तो वह 
अपने ऊपर बताये गये करतंव्य का तथा भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। 
१६३४५ में एक जमंन शरणार्थी पत्रकार बर्थोल्ड जेकब (8८700]0 33०००) स्विट्जर- 
लण्ड में निवास कर रहा था, उसे जर्मनी की नात्सी पार्टी के व्यक्ति यहाँ से ग्रप- 
हरणा करके जरमंनी ले गये, वहाँ उसको जेल में डाल दिया गया । स्विस सरकार ने 
इस आधार पर जमंनी से जेकब को वापिस करने की माँग की कि यह स्विट्जरलेण्ड 
की स्वतन्त्रता का घोर अतिक्रमण (५0!400) था । स्विस सरकार के कड़े रख के 
कारण जर्मन सरकार को जेकब स्विट्ज़रलैण्ड को लौटाना पड़ा । जून १६६० में नात्सी 
जमंनी में ६० लाख यट्ददियों के वध के लिये उत्तरदायी समझे जाने वाले भूतपूर्व 
गेस्टापो ग्रभिकारी कनेल आइकमान (सालाग्राक्ष॥) को कुछ इज़रायली अरजेण्टायना 
से भगाकर इज़राइल ले आये, वहाँ की सरकार ने इज़राइलियों के इस कार्य को अपनी 
प्रभूसत्ता का हनन और घोर अतिक्रमण समझा । उसने इज़राइल से इसे लौटाने को 
कहा और इज़राइल द्वारा आइकमान न लौटाये जाने पर उसने यह प्रश्न सुरक्षा परिषद 
में उठाया । सुरक्षा परिषद्‌ ने २४ जून १६६० को इस विषय में भ्रजेण्टायना का 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि इज़राइल नात्सी नेता झ्राइकमान के अपहरण 
के लिये उसे पर्याप्त क्षतिपूति (80८0ए८० ॥८7क४0075) प्रदान करे, जो सं० 
रा० संघ के तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मानदण्डों के अ्रनुरूप हों। इसके साथ ही 
इस प्रस्ताव पर यह अ्रमरीकी संशोधन भी स्वीकार कर लिया गया कि एक 
सदस्य-राज्य की प्रभुसत्ता को हानि पहुँचाने वाले ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति अ्रन्त- 
रष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे 
राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता के आदर करने का सिद्धान्त कार्फू चेनल केस ((०पि 
(27॥0८! (३५६९८ 949) में स्वीकार किया गया था (देखिये प्रथम परिशिष्ट) । 
इस मामले में न्यायालय की सम्मति थी कि इस जलप्रणाली में ब्रिटिश विध्वंसकों 
को हानि पहुँचने के तीन सप्ताह बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रल्वानिया के प्रादेशिक 


सस्‍्टार्क--एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, प्‌ ८४ 
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समुद्र में नवम्बर १६४६ में सुरंगें साफ करने का कारये अल्वानिया की प्रभुसत्ता का 
अतिक्रमण था । 

राज्य का ऊपर बताया दूसरा (झा) कत्तंव्य यह भी है कि वह अझ्रपनी सीमाओं 
में पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध राजनीतिक आतंकवादी (7075 ) कार्य करने वाले 
व्यक्तियों को ऐसे कार्यों से रोके । १६३४ में मार्सेल्ज़ के बन्दरगाह में यूगोस्लाव 
राजा एलेक्जेण्डर की मेसीडोनियन झातंकवादियों द्वारा हत्या पर यह प्रश्न उग्र 
रूप में उठा । यूगोस्लाविया ने राष्ट्रसंध में हंगरी की सरकार पर यह आरोप लगाया 
कि उसके राज्य में हत्या की तय्यारियाँ की गयीं, किन्तु उसने इनकी जानबूझ कर उपेक्षा 
की । राष्ट्रसंघ ने इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कहा कि इस विषय में प्रत्येक राज्य 
के दो कत्तंव्य हैं--(१) इसे श्रपने प्रदेश में राजनीतिक उद्देश्य से किसी ग्रातंकवादी 
कार्य को न तो प्रोत्साहित करना चाहिए और न बर्दाश्त करना चाहिए। (२) राज- 
नीतिक ढंग के स्वरूप वाले ग्रातंकवादी कार्यों के दमन का पूरा प्रयत्न करना चाहिए 
गौर विदेशी सरकार की प्रार्थना पर उसे इस विषय में पूरी सहायता देनी चाहिए । 
चीन की साम्यवादी सरकार ने अपने १० जुलाई १६५८ के नोट में भारत सरकार से 
यह कहा था कि भारत में कलिम्पोंग चीनविरोधी प्रचार, पड़यन्त्र और विघटनकारी 
कार्यवाहियों का अड्डा बना हुआ है, इससे चीन की ' प्रभुसत्ता और प्रादेशिक ग्रखण्डता 
को बड़ा खतरा है । भारत सरकार को ऐसी विध्वंसात्मक कार्यवाहियों का दमन करना 
चाहिए । भारत सरकार ने अपने २ भ्रगस्त १६४५८ के पत्र में चीन हारा दिए गए प्रमारतणों 
का खण्डन करते हुए यह आश्वासन दिया था कि “भारत सरकार अपने प्रदेश में चीन 
की गणराज्य सरकार के विरुद्ध कोई काये नहीं होने देगी” । चीनी प्रधानमंत्री चौ एन- 
लाई ने नैपाल सरकार को जुलाई १६६० के आरम्भ में लिखे अपने पत्र में यह कहा 
था कि वह अपने देश में तिब्बत के विद्रोहियों को अ्रपनी चीन विरोधी कार्यवाहियों का 
अड्डा न बनने दे, विद्रोहियों को दिया गया कोई प्रोत्साहन चीन द्वारा शल्र॒तापूर्ग कार्य 
समझा जायगा । 

दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न करना प्रत्येक राज्य का तीसरा (इ) 
महत्वपूर्ण कर्तव्य है । अन्तर्राप्ट्रीय कानून में हस्तक्षेप (॥र/शश्थात00) की एक 
विशेष परिभाषा है। इसका लक्षण करते हुए आपेनहाइम ने लिखा है--“यह एक 
राज्य द्वारा वास्तविक स्थिति को बनाये रखने या बदलने के उद्देश्य से दूसरे राज्य 
के कार्यों में तानाशाही ढंग से बाधा डालना (िटाा08। ग्राशालि९ा०६) है । 


८. अंग्रेजी के 7/शर्थाणा तथा प्राशरश्यशा०० के लिए हिन्दी में प्रायः हस्तक्षेप 
शब्द प्रयोग होता है। वस्तुत: दोनों शब्दों में सृक्ष्म श्रन्तर है । 77/2रशि८॥०6 ऐसा हस्तक्षेप 
है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी कार्य को रोकना या प्रडंगा डालना है, किन्तु गालस्शापंगा 
ऐसा हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य मतभेद दूर करना या परिस्थिति में संशोधन और सुधार करना है। यहां 
पहले के लिये दखल या विध्न डालना और दूसरे के लिये हस्तक्षेप या अ्न्तरागमन शब्द का प्रयोग किया गया 


है । 
६. स्टार्क--पूर्वोक्त पुस्तक, प० ८३ 


१३६ झ्न्तराष्ट्रीय कानस 


जैक्सन के शब्दों में हस्तक्षेप एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता का तानाशाही 
ढंग से अतिक्रमण करना (9०ऑगांश ण ग्राएशभार० शं०४४०॥) है । उपर्युक्त 
दोनों लक्षणों से यह स्पष्ट है कि हस्तक्षेप दूसरे राज्य द्वारा पहले राज्य की इच्छा के 
विरुद्ध बलपूर्वक उसके कार्यो में बाधा डालना तथा उसे अ्रपनी इच्छा के विरुद्ध 
चलने के लिये विवश करना है । इसमें सदेव हस्तक्षेप करने वाले राज्य की यह धमकी 
छिपी रहती है कि उसकी इच्छा पूरी न होने पर इसका दूसरे राज्य की राजनेतिक 
स्वतन्त्रता पर प्रभाव पड़ सकता है । हाइड ने इस विशेषता पर बहुत बल दिया है श्रौर 
स्‍्टाकक ने लिखा है कि इससे कम उम्रता वाला कार्य हस्तक्षेप नहीं कहला सकता भ्रौर 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से वह निषिद्ध नहीं है। ऐसे तानाशाही हस्तक्षेप का 
सुन्दर ऐतिहासिक उदाहरण १८६४५ में रूस, फ्रांस, और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से चीन 
को दी गयी यह धमकी थी कि वह जापान को शिमोनोसेकी की सन्धि द्वारा दिए गए 
लिझाओोट्ग के प्रायद्रीप को उससे वापिस ले ले। जापान को अपनी इच्छा के विरुद्ध 
बाधित होकर यह प्रदेश चीन को वापिस करना पड़ा था । हस्तक्षेप के विभिन्न प्रकारों 
का आगे विस्तृत वर्णन किया जायगा । 

राज्यों को समानता का ब्रधिकार ([२8॥ 0 £५०७४॥॥४ )--यद्यपि क्षेत्रफल, 
जनसंख्या, शक्ति, समृद्धि तथा सभ्यता की दशा को देखते हुए विश्व के राज्यों में बहुत 
प्रधिक विभिन्‍नता और वैषम्य पाया जाता है, किन्तु फिर भी इन सब में इस दृष्टि से 
साम्य है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में समान समझे जाते हैं। राज्यों की समानता 
का यह अभिप्राय है कि सब राज्यों के अधिकार और ककत्तंव्य तुल्य हैं । फेनविक 
(#८॥५/९४८ ) ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि-- प्रत्येक राज्य को अपनी राष्ट्र की 
सुरक्षा करने का वसा ही अधिकार है तथा दूसरे की सुरक्षा ($९८प्रा।9) को बनाये 
रखने का वसा ही कतंव्य है, जैसा अन्य राज्यों को अपनी सुरक्षा करने शोर दूसरे की 
सुरक्षा बनाये रखने का है। प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता का समान अधिकार है, इसके 
अनुसार वह बिना किसी हस्तक्षेप के श्रपनी घरेलू तथा वंदेशिक नीति का इच्छानुसार 
निर्धारण कर सकता है । अपनी सीमाश्रों में उसे पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है किन्तु इसके 
साथ ही उसका यह भी कतंव्य है कि वह दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप 
न करे | प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश के क्रय-विक्रय करने का, महासमुद्रों को स्वतन्त्रता- 
पूर्वक प्रयोग करने का, राजदूतों के आदान-प्रदान का और संधियाँ तथा समझौते करने 
का समान अधिकार है । सं० रा० संघ के अधिकार पत्र में यह कहा गया है कि इसके 
संगठन का झ्राधार सब सदस्य राज्यों की सर्वोच्च समानता (5०१५शशंडट्टा) ध्यपक्षा५) 
का सिद्धान्त है । 

ग्रापेनहाइम के मतानुसार राज्यों की कानूनी समानता का सिद्धान्त मानने के 
चार परिणाम हैं--(१) श्न्तर्राष्ट्रीय संगठनों और विवादों में सब राज्यों के समान 
होने के कारण एक राज्य को एक ही वोट देने का श्रधिकार होता है। सं० रा० संघ में 
सं० रा० अमरीका और रूस जैसे महाशक्तिशाली और बिशाल राज्यों को घाना या 
ट्यूनिसिया के राज्य की भाँति एक ही बोट प्राप्त है। (२) कानूनी तोर से छोटे और 
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“निर्बल राज्यों का तथा बड़े और प्रबल राज्यों का वोट समान महत्व रखता है। (३) 
कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अ्रधिकार-क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता । अतः 
“किसी राज्य के राजा पर दूसरा राज्य भ्रपने न्यायालय में अभियोग नहीं चला सकता। 
किसी पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के रणपोतों पर तथा भ्रन्य पोतों पर किसी दूसरे राज्य में 
मामला नहीं चल सकता (देखिये प्रथम परिशिष्ट में मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तान 
का मामला )। (४) एक राज्य के न्यायालय सामान्य रूप से दूसरे राज्य के सरकारी 
कार्यों की वेधता के बारे में कोई सन्देह नहीं प्रकट करते । 

यद्यपि कानूनी तौर से राज्यों के श्रधिकारों की समानता का सिद्धान्त स्वीकार 
'किया जाता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । बड़े राज्यों को छोटे राज्यों की गपेक्षा 
अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं । सं० रा० संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में पाँच बड़े राज्यों-- 
'सं० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और माझ्रो त्सेतृंग के साम्यवादी चीन को 
'स्थायी रूप से पाँच सीटें मिली हुई हैं, जबकि भ्रन्य राज्यों को इसमें चुनाव द्वारा स्थान 
प्राप्त होता है । इसमें सब राज्यों को जनरल असेम्बली जैसा समान प्रतिनिधित्व नहीं 
दिया गया है। इसके साथ ही इन पाँच महाशक्तियों को वीटो (४७०) या निषेधाधिकार 
'मिला हुआ है, भ्रन्य राज्यों को ऐसा अधिकार नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० 
अमरीका जैसे महादेशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को राजदूत (&॥70955800) कहा 
जाता है, जबकि स्विट्ज़रलैंड जैसे छोटे राज्यों के प्रतिनिधि केवल मन्त्री ()शांतरांडा८ ) 
कहलाते हैं । भ्रतएव सेसिल हस्टे (0८०। प्रण्ा5) ने यह ठीक ही लिखा है कि सब 
राज्यों की समानता का विचार सर्वथा असत्य है । उनके आका--प्रकार, जनसंख्या, प्रदेश, 
भोतिक साधनों और समृद्धि में महान्‌ वेषम्य होने के कारण वे बराबर नहीं हैं । वे केवल 
एक दृष्टि से बराबर हैं कि उन सबको अपने घरेलू मामलों में इच्छानुसार व्यवस्था 
करने का पूरा अधिकार है ।” ब्रियर्ली (8ा/0]9) ने इस सिद्धान्त की निरथंकता 
'प्रतिपादित करते हुए लिखा है-- यह कहना सत्य नहीं है कि सब राज्यों के भ्रधिकार 
'समान होते हैं****** राजनीतिक रूप से महाशक्तियों को चिरकाल से राज्यों में 
'प्रधानता मिली हुई है, राष्ट्र संघ तथा सं० रा० संघ के विधानों में इसे कानूनी 
प्रधानता में परिणत किया गया है। कुछ राज्य महाशक्तियों के संरक्षित (970000- 
॥&6) राज्य हैं, कुछ राज्यों का अ्रधिकार क्षेत्र समर्पण ((८४/॥0०७४४४०॥5$) की 
'पद्धति के कारण सीमित हो गया है । कुछ राज्यों को अपनी प्रजा के अ्रल्पसंख्यक बर्गों 
के प्रति ऐसी श्रनेक कानूनी बाध्यताञ्रों का पालन करना पड़ता है, जिनसे भ्न्य राज्य 
'मुक्त हैं ।* फंनविक के मतानुसार १६१४ में ही यथार्थवादियों (२०७॥85$) ने 
कानूनी सिद्धान्तों और कठोर तथ्यों में इतना विरोध पाया कि वे समानता के सिद्धान्त 
'को कानूनो विरोधाभास (?&7900%) समझने लगे । 

राज्यों का वर्गोकरण ((]७$आ४॥0०४॥0॥ ०0 $9/८5) : (क) स्वतन्त्र राज्य 
(770479०007/ 808८5 )--अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से राज्यों को कई वर्गों 
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में बाँटा जाता है। पहला वर्ग स्वतन्त्र (70९9०॥627) राज्यों का है। ये सम्पूर्ण 
प्रभुतासम्पन्न (50५८८? ) होने से श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का उपयुक्त विषय है। 
बेस्टलेक (४४८६(७।८०) के मतानुसार राज्य की स्वतन्त्रता का श्रर्थ नियन्त्रण से मुक्ति 
या स्वाधीनता है । सं० रा० ग्रमरीका या फ्रांस स्वतन्त्र हैं, क्योंकि भ्रपने प्रान्तरिक 
शासन में या वैदेशिक सम्बन्धों में वह सब प्रकार के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त है। 
स्वतन्त्र राज्य न केवल शअ्रपने देश के श्रान्तरिक शासन प्रबन्ध में इच्छानुसार व्यवस्था 
करने में स्वतन्त्र होता है, किन्तु उसे दूसरे देशों के साथ संधि, बिग्रह करने तथा 
वेदेशिक सम्बन्ध बनाये रखने की पूर्ण स्वाधीनता होती है, इसमें यह किसी विदेशों 
झ्रथवा बाह्य सत्ता से नियन्त्रित नहीं होता । 

(ख) परतन्त्र या पराधोन राज्य ([060०700॥0( $8८5)--आपेनहाइ्म ने 
सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्यों को ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना है। किन्तु 
ला्डे बकंनहेड (8॥(.॥690 ), वैस्टलेक प्रभृति प्रन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं का मत 
इसके प्रतिकूल है। वैस्टलेक के मतानुसार किसी राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय 
बनने के लिये यह झ्रावश्यक नहीं कि वह स्वतन्त्र हो । यदि किसी राज्य की आन्‍न्तरिक 
झौर वैदेशिक मामलों में कार्य करने की स्वतन्त्रता अ्रन्य किसी राज्य द्वारा मर्यादित या 
सीमित कर दी जाती है तो यह परतन्त्र या पराधीन राज्य होता है । इसे नियन्त्ित 
करने वाले राज्य के साथ इसका वश्यता (5४009॥74॥0॥ ) का सम्बन्ध होता हैं, 
जैसे ब्रिटिश युग में १४ अगस्त १६४७ तक भारत ग्रेट ब्रिटेन का वशवर्ती था । 

(ग) संयुक्त भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति ((!णावए०५॥6 वहशिा!क्षाणा॥ शि.४0॥ ) -- 
प्रायः राज्य एक सरल अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जाता है, इसमें एक ही राजनतिक सत्ता 
और सरकार होती है। किन्तु कई बार दो या अधिक प्रभसत्तासम्पन्त राज्य इस प्रकार 
संयुक्त होते हैं कि वे एक ही राज्य प्रतीत होते हैं। कई राज्यों से मिलकर बनने के 
कारणा ऐसा राज्य सरल नहीं, किन्तु संयुक्त अन्तर्राप्ट्रीय व्यक्ति होता है। ऐसा राज्य 
मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है :-- 

(श्र) वास्तविक संगम (॥२९४ (770॥)--जब दो सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न 
($0५2८ं987 ) राज्य एक संधि द्वारा एक सामान्य राजा के अधीन संयुक्त होते हैं और 
अन्य देशों के लिये एक श्न्तर्राप्ट्रीय व्यक्ति का रूप धारणा कर लेते हैं तो यह संयुक्त राज्य 
वास्तविक संगम कहलाता है। ये राज्य घरेलू विषयों में प्रपनी विभिन्नता और स्वाधीतता 
बनाये रखते हैं, किन्तु वेदेशिक सम्बन्धों की दृष्टि से एक राज्य के समान का करते हैं। 
इन्हें एक बनाने वाली संधि में यह व्यवस्था की जाती है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नही 
छेंड सकते और न ही पृथक रूप से किसी विदेशी शक्ति से लड़ाई कर सकते है, अतः 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ये एक होते हैं । किन्तु उन्हें पृथक्‌ रूप से दूसरे देशों के साथ संधि 
करने का अ्रधिकार रहता है। वर्तमान समय में इस प्रकार का कोई संगम नहीं हैं । इसका 
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आस्ट्रिया और हंगरी का १८६७ के समझौते द्वारा एकीकरगा 
था। इसके अनुसार आस्ट्रिया ने हंगरी को भ्रपना पृथक राज्य और सरकार बनाने की 
झनुमति दी, किन्तु हंगरी का राजा तथा प्रास्ट्रिया का सम्राट एक ही व्यक्ति फ्रांसिस: 
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जोसेफ माना गया । यह दोनों का संयक्‍्त शासक था । दोनों देशों के वैदेशिक मामलों का, 
यद्ध तथा श्राथिक नीति का संचालन दोनों के संयुक्त मन्त्री करते थे श्रौर वे संयुक्त संसद्‌ 
(30 एश॥76॥॥) के प्रति उत्तरदायी होते थे । यह संघ प्रथम विश्वयुद्ध की 
समाप्ति तक चलता रहा । इसका दूसरा उदाहरण नावें और स्वीडन के राज्यों का 
१८१४ से १६९०५ तक एक राजा के नीचे एकीकरगा था । डेन्मार्क और झ्राइसलैण्ड का 
इस प्रकार का एकीकरण १६४४ में समाप्त हुझ्ना । 

(झा) व्यक्तिगत संगस (?८5078) ए॥0०॥)--जब दो सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
राज्य तथा पथक ग्रन्तर्राप्ट्रीय व्यक्तित्व रखने वाले राज्य केवल इस आकस्मिक घटना 
के कारण संयक्त हो जाते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों का राजा है तो यह व्यक्तिगत 
संगम होता है। ऐसे राज्य वैदेशिक मामलों की दृष्टि से श्रपना पृथक अस्तित्व बनाय 
रखते हैं । यह इनका वास्तविक संगम से बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। ग्रेटब्रिटेन और हन 
बर में इस प्रकार का व्यक्तिगत संगम १८१४ से १८३७ तक रहा, नीदरलण्ड्स और 
लक्जमबर्ग में १८०१५ से १८६० तक और बेल्जियम तथा कांगो फ्री स्टेट में १८८५ से 
१९०६ तक । 

(इ) प्रसंघान ((०ा८त९०7४00॥ )--कुछ पूर्ण प्रभुसतत्ता रखने वाले राज्य 
किसी सन्धि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिये आपस में इस प्रकार संयुक्त होते हैं कि 
उनकी प्रभुसत्ता पूरे तोर से बनी रहती है, वे केवल कुछ कार्यों के लिये ही अ्रपना 
विशिष्ट केन्द्रीय संगठन बनाते हैं, किन्तु इसके ग्रधिकार विशेष प्रयोजनों तक ही सीमित 
होते हैं । राज्यों का ऐसा समदाय प्रसंधान कहलाता है, इसमें केन्द्रीय संयुक्त सरकार 
की शासन-सत्ता राज्यों पर निर्भर होती है, उन राज्यों में रहने वाले नागरिकों पर इन्हें 
कोई अधिकार नहीं होता । कुछ उदाहरणों से यह बात भलीभाँति स्पप्ट हो जायगो । 
उत्तरी भ्रमरीका के १३ राज्यों ने १७७६ में इंगलंण्ड की प्रभ॒ता के विरुद्ध विद्रोह किया 
तथा इससे सफलतापूर्वक संघर्ष करने और स्वतन्त्र होने के लिये एक प्रसंधान ((०॥- 
८0८७४॥0॥ ) बनाया । इंगलेंड के विरुद्ध युद्ध में सफलता पाने के बाद इसे भंग किया 
जा सकता था, किन्तु बाद में इसने संघराज्य (#८(४७(०॥ ) का रूप धारण कर लिया । 
१८१४५ में वियना कांग्रेस ने ३८ पूर्णप्रभुतासम्पन्न जन राज्यों का जर्मन प्रसंधान 
("शा +€06८४॥0॥ ) बनाया । इसका मुख्य अंग डायट (796) नामक एक 
सभा थी, इसमें सब राज्य अपने प्रतिनिधि या दूत भेजते थे । डायट का अधिकार अन्‍न्त- 
रष्ट्रीय विषयों तक सीमित था, और यह केवल इतना ही था कि डायट की ग्राज्ञाओं 
को न मानने वाले सदस्य-राज्य के विरुद्ध अन्य राज्य युद्ध छेड़ सकते थे, श्रन्य भश्रवस्थाओं 
में सदस्य-राज्यों का परस्पर युद्ध करना सर्वथा वजित था। डायट (|0/0) को अपने 
सदस्यों के प्रान्तरिक शासन प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था । इसमें 
सदस्य-राज्यों को कुछ वेदेशिक विषयों में विदेशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध करने का भी 
झ्रधिकार था। प्रसंधान राज्यों के मुख्य उदाहरण हालैण्ड (१५८०-१७६५), जमंनी 
(१८१५-६६), स्विट्जरलेण्ड (१२६१-१७६८, १८१५-१८४८), राइन (१५०६- 
१८१३) हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार बड़ी निर्बल होती है, बहुत कम अधिकार रखती 
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है, उसके प्रयोजन प्रत्यन्त सीमित होते हैं, इनकी पूति के बाद प्रसंधानित राज्य 
((०ा८6८7४८0 5086 ) प्राय: पृथक होने की प्रवृत्ति रखते हैं । प्रतएव यह व्यवस्था 
अब लुप्त हो गई है, इस समय विश्व में एक भी प्रसंधान नहीं है । 

(ई) संघ (॥7८6८४0०॥)--संघ प्रथवा संघीय राज्य (#2028007 88(6) 
कई पूर्ण प्रभ्तासम्पन्न राज्यों के स्थायी सम्मिलन से बनता है, इसे न केवल सदस्थ- 
राज्यों पर अपितु राज्यों के नागरिकों पर भी पूरा भ्रधिकार होता है। इसका निर्माण 
प्राय: राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा तथा इनकी विधान निर्मात्नी परिषद्‌ ((०॥- 
$00॥ /55९८770]9 ) द्वारा बनाये गए संविधान द्वारा होता है। उदाहरणार्थ, १७८७ 
ई० में ब्रिटिश प्रभुता से स्वतन्त्र हुए भ्रमरीका के राज्यों ने अपना संविधान बना कर 
संयक्त राज्य ग्रमरीका का संघ राज्य बनाया । अन्य संघ राज्यों के उदाहरण स्विट्ज़र- 
लेण्ड (१८४८ से), मेक्सिको (१८५७ से ), अजेण्टाइना (१८६० से ), कनाडा (१८६७ 
से), जर्मनी (१८७१-१६१८), ब्राजील (१८६१ से) तथा सोवियत संघ (१६१८ 
से ) हैं। संघ अपने सदस्य-राज्यों के साथ एक नवीन राज्य का रूप धारण करता है, इसे 
सदस्य-राज्यों पर तथा उनके नागरिकों पर पूरा भ्रधिकार होता है| इसमें प्रभुसत्ता संघ 
एवं सदस्य-राज्यों में बंटी होती है, सदस्य-राज्य झपने श्रान्तरिक विषयों में पूर्ण रूप से 
स्वाधीन होते हुए भी संघीय राज्य के नियन्त्रण में रहते हैं । 

प्रसंघान (((०॥८१९7७४०॥ ) श्लौर संघ (#८0९79॥0॥ ) दोनों के पूर्ण प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न राज्यों का सम्मिलन होते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण भेद हैं । पहला भेद तो यह 
है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से प्रसंधान कोई राज्य नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभु- 
सत्ता सदस्य-राज्यों में निहित होती है और वे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बनाये रखते 
हैं । संघीय राज्य में प्रभूसत्ता केन्द्र तथा राज्यों में बंटी होती है, किन्तु वैदेशिक नीति 
का निर्धारण और संचालन संघीय सरकार द्वारा होता है, अतः भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से 
इसका ही विशेष महत्व होता है, न कि इससे सदस्य-राज्यों का । प्रायः संघ के सदस्य- 
राज्य कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार नहीं रखते । इसका एक महत्वपूर्ण ग्रपवाद १६१४ से 
पहले का संघीय जर्मन राज्य था, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों को सन्धियाँ करने तथा 
राजदूत आदान-प्रदान करने का अधिकार था । इन दोनों का दूसरा भेद यह है कि 
प्रसंधान में केन्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र (3५७४$007०ा ) राज्यों तक सीमित 
होता है, किन्तु संघीय सरकार राज्यों तथा इनके नागरिकों पर अपना अधिकार रखती है। 
तीसरा भेद यह है कि प्रसंधान राज्यों का एक शिथिल सम्मिलन होता है, किन्तु संघ 
इनका सुदृढ़ संगठन होता है । चौथा भेद यह है कि प्रसंधान विशेष उद्देश्यों की पूति के 
लिये अल्पकालिक और भ्रस्थायी संगठन होता है, किन्तु संघ स्थायी सम्मिलन होता है, 
इसमें सम्मिलित होने के बाद इससे पृथक होता अ्रसम्भव है । पाँचयाँ भेद यह है कि 
प्रसंधान में प्रभुसत्ता केवल राज्यों में निहित होती है, संघ में यह सत्ता केन्द्रीय था संधीय 
सरकार और राज्यों में बेटी होती है । छठा भेद यह है कि प्रसंधान में केन्द्रीय 
सरकार सदस्य राज्यों के नागरिकों के साथ सम्पर्क में नहीं आती, ये केवल अपने राज्य 
के ही नागरिक रहते हैं। किन्तु संघ में संघीय सरकार को विभिन्न राज्यों में रहने बाली 
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जनता के साथ सीधा सम्पर्क करने का अधिकार होता है। सातवाँ भंद यह है कि प्रसंधान 
में इसके सदस्य-राज्यों की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र में बनी रहती है, किन्तु 
संघ में सदस्य-राज्यों की प्रभुसत्ता का अन्त होकर एक नए राज्य का निर्माण होता है । 
झ्राठवाँ भेद यह है कि प्रसंधान में एक नागरिक केवल अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त 
कर सकता है, किन्तु संघ में वह इसकी तथा राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है । 

(घ) बशवर्तो राज्य (४४५४४ $080८५)--स्टार्क के शब्दों में "जब कोई 
राज्य किसी अधीश्वर या अ्धिपति ($पटशथां)) के पूर्ण नियन्त्रण में हो तो उसकी 
वश्यता में रहने के कारण यह वशवर्ती राज्य कहलाता है । इसकी स्वतन्त्रता मर्यादित 
होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसकी सत्ता बिल्कुल नगण्य है। फिर भी कुछ 
वशवर्ती राज्य विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रखते 
हैं। मिश्र ने टर्की का वशवर्ती राज्य होते हुए भी उसकी सहमति लिये बिना विदेशी 
राज्यों के साथ व्यापारिक और डाकविषयक संधियाँ की थीं । मिश्र की यह स्थिति 
१६१४ तक बनी रही । बल्गारिया की टर्की के साथ यही स्थिति १८७८ से १६०८ ई० 
तक रही । १८७८ तक सबिया और रूमानिया भी टर्की के वशवर्ती राज्य थे। सामान्य 
रूप से वशवर्ती राज्य का विदेशी राज्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि इसका अ्रधि- 
पति इसकी स्वाधीनता को पूरी तरह से हड़प लेता है, श्रतः अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बही 
इसका प्रतिनिधित्व करता है। झ्रान्तरिक मामलों में स्वाधीन होने के कारण इसमें प्रभुसत्ता 
झ्रांशिक (?404 50५८८ं६५) होती है, किन्तु वेदेशिक मामलों में पराधीन होने के 
कारणा इसे राष्ट्रों के परिवार' का सदस्य नहीं माना जाता ब्रिटिश काल में हैदराबाद, 
काश्मीर श्रादि की भारतीय रियासतें ग्रेट ब्रिटेन के अ्रधीन होने के कारण स्वतन्त्र बेदे- 
शिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं रख सकती थीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस 
विषय का विवेचन कमिश्नर श्रॉफ इन्कसटंक्स पझ्रान्ध्र प्रदेश बनाम एच. ई. एस सोर 
उस्मान अली बहादुर के मामले में किया है (देखिये प्रथम परिशिष्ट ) । 

(8) संरक्षित राज्य (?2060/0०४९८)--जब कोई निर्बल राज्य किसी 
शक्तिशाली राज्य के साथ संधि करके अपने आपको उसके संरक्षण में ले झ्राता है तो 
वह संरक्षित राज्य कहलाता है । इसके परिणामस्वरूप इस राज्य की नीति का निर्धा- 
रण तथा महत्वपूर्ण श्रन्तर्राष्ट्रीय एवं बेदेशिक सम्बन्धों का संचालन इसका संरक्षण करने 
वाले राज्य के हाथ में झा जाता है। संरक्षित राज्य में तथा वैयक्तिक कानून की अभि- 
भावकता (0पन्‍्४078॥579 ) की संस्था में काफी सादश्य है । 

संरक्षित राज्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनका स्वरूप निर्बंल और प्रबल राष्ट्र 
के बीच की गई सन्धि की शर्तों पर निर्भर होता है। किन्तु संरक्षित राज्य होने के लिये 
यह नितान्‍्त प्रावश्यक है कि इन दो राज्यों के प्रतिरिक्त कोई तीसरा राज्य या महाशक्ति 
उसे मान्यता प्रदान करे । ऐसा होने पर ही संरक्षक राज्य संरक्षित राज्य का श्रन्त- 
रष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसी भ्रधिपति के आधिपत्य में रहने 
बाले वशवर्ती राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में कोई पृथक्‌ स्थिति नहीं होती, किन्तु 
संरक्षित राज्य निर्बेल भौर पराधीन होने पर भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता 
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है झौर अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (्राशा॥क्षाणा॥। ?2०750॥9॥09) की स्थिति रखता है। 
यह संरक्षक राज्य का पुछल्ला मात्र नहीं होता । संरक्षक राज्य द्वारा किसी भ्रन्य देश से 
युद्धरत होने पर यह आवश्यक नहीं कि संरक्षित राज्य भी उस देश से स्वयमेव लड़ाई छेड़ दे, 
संरक्षक राज्य द्वारा की गई संधियाँ संरक्षित राज्य पर बाधित रूप से लागू नहीं होतीं । 
भ्रायोनियन जहाजों (079॥ 5$]॥75) के मामले से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

१८१५ की पेरिस की सन्धि के अनुसार आझ्रायोनियन द्वीपों को इंगलेंड के एक- 
मात्र संरक्षण में स्वतन्त्र एवं स्वाधीन घोषित किया गया था। १८५४ में ग्रेट ब्रिटेन और 
रूस में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया, इसमें कृष्ण सागर में कुछ श्रायोनियन जहाजों को ब्रिटिश 
ऋजरों ने इस आधार पर पकड़ लिया कि ब्रिटिश संरक्षरा में होने के कारणा आ्रयोनियन 
ब्रिटिश प्रजाजन हैं, उसके शत्रु के साथ उनका व्यापार करना पअ्रवेध है । किन्तु इस युद्ध 
में ग्रेट ब्रिटेन ने आयोनियन द्वीपों की ओर से रूस के विरुद्ध युद्ध की कोई घोषणा नहीं 
की थी, ग्रत: यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि संरक्षित राज्य होते हुए भी श्रायोनियन द्वीपों की 
स्वतन्त्र सत्ता कहाँ तक है श्लौर क्या वे अ्रपने संरक्षक राज्य के शत्रु के साथ व्यापार कर 
सकते हैं। इस विषय में यह निर्णय किया गया कि इंगलेण्ड और रूस का युद्ध छिड़ जाने मात्र 
से ही आयोनियन द्वीप इसमें सम्मिलित नहीं हो जाते, झ्तः रूस के साथ उनका व्यापार 
अवध नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि संरक्षित राज्य अपने गझ्ान्तरिक अथवा बाह्य 
मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता न रखते हुए भी एक पृथक्‌ राजनीतिक सत्ता रखता है, भ्रतः वह 
अपने युद्ध आदि की घोषरा अपने संरक्षक राष्ट्र से पृथक झर स्वतन्त्र रूप में करता है । 
यही कारण है कि जब १६४० में इटली ने जमंनी की औ्रोर से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध 
में सम्मिलित होने की घोषणा की तो उसके संरक्षित राष्ट्र सेन मेरिनो ($था 
७770 ) ने पुथक्‌ रूप से युद्ध घोषणा की । 

संरक्षित राज्यों का विकास पिछली दो शताब्दियों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ग्रादि 
पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के विकास के कारण हुआ । अब इसकी क्षीणाता के साथ 
इनका ह्वास हो रहा है । जिन राज्यों या प्रदेशों को सीधे रूप में श्रपना वशवर्ती बनाने 
में दूसरे देशों का प्रबल विरोध होता या भअन्तर्राप्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न होता, उनको किसी 
राज्य के संरक्षण में मान लिया जाता था । एशिया तथा श्रफ्रीका में इस प्रकार के बहुत 
से संरक्षित राज्य थे। इन महाद्वीपों में नवजागरण से तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद का 
अन्त होने से भ्रब ऐसे देशों की संख्या बहुत कम रह गई है। उदाहरणार्थ, पहले फ्रांस 
का श्रफ्रीका में ट्यूनिस और मोरक्को पर, हिन्द चीन में टोंकिन, तथा कम्बोडिया पर, 
स्पेन का मोरक्को पर, अंग्रेजों का १६१४ से १६२२ तक मिश्र पर तथा मलाया प्राय- 
ढीप के राज्यों पर संरक्षण था । किन्तु १६५७ में ट्यूनिस पर १८८१ से चला आराने. 
वाला फ्रांस का संरक्षण यहाँ स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना के साथ समाप्त हो गया, 
इसी प्रकार फ्रांस और स्पेन दोनों ने १६५६ में मोरक्कों को सम्पूर्णप्रभुतासम्पन्न 
स्वतन्त्र राज्य मान लिया । कम्बोडिया ने २४ सित० १६५५ को अपनी स्वाधीनता 
की घोषणा की । मलाया के नौ राज्यों का संघ ३१ अगस्त १६५७ को ब्रिठिश संरक्षण 
से मुक्त हो गया। योरोप में इस समय दो छोटे देश संरक्षित राज्य हैं। पहला फ्रांस 
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आर स्पेन की सीमा पर पिरेनीज्ञ पर्वतमाला का छोटा-सा राज्य एण्डोरा (8700779, 
क्षेत्रफल १७५ वर्ग मी०, जनसंख्या ५,२००) फ्रांस और स्पेन के संयुक्त संरक्षण और 
आधिपत्य में है तथा दूसरा सैन मेरिनो ($»॥ (470, क्षेत्रफल ३८ वर्ग मी ०, जनसंख्या 
१४००० ) इटली के संरक्षण में है। १८८० में ग्रेट ब्रिटेन तथा चीन के साथ हुई संधि 
के अनुसार सिक्किम पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया गया था, भारत ने स्वतन्‍्त्र 
होने के बाद सिक्किम के साथ एक संधि द्वारा उस पर अपना संरक्षरा स्थापित किया है, 
इसके अनुसार उसे श्रान्तरिक विषयों में पूरी स्वतन्त्रता है, किन्तु उसकी रक्षा, वेदेशिक 
नीति तथा संचार साधनों का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है । 

(ज) सहराज्य (((०70०7॥7॥ 0० )--जब किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र पर 
दो या दो से भ्रधिक बाह्य शक्तियों का संयुक्त नियन्त्रग होता है तो इसे सहराज्य कहा 
जाता है। १८६८ में ब्रिटिश फौजों द्वारा सूडान की विजय के वाद इस पर एक सन्धि 
द्वारा मिश्र और ग्रेट ब्रिटेन का संयुक्त ग्राधिपत्य स्थापित किया गया । १६३६ में पुनः एक 
संधि द्वारा इसकी पुष्टि की गयी । किन्तु १६५३ में एक समझौते द्वारा इस सहराज्य 
की ममाप्ति की व्यवस्था करते हुए यह निश्चय किया गया कि सूडानी स्वयमेव जनमत 
द्वारा इसका निर्णय करे कि वे मिश्र के साथ मिले रहना चाहते हैं या पूर्ण स्वतन्त्रता के 
पक्षपाती हैं । १६ दिसम्बर १६५५ को इस प्रश्न पर हुई मतगराना के बाद १ जनवरी 
१६५६ से सूडान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया है । सहराज्य का दूसरा उदाहरण प्रशान्त 
महासागरवर्ती न्यू हेग्ीडीज का टापू है, इस पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का संयुक्त शासन 
है । सहराज्य में जनता पर यद्यपि दोनों देशों की संयुक्त प्रभुसत्ता (707 $0४८- 
72879 ) होती है, किन्तु शासन करने वाले राज्यों के अ्रधिकार क्षेत्र पृथक होते हैं और 
इनमें निवास करने वालों पर ही उनकी प्रभुसत्ता होती है । 

(छ) राष्ट्रमंडल ((0ग्रााणाछए८॥) ० 'पि४0०॥5)--यह ब्रिटिश 
साम्राज्य का एक सुदीर्घधालीन विकास है। ब्रिटिश साम्राज्य में से सर्वप्रथम शने:-शने: 
ब्रिटिश जनसंख्या रखने वाले प्रदेशों में कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका 
ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करके स्वाधीन उपनिवेश या डोमिनियन (7०ांंगां०ण)) का 
दर्जा प्राप्त किया । द्वितीय विश्वयूद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रन्य अंग भी स्वतन्त्र 
होकर डोमिनियन बनने लगे, १६४७ में भारत और पाकिस्तान स्वाधीन होने 
के बाद इसका अंग बने, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा एशिया और अफ्रीका के अधीनस्थ दूसरे राज्यों 
को स्वतन्त्रता देने की नीति से इसके सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी । १६४८ में इसके 
सदस्यों के लिये डोमिनियन शब्द का प्रयोग कम होने लगा और इसमें प्रन्य जातियों 
की संख्या बढ़ने से राष्ट्रमण्डल के साथ ब्रिटिश शब्द के विशेषण का भी परित्याग कर 
दिया गया । इस समय राष्ट्रमण्डल के सदस्य प्रत्येक प्रकार से सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
राज्य हैं। वे किसी देश के साथ संधि कर सकते हैं, उन्हे आन्‍्तरिक मामलों में पूरी 
स्वाधीनता है । वें भ्रपनी इच्छानुसार कोई भी कानून बना सकते हैं, ब्रिटिश पालिया- 
मेंट ढ्वारा बनाया कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होता । वे स्वतन्त्र रूप में संयुक्त 
राष्ट्र संघ के सदस्य हैं । ग्रेट ब्रिटेन द्वारा छेड़े गये किसी युद्ध में सम्मिलित होना या 


पृडड झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


न होना पूर्ण रूप से उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसके सदस्य एक दूसरे के साथ युद्ध 
भी कर सकते हैं और तटस्थ भी रह सकते हैं। वंदेशिक और बाह्य विषयों में उनकी 
स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । उन्हें दूसरे देशों के साथ दूतों के आझादान-प्रदान 
का पूरा अधिकार है, वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों का विषय बनते हैं। भारत और जन ० १६७२ 
तक पाकिस्तान राष्ट्रमण्डल के सदस्य थे, फिर भी पाकिस्तान ने काश्मीर पर भ्रधिकार 
करने के लिये भारत पर आक्रमण किया श्रौर दोनों के इस विवाद का अब तक कोई अन्तिम 
हल नहीं हुआ । राष्ट्रमंडल के सदस्य एक दूसरे के साथ स्वतन्त्र देशों को भाँति संधियाँ 
करते हैं, १६४४ में ग्रास्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलेण्ड ने अनज़क (4॥280) समझौता 
किया था । स्टार्क के कथनानुसार पिछले सात वर्षो में इसके सदस्य-राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में राष्ट्रमंडलीय नियमों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का 
प्रयोग बढ़ने लगा है । मंडल के विभिन्न देशों में हाई कमिश्नरों की स्थिति १६५२ के 
छ709॥ ॥99|णा&॥0 धपरा65 ४0० द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधियों और राज- 
दूतों के समकक्ष हो गयी है । 

किन्तु पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी मण्डल के सदस्य भ्रपना यह कतंव्य समझते 
हैं कि वे सब देशों की सामान्य ख्मस्याओं पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करते रहें और 
परस्पर सम्बन्ध बनाये रखें। भारत ने यद्यपि अ्रपने को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गग्शराज्य 
घोषित किया है, किन्तु फिर भी वह इंगलंण्ड के राजा को राष्ट्रमण्डल का ग्रध्यक्ष तथा 
इसके स्वाधीन राष्ट्रों के स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मिलन का प्रतीक' मानता है। पाकिस्तान राष्ट्र- 
मण्डल के देशों द्वारा बंगला देश को मान्यता दें ने के कारण इससे पृथक हो गया है । 

राष्ट्रमंडल की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिलकुल निराली है। यह संघीय राज्य 
नहीं है क्योंकि इसका कोई ऐसा संगठन या अंग नहीं है, जिसे सदस्य-राज्यों तथा 
उनके नागरिकों पर कोई अधिकार हो । यह प्रसंधान ((०॥८०९८४४॥४०॥४ ) भी नहीं 
है, क्योंकि इसके सदस्य-राज्यों को संयुक्त बनाने वाली कोई संधि नहीं है श्ौर न ही 
इन पर अधिकार रखने वाली कोई केन्द्रीय सत्ता या शक्ति है। यह वास्तविक संगम 
(7२८४ ७॥|०07 ) भी नहीं है, क्योंकि इन राज्यों को संयुक्त करने वाली कोई संधि 
नहीं है । स्टार्क के शब्दों में 'राष्ट्रमंडल न तो कोई भ्रधिराज्य (575०7 $8८) है 
और न ही संघ । यह स्वतन्त्र और समान राज्यों का समूह है । इसके सब कार्य 
राज्यों के माध्यम से होते हैं। यद्यपि लन्दन में राष्ट्रमंडल के प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन 
होते हैं, इनका उद्देश्य सामान्य नीति का निर्धारण होता है, फिर भी इसके सदस्यों में 
तीम्र मतभद होते हैं; १६५६ में स्वेज नहर के क्षेत्र में ग्रेंट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हस्त- 
क्षेप पर इसके सदस्यों में उग्र विवाद था, १६६० में दक्षिण श्रफ़ीका की जातिभेद 
(#;क५४८०१) की नीति पर भी ऐसा ही विवाद था । श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस 
पर प्रकाश डालते हुए यह ठीक ही कहा था--'सदस्यों में मतभेद होते हुए भी राष्ट्र- 
मंडल का विकास हुआ है। कई बार सदस्यों के परस्पर विरोधी स्वार्थ होते हैं, वे प्रतिकल 
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दिशाओं में इसे ले जाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे आपस में मित्र की भांति 
मिलते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं, और जहाँ तक हो सके कार्य करने 
के एक सामान्य मार्ग को ढूंढ़ने का प्रयत्न करते हैं ।* 

उपरयेक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य श्रान्तरिक एवं वेदेशिक 
मामलों में पूरी स्वतन्त्रता और प्रभूसत्ता रखते हैं। उनकी प्रभुसत्ता केवल इसी बात 
से मर्यादित होती है कि १६३० की शाही परिषद्‌ में उन्होंने शान्ति और युद्ध के महत्व- 
पूर्ण मामलों में पारस्परिक विचार-विमर्श करने का निश्चय किया था । किन्तु इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में स्वतन्त्रतापूवक काम करने के बारे में उन पर कोई प्रतिबन्ध 
लागू नहीं होता । वे पूरी प्रभूसत्ता वाले राज्य होने के कारण अपना पृथक श्रन्तर्राप्ट्रीय 
व्यक्तित्व रखते हैं । 

(ज) तटस्थीकृत राज्य ()३९८५४॥६८० $(8०५)--स्टार्क ने इसकी परिभाषा 
करते हुए कहा है कि 'तटस्थीकृत राज्य उसे कहते हैं जिसकी स्वतन्त्रता तथा राज- 
नीतिक और प्रादेशिक अखण्डता को स्थायी रूप से बनाये रखने की गारण्टी महाशक्तियाँ 
एक सामूहिक समझोौते द्वारा प्रदान करती हैं और इस प्रकार गारण्टी पाने वाला देश 
यह शर्ते स्वीकार करता है कि वह आात्मरक्षा के अतिरिक्त दूसरे राज्य पर आक्रमण 
नहीं करेगा और न ही एसी मैंत्नीसन्धियों में सम्मिलित होगा, जिससे उसकी निष्पक्षता 
को भ्रांच श्राये तथा उसे युद्ध करने के लिये बाधित होना पड़े ।”' 

शान्ति बनाये रखने के लिये तटस्थीकरण दो उद्देश्यों से किया जाता है (क) 
लघु राज्यों की शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से रक्षा की जाय ताकि कहीं ऐसा न हो कि 
शक्तिशाली राज्य छोटे राज्यों को हड़प कर अधिक शक्तिशाली हो जायं और इस प्रकार 
विभिन्न बड़े राज्यों का शक्ति सनन्‍्तुलन (88]406 0 ?0ए८ ) बिगड़ जाय, एक राज्य 
अन्य सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली हो जाय । (ख) महाशक्तियों के राज्यों की 
सीमाओं के बीच में वरतेमान भ्रन्तस्थ राज्यों (8ण्रीट् 5:85) की स्वतन्त्रता की रक्षा 
की जाय । ये दोनों उद्देश्य श्रागे दिये जाने वाले बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जायेंगे । 

तटस्थीकरण के लिये यह श्रनिवार्य है कि यह सामूहिक संविदा (00०॥०८४४८ 
००70090() द्वारा सम्पन्त हो । जिस देश का तटस्थीकरण करना हो, उससे सम्बन्ध 
रखने वाली महाशक्तियाँ मिलकर एक संधि द्वारा उसे स्थायी रूप से यह दर्जा 
प्रदान करें, जैसे १५ नवम्बर १८३२१ की संधि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, 
बेल्जियम, प्रशिया और रूस ने बेल्जियम की स्थायी तटस्थता स्वीकार की। कोई राज्य 
एकपक्षीय रूप से (07/86८73॥9 ) स्वयं भ्रपने तटस्थीकरण की घोषणा नहीं कर 
सकता । भ्रतएव जब १६३८ में स्विट्जरलैंड ने श्रपनी स्वतन्त्रता श्लौर तटस्थता की 
घोषणा स्वयं करने के बाद इसे राष्ट्रसंघ से स्वीकार कराना चाहा तो रूसी प्रतिनिधि 
श्री लिटविनोब ने इस पर यह भ्रापत्ति उठायी कि वह सभी सम्बद्ध राज्यों से समझौता 
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किये बिता ऐसा नहीं कर सकता । 

तटस्थीकृत ()र८प/:४॥६४८०) राज्य पर संधि द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाया 
जाता है कि वह झात्मरक्षा के भ्रतिरिक्त दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं छेड़ सकता तथा 
वह उस राज्य को लड़ाई में घसीटने वाली सैनिक संधियाँ श्रौर समझौते नहीं करेगा । 
इन प्रतिबन्धों से उसकी प्रभुसत्ता कुछ प्रंशों में मर्यादित हो जाती है, किन्तु इस कारण 
उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और व्यक्तित्व में कोई श्रन्तर नहीं श्राता । 

तटस्थीकृत राज्यों के निम्न चार कतंव्य समझे जाते हैं--(१) झात्मरक्षा 
के अतिरिक्त युद्ध में सम्मिलित न होना । (२) दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियों 
भ्ौर समझौतों में न शामिल होना । (३) श्राक्रमण होने की दशा में पूरी शक्ति के 
साथ अपनी रक्षा करना तथा तटस्थीकरणा की गारण्टी देने वाले देशों से इसके लिये 
सहायता माँगना । (४) भ्रन्य राज्यों के बीच युद्ध छिड़ने की दशा में तटस्थता के 
नियमों का पालन करना। तटस्थीकरणा की गारण्टी करने वाली महाशक्तियों के. 
निम्न कत्तंव्य हैं“ (१) तटस्थीकृत प्रदेश पर न तो किसी प्रकार का झ्लाक्रमणा करना 
भ्रौर न इसे करने की धमकी देना । (२) जब तटस्थीकृत राज्य पर दूसरा देश झाक- 
मण करे तो महाशक्तियाँ सेना द्वारा उसकी सहायता करें और शअ्रपनी गारण्टी की रक्षा 
करें । 

तटस्थोकररा ('र८एाआा5800॥) झौर तटस्थता ('रेट्एणा&॥9) में बड़ा 
मौलिक भ्रन्तर है। तटस्थीकररण स्थायी होता है, उसका ग्ननुसरण युद्धकाल में तथा 
शान्ति के समय समान रूप से किया जाता है । किन्तु तटस्थता का पालन प्रन्य राज्यों 
द्वारा युद्ध छेड़ दिये जाने पर किया जाता है, यह स्थायी नहीं होती, युद्ध छिड़ने के बाद 
कोई राष्ट्र जब तक चाहे तटस्थ रह सकता है और जब चाहे इसका परित्याग करके युद्ध 
में सम्मिलित हो सकता है । किन्तु तटस्थीकृत राज्य ऐसा नहीं कर सकता, उसे भअन्तर्रा- 
प्ट्रीय समझौते द्वारा सदैव युद्ध से पृथक्‌ रहने का दर्जा प्रदान किया गया है। केवल 
ग्राक्रमरा होने की दशा में ही वह युद्ध में सम्मिलित होता है | तटस्थीकररण श्ौदासीन्य 
(८एा»5॥) से भिन्न है, क्योंकि इसका भ्र्थ रक्षापरक सैनिक सन्धियों से पृथक या 
उदासीन रहना है । 

तटस्थीकृत राज्यों के महत्वपूर्ण उदाहरण स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लक्ज्ञम- 
बर्ग और आस्ट्रिया हैं। वियना कांग्रेस में २० मार्च १८१४५ को ग्रेट ब्रिटेन, भ्रास्ट्रिया, 
फ्रांस, पुतंगाल, प्रशिया, स्पेन, स्वीडन और रूस ने स्विट्ज़रलेण्ड को तटस्थ बनाने के 
एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये और स्विट्जरलैंड ने २७ मई १८१५ को इसे स्वी- 
कार किया । उस समय से उसने अ्रपनी तटस्थता की पूरी रक्षा की है, वह संयुक्त राष्ट्र 
संघ का सदस्य भी इसलिये नहीं बना कि इसके चार्टर के अनुसार उसे संघ द्वारा किसी 
राज्य के विरुद्ध की जाने वाली सैनिक कार्यवाही में सहयोग देने के लिये बाध्य होना 
पड़ता । बेल्जियम का राज्य १८३१ में बना, इंगलिश चनल पर ब्रिटिश प्रदेश के बिल्कुल 
सामने अवस्थित होने के कारण इंगलैंड इसे किसी विदेशी शक्ति के हाथ में नहीं पड़ने 
देना चाहता था, भ्रतः इसके जन्म के साथ ही १५ नवम्बर १८३१ को इसे स्थायी रूप 
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से तटस्थ बनाने की एक सन्धि पर ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, प्रशिया और 
रूस ने हस्ताक्षर किये । इसकी पुष्टि १६ श्रप्रैल १८०३९ की लन्दन की संधि द्वारा की 
गयी। किन्तु १६१४ में जमंती ने फ्रांस पर आक्रमण के लिये इसकी तटस्थता भंग की, 
इस पर ग्रेट ब्रिटेन इसकी रक्षा के लिये प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ | युद्ध के 
बाद बेल्जियम के राजा ने एक घोषणा द्वारा बेल्जियम की तटस्थता के समाप्त होने की 
धोषणा की ओर वर्साय की सन्धि (धारा ३१) में मित्र राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर 
लिया । हिटलर के सत्तारूढ़ होने पर जब उसने लोकार्नों समझौते को भंग किया, 
राइन प्रदेश में भ्रपनी सेनायें भेजीं तो बेल्जियम ने पुनः तटस्थता की घोषणा की । २४ 
भ्रप्रेल १६३७ को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने तथा १३ श्रक्टूबर १६३७ को जमेनी ने 
इसकी तटस्थता को सुरक्षित रखने का वचन दिया। किन्तु हिटलर की सेनाओं ने 
इस वचन को भंग करते हुए १० मई १६४० को बेल्जियम पर आक्रमण किया । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद बेल्जियम भात्मरक्षा के लिय नाटो ()२४०) संधि संगठन में सम्मि- 
लित हो गया (झ्रप्रेल १९४६), अतः श्रब वह तटस्थीकृत राज्य नहीं रहा । लक्ज़म- 
बर्गे १०१५-१८६० तक हाल॑ण्ड के साथ व्यक्तिगत संगम (?९४50०ा4३॥ एणा ) में 
रहा । हालैण्ड का राजा ही इसका ग्रैण्ड ड्यूक था । किन्तु यह जमंन प्रसंघान ((०7६ि- 
9&८2007 ) का सदस्य था। प्रशिया को १८५६ के बाद इसमें सेनायें रखने का अधि- 
कार मिला । १८६६ में प्रशिया द्वारा आस्ट्रिया को परास्त करने के बाद जमंन प्रसंधान 
समाप्त हो गया तथा नैपोलियन तृतीय ने इसे हालैण्ड के राजा से खरीदने का प्रयत्न 
किया, प्रशिया को इस बात पर आपत्ति थी। दोनों का संघर्ष दूर करने के लिये १८६७ 
में लन्दन की संधि द्वारा इसे तटस्थ राज्य माना गया, किन्तु १६१४ में जमंनी ने इसकी 
तटस्थता का भ्रतिक्रमणा किया । १५ मई १६५४ की संधि के अनुसार आसस्ट्रिया स्थायी 
रूप से तटस्थ राज्य घोषित किया गया है । 

(झ) होली सी तथा वेटिकन नगर (प्र0/ $८८ 70 श्कांटथआ) (४॥५)-- 
रोम के पोप की स्थिति, पद और सत्ता के लिये होली सी (770५ $८८) शब्द का प्रयोग 
होता है, रोम के निकट सौ एकड़ में फैला हुआ पोप का निवास स्थान वैटिकन नगर कह- 
लाता है। मध्य युग में पोप इटली में विशाल भूप्रदेश का शासक था। १६वीं शती के 
मध्य में जब इटली के देशभकतों ने भ्रनेक राज्यों में विभक्त भ्रपनी मातृभूमि को एक राज- 
नीतिक सत्ता के नीचे लाने का निश्चय किया तो पोप ने इसका घोर विरोध किया। 
इसकी परवाह न करते हुए १८७० तक इटली के देशभकतों ने न केवल विभिन्न छोटे 
राज्यों का एकीकरण पीडमाण्ट के राजा के नेतृत्व में किया, अपितु पोष के प्रदेशों को 
भी छीन लिया शोर उसकी राजधानी रोम पर भ्रधिकार कर लिया। इस पर पोष 
झपने निवास स्थान वैटिकन में चला गया और उसने यह धोषणा की कि वह वैटिकन 
में बन्दी है। फिर भी इटली की सरकार ने पोष के पद शौर प्रतिष्ठा को देखते हुए 
शारषब्ठियों के कानून! ([.3ए ० 00७७97०6$) द्वारा पोप को सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्त 
राज्यों के शासनाध्यक्षों की भाँति कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये । किन्तु पोष ने इन्हें 
लेना स्वीकार नहीं किया क्‍योंकि इटली की संसद्‌ द्वारा पात्त किया गया यह कानून 
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भविष्य में किसी भी अगली संसद्‌ द्वारा बदला जा सकता था। पोपष का यह कहना था 
कि यह कानून भ्रन्य राज्यों द्वारा भी पास होना चाहिये ताकि इसमें कोई परिवर्तत न 
हो सके तथा उसकी स्थिति सुरक्षित रह सके । पोप और इटालियन सरकार में इस प्रश्न 
पर बहुत समय तक बड़ा कट विवाद चलता रहा । 

मुसोलिनी के' सत्तारूढ़ होने के बाद १६२६ में पोष तथा इटालियन सरकार में 
हुई एक सन्धि (7.82८था 77०७५) द्वारा इस समस्‍या का समाधान किया गया । 
इसमें इटली ने रोम के पोप (होली सी) को श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूर्ण सत्तासम्पन्न 
प्रभू (50५2४८ं80) स्वीकार कर लिया। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बैटिकन नगर की 
सीमाओ्रों में उसे पूर्ण राजसत्ता दे दी गयी। इसके निवासियों को पृथक्‌ नागरिकता 
के अधिकार दिये गये । पोष को अन्य देशों के साथ अपने दूतों तथा राजनीतिक प्रति- 
निधियों के आदान-प्रदान का अधिकार मिला । 

इस समय वैटिकन की स्थिति स्थायी रूप से तटस्थीकृत प्रदेश की है, कोई भी 
दूसरा राज्य इसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता । द्वितीय विश्वयुद्ध में सभी 
योद्धा राज्यों ने इसकी तटस्थता को बनाये रखा । वैटिकन नगर एक सर्वोच्च प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न राज्य है और पोप को उसका अध्यक्ष होने के नाते राजाओं के सब भ्रधिकार 
प्राप्त हैं। वैटिकन यद्यपि भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखता है, किन्तु उसका प्रदेश और 
जनसंख्या बहुत कम होने से उसका अ्रधिकारक्षेत्र बहुत ही सीमित है । उपर्युक्त संधि में 
पोष ने “सांसारिक प्रतिद्वन्द्रिताओं से तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाले भ्न्तर्राष्ट्रीय सम्मे- 
लनों” से पृथक्‌ रहने की इच्छा व्यक्त की थी । भ्रतः पोप का राज्य भ्रन्य सांसारिक राज्यों 
से सर्वंथा भिन्न है, उसकी इन राज्यों में गणाना नहीं हो सकती । वैटिकन सं० रा० संघ 
का सदस्य नहीं है । 

(अं) मंण्डेंट पद्धति (७709९ $982८॥)--प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति 
पर मितरराज्यों द्वारा जमंनी और टर्की से जीते हुए प्रदेशों की व्यवस्था के लिये राष्ट्रसंघ 
के विधान की धारा २२ में इस पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। विजित प्रदेशों 
को विजेताओं के साम्राज्य का अंग बनाने के स्थान पर संघ की संरक्षकता में इन्हें लिखित 
समझौतों की कुछ शर्तों के साथ इनके शासन प्रबन्ध का दायित्व सौंपा गया। ये सम- 
झोते या संघ द्वारा शासन के लिये दी गई आ्राज्ञायें शासनादेश (१7046) कहलाते 
हैं। ये जिन महाशक्तियों को प्रदान किये गये, वे आ्रादेश प्राप्त या आ्रादेशप्रापक 
()/७॥0209५ ) कहलाते हैं। जिन भूभागों के लिये श्रादेश दिये गये थे, उन्हें श्रादिष्ट 
(१(७7048८0 ) कहा जाता है। आरादिष्ट प्रदेश सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, इनका 
उत्थान सभ्य राज्यों का पवित्व कत्तेव्य और प्रमानंत समझा गया, मैण्डेट वाले प्रदेशों 
को विजेता राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे । 

ये कई दृष्टियों से राज्य में मिलाये, अंगीकृत या भ्रनुबद्ध (/५॥705४०0) किये 
जाने वाले प्रदेशों से श्रनेक भेदे रखते थे--- ( १) अनुबद्ध प्रदेश पर इसे अपने राज्य में मिलाने 
वाला मनमाना शासन कर सकता है, आदिष्ट (४४702) प्रदेश पर यह शासन 
संध के निरीक्षण श्रोर तत्वावधान में होता था । (२) अनुबद्ध प्रदेश पर विजेता का पूरा 
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स्वामित्व होता है, आदिष्ट प्रदेश पर आ्रादेशप्रापक का कोई ऐसा स्वत्व नहीं था, वह 
उसको पवित्र धरोहर के रूप में दिया गया था। (३) ग्रनुबद्ध प्रदेश के सम्बन्ध में विजेता 
उसे अपने राज्य में मिलाने, किसी दूसरे को देने आदि का पूरा भ्रधिकार रखता है, 
किन्तु आदेशप्रापक राज्य संघ की स्वीकृति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे। 
(४) विजेता को श्रपने अनुबद्ध प्रदेश के नागरिकों को सेना में भर्ती करने तथा प्रणशि- 
क्षित करने का पूरा अधिकार होता है, किन्तु 'बी' तथा 'सी' वर्ग (देखिये नीचे) के 
मंण्डेट प्राप्त करने वाली शक्तियां अपने आ्रादिष्ट प्रदेश में केवल आन्तरिक पुलिस या 
स्थानीय प्रतिरक्षा के लिये ही नागरिकों को फौज में भर्ती कर सकती थीं। (५) झादिष्ट 
प्रदेश (४७॥04820 (28777/079) के निवासी स्वयमेव आदेश प्राप्त राज्य की राष्ट्रीयता 
नहीं प्राप्त कर सकते थे। (६) शअनुबद्ध प्रदेश में विजेता श्रपनी मनचाही ग्राथिक 
व्यवस्था लागू कर सकता है, वह इस प्रदेश में विदेशी शक्तियों को व्यापार करने से रोक 
सकता है। किन्तु ए तथा बी वर्ग के आदिष्ट प्रदेशों के लिये आदेशप्रापक ('शैंधव08- 
(09 ) राज्यों पर यह दायित्व डाला गया था कि वे इनके सम्बन्ध में मुक्त द्वार 
(079०॥ 0००) की नीति का अनुसरण करेंगे तथा किसी देश को इनके साथ व्यापार 
करने से नहीं रोकंगे । (७) शनुबद्ध प्रदेश में विजेता इच्छानुसार शासन कर सकता 
है । किन्तु श्रादिष्ट प्रदेश के शासन के लिये मैण्डेट प्राप्त करने वाली शक्ति के लिये यह 
ग्रावश्यक था कि वह इस ढंग से शासन करे कि इस प्रदेश का राजनीतिक, सामाजिक 
ओर झ्राथिक विकास हो । इसे प्रतिवर्ष मैण्डेट के शासन पर राष्ट्रसंघ को एक रिपोर्ट 
देनी पड़ती थी। राष्ट्रसंघ इन प्रदेशों की प्रगति देखने के लिये अपने प्रतिनिधि 
भेज सकता था। संघ हारा मैण्डटों के निरीक्षण के लिये दस सदस्यों का स्थायी 
शासनादेश झ्रायोग (एशागा॥धाशा। शै80040९ (णागारंइश०ा) था । इसके गअधि- 
कांश सदस्य शासनादेशप्रापक देशों से भिन्न देशों के होते थे। यह आयोग ग्रादिष्ट 
प्रदेश के प्रतिनिधि की उपस्थिति में इसके शासन के बारे में संघ को भेजी गई रिपोर्ट 
पर विचार करता था। आदिष्ट प्रदेश का कोई भी निवासी संघ को इसके शासन के 
सम्बन्ध में भ्रपनी शिकायतों का झावेदनपत्न भेज सकता था। इन सब प्रतिबन्धों के 
कारण आदिष्ट प्रदेश अ्नुबद्ध प्रदेशों (47॥0020 ॥2777707065) से सर्वथा भिन्न थे । 
राष्ट्रसंध के प्रतिज्ञापत्न की धारा २२ के अनुसार मैण्डेट तीन बर्गों में बाँटे गये 
थे। प्रथम श्रेणी ((४५५ / ) में तुर्क साम्राज्य के वे प्रदेश थे जिनका विकास इस 
्रवस्था तक हो चुका था कि वे भ्रस्थायी रूप से स्व॒तन्त्र राष्ट्र माने जा सकते हैं, पर वे 
जब तक श्मपने पांवों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें मेण्डेट प्राप्त करने वाले राज्यों 
का प्रशासनसम्बन्धी परामर्श श्रौर सहायता मिलती रहनी चाहिये ।” इस श्रेणी में 
हराक और पेलेस्टाइन का मैण्डेट ग्रेट ब्रिटेन को तथा सीरिया और लेबनान का शासनादेश 
फ्रांस को प्रदान किया गया । 
द्वितीय शेरी ((॥855 8) में मध्य अफ्रीका के ऐसे प्रदेश सम्मिलित थे 
“जिनके शासन-प्रबन्ध के लिये मैण्डेट पाने वाले देश पूरा उत्तरदायित्व रखते थे झौर 
उन्होंने इस दृष्टि से शासत करना था कि निवासियों को भ्न्त:करण और धर्म की 
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स्वतन्त्रता हो, दासप्रथा, शस्त्र और शराब के व्यापार जैसी कुप्रथाओं का निरोध हो, 
इनमें सैनिक और नौसेनिक अड्डे न बनाये जाय॑ं; पुलिस के प्रयोजन के श्रतिरिक्त निवा- 
सियों को सैनिक शिक्षा न दी जाय ।” बी” श्रेणी के मैण्डेटों में ब्रिटिश कैमरून, ब्रिटिश 
टोगोलैण्ड तथा टांगानिक्या ग्रेट ब्रिटेन को; फ्रेंच कैमरून तथा फ्रेंच टोगोलैण्ड फ्रांस 
को, तथा रुआंडा उरुण्डी बेल्जियम को प्राप्त हुए । 

ततोय श्रेणी ((]955 ८) में ऐसे मैण्डेट थे, जो श्रत्यन्त अश्रल्पाकार, बहुत 
कम आबादी वाले, सभ्यता के केन्द्रों से दूर श्र मैण्डेट प्राप्त करने वाले राज्यों के 
प्रदेश के साथ भौगोलिक सान्निध्य रखते थे, इन कारणों से इनका सर्वोत्तम प्रशासन 
इन्हें मंण्डट पाने वाले देशों का भ्रंग बनाकर ही किया जा सकता था। किन्तु इनके 
प्रशासन में स्थानीय जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना अश्रावश्यक था। इस 
प्रकार के म॑ैण्डटों में दक्षिण-पश्चिमी अ्रफ़ीका दक्षिणी अफ्रीका के संध को, समोओआा 
न्यूज़ीलेण्ड को, नौरू ग्रेट ब्रिटेन को, प्रशान्त महासागर में भूमध्यरेखा से उत्तर के 
जर्मन टापू जापान को, तथा इसके दक्षिण के टापू आरास्ट्रेलिया को दिये गये । मैण्डेट 
व्यवस्था १६९१६ से १६४६ तक चलती रही, इसके बाद इसका स्थान न्यास पद्धति ने ले 
लिया है । 

(2) न्यास पद्धति (77782८९५॥9० $५8007 )--सं० रा० संघ के चार्टेर की 
धारा ७४ में यह व्यवस्था की गयी है कि वह न्यास प्रदेशों के प्रशासन और देखभाल 
के लिये एक श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यास पद्धति की स्थापना करेगा । यह पद्धति इन तीन प्रकार 
के प्रदेशों पर लागू होती है (धारा ७७)--(क) राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञापत्र की धारा 
२२ के अनुसार आ्रादिष्ट अ्रथवा मैण्डेट वाले प्रदेश, (ख) द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित 
राज्यों से छीने गये प्रदेश, (ग) राज्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक न्यास पद्धति के लिये सं० रा० 
संघ को प्रदान किये गये प्रदेश । मैण्डेट प्राप्त करने वाले अभ्रधिकांश राज्यों ने स्वेच्छा- 
पूर्वक अपने प्रदेशों को न्यास पद्धति में रखना स्वीकार कर लिया है। इसका एकमात्र 
झपवाद दक्षिण अ्रफ़रीका का यूनियन है, उसने दक्षिण-पश्चिमी अ्रफ्रीका के मैण्डेट को 
न्यास प्रदेश नहीं होने दिया तथा सं० रा० संघ द्वारा इसके निरीक्षण के अधिकार 
को स्वीकार नहीं किया । इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शात्मक सम्मति 
मांगी गयी थी । ११ जुलाई, १६५० को न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय किया कि 
“दक्षिण अफ्रीका इस प्रदेश को न्यास पद्धति में देने के लिये बाध्य नहीं है, फिर भी 
राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी होने के नाते सं० रा० संघ का राष्ट्रसंघ के स्थान पर 
इसके निरीक्षण का पूरा अधिकार है। दक्षिण भ्रफ़रीका के यूनियन को इसके शासन- 
प्रबन्ध की वाधिक रिपोर्ट जनरल असेम्बली को देनी चाहियें ।” किन्तु दक्षिण 
अफ्रीका ने श्रभी तक इस पर संघ के निरीक्षण का अधिकार स्वीकार नहीं किया। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित राज्यों से छीने गये प्रदेशों में इटली का सुमालीलैण्ड 
तथा जापान के प्रशान्त महासागर के टापू उल्लेखनीय हैं। सुमालीलैण्ड १३ प्रप्रैल 
१६५० को न्यास प्रवेश के रूप में इटली को १० वर्ष के लिये सौंपा गया था, २ 
दिसम्बर, १९६० को यह प्रदेश स्वतन्त्र राज्य बन गया। जापान को मंण्डेट के रूप में 
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मिले हुए टापू सामरिक क्षेत्र ($08(6९270० ४००) वाले न्यास प्रदेश के रूप में सं० रा० 
भमरीका ने प्राप्त किये हैं। चार्टर में इनकी व्यवस्था जानबूझकर इसलिये की गयी 
थी कि सं० रा० अमरीका इन टापुप्नों को भ्रपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक समझता है 
और अटलाण्टिक चार्टर की घोषणा के कारण वह इन्हें सीधे रूप से भ्रपने राज्य का अंग 
नहीं बना सकता था ।* अ्रभी तक किसी राज्य ने न्यास पद्धति के लिये स्वेच्छापूर्वक कोई 
प्रदेश नहीं प्रदान किये । 

न्यास पद्धति के मोलिक उद्देश्य (096०५ ० ॥प्र/००४४9० $५४४०॥ )-- 
चार्टर की धारा ७६ के अनुसार ये निम्नलिखित हैं-(१) भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा को बढ़ाना, (२) न्यास प्रदेशों के निवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक 
और शिक्षासम्बन्धी उन्नति, प्रत्येक प्रदेश को उसकी अ्रवस्थाओं के अनुसार, उसकी 
जनता द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त की गयी इच्छा के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता के लक्ष्य 
की ओर प्रगतिशील विकास करना (३) जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना 
मानवीय अ्रधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्नताओं के प्रति प्रतिष्ठा को बढ़ाना, (४) संसार 
की जातियों में एक दूसरे पर निर्भर रहने की भावना को उन्नत करना, (५) संयुक्त राष्ट्र 
संघ के सभी सदस्यों के लिये सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक मामलों में समान व्यवहार 
को प्राप्त कराना, (६) सं० रा० संघ के सभी सदस्य-राज्यों के नागरिकों के लिये न्यास 
के प्रशासन में समता का व्यवहार । 

उपर्युक्त उद्देश्य बहुत उदार, व्यापक और विशाल हैं । इनमें से कुछ तो ब्रियर्ली 
के शब्दों में उदात्त संकल्प-मात्र हैं ।' फिर भी इनमें पहले दो उद्देश्य विशेष महत्व रखते 
हैं। पहला श्न्तर्राष्ट्रीय शान्ति की वृद्धि है, इसे न्यास प्रदेशों की स्वतन्त्नता की श्रपेक्षा 
अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह स्पष्ट है। कुछ न्यास प्रदेशों की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में महाशक्तियों में प्रबल मतभेद था, यदि इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता 
में न्‍यास न बनाया जाता तो तीक्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से विश्वशान्ति संकट में पड़ 
जाती | प्रत: डंकन हॉल ने यह लिखा है कि न्यास प्रदेश “गअन्तर्राप्ट्रीय सीमांत के 
ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों के राजनीतिक और आधिक प्रभाव की तथा 
उनकी प्रतिरक्षा की श्रावश्यकताञशों की सीमांत रेखायें एक-दूसरे से टकराती है ।!' 
इस संघर्ष को बचाना न्यास पद्धति का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य न्यास प्रदेशों 
को शर्न-शने: स्वाधीन बनाना है। इसमें संघ को बडी सफलता मिली है । इस समय 
भ्रधिकांश न्यास प्रदेश स्वाधीनता के पथ पर श्रग्रसर हो चुके हैं और अनेक उसे प्राप्त 
भी कर चुके हैं । 

संयुक्त राष्ट्रसंध की श्रोर से जिस देश को न्यास प्रदेश का शासन सौंपा 
जाता है उसे प्रशासक सत्ता (80॥7750778 3007079) कहा जाता है। यह सत्ता 

एक या भ्रनेक राज्य हो सकते हैं। प्रशासक सत्ता संध के साथ एक समझौते द्वारा 


भा 


१४. ब्रियर्ली--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १६२ 
१६. डंकल हॉल-- ब्रिटिश यीधर बुक प्रॉफ इण्टरनेशनल ला, १६४७, पृ० ४० 
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इस प्रदेश को कुछ शर्तों पर शासन के लिये प्राप्त करती है। यह इस प्रदेश में शान्ति, 
सुशासन और सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होती है; सुरक्षा की दृष्टि से यह श्रपने प्रदेश 
में सैनिक, हवाई तथा नौसैनिक अड्डे स्थापित कर सकती है, किलेबंदियाँ बना सकती 
है, प्रदेश में श्रपनी सेनायें रख सकती है श्रौर निवासियों को सैनिक प्रशिक्षण दे सकती 
है । प्रशासक सत्ता का मुख्य दायित्व इस प्रदेश को स्वशासन या स्वतन्त्रता' के लक्ष्य 
की ओर श्रग्रसर करना है। वह इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्य राज्यों के नागरिकों 
के साथ समान व्यवहार करने को बाध्य है, कितु यह समान व्यवहार वह भ्रन्य 
देशों के नागरिकों को तभी प्रदान करेगी, जबकि वे श्रपने देश में इस प्रदेश के निवा- 
सियों के साथ उत्तम व्यवहार करेंगे । इस प्रकार न्यास पद्धति में मैण्डेंट पद्धति की 
इन प्रदेशों के लिये हानिप्रद मुक्त द्वार (090'॥ 0007) नीति का परित्याग कर दिया 
गया है । 

न्यास प्रदेश की प्रशासन सत्ता का दर्जा ब्रियर्ली के शब्दों में उत्तरदायी 
संरक्षित राज्य (२९८५००॥४४७।४ 70९८०१७४/८) के संरक्षक राज्य जैसा है। इसके 
कुछ दायित्व और कत्तंव्य इस प्रदेश के नागरिकों के प्रति होते हैं श्रौर कछ संयुक्त राष्ट्र 
संघ के प्रति । 

सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल श्रसेम्बली न्यास प्रदेश सम्बन्धी सब 
काये करती है। किन्तु न्यास प्रदेश के प्रशासन के लिये किये जाने वाले समझौते में इसके 
किसी भाग को सामरिक क्षेत्र' माना जा सकता है। ऐसे प्रदेशों के सम्बन्ध में सारे कार्य 
सुरक्षा परिषद्‌ करती है। भ्रन्य प्रदेशों के शासन की देखभाल करना जनरल शसेम्बली 
का कार्य है और वह न्यास परिषद्‌ की सहायता से यह कार्य करती है। 

न्यास परिषद्‌ (770576८४87 (०णा्ला ) संघ का महत्वपूर्ण भंग है । जनरल 
भ्रसेम्बली की अध्यक्षता में उसके निम्नलिखित का हैं--(१) प्रशासक सत्ता द्वारा 
भेजी गयी रिपोर्टो पर विचार , (२) जनरल असेम्बली के परामर्श से न्यास प्रदेशों के 
निवासियों के प्रार्थनापत्रों को लेना तथा इन पर विचार करना, (३) प्रशासक सत्ता 
की सहमति से न्यास प्रदेशों के निरीक्षण के लिये प्रतिनिधिमण्डल भेजना, (४) न्यास- 
प्रदेशवासियों की राजनैतिक, आरथिक, सामाजिक, शैक्षर्िक प्रगति के सम्बन्ध में प्रश्ना- 
वलियाँ तैयार करना, (५) न्यास समझोतों के अनुसार अन्य झावश्यक कार्य करना । 
न्यास परिषद्‌ का संगठन संघ के तीन प्रकार के सदस्य-राज्यों से होता है--(क) 
न्यास प्रदेश का प्रशासन करने वाले राज्य, (ख) सुरक्षा परिषद्‌ के ऐसे स्थायी सदस्य, 
जो न्यास प्रदेशों के प्रशासक न हों, (ग) तीन वर्ष के लिये जनरल भ्रसेम्बली द्वारा 
निर्वाचित राज्य । इनकी संख्या इतनी होनी चाहिये कि न्यास परिषद्‌ में स्यास का 
प्रशासन करने तथा न करने वाले राज्यों के सदस्य समान संख्या में हों । 

न्यास प्रदेशों के प्रशासन का निरीक्षण-कार्य करते हुए न्यास परिषद्‌ के पास 
भ्रपने निर्णयों को लागू कराने की शक्ति नहीं है । यह केबल प्रशासक सत्ताओ्रों द्वारा 
भेजी वाधिक रिपोर्टों का विचार और मूल्यांकन कर सकती है, न्यास प्रदेशों के निवासियों 
को शिकायतें और प्रार्थनापत्र सुन सकती है, इनमें अपने मिशन या निरीक्षकमण्डल 
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पेज सकती है। किन्तु ये सब कार्य विचारात्मक हैं, वह इन प्रदेशों के सम्बन्ध में सिफारिशें 
ही कर सकती है, उसके पास इन्हें क्रियान्वित कराने के लिये गझ्रावश्यक प्रशासकीय 


सत्ता नहीं है । 
संण्डेट पद्धति तथा न्यास पद्धति में कुछ मोलिक भेद हैं-- (क) न्यास पद्धति 


के उद्देश्य मैण्डेंट पद्धति की अपेक्षा अधिक विशाल, उदार तथा व्यापक हैं। इसमें 
मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताश्रों पर बहुत बल दिया गया है। (ख) 
न्यास पद्धति के उद्ंश्यों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रथम स्थान दिया गया 
है, मैण्डेंट पद्धति में ऐसा नहीं था । भ्रतः: उसमें मैण्डेट पाने वाले राष्ट्रों पर यह पाबंदी 
लगाई गई थी कि वे अपने प्रदेश में कोई सैनिक अड्डे नहीं स्थापित करेंगे, निवासियों 
को पुलिस के भ्रतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षरा नहीं देंगे । किन्तु न्यास पद्धति में ये प्रतिबन्ध 
समाप्त हो गये हैं। श्रापेनहाइम के मतानुसार सं० रा० संघ के उपर्युक्त उद्देश्य इस 
ग्राशय के द्योतक हैं कि राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञापत्र ने मैण्डेट पाने वाले राष्ट्रों पर इन 
प्रदेशों में फौजी भर्ती श्रौर किलेबन्दी करने के जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उनका 
परित्याग कर दिया गया है। (ग) न्यास पद्धति में मैण्डेट पद्धति की "मुक्त द्वार' 
(0फथा 60०) नीति का परित्याग किया गया है । (घ) न्यास परिषद्‌ का संगठन 
स्थायी मंण्डेट कमीशन से सर्वथा भिन्न है। मैण्डेट कमीशन के सदस्य वैयक्तिक 
योग्यता के क्‍ग्राधार पर चुने जाते थे। किन्तु न्यास परिषद्‌ में सदस्यों का चुनाव राज्यों 
के आधार पर होता है; इसके सदस्य व्यक्ति नहीं, राज्य टाते हैं; यद्यपि राज्यों 
के लिये यह प्रावश्यक टै कि वे भपने प्रतिनिधित्व के लिये विशेष रूप से योग्य व्यक्ति 
चुनें । इसका परिणाम यह है कि न्यास परिषद्‌ की कार्यक्षमता घट गई है। ब्रियर्लो 
के मतानुसार मैण्डेंट कमीशन भ्रधिक क्षमता से कार्य करने वाला था, वह झप- 
निवेशिक प्रशासकों की कठिनाइयों और दायित्वों को भली भाँति समझता था । 
“यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि न्यास परिषद्‌ अपना कार्य इतनी अच्छी तरह 
करने में समर्थ होगी । मैण्डेंट कमीशन की दूसरी विशेषता यह थी कि इसके सदस्यों 
की बहुसंख्या मैण्डेट न रखने वाले राज्यों की होती थी। किन्तु न्यास परिषद्‌ में 
न्यास प्रदेशों के प्रशासन से सम्बन्ध न रखने वाले सदस्यों की संख्या पचास प्रतिशत 
रह गई है।” (डः) न्यास पद्धति के कार्य मैण्डेट पद्धति की अ्रपेक्षा अधिक विस्तृत और 
विशाल हैं । 

पहले भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में मैण्डंटों की प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में उग्र 
विवाद था। किन्तु न्यास प्रदेशों के सम्बन्ध में ऐसा कोई विवाद नहीं है। न्यास 
प्रदेशों पर प्रशासन करने वाले राज्य इनके प्रभू ($0५८ंं"्ट) नहीं हैं, क्योंकि वें 
संयुक्त राष्ट्र संध के निरीक्षण में न्यास के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूति के लिये 
इनका प्रशासन कर रहे हैं। ब्रियलों के कथनानुसार जैसे वैयक्तिक कानून में सम्पत्ति 
रखने के दो प्रकार हैं--वैयक्तिक स्वामित्व भ्ौर न्यास (7708), उसी प्रकार भ्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून में सरकार या शासन के दो ढंग हैं-- (१) प्रभुसत्ता और (२) मैण्डेट या 
स्थास ।” जिस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष उद्देश्य के लिये 
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दी गई अमानत या धरोहर उसकी सम्पत्ति नहीं बन सकती और वह उसका मनमाना 
उपयोग नहीं कर सकता, इसी प्रकार प्रशासक-राज्य को न्यास प्रदेश पर कोई स्वामित्व 
या प्रभसत्ता नहीं होती ।'* किन्तु इसके न होने पर भी उसे न्यास प्रदेश के सम्बन्ध में 
बहुत व्यापक अधिकार होते हैं । वह इन प्रदेशों में हवाई, सैनिक तथा नौसैनिक श्रहढे 
स्थापित कर सकता है, इन प्रदेशों को श्रन्य प्रदेशों के साथ मिलाकर चुंगी और प्रशासन 
की दष्टि से संघों का निर्माण कर सकता है ।* 


१७. ब्रियली--पूर्वोक्त पुस्तक, पु० १६७ 
१ृ८. स्टार्क--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६६ 


सातरवाँ भ्रध्याय 
राज्यों की मान्यता 
($१९९०शगर(एणा ०एा 5॥4९5) 


मान्यता का लक्षण (79०00 ० रि९००ह४४४०॥)--अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
झ्रौर व्यवहार की दृष्टि से मान्यता (72०००४7४४४०॥) अ्रसाधारण महत्व रखती है। 
राज्यों द्वारा किसी नए राज्य की मान्यता ही उसे राष्ट्रों के परिवार का सदस्य बनाती 
है; जब तक उसे यह स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक शक्तिशाली राज्य होते हुए भी अन्‍्त- 
राष्ट्रीय जगत्‌ के कानून और व्यवहार में उसे कोई स्थान नहीं प्राप्त होता। नई राजनीतिक 
सत्तायें मान्यता द्वारा भन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (फांशा।&/0०79! ऐ४$०॥०४॥) धारण 
करती हैं। अ्रत: फेनविक (९7५7०) ने मान्यता का लक्षण करते हुए लिखा है कि 
“यह श्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक वर्तमान सदस्य द्वारा ऐसे राज्य या राजनीतिक दल के 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को विधि पूर्वक स्वीकार करना है, जिसके साथ अश्रब तक इसके 
सरकारी सम्बन्ध नहीं थे।” जेस्सप (3८५5६००) के मतानुस:र “किसी राज्य की मान्यता 
द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसे मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि में 
मान्यता दी जाने वाली सत्ता राज्य की सब विशेषताओं से सम्पन्न है ।” वह अन्तर्राष्ट्रीय 
अ्रधिकार और कत्तंव्य रखती है, मान्यता द्वारा राजनीतिक दृष्टि से संगठित और एक 
निश्चित प्रदेश पर बसे मानव-समाज को भशन्तर्राष्ट्रीय समाज का अंग मान लिया जाता 
है । झ्रापेनहाइसम ((0792८॥0ं॥) के मतानुसार "केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता है। 

प्रायः जब किसी राज्य को भश्रन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तो 
उससे पहले उसके पास निश्चित भूप्रदेश, स्थायी जनसंख्या, सरकार ओर अन्य राज्यों 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए । किन्तु राजनीतिक विवादों 
ग्रौर कूटनीतिक स्वार्थों के कारण विभिन्न राष्ट्र मान्यता प्रदान करने में किन्हीं सर्वे- 
मान्य सिद्धान्तों का भ्रनुसरण नहीं करते । प्रथम विश्वयुद्ध में मित्राष्ट्रों ने पोलैंड और 
चैकोस्लोवाकिया को इन राज्यों के निर्माण से बहुत पहले ही मान्यता प्रदान की थी । किन्तु 
इन्हीं राष्ट्रों ने बोल्शेविक क्रान्ति के बाद १६१६ में स्थापित रूस की साम्यवादी सरकार 
को कई वर्षों तक मान्यता नहीं प्रदात की । सं० रा० अमरीका ने इजराइल राज्य की स्थापना 
के कुछ घंटों के भीतर ही उसे मान्यता दी, किन्तु चीन की साम्यवादी सरकार को उसका 
शासन स्थापित होने के २० वर्ष बाद भी उसने भ्रब तक स्वीकार नहीं किया । राजनीतिक 
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उलझनों के कारण तथा मान्यताओं के विविध प्रकार होने से स्टा्क ने इसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का एक बड़ा जटिल और क्लिष्ट अंग बताया है।' 

मान्यता-विषयक सिद्धान्त (7607०5 ० २6००९४7४०॥ )--मान्यता के 
सम्बन्ध में दो मुख्य सिद्धान्त हैं। पहला निर्माणात्मक ((0750७॥५८) और दूसरा 
घोषणात्मक (2८८४79/079५ ) या प्रमाणात्मक (2५0०7479५ ) सिद्धान्त कहलाता है । 
पहले सिद्धान्त के अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है, यही इसे जन्म 
देती है। जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक उसकी कोई ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
सत्ता नहीं होती । इस मत के जन्मदाता हेगल (68७) तथा मुख्य समर्थक आपेनहाइम 
(0797०॥॥०॥) ), जेलिनिक (7०॥॥7०८) औ्रौर हालैण्ड (#0॥|470 ) हैं। प्रापेनहाइम 
के मतानुसार केवल मान्यता द्वारा ही राज्य को श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मिलता है । हालैण्ड 
के शब्दों में राज्य उस समय तक परिपक्वावस्था ()/४प्रा॥9) को नहीं प्राप्त करता, 
जब तक वह मान्यता की मुहर से भ्रंकित न हो; ऐसा होने पर ही वह अपने सब अधिकारों 
का पूर्ण उपभोग कर सकता है । 

दसरे सिद्धान्त के मुख्य समर्थक पिट काब्ब्रेट (2॥ (०50०॥), हाल ([99॥) 
वैगनर, फिशर भ्रौर ब्रिय्ली (87८7]9५) हैं। इनके मतानुसार राज्य का निर्माण और 
जन्म मान्यता देने से बहुत पहले हो चुका होता है। पहले से विद्यमान राज्य को मान्यता 
प्रदान करना केवल उसके राज्य होने की घोषणा (0८८4०॥0॥ ) मात्र करना है श्रथवा 
यह उस राज्य की सत्ता का प्रमाण या साक्षी होता है, भ्रत: इसे घोषणात्मक या प्रमाणात्मक 
सिद्धान्त कहते हैं। मान्यता किसी राज्य को जन्म नहीं देती, किन्तु पहले से विद्यमान राज्य 
को स्वीकृति प्रदान करती है। यह एक राजनीतिक कार्य है, इसका उद्देश्य नए राज्य के साथ 
दोत्य सम्बन्ध स्थापित करना होता है । राज्य के अस्तित्व या सत्ता का मान्यता से कोई 
सम्बन्ध नहीं है; यह मान्यता से पहले ही विद्यमान होती है । 

ये दोनों सिद्धान्त सर्वथा विरोधी हैं। सटाक॑ ($(87//0) का यह मत है कि 
सच्चाई सम्भवतः इन दोनों के बीच में है । कुछ परिस्थितियों में पहला सिद्धान्त सत्य 
होता है और इनसे विभिन्न परिस्थितियों में दूसरा सिद्धान्त सच्चा जान पड़ता है । 
मान्यता प्रायः राजनीतिक कारणों से दी जाती है, झ्रतः: इसे राज्य का निर्माण करने वाला 
कहा जा सकता है। इस स्थिति में पहला सिद्धान्त ठीक होगा । किन्तु कई बार मान्यता देने 
में कानूनी कारणों के आधार पर पर्याप्त विलम्ब किया जाता है। उदाहरणार्थ, १९१८ में 
स्थापित रूस की साम्यवादी सरकार को ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, फांस, आदि 
ने काफी समय तक इस आ्राधार पर स्वीकार नहीं किया कि उसने ज्ञारशाही के शासनकाल 
“में लिए गये इन देशों के ऋणों को भ्रदा करने से इन्कार किया था । इस परिस्थिति में राज्य 
प्राय: तभी मान्यता प्रदान करते हैं, जब उन्हें इसके बदले में नई सरकार में से कुछ लाभ 
प्राप्त हों। उनका मान्यता में विलम्ब करना ही यह सूचित करता है कि उसमें राज्य की 
विशेषताएँ विद्यमान हैं, किन्तु किन्हीं राजनीतिक कारणों से वे उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं 
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यदि कई राज्य किसी नए राज्य को मान्यता देते हैं तो किसी एक राज्य द्वारा उसे मान्यता 
न देना इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता । मान्यता का अभ्रभाव किसी राज्य या सरकार की 
सत्ता के ग्रभाव को नहीं प्रकट करता । उदाहरणार्थ, साम्यवादी चीन को यद्यपि सं० रा० 
ग्रमरीका ने १९७१ तक मान्यता नहीं प्रदान की थी, किन्तु इसके न होने से यह नहीं 
कहा जा सकता था कि साम्यवादी चीन की सत्ता नहीं है। भ्रतः इस दृष्टि से दूसरा घोषणा- 
त्मक सिद्धान्त ही सत्य प्रतीत होता है। 

इस सिद्धान्त के भ्रधिक सत्य होने के कुछ अन्य भी प्रमाण हैं : (१) यदि नवीन 
राज्य के न्यायालयों में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि इस राज्य का जन्म कब हुआ था तो इसका 
निर्णय अन्य राज्यों के साथ इसकी सन्धियाँ करने के समय से आरम्भ नहीं किया जाता, 
अपितु इसका जन्मकाल वह समझा जाता है, जबकि इसने राज्य होने की सब श्रावश्यकताओं 
को पूरा किया था। (२) नये राज्य की स्वीकृति भूतप्रभावी (7१९८०७०४४८ ) होती 
है अर्थात्‌ न्यायालय नई सरकार को मान्यता देने के बाद किए गए इसके कार्यों को ही 
बंध नहीं मानते, अपितु मान्यता दिए जाने से पूर्व भूतकाल में उस समय से उसके कार्यों 
को वैध मानते हैं, जब से नई सरकार ने कार्य करना आरम्भ किया था। इससे यह स्पष्ट है 
कि मान्यता से पहले भी नई सरकार की सत्ता थी। उपर्यक्त दोनों प्रमाणों में दिए गये 
नियम मुख्य रूप से इस सिद्धान्त पर ग्राधारित हैं कि कोई ऐसा काल नहीं होना चाहिए 
कि जब किसी प्रदेश में किसी राज्य या सरकार का अभाव हो । राज्य की प्रभुसत्ता तथा 
शासन-सत्ता के लिए सातत्य (7०तध४ाएं५) का होना आवश्यक है । यदि ऐसा न हो 
तो मध्यवर्ती अराजककाल में नागरिकों द्वारा किये गये व्यवहार तथा संविदायें अवेध 
हो जायेंगी क्योंकि उस समय कोई मान्यता-प्राप्त सरकार नहीं थी । अ्रतएव दूसरे सिद्धान्त 
में ही अधिक सच्चाई जान पड़ती है। 

प्रसिद्ध श्रन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री लौटरपेख्ट ([.8प्राआ78०7) ने मान्यता 
पर लिखें अपने प्रसिद्ध ग्रत्थ में निर्माणात्मक सिद्धान्त को इसीलिए अधिक ठीक बताया 
है कि यह राज्यों के आचरण तथा सुनिश्चित कानूनी सिद्धान्तों के अ्रनुरुप है। उसका 
यह मत है कि जब कोई नया राज्य सरकार या राज्य होने की श्रावश्यक शर्तों को प्रा कर 
लेता है तो प्रत्येक राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति यह कत्तेव्य है कि वह नये राज्य 
को मान्यता प्रदान करे । १६४८ में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने भी इसी प्रकार की सम्मति 
प्रकट की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को इसके नये सदस्य बनाते हुए चार्टर की 
धारा ४ में उम्मीदवारी के लिए दी गयी शर्तों पर विचार करना चाहिये, राजनीतिक 
स्वार्थों को दृष्टि से इस प्रश्न पर सोचना उचित नहीं है। 

किन्तु स्टार्क ने लौटरपैख्ट के उपर्युक्त मत को सही नहीं माना ।' यदि वास्तव 
में राज्य कानूनी दृष्टि से विचार करने के बाद मान्यता प्रदान करते तो यह प्रश्न इतना 
जटिल नहीं होता । वस्तुत: राज्य इस पर राजनीतिक स्वार्थों की दृष्टि से विचार करते हैं । 
सं० रा० अ्रमरीका ने १६४८ में इजराइल की सरकार ने स्वीकार करने में इतनी जल्दी 
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की कि सं० रा० संघ में ग्रमरीका के प्रतिनिधिमंडल को इसका ज्ञान समाचारपत्रों से हुआ्ना 
किन्तु चीन की साम्यवादी सरकार को वह उसका शासन स्थापित होने के २१ वर्ष बाद 
भी मान्यता नहीं दी। लौटरपैख्ट के मतानुसार राज्य की श्रावश्यक शर्तें पूरी करने वाली 
सरकार को मान्यता दिया जाना कानूनी कत्तंव्य है। किन्तु यदि कोई राज्य यह ककत्तंब्य 
पूरा नहीं कर रहा तो उससे यह कत्तंव्य कंसे पूरा कराया जाय ? इस विषय में एक 
आधुनिक उदाहरण बंगला देश को विभिन्न राजनीतिक स्वार्थों के कारण कई देशों द्वारा 
मान्यता न दिया जाना था। पाकिस्तान यह नहीं चाहता था कि उससे पृथक होने वाले बंगला- 
देश को कोई गन्य देश मान्यता प्रदान करे, उस के प्रबल अभ्रनुरोध के कारण काफी देर तक 
अधिकांश मुस्लिम देशों तथा उसके प्रबल पक्षपाती सं० रा० अभ्रमरीका और चीन ने 
उसे मान्यता मान्यता नहीं दी। फिर, प्रत्येक कत्तंव्य के साथ अ्रधिकार होता है । 
मान्यता देना यदि कत्तंव्य है तो अधिकार भी है। यह अधिकार मान्यता चाहने 
वाले राज्य का समझा जाय या अश्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का । इसका निश्चय राज्यों 
के व्यवहारों से हो सकता है, किन्तु वे ऐसा कोई भी अ्रधिकार नहीं स्वीकार करते। ग्रत: 
लौटरपैख्ट का मत ठीक नहीं प्रतीत होता है । 

वस्तुत: मान्यता देने या न देने के सम्बन्ध में राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों 
का अनुसरण नहीं करते; इसका निर्धारण राजनीतिक हितों की दृष्टि से किया जाता है 
झौर मान्यता न होने पर भी राज्यों की सत्ता स्वीकार की जाती है। सं० रा० अ्रमरीका 
के अपील न्यायालय में १६२३ में ए७७६50॥07 ५. रष्तइछंशा $0298 7४९१९४९० 
50शं& २८७एंण० के मामले में यह निर्णय दिया था कि यद्यपि सोवियत सरकार को 
सं० रा० श्रमरीका ने ग्रभी मान्यता प्रदान नहीं की, फिर भी वह तथ्यानुसार (0८ 
६8000) सरकार है भ्रौर इसीलिए अमरीकन न्यायालयों में उस पर कोई मामला नहीं 
चल सकता । इससे यह स्पष्ट है कि मान्यता का दूसरा घोषणात्मक सिद्धान्त ही अन्त- 
रष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से श्नरधिक सत्य है । 

सान्‍्यता देने की विधियाँ (!५( ०00९8 ० 4०८००४78 ॥२९८९००४॥४४०॥ )--किसी 
नये राज्य को प्राय: निम्नलिखित विधियों से मान्यता प्रदान की जाती है :-- 

(क) सन्धि करना--मान्यता देने वाला राज्य नये राज्य के साथ सन्धि ( [76809 ) 
करके उसे मान्यता प्रदान करता है। ये सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, कुछ सन्धियों में 
मान्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है, जैसे सं० रा० श्रमरीका ने स्वतन्त्र होने के बाद फ्रांस 
से सन्धि की थी | इस सन्धि में यद्यपि स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि फ्रांस सं० 
रा० अमरीका को स्वीकार करता है, किन्तु इसकी शर्तें ऐसी थीं, जो कि केवल स्वतन्त्र 
राज्यों के बीच हो सकती थीं । दूसरे प्रकार की सन्धियों में राज्यों की स्वीकृति का स्पष्ट 
उल्लेख होता है जैसे जमनी ते १८८४ में कांगो फ्री स्टेट के साथ सन्धि करके उसे स्वीकार 
किया। 

(ख) सं० रा० संघ की सदस्यता--राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश 
नये राज्यों को मान्यता प्रदान करता है । कनाडा जैसे ब्रिटिश डोमिनियनों को राष्ट्र संघ 
की सदस्यता से मान्यता प्राप्त हुई । सं० रा» संध ने लिबिया आदि गनेक नये राज्यों 
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को मान्यता प्रदान की है। किसी राष्ट्र के संघ का सदस्य बन जाने पर उसे सब राज्यों से 
एक साथ सामूहिक मान्यता ((०॥९८४४८ 7९००४४॥0०॥ ) मिल जाती है । उसे विभिन्न 
राज्यों से पृथक-पृथक्‌ मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती [देखिये पूर्वोक्त 
(क) विधि] । 

(ग) राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा दूतों के आदान-प्रदान (#िलाक्रा2० ० 
क्‍09007900 हाए098) से । 

(घ) मान्यता देने वाले राज्य की एकपक्षीय घोषणा (एफ ॥0९08- 
7&070॥ ) द्वारा, इजराइल राज्य की स्थापना के दस मिनट के भीतर सं० रा० 
भ्रमरीका की सरकार ने एक घोषणा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया । 

(ड) मान्यता देने वाले कई राज्यों के सामूहिक नोट या घोषणा (2८0०॥6०४४९७ 
06८७०४0०॥) द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, भास्ट्रिया, फ्रांस, इटली, उत्तरी जमेनी, रूस तथा टर्की 
के प्रतिनिधियों ने एक प्रोतोकोल पर २४ जनवरी, १८७१ को हस्ताक्षर करके जमेन 
साम्राज्य को मान्यता प्रदान की थी । 

(च) भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्नेलनों में प्रवेश द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है। १८३१ 
में बेल्जियम की स्थापना के बाद उसे महाशक्तियों के लन्दन सम्मेलन में सम्मिलित होने 
से मान्यता मिली । पोलेण्ड और चैकोस्लोवाकिया पेरिस सम्मेलन में भाग लेने तथा 
वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने से राज्य माने गये। 

स्पष्ट झौर ध्यनित मान्यता (#97०55 870 ॥ग॥60 ॥२९००९700॥ ) -- 
जब कोई राज्य किसी नई राजनीतिक सत्ता को किसी घोषणा या सन्धिपत्र द्वारा मान्यता 
प्रदान करता है तो यह स्पष्ट (£297०85$ ) होती है, अत: इसे स्पष्ट मान्यता कहते हैं । किन्तु 
कई बार झ्नेक राजनीतिक कारणों से कुछ राज्य नई सत्ता को स्पष्ट मान्यता तो नहीं 
प्रदान करते, किन्तु उसके साथ इस प्रकार के कई व्यवहार करते हैं, जिनसे यह ध्वनि 
या परिणाम निकाला जा सकता है कि वे उस सत्ता को मान्य समझते हैं। इसे ध्वनित 
(777॥00 ) मान्यता कहते हैं। किसी राज्य के निम्नलिखित व्यवहारों से यह ध्वनि निकाली 
जा सकती है कि उसने नई राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लिया है:--- 

(१) द्विपक्षीय सन्धि (8|80४४| [76७५ )--यदि मान्यता देने वाला राज्य नई 
राजनीतिक सत्ता के साथ कोई सन्धि करता है तो इससे यह परिणाम निकाला जा सकता 
है कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण १६२२ में सं० रा० 
झ्रमरीका की चांग काई शेक के राष्ट्रवादी चीन के साथ की गयी सन्धि व्यापारिक सन्धि है । 
१९६७१ तक सं० रा० भ्रमरीका चीन की जिस सरकार को साम्यवादी सरकार की तुलना 
में वास्तविक समझता था, उसे उसने १९२८ में इस प्रकार स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी । 

(२) दौत्य सम्बन्धों की स्थापना--जब मान्यता देने वाला राष्ट्र किसी नई 
राजनीतिक सत्ता के साथ श्रपने दूतों का आादान-प्रदान करता है तो उससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि दौत्य सम्बन्ध राज्यों 
में ही स्थापित होते हैं । 

(३) किसी ने राज्य में प्रन्य राज्य द्वारा बाणिज्य दूत (00787) को 
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नियुक्त करने वाले अधिकार पत्र ((/ऋ८पए४०7) से भी यही परिणाम निकाला जाता 
है । नये राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, मान्यता प्राप्त राज्यों के साथ 
सन्धि-वार्ता करना तथा बहुपक्षीय सन्धियों में हस्ताक्षर करना भी उनकी ध्वनित मान्यता 
का सूचक होता है। किन्तु कई बार बहुपक्षीय सन्धियों ()४प।४|३८४४] ) में कुछ राज्य 
स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर देते हैं कि इस पर हस्ताक्षर करने का यह पर्थ नहीं समझा 
जाना चाहिये कि वे हस्ताक्षर करने वाले सभी राज्यों को मान्य समझते हैं । १६ भ्रक्टूबर 
१६५३ को सम्पन्न हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय खांड समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए ग्रेट ब्रिटेन 
ने यह घोषणा की कि वह उस पर चीन की ओर से चीन की राष्ट्रवादी ()२७॥०॥०॥8( ) 
सरकार के हस्ताक्षर बंध नहीं मानता है । 

एकाकी तथा सामूहिक मान्यता ( 9792|6 870 (0॥6०/२७ ॥२९००३॥४॥४०॥ ) -- 
प्राय: एक राज्य को भ्रन्य राज्य वैयक्तिक एवं पृथक्‌ रूप से मान्यता देते हैं। एक राज्य 
द्वारा दी जाने वाली यह मान्यता एकाकी ($॥॥2)6) कहलाती है। किन्तु कई बार 
अनेक राज्य मिलकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते द्वारा नये राज्यों को सामूहिक 
(०0॥6०४५७) मान्यता प्रदान करते हैं। १८७८ में बलिन कांग्रेस ने रूमानिया 
बल्गारिया, सर्बिया, मोण्टीनीग्रों को मान्यता दी थी, १६२१ में मित्नराष्ट्रों ने इस्टोनिया 
तथा अल्बानिया को स्वीकार किया था। सामूहिक मान्यता वैयक्तिक मान्यता की अपेक्षा 
ग्रधिक सुविधाजनक होती है । 

प्रतिक्षिप्र (2०८७०॥४/० ) मान्यता--किसी राज्य में क्रान्ति होने पर जब 
इसका कोई अंश पृथक्‌ होकर अ्रपनी स्वतन्त्र सरकार स्थापित करने की घोषणा करता 
है तो दूसरे देशों के सम्मुख इसे मान्यता देने का जटिल प्रश्न उपस्थित होता है। उस समय 
अन्य राज्य यह देखते हैं कि ऐसी घोषणा करने वाली नई सरकार की सत्ता श्पने प्रदेश में 
सुदृढ़ रूप से सुप्रतिष्ठित तो हो गई है या नहीं । यदि इस समय जल्दबाजी में मान्यता दी 
जाय तो यह शतिक्षिप्र मान्यता होती है। कई बार ऐसी मान्यता क्रान्ति वाले देश में पहले 
से ही विद्यमान सरकार के साथ अन्यायपूर्ण, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने वाली तथा 
उसके घरेलू मामलों में अ्रनुचित हस्तक्षेप करने वाली होती है । 

वास्तविक तथा काननी मान्यता (96 [80०0 ॥॥0 [26 |प्रा6 7२९००९०४॥0 7 औैन- 
स्टार्क के शब्दों में 'विधित: (॥96 |पा&) या कानूनी मान्यता का भ्रर्थ यह है कि मान्यता 
देने वाले राज्य के मतानुसार विधिपूर्वक स्वीकार किया जाने वाला राज्य श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा भ्रन्तर्रष्ट्रीय समाज में 
प्रभावशाली भाग ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वास्तविक (706 980०) मान्यता 
का यह आशय है कि मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि में मान्यता दिया जाने वाला राज्य 
अस्थायी रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की उपर्युक्त आ्रावश्यकताओों को पूरा करता है ।”* 
प्रायः यह मान्यता किसी देश में क्रान्ति, विद्रोह या राज्य-परिवर्तन होने के बाद ऐसी 
नई राजसत्ता को दी जाती है, जो अपने नियंत्रण में विद्यमान प्रदेश पर पूरा अधिकार 
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रखती है, स्वतन्त्र होती है; किन्तु पूर्ण रूप से सुस्थिर नहीं होती और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
जिम्मेदारियाँ प्री तरह नहीं निभा सकती । सोवियत रूस के उदाहरण से यह भली भाँति 
स्पष्ट हो जायगा । १६१७ की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद नई साम्यवादी सरकार की सत्ता 
यद्यपि रूस में भ्रच्छी तरह जम गई थी, किन्तु कई वर्षो तक ग्रेट ब्रिटेन श्र सं० रा० अमरीका 
ने इसे वास्तविक (6८ 80०0० ) सरकार मानते हुए भी कानूनी (06 |ए्ा८) सरकार 
नहीं माना, क्‍योंकि यह कई भ्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा करने के लिए तैयार नहीं थी, 
इसने जार की पुरानी रूसी सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से लिए गए ऋणों को भ्रदा करना 
अस्वीकार कर दिया था, यह रूस में विदेशी प्रजाजनों की जब्त की हुई सम्पति को वापिस 
लौटाने को तैयार नहीं थी । 
वर्तमान समय में किसी राज्य में क्रान्ति द्वारा सरकार का परिवतेंन होने पर 
उसे विधित: या कानूनी (66 |ण८) मान्यता देने से पहले वास्तविक या तथ्यतः: (0७ 
६00० ) मान्यता दी जाती है। वास्तविक मान्यता कानूनी मान्यता का पूर्वरूप होती है, 
यह वस्तुतः मान्यता देने वाली सरकार को अनेक कठिनाइयों और झंझटों से बचा लेती 
है । एक ही प्रदेश में दो सरकारें होने पर ऐसी मान्यता देने वाला राज्य दोनों को प्रसन्न 
रखता है । उसका यह मत होता है कि इस प्रदेश में एक विध्यनुसार कानूनी सरकार अवश्य 
है, 'इसके पास प्रभुसत्ता होनी चाहिए थी, किन्तु इस समय यह उससे वंचित है ।' तथ्या- 
नुसार वास्तविक सरकार को यह कहा जाता है कि वस्तुतः इस प्रदेश पर इसका 
अधिकार है, भले ही यह भ्रन्यायपूर्ण या भ्रल्पकालीन हो |” तथ्यानुसार मान्यता इसलिए 
दी जाती है कि इससे मान्यता देने वाले राज्य को अनेक प्रकार के ग़ाथिक लाभ प्राप्त होते 
हैं। यह इस प्रकार इस राज्य में श्रपने नागरिकों की सम्पत्ति और स्वार्थों की रक्षा कर सकती 
है क्योंकि इस प्रदेश में कानूनी सरकार की प्रभुता का श्रन्त हो जाने से वह इस कार्य में 
असमर्थ होती है, अतएवं वह यहाँ वास्तविक प्रभुता रखने वाली सरकार को तथ्यानुसार 
मान्यता देकर इस लाभ को प्राप्त करती है श्लौर जब यह नया राज्य पूरी तरह सुदृढ़ हो 
जाता है तो इसे विध्यनूसार मान्यता दी जाती है। 
किन्तु विध्यनुसार मान्यता देते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, एक 
निश्चित नीति का भ्रनूसरण किया जाता है श्रौर कुछ शर्तें पूरी होने पर ही यह मान्यता 
दी जाती है। श्री स्मिथ ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश नीति का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“सौ वर्ष से भी भ्रधिक समय से इस देश (ग्रेट ब्रिटेन) की सामान्य नीति यह रही है कि 
यह किसी नये राज्य या सरकार को विध्यनुसार मान्यता प्रदान करने से पहले उसमें 
कुछ शर्तों को पूरा करने पर बल दे। हमारी पहली शर्ते (नये राज्य के ) सुदृढ़ भौर स्थायी 
होने का आश्वासन है। दूसरी शर्ते के भ्रनुसार हम ऐसे प्रमाण माँगते रहे हैं जिनसे यह 
प्रकट हो कि सरकार को जनता का सामान्य समर्थन प्राप्त है। तीसरी शर्ते इस बात पर 
बल देना है कि नए राज्य में अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण करने की सामर्थ्य तथा 
इच्छा है।' इससे यह स्पष्ट है कि विध्यनुसार मान्यता पाने के लिए तीन श्रावश्यक तत्व 


है । इसका सामान्य अ्रनुवाद 'वास्तविक' झौर 'कानूनी' किया जाता है, किम्तु शब्दार्थ की दृष्टि से इनके 
लिए क्रमश: यद्यातध्य, तथ्यानुसार भौर यथाविधि, विधित: झौर विध्यनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए । 


१६२ भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


हैं-- (१) नए राज्य तथा शासन की सुदृढ़ता तथा स्थायित्व, (२) जनता का समर्थन, 
(३) अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा करने की इच्छा और सामर्थ्य । 

दोनों प्रकार की मान्यताञ्रों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं । ग्रेट ब्रिटेन ने 
सोवियत सरकार को तथ्यानुसार (66 ००) मान्यता १६ मार्च, १६२१ को प्रदान 
की और १ फरवरी, १६२४ को विध्यनुसार (०6 [पए्ा०) मान्यता । १६३६ में 
इटली द्वारा एबीसीनिया की विजय को ब्रिटिश सरकार ने तथ्यानुसार तथा १६३८ में 
विध्यनुसार मान्यता दी। स्पेन के गृहयुद्ध (१६३६-३४) में इसने पहले जनरल फ्रांको 
की सरकार द्वारा जीते गये प्रदेशों में उसे तथ्यानुसार तथा बाद में समचा स्पेन जीतने पर 
उसे विध्यनूसार मान्यता दी । इज़राइल की सरकार को सं० रा० अ्रमरीका तथा ग्रेट 
ब्रिटेन ने तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार मान्यता क्रमशः १५ मई, १६४८ तथा जनवरी, 
१६४६ को एवं २९ जनवरी, १६४६ और अप्रैल, १६५० को दी । इन उदाहरणों से यह 
स्पष्ट है कि तथ्यानुसार मान्यता विध्यनुसार मान्यता का पूर्वरूप और इसे देने की भूमिका- 
मात्र होती है । इसे अस्थायी या रह किया जाने योग्य समझना टीक नहीं है । 

मान्यता के कानूनी पहलुओं की दृष्टि से ब्रिटिश कानून के अनुसार दोनों में 
कोई बड़ा ग्न्तर नहीं है । ग्रेट ब्रिटन द्वारा तथ्यानुसार (66४ 8000) स्वीकार की गई 
सरकार विध्यनुसार (१6 |णा८) मान्यता प्राप्त सरकार की भाँति सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
सरकार होती है । दोनों सरकारों की मान्यता भूतप्रभावी (१८४०३०॥५९८) होती है, 
श्र्थात्‌ यह मान्यता भले ही किसी समय दी जाय, किन्तु इसका प्रभाव भूतकाल में उस 
समय से समझा जाता है जब इस सरकार की स्थापना हुई थी। किन्तु दोनों में एक 
महत्वपूर्ण श्रन्तर यह है कि दोत्य सम्बन्ध केवल विध्यनुसार मान्यता प्राप्त सरकार के 
साथ ही स्थापित किए जाते हैं । 

तथ्यानूसार (06 80००) तथा विध्यनूसार (१९6 ]०७४6) सरकारों के अधिकारों 
में संघ होना स्वाभाविक है। इस अवस्था में ब्रिटिश न्यायालयों के निर्णयानुसार 
तथ्यानुसार सरकार के अ्रधिकारों को न्‍्यायोचित समझा जाता है । यह इस विषय के 
दो प्रसिद्ध मामलों ऊ्रे्या( ० पहरक्ांठम़ांब ०. ॥॥6 पिल्ञांणाल। फ्ैद्ा( ० ४४४७ 
भाव (8प०] (937, था. 53]) तथा $. 8. #ाधाखिरएण शैलात। 9. ॥॥७ 
(0एशाशशा। ० रिए्पट्था 590। (4939), 4. ९. 266 से स्पष्ट है। इनका 
विस्तृत विवरण प्रथम परिशिष्ट में दिया गया है, यहाँ संक्षिप्त उल्लेख ही पर्याप्त होगा । 
पहले मामले में १६३६ में एबीसीनिया जीतने के बाद तथा इंगलैंड से तथ्यानुसार मान्यता 
पाने के बाद इटली की सरकार ने कुछ नियम बनाये, ये एबीसीनिया से भागे हुए तथा 
उसके विध्यनुसार शासक माने जाने वाले सम्राट्‌ हेलसिलासी द्वारा बनाये गये नियमों 
से विरोध रखते थे । जब यह मामला ब्रिटिश न्यायालय में लाया गया तो न्यायाधीश 
क्लौसन ((]७प5०॥) ने यह निर्णय दिया कि विध्यतृसार शासक का भ्रधिकार और 
सत्ता सैद्धान्तिक है, वह अपने नियमों को लागू करने की शक्ति नहीं रखता। किन्तु इटली 
की सरकार का एबीसीनिया के प्रदेश पर पूरा प्रभुत्व है, वह तथ्यानुसार सरकार है; श्रत: 
उसके बनाये हुए नियम विध्यनुसार शासक की सरकार द्वारा बनाये नियमों से प्रबल हैं। 


राज्यों की मान्यता १६३ 


दूसरे मामले में स्पेन के गृहयुद्ध (१९३६-३६) के समय वध ([.०2736) 
एवं श्रभिद्रोही (8प72०॥) सरकार के अधिकारों में संघर्ष था। ग्रेट ब्रिटेन स्पेन की' 
गणराज्यवादी सरकार को विध्यनुसार (6८ [घा८) मानता था, किन्तु इसके 
साथ ही वह जनरल फ्रांको की ग्रभिद्रोह्टी सरकार को उस प्रदेण में तथ्यानुमार या वास्तविक 
मानता था, जिसे इसने जीतकर अपने नियंत्रण में कर लिया था। ब्रिटिश नौसेनिक न्यायालय 
में स्पेन की विध्यनुसार सरकार ने फ्रांको की सरकार द्वारा पकड़े गये एक जहाज को प्राप्त 
करने के लिए 'तथ्यानुसार सरकार” पर दावा किया था। इस जहाज की रजिस्ट्री विल्वग्नो 
बन्दरगाह में हुई थी। इस पर फ्रांको की सरकार का अधिकार हो गया, अ्रत: फ्रांको सरकार 
की प्रार्थना पर उक्त जहाज़ ग्रेट ब्रिटेन ने उसे दे दिया। इसकी पुनः प्राप्ति के लिए स्पेन की 
विध्यनुसार सरकार ने फ्रांको की सरकार पर ब्रिटिश न्यायालय में इस आ्राधार पर 
मुकदमा चलाया कि यह विद्रोही सरकार है, स्पेन के समूचे प्रदेश पर इसका आधिपत्य नहीं, 
भ्रत: यह पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य नहीं है, इसे यह जहाज नहीं मिलना चाहिए । इसके 
विरुद्ध फ्रांको की अभिद्रोही सरकार का यह कथन था कि तथ्यानुसार मान्यता प्राप्त होने 
के कारण वह सम्पूर्ण प्रमृत्वसम्पन्न सरकार है, ग्रत: वह दूसरे देश के न्यायालय के ग्रधिकार 
क्षेत्र से उन्मुक्त (्रा॥एा४) है, ब्रिटिश न्यायालय को उसके विरुद्ध अभियोग 
सुनने का कोई अधिकार नहीं है। लाडे सभा के प्रधान न्‍्याया धीश लार्ड एटकिन ने इस मामले 
में जनरल फ्रांको के पक्ष में निणेय दिया । 

तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार सरकारों में उपयुक्त निर्णयों के अनुसार जहाँ तक 
देशीय कानून (४शएा३८७७| ।8५) का सम्बन्ध है, तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार सरकारों 
में कोई बड़ा भ्रन्तर नहीं रहा । फिर भी न्यायाधीश लौ टरपंख्ट ने इनका एक बड़ा कानूनी 
प्रन्तर यह बताया है कि तथ्यानुसार सरकार की मान्यता द्वारा इसे मान्यता देने वाली 
सरकार इसकी राजनीतिक शक्ति के बाह्य रूप को स्वीकार करते हुए इसके प्रदेश में अपने 
व्यापार की एवं अन्य स्वार्थों की सुरक्षा कर लेती है, किन्तु इस सरकार द्वारा किये जाने 
वाले अवैध कार्यों के दोषमार्जज ((!०700778 ) की जिम्मेदारी से बच जाती है । इसके 
ग्रतिरिक्त इन दोनों में निम्नलिखित तीन सूक्ष्म भ्रन्तर हैं-- (१) विध्यनुसार (७6 |धा&) 
मान्यता प्राप्त सरकार ही मान्यता देने वाले राज्य के प्रदेश में विद्यमान श्रपनी सम्पत्ति 
को प्राप्त करने का दावा का सकती है। (२) विध्यनुसार (06 घधा८) सरकार ही 
राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में पुराने राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है। 
(३) तथ्यानुसार (4४ 80००) स्वीकार की गई सरकार को दूतों के झ्रादान-प्रदान का 
तथा इन्हें दिये जाने वाले विशेषाधिकारों के उपयोग का अ्रधिकार नहीं होता । 

राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता पर प्रभाव (776 एरी०० ० ?०॥॥८व्न 
(०णादाएंणाड ० २९००४४४०॥ ) --अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परम्परागत पुरानी विचार- 
धारा के भ्रनुसार राज्य मान्यता के विषय में पूरी स्वतन्त्रता रखते हैं। यह उनकी इच्छा है 
कि वे किसी नये राज्य को स्वीकृति प्रदान करें या न करें, इस विषय में उन पर कोई 
कानूनी बाध्यता नहीं है। मान्यता का प्रश्न कानूनी नहीं है, किन्तु राजनीतिक महत्व रखता 
है। राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 


१६४ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर राज्य बहुधा नये राज्यों को कई बार बहुत 
जल्दी श्रौर कई बार बहुत देर में मान्यता प्रदान करते हैं ।। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सं० रा० अमरीका ने पोलैण्ड तथा चैकोस्लोवाकिया 
((2८८४०४।०५७।८०७ ) को इनके निर्माण से बहुत पहले ही मान्यता प्रदान की थी क्योंकि 
ये जर्मनी तथा आस्ट्रिया-हंगरी के विरुद्ध युद्ध में उसके साथ थे | दूसरी श्रोर बोल्शेविक 
क्रान्ति के बाद १६१७ में रूस में स्थापित साम्यवादी सरकार को ग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० 
ग्रमरीका ने बहुत वर्षो बाद मान्यता प्रदान की क्‍योंकि वे राजनीतिक दृष्टि से रूस में 
स्थापित कम्यूनिस्ट सरकार को बड़ी शंका और भय की दृष्टि से देखते थे। साम्यवादी 
रूस ने ज़ारशाही की पुरानी सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सन्धियाँ तथा लिये गये 
कर्जो की अ्रदायगी के दायित्वों को स्वीकार नहीं किया था। इस विषय में अ्रमरीकी परराष्ट्र 
मन्त्री हथ्‌ जेस ने कहा था-- रूस के मामले में इस विषय में बड़ी झ्रासान कसौटी है और 
यह बड़ा मौलिक महत्व रखती है । यह कसौटी भ्रन्‍्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को सदभावना 
(0०00 थि0 ) के साथ पूरा करने की है। मैं सद्भावना को अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए 
मानता हूँ कि शब्दों का बोलना बड़ा आसान है, किन्तु ऐसे आश्वासनों का क्या लाभ जब 
कि विधिसम्मत दायित्वों (४७४० 00784075$) तथा अ्रधिकारों को खण्डित किया 
जाय और सम्पत्ति जब्त कर ली जाय ।” रूस ने ब्रिटिश तथा अभ्रमरीकन सरकारों के 
कर्जे देने से मना किया था, इन दोनों देशों की कम्पनियों की रूस में स्थित सम्पत्ति राष्ट्रीय- 
करण कानून द्वारा जब्त कर ली थी, भ्रत: इन दोनों देशों ने इसे क्रमश: १६२१ तथा १९३३ 
तक कोई मान्यता प्रदान नहीं की थी । 

फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३ ) में ग्रेट ब्रिटेन से पराजित होने के कारण 
उसका घोर शत्त्‌ था। अ्रतः जब श्रमरीका ने श्रपनी स्वतन्त्रता की तथा इंगलैण्ड के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा की तो फ्रांस ने न केवल उस नये राज्य को १७७८ में स्वीकार किया, 
अ्रपितु उसे यूद्ध में सहायता दी। पानामा नहर की भौगोलिक स्थिति के कारण सं० रा० 
अमरीका पानामा राज्य में अपने अनु कूल सरकार रखना चाहता था। जब यहाँ १६०३ में 
कोलोम्बिया ((०॥0709 ) से पृथक्‌ होकर ऐसी सरकार की स्थापना क्रान्ति द्वारा 
हुई तो सं० रा० श्रमरीका ने क्रान्ति के तीन दिन बाद ही नई सरकार को मान्यता प्रदान 
की । 

राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मान्यता देने या न देने के दो सुन्दर उदाहरण 
इज़राइल ओर साम्यवादी चीन हैं। १४ मई, १६४८ की मध्यरात्नि को पेलेस्टाइन पर 
ग्रेट ब्रिटेन का मैण्डेट या शासनादेश (१/७7046) समाप्त होना था। इससे पहले ही 
यहूदियों के संगठन (श्ांणां४ ०३भ्यांइशाणा) ने इज़राइल के यहूदी राज्य की 
स्थापना करने का तथा इसकी अस्थायी सरकार बनाने का निश्चय किया और वाशिंगटन 
में राष्ट्रपति को १४ मई को इस बात की सूचना दी गई कि वाशिंगटन के समय के अ्रनुसार 
१४ मई १६४८ की शाम को छः: बज (इज़राइल की राजधानी तेल श्रवीब के श्रनुसार 
१२ बजे मध्यरात्रि) के एक मिनट बाद इज़राइल के स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना होगी । 
राष्ट्रपति ट्र,मैन ने शाम को ६ बजकर ११ मिनट पर यहूदी राज्य की भ्रस्थायी सरकार 
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को इज़राइल के नये राज्य की तथ्यानुसार सत्ता (/96 ॥800 8ए॥०ा7५) मानने की 
स्वीकृति प्रदान की ।' इससे स्पष्ट है कि ग्रमरीकी सरकार इजराइल को मान्यता प्रदान 
करने का निश्चय पहले ही कर चुकी थी और उसने राज्य की स्थापना के १० मिनट के 
भीतर ही इसे मान्यता प्रदान कर दी । 

दूसरी ओर भारत सरकार ने इस राज्य को इसके स्थापित होने के सवा दो 
वर्ष बाद १७ सितम्बर १६५० को मान्यता प्रदान की और मान्यता देने के बाद ग्रब 
तक इसके साथ दौत्य सम्बन्ध ([99[07800 ॥८७/0॥5 ) स्थापित नहीं किये । इसके 
दो मुख्य कारण थे।' पहला तो यह कि इज़राइल का राज्य अरब मुसलमानों का कट्टर 
विरोधी था, भारत के मुसलमान इस विषय में भ्ररब के मुसलमानों से सहानुभूति रखते 
थे। १५ झगस्त १६४७ को धर्म के आधार पर भारत का बँटवारा होकर हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान बन जाने पर भी भारत में मुसलमान पर्याप्त संख्या में थे, 
ये केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में एवं अ्रनेक उच्च राजकीय पदों पर आसीन थे। इस विषय में 
उनकी भावना बिल्कुल स्पष्ट थी, उनकी उपेक्षा करके सहसा मान्यता प्रदान करने के 
कुछ ग्रनिष्ट परिणाम हो सकते थे। भ्रतः भारत सरकार ने इस प्रश्न पर तुरन्त कोई निर्णय 
नहीं किया। दूसरा कारण यह था कि मिश्र, सीरिया श्रादि श्ररब राज्य भारत के मित्र थे, 
बे निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि भारत सरकार उनके कट्टर शत्रु इज़राइल 
को किसी प्रकार की मान्यता प्रदान न करे। अतः भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों 
और मित्र भ्ररब राज्यों को रुष्ट न करने के उद्देश्य से इस प्रश्न को उस समय टाल दिया 
भ्रौर दो वर्ष बाद इज़राइल राज्य के सुदृढ़ होने तथा उसका विरोध कम होने पर इसे 


मान्यता प्रदान की । 
साम्यवादी चीन की मान्यता के सम्बन्ध में भी राजनीतिक कारणों से दो विरोधी 


दृष्टिकोण रहे हैं। ३१ भ्रक्टूबर १६४६ को पेकिंग में चीनी जनता के गणराज्य की स्थापना 
की घोषणा की गयी थी। यह साम्यवादी सरकार च्यांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार को 
हटाकर, उससे समूचा चीनी महाद्वीप जीतकर स्थापित हुई थी और इसने च्यांग काई शेक 
को फारमुसा टापू में भागने के लिए बाध्य कर दिया । वाशिगटन ने साम्यवादी चीन को 
हिसा पर आधारित होने के कारण २२ वर्ष तक मान्यता नहीं दी। किन्तु सोवियत रूस 
तथा उसके साथी देशों ने साम्यवादी चीन को तत्काल मान्यता प्रदान की। साम्यवादी 
गूट से बाहर के देशों में बर्मा के बाद इसे मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश भारत 
था। इसने इसके स्थापित होने के तीन महीने बाद इसे ३० दिसम्बर १६४६ को मान्यता 
प्रदान की । इसे मान्यता देने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए १७ मार्च १६५० को 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था---जब यह स्पष्ट हो गया कि नई चीनी सरकार का 
चीन की लगभग समूची म्‌ख्य भूमि पर अ्रधिकार है, जब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह 
सरकार सुदृढ़ है और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका स्थान ले सके या इसे हटा सके तो 
हमने नई सरकार को मान्यता दी और यह सुझाव दिया कि हम दूतमण्डलों का श्रादान- 
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प्रदान कर सकते हैं ।'" भारत द्वारा चीन को मान्यता देने के एक सप्ताह बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो० हर्श लौटरपाख्त (म्रछ$० .3परश.78०7) ने लगभग 
इन्ही आधारों पर साम्यवादी चीन को मान्यता देने का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार 
ने इसे मान्यता प्रदान की । 

सरकारों की मान्यता (॥२९८०९॥॥०ा॥ ० (00५७१॥८॥६ )--जब किसी 
राज्य में क्रान्ति, विद्रोह या षडयन्त्र द्वारा सरकार में परिवर्तन होता है तो इसकी 
मान्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है। इस समय मान्यता देने के लिए दो कसौटियों का प्रयोग 
किया जाता है । पहली वस्तुगत कसौटी (00[८०४५८ ॥०४४) है। इसके अनुसार 
यह देखा जाता है कि क्‍या नई सरकार का राज्य के अधिकांश प्रदेश पर प्रभावशाली 
नियन्त्रण (स्वी०टाए८ (०॥॥0]) है, दूसरी आत्मगत कसोटी ($70[४8८४९ ॥6४) 
है । इसका यह अभिप्राय है कि क्या नई सरकार गन्तर्राप्ट्रीय कानून तथा सं० रा० संघ 
के चाटर द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले दायित्वों को स्वीकार करती है श्र उनका 
पालन करती है। ऊपर चीन की साम्यवादी मान्यता के सम्बन्ध में जो दो विरोधी 
दृष्टिकोण दिये गये हैं, वे इन दोनों कसौटियों को पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से लगाने का परिणाम 
हैं । साम्यवादी चीन को मान्यता देने वाले रूस, भारत, इंगलण्ड आदि देश वस्तुगत कसौटी 
(00]४०४८ ॥८४४) का प्रयोग करते हुए यह कहते हैं कि चीन को इसलिए मान्यता 
देनी चाहिए कि उसका चीन की मुख्यभूमि पर अभ्रधिकार है तथा उसे वहाँ की जनता का 
पूरा समर्थन प्राप्त हे । भारत सरकार ने साम्यवादी सरकार को उस समय तक मान्यता 
नहीं प्रदान की, जब तक कि च्यांग काई शेक की सरकार चीन की मुख्य भूमि की 
राजधानी चुंगकिंग से भागकर पहले जापान के अधिकार वाले फारमोसा टापू में नहीं 
चली गई। दूसरी और अमरीका इस विषय में आत्मगत कसौटी ($979[०९८४४५८ [65६ ) 
को महत्वपूर्ण समझता है, उसे १६९७१ तक यह विश्वास नहीं हुआ कि साम्यवादी चीन 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करंगा, तब तक उसने उसे मान्यता नहीं प्रदान की । 
सोवियत रूस को उसने इसी श्राधार पर उसकी स्थापना के १६ व बाद मान्यता दी थी। 

किन्तु यदि कोई सरकार अन्य राज्यों द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त करती तो इसका 
यह आशय नहीं है कि उसकी सत्ता ही नहीं है । मान्यता न होने पर भी उसकी सत्ता 
स्वीकार की जाती है और ऐसी सरकार के कार्य इसलिये अवेध नहीं होते कि उसे मान्यता 
नहीं मिली हुई है। टिनोको के मामले (॥7000 (४७८) में इसको भलीभांति स्पष्ट 
किया गया था। यह मामला इस प्रकार था। जनवरी १६१८ में कोस्टा रिका ((0588 
(८४) की सरकार को टिनोको नामक व्यक्ति ने बदल दिया और अगले दो वर्ष तक कोस्टा 
रिका में इसी का शासन बना रहा। इस समय नया संविधान लागू किया गया। अ्रगस्त 
१६१६ में यहाँ पुनः क्रान्ति हुई और टिनोकों को पदच्युत करके पुराना शासन विधान 
लागू कर दिया गया। १६२२ में एक कानून 7.89 ०0 ४७॥॥॥७6७ द्वारा कोस्टा रिका 
की सरकार ने टिनोको के शासनकाल में सम्पन्न किये गये सभी ठेकों ((0॥0780$ ) 
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को अवैध घोषित कर दिया। टिनोकों सरकार ने अपने शासनकाल में एक ब्रिटिश कम्पनी 
को कुछ रियायतें प्रदान की थीं श्रौर वह सरकार रायल बैंक झ्राफ कनाडा नामक ब्रिटिश 
कम्पनी की बहुत ऋणी हो गई थी । १६२२ के उपर्युक्त कानून से ब्रिटिश कम्पनी की 
रियायतें तथा ऋण रह हो गये । इस पर ब्रिटिश सरकार ने यह दावा किया कि १६२२ का 
कानून इन रियायतों और ऋणों पर लागू नहीं होता । इस विवाद का निर्णय करने के लिए 
सं० रा० भ्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री टाफ्ट पंच बनाए गये। 

इस मामले में ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि दो वर्ष नौ महीने तक टिनोको 
सरकार कोस्टा रिका की तथ्यानुसार ([76 8००) तथा विध्यनुसार (06 [एा८) 
सरकार थी, वह समूचे प्रदेश पर जनता की इच्छा से शासन कर रही थी। बाद में आने 
वाली सरकारें भ्पने किसी कानून से पहली सरकार द्वारा किये गये ऐसे कार्यो के दायित्व 
से मक्‍त नहीं हो सकती, जो दायित्व ब्रिटिश प्रजाजनों पर प्रभाव डालते हों, वह किसी 
कानून से उनकी सम्पर्ति नहीं जब्त कर सकती। ऐसा करना अचन्तर्राप्ट्रीय कानून का 
उल्लंघन है। टिनोकों सरकार द्वारा बनाए गये कातून के अनुसार दिये गये ठंकों को 
वर्तमान सरकार को पूरा करना चाहिये । 

इसके विरुद्ध कोस्टा रिका की सरकार का यह कहना था कि टिनोको की सरकार 
विध्यनूसार या तथ्यानुसार सरकार नही थी, उसके साथ किये गये ब्रिटिश कम्पनियों के 
ठेके वध नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार के कार्य १८७१ के पुराने संविधान के प्रतिकूल थ । 
ग्रेट ब्रिटेन ने इस सरकार को मान्यता नहीं प्रदान की थी, श्रत: उसकी दृष्टि से यह सरकार 
थी ही नहीं, ऐसी सरकार के साथ ब्रिटिश प्रजाजनों के ठको को किसी प्रकार वेध नहीं 
माना जा सकता । 

किन्तु पंच ने कोस्टा रिका का यह तक नहीं स्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटन द्वारा 
मान्यता न दिये जान के कारण टिनोकों सरकार की सत्ता नहीं थी। इस विषय में 
न्यायाधीश ने डा० जान बेसेट मूर (300॥ 83556 (००७९) के निम्न वचन को 
प्रामाणिक माना-- सरकार में अ्रथवा राज्य की आन्‍न्तरिक नीति में होने वाले परिवर्तन 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। एक राजतन्त्र गण- 
राज्य में और गणराज्य राजतन्त्र में परिवर्तित हो जाता है, निरंकुश शासन का स्थान 
वैधानिक शासन लेता है और इससे विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है, यद्यपि सरकार 
बदलती है, तथापि इसका राष्ट्र के अधिकारों तथा कत्तंव्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
“* राज्य अपनी पहली सभी सरकारों के उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बंधा 
हुआ है| अ्रतः: पंच ने इस मामले में कोस्टा रिका का तक॑ नहीं स्वीकार किया। 

यद्यपि उपयंक्त मामले में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा टिनोको सरकार की मान्यता को 
महत्व नहीं दिया गया तथापि कई ग्रवस्थाओं में किसी सरकार को मान्यता न देने के 
कुछ प्रभावशाली परिणाम होते हैं। विदेशी राज्य या सरकार के प्रतिनिधि तथा इनकी 
सम्पत्ति प्रत्येक देश में वहाँ की कानूनी प्रक्रिया से मुक्त होती है । दूसरे देश ने इस बारे में जो 
कानून या नियम बनाये हैं, उसके बारे में झपने देश में न्यायालय कोई संदेह या विवाद 
नहीं कर सकते । किन्तु ये न्यायालय विदेशी सरकार की मान्यता के सम्बन्ध में अपने देश 
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की सरकार का निर्णय ग्रन्तिम समझते हैं, यदि विदेशी सरकार को मान्यता नहीं दी गई तो 
उसकी सम्पत्ति को कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति नहीं मिल सकती । यह [.परशाल 9. 54807 
के मामले से स्पष्ट हो जायगा । 

इसमें १६१७ की क्रान्ति से पहले, रूस में इमारती लकड़ी का काम करने वाली 
वादी ((0५ांग्रातरी) ब्रिटिश कम्पनी का माल सोवियत सरकार के श्रादेश से जब्त कर 
लिया गया, इस माल को रूसी सरकार ने प्रतिवादी ब्रिटिश कम्पनी को बेच दिया । 
इस पर वादी ने इस माल पर दावा करते हुए इसकी वसूली के लिए ब्रिटिश न्यायालय 
में उस पर मृकहमा चलाया । उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने रूस की सरकार को मान्यता 
नहीं प्रदान की थी, ग्रतः निचले न्यायालय ने रूसी सरकार की सत्ता स्वीकार न करते 
हुए उस माल पर वादी का अधिकार समझा और उसके पक्ष में फैसला किया । 

किन्तु इस मामले की अपील उपरली अदालत में जाने के समय तक ब्रिटिश सरकार 
रूस की सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान कर चुकी थी । इससे स्थिति बिल्कुल बदल 
गई । मान्यता प्राप्त होने के बाद इस माल पर रूसी सरकार का अधिकार माना गया। 
अन्त प्ट्रीय सौजन्य ((०॥9 ० ]३७४॥०॥$) के नियमों के अनुसार विदेशी सरकार 
को सम्पत्ति के विषय में कोई मामला नहीं चल सकता, उसे इससे उन्मुक्ति ([रगञए7(9 ) 
प्राप्त होती है, श्रतः उपरली अदालत ने इस माल पर रूसी सरकार का स्वत्व मानने के 
कारण इस विषय में बादी की प्रार्थता भ्रस्वीकार करते हुए निचले न्यायालय के निर्णय को 
पलट दिया। यह सोवियत सरकार को मान्यता मिलने के कारण हुआ । इस विषय में न्‍्याया- 
घीश स्क्रुटन ($2८ाप्राणा) ने लिखा था “रूसी सरकार से माल खरीदने वाले का 
उस पर पूरा स्वत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उसे यह उन्मुक्ति इसलिए 
प्राप्त है कि उसे सम्पूर्ण प्रभृत्वसम्पन्न (50५८४ ) राज्य मान लिया गया है। यदि 
कोई सरकार जनता की सम्पत्ति बिना मुआवजा दिये छीनती है तो उसके प्रतिकार 
का उपाय यह है कि उसे सम्पूर्ण प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य ($0५८८ं९॥ $8906 ) स्वीकार 
ही न किया जाय ।” 

कई बार क्रान्तियों और सन्धियों द्वारा किसी राज्य या सरकार के प्रदेश को 

सीमाओं में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका मान्यता पर प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः इस 
विषय में यही स्थिति है कि नये राज्य और सरकार को पुराने राज्य का उत्तराधिकारी 
मानते हुए उसे पूर्ववत्‌ मान्यता दी जाय । किन्तु कई बार इस विषय में जटिल प्रश्न उत्पन्न 
होने के कारण मान्यता का निर्णय करना सुगम नहीं होता । जब दो राज्य मिलकर एक होते 
हैं तो यह निर्णय करना कठिन होता है कि क्या एक ने दूसरे को भ्रपना अंग (४॥॥0£) 
बना लिया है या दोनों ने अपना पुराना पृथक्‌ व्यक्तित्व त्याग कर एक नये राज्य का 
निर्माण किया है। उदाहरणार्थ, पिछली शताब्दी में जब इटली प्रायद्वीप के विभिन्न 
स्वतन्त्र राज्यों का एकीकरण ( धध॥०७॥0॥ ) हुआ तो इसके परिणामस्वरूप इटली को नया 
राज्य समझना स्वथा स्वाभाविक था। किन्तु वस्तुत: इटली अ्रपने को पीडमाण्ट के पुराने 
राज्य में श्रन्य राज्यों के मिलने से बना बृहत्‌ रूप समझता था। यूगोस्लाविया पहले 
सबिया का छोटा सा राज्य था, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पुराने श्रास्ट्रियन साम्नाज्य के 


राज्यों को मान्यता १६६ 


विभिन्न दक्षिणी स्‍लावो-क्रोट-सलोविन आदि जातियों वाले प्रदेशों को सबिया में जोड़- 
कर यूगोस्लाविया का राज्य बनाया गया। इसे जमंन-यूगोस्लाव सम्मिलित पंच अधिकरण 
(0हागाक्षा-४ए०8088ए 'शीड०त 44 पराएणा॥) ने सबिया का पुराना राज्य 
माना, नया राज्य नहीं स्वीकार किया | किन्तु कैलिफोनिया के एक न्यायालय ने &॥॥0- 
६0५८ 9. 8096 के मामले में यह निर्णय किया कि यूगोस्लाविया पुराने सबिया का 
बृहत रूप नहीं है, किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर जन्म लेने वाला नया राज्य है। 

१९४५८ में मिश्र श्रौर सीरिया ने मिलकर जब संयुक्त श्ररव गणराज्य का रूप 
धारण किया तो इसे दोनों राज्यों से मिलकर बनने वाली ऐसी इकाई समझा गया जो 
दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली थी । जब कोई राज्य कई टुकड़ों में विभक्त होता५्है तो 
यह कहना कठिन होता है कि क्या पुराना राज्य समाप्त हो गया है तथा इसका स्थान दो 
तीन नये राज्यों ने ले लिया है भ्रथवा पुराना राज्य अ्रपना प्रदेश कम होने पर भी पुरानी 
सत्ता बनाये रखता है। प्रथम विश्वयूद्ध के बाद पुराने श्रास्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य से 
बहुत श्रधिक प्रदेश छीन लिया गया, वहाँ राजतन्त्र के स्थान पर गणराज्य की स्थापना की 
गयी । इससे नवीन आस्ट्रिया के राज्य में इतने मौलिक परिवतेन हुए कि इसे पुराने राज्य 
के लघुरूप के स्थान पर नया राज्य माना गया । किन्तु टर्की के गणराज्य के विषय में 
इससे विपरीत स्थिति स्वीकार की गयी । १६वीं शताब्दी में टर्की एशिया तथा दक्षिण 
पूर्वी योरोप में फला हुआ विशाल उस्मानिया (0007५) साम्राज्य था, बाद में 
इसमें रहने वाली विभिन्न जातियों के द्वारा इसके श्रनेक प्रदेशों से स्वतन्त्र राज्य बना लेने 
से इस साम्राज्य में क्षीणता आने लगी और प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यह बहुत क्षीण और 
छोटा रह गया, कमाल पाशा ने कई शताब्दियों से चले झ्राने वाले खलीफाओं के निरंकुश 
शासन को समाप्त करके यहाँ गणराज्य की स्थापना की । किन्तु आ्राकार एवं शासन पद्धति 
में इतने मौलिक परिव्तेन आने पर भी 0एाणगाशा शमिक्का #ार्शातशांणा के 
मामले में पंच यूजीन बोरेल (£एर.्टआ८ 806!) ने इसे नया राज्य न मानकर उस्मानिया 
राज्य का वतंमान रूप माना। अ्रत: इस विषय में गूल्ड (0000 ) का यह कथन सत्य है कि 
सामान्य रूप से किसी राज्य में प्रादेशिक परिवर्तेत और शासन पद्धति के परिवतंन श्राने 
पर भी यह वही पुराना राज्य माना जाता है, किन्तु जब ये परिवर्तन बहुत मौलिक हां, 
इसकी जनसंख्या और बनावट में ऐसे परिवर्तत आ जाय॑ कि नया राज्य पुराने राज्य से 
बिल्कुल न मिलता हो तो इसे नया राज्य समझना चाहिये । 

निर्वासित सरकारों की मान्यता (२९९८०९ढ४४०णा ० 060एशआ॥72078 व॥ 
5»6 ) --निर्वासित सरकार ऐसे देश की सरकार होती है, जिसके प्रदेश पर दूसरे राज्य 
ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया हो और वहाँ की सरकार दूसरे देश में चली गई 
हो । द्वितीय विश्वयुद्ध में जब हिटलर ने पोलैण्ड, नावें, स्वीडन, डेन्मार्क, हालैण्ड, फ्रांस 
ग्रादि देशों पर आक्रमण कर सेनाओ्रों द्वारा श्रधिकार कर लिया तो इन देशों की सरकारें 
लन्दन चली गईं और वहाँ से श्रपनी मातृभूमि को शत्रु के पंज से मुक्त कराने का प्रयत्न 
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करती रहीं। उस समय इन सरकारों से सारा प्रदेश छिन चुका था, किन्तु मित्र राष्ट्र 
इन्ही सरकारों को मान्यता प्रदान करते रहे क्योंकि ये स्वदेश को स्वतन्त्न कराने के प्रयास में 
संलग्न थीं। यदि युद्ध समाप्त होने तथा शान्ति सन्धि होने के बाद ऐसी निर्वासित सरकार 
स्वदेश की भूमि पर पुनः नियंत्रण न प्राप्त कर सके तो उसकी मान्यता समाप्त 
हो जाती है । 

स्टिमसन का सान्यता-विषयक सिद्धान्त ($0॥78075 [006०[6 ०0 व0णा- 
7000270॥ )--जून १६३२ में जब जापान ने मंचूरिया के चीनी प्रान्त पर आक्रमण 
किया तो सं० रा० संघ अमरीका के विदेशमन्त्री श्री स्टिमसन ने यह महत्वपूर्ण घोषणा 
की कि सं० रा० अ्रमरीका १६२८ की पेरिस की सन्धि (४० ० 74785) को तोड़कर 
किये जाने वाले किसी समझौते, संधि या स्थिति को मान्यता नहीं प्रदान करेगा क्‍योंकि 
पेरिस की संधि पर सं० रा० अमरीका, जापान और चीन के हस्ताक्षर हैं। उसका यह 
कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानन को तोड़कर उत्पन्न की गई परिस्थिति को मान्यता 
द्वारा वधता प्रदान करना ठीक नहीं है। यदि जापान बलपूर्वक चीन के मंचरिया प्रदेश 
को हडप लेता है तो दूसरे देशों को मंचरिया पर जापान के अ्रधिकार को मान्यता नहीं 
देनी चाहिये । राष्ट्र संघ ने ११ मार्च १६३२ को पास किये एक प्रस्ताव में स्टिमसन के 
उपर्यक्त सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह कहा कि संघ के सदस्यों का यह कत्तंव्य है कि 
वे किसी ऐसी स्थिति, संधि या समझौते को स्वीकार न करें जो राष्ट्र संघ के विधान के 
अ्रथवा पेरिस की संधि के प्रतिकूल हो । किन्तु राष्ट्र संघ ने १६९३६ में एबीसीनिया पर 
इटली के अधिकार को स्वीकार करके स्वयं इस व्यवस्था का उल्लंघन किया । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद महाशक्तियों ने पुनः इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि सं० रा० संघ 
के चार्टर को भंग करने वाली किसी व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये । 

एस्ट्रेडा सिद्धान्त (॥॥6 80304 ॥00८0॥76)--इस सिद्धान्त का आशय 
यह है कि राज्यों को मान्यता देने की प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी जाय । यह सिद्धान्त 
मेक्सिको के विदेशमन्त्री जेनारो एस्ट्रेड (6थ॥क70 ४7909 ) ने १६३० में अपने 
विदेशी राजदूतों के निर्देशों में प्रतिपादित किया था, अश्रतः यह उनके नाम से प्रसिद्ध है । 
इन निर्देशों (050प८४०॥$) में यह कहा गया था कि मेक्सिको भविष्य में षड़यन्त्रों 
या क्रान्तियों द्वारा किसी देश की सरकार में परिवर्तन आने पर इस विषय में कोई मान्यता 
प्रदान नहीं करेगा। इस समय यद्यपि मान्यता देने का सिद्धान्त प्रचलित है, किन्तु यह बहुत 
दुस्साहसपूर्ण (27८5४7॥१७०प७ ) हैं क्योंकि इसमें यह अधिकार मान लिया जाता है कि 
किसी विदेशी राज्य की कानूनी स्थिति का निर्णय दूसरा राज्य करे। इस प्रकार का निर्णय 
राज्यों की स्वतन्त्रता (50806 ॥0९०ए7०70०706) और प्रभुसत्ता (50५थशंश्ट५) 
के अधिकारों पर कुठाराघात करता है और दूसरे राज्यों के श्रान्तरिक मामलों में भ्रनुचित 
रूप से हस्तक्षेप करता है। झ्त: मेक्सिको की सरकार किसी विदेशी राज्य की सरकार रो 
परिवर्तन होने पर उसके साथ अपने दूतों का सम्बन्ध बनाये रखेगी, किन्तु नई सरकार की 
मान्यता के विषय में कोई सम्मति प्रकट नहीं करेगी। मान्यता देने का सिद्धान्त दूसरे देशों 
की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप करने के कारण बड़ा श्रपमानजनक (757|07 ) प्रतीत होता है । 
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स्वलियन ($५थ!०॥) के मतानूसार एस्ट्रेडा सिद्धान्त में यह स्पष्ट रूप से मान 
लिया गया है कि राजदूत राज्यों को भेजे जाते हैं, सरकारों को नहीं; राज्यों की सत्ता 
निरन्तर बनी रहती है, सरकारों की सत्ता इस प्रकार निरन्तर नहीं बनी रहती ।'* 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मान्यता (रि९९००९7॥0ा ऐए५ [पाछिायभ्ाणा4। 
0४क्षा2900॥5 )--पहले (पृ० १५८) यह बताया जा चुका है कि कई बार नये राज्यों 
को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनने से मान्यता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रसंघ 
(।.0820० ०0 ४॥०॥$ ) की स्थापना के बाद राज्यों की मान्यता के विषय में दो प्रश्न 
उत्पन्न हुए--( १) क्या किसी राज्य को राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से पहले श्रन्य राज्यों 
से मान्यता पाना आवश्यक है ? (२) क्या राष्ट्रसंघ में प्रवेश से किसी राज्य को अन्य 
राज्यों से मान्यता प्राप्त होती है ? यह स्मरण रखना चाहिये कि संघ में प्रवेश द्वारा किसी 
राज्य को जो सामूहिक ((0॥6८४५०८ ) मान्यता प्राप्त होती है, वह विभिन्न राज्यों द्वारा 
दी जाने वाली वेयक्तिक (॥70[५009। ) मान्यता से भिन्न है । कई बार किसी राज्य को 
मान्यता देने का प्रश्न संघ में उपस्थित होने पर कुछ सदस्य इसे मान्यता देने के पक्ष में वोट 
देते थे और कुछ विरोध में । यदि बहुमत से इसे मान्यता देने का प्रस्ताव पास हो जाता है 
तो विरोध में वोट देने वाले राज्यों को क्‍या इसे मान्यता देनी आवश्यक है ”? इस जटिल 
एवं विवादास्पद प्रश्न का विवेचन सोवियत यूनियन बनाम लक्ज़मबर्ग एण्ड सार कम्पनी 
($0शंल एजरांगा 9. [परथाए00प्रा४ शत 5947 (0.) के मामले में निर्णय करते हुए 
कहा गया था--एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को मान्यता देने के लिए यह आवश्यक नही 
है कि वह स्पप्ट (:097255) रूप से की जाय। १८ सितम्बर १६३४ को सोवियत यूनियन 
को राष्ट्रसंघ में प्रवेश की अ्रनूमति दी गयी । लक्ज़मबर्ग भी इस संघ का सदस्य है । यह सत्य 
है कि लक्ज़मबगं के प्रतिनिधि ने संघ की अ्रसेम्वली में सोवियत यूनियन के संघ में प्रवेश 
के प्रश्न पर वोट नहीं दिया, किन्तु संध के संविधान की धारा १, पैरा २ के अनुसार कोई 
भी राज्य असेम्बली के दो-तिहाई मतों से संघ का सदस्य बन सकता है। यह स्पष्ट है 
बहुमत का निर्णय उन राज्यों पर भी लागू होता है, जो इसे सदस्य बनाने के पक्ष में न हों 
ग्रथवा जिन्होंने इसके विरुद्ध वोट दिया हो । संघ के संविधान की धारा (&7006) १० 
के अ्रनुसार संघ के सदस्यों का यह कत्तंव्य है कि वे एक-दूसरे की प्रादेशिक अ्रखण्डता 
आऔर राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करें। इस कत्तंव्य का पालन तभी हो सकता है जब 
राज्य एक-दूसरे को मान्यता प्रदान करें। अत: इससे यह परिणाम निकलता है कि राष्ट्रसंघ 
में सोवियत यूनियन का प्रवेश इस बात का सूचक है कि लक्जमबग्ग ने भी सोवियत सरकार 
को मान्यता प्रदान कर दी है ।” किन्तु अ्र्ण्टायना, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड ने 
राष्ट्रसंघ का सदस्य होते हुए भी सोवियत रूस को संघ का सदस्य बन जाने के बाद भी 
मान्यता प्रदान नहीं की ।'' इससे यह स्पष्ट है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य हो जाने 
के बाद भी नये राज्य के लिए अन्य राज्यों से पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र रूप से मान्यता प्राप्त करना 
आवश्यक है। 


६. स्वलियन--दी इण्ट्रोडक्शन टू दी लॉ झ्लॉफ नेशन्स, पृ० १०८ 
१०. स्वलियन---इण्ट्रोडक्शन टू दी लॉ झ्लॉफ नेशन्स, पृ० १०२ 


१७२ ग्रस्तराष्ट्रीय कानून 


सं० रा० संघ के चार्टर की धारा ४ के श्रनुसार चार्टर के दायित्वों (00॥88- 
0४0॥8 ) को स्वीकार करने वाले शान्तिप्रेमी राज्य इसके सदस्य हो सकते हैं। संघ में 
प्रवेश का निर्णय सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर जनरल असेम्बली करती है । इस 
विषय में यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्‍या ऐसा राज्य संघ का सदस्य बन सकता है 
जिसे श्रभी तक श्रन्य राज्यों से मान्यता न मिली हो । इसका स्पष्ट और सरल उत्तर यह 
है कि जो राज्य संध का सदस्य बनता है, उसे भ्रन्य राज्यों द्वारा स्वतः अ्रस्पष्ट रूप में 
मान्यता प्राप्त हो जाती है। जनरल असेम्बली का निर्णय इस विषय में राज्यों की इच्छा 
का सूचक है श्रौर जब वह किसी राज्य को सदस्य बनाता है तो भ्रस्पष्ट रूप से अन्य राज्य 
उसे मान्यता प्रदान करते हैं । यह झ्रावश्यक प्रतीत होता है कि इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि प्रायोग ([767रक्षांणा॥ष [8७ (.०॥77ं5$४०॥) को एक स्पष्ट व्यवस्था बना 
देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस विषय में कोई संदेह न रहे । 

सामूहिक मान्यता ((:0॥6८४४८ २०००६४४४०॥ ) --उपर्युक्त संदेह को दूर 
करने के लिए अनेक विधिशास्त्रियों ने सामूहिक मान्यता की पद्धति का समर्थन किया 
है। ८ मार्च, १६५० को सं० रा० संघ के महामन्त्री के निर्देश से तैयार किये गए एक 
स्मरण-पत्र (शैश्ाणाक्वात॑पा)) में भ्रनेक कानूनवेत्ताओं की सम्मति के आधार पर 
इस पर बल दिया गया था कि विभिन्‍न राज्यों द्वारा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से किसी राज्य 
को मान्यता देने की प्रचलित पद्धति के स्थान पर सं० रा० संघ द्वारा सब राज्यों की ओर 
से सामूहिक मान्यता देने की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए । इसके प्रमुख समर्थक लौटर- 
पाख्ट (॥&प/०८7०98८॥) नें कहा है कि यह पद्धति इस समय भी प्रचलित है 
और इसके कई उदाहरण दिये जा सकते है। १८३० में लन्दन की सन्धि (॥768५ ० 
[.07007 ) द्वारा यूनान को तथा १८३१ की सन्धि द्वारा बेल्जियम को मान्यता दी गयी 
थी । १८७८ की बलिन की सन्धि करने वाले राज्यों ने बाल्कान प्रायद्वीप के कुछ राज्यों 
को स्वीकार किया था, १६१३ के लन्दन सम्मेलन द्वारा अल्बानिया के नये राज्य को 
मान्यता दी गयी थी । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विभिन्‍न सन्धियों द्वारा पोर्लण्ड, चैको- 
स्‍लोवाकिया आदि नये राज्यों को मान्यता मिली थी |"! 

किन्तु सामूहिक मान्यता के विरुद्ध दो प्रकार की यूक्तियाँ दी जाती हैं । पहली तो 
यह कि लौटरपाख्ट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त उदाहरण ठीक नहीं हैं, ये सामूहिक मान्यता 
((०॥००४४ ॥२९०८०ह॥४०॥) के नहीं, किन्तु समकालीन मान्यता (आंध्रप्रॉक्रा2005 
7२८००४४४४०॥ ) के उदाहरण हैं। किसी संधि के माध्यम से मान्यता देना राज्यों के 
समूह द्वारा मान्यता देना नहीं है, किन्त्‌ समूह के विभिन्‍न राज्यों द्वारा पृथक्‌ -पृ थक्‌ रूप 
से एक साथ झौर एक ही समय में मान्यता देना है । दूसरी युक्ति यह है कि ऐसी व्यवस्था 
से राज्यों की स्वतन्त्रता का क्षेत्र संकुचित हो जायगा, श्रत॑ं: इस समय इस व्यवस्था को 
कोई भी राज्य मानने को तय्यार नहीं है । यह सम्भव है कि प्रौद्योगिकी (]80॥0089 ) 
तथा ब्यापार की जो शक्तियाँ भ्रब तक राज्यों की स्वतन्त्रता के क्षेत्र को मर्यादित करती 


११. स्वलियन--ूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १०६ 
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हैं, वे भविष्य में इतनी प्रबल हो जाएं कि उस समय सामूहिक मान्यता न केवल वांछनीय, 
अ्पित्‌ आवश्यक समझी जाय, सं० रा० सघ ऐसी सामूहिक मान्यता प्रदान करने लगे । 

मान्यता-विषयक सं० रा० अ्रमरीका को नोति (776 २९८०शाधांणा ?0॥09 
० ए. 8. 8.)--सं० रा० अमरीका की परम्परागत पुरानी नीति यह है कि मान्यता 
किसी भी तथ्यानुसार (66 00) सरकार या शासन को देनी चाहिये, भले ही वह 
क्रान्तिकारी शासन हो, पिछली सरकार को बलपूबंक हटाकर स्थापित हुई हो, वह बंध 
(.280॥7796 ) शासक न हो, किन्तु यदि वह सरकार देश पर सुदृढ़ शासन करने का सामर्थ्यं 
रखती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये । फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के समय १७७२ में 
विदेशमंत्री थामस जेफरसन (॥|0795 >रथरी०४०0) ने इसका प्रतिपादन करते हुए 
कहा था कि-- यह हमारे इन सिद्धान्तों के श्रनुकूल है कि हम किसी भी ऐसी सरकार को 
ठीक (॥२2॥0) समझें जो जनता की ठोस रूप से (5098॥7099) उद्घोषित 
इच्छा से बना दी गई हो। हम किसी भी राज्य को वह अधिकार देने का निषेध नहीं कर 
सकते, जिस पर हमारी अपनी सरकार की स्थापना हुई है, इस अ्रधिकार के अनुसार 
प्रत्येक राष्ट्र भ्रपनी इच्छानुसार किसी भी पद्धति से शासन कर सकता है, इसे अपनी 
इच्छा से बदल सकता है, यह विदेशी राज्यों के साथ अ्रपना कार्य अपनी इच्छानुसार 
उचित समझे जाने वाले किसी भी माध्यम से कर सकता है। यह माध्यम राजा, सम्मेलन, 
((०॥५८॥00॥ ), अ्रसेम्बली, कमेटी, राष्ट्रपति या इस सरकार से चुना जाने वाला 
कोई भी रूप हो सकता है।” 

१८४८ में योरोप के विभिन्न देशों में क्रान्तियों की बाढ़ आने पर सं० रा० 
अ्रमरीका के विदेशमंत्री बुकानन (8ए८शथ्याआ) ने जेफरसन के उपर्युक्त सिद्धान्त की 
पुष्टि की । १८५५१ में एक षड्यन्त्र द्वारा जब नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट्‌ बना तो 
अमरीकी विदेशमंत्री वेबस्टर ने फ्रांस में अपने राजदूत को लिखा--“राष्ट्रपति वाशि- 
गटन के समय से श्रब तक इस सिद्धान्त को सं० रा० ने सर्देव स्वीकार किया है कि प्रत्येक 
राज्य को अपनी इच्छा के भ्रनुसार श्रपता शासन करने का अ्रधिकार है, यह अपने विवेक 
से अपनी शासन संस्थाश्रों को बदल सकता है श्र अ्रपना वेदेशिक कार्य जिन श्रभिकर्त्ताओं 
(/28०॥(5) से चलाना उचित समझे, उन एजेण्टों का प्रयोग कर सकता है ।” 

१६वीं शताब्दी में श्रमरीका की मान्यता-विषयक नीति इसी सिद्धान्त पर 
ग्राधारित थी । किन्तु १९१४ से इसमें मौलिक परिवर्तन श्राने लगे। इस वर्ष राष्ट्रपति 
विल्सन (५४/॥|४०० ) ने मेक्सिको के हुएरटा (प्रप०७४8) शासन को इस आधार पर स्वी- 
कार नहीं किया कि वह केवल सैनिक तानाशाही ()७४॥॥(7५ 0०४०0») हैं क्योंकि 
“कानून पर आ्राधारित सरकार के साथ ही सहयोग संभव है, न कि स्वेच्छाचारी शक्ति पर 
ग्राश्नित सरकार के साथ । इसी समय से मान्यता के लिए एक दूसरी शर्त भी आवश्यक 
स्वीकार की जाने लगी, यह 'पझमरीकन हितों को सुरक्षित रखने की इच्छा तथा सामर्थ्यं 
थी। राष्ट्रपति हाडिग ने इसी श्राधार पर १ जनवरी १६२० से ३१ भ्रगस्त १९२३ तक 
मेक्सिको में शासन करने वाले श्रोब्रेगोन (007०807) की सरकार को तथा निक्‍्सन 
ने ५ अप्रैल १९७२ तक बंगला देश को मान्यता नहीं प्रदान की । 
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१६१७ की रूसी क्रान्ति द्वारा स्थापित सोवियत सरकार को चौदह वर्ष तक 
मान्यता न देने से सं० रा० अमरीका की मान्यता संम्बन्धी नीति में मौलिक परिवतेन 
भ्राया । २१ मार्च १९२३ को इस नई नीति का समर्थन करते हुए विदेशमंत्री ह्यूजेस ने 
कहा कि “किसी सरकार को मान्यता के विषय में मोलिक प्रश्न यह है कि वह भन्‍्तर्राप्ट्रीय 
दायित्वों ([7/07//079 00॥847075$ ) के पालन करने की योग्यता तथा इच्छा कहाँ 
तक रखती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शासन की स्थिरता ($780॥॥9 ) महत्वपूर्ण है, 
आवश्यक है। कुछ ऐसा कहते हैं कि मान्यता के लिये केवल यही आवश्यक है। किन्तु 
ऐसी स्थिरता का क्‍या लाभ जिसका उपयोग (अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के) परित्याग 
(॥२९७ए००ां०॥ ) और जब्ती ((०॥750400॥ ) की नीति का अ्रनुसरण करने में किया 
जाये। रूस के मामले में हमारे पास मौलिक महत्व रखने वाली एक कसौटी श्रन्तर्राप्ट्रीय 
दायित्वों को पूरा करने की सदभावना की है । पहले यह बताया जा चुका है कि इसी 
ग्राधार पर सं० रा० अमरीका ने बाईस वर्ष बीत जाने के बाद ही साम्यवादी चीन को 
नवीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मान्यता प्रदान की । 

किन्तु चीन के अपवाद के अतिरिक्त सं० रा० अमरीका ने एशिया तथा ग्रफ्रीका 
में योरोपियन साम्राज्यवाद से मृक्त होने वाले सभी देशों को मान्यता प्रदान की है। यद्यपि 
मान्यता के लिए यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि वह देश स्वतन्त्र हो, किन्तु सं० 
रा० अमरीका ने कुछ देशों में राजदूत भेजकर उसको स्वतन्त्र होने से पहले ही मान्यता प्रदान 
की थी । भारतवर्ष यद्यपि १५ अगस्त, १६४७ को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु श्रमरीकन राष्ट्र 
पति रूजवैल्ट ने द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत का अश्रसाधारण महत्व अनुभव करते हुए 
उसकी स्वतन्त्रता का कायें अग्रसर करने के उद्देश्य से १८ दिसम्बर, १६४२ को भारत में 
राजदूत के पद वाले व्यक्ति को नियत कर भारत को मान्यता प्रदान की ।*' इसी प्रकार 
साइप्रस यद्यपि १६ श्रगस्त, १६६० को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु सं० रा० अमरीका ने १ अ्रगस्त 
को ही उसे मान्यता दे दी । 

इस समय सं० रा० अमरीका की यह नीति है! कि ब्रिटेन, फ्रांस, बैल्जियम 
आदि की विदेशी प्रभृत्ता से भ्रथवा न्यास प्रदेश (॥709 ॥८४॥06$ ) वाले देशों के 
स्वतन्त्र होते ही, भ्रथवा उनके सं० रा० संघ का सदस्य बनने पर उन्हें मान्यता प्रदान की 
जाय । सं० रा० अमरीका ने निम्नलिखित राज्यों को उनके स्वतन्त्र होने के साथ ही मान्यता 
प्रदान की है। इन राज्यों के नामों के साथ कोष्ठक में उनकी स्वतन्त्रता तथा सं० रा० 
अमरीका द्वारा मान्यता की तिथि दी गयी है--इज़राइल (१५ मई, १६४८), 
बेल्जियन कांगो (३० जून, १६६०), फ्रेंच कांगो (१५ अगस्त, १६६०), केन्द्रीय 
अफ्रिका (१३ भ्रगस्त, १६६० ), घाता (६ मार्च, १६५७), भ्राइवरी कोस्ट (७ ग्रगस्त, 
१६६० ), मलगासी गणराज्य (२३ जून, १६६० ), मलाया संघ (३१ भश्रगस्त, १६५७), 
मारीतानिया इस्लामी गणराज्य (२८ नवम्बर, १६६०), पाकिस्तान (१५ अगस्त 
१६४७), फिलिप्पाइन (४ जुलाई, १६४६), सेनेगाल (२० जून, १६६०), सियर्रा 
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लिझ्लोन (२८ अप्रैल, १६६१), सोमालिया (१ जुलाई, १६६०), टोगो गणराज्य 
(२० ग्रप्रेल, १६९६० ), श्रपर वोल्टा (५ अ्रगस्त, १६६०) । इन सब राज्यों को सं० रा० 
संघ की सदस्यता बाद में प्राप्त हुई। इसके साथ ही सं० रा० अ्रमरीका ने सं० रा० संघ 
की सदस्यता पाने वाले प्राय: सभी राज्यों को मान्यता प्रदान की है। नये राज्य विदेशी 
प्रभता से स्वतन्त्र होते ही संघ के सदस्य बनते हैं, संघ की सदस्यता के बाद उन्हें सं० रा० 
अमरीका से मान्यता मिलती है । 

भारत की मान्यता-विषयक नीति (7त 45 #0॥6ए४ ० र९००श्ां।ंणा 
एा $9068 थातएं (00५४श777025)--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहले बीस वर्षों में 
भारत ने सामान्यतः गअ्रन्य देशों की भाँति सभी नये राज्यों को मान्यता प्रदान की है । 
ऐसी मान्यता देने में भारत ने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि ज्यों ही किसी नये 
राज्य में राज्य की सब मौलिक विशेषतायें ((०॥0०॥0075$ ० $08000000 ) -स्व- 
तन्त्रता, अपने प्रदेश पर पूरा नियन्त्रण आदि पूरा हो जाय तो इसे मान्यता प्रदान कर 
दी जाय । भारत ने इसके लिए अपने प्रदेश पर सरकार के नियंत्रण की प्रभावशालिता 
( 260५०॥९८५55) को एक महत्वपूर्ण कसौटी माना है और बैधता ([,6९॥7790५ ) 
के सिद्धान्त को कोई महत्व नहीं दिया । भारत ने क्रान्ति के बाद स्थापित होने वाली 
सभी सरकारों को माना है, भले ही वे कम्यनिस्ट हों या सैनिक । इस विषय में फ्रांको 
का स्पेन ही एकमात्र अपवाद है| साम्यवाद के आंतक के कारण सं० रा० अमरीका की, 
राष्ट्रति वाशिंगटन के समय से चली आने वाली मान्यता-विषयक नीति में मौलिक 
परवतंन हुआ है श्रौर पश्चिमी देश साम्यवादी देशों को मान्यता देने में संकोच करते रहे 
हैं, किन्तु भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। सं० रा० श्रमरीका ने इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्वों के पालन की कसौटी को भ्रधिक महत्व दिया है, किन्तु भारत ने इसे महत्व न देते 
हुए प्रादेशिक नियंत्रण की प्रभावशालिता (४रिणा५७॥८४५) को भ्रधिक महत्व दिया है। 
उसके मत में मान्यता न तो दण्ड है और न पुरस्कार, न यह श्रापको पसन्द आने वाली बात 
है और न ही न पसन्द आने वाली । आप किसी सरकार को चाहें या न चाहें, किन्तु यदि 
उसका अपने प्रदेश पर सुदृढ़ शासन है तो आपको उसे मान्यता देनी ही चाहिये । 

किन्तु इस विषय में एक महत्वपूर्ण भ्रपवाद है। अभ्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करते 
समय भारत को विभाजन के कारण भीषण दुष्परिणाम भोगने पड़े हैं, श्रत: वह ऐसे विभा- 
जन का घोर विरोधी है। इसके साथ ही उसकी वैदेशिक नीति शीतयुद्ध (200 ५४७) 
से तथा दोनों गुटों से अलग रहने ('२०॥-७॥९87॥70॥) की है, भ्रतः: उसने द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद दोनों गुटों के द्वारा विभक्त देशों की सरकारों को मान्यता नहीं प्रदान की, 
यद्यपि इनका अपने प्रदेश पर प्रभावशाली नियंत्रण है । इसके प्रमुख उदाहरण उत्तरी 
वियतनाम (५०72॥) तथा दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी 
कोरिया तथा पूर्वी जमेनी के राज्य हैं । 

भारत सरकार मान्यता देने का काये प्रत्यक्ष रूप से प्रायः स्पष्ट घोषणा द्वारा 
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नहीं करती, किन्तु राजनयिक सम्बन्ध (70फएणा&/० 7०४0४०॥$) स्थापित करके 
ग्रप्रत्यक्ष रूप से करती है ।१४७ श्री नेहरू ऐसी मान्यता को कागज़ी मान्यता (287९7 
7000287007) समझते हैं, जिसमें दोत्य सम्बन्ध न स्थापित करके केवल मान्यता 
की घोषणा की जाती है। भारत में श्री नेहरू तथा ग्रन्य नेता मान्यता को राजनयिक मान्यता 
([079/07400 760087007 ) कहते हैं। केवल इज़राइल इसका महत्वपूर्ण भ्रपवाद 
है। यहाँ कुछ उदाहरणों से भारत की मान्यता-विषयक नीति को स्पष्ट किया जायेगा ।*' 

(क ) साम्यवादी चीन सम्दन्धी नीति--चीन में १ अ्रक्तूबर, १६४६ को साम्य- 
वादी सरकार स्थापित होते ही उसने अन्य सरकारों से भ्रपनी मान्यता की प्रार्थना की । 
उस समय चीन में भारत के राजदूत श्री पणिक्कर ने लिखा है कि साम्यवाद से कोई 
सहानुभूति न होने पर भी भारतीय नेता साम्यवादी चीन को मान्यता देने के पक्ष में थे, 
तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल इस विषय 
में मन्दगामी नीति का अनुसरण करना चाहते थे। ' श्री पणिक्कर का यह विचार था कि 
साम्यवादी चीन को उस समय स्वीकार किया जाय, जब राष्ट्रवादी चीन को चुंगकिंग के 
प्रदेश से खदेड़ दिया जाय और चीन की म्‌ख्यभूमि में उसके पास किसी प्रदेश पर भ्रधिकार 
न रहे । यह सम्मत्ति मानी गई प्रतीत होती है। ज्यों ही च्यांग काई शेक की सरकार ने 
चुंगकिंग छोड़कर फारमोसा में शरण ग्रहण की तो सारे एशियाई चीन पर साम्यवादियों का 
निष्कण्टक एवं प्रभावशाली प्रभृत्व स्थापित हो गया । इस पर ३० दिसम्बर, १६९४६ को 
भारत सरकार के विदेश विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि भारत ने 
चीन की सरकार के साथ दूत-सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है। 

साम्यवादी चीन को मान्यता म्‌ ख्य रूप से, श्री नेहरू के कथनानुसार, इस आधार 
पर दी गई थी कि उसका चीन की समूची भूमि पर प्रभावशाली नियंत्रण है, यह सुदढ़ 
शासन है और इसके किसी भ्रन्य शक्ति द्वारा हटाये जाने की संभावना नहीं है |” आपेन- 
हाइम ने लिखा है कि किसी देश में जो सरकार अधिकांश जनता से स्वाभाविक रूप से 
अपनी आज्ञाओं का पालन (००9०७। 00०0४270८ ) कराती हो, इसके स्थिर बने 


१४ (क). इस विषय में दो महत्वपूर्ण भपवाद वियतनाम भौर बंगलादेश की मान्यता है। 

७ जन. १६७२ को भारत ने उत्तरी वियतनाम के साथ राजदूतस्तर के सम्बन्ध स्थापित कर मान्यता देने की 
प्रपती परम्परागत नीति में एक नये परिवर्तन का श्रीगणेश किया । इससे पहले भारत ने द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद विभाजित देशों उत्तरी कोरिया-दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम-दक्षिणी वियतनाम से समान 
दूरी की, दोनों के साथ वाणिज्यदृत स्तर के एक जैसे संबन्ध रखने तथा ऐसे किसी देश में राजदूत न 
रखने की नीति भ्पनाई थी। यह उस समय रूस भर भ्रमरीका की महाशक्तियों के शीतयुद्ध से पृथक 
रहने वाली नीति का परिणाम था। उस समय भारत मास्कों तथा वाशिगटन दोनों को सम्तुष्ट रखना 
चाहता था। दिसम्बर १६७१ के पाक भारत युद्ध में वाशिगटन की प्रबल पाकपक्षपाती नीति के कारण 
भारत की नीति में उपयुक्त परिवतंन हुआ है। बंगलादेश की मान्यता का झागे वर्णन किया जायगा । 

१५. भप्रमेरिकन जल आफ इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड ५५, १६६१, (पृ० ३६८ से ४२४) 
में श्री के० पी० मिश्र ने इसका विस्तुत विवेचन किया है। 

१६. पणिक्कर--इन टू चायनाज़, पु० ३७ 


राज्यों को मान्यता १७७ 


रहने की संभावना हो, इसी सरकार को इस राज्य का प्रतिनिधि समझना चाहिए, इसी 
कारण इसे मान्यता प्राप्त करने का भ्रधिकार है । सरकारों की मान्यता के सम्बन्ध 
में अधिकांश राज्यों का व्यवहार प्रभावशालिता (£#6८०४५०॥८४$) के इस सिद्धान्त 
पर आधारित है । सं० रा० संघ में भारत के प्रतिनिधि सर बी० एन० राव ने कहा 
था कि भारत ने आपेनहाइम द्वारा प्रतिपादित इसी सिद्धान्त के आधार पर साम्यवादी 
चीन को मान्यता प्रदान की थी । 

१६६२ में यद्यपि चीन ने भारत पर बबेर आक्रमण करके उसका कई हजार 
वर्गमील का प्रदेश दवा लिया है, तथापि भारत उपर्यक्त सिद्धान्त के श्राधार पर चीन को 
मान्यता देने तथा उसे सं० रा० संघ का सदस्य बनाने का समर्थन करता रहा । सं० रा० 
संघ की जनरल श्रसेम्बली के १८वें ग्रधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नेता श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पंडित ने १४ सितम्बर, १६६३ को न्यूयार्क में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि 
भारत भ्रब भी यह विश्वास रखता है कि साम्यवादी चीन को सं० रा० संघ का सदस्य 
बनाया जाना चाहिए । 

(ख) इज़राइल-विषयक नीति--पहले (पृ० १६४) यह बतलाया जा चुका है 
कि १५ मई, १६४८ को इज़राइल राष्ट्र का जन्म होते ही सं० रा० अमरीका ने इसे मान्यता 
प्रदान की, १७ मई को सोवियत रूस ने इसे स्वीकार किया, किन्तु भारत ने इसे १७ 
दिसम्बर, १९६५० को मान्यता दी। इससे पहले इस विषय में भारतीय पालियामेंट में 
निरन्तर प्रश्न उठाए जाते रहे, इज़राइल की सरकार इस विषय में निरन्तर आग्रह करती 
रही, फिर भी इसे मान्यता देने में विलम्ब हुआ । इसके दा कारण थे--भारतीय मुसलमानों 
की भावना का इस विषय में ग्रादर करना तथा अरब राज्यों द्वारा इज़राइल की मान्यता 
का विरोध | पहले (१० १६५) इन्हें स्पष्ट किया जा चुका है। 

किन्तु इसके साथ ही विलम्ब का एक कारण यह भी था कि इस समय भारत 
सरकार इज़राइल तथा अरब राज्यों में समझौता कराने का प्रयत्न कर रही थी ।* भारत 
सरकार ने दिसम्बर, १६४६ में साम्यवादी चीन को सरकार की स्थापना के कुछ महीने 
बाद ही इसे मान्यता प्रदान की थी, इज़राइल का प्रश्न अ्रनिश्चित काल के लिए टाला नहीं 
जा सकता था, ग्रतः १७ सितम्बर, १६५० को इसे भी मान्यता दी गई। 

इसे मान्यता देने के कारण स्पष्ट करते हुए विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा 
कि इज़राइल की सरकार दो वर्ष से स्थापित है श्रौर इस में कोई संदेह नहीं कि वह स्थिर 
बनी रहेगी । इसका तीसरा कारण यह बताया गया कि इज़राइल सं० रा० संघ में तथा अन्य 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का तथा श्रन्य देशों का सहयोग कर रहा है। चौथा कारण 
यह था कि इज़राइल को भ्रधिक देर तक मान्यता न देने से इसमें विलम्ब का मूल उद्देश्य 
--इज़राइल तथा ग्ररब राज्यों में समझौता कराने का प्रयास व्यर्थ हो जाता ।"* 

(ग) स्पेन-विषयक नीति--स्पेन में जनरल फ्रांको की सेनाओं ने २८ मार्च, १९३६ 

१७. १७. आपेनहाइम--इण्ठरनेशनल लॉ, खं० १, पृ० १२७ 

“१६. . - अमरिकन जनेल आफ इण्टरनेशनल लॉ, १९.६१, भू० ४०७ . ' 

१६. वही, पृ० ४०५८ रा 





१७८ हत्तराध्टरीय कानन 


को राजधानी मैडिड पर भ्रधिकार कर लिया था और ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इससे पहले 
२ फरवरी, १६३६९ को फ्रांको की सरकार को मान्यता प्रदान की थी | फ्रांको हिटलर 
भौर मुसोलिनी की सहायता से प्रबल हिसा, हत्या श्रौर विनाश के बाद लोकतन्‍्त्न के समर्थक 
स्पेनिश साम्यवादियों को क्रतापूर्वक कुचलकर अपना निरंकुश शासन स्थापित कर सका 
था। धुरीराष्ट्रों का साथी होने से मित्रराष्ट्र स्पेन के विरोधी थे । भारत भी स्पेन के लोक- 
तन्त्र का कट्टर विरोधी तथा निरंकुश शासन का समर्थक होने से उसका भ्रालोचक था । 
१२ दिसम्बर १६४६ को जनरल शअसेम्बली ने इन्हीं कारणों से स्पेत को सं० रा० संघ 
का सदस्य बनने से रोकने का प्रस्ताव पास किया तथा संघ के सदस्यों को स्पेन से राजदूत 
वापिस बुलाने तथा राजनयिक संबन्ध तोड़ने का निर्देश दिया। 

किन्तु बाद में इस नीति में परिवर्तन आने लगा। ४ नवम्बर, १६९५० को जनरल 
अ्रसेम्बली में स्पेन-विषयक उपर्यक्त प्रस्ताव को रद्द करने का प्रस्ताव आया, इस पर भारत, 
इंगलैंड और फ्रांस तटसथ रहे । इसके बाद स्पेन के प्रति भारत की नीति में निरन्तर 
परिवर्तन भ्राने लगा। भ्रक्टुबर, १६४५० में स्पेन से व्यापारिक समझौते की वार्ता आरम्भ हुई, 
१९५२ में भारत सरकार ने बार्सीलोना में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास (((07स्‍8प्रां॥८ ) 
खोलने की चर्चा स्पेन से शुरूकी । १६५४५ में जब स्पेत सं० रा० संघ का सदस्य बना तो 
भारत ने उसके पक्ष में वोट दिए और इस पर प्रसन्नता प्रकट की । इसके बाद यह स्वाभाविक 
था कि भारत स्पेन को मान्यता प्रदान करे । २५ मई, १६५६ को विदेश मंत्रालय द्वारा यह 
घोषणा की गयी कि यह निश्चय किया गया है कि भारत सरकार और स्पेन की सरकार के 
मध्य राजनयिक संबंध स्थापित किये जायें और राजदूतों का आदान-प्रदान हो । इस 
प्रकार फ्रांको सरकार की स्थापना के १५ वर्ष बाद तथा अपनी स्वतन्त्रता के € वर्ष बाद 
भारत ने इसे मान्यता प्रदान की । 

स्पेन को मान्यता देने के कई कारण थे | पहला और सबसे बड़ा कारण इसका 
राष्ट्रसंघ का सदस्य बनना था। श्री नेहरू ने लोकसभा में इस सम्बन्ध में यह कहा था कि 
“हमारी यह नीति है कि हम किसी भी ऐसे राज्य को मान्यता प्रदान करें, जो स्वतन्त्र रूप 
से कार्य करने वाला तथा सं० रा० संघ का सदस्य हो ।” स्पेन का उल्लेख करते हुए उन्होंने 
कहा कि उसके साथ नीति के प्रश्नों पर हमारा मतभेद है, फिर भी हमने उसे मान्यता दी 
है । स्पेन को मान्यता देने में विलम्ब का कारण भारत का उससे उग्र सैद्धान्तिक मतभेद 
था, उसे स्पेन की तानाशाही, उसका रक्तपात और ह॒त्याकाण्ड का ढंग पसन्द नहीं था, 


२०. भारत सरकार मान्यता और राजदूतों के प्रादान-प्रदान को एक ही समशती है और जब 
वह किसी देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करती है तो इसका यह भ्राशय है कि वह उसे मान्यता प्रदान 
कर रही है। इसमें एकमात्र भ्रपवाद इज़राइल है। किन्तु भ्रन्य कुछ देश मान्यता तबादूतों के झादान-प्रदान 
को ग्रभिन्न नहीं, किन्तु सर्वथा भिन्न समझते हैं। २१ मार्च १६९५१ को हाउस आफ कामन्स में ब्रिटिश पर- 
राष्ट्रमंत्री ने घोषणा की थी कि “किसी राज्य या सरकार की मान्यता के प्रश्न को उसके साथ दूत-सम्बन्ध 
स्थापित करने के प्रश्न से बिल्कुल पृथक्‌ रखना चाहिये, यह पूर्ण रूप से राज्य की इच्छा पर निर्भर है।' इसका 
यह प्राशय है कि यदि हम किसी नई सरकार या राज्य को उसके राजनीतिक सिद्धान्तों के कारण पसन्द नहीं 
करते तो भी हमें उस्रे मान्यता देनी पड़ेगी, किन्तु उसके स्राथ दृत-सम्बन्ध रखना भागश्यक॑ नहीं है। 
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इसलिए उसे स्पेन से घोर घृणा थी । किन्तु समय ने इसकी तीजता को मन्द बनाया और 
राजनीति की परिवर्तित परिस्थितियों में भारत ने स्पेन को स्वीकार किया और इस 
दृष्टिकोण को पुष्ट किया कि प्रबल सैद्धान्तिक मतभेद होते हुए भी विरोधी सिद्धान्त 
रखनेवाले राज्यों की सत्ता को भ्रस्वीकार करने का भ्रधिकार किसी राज्य को नहीं है । 

स्पेन को मान्यता देने के कुछ अन्य कारण भी बताये जाते हैं। पहला कारण पुर्ते- 
गाल द्वारा गोआ्रा, दमन, दीव को स्वतन्त्र न करने तथा इन प्रदेशों में भारतीयों का उग्र दमन 
करने के कारण पुतंगाल के साथ भारत के सम्बन्धों का बिगड़ना था। इसके परिणामस्वरूप 
अगस्त, १६५४ में दोनों देशों के राजनयिक सम्बन्ध पूर्णरूप से भंग हो गये। इस पर पुरतंगाल 
ने यह प्रचार किया कि भारत की नीति ईसाइयों का तथा रोमन कंथोलिकों का विरोध 
करने वाली है। स्पेन के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित होने के दो बड़े लाभ कहे जाते थे, 
पहला तो यह कि स्पेन का भारतीय दूतावास पुतंगाल-विषयक सब समाचार भारत 
को पहुँचाने में सहायक होगा। दूसरा लाभ यह था कि इससे यह भ्रांति दूर होगी कि 
भारत सरकार ईसाइयों तथा रोमन कंथोलिकों की विरोधी है। इस कल्पना में कुछ सत्यता 
सम्भव है। 

बंगला देश की सान्यता--भारत सरकार ने ६ दिसम्बर १६७१ को झाठ मास के 
लम्बे विचार के बाद बंगला देश को संसद में एक घोषणा द्वारा मान्यता दी। यह १६४७ से 
पाकिस्तान का अंग था, किन्तु पश्चिमी पाकिस्तान २३ वर्ष तक एक 'उपनिवेश के रूप 
में इसका झ्राथिक शोषण श्रपनी समृद्धि के लिए करता रहा । इस कारण बंगाल मे तीब् 
श्रसन्‍्तोष उत्पन्न हुआ और बंगाली शेख मुजीबरंहमान के नेतृत्व में प्रान्तीय स्वतन्द्ता के 
लिए प्रबल आन्दोलन करने लगे। पाकिस्तान का नया संविधान बनाने के लिए 
दिसम्बर १६७० में हुए चुनावों में शेख के नेतृत्व में बंगला देश के लिए प्रान्तीय स्वाधीनता 
की मांग करने वाली ग्रवामी लीग पार्टी ने बंगला देश की १६६ सीटों में १६७ सीटें जीतीं। 
इससे यह स्पष्ट था कि बंगाली जनता शेख के साथ थी, किन्तु पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
याहिया खां ने २५ मार्च १९७१ की रात को जब शेख को गिरफ्तार करवा के बंगला देश 
की प्रान्तीय स्वायत्तशासन की मांग को क्र एवं भीषण सैनिक दमन से कुचलना चाहा तो 
बंगला देश की जनता ने पाकिस्तान की दासता से मुक्त होने के लिए स्वतन्त्रता-संग्राम 
शुरू कर दिया । १० श्रप्रैल १६९७१ को बंगलादेश ने स्वाधीनता की घोषणा की तथा अपनी 
स्वतन्त्र सरकार का निर्माण किया, भूतपूर्व ईस्ट बंगाल रेजिमैंट तथा ईस्ट पाकिस्तान 
राइफल्स की भूतपूर्व पाकिस्तानी सेनाश्रों ने मुक्तिवाहिनी का रूप धारण कर इस्लामाबाद 
के शासकों से सशस्त्न संघर्ष आरम्भ कर दिया। 

१५ भ्रक्टूबर १६७१ को बंगलादेश के प्रधानमंत्री श्री ताजुद्दीन अहमद ने 
भारत की प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में यह सूचित किया कि “उनकी मुक्तिवाहिनी का 
झ्ाधे बंगला देश पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभुत्व है, इस क्षेत्र में बंगला देश की सरकार ने 
प्रभावशाली नागरिक प्रशासन स्थापित किया है, बंगला देश की जनता का उन्हें पूरा सहयोग 
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प्राप्त है, अतः भारत सरकार को बंगलादेश को मान्यता प्रदान करनी चाहिए ।” भारत 
के विभिन्न राजनीतिक दल भारत सरकार पर मा्चे १६७१ से ही निरन्तर यह दबाव डाल 
रहे थे कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता देनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
ने स्वतन्त्रता के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष करने वाले बंगला देश के साथ पूर्ण सहानुभूति 
रखते हुए भी इसे उचित अवसर पर मान्यता देने का आश्वासन दिया था क्योंकि भारत 
शान्तिपूर्ण रीति से इस समस्या का समाधान चाहता था । पाकिस्तानी सैनिक शासकों के 
बेर अत्याचारों से बचने के लिए भारत में एक करोड़ बंगाली शरणार्थी झआ गये । इससे 
भारत की ग्र्थव्यवस्था पर भारी बोझ पडा | श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने पत्रों द्वारा 
तथा विदेशयात्रा में संसार के सभी प्रमुख देशों से यह अनुरोध किया कि वे पाकिस्तान 
पर दबाब डाल कर शेख मुजीबु रहमान के साथ याहिया खां का समझौता करायें और इस 
समस्या का शांन्तिपूर्ण समाधान किया जाय । किन्तु वाशिगटन और पेकिग का समर्थन 
प्राप्त होने के कारण पाकिस्तान ने ऐसा समझौता करने की आवश्यकता नहीं समझी, 
उसने भारत पर बंगला देश को सहायता देने का आरोप लगाया तथा ३ दिसम्बर १६७१ 
को भारत के हवाई अड्डों पर प्रबल श्राक्रमण करके भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया । 

लड़ाई शुरू हो जाने पर जब शान्तिपूर्ण समाधान की कोई आशा नहीं रही तो 
६ दिसम्बर को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसद में बंगला देश को मान्यता देने की घोषणा 
की । इस अवसर पर मान्यता देने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा “पिछले 
चुनाव में पूर्वी बंगाल की जनता को लोकतान्त्रिक विजय मिली थी; पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति ने भी यह स्वीकार किया था कि शेख म्‌जीबुरंहमान उनके देश में प्रधानमंत्री 
होंगे। शेख ने तथा उनकी पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के विरोध में अहिसात्मक 
ग्रान्दीलन चलाया, किन्तु अचानक पाकिस्तान की पाशविक सैनिक कार्यवाही के बाद उनके 
लिए स्वतन्त्रता की घोषणा के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया। मुक्तिवाहिनी के नेतृत्व 
में बंगलादेश की जनता जिस एकता, संकल्प और साहस के साथ लड़ी है, उसे सारे विश्व 
ने स्वीकार किया है। बंगला देश की जनता के न्यायोचित संघणे में हमारे देश की सहानुभूति 
होना स्वाभाविक था, किन्तु हमने भावना में बहकर यह मान्यता नहीं दी। यह काम 
वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य को विचार में रख कर किया गया है। बंगला देश की 
सम्पूर्ण जनता के विद्रोह और संघर्ष में सफलता से यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान 
बंगलादेश की जनता को पुनः अपने नियंत्रण में नहीं ला सकता है। बंगलादेश की सरकार 
की वैधता के सम्बन्ध में यह कहना पर्याप्त है कि श्रब सारी दुनिया यह जान गई है कि 
यह सरकार अपनी जनता के जिस प्रबल बहुमत की इच्छा को प्रकट करती है, वैसे प्रक्ल 
बहुमत के समर्थन का दावा बहुत कम सरकारें कर सकती हैं|” इस प्रसंग में श्रीमती गांधी 
ने भ्रमरीकन राष्ट्रपति जेफर्सन के शब्दों को उद्धुत करते हुए कहा कि बंगला देश की सरकार 
को “राष्ट्र की ऐसी इच्छा का समर्थन प्राप्त है जो ठोस रूप से प्रकट की गई है। इस 
समय जिस पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए बहुत से देश उत्सुक हो रहें हैं, उस पाकिस्तान 
के सैनिक शासन पर यदि यह कसौटी लाग की जाय तो यह पता लगेगा कि पश्चिमी 
पाकिस्तान में भी यह सरकार जनता की इच्छाश्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भ्रब चूंकि 
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पाकिस्तान भारत के साथ लड़ रहा है अ्रत: भ्रब हमें ऐसी कोई झिझक नहीं है कि ह मारा 
यह काये इस समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान में बाधक होगा, अ्रथवा हमारा यह कार्ये 
दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप समझा जायगा ।” बंगला देश को मान्यता देने के उपर्युक्त 
विवरण से यह स्पष्ट है कि बंगलादेश की सरकार के साथ आरम्भ से ही पूरी सहानुभूति 
होने पर भी उसने इसे मान्यता उसी समय दी, जब इसका बंगलादेश पर प्रभावशाली नियंत्रण 
हो गया और पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने के कारण इस समस्या के शान्तिपूर्ण 
समाधान की कोई संभावना नहीं रही । भारत सरकार द्वारा यह पहली ऐसी मान्यता है 
जो संसद में घोषणा करके की गई है इसस पहले साम्यवादी चीन तथा श्रन्य देशों की मान्यता 
दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर के की गई थी। २५(क) 

सान्‍्यता विषयक होल्स्टाइन सिद्धान्त तथा पाकिस्तानी नीति--द्वितीय विश्व- 
युद्ध की समाप्ति के बाद जब पश्चिमी जर्मनी के प्रधानमंत्री (चांसलर) कोनरैंड एडीनौवर 
((०ग्रा4त0 ७470० ) थे तो उनके बिदेण मन्त्री डाक्टर हौल्स्टाइन ने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था कि पूर्वी जर्मनी को जो कोई देश मान्यता प्रदान करेगा उस देश के साथ 
पश्चिमी जरमनी भ्पना राजनग्रिक सम्बन्ध विच्छिन्न कर लेगा क्योंकि पश्चिमी जर्मनी यह 
नहीं चाहता था कि पूर्वी जम॑ंनी को उससे पृथक्‌ राज्य के रूप में कोई मान्यता दी जाय, 
वह उसे अपने देश का ही अंग समझता था अ्रत: वह उसे पृथक्‌ रूप से मान्यता देने के कार्य 
को णशत्रुतापूर्ण मानता था। उसने यह सिद्धान्त इसीलिए प्रतिपादित किया था कि कोई 
भी देश पूर्वी जमेनी को मान्यता न प्रदान करे। किन्तु इस सिद्धान्त को सफलता में शुरू से ही 
सन्देह था क्योंकि रूस ने पूर्वी जर्मनी को मान्यता दी थी और पश्चिमी जमंनी में यह सामथ्ये 
नहीं थी कि वह इस प्रश्न पर मासकोी से विवाद कर सके और उससे अपने सम्बन्ध विच्छिन्त 
करे। इसके बाद युगोस्लाविया द्वारा पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने पर भी पश्चिमी जमंनी 
मौन रहा और यह सिद्धान्त राजनीतिक परिहास विषय का बन गया है। फिर भी पाकि- 
स्तान ने बंगला-देश के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को श्रपनाया है। १६७१ के भारत पाक यद्ध 
के दौरान जब भारत ने ६ दिस० १६७१ को बंगला देश को मान्यता दी तो पाकिस्तान ने 
इसे शत्रुतापूर्ण कार्य मानते हुए फोरन भारत से राजनयिक सम्बन्ध भंग कर दिया । यूद्ध 
समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम बल्गेरिया, पोलैण्ड, मंगोलिया, बर्मा और नैपाल ने बंगला देश 
को मान्यता दी । पाकिस्तान के राष्ट्रपति भूट्टो यह चाहते थे कि कोई भी देश इस्लामाबाद के 
विरुद्ध विद्रोह करके स्वतन्त्र होने वाले बंगला देश को मान्यता न दे। उन्होंने इसे रोकने के 
लिए हौल्स्टाइन की उपर्यक्त नीति भ्रपनायी, झ्ौर बल्गेरिया तथा पोलैण्ड के साथ अपने राज- 
नयिक सम्बन्ध फौरन तोड़ दिये ताकि ग्रन्य देश इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि बंगला 
देश को मान्यता देने का कार्य पाकिस्तान शत्र॒तापूर्ण समझता है और इस प्रकार की घोषणा 
करने वाले देशों के साथ वह अ्रपने सम्बन्ध भंग कर देगा। किन्तु पोलैण्ड के उपविदेशमन्त्री ने 
यह घोषणा की कि बंगला देश को मान्यता देना पाकिस्तान विरोधी कार्य नहीं है, यह केवल 

२१ (क) बंगलादेश की मान्यता के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी पहलुओं के विवेचन के लिए देखिये 
एस७ के० मुखर्जी--बंगलादेश एण्ड इण्टरनेशनल लॉ, कलकत्ता १६ ७१, इंडियन जनल ग्राफ इंटरनेशनल ला, 
भ्रप्रैल १९ ७१, १० २५१-२६६ 


१८२ श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


वास्तविकता को स्वीकार करना है। यह समझना कठिन है कि हम साढ़े पांच करोड़ की 
आबादी वाले पाकिस्तान को तो मान्यता दें किन्तु साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले बंगला 
देश को स्बीकार न करें, जिसकी वैध रूप से चूनी गई सरकार और पालियामैण्ट है। बस्तुत: 
पाकिस्तान ने जल्दी ही यह अनुभव किया कि उसने जल्दबाजी में राजनयिक सम्बन्ध तोड़े हैं 
अत: वर्मा द्वारा बंगला देश को मान्यता देने के बाद उसने उसके साथ अपने सम्बन्ध नहीं 
तोड़े किन्तु राजदूत को वापिस बुलाया । इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार होल्स्टाइन 
तथा पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जमंनी को मान्यता देने से अन्य देशों को नहीं रोक सके उसी 
प्रकार राष्ट्रपति भुट्टों भी अन्य देशों को बंगला देश को मान्यता देने से और उसकी वास्त- 
विकता स्वीकार करने से नहीं रोक सकेंगे । रूस द्वारा बंगलादेश को मान्यता देने पर 
पाकिस्तान उससे अपने सम्बन्ध भंग करने का साहस नहीं कर सका। ब्रिटेन को मान्यता देने 
से रोकने के लिए पाकिस्तान ने ३० जन० १६७२ को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से भ्रलग होने 
की घोषणा की, फिर भी ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों ने बंगलादेश को मान्यता 
प्रदान की और भ्रन्य देश भी उसे माग्यता दे रहे हैं ।* 

युद्धावस्था को मान्यता (7रे८००श्ाां॥।णा ० फ्लाइशथाए५ )--सामान्यत:ः 
किसी राज्य में विद्रोह होना उसकी अपनी घरेल्‌ घटना है, श्रन्य राज्य इस विषय में सर्वथा 
उदासीन रहते हैं; किन्तु कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे उदासीन नहीं रह 
सकते । उन्हें इस विषय में कार्यवाही करने के लिए बाधित होना पड़ता है और दोनों पक्षों 
को यूद्धावस्था या यूध्यमानता (8०#8००॥०५) की मान्यता देनी पड़ती है। ब्रियर्ली 
के मतानुसार ऐसी मान्यता देने से पहले दो शर्तों का होना आवश्यक है -(१) विद्रोह का 
स्वरूप इतना विशाल और व्यापक बन गया हो कि इसने वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर 
लिया हो। विद्रोहियों ने एक संगठित सरकार बना कर निश्चित प्रदेश पर अपना नियंत्रण 
स्थापित कर लिया हो, इनकी सरकार यूद्ध के नियमों के पालन पर ध्यान दे रही हो 
और युद्धकालीन स्वतन्त्र शासक की भाँति कार्य कर रही हो । (२) भ्रन्य राज्यों का इस 
लड़ाई से पृथक्‌ रहना सम्भव न हो । पड़ोसी राज्यों के प्रदेश में से सेनायें गुजरने से श्रथवा 
समुद्र में दोनों पक्षों द्वारा युद्ध छेड़ देने पर ग्न्य राज्य तटस्थ नहीं रह सकते। उन्हें यह निश्चय 

* बंगला देश की मान्यता कई दौरों में से होकर गजरी है। पहले दोर में इसे पाकिस्तान द्वारा 
हमला होने पर भारत ने तथा भूटान ने दी । दूसरे दौर में रूस के प्रभाव में विद्यमान पूर्वी योरोप के देशों 
पूर्वी जमंनी (११ जन, १६७२) , बल्गारिया, पोलैण्ड तथा मंगोलिया ने दी । इनमें पूर्वी जमेंनी के साथ 
पाकिस्तान के कूटनीतिक संबन्ध नहीं थे, शेष देशों के साथ उसने अपने सम्बन्ध भंग कर दिये | इसके बाद 
तीसरे दौर में बंगला देश के पड़ोसी बर्मा (१६ जन.) तथा नेपाल (१३ जन. ) ने इसे मान्यता दी । पाकिस्तान 
ने बर्मा से सम्बन्ध भंग न करते हुए केवल अ्रपना राजदूत ही वापिस बुलाया। किन्तु २३ जन. को जब 
यूगोस्लाबिया ने ढाका को मान्यता दी तो पाकिस्तान ने इससे भी राजनयिक सम्बन्ध भंग कर लिये । इसके 
बाद रूस (२४ जन.) चैकोसलोबाकिया (२५ जन.) हंगरी (२६ जन.) ने इसे मान्यता दी । ज्ोथे दौर में 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के ब्रिटेन, प्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड द्वारा मान्यता दिया जाना था । इसे रोकने के लिए 
पाकिरतान ने ३१ जन. १६७२ को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने की घोषणा की । 


२२. ब्रिमर्ली--दी लॉ झ्राफ नेशन्स, पृ० १३६ 


राज्यों को माय्यता पृषरे 


करना होगा कि जिस समुद्री प्रदेश में संघर्ष हो रहा हैं, वहाँ क्या उनके जहाजों की शस्त्नादि 
विनिषिद्ध (707797%70 ) वस्तुओं को ले जाने के लिए तलाशी ली जाय, उनके 
जहाज़ नाकाबन्दी भंग करने के लिये पकड़े जाएं या नहीं । दूसरा राज्य यदि इन कार्यों 
का विरोध करता है तो उसे जबरदस्ती लड़ाई में कूदने के लिए बाधित होना पड़ेगा। इससे 
बचने का यही मार्ग है कि दोनों पक्षों को य्‌ द्धावस्था की मान्यता देकर उन्हें युध्यमान भ्रथवा 
लड़ाई करने वाला (80॥४2८०॥ ) मान लिया जाय। इस मान्यता के बाद ही दूसरा राज्य 
अपने को तटस्थ रखता हुआ उसके लाभ प्राप्त कर सकता है । 

यूद्धावस्था की मान्यता देने वाला राष्ट्र यह मान लेता है कि दोनों पक्षों में युद्ध 
की स्थिति है। यह दोनों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। ऐसी मान्यता देने वाला राज्य 
इससे तटस्थ रहने वाले देश के सब अधिकार झौर सुविधायें प्राप्त कर लेता है तथा ऐसी 
मान्यता दिये जाने वाले राज्य को यह लाभ होता है कि वह अपने विद्रोहियों द्वारा अन्य 
राज्यों को हानि पहुँचाने वाले कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। सर एन्थनी 
ईडन ने १६३७ में इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा था--यूद्धावस्था की मान्यता 
इससे स्वंथा भिन्न है कि आप एक प्रदेश में दो परस्पर विरोधी सरकारों में से किसे 
वध मानते हैं। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विचार का केवल इतना ही तात्पर्य 
है कि यह य॒द्धावस्था के भ्रधिकार प्रदान करती है, ये भ्रधिकार मान्यता प्रदान करने वाले 
तथा इसे प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए स्‌ विधाजनक होते हैं।'' 

युद्धावस्था की मान्यता से लड़ने वाले दोनों पक्षों को तथ्यानुसार (0० 8९० ) 
अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होता है, वे अन्य देशों से ऋण ले सकते हैं, विनिषिद्ध सामग्री 
के लिए जहाज़ों की तलाशी ले सकते हैं, ऐसी सामग्री जब्त कर सकते हैं, उनके जहाज़ों 
को मान्यता देने वाले देश के बन्दरगाहों में जा सकते हैं। मान्यता देने वाले देशों को तटस्थता 
के नियमों का पालन करना पड़ता है । 

युद्धावस्था की मान्यता से विद्रोहियों को बड़ा लाभ पहुँचता है और सुविधायें 
मिलती हैं, भ्रतः कोई भी राज्य श्रपने विद्रोहियों को ऐसा लाभ पहुँचाने वाली मान्यता 
देने के कार्य को ग्रच्छा नहीं समझता । भ्रतः इस प्रकार की मान्यता देना बड़ा जटिल 
काय्ये होता है। इस मान्यता को विद्रोह के दबाने में लगी हुई सरकार भ्रसामयिक, अनुचित 
और शत्तुतापूर्ण समझती है । १८६१ में सं० रा० श्रमरीका में गृहयुद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश 
सरकार द्वारा दोनों पक्षों को युद्धावस्था की मान्यता प्रदान किये जाने पर वाशिगटन ने 
इसका विरोध किया था। उसका कहना था कि दक्षिणी राज्यों के विद्रोह ने युद्ध का रूप 
नहीं धारण किया, यदि यह वास्तव में युद्ध था तो ब्रिटिश सरकार को ऐसी मान्यता देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी शोर ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि ऐसी मान्यता 
न दिये जाने से उसके जहाज्ों को बड़ी क्षति पहुँच रही है। इसी प्रकार १६वीं शती 
के पूर्वार्ध में स्पेन की प्रभुत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले दक्षिण ग्रमरीका के राज्यों 
को सं० रा० अमरीका द्वारा युद्धावस्था की मान्यता प्रदान करना स्पेन के लिए बड़े संताप 
का विषय था, वह इसे भ्रसामयिक समझता था। १६३६-३९ के स्पेन के गृहयुद्ध में 
ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस की सहानुभूति स्पेन के गणराज्य के साथ थी, किन्तु फ्रांको के विद्रोही 


पृदरे झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


पक्ष को नाराज़ करने में कई खतरे थे। श्रत: इस समय इन देशों ने दोनों पक्षों को यू द्वा- 
वस्था की मान्यता नहीं दी, किन्तु अहस्तक्षेप ()३०॥-॥7थशशा।ंणा) की नई नीति 
को एक समझौते द्वारा श्रपनाया । इसके अनूसार समझौता करने वाले देशों ने यह निर्णय 
किया कि वे अपने देशवासियों द्वारा किसी पक्ष को हथियार नहीं भेजने देंगे। यह व्यवस्था 
स्पष्ट रूप से गणराज्यवादी वध सरकार के लिए अन्यायपूर्ण थी क्योंकि उसके विरोधी 
जनरल फ्रांको के पक्ष को इटली और जमंनी से पर्याप्त सहायता मिल रही थी। 
सह-युद्धावस्था ((०#०॥एशथा८५)--प्रथम विश्वयुद्ध में मित्वराष्ट्रों ने 
पोलिश राष्ट्रीय समिति की भअ्रध्यक्षता में इनकी ओर से लड़ने वाली सेना को सह-युद्धावस्था 
की मान्यता दी थी। इसी प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध में मिवराष्ट्रों ने धरी राष्ट्रों के विरुद्ध 
संघर्ष करने वाली इटालियन सेनाओं को तथा जनरल डिगाल की अध्यक्षता में लड़ने वाली 
फ्रेंच सेनाओं को ऐसी मान्यता दी थी । इस मान्यता के परिणामस्वरूप इन्हें एक मान्यता 
प्राप्त राज्य की सशस्त्र सेनाओ्रों के भश्रधिकार प्राप्त हो गये । आगे यथास्थान इन अधिकारों 
का विस्तृत वर्णन होगा । 
प्रभिद्रोह की मान्यता (रि०८०श्ञाएणा ० ॥5$प्रा.्टआ०५)--युद्धावस्था की 
मान्यता यह सूचित करती है कि किसी राज्य में विद्रोह या गृहयुद्ध की ग्रवस्था में विद्रो- 
हियों के पास एक बड़े निश्चित प्रदेश पर नियंत्रण और झपनी संगठित सरकार है, किन्तु 
उनकी स्थिति अभी एसी नहीं है कि उसे नये राज्य की मान्यता दी जा सके। किन्तु यदि 
क्रांतिकारी अपने देश के बड़े भाग पर अपना सुदृढ़ नियंत्रण रखते हुए भी मातृभमि की 
सरकार के प्रति शक्तिशाली विरोध और संघर्ष जारी रख सकें तो इनकी स्थिति क्या होगी? 
यह अ्रवस्था दक्षिणी अमरीका के राज्यों में प्राय: उत्पन्न होती रहती थी, भरत: वहाँ इसका 
समाधान करने के लिए अभिद्रोह की स्थिति ($405 ण ॥75फए8070५) की मान्यता 
का विकास क्रिया गया । यह इसलिए करना पड़ा कि सं० रा० संघ अमरोका के अनेक 
नागरिक इस विद्रोट में भाग लेते थे श्रोर सहायता पहुंचाते थे। यदि उन्हें केवल विद्रोही 
समझा जाय तो उन्हें सामान्य विद्रोहियों की भाँति फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। किन्तु 
उन्हें अभिद्रोही मान लेने वाले राज्य यह समझते थे कि इस प्रकार इनमें भाग लेने वाले 
व्यक्ति विद्रोहियों का दण्ड पाने से बच जायेंगे तथा बे तटस्थ देशों से मातृदेशों को पहुँचाई 
जाने वाली शस्त्रास्त्न सामग्री की सहायता को रोक सकेंगे। सं० रा० अमरीका की सरकार 
यह नहीं चाहती थी कि उसके नागरिक विद्रोहियों को सहायता पहुँचायें तथा उसकी 
तटस्थता के नियमों का उल्लंघन करें। * यह इसी प्रकार हो सकता था कि विद्रोहियों द्वारा 
मातृभमि के साथ संघर्ष को यू द्ध की मान्यता दे दी जाय । श्रापेनहाइम के मतानुसार प्राय: 
ऐसा होता है कि गृहयुद्ध को 'युद्धावस्था' की मान्यता नहीं दी जा सकती, ऐसा होने की 
भ्रवस्थायें निम्नलिखित हैं--विद्रोहियों का एक संगठित सत्ता के नेतृत्व में कार्य न करना, 
विस्तृत प्रदेश पर नियंत्रण न होना, विद्रोहियों द्वारा य द्ध के नियमों के पालन की ग्रसमर्थता । 
इस दशा में इन्हें भ्रभिद्रोही का दर्जा देकर इनको तथ्यानूसार (66 80०) शासन- 


२३. फेनविक--इण्टरनेशनल ला, पु० ९१४७-४८ 
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सत्ता मान लिया जाता है, परिणामस्वरूप इस प्रदेश में अ्रन्य राज्य अपने नागरिकों की 
तथा व्यापार की सुरक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं । 

मान्यता देने के श्राधार (89525 ० २6००९_7४०ा ) --क्रिसी नये राज्य को 
मान्यता प्रधान रूप से राजनीतिक कारणों से दी जाती है, फिर भी कुछ ऐसी ग्रवस्थायें 
हैं जिनके पूरा होने पर ही मान्यता दी जाती है। प्राय: राज्यों के विदेश विभाग मान्यता 
देने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक समझते हैं :--(१) नये राज्य का 
बाह्य शक्ति के नियंत्रण में न होना, '(क) टुसका स्वतन्त्न तथा सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न 
(50ए2शथंक् ) हीना । (२) इस राज्य की सरकार की सुदृद़ता और स्थायित्व । ( ३ ) अ्रन्त- 
राष्ट्रीय कानूनों के दायित्वों को पालन कर सकने की इच्छा तथा सामथ्ये। इन ग्रावश्यक 
शर्तों के पूरा होने पर ही मान्यता दी जा सकती है। 

किन्तु अधिकांश राज्य मान्यता पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करते हैं । इसी 
कारण साम्यवादी चीन की सरकार को इसके स्थापित होने के २२ वर्ष बीतने पर ही 
सं० रा० अमरीका से मान्यता १६७१ में मिली और वह सं ० रा० संघ का सदस्य बन सका। 
सं० रा० अमरीका १६७१ तक चीन की पुरानी राष्ट्रीय सरकार को ही च्रीन की कानूनी 
सरकार मानता रहा। उस समय सारे चीनी महाद्वीप में साम्यवादी शासन था, राष्ट्रवादी 
सरकार को चीन की भूमि से भागकर फारमोसा टाप्‌ में शरण लेनी पड़ी थी, यहाँ चांग 
काई शेक की सत्ता अ्रमरीकी सहायता के श्राधार पर ही है। चीन की जनता का अ्रधिकांश 
भाग साम्यवादी सरकार का पोषक है। ग्रेट ब्रिटेन ने चीन में अ्रपने व्यापारिक स्वार्थों के 
कारण साम्यवादी सरकार को स्वीकार कर लिया है। भारत, सोवियत रूस तथा श्रन्य 
अनेक देश इसे मायन्ता प्रदान कर चुके हैं। भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
कहा था कि चीन की साम्यवादी सरकार को भारत ने अनेक कारणों से स्वीकार किया 
है, समूचे चीनी महाद्वीप में साम्यवादी गणासन इतनी सुदढ्ता से सुप्रतिप्टित हो चुका है कि 
इसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, राज्यों को मान्यता देने में वेयक्तिक रुचि या इच्छा 
का प्रश्न नहीं होना चाहिए दूसरी ओर सं ० रा० अमरीका का १६७१ तक यह कहना था 
कि चीन अपने अन्तर्राष्ट्रीय कत्तंव्यों के पालन की इच्छा नहीं रखता, वह पड़ोसी देशों पर 
आक्रमण करके इनकी अवहेलना करता है, भरत: उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए 
और सं० राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाना चाहिए । 

मान्यता के परिणाम (('0ग5८९७९०१०९5 ० २०९०१३7ां।०ा॥ )--नये राज्यों को 
मान्यता प्रदान करने के कई कानूनी परिणाम होते हैं, इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय 
कानून (४पांटं००| 7.89) की दृष्टि से कई अधिकार श्र शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 


२३ (क). पाकिस्तान ने बंगलादेश को मान्यता देने का विरोध इस आधार पर भी किया है कि 
बंगलादेश स्वतन्त्न नहीं है क्योंकि वहाँ भारतीय सेनायें विद्यमान हैं। १८ फर० १६७२ को फ्रांस ब्रिटेन, रूस 
को बंगला देश की मान्यता के विरोध में एक पत्र भेजते हुए इस्लामाबाद की सरकार ने इस बात पर बल दिया 
था कि भारतीय सेनाओं के कारण बंगलादेश पर ढाका की सरकार का प्रभावशाली नियंत्रण नहीं है, 
भारतीय सेनाश्रों के लौट जाने पर ही इस की मान्यता के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए (टाइम्ज 
प्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली १८ फरवरी, १६९७२, पृ० १) । 


१८६ झ्न्तर्राष्ट्रीय कानून 


जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं मिलती तब तक उसे निम्नलिखित हानियाँ 
(72540700०5 0 ए7०००९7६८० $0806) सहन करनी पड़ती हैं-- (क) ऐसा राज्य 
इसे स्वीकार न करने वाले राज्यों की अ्रदालतों में श्रभियोग नहीं चला सकता। २रिप्रडडंक्षा 
55णंबा5 #6003/९( $0५0० २65फ%० 9». (४7थ्व0 के मामले के निर्णय 
में इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया था--'एक विदेशी शक्ति हमारे न्यायालयों में 
अपना मामला अपने किसी भ्रधिकार के कारण नहीं लाती, किन्तु इसका यह भ्रधिकार 
अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य ((०॥॥9 ) से उत्पन्न होता है । जब तक सं० रा० प्रमरीका किसी 
राज्य को मान्यता नहीं देता, तब तक उसके साथ इस सौजन्य का ग्रभाव होता है। 

(ख) उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार किसी मान्यता रहित सरकार के कार्यों 
को क्रियान्वित करने का कार्य इसे स्वीकार न करने वाले राज्यों के न्यायालय कभी 
नहीं करेंगे । 

(ग) भ्रमान्य सरकार के प्रतिनिधि दूतों को दिये जाने वाले बिशेषाधिकारों 
की तथा उन्मुक्तियों की माँग नहीं कर सकते। 

(घ) जिस राज्य की सरकार को मान्यता नहीं प्राप्त हुई, उसे मिलने वाली 
सम्पत्ति उस सरकार के प्रतिनिधि प्राप्त कर लेते हैं, जो नई सरकार द्वारा हटा दी जाने 
पर भी दूसरे देशों की दृष्टि में कानूनी सरकार है। 

नये राज्य के मान्यता प्राप्त कर लेने पर उसकी उपर्युक्त भ्रयोग्यतायें भनौर हानियाँ 
दूर हो जाती हैं। उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं-- 

(१) मान्यता देने वाले राज्य के न्यायालयों में मान्यताप्राप्त राज्य मुकहमा 
चला सकता है । 

(२) इसके कानूनों झौर कार्यों को भ्रन्य राज्य स्वीकार करते हैं प्लौर क्रिया- 
न्वित करते हैं । 

(३) अपनी सम्पत्ति तथा राजदूतों के सम्बन्ध में दूसरे देशों के न्यायालयों के 
अधिकार-क्षेत्र से इसे उन्मुक्ति (7779५) मिल जाती है। 

(४) मान्यता देने वाले राज्य के अधिकार>क्षेत्र में विद्यमान सम्पत्ति का दावा 
करने और प्राप्त करने का अधिकार मान्यता पाने वाले राज्य को मिल जाता है। 

(५) इसे भ्रन्य राज्यों के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने का झौर संधियाँ 
करने का भ्रधिकार मिल जाता है। 

(६) मान्यता भूतप्रभावी (/१८४०००४५०८) होती है। यद्यपि मान्यता क्रान्ति 
या विद्रोह से उत्पन्न होने वाली सरकार के स्थापित होने के काफी समय बाद दी जाती है, 
किन्तु एक बार दिये जाने के बाद इसका प्रभाव भूतकाल में इस सरकार की स्थापना के 
समय से होता है । इस समय में हुआ सम्पत्ति का विनिमय तथा अन्य बहुत से कानूनी 
व्यवहार मान्यता न होने पर अवैध समझे जाते, किन्तु मान्यता इन सब कार्यों को वैध बना 
देती है। मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालय इनकी वेधता में किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं कर सकते । 


ग्राठवां भ्रध्याय 
राज्य-उत्तराधिकार 


(5[966€ 572८९८5४0 ) 


राज्य उत्तराधिकार का स्वरूप ('र४(पा८ ०एा $569(6 $0८०८४४४०॥ )--जब 
किसी राज्य का कोई प्रदेश उसकी प्रभुसत्ता और आधिपत्य से निकलकर दूसरे राज्य को 
प्राप्त होता है तब पहले राज्य को पूर्वाधिकारी (7९0९८८४४०7०) तथा दूसरे को उत्तरा- 
घिकारी ($0००८४६०7) राज्य कहा जाता है तथा इस प्रक्नषिया को उत्तराधिकार 
( 50००८४४०7 ) कहते हैं । झ्रापेनहाइसम ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है-- 
“अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों (राज्यों) का उत्तराधिकार उस समय होता है, जबकि एक या 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति किसी दूसरे भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति में कुछ परिवर्तन 
आने के कारण उसका स्थान ले लेते हैं।' उदाहरणार्थ, १६४७ में ब्रिटिश पालियाम॑ण्ट 
द्वारा पास किये गए एक कानून द्वारा ब्रिटिश सत्ता में रहने वाला प्रदेश भारत और 
पाकिस्तान नामक दो पृथक्‌ डोमिनियन राज्यों में विभक्त हो गया। ब्रिटिश भारत के 
पूर्वाधिकारी राज्य के स्थान पर भारत और पाकिस्तान के दो उत्तराधिकारी राज्य बन 
गये, एक अन्‍्तरष्ट्रीय ब्यक्ति का स्थान दो नये श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ने ले लिया । 

कुछ विधिशास्त्रियों (7०788 ) ने उत्तराधिकार शब्द के प्रयोग पर आपत्ति 
की है । वे वैबक्तिक कानून (07४७८ 7.3७) की शब्दावली से लिए गए इस शब्द का 
प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रों में वांछझनीय नहीं समझते । स्टार्क का यह मत है कि 
जिस प्रकार वैयक्तिक कानून में एक व्यक्ति के मृत होने पर उत्तराधिकारी उसका स्थान 
पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है, ऐसा राज्यों में नहीं होता ।' ब्रियर्लों के शब्दों में “उत्तरा- 
धिकार प्रधान रूप से वेयक्तिक कानून का सिद्धान्त है । इससे यह सूचित होता है कि कुछ 
अंशों में राज्य की समाप्ति की तुलना व्यक्ति की मृत्यू से की जा सकती है। किन्तु शाब्दिक 
अर्थ की दृष्टि से राज्यों की कभी मृत्यु नहीं होती, उनकी जनसंख्या और प्रदेश लुप्त 
नहीं होते, इनका केवल राजनीतिक परिवतंन होता है ।” यहाँ मुख्य रूप से किसी प्रदेश 
की प्रभूसत्ता में परिवर्तन होता है, इसमें पूर्वाधिकारी के अधिकार और दायित्व नवीन 
राज्य को मिल जाते हैं। आपेनहाइम ने लिखा है: राज्यों का व्यवह्दार यह प्रदर्शित करता है 
कि राष्ट्रों के कानून के अनुसार सामान्य उत्तराधिकार नहीं होता । एक अन्तर्राष्ट्रीय 


१. आपेनहाइम---इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड १, ८वां संस्करण,, पृ० १५७ 
२. स्टाकें---एन इहण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, ४थे संस्करण, पु० २४६ 
३. ब्रियर्ली--दी लॉ भाफ नेशन्स, पृ०१४३ 
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व्यक्ति की समाप्ति के साथ व्यक्ति के रूप में इसके सब अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो 
जाते हैं ।” फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उत्तराधिकारी राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य 
से कुछ ग्रधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं । 

वेयक्तिक उत्तराधिकार जिस प्रकार मृत्यु और दिवालियापन श्रादि भ्रतेक कारणों 
से होता है, उसी प्रकार राज्य का उत्तराधिकार किसी राज्य के युद्ध में पराजय, विजय, 
विघटन झ्रादि कई कारणों से उत्पन्न होता है । उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में आास्ट्रिया- 
हँगरी के परास्त होने पर उसका विशाल साम्राज्य पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, 
रूमानिया व युगोस्लाविया में बँट गया। जर्मनी द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से 
पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के दो राज्यों में विभक्त है। विजय के ग्रन्य उदाहरण जापान द्वारा 
१६१० में कोरिया पर तथा १६३६ में इटली द्वारा एबीसीनिया पर प्रभृत्व प्राप्त करना था । 

राज्यों के उत्तराधिकार में इनके व्यक्तित्व का प्रश्न बडा जटिल और मनो- 
रंजक है। क्‍या किसी राज्य के दूसरे प्रदेशों के साथ मिलने पर उसका व्यक्तित्व 
पुराना ही बना रहता है या उसे नया व्यक्ति समझना चाहिए ? कुछ उदाहरणों से यह 
स्पष्ट हो जायगा कि इस विषय में कोई एक नियम नहीं है। १८७० में इटली के विभिन्न 
स्वतन्त्र राज्यों के एकीकरण से प्रादुर्भत राज्य को नया राज्य समझना सर्वथा स्वाभाविक 
है, किन्तु वह स्वयं अपने को श्रन्य राज्यों के सम्मिलन से वृद्धि को प्राप्त हुआ पीडमाण्ट 
का पुराना राज्य समझता था। किन्तु इसके विपरीत कैलिफोनिया के एक न्यायालय 
ने 070/0५८ #. 8490० के मामले में यह निर्णय दिया था कि यूगोस्लाविया 
पुराने सबिया के राज्य का बृहत्‌ रूप नहीं, किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बना हुआ नया 
राज्य है। इसी प्रकार जब एक राज्य का विधटन होकर उसके दो या झ्रधिक राज्य बनते है 
तो यह कहना कठिन है कि क्या पुराना राज्य समाप्त हो गया है, अथवा वह अभी तक 
विद्यमान है और केवल उसका प्रदेश गये राज्यों में बन जाने से घट गया है। प्रथम विश्वय॒द्ध 
के बाद बनने वाला आस्ट्रिया का गणराज्य संभवतः एक नया राज्य था, न कि आस्ट्रिया- 
हँगरी के पुराने साम्राज्य की परम्परा अविच्छिन्न रखने वाला संकुचित प्रदेश और नई 
शासन-प्रणाली वाला राज्य । इसके विपरीत टर्की के गणराज्य को खलीफा के तुर्क साम्राज्य 
का ही उत्तराधिकारी समझा जाता था, यद्यपि उसके भूतपूर्व प्रदेशों से अनेक राज्यों 
का निर्माण हो चुका है | 

उत्तराधिकार के दो प्रकार ([%० ]0॥05 0० $५००८५४०॥)--( १) सार्वभौम 
उत्तराधिकार ((7४८६३। $00०८४४०॥)--जब एक राज्य का समूचा प्रदेश दूसरे 
राज्य द्वारा पूर्ण रूप से अपने में मिला लिया जाता है तो पहले राज्य की सारी भूमि 
पर उत्तराधिकारी राज्य का प्रभृत्व हो जाने के कारण यह सार्वभौम उत्तराधिकार कह- 
लाता है । यह प्रधानतः निम्न रूपों द्वारा सम्पन्न होता है-- (क) बिजय हारा-- 
बिजेता राज्य विजित राज्य का सारा प्रदेश जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लेता है, 
जैसा १६०१ में ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिण भ्रफ़रीका के गणराज्य को जीतकर उसे श्रपने साम्राज्य 
में मिलाया । एबीसीनिया और कोरिया के उदाहरणों का ऊपर उल्लेख ही चुका है । 
(२) कई राज्यों द्वारा मिलकर एक संघ या संघीय राज्य बनाना--१८७१ में अनेक जर्मन 
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राज्यों ने मिलकर जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया। १ फरवरी १६५८ को मिश्र और 
सीरिया ने मिलकर संयुक्त भ्ररव गणराज्य को जन्म दिया। (३) विभाजन--जब 
एक राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के स्थान पर उसकी प्रभूृता दो राज्यों या अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्तियों को मिलती है, जैसे १६४७ में ब्रिटिश भारत से भारत और पाकिस्तान के दो नये 
राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ । 

(ख) श्रांशिक उत्तराधिकार (7? $५०८९५४०॥ )--जब उत्तराधिकारी 
राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के समूचे प्रदेश या भूमि की प्रभुसत्ता न ग्रहण करके उसके 
कुछ अंश या हिस्से का स्वामी बनता है तो इसे ग्रांशिक उत्तराधिकार कहते हैं। यह 
तोन प्रकार का होता है--(१) जब एक राज्य का कुछ प्रदेश मातृभूमि से विद्रोह 
करके स्वतन्त्र राज्य बनता है, जैसे संयक्त राज्य अ्रमरीका ग्रेट ब्रिटेन से स्वतन्त्रता की 
घोषणा करके तथा युद्ध करके १७७६ में स्वतन्त्र राज्य बना । (२) जब कोई राज्य किसी 
दूसरे राज्य के कुछ हिस्से को विजय हारा या हस्तान्तर ((०५४०॥) द्वारा प्राप्त करता 
है, जैसे सं० रा० अमरीका को १८४७ में कैलिफोनिया का प्रदेश प्राप्त हुआ। (३) 
विघटन द्वारा--जब एक पूर्ण प्रभुता सम्पन्न ($00थ2ंथट्टा)) राज्य अपनी स्वतन्त्रता 
खोकर किसी दूसरे राज्य के आधिपत्य या संरक्षण में चला जाता है; १६३८ में म्युनिख 
में चैकोसलोवाकिया का इसी प्रकार का विघटन हुआ था । 

राज्य-उत्तराधिकार के परिणाम (('०5€0पश॥९९४ ए[। $प00०४४0॥ )-- 
जब उत्तराधिकार द्वारा एक राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान दूसरा राज्य या 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति ग्रहण करता है तो प्रभूसत्ता के परिवर्तन हेः साथ दोनों के अधिकारों 
और दायित्वों में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कई बार इसे सन्धियों द्वारा नियंत्रित किया 
जाता है। किन्तु इस विषय में कोई सर्वेसम्मत नियम या व्यवस्थायें नहीं हैं, प्रायः अन्तर्रा- 
प्ट्रीय समुदाय के हितों की दृष्टि से उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार का प्रयत्न किया जाता 
है। इसमें अत्यधिक वेविध्य और जटिलताएँ पायी जाती हैं। यहाँ उत्तराधिकार द्वारा 
प्रभावित होने वाले कुछ प्रमुख अश्रधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया जायगा। 

(श्र) संधि-विषयक श्रधिकार श्रोर दायित्व (7649 प8॥5 &॥0 09॥- 
240॥5 )--इस विषय में उत्तराधिकारी राज्य के भ्रधिकार इस बात पर निभेर हैं कि 
उसका उत्तराधिकार किस प्रकार का है । यदि यह सावंभोम है, स्वेच्छापूर्वक अथवा 
विजय द्वारा पूर्वाधिकारी राज्य उत्तराधिकारी मे पूर्णर्प से विलीन हो चुका है तो उसकी 
सब सन्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। राजनीतिक ग्रथवा दूसरे देशों के साथ मैत्री के लिए की 
गई सन्धियों के विषय में यह बात पूर्ण रूप से लागू होती है और व्यापारिक सन्धियों के 
सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। उदाहरणार्थ, १८६६ में जब फ्रांस ने मैंडागास्कर टापू को 
अपने साम्राज्य में मिलाया तो उसने ग्रेट ब्रिटेत झौर सं ० रा० अ्रमरीका द्वारा मैडागास्कर 
की रानी के साथ की गई व्यापारिक संधियों की कोई परवाह न करते हुए वहाँ फ्रेंच 
सरकार के नियम लागू कर दिये। जापान ने कोरिया में ऐसा किया था। अतः कीथ ने यह 
सत्य ही लिखा है कि विजेता राज्य उत्तराधिकार में कोई संधियाँ नहीं प्राप्त करते । इसे 
कोरी सस्‍लेट का सिद्धान्त ((८४॥ $8० ॥7९079) भी कहते हैं, क्योंकि नया राज्य 
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पिछली सत्रब संधियों को धो-पोंछ कर कोरी स्‍लेट पर सर्वेथा नई संधियाँ लिखता है। 
मैकनेयर ('शटाश्या') के शब्दों में पूर्वाधिकारी राज्य से अविच्छिन्न सम्बन्ध न रखने 
वाले राज्य संधियों के दायित्वों को कोरी स्लेट से शुरू करते हैं।” ब्रिटिश विधिशास्त्रियों 
में हाल, हालंण्ड, भापेनहाइम कोरी स्लेट का सिद्धान्त के अनुयायी हैं, किन्तु वैस्टलेक 
इसे नहीं मानता । भ्रमरीकी विधिवेत्ताश्रों में द्वीटन, हरसंबी तथा फेनविक इसके पक्षपाती 
और कैंण्ट, फील्ड तथा वूल्जी इसके विरोधी हैं। व्यापार और प्रत्यर्पण (ए+0799007 ) 
की संधियाँ भी पुराने राज्य के साथ समाप्त हो जाती हैं। 

किन्तु पुराने राज्य द्वारा की गई निम्नलिखित प्रकार की संधियाँ नये राज्यों 
की स्वीकार करनी पड़ती हैं--(क ) सामान्य उपयोगिता की संधियाँ तथा समझौते-- 
डाक, तार, टेलीफोन, दास-व्यापार निषेध, स्वास्थ्य, मादक द्रव्य निषेध आदि के 
समझौते इसी प्रकार के हैं। १६४७ में पाकिस्तान भारत से पृथक्‌ हो गया, किन्तु १९२१ में 
भारत ने स्त्रियों के ग्रनेतिक व्यापार की रोकथाम के लिए जिस ग्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर 
हस्ताक्षर किये, वह पाकिस्तान पर भी लागू समझा गया । इसी प्रकार भारत द्वारा स्वीकार 
किये गये भन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते भी पाकिस्तान के लिए मान्य समझे गये । 
(ख ) स्थानीय अधिकारों तथा प्रादेशिक अधिकारों की संधियाँ--कई बार समाप्त होने 
वाले राज्य की संधियाँ तथा परम्परायें उसकी भूमि, नदियों, सड़कों, रेलों, सीमान्त 
रेखाओं, नदियों के नौचालन, ग्रपन प्रदेश में होकर रास्ते का अधिकार तथा अन्य सुविधाओं 
(:95९०॥767॥5 ) के बारे में होती हैं। नये राज्य को इनका पालन करना पड़ता है। 

ब्रियर्ली के मतानुसार कुछ संधियाँ प्रदेश-व्यवस्थापक (॥95909॥9५6 ) होती 
हैं, ये किसी प्रदेश को कुछ ऐसी विशेषताएँ प्रदान करती हैं जो वैयक्तिक कानून की परवत्ता 
($2शापत९5) तथा सुविधाओं (85थ72८॥5$) से सादृश्य रखती हैं, “जब कोई 
राज्य इस प्रकार की संधि से प्रभावित प्रदेश को ग्रहण करता है तो यह केवल इस प्रदेश 
को ही नहीं लेता, किन्तु इससे सम्बद्ध संधियों और दायित्वों को भी ग्रहण करता है। तटस्थी- 
करण की अथवा सीमावर्ती नदी के प्रयोग को नियंत्रित करने वाली संधियाँ ऐसी संधियों 
के उदाहरण हैं ।' 

किन्तु जब एक राज्य का थोंडा-सा ही प्रदेश दूसरे राज्य को मिलता है तो 
इसके संधि-विषयक अधिकारों तथा दायित्वों में कोई परिवर्तत नहीं ग्राता । इसी प्रकार 
जब किसी राज्य का कोई अंश पृथक्‌ होकर नया राज्य बनता है तो पुराने राज्य को सब 
संधियों का पालन करना पड़ता हैं । 

(झा) साम्पत्तिक श्रधिकार (?00॥0० ए?/06कुश५ ॥रशांष्टा/5)--राज्य की 
प्रभुसत्ता में परिवर्तत के समय इस प्रदेश में विद्यमान पूर्वाधिकारी राज्य की सब सावे- 
जनिक सम्पति (?70॥0८ एा०7०(५) , बैंक, सरकारी इमारतें, सरकारी रुपया, सरकारी 
रेलें उत्तराधिकारी राज्य को मिलती हैं। उत्तराधिकारी राज्य विदेशों में इसकी चल, 
झ्रचल सम्पत्ति का भ्रधिकारी होता है। इसे पिछली सरकार की सड़कों, नदियों, रेलों 
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भ्रादि के तथा अन्य प्रकार के टेक्स बसूल करने का अ्रधिकार होता है । 

स्थायी श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने रण एफुुण शा (ग्राधा5) के 
मामले में यह कहा था कि संधि न होने पर भी यह अश्रन्तर्राष्ट्रीय कानूब का परम्परागत 
(०४०7५) नियम है कि राज्य उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप मिलाये जाने 
वाले प्रदेश की सम्पत्ति नये राज्य को प्राप्त होती है। वर्साय संधि की धारा सं० २५६ 
इस धारणा को पुष्ट करती है । ब्रिटिश न्यायालयों ने प्क्ो। $९८४४८ 9. (80० 
9. ५८८४६ (०. ॥/0. के मामले में इस नियम का समर्थन किया था (देखिये 
परिशिष्ट प्रथम ) । इसमें कम्पनी द्वारा ईथियोपिया की सरकार को दी जाने वाली राशि 
के सम्बन्ध में चांसरी डिवीजन के न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि यह हेलसिलासी 
को दी जानी चाहिए। उस समय ब्रिटिश सरकार उसे ईथियोपिया का विध्यनुसार (॥02 
७७) शासक मानती थी। किन्तु जब इस मामले की अपील ऊपर के न्यायालय में 
ले जायी गई, तब तक ब्रिटिश सरकार इटली के राजा को ईथियोपिया का विध्यनुसार 
सम्राट स्वीकार कर चुकी थी, श्रत: निचले न्यायालय का निर्णय बदलते हुए उपर्यक्त 
धनराशि पर इटली के राजा का अधिकार माना गया क्योंकि उत्तराधिकार द्वारा बह 
हेलसिलासी का स्थान ग्रहण कर चुका था । सं० रा० अमरीका के गहयुद्ध में इंगलैंड में 
विद्यमान दक्षिणी राज्यों की सरकार (('णाट्तिद्ञब्वाल 80एथायागराध्व।) की सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त लागू करते हुए ब्रिटिश सरकार ने लिबरपूल में शरण ग्रहण 
करने वाले दक्षिणी राज्यों का एक युद्धपोत आध्याध्ा40४॥ सं० रा० शभ्रमरीका की 
सरकार को प्रदान किया था । 

किसी प्रदेश में विजय द्वारा प्रभुसत्ता का परिबतेन होने पर भी वैयक्तिक 
सम्पत्ति (2४४९ 9072०॥|५ ) के अ्रधिकारों में कोई अन्तर नहीं झ्राता, ये यथापूर्व बने 
रहते हैं । एञ।6१ $4९5 9. $शटाथा।त। के मामले में प्रधान न्यायाधीश माशेल ने 
लिखा था--- जनता की राजभक्ति में परिवर्तन होता है, पुरानी प्रभुसत्ता ($0४८४ं8 ) 
से उनका सम्बन्ध विच्छिन्न होता है, किन्तु एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध और साम्पत्तिक 
ग्रधिकार श्रपरिवर्तित द्वी बने रहते हैं । 

(इ) संबिदात्मक दायित्व ((०0080४० 44090 )--क्या पूर्वाधिकारी 
पुराने राज्य द्वारा किये गये ठेकों व संविदाओं द्वारा उत्पन्न जिम्मेदारी और दायित्वों 
का पालन करना उत्तराधिकारी राज्य के लिए आवश्यक है ” श्रापेनहाइम की इस विषय 
में यह सम्मति है कि-- राज्यों के श्राधुनिक व्यवहार की प्रवृत्ति श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
ऐसे नियमों को स्थापित करने की ओर है जिनके अनुसार उत्तराधिकारी राज्यों का यह 
कत्तंव्य है कि उसे यह उत्तराधिकार भले ही किसी रीति--हस्तान्तर ((650॥) , 
अंगीकरण (70॥०४७॥0) या विधघटन (957था0०एा८ा।) से मिला हो, किन्तु 
वह निजी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त साम्पत्तिक, सांविदिक ((०78०४७| ) तथा 
रियायतें प्रदान करने वाले ((070०८5४०॥ ५) अधिकारों का सम्मान करेगा ।” इस 


विषय में निम्न मामलों में दिया गया निर्णय आपेनहाइम के उपर्युक्त मत का विरोधी 
है। 


१६२ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


पहले मामले २४6७६ रिध्राव0 ('शाएवबे 506 '(।ञंगढ 00. 9. 7॥6 (8 में 
ब्रिटिश न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि “विजय करने वाली प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्ति 
विजित प्रदेश के आर्थिक दायित्वों के सम्बन्ध में कोई भी ऐसी शर्तें बना सकती है, 
जिन्हें वह ठीक समझती है । इन्हें स्वीकार करना पूर्ण रूप से उसकी इच्छा पर है।” इससे 
यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के आथिक दायित्वों को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इच्छानुसार इन दायित्वों को स्वीकार या भ्रस्वीकार कर 
सकता है। ब्रियर्ली ने इस पर टिप्पणी करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि आ्रपेनहाइम 
का मत इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की यथार्थ स्थिति से आगे की अवस्था को सूचित 
करता है और ब्रिटिश न्यायालय का निर्णय इस स्थिति से पिछड़ा हुआ है ।" 
स्थायी न्यायालय ने इस विषय का कई बार संकेत करते हुए भी इस सम्बन्ध 
में कोई नियम नहीं बनाया । किन्तु वेयक्तिक श्रधिकारों के सम्बन्ध में उसने 6श्राक्षा 
5206|0५ ॥॥ 7?0'था0 के मामले में यह निर्णय दिया था : “विद्यमान कानून के अनुसार 
प्राप्त वेयक्तिक श्रधिकार को समाप्ति प्रभुसत्ता के परिवर्तन के साथ नहीं होती ।” प्रथम 
विश्वग॒द्ध से पहले प्रशिया के राज्य ने एक विशेष प्रकार की संविदा के साथ कुछ जमंन 
व्यक्तियों को नई भूमियों पर बसाया था, इसके श्रनुसार कुछ शर्ते पूरी हो जाने पर भूमि 
पर बसने वाले को इसका पूरा स्वामित्व मिल जाता था। युद्ध के बाद यह प्रदेश पोलैण्ड 
को दे दिया गया । पोलिश सरकार ने जनों को इन जमीनों से बेदखल करना चाहा, 
उसका यह कहना था कि प्रशिया ने इस प्रदेश में जर्मन जनसंख्या बढ़ाने के लिए 
ही इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करने वाली संविदायें की थीं, श्रतः वह इन्हें मानने के लिए 
बाध्य नहीं की जा सकती । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस उद्देश्य को सत्य स्वीकार करते 
हुए भी पोलिश सरकार के दावे को इस श्राधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त संविदाओओं 
द्वारा प्राप्त हुए वेयक्तिक अ्रधिकार उत्तराधिकारी राज्य में यथापूर्व बने रहते हैं और 
वह इन्हें देने से इन्कार नहीं कर सकता । उत्तराधिकारी राज्य द्वारा पूर्वाधिकारी राज्य के 
उन्हीं दायित्वों को अस्वीकार करना न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है, जो उसके विरुद्ध युद्ध 
करने के उद्देश्य से उठायें गये हों । 
रियायती ((07०८४अंणाक्षा9) अधिकारों के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि 
किसी राज्य द्वारा अपनी समाप्ति से पूर्व व्यक्तियों या कम्पनियों को प्रदान किए गए 
रियायती श्रधिकार उत्तराधिकारी राज्य को स्वीकार करने पड़ते हैं। ॥(६५४४07॥78॥5 
28॥९50॥06 (:0706५४0॥8 वाले-मामले में भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह स्थिति स्वीकार 
करते हुए कहा था कि टर्की राज्य का उत्तराधिकारी पेलेस्टाइन प्रशासन इस बात के लिए 
बाध्य है कि टर्की द्वारा जेरूसलेम में कुछ काम करने के लिए एक यू नानी प्रजाजन को दी गयी 
रियायतों को स्वीकार करे और क्रियात्मक रूप दे। $0क्लाध्ा 9. (052०0 .0०4] 
रिब्व।फ्क४ (०.--#ाएांए४ ४५थर्त के मामले में यह निर्णय किया गया था कि 
रियायतों के कानूनी भ्रधिकारपत्न (70९60) द्वारा जो सुविधाएँ किसी वैयक्तिक कम्पनी 


४. ब्रियर्ली--पूर्वोक्त पुस्तक, पु० १४७ 


राज्य-उत्तराधिकार १६३ 


को प्राप्त होती हैं, राष्ट्रीय सत्ता के परिवर्तन के साथ उनका ग्रन्त नही किया जा सकता । 

(ई) सार्वजनिक ऋण (7070॥0० ॥0605)--इस विषय में राज्यों के व्यव- 
हार और आचरण में पर्याप्त विभिन्नता पायी जाती है। फिर भी सामान्यरूप से यह कहा 
जा सकता है कि उत्तराधिकारी राज्य अपने पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा लिए गए समस्त 
सावंजनिक ऋणों के लिए उत्तरादायी होता है, बशर्ते कि ये ऋण पूर्वाधिकारी राज्य 
ने उत्तराधिकारी राज्य के निवासियों को हानि पहुँचाने के या उसके विरुद्ध युद्ध चलाने 
आदि के उद्देश्य से न लिए हों । कई बार किसी प्रदेश को अपना अंग बनाने वाले राज्य 
उसके सावेजनिक ऋण चुकाने की कानूनी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं । 
१८६० में इटली ने आस्ट्रिया से लोम्बार्डी का प्रदेश लेते हुए उसके स्थानीय ऋण का उत्तर- 
दायित्व लिया था | कई वार किसी राज्य का श्रत्प प्रदेश लेते हुए उसके सामान्य ऋण के 
कुछ अंश अदा करने की जिम्मेवारी ली जाती है, जैसी १८६६ में प्रशिया ने डेन्मा्क से 
एलेसविग-हालस्टाइन का प्रदेश ग्रहण करते हुए ली थी । कई बार आंशिक उत्तरदायित्व 
कानूनी जिम्मेवारी स्वीकार किए बिना ही ले लिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के 
सम्बन्ध में एसा ही किया था। बहधा सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में संधियों में भी व्यवस्था 
की जाती है। वर्साय की संधि के अनुसार जिन राज्यों को जम॑न प्रदेश दिया गया, उन्हें १ 
अगस्त १६१४ तक के जम॑न राष्ट्रीय ऋण के कुछ अ्रश उतारने के लिए जिम्मेवार बनाया 
गया । इसी प्रकार १० सितम्बर १६१६ को आस्ट्रिया के साथ हुई सां जर्मे की संधि की 
धारा २०३ के अनुसार आस्ट्रिया को आ्रास्ट्रिया हंगरी के पुराने सार ज्य के राष्ट्रीय ऋण के 
केवल उतने अंश के लिए उत्तरदायी बनाया गया, जो २८ जुलाई १६१४ तक उसकी रेलों, 
खानों आदि की सम्पत्ति की जमानत पर लिया गया था । इसी प्रकार इस साम्राज्य के 
विघटन से बनने वाले राज्यों को उसके राष्ट्रीय ऋण का कुछ अंश उतारने की जिम्मेवारी 
दी गई थी। 

१६४७ में भारत का विभाजन होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों 
अविभक्त भारत के उत्तराधिकारी राज्य थे। इन दोनों में ग्रविभक्त भारत की केन्द्रीय 
सरकार की जमापूजी और देनदारियों का बेँटवारा किया गया। विशेषज्ञों की विभागीय 
उपसमितियों ने रेल, डाक तार, डाकखाने, टकसाल ग्रादि की सम्पत्ति का विभाजन िया। 
इंगलैंड से अविभक्त भारत को पौण्ड पावने ($(0॥78 04]92००5) का जो ऋण लेना 
था, वह समानुपात से दोनों में बाँठा गया। किन्तु शरणार्थियों द्वारा दोनों देशों में छोड़ी 
गई निष्कान्त सम्पत्ति (:५४००८४ 70०7०॥५) के बारे में दोनों राज्यों में कोई संतोष- 
जनक समझौता अब तक नहीं हो सका । बंगलादेश पाकिस्तान से विद्रोह करके दिसम्बर 
१६७१ में स्वतन्त्र हुआ है, उसने पाकिस्तान द्वारा लिये गये ऋणों का भ्रदा करने का 
दायित्व स्वीकार नहीं किया है । 

(उ) जिद्धा (70[)--पूर्वाधिकारी राज्य के गलत कार्य से किसी व्यक्ति 
को पहुँची हुई हानि या जिह्य (+04) के लिए नया राज्य बिल्कुल उत्तरदायी नहीं 
समझा जाता । १६१० में एक समझौते द्वारा एक ऐंग्लो-अमेरिकन आ्राथिक दावा 
न्यायाधिकरण (6॥९80-ठैगराथाएथ्ा रि९०प्रांध्ाए (४ंग्र5 प्रशंण्णा॥) ने इस 
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विधय में भ्रपता स्पष्ट निर्णय दिया था, यह मामला इस प्रकार था--दक्षिण प्नफ्ीकां 
के गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जीता जाने से पहले इसके राष्ट्रपति ऋ्रगर तथा न्यायालयों 
में एक संघर्ष छिड़ गया, इसमें क्रगर ने प्रधान न्यायाधीश को पदच्युत कर दिया, न्यायालयों 
को कार्यापालिका का वशवर्ती बना दिया । न्‍्यायाधिकरण की सम्मति में इस स्थिति में 
उत्पन्त कानूनी अराजकता' में एक अ्रमरीकी नागरिक राबरट्ट ई० ब्राउन को श्रपने सोने 
की खानों के कुछ दावों के सम्बन्ध में न्यायालयों से न्याय नहीं प्राप्त। हो सका, 
इससे उसको बड़ी हानि उठानी पड़ी । सं० रा० श्रमरीका ने दक्षिण श्रफ़ीका के गण- 
राज्य का उत्तराधिकारी होने से ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ब्राउन को हुई हानि के लिए उसके हर्जाने 
के दावे का समर्थन किया । इस मामले की बहस में ग्रमरीकी प्रतिनिधि को यह स्वीकार 
करना पड़ा कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में नप्ट हुए (6८07० ) राज्य के गलत कार्यों से हुई 
हानि के उत्तरदायित्व को सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाता | न्‍्यायाधिकरण 
ने इस मामले को खारिज करते हुए यह कहा कि विजय द्वारा प्रदेश प्राप्त करने वाले राज्य 
पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है, जिससे यह अपने पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा किये गये गलत 
कार्य को ठीक करने के कोई निश्चित उपाय करें। सर सेसिल हस्टं ने इस स्थिति का 
कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है-- विजेता जिसे अपने राज्य में मिलाता है, वह पूर्वा- 
धिकारी राज्य का प्रदेश है। वह न तो उस राज्य का और नहीं उसकी सरकार का 
अपने राज्य में समावेश करता है। जब एक बार यह सिद्धान्त मान लिया जाय तो यह ज्ञात 
होगा कि सही सिद्धान्त के आ्राधार पर विजेता को पहली सरकार के जिद्दा कार्यों के लिए 
उत्तरदायी टहराना ग्रसम्भव है, क्योंकि ये जिह्य तो सरकार के थे, प्रदेश के साथ इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

(ऊ) सदस्यता (शैथा7थआा?)- अन्तर्राप्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के 
सम्बन्ध में यह निश्चित हो चुका है कि यह उत्तराधिकारी राज्य को नहीं प्राप्त होती । 
ग्रायरिश फ्री स्टेट ग्रेट ब्रिटन से पृथक होकर स्वतन्त्र राज्य बनने पर, राष्ट्रसंघ में नये 
सदस्य के रूप में प्रविष्ट हुई थी । डेन्मार्क से पृथक होने वाले आइसलेण्ड ने १६४४ में 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता स्वतन्त्र रूप में प्राप्त की थी। १६४७ में भारत 
का विभाजन होने पर इसी नियम के अनुसार भारत सं० रा० संघ का सदस्य बना रहा, 
किन्तु पाकिस्तान को ३० सितम्बर १६४७ को इसका नया सदस्य बनना पड़ा। उस समय 
सं० रा० संघ के सहायक मन्त्री ने इस विषय में अपनी सम्मति देते हुए कहा था-- 
“ऐसो अवस्थाओ्रों में पूषक होने वाला हिस्सा नया राज्य समझा जाता है, शेष बचा हुआ 
अंश सब श्रधिकारों और कत्तंव्यों के साथ वर्तमान राज्य के रूप में बना रहता है। 

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उत्तराधिकार ($प९८९८९5आ०ा व गशांशिक्ा0॥4 
02 2400॥ )--जब एक ग्न्तर्राप्ट्रीय संगठन को समाप्त करके उसी उद्देश्य तथा 
प्रयोजन के लिए नया संगठन स्थापित किया जाता है तो इनके उत्तराधिकार का प्रश्न 
उत्पन्त होता है । इस प्रकार के प्रश्न द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर उठ, क्योंकि 
इस समय पुराने राष्ट्रसंभ, भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय, हवाई यातायात, 

प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय सैनिटरी ब्यूरो के स्थान पर क्रमश: सं० रा० 
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संघ न्याय का भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई संगठन और विश्व 
स्वास्थ्य संगठन बनाये गये । आपेनहाइम के मतातुसार अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के सातत्य 
को बनाये रखने के लिए” यह झ्रावश्यक है कि उन सब श्रवस्थाओं में उत्तराधिकार को 
स्वीकार किया जाय, जहाँ दोनों संगठनों के उद्देश्यों में एकता हो ।' 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने [704079| 540५ ० $0फ0 4॥709 के मामले 
में भ्रपती परामर्शात्मक सम्मति देते हुए उपयुक्त मत का समर्थन किया था । इसके कथना- 
नुसार सं० रा० संघ की जनरल भ्रसेम्बली को इस प्रदेश की देखभाल के कार्य करने की 
वही कानूनी सत्ता प्राप्त थी, जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के मैण्डेट प्राप्त प्रदेश के 
प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ को प्राप्त थी, दक्षिण अफ्रीका का यनियन इस बात के लिए 
बाध्य है कि वह इस पर जनरल श्रसेम्बली का निरीक्षण और नियंत्रण स्वीकार करे और 
इसे प्रशासन के सम्बन्ध में वाषिक रिपोट दे। न्यायालय की सम्मति में दक्षिण अफ्रीका भ्रब 
तक दिसम्बर १६२० के मंण्डेट वाला प्रदेश है। किन्तु जनरल असेम्बली द्वारा किया जाने 
वाला निरीक्षण मंण्डट पद्धति के निरीक्षण कार्य से अधिक नहीं होना चाहिए । 

संयुक्त श्ररव गणराज्य निर्माण के काननी पहलू ([.228 49.०९०$ ० (6 
गणिए्बांणा ए ए.. 4. २.)--राज्य उत्तराधिकार के प्रसंग में सं० अरव गणराज्य 
के निर्माण और विघटन से उत्पन्न कानूनी परिणामों का निर्देश उचित प्रतीत होता है । 
ईजिप्ट और सीरिया के राज्यों ने सर्वसम्मत मतदान द्वारा २२ फरवरी १६५८ को 
दोनों देशों को मिलाकर सं० भ्ररव गणराज्य (ए6७ &था रि००४०॥०) नामक 
राज्य बनाया । २ मार्च को इसमें यमन का राज्य भी सम्मिलित हुआ तथा तीनों राज्य 
मिलकर एञ60 4790 $8325$ बने । १ फरवरी १६५८ को की गई एक घोषणा 
के श्रनूसार ईजिप्ट तथा सीरिया के राज्यों की एक विधानसभा, एक झण्डा तथा 
एक सेना बनाने का निश्चय किया। सं० अरब गणराज्य न तो वेयक्तिक संगम (?&8074| 
एश्रंणा) था और न ही प्रसंधान ((०ा£तटाआं07), क्‍योंकि इसमें ईजिप्ट 
आर सीरिया न तो राज्य थे और न अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (राशिाक्षांगा् एश50) । 
यह वास्तविक संगम (॥२९४। (770॥ ) भी नहीं था क्योंकि ऐसा संगम नये राज्य का निर्माण 
नहीं करता। यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का श्रन्तलेय (8080900॥ ) 
नहीं था क्योंकि इसमें ईजिप्ट और सीरिया दोनों का पृथक व्यक्तित्व समाप्त हो गया था । 
युजीन कोटरैन (एप््॒टआ। 0०7थ॥) ने इसे स्वेथा नये प्रकार का विलय (४८४८) 
बताया है , यह संगम (07स्‍00) न होकर एकता (७४५9) थी ।' 

किन्तु इन दोनों के साथ मिलने वाले यमन राज्य के मेल से बने सं० अरब 
राज्यों (ए/60 ७790 52०5) की स्थिति सवेथा भिन्न थी । सं० भ्ररब गणराज्य 


६. भापेनहा इम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० १, पृ० १६८ 

७. यूजीन कोटरैन--सम लीगल एस्पक्टस्‌ श्राफ दी फारमेशन झ्राफ्‌ दी यूनाइटिड अरब 
रिपब्लिक एण्ड यूनाइटिड प्ररब स्टेट्स, इण्टरनेशनल एण्ड कम्पेरेटिव लॉ, क्वार्टरली, पृ० ६५६, १० 
३४६ 
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श्रोर यमन दोनों की प्रभूसत्ता ($0४८४८ं289) तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (वराशि- 
780072! एथ5$०॥०॥(५ ) थे, प्रतः यह दो पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता सम्पन्न (50ए८ंछ्ठा) 
राज्यों का प्रसंघान ((०गा०त९ब्रांणा ) था। 

सं० रा० अ्ररब गणराज्य के श्रस्थायी संविधान की धारा ६ के अ्रनुसार इन 
दोनों राज्यों के साथ जो संधियां पहले की गई थीं वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का 
अनुसरण करते हुए “अपने उन पुराने क्षेत्रों के लिए वैध बनी रहेंगी, जिनके लिए ये की गई 
थीं। धारा ५६ के अनुसार भविष्य में सब संधियाँ सं० श्ररब गणराज्य के राष्ट्रपति 
द्वारा की जाएंगी। सं० अ्ररब राज्यों में संयुक्त अरब गणराज्य ( एग्रा8० #90० 
7२८०५०॥९ ) तथा यमन राज्य--दोनों को पृथक्‌ संधियाँ करने का भ्रधिकार था । 

सं० रा० संघ (७. ४. 0.) में पहले ईजिप्ट और सीरिया पृथक्‌ रूप से 
सदस्य थे और इनके दो प्रतिनिधि हुआ करते थे। सं० अरब गणराज्य बन जाने पर 
इसने १ माच १६५८ को सं० रा० संघ के महामंत्री को सूचित किया कि अ्रब सं० रा० 
संघ में इसका एक ही प्रतिनिधि होगा और सं० रा० संघ से सम्बद्ध सभी संगठनों में यही 
स्थिति होगी । इस राज्य के निर्माण के समय गन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (पराशिा]क्षांणातओं 
[2 (०णा्ञं$आं0ा) में ईजिप्ट और सीरिया के दो प्रतिनिधि थे। किन्तु 
इसमें संविधान की धारा २ के पैरा २ के अनुसार इसमें एक समय में एक देश के 
दो सदस्य नहीं हो सकते, अ्रतः विधि झ्रायोग ने इन दोनों सदस्यों में से एक का त्याग-पत्र 
स्वीकार किया । ईजिप्ट और सीरिया दोनों पहले सं० रा० संघ के सदस्य भे, भ्रत: इनके 
संयुक्त होने पर नये सं० अरब गणराज्य को भी संघ का सदस्य मान लिया गया और इसमें 
सदस्यता के लिए पृथक रूप से आवेदनपत्र नहीं देना पड़ा। ब्रियर्ली ने लिखा है कि 
यदि इन दोनों में से कोई पहले संघ का सदस्य न होता तो उस समय क्या स्थिति होती ? 
यह अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का बड़ा रोचक प्रश्न है । 

किन्तु यह सं० अरब गणराज्य देर तक नहीं चला । सितम्बर १९६१ में सीरिया 
में एक राजनीतिक षड़यन्त्र के वाद यह घोषणा की गई कि सीरिया इस गणराज्य से 
पृथक्‌ हो गया है, सीरिया के बाद २६ दिसम्बर १६६१ को यमन भी सं० अरब गणराज्यों 
से पृथक्‌ हो गया | सीरिया सं० रा० संघ का आरम्भिक सदस्य था, सं० भ्ररब गणराज्य से 
पृथक होने के बाद उसने पुत: इसकी सदस्यता के लिए आवेदन पत्न दिया और वह इसका 
सदस्य बना लिया गया । 

राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध सें भारतीय परिपाटी और व्यवहार (॥7047 
सिब्लांए९ शांति एर्शलााए८ 40. 846 5पए९८८४४०॥)--१६४७ के भारतीय 
स्वतन्त्रता कानून (वतथा ॥00एशातथशा०४ 50०) के अनुसार विभाजन के बाद 
हमारे देश में राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कई 
जटिल समसस्‍्यायें उत्पन्त हुई श्र भारतीय न्यायालयों के सामने इस विषय के भ्रनेक विवाद 
उपस्थित हुए । यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण समस्यात्रों और मामलों का निर्देश 


८. ब्रियर्ली--दी लॉ आफ नेशन्स, छठा संस्करण, पृ० १५६ 
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दिया जायगा । 

पहली समस्या भारत की भश्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की थी--विभाजन से भारत 
भ्रोर पाकिस्तान के दो राष्ट्र उत्पन्त हुए थे। क्या इन दोनों को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
की मान्यता दूसरे देशों से नये सिरे से प्राप्त करनी थी ? इस विषय में हाल द्वारा प्रति- 
पादित व्यक्तित्व के सिद्धान्त (?2८5०0॥०४॥9 7|॥८००४) को माना गया । उसके 
मतानुसार राज्य-उत्तराधिकार की समस्या की कूजी व्यक्तित्व हैं । जिस प्रकार एक 
सामान्य व्यक्ति अपना ग्ंगभंग होने के बाद जीवित रहने पर अ्रपना पुराना व्यक्तित्व बनाये 
रखता है, उसी प्रकार विभाजन के बाद भी यदि पुराना राज्य जीवित रहता है तो उसे 
पहले राज्य के सब पुराने अधिकार और दायित्व प्राप्त रहते हैं तथा विभाजन के 
परिणामस्वरूप बनने वाले भ्रन्य राज्यों को नवीन कानूनी सत्तायें (.८88।| शिा6& ) 
समझा जाता है। ब्रिटिश भारत ने १९१६ की वर्साइ संधि (7649 एण ५४९६७॥८५ ) 
पर हस्ताक्षर किये थे, इस प्रकार उसे ग्रन्तराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त हुआ था, वह राष्ट्रसंच 
तथा सं० रा० संघ का सदस्य था। १६४७ में इसका विभाजन होने पर यह प्रश्न उत्पन्न 
हुआ कि क्‍या भारत के साथ पाकिस्तान भी स्वत: इस कारण के आधार पर सं० रा० 
संघ का सदस्य बन गया है कि दोनों विभाजन के बाद ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी थे। 
इस विषय में भारतीय सरकार का यह दृष्टिकोण था कि व्यावहारिक और कानूनी दृष्टि 
से पुराने भारत की सत्ता बनी हुई है, केवल इसमें से कुछ प्रान्त श्रलग हुए हैं, अत: उसकी 
प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है । सं० र।० संघ के सचिवालय 
($6टा८996 ० 0७.९. 0.) ने इस प्रश्न पर विचार करके भारत के दृष्टिकोण से 
सहमति प्रकट करते हुए लिखा था-- अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह ऐसी स्थिति है, 
जिसमें एक विद्यमान राज्य का एक भाग इससे पृथक होकर एक नया राज्य बन जाता है । 
इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह 
भ्रपने सभी सन्धि-अधिकारों एवं दायित्वों के साथ बना हुआ है । श्रत: इसे सं० रा० संघ 
की सदस्यता के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त हैं। इससे पृथक होकर बनने वाला 
पाकिस्तान नवीन राज्य है। इसे पुराने राज्य की संधियों से प्राप्त होने वाले भ्रधिकार 
तथा दायित्व नहीं मिलेंगे, अतः यह सं० रा० संघ का सदस्य नहीं रहेगा । इससे यह 
स्पष्ट था कि भारत का विभाजन आ_॥रांशिक उत्तराधिकार (?709। $प्८८८४४०॥) का 
उदाहरण था । इसमें भारत को पुराने सभी अ्रधिकार प्राप्त रहे, उसका भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता पू्ववत्‌ बनी रही, किन्तु पाकिस्तान को 
नवीन राज्य होने के कारण इसे नये सिरे से प्राप्त करना पड़ा । 

भारत और पाकिस्तान का विभाजन यद्यपि आंशिक उत्तराधिकार का उदा- 
हरण था, किन्तु भारत में मिलने वाली देशी राज्यों का इसमें मिलना पूर्ण उत्तराधिकार 
(0(4 $0००९६»४०॥) का उदाहरण है क्योंकि भारत में विलीन होने के बाद इन्हें कोई 
स्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं प्राप्त हुई । 


९. हाल--इण्टरनेशनल लॉ (प्रष्टम संस्करण, १९२६) पुृ० ११४ 
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दूसरी समस्‍या निजी व्यक्तियों के कानूनी हितों (7.682 वशहल्शं छा 
?५8/6 ॥70[शं0748$ ) की थी | इस विषय में पहला प्रश्न प्राप्त भ्रधिकारों के तथा 
राज्य-कृत्य के सिद्धान्तों ([70०7776 ० #०4णा०० शां85 2॥0 40 ० $086 ) 
का था। कोई नया राज्य स्थापित होने पर विभिन्न व्यक्तियों के सम्पत्ति विषयक अथवा 
प्रन्य अधिकारों में राजा या शासन बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें इस क्षेत्र में 
वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्हें पिछले राज्य में प्राप्त थे। इसी को प्राप्त भ्रधिकारों 
का सिद्धान्त कहा जाता है। उदाहरणार्थ, १६४७ में भारत झौर पाकिस्तान के नये राज्य 
बने, किन्तु इन दोनों देशों में रहने वाले व्यक्तियों को श्रपनी जमीन जायदाद पर, एक 
दूसरे के साथ व्यवहार में, भ्रनुबन्ध ((0॥098०5 ) आदि में जो अ्रधिकार प्राप्त थे, वे नया 
राज्य बनने पर भी प्राप्त रहे । यदि ऐसा न हो तो समाज में बड़ी अव्यवस्था, आपाधापी 
श्रौर कुहराम मच जाय । अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसका सुस्पष्ट प्रतिपादन सं० रा० 
श्रमरीका के प्रधान न्यायाधीश माशल ने ७. $. 5». एशटाथ्याथ्ा के मामले में 
करते हुए कहा था-- इस विषय में यह टिप्पणी करना उचित है कि विजय द्वारा किसी 
प्रदेश को जीतने के बाद विजेता के लिए प्राय: इससे श्रधिक कु छ करना भअस्वाभाविक 
होता है कि वह पिछले राजा को हटा दे तथा देश का शासन श्पने हाथ में ले ले । यदि 
(प्रत्येक विजय के बाद) सामान्य रूप से सम्पति को जब्त कर लिया जाय, वैयक्तिक 
झधिकारों को समाप्त कर दिया जाय तो कानून का रूप धारण करने वाली राष्ट्रों की 
श्राधुनिक परिपाटी (५६७४८) का अतिक्रमण होगा, कानून तथा भ्रधिकार की उस भावना 
का हनन होगा जिसे समूचा सभ्य जगत्‌ स्वीकार करता है। किसी प्रदेश की विजय होने 
पर वहाँ की जनता राजा के प्रति अपनी निष्ठा बदलती है, पुराने राजा से उनका 
सम्बन्ध हो जाता है, किन्तु उनके एक दूसरे के साथ सम्बन्ध तथा उनके सम्पत्ति विषयक 
भ्रधिकार पूर्ववत्‌ बने रहते हैं ।  झ्रापेनहाइम ने इस मत का समर्थन करते हुए कहा 
है कि राज्यों के श्राधुनिक व्यवहार ने इस बात को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम बना 
दिया है कि उत्तराधिकारी राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह निजी व्यक्तियों के सम्पत्ति 
विषयक, अनुबन्धात्मकम ((०778००4४ ), रियायतों सम्बन्धी ((०7०९४४०7रथ५ 
सभी प्रकार के प्राप्त कानूनी अ्रधिकारों का सम्मान करे, भले ही नया राज्य किसी दूसरे 
राज्य द्वारा प्रदेश दिये जाने से ((८६४०॥), नया प्रदेश श्रपने राज्य में मिलाने से या 
किसी प्रदेश के विघटन से उत्पन्न हुआ हो । 

किन्तु इन प्राप्त अधिकारों! (8०५०४र/०० २80॥5) को नये राज्य में पाने में 
कई बार बड़ी कठिनाई होती है श्रौर इनका विरोध राज्य-कृत्य (700576 ०0 4० 
० 5086) के सिद्धान्तों के श्राधार पर किया जाता है। राज्य-क्ृत्य का पअ्रभिप्राय 
किसी प्रदेश पर विजय सन्धि आदि भी किसी भी प्रकार से प्रभुसत्ता (50ए००८ंह87(9) 
पाना है, प्रभुसत्ता राज्य का विशेष गुण है, श्रतः इसे ग्रहण करने को राज्य का विशेष कार्य 


१०. एस० के० प्ग्रवाल--इण्टरनेशनल लॉ 
११. यू० एस० सुप्रीम कोर्दे ७ पीटर्स ५१, प० ८६-७ 
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या राज्य-कृत्य (8० ०0 $/8८) कहते हैं। इस प्रकार राज्य-कृत्य से उत्पन्न होने वाले 
विवादों पर किसी भी देश के न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता। इस का सुस्पष्ट 
प्रतिपादन करते हुए प्रिवीकौन्सिल ने अपने एक निर्णय में कहा था--'' ' प्रभुसत्तासम्पन्न 
राज्य जब पहली बार किसी प्रदेश को प्राप्त करता है तो इसे राज्य-कृत्य कहा जाता है । 
इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि उसे यह प्रभुसत्ता किस प्रकार प्राप्त हुई है। सब 
दशाश्रों में एक ही परिणाम उत्पन्न होता है। इसे प्रदेश का कोई भी निबासी नवीन 
शासक द्वारा स्थापित यहाँ के न्यायालय में ग्रपने ऐसे प्रधिकारों को ही प्राप्त कर सकता है, 
जिनको नये शासक ने अपने अफसरों के माध्यम से स्वीकार किया है। उसके ऐसे अधिकार 
उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते, जो भ्रधिकार उसे पहले के शासकों के समय में प्राप्त थे । 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी प्रदेश को प्रदान करने वाली सन्धि 
(॥7689 ० (४४»०॥) में यह शर्त लिखी गयी है कि वहाँ के कुछ निवासी कुछ विशेष 
प्रधिकारों का उपयोग करते रहेंगे तो इससे भी उन्हें यह भ्रधिकार नहीं प्राप्त होता है कि 
वे इन श्रधिकारों को राष्ट्रीय न्यायालयों ((एांटंएशी (०४5) द्वारा लागू 
(६70०6) करवा सकें। इन्हें लागू करवाने का अधिकार केवल सन्धि करने वाले पक्षों 
(सराहा (जाप्रब्णगाष्ट 7९5) को ही होता है” । 
ग्रेट ब्रिटेन की प्रिवी कौन्सिल द्वारा प्रतिपादित राज्य-कृत्य' का यह सिद्धान्त 
पहले बताये गये माशेल द्वारा प्रतिपादित प्राप्त अधिकारों के सिद्धान्त' के स्वंथा प्रतिकूल 
है। अ्रमेरिकन सिद्धान्त को श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ने १६२३ में 6कशाशा $6008 
(8७८ में स्वीकार करते हुए जर्मन प्रदेश के पोलैण्ड में चले जाने पर, बहाँ के व्यक्तियों 
के पोल नागरिक बन जाने पर भी उनके पुराने जमंन अ्रधिकारों को उन्हें प्रदान किया था । 
किन्तु भारत के विभाजन के बाद भारतीय न्यायालयों ने प्रिवी कौन्सिल के उपयुक्त निर्णयों 
का अ्रनुसरण करते हुए यह माना है कि देशी राज्यों के साथ हुए समझौते राज्य-क्ृृत्य हैं 
झ्रौर इनके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले विवाद भारतीय न्यायालयों के ग्रधिकार-द्षेत्र 
से बाहर है। सुप्रीमकोर्ट ने १९५१ में 886 ० $चाक्यॉप0 7. एगंणा री पाता&॥ 
(2 । २, 95] 58 253) में इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। किन्तु श्रन्य 
मामलों में यह स्थिति स्वीकार की थी कि यदि नया राज्य इन अधिकारों को देंता या 
स्वीकार करता है तो इन्हें लागू (/70708) किया जा सकता है। निम्न उदाहरणों से 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
सरदार मिहनसिह ब० एस० डी० श्रो० (नहर) के मामले में नाभा राज्य ने 
प्रार्थी के पिता को बिना कोई कर दिये, सदा के लिए एक निश्चित मात्रा में सिंचाई के लिए 
पानी लेने का अधिकार दिया था। १६४८ में नाभा पेप्सू (28780, एक४98 888: 
शिक्षण 88/28 एग्माणा) के राज्य में मिल गया । १६५२ में प्रार्थी से श्रावियाना 
या सिंचाई कर (५/&७786$) मांगा गया, किन्तु पहले चार वर्ष तक उससे कोई कर 
नहीं मांगा गया था। चूंकि पेप्सू के प्रशासन की सामान्य व्यवस्थाशं के श्रध्यादेश [9०0०७] 
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एट्शंश्रंणा5 (4तारंग्रांभाभशा०ण) ०9॥48॥06 2000 5-8. ९] ने उपर्यक्त वैयक्तिक 
कानून (रोजनामचा आदेश) को रह नहीं किया था, ग्रतः पेप्सू हाईकोर्ट ने यह 
परिणाम निकाला कि प्रार्थी के श्रधिकार को नये शासन ने स्वीकार कर लिया है। 
न्यायालय की दृष्टि में ऐसी स्वीकृति कानून द्वारा स्पष्ट अथवा ध्वनित (॥77॥60 ) 
समझौते से दी जा सकती है। 72. 70. (छ्ाला 0०५ 7. ॥. 7. (ज्ागां$- 
808०7 के मामले में भी सुप्रीमकोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार किया था । इसमें जीन्द 
के राजा ने अप्रैल १९३८ को एक व्यक्ति के साथ अपने राज्य में सीमेण्ट का कार- 
खाना बनाने के लिए एक समझौता किया, इसमें उसे कुछ रियायतें तथा श्रायकर छूट प्रदान 
की | २७ मई १९३८ को इस समझौते के भ्रनुसार एक कम्पनी बनी तथा उसे सब रियायतें 
दी गईं । ५ मई १६४८ को जीन्द पेप्स्‌ के राज्य में सम्मिलित हुआ । २४ नव० १६४९ को 
पेप्सू के राजप्रमुख ने भारत के संविधान को स्वीकार करने की घोषणा की, १३ अप्रल 
१६५० को पेप्सू ने भारत की केन्द्रीय सरकार के साथ वित्तीय एकता की योजना स्वीकार 
की तथा यहाँ भारत सरकार के कर के नियम लागू हुए । इस मामले में यह विचारणीय 
प्रश्न था कि प्राथियों पर १६४६-५० के वर्ष का आयकर पटियाला के कानून के अ्रनुसार 
लगाया जाय ग्रथवा १६३८ में जीन्द के राजा द्वारा किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार 
लगाया जाय। प्राथियों की यह यक्ति थी कि १६३८ का समझौता एक विशेष समझौता था, 
जीन्द के पेप्सू में सम्मिलित होने पर उसे पेप्स ने भी स्वीकार कर लिया, अ्रतः पेप्स्‌ 
का राजप्रमख इसे रद करने वाला आदेश नहीं निकाल सकता था । किक्‍्तु सुप्रीमकोर्ट 
के न्यायाधीश का यह कहना था कि यह समझौता राज्य-कृत्य ((!0५८॥५॥( ०0 5080८) 
है, यह स्वतन्त्र राज्यों के राजाओं द्वारा पास की गई एक ऐसी सन्धि थी, जिसके अनुसार 
उन्होंने अपने प्रदेश की प्रभूसत्ता एक नवीन राज्य के राजा को प्रदान की थी | “यह 
स्वतन्त्र राज्यों के बीच में तय होने वाला मामला था, इस विषय में उत्पन्न होने 
वाला कोई भी विवाद भारत के राष्ट्रीय (एणांशंए०४) न्यायालयों द्वारा नहीं, अपितु 
राजनयिक कार्यवाही (/0907400 ४०४०॥) द्वारा तय होना चाहिए, इससे यदि तय 
न हो तो इसका समाधान शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए । 

१६६३ में सुप्रीमकोर्ट ने शिणा०6 (फरक्काता4 ॥0९५. 0. पफठ डाध० ० 
(07559 में इस विषय में पिछले सभी मामलों के निर्णयों पर विचार करते हुए निम्नलिखित 
परिणाम निकाले-- 

(१) राज्य-कृत्य (8८६ ० $096) का अभिप्राय यह है कि एक ऐसे प्रदेश 
पर प्रभुसत्ता के श्रधिकार ग्रहण किये जायं, तो श्रब॒ तक इसका अंग नहीं था। ये भ्रधिकार 
विजय, संधि भ्रथवा किसी श्रन्य प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। ये कार्य किसी विशेष तिथि 
को सार्वजनिक घोषणा द्वारा किया जाता है। (२) प्रभुसत्ता के पूर्ण भ्रधिकार ग्रहण करने 
की ऐतिहासिक प्रक्रिया में कई वर्ष का भी समय लग सकता है। (३) राज्य-कृत्य के श्रधिकार 
का मूल कोई राष्ट्रीय कानून ()४०॥८०७०४। .9७) नहीं होता, अपितु यह कानून से ऊपर 
उठे हुए साधनों (ए]09-62० 80 $प्र09-06894/ 764$ ) से सम्पन्न किया जाता 
है, श्रतः राष्ट्रीय न्‍्यायालयों को इस बात का कोई भी अधिकार नहीं है कि वे राज्य- 
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कृत्य के क्षेत्र में श्राने वाले किसी कार्य की वैधता या औचित्य की जांच करें । यह बात निजी 
(77५७८) अ्रधिकारों तथा सार्वजनिक भ्रधिकारों (?५७॥० 78॥5) के दोनों क्षेत्रों में 
लागू होती है, इन में राष्ट्रीय न्यायालयों को जाँच करने, इन पर निर्णय देने तथा 
अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार नहीं है। (४) नई प्रभुशक्ति द्वारा 
स्वीकार किये जाने वाले राष्ट्रीय न्यायालयों को केवल ऐसे ग्रधिकारों के बारे में जाँच निर्णय 
करने का अधिकार है, जिन्हें नई प्रभुशक्ति द्वारा, समझौते द्वारा भ्रथवा किसी अ्रन्य 
विधि से स्वीकार करना मान लिया हो। (५) नई प्रभुर्शाक्त ने किसी भ्रधिकार को स्वीकार 
किया है या नहीं, इसे सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है, जो इस झ्नधिकार की मांग 
कर रहा है । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रिवी कौन्सिल में तथा भारत के सुप्रीम कोर्ट 
ने राज्य उत्तराधिकार के बाद निजी व्यक्तियों के अधिकारों के स्वतः बने रहने (80(0- 
गरक्षां८ एगा।॥048॥06 ) के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया, वे उन्हीं अधिकारों को 
स्वीकार करते हैं, जिन्हें स्पष्ट या अस्पष्ट (॥7०0) रूप से नये शासक ने 
स्वीकार किया हो । इसे सिद्ध करने का दायित्व भी इस अधिकार की माँग करनेवाले 
व्यक्ति पर है । 

तोसरी समस्या भारत के विभाजन तथा स्यथासतों के भारत में विलय होने पर 
प्रनुबन्धीय उत्तरदायित्व ((0०940८७४/ ॥99॥09) की थी । इसके भी कई रोचक 
मामले भारतीय न्यायालयों के सामने आये हैं। इनमें एक थामला 59शथी०07 रे. $, 
श!. (0. 7. एग्ांणा ण एाती4 का था। ग्वालियर के महराजा ने १६४७ में ग्वालियर 
राज्य में बिड़ला बन्धुओ्रों ढ्वारा स्थापित किये जाने वाले कुछ कारखानों तथा उद्योगों 
के लिए १२ वर्ष तक आयकर से छट दी थी। १६४८ में ग्वालियर का मध्यभारत में विलय 
हुआ । १६५०-५१ में पहले मध्यभारत की तथा बाद में केन्द्र की सरकार द्वारा बिड़ला 
कम्पनी से भ्रायकर की मांग की गई। कम्पनी ने महाराजा के १६४६ के आदेश के झ्राधार 
पर इस कर से मुक्ति की मांग की | हाईकोर्ट का यह कहना था कि धारा २६५ (॥) (४) 
के अनुसार मध्यभारत के सब दायित्व केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए, भारतीय आयकर 
कानून ने प्रार्थी को महाराजा द्वारा दी गई विशेष रियायतों को किसी कानून से रह नहीं किया, 
अत: कम्पनी को कर से छूट पाने का दावा ठीक और सुप्रतिप्ठित है। 

चोथी समस्या संधियों की है । भारत का विभाजन होने पर सं० रा० संघ के 
सचिवालय ने भारत को पुराने ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी माना था । ग्रतः यह 
ब्रिटिश भारत की और ब्रिटिश सम्राट्‌ ((709७॥) द्वारा विदेशी राज्यों के साथ की गई 
संधियों से बँधा हुआ था । पाकिस्तान नया राज्य होने के कारण कानूनी दृष्टि से इन 
संधियों के पालन के दायित्व से बच सकता था। किन्तु इसका प्रतिकार १६४८ में भारतीय 
स्वतन्त्रता कानून (भन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था) आदेश (ातांजा 065शा०शा०6 [/श- 
गरबांणाबं।. 6ह2व्टग7०त5] 0702८) द्वारा किया गया । इससे संधियों के 
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अ्रधिकारों तथा दायित्वों के बारे में समुचित व्यवस्था की गई । इस विषय में 
न्यायालयों के सामने कोई मामला नहीं झाया । देशी राजाओं के साथ की गई तथा 
ब्रिटेन द्वारा की गई संधियों के बारे में भारतीय कानून में यह कहा गया था कि इस कानून 
के लागू होते ही वे समाप्त हो जायेंगी। ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के मध्य प्रपराधियों 
को सौंपने के लिए की गई प्रत्यपंण संधियाँ (#8000ा प्रोौध७0/८5) भी इन 
राज्यों के भारतीय संघ में तथा झ्रास-पास के राज्यों में विलय होते ही समाप्त हो गईं । 
इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने २४ 38097 $97%6॥9 7. 50906 के मामले में बिस्तृत 
विचार किया था (देखिये, प्रथम परिशिष्ट ) । इसमें संयुक्त प्रान्त में गिरफ्तार होने वाले 
एक व्यक्ति राम बाबू ने १८६६ में राजस्थान की टोंक रियासत द्वारा तत्कालीन भारत 
सरकार के साथ की गई संधि (#॥९80-॥ण076६ ए>793000०7 7768/9 ) के आधार पर 
ग्रपनी उन्मुक्ति (प्ाप्राआं५) का दावा करते हुए यह कहा था कि यह संधि भारत 
द्वारा देशी राज्यों के साथ की गई यथापूर्व समझोतों ($#ध्रातं#॥| #६8०0॥0705 ) 
के कारण अभी तक जीवित है । किन्तु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री प्रार० के० मुकर्जी 
ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि जब कोई राज्य दूसरे राज्य का अंग बनकर या उसमें 
विलीन होकर अपना जीवन समाप्त कर देता है तो विलीन होने वाले राज्य के साथ की गई 
सब संधियाँ समाप्त हो जाती हैं, जेसे हनोवर के प्रशिया राज्य में बलपूर्वक मिलाये जाने 
के बाद उसके साथ की गई सब संधियों का श्रन्त हो गया, टैक्सास के सं० रा० अमेरिका में 
सम्मिलित होने पर उसकी पिछली संधियाँ समाप्त हो गई। टोंक के राजस्थान में मिलने की 
परिस्थितियों में कुछ भेद होते हुए भी १८६६ की प्रत्यपंण संधि परिवर्तित परिस्थितियों 
में बिल्कुल लागू नहीं की जा सकती है। 

पाँचवों समस्या पुराने कानूनों तथा कानूनी पद्धति की मान्यता की थी। इस विषय 
में विद्यमान परिषदों और न्यायालयों ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के इस सुप्रसिद्ध नियम का 
पालन किया है कि पुराने राज्य के कानून नये उत्तराधिकारी राज्य में उस समय तक चलते 
रहते हैं जब तक इनमें कोई परिवर्तन न किया जाय । जब कई राज्य आपस में मिलकर 
एक संघ बनाते हैं, उस समय भी नये राज्य के विभिन्न प्रदेशों में इनके पुराने राज्यों के 
कानून नया परिवतंन किये जाने तक पूबंबत्‌ चलते रहते हैं ।'* 

छठी. समस्‍या सिविल सर्विस तथा भ्रन्य सार्वजनिक सेवाओ्रों (?००७॥८ 
5८एं०८5) की थी। भारतीय सिविल सविस ब्रिटिश शासन में एक विशेषाधिकार- 
प्राप्त वगे था और इसकी विशेषता यह थी कि यह ग्रेट ब्रिटेन के मन्त्रीमंडल के एक सदस्य 
भारतमन्त्री के सीधे संरक्षण में थी । इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने 986 07 (४0॥85 
४. रिक्षं80742॥ के मामले में यह निर्णय दिया था कि भारतीय स्वतन्त्रता कानून 
द्वारा एक पूर्ण रूप से स्वाधीन और प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य का जन्म हुआ, इस विषय के 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध सिद्धान्तों के श्राधार पर इस नये राज्य के उत्पन्न होने से 


१४. इस विषय के भारतीय मामलों के लिये देखिये एस. के. प्रग्रवाल---हृष्टरनेशनल लॉ, 
पु० ७ ३-८४ । 
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पिछली सरकार के तथा इसके सेवकों के बीच में हुए सेवासम्बन्धी भ्नुबन्ध स्वतः समाप्त 
'हो गये हैं। इस मामले में मद्रास सरकार ने इंडियन सिविल सबिस के एक पुराने कर्ंचारी 
राजगोपालन को १५ अ्रगस्त १६४७ के बाद अपनी सेवा में रखने से इन्कार किया था 
(देखिये प्रथम परिशिष्ट ) । किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता कानून (१९४७) में यह व्यवस्था 
की गई थी कि यदि नई सरकार भारतमन्त्री द्वारा नियुक्त किये गये सिविल सर्विस के कर्म- 
चारियों को भ्रपनी सेवा में रखती है तो वे भ्रपनी सेवा की पुरानी शर्तों तथा सुविधाओं का 
उपभोग करेंगे। एन० बख्शी ब० ए० जी० बिहार (]ब. छवप्शां 7. 8. 0. पाक) 
के मामले में इस नियम का पालन किया गया। श्री बख्शी सिविल सर्विस के पुराने कर्मचारी 
थे, नई सरकार में उन्हें काये करने की ग्रनुमति दी गई । सिविल स्विस के कमंचारियों के 
वीबी-बच्चों को १६२४ के पुराने नियमों के ग्रनुसार इंगलैण्ड जाने का मार्गेव्यय और 
भत्ता मिलता था। १६४७ के बाद जब वरुशी ने इसकी मांग की तो बिहार सरकार के 
महालेखा परीक्षक (४०००प्राथा। 02८7673) ने पुराने नियमों के आ्राधार पर 
मार्ग व्यय को देने से इन्कार किया | पटना हाईकोर्ट ने इस पर विचार करते हुए यह निर्णय 
दिया कि भारतीय स्वतन्त्रता कानून में इस विषय में पुराने नियमों और भत्तों को सुरक्षित 
बनाये रखने की गारण्टी दी गई है, भ्रतः प्रार्थी अपनी पत्नी और बच्चों के इंगलैण्ड ले जाने 
का मार्गव्यय पाने का अधिकारी है। इसी प्रकार आसाम हाईकोर्ट ने एक श्रन्य मामले में 
(म्रााक्ा8943 7. डाक्वा० ० 855४आ॥ ै/. 4. 7२, 954 ७५४४॥ 224) यह निर्णय 
दिया था कि सेवाओं के बारे में दी गई गारण्टी किसी रिशेष स्थान के बारे में नहीं, 
अपितु पद के विषय में लागू होती है। इस मामले में विभाजन से पहले हिरिण्यमय नामक 
व्यक्ति आसाम की शिक्षा सेवा (455श7॥ :0प08007 $2५०८) में सिलहट में एक 
कालिज में लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहा था। विभाजन के बाद सिलहूट पाकिस्तान 
में चला गया और आझ्रासाम सरकार ने भारत में सेवा करने के बारे में उसकी सहमति 
प्राप्त करने के बाद भी उसे सेवामृक्त कर दिया। हिरण्यमय ने ॥708 (+0रशंश्रं०४) 
'(णाशाॉपाण०) 070० ]947 के आधार पर अदालत से इस विषय में भ्रपनी नौकरी 
को बनाये रखने के अधिकार की मांग की। श्रासाम सरकार का यह कहना था कि सिलहट 
के पाकिस्तान में चले जाने के कारण सरकार के पास वादी को नौकरी पर रखने का कोई 
पद नहीं रहा है। भ्रासाम हाईकोर्ट ने इस प्रार्थना को अरवीकार करते हुए कहा कि वादी 
की नियुक्ति सिलहट स्थान पर नहीं, किन्तु आ्रासाम की शिक्षा-सेवा में लेक्चरर के पद पर 
हुई थी। यह पद उसे झ्लासाम के वर्तमान प्रदेश के किसी कालिज में दिया जाना चाहिए, 
सिलहट के आसाम में चले जाने से वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति को आसाम सरकार अपने 
पद से वंचित नहीं कर सकती है। आसाम हाईकोर्ट ने प्रार्थी के इस दावे को स्वीकार 
किया । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून नये शासक को इस बात के लिए बाधित नहीं कर सकता है 
कि नया शासक सेवा करने वाले पुराने व्यक्तियों को सेवा की पुरानी शर्तें झऔौर प्रधिकार 
प्रदान करे । नया शासक जिन पुराने सेवकों की सेवायें समाप्त कर देता है, उनको 
मुझ्ावजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है । सुप्रसिद्ध श्रन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता लौटरपाख्ट 
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(7.,8४/८७8०॥ ) का यह मत है कि यद्यपि नये राज्यों को पुराने सेवकों की सेवायें समाष्त 
करने का अ्रधिकार है, फिर भी प्राप्त अधिकारों के सिद्धान्त (00ल70॥6 ०ण 8०९णा०० 
ए80/5) के झ्राधार पर ऐसे व्यक्तियों को मुझ्नावजा पाने का अधिकार है। 
भारत, बर्मा और सीलोन में राज्य परिवर्तन होने पर पदच्युत किये जाने वाले राजकीय 
सेवकों को मुआवजा दिया गया था। राजगोपालन वाले उपर्युक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट 
के नियमों (5।80(८$) की दृष्टि से ही विचार किया था, श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि 
से नहीं ।' इस विषय में लौटरपाख्ट का उपर्युक्त मत सही प्रतीत होता है। किन्तु भारतीय 
न्यायालयों ने इस विषय में सुनिश्चित सम्मति नहीं दी थी । 


१५. एस. के. भ्रग्रवाल---पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ८६ 


नवाँ धश्रध्याय 


राज्य का प्रदेश 
(उशाताण' ०ण 6 509९) 


प्रादेशिक प्रभुसत्ता (] ८7708 $0५८४ं९्/9 ) --राज्य की एक मुख्य विशेषता 
उसके पास प्रदेश का होना है, इसमें उसका कानून लागू होता है तथा उसे सर्वोच्च सत्ता 
प्राप्त होती है। यही प्रादेशिक प्रभुसत्ता है । इसका यह श्रर्थ है कि राज्य के प्रदेश में विद्य- 
मान व्यक्तियों पर तथा सम्पत्ति पर केवल मात्र उसी राज्य की प्रभुसत्ता है, किसी 
अन्य राज्य को इस प्रदेश में कोई अधिकार नहीं है। यह विचार दीवानी कानून के वैयक्तिक 
सम्पत्ति पर स्वामित्व की कल्पना से ग्रहण किया गया है । मैक्स ह्यूबर ने [5]870 ० 
?4॥798 #णा।श्ां०ा के मामले में प्रादेशिक प्रभुसत्ता का लक्षण करते हुए 
कहा था-- राज्यों के सम्बन्ध में प्रभुसत्ता का अ्र्थे स्वतन्त्रता है । भूमण्डल के एक भाग 
में स्वतन्त्रता का श्राशय यह है कि यहाँ केवल मात्र एक राज्य को राज्य सम्बन्धी कार्य 
करने का अधिकार है । “एक जंगल में एक शेर' की लोकोक्ति के अनुसार एक प्रदेश में 
एक राज्य की प्रभुसत्ता' होती है । 

प्रायः यह कहा जाता है कि प्रादेशिक प्रभुसत्ता अविभाज्य (॥70शं598 ) होती 
है, किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता है । सहराज्यों ((णा०ंठ्गांगंपा) ) में यह सत्ता 
दो राज्यों में बंटी होती है। पट्ट पर दिये प्रदेशों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। चीन 
ने रूस, फ्रांस, जमंनी, ग्रेट ब्रिटेन को अपने कई प्रदेश पिछली शताब्दी के अ्रन्त में पटटे पर 
दिये थे। १६४० में पचास पुराने विध्वंसक पोतों के बदले ग्रेट ब्रिटेन ने सं० रा० भ्रमरीका 
को अपने अनेक सैनिक और असैनिक अड्डे ६€ वर्ष के पट्टे पर प्रदान किये थे । ऐंसे 
प्रदेशों में दोनों राज्यों की प्रभुसत्ता होती है। कई बार यह सत्ता अनेक राष्ट्रों से बने संगठन 
के पास न्यास (770% ) या अमानत के रूप में होती है, जेस १६३५ तक सार का प्रशासन 
राष्ट्रसंघ के पास था | फिर भी स्थूल रूप से सब राज्यों की अपने प्रदेशों में पूर्ण प्रभुसत्ता 
होती है । 

राज्य की सीमा (300702/7765 ० 8 $900 )--राज्य द्वारा उपभोग की जाने 
वाली प्रादेशिक प्रभुसत्ता राज्य की सीमाओं से मर्यादित होती है, राज्य इन्हीं के भीतर 
अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग कर सकता है | राज्य की ये सीमायें दो प्रकार की होती हैं-- 

(क ) प्राकृतिक सीसायें (२४७४) 800॥04॥65 )--इनका निर्माण नदियों, 
पतों, झीलों, मरुस्‍्थलों, समुद्रतटों से होता है। भारत तथा पाकिस्तान की पंजाब की 
सीमा का कुछ भाग रावी नदी है, भारत और चीन की सीमा हिमालय की उच्च पर्वत- 
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माला है। प्राकृतिक सीमा का एक दूसरा श्रर्थ यह भी किया जाता है कि यह प्रकृति 
द्वारा निर्धारित वह सीमा है, जहाँ तक राज्य सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रदेश का विस्तार 
करना आ्रावश्यक समझता हैं । मार्शल फोश का कहना था कि फ्रांस का प्राकृतिक सीमान्त 
राइन नदी है, उसकी राजनीतिक सीमा इस नदी तक होनी चाहिए । श्री विन्सेण्ट स्मिथ 
ने हिन्दुकुश पर्वेत को भारत का उत्तर-पश्चिमी वैज्ञानिक सीमान्त कहा है। 

(ख) कृत्रिम (&7070८4|) सीमायें दो देशों को विभक्त करने वाली काल्पनिक 
रेखायें होती हैं । प्रायः दीवारों, स्तम्भों, डण्डों श्रादि से इनका सीमांकन ([0श7क्ष०३- 
8४०॥) किया जाता है, कई बार अक्षांश रेखाओ्रों (.90/70१८$) से इनका निर्धारण 
होता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमा ३८वीं उत्तरी श्रक्षांश रेखा है। संयुक्त 
राज्य अमरीका श्रौर कनाडा की सीमा १६वीं उत्तरी गअक्षांश रेखा है। 

देशों की सीमा-निर्धारण का प्रश्न बड़ा जटिल है। इससे प्रायः अनेक विवाद 
उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य ग्रमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में अलास्का की सीमा के सम्बन्ध 
में १६०४ में विवाद हुआ था। अगस्त, १९५६ से भारत-चीन सीमा विवाद ने गम्भीर 
रूप धारण किया, २० अक्टूबर, १६६२ को इसी कारण चीन ने भारत पर आ्राक्रमण 
किया । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सीमा-विवाद का निर्णय करने के लिए अनेक सीमा झायोग 
बनाये गये । भारत-पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण यद्यपि १६४७ में रैडक्लिफ निर्णय 
द्वारा किया गया, फिर भी १२ वर्ष तक कुछ प्रदेशों के सम्बन्ध में विवाद चलते रहे और 
इनका निर्णय अक्टूबर, १६५६ में हुआ । 

इन विवादों का एक बड़ा कारण प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण में उत्पन्त 
होने वाली झ्ननेक कठिनाइयाँ हैं। जलीय सीमाओं में नदियों का सीमा-निर्धारण बड़ा 
पेचीदा प्रश्न है । सीमावर्ती नदियों के सम्बन्ध में यह समस्या है कि इनमें किस रेखा को 
सीमा माना जाय झोर इसका सुस्पष्ट प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय । नौचालन 
की योग्यता न रखने वाली नदियों के सम्बन्ध में विशेष संधियों के अभाव में सामान्य 
सिद्धान्त यह है कि सीमान्त रेखा नदी को मुख्य धारा के बीच में से होकर गुजरती है, 
नदी के दोनों किनारों के सब मोड़ों श्रौर घुमावों के साथ यह घूमती जाती है। यह मध्यरेखा 
(/८०४५॥ ॥76) कहलाती है और इस १६१६-२० की शांति-संधियों द्वारा स्वीकार 
किया गया था । नौचालन योग्य ()३४शं880|८) नदियों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है 
कि इनमें सीमान्त रेखा सबसे गहरी नौचालन योग्य प्रणाली (2॥2776) की मध्य- 
रेखा (४९०५ ॥॥6) में से होकर गुजरती है, इसे ॥॥29८४ कहा जाता है । 
१९१६-२० की शांति-संधियों में इसे स्वीकार किया गया था। कई बार संधियों द्वारा 
नदी के किनारों को ही सीमान्त बना दिया जाता है । इसमें नदी की समूची धारा 
(860 ) दूसरे राज्य का भाग माना जाता है। 

पर्वतों के सम्बन्ध में प्रायः जलविभाजक पहाड़ों की शिखर-श्रेणी को सीमान्त 
रेखा माना जाता है। १९१४ के शिमला सम्मेलन में भारत और तिब्बत की सीमा 
निर्धारित करते हुए मैकमेहोत रेखा (१०३/४॥०॥ ॥76 ) में इसी सिद्धान्त का झ्रनुसरण 
किया गया था । झीलों तथा देश की भूमि से घिरे समुद्र की सीमान्त रेखा का निर्धारण 
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करते हुए इनकी गहराई, नोौचालन के लिए उपयोग, इसकी बनावट और संरूपण 
((०एरीट्टपा४007 ) का ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः: यहाँ भी सीमांत रेखा 
मध्यरेखा ()(८०था॥ ॥॥०) का अ्नसरण करती है। सीमा सम्बन्धी इन सामान्य 
सिद्धान्तों के संक्षिप्त परिचय के बाद प्रब अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओ्रों से सम्बन्ध रखने वाले 
विविध प्रकार के प्रदेशों पर विचार किया जायगा । 

नदियाँ (२४८४७ )--अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इनके दो भेद किये जाते 
हैं-- (क) राष्ट्रीय नदियाँ ('पिश्ञांणाक्ष। 7५०75)--ये अपने मूल उद्गमस्रोत से 
मुहाने तक एक ही राष्ट्र के प्रदेश में से होकर गुजरती हैं। हिमालय में गंगोतरी से निकल 
कर कलकत्ता के पास समुद्र में गिरने वाली गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय 
नदियों पर उस राष्ट्र की पूरी प्रादेशिक प्रभुसत्ता होती है, जिस प्रदेश में से होकर ये नदियाँ 
गुजरती हैं। इन नदियों में किसी अन्य राज्य को नौचालन ग्रादि के कोई श्रधिकार नहीं 
प्राप्त होते । 

(ख) प्रन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ (70702 र५९७४७)--जब कोई नदी 
कई राज्यों के प्रदेश में से होकर गुजरती है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है । पंजाब 
की सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम इस प्रकार की नदियाँ हैं। इनका उद्गम हिमालय 
की पर्वतमाला में है। ये कुछ दूर तक भारतीय प्रदेश में बहने के बाद पाकिस्तान में चली 
जाती हैं। इनसे निकली नहरों के पानी के सम्बन्ध में दोनों देशों के निर्माण के बाद से 
१६६० तक निरन्तर विवाद चलता रहा। योरोप में कई राज्यों पें से होकर गुजरने वाली 
राइन, डेन्यूब, आदि ग्रनेक गअन्तर्राप्ट्रीय नदियाँ हैं । 

प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रदेश में से होकर गजरने वाले नदी के भाग पर पूरा भ्रधिकार 
रखता है, किन्तु इनमें ्न्य राज्यों द्वारा नौचालन ('र४शंट्॒॥70॥) के ग्रधिकार के 
सम्बन्ध में बडा विवाद रहा है। क्या यह सब राज्यों को समान रूप से है या केवल नदो- 
तटवर्ती (॥शा0ध॥४०9॥) राज्यों को है ? ग्रोशियस का यह मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय 
नदियों में गुजरने का श्रधिकार (॥२8॥॥ 0 95592 ) सब राज्यों को है, किन्तु यह विचार 
व्यवहार में सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परा- 
गत (('प्रश/ण799 ) सिद्धान्त के रूप में भी मान्य नहीं हुआ। नौचालन की स्वतन्त्रता 
स्वीकार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री इस अधिकार की व्याख्या कई प्रकार से करते 
हैं। इनमें तीन पक्ष हैं-- (क) कुछ लेखक नदी में गजरने का ग्नधिकार केवल शान्तिकाल 
में ही मानते हैं। (ख) श्रन्य लेखकों का यह मत है कि यह अ्रधिकार केवल उन्हीं राज्यों 
को है, जिन के प्रदेशों में होकर नदी गुजरती है। (ग) तीसरे पक्ष का यह मत है कि गुजरने 
के अधिकार पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए, किन्तु प्रत्येक राज्य को अपनी 
सीमाओं में नदी के उपयोग के सम्बन्ध में नियम बनाने का श्रधिकार है। स्टाके के मता- 
नुसार इनमें दूसरा पक्ष अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है क्योंकि नदी के उपरले भाग वाले 
राज्यों को समुद्र तक पहुँचने की सुविधा दिया जाना सर्वथा उचित प्रतीत होता है।' 


१. स्टार्क--एन इण्ट्रोडक्सन टू इण्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १७४ 
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योरोप में श्रन्तर्राष्ट्रीय नदियों में नौचालन की स्वतन्त्रता अनेक संधियों का 
परिणाम है । इनका आरम्भ १८१४ की पेरिस की संधि से तथा १८१४५ की वियना कांग्रेस 
से हुआ | १९१६-२० की संधियों में तथा राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में किये गये समझौतों 
में इन्हें संपुष्ट किया गया। इनके अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने से पहले तक योरोप की 
बड़ी नदी-पद्धतियों के सम्बन्धों में कुछ प्रतिबन्धों के साथ नौचालन की स्वतन्त्रता सब 
राज्यों को प्राप्त हो गई थी। अन्य महाद्वीपों की बड़ी नदियों में नौचालन के बारे में इसी 
प्रकार के प्रादेशिक समझौते हुए । 

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण में किसी बड़ी नदी में नौचालन के भ्रधिकार का एक सुन्दर 
उदाहरण डन्यूब नदी है। १७२५ मील लम्बी यह नदी जमेनी से निकलकर आस्ट्रिया, 
हंगरी होते हुए यूगोस्लाविया में प्रवेश से पहले रूमानिया-बल्गारिया की सीमा बनाती है 
और फिर रूमानिया होते हुए कृष्णसागर में प्रवेश करती है। १८५६ में पेरिस की घोषणा 
द्वारा इसमें सब देशों के लिए स्वतन्त्र नौचालन (766 १४५४०॥४०॥) का सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया और इसे एक योरोपियन कमीशन के निरीक्षण में रखा गया । इस 
कमीशन के सदस्य दोनों प्रकार के राज्य थे--नदीतटवर्ती (॥१94॥72॥) तथा नदी-तट 
से न लगने वाले राज्य (१२०॥-२७०७०४७॥] ) । इस कमीशन को डन्यब के निचले हिस्से 
में नौचालन प्रशासन के व्यापक अभ्रधिकार थे । १९१६ की वर्साइ संधि ने इस नदी का 
भ्रन्तर्राष्ट्रीययरण किया। १६२१ के एक डेन्यूब समझौते द्वारा उपर्युक्त कमीशन के ग्रधिकारों 
को संपुष्ट किया गया और डेन्यूब के उपरले और निचले भागों में नौचालन की व्यवस्था 
के लिए दो कमीशन बनाये गए । यह स्थिति द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक बनी रही । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद १६४७ में पेरिस की शांति परिषद्‌ में बल्गारिया, हंगरी और 
रूमानिया के साथ की गई संधियों में एक धारा यह भी जोड़ी गई कि डेन्यूब नदी पर सब 
देशों को समान रूप से नौचालन की स्वतन्त्रता होगी। १६४८ में इस विषय में एक नया 
समझौता तैयार करने के लिए बेलग्रेड में एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन ने फ्रांस, ग्रेट 
ब्रिटेन और सं० रा० अमरीका के प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध बहुमत से यह निर्णय 
किया कि डन्यूब नदी के कमीशन के सदस्य केवल इसके नदीतट से सम्बन्ध रखने वाले 
राज्य हों । उपर्युक्त तीनों देशों ने इसे इस आ्राधार पर अ्रवैध कहा कि इससे झ्ननदीतटवर्ती 
राज्यों (१०॥-रिंएक्षाका) 542$) के पहली संधियों से प्राप्त अधिकार उनसे छिन जाते 
हैं। इस सम्मेलन द्वारा तय किये गये समझौते की पहली धारा के अ्रनुसार डैन्यूब नदी में 
नौचालन की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है, किन्तु इसमें १६९२१ के समझौते की पहली 
धारा का यह अंश निकाल दिया गया कि नदीतटबर्ती तथा अ्रनदीतटवर्ती राज्यों के साथ 


कब 


व्यवहार में कोई अन्तर न हो ।' 


२. ब्रिटिश यीअर बुक आफ इण्टरनेशनल लॉ, १४८, पृ० ३६८-४०४। १५ मई, १६५५ को 
प्रास्ट्रिया पर युद्धकालीन सैनिक श्रधिकार समाप्त करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, फ्रांस, रूस 
तथा आआस्ट्रिया में जो संधि हुई है, उसकी धारा ३१ में डैन्यूब में नौचालन की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया है । 
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१६१६-२० की शांति-संधियों में योरोप की ग्रन्य नदियों का भी अन्‍्तर्राष्ट्रीय- 
करण किया गया, राष्ट्रसंघ के पारगमन तथा संचार संगठन (भा रात 0.0ग्ञााप- 
शांत्कााणा 0782॥5900॥) ने सब नदियों में नौचालन की स्वतन्त्रता के संबंध में 
अभिसमय ((0॥५८॥४०0॥8$ ) कराने का प्रयत्न किया। इस प्रकार के दो समझौते १६२१ 
में बार्सोलोना में स्वीकार किये गये । इनमें अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में नौचालन की स्वतन्त्रता 
का सिद्धान्त स्वीकार किया गया और विभिन्न राज्यों में से होकर माल की ढुलाई की 
स्वतन्त्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये । १६२० में राष्ट्रसंघ के इस विषय 
में हुए समझौतों के आधार पर नदियों के कान॒न के एकीकरण का प्रयास किया। २२ जुलाई, 
१६५६ को एशियाई नदियों के नौचालन में सुविधायें प्रदान करने वाले बेंकाक श्रभिसमय 
को स्वीकार किया गया। ८5 दिराम्बर १६७० को सं० रा० संघ की महासभा द्वारा पास 
किये गये एक प्रस्ताव के अनुसार अन्तर्राप्ट्रीय जलमार्गो के सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय कानन 
के संहिताकरण का कार्य अन्तर्राप्ट्रीय विधि आयोग को सौंपा गया है । 

किन्तु इन सब संधियों और समझौतों के होसे हुए भी स्टार्क की सम्मति में 
अ्रभी तक अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में गुजरने के सामान्य अधिकार का नियम स्थापित नहीं 
हुआ, यह अ्रभी तक श्रन्तर प्ट्रीय कानून के लिए कल्पनालोक का आदर्श (00 प्रा0- 
एंशा का तंटबं 0ा प्रॉशा4णा॥ं 49) बना हुआ है ।' फिर भी इस बात की 
ग्रावश्यकता अ्रनुभव की जा रही है कि नदीतटवर्ती राज्यों को नौचालन के सम्बन्ध में 
मनमाने और अत्यधिक चुंगी लगाने वाले कानून नहीं बनाने चाहियें, ग्ननदीतटबर्ती 
राज्यों के साथ भेद-भाव का बर्ताव नहीं होना चाहिए। 

नदी-जल के स्वतन्त्र प्रवाह में र्कावट डालने और हानिप्रद उपयोग के संबंध 
में ग्रभी तक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में कोई निश्चित नियम नहीं बने । इस विषय में सामान्य 
सिद्धान्त केवल यही कहा जा सकता है कि किसी नदीतटवबर्ती राज्य को नदी के पानी का 
ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे श्रन्य राज्यों के नौचालन को क्षति या कोई हानि 
पहुँचे । इस विषय में ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १६३७ में [)9४ल्ऊंणा ० ए/ब्वाल फणा 
(6 (८०५८ ८४७४८ में समान बंटवारे! (4५४०0।४ 80007077070 ) का सिद्धान्त 
लागू किया था। पुनरनिर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (]्ञाला460णावा 
छा: रण 76०णाहापलांणा 200 ॥0९५९७०फााशा।) ने भारत और पाकिस्तान 
के बीच १६४८ से चले आने वाले नहरी पानी विवाद में इसी सिद्धान्त को १६५२ 
तथा १€५४ में लागू करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान 
का यह कहना था कि सिन्ध तथा पंजाब की पांचों नदियों के ऊपरी हिस्से भारत में हैं, वह 
अपने हिस्से में सतलुज पर भाखड़ा-नांगल जैसे बांध बनाकर पाकिस्तान की बाढ़-नियंत्रण 
की, सिंचाई तथा पनबिजली के विकास की योजनाश्रों में बड़ी बाधा डाल रहा है। 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का इस विषय में यह सुझाव था कि दोनों देशों में नदियों का बँटवारा कर 
दिया जाय; पश्चिम की तीन नदियों--सिन्ध, जेहलम, और चनाब का प्रा पानी 


३. स्टार्क--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १५६ 


२१० झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


वाकिस्तान ले तथा पूर्व की तीन नदियों--रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को 
मिले। इस योजना को क्ियान्वित करने के लिए पाकिस्तान को नई योजक नहरें (॥ए८ 
(४795 ) बनानी पड़ेंगी, वह इस व्यय की बहुत बड़ी राशि भारत से लेना चाहता है। 
इस प्रश्न का समाधान सिन्धु जल-संधि (075 4८ 7८89) द्वारा किया गया 
है। इस पर १६ दिसम्बर, १९६० को हस्ताक्षर हुए तथा १२ फरवरी, १६६१ को दोनों 
देशों ने इसका अनुसमर्थन (२४॥70&70॥) किया । इसका संक्षिप्त विवरण निम्न- 
लिखित है ।' 

सिन्ध जलसंधि (॥7005 ५४४८५ 76९8५ )--सिंधु नदी पंजाब की पाँच सहायक 
नदियों--जेहलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज के साथ मिलकर संसार की एक महान्‌ 
नदी-पद्धति का तथा सिन्ध्‌ के मैदान का निर्माण करती है। इनमें प्रतिवर्ष नील नदी से 
दुगना, दजला और फरात के सम्मिलित जल से तीन गुना पानी बहता है। ये सभी नदियाँ 
हिमालय की उच्च पर्वेतमालाओं से निकलती हैं श्र इन नदियों से निकाली गई नहरों 
से ३ करोड़ वर्गमील भूमि की सिंचाई होती है। यह विश्व में सिंचाई की सबसे बड़ी 
व्यवस्था है। १६४७ से पहले ब्लिटिश युग में इन नदियों के पानी के बँटवारे के प्रश्न पर 
सिन्ध और पंजाब के प्रान्तों में काफी विवाद था। १६४७ में भारत का विभाजन होने 
पर सिन्ध का मंदान तथा यह नहर पद्धति दो हिस्सों में बँट गई और इन नदियों के पानी 
के बारे में दोनों देशों में जटिल एवं उग्र विवाद उत्पन्न हो गये । पाकिस्तान इन नदियों 
के निचले हिस्से में था और भारत उपरले हिस्से में । पाकिस्तान के प्रदेश की सिंचाई 
करने वाली नहरों के उद्गम-स्थान (॥०80907]:5 ) भारत में थे। इन नदियों के पानी 
के बेटवारे ने उम्र ग्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद का रूप धारण कर लिया। 

१६५१ में निर्माण श्रोर विकास के श्रन्तर ष्ट्रीय बेंक (॥6780079 छश्वा८ 
लि रि०टणाजापएजा०णा) ॥॥0 ल्‍0९ए८००7८॥) के श्रध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने पाकिस्तान 
झौर भारत को इस समस्या के समाधान में बैंक की सहायता का सुझाव दिया । जब दोनों 
ने इसे स्वीकार कर लिया तो बैंक की ओर से जनरल व्हीलर को इस विवाद के मुख्य प्रश्न- 
नदियों के पानी के बँटवारे का कार्य सौंपा गया। व्हीलर ने इस विषय में निम्न प्रस्ताव 
रखे-- (१) तीन पूर्वी नदियों--रावी, व्यास और सतलज का पानी भारत के उपयोग 
के लिए रहना चाहिए। (२) सिन्धु, जेहलम, चनाब का पानी पाकिस्तान के उपयोग में 
ग्राना चाहिए। (३) एक ऐसा संक्रमण-काल (77507 9०700 ) होना चाहिए, 
जिसमें, पाकिस्तान पूर्वी नदियों से लिये जाने वाले पानी से होने वाली सिचाई के 
बदले पश्चिमी नदियों से नई योजक नहरें ([॥॥0 (४॥७|$) बनाये। (४) भारत 
इन नई योजक नहरों के निर्माण का व्यय पाकिस्तान को दे। पाकिस्तान इन प्रस्तावों 
को मानने को तैयार नहीं था, भारत नई योजक नहरों के निर्माण का पूरा व्यय देने का 
सामथ्यं नहीं रखता था । चार व तक दोनों देशों में विश्वबेंक समझौता कराने का प्रयत्न 


४. इस संधि के मूल रूप के लिए देखिये भ्रमेरिकन जनेल प्राफ्‌ इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड ५५ 
१६ २१,१५० ७६७-८२२; कीसिग्स झ्रार्काइव्स, १९६०, पु० १७६५५, 
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करता रहा और आस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, न्यूज़ीलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० 
प्रमरीका तथा विश्व बैंक इस कार्य में झ्रथिक सहायता एवं सहयोग देने को तैयार हो 
गये ? इसके लिए ातए5 छे48॥॥ 700ए९७०१॥०0 +प्रात 4 27०८॥०४॥ किया गया । 
श्रगस्त, १६५६ तक सिन्धु-जलसंधि की सब शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति हो गई । 
ये शर्ते निम्नलिखित थीं-- 

(१) पूर्वी नदियों--रावी, व्यास और सतलुज का पानी कुछ अपवादों के 
साथ भारत को मिले। सबसे बड़ा अपवाद यह है कि संक्रमण काल में जब तक पाकिस्तान 
पश्चिमी नदियों से पानी लेने के लिए अपनी नई योजक नहरें नहीं बना लेता तब तक भारत 
उसे इस के एक परिशिष्ट में निर्धारित की गई मात्रा में पानी देता रहेगा। संक्रमण-काल 
(पाराआं।0॥ एशा०0) दस वर्ष का होगा, किन्तु इसे श्रधिक-से-प्रधिक तीन वर्ष तक 
बढ़ाया जा सकता है। 

(२) (क) तीन पश्चिमी नदियों--सिन्ध, जेहलम तथा चनाब के पानी का 
उपयोग पाकिस्तान करेगा। भारत इन नदियों के जल के पाकिस्तान द्वारा उपयोग में बाधा 
नहीं डालेगा । किन्तु इस संधि की शर्तों के अनुसार उसे पाकिस्तान की सीमा से ऊपर 
नदियों के पानी से बिजली बनाने तथा सिंचाई करने का पूरा अधिकार होगा । वह इन 
नदियों से जम्मू, काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बाढ़-नियंत्रण के ऐसे उपाय कर सकेगा, 
जिनका पाकिस्तान पर बुरा प्रभाव न पड़े । (ख) इन नदियों के जल का उपयोग विद्युत 
के उत्पादन-कार्य में कर सकेगा। (ग) २८५,५०,००० एकड़ फूट के पानी का संग्रह विभिन्न 
कार्यों के लिए कर सकेगा । 

(३) पाकिस्तान दस वर्ष के भीतर पश्चिमी नदियों से पानी लेने वाली नई 
योजक नहूरों का निर्माण करेगा, ताकि उसे पूर्वी नदियों से पानी लेने की आवश्यकता 
न रहे और भारत इसका पूरा प्रयोग करे । इसके लिए पाकिस्तान को ४०० मील लम्बी 
नहरें तथा दो बड़े बाँध बनवाने पड़ेंगे। भारत इसके लिए दस समान किश्तों में ६ करोड़ 
२० लाख पौण्ड (१७ करोड़ ४० लाख डालर ) देगा। यदि पाकिस्तान यह कार्य दस वर्ष 
में प्रा न कर सका तो ११वें वर्ष किश्त में ५ प्रतिशत की, १२वें वर्ष १० प्रतिशत की 
तथा १३वें वर्ष १६ प्रतिशत की कमी हो जायगी। 

(४) सिंचाई की नई नहरों के तथा अन्य आवश्यक कार्यो के निर्माण के लिए ६० 
करोड़ डालर की सिन्धु घाटी विकास निधि (॥7005 फ्े8आशा॥ 96र९6०काला। 
7770 ) होगी । इसमें (क) ६४ करोड़ डालर सं० रा० भ्रमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रे- 
लिया, कनाडा, पश्चिमी जमेनी और न्यूज़ीलैण्ड देंगे। (ख) भारत १७ करोड़ ४० लाख 
डालर देगा। (ग) ८ करोड़ पाकिस्तान विश्व बैक से ऋण लेकर देगा । 

(५) इस संधि की बव्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए दोनों सरकारों 
द्वारा नियत किये गये दो सदस्यों का आयोग होगा । 

(६) इस संधि के विषय में उत्पन्न विवाद यदि आयोग के सदस्यों द्वारा हल 
न हो सकें तो इसके लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ (र०पा4ं हएथ7४) नियुक्त करने तथा 
पंच न्यायालय (00फएा ० &शां7४00॥) नियत करने का भी इसमें निर्देश है। 
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इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय श्री नेहरू ने कराची में कहा था कि यह 
दो पड़ोसी देशों के बीच में एकता और सहयोग का प्रतीक है ।” अन्तर्राष्ट्रीय नदियों 
के पानी के बँटवारे के विवाद के बारे में यह बड़ी महत्वपूर्ण सन्धि है ।' 

प्रादेशिक समुद्र (॥07॥078 $८9 )--समुद्री सीमा वाले राज्यों के बारे में 
अन्तर्राप्ट्रीय कानून का यह नियम है कि समुद्र में कुछ मील की दूरी तक का प्रदेश राज्य 
की सीमा में माना जाय | यहाँ उस राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता (वरक्मागागिांशे 
50श८९४४2879 ) होती है । यही प्रदेश प्रादेशिक समुद्र (प॥॥074 568 ) या समुद्री 
मेखला (४४7४ 0थ८॥) कहलाता है । 

ग्रनेक ऐतिहासिक तथा युक्तियुक्त विचारों के आधार पर समुद्री मेखला पर 
राज्य का प्रभुत्व माना जाता है। पहले अनेक समुद्री राज्यों ने यह दावा किया था कि 
उनके स्थलीय प्रदेश के साथ लगने वाले समच महासम्‌द्र (ल्ां॥। 5७७) पर उनका 
अधिकार है, किन्तु इस विशाल सागर पर प्रभुता स्थापित करना उनके लिए सम्भव 
नहीं था। शनेः-शने: यह झ्नुभव किया जाने लगा कि समुद्र पर उतनी ही दूर तक तटवर्ती 
राज्य की प्रभुता मानी जाय जहाँ तक उस राज्य की सुरक्षा के लिए आ्रावश्यक समझा 
जाय अथवा जितनी दूर तक के प्रदेश में यह राज्य अपना ग्रधिकार पूर्ण रूप से जमाने 
की सामर्थ्य रखता हो । समुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के साथ इस विचार का विकास 
हुआ और १८वीं शताब्दी तक यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो चुका था । बिनकरशोयेक 
(8५7:675॥02)) ने सर्वप्रथम इसका सुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए समुद्र पर प्रभुसत्ता 
के निबन्ध' (06 600 प्राक्षां$ 0582(8॥0) में यह नियम बनाया कि राज्य 
की सत्ता समुद्र में उतनी चौड़ाई तक विस्तीर्ण होनी चाहिए जहाँ तक उसकी तटवर्ती तोपों 
के गोले मार कर सके। यही उसका सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है--67738९ 900९889$ गिीशापा 
पा विधा 7700॥॥ शं$ (प्रादेशिक प्रभुता का विस्तार शस्त्रों की शक्ति के क्षेत्र तक 
होता है) । 

प्रादेशिक समुद्र के सम्बन्ध में दो प्रश्न विशेष रूप से विचारणीय हैं--(१) 
समुद्री तट के किस हिस्से से प्रादेशिक समुद्र की नाप आरम्भ की जाय । (२) प्रादेशिक 
समुद्र की चौड़ाई कितने मील मानी जाय। पहले प्रश्न के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त यह हे 
कि इस नाप की आधार रेखा (8856 ॥॥6 ) भाटे में समुद्र के पानी हटने की सबसे पिछर्ल 
रेखा होनी चाहिए, इसे निम्न जलचिन्ह ([.0५ #&शथा॥भ:) कहा जाता है 


५.  चिली और बोलिविया के मध्य लौका ([.07८४) नदी के पानी के सम्बन्ध में विवाद 
लिए देखिये--दी इण्डियन जनेल आफ इण्टरनेशनल लॉ, अप्रैल, १६६३ के अंक में लेकारोस का लेख- 
इण्टरनेशनल रिवसे--दी लौका केस, पृ० १३३-१५० । ६६ राज्यों ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय नदियों के सम्बन्ध 
विभिन्न समझौते किये हैं। इनके संक्षिप्त परिचय के लिए देखिये श्रमरीकन जनेल भ्ाफ्‌ इण्टरनेशनल र 
खण्ड ५५ ( १६६५१ ) ) पैं० ६४५-६६६ में बलैगट (886/॥) का लेख । द 

६. इसके लिए श्रंग्रेजी में &/770078! ४४८४५ शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु भन्तर्राष्ट्री 
विधि झ्रायोग ने इसके स्थान पर प्रादेशिक समुद्र” का ही प्रयोग वांछतीय समझा है। इसके लिए १/४॥7। 
७८ (समुद्री मेखला) तथा 'श&एष्टा8 5८8 (सीमावर्ती समुद्र ) शब्द का भी प्रयोग होता है । 
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प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई के सम्बन्ध में पहले सामान्य सिद्धान्त तीन मील का था, किन्तु 
ग्रब इसमें कई संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं । 
बिनकरशोयेक ने उपर्युक्त सिद्धान्त के विषय में तोप के गोले की मार की दूरी के 
नियम पर बल दिया था । वास्तव में यह उससे पहले ऐसे तटस्थ ('शिध्पा4]) समुद्री 
प्रदेश की सीमा थी, जिसके भीतर नौयुद्ध नहीं हो सकते थे । तोप के गोले की मार को 
निश्चित मीलों में निर्धारित करने का श्रेय किसे दिया जाय, यह अ्रभी तक अनिश्चित 
है। ब्रिय्ली का मत है कि उन दिनों तोप के गोले को मार तीन मील नहीं थी, ग्रतः इस 
नियम का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ है ।* कुछ स्कंण्डनेवियन देशों में तटस्थ समुद्र की 
सीमा समुद्री मीलों में निश्चित की जाती थी। फ्रांस ने १८वीं शती की कुछ सन्धि-चर्चाओ्रों 
में तीन मील की सीमा का सुझाव दिया था। कानूनी साहित्य में १८वीं शती के अन्त में 
इसका सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले दो इटालियन गेलियानी (00) तथा आजुनी 
(/20॥) थे। १६वीं शताब्दी में विधिशास्त्रियों तथा न्यायालयों ने तीत मील की 
सीमा को व्यापक रूप से स्वीकार किया। एन्‍ना (8॥78) के सामले में १८०४ में लाई 
सस्‍्टोवेल ने इसका समर्थन किया । १८१८ की एंग्लो-प्रमेरिकन मत्स्यग्रहण सन्धि में तीन 
मील के नियम को भन्तर्राष्ट्रीय रिवाज के रूप में स्वीकार किया गया आर इसी समय 
से ग्रेट ब्रिटेन इसका प्रबल समर्थक है और इस सीमा को बढ़ाने का विरोध करता रहा 
है | सं० रा० अ्रमरीका तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य देश इसी सीमा के पोषक हैं । 
दूसरी ओर नावें, स्वीडन, स्पेन तथा पुतंगाल प्रादेशिक समुद्र को सीमा को बढ़ाने 
के पक्ष में हैं। कुछ राज्य यह दावा करते हैं कि मछली पकड़ने आदि विभिन्न प्रयोजनों के 
लिए प्रादेशिक समुद्र की विभिन्न सीमायें होनी चाहियें। सीमा के मीलों में विभिन्‍तता 
का एक कारण यह भी है कि समुद्री प्रक्रोण (४७7॥76 .0820९) की नाप सब देशों 
में एक जैसी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में यह तीन मील है, श्रतः वहाँ प्रादेशिक समुद्र की सीमा 
३ मील है। स्कैण्डेनेवियन देशों में यह चार मील है, इसीलिए वहाँ की समुद्री मेखला ४ 
मील होती है। इस विषय में स्टार्क का कथन सत्य है कि “तीन मील की सीमा को 
ग्रन्तरष्ट्रीय कानन का सामान्य नियम नहीं कहा जा सकता ।” इस विषय में केवल 
: इतना ही कहना सम्भव है कि प्रादेशिक समद्र की न्‍्यनतम सीमा तीन मील है, श्रधिकतम 
| सीमा के बारे में इसे सत्य नहीं माना जा सकता। १६३० में हेग के संहिताकरण सम्मेलन 
((०वास्‍९शांणा (!णाशिशा०८) में इस समुद्री मेखला की चोड़ाई के सम्बन्ध में कोई 
निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि नावें, स्वीडन झादि देशों ने तीन मील की सीमा का विरोध 
। किया। १६५८ तथा १६६० का समुद्री कानून सम्मेलन भी इस प्रश्न का हल नहीं कर 


१६५८ का समद्री कानन सम्मेलन---प्रादेशिक समद्र की चौडाई पर विवाद 
। ((गालथिधा०6७ ० 76 [.8७ ० 554--9899ए०९ ०श्ल गा! ण पलकाठग॑॑ब]) 


/४६5)--२४ फरवरी से २८ अप्रैल, १६५८ तक जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 


७. ब्रियली--दी लॉ झ्राफ नेशन्स, प० १७७ 
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८७ राज्यों का सम्मेलन समुद्री कानून से सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर विचार करने के 
लिए बुलाया गया था । इसमें मुख्य रूप से प्रादेशिक समुद्र की सीमा एवं चौड़ाई के सम्बन्ध 
में विस्तृत विचार हुआ, किन्तु इस विषय में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण में इतना प्रबल 
तथा गम्भीर मतभेद था कि इस प्रश्न पर कोई निर्णय या समझौता नहीं हो सका | भ्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून झ्रायोग ([7074009] .8७9 (!०775»0॥ ) ने अ्रपनी प्रारम्भिक 
रिपोर्ट में इस प्रादेशिक समुद्र की किसी मर्यादा या सीमा का निर्देश न करते हुए केवल 
इतना ही कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसकी सीमा भ्राधाररेखाओों से १२ मील से 
भ्रागे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता । कुछ देशों ने इससे यह परिणाम निकाला कि आयोग 
ने १२ मील की मर्यादा सीमा स्वीकार कर ली है, किन्तु अन्य देशों ने इसे पुरानी परम्परा 
के आधार पर तीन मील तक ही रखने पर बल दिया । इस सम्मेलन में विभिन्न देशों ने 
प्रादेशिक समुद्र की निम्नलिखित सीमायें निश्चित करने पर बल दिया--- 

(१) तीन मोल की सोमा--इसके मुख्य समर्थक ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
के प्रधिकांश देश, फ्रांस, यूनान, जापान, हालैण्ड तथा सं० रा० अ्रमरीका थे । 

(२) चार मौल की सीमा का समर्थन डेन्मार्क, नावें, तथा स्वीडन ने किया । 

(३) छः मील की सीमा का प्रतिपादन भारत, इटली तथा स्याम ने किया । 

(४) बारह मोल की सीमा के समर्थक घाना, ग्वाटीमाला, इंडोनेशिया, मैक्सिको, 
सऊदी अरब, बेनेजुएला तथा सोवियत रूस थे । सोवियत रूस के प्रतिनिधि प्रोफेसर 
तुनकिन का यह मत था कि प्रत्येक देश को स्थानीय परिस्थितियों की तथा बंध राष्ट्रीय 
हितों” की सुरक्षा की दृष्टि से १२ मील तक के क्षेत्र में अ्रपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा निर्धा- 
रित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार सेन ने इसका 
समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने पहले ही श्रपने प्रादेशिक समुद्र के लिए छः मील को 
सीमा निश्चित की है।' पेरू के प्रतिनिधि ने कहा कि दक्षिण अ्रमरीका के प्रशान्त महासागर 
तीरवर्त्ती राज्यों ने १६९५४ के सैण्टियागो सम्मेलन में समुद्र के २० मील तक के प्रदेश 
पर अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की है । विभिन्न देशों ने प्रादेशिक समुद्र की सीमा के 
सम्बन्ध में अपने पक्ष का समर्थन विभिन्न युक्तियों के श्राधार पर किया । किन्तु इस सम्मेलन 
में इस प्रश्न पर सर्वेसम्मत निर्णय नहीं हो सका । 

दूसरा समुद्री सम्मेलन--समुद्र के कानून पर विचार करने के लिए बुलाये गये 
दूसरे जेनेवा सम्मेलन ($60070 ए. 7२. (णालिशा०6 णा 06 7.4७ ० $69) ने 
१७ मा से २६ अप्रैल, १९६० तक प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई तथा ऐसे संस्पर्शी क्षेत्र की 


८. इस प्रकरण में मील का प्रभिप्राय समुद्री मील (४०८ ए८) से है। यह ६,०७६ 
फूट होता है जबकि सामान्य मील ५,२८० फुट होता है। तीन समुद्री मील स्थल के ३३ मील के बराबर 
होता है । 

६. भारत ने १६६७ में प्रपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा १२ मील तक बढ़ाने की भोषणा है 
पाकिस्तान १६ ६४ में ही इस प्रकार भ्रपनी समुद्री सीमा का विस्तार कर च॒का है। 

१०. कीसिस्स काण्टेम्परेरी श्रार्वईव्ज, २७ सितम्बर से ४ भ्कटबर, १९ ५८, पृ० १६४११- 
४१३ । 
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चौड़ाई पर पुनः विचार किया, जिसमें तटवर्ती राज्यों को मछली पकड़ने के प्रनन्य भ्रधिकार 
हों । इन दोनों प्रश्नों पर १६५४८ में सम्मेलन में कोई सहमति नहीं हो सकी थी । किन्तु 
यह सम्मेलन भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सका । 

१६७३ का तीसरा समुद्री सम्मेलन---दक्षिण श्रमरीका के राज्यों द्वारा प्रादेशिक 
समृद्र की सोमा का २०० मोल तक विस्तार--१९७३ में पुनः तीसरी बार प्रादेशिक 
समुद्र की सीमा के प्रश्न पर विचार के लिए जेनेवा में ८६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र होंगे । 
किन्तु इस विषय में कोई सर्वेसम्मत समझौता होने की सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि 
सं० रा० अमरीका तथा रूस प्रादेशिक समुद्र की सीमा को १२ मील से अधिक बढ़ाने के 
पक्ष में नहीं हैं, किन्तु द० श्रमरीका के लगभग १ दर्जन देश इस सीमा को २०० मी० तक 
बढ़ाने पर तुले हुए हैं, उन का यह कहना है कि मास्को तथा वाशिगटन इस सीमा के विस्तार 
का विरोध इसलिए करते हैं कि वे भ्रविकसित देशों को समुद्री सम्पदा से वंचित रखना 
चाहते हैं । इस समय सं० रा० श्रमरीका के जहाज दक्षिण भ्रमरीका के विभिन्न देशों के 
समुद्री तटों के श्रासपास मछलियां पकड़ते हैं और ये देश बाशिगटन को ऐसा करने से 
रोक रहे हैं। इस कारण वाशिगटन का कई देशों से संघर्ष हा रहा है, ब्राजील ने जून १६७१ 
से २०० मील की प्रादेशिक समुद्र की सीमा के नियम को प्रभावशाली रूप से लागू करने 
के लिए भ्रपनी तटवर्ती सीमा में वायुयानों तथा जलपोतों द्वारा कड़ी चौकसी शुरू कर दी, 
इस सीमा के भीतर जापान, दक्षिणी कोरिया, गुयाना तथा सुरीनाम के मछली पकड़ने वाले 
जहाजों को भगा दिया। किन्तु सं० रा० अमरीका के जहाजों ने "स सीमा के भीतर मछली 
पकड़ना जारी रखा, ब्राजील पर दबाव डालने के लिए सं० रा० भ्रमरीका ने कहवे का दाम 
ऊंचा रखने के लिए इस देश को सहायता देने के उद्देश्य से बनाये गये कानून को समाप्त 
कर दिया। इक्वेडोर जैसे पिद्दी देश ने अपने समुद्र तट के पास सं ० रा० श्रमरीका के मछली 
पकड़ने वाले २६ जहाज जब्त कर लिये, इस पर वाशिंगटन ने क्विटो को सैनिक सामग्री 
बेचना बन्द कर दिया तथा २५० लाख की आशिक सहायता के कार्यक्रम को बन्द करने 
की धमकी दी, इस पर क्विटो ने सं० रा० अ्रमरीका के ३७ व्यक्तियों के एक सैनिक प्रति- 
निधि मंडल को अपने देश से निकाल दिया । इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्रादेशिक 
समुद्र की सीमा इस समय कितने कट्विवाद को उत्पन्न कर रही है । स्लग्न मानचित्र 
(प० २१६) में यह बताया गया है कि द० अमरीका के विभिन्न देश अपनी समुद्री सीमा 
का विस्तार किस प्रकार कर रहें हैं। इसमें विभिन्न देशों के साथ उनके द्वारा मीलों में मानी 
जाने वाली समुद्री सीमा तथा इस सीमा को घोषित करने के वर्ष का निर्देश किया गया है । 

इस समय तक दक्षिण अभ्रमरीका के दस राज्य २०० मी० की सीमा की घोषणा 
कर चुके हैं। कुछ देश २०० मी० तक अपना अधिकार केवल मछली पकड़ने तक ही सीमित 
करते हैं , किन्तु श्रन्य देश इस पर श्रपनी पूर्ण प्रादेशिक प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते हैं। 
अफ्रोका के पश्चिमी तट पर गिनी ने १३० मी० तक, सियर्स लिग्रोन ने २०० मी० तक 
प्रादेशिक समुद्र की घोषणा की है । 

यदि २०० मी० की सीमा को मान लिया जाय तो सं० रा० अमरीका के एक 
विधि वेत्ता जान स्टीवन्सन के मतानुसार खुले समुद्रों का २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत 


२१६ अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


प्रादेशिक सम्रुद्र 


संयुक्त राज्य अमेरिका 


793 -.... ७३ सीमा घोषित करने की तिथि 


अन्ध महासागर 


प्रशान्त 


8. 200 बंप 600 608 .0900 
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भाग विभिन्न राष्ट्रों का प्रदेश माना जायगा, इन में समुद्रीजहाज़ इन के निर्दोष गमन 
([070८श॥ ?85882० ) के नियम के झ्रधिकार पर विभिन्न बन्दरगाहों में निर्बंध रूप 
से आ जा सकेगे। किन्तु हवाई यातायात में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायगी क्योंकि वायुयानों 
को विभिन्न राष्ट्रों का प्रदेश माने जाने वाले समुद्रों के ऊपर उड़ने के लिए इन से अनुमति 
प्राप्त करना आवश्यक होगा । श्रगस्त १६७१ में वाशिगटन ने यह सुझाव दिया था कि 
सब देश १२ मील की समुद्री सीमा मान लें, किन्तु इससे भी बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो 
जायेंगी । संसार में लगभग १०० ऐसे अत्यधिक चलने वाले जलमार्ग हैं, जो २८ मी० से 
कम चौड़ाई के हैं। ये जब उपर्युक्त नियम के ग्नुसार विभिन्न राष्ट्रों के प्रदेश का अंग बन 
जायेंगे तो इन को सब देशों के लिए खुला रखने के लिए भ्रन्तरप्ट्रीय समझौता करना 
आवश्यक हो जायगा | इस प्रकार के जलमार्ग स्वेज नहर, जिब्राल्टर, जलडमरूमध्य, 
इंगलिश चनल, रक्त सागर का प्रवेश द्वार---वावलमन्दव, इंडोनीशिया तथा फिलिपाइन्स 
के विभिन्न जलडमरूमध्य हैं। दक्षिण ग्रमरीका के देश वाशिंगटन के १२ मील की समद्री 
सीमा के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । इस पर टिप्पणी करते हुए पेरू के विदेश मन्त्रालय 
के एक अ्रधिकारी ने कहा था--वे (सं० रा० अमरीका के अ्रधिकारी ) वस्तुतः यह चाहते 
हैं कि २०० मी० के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाय; १२ मी० का क्षेत्र हमें दिया 
जाय तथा १८८ मील० का क्षेत्र वे ले लें | इस परिस्थिति में १६७३ के समुद्री सम्मेलन 
में प्रादेशिक समुद्र की सीमा के विषय में समझौता होने की झ्राशा बहुत कम है। 

प्रादेशिक समृद्र का समझौता--- (('णाएशाउता 0० (6 वशापरीगांत्र $९8 
870 (6 (07॥200४5 720॥6 ) ---१६ ५८ का समुद्री कानून सम्मेलन यद्यपि प्रादेशिक 
समुद्र की चोड़ाई के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सका, किन्तु उसने इसके भश्रन्य प्रश्नों पर 
एक समझौता स्वीकार किया | इसकी प्रमुख व्यवस्थायें इस प्रकार हैं-- 

(क) प्रादेशिक समुद्र का स्वरूप श्रौर लक्षण---इस समझौते की धारा १३4 २ 
के श्रनुसार एक राज्य की प्रभुसत्ता उसके स्थलीय प्रदेश से परे उसके समुद्रतट के साथ 
लगी हुई समुद्री मेखला (या प्रादेशिक समुद्र ), प्रादेशिक समुद्र के ऊपर के आकाश पर 
तथा इसके तल पर तथा अ्रधोभूमि पर भी विस्तीर्ण होती है । प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई 
समुद्रतटट के साथ निम्नतम जलरेखा से नापी जाती है (धारा ३) । बहुत कटे-फरटट तटों 
के सम्बन्ध में सीधी आ्राधाररेखाश्रों का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है | इसकी धारा ७ 
में खाड़ियों के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया है कि वही खाड़ियाँ किसी देश का आ्रान्तरिक 
समुद्र (ञक्षा।श ४८१५) समझी जायेंगी, जिनका मुहाना २४ मील से अ्रधिक चौड़ा 
न हो। इससे ग्रधिक चौड़े मुंह वाली खाड़ियों में राज्य का अधिकार केवल २४ मील की 
चौड़ाई तक माना जायगा। 

(ख) निर्दोष गमन का भ्रधिकार (॥२20[ ० [70०27 85588 )--इस 
समझोते की धारा १४ में सभी राज्यों को प्रादेशिक समृद्र में गुजरने का निर्दोष भ्रधिकार 


११. टाइम, १६ भ्रगस्त १६७१, पृ० ३१ 
१२. कीसिग्स भ्राकइिब्ज, १६५८, प० १६४१३-१४ 
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दिया गया है। वे सामान्य रूप से यात्रा करते हुए इसमें रुक सकते हैं, लंगर डाल सकते 
हैं । यात्रा तभी तक निर्दोष (70०८7) रहती है, जब तक यह तटवर्ती राज्य की 
“शान्ति, सुव्यवस्था और सुरक्षा को हानि नहीं पहुँचाती ।” किन्तु विदेशी जहाजों की 
यात्रा उस समय “निर्दोष' नहीं समझी जा सकती, जब वे तटवर्ती राज्य द्वारा बनाये गये 
नियमों का पालन न करें। इस प्रदेश में पनड्ब्बियों को पानी के ऊपर, अपने देश का झण्डा 
प्रदशित करते हुए यात्रा करनी चाहिए । 

तटबवर्ती राज्य को विदेशी जहाजों की निर्दोष यात्रा में कोई बाधा नहीं डालनी 
चाहिए । वह अ्रपनी सुरक्षा की दृष्टि से इनकी यात्रा अस्थायी रूप से बन्द कर सकता है, 
किन्तु ऐसा करते हुए उसे सभी विदेशी जहाजों के लिए एक जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, 
इसमें कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए (धारा १५) । महासमुद्रों के 
विभिन्न भागों को जोड़ने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन (!र४४ं४७४०॥) के लिए 
प्रयोग में श्राने वाले जलडमरूमध्यों का मार्ग कोई देश अस्थायी रूप से बन्द नहीं कर सकता 
(धारा १६) । सऊदी अरब ने यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की। प्रादेशिक समुद्र में निर्दोष 
यात्रा करने वाले नहाजों को तटवर्ती राज्य द्वारा बनाये सभी कानूनों श्रौर नियमों का 
पालन करना चाहिए (धारा १७) । 

इस अभिसमय की धारा १८ से २३ द्वारा यह व्यवस्था की गयी है--(१) 
तटवर्ती राज्य विदेशी जहाजों के अपने प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने पर कोई विशेष 
चुंगो या कर तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि वे इसके बदले में कोई विशेष सुविधा 
या लाभ न पहुँचायें । ऐसी चुंगी सब जहाजों पर सामान्य रूप से लगनी चाहिए, इसमें 
कोई भेदभाव या पक्षपात उचित नहीं है। (२) प्रादेशिक समुद्र में विदेशी जद्बाजों पर किये 
गये अपराधों के बारे में तटवर्ती राज्य का क्षेत्ञाधिकार नहीं है । (३) तटबर्ती राज्यों 
को यह अधिकार नहीं है कि वे विदेशी जहाज पर सवार किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में दीवानी 
कार्यवाही करने के लिए जहाज़ को रोकें या किसी दीवानी कार्यवाही के लिए किसी जहाज 
को बन्दी बनायें वे तभी ऐसा कर सकते हैं, जब विदेशी जहाज ने उनके प्रादेशिक समुद्र में 
कोई दीवानी कार्यवाही के लिये उपयुक्त अपराध किया हो । (४) ये नियम उन सब 
विदेशी जहाज़ों पर लाग होते हैं, जो किसी विदेशी सरकार की सम्पत्ति हैं श्रौर जिनका 
उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए हो रहा है । 

(ग) संस्पर्शो क्षेत्र ((०702५005 207०5 )--इस समझौते की धारा २४ 
में तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र (॥७77078] $68 ) के साथ लगे हुए महासमुद्रों के 
संस्पर्शी क्षेत्र के स्वरूप और नियमों का वर्णन है। इसमें संस्पर्शी क्षेत्र की सीमा तट की 
ग्राधाररेखा से १२ मील तक निश्चित की गयी है। इस क्षेत्र में तटवर्ती राज्य को यह ग्रधिकार 
है कि वह अपने प्रदेश तथा प्रादेशिक समुद्र में होने वाले चुंगी, वित्त, श्राब्रजन (वा 
£4०॥ ) एवं स्वास्थ्य-विषयक ($47(«79५) नियमों के उल्लंघनों को रोक सके तथा 
ऐसा उल्लंघन करने वालों को दण्ड दे सके । 

प्रन्तिम प्राविधान ((0070०००४४९४ ?०शंध४ं०7 ) ---इस भ्रभिसमय की पअ्रन्तिम 
धाराशों (२५-३२) में ये व्यवस्थायें हैं--- (१) इससे पहले किये गये इस विषय के 
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अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा अभ्रभिसमयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (२) इस 
अ्रभिसमय पर सं० रा० संघ के सदस्य-राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने की भ्रवधि ३१ ग्रक्टूबर, 
१६५८ तक है। (३) इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को अपने राज्यों की विधान- 
सभाओं से इसका अ्नुसमर्थन (7२४४॥८७४०॥ ) कराना पड़ेगा । इसकी कोई अ्रवधि 
नहीं है। (४) बाईस राज्यों द्वारा इसका अ्रनुसमर्थन हो जाने के ३० दिन बाद यह झ्रभिसमय 
लागू समझा जायेगा । (५) इसके लाग होने के पाँच वर्ष तक इस पर हस्ताक्षर करने वाला 
कोई देश इसकी किसी व्यवस्था के संशोधन की माँग कर सकता है। इस पर कोई कार्यवाही 
करने या निर्णय करने का ग्रधिकार सं ० रा० संघ की असेम्बली को होगा । 

प्रादेशिक समुद्र में तटवर्ती राज्य की पूर्ण प्रभूसत्ता होते हुए भी परम्परागत 

((ए४०॥/श३ ) भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह सिद्धान्त है कि शान्तिकाल में व्यापारी 

जहाजों को इसमें निर्दोष (7॥002॥/ ) ग्रथवा श्रनाक्रमणात्मक (]77070०॥5५6 ) रूप से 
गुजरने का अधिकार है। किन्तु ऐसे जहाज प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने का अधिकार नहीं 
रखते, जिनमें तटवर्ती राज्य की सुरक्षा, सुव्यवस्था, श्रामदनी तथा भ्रन्य हितों को हानि 
पहुँचाने वाली वस्तुयें या व्यक्ति लदे हों। इस समुद्र में ग्राने वाले जहाजों के लिए स्थानीय 
नियमों का पालन आवश्यक है। किन्तु विदेशी राज्यों के रणपोतों को, सामान्य नियम के 
के रूप में प्रादेशिक समुद्र में होकर गुजरने का अधिकार नहीं है । यद्यपि शान्तिकाल में 
प्रथा के अनुसार इन्हें अपने समुद्री प्रदेश में गुजरने की श्रनुमति दे दी जाती है।'' (णापि 
(शा (095८ (देखिये प्रथम परिशिप्ट) में यह निर्णय. दिया गया था कि शान्ति- 
काल में विदेशी रणपोतों को अन्तर्राष्ट्रीय महामाग (प्रांह्ाए8५) समझे जाने 
वाले प्रादेशिक समुद्र में निर्दोष प्रयाण' (70थि#५० 70985598०) का पूरा अभ्रधिकार 
है और इन्हें इस अ्रधिकार के प्रयोग से रोका नहीं जा सकता | 

संस्पर्शी क्षेत्र ((/०(27०7५ 20॥28 )---कुछ राज्य संस्पर्शी क्षेत्रों (एणाएं- 
8000६ 20768 ) के सिद्धान्त का श्रनुसरण करते हैं। इसका आशय यह है कि---(क ) 
सब प्रयोजनों के लिए प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई एक जेसी नहीं हो सकती । (ख ) समुद्र- 
तट से विभिन्न प्रकार की दूरियाँ रखने वाले भ्ननेक क्षेत्र होते हैं, प्रादेशिक प्रभुता के पूर्ण 
अधिकारों से सर्वथा भिन्नता रखने वाले अनेक प्रकार के विशेषाधिकार श्र क्षत्राधिकार 
यहाँ तटवर्ती राज्यों को प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, फ्रांस इस प्रकार के कई क्षेत्र स्वीकार 
करता है--तट से तीन मील तक का मत्स्यक्षेत्र केवल फ्रेंच प्रयोजनों के लिए सुरक्षित 
'समझा जाता है। तटस्थता ('र८एााआा५) का क्षेत्र छः मील तक माना जाता है । इसमें 
विदेशी रणपोत लंगर नहीं डाल सकते । इस सिद्धान्त को श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि झायोग ने भी 
'स्वीकार किया है। 

प्रादेशिक समुद्र में तटवर्ती राज्य की पूर्ण प्रभुससा स्वीकार करने से इन राज्यों 
को दो महत्वपूर्ण श्रधिकार मिलते हैं-(१) इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार 
ये भ्रपने प्रजाजनों के लिए सुरक्षित रखते हैं । विदेशी राज्य तटवर्ती राज्य के साथ संधि 
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द्वारा ही यहाँ मस्त्यग्रहण का अ्रधिकार रखते हैं। (२) अ्नुतटयात्रा ((४0०926 ) 
का अधिकार तटवर्ती राज्य केवल अपने प्रजाजनों और जहाजों के लिए सुरक्षित रख 
सकता है । इस का अभिप्राय एक ही देश के दो बन्दरगाहों के बीच समुद्री यात्रा की व्यवस्था 
है। अपने देश के बन्दरगाहों में व्यापारिक दुलाई तथा सवारियों के ले जाने के सम्बन्ध में 
कोई भी तटवबर्ती राज्य विदेशी जहाजों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगा सकता है । इसमें 
जेनेवा के समुद्री कानून सम्मेलन के नियम उपर दिये जा चुके हैं। 

एंग्लो-नावेंजियनय मछलीगाह मामला-प्रादेशिक समुद्र के कानून पर अभी 
हाल में दो घटनाओं का प्रभाव पड़ा है । पहली घटना 4#॥80-घ0फछ८्ट्टाथ। #5॥8- 
725 (४५६८ में १९५१ में किया गया अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय है और दूसरी 
घटना इस विषय में ग्रन्तर्राप्ट्रीय विधि श्रायोग का कार्य है । मत्स्यक्षेत्र वाले मामले में न्या- 
यालय के सम्मुख विचारणीय प्रश्न यह था कि नाबें की सरकार द्वारा १६३४ में प्रकाशित 
एक सरकारी आदेश द्वारा बनाये गये मत्स्यग्रहण क्षेत्र (#92705) ठीक हैं या नहीं । 
ग्रेट ब्रिटेन का यह कहना था कि यह ग्राज्ञा अन्तर्राप्ट्रीय कानून के प्रतिकुल है। इस भ्राज्ञा 
में नावें के तट पर मुख्य भूमि की तथा इसमे दूरवर्ती ४८ बिन्दुओं की झाधाररेखाओं से 
४ मील तक के समुद्री प्रदेश की सीमायें निश्चित करके एक क्षेत्र बनाया गया था। इसमें 
नावेबासियों का मछली पकड़ने का एक मात्र अधिकार माना गया था । नावें का तट 
बहुत कटा-फटा है, इसमें निम्न जलचिन्ह ([.0४ ए८' प्राआ) को आधाररेखा 
न स्वीकार कर, इसे समुद्र में काफी आगे से शुरू किया गया था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि इसमें समुद्र के काफी बड़े भाग प्रादेशिक समुद्र में श्रा गये और शअ्रन्य देश 
इसमें मछली पकड़ने के भ्रधिकार से वंचित हो गये । न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय 
दिया कि नावें सरकार की इस शआराज्ञा से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी नियम का खण्डन 
नहीं होता । ये समुद्र सदियों से केवल नार्वबेजियन मछियारों का मत्स्यक्षेत्र रहें हैं। नावें 
का तट विशेष रूप से कटा-फटा होने से उसके लिए ऐसी आधाररेखा बड़ युक्तियक्त 
ढंग से निश्चित की गई हैं । यह आवश्यक नहीं है कि श्राधाररेखा (835८ ॥॥6) निम्न 
जलचिन्ह का अनुसरण करे, इतना ही पर्याप्त है कि यह 'तट की सामान्य दिशा का 
ग्रनुगमन करे और नावें ने ऐसा ही किया है।* 

ब्रियर्ली ने इस निर्णय को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नवीन तत्व समाविष्ट करने 
वाला माना है। इसमें अरब तक आाधाररेखा (895८ ॥76) के लिए माना जाने वाला 
निम्न जलचिन्ह (7.0४ एक्षाशा 7रध0) का नियम छोड़ते हुए केवल यही कहा गया 
है कि आधाररेखा “एक युक्तियुक्त ढंग से” खींची जानी चाहिए । स्टार ने इस निणय 
से तीन परिणाम निकाले हैं''-- (१) यदि कोई तटवर्ती राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र को 
निर्धारित करने वाली आधाररेखाशों की तर्कानुकूलता के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय को सनन्‍्तोष करा सकता है श्रौर उसे यह विश्वास दिला सकता है कि ये रेखायें 
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मनमाने ढंग से नहीं खींची गई तो वह इस रीति का अनुसरण कर सकता है। (२) ऐसी 
ग्राधाररेखाओों के लिए यह गश्रावश्यक नहीं कि वे तट पर निम्न जलचिन्ह के समानान्तर 
खीची जायें | इनके लिए समुद्रतट की सामान्य दिशा का अनुसरण ग्रावश्यक है। (३) 
खाड़ियों का जल भी कुछ अवस्थाओरं में प्रादेशिक समुद्र का अंग समझा जा सकता है, भले 
ही इनका मुंह इसके दो स्थानीय सिरों से नापे जाने पर १० मील से अधिक हो । सामान्यतः 
खाड़ियों के सम्बन्ध में यह नियम है कि इनकी १० मील तक की चौड़ाई देश की आ्आान्तरिक 
सीमा में समझी जाती है, इसके बाद ३ मील का प्रादेशिक समुद्र माना जाता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने १६५६ में अपनी आठवी बैठक में इस विषय में 
निम्नलिखित सुझाव दिये हैं--(क ) राज्यों के व्यवहार को देखते हुए संस्पर्शी क्षेत्रों 
((०॥४2०००६४ 207०5) के सिद्धान्तों को कुछ शर्तो के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। 
संस्पर्शी क्षेत्रों की दूरी १२ मील से अधिक नहीं होनी चाहिए, इनमें राज्यों को प्रभुसत्ता 
के नहीं, किन्तु निरीक्षण और नियंत्रण के सामान्य अधिकार होने चाहियें ताकि इनमें 
चुंगी, वित्त और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन हो सके । इन क्षेत्रों को सुरक्षा की 
दृष्टि से मान्यता नहीं देनी चाहिए। (ख) प्रादेशिक समद्र की चौड़ाई किसी भी दशा में 
१२ मील से अधिक नही होनी चाहिए। एंग्लो-नादें जियन फिशरीज केस के अनुसार प्रादे- 
शिक समुद्र को नापने की सीधी ग्राधाररखाओं को मान्यता दी जानी चाहिए, बशर्ते कि 
इस देश का तट बहुत कटा-फटा हो झौर इसमें छोटे टापुओ्नों की बड़ी संख्या हो, फिर भी 
इस आधाररेखा को तट की सामान्य दिशा का अनुसरण करना चाहिए। 
प्रादेशिक समुद्र के सम्बन्ध में दक्षिण अमरीका के चिली, इक्वेडोर और पेरू 
राज्यों ने १९५२ में सैण्टियागों में तथा १६५४ में सीमा में प्रादेशिक समझौते किए । 
इनके अनुसार संस्पर्शी समुद्र की चौड़ाई २०० मील मानी गई है । किन्तु इस क्षेत्र को इतना 
विशाल बनाने वाले समझौते ग्रभी तक के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुकल नहीं हैं। 
जलडमरूमध्य ($7थ5 )--छ:ः मील से कम चौड़े जलडमरूमध्य प्रादेशिक 
समुद्र का झंग होते हैं। इससे श्रधिक चौड़ाई के जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में विधिशास्त्रियों 
मे मतभंद है। कुछ इसे खाड़ी मानकर प्रादेशिक समुद्र का भाग बना देते हैं। १६७३ में 
ग्रेट ब्रिटेन और सं ० रा० अ्रमरीका ने जुआन डि फूका के १० से २० से मील तक चौड़े जल- 
डमरूमध्य को ऐसा मानकर इसके मध्यभाग को दोनों देशों की सीमान्त रेखा तयकिया था। 
जो जलडमख्मध्य श्रन्तर्राष्ट्रीय समुद्री महामार्ग बनाते हैं, उनके प्रादेशिक समुद्र में से होकर 
गुजरने का अधिकार विदेशों के व्यापारी और लड़ाक्‌-दोनों प्रकार के जहाज़ों को होता है। 
(0ापि (+थग॥76 (६७८ में भ्रन्तर प्ट्रीय न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग (प्ला&॥- 
४४५) का लक्षण करते हुए लिखा था कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए 
कि यह दो खुले समुद्रों को मिलाने वाला मार्ग हो तथा भ्न्तर्राष्ट्रीय नौचालन के लिए इसका 
प्रयोग होता हो । खुले समुद्र को एक प्रादेशिक खाड़ी या भूमि से घिरे समुद्र से मिलाने 
वाले जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग नहीं हैं जैसे उपर्यक्त जुझ्ान डि फका का जल- 
डमखूमध्य प्रशान्त महासागर को प्यूजेंट खाड़ी के साथ मिलाने के कारण यह स्थिति 
नहीं रखता है । 


२२२ प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


कुछ जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में विशेष नियम और संधियाँ होती हैं। भूमध्य- 
सागर को कृष्णसागर के साथ जोड़ने वाले बास्फोरस और डार्डनल्ज़ जलडमरूमध्य 
इसी प्रकार के हैं। ये पहले टर्की के पूर्ण श्रधिकार में थे। १८४१ के एक समझौते के 
द्वारा यह तय किया गया कि विदेशी रणपोत इसमें नहीं भ्रा सकेंगे । इसका यह तटस्थी- 
करण १६१४ तक बना रहा | इसके बाद मित्रराज्यों ने इसे जीत लिया। प्रथम विश्वयुद्ध 
के बाद इनका विसैन्यीकरण (70थ7075400॥) करके इन्हें सब देशों के जहाजों 
के लिए खोल दिया गया तथा एक अन्तर ष्ट्रीय कमीशन को इसका प्रबन्ध सौंप दिया 
गया । कमालपाशा की विजय के बाद लोज़ान की संधि द्वारा १६२३ में इसे शान्तिकाल 
एवं युद्धकाल में व्यापारी और लड़ाक्‌ जहाजों के लिए समान रूप से खुला रखते हुए अ्रन्त- 
राष्ट्रीय नियंत्रण को हटा दिया गया, इस पर टर्की की प्रभुसत्ता मानी गई। १६३६ के 
मोण्ट्ू्‌ अभिसमय (१/०॥(८४ए५४ (०॥एथा॥०॥) के भ्रनुसार टर्की को इसमें पुनः 
किलेबन्दी करने तथा इसे सेनिक दृष्टि से सन्‍नद्ध करने का अभ्रधिकार दिया गया । इसके 
नियंत्रण का भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग हटाकर इस पर टर्की की पूरी सर्वोच्च सत्ता कुछ शर्तों 
के साथ प्रदान की गई । 

खाड़ियाँ ओर प्राखात (3395 »70 ४0०५ )--इनके सम्बन्ध में एंग्लो-नावें- 
जियन फिशरीज़ वाले मामले ने बड़ा प्रभाव डाला है (प० २२०) । इससे पहले ग्रेट 
ब्रिटेन में यह परिपाटी थी कि छ: मील की चौड़ाई तक खाड़ियों को आन्तरिक जल समझा 
जाता था, प्रादेशिक समुद्र की आधाररेखा छः मील चौड़ाई को दोनों स्थलीय सिरों 
से मिलाने वाली रेखा मानी जाती थी. इससे श्रागे तीन मील तक का समुद्र प्रादेशिक समझा 
जाता था। भ्रन्य देशों में छ मील की चौड़ाई के स्थान पर १० मील की चौड़ाई तक 
की खाड़ी ग्रान्तरिक जल का भाग मानी जाती थी। अब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उपर्युक्त 
निर्णय से इस विषय में ये नियम बन गये हैं--(१) जब कुछ खाड़ियों या आखातों 
के जल को चिरकाल से तटवर्ती राज्य अपना आझ्ान्तरिक जल समझता है, तथा श्रन्य राज्य 
भी उसके इस व्यवहार का लम्बी और युक्तियुक्त प्रथा द्वारा पूर्ण समर्थन करते रहें हों, 
तो यह व्यवहार श्रन्य राज्यों द्वारा मान्य स्वीकार किया जाना चाहिए। (२) यदि ऐसा 
व्यवहार या प्रथा न हो, तो भी तटवर्ती राज्य को यह अभ्रधिकार है कि वह श्राथिक आव- 
श्यकता अ्रथवा खाड़ी के साथ प्राचीन सम्बन्ध के आधार पर खाड़ी के जलों को प्रादेशिक 
समुद्र में सम्मिलित करने की घोषणा करे | (३) तट की बनावट श्रौर कटाव को देखते 
हुए प्रादेशिक समुद्र को निर्धारित करने वाली ग्राधाररेखायें तट की सामान्य दिशा का 
अनुसरण करते हुए खींची जानी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने यह सुझाव दिया 
है कि खाडी के उतने भाग का ही पानी आन्तरिक या प्रादेशिक समझा जाना चाहिए, जिसका 
मुहाना १५ मील से भ्रधिक चौड़ा नहों। १६६० के समुद्री कानून सम्मेलन ने यह सीमा 
२४ मील बढ़ा दी है । । 

महाद्वीपीय समुद्रलल  ((णाए्ाशा& $॥20)-यह एक भूगर्भशास्त्रीय 
परिभाषा है । महाद्वीपों के साथ लगा हुझ्ना समुद्रतट इस प्रकार बना हुआ है कि वह 
महाद्वीपों के स्थलीय अंश का ही श्रंग है, वह काफी दूर तक शनै:-शनै: गहरा होते हुए 
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श्रन्त में सहसा २०० मीटर (६०० फुट) या इससे भ्रधिक गहरा हो जाता है । समुद्र 
के निम्नतम तल पर खड़े व्यक्ति को यह एक ऊँचा ताक ($॥0/) जैसा दिखाई 
देता है, श्रत: ६०० फूट तक से कम गहरा ढालू प्रदेश महाद्वीपीय समुद्रतल कहलाता है । 
पहले इस प्रदेश का कोई महत्व नहीं था, किन्तु श्रब वैज्ञानिक साधनों की उन्नति से यन्त्र 
लगाकर इस प्रदेश की खुदाई द्वारा यहाँ से श्रनेक प्रकार के खनिज--कोयला, तेल, तथा 
भ्रन्य सामग्री प्राप्त की जाने लगी है। 

२८ सितम्बर, १६४४ को श्रमरीकन राष्ट्रपति ट्र मैन ने यह घोषणा की कि सं० 
रा० श्रमरीका के महाद्वीप के साथ लगे हुए महाद्वीपीय तल का सम्बन्ध सं० रा० भ्रमरीका 
से है श्रोर बह इसकी प्राकृतिक सामग्री पर क्षेत्राधिकार और नियंत्रण (3प्ञां5ठला।0 
धा0 ००700!) का दावा रखता है। इस घोषणा से श्राठ हजार बर्ग मील का समुद्रतल 
उसके अ्रधिकार में भ्रा गया, यह उसके १३ मूल राज्यों के क्षेत्रफल से दगना है। अलास्का 
में यह रेखा कई सो मील तक चली गई है। पूर्वी तट पर इस तल की चौड़ाई २० से २५० 
मील तक तथा पश्चिमी तट पर १ से ५० मील तक है। सं० रा० अ्रमरीका के बाद मेक्सिको 
(भ्रक्टबर, १६४५), अजेण्टायना (११ अक्टूबर, १६४६), चिली (जून, १६४७), 
पेरू, (भ्रगस्त, १९४७), तथा कोस्टा रिका (नवम्बर, १६४६) ने अपने देशों के साथ 
लगे समुद्री तल के सम्बन्ध में सर्वोच्च प्रभुसत्ता के इस प्रकार के दावे किये।* 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए यह सर्वथा नवीन समस्या है। इसमें जहाँ एक ओर 
तटवर्ती राज्यों को उनके प्रदेश के साथ लगे समुद्रों म विद्यमान प्राकृतिक साधनों के उपयोग 


१६. श्रमरीका की घोषणा में यह भी कहा गया था कि महाद्वीपीय समद्रतल का ऊपर के 
महासमुद्रों पर तथा इनमें स्वतन्त्न तथा निर्बाध नौचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इससे यह स्पष्ट है कि 
यह महासमुद्रों को स्वतन्न्नता (पाल्टठगा 07 प्ांशा 52८४५) में कोई बाधा नहीं डालता । कलार्क तथा 
रैनट श्रादि लेखकों ने ट्र मैन के इस सिद्धान्त एवं खोज की कोलम्बस की भ्रमरीका की खोज से तुलना की है 
ग्रौर यह कहा है कि यह इतिहास की बड़ी महत्वपूण घटना है (इंडियन जेल झ्ाफ इण्टरनेशनल ला, अप्रैल, 
१६६३, पृू० १६२-६३) । 

वस्तुत: इस विषय में सबसे पहले नियम बनाने वाला पुर्तंगाल था। उसने १६९१० में १०० फेंदम 
(६०० फीट ) गहराई वाले भ्रपने समुद्रतट में विदेशी जहाजों को जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने ([78७- 
॥78) से रोक दिया। १९१६ में रूस ने दुनिया के दूसरे देशों को यह सूचित किया कि वह झ्रपने त“से कुछ 
दूरी पर विद्यमान कई टापुभोों को इस झ्राधार पर भ्रपना समझता है कि वे साइबेरिया महाद्वीप का ही भाग 
हैं। २६ फरवरी, १६४२ को ग्रेट ब्रिटेन तथा वेनेजाशला ने पेरिया की बाड़ी (57० ?क॥79) 
के समुद्रतलीय क्षेत्रों के बारे में संधि की । यह इसलिये महत्वपूर्ण थी किः बेनेजुएला को ब्रिटिश द्विनीडाड से 
पृथक करने वाला ३५ मील चोड़ा समुद्र बहुत उथला है और इस समुद्रतल के नीचे पेट्रोल मिलने की संभावना 
थी, भ्रत: इस संधि द्वारा एक कृत्िम रेखा द्वारा दोनों देशों के अ्रधिकार झेत की सीमा निश्चित की गया । 

दक्षिणी शभ्रमरीका के कुछ देशों---चिली झ्ौर पेरू ने अपने समुद्रतल के साथ २०० मील तक की 
दूरी के सागर को अपना प्रदेश घोषित किया। भ्रल्‌ साल्वेडोर (६] 59ए9007) राज्य के १६५० के संविधान 
में कहा गया है कि इस राज्य के प्रदेश में निम्न जलचिन्ह से २०० समुद्री मील तक के समीपवर्ती समुद्र इनके 
ऊपर का झ्ाकाश, भूमि के नीचे का भाग तथा महाद्वीपीय समुद्रतल सम्मिलित है। लौटरपैख्ट ने यह सत्य ही 
लिखा है कि भन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ये दावे निराधार हैं। (ग्रापेनहाइम १॥६३२) और स० रा० 
भ्रमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने इनके विरुद्ध प्रतिवाद किया है। 
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का अधिकार देना, उनकी सुरक्षा और साधनों की वृद्धि की दृष्टि से वांछनीय प्रतीत होता 
है वहाँ दूसरी ओर इससे महासमुद्रों में नौचालन की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप होने तथा 
जटिल और कट अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के उत्पन्न होने की आशंका है। शन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के न्यायाधीश लौटरपेख्ट (7.2प/०9४८॥) का मत है कि महाद्वीपीय समुद्र- 
तल के सम्बन्ध में किये जाने वाले दावे युृक्तियक्त हैं, इन्हें तल तक सीमित न करके सभी 
अध:समुद्रीय ( $007॥7॥6) क्षेत्रों में लागू करना चाहिए। महाद्वीपीय समुद्रतल पर 
तटवर्ती राज्य के कानूनी अधिकार का आधार संस्परशिता (८आधपष्टप्रा») का 
सिद्धान्त तथा अन्य राज्यों द्वारा तटवर्ती राज्य के दावों का स्वीकार किया जाना है। 

ब्रियली (8729५) ने महाद्वीपीय तल पर तटवर्ती राज्य के अभ्रधिकार को 
स्वीकार करने का कारण स्पप्ट करते हुए कहा हैं कि यदि ऐसा न करके समुद्रतल को 
अस्वामिक (२९४ ॥0]॥05) घोषित किया जाय तो कोई भी विदेशी राज्य यहाँ 
समुद्र के गर्भ की प्राकृतिक सम्पत्ति निकालने के लिए आवेशन (00८८ए७थ्ां०) द्वारा 
इस पर झधिकार कर सकता है और इससे तटवर्ती राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता 
है। भ्रत: महाद्वीपीय तल की प्राकृतिक सम्पदा निकालने का एकमात्र अधिकार कानून द्वारा 
(950 ]४८) तटवर्ती राज्य को मिलना चाहिए, आवेशन अथवा अंगीकरण ( ७॥7058- 
6०) द्वारा इसको पुप्ट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये श्रधिकार समुद्रतल 
की अ्रधोभूमि तक ही सीमित रहने चाहिएँ, इसके ऊपर के महासमुद्रों में होने वाले नौचालन 
या मछली पकड़ने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 

१६५६ में श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने महाद्वीपीय समुद्रतल के बारे में अपने 
नियमों का जो प्रारम्भिक रूप तेयार किया, उसमे निम्न बातों पर बल दिया गया है-- 
(१) तटवर्ती राज्यों को महाद्वीपीय समुद्रतल के प्राकृतिक साधनों को प्राप्त करने के 
पूरे प्रभुसत्तासम्पन्त अधिकार होने चाहिएँ। (२) किन्तु इस तल के उपरिशायी ( $7एश- 
8०८॥) जलों तथा महासमुद्रों और झ्राकाश पर इनको कोई अधिकार नहीं होंगे । 
(३) इनके कार्यों से समुद्र के अन्दर डाली गई तारों की व्यवस्था को कोई हानि नहीं 
पहुँचनी चाहिए। (४) नोचालन में और मछलीगाहों में इन कार्यों से कोई बाधा या 
हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। (५) समुद्र के तल में से प्राकृतिक पदार्थ निकालने के लिए 
लगाये जाने वाले यन्त्रों तथा अन्य साधनों के निर्माण की सूचना अन्य राज्यों को दी जानी 
चाहिए। (६) जब एक ही महाद्वीपीय समुद्रतल के साथ दो राज्य स्पशं करते हों तो दोनों 
में कोई समझौता या संधि न होने की दशा में इनकी सीमान्त रेखा इनके प्रादेशिक समुद्र 
की आध्वररेखा्नरों से समदूरी (£ध॒ण्रां/ं४9४7९८) के सिद्धान्त पर निर्धारित की 
जानी चाहिए । 

महाद्वीपीय समुद्रतल का १६५८ का भ्रभ्िसमय (('णाश्या।ंग ० 958 ता 
(.णाएाधांश!ं 3८ )--सं० रा० संघ की अध्यक्षता में २४ फरवरी से २८ अप्रैल, 
१६५८ तक जेनेवा में होने वाले ८७ राष्ट्रों के समुद्र के कानून (7.4७ ० $८७) पर 
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विचार के लिए बुलाए गये सम्मेलन ने इस जटिल प्रश्न पर विचार करके एक अभ्रभिसमय 
या समझौता किया । इसके पक्ष में ५७ मत तथा विपक्ष में ३ मत थे। ग्राठ देश मतदान में 
तटस्थ रहे । इस समझौते की महत्वपूर्ण व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं । 

इसकी पहली धारा (&700४७ |) में महाद्वीपीय समुद्रतल का लक्षण किया 
गया है। यह विचार भ्न्तर्राप्ट्रीय कानून में बिल्कुल नया है और इससे पहले इस विषय 
में विभिन्न राष्ट्रों की कोई संधि नही हुई । इसमें महाद्वीपीय समुद्रतल की परिभाषा में दो 
बातें कही गयी हैं--/ (१) यह समुद्गरतट का समीपवर्ती (30]8०७४/) बह समुद्रतल 

( 5९406९0 ) तथा अ्रध:समुद्री ( ७0977977॥6 ) प्रदेशों का वह निम्न धरातल ($007507]) 
है, जो प्रादेशिक समुद्र की सीमा से बाहर उस स्थान तक है जहाँ तक समुद्र २०० भीटर 
गहरा हो । यह उससे भी श्रागे तक भी हो सकता है, बशतें कि इस गहराई में समृद्रतल के 
प्राकृतिक साधनों का दोहन (#599!0०9॥0०॥) हो सके। 

(२) द्वीपों के समीपवर्ती समुद्रतटों के अ्रध:समुद्री प्रदेशों के सम्बन्ध में महाद्वीपों 
की उपर्यक्त व्यवस्था लागू करनी चाहिए । इससे यह स्पष्ट है कि महाद्वीपों का प्रादेशिक 
समुद्र (॥0प्राणां4 568) से २०० मीटर की गहराई तक का समुद्र महाद्वीपीय 
समुद्रतल है । 

इसके समुद्रतल में प्राकृतिक साधनों के दोहन (>9|णाध्वाणा 0 'िश्वाप्रा2) 
7२८5०पा८८$ ) का एकमात्र अधिकार इस अभिसमय की धारा २ के अनुसार तटवर्ती 
राज्य को दिया गया है। वह यहाँ के खनिज तथा ग्रन्य जीवन * रखने वाले (०ा- 
[शा8) एवं जीवित (/५॥४) प्राणियों में अ्रचल, गतिहीन या स्थावर जीव-जन्तुगं 
($06८7/५ $96८65 ) का दोहन या उपयोग कर सकता है। निश्चल जीव-जन्तुग्रों 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि “ये सीप (09४८) जेसे ऐसे 
प्राणी हैं, जो इनकी फसल के समय या तो समुद्रतल में निश्वल (वराा006) पढ़ें 
रहते हैं श्रथवा तब तक गतिशील नहीं हो सकते, जब तक कि वे समुद्रतल के निरन्तर 
भौतिक सम्पक में न श्रायें ।/ इससे यह स्पष्ट है कि (१) तटवर्ती राज्य को समुद्री तल 


१८. कीसिस्स श्रार्काईब्ज १६९५८, पृ० १६४१५-६ 
१६. “09एइक्चयांडए5$ (इप्टी 3$ 0१शटा$) शाएशा ४ 6 वधाए८590९ ४88९ 3९ 
शा गरगाठणाह8 पा0टा ॥6 5९3060 ० ०07704 7006 ७०6०॥ ॥ ०णाइंक्वा। [9४८] 
6०8८ शांति (6 5880९0 07 (62 50050. 
ग्रचल मछलीगाहों (5९तशाक्षा» गन्‍ह८7०$) के सम्बन्ध में यह लक्षण बड़ा महत्वपूर्ण 
है तथा लगभग दस वर्ष के विचार-विमर्श के बाद स्वीकार किया गया है। वस्तुतः समुद्र में चल और ग्रचल 
प्राणियों के सम्बन्ध में विशुद्ध वर्गीकरण बड़ा जटिल प्रश्न है। इसके मुख्य वर्ग ये हैं-(१) कुछ समुद्री जन्तु 
बिल्कुल निश्चल ([99700॥०) होते हैं, (२) कुछ केबल कुछ फूट तक गति करते हैं और (३) कुछ प्राणी 
काफी दूर तक गति करने और तैरने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रचल (5००७॥॥४7५) वर्ग में प्रायः समुद्रतल से 
भौतिक रूप से संबद्ध स्पंज, मूंगा (0078, ००४७6 70552) को सम्मिलित किया जाता है | कुछ 
श्राणी भ्राश्म्भिक जीवन में तैरने वाले तथा बाद में निश्चल हो जाते हैं, कुछ शुरू में निश्वल तथा बाद में गति- 
शील होते हैं । भ्रतः उपर्युक्त समझौते में दिये गये लक्षण में यहू स्पष्ट किया गया है कि ये फसल के समय 
(तर॥ए28080]8 $६3286) निश्चल होते चाहियें । इसके साथ ही ये 'समुद्रतल पर या उसके नीचे निश्चल 
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में पाई जाने वाली केवल उन्हीं वस्तुझों के उपयोग का भ्रधिकार है, जो इसमें निश्चल एवं 
निष्क्रिय रूप से स्थिर पड़ी रहती हैं। प्नतः यह व्यवस्था समुद्र के गतिशील प्राणियों पर 
नहीं लागू होती । (२) समुद्री तल की वस्तुझों के उपयोग का भ्रधिकार होने पर भी इससे 
ऊपर के महासमुद्रों (साँ्ठा। 8०95) पर भी इसके उपर के झ्राकाश (/॥-879०6 ) 
पर तटबर्ती राज्य को कोई भ्रधिकार प्राप्त नहीं होता है (धारा ३) । 

तटवर्ती राज्य को यद्यपि महाद्वीपीय समुद्री तट के प्राकृतिक साधनों के उपयोग तथा 
दोहन के लिए झावश्यक सभी तकंसंगत उपायों (॥२८७४०॥90।८ पञा८48प्रा८5) के 
प्रयोग का भ्रधिकार है, किन्तु ऐसा करते हुए तटवर्ती राज्य को समुद्री तल में बिछाई 
गई तारों, पाइप लाइनों को बनाये रखने या नई तारों के डालने में कोई बाधा नहीं डालनी 
चाहिए। समुद्री तल का उपयोग करते हुए तटवर्ती राज्यों को निम्नलिखित कार्यों में कोई 
प्रनुचित बाधा (077०४४॥90]6 ॥70७ि०॥०८) नहीं डालनी चाहिए--(क ) जहाजों 
का आना जाना (!भ३शं४५४०0)), मछली पकड़ना, समुद्र में रहने वाले जीवित 
प्राणियों का संरक्षण ((०॥$८५४॥०॥ ), (ख) समुद्र-विषयक ((0८९8७॥0टट37|0 ) 
प्रकाशित होने वाली खोजें | इन विषयों का पालन करते हुए तटवर्ती राज्य अ्रपने समुद्री 
तल के प्राकृतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक यन्त्र लगाने (75$9|]400॥$ ) 
का अधिकार रखता है। इस कार्य के लिए उपयुक्त सूचना देने के बाद उसे इन क्षेत्रों 
में ५०० मीटर चौड़ाई के सुरक्षित क्षेत्र (540७५ 2076) स्थापित करने चाहिएँ। 
इनकी सीमा को प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश की बत्तियाँ तथा पैराक पीपे (870५8) 
लगाने चाहिएँ, किन्तु ऐसे क्षेत्रों को द्वीप का दर्जा नहीं मिलेगा । वे तटवर्ती राज्य की भूमि 
नहीं समझे जायेंगे, इससे तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र की सीमा में कोई श्रन्तर नहीं 
ग्रायेगा । तटवर्ती राज्य इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा कि समुद्र में रहने वाले जीव-जन्तुओं. 
को उसके कार्यों से किसी प्रकार की हानि न पहुँचे । महाद्वीपीय समुद्रतल की वैज्ञानिक 
खोज के लिए तटवर्ती राज्य की अनुमति आवश्यक होगी, किन्तु यदि इसकी प्रार्थना इस 
कार्य की योग्यता रखने वाली संस्थाओं ((९७०॥॥९० ॥75000॥5 ) द्वारा की जायगी 
तो तटवर्ती राज्य सामान्य रूप से इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेगा | यह विशुद्ध रूप 
से वैज्ञानिक अनुसंधान होगा तथा तटवर्ती राज्य को इसमें भाग लेने तथा इसके परिणामों 
को प्रकाशित करने का भ्रधिकार होगा । 

यदि कोई समुद्री तल दो या अधिक राज्यों के निकट पड़ता है तो इसमें प्रत्येक 

राज्य की सीमा आपसी समझौते से तय होगी । ऐसा समझौता न होने तथा सीमा निर्धारित 
करने की अन्य विशेष परिस्थितियाँ न होने की दशा में यह ऐसी मध्यरेखा ((६०क्षा 
]॥6 ) होगी, जिसका प्रत्येक बिन्दु उन श्राधाररेखाओ्ों (8856 ॥॥25$) से समान 
दूरी पर होगा, जिसके अनुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई नापी जाती है। 


रहने वाले! हों । यद्यपि इस लक्षण से कठिन आवरण वाले ((:058०८क॥5) केंकड़े, झीगामछली 
([.005०) के सम्बन्ध में स्थिति श्रनिश्चित है, फिर भी उपर्युक्त लक्षण ने अचल मछलीगाहों के स्वरूप 
को पहले की भ्रपेक्षा प्रधिक स्पष्ट और सुनिश्चित कर दिया है । इस विषय के विवेचन के लिए देखिये-- 
प्रमेरिकन जनेल श्राफ इण्टरनेशनल, लॉ, खंड ५५, १६६१, पृ० ३५६-३७३ | 
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ब्राज्ञोल-फ्रांस झींगामछली विवाद (832-#0॥06 .,00807 05906 ) -- 
इस प्रसंग में ब्राज़ील ओर फ्रांस के झींगा मछली विवाद (॥6 7.009»0 9590५(८) का 
उल्लेख झ्रावश्यक प्रतीत होता है। इस विवाद ने ३० जनवरी, १६६३ को तब बड़ा उग्र रूप 
घारण कर लिया, जब ब्राजील के उत्तर-पूर्वी समुद्रतट से ६७ मील की दूरी पर झींगामछलियों 
को पकड़ने वाली फ्रांस की तीन नौका्नों को यह कहा गया कि यहाँ फ्रांस को मछली पकड़ले 
का कोई श्रधिकार नहीं है । ब्राज़ील के जंगी जहाज शअ्रवैध रूप से मछलियाँ पकड़ने के 
भ्रपराध में इन फ्रेंच नौकाओं को पकड़कर नैठाल ('४४०।) के बन्दरगाह में 
ले गये। इस पर दोनों देशों में बड़ी उत्तेजना और तनाव बढ़ा तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न 
हुई । दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करके इस समस्या को हल 
करने का प्रयत्न किया और इसके परिणामस्वरूप तीनों फ्रेंच नौकाओं को झींगामछली 
पकड़ने की अनुमति दे दी गई, किन्तु १६ फरवरी, १६६३ को इस अनुमति को रद्द करते 
हुए ब्राजील की सरकार ने फ्रेंच नौकाओं को इस क्षेत्र से पुन: हट जाने को कहा । 

इस विवाद का मूल कारण यह है कि दक्षिण अ्रमरीका के अन्य राज्यों को भाँति 
ब्राजील ६० मील तक के महाद्वीपीय समुद्रतलत ((छ्राम्ाल्या॥ं $॥8८/) को अपना 
राष्ट्रीय प्रदेश मानता है और यह कहता है कि झींगामछलियाँ इस समुद्री तट पर चलकर 
शाने वाली प्राणी हैं, वे मछलियों (735॥ ) से भिन्न हैं, श्रतः इन पर उसका स्वामित्व है, 
फ्रांस इनको यहाँ से नहीं पकड़ सकता । दूसरी ओर फ्रांस का यह कहना है कि ब्राज़ोल को 
समुद्री तल के साथ संलग्न सभी वस्तुओं--घोंघें (09868), "पंज, मूंगे ((0।35) 
भ्रादि निश्चल वस्तुझों पर पूर्ण भ्रधिकार है, किन्तु झींगामछलियाँ गतिशील प्राणी हें, वे 
समुद्र में स्वतन्न्नतापूवंक विचरण करती हैं, उन्हें मछली समझना चाहिए । उनको समुद्री 
तल से सम्बद्ध नहीं समझना चाहिए, श्रतः मछलियों की भाँति इनके शिकार का पूरा 
भ्रधिकार फ्रांस को है । ब्राजील तठ के पास समुद्री झींगामछलियाँ फ्रांस के लिए विशेष 
महत्व रखती हैं क्‍योंकि फ्रांस के पास इसकी प्राप्ति के पुराने प्रधान ख्ोत--अफ्रीका के 
निकट मारीतानिया ()शपा7।थयं9) के समुद्रतट पर ये मछलियाँ लगभग समाप्त- 
प्राय हैं। अतः फ्रांस ने १६ फरवरी को ब्राजील की माँग का प्रतिरोध करने के लिए अपने 
एक रणपोत ॥४77 को विवादास्पद समुद्री प्रदेश में जाने का श्रादेश दिया (२२ फरररी )। 
इस पर ब्राज्जील ने इसी दिन अपने दो विध्वंसक पोतों (70९87092०7$) को यहाँ 
जाने का आदेश भेजा, ब्राज़ील की नौसेना को यूद्ध के लिए सावधान कर दिया गया। इस 
संघर्ष की स्थिति में विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों में वार्ता श्रारम्भ हुई 
भोर अन्त में फ्रांस ने २ अप्रैल, १६६३ को यह घोषणा की कि वह ब्राजील के साथ हो 
रहे इस विवाद को निर्णय के लिए हेग के पंचनिर्णय के स्थायी न्यायालय को सौंप रहा है । 

महाद्वीपीय समुद्रतल के विषय में भारत की नीति (?0॥०ए ण वात वी ॥88- 
०००६ ए (०77०8 $॥८/)--भारतीय संविधान की धारा २६७ में यह कहा गया 
है-- भारत के प्रादेशिक समुद्र के भीतर विद्यमान सब भूमि, खनिज तथा पअन्य मूल्य- 
वान्‌ पदार्थ (भारतीय) संघ (07०४) के श्रधिकार में रहेंगे श्रौर इनका प्रयोग संघ 
के उद्देश्यों के लिए किया जायगा ।” इसमें प्रादेशिक समुद्र से श्रागे के समुद्र का कोई उल्लेख 


श्२८ झ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


नहीं है, क्योंकि जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय महाद्वीपीय 
समुद्रतल के विचार का श्रीगणेश ही हुआ था। इस कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति 
ट्र मेन की उपर्युक्त घोषणा के समान ३० अगस्त, १६५५ के असाधारण गज़ट आफ इण्डिया 
में भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित घोषणा की गई-- 

“चूँकि यह ज्ञात हुआ है कि महाद्वीपीय समुद्रतल ((णां्र्माध 50०) के 
सागरतल तथा ग्रधोभूमि ($280९0 #॥6 $प्0$0) में मूल्यवान्‌ प्राकृतिक साधन 
विद्यमान हैं और आधुनिक प्राविधिक प्रगति (]९०॥॥00ह/04। छा०28765४$ ) द्वारा ए्से 
साधनों का उपयोग सम्भव बना दिया गया है । 

“झ्रौर चूकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार द्वारा यह निश्चित हो चुका है कि व्यवस्थित 
रूप से ऐसे साधनों के श्रन्वेषण और उपयोग के लिए प्रत्येक समुद्रतट वाले राज्य को अपने 
प्रदेश के साथ लगे हुए महाद्वीपीय समुद्रतल के सागरतल और इसकी अ्धोभूमि पर प्रभु- 
सत्ता वाले अधिकार ($0४५८४८ंशा 728॥5) हैं । 

“ग्रत: अब मैं भारत का राष्ट्रपति, राजेन्द्रप्रसाद, गणराज्य के छठे वर्ष में यह 
घोषणा करता हूँ कि भारत को इसके प्रदेश से लगे हुए तथा प्रादेशिक समुद्र से परे के 
महाद्वीपीय समुद्रतल की अधोभूमि में पूर्ण, ग्रनन्‍्य (£»५८प& ४०८) तथा प्रभुसत्तापूर्ण अधि- 
कार हैं, और उसे सदेव ऐसे अधिकार प्राप्त रहे हैं । 

इस घोषणा में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह कि ट्र मेन की घोषणा 
के समान इसमें महाद्वीपीय समुद्रतल के ऊपर के महासमुद्रों के जल के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
कहा गया। ट्र मैन की घोषणा में यह कहा गया था कि इसमें नौचालन को निर्बाध स्वतन्त्रता 
पृवंवत्‌ बनी रहेगी। भारतीय घोषणा में केवल सागरतल और अधोभूमि (5८80960 
870 $0950] ) पर ही प्रभुसत्ता वाले अ्रधिकारों' की घोषणा की गई है। 

दूसरी बात यह है कि इसमें समुद्रतल का सीमा-निर्धारण नहीं किया गया 
झ्रौर यह नहीं बताया गया कि यह कहाँ से शुरू होगा तथा कहाँ तक समुद्र में इसकी 
ग्रवधि समझी जायगी। इसका आरम्भ तो प्रादेशिक समुद्र की समाप्ति के साथ 
होता है । प्रादेशिक समुद्र की मर्यादा के विषय में पहले विभिन्न राज्यों के व्यवहार का 
उल्लेख किया जा चुका है। भारत सरकार ने २२ मार्च, १६५६ को एक घोषणा में यह कहा 
था कि भारत प्रादेशिक समुद्र उपर्युक्त आधाररेखा से छः समुद्री मील (१ समुद्री मील 
६०७६ फूट) की दूरी तक विस्तीर्ण होंगे। 

इसी प्रकार सागर के भीतर समुद्री तल की सीमा कहाँ तक होगी, इस विषय 
में घोषणा स्पष्ट न होने के कारण भारत सरकार के प्रतिनिधियों के अन्य वक्तव्यों से 
इस विषय पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस विषय में आगे बताये जाने वाले संविधान 
के संशोधन को उपस्थित करते समय विधिमन्त्री श्रशोक कुमार सेन ने यह कहा था कि 
अब प्न्तर्राष्ट्रीय कानून में यह निश्चित हो चुका है कि महाद्वीपीय समुद्रतल समुद्र के 
नीचे का प्रादेशिक समुद्र से २०० मील की गहराई तक का प्रदेश है ।' संभवत: इसमें मीटर 


२०. इंडियन जनेल आफ इंटरनेशनल लॉ, अप्रैल, १९६३, पृ० १६६ 
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के स्थान पर मील कहने की भूल हो गई है। पहले यह बताया जा चुका है कि जेनेवा के 
ग्रभिसमय के अनुसार यह २०० मीटर की गहराई तक का समुद्रतल है और यदि इससे भी 
ग्रधिक गहरे समुद्रतल के प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाना संभव हो तो यह २०० 
मीटर की गहराई से ग्रधिक का समुद्रतल भी हो सकता है। 
भारत के राष्ट्रपति की उपर्युक्त घोषणा के बाद भारतीय संविधान की धारा 
२६७ में संशोधन के लिए संविधान का पन्द्रहवाँ संशोधन बिल (॥॥९ शत 
श#ाशावाशा। ठ॥ ) १६६२ में पेश किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि संवि- 
धान को धारा २६७ में प्रादेशिक समुद्र के बाद 'या महाद्वीपीय समुद्रतल' (00 ॥॥९ 
(०॥४॥८॥४| $॥०[) के शब्द जोड़ दिये जायें। इस संशोधन के अनुसार भ्रव इस पर 
भारतीय संघ ( (४०) का अधिकार माना जायगा। यह संशोधन लोकसभा ने मई, 
१६६३ में पास कर दिया । 
इस संशोधन में बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि महाद्वीपीय समुद्रतल पर 
स्पष्ट रूप से संघ का अ्रधिकार माना गया है। संयुक्त राज्य अमरीका में इस विषय पर 
पहले विवाद था कि महाद्वीपीय समुद्रतल पर संघीय सरकार का अ्रधिकार माना जाय 
या उस समुद्रतल के निकटवर्ती राज्य का। सं० रा० श्रमरीका बनाम टेक्सास (७. $. ». 
]6५७$, 950, 339, ७. $., 707) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया था 
कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामलों के संचालन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि 
प्रादेशिक समुद्र से परे के समुद्रतल के साधनों पर सं० रा० अमर्राका के संघ का स्वत्व 
माना जाय (धारा १६) । भारतीय संविधान के उपर्युक्त संशोधन में इस प्रकार के विवाद 
की संभावना नहीं, क्‍योंकि इसमें स्पष्ट रूप से महाद्वीपीय समुद्रतल पर संघीय सरकार का 
ग्रधिकार माना गया है । 
महाद्वीपीय समुद्रतल पर श्रधिकार के श्राधार (]॥6 98835 ० ९0श्या॥5 ॥0 
(णाए्गाशा4 5॥0)--इस विषय में भारतवर्ष की धारणा श्रन्य राज्यों से मिलती 
है। इस संम्बन्ध में दो विरोधी दृष्टिकोण हैं। पहला तो यह है कि समुद्रतल पर अधिकार 
आ्रवेशन (0०2८प79॥0॥ ) से होता है, यह पहले अ्रस्वामिक (॥२०८६ ॥7|॥८5 ) होता है, 
इस पर जो पहले भ्रधिकार कर ले, यह उसका हो जाता है । दूसरा दृष्टिकोण यह है कि 
महाद्वीपीय समुद्रतल समीपवर्ती प्रदेश का ही समुद्र में बढ़ा हुआ प्रदेश है और इस पर 
स्वाभाविक रूप से उस देश की प्रभुसत्ता होनी चाहिए, जिसका उस प्रदेश पर स्वत्व है । 
आ्रापेनहाइम ' के मतानुसार निम्नलिखित कारणों के आधार पर तटवर्ती राज्य को अपने 
महाद्वीपीय समुद्रतल के साधनों और खत्रोतों के एक मात्र उपयोग और उपभोग का भ्रधिकार 
होना चाहिए--तटवर्ती राज्य का इस समुद्रतल के साथ प्रत्यक्ष लगा होना (जाध्ल 
ए०परं9 ), महाद्वीपीय समुद्रतल का समीपवर्ती भूप्रदेश का स्वाभाविक बढ़ा हुआ 
भाग (]्बवाणव) एाणणाए्॒भांणा) होना, महाद्वीपीय समुद्रतल तथा इसके पास 


है *नकन 3» जन >>बत+ 
न सता कि 3४-ा हर ७ बनना वीजकमजप+. 2तकक+मीनन+मन 


हे २१. आझापेनहाइम--इंटरनेशनल लॉ, प्रथम खण्ड (प्रष्टम संस्करण ), प० ६३४। इस विषय 
' में ३१ जून, १६ ३० को सं० रा० श्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के लिए देखिए 
| कोसिग्स झ्राकहिब्ज, १६ ६०, पु० १७४८८ 
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की मुख्यभूमि के खनिज पदार्थों का मिलकर एक संग्रह ((०ग्र7०॥ 900]) बनाना, 
महाद्वीपीय समुद्रतल के साधनों के उपयोग में तटवर्ती राज्य का विशेष हित होना, भौगो- 
लिक दृष्टि से तटवर्ती राज्य का इन आधारों के उपयोग करने में सर्वोत्तम स्थिति में होना, 
तटबर्ती राज्य द्वारा अ्रपने साथ लगे समुद्री तल के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के 
लिए अन्य राज्यों को अनुमति देने की विधिसम्मत अनिच्छा । ये सब कारण महाद्वीपीय 
समद्रतल पर तटवर्ती राज्य की प्रभुसत्ता के दावे को न्‍्यायोचित एवं तकंसंगत ठहराते 
्ञ | श्ण 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने भी दूसरे दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा 
है कि समृद्रतल और इसके नीचे की भूमि अस्वामिक नहीं समझी जा सकती, यह इस पर 
सर्वप्रथम आवेशन करने वाले की नहीं मानी जा सकती ।“यह संभव नहीं है कि 
इस विषय में भौगोलिक तत्व की उपेक्षा की जाय, भले ही इस तत्व को तथा समुद्रतल 
तथा उसके पास के भृ-प्रदेश का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए हम सामीप्य (?०0- 
ए74०ा४०), संस्पशिता (('०॥४प०ां।४ ), भौगोलिक अविच्छिन्तता (56097 ८०4 
(.गआप्रप्रा५), परिशिष्ट या तादात्म्य (499ए/(८॥क४०९८ 0 0९7009 ) आदि शब्दों 
का प्रयोग करें | समुद्री कानून के सम्मेलन ((!णाशहिशा०८ ०॥ ॥6 [.2ए ० $628 ) 
में भारतीय प्रतिनिधि ने इसी मत का समर्थन किया था और कहा था कि यदि आवेशन 
(0००एएथाां०) द्वारा समद्री तल पर अधिकार का सिद्धान्त मान लिया गया तो यह 
राज्यों के शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व को गम्भीर क्षति पहुँचायेगा । 

महाद्वीपीय समुद्रतल के विचार का विकास यह सूचित करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
आवश्यकताओं के कारण किस प्रकार इस विषय में नियमों का विकास हो रहा है । 
आरम्भ में इसका इस दृष्टि से बहुत विरोध किया गया था कि यह महासमुद्रों की स्वतन्त्नता 
(+7९९८१०॥ 0 प्ांशा 8८४5 ) के स्वेमान्य अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त में बाधा डालने वाला है। 
किन्तु बाद में यह अनुभव किया गया कि विभिन्न राज्यों की भोजन-सामग्री तथा श्रन्य 
साधनों की आवश्यकताओरों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें समुद्रतलवर्ती प्राकृतिक सम्पदा 
के उपयोग का अ्रधिकार इस रीति से देना चाहिए कि इसमें महासमुद्रों की स्वतन्त्रता 
पर कोई आंच न आये । इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने लिखा है कि यह 
(महासमुद्रों की स्वतन्त्रता) एक ऐसे विकास को नहीं रोक सकती, जो भ्रायोग की सम्मति 
में सारी मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है। किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि इसका महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर कोई प्रभाव न पड़े। * 

उत्तरी सागर महाद्वीपीय समुद्रतल (२०७ $९७ (070727/4! $॥0) की 
सीमा निर्धारण (70९0779200॥ ) का मामला--महाद्वीपीय समुद्र तल की सीमा निर्धारण 
सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून ग्रभी पूरी तरह निश्चित नहीं है । इस विषय में हेग के भ्रन्त- 
रष्ट्रीय न्यायालय ने २० फरवरी १६६६ को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इसकी विभिन्न 


श्र. प्रापेनहाइम---दृषण्टरनेशनल लॉ, खण्ड १, पृ० ६६२-६२३े 
२३. इण्डियन जनेल श्राफ इण्टरनेशनल लॉ, १६६३, पृ० १६४ 
२४. वही, पृ० १६२ 
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समस्याश्रों पर विस्तृत विचार किया है। यह मामला डेनमार्क, हालैण्ड और पश्चिमी 
जरमनी (7766९78॥ २८७ए७॥० ० 067॥4॥५) द्वारा न्यायालय के सम्मुख २० फरवरी 
१६६७ को लाया गया था । ब्रिटेन तथा हार्लण्ड के निकटवर्ती समुद्रों में--उत्तरीसागर के 
समुद्र तल में प्राकृतिक गेस और तेल के विशाल प्राकृतिक भण्डार मिले हैं और इसी प्रकार 
जर्मनी, डेनमा्क और हालैण्ड के पास के उत्तरी सागार में इस प्रकार के गैस और तेल 
मिलने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी सागर का आर्थिक महत्व बहुत 
बढ़ गया है। ये तीनों देश उसके प्राकृतिक साधनों का दोहन करने के लिए इसके अधिक 
से अधिक प्रदेश पर श्रपना राष्ट्रीय अधिकार स्थापित करना चाहते हैं | इनके राष्ट्रीय 
अधिकार की सीमा का निर्धारण किस सिद्धान्त के आ्राधार पर किया जाय, इस सम्बन्ध में 
इन तीनों देशों में गम्भीर मतभेद थे। डेन्मार्क और हालैण्ड की यह मान्यता थी कि महा- 
द्वीपीय समुद्रतल की सीमा का निर्धारण १६५८ के महाद्वीपीय समुद्र तल के अभिसमय की 
धारा ६ के अनुसार समानदूरी (ए4णां!४४706) की पद्धति से होनी चाहिए । 
यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसका प्रत्येक बिन्दु क ख नामक दो राज्यों की तटीय 
रेखा से समान दूरी पर होता है। पश्चिमी जर्मनी ने इस पद्धति का विरोध इस भ्राधार पर 
किया कि उत्तरी सागर की तटीय रेखा की रचना (0०ाष्टगाभांणा) जम॑ंनी 
के तट के पास नतोदर श्रथवा बीच में से दबी हुई है। यदि यहाँ समान दूरी के सिद्धान्त 
को सीमा निधारण के लिए लागू किया गया तो उसे केवल २३ हजार वर्ग किलोमीटर का 
समद्रतल प्राप्त होगा । डेन्मार्क तथा हालैण्ड के समुद्रतल की रचना उन्‍नतोदर भ्रथवा ऊपर 
को औ्रोर बढ़ी हुई है। इस प्रकार उन्हें साठ हजार वर्ग मील का समुद्रतटीय प्रदेश प्राप्त होगा। 
इस प्रकार का विभाजन इन दोनों के समुद्रतट के सामने के हिस्से ((0४8| ॥0॥8£8८ ) 
की लम्बाई के श्रनुपात में नहीं है, भ्रत: जर्मनी को इस पद्धति से ३६ हजार वर्ग किलोमीटर 
का और समुद्री प्रदेश मिलाना चाहिए। उत्तरी सागर के प्रदेशों में सीमा निर्धारण का 
झ्ाधार समान दूरी की पद्धति नहीं होनी चाहिए ग्रपितु प्रत्येक देश के सामने के समुद्रीतट 
को लम्बाई के श्रनुपात में प्राप्त हो सकने वाली समुद्रतटीय रेखा का न्यायोचित और समान 
भाग होना चाहिए। 

समुद्रतट के बंटवारे के आधार के सम्बन्ध में उपर्युक्त गम्भीर मतभेद को प्रस्तुत 
करते हुए प० जर्मनी, हालेण्ड, और डेन्मार्क ने न्यायालय से यह मांग की कि वह अन्तर- 
राष्ट्रीय कानून के ऐसे सिद्धान्त और नियम बताये जिनके आधार पर ये देश पारस्परिक 
समझौते से भ्रपनी समुद्रतटीय सीमाओं का निर्धारण करें। न्यायालय ने दो वर्ष तक इस 
प्रश्न पर विचार करने के बाद अपने निर्णय में डेन्माक और हार्लण्ड के इस दावे को रहू 
कर दिया कि सीमा निर्धारण १६५८ के जेनेवा अभिसमय की धारा ६ के श्रनुसार समान 
दूरी की पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए । इसे निम्नलिखित दो कारणों के आधार 
पर अस्वीकार किया गया। पहला कारण यह था कि पश्चिमी जमंनी ने १९५८ के जेनेवा 
अभिसमय को संपुष्ट (72४9) नहीं किया था अतः वह इसे मानने के लिए कानूनी रूप 
से बाध्य नहीं था। दूसरा कारण समान दूरी का नियम रिवाज के तौर पर माने जाने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने पश्चिमी जर्मनी का यह 
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दावा भी स्वीकार नहीं किया कि महाद्वीपीय समुद्रतल के बंटवारे का झ्राधार समुद्रतटीय 
रेखा के अनुपात में न्‍्यायोचित और समान अंश होना चाहिए। न्यायालय की सम्मति 
में प्रत्येक देश को समुद्र में अपने भूप्रदेश के स्वाभाविक बढ़ाव वाले महाद्वीपीय समुद्रतल 
पर अधिकार है श्रौर यहां मूल प्रश्न न्‍्यायपूर्ण बंटवारे का नहीं अपितु सीमा निर्धारण 
का है। श्रतः न्यायालय ने इस मामले में निम्नलिखित निर्णय किया--१--सीमा निर्धारण 
के लिए समान दूरी (54पां0४7०6) के सिद्धान्त का उपयोग अनिवार्य रूप 
से आवश्यक (00॥82०५) नहीं है। २--सीमा निर्धारण की कोई भ्रन्य पद्धति भी 
अनिवार्य रूप से आवश्यक मानी जा सकती है। ३--महाद्वीपीय समुद्रतल की सीमा का 
निर्धारण समझौते से तथा न्यायपूर्ण सिद्धान्तों के ग्राधार पर होना चाहिए । इसमें यह 
ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक देश के पास महाद्वीपीय समुद्रतल के वे सभी भाग रहें जो 
समुद्र में इसके भूप्रदेश का स्वाभाविक बढ़ाव (ऐषिक्वापा4। छा00०ाएष्थांणा) और 
विस्तार हों । 

गहरे समृद्रतल (]92८79 5८०८० ) पर प्रभृत्व की नवीन समस्या--इस समय जहाँ 
मनुप्य एक ओर भ्रन्तरिक्ष में चन्द्र, शुक्र, मंगल आदि ग्रह-उपग्रहों तक पहुँचने का प्रयत्न 
कर रहा है, वहाँ दूसरी श्रोर वैज्ञानिक उन्‍नति से उसने न केवल महाद्वीपीय समुद्रतल 
((०7४70708 $॥९॥) में विद्यमान प्राकृतिक सम्पत्ति--पेट्रोल, लोहा, कोयला प्राप्त 
करना शुरू कर दिया है, अपितु महाद्वीपीय समुद्रतल से आगे के अत्यन्त गहरे समुद्रतलों 
से भी प्राकृतिक सम्पत्ति निकालने के साधनों का आविष्कार करने में बड़ी सफलता प्राप्त 
की है। समुद्र के गर्भ में विद्यमान अनन्त सम्पत्ति का अनुमान इन थोड़े से तथ्यों से भली 
भाँति किया जा सकता है।” केवल प्रशान्त महासागर में एल्यूमीनियम की इसनी मात्रा 
है कि १६६० में संसार में इसकी खपत के हिसाब से यह बीस हजार वर्ष तक चल सकती 
है, जब कि पृथ्वी पर विद्यमान खानों का एल्यूमीनियम केवल १०० वर्ष तक ही काम दे 
सकता है, इसी प्रकार मैंगनीज़ तथा ताम्बे के समुद्री भंडार क्रमश:४ लाख और ६००० वर्ष 
तक चल सकते हैं, जब कि पृथ्वी के भण्डार क्रमश: १०० वर्ष तथा ४० वर्ष के लिए ही हैं। 
समुद्र के खारे जल को मीठा बनाने के तथा उसमें खेती करने के परीक्षण इतनी तेजी से 
हो रहे हैं कि १६८० तक समुद्रों में भ्रनाज की पैदावार बड़े पैमाने पर होने लगेगी, भूमि पर 
खेती समुद्री खेती की तुलना में नगण्य रह जायगी। एक बर्गमील समुद्री जल से लाखों टन 
नमक तथा अन्य खनिजों के ग्रतिरिक्त ६६५ टन (१ टन--२७ मन) चाँदी तथा २५ टन 
सोना पाने की संभावना की जा रही है। इस विषय में कितनी तेजी से प्रगति हो रही है, 
यह इससे स्पप्ट है कि थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया और मलायेशिया इस समय समुद्र से रांगा 
(]॥) , दक्षिण अ्रफ्रीका हीरे, फिनलैण्ड तथा न्यूज़ीलैण्ड लोहा तथा इंगलैण्ड श्रौर कनाडा 
कोयला प्राप्त कर रहे हैं। सबसे श्रधिक विलक्षण प्रगति पेट्रोल, गंधक श्ौर गैस के क्षेत्र में 
हुई है। १६४७ में सं० रा० श्रमरीका के महाद्वीपीय समुद्रतल में विद्यमान तेल भंडार का 
अनुमान ३३ अरब (8॥07) पीपे था (१ पीपाउ-३१४ गैलन) तथा २३ करोड़ पीपे 





२५. टाइम्ज़ श्राफ इंडिया, दिल्ली, २ दिसम्बर १६६७, पृ० ६ 
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तैल समुद्र से निकाला जाता था । १६६४ में समुद्री तेल के भण्डार का अनुमान बढकर 
१०० अरब हो गया है और समुद्र से पहले की अपेक्षा लगभग दस गुणा या २४ करोड़ पीपे 
तेल निकाला जा रहा है। समुद्र में इस अनन्त वैभव का महत्व उस समय और भी अधिक 
बढ़ जाता है, जब हम यह देखते हैं कि भूमण्डल का तीन-चौथाई भाग समद्रों से घिरा हुआ 
है। इस श्रनन्त प्राकृतिक सम्पत्ति के भ्रतिरिक्त समुद्रतल का दूसरा नवीनतम उपयोग प्रति- 
रक्षात्मक कार्यो के लिए है। समुद्र की गहराइयों में शत्र्‌ देशों को हानि पहुँचाने के लिए 
फेंके जाने वाले प्रक्षेपणास्त्रों के श्रडडे स्थापित किये जा सकते हैं, इनका बड़ा लाभ यह 
है कि समुद्र के भीतर छिपे होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले ग्रन्तरिक्षयान 
इनका पता नहीं लगा सकते हैं । 

उपय॑क्त दोनों कारणों से गहरे समुद्रों का महत्व भविष्य में बढ़ने की तथा इसके 
प्रभुत्व के सम्बन्ध में ग्रन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। इस समय सब 
देशों ने सागर के महाद्वीपीय समुद्रतल ((णाप्रा्ाआ। 500) पर निकटवर्ती देशों 
का स्वामित्व माना है। भ्रब इससे ञ्रागे के बहुत गहरे समुद्री के तल पर स्वामित्व की जटिल 
समस्या उत्पन्न होगी । इसका कारण इन समुद्रों के तल पर पाई जाने वाली ग्रनन्त प्राकृ- 
तिक सम्पत्ति श्रौर इनका सामरिक दृष्टि से उपयोग करना है। जिस प्रकार भूमण्डल पर 
उपनिवेश और सैनिक ग्रडड पाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों में होड़ हुआ करती थी, बसी ही 
होड़ भविष्य में खमुद्रतल के अड्डों तथा सम्पत्ति के लिए होने की संभावना है। १६६७ में 
माल्टा ने इस महत्वपूर्ण नवीन समस्या की ओर सं० रा० संघ का यान खींचा है। 

समुद्रतल के कानून के सम्बन्ध में दो नई घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। पहली घटना 
१७ दिसम्बर १६७० को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पास किया गया प्रस्ताव संख्या 
२७५० (2४५) है। इसके अ्रनुसार वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओ्नों से परे के महासमुद्रों के 
तल को (5८४०८) तथा इनके नीचे की जमीन को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के पूर्णरूप से 
सुरक्षित रखने पर बल दिया गया है और यह घोषणा की गई है कि यहाँ पाये जाने वाले 
साधनों का उपयोग समूची मानव जाति की भलाई की दृष्टि से किया जाना चाहिए। 
दूसरी घटना ७ दिसम्बर १६७० को समुद्रतल में या उसके नीचे सामूहिक विनाश के आण- 
विक आयधों तथा ग्रन्य हथियारों के रखने पर पाबन्दी लगाने वाली संधि (639 ०॥ 
6 गाएणाता णी प6 लाए4८शाशा। ए 'िप्रशध्वा 'ै४३००क्‍5 ॥॥0 ()॥०: 
ै९०४७००75 ०एी ४५५ >657पलागणा णा ॥6 $6९8-860 270 (6 066थ॥ 7007 
870 ॥7 (6 $प0-80 (0८९0. ) । इस संधि के अनुसार समुद्रतल में किसी प्रकार के 
हथियारों को रखने की मनाही कर दी गई है। समुद्री कानून के सम्बन्ध में विस्तृत 
विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने १६७३ में एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय 
किया है । 

नहरें ((४95 )--किसी एक राज्य के प्रदेश में से होकर गृजरनेवाली नहरों 
पर उस राज्य की प्रादेशिक प्रभुता होती है। इनका कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं है । 
किन्तु अनेक राष्ट्रों के यातायात के लिए महत्व रखने वाली नहरें किसी एक राज्य के 
प्रदेश में से गुजरने पर भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय समझी जाती हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध 
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विभिन्न महासमुद्रों को जोड़ने वाली ऐसी नहरों से है, जिनका लाभ अनेक राज्य उठाते 
हैं। इस प्रकार की तीन नहरें हैं--पानामा, कील, और स्वेज़ । 

(क ) पानामा नहर (7?2808773 (४79 )--यह मध्य अ्रमरीका के पानामा 
राज्य में से होते हुए अ्रन्ध महासागर को प्रशान्त महासागर से जोडती है। इस नहर के 
यातायात के नियमों की व्यवस्था १६०१ की ग्रेट ब्रिटेन तथा सं० रा० अमरीका की 
हे-पौन्सेफोटे (॥9५-7?4०॥०८(०/८) सन्धि तथा १६०३ और १६०६ के समझौतों के 
अनुसार होती है। १९०१ की संधि की एक धारा में यह व्यवस्था है कि यह नहर निश्चित 
नियमों का पालन करने वाले सब राष्ट्रों के व्यापारिक और सामरिक जहाजों के लिए 
समानता की शर्तों पर खुली रहेंगी ।” इस सन्धि में यह भी कहा गया था कि इसका परि- 
वेष्टन (8/00:80९) कभी नहीं किया जायगा और इसमें शत्रुता का कोई कार्य नहीं 
होगा । प्रथम विश्वयुद्ध में सं० रा० अमरीका ने सब राष्ट्रों के व्यापारिक जहाजों को 
इसमें से गुजरने दिया, किन्तु युद्धकारी देशों के रणपोतों के गुजरने पर पाबन्दी लगाई । 
जब सं० रा० अ्रमरीका स्वयं युद्ध में सम्मिलित हुआ तो उसने नहर में शत्रु के सभी जहाजों 
का गुजरना बन्द कर दिया। इस संधि द्वारा इस प्रदेश के तटस्थीकरण की व्यवस्था होने 
पर भी सं० रा० शअ्रमरीका पानामा नहर की सुरक्षा के लिए आवश्यक रक्षात्मक कार्ये- 
वाही कर सकता है। उसे पानामा नहर के क्षेत्र में स्थायी रूप से नियंत्रण का तथा सेना 
रखने का भ्रधिकार है । पानामा गणराज्य की इस प्रदेश में प्रभुसत्ता केवल कानूनी और 
नाममात्र की है, वास्तविक तथ्यानुसार (77८ 48००) सत्ता वाशिगटन के पास है। 
२५ जनवरी, १६५५ की सं० रा० अमरीका-पानामा की पारस्परिक सहयोग की संधि 
से भी यही ध्वनि निकलती है। 

कील नहर (॥९|८] (४॥79 )--यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती 
है। यह पूर्ण रूप से जम॑न प्रदेश में हैं और प्रथम विश्वयुद्ध से पूरे इस पर जर्मनी की पूरी 
सर्वोच्च सत्ता और पूर्ण अधिकार था । १६१६ की वर्साय की संधि में यह व्यवस्था की गई 
कि जमेनी के साथ लड़ाई न करने वाले सभी राज्यों के व्यापारिक और रणपोतों के 
लिए यह समानता के आधार पर खुली रहेगी । १६२३ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 
१४॥770९007 के मामले में इस नहर की स्थिति पर प्रकाश डाला । विम्बलडन एक 
ब्रिटिश जहाज था। एक फ्रेंच कम्पनी ने इसे किराये पर लिया था। २१ मार्च, १६९२१ को 
जमंन अधिकारियों ने इस जहाज को कील नहर से इस आधार पर नहीं गुजरने दिया कि 
यह रूस के साथ युद्ध करने वाले पोलैण्ड के लिए रण-सामग्री ले जा रहा है। न्यायालय ने 
अपना निर्णय देते हुए कहा कि जमेन सरकार का यह कत्तंव्य था कि वह इस जहाज को नहर 
में से गुजरने देती क्योंकि वर्साय सन्धि द्वारा कील नहर ऐसे सब राष्ट्रों के जहाजों के लिए 
खुली रखी गई है, जो जमंनी के साथ शान्तिपूर्वक रहते हों, वे आपस में किसी दूसरे युद्ध 
में संलग्न हो सकते हैं, किन्तु इसमें तटस्थ रहने वाला जमंनी इन राज्यों को जाने वाले जहाज 
नहीं रोक सकता । ४ नवम्बर, १६३६ को जर्मनी ने कील नहर सम्बन्धी वर्साय सन्धि 
की धारा अस्वीकार करने की घोषणा की तथा १६ जनवरी, १६३७ को जन नौसेना की 
उच्च सत्ता द्वारा प्रकाशित एक आदेश से प्रत्येक राष्ट्र के जहाजों के लिए नहर में प्रवेश 
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करने से पूर्व अ्रनुमति लेने का नियम बना दिया गया। 
स्वेज्ञ नहर (5062 (॥8] )--यह रक्तसागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है । 
इसे एक फ्रेंच कम्पनी ने बनाया था । बाद में ग्रेट ब्रिटेन ने इसके काफी बड़े हिस्से खरीद 
लिए। इस नहर के सम्बन्ध में २६ श्रक्टूबर, १८८८ को कुस्तुन्तुनिया का समझौता हुआ्ना। 
इसमें ग्रेट ब्रिटेन, भ्रास्ट्रिया, स्पेन, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी हालैण्ड, इटली, टर्की ने भाग लिया। 
इस सन्धि की महत्वपूर्ण व्यवस्थायें इस प्रकार थीं--(१) यह युद्ध एवं शान्तिकाल में 
खुली रहेगी, इसका परिवेष्टन (800/:80९) कभी नहीं होगा। (२) नहर के क्षेत्र 
में शत्रुता का कोई कार्य नहीं होगा । प्रत्येक जंगी जहाज को प्रवेश के २४ घण्टे के भीतर 
नहर छोड़ देनी होगी। नहर में या इसके बन्दरगाहों में युद्ध-सामग्री को कभी लादा या 
उतारा नहीं जा सकता । (३) सन्धि पर हस्ताक्षरकर्ताश्रों में से प्रत्येक राज्य नहर में 
अपने दो जंगी जहाज रख सकता है, किन्तु युद्धकारी देशों को इसमें भ्रपने रणपोत रखने 
का श्रधिकार नहीं है। स्वेज़ नहर मिश्र के प्रदेश में से होकर गुजरती थी । १९१४ तक यह 
टर्की के अधीन था । प्रथम विश्वयुद्ध में टर्की के सम्मिलित होने पर ग्रेट ब्रिटेन ने इसे अपने 
संरक्षण में लिया। १६२२ में इसने मिश्र की स्वतन्त्रता स्वीकार करते हुए भी स्वेज़ नहर के 
'सुरक्षा-विषयक अधिकार भ्रपने पास सुरक्षित रखे। २६ ग्रगस्त, १६३६ को मिश्र तथा 
ग्रेट ब्रिटेन में हुई एक सन्धि के श्रनुसार स्वेज नहर को मिश्र का अविभाज्य अंग माना गया, 
किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य के विविध भागों में सम्पर्क का महत्वपूर्ण साधन होने से ब्रिटेन को 
इस बात की अनुमति दी गई कि वह इस प्रदेश में उस समय ८क नहर की रक्षा के लिए 
अपनी सेनायें रख सकता है, जब तक मिश्री सेना इसकी रक्षा करने में समर्थ न हो । 
द्वितीय विश्वयुद्ध में इस सन्धि का पूरा पालन हुआ किन्तु युद्ध समाप्त होते ही मिश्र ने 
ब्रिटिश फौजों को हटाने की मांग की । लम्बी सन्धि चर्चा के बाद २७ जुलाई, १६५४ को 
दोनों देशों के बीच काहिरा में हुए समझौते के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन ने २० महीने में अपनी 
'सेनायें हटाना स्वीकार कर लिया तथा साथ ही नहर के सम्बन्ध में १८८८ के समझोते का 
'पालन करते हुए इस श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाली नहर में नौचालन की स्वतन्त्रता के 
सिद्धान्त पर बल दिया गया। इस समय मिश्र को आस्वान बाँध के निर्माण के लिए बहुत 
बड़ी धनराशि की श्रावश्यकता थी, जब सं० रा० श्रमरीका, इंगलैण्ड और श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक 
ने मिश्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर को इस कार्य के लिए धन देना ग्रस्वीकार किया तो उसने 
जुलाई, १६४५६ में स्वेज़ नहर के राष्ट्रीयकरण की विश्व को स्तब्ध करने वाली घोषणा की |! 
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले तो मिश्र के इस काये की घोर निन्‍दा की तथा बाद में इज़राइल 
के साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया (अ्रक्ट्बर, १६५६) । बाद में इन्हें वहाँ से 
अपनी फौजें वापिस बुलानी पड़ीं। २५ अप्रैल, १६५७ को मिश्री सरकार ने यह घोषणा की 
कि वह १८८८ के समझौते के सभी दायित्वों का पालन करेगी और नहर के प्रशासन के 
सम्बन्ध में होने वाली शिकायतों को निर्णय के लिए पंचायती कमेटी को देना तथा उसका 
निर्णय मानना दोनों पक्षों के लिए श्रावश्यक होगा । १८८८ की सन्धि करने वाले राज्यों में 
इस सन्धि की धाराश्नों की व्याख्या के सम्बन्ध में कानूनी प्रश्नों पर मतभेद होने पर मिश्र 
'ने इसमें श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया। मिश्र 
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इस नहर को सब देशों के लिए खुला रखते हुए भी पेलेस्टाइन के प्रश्न पर शत्रुता रखने वाले 
इज़राइल के लिए माल ले जाने वाले जहाजों को इस नहर में से नहीं गुजरने देता है । 
डेन्‍्मार्क का इज़राइल माल ले जाने वाला एक जहाज इंग टाफ्ट ([78८ ॥0) ८ महीने 
तक मिश्री अभ्रधिकारियों ने पोर्ट सईद में रोके रखा । भ्रन्त में ५ फरवरी, १६६० को सारा 
माल बन्दरगाह में उतार देने पर ही मिश्र ने इस जहाज को मुक्त किया । 

प्राकाश पर प्रादेशिक प्रभुत्ता (50५2८ंष्टा॥५ ०५८ /था )--वायुयानों के 
आविष्कार और विकास से पहले किसी राज्य के ऊपर विद्यमान श्राकाश की कोई 
महत्ता नहीं थी, किन्तु वतंमान समय में हवाई यातायात के विकास में श्राश्च्यजनक 
उन्नति से तथा यू-२ जंसे ७० हजार फुट की उँचाई पर उड़ने वाले वायुयानों, स्पूतनिकों 
तथा राकेटों के ग्राविष्कार से इसे अ्रसाधारण महत्व प्राप्त हो गया है। गानेर के मतानुसार 
किसी प्रदेश के आकाश को तीन भागों में बाँठा जा सकता है--(१) उच्चतम भाग-- 
यह वायू की कमी और तापमान की अधिकता के कारण मनुष्य के श्रावास के लिए सर्वथा 
अनुपयुक्त है। आजकल विभिन्न स्पृतनिकों और राकेटों द्वारा इस प्रदेश के श्रन्वेषण हो रहे 
हैं प्रौर जब मनुष्य यहां की प्राकृतिक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके यहां अपने 
अन्तरिक्ष यान ($7००८ $॥75 ) ले जाने लगेगा तो इस प्रदेश की महत्ता बढ़ जायेगी । 
(२) निम्नतम भाग-भूमि से ऊपर का ३३० मीटर तक का प्रदेश--इसमें ऊंचे मकान 
डाक तार, रेडियो विभाग की तारें, ऊँचे खम्भे आदि होते हैं। (३) मध्यवर्ती भाग-- 
यह हवाई यातायात और रेडियो के संदेश प्रेषण के लिए उपयोगी होता है। 

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले श्राकाश की प्रभुत्ता के सम्बन्ध में प्रमुख सिद्धान्त स्टार्क के 
मतानुसार निम्नलिखित थे -- (१) खुले समुद्रों तथा अ्रनधिक्ृत प्रदेश ( ए700९एए९४0 
(शाया09) के ऊपर का झाकाश सबके लिए पूर्ण रूप से खुला है। (२) राज्य 
की प्रादेशिक प्रभुता में विद्यमान भूमि और समुद्र के ऊपर वाले आकाश के बारे में ये 
मत प्रचलित थे--(क ) राज्य को अपने प्रदेश के उपर के झ्राकाश पर असीम ऊंचाई 
तक पूर्ण प्रभूसत्ता प्राप्त है, उसे विदेशी वायूयानों को अपने प्रदेशों में श्राने से रोकने का 
ग्रधिकार है। (ख) आकाश का उच्चतम उपरिशायी ($092८]००थ८॥) भाग महासमुद्रों 
की भाँति सब देशों के लिए खुला हुआ है। (ग) समुद्री मेखला (77776 ०९2) 
और खुले समुद्र की भांति राज्य की आकाश में प्रादेशिक प्रभुता कुछ निश्चित 
ऊंचाई तक होती है, उसके ऊपर का श्रन्तरिक्ष स्वामीहीन और सबके लिए समान रूप 
से खूला होता है। (घ) एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार यद्यपि आकाश के उच्च भाग में 
किसी राज्य का स्वामित्व नहीं होता, फिर भी वह इसमें विदेशी वायुयानों के यातायात 
को नियंत्रित कर सकता है। (डः) यद्यपि राज्य को अपने प्रदेश के उपरिशायी श्राकाश 
पर पूरी प्रादेशिक प्रभुता होती है, फिर भी उसे इसमें विदेशों के श्रसैनिक विमानों को याता- 
यात के लिए मागे देना पड़ता है, विदेशों के सेनिक वायुयानों को इस झाकाश में से जाने से 
रोकने का उसे पूरा अधिकार है। 


२६. स्टार्क--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४१ 
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प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर यह ग्रनुभव किया गया कि इस विषय में राज्यों द्वारा 
क्रियात्मक रूप से एक ही सिद्धान्त माना जा सकता है कि उन्हें अपने श्राकाश पर भ्रसीम 
ऊंचाई तक ((/54५७८ 34 (०७०7) पूरी प्रादेशिक प्रभुसत्ता है। १६१६ में पेरिस में 
हवाई यातायात के नियंत्रण की समस्याओं पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्यों का 
एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से शान्तिकाल में हवाई यातायात 
के उपर्युक्त नियम बनाये गये । इसकी मुख्य व्यवस्थायें निम्नलिखित थीं--(क) प्रथम 
धारा में राज्यों की अपने प्रदेश के ग्राकाश में पूरी प्रभुसत्ता स्वीकार करते हुए कहा गया 
था--- इस समझौते को करने वाले राज्य यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक राज्य को 
अपने प्रदेश और प्रादेशिक समुद्र के ऊपर आ्राकाश पर पूर्ण तथा श्रनन्‍्य ((!०7फए७८ &॥॥0 
८५८० प्र४४८ ) प्रभुसत्ता प्राप्त हे। (ख) शान्तिकाल में इस समझौते में सम्मिलित देशों 
के विमानों को अन्य राज्यों के ग्राकाश में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए निर्दोष 
उड़ान (70८९7 995532०) की पूरी स्वतन्त्रता होगी । किन्तु श्रन्तर्राष्ट्रीय 
हवाई कम्पनियों को ऐसी उड़ानों के लिए संबद्ध राज्यों से ग्रनुमति प्राप्त करनी होगी । 
(ग) किसी देश में एक विमान की रजिस्ट्री तभी होगी, जबकि उस पर पूरा स्वामित्व उस 
देश के नागरिकों का हो। एक वायूयान की रजिस्ट्री एक से अधिक देशों में नहीं हो सकती । 
(घ) वायुयान पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के समय इसकी राष्ट्रीयता और रजिस्ट्री के 
चिह्न अंकित होने चाहियें। (डः) निजी वायुयानों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करते 
समय इनकी रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र, जहाज के यात्रा योग्य होने का प्रमाणपत्र, चालकों के 
के पास चालन-योग्यता के प्रमाणपत्र, सवारियों की सूची ग्रादि निर्धारित सामग्री होनी 
चाहिए। (च) किसी राज्य के भ्रधिकारियों को अपनी सीमा में आ्रानेवाले वायुयानों के 
आझ्रावश्यक कागज़ात जाँचने का अधिकार होगा। (छ) राज्यों के सैनिक वायुयान दूसरे 
राज्यों के आकाश पर विशेष आज्ञा के बिना नहीं उड़ सकते; पुलिस, चुंगी आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले वायुयान पारस्परिक समझौते से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। (ज) हवाई 
यातायात के लिए राष्ट्रसंघ की भ्रध्यक्षता में एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग (हञाशा9॥074| 
(णगगाग5डंणा 0ि 4 ि३५४३०॥) बनाया गया । इसका कार्य सम्गेलन द्वारा 
निश्चित किये कत्तंव्यों का पालन, हवाई यातायात की आवश्यक सूचनाओं का संग्रह तथा 
हवाई नक्शों का प्रकाश था । 

पेरिस सम्मेलन में सं० रा० अमरीका तथा कई श्रन्य अभ्रमरीकन राज्य सम्मि- 
लित नहीं हुए थे । इनका सम्मेलन १६२८ में हवाना में हुआ । इसने पेरिस सम्मेलन जैसी 
व्यवस्थायें कीं । अन्तर केवल इतना ही था कि हबाना में मुख्य रूप से व्यापारिक समझौता 
हुआ झ्ौर इसने कोई भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं स्थापित किया । 

१२ भअ्रक्‍टबर १६९२६ के वारसा समझोते ( शवाइ१ए४ (0०7श्थाांग ) में 
विमानों द्वारा की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय ढुलाई, यात्रियों और माल-विषयक नियम, 
विमानवाहक की जिम्मेदारी आदि के अनेक नियम बनाये गये । द्वितीय विश्वयुद्ध से 

पहले इस प्रकार के कई ग्रन्य समझौते भी हुए , किन्तु इन सबमें दो बातें उल्लेखनीय 
थीं--(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को इन समझौतों द्वारा निर्दोष यात्रा की 
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झधिकांश सुनिधायें नहीं दी गयी थीं। (ख) विदेशी वायुयानों के भूमि पर उतरने के 
भ्रधिकार संबद्ध राज्यों की इच्छा पर निर्भर थे। 

द्वितीय विश्वयुद्ध में वायुयानों की विलक्षण उन्नति से समुद्रों और महाद्वीपों के 
झारपार हजारों मील लम्बी वैमानिक उड़ानें श्रारम्भ हुईं । इनमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई 
कम्पनियों के विभिन्न राज्यों में वैमानिक यातायात की और इनके लिए उपर्युक्त अड्डों 
की प्राप्ति की नई समस्‍यायें उत्पन्न हुईं। इन पर विचार करने के लिए नवम्बर, १६४४ 
में शिकागो सम्मेलन ((॥0820०0 (०॥ए०॥४०॥) बुलाया गया । इसमें ४० राज्यों ने 
अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक यातायात के प्रश्नों पर विचार किया । इस सम्मेलन का मुख्य 
विचारणीय विषय प्रत्येक राज्य की हवाई कम्पनियों को प्रदान की जाने वाली झ्रञाकाश 
की पाँच स्वतन्त्रतायें' (6५४८ #7०20077$ ० (8९ &॥) थीं--(क) बिना भूमि पर 
उतरे विदेशी राज्य में उड़ान करने की स्वतन्त्रता, (ख) दूसरे राज्यों में यातायात से 
भिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि पर उतरने की स्वतन्त्रता, (ग) वायुयानों से सम्बन्ध रखने 
वाले देश का माल दूसरे देशों में उतारने की स्वतन्त्रता, (घ) वायुयानों द्वारा स्वदेश 
लौटते हुए मार्ग में स्वदेश के लिए यात्री तथा माल लादने की स्वतन्त्रता, ($) दो विदेशी 
राज्यों में माल की ढुलाई की स्वतन्त्रता । इन पाँचों स्वतन्त्रताओं को सम्मेलन में सं० 
रा० अमरीका ने बड़ी प्रबलता के साथ रखा, किन्तु अन्य देशों ने इनके समर्थन में विशेष 
उत्साह प्रदर्शित नहीं किया । केवल पहली दो स्वतन्त्रताओं के पक्ष में ही बहुमत प्राप्त 
हो सका। भ्रतः इस सम्मेलन को बाधित होकर दो प्रकार के समझौते करने पड़े--(क) 
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन समझोता (॥6 उाहिाब्रांगाब व $लएए25 
पृप॥॥9॥ 42०८77०7 )--इसमें पहली दो स्वतन्त्रतायें स्वीकार की गयीं थी । (ख) 
अ्रन्तराष्ट्रीय हवाई परिवहन समझोता ([6व४0णान। है वा्चा590॥ 287९8- 
77९7/0 )--इसमें पाँचों स्वतन्त्रतायें स्वीकार की गयी थीं और यह समझौता करने वाले 
राज्य अन्य राज्यों के विमानों को अपने राज्य के आन्तरिक यातायात के लिए रोक सकते 
थे। अधिकांश राज्यों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किये, दूसरे पर हस्ताक्षर करने वाले 
राज्यों की संख्या सम्मेलन में सम्मिलित राज्यों के आधे से भी कम थी । इन दो समझौतों के 
ग्रतिरिक्त इस सम्मेलन ने श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रसेनिक उड़ान पर एक समझोता (('07ए८॥६०07 
णा फांगराक्षांग्राथं एांस। /शंधांणा ) किया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन था; विमानों के संचालन, इनके चालकों तथा यात्रियों की सुरक्षा, 
स्वास्थ्य, चुंगी आ्रादि के नियमों का उल्लेख था । इसने एक प्न्तर्राष्ट्रीय प्रसेनिक हवाई. 
यात्रा संगठन ( वाशियकाणा43| (।रश। 4शातणा 08भांरका0ा ) की स्थापना की । 
इस संगठन ने १६४७ के बाद ग्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी 
समझौते सम्पन्न कराये हैं। जेसे १६४८ का (णाए्शा।ंणा ०ी ॥6 खराल्याधांगान्षा 
घ९००2गाणा 0 रिशष्ला5 वा श्षाटाना, १६५२ का एगराए्कांगा ०7 (47926 
टबप5९व ०५ पंव एएछशशा &ाएएडा। (0 70 एश्वाव08 ० (6 $006. 

बाह्य भ्रन्तरिक्ष की प्रभुता की नवोन समस्या--द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से. 
झ्ाकाश के ऊंचे हिस्सों तथा बाह्य झन्तरिक्ष (0प/७ $98०८) में प्रादेशिक प्रभुता का 
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प्रश्न वी-२ तथा श्रन्तः:महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के श्राविष्कार से और पृथ्वी के चारों 
ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों तथा स्पृतनिकों के कारण बहुत जटिल हो गया है । 
स्टार्क ने यह ठीक ही लिखा है कि इस क्षेत्र में हुए वैज्ञानिक विकास के कारण आकाश 
की प्रभुता के सिद्धान्तों का पुननिर्माण आवश्यक होगा ।” १ मई, १६६० को अमरीका 
के एक यू-२ विमान ने रूसी श्राकाश पर उड़ान करके उसकी प्रादेशिक प्रभुता का अ्रति- 
क्रमण करते हुए इस प्रश्न को बड़े उग्र रूप में उपस्थित किया है। सं० रा० अमरीका के 
राष्ट्रपति आ्राइज़नहावर ने नई परिस्थितियों में सब देशों के लिए 'खुले श्राकाश” (0फ«॥ 
50065) का प्रस्ताव रखा है, किन्तु रूस के तीव्र विरोध के कारण इसके अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के रूप में स्वीकृत होने की कोई आशा नहीं है। रूस ने १ मई, १६६० को अमरीका 
के यू-२ विमान को तथा १ जुलाई, १६६० को आर० बी ०-४७ नामक निरीक्षण-विमान 
को श्रपने प्रदेश में मार गिराया है । 

उपर्युक्त घटनाओं के कारण यह तो निश्चित है कि श्रपने राज्य के प्रदेश पर 
विद्यमान भ्राकाश में असीम ऊंचाई तक (४5५७९ 80 (06थ॥) पूर्ण प्रभुसत्ता का 
पुराना अन्तर्राष्ट्रीय नियम खण्डित हो गया है । ५० से २३० मील तक ऊँच तापक्षेत्र 
()0४7708/॥26 ) वाले झ्राकाश में विभिन्न राज्यों ने बी-२ प्रक्षेपणास्त्र तथा रेडियो 
लहरें भेजकर भ्रन्य राज्यों की पूर्ण प्रभुता की सीमाओं का अ्रतिक्ररण किया है | इससे 
ऊपर के झाकाश में विभिन्न देशों के क्रेत्रिम उपग्रहों के भ्रमण के सम्बन्ध में १६५७-५८ 
में महाशक्तियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गई। रूस के स्पृतनिक इस समय 
भ्रमरीका के प्रादेशिक श्राकाश में घम रहें हैं और अ्रमरीका के उपग्रह रूसी श्राकाश का 
परिभ्रमण कर रहे है। १६५७ की निःणशस्त्रीकरण वार्ता में महाशक्तियों ने यह स्वीकार 
किया था कि बाह्य अन्तरिक्ष छोड़ने में उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं है, बशर्ते कि इनके छोड़ने 
का उद्देश्य शान्तिपूर्ण भर वैज्ञानिक अ्न्‌ संधान हो । किन्तु उपग्रहों का दुरुपयोग भी संभव 
है, इनसे शान्ति भंग की संभावना हो सकती है । उस समय इनके सम्बन्ध में बनाये जाने 
वाले अन्तर्राष्ट्रीय नियम अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में बनाये जाने वाले दीवानी 
सिद्धान्तों के श्राधार पर होंगे । 

आ्राजकल अन्तरिक्ष में मनुष्य-संचालित राकेट और विमान भेजने के तथा चाँद 
आदि तक पहुँचने के प्रयत्न हो रहे हैं। पहले सोवियत रूस ने राकेट में लाइका कुतिया 
तथा सं० रा० अमरीका ने बन्दर भेजे; इनके बाद पुरुष और स्त्रियाँ भेजी जा रही 
हैं । क्या ये राकेट दूसरे देश के आ्राकाश पर विद्यमान अ्रन्तरिक्ष का आवेशन (0०००७७- 
४0०७ ) कर सकते हैं ? अ्रन्तरिक्षणामी राकेटों के मार्गों का नियंत्रण का हवाई मार्गों के 
नियंत्रण की भांति सम्भव _ 

सं० रा० संघ तथा बाह्य श्रन्तरिक्ष (0. २. 0. आत0 00९० $920०6 ) -- 
१६५७ से बाह्य भ्रन्तरिक्ष की समस्याओं पर सं० रा० संघ तथा इसको विभिन्न कमेटियाँ 
विचार कर रही हैं। इस विचार-विमर्श में बाह्य अन्तरिक्ष के कानूनी दर्जे (,222| 


२७. स्टार्क--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४८ 


२४० प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


82805) के सम्बन्ध में चार प्रकार के दृष्टिकोण रखे गये हैं-(१) पहले दृष्टिकोण 
के अनुसार बाह्य ग्रन्तरिक्ष, चन्द्र तथा अन्य ग्रह अस्वामिक (॥२८४ ॥ए॥05 ) 
प्रदेश हैं, राज्य इन पर आवेशन (0०८7.9थ/०॥) आ्रादि उन्हीं साधनों से श्रधिकार 
कर सकते हैं, जिनसे वे भूमण्डल पर बिना स्वामी के प्रदेशों पर श्रधिकार करते हैं। . (२) 
दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अन्तरिक्ष पर तथा झ्राकाश के ग्रह-नक्षत्रों पर अधिकार करना 
ग्रसम्भव तथा अनुचित है । (३) तीसरा दृष्टिकोण यह है कि वाह् अन्तरिक्ष तथा ग्रह- 
नक्षत्र व्यक्तियों के शाश्वत उपयोग के लिए खुले रहने चाहियें। (४) चौथा दृष्टिकोण यह 
है कि बाह्य अन्तरिक्ष तथा आकाशीय पिण्डों पर कोई राज्य अपना वैयक्तिक स्वामित्व 
या नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकता । यह हवा और पानी की तरह सबके सामान्य उपयोग 
की वस्तु (२९८5 प्रा एण्ड छा 768 छा एणाशशटंप्रा)) है । इस 
पर एसा श्रन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों का दुरुपयोग न 
हो तथा इससे ग्रन्य राज्यों को खतरा या नुकसान न पहुँच सके । मार्च, १६५८ में सं० रा० 
संघ की जनरल असेम्बली की पहली कमेटी में इस विषय पर विचार करते समय पेरू के 
प्रतिनिधि ने कहा था कि इसे सावेजनिक उपयोग की वस्तु समझते हुए भी इस पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाने चाहिए और इस विषय में सबसे बड़ा प्रतिबन्ध लैटिन की इस कहावत 
में है कि दूसरों के अधिकारों को हानि न पहुँचाओ (8॥0ए॥ ॥0॥ 60९76 ) दस वर्षों 
के सतत प्रयत्न से अ्रब बाह्य अ्रन्तरिक्ष के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण संधि हो गई है । 

बाह्य ग्रन्तरिक्ष संधि (000४7 $09०6 776४५ )--सं० रा० संघ की जनरल 
असेम्बली ने १६ दिसम्बर १६६६ को बाह्न अन्तरिक्ष में चन्द्र एवं अ्रन्य खगोलीय पिण्डों 
में अनुसंधान के सम्बन्ध में भिन्न कार्य करने के सिद्धान्तों के बारे में एक संधि (]76४५ 
०ा 6 छााएंफएॉ65 20एथााए (6 26णा65 ् #ा्वाट5 का 6 +हछ0तवाणा 
870 एं56 ० 0प्राक्ष 598०6 फालपकाए 06 गात्गा क्रा4व .ीश' ०९८४ 
७००८४ ) का प्रस्ताव पास किया । २७ जनवरी, १६६७ को सोवियत संघ, सं० रा० 
अमरीका तथा इंगलंण्ड ने तथा ३ मार्च १९६७ को भारत ने हस्ताक्षर किये । राष्ट्रपति 
जानसन ने इसे १६६३ की श्रणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि के बाद शस्त्रों के नियंत्रण के विकास 
में सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण संधि कहा है । यह संधि ब्रिटिश विदेशमंत्री ब्राउन के शब्दों 
में कानून के शासन (7२७८ ०57 99) के क्षेत्र को विस्तीर्ण करती है । सं० रा० संघ में 
सं० रा० श्रमरीका के प्रतिनिधि श्री गोल्डबर्ग ने इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय कहा 
था 'कि इस पर सब सदस्य-राज्य गव कर सकते हैं। यह शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण 
पग है । यह संधि एक महान ऐतिहासिक प्रगति को सूचित करती है, १६५६ में दक्षिण 
प्रवविषयक संधि (/१॥8000 ॥760५ ) हुई, १६६३ में झ्रणपरीक्षण प्रतिबन्ध संधि 
([65। 89॥ 629 ) हुई और भ्रब यह संधि हो रही है। हमें आ्राशा है कि शान्ति का 
निर्माण करने वाले ऐसे समझौते बढ़ते चले जायेंगे।” यह संधि पिछले दस वर्षों में सं० रा० 


२८. इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन के लिए देखिए---इंडियन जनरल आ्राफ इंटरनेशनल लॉ, 
जनवरी, १६६३, पृ० १ से ४३ तथा इसमें निर्दिष्ट साहित्य । 
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संभ में बाह्य प्रन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में पास किये गये भ्नेक प्रस्तावों 
तथा प्रयत्नों का परिणाम थी। इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं*“-..- 

इसकी पहली व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा तथा भ्रन्य ग्रहों एवं उपग्रहों सहित 
बाह्य अन्तरिक्ष में खोज करने का तथा इनके उपयोग करने का अ्रधिकार सब देशों को 
समान रूप से प्राप्त होगा। इसमें विभिन्न राष्ट्रों में कोई भेदभाव नहीं किया जायगा। 
बाह्य अन्तरिक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतन्त्रता सभी देशों को होनी चाहिए तथा 
सब राज्यों द्वारा ऐसे अनुसंधान में भ्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग की प्रवत्ति को प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए (धारा १) । दूसरी व्यवस्था यह है कि कोई भी देश बाह्य अ्न्तरिक्ष के 
किसी स्थान पर, चन्द्रमा पर श्रथवा किसी अन्य ग्रह पर अपने राष्ट्र के रवामित्व श्रथवा 
प्रभुत्व का दावा इसके उपयोग करने के या इस पर ग्रधिकार (00०7७०४०॥) करने 
के कारण के झ्राधार पर नहीं कर सकता है (धारा २) । इसका यह ग्रभिप्राय है कि सं० 
रा० अमरीका या रूस में से कोई देश चाँद पर या शुक्र ग्रह पर पहले पहुँच कर उस पर 
अ्रपना झण्डा गाड़ता है, उस पर अपना अधिकार स्थापित करता है श्रौर उसका उपयोग 
करता है, तो भी इससे उसे यह भ्रधिकार न होगा कि वह इसे श्रमरीका या रूस के राज्य 
का अंग बना सके, चांद आदि पर कोई भी देश अपना प्रभुत्व स्थापिट नहीं कर सकता, 
ये देश सभी देशों को श्रनुसंधान और उपयोग के लिए समान रूप से सुलभ और उपलब्ध 
रहेंगे । तीसरी व्यवस्था यह है कि सभी देश बाह्य ग्रन्तरिक्ष में अपने अनुसंधान कार्य 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अ्नुसार--विशेषत: सं० रा० संघ के चार्टर के प्रनुसार 
करेंगे तथा इन कार्यों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना तथा 
्रन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग को बढ़ाना होगा (धारा ३) । इसका यह अभिप्राय 
है कि भ्रन्तरिक्ष में श्रनुसंधान का उद्देश्य सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युद्ध एवं आ्राक्रमण 
के लिए नहीं होना चाहिए । इसकी चौथी व्यवस्था बाह्य अन्तरिक्ष तथा ग्रहों का उपयोग 
शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही करना है। इसकी चौथी धारा में कहा गया है कि इस संधि 
पर हस्ताक्षर करने वाले देश यह वचन देते हैं कि वे पृथ्वी के चारों प्रोर की कक्षा (00) 
में कोई ऐसा पदार्थ नहीं स्थापित करेंगे, जिसमें आणविक झ्रायुध भ्रथवा बहुत बड़ी 
जनता का विध्वंस करने वाले कोई हथियार लदे हुए हों, तथा वे चन्द्रमा या ग्रन्य ग्रहों पर भी 
ऐसे कोई भ्रस्त्न-शस्त्न नहीं रखेंगे। सभी देश चन्द्रमा का तथा ग्रन्य ग्रहों का उपयोग केवल 
शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेंगे । वे इन पर कोई सैनिक ग्रड्डे या किलेबन्दियाँ नहीं 
स्थापित करेंगे, इन शस्त्रों के बारे में कोई परीक्षण नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार की 
सेनिक गतिविधियाँ या कार्य नहीं करेंगे धारा (४) । पाँचवीं व्यवस्था यह है कि बाह्य 
भ्रन्तरिक्ष में किसी देश के किसी कार्य से यदि किसी दूसरे देश को कोई हानि पहुँचेगी तो 
क्षति पहुँचाने वाला देश इस क्षति को पूरा करने के बारे में श्रपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को 
पूर्ण करेगा। (धारा ७) । अन्तरिक्ष में ग्रनुसंधान के लिए भ्रपने राकेट या यान भेजते समय 
सब देश इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इनसे दूसरे देशों को कोई हानि न पहुँचे, बाह्य 





२८. इण्डियन जर्नल भ्राफ इंटरनेशनल लॉ, पृ० ६१ तथा संधि के लिए देखिये १० ८४-६ ३ 


श्४डट२ प्स्तर्राष्ट्रीय कानून 


प्रन्तरिक्ष का वातावरण विषाक्त या दूषित न हो । छठी व्यवस्था यह है कि बाह्य 
पझ्न्तरिक्ष के ध्नुसंधान में सब देश एक-दूसरे को समान रूप से सहायता देंगे, एक-दूसरे 
के हितों का ख्याल रखेंगे । वे अपने श्रन्संधान के परिणामों की सं० रा० संघ के महा- 
सचिव को सब सूचसायें देते रहेंगे श्रौर वे इनका प्रकाशन तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से 
करेंगे (धारा ११ ) । 

ग्रनेक झ्रालोचकों ने इस संधि के कई बड़े दोषों का निर्देश किया है । पहला दोष 
यह है कि इसमें बाह्य प्रन्तरिक्षविषयक भनुसंधानों के शान्तिपूर्ण उपयोग पर बल देते हुए भी 
इसकी चौथी धारा में जिन स्थानों पर सैनिक भ्रड्डे स्थापित करने का निषेध किया गया 
है, वहाँ केवल चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डों' (१007 क्षा70 ०८८५४४ 90065 ) 
का उल्लेख किया गया है। इसमें बाह्य अन्तरिक्ष (0प/0/ $/906) को जानबूझ-कर 
छोड़ दिया गया है । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि यहाँ ऐसे अडडे स्थापित 
किये जा सकते हैं । दूसरा दोष यह है कि इसमें कोई धारा ऐसी नहीं है, जो स्पप्ट रूप से 
यह व्यवस्था करती हो कि बाह्ना भ्रन्तरिक्ष में सभी कार्य शान्तिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए किये जायेंगे, ऐसी व्यवस्था के अभाव में अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले राकेटों द्वारा 
जासूसी के तथा सैनिक गतिविधियों के कार्य किये जा सकते हैं । भारत एवं अन्य देशों के 
प्रतिनिधियों ने इस संधि में ऐसी धारा जोंडने पर बहुत बल दिया था । किन्तु सोवियत संघ 
झग्रौर सं० रा० ग्रमरीका का यह कहना था कि बाह्य अन्तरिक्ष में सैनिक कार्यों को रोकने की 
इस संधि में व्यवस्था की जाए तो अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले यानों के निरीक्षण 
झौर नियंत्रण का प्रश्न उत्पन्त होगा, इसकी व्यवस्था किये बिना यह धारा बेकार होगी। 
इस समस्या पर १८ राष्ट्रों का निःशरत्नीकरण सम्मेलन विचार कर रहा है। भारतीय 
प्रतिनिधि श्री क्रप्णराव ने उस सभा में यह भी कहा था कि जब इस संधि में निरीक्षण की 
कोई व्यवस्था किये बिना बाह्य अन्तरिक्ष में घूमने वाले यानों पर ग्राणविक श्रस्त्र रखने 
की पाबन्दी लगाई गई है तो उपर्यक्त धारा को भी निरीक्षण की व्यवस्था के बिना जोड़ा 
जा सकता है। तीसरा दोष यह है कि इसमें कोई ऐसी धारा नहीं रखी गई जिससे यह 
व्यवस्था की जाती कि बाह्य अ्रन्तरिक्ष से कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, 
जिससे अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति को एवं राज्यों के उत्तम पड़ोसी बने रहने के प्रीतिपूर्ण सम्बन्धों 
को कोई खतरा उत्पन्न हो । भविष्य में क्ृत्निम उपग्रहों द्वारा टेलीविज्ञन का कार्यक्रम प्रसा- 
रित होने के कारण इस प्रकार को सम्भावनायें बढ़ रही हैं । सं० रा० संघ के महामन्त्री 
यू थाण्ट ने इस संधि के दोषों को स्वीकार करते हुए कहा था-- मुझे यह देखकर खेद 
होता है कि अ्रभी तक बाह्य श्रन्तरिक्ष में सैनिक कार्यवाहियाँ करने का द्वार बन्द नहीं 
हुआ है।” किन्तु इन दोषों के होते हुए भी यह संधि बाह्य भ्रन्तरिक्ष कानून में अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
की प्रभृता का क्षेत्र विस्तीर्ण करके एक नवयुग का श्रीगणेश करने वाली तथा निःशस्त्नी- 
करण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग उठानेवाली है । 

परवत्ता (5»शं००८५ )--जब किसी राज्य को भ्पने प्रदेश,मं पूर्ण प्रभुसत्ता 


२€. इंडियन लर्यब श्राफ्‌ इण्टरनेशनल लो 
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रखते हुए भी इस प्रदेश में किसी अन्य राज्य के कुछ अधिकार स्वीकार करने पड़ते हैं 
तो इसे परवत्ता (5८76९) कहते हैं। श्रापेनहाइम ने इसका लक्षण करते हुए लिखा 
है-- राज्य की परवत्ता (808० 5९शं।ए०९) किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर 
सन्धि द्वारा लगाये गये वे ग्रपवादात्मक (£%००छ७॥०0॥9 ) प्रतिबन्ध हैं, जिनसे एक राज्य 
के समूचे या आंशिक प्रदेश को किसी दूसरे राज्य के विशेष उद्देश्य या स्वार्थ की पूति 
या सेवा करने के लिए बाधित होना पड़ता है ।** स्टार्क के मतानुसार ये सन्धि द्वारा 
राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता पर लगाए ऐसे असाधारण प्रतिबन्ध हैं, जिनसे इस राज्य 
के प्रदेश पर ऐसी शर्तें या पाबन्दियाँ लगाई जाती हैं, जो दूसरे राज्य के हितों को पूरा 
करें ।' इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण झ्राल्सेस का हुनिज्जन ('्रए्त08०)) नगर है, 
१८१५४ की शान्ति की संधि द्वारा इस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि समीपवर्ती 
स्विस कंण्टन बेसल (848८) के हितों को दृष्टि में रखते हुए इस नगर की कभी किले- 
बन्दी न की जाय । १८७१ में यह नगर जमंनी के तथा १९१६ में पुनः फ्रांस के श्रधिकार 
में आया, किन्तु इसकी यह परवत्ता बनी रही । इसी प्रकार कोई राज्य अपने प्रदेश में 
दूसरे राज्य की सेनायें रखने के लिए बाधित हो सकता है। 

परवत्ता का विषय (07४८८) सदेव किसी राज्य के प्रदेश का अंश, भूमि या 
प्रादेशिक समूह होता है । राज्य किसी प्रदेश के सम्बन्ध में परवत्ता द्वारा इस प्रकार बंध 
जाता है कि वह किसी भ्न्य राज्य को उस प्रदेश में किन्हीं कार्यों के करने--जैसे मछली 
पकड़ने, रेल बनाने, समुद्री तार बिछाने से रोक नहीं सकता। गे श्र कार वस्तुगत (॥9 
।2॥ ) होते हैं, चाहे किसी देश में कोई राज्य-परिवर्तन हो, वह किसी दूसरे देश का अंग 
बने, तो भी परवत्ता प्रदेश के साथ सम्बद्ध होने के कारण यथापूर्व बनी रहती है, जंसे 
उपर्युक्त उदाहरण में हुनिझज्जन नगर की किलेबन्दी न करने की परवत्ता जमंत्र एवं फ्रेंच 
दोनों शासनों में समान रूप से बनी रही । 

परवत्ता के चार प्रकार हैं--(१) निश्चयात्मक (4774809८ )--जब 
किसी राज्य को दूसरे राज्य के प्रदेश में सन्धि द्वारा अ्रनेक कार्य करने जैसे रेल बनाने, 
चुंगीघर स्थापित करने, सेनायें गुजारने, कुछ किलों में फौजें रखने, बन्दरगाह का उपयोग 
करने के श्रधिकार मिलते हैं तो यह निश्चयात्मक परवत्ता होती है। (२) निषेधात्मक 
(१२८४४४४८)--जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को सन्धि द्वारा अपने प्रदेश में 
किलेबन्दी न करने, सेना न रखने आदि के निषेधात्मक कार्यो के लिए बाधित करता है 
तो यह निषेधात्मक परवत्ता होती है। (३) सेनिक ('(॥॥&9 )--परवत्ता में एक 
राज्य दूसरे राज्य पर उसके प्रदेश में सेनायें रखने या न रखने, किलेबन्दी करने भ्रादि 
पर सैनिक प्रतिबन्ध लगाता है । (४) श्राथिक (£८0॥070०)--परवत्ता का 
उद्देश्य एक राज्य के प्रदेश में दूसरे राज्य को व्यापारिक तथा भश्रन्य इसी प्रकार के लाभ 
पहुँचाने के लिए दी गई सुविधायें हैं, जैसे विदेशी समुद्रों में मछली पकड़ने का, नदियों में 


३०. झआपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड १, पृ० ५३६ 
३१. स्टार्क--पूर्बोक्त पुस्तक, पु० १७३ 
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स्वतन्त्र नौचालन का, रेल बनाने का या टेलीग्राफ या समुद्री तार बिछाने का श्रधिकार । 
परवत्ता दो देशों के समझौतों से उत्पन्न होती है और इसी प्रकार समझौतों द्वारा इसका 
अन्त भी किया जा सकता है । 

दीवानी कानून की परवत्ता के सिद्धान्त का भन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रवेश प्रत्यन्त 
आधुनिक है | इसे श्रब॒ तक केवल दो मामलों में प्रमाण रूप में उपस्थित किया गया है-- 
बताओ 4वधा।0 (०85४ गिहरालां5 ैज7॥07 (90) तथा 7॥6 शशत्र0०१00 
(]924 ) । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालयों ने इन दोनों मामलों में इस सिद्धान्त को 
स्वीकार नहीं किया । पहले मामले में सं० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी 
अ्टलांटिक महासागर के कुछ प्रदेशों में मछली पकड़ने के भ्रधिकार के सम्बन्ध में विवाद 
था। दोनों पक्षों की सहमति से यह मामला २७ जनवरी, १६०६ को हेग के भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के पंचों को सौंपा गया। सं० रा० अमरीका का यह दावा था कि न्यूफाउण्डलंण्ड 
के कुछ भागों में उसे मछली पकड़ने का अधिकार है; इस मछलीगाह के सब नियम 
सुसकी, कनाडा की तथा ग्रेट ब्रिटेन की सहमति से बनने चाहियें, न कि केवल पिछले 
दोनों देशों की सहमति से । उसने अपने दावे का समर्थन परवत्ता के आधार पर किया। 
पंचों का निर्णय था कि १८१८ तक ब्रिटिश अथघा अमरीकी राजनीतिज्ञों को परवत्ता 
के सिद्धान्त का कोई ज्ञान नहीं था; इसके ग्राधार पर सं० रा० अमरीका को मछली 
पकड़ने के अधिकारों की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती थी । दूसरे मामले की घटनाग्रों 
का कील नहर के प्रकरण में पहले (१० २३४ ) उल्लेख किया जा चुका है। इसमें भी परवत्ता 
के आधार पर कील नहर में विम्बलडन के प्रवेश को वध सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, 
किन्तु न्यायाधीश शूकिंग ($लए८078 ) के अतिरिक्त अन्य जजों ने इसे स्वीकार 
नहीं किया । 
न्यायाधीश लौटरपेख्ट ने लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में परवत्ता के सिद्धान्त 
के प्रवेश से बड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं। स्टार्क ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए 
निरर्थक समझा है--इस प्रकार का सुझाव देने के भ्रनेक कारण हैं कि यह सिद्धान्त 
वस्तुत: आ्रावश्यक नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून से इसे भ्रच्छी तरह निकाला जा सकता 
है । इस दृष्टिकोण की पुष्टि इस बात से होती है कि उपर्यक्त दोनों मामलों में परवत्ता के 
झ्राधार पर किये गये दावों को (न्यायालयों द्वारा ) भ्रस्वीकार किया गया है।”* 


३२. स्टाके--यूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १७४ 
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प्रदेश प्राप्त करने ओर खोने के प्रकार 


(0०0९€5 ० 4८व१पांशाए ब्राते [.0आंए वउशा०7४९६) 


किसी राज्य द्वारा नया प्रदेश प्राप्त करने और उस पर प्रभुसत्ता स्थापित करने 
के पाँच प्रकार हैं-- (१) श्रावेशन (0८८एफ०४०॥), (२) चिरकालिक भुक्ति या भोग 
(क्‍225८०ए७7४०0), (३) उपचय (८००८०), (४) हस्तान्तर ((९४४०॥), 
(५) विजय ((०ए4०८४) । ये वेयक्तिक सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रकारों से गहरा 
सादृश्य रखते हैं। इनके अभ्रतिरिक्त एक छठा प्रकार पंचनिर्णय (/79»/7400॥) और 
सातवां प्रकार महाशरक्तियों के शान्ति-सम्मेलन भी हैं। यहाँ क्रमशः इन सब का संक्षिप्त 
परिचय दिया जायगा । 

(१) ग्रावेशन ((0८०८094॥/0॥ )--जब कोई राज्य किसी स्वामीहीन प्रदेश में 
भ्राकर तथा प्रवेण करके उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करता है तो इसे श्रावेशन कहा 
जाता है। ब्रियर्ली के णब्दों में इसका अभिप्राय ऐसा प्रदेश प्राप्त व ना है, जो किसी अन्य 
राज्य का भाग न हो। यह प्रदेश पाने का सबस अधिक महत्वएर्ण प्रकार है। अन्तर्गाप्ट्रीय 
कानून के जनक ग्रोशियस के शब्दों में यह प्रदेश प्राप्त करने का “एकमात्र स्वाभाविक 
और मोलिक प्रकार है। इसका लक्षण स्टार्क के शब्दों में ऐस प्रदेश पर प्रभूसत्ता ($00४2- 
28709) स्थापित करना है, जिस पर किसी अन्य राज्य का अधिकार न हो, चाहे ऐसे 
प्रदेश का नवीन अन्वेषण हो या इस पर किसी राज्य ने अपना श्रधिकार छोड़ दिया हो।' 
इस समय अत्यन्त शीतल श्रुवीय प्रदेशों को छोड़कर भूमण्डल के शेष सभी भूभागों 
झोर द्वीपों पर किसी न किसी राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी है, अत: भविष्य में श्रावेशन 
का कोई महत्व नहीं होगा । किन्तु १५वीं-१६वीं शताब्दियों में योरोपियन जातियों द्वारा 
भूमण्डल के नये प्रदेशों के ग्न्वेषण के समय तथा १९वीं शताब्दी में अफ्रीका के बंटवारे 
के समय इसका बहुत महत्व रहा है, और ञ्रब भी विभिन्न राज्यों में किसी प्रदेश के सम्बन्ध 
में विवाद होने पर अपने दावे के समर्थन में इस प्रकार को मुख्य आ्राधार बनाया जाता है । 
इसकी बहुत-सी कानूनी बातें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ॥6९24 9405 ० 885:शग! 
(976९7/9॥0 के मामले में तय की थीं । 

इस विवाद का आरम्भ १६३१ में नावें द्वारा पूर्वी ग्रीनलेण्ड के कुछ हिस्सों में 
भ्रपने आवेशन की घोषणा से हुआ । इस घोषणा के बाद डेन्माक ने अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय 


१. ब्रियर्लो---दी लॉ आफ नेशन्स, पृ० १५१ 
२. स्टार्क--इण्टरनेशनल टू इंट्रोडकशन लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १३५ 
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से यह प्रार्थना की कि नावें की इस घोषणा को अवैध घोषित किया जाय क्योंकि इस प्रदेश 
पर तथा इस सारे टापू पर डेन्मार्क की प्रभुसत्ता है। न्‍्यायाजय ने अभ्रपने निर्णय में यह 
बताया कि आ्रावेशन द्वारा अधिकार पाने में दो प्रधान तत्व हैं-- (१) सर्वोच्च प्रभु के रूप 
में इस प्रदेश के शासन-कार्य करने का इरादा या इच्छा, (२) सत्ता का वास्तविक प्रयोग । 
दूसरे शब्दों में किसी प्रदेश पर अपनी प्रभूसत्ता का अधिकार स्थापित करने के लिए यह 
आवश्यक है कि उसका आवेशन प्रभावशाली (ी८्लांए८) हो । यह बस्ती 
बसाने से और किला बनाने से हो सकता है । इनसे यह ज्ञात होता है कि वह इस प्रदेश पर न 
केवल अ्रधिकार जमाने की इच्छा रखता है, ग्रपितु वह इसका नियंत्रण भी कर सकता है । 
न्यायालय उसके सम्मुख उपस्थित किये गये प्रमाणों से इस निश्चय पर पहुँचा कि १७२१ 
के बाद डेन्माक के कार्यो से यह स्पप्ट था कि वह सारे ग्रीनलैण्ड को अपने अ्रधिकार में रखना 
चाहता है। किन्तु नावें ने इस टापू के जिन हिस्सों पर दावा किया, वहाँ डेन्माक की बस्तियाँ 
नही थी । भ्रतः डेन्मार्क को आ्रावेदन के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व--सत्ता के वास्तविक प्रयोग 
के प्रमाण देने पड़े । उसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण यह था कि १६३१ तक किसी भन्य राज्य 
ने उस प्रदेश पर प्रभुत्व का दावा नहीं किया था । इसके साथ ही उत्तर भ्ुवीय और अत्यन्त 
दुर्गम प्रदेश होने से यहाँ निरन्तर सत्ता-प्रयोग के उदाहरण दिखाना सम्भव नहीं था। फिर 
भी डेन्मार्क ने समूचे ग्रीनलैण्ड पर लागू होने वाले अनेक कानूनों और प्रशासनात्मक कार्यों 
के उदाहरण दिये, भ्रन्य देशों के साथ उसकी संधियों में ग्रीनलैण्ड का उल्लेख तथा 
आधुनिक काल में श्रनेक राज्यों द्वारा इस टापु पर उसके अधिकार को स्पष्ट मान्यता 
उसके प्रबल प्रमाण थे, ग्रत: न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि जब नावें ने 
इस प्रदेश पर भ्रपना दावा किया तब वह स्वामीहीन भूमि ([९८7॥9 ॥४॥॥ए७७ ) नहीं था, 
झत: इस पर आवेशन द्वारा उसका स्वत्व स्थापित नहीं हो सकता। 

ग्रावेशन के प्रभावशाली होने की शर्ते से यह स्पष्ट है कि किसी नये शासकहीन 
प्रदेश के अ्रन्वेषण-मात्र से किसी देश को उस पर प्रभुत्व नहीं मिल जाता । १५वीं-१६वीं 
शताब्दियों में इस सिद्धान्त का बोलबाला था । स्पेन वाले यह दावा करते थे कि १५५५ 
में एक स्पेनवासी अ्रमेरिगो वेस्पुच्ची (५७॥020 ४८५४००९८०) उत्तरी भ्रमरीका के तट 
पर सबसे पहले उतरा था, अ्रतः सारा उत्तरी अमरीका उनका है; इंगलंण्ड वालों का 
दावा यह था कि एक ब्रिटिश नाविक जान केबट १५४५४ में वहां पहुँचा था, श्रतः 
यह प्रदेश उनका है। पुतंगाल, फ्रांस तथा श्रन्य योरोपियन देश भी अ्रन्वेषण के आ्राधार 
पर भूमण्डल के विभिन्न भागों और द्वीपों पर अपना अ्रधिकार करने की घोषणा करते 
थे। श्रब श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश द्वारा किसी नये प्रदेश की खोज से उस पर 
उसका केवल श्रसम्पूर्ण झागम या ग्रधिकार (7700।096 77॥6) समझा जाता है, इसकी 
पूर्णता प्रशावशाली श्रावेशन (॥#2०४९ ००८ए००७४०॥ ) से होती है । अ्रसम्पृर्ण अधिकार 
का आ्राशय यह है कि उसे इस प्रदेश से श्रन्य राज्यों को हटाने का अस्थायी अभ्रधिकार 
मिल जाता है। यह अधिकार उतने तर्कंसंगत समय के लिए होता है, जो इस स्थान के 
आ्रावेशन के लिए उपयुक्त हो। इस अवधि में वह अपनी इच्छानुसार उसका आवेशन कर 
सकता द्वै, भ्रन्य राज्य इस बीच में वहाँ उसके ग्रधिकार का सम्मान करेंगे, किन्तु यदि वह 
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इस श्रवधि भें प्रभावशाली आवेशन नहीं करता तो उसका यह श्रसम्पूर्ण भ्रधिकार समाप्त 
हो जाता है। १६९०६ ई० में 9870 0]2987$ के मामले में हेग के पंचायती न्यायालय 
के पंच मो० ह्यू बर (प्रए७८) ने इस प्रश्न की विस्तृत मीमांसा की थी । 

पालमास का टापू फिलिप्पाइन द्वीपसमूह तथा तथा पूर्वी द्वीपसमूह के मध्य में 
अवस्थित है । उस समय पूर्वी ढ्वीपसम्‌ह पर डचों का भ्रधिकार था। वे इस टापू पर भी 
अपना स्वत्व समझते थे। दूसरी ओर सं० रा० अमरीका ने फिलिप्पाइन द्वीपसमूह को 
स्पेन से १८६८ की संधि द्वारा प्राप्त किया था । यह टापू स्पेन द्वारा खोजा गया था । 
स्पेन का उत्तराधिकारी होने के नाते इस पर सं० रा० ग्रमरीका अपना श्रधिकार मानता 
था। मो० ह्य बर ने इस विषय में भ्रपना निर्णय देते हुए कहा कि स्पेन ने इस टापू का पता 
लगाया है, किन्तु स्पेनवासी यहाँ आकर नहीं बसे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के साथ 
कोई सम्पर्क नहीं स्थापित किये और टापू पर उन्होंने भ्रपना प्रभुत्व नहीं जमाया । यदि 
यह मान लिया जाय कि १६वीं शताब्दी के भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अ्रनुसार किसी प्रदेश की 
खोज से उस पर स्वामित्व मिल जाता था तो यह गसम्पूर्ण अधिकार (॥70046 प॥॥6 ) 
था, इस अधिकार को स्पेन ने तर्कसंगत (॥२८४५०॥४४०।८) अ्रवधि के भीतर इस 
टापू पर वास्तविक स्वामित्व स्थापित करके सम्पूर्ण या सुनिश्चित श्रधिकार (॥00गगं- 
79४८ 77॥6) नहीं बनाया । अ्रतः स्पेन का इस पर कोई भ्धिकार नहों है श्रौर सं० रा० 
ग्रमरीका द्वारा स्पेन का उत्तराधिकारी होने के नाते इस टापू पर किया गया दावा 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । १६७७ से इस टापू में हारलैण्ड ने “निरन्तर और शान्ति- 
पूर्ण रीति से श्रपनी सत्ता का प्रदर्शन" ((णरा्रप008 ॥॥0 968०९) 0|5099 
० 80॥079 ) किया है, अ्रत: इस पर डच प्रभुत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। 

१६४५३ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इंगलिश चैनल के कुछ बहुत छोटे टापुप्रों 
के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के विवाद का निर्णय करते हुए 'थी7- 
(ए०ंथ5$ शत £स०॥०5 के मामले में उपयुक्त सिद्धान्त का समर्थन किया तथा राजकीय 
कार्यों के वास्तविक प्रयोग (4०पएव४ा >छाटं5९ णी 50406 णिालां075) पर बल 
दिया था । इन कार्यों का अ्रभिप्राय स्थानीय प्रशासन, स्थानीय क्षेत्राधिकार, इस पर 
लागू होने वाले कानूनों और नियमों का निर्माण है । किसी राज्य के द्वारा एक प्रदेश में 
इन कार्यों का निरन्तर किया जाना वहां उस राज्य की प्रभुसत्ता का प्रबल प्रमाण है । 
इस आधार पर इन टापुओ्रों में ज्िटिश अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त राजकीय कार्यों के निरन्तर 
किये जाने से न्यायालय ने इन पर ग्रेट ब्रिटेन का दावा स्वीकार किया । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी प्रदेश पर ग्रावेशन द्वारा भ्रधिकार 
स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना श्रावश्यक है-- 

(१) प्रस्थामित्त ([२९८४ ॥0]॥75 )--यह प्रदेश भग्रधिकार किये जाने के समय 
किसी भन्य राज्य के स्वामित्व में नहीं होना चाहिए, वस्तुत: इस सिद्धान्त का विकास 
ही दीवानी कानून के लावारिसी माल पर अधिकार के विचार से हुआ है । पहले यह 
बताया जा चुका है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ग्रीनलेण्ड पर नावें के भ्रधिकार के दावे 
को इस ग्राधार पर खारिज कर दिया कि इस पर डेन्मा्क की प्रभुसत्ता पहले से ही विद्यमान 
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है । भ्रावेशन (0००एशथां०ण)) हड़पने या भप्रनधिग्रहण (एंध्णाए&४०॥) से 
भिन्न है। हड़पने में ऐसा कार्य करने वाला किसी प्रदेश में पहले से विद्यमान राजसत्ता 
को बल के प्रयोग द्वारा हटाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है । किन्तु आ्रावेशन के दिए 
इस प्रदेश में राजसत्ता का सर्वथा ग्रभाव श्रावश्यक है । प्रतः श्रावेशन केवल ऐसे प्रदेश 
का हो सकता है, जिसकी खोज अभी हुई हो या जहाँ किसी राजसत्ता या शासन का 
अभाव हो । 

(२) प्रभुसत्ता स्थापित करने की इच्छा झोर इरादा--किसी प्रदेश के श्रावेशन 
के लिए यह आवश्यक है कि उस पर अ्रधिकार करने की इच्छा और इरादा भी हो। यह 
निरन्तर शान्तिपूर्ण रीति से वास्तविक सत्ता के प्रदर्शन द्वारा व्यक्त होता है। इसकी 
ऊपर पालमास तथा ग्रीनलंण्ड वाले मामलों में व्याख्या की जा चुकी है। कई बार 
सत्ता का प्रदर्शन प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए नहीं हो सकता । इस दशा में इस 
पर स्वामित्व का इरादा व्यक्त करना ही पर्याप्त समझा जाता है। फ्रांस औ्नैर मेक्सिको 
के (॥एशाणा ॥8]870 विवाद में पंच ने १६३१ में फैसला देते हुए यही सिद्धान्त 
स्वीकार किया । यह मंक्सिको के पश्चिमी तट से ६७० मील दूर एक उजाड़ टापू है। 
१८६४८ में फ्रांस ने इसको अपने राज्य का अंग बताते हुए हृवाई द्वीप की सरकार को इसकी 
सूचना दी । उसने यह एक स्थानीय पत्र में प्रकाशित की । फ्रांस ने इस पर आधिपत्य 
स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, इस बीच में मैक्सिकों ने इसका प्रभावशाली 
प्रावेशन (सस्लांएट 0०८फशांणा ) किया, किन्तु १६९३१ में इसे पंच ने इस 
आधार पर स्वीकार नही किया कि फ्रांस ने जब इस पर अधिकार किया था, उस समय 
यह अस्वामिक भूमि (इछगाणांणा ग्रप॥४5) थी; उसके बाद फ्रांस निरन्तर 
इस पर अपने स्वत्व को घोषणा करता रहा और इस अपने अधिकार में करने का इरादा 
प्रकट करता रहा। (३) किसी नय॑ प्रदेश का केवल अन्वेषण या खोज ऐसा करने वाले 
देश को इस पर असम्पूर्ण अधिकार (70709० १/6) ही प्रदान करता है। इसे पूर्ण 
बनाने के लिए इस पर सत्ता स्थापित करने के कार्य किये जाने चाहियें। झण्डा गाड़कर 
अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा करना, बस्ती बसाना औ्रौर प्रशासन के प्रबन्ध की व्यवस्था 
करना इस प्रकार के कार्य है। 

अ्रन्तराष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में इस प्रश्न पर कुछ मतभेद है कि किसी प्रदेश 
के आवेशन को वध बनाने के लिए इसे आवेशित करने वाले राज्य द्वारा श्रन्य राज्यों को 
इसकी सूचना देना आवश्यक है या नहीं । हालैण्ड और पिट काब्बेट इसे प्रावश्यक समझते 
हैं, किन्तु आपेनहाइम के मतानुसार यह ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ग्रावश्यक नियम नहीं है। 

श्रावेशन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इससे कितना बड़ा भूभाग 
इसे ग्रावेशित करने वाले राज्य के प्रभुत्व में आता है । इस सम्बन्ध में दो प्रमुख सिद्धान्त 
हैं“- (१) सातत्य (८०9) का सिद्धान्त--इसके अनुसार किसी प्रदेश को 
भ्रावेशित करने वाला राज्य प्रपनी प्रभुता का विस्तार इस प्रदेश के साथ लगे हुए भूभाम 
में उतभे बड़े क्षेत्र तक करता है, जहाँ तक का प्रदेश उसकी सुरक्षा तथा निवास की भूमि 
के स्वाभाविक विकास के लिए श्रावश्यक हो। (२) संस्पशिता (00॥0 8०५) 
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का सिद्धान्त--इसके अनुसार भ्रावेशन करने वाला राज्य अपनी प्रभुता का विस्तार इस 
प्रदेश के साथ भौगोलिक दृष्टि से संस्पर्श करने वाले पड़ोसी प्रदेशों पर भी करता है । 
ये दोनों सिद्धान्त बड़े भ्रस्पष्ट और व्यापक हैं, प्रभी तक इस विषय में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूत 
के निश्चित नियम निर्धारित नहीं हुए हैं। 

किन्तु इन दोनों सिद्धान्तों ने उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के जनशून्य हिमाच्छा- 
दित प्रदेशों के सम्बन्ध में खण्ड सिद्धान्त (5९०00 ?॥77०9।6) का महान्‌ विवाद उत्पन्न 
किया है | हवाई यातायात, अणु-शक्ति द्वारा संचालित समुद्र के गर्भ में बफ को काटते हुए 
ध्रुवीय प्रदेश के आर-पार जाने वाली नाटिलस जैसी पनड्ब्बियों तथा श्रन्त:महाद्वीपीय 
प्रक्षेपणास्त्रों के कारण इन प्रदेशों की सामरिक महत्ता बढ़ गयी है और अनेक देश ध्रुवीय 
प्रदेशों के विभिन्न अ्रंशों पर खण्ड सिद्धान्त द्वारा अ्रपनी प्रभुता का दावा कर रहे हैं। इसके 
प्रनुसार ध्रुवीय प्रदेशों के समीपवर्ती राज्य भ्रपने देश की स्थानीय सीमा और तटीय रेखाओं 
से भूमण्डल पर उत्तरी या दक्षिणी भ्रुवों तक खींची गई रेखाओं के भीतर आने वाले खण्डों 
पर, चाहे वे समुद्र हों या भूमि, भ्रपनी प्रभुता का दावा करने लगे हैं। सोवियत यूनियन, नावें, 
डेन्मार्क कनाडा और सं० रा० अमरीका ने उत्तरी ध्रुव के विभिन्न खण्डों पर अपने श्रधिकार 
का दावा किया है और दक्षिणी ध्रुव में ऐसा दावा करने वाले चिली, श्रजंण्टायना और 
ग्रेट ब्रिटेन हैं। इन प्रदेशों की दुगंमता श्रौर आवासशून्यता के कारण यहाँ आवेशन की उप- 
युक्त शर्तें--बस्ती बसाना तथा प्रशासन की व्यवस्था करना पूरी नहीं हो सकती, श्रत: 
झ्रपने दावों का औचित्य सिद्ध करने के लिए इस सिद्धान्त का आविप्कार किया गया है 
वस्तुत: ये दावे इन खण्डों में भविष्य में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करन के इरादों की सूचनाये 
मात्र हैं। यदि यहाँ खोज का सिद्धान्त माना जाता तो दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुँचने 
तथा अपना झण्डा गाड़ने वाले एमण्डसेन के देश नारवें का प्रभुत्व मानना चाहिए था। नावें 
ने १६२४ में एसा दावा भी किया था, किन्तु सं० रा० आमरोका ने इसे स्वीकार नहीं 
किया। खण्ड सिद्धान्त को ग्रभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कोई मान्यता नहीं प्राप्त हुई । 

दक्षिणी ध्रुव प्रदेश (47००७) के सम्बन्ध में १ दिसम्बर, १६५६ को 
बारह राज्यों--अ्रजंण्टाइना, प्रास्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूज़ीलैण्ड, नावें, 
दक्षिण ग्रफ्रीका के संघ, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, तथा सं० रा० अमरीका ने ३० वर्ष तक 
चलने वाली दक्षिण ध्रुवीय संधि (47ा००७ ॥7०9/५) पर हस्ताक्षर किये थ । इसके 
भ्रनुसार इन देशों ने यह निश्चय किया है कि (१) सब देशों को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के 
लिए दक्षिणी ध्रुव के महाद्वीप का उपयोग करने का अधिकार होगा। (२) इस प्रदेश में 
सब देश भ्रपने प्रादेशिक दावों श्रौर झण्डों को स्थगित (776626 ) कर देंगे। (३) दक्षिणी 
ध्रुव के प्रदेश में सब सैनिक कार्यवाहियाँ निषिद्ध होंगी । (४) ऐसी कार्यवाहियाँ रोकने 
के लिए पक पारस्परिक निरीक्षण पद्धति (१/पाए॥ ॥59600 $५90॥) को स्थापित 
किया जायगा । ५० लाख वर्ग मील में लागू होने वाली यह पहली भ्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण 
पद्धति है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिणी झ्ुव की यह संधि (47(8०॥० 
':८४५ ) भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्रसाधारण महत्व रखती है श्र इसने इस क्षेत्र में विभिश्न 
राज्यों के दावों को तथा झगड़ों को कुछ समय के लिए शान्त कर दिया है । 
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साँद पर अधिकार (000४7०४०0॥ ० (००॥)--क्‍्या कोई राष्ट्र चाँद पर, 
मंगल पर तथा भश्रन्य ग्रहों पर भ्रपना अधिकार स्थापित कर सकता है ? १६९६१ से राकेटों 
द्वारा मनुष्य को बाद्द अन्तरिक्ष में भेजे जाने के सफल प्रयत्नों से' इस प्रश्न को असाधारण 
महत्व प्राप्त हो गया है। राकेटों की वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति को देखते हुए यह भ्रसम्भव 
नहीं प्रतीत होता है कि अगले कुछ वर्षो में रूस या अमरीका का कोई भश्रन्तरिक्ष-यात्री 
चाँद पर पहुँच कर वहाँ ग्रपना झण्डा गाड़ दे । क्या इससे आ्रावेशन द्वारा रूस या भ्रमरीका 
का स्वामित्व चाँद पर स्थापित हो जायगा ? 

पहले यह बताया जा चुका है कि आवेशन (0००८०७४/०॥) द्वारा किसी प्रदेश 
पर आधिपत्य के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त इसका अस्वामिक (२८४- 
70७॥॥0४ ) अथवा कोई मालिक न होना है; तथा दूसरी शर्ते इस पर किसी प्रकार का 
वास्तविक शासन स्थापित करना है । आपेनहाइम के शब्दों में प्रभावशाली आवेशन 
(करीट्णांए्ट 0००7एथवंणा) के लिए स्वामित्व (?055८४$०॥) झौर प्रशासन 
(2 07)757900॥) आवश्यक है । स्वामित्व का यह भ्र्थ है कि किसी राज्य द्वारा 
अरब तक किसी के स्वामित्व में न विद्यमान प्रदेश पर प्रभुसत्ता पाने के उद्देश्य से इसे श्रपने 
श्रधिकार में लाना । प्रशासन का तात्परय॑ वहाँ किसी का प्रकार का अपना शासन-प्रबन्ध 
स्थापित करना है। झावेशन के लिए दोनों शर्तों का प्रा होना ग्रावश्यक है। 

चाँद के आ्रावेशन के सम्बन्ध में पहली शर्त कुछ अंशों में प्री हो सकती है। 
रूस या प्रमरीका का कोई भ्रन्तरिक्ष-यात्री यहाँ सबसे पहले पहुँचकर श्रपना झण्डा गाड़ 
सकता है । किन्तु पहले पालमास टापू के मामले में यह बताया जा चुका है कि किसी प्रदेश 
की खोज-मात्र से उसपर केवल असम्पूर्ण अधिकार (0046 ॥776) मिलता है । 
यह वास्तविक नियंत्रण या शासन स्थापित करने की दूसरी शर्ते पूरी होने पर ही पूर्ण 
स्वामित्व तथा सुनिश्चित अ्रधिकार (0०709५८ [7॥6) बन सकता है । पृथ्वी 
से चन्द्रमा की दूरी तथा वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति को देखते हुए यह संभव नहीं प्रतीत होता 
है कि निकट भविष्य में चाँद पर पृथ्वी से वास्तविक प्रशासन और नियंत्रण स्थापित किया 
जा सकेगा। इसके श्रभाव में चाँद पर किसी राज्य का अ्रधिकार माना जाना संभव 
नहीं है । 


(२) चिरकालीन भुक्ति (2705८79007)--जब कोई राज्य चिरकाल तक 


३. भअन्तरिक्ष में राकेट द्वारा मनुष्यों को भेजकर वहाँ के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथ्य और सूचनायें 
एकत्न करने में इस समय रूस और भ्रमरीका में होड़ लगी हुई है। रूस को इस बात का श्रेय है कि उसने बाह्य 
भ्रन्तरिक्ष में पहला पुरुष भ्रौर पहली स्त्नी भेजी है। उसके ग्रन्तरिक्ष यात्री काखक्रम से ये हैं--मेजर गागारिन 
(१२ अ्रप्रैल, १६६१), मेजर तीतोव (७ प्रगस्त, १६ ६१), मेजर निकोलेयेव (११ प्रगस्त, १६६२ ) श्री 
पोषोविच (१२ अगस्त, १६६२), वेलारी वायकोवस्की तथा बेलेन्तीना तेरिश्कोवा (१४ जून तथा १६ जून 
१६६३ ), रूस के पाँचवें-छठे यूगलय तत्नी भ्रन्तरिक्ष-यात्री थे। वायकोवस्की ने ८२९ बार तथा २६ वर्षीया 
युवती तेरिश्कोवा ने ४६ बार पृथ्वी की परिक्रमा की । सं० रा० प्रमरीका के पहले चार भ्रन्तरिक्ष-यात्री ये 
हैं--श्री शेपर्ड (५ मई, १६६१) , कैप्टेन ग्रिसोम (२१ जुलाई, १६६१), श्री ग्लैन (२ फरवरी, १६६२), 
मेजर कपर (१५ तथा १६ मई, १६६३ ) । 


प्रदेश प्राप्त करने और खोने के प्रकार २५१ 


ऐसे प्रदेश में श्रपनी वास्तविक प्रभुसत्ता बनाये रखता है, जहाँ वस्तुत: कानूनी तौर से किसी 
'दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता है, तो यहाँ पहले राज्य की सत्ता मानी जाने लगती है। यही 
चिरकालिक भुक्ति है। आपेनहाइम ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है--“यह किसी 
प्रदेश पर इतने अधिक समय तक निरन्तर तथा ग्निर्बाध (एगाकांआप्रा0०१) रूप में 
प्रभुसत्ता के प्रयोग द्वारा उस प्रदेश पर प्रभूसत्ता पाना है, जो इस ऐतिहासिक विकास के 
परिणामस्वरूप यह विश्वास उत्पन्न कर सके कि वतंमान स्थिति श्रन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था 
के अनुकूल है ।* स्टार्क ने इसकी बहुत सरल परिभाषा करते हुए लिखा है-- चिर- 
कालिक भुक्ति से उत्पन्न होने वाला अधिकार किसी भ्रन्य राज्य की प्रभुसत्ता वाले प्रदेश 
पर बहुत लम्बे समय तक तथ्यानुसार (90८ 80००) प्रभुसता बनाये रखने का परिणाम 
होता है ।" इसका झावेशन से महत्वपूर्ण अ्रन्तर यह है कि वह अस्वामिक प्रदेश (7२65 
॥0]॥08 ) पर होता है और भक्ति वाले प्रदेश पर दूसरे का स्वामित्व होता है। 

यह वस्तुृतः दीवानी कानून की विपरीत भूक्ति (0४८५९ 005565&0॥ ) का 
अन्तर्राष्ट्रीय रूपान्तर है और बहुत लम्बे समय के भोग के बाद प्राप्त होता है। दीवानी 
कानून में इस काल की अभ्रवधि निश्चित है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसे सुस्पष्ट रूप 
से निर्धारित नहीं किया गया । ग्रोशियस (5670075) के मतानुसार ऐसा प्निर्बाध 
ग्रधिकार स्मरणातीतकाल से होना चाहिए । वैटल ने इसे “वर्षों की काफी बड़ी संख्या 
((०ञ्न॑वशक6 ॥ण्गराथ' 0 9९७5) बताया था । १८७१ की वाशिंगटन की संधि 
में यह भ्रवधि ५० वर्ष तय की गई थी । ब्रिटिश गायना के पंचनिर्णय (१८६६) में यह 
ग्रवधि २० वर्ष मानी गई थी । 

पुराने अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री ग्रोशियस और वैटल इसे बहुत भ्रधिक महत्व 
देते थे, किन्तु रिवियर (२८शंका) तथा डसमोर्टेन्स (007072॥5) जेंसे विधिवेत्ता 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते । ब्रियर्ली ने इस परस्पर 
विरोधी परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है-- एक भ्रर्थ में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
चिरकालिक भुक्ति को स्वीकार नहीं करता, यह भुक्ति के पीछे विद्यमान सिद्धान्त को तो 
मानता है, किन्तु इस सिद्धान्त के अभी वैसे विशद नियम नहीं बने, जैसे भ्रन्य कानूनी पद्धतियों 
में पाये जाते हैं। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी महत्ता नगण्य सी प्रतीत 
'होती है ।* 

(३) उपचय या पझ्रभिवद्धि (8०८०८४०॥)--स्टार्क के शब्दों में उपचय का 
अधिकार तब उत्पन्न होता है, जब किसी राज्य की प्रभुसत्ता में विद्यमान प्रदेश में प्राकृ- 
तिक कारणों से नये प्रदेश की वद्धि होती है और वह नया प्रदेश इसमें सम्मिलित होता 
है। इसमें किसी औपचारिक (7*0778) कार्यवाही या घोषणा की आवश्यकता नहीं 
होती । वह वद्धि शन:-शन: भ्रथवा सहसा दोनों प्रकार से हो सकती है। ग्रोशियस ने इस 
विषय में नदियों की भूसम्पत्ति वाले रोमन कानून के सिद्धान्त ही लागू किये थे । इसका 


४. आपेनहाइम---इंटरनेशनल लॉ, खंड १, पृ० ५७६ 
५. स्टारक--एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, चतुर्थ संध्करण, पृ० १४० 
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मुख्य सिद्धान्त है--80०८४० ०९०० जागरण श्रर्थात्‌ बढ़ी हुई वस्तु प्रधान वस्तु का 
भ्रनुसरण करती है । 

यह वृद्धि निम्न रूपों से होती है--नदियों द्वारा लाई मिट्टी से शनः-शरने: बनी 
हुई भूमि या प्रावद्धि (8॥ए९०॥ ) , समुद्र द्वारा इस प्रकार बढ़ाई हुई भूमि, डेल्टा, नदी 
के मध्य में बनने वाले टाप। इन सब अवस्थाओं में वृद्धि मुख्य भमि के स्वामी की समझी 
जाती है । यदि किसी राज्य के प्रादेशिक समुद्र में नये टापू बन जायें तो इसका परिणाम 
यह होता है कि प्रादेशिक समुद्र की सीमा को इन टापृश्नों के भ्रन्तिम छोर से नापा जाता 
है, राज्य का समुद्री क्षेत्राधिकार पहले की ञ्पेक्षा भ्रधिक विस्तृत हो जाता है । 8 
नामक स्पेनिश जहाज के मामले में ब्रिटिश नौसैनिक न्यायालय ने इसी सिद्धान्त को 
लागू किया था । १८०४ में ग्रेट ब्रिटेन श्र स्पेन के युद्ध में एक ब्रिटिश जहाज ने उक्त 
स्पेनिश जहाज को मिसिसिपी नदी के मुहाने के पास पकड़ा । इसमें यह प्रश्न उठाया गया 
कि यह कार्य सं० रा० अमरीका के प्रादेशिक समुद्र में हुआ था या नहीं । यदि इसे समुद्र 
के तट पर बने बालिसे (82॥52) के किले से नापा जाता तो यह घटना तीन मील के 
प्रादेशिक समुद्र की सीमा के भीतर हुई थी, किन्तु यदि “मुख्य भूमि की ड्योढ़ी का काम 
देने वाले, मिट्टी के बने टापुओं से नापा जाता तो यह घटना तीन मील की प्रादेशिक 
सीमा से बाहर हुई थी ।” न्यायालय ने उपचय से बने इन टापश्नों को मुख्य भूमि का भाग 
मानते हुए इस कार्य को सं० रा० अमरीका की प्रादेशिक सीसा से बाहर माना । 

(४) हस्तान्तर (('८5६।07 )--ब्रियर्ली के शब्दों में यह एक राज्य द्वारा किसी 
प्रदेश पर विद्यमान अपना अ्रधिकार दूसरे राज्य को प्रदान करता है।' इसमें प्रादेशिक 
प्रभुता एक राज्य के हाथ से निकलकर दूसरे राज्य के हाथ में चली जाती है । यह इस 
सिद्धान्त पर ग्राधारित है कि किसी राज्य की प्रभुसत्ता की यह मौलिक विशेषता है कि 
राज्य को अपने प्रदेश के हस्तान्तर का पूरा श्रधिकार हे । 

किसी प्रदेश का हस्तान्तर ऐच्छिक (५४०।प्रा/श9 ) और अनेच्छिक दोनों प्रकार 
का हो सकता है । ऐच्छिक हस्तान्तर बिक्री, विनिमय और दान द्वारा होता है। इसके 
उदाहरण १८६७ में रूस द्वारा अ्रलास्का का प्रदेश सं० रा० श्रमरीका को बेचना था, 
१८६० में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा हेलिगोलैण्ड और ज़न्जीबार का विनिमय हुआा 
था। विक्रय द्वारा सं० रा० अमरीका ने १८०० में लुइसियाना, १८१६ में फ्लोरिडा और 
१८४३ में गैडसडन प्राप्त किये। १८१६ में डन्मार्क मे श्रमरीका को डेनिश वेस्टइंडीज 
बेचा था। विनिमय का एक प्रसिद्ध उदाहरण १८७८ में रूमानिया द्वारा डेन्यूब के उत्तर 
में बेसारबिया का प्रदेश रूस को देकर इसके बदले में रूस से डेन्यूब के दक्षिण में डोब्रुजा 
का प्रदेश लेना था| एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को स्वतन्त्र उपहार के रूप में प्रदेश भेंट 
करने के भी कुछ उदाहरण हैं। १८५५१ में ग्रेट ब्रिटेन ने ईरी (॥76) झील की हार्स 
शो रीफ (056 58०८ २९८) को इसलिए सं० रा० अमरीका को भेंट किया कि वह 
इस पर दोनों देशों के नौसंचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रकाशस्तम्भ का मिर्माणः 


६. ब्रियर्ली--दी लॉ शझाफ नतेशन्स, प० ११५ 
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करे। झ्रास्ट्रिया ने १८५६ में लम्बार्डी का तथा १८६६ में बेनिस का प्रदेश फ्रांस को इसलिये 
दे दिया कि उसे यह सार्डीनिया को न देना पड़े । १८७८ की बलिस की संधि द्वारा बोस्निया 
तथा हज्जेंगोविना प्रशासन के लिए आस्ट्रिया को प्रदान किये गये थे | भ्रनैच्छिक (9५90- 
[ण/श्ा५ ) हस्तान्तर युद्ध में हारने वाले राज्य को विजेता के प्रति करना पड़ता है। १८७० 
के फ्रांस-जर्मत युद्ध में फ्रांस को हारने पर अपने झ्राल्सेसलो रेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े थे। 
हस्तान्तर में यह श्रावश्यक है कि हस्तान्तरित प्रदेश पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित 
किया जाग, किस्तु वास्तविक स्वामित्व की स्थापना से पहले हस्तान्तर की संधि द्वारा 
इसकी संपुष्टि प्रवश्य होनी चाहिए। आपेनहाइम के मतानुसार इस संधि के बाद ही 
वास्तविक हस्तान्तर होना चाहिए । किन्तु य॒द्ध द्वारा जीते प्रदेश के हस्तान्तर के सम्बन्ध 
में यह बात लाग नहीं हो सकती, वे पहले ही विजेता राष्ट्र के भ्रधिकार में होते हैं। 

प्रदेशों के हस्तान्तर से कई बार इनमें रहने वालों को नये राज्य की प्रभुता में 
जाना बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता है, ञ्रतः १६वीं शती की अनेक हस्तान्तर संधियों 
में व्यक्तियों को भ्रपनी पुरानी नागरिकता बनाये रखने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाती 
थी। १० मई, १८७१ की फ्रेंकफोर्ट की संधि में फ्रांस के आल्सेस-लोरेन प्रदेश जर्मनी को 
देते हुए यह शर्ते रखी गई थी कि उन प्रदेशों में रहने वाले जो व्यक्ति अपनी फ्रेंच नागरिकता 
बनाये रखना चाहते हों, वे २ अक्टूबर, १८७२ तक फ्रांस में जाकर बस सकते हैं, और इस 
बीच में उन्हें इन प्रदेशों में विद्यमान ग्रपनी स्थावर सम्पत्ति बेच देनी चाहिए। ४ अगस्त, 
१८१६ को डेनिश वेस्टइंडीज की हस्तान्तर की संधि में इस प्रदेश के निवासियों के लिए 
डेन्मार्क की नागरिकता बनाये रखने के सम्बन्ध में बड़ी उदार व्यवस्थायें की गई थीं। 

कई बार हस्तान्तर के समय निवासियों का जनमत संग्रह (?]6052०(४) भी 
किया जाता है। १६वीं शती में यह विधि बड़ी लोकप्रिय थी। १८५८ में सार्डीनिया ने 
लम्बार्डी, वेनेशिया तथा इटालियन डचियों को अपने राज्य में मिलाने से पूर्व इनमें 
जनमत-संग्रह लिये थे । १८६० में फ्रांस ने सेवाय और नीस को अपने राज्य में सम्मिलित 
करने से पूवें जनमत लिया था । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपर साइलीशिया में सीमा 
सम्बन्धी विवाद का समाधान जनमत-संग्रह द्वारा किया गया, सार का प्रदेश भी जमंनी 
को इसी झ्राधार पर लीग से १६३४ में प्राप्त हुआ था । भारत ने पहले काश्मीर के लिए 
जनमत-संग्रह का प्रस्ताव रखा था, किन्तु बाद में परिस्थितियों के बदल जाने के कारण 
वह अब इसे माम्य नहीं समझता, यद्यपि पाकिस्तान अश्रब भी जनमत-संग्रह द्वारा ही 
काश्मीर का भाग्य-निर्णय कराना चाहता है । 

(५) विजय ((०॥५४८४)--युद्ध में संनिक शक्ति द्वारा शत्रु को पराजित 
कर उसका प्रदेश अ्रपनी प्रभुता में ले लेना विजय कहलाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
ने पूर्वो ग्रीनलेण्ड के मासले में इसके सम्बन्ध में कहा था--“विजय तभी प्रभुसत्ता की 
हानि का कारण बनती है, जब दो राज्यों में युद्ध हो और इनमें से एक के पराजित होने 
पर उसके पास विद्यमान प्रदेश की प्रभुसत्ता विजेता राज्य को प्राप्त हो जाय।” आपेनह्टाइम 
के मतानुसार विजय द्वारा किसी प्रदेश पर अधिकार करने के लिए उसके स्वामी को सैनिक 
दृष्टि से हराना ही पर्याप्त नहीं है, हराने के बाद विजेता द्वारा इस प्रदेश को श्रपने राज्य 


श्र भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


का प्ंग बनाने श्रथवा अंगीकरण (/५॥765200॥ ) की घोषणा होनी चाहिए। प्राय: सम्बद्ध 
शाज्यों को एक नोट भेजकर अंगीकरण की इच्छा या इरादा अभिव्यक्त किया जाता है ॥ 
यदि ऐसा इरादा स व्यक्त किया जाय तो विजेता को विजित प्रदेश पर प्रभुता प्राप्त नहीं 
होती । प्रदेश के भ्रंगीकरण के बाद शत्रु-राज्य का अ्रन्त और युद्ध की समाप्ति हो जाती है ॥ 
इस प्रकार से होने वाली युद्ध की समाप्ति वशीकरण ($0४ंप्रष्टआ०॥) कहलाता है। 
प्रत: विजय द्वारा नहीं, किन्तु वशीकरण द्वारा शत्रु का प्रदेश विजेता को प्राप्त होता है। 
शत्रु के जीते हुए प्रदेश पर भले ही विजेता की वास्तविक सत्ता हो, किन्तु इसके अंगीकरण 
से पहले तक इस पर शत्रु की प्रभुतत्ता (50४८४ं४7५) बनी रहती है; अंगीकरण 
के बाद विजेता को यह प्रभुता मिलती है। इस प्रकार अंगीकरण (/70%40 ) 
विजय को वशीकरण ($0ए[ए्०४० ) में परिवर्तित करता है । 

स्टार्क ने भ्रंगीकरण (4॥765७70॥) के दो प्रकार बताये हैं--(क) युद्ध में 
शत्रु को पराभूत करके उसका प्रदेश ग्पने राज्य में मिलाना, जेसे १६३६ में इटली ने 
एबीसीनिया को जीतकर उसे अपने राज्य का अंग बनाया । (ख) कई बार यह अंगी- 
करण ऐसे देशों का भी होता है, जो अंगीकृत (247९520 ) किये जाने के समय गअंगीकर्ता 
(/॥70०0॥72) राज्य की प्री अधीनता ($फ%णताशक्षां०ा) में थे। उदाहरणार्थ 
जापान ने १६१० में कोरिया का अंगीकरण किया, किन्तु यह इससे पहले ही इसकी 
अ्रधीनता में था । 

यदि विजेता राज्य शत्नु के विजित प्रदेश को अपने राज्य में न मिलाने की इच्छा 
की घोषणा करे तो विजेता को विजित पर कोई प्रभुसत्ता नहीं मिलती । द्वितीय विश्व- 
युद्ध में जमंनी यद्यपि मित्नराष्ट्रों द्वारा पूरी तरह जीत लिया गया था, किन्तु फिर भी 
इस पर उनकी प्रभुता स्थापित नहीं हुई क्योंकि वे घोषणा कर चुके थे कि जमंन सरकार 
द्वारा बिता शर्ते आत्मसमर्पण करने पर वे उसका कोई प्रदेश अपने राज्यों में सम्मिलित 
नहीं करेंगे । 

विजय और हस्तान्तर ((८५५०॥) में सूक्ष्म अन्तर हैं। जब किसी शत्रु-राज्य को 

जीतकर उसका प्रदेश अ्रंगीकरण (,७५॥॥6%9॥0) द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह 
विजय होती है। हस्तान्तर में शत्रु को परास्त करने के बाद शान्ति सन्धि द्वारा उसका 
प्रदेश हस्तगत किया जाता है | विजय ग्रावेशन (0०८०794॥०॥) से इस अंश में भिन्न 
है कि आवेशन में भ्रस्वामिक (7२८५ ॥0॥05$ ) प्रदेश पर प्रभुता स्थापित की जाती है 
झौर विजय में एक प्रदेश पर शत्रु की विद्यमान प्रभुता को सेनिक बल द्वारा हटा कर 
झपनी प्रभुता स्थापित की जाती है । 

विजय द्वारा प्रदेशप्राप्ति की वेधता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ 
विशेषज्ञों ने इस दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन किया है कि राष्ट्रसंघ के निर्माण ने, १६२८ 
के केलाग-ब्रीआं पैक्ट में सं० रा० संघ के चार्टर ने युद्ध को अवैध घोषित किया है, इनके 
समझौतों तथा चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने यह घोषणा की है कि वे युद्ध 
एवं बलप्रयोग के उपाय को निन्दनीय समझते हैं। ऐसी घोषणा करने के बाद इन राज्यों 
को यह भ्रप्रिकार नहीं रह जाता है कि वे विजय को प्रदेशप्राप्ति का वैध उपाय समझें + 
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लोटरपैख्ट (].4प्राश४०॥) ने इस विषय में सत्य ही लिखा है-- उपयुक्त समझौते 
जिस हद तक युद्ध का निषेध करने वाले हैं, उस ह॒द तक वे उस राज्य की विजय को अवध 
बना देते हैं, जिस राज्य ने स्वयमेव स्वीकार किये गये अ्रपने दायित्वों के सर्वेथा प्रतिकूल 
युद्ध का सहारा लिया है। कोई भी अवैध कार्य सामान्यतः कानून तोड़ने वाले राज्य के लिए 
हितकर परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकता है ।” इस विषय में न्यायशास्त्र के एक 
सुप्रसिद्ध नियम सड गरंप्रा74 05 70॥ 0गराप्र& को लागू किया जाता है, इसका यह 
ग्रभिप्राय है कि कोई अवैध कार्य ऐसा करने वाले व्यक्ति के किसी कानूनी प्रधिकार का 
स्रोत या मूल नहीं बन सकता है। युद्ध यदि अ्रवेध कार्य है तो वह किसी राज्य को इस साधन 
के द्वारा किसी प्रदेश पर अपना कानूनी अ्रधिकार स्थापित करने में सहायक नहीं हो सकता 
है। जेनिग्स (3०0॥॥728$ ) ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि इस विषय में यह प्रश्न 
महत्वपूर्ण है कि क्या (युद्ध के) एक महान अन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध को किसी प्रदेश पर प्रधि- 
कार प्राप्त करने के लिए इस कारण के आधार पर न्यायोचित समझा जा सकता है कि 
इस अपराध को करने में सफलता मिली है।' यदि युद्ध एवं विजय को प्रदेशप्राप्ति का 
न्‍्यायोचित आधार माना जाय तो मुसोलिनी द्वारा एबीसीनिया की विजय को न्यायपूर्ण 
मानना पड़ेगा। किन्तु इस विषय में केलसन (/९७।५८॥ ) ने परम्परागत पुराने पक्ष का समर्थन 
करते हुए कहा है'---एक राज्य पंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने वाले व्यवहार द्वारा 
न केवल किसी प्रदेश को प्राप्त कर सकता है, अपितु इसे अ्रपने अधिकार में बनाये रख 
सकता है। ऐसा प्रदेश कानूनी तौर से उसी राज्य का समझा जाता है जो भ्रवंध कार्य से 
भी इस पर प्रभावशाली स्वामित्व स्थापित करता है। यह वस्तुतः प्रभावशालिता 
(0#0०४४९॥८५५) के सिद्धान्त का प्रयोग कर के ही किया जाता है। 

(६) सम्मेलन का निर्णय (8७०70 )--्टाकं उपर्यक्त पाँच प्रकारों के 
अतिरिक्त एक नया प्रकार विभिन्न राज्यों के सम्मेलन का निर्णय भी बताता है । प्रथम 
विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में मित्रराष्ट्रों का शान्ति-सम्मेलन हुआ था, इसने 
वर्साय की संधि («४५9 ए धलथ$आं॥०७), सांजमें की संधि («४५ ० 5. 
(शाग्षा)) तथा नयी की संधि (77०8५ ० '८णां॥५) द्वारा विभिन्न प्रदेशं। की 
प्रभुसत्ता अन्य देशों की प्रदान की थी। ” 

(७) पट्टा ([,०85०)--यह भी प्रदेश पाने का एक प्रकार है । चीम ने १८६८ 
में कियाओ चौ जमंनी को, वेई-हाई-बेई ग्रेट ब्रिटेन को, क्वांग चौचान फ्रांस को, तथा 
२४ वर्ष के लिए पोर्ट भाथर रूस को पट्टे पर प्रदान किया। १६०३ में पानामा के गण- 
राज्य ने पानामा नहर-क्षेत्र सं० रा० अमरीका को स्थायी पट्टे पर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध 
में २७ मार्च, १६९४१ को ग्रेट ब्रिटेन ने &६£ वर्ष के पट्टं पर कैरिबियन समुद्र के तथा 


७. आपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, प्रथम खण्ड, प्रथम संस्करण, पृ० ५२४ 
८. जेनिग्स--दी एक्विज्जीशन भाफ्‌ टैरिटरी इन इष्टरनेशनल लॉ, १६६३, पृ० ५४ 
8६. कैलसन--प्रिन्सिपल्ज झ्राफ इण्टरनेशनल लॉ, १६५६, पृ० २१४ 
१०. इनके बिस्लृुत विवरण के लिए देखिये-हरिदत्त वेदाल्ंकार द्वारा लिखित भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध, पहला भ्रध्याव । 


२५६ अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


समीपवर्ती प्नन्य समुद्रों के श्रनेक नौसैनिक श्रौर हवाई अ्रड्डे सं० रा० अ्रमरीका को प्रदान 
किये। 

प्रदेश खोने के प्रकार (१/०002८5४ ० 00भ7४ शप/०५)--ये प्रदेश प्राप्त 
करने की विधियों से सादुश्य रखते हैं। इनके मुख्य प्रकार त्याग (90लांएांण), 
चिरकालिक शक्ति (265८7०॥०॥), प्राकृतिक कार्य (0कुशक्षांणा$ ० 'िशाणा6), 
हस्तान्तर, विजय और विद्रोह (7१८९०॥ ) हैं। त्याग आवेशन से तथा प्राकृतिक कायें 
उपचय से मिलते हैं। त्याग का ग्रभिप्राय यह है कि किसी प्रदेश के स्वामी ने उसमें झ्रपनी 
प्रभुता या सत्ता का प्रयोग करना छोड़ दिया है। यदि पुराना राज्य इसमें शासन करने की 
इच्छा रखता है तो यह त्याग (7020०॥८४०॥) नहीं समझा जायगा । भ्रतः इसके लिए 
प्रदेश छोड़ने के साथ इस पर प्रभुता रखने की इच्छा छोड़ना भी श्रावश्यक है। सैण्ट लशिया 
टापू तथा डेलागोआ खाड़ी इसके उदाहरण हैं । 

प्राकृतिक काये (0790४॥078 ० ४४०८) का भ्रभिप्राय ज्वालामुखी पवंतों 
के उत्क्षेप से प्रदेश की हानि, समुद्र में टापूश्नलों का नष्ट होना, सीमावर्ती नदी की धारा 
में सहसा परिवतेन होना है । यदि समुद्री तट के टापू लुप्त हो जाते हैं तो टापुग्नों के सिरे 
से नापी जाने वाली प्रादेशिक समुद्र की सीमा समुद्री तट से नापी जाती है और इस प्रकार 
इसमें हछास भ्रा नाता है। सीमावर्ती नदी के बहाव में परिवर्तन भ्राने से किसी राज्य का बहुत- 
सा प्रदेश कटाव के कारण घट जाता है। मातृभूमि के विरुद्ध सफल विद्रोह (7१०४०॥) 
द्वारा कोई प्रदेश स्वतन्त्र हो सकता है और इस प्रकार मातृभूमि का प्रदेश घट जाता 
है। इस प्रकार के विद्रोहों के कुछ उदाहरण ये हैं--१६वीं शताब्दी में १५७६ ई० में हालैण्ड 
द्वारा स्पेन के विरुद्ध तथा १८वीं शताब्दी में १७७५ ई० में अमरीका के १३ उपनिवेशों 
का इंगलैण्ड के विरुद्ध विद्रोह; १६वीं शताब्दी में १८२२ में ब्राजील ने पुतंगाल के 
विरुद्ध, १८३० में बेल्जियम ने हालैण्ड के विरुद्ध तथा यूनान, रूमानिया और बल्गारिया ने 
टर्की के खलीफा के विरुद्ध कामयाब बगावत की । २०वीं शती के पूर्वार्ध में इसका प्रसिद्ध 
उदाहरण चीन में कम्युनिस्टों द्वारा च्यांग-काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार के विरुद्ध 
किया गया सफल विद्रोह है। इससे चीन की मुख्य भूमि में राष्ट्रवादी सरकार की प्रभुसत्ता 
पूर्ण रूप से नष्ट हो गई । पाकिस्तान के पूर्वीभाग (बंगलादेश ) द्वारा १६९७१ में पश्चिमी 
पाकिस्तान के विरुद्ध किया ग़या सफल विद्रोह इसका नवीनतम उदाहरण है, इसके 
परिणामस्वरूप स्वतन्त्र बंगलादेश की स्थापना हुई है। 


ग्यारह॒वाँ अध्याय 
हस्तक्षेप 
(पराशर्शाशंणा) 


प्रत्मेंक राज्य को यह भ्रधिकार है कि वह भ्रपनी इच्छानुसार अपने राज्य का प्रबन्ध 
करे, संविधान का निर्माण करे तथा दूसरे देशों के साथ संधियाँ करे। किन्तु कई बार 
ऐसा होता है कि कोई श्रन्य राज्य या अनेक राज्य इसके मामलों में दखल देते हैं, इसे कोई 
ऐसा काम करने के लिए बाधित करते हैं, जो इसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। लारेन्स ने इस 
प्रकार के दखल को हस्तक्षेप ([7(८:५४८४॥०॥) कहा है । बियलों ने इसका स्वरूप 
स्पष्ट करते हुए कहा है-- यह दूसरे राज्य के घरेलू या वैदेशिक मामलों में दखल देने के 
ऐसे कार्यों तक सीमित है, जिनसे राज्य की स्वतन्त्रता का भंग होता है। एक राज्य द्वारा दूसरे 
राज्य को उससे स्वयं किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में केवल परामर्श देना इस श्र में 
हस्तक्षेप नहीं कहला सकता, हस्तक्षेप का स्वरूप आज्ञात्मक ([7ए"७780५८) होगा 
चाहिए । यह या तो शक्ति के प्रयोग द्वारा बलपूर्वक किया गया होना चाहिए या इसके 
पीछे बल-प्रयोग की धमकी होनी चाहिए। इसके तानाशाही और प्रादेशात्मक 
(7)८8०78] ) स्वरूप को पहले स्पष्ट किया जा चुका है। 

हस्तक्षेप के प्रकार (7(॥705 ० वरा|शए०८7४०॥ )--स्टार्क ने हस्तक्षेप के चार 
प्रकार बताये हैं-- (१) कूटनीतिक या राजनयिक ()ए9070४!०) हस्तक्षेप--१८६५ 
में रूस, फ्रांस झौर जमेनी ने जापान पर अपना क्टनीतिक दबाव डालकर उसे इस बात 
के लिए विवश किया कि वह शिमोनोसेकी की संधि द्वारा उसे दिया गया लिभाओटुंग का 
प्रायद्षीप घीन को वापिस कर दे। (२) ग्रान्तरिक (72074) हस्तक्षेप--यह 
एक राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य में संघर्ष, विद्रोह या गृहयुद्ध करने वाले दो पक्षों में 
से किसी एक को सहायता प्रदान करना है, जैसे कोरिया में चीनी गणराज्य वालों ने दक्षिण 
कोरिया के शासन के साथ संघर्ष करने वाले उत्तरी कोरिया को सहायता प्रदान की थी । 
(३) बाह्य (55८779!) हस्तक्षेप--जब कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ने वाले 
देश के विरुद्ध युद्ध में कूदता है तो यह बाह्य हस्तक्षेप होता है, जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध 
में ग्रेट ब्रिटेन और जमेनी की लड़ाई में ११ जून १६४० को इटली ने जरमनी की ओर से 
इस युद्ध में हस्तक्षेप किया । (४) दवण्डात्मक (700५०) हस्तक्षेप--इस में एक 


१. सारेन्स--प्रिन्सिपित्ज आफ इंटरनेशनल लॉ, पृ० ११६ 
२. ब्रियर्ली--दी लॉ ध्ाफ नेशन्स, पृ० ३०८ 
३. स्टारके---एन इंट्रोडकशन टू इंहरनेशनल लॉ, पृ० ८६ 
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राज्य किसी भ्रन्य राज्य द्वारा हानि पहुँचाये जाने या संधिभंग का बदला लेने के लिए 
इसके विरुद्ध युद्ध के भ्रतिरिक्त श्रन्य दण्डात्मक कार्यवाही करता है, जैसे कोई राज्य किसी 
झ्रन्य राज्य को संधिपालन के लिए बाध्य करने के लिए उसका शान्तिपूर्ण परिवेष्टन 
(7?६३४८र्शाएं। 8]00:806 ) करता है, उस देश का अन्य देशों के साथ समुद्री सम्बन्ध 
बिल्कुल विच्छिन्न कर देता है (देखिये बीसबाँ श्रध्याय ) । 

हस्तक्षेप करने का कारण (00705 ० '्राशाए०७॥0॥ )--हस्तक्षेप करने 
के उचित कारणों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद हैं। स्टार्क 
ने निम्न पांच अवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हस्तक्षेप को बैध माना है-- 
(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की व्यवस्था के अनुसार कई राज्यों द्वारा सामूहिक 
((०ा८्ला२०) हस्तक्षेप, जसे १६५० में कोरिया के मामले में हस्तक्षेप । (ख) 
विदेश-स्थित अ्रपने नागरिकों के अधिकारों की तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से 
किया गया हस्तक्षेप । (ग) आत्मरक्षा के लिए तथा सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के 
लिए किया गया हस्तक्षेप । (घ) अपने संरक्षित राज्य के मामलों में हस्तक्षेप । (डः) यदि 
कोई राज्य सर्वेसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करता है तो अन्य राज्यों 
को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है । भ्रापेनहाइम ने इसके श्रतिरिक्त हस्तक्षेप 
के दो अन्य कारण भी माने हैं : (च) यदि किसी राज्य पर भ्न्तर्राष्ट्रीय संधि द्वारा कुछ 
पाबन्दियाँ लगाई जायें और वह इनका पालन नहीं करे तो संधि से सम्बद्ध श्रन्य राज्यों को 
इसमें हस्तक्षेप करने का श्रधिकार होता है । जैसे १९१४ में बेल्जियम की तटस्थता की 
संधि का भंग होने पर ग्रेट ब्रिटेन ने इसमें हस्तक्षेप किया । (छ) जब किसी संधि द्वारा 
कोई राज्य जिसी भय राज्य में एक निश्चित राजवंश का शासन या शासनपद्धति निश्चित 
कर देता है तो इसमें परिवर्तन होने की दशा में दूसरे राज्य को हस्तक्षेप का श्रधिकार होता 
है। ब्रियर्ली ने हस्तक्षेप को कानूनी तौर से केवल तीन श्रवस्थाश्रों में उचित माना है-- 
आ्रात्मरक्षा, प्रत्यपहार (॥२८ए७१5०।५), संधि द्वारा प्राप्त श्रधिकार का प्रयोग ।" बस्तुतः 
राज्य अन्य अनेक कारणों से दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करते रहे हैं। यहाँ हस्तक्षेप के कुछ 
प्रमख कारणों पर संक्षिप्त विचार किया जायगा। 

(१) प्रात्मरक्षा (5०-00८॥०8)--व्यक्ति की भाँति एक राज्य को भी 
वास्तविक अथवा सम्भावित आक्रमण से रक्षा करने का पूरा श्रधिकार है । संयुक्त राष्ट्र 
संघ के चार्टर की धारा ५१ में सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा भन्‍्तर्राष्ट्रीय शांति भ्रौर सुरक्षा के 
उपायों को अवलम्बन करने से पहले तक” दूसरे राज्य के सशस्त्न आक्रमण से रक्षा करने का 
ग्रधिकार राज्यों को दिया गया है ।' प्रात्मरक्षा के लिए दूसरे राज्य में हस्तक्षेप का सुन्दर 
उदाहरण १८५३७ में केरोलाइन ((४0०॥76) सस्‍्टीमर की घटना है। इस समय कनाडा 
में विद्रोह हुआ । इसमें केरोलाइन नामक एक प्रमरीकन जहाज नियाग्रा नदी में से होकर 


४. स्टाकं--दी इंट्रोडकक्‍शन टू इंटरनेशनल लॉ, पृ० ८७ 

४. ब्रियलो--दी लॉ झाफ नेशन्स, पृ० ३१२ 

६. इसकी विशद व्याख्या के लिए देखिये---ब्रिटिश पीमर बुक भाफू इंटरनेशनल लॉ, १६ ६५, 
ब्राउनली---दी यूज झाफ फोर्स इन सैल्फ-डिफेन्स, पु० १८३ से २६८ रु 
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अमरीकन प्रदेश से विद्रोहियों के लिए सैनिक तथा रणसामग्री को लाकर उनकी सहायता 
करता था। भ्रमरीकन सरकार श्रपने प्रदेश में होने वाले इस भ्रवैध का को या तो बन्द नहीं 
करना चाहती थी या बन्द कर सकने में भ्रसमर्थ थी। इस पर कनाडियन सैनिकों ने नियाग्रा 
नदी की सीमा पार की, अ्मरीकन नागरिकों से संघर्ष किया और विद्रोहियों को मदद 
पहुँचाने वाले केरोलाइन जहाज को नियाग्रा के जलप्रपात में बहाकर नष्ट कर दिया । इसके 
बाद दोनों राज्यों में हुए वाद-विवाद में संयुक्त राज्य ग्रमरीका ने इस बात से इन्कार नहीं किया 
कि उपर्युक्त परिस्थितियों में यह हस्तक्षेप उचित था। ग्रेट ब्रिटेन का कहना था कि 
अत्यावश्यक गम्भीर परिस्थितियों के कारण उनका कार्य समुचित था। दोनों में मतभेद 
केवल इस घटना के तथ्यों के बारे में था। इस विषय में श्रमरीकन विधिशारत्री हाइड 
(7५06 ) ने ठीक ही लिखा है-- ब्रिटिश सेना ने वही कार्य किया, जो संयुक्त राज्य स्वयं 
करता, बशरतें कि इसके पास अपना ककत्तंव्य पूरा करने के साधन और इच्छा होती | 

इस मामले में प्रात्मरक्षा के सिद्धान्त का निर्धारण करते हुए भ्रमरीकन विदेश- 
मंत्री डेनियल बेबस्टर (0876 ४४८०४(८) ने कहा था, “आतत्मरक्षा की आवश्यकता 
के लिए यह सिद्ध करना श्रनिवार्य है कि यह 'तात्कालिक श्रौर प्रचुर (| था 
0०५०५७४८०॥7॥॥०९ ) है तथा किसी अन्य साधन का विकल्प छोड़ने वाली या विचार के लिए 
समय देने वाली नहीं है । दूसरी शर्ते यह है कि इसमें की गई कार्यवाही बहुत अधिक 
या अयुक्तियुक्त नहीं होनी चाहिए । आत्मरक्षा की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया 
गया कार्य इस आवश्यकता के पझ्रनुरूप सीमित होना चाहिए ।” उदाहरणार्थ, उपर्यक्त 
घटना में ब्रिटिश सेनायें केरोलाइन को नष्ट करके श्रपनी सीमा में लौट श्राई; उनका 
यह कार्य सर्वथा सम्‌चित था, किन्तु यदि वे इससे आगे बढ़कर अ्रमरीकन प्रदेश पर अधिकार 
करने का कार्य करतीं तो यह हस्तक्षेप भ्रनुचित होता। प्राय: ग्रात्मरक्षा में सफलता पाने 
के बाद शत्रु के प्रदेश को भ्रधिकाधिक हथियाने की इच्छा स्वाभाविक होती है | भ्रतः इस 
विषय में इस प्रतिबन्ध का बहुत महत्व है। १९३१ में जापान द्वारा मंचूरिया में हस्तक्षेप 
करने का पहला भ्वसर भले ही आत्मरक्षा की दुष्टि से समुचित हो, किष्तु इसके बाद 
चीन में उसके अपने साम्राज्य के विस्तार के कार्य आ्रात्मरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माने 
जा सकते । 

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्नी हस्तक्षेप के लिए आवश्यक आत्मरक्षा ($0[- 
0०७०॥००) को उपर्युक्त अर्थ में सीमित नहीं समझते, वे इसे झ्रात्मसंरक्षण ($0- 
7०5७४ ५४४४०॥ ) के रूप में विशद करना चाहते हैं। उनके मतानुसार श्राष्मसंरक्षण 
प्रत्येक राज्य का मौलिक ग्रधिकार है। हाल के शब्दों में 'सुव्यवस्थित समाजों में रहने 
वाले व्यक्तियों तक को आत्मसंरक्षण का पूर्ण अधिकार होता है । स्वतन्त्न राज्यों के साथ 
भी ऐसा ही है, उन्हें सब श्रवस्थाश्रों में श्रपनी रक्षा का भ्रधिकार है। अ्रन्ततोगत्वा राज्यों 
के सब कत्तंव्य प्रात्मसंरक्षण में समा जाते हैं। * 

ब्रियर्ली ने हस्तक्षेप के लिए आत्मसंरक्षण की उपर्युक्त व्यापक परिभाषा की 


७. हाल--इण्टरनेशनल लॉ, भ्रष्टम संस्करण, प० ६५ तथा ३२२ 


२६० ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


आलोचना करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि यदि इस प्रकार की व्याख्या सही मानी 
जाय तो भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रराजकता के प्रत्येक कार्य को न्‍्यायोचित सिद्ध किया जा सकता 
है। २ शभ्रगस्त १६१४ को जमंनी ने बेल्जियम की तटस्थता का भंग करते हुए उस पर 
प्राक्तमण का जघन्य कार्य किया, किन्तु श्रात्मसंरक्षण की उपर्यक्त परिभाषा के भ्रनुसार 
इसे कानूनी दृष्टि से उचित सिद्ध किया जा सकता है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे भ्रनेतिक 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकता । इस विषय में हाल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तियों के 
प्रात्मसंरक्षण के भ्रधिकार को राष्ट्रीय कानून का उदाहरण बनाना ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
व्यक्तियों को भी इस अ्रधिकार के कारण दूसरे व्यक्तियों की हत्या करने का अधिकार 
नहीं है। ब्रियर्ली द्वारा दिये गए कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । लार्ड बेकन 
ने एक बार ऐसे उदाहरण की कल्पना की थी कि समुद्र में एक जहाज का विध्वंस हो जाने 
पर उसके दो यात्री एक तख्ते को पकड़ लेते हैं। किन्तु वह तख्ता दो व्यक्तियों का बोझ नहीं 
उठा सकता, अतः एक व्यक्ति दूसरे को उससे हटाकर समुद्र में ढकेल देता है, इंगलिश कानून 
की दृष्टि से उसका यह कार्य हत्या समझा जायगा, आात्मसंरक्षण की युक्ति के आधार पर 
इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। एक अन्य मामले २. ५. [)प0॥09 ध्षात॑ 
5(एञाशा5 ]684 में समुद्र में तूफान से बही जाने वाली किश्ती में दो व्यक्ति 
तथा एक लड़का सवार थे, कई दिन बाद जब उनकी भोजन सामग्री और जल समाप्त हो 
गया तो उन दोनों व्यक्तियों ने बच्चे को मारकर खा लिया। बाद में इन्हें हत्या का दण्ड 
दिया गया यद्यपि जू री ने यह स्वीकार किया कि यदि यह बच्चा न खाया जाता तो तीनों 
व्यक्ति मर जाते । विलियम ब्राउन' (५श॥॥०॥ छ0७॥) जहाज में भी इससे 
सादृश्य रखने वाली घटना हुई । इस जहाज के आइसबर्ग से टकराने पर इसकी सवारियाँ 
किश्तियों में उतारी गईं, एक किश्ती चू रही थी, उसमें ज्यादा सवारियाँ लद गई, इन 
सबके डूबने का डर था, एक व्यक्ति ने किश्ती का बोझ हलका करने के लिए कुछ यात्रियों 
को समृद्र में ढकेल दिया, इस व्यक्ति को न्यायालय ने हत्या का अपराधी माना उपर्यक्त 
दोनों उदाहरण भात्मसंरक्षण के हैं, यदि राष्ट्रीय कानन में वास्तव में कोई ऐसा प्रधिकार 
होता तो उपयुक्त व्यक्ति हत्या के दोषी न ठहराये जाते | उपर्यक्त दोनों अवस्थाओं में 
ये कार्य रक्षात्मक ([92शथ्ा#५९) नहीं थे क्‍योंकि बे एसे व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए 
थे, जिनसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था । अतः राष्ट्रीय कानन प्रत्येक दशा में 
व्यक्ति को आ्रात्मसंरक्षण का अ्रधिकार नहीं देता, बल्कि यह कुछ अवस्थाओं में मर जाना 
उसका कानूनी कत्तेव्य समझता है। इस अवस्था में हाल द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय कानन 
के ग्राधार पर अन्‍्तर्राष्टीय कानन में ग्रात्मसं रक्षण के सिद्धान्त को मानना भ्रान्तिपृर्ण है। 
यह सत्य है कि १६३२ में जापान ने आत्मसंरक्षण के नाम पर चीन पर आक्रमण 
किया था, रूस ने १६३६ में फिनलेण्ड पर हमला किया, १६५० में चीन ने इसी 
ग्राधार पर कोरिया और तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप किया और १६५६ में रूस ने 
हंगरी के मामले में दखल दिया। किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इन कार्यों को न्याय्य 


८. ब्रिमर्द्धी--दुर्वोक्त पुस्तक, पृू० ३१७-८ 
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नहीं ठहराया जा सकता। भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ग्रात्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप तभी न्यायो- 
चित है, जब खतरा बिल्कुल सामने तथा तात्कालिक हो, इसे हटाने का ग्रन्य कोई उपाय 
न हो, तथा सं० रा० संघ ने इस विषय में कोई कार्यवाही न की ] हो । 

इस विषय में सर्वोत्तम आधुनिक उदाहरण भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध 
दिसम्बर १६७१ में की गई कार्यवाही है। पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) में दिसम्बर 
१६७० के चुनावों में शेख मुजीबुरंहमान की अ्रवामी लीग पार्टी प्रबल बहुमत से विजयी 
हुई, किन्तु पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खां ने लोकमत की अ्रवहेलना करते हुए सैनिक 
शक्ति द्वारा पूर्वी बंगाल की स्वायत्त शासन की भावना को कुचलने के लिए घोर पाशविक 
श्रत्याचार तथा भीषण नरसंहार किया, इससे भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए 
एक करोड शरणार्थी बंगाल से भाग कर भारत ग्राये, इन के भारी बोझ से भारत के लिए 
कई भीषण समस्‍यायें पैदा हो गईं। भारत ने सं० रा० ग्रमरीका तथा भ्रन्य देशों से इस 
मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तथा बंगालियों की रक्षा करने के लिए कहा, किन्तु वे 
दैश इस पाकिस्तान का भ्रान्तरिक मामला मानते हुए, हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं हुए । 
याशिगटन तथा पेकिंग के पाकिस्तानपक्षपाती रुख के कारण सं०रा० संघ द्वारा इस मामले 
में हस्तक्षेप संभव नहीं था । अत: जब ३ दिसम्बर १६७२ को पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने 
भारत के हवाई श्रड़॒डों पर हमला किया तो आत्मरक्षा के लिए भारत द्वारा बंगलादेश के 
बारे में हस्तक्षेप करने के भ्रतिरिक्त कोई चारा नहीं था, ग्रतः उस की यह कार्यवाही स्बथा 
न्‍्यायोचित थी । 

(२) सन्धि के भ्रधिकारों को लागू करना (सराणिएशाशा। ०० प्राध्था॥ 
(7९॥॥5)--ब्ियर्ली ने इसका उदाहरण १६०३ की हवाना की सन्धि दी है। इसके 
अनुसार क्‍्यूबा ने यह स्वीकार किया था कि सं० रा० अमरीका उसकी स्वतन्त्रता के 
संरक्षण के लिए तथा कुछ श्रन्य श्रवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का प्रधिकार रखता है। सं० 
रा० अमरीका ने कई बार इस अ्रधिकार का प्रयोग किया, किन्तु १६३४ की सन्धि 
द्वारा उपर्युक्त सन्धि को रह कर दिया गया । १८६३ की सन्दध्रि के भ्ननुसार फ्रांस, रूस 
श्र ग्रेट ज़िटेन ने यूनान की स्वतन्त्रता की गारण्टी दी थी, १६१६ में उन्होंने यहाँ वैधानिक 
सरकार पुन: स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया । 

(३) मानवोीयता ('्रणा)क्षओ१)--लारेन्स ने मानवीयता को हस्तक्षेप का 
न्‍्यायोचित कारण माना है । इसके कुछ प्रसिद्ध रदाहरण निम्नलिखित हैं--१८७८ ई० 
में रूस ने टर्की के खलीफा की सरकार द्वारा बल्गारिया में ईसाइयों पर होने वाले भीषण 
अत्याचारों के प्रतिरोध के लिए उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। हिटलर द्वारा यहूदियों पर 
किये गए श्रत्याचारों के कारण भ्रन्य देशों ने जर्मनी की बहुत भत्संना की थी और न्यूरेम्बर्ग 
में श्रनेक यूद्वापराधियों पर यहूदियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया था । 
दक्षिणी ग्रफ़ीका की जातीय भेदभाव (/927॥720 ) की नीति के विषय में सं० रा० 
संघ ने १६५२ में तीन व्यक्तियों का श्रायोग बनाया था, २१ माचे १६६० को शापेंबिल्ले में 
रंग्रभेद के पास कानूनों (/855 .,49७) के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों के प्रफीकी सरकार द्वारा 
उम्र दमन पर समूचे सभ्य जगत्‌ ने भीषण रोष प्रकट किया और सुरक्षा परिषद्‌ ने इस विषय 
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में दक्षिण अफ्रीका की निन्‍दा का प्रस्ताव पास किया । सं० रा० संघ द्वारा जातिवध और 
शरणार्थियों के दर्ज के सम्बन्ध में किये गए समझौते इस दृष्टि से किये गये हैं कि बिना किसी 
जातीय भेदभाव के सब मनुष्यों को समान अ्रधिकार प्राप्त हों। 

१६६६ में नाइजीरिया के तथा १६७१ में पाकिस्तान के गुहयुद्धों में मानवीयता 
के श्राधार पर अन्य देशों द्वारा तथा सं० रा० संघ द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई थी । 
बंगलादेश (पूर्वी पाकिस्तान ) में पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने मार्च १९७१ ई० 
में बड़े पैमाने पर बंगाली जनता के योजना बद्ध रीति से विध्वंस करने की नीति अ्रपनाई, 
भारत ने इसकी ओर संसार का ध्यान आराक्ृष्ट करते हुए विश्व के प्रमुख देशों से इस में 
हस्तक्षेप करने के लिए कहा। किन्तु सं ० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन आदि बड़े देशों द्वारा 
इसे पाकिस्तान का घरेलू मामला समझा जाने के कारण मानवीयता के आधार पर हस्तक्षेप 
न्यायोचित होते हुए इस मामले में सं० रा० संघ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । 

(४) शक्ति-संतुलन (88]9706 ० ?0०५९ )--१६४८ में बैस्टफालिया की 
सन्धि के बाद से योरोप की राजनीति का यह मुख्य सिद्धान्त रहा है कि कोई भी राज्य 
भ्रन्य राज्यों की श्रपेक्षा बहुत अधिक शक्ति-संम्पन्न न हो, सब राज्यों में शक्ति-संतुलन 
बना रहे । १९४८ की यट्रैक्ट की संधि के, १८१६ की वियना कांग्रेस के, १८५६ की 
पेरिस कांग्रेस के, १८७८ की बलिन कांग्रेस के अधिकांश निर्णय इसी सिद्धान्त के आधार 
पर किये गए । १८५६ का क्रीमिया युद्ध ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा टर्की के साम्राज्य 
को सुरक्षित रखने की दृष्टि से किया गया था, ताकि इसे दबाकर रूस दक्षिण-पूर्वी योरोप 
में अधिक शक्तिशाली न हो जाय । बाल्कान प्रदेश में प्रभुता के लिए १९वीं शताब्दी के 
उत्तराध॑ में श्रारिटरया तथा रूस में प्रबल होड़ थी, इस प्रदेश के राज्यों में श्रधिकांश हस्त- 
क्षेप इन दोनों के तथा ग्रेट ब्रिटेन के शक्तिसंतुलन को बनाये रखने के लिए किये गये । १८८६ 
“में तथा १८६७ में ग्रीस और टर्की के मामलों में महाशक्तियों ने इस उद्देश्य से हस्तक्षेप किया। 
१६५१३ में भ्रल्बानिया का स्वतन्त्र राज्य बनाने के लिए टर्की में दखल दिया गया । इन सभी 
हस्तक्षेपों में योरोपियन राज्यों के उद्देश्य बड़े स्वार्थपूर्ण थे शौर उन्होंने छोटे राज्यों के 
हितों को अपने हितों की पूर्ति के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया । भ्रतः यह ठोक 
ही कहा गया है कि “लुटेरे राज्य यदि लूट के बँटवारे पर पहले ही सहमत हो जायें तथा 
इन मामलों में कम दिलचस्पी लेने वाले पड़ोसी राज्यों को चुप करा सकें तो उनकी लूट 
का शिकार बनने वाले देश श्रपनी रक्षा नहीं कर सकते थे।” 

(५) वित्तीय कारणों से हस्तक्षेप (वराहाएशाएंणा 0प० (0 ग्ञाध्वाटांतां 
72850॥5 )--कई बार किसी देश के दिवालिया होने या उसकी श्राथिक स्थिति बहुत 
खराब होने पर उसे कज देने वाले देश उसके मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। पिछली शताब्दी 
में यह योरोपियन शक्तियों द्वारा श्रफीका तथा एशिया में साम्राज्य विस्तार करने का एक 
प्रभावशाली उपाय था। मिश्र इसी कारण पराधीनता के पाश में जकड़ा गया, वह इज्भुलैण्ड 
झौर फ्रांस का क्जदार था, इन दोनों देशों ने कर्ज की भ्रदायगी के लिए इस पर द्वेछ 
(700७।) नियन्त्रण स्थापित किया । १८८२ में फ्रांस इस मामले में पीछे हट गया भोर 
इंगलैण्ड ने मिश्र पर भ्रपनी प्रभुता स्थापित कर ली। 
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(६) गहयढ़ों में हस्तक्षेप ([/शएथाएंणा ॥॥ (४शं। ए/»5$)--किसी राज्य 
में विद्रोह होने की दशा में पड़ोसी राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है | 
क्या इस श्रवस्था में पड़ोसी राज्यों को दूसरे राज्य के ग्रांतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना 
उचित है ? १८१४ की वियना कांग्रेस ने योरोप में फ्रेंच क्रांति की विरोधी भावनाश्रों को 
पुष्ट करने वाले, लोकतन्त्न और राष्ट्रीयता की भ्रवहेलना करने वाले राज्यों की स्थापना 
की थी, इन भावनाओं के दमन के लिए आस्ट्रिया, रूस और प्रशिया के राजाश्रों ने पवित्र 
संघ (॥0॥५ 4]॥4702) बनाया । आस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मैटरनिख लोकतन्त्र और 
राष्ट्रीयता के प्रसार को छत की बीमारी की तरह योरोप के राज्यों में फैलने से रोकना 
चाहता था। उसके नेतृत्ब में १८२० में ट्रोप्पौ के प्रोतोकोल (700०० ० ॥7०फञ[ए2५ ) 
में किसी देश में क्रांति होने पर इसमें दूसरे राज्यों द्वारा हस्तक्षेप का अधिकार माना गया | 
इसके अ्रनुसार १८२१ में नेपल्ज़ और लम्बार्डी के राज्यों में क्रान्ति होने पर श्रास्ट्रिया ने, 
तथा स्पेन में क्रांति होने पर फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज कर क्रांतिकारियों का दमन किया 
और निरंकुश स्वेच्छाचारी शासकों का समर्थन किया । १८२७ में ग्रेट ब्रिटेन, रूस और 
फ्रांस ने यूनान को स्वतन्त्र कराने के लिए हस्तक्षेप किया | १८४६ में रूस ने श्रास्ट्रिया को 
हंगरी का विद्रोह दबाने में सैनिक सहायता प्रदान की । १६३४-३८ के स्पेन के गृहयुद्ध में 
जर्मनी तथा इटली की सरकारों ने स्पेन की गणराज्यवादी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने 
वाले जनरल फ्रांको को बहुमूल्य मदद पहुँचाई । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर ग्रेट 
ब्रिटेन, यूगोसलाविया, अ्ल्बानिया और बल्गारिया ने यूनान के गृहयुद्ध में विभिन्न पक्षों को 
सहायता दी । 

यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से महाशक्तियाँ उपर्युक्त सभी कारणों से दूसरे राज्यों 
के मामलों में हस्तक्षेप करती रही हैं, किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से केवल ब्रियर्ली 
श्रौर स्टाक॑ द्वारा बताई गई उपर्युक्त परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। 

मनरो सिद्धान्त (0706 ॥0007॥6)--कुछ राज्य हस्तक्षेप सम्बन्धी 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को श्रपर्याप्त समझते हुए अ्रपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी 
विशेष क्षेत्र में भ्रन्य राज्यों को हस्तक्षेप न करने की घोषणा और चेतावनी देते है । इस 
प्रकार की सबसे प्रसिद्ध घोषणा सं० रा० अमरीका के राष्ट्रपति मनरो ने १८२३ में 
कांग्रेस को भेजे अपने संदेश में की थी । उस समय भअ्रमरीका को दो श्रोर से योरोपियन 
राज्यों द्वारा नई दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करने का खतरा था । ग्नलास्का रूस के 
भ्रधिकार में था और वह भअ्रमरीका के उत्तर-पश्चिमी तट से अपने अतिरिक्त अन्य सभी 
देशों के जहाजों को हटाने का प्रयत्न कर रहा था । दूसरा कारण योरोप में रूस, प्रशिया 
भोर आसस्ट्रिया के सम्नाटों द्वारा उदार, लोकतंत्रीय तथा राष्ट्रीयता के बिचारों वाली 
क्रांतियों का विविध राज्यों में दमन करने के लिए पवित्र संघ (्0५ &॥॥थ॥०० ) का 
संगठन था। यह फ्रांस द्वारा स्पेन में क्रांति की आग बुझा चुका था, भ्रब दक्षिण श्रमरीका के 
स्पेनिश प्रदेशों में स्पेन की प्रभुता के विरुद्ध क्रांति की चिगारियाँ भड़कने लगी थीं। पवित्र 
संघ' के राज्य इनका भी दमन करना चाहते थे । इन्हें इस कार्य से पृथक्‌ रहने पर बल देते 
हुए राष्ट्रपति मनरो के उपर्युक्त संदेश भें यह कहा गया था--(१) भ्रमरीकन महाद्वीप 
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के प्रदेश स्वतन्त्र भौर स्वाधीन स्थिति प्राप्त कर चुके हैं । भ्रब भविष्य में ये प्रदेश किसो 
योरोपियन शक्ति द्वारा भावी उपनिवेश का विषय नहीं बनाये जायेंगे। (२) हमने योरोफ्यिन 
शक्तियों की लड़ाइयों में तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले विषयों में कभी कोई भाग नहीं लिया 
झभौर न ही ऐसा भाग लेने की हमारी इच्छा है। (३) सं० राज्य ग्रमरीका ने, योरोप के 
युद्धों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और न ही कभी वह ऐसा हस्तक्षेप करेगा। किन्तु वह अपनी 
शान्ति और सुख के हितों की दृष्टि से योरोपियन शक्तियों को इस बात की प्रनुमति नहीं 
दे सकता कि “थे झ्ममरीका के किसी भाग में श्रपनो राजनीतिक पद्धति का विस्तार करें तथा 
वक्षिण प्रमरोकी गणराज्यों को स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करें । यदि वे इस 
गोलाद्ं के किसी हिस्से में ग्रपनी राजनीतिक पद्धति के प्रसार का कोई प्रयास करेंगे तो 
हम इसे श्रपनी शान्ति श्रौर सुरक्षा के लिए खतरनाक समझेंगे ।” इसमें से पहली बात 
रूस के अ्रलास्का में झ्रागे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी थी और तीसरी बात का उद्देश्य 
पवित्र संघ' के राज्यों को यह बताना था कि वे स्पेन की प्रभुता से म॒क्त हुए दक्षिण भ्रमरीकी 
राज्यों को दुबारा स्पेन का गुलाम बनाने की कोई चेष्टा न करें। राष्ट्रपति मनरी द्वारा 
इस नीति की घोषणा होने के कारण यह 'मनरों सिद्धान्त कहलाता है। 
मनरो सिद्धान्त भ्रमरीकन विदेश नीति का प्रमुख आ्राधार रहा है श्रौर आवश्यकता 
पड़ने पर इससे अनेक नये अनुमान और परिणाम निकाले गये हैं। १८४८ में राष्ट्रपति 
पोक (70८) ने इसकी यह व्याख्या की थी कि यह एक गर-अ्रमरीकन राज्य को 
झमरीकन भूमि का स्वेच्छापू्वक हस्तान्तर करने से रोकता है। १८५६४ में राष्ट्रपति 
धलीवलेंण्ड ने यह घोषणा की कि इस सिद्धान्त के अनुसार उसे ब्रिटिश गायना तथा 
वेनेजुएला के मध्य वास्तविक सीमान्त रेखा निर्धारित करने का अ्रधिकार है । इस श्रवसर 
पर अमरीकी विदेशमंत्री श्री ओलनी (0॥7०9) ने यहाँ तक घोषणा की कि इस 
गोला में सं० रा० श्रमरीका लगभग प्रभ ($0४श०ंट्टा)) है और उसका भ्रादेश 
ही कानून है । १९०४ में राष्ट्रपति थियोडोर रूज़बेल्ट ने यह दावा किया कि इस सिद्धान्त 
से सं० रा० अमरीका को अन्तर्राप्ट्रीय पुलिस की शक्ति' के अधिकार मिले हैं। ब्रियर्ली 
ने लिखा है कि कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो सिद्धान्त दक्षिण भ्रमरीका 
के राज्यों में योरोपियन हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था, ग्रब उसका एक- 
मात्र प्रयोजन इन दोनों देशों में हस्तक्षेप का भ्रनन्य भ्रधिकार सं० राज्य को प्रदान करना है। 
कई बार सं० राज्य अमरीका ने इसके झ्राथिक पहलू पर बहुत बल दिया है मौर इस गोलाढ़ें 
में ्रन्य शक्तियों के झ्राथिक प्रभाव की वृद्धि पर रोष प्रकट किया है। किन्तु प्रथम विश्व- 
युद्ध के बाद से उत्तम पड़ोसी की नीति (0000 ]४९८४॥४७०० 70०॥0९५ ) प्रंगीकरण 
करने पर सं० रा० अमरीका ने इस सिद्धान्त को अ्रपने मूल रूप में लागू करने का यत्न 
किया है ।' द 
मनरो सिद्धान्त का प्रनूसरण सं ० रा० भ्रमरीका ने अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य 
से किया है। ब्रियर्ली के शब्दों में “यह अपने श्राप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं 
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है, किन्तु यह निश्चित रूप से भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम नहीं है ।” सं० रा० संघ के 
चार्टर में प्रादेशिक समझौतों के रूप में इस सिद्धान्त को कुछ अंशों में स्वीकार किया 
गया है । 
जापान ने अपने प्रभाव-क्षेत्र में मनरो सिद्धान्त जैसी नीति अपनाई थी। १६३४ 
से १६४१ तक जापान चीन में तथा सुदूर-पूर्व में ग्रपने लिए वैसी विशेष स्थिति का दावा 
करता था, जैसा मनरो सिद्धान्त में सं० राज्य अमरीका के लिए किया गया था। 
ड्रेगो तथा नेहरू सिद्धान्त ([9380 ४॥0 'षिध्याए 790८77॥०5)--१६०२ में 
भ्रजेण्टायना का विदेशमन्त्री श्री लुइस ड्ेगो था । उस समय ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी ने 
अपने नागरिकों के ऋणों को वेनेजुएला से वसूल करने के लिए उसका शान्‍्तिपूर्वक 
परिवेष्टन (800/802) किया हुआ था। यह उस राज्य के मामलों में प्रबल हस्तक्षेप 
था | ड्रेगो ने इसका प्रतिवाद करते हुए यह घोषणा की कि किसी राज्य को अपने नागरिकों 
का ऋण दूसरे राज्य से वसूल करने के लिए सैनिक शर्क्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
यदि कोई राज्य किसी भ्न्य राज्य के सावंजनिक ऋण अदा नहीं करता तो यह उसे उस 
राज्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं प्रदान करता । उसके मतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था स्वीकार करने का परिणाम शक्तिशाली राज्यों द्वारा निबल राष्ट्रों का विनाश 
होगा । ड्रेगो केवल सावंजनिक ऋण वसूल करने के लिये सैनिक शक्ति के प्रयोग का घोर 
विरोधी था। यह सिद्धान्त उसी के नाम पर डेंगो सिद्धान्त कहलाता है। १६०७ के हेग 
समझौते में इस स्वीकार कर लिया गया, किन्तु इसमें यह संशोष्टन किया गया कि सशस्त्र 
हस्तक्षेप तभी स्वीकार किया जा सकता है जब कजंदार या अ्रधमर्ण देश इस मामले में 
-मध्यस्थ या पंच का प्रस्ताव तथा निर्णय मानना अस्वीकार कर दे । 
नेहरू सिद्धान्त मनरो सिद्धान्त की भांति भारत की पुतंगालो बस्तियों में लिस्बन 
का शासन बनाये रखने वाली शक्तियों को यह चेतावनी थी कि इस विषय में उनका 
कोई भी हस्तक्षेप भारत को सहन न होगा । २६ जुलाई १६५४४ को श्री नेहरू ने भारतीय 
संसद में यह घोषणा की--पुरतंंगालियों द्वारा गोआ को अपनी प्रभुता में बनाये रखना 
भारतीय मामलों में निरन्तर दखल देना है। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि किसी 
झ्न्य शक्ति द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप भारत की राजनीतिक पद्धति में हस्तक्षेप करना 
होगा ।” 
प्रन्तर ष्ट्रीय क्षेत्रों में पिछली दशाब्दी में हंगरी में रूस के तथा तिब्बत में चीत के 
हस्तक्षेप ने कई जटिल प्रश्न उत्पन्न किये हैं। भरत: यहाँ संक्षेप में इन दोनों की चर्चा की 
जायगी । 
हंगरी में रूस का हस्तक्षेप (२58 वा|शिए्टााणा जा फ्प्माप्आ३ )-- 
११५६ में सोवियत रूस ने हंगरी में हस्तक्षेप किया | इसके सम्बन्ध की प्रमुख घटनायें 
इस प्रकार हैं : १६४६ में हंगरी में जनता का गणराज्य (2९०9७।९४” १९७प४॥०) स्थापित 
हुआ तथा इसका नया संविधान बना । इस समय की सरकार के शासन को श्रत्याचार- 
'पूर्ण समझते हुए तथा इसके कुशासन से भ्रसन्तुष्ट होकर जनता ने अक्टूबर १६५६ में 
“बिद्रोह किया एवं गृहयुद्ध छिड़ गया । विद्रोहियों की मांग थी कि इमरे नेगी (|76 ३७४९) 
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को प्रधानमंत्री बनाया जाय । यह प्रधानमंत्री बना, इसने जनता की मांग पूरी करते हुए 
शासन में अ्रनेक सुधार किये तथा रवतन्त्र चुनाव (77०8 6८६०४०॥५) कराने की भ्राज्ञा 
दी । सोवियत यूनियन को यह सहन न हुआा तथा शूमैन के शब्दों में रूस ने इसमें हस्तक्षेप 
किया--४ नवम्बर १६५६ की रविवार को उषाकाल में हजारों सोवियत टैंक बुडापस्ट 
(हंगरी की राजधानी) में तथा अन्य बड़े नगरों में श्रा गये । सारे विरोध का क्रतापूर्वक 
दमन किया गया ।” इमरे नेगी के मन्त्रिमण्डल को कुचला गया। प्रधानमंत्री को जान बचाने 
के लिए यूगोस्लाव दूतावास में शरण लेनी पड़ी | काडार (॥09047) के प्रधान- 
मन्त्रित्व में सोवियत रूस की सहायता से क्रांतिकारी मजदूरों तथा किसानों की नई सरकार 
बनी । इस समय के भीषण सरकारी दमन से बचने के लिए १,७५,००० हंगेरियन आस्ट्रिया 
तथा ग्रन्य देशों में आरा गये और वहाँ शरणार्थी बने । 

अमरीकी सरकार ने रूस के हंगरी में हस्तक्षेप का प्रश्न सं० रा० संघ को सुरक्षा 
परिषद्‌ में पेश किया, किन्तु यहाँ रूस ने वीटो का प्रयोग करते हुए इस मामले में आये 
भ्रमरीकी प्रस्ताव को रह कर दिया । इस पर € नवम्बर १६५६ को इस विषय पर विचार 
करने के लिए अ्रमरीका ने जनरल असेम्बली का विशेष अश्रधिवेशन बुलवाया । इसमें 
यह प्रस्ताव रखा गया कि रूस हंगरी से अपनी सेनायें हटा ले, ताकि वहां सं० रा० 
संघ की अध्यक्षता में स्वतन्त्र चुनाव हो सकें । सोवियत रूस के प्रबल विरोध के बावजूद 
यह प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया । १६ नवम्बर १६५६ को रूस के विदेश- 
मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हंगरी में स्थिति सामान्य होते ही रूसी फौजें वापिस 
बुला ली जाएंगी । १२ दिसम्बर १६५६ को एक प्रस्ताव में जनरल असेम्बली ने रूस की 
निन्‍दा इसलिए की कि उसने हंगरी की स्वतन्त्रता श्रौर स्वाधीनता का अ्रपहरण करके, 
हंगेरियन जनता के मौलिक अधिकारों में बाधा डालकर चार्टर का उल्लंघन किया है।' 
१० जून १६५६ को भ्रसेम्बली ने हंगरी की स्थिति के अन्वेषण के लिए पाँच सदस्यों 
की विशेष समिति बनाई । इस समिति ने हंगरी से भाग कर शआाये सौ व्यक्तियों से भेंट 
की श्र अपनी जाँच के भ्राधार पर सोवियत रूस को हंगरी में हस्तक्षेप का दोषी ठहराया: 
(२० जून १६५७) । 

इस विषय में यह विचारणीय है कि इस मामले में सोवियत रूस का हस्तक्षेप 
क्या बेध एवं न्‍्यायोचित था। सोवियत रूस के प्रतिनिधि शेपिलोव ने १६ नवम्बर 
१६५६ को भ्रपनी सरकार का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था-- हमें इस बात का ध्यान 
रखना है कि हंगरी की सीमा सोवियत यूनियन के साथ लगी हुई है, हंगरी ने रूस के. 
साथ पारस्परिक सहायता और सहयोग की वारसा संधि (७88४ 780०) की: 
हुई है। हंगरी में यदि प्रतिगामी शक्तियों की विजय होती है तो बे इसे न केवल सोवियत 
यूनियन के विरुद्ध श्रपितु पूर्वी योरोप के श्रन्य देशों के विरुद्ध भी हमला करने का 
भ्रड्डा बना लेंगे।” सोवियत रूस की ओर से इस हस्तक्षेप को न्यायोचित सिद्ध करने के 
लिए कई युक्तियाँ दी जाती हैं। पहली युक्ति यह है कि सोवियत यूनियन ने हंगरी के प्रधान- 
मंत्री इमरे नेगी तथा काडार द्वारा सहायता की प्रार्थना करने पर ही भ्रपनी फौजी मदद: 
भेजी है। इसरी यूक्ति यह है कि वारसा संधि के कारण सोवियत रूस किसी भी आक्रमफ 
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के विरुद्ध हंगरी की सहायता करने के लिए बचनबद्ध है। इस संधि का पालन करने के. 
लिए वहाँ सेना भेजना आवश्यक था । तीसरी यूक्ति आत्मरक्षा की है। यह कहा जाता. 
है कि हंगरी में गृहयुद्ध से सोवियत संघ की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया था, यदि. 
यहाँ प्रतिगामी शक्तियों की विजय हो तो इसे रूस पर आ्राक्रमण का अ्रट्टा बनाया जा 
सकता था। चौथी यृक्ति यह है कि हंगरी का गहयुद्ध हंगरी की न्यायपूर्ण, बंध सरकार के 
विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण (4॥777८0 ४80८) था। इससे सं० रा० संघ के चार की धारा 
५१ में वणित अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था । इसे दूर करने 
के लिए किया गया रूसी हस्तक्षेप चार्टर के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुक्ल है। 
किन्तु इसके विपरीत रूसी हस्तक्षेप को अवैध मानने वालों की युक्तियाँ इस 
प्रकार हैं: (१) सं० राष्ट्रसंघ के चार्टर की धारा ५१ में वणित सशस्त्र आक्रमण एक 
राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर होना चाहिए । हंगरी में एसी स्थिति नहीं थी। यह उस राज्य. 
के दो दलों में झगड़ा था, अ्रत: यहाँ किसी विदेशी शरक्ति द्वारा ऐसा कोई आक्रमण या हस्त- 
क्षेप नहीं था, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा हो और जिसे रोकने के लिये रूस 
द्वारा फौजें भेजना जरूरी हो । (२) हंगरी के गृहयुद्ध से रूस की शान्ति ओर सुरक्षा 
को कोई खतरा नहीं था। (३) सोवियत संघ की वारसा संधि की शर्तों के सर्वेथा प्रतिकूल 
हंगरी में हस्तक्षेप किया क्योंकि इस संधि में कहा गया था कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले 
सब देश एक-दूसरे की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता का आदर करेंगे, एक-दूसरे के घरेल्‌ 
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (४) सोवियत संघ का हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के नियमों के प्रतिकूल है । यह कानून आात्मरक्षा के लिए ऐसे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं 
देता । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध विद्वान हाइड ने लिखा है कि दूसरे राज्य में कोई 
हस्तक्षेप इसलिए वध नहीं हो सकता कि यह किसी संधि की शर्ते को पूरा करने के लिए 
ग्रथवा संधर्ष करने वाले किसी दल की प्रार्थना पर किया गया है। ऐसा हस्तक्षेप सदेव अवध 
रहता है। ग्रत: इन कार्यो से सोवियत संघ का हंंगरी में हस्तक्षेप अ्रनावश्क और अनन्‍्तर्रा- 
ष्ट्रीय कानून के नियमों के प्रतिकूल था । 
तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप--पहले तिब्बत चीन से स्वथा स्वतन्त्र राज्य था । 
१७२० ई० में छठे दलाई लामा के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मंगोलों श्रौर तिब्बतियों में 
झगड़ा होने पर चीन के मांच्‌ सम्राट्‌ कांग हसी (॥(278 |9%) ने तिब्बत में सेना भेजकर 
इसकी राजधानी ल्हासा पर अधिकार कर लिया तथा तिब्बत पर चीन का आधिपत्य 
($घ2८४०॥9 ) माना जाने लगा । किन्तु मांचू वंश निर्बेल होने पर यह श्राध्िपत्य नाम- 
मात्र का ही रह गया | सितम्बर १६९०४ में भारत की ब्रिटिश सरकार तथा तिब्बत में 
एक संधि हुई । इससे तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार को तिब्बत में प्रभुसत्ता के कुछ अधिकार 
दिये । इसकी धारा € के भ्रनुसार तिब्बत ग्रेट ब्रिटेन की अनुमति के बिना अपना प्रदेश 
किसी दूसरी शक्ति को नहीं दे सकता था, विदेशी शक्तियाँ इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती थीं, वह विदेशी राज्यों भ्रथवा उनके प्रजाजनों को अपने देश में प्रवेश की श्रनुमति 
नहीं दे सकता था, उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सुविधायें भी नहीं दे सकता था। इस 
संधि में चीन का कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु १९०६ में तिब्बत को चीन तथा ग्रेट 
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ब्रिटेन के आधिपत्य में माना गया । १६९११ में चीन ने तिब्बत पर हमला किया श्रौर दलाई 
ल्रामा ने भारत में शरण ली। १६१२ में तिब्बत ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । 
परन्तु ३ जुलाई १६९१४ की ग्रेट ब्रिटेन, चीन तथा तिब्बत की संधि की धारा २ के अनुसार 
यह स्वीकार किया गया कि तिब्बत चीन के आधिपत्य में है। १६२६ में भारत ने तिब्बत से 
सीधा सम्बन्ध स्थापित किया तथा इस पर चीनी आधिपत्य नाममात्र ही रह गया । 
उन्होंने चीनियों को खम प्रान्त में खदेड दिया । 

द्वितीय विश्वयुद्ध में तिब्बत के दर्जे के सम्बन्ध में महाशक्तियों में पर्याप्त मत- 
भेद था । ग्रेट ब्रिटन का यह दावा था कि तिब्बत एक प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य है, उन्होंने 
युद्ध करके चीन से स्वाधीनता प्राप्त की है । भ्रमरीकी सरकार का यह मत था कि तिब्बत 
चीनी साम्राज्य का भाग है, ग्रेट ब्रिटन तथा रूस दोनों इस बात पर चौन का आधिपत्य 
स्वीकार कर चुके हैं। इस युद्ध में चीन को सहायता पहुंचाने का महत्वपूर्ण मार्ग 
तिब्बत में से होकर था । तिब्बत नहीं चाहता था कि चीन को उस प्रदेश में से गजरने 
वाले मार्ग से सहायता मिले। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन के दबाव के कारण उसने ऐसा स्वीकार कर 
लिया, पर यह घोषणा की कि वह स्वतन्त्र प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य है। १६४६ में चीन के 
संविधान में तिब्बत को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, किन्तु तिब्बत अपने को स्वतन्त्र समझता 
था, श्रतः उसका कोई भी प्रतिनिधि चीन की राष्ट्रीय परिषद्‌ में नहीं बैठा । 

१६४९ में चीन में साम्यवादी शासन स्थापित होने पर पुनः तिब्बत-चीन संघर्ष 
झ्ारम्भ हो गया । चीन ने इस वशवर्ती बनाने के लिए १६५० में तिब्बत पर आक्रमण 
किया । चीन का यह दावा था कि उसने यह आक्रमण “३० लाख तिब्बतियों को साम्राज्य- 
वादी ग्रत्याचार से मुक्त करने तथा चीन के पश्चिमी सीमान्त को सुदृढ़ करने के लिए किया 
है। तिब्बत की सरकार ने इस प्रश्न को सं ० रा० संघ में उठाया और यह कहा कि  तिब्बती 
जाति संस्कृति ओर भूगोल की दृष्टि से चीनियों से भिन्न है।” सं० रा० संघ ने इस प्रश्न 
पर विचार उस समय तक स्थगित रखा, जब तक दोनों देशों के मध्य चल रही संधिवार्ता 
का परिणाम न निकले । २५ मई १६५१ को चीन और तिब्बत में हुए समझौते के अ्रनुसार 
चीन को तिब्बत के वेदेशिक मामलों के लिए उत्तरदायी माना गया तथा तिब्बत पर चीन 
का आधिपत्य मान लिया गया । १६५४ में दलाई लामा तथा पंचन लामा ने पेकिंग में चीन 
की राज्य परिषद्‌ की बैठक में भाग लिया और यह तय हुआ कि तिब्बत के स्वायत्त प्रदेश 
(#ए००॥०॥7005 रित्ष्टाणा) के लिए एक कमेटी स्थापित की जाय और दलाई लामा 
इसके सभापति हों । किन्तु कमेटी के हाथ में कोई भ्रधिकार न था, सभी निर्णय चीनियों 
ट्वारा किये जाते थे। इससे तिब्बत में असंतोष बढ़ा, कई स्थानों पर चीन के विरुद्ध विद्रोह 
होने लगे । १६५६ में ये विद्रोह बहुत बढ़ गये । इस समय चीनियों ने दलाई लामा को 
बिना मंत्रियों तथा अ्रंगरक्षकों के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमन्त्रण 
दिया । इस पर तिब्बत की जनता ने दलाई लामा का महल घेर लिया और यह माँग की 
कि वह चीनियों का निमन्त्रण अ्रस्वीकार कर दे और तिब्बत की स्वतन्त्रता की घोषणा 
करे । इस पर चीनी सेनायें ल्हासा में प्रविष्ट होकर गोली चलाने लगीं । दलाई लामा ने 
तिब्बत से भाग कर भारत में शरण ली (३१ मार्च १६५६) । २० जून को मसूरी से 


हस्तक्षेप २६६ 


एक वक्तव्य देते हुए दलाई लामा ने बताया कि १६५६ से चीनियों ने तिब्बत में ६५,००० 
भ्रसेनिक तिब्बतियों की हत्या की है, एक बड़ी संख्या में इन्हें चीन में निर्वासित किया है, 
१००० मठ नष्ट किये हैं, बौद्धधर्म के उन्मूलन का पूरा प्रयास किया है और ५ लाख चीनी 
तिब्बत में बसाये हैं। ६£ सितम्बर १६५६ को एक तार द्वारा दलाई लामा ने सं० रा० 
संघ के महामंत्री को संघ की बंठक में तिब्बत पर चीन के आ्राक्रमण के १६४० में स्थगित 
विषय पर पुनविचार करने को कहा २५ सितम्बर को मलाया तथा आयरलेैंण्ड ने इस विषय 
में एक प्रस्ताव उपस्थित किया, इसमें यह कहा गया था कि तिब्बत में वहाँ की जनता के 
मौलिक मानवीय अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का हनन हो रहा है, यह सं> रा० के 
चार्टर तथा १० दिसम्बर १६५८ को असेम्बली द्वारा पास किये मानवीय अधिकारों की 
सावभौम घोषणा के प्रतिकूल है। तिब्बतियों के “मौलिक मानवीय ग्रधिकारों का, विशिष्ट 
सांस्कृतिक तथा धारमिक जीवन बिताने के ग्रधिकार का सम्मान क्रिया जाना चाहिए।” 
इस प्रस्ताव में असे म्बली से यह कहा गया था कि वह अपनी सम्‌ची नैतिक शक्ति से तिब्बत 
में शान्ति स्थापित करे और तिब्बती जनता को उनके मौलिक ग्रप्रिकार प्राप्त कराये । 
सोवियत संघ के प्रबल विरोध के बावजूद दो दिन की बहस के बाद २१ अक्टूबर को 
यह प्रस्ताव पास हो गया । 

२३ ग्रक्टूबर को पेकिग रेडियो में इस प्रस्ताव को अवैध, धरकानूनी तथा चीन 
को बदनाम करने वाला तथा उसके आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप करने वाला बताया 
गया था। किन्तु इसमें कोई संदेह नही कि चीन का कारये तिब्बत में सर्वथा न्यायोचित नहीं 
था। उसने १६५१ की संधि का पूरा पालन नहीं किया, इसके बाद तिब्बत का गला धोंटने 
का प्रयत्न किया । तिब्बतियों ने जब हताश और निराश होकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
विद्रोह किया तो उनका भीषण दमन किया गया और उन्हें मानवीय अ्रधिकारों से वंचित 
कर दिया गया। 


बारहवां भ्रष्याय 
क्षेत्राधिकार 


(जाएंंड्तरंलाणा ) 


सामान्य रूप से प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों 
और विद्यमान सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्पन्त होने वाले सभी कानूनी विवादों को सुनने 
और निर्णय करने का अधिकार होता है। इस प्रदेश के समूचे क्षेत्र में उसकी प्रभुसत्ता 
विस्तीर्ण होने से उसे स्वत्व प्राप्त होना स्वाभाविक है। अपने प्रादेशिक क्षेत्र में इस ग्रधिकार 
के होने के कारण इसे क्षेत्ाधिकार (उप्रा50007) कहा जाता है। लार्ड मैकमिलन 
ने इसकी व्याख्या करते हुए इंगलेंण्ड के सम्बन्ध में यह लिखा है-- अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्यों की भाँति इस राज्य की प्रभुसत्ता की यह एक वास्तविक विशेषता है कि 
इसे अपनी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर विद्यमान सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर क्षेत्रा- 
धिकार हो तथा इन सीमाओं में उत्पन्न होने वाली सभी दीवानी और फौजदारी मामलों 
पर विचार करने का अधिकार हो । इंगलेण्ड ओर श्रमरीका में किसी व्यक्ति या वस्तु के 
इनके प्रदेश में विद्यमान होने से ही उन्हें इन पर यह क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है । 
स्टार्क के मतानुसार इन दोनों देशों के चारों और समुद्र से घिरे रहने के कारण इस सिद्धान्त 
का विकास हुआ है। दूसरी भ्रोर योरोपियन महाद्वीप में राज्यों की स्थलीय या नदियों की 
सीमायें होने के कारण विभिन्न राज्यों में अ्रधिक आवागमन भर यातायात सम्बन्ध हैं, 
श्रतः वहाँ राज्य के | भ्रनन्य क्षेत्राधिकार (+ऋशंप्रधए८ >पा750ं2०70०॥ ) के सिद्धान्त में 
कुछ उदारता पायी जाती है । 

राज्यों द्वारा अपने प्रदेश में उपभोग किये जाने वाले क्षेत्नाधिकार पर श्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। उदाहरणाथ्थ, ग्रेट ब्रिटेन में निवास करने वाले 
दूसरे देशों के राजदूत शरौर उसके प्रादेशिक समुद्र (॥0777078| 5८6७) में श्राने वाले विदेशी 
जहाज यद्यपि पूर्णरूप से उसकी प्रादेशिक प्रभुसत्ता के क्षेत्र में हैं, तथापि वे उस देश के 
भ्रन्य व्यक्तियों या जहाजों की भाँति पूर्ण रूप से उसके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, कुछ अंशों 
में उसके क्षेत्राधकार की सीमा से बाहर समझ जाते हैं। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के 
क्षेत्राधिकार की कुछ मर्यादायें और सीमायें मानता है । इनको न समझने से अनेक जटिल 


१. यह अंग्रेजी के ॥ए00॥00४07 शब्द का भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया हिन्दी 
रूपान्तर है। अंग्रेजी में इस शब्द के दो प्रधान भ्र्थ होते हैं--- (क) किसी विशेष मामले को सुनने भौर उस पर 
विचार करने का कानूनी भ्रधिकार या सत्ता। इसे विचाराधिकार कह सकते हैं। (ख) वह क्षेत्र जहाँ तक 
किसी राज्य या न्यायालय का भ्रधिकार माना जाता है। इसके लिये हिन्दी में पुराना शब्द अधिकारक्षेत्र है। 
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अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न और विवाद उत्पन्न होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के क्षेत्राधिकार 
की सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। 

प्रादेशिक सम॒ब्र में क्षेत्राधिकार (3ए0750९000 7 वशाए(0ं ३८०४६ )-- 
पहले (१० २१२) यह बताया जा चुका है कि राज्य की भूमि के साथ लगा तीन मील 
तक की चौड़ाई का समुद्र उसके प्रदेश का अंग समझा जाता है । यहाँ तटबर्त्ती राज्य को 
प्री प्रभुसत्ता प्राप्त है, इस पर केवल एक ही मर्यादा या प्रतिबन्ध है, यह इस प्रादेशिक 
समुद्र में से दूसरे देशों के जहाजों के निर्दोष गमन का अ्रधिकार (॥शांष्ठा। ० 
]770०2८70 75542 ) है । सब देश शान्तिकाल में अपने प्रादेशिक समुद्र में दूसरे देशों 
के व्यापारिक तथा सामरिक पोतों को गुजरने देते हैं । कोरफ्‌ चेनल ((णापि (.भ्या॥० ) 
वाले मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह फंसला किया था कि शान्तिकाल में दो 
महासमुद्रों को जोड़ने वाले भ्रन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग बने हुए जलडमरूमध्य के प्रादेशिक 
समुद्र में रणपोतों को गुजरने का भ्रधिकार है (देखिये ऊपर पु० २२१) । 

“निर्दोष गसन' का शब्द अपने अधिकारों तथा मर्यादा्ं को भलीभाँति सूचित 
करता है । पहली बात यह है कि यह गमन या गुजरने का अधिकार है, प्रादेशिक समुद्र 
का प्रयोग दूसरे देशों के जहाज मार्ग के रूप में कर सकते हैं | दूसरी शर्ते यह है कि यह 
गमन निर्दोष होना चाहिए, इसका यह अभिप्राय है कि इस तरह गुजरने वाला जहाज 
नौचालन और बन्दरगाह की व्यवस्था आ्रादि के सम्बन्ध में बनाये गये स्थानीय नियमों 
का पालन करेगा और ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे तटवर्ती राज्य में शान्तिभंग का भय हो । 
इससे यह स्पष्ट है कि तटवर्ती राज्यों को इन जहाजों पर कुछ क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, किन्तु 
इसकी मात्रा स्पष्ट और निश्चित नहीं है, इस जहाज पर सवार व्यक्तियों पर तटबर्ती राज्य 
द्वारा अपने दीवानी और फोजदारी कानून लगाने के बारे में कुछ संदेह है । इस विषय में 
कुछ मामलों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 

१८७६ में एक ब्रिटिश न्यायालय के सम्मुख फ्रांकोनिया जहाज का 7२. ५. ८णशा 
का मामला आया । यह एक जम॑ंन जहाज था, अपनी उपेक्षा से यह एक ब्रिटिश जहाज 
से टकराया, परिणामस्वरूप ब्रिटिश जहाज डोवर से दो मील की दूरी पर समुद्र में डूब 
गया, इसमें प्राणहानि भी हुई । फ्रांकोनिया के कप्तान पर मानवहत्या के लिए मुकदमा 
चलाया गया । उस समय तक यद्यपि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से प्रादेशिक समुद्र की 
सीमा तीन मील की चौड़ाई तक मानी जाती थी, किन्तु पालियामेंट ने इस प्रदेश में 
विदेशियों द्वारा फौजदारी श्रपराध करने पर ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा उसके सुने जाने 
का कोई कानून नहीं बनाया था। इसके श्रभाव में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 
विदेशी जहाज पर एक विदेशी व्यक्ति द्वारा प्रादेशिक समुद्र में किये गये फौजदारी 
अपराध सुनने का क्षेत्राधिकार ब्रिटिश न्यायालय को नहीं है। इस निर्णय से भ्रनेक ब्रिटिश 
विधिशास्त्री स्तब्ध रह गये, इसके दुष्परिणामों को दूर करने के लिए १८७८ का प्रादेशिक 
समुद्र क्षेत्राधिकार कानून (पागराणिांब 'द्वश$ गंणांइतांलांणा 40०) बनाया गया, 
इसके अनुसार ब्रिटिश न्यायालयों को तीन मील की समुद्री सीमा के भीतर हुए भ्रपराधों को 
सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया । यदि ये भ्रपराध विदेशी नागरिक द्वारा किये 
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गये हों तो विदेशमंत्री की अभ्रनुमति से ही उसके विरुद्ध मामला चलाया जा सकता है। 

दीवानी मामलों के सम्बन्ध में विदेशी जहाजों की तटवर्ती राज्य के क्षेत्राधिकार 
से उन्मृक्ति का सिद्धान्त ('रार्श ०००क्रा० के मामले में स्वीकार किया गया था। यह 
एक ब्रिटिश जहाज था । जब यह सं० रा० अ्रमरीका के प्रादेशिक समुद्र में से गुजर रहा 
था तो एक अ्रमरीकन कारपोरेशन ने इसके मालिकों से कुछ राशि वसूल करने के लिए 
इसे पकड़ वा दिया । अमेरिकन न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस जहाज को अवेध रूप 
से पकड़ा गया है । 

१६३० में हेग के संहिताकरण सम्मेलन (॥32806 (०0क्षाट्काएणा (णा- 
€2706 ) ने इस विषय में निम्नलिखित नियम बनाये थे :--(१) तटबर्ती राज्य को 
अपने प्रादेशिक समुद्र में से गजरने वाले किसी जहाज पर घटित हुए भअपराध के विषय 
में उस समय तक कोई गिरफ्तारी या जाँच नही करनी चाहिए, जब तक कि इस गअ्रप- 
राध के प्रभाव जहाज की सीमा से बाहर न पड़े या अपराध से तटबवर्त्ती देश की शांति 
के भंग का भय या प्रादेशिक समुद्र की सुव्यवस्था की हानि न हो या जब तक जहाज के 
कप्तान द्वारा स्थानीय अधिकारियों की सहायता लेने की प्रार्थना न की गई हो (धारा 
८) । (२) धारा € के अनुसार कोई तटवर्ती राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र में से गुजरन 
वाले जहाज की गिरफ्तारी या मार्ग परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकता कि उस पर 
सवार किसी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सके । (३) तटबवर्ती राज्य 
किन्‍्हीं दीवानी कार्यवाहियों को पूरा कराने के उद्देश्य से जहाज को उस समय तक नहीं 
पकड़ सकता, जब तक कि ये कार्यवाहियाँ ऐसे दायित्वों के सम्बन्ध में हों, जिन्हें जहाज 
ने इस राज्य के प्रादेशिक समुद्र की यात्रा में या इस यात्रा के उद्देश्य से ग्रहण किया हो । 

“तरते टापू” का सिद्धान्त (॥॥6 शांप्रत0।४ ० 0००४0 8070 ) --कुछ 
विधिशास्त्रियों का यह मत है कि किसी राष्ट्र की ध्वजा फहराने वाला जहाज क्षेत्नाधिकार 
की दृष्टि से उस राष्ट्र के प्रदेश का अंग समझा जाना चाहिए। यह जहाज चाहे महासमुद्र 
में हो या प्रादेशिक समुद्र में, इसे ध्वजा वाले देश का तैरता हुआ टापू समझना चाहिए 
झ्रौर इसमें ध्वजा वाले देश का कानून लागू होता है श्रौर इस पर होने वाले अपराधों की 
सुनवाई का भ्रधिकार उसी देश को है। 

किन्तु इस सिद्धान्त को न्यायालयों तथा प्रमुख विधिशास्त्रियों ने स्वीकार नहीं 
किया । १६४१ में 7९. ७. 0000॥-7778५50॥ के मामले में ब्रिटिश न्यायालय ने 
इसकी श्रालोचना करते हुए लिखा था-- जहाज अ्रपनी ध्वजा वाले राज्य का प्रंश नहीं 
हो सकता, यद्यपि इस जहाज पर उस राज्य का क्षेत्राधिकार अपने प्रदेश की भाँति 
होता है।' ब्रियर्ली ने इस पर यह भ्राक्षेप किया है' कि इसे मान लेने के बड़े बेहदा परिणाम 
होंगे । यदि यह जहाज श्रपने ध्वजराज्य का प्रदेश है तो इस जहाज के चारों ओर तीन मील 
तक का सागर क्‍या प्रादेशिक समुद्र माना जायगा ? यह प्रदेश जहाज की यात्रा के साथ 
बदलता रहेगा, दो विभिन्न देशों के जहाजों की टक्कर होने पर बड़ी कठिनाई उत्पन्न हागी। 


२. ब्रियर्ली--दी लॉ श्रॉफ नेशन्स, १० २३८-६ 
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हाल ने भी इस सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है,' भ्रत: इस सिद्धान्त को सत्य नहीं 
माना जाता है। 
बन्दरगाहों में क्षेत्राधकार (3पा50007 ॥ ?07/5)--बन्दरगाह राज्य के 
प्रदेश का अंग है, यहाँ राज्य की प्रादेशिक प्रभुता होते हुए भी, इसमें प्रविष्ट होने वाले 
विदेशी जहाजों के बारे में विशेष नियम हैं| व्यापारी जहाजों पर बन्दरगाह में प्रवेश 
करते ही स्थानीय कानून लागू हो जाते हैं। किन्तु यदि कोई जहाज समुद्री तूफान से प्रताड़ित 
होकर विवशता की दशा में बन्दरगाह में शरण लेता है तो उसे स्थानीय क्षेत्राधिकार से 
मुक्त समझा जाता है, किन्तु इसे किसी स्थानीय नियम या कानून का उल्लंघन नहीं करना 
चाहिए । ग्रेट ब्रिटेन की परम्परा के अनुसार ब्रिटिश बन्दरगाहों में आने वाले व्यापारी 
जहाजों पर उसका पूरा क्षेत्राधिकार माना जाता है। फौजदारी मामलों में ब्रिटिश भ्रधिकारी 
सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं करते, जब तक उनसे सम्बद्ध देशों के वाणिज्य 
दूत ((०75०$) या अन्य प्रतिनिधि इसके लिए प्रार्थना नहीं करते । सं० रा० 
अमरीका में जहाज सम्बन्धी विषयों को दो भागों में बाँठा जाता है : (क) जहाज की 
आन्तरिक व्यवस्था और अनुशासन, (ख) बन्दरगाह में शान्ति और सुव्यवस्था का बना 
रहना । पहले प्रकार के मामलों में तटवर्ती राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता । किन्तु दूसरी 
दशा में ९४॥१७४॥॥७५ के मामले में सं० रा» ग्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 
दिया कि यदि अपराध भयंकर हो, तटवर्ती जनता में इससे क्षोभ हो तो प्रादेशिक राज्य 
को इस मामले पर विचार का अधिकार होता है । इस कारण एक अमरीकन बन्दरगाह 
में श्राये हुए बेल्जियम जहाज पर एक बेल्जियन द्वारा दूसरे बेल्जियव की हत्या करने पर 
यह मामला तटबर्ती राज्य का विषय माना गया । फ्रांस की व्यवस्था भी सं० रा० अमरीका 
में मानी जाने वाली स्थिति से मिलती है। 
प्रादेशिक क्षेत्राधकार का विस्तार (फिशाडई0ा ० शांत! उपा$- 
900॥ ) --वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्‍नति के कारण यह सम्भव 
हो गया है कि एक देश में भ्रपराध की तैयारी की जाय, श्रावश्यक सामग्री एकत्न की जाय 
तथा दूसरे देश में श्रपराध किया जाय । अ्रतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने की 
आवश्यकता अनुभव की गई है।' यह विस्सार दो प्रकार के सिद्धान्तों के आधार पर है-- 
(१) कतुगत प्रादेशिक सिद्धान्त (5फएशं०्णाए९ शा छागरणं0०)--इसके 
अनुसार किसी राज्य को ऐसे अ्रपराधियों को दण्ड देने का भ्रधिकार है, जिन्होंने श्रपने 
अपराधों का कार्यारम्भ तो उस राज्य में किया है, किन्तु उसकी पूर्ति दूसरे राज्य में की । 
उदाहरणार्थ, भारत के जाली सिक्‍के पाकिस्तान में बनाकर यहाँ उनका प्रसार किया 
जा सकता है, इसमें कार्यारम्भ पाकिस्तान में तथा उसकी परिणति भारत में हुई है। 


३. हाल--इंटरनेशनल लॉ, ८वां संस्करण, पृु० ३०१-४ 

४. इस विषय में १६५८ के जेनेवा के समुद्री कानून सम्मेलन द्वारा बनाये गये नियमों (धारा 
१६ तथा २० ) की भालोचना के लिये देखिये दी प्रमेरिकन जमेल भ्राफ इंटरनेशनल लॉ, खं० ५५, १६६१, 
पृ० ७७-६६ । 

५. स्टार्क---पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १८३ 
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पाकिस्तान को ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने का भ्रधिकार है । मादक द्रव्यों के व्यापार 
में भी ऐसा होता है। १६९२० के छा709५॥ ॥098०005 79085 40०६ के अनुसार दूसरे 
देश के कानून द्वारा किसी दवाई सम्बन्धी भ्रपराध में ग्रेट ब्रिटेन में श्रपराध में सहायता 
देमे वाले व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। 

१६२६९ तथा १६२६ के जेनेवा के (.णारश्था।ंणा 07 (॥6 5फ्रछा०5४४०7 
० (०एण्राशाशिाए8 एणाशाएए तथा एणगारश्ला।ंणा ि ॥6 $पए9ए०5४०व 0 
06 ॥॥0( 7008 7थरगी८ में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। 

(२) कमंगत प्रादेशिक सिद्धान्त (5फञं०्लाएल शापरणांध॥ छातरालं06)-- 
जब कोई प्रपराध करने वाला (कर्त्ता) एक राज्य में हो और उससे प्रभावित होने वाला 
कर्म (000०८) दूसरे राज्य में और यह दूसरे राज्य की सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव 
डालता हो तो दूसरे राज्य को पहले राज्य के अ्रपराध करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने 
का अधिकार है। स्टाके द्वारा किये गये दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी : दो 
राज्यों के सीमान्त प्रदेश में एक व्यक्ति एक राज्य की सीमा के भीतर से उस सीमा के 
दूसरी ्रोर खड़े व्यक्ति को भ्रपनी गोली का निशाना बनाता है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का 
एक व्यक्ति झूठे बहानों और वायदों से जर्मनी के एक व्यक्ति से रुपया मांगता है। इन दोनों 
में ग्रपराध करने वालों के भ्रपराध का फल दूसरे देश में रहने वालों को भोगना पड़ता है। 
इन मामलों में दण्ड देने के लिए प्रादेशिक सिद्धान्त का विस्तार कर दिया गया है। 
इसके भ्रनुसार अपराधी अ्रपराध करने के समय भले ही उस राज्य की सीमा से बाहर हो, 
जहाँ इस भ्रपराध का प्रभाव पड़ा है, तो भी उसे इसका दण्ड भोगना पड़ता है श्ौर श्रपराध 
से प्रभावित राज्य को ऐसे मामले में विदेशियों को दण्डित करने का ग्रधिकार है। 

इसका सबसे सुन्दर उदाहरण लोटस जहाज (5. 5. [,0005$) का मामला है। 
(देखिये प्रथम परिशिष्ट ) । इसमें फ्रेंच जहाज लोटस की गलती से उसकी टक्कर टर्की 
के जहाज बोज़कोर्ट से हुई। इस टक्कर से तुर्क जहाज को क्षति पहुँची श्रौर आ्राठ तु 
कालकवलित हुए । यह घटना महासमुद्र में हुई। जब लोटस कुस्तुन्तुनिया के बन्दरगाह 
में पहुँचा तो उस पर तुर्की की सरकार ने मुकदमा चलाया । फ्रेंच जहाज के कप्तान के विदेशी 
होने तथा टक्कर के महासमुद्र में घटित होने के कारण इस विषय में तुर्क न्यायालय का क्षेत्रा- 
धिकार न होने का तक उपस्थित किया गया । किन्तु १६२७ में भ्रन्तर्र ष्ट्रीय न्यायालय ने 
इसे अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि (१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम 
नहीं है, जो एक विदेशी राज्य द्वारा उसकी सीमाओं से बाहर किये गये अपराध के विषय 
में क्षेत्राधिकार से उस राज्य को वंचित करता हो। (२) “भ्ननेक देशों के न्यायालय, यहाँ 
तक कि फोौजदारी कानून को विशद प्रादेशिक स्वरूप देने वाले न्‍न्यायालय--फौजदारी 
कानून की यह व्याख्या करते हैं कि श्रपराध किये जाने के समय अपराधी भले ही दूसरे 
राज्य के प्रदेश में हो, किन्तु ये ग्रपराध उसी राज्य में किये समझे जायेंगे, बशर्ते कि भ्रपराध 
का एक तत्व--विशेष रूप से इसके प्रभाव उस राज्य में पड़े हों।” 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के इस निर्णय से राज्यों को विदेशी जहाजों पर फौज- 
दारी मामले चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया । योरोप के समुद्री व्यापारियों को इससे 
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बड़ी चिन्ता हुई । विदेशों के फौजदारी कानून की अज्ञानता के कारण विदेशी न्यायालयों 
में श्रपनी सफाई की समुचित कार्यवाही में उन्हें बड़ी कठिनाई होने की सम्भावना थी 
श्रौर इस निर्णय के कारण उन पर अपने राज्य में तथा घटना से प्रभावित राज्य में दोहरा 
मुकहमा चलाया जा सकता था। विदेशी न्यायालयों में कार्यवाही करके जहाजों को रोका 
जा सकता था, अतः श्न्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सामुद्रिक परामर्शदाता एसोसियेशन की 
श्रोर से राष्ट्संघ की इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली समिति ७0४४$079 क्ञात ॥€ला- 
प्रांटब। (णगाप्रा।6868 0णा. (एगाशणप्रांए॥007$ 000 [73805$700॥5 को दिये गये एक 
श्रावेदनपत्न में इस स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए इसे सुधारने की प्रार्थना की गई। 
मई १६५२ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ([. 4.. 0.) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामद्रिक 
समिति की संयुक्त सामुद्रिक समिति ने इस विषय पर विचार किया और ब्रुसेलज के 
रिश्ता उप्राइवालाता जा चिक्वाटला$ ण एणगाहपणा$ 70 4८टंव्शा।5. 0० ४९०९४- 
४07 में लोटस के मामले में दिये गये उपर्युक्त निर्णय से प्रतिकूल नियम स्वीकार किया 
गया । १६५८ के 0606 (गाएलशा।ंगा ० प6 र6शाग6 ० प्रांशा $९४५ में भी 
यही सिद्धान्त माना गया है । 

विदेशियों पर क्षेत्राधिकार (>प्रां5ताटांणा 0९० 6॥02॥$ )--सामान्य रूप से 
किसी राज्य को अपने राज्य में रहने वालों पर वसा ही क्षेत्राधिकार है, जैसा अपने 
नागरिकों पर । कोई भी विदेशी जिस देश में रहता है, वह वहाँ के राष्ट्रीय नियमों का 
उल्लंघन नहीं कर सकता । विदेशियों द्वारा दूसरे देशों में किये हुए अ्रपराधों के सम्बन्ध 
में दो पक्ष हैं: पहला पक्ष ऐसे अ्रपराधों पर राज्य का क्षेत्राधिकार मानता है और दूसरा 
इसे अस्वीकार करता है। कटिंग ((०४॥४2 ) के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। 
एक अमरीकन नागरिक कटिंग को १८८६ में मेक्सिको जाने पर वहाँ की सरकार ने 
इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उसने एक मेक्सिकन नागरिक मेडीना की मानहानि करते 
हुए सं० रा० अमरीका के टेक्सास राज्य के एक समाचारपत्र में लेख लिखा था। मेक्सिकन 
सरकार उपर्युक्त दूसरे पक्ष के अ्रनुसार यह मानती थी कि उसे कटिंग को दण्ड देने का 
ग्रधिकार है, क्योंकि मेक्सिको के कानून के अनुसार विदेशियों को विदेशों में किये गये 
अपराधों के लिए मेक्सिको के राज्य में दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु अमरीकी सरकार 
पहले पक्ष के अ्रनुसार यह कहती थी कि किसी राज्य को उसकी सीमा से बाहर किये गये 
भ्रपराध पर विदेशी व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वाशिगटन ने कटिंग की 
रिहाई की माँग करते हुए कहा कि कटिंग ने मेक्सिको में कोई भ्रपराध नहीं किया, क्योंकि 
मानहानि वाले लेख का प्रसार मेक्सिको में नहीं किया गया, भ्रत: मेक्सिको की सरकार को 
इस विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । मेक्सिको की सरकार ने सं० रा० भअ्रमरीका का 
कथन स्वीकार नहीं किया, यद्यपि शभ्रपील होने पर वादी द्वारा अपना केस वापिस ले लेने 
पर कटिंग स्वयमेव मुक्त हो गया । १८५६ में मेक्सिको ने सं० रा० अ्रमरीका के पक्ष को 
युक्तियुक्त समझते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओ्रों को रोकने के लिए संधि कर ली । 

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उन्म्‌क्तियाँ ( 7रपांएं८४ ॥णा पलॉठिांव।! उपाप5- 
0०४०7)--सामान्य रूप से राज्य के प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर राज्य 
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का क्षेत्राधकार होता है, किन्तु इस सामान्य नियम के निम्नलिखित भ्रपवाद हैं-- 
(क) विदेशी राज्य श्रौर उनके अध्यक्ष, (ख) विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि, 
(ग) विदेशों के सावंजनिक जहाज, (घ) विदेशों की सेनायें, (ड ) भ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें । 

(क) विदेशी राज्य श्रोर उसके श्रध्यक्ष (#088॥7 $48५ 30 6805 ० 
6965 )--इन पर न्यायालयों में कोई मुकहमा उस समय तक नहीं चलाया जा सकता, 
जब तक कि ये स्वयमेव इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार स्वेच्छापूर्वकं न स्वीकार कर 
लें। इनकों राज्य के क्षेत्राधिकार से मृक्त करने के मूल कारण के सम्बन्ध में स्टार्क ने अनेक 
सिद्धान्तों का उल्लेख किया है -. 

पहला सिद्धान्त 787 9 एक्षाश) 707 906 ॥7ए9थ7ंप्र) का है। इसका भ्र्थे 
यह है कि एक प्रभुसत्ता का क्षेत्राधिकार केवल अपने वशवर्ती श्रधीनस्थ व्यक्तियों पर 
हो सकता है, दूसरी प्रभूसत्ता पर कभी नहीं हो सकता । दूसरा सिद्धान्त भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
शील या सौजन्य ((०7४५9 ) का है, इसके कारण सब राज्य एक-दूसरे के शासनाध्यक्षों 
को शपने प्रदेश में क्षेत्राधिकार से मुक्ति प्रदान करते हैं । तीसरा सिद्धान्त यह वास्तविक 
तथ्य है कि किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध दिया गया राष्ट्रीय न्यायालय का कोई निर्णय 
क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसे लागू करने का प्रयत्न शत्तुतापूर्ण कार्य समझा जायगा। 
चोथा सिद्धान्त यह है कि किसी राज्य द्वारा विदेशी राजा या उसके प्रतिनिधि को अपनी 
भूमि में श्राने देना ही यह सूचित करता है कि वह दूसरे राज्य को कुछ मुक्तियाँ या छूटे 
प्रदान करता है । 

विदेशी राज्यों तथा राजाझं को ब्रिटिश कानून की दृष्टि से दो प्रकार की मुक्तियाँ 
मिली हुई हैं-- (१) किसी विदेशी राजा पर कानूनी कार्यवाही द्वारा कोई मुकहमा नहीं 
चलाया जा सकता है। (२) विदेशी राजा के स्वामित्व में या नियन्त्रण में विद्यमान सम्पत्ति 
को किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता। १६३६ में हाऊस आफ लाड्ड्स 
ने क्रिस्टिना ((7०50॥9) के मामले में इन नियमों को बड़ी स्पष्टता से प्रतिपादित 
किया। यह एक स्पेनिश जहाज था, स्पेनिश गृहयुद्ध के दिनों में यह कार्डिफ के ब्रिटिश 
बन्दरगाह में आ गया। स्पेन की गणराज्य की सरकार की श्रोर से स्पेन के वाणिज्य दूत 
ने इस पर स्वामित्व पा लिया । इस जहाज के मालिकों ने इसके स्वामित्व का दावा किया, 
किन्तु स्पेनिश सरकार की प्रार्थना पर उसकी सम्पत्ति होने से यह दावा खारिज कर दिया 
गया । श्ररन्तज़ाज़ मेन्दी (४72724207 '/०८॥०) के मामले में फ्रांको की सरकार को 
तथ्यानुसार मान्यता प्रदान करने के कारण इस जहाज पर उसका स्वत्व माना गया और 
विदेशी सरकार होने के नाते उसे न्यायालय की प्रक्रिया से मुक्त समझा गया (देखिये प्रथम 
परिशिष्ट से । 

इस विषय में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया एक नेपाली हवाई 
कम्पनी का मामला (7२092 रिटए8 6॥0॥76 5. कैशशा0/क्रा॥8 (शा ॥6827 ) 
उल्लेखनीय है (देखिये प्रथम परिशिष्ट ) । इस में सुप्रीम कोर्ट ने नैपाली राजदूत की यह 


६. स्टार्क--यूर्वोक्‍्त पुस्तक, पृ० १८६ 


क्षेत्राधकार २७७ 


प्राथंना स्वीकार की थी कि राजकीय हवाई कम्पनी नैपाल राज्य का एक अ्रंग है, इस 
कारण इस पर भारतीय न्यायालयों में कोई भ्रभियोग नहीं चलाया जा सकता, यह 
उनके क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त है । 

विदेशी राज्य न केवल अन्य राज्यों के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से तथा कानूनी 
कार्यवाही से मुक्त हैं, अपितु उन्हें यह विशेषाधिकार भी प्राप्त है कि वे श्रन्य राज्यों के 
न्यायालयों में अपने कुछ अधिकारों की प्राप्ति के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं । 
ऐसा मामला चलाने पर वे इस विषय में दूसरे पक्ष द्वारा किये जाने वाले दावों पर विचार 
के लिये स्थानीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार मौन रूप से स्वीकार कर लेते हैं । किन्तु 
इस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विदेशी राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे 
दूसरे देशों में अपना दण्डविधान या करविषयक कानून (॥२८ए०॥प८ ]8४$) ग्रभि- 
योग चलाकर लागू करवा सकें । इस विषय का सुप्रसिद्ध मामला (०९९ ०_ प्ञणक्वा0 
()७(॥॥700 ५४०॥९॥ ) ». 790० है। इस में १६२८ में हालैण्ड की रानी ने एक 
ब्रिटिश न्यायालय ((०0प्रा। ण (४2॥०९/५ ) में एक डज प्रजाजन डुकर के विरुद्ध इंगलेण्ड 
में उसकी जायदाद को पाने के लिए मामला चलाया था। रानी के दावे का आधार डच 
कानून के अ्रनुसार डच प्रजाजनों की जागीरों पर लगाया जाने वाला एक उत्तराधिकार 
कर ($00०८४४०॥ ]9» ) था। रानी ड्रकर की मृत्यु होने पर इंगलैण्ड में विद्यमान उसकी 
जागीर पर डच कानून के श्रनुसार लगाये जाने वाले कर को प्राप्त करना चाहती थी । 
इस मामले में ब्रिटिश न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था-- इस विषय में यह नियम 
प्रच्छी तरह से निश्चित हो चुका है श्रौर लगभग पिछले २०० वर्ष से लागू भी किया जा रहा 
है कि ब्रिटिश अदालतें विदेशी राजाओं को लाभ पहुँचाने के लिए विदेशी राज्यों के करों की 
वसूली का कार्य नहीं करेंगी, इस विषय में किये गये वे किसी भी दावे पर विचार नहीं 
करेंगी। अ्रत: इस दावे को तथा मामले को खारिज किया जाता है । चूंकि एक प्रभुसत्ता 
सम्पन्न राज्य ने इस न्यायालय में झ्ाकर इसका क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया है, 
श्रत: मैं यह आदेश देने की स्थिति में हूँ कि प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य इस मामले में हुए 
व्यय को प्रदान करे ।” 

(ख) विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि (/0एणाशक्वां० रि०फ़ाटइशाथए९$ 0 
50शंह $480९$ )--विदेशी राजदूत राज्य के क्षेत्राधिकार से फौजदारी मामलों में पूर्ण 
रूप से तथा दीवानी मामलों में श्रांशिक रूप से उन्मुक्त होते हैं। कई देशों में इस सम्बन्ध 
में कानून बनाये हुए हैं। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में राजदूतों को इस प्रकार के विशेषा- 
घधिकार तथा मुक्तियाँ प्रदान करने वाले निम्न कानून हैं--१७०८ का फफणा।वां2 
शात्रा०४९०५ 80०, १६५० का गाशिाब्राणाव 0प22724075 (क्‍गञाप्रांत65 ॥0 
?79॥०0९९४ ७0०) तथा १६५२ का |9एणाओाए परयपर6४ ((0ग्राणराणव्कोत 
(०प्र707०5 ४00 २९०७४४०॥० ० 7९५॥० ४०) । राजदूतों के मुख्य विशेषाधिकार 
झ्ौर उन्मुक्तियाँ निम्नलिखित हैं :-- 
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(क) जिस देश में किसी व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा जाता है वहाँ की 
फौजदारी कार्यवाहियों से तथा पुलिस के क्षेत्राधिकार से उसे पूरी स्वतन्त्नता होती है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि उस देश के फौजदारी कानून का अ्रथवा पुलिस के नियमों का 
पालन करना उसका कत्तंव्य नहीं है । किन्तु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसके 
विरद्ध राज्य केवल यही कार्यवाही कर सकता है कि उसकी सरकार को इसकी राजनयिक 
रूप में शिकायत की जाय और यदि स्थिति बहुत गम्भीर हो जाय तो वह उसे अपने देश 
से निकाल दे । 

(ख ) वह राज्य की दीवानी कार्यवाहियों से भी मुक्त होता है, उसे शभ्रदालत में 
गवाही देने के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता । एक पक्ष के ग्रनुसार उसकी कानूनी प्रक्रिया 
से छट वहीं तक होती है, जहाँ तक वह उसके सरकारी ककत्तंव्य पूरा करने में बाधा न डाले। 
किन्तु यदि राजदूत कोई वैयक्तिक व्यापार करता है, तो इस विषय में वह देश के दीवानी 
कानून की प्रक्रिया से मृक्त नहीं है। 

किन्तु ब्रियर्ली की सम्मति में आ्राजकल राज्यों का सामान्य व्यवहार इस छुट को 
पूर्ण रूप से लागू करता है ।* ग्रेट ब्रिटेन के १७०८ के कानून के शब्द इसका बड़े प्रबल 
शब्दों में प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार राजदूत को गिरफ्तार करने वाले, उसकी 
सम्पत्ति को जब्त करने वाले सब आदेश निरर्थंक एवं शून्य (७ 2॥0 ५०४०) हैं। ऐसे 
आदेशों को जारी करने वाले तथा इन्हें क्रियान्वित करने वाले राष्ट्रों के कानून के उल्लंघन- 
कर्त्ा' समझे जाते हैं । किन्तु यदि कोई राजदूत स्वेच्छापूवंक देश के दीवानी कानून का 
क्षेत्राधिकार स्वीकार कर ले तो यह उस पर लागू होगा। 

(ग) राजनयिक व्यक्ति कुछ अंशों में राज्य के करों से भी मुक्त होते हैं । इस 
विषय में विभिन्न देशों में अलग-अ्रलग नियम हैं । उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में किसी ब्रिटिश 
कम्पनी में लगाई पँजी के राजदूत को प्राप्त होने वाले लाभ में से कर काट लिया जाता है। 
किन्तु राजदूत के बेतन पर राज्य आयकर नहीं लगा सकता । उसके वेयक्तिक उपयोग के 
लिए मँगाये गये पदार्थों पर प्रायः तटकर नहीं लगाया जाता । राजनयिक व्यक्ति से राज्य 
कर की वसूली नहीं कर सकता है । 

(घ) राजदूत का निवासस्थान अनतिक्रम्य (॥श0906 ) समझा जाता है, 
राज्याधिकारी उसकी सीमा में राजदूत की अनुमति के बिना नहीं प्रविष्ट हो सकते । 
यदि दूतावास में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, जिसे क्षेत्राधिकार से इस 
प्रकार की उन्मुक्ति या छूट प्राप्त नहीं है तो उसके लिए उचित मार्ग यह है कि राज- 
दूत से यह प्रार्थना की जाय कि वह उसका समर्पण करा दे। इस प्रार्थना को स्वीकार या 
भ्रस्वीकार करना दूत का कार्ये है। किन्तु राजदूत अपने दूतावास को स्थानीय न्याय की 
प्रक्रिया से बचकर भागने वाले व्यक्तियों का शरण-स्थल नहीं बना सकता और न ही 
इसमें अपना क्षेज्ञाधिकार बनाने का कोई अधिकार रखता है । १८९६ में प्रसिद्ध चीनी 
क्रान्तिकारी नेता सनयातसेन चीन से राजनीतिक कारणों से भाग कर लन्दन आ्राये, उन्हें 
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फसलाकर चीनी दूतावास लाया गया और यहाँ चीन भेजने के लिए उन्हें कैद कर लिया 
गया । इस पर ब्रिटिश सरकार ने लन्दन के चीनी दूतावास को चीनी प्रदेश बनाने का प्रति- 
वाद किया और अन्य में बाधित होकर चीनी दूतावास को सनयातसेन को मुक्त करना 
पड़ा । 

(डः) राजनयिक प्रतिनिधि की उन्मृक्तियाँ ((7प77॥०5) और छूटे उसके 
परिवार तथा अनुचर वर्ग पर भी लागू होती हैं, प्रायः: राजदूत अपने दूतावास के जिन 
व्यक्तियों के लिए ये उन्मृक्तियाँ चाहते हैं, उनकी एक सूची विदेश मंत्रालय को दे देते हैं । 
राजदूत के सरकारी स्टाफ के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य नौकरों के लिए इन विशेषा- 
धिकारों को स्वीकार करने के विषय में सब देशों में एक जैसी व्यवस्था नहीं है । इंगलैण्ड 
में १७०८ के कानून के अनुसार राजदूतों के घरेलू नौकरों को दीवानी कार्यवाहियों से 
उस अवस्था में मुक्त किया गया है, जबकि वे किसी व्यापार-कार्य में न लगे हों । ये नौकर 
सम्भवत: फौजदारी कानून के क्षेत्राधिकार से मक्त नहीं हैं । 

राजदूतों के उपर्युक्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उनके कार्यकाल का श्रन्त 
होते ही समाप्त नहीं हो जातीं। ये उस समय तक दी जाती हैं, जब तक कि वे अ्रपना 
कार्य समेट कर सम्मान सहित देश से लौटकर नहीं चले जाते । किन्तु यह सुविधा राजदूत- 
पद से हटाये व्यक्तियों को नहीं मिलती और न ही दूतावास के ऐसे व्यक्तियों को, जिनको 
राजदूत ने इनसे वंचित कर दिया है। यदि कोई राजदूत राज्य के विरुद्ध जासूसी का काम 
करता है तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मुक्ति का उसका विशेषाधिक र समाप्त हो जाता है। 

राजदूतों को उपर्युक्त विशेषाधिकार इसी सिद्धान्त के श्राधार पर दिये गये हैं 
कि उन्हें अपने देश का सरकारी काये करने की पुरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए, इसमें किसी 
प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप डालना उचित नहीं है । राजदूतों के उपर्युक्त अधिकार और 
उन्मृक्तियाँ उनके सरकारी और निजी (॥४५४6)--दोनों अ्रकार के कार्यों के लिए 
हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने १९५४ में इन अ्रधिकारों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय कानून )90- 
॥40 व्रणा।65 रि९४४४ए४०॥६ 40० बनाया है । इसके अनुसार जो देश अपने 
यहाँ ब्रिटिश राजदूतों की वैयक्तिक कार्यो के लिए अपने क्षेत्राधिकार से उन्मक्तियाँ नहीं 
प्रदान करते, ग्रेट ब्रिटेन में उन देशों के राजदूतों से यह सुविधा भ्राडेर-इन-कौंसिलो द्वारा 
छीनी जा सकती है । 

वाणिज्य-दूतों (7०॥50|$) को राजनयिक प्रतिनिधि नहीं समझा जाता, वे 
अपने वैयक्तिक कार्यों के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मुक्त नहीं होते, किन्तु सरकारी 
कार्यों के लिए उन्हें यह उन्मृक्ति प्राप्त है । 

(ग) सार्वजनिक जहाज (?00॥८ 895 ० 70शंष्टा। 8865 )--सावे- 
जनिक जहाज एक बड़ी व्यापक परिभाषा है, इसमें सरकारी तथा सरकार द्वारा काम 
में लाये जाने वाले जलपोत, रणपोत, सामान लादने वाले तथा सवारियों का परिवहन 
करने वाले विभिन्‍न प्रकार के जलपोत सम्मिलित हैं। विदेशी बन्दरगाहों में ऐसे जहाज 
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प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मुक्त समझे जाते हैं । इसके तीन सुप्रसिद्ध ये उदाहरण हैं-- 
स्क्नर एक्सचेन्ज (50070ण० £#ला०ग8०) एक झ्मरीकी जलपोत था। इसे १८१० 
में नेपोलियन ने पकड़ लिया और फ्रांस का सरकारी जहाज बना लिया । जब यह पोत 
अमरीका पहुँचा तो इसके पुराने मालिक ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्य- 
वाही की। १८१२ में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जॉन माशेल ने $०80०गाश 
एहलाशाहइ० 9. '४ैए7४०००॥ के मामले में यह निर्णय किया कि यह पोत सावेजनिक 
है, अत: यह अमरीकन न्यायालयों के क्षेत्नाधिकार से मुक्त है। दूसरा मामला पार्लमेष्ट 
बेल्जे (?272707 8८28) का है, यह बेल्जियम का डाक ले जाने वाला सरकारी जहाज 
था । डोवर के बन्दरगाह में यह एक इंगलिश जहाज से टकरा गया | ब्रिटिश जलपोत 
के मालिकों ने इस टक्कर से हुई क्षतिपूरति के लिए इस पर १८८० में ब्रिटिश न्यायालय 
में दावा किया, किन्तु न्यायालय ने इस जहाज को बेल्जियम के राजा की सम्पत्ति होने 
के कारण सार्वजनिक माना और इसलिए अपने क्षेत्राधिकार से मुक्त स्वीकार किया । 
तीसरा उदाहरण पेसारों (?८४४०) नामक इटालियन जहाज का झ्रायटश 
80065 (१0 9», $0877979 ९८४७० नामक मामला है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने 
इसमें इटली की सरकार के स्वामित्व में विद्यमान तथा इसके द्वारा सामान्य व्यापारिक 
कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले पेसारो नामक जहाज के विरुद्ध लाये गये मामले पर विचार 
करने से इन्कार करते हुए कहा था---जब कोई राज्य शभ्पने देश की जनता का व्यापार 
बढ़ाने के लिए अ्रथवा राज्यकोष की आय में वृद्धि करने के लिए किसी जलयान पर स्वामित्व 
स्थापित करता है, उसका उपयोग माल की ढुलाई के लिए करता है तो यह उसी अर्थ 
में सावंजनिक जहाज (?ए०॥८ $779) हो जाता है, जिस श्रर्थ में युद्धपोत ($॥॥75 
० ५४७४) सार्वजनिक जहाज हैं, क्‍योंकि हमें किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी 
( (592०८ ) का पता नहीं है, जिसके भ्रनुसार शांतिकाल में भ्रपने देश की जनता का झ्राथिक 
कल्याण नौसेना रखे जाने की अपेक्षा किसी भी प्रकार से कम महत्व रखने वाला सार्वजनिक 
प्रयोजन समझा जाता हो । अ्रत: राज्य के व्यापारिक जहाज उसके जंगी जहाजों की भाँति 
विदेशी राज्यों के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं। 
पार्लेमण्ट बेल्जे के उदाहरण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक जहाज के विदेशी बन्दरगाह 
में प्रविष्ट होने पर इसके साथ टक्कर होने पर भी हर्जाना वसूल करने की कोई कानूनी 
कार्यवाही नहीं की जा सकती । किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि सार्वजनिक जहाजों को 
मनचाहा कार्य करने की स्वतन्त्रता है । उन्हें स्थानीय राज्य के स्वास्थ्य तथा क्वारण्टीन 
(0पर४7/6८॥ ) सम्बन्धी नियमों का पालन करना पड़ता है और यहू राज्य के श्रपरा- 
घियों तथा तटकर कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को कोई सहायता नहीं दे सकता । यदि 
इसके कर्मचारी तट पर जाकर राज्य का कोई कानून तोड़ते हैं तो वे इसके कानूनी परिणामों 
से नहीं बच सकते । यद्यपि ऐसे प्रवसरों पर बन्वरगाहों के भ्रधिकारी ऐसे श्रपराधियों को 
पकड़कर जहाज के श्रधिकारियों को सौंप देते हैं, राज्य के प्रादेशिक समुद्र में होने पर भी इस 
पर किये गये भ्रपराध के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती । 
फेनविक आदि कुछ विधिशास्त्रियों का यह मत है कि यदि कोई व्यक्ति तट पर अ्रपराध करने 
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के बाद भागकर ऐसे जहाजों पर शरण लेता है तो तटवर्ती राज्य उसके समर्पण की माँग 
नहीं कर सकता, उसे इसके लिए कूटनीतिक कार्यवाही करनी चाहिए। किन्तु इसके विपरीत 
ब्रियर्ली श्रादि कुछ श्रन्य लेखकों का यह मत है कि ऐसे अपराधी स्थानीय पुलिस को सौंप 
दिये जाने चाहिएँ। भ्रपराधियों को ऐसे जहाजों पर ग्रसाधारण अवस्था में मानवीय कारणों 
के श्राधार पर ही शरण दी जानी चाहिए। 

(घ) विदेशी सेनाश्रों पर क्षेत्राधिकार (जपएाउतांलाणा ०शछशः िठाशंहा। 
/7760 77070९८४ )--यदि एक देश की सेनायें दूसरे देश में जाती हैं तो उन्हें प्रादेशिक 
क्षेत्राधिकार (प८॥्रॉणां॥। उपा500॥0॥) से कुछ अंशों में ही उन्मुक्ति मिलती है । 
इसका स्वरूप और मात्रा परिस्थितियों के श्रनुसार बदलती रहती है । सेनापति को तथा 
सेनिक न्यायालयों को सैनिकों द्वारा किये गये अपराधों पर विचार का अनन्य अधिकार 
होता है । ये भ्रपना कार्य क्षमतापूर्वक करते रहें, इस दृष्टि से स्थानीय न्यायालयों को इनके 
क्षेत्राधकार से वंचित समझा जाता है। यदि स्थानीय न्यायालय सैनिकों के मामले में 
दखल देने लगे तो सैनिक ग्रनुशासन को बड़ा धक्का पहुँचेगा । इस विषय में भ्रमरीकन 
दृष्टिकोण यह है कि किसी देश में झ्राने वाली सेनाओ्रों को स्थानीय क्षेत्राधिकार से पूर्ण 
रूप से उन्मुक्ति मिलनी चाहिए, किन्तु भ्रास्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन इसे स्वीकार नहीं करते । 
शाा8॥0 9. (४॥0०।॥ के मामले में श्रास्ट्रेलिया के न्यायालय ने यह निर्णय दिया 
था कि यदि स्थानीय नागरिक को हानि पहुँचाने वाले किसी विदेशी सैनिक को स्थानीय 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाय तो इससे सेना की उार्यक्षमता को कोई खतरा 
नहीं पहुँचेगा । 

(ड) श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षेत्राधिकार से मुक्ति ([77 009 0० गाश- 
74079) वाहरॉपरांणाड ० जंप्रां5000॥ )--सं ० रा» संघ और भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रमसंगठन (!. .. 0.) जैसी संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा राष्ट्रीय कानूनों 
के द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिकार से मृक्ति प्रदान की गई है। इस विषय में सं० रा० संघ 
की जनरल असेम्बली ने १६९४६ तथा १६९४७ में ('०॥९९४॥0075$ ०॥ ॥6 ?ए॥6265 
870 गश़शधि!प्रा॥॥6$ ० व6€ एग6१ 'िद्वाणा5$ 300 ण (6 59९९००॥६९० 32९॥९९$. 
स्वीकार किया था ग्रेट ब्रिटेन ने १६५० में छ709॥ िाकल्याकांगाश 0ए2758705 
पशप॥।65 3200 ?7स्‍शी6९४९८४ 6० तथा सं० रा० अमरीका ने १६५४ में (॥60 
808९5 ऊऋल्तलाव! वालयाधांणान 0एशथ्ांइशा०ा$ वाशप्रांत०5 ८ पास किया 
था। 

महासमुद्रों में क्षेत्राधिकार (जपांउ0लांणा ० प्राष्ठी) $285)--एंग्लो- 
नावेंजियन मछलीगाह मामले (देखिये ऊपर पृ० २२० ) के निर्णय के भ्रनुसार महासमुद्र 
(राह) 5०8 ) बा खुला समुद्र (072॥ $८४) समुद्र के उन भागों को कहते हैं-- 
(१) जो प्रादेशिक समुद्र (हशया०णांशर ४०७) न हों, (२) जो आन्तरिक समुद्र 
(॥.870 ९४३०४ ) न हों भ्रर्थात्‌ प्रादेशिक समुद्र की श्राधाररेखाओं के भीतर न भ्राते 
हों । मोटे तौर पर खुले समुद्र की परिभाषा यह है कि यह तीन मील की चौड़ाई वाले 
प्रादेशिक समुद्र से श्रागे की विस्ती्णं जलराशि होती है । वर्तेमान समय में इस पर किसी 
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देश का स्वामित्व या प्रादेशिक प्रभुता नहीं मानी जाती। यह सब देशों के लिये समान 
रूप से खली हुई है, इसमें सब देशों के जहाज स्वतन्त्रतापूवक नौसंचालन कर सकते हैं 
और यहाँ समुद्रतलवर्ती प्राकृतिक सम्पत्ति का दोहन कर सकते हैं । महासमुद्रों को 
स्‍्वतन्त्रता' ([722007 ० प्रां॥इ॥ $८४$) के सिद्धान्त का यही अर्थ है कि ये समुद्र 
किसी विशेष देश की प्रभुसत्ता में नहीं माने जाते, किन्तु सब राज्यों के उपयोग के लिए 
समान रूप से ख ले हुए हैं । 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस सिद्धान्त का विकास शने:-शने: हुआ है । १५वीं-१६वीं 
शताब्दियों में योरोपियन जातियों के भूमण्डल के विभिन्न महाद्वीपों--श्रमरीका आदि की 
खोज के लिए समुद्रमन्‍्थन आरम्भ हुआ । इससे पहले तक समुद्रों पर प्रभुता स्थापित करने 
का कोई प्रश्न ही नहीं था। इस समय विभिन्न शक्तियों ने अ्रनेक महासमुद्रों पर प्रभुसत्ता का 
दावा किया। वेनिस ने एड़ियाटिक सागर पर, इंगलैंड ने उत्तरी समुद्र तथा इंगलिश चेनल 
पर तथा अटलांटिक सागर के बड़े भाग पर तथा डेन्मार्क और स्वीडन ने बाल्टिक सागर पर 
इस प्रकार के दावे किये । उस समय इन दावों के सम्बन्ध में ग्रवश्य मतभेद था, किन्तु 
इस सिद्धान्त पर कोई मतभेद नहीं था कि राज्यों को समुद्र पर इस प्रकार की प्रभुसत्ता 
स्थापित करने का पूर्ण ग्रधिकार है । प्रायः राज्य जिन महासमुद्रों पर अपनी प्रभुसत्ता का 
दावा करते थे, उनमें पुलिस की भाँति पूरी देखभाल और समुद्री डाकुओं का निराकरण 
किया करते थे तथा इस सेवा के बदले वे इस पर साम्पत्तिक अधिकार का दावा करते थे । 
इसके अनुसार इस प्रदेश की मछलीगाहों को ठेके पर उठाने, यहाँ से गुजरने वाले जहाजों 
से कर वसूल करने तथा अपने देश के झण्ड की सलामी लेने का वे अपना विशेष अधिकार 
समझते थे । कई बार ये समृद्र दूसरे देशों के जहाजों के लिए बिल्कुल बन्द कर दिये 
जाते थे । 

१६वीं शताब्दी में स्पेन और पुतंगाल द्वारा अपने समुद्रों के उपर्युक्त ग्रधिकारों 
के दुरुपयोग के कारण महासमुद्रों की प्रादेशिक प्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया 
हुई । इसके परिणामस्वरूप महासमुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का जन्म हुआ । पोप 
अलेक्जेण्डर षष्ठ (&]०५४॥0८' ५]) ने १४६३ की अपनी एक भ्राज्ञा द्वारा नई दुनिया 
को स्पेन और पुतंगाल में बाँट दिया । इसके अनुसार स्पेन समूचे प्रशान्‍्त महासागर तथा 
मेक्सिको की खाड़ी पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा करने लगा, पुतंगाल ने हिन्द महासागर 
ओर अन्धमहासागर के बड़े हिस्सों पर अपने स्वामित्व की घोषणा की । दोनों देश श्न्य 
योरोपियन राज्यों को इन विशाल क्षेत्रों से निकालने का प्रयत्न करने लगे। 

१६०६ में पुतंगाल के इन दावों का खण्डन करने के लिए ग्रोशियस ने स्वतन्त्र 
समुद्र (१४४८ ॥0८प४7)) नामक निबन्ध लिखा, इसमें सर्वप्रथम सुस्पष्ट रीति से 
समुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था। उसने इन पर प्रादेशिक 
प्रभुसत्ता का खण्डन दो प्रकार के तकों से किया था--- 

(१) महासमुद्र किसी की वेयक्तिक सम्पत्ति इसलिए नहीं माना जा सकता कि 
कोई देश प्रभावशाली रूप से इसका झावेशन (०००ए०७४०॥ ) नहीं कर सकता तथा इस 
पर अपना स्वामित्व नहीं रख सकता । 


क्षेत्राधिकार रषर३े 


(२) सब व्यक्तियों द्वारा उपयोग में श्रेने वाली तथा कभी समाप्त न हो सकने 
'वाली वस्तुओं पर स्वामित्व स्थापित करने का अ्रधिकार प्रकृति किसी को प्रदान नहीं 
करती । जिस तरह खुली हवा पर कोई मिलकियत नहीं जमा सकता, वही स्थिति खुले 
समुद्र की है। यह सब राष्ट्रों की सम्पत्ति (२८५ 8) है। 

आरम्भ में ग्रोशियस के समुद्री स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का बड़ा विरोध हुआ । 
इंगलैण्ड में जॉन सेल्डन ने १६३४ में “बन्द समुद्र” (१४७॥८ ०४ए»आ॥7 ) नामक ग्रन्थ में 
ग्रोशियस के तकों का खण्डन किया । किन्तु शर्नः-शर्ने: सब राज्यों को यह अ्रनुभव हुआ 
कि यह सिद्धान्त उनके स्वार्थों की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद है। हॉल ने इसका कारण स्पष्ट 
करते हुए बताया है” कि कई बार एक ही समुद्र के सम्बन्ध में अनेक राष्ट्रों द्वारा प्रादे- 
शिक प्रभता का दावा किये जाने पर सब राज्यों को बड़ी असुविधा उठानी पड़ती थी । 
इन राज्यों को शीघ्र ही यह ज्ञान हुआ कि समुद्रों पर प्रादेशिक प्रभुता को स्थापित करने 
का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है, इसकी उपयोगिता केवल युद्ध में है, उस समय शक्ति- 
शाली नौसेना के श्रभाव में इन प्रदेशों पर दावा करना निरथंक है। समुद्रों की स्वतन्त्रता 
का सिद्धान्त सब राष्ट्रों में सम्पर्क की स्वाधीनता बनाये रखने की दृष्टि से लाभप्रद था, 
ग्रत: १९वीं शताब्दी तक यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वेमान्य सिद्धान्त हो गया। 

स्टार्क के कथनानुसार “खुले सम॒द्र की स्वतन्त्रता में निम्नलिखित तत्वों का 
समावेश होता है'--(१) महासमुद्रों पर कभी किसी विशेष महाशक्ति की प्रभुसत्ता 
स्थापित नहीं हो सकती है। (२) महासमुद्रों में सब देशों के छगपारिक जहाजों एवं युद्ध- 
पोतों को नौचालन की पूर्ण स्वतन्त्रता है। (३) सामान्य रूप से किसी राज्य को इसमें 
अपने राष्ट्र का झण्डा फहराने वाले जहाजों के अतिरिक्त अन्य देशों के जहाजों पर 
अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। (४) सामान्यतः: एक राज्य 
इसका झण्डा फहराने वाले जहाज पर ही अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग का अधिकार रखता 
है। (५) प्रत्येक राज्य और उसके नागरिकों को इस बात का अ्रधिकार है कि वे महासमुद्रों 
में अध:समुद्रीय तारें तथा तैल के पाईप बिछा सकें, मछलीगाहों का उपयोग कर सकें 
और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए समुद्र का उपयोग कर सकें । (६) महासमुद्रों के ऊपर 
के आकाश में सब देशों के हवाई जहाजों को उड़ान करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। 

महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध ([॥5 0॥ 6 #7०९९०ा ० झा 
'8८४5)--महासमुद्रों की स्वतन्त्रता उच्छुल्ललता तथा अराजकता में न परिणत हो 
जाय, इसलिये इसमें चलने वाले जहाजों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मर्यादायें और प्रति- 
बन्ध लगाये गये हैं-- 

(१) महासमुद्रों में यात्रा करने वाले सावंजनिक और बैयक्तिक जलपोत उस 
देश के क्षेत्राधिकार में समझे जाते हैं, जिस देश की ध्वजा उन पर फहरा रही हो | उदाहर- 
णार्थ, प्रेट ब्रिटेन की ध्वजा फहराने वाले जहाज पर महासमुद्र में किये गये अपराधों पर 


१०. हॉल--इण्टरनेशनल लॉ, पृ० १८६ 
११. स्टार्क--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २०८-६& 
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विचार का भ्रधिकार ब्रिटिश व्यायातयों को होगा । 


(२) कोई भी जलपोत किसी देश की ध्वजा उससे पूरा अधिकार और स्वीकृति 
पाने के बाद ही अपने पोत पर लगा सकता है। उसे जिस राज्य द्वारा ध्वजा (7॥88 ) 
लगाने का अ्रधिकार दिया गया हो, उसके अतिरिक्त श्रन्य किसी देश की ध्वजा वह अपने 
जहाज पर नहीं लगा सकता। 

(३) प्रत्येक राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह किसी को अपने देश की ध्वजा का 
दुरुपयोग न करने दे । यदि कोई जहाज इस प्रकार का दुरुपयोग करता है तो वह राज्य 
उस जहाज को पकड़ कर जब्त कर सकता है । 

(४) किसी भी राज्य के युद्धपोत संदेहास्पद पोतों को उनका झण्डा दिखाने के 
लिए कह सकते हैं। जो जहाज किसी सामुद्रिक राज्य का समुचित झण्डा नहीं दिखा सकता, 
उसे रक्षा पाने का कोई भ्रधिकार नहीं, उसकी जब्ती की जा सकती है । 

(५) महासमुद्रों में यात्रा करने वाले जहाजों के निरीक्षण और तलाशी का 
झधिकार (॥रा३8( ०0 ५४६ ॥70 $००7०॥ ) होता है । 

(६) महासमुद्रों में दो पोतों की टक्कर होने पर लोटस के मामले में दिये गए 
निर्णय के अनुसार इस टक्कर से प्रभावित जहाज जिस देश का होता है, उसके न्याया- 
लयों को विदेशी जहाजों के विरुद्ध मामले सुनने का अधिकार होता है । किन्तु १६५२ 
के ब्रसेल्ज सम्मेलन ने तथा १६४५६ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने श्रपनी आठवीं बैठक 
में टक्कर की दशा में टकराने वाले जहाजों पर उनके झण्ड वाले देश का क्षेत्राधिकार 
स्वीकार किया है। 

(७) युद्ध के समय महासमुद्रों पर यू द्धकारी सामुद्रिक देशों के श्रधिकारों में 
बहुत वृद्धि हो जाती है । युद्धकारी देश तटस्थ देशों के जहाजों का निरीक्षण भ्रौर तलाशी 
इस दृष्टि से ले सकते हैं कि वे कहीं विनिषिद्ध ((077909॥0 ) युद्ध-सामग्री का वहन 
तो नहीं कर रहे । किसी देश के गृहयूद्ध में दोनों पक्ष युद्धावर्था की मान्यता (॥२९९०४-- 
ग्रांधणा ए ऊ्रैशी_इल०ा०९9 ) पा लेने पर (देखिये पृ० १८२) महासमुद्रों में इस प्रकार 
विदेशी जहाजों की तलाशी का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं । 

(८) भ्रन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा विभिन्न राज्य एक-दूसरे को महासमुद्रों के 
कुछ भागों पर शान्तिकाल के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विदेशी जहाजों के 
निरीक्षण और तलाशी का अ्रधिकार प्रदान करते हैं। इनका स्वरूप ऐसे समझौतों के 
नामों से ही स्पष्ट है--जैेसे (णार्थांणा णि #6 शिगल्णांमा ण $प्रधक्षा।८ 
(30765, 884, (णगार्ा।ता गर 762प्रकाए 6 2066 ० पा6 रण) 86९8. 
गि॥्राशा९5$, 882. ॥7॥6 (णारएशा।ता 7९59९एााए 06 [पुप्रणा ॥7गी0 ॥ (06 
00 8९9, 687, जार ठलशाशबा 50 ० फ्राप्55९४६५ ० 890, [0 (6 7२८- 
एाटइड0ा ०णएी 6 4विए्या 8]8ए8 [7946. जाशाशा एकरलशाएंगा 0 #क्कापश्ा५ 
9, [957, [0 ॥6 ८0इशएडकागा ० ताप ?8070 छपरा $९8 ००१5. 

(६) महासमुद्रों में श्रणु बम सम्बन्धी परीक्षण करते हुए इनके कुछ विशाल' 
प्रदेशों को नौचालन के लिए बन्द करने के अधिकार पर आजकल अन्तर्राष्ट्रीय विधि- 


कैत्राधिकार र्प५ 


शास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। इन परीक्षणों में उत्पन्न रेडियमधर्मी धूलि विकरण 
(२४००-४०॥४९८ थ] 00) से समुद्र में चलने वाले जहाजों पर सवार व्यक्तियों को 
स्थायी रूप से हानि पहुँच सकती है। भ्रत: अ्रमरीका श्रादि कुछ देश ऐसे परीक्षण करने से 
पहले इस परीक्षण से प्रभावित होने वाले महासमुद्र में सब देशों को अपने जहाज न 
भेजने की चेतावनी और सूचना देते हैं। क्या उनका इस प्रकार का कार्य इस प्रदेश को 
नौचालन के लिए बन्द करके महासमुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचाता? 
कुछ देश वस्तुतः ऐसा समझते हैं। किन्तु ऐसे परीक्षण करने वाले देशों का तक यह है कि 
इस प्रकार समुद्र बन्द करना सर्वेथा युक्तियुक्त है, इससे महासमुद्रों की स्वतन्त्रता को कोई 
बड़ी आंच नहीं झाती, क्योंकि यह कार्य भ्रल्यकालिक और भस्थायी होता है, श्रात्मरक्षा 
के लिए यह उसी प्रकार वध है, जैसे महासमुद्रों में यू द्धपोतों द्वारा नकली लड़ाई झौर तोप- 
खाने के परीक्षण जायज होते हैं। 

(१०) तटवर्ती राज्य को विदेशी जहाजों से अ्रपनी सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता के 
सम्बन्ध में भीषण संकट उत्पन्न होने की दशा में यह अधिकार है कि वह अपने प्रादेशिक 
समुद्र की सीमा से बाहर महासमुद्र में भी आत्मरक्षा के आधार पर ऐसे विदेशी जहाजों 
के विरुद्ध कार्यवाही करे । 

(११) तटवर्ती राज्यों को महासमुद्रों में तेजी से पीछा करने (पञ0 एण४पां। ) 
का अधिकार प्राप्त होता है । 

(१२) महासमुद्रों में प्रत्येक देश को समुद्री डाकुओं (07925) को नष्ट करने 
का अधिकार है । 

महासमुद्रों के सजोव साधनों के संरक्षण लथा मछली पकड़ने का समझोता 
((एगार्शा।णा ० ख्रंष्राा8 00 (0०5शए8॥07॥ 0 एप ॥।शाए २९४०प्राए25 
० (86 पांहई। $०७5, 960)--महासमुद्रों की स्वतन्त्रता के रिद्धान्त ने सब देशों को 
यह अधिकार प्रदान किया है कि वे इन समुद्रों में पाये जाने वाले प्राकृतिक साधनों को 
प्राप्त करने तथा मछलियाँ श्रादि पकड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं और ऐसा कार्य 
करने वाले जहाजों को महासमुद्रों में प्री तरह स्वतन्त्रता है, कोई देश किसी दूसरे को ऐसे 
काये से नहीं रोक सकता। किन्तु कई बार कुछ देश यह कार्य ऐसे ढंग से कर सकते हैं 
कि इससे प्राकृतिक सम्पत्ति और प्राणियों के विनाश की संभावना उत्पन्न हो सकती है। 
इसका एकमात्र उपाय यह है कि विभिन्न देश महासमुद्रों में प्राकृतिक सम्पत्ति के दोहन 
के सम्बन्ध में ऐसी संधियाँ श्रौर समझौते करें जिनसे इस सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षण 
(?7०६००५४४०॥ ) हो सके और सब देश इससे देर तक लाभ उठाते रहें । यह १८६२ 
तथा १६०२ के 8८0॥778 $०8 +#य्रा' 508] 370779070॥$ के उदाहरणों से स्पष्ट हो 
जायगा। 

बेहरिंग समुद्र साइबेरिया भ्ौर अ्लास्का के मध्य में प्रशान्त एवं उत्तरी ध्रुवीय 
(4४०४० 86७ ) सागरों को मिलाने वाला है। यहाँ बड़े मुलायम बालों की खाल या समूर 
(#पा) वाली सील (#प्ए $८४)) मछलियाँ बड़ी संख्या में मिलती हैं। समूर के लिए 
इनका शिकार किया जाता है। पहले मामले में सं० रा० भ्रमरीका ने सील मछलियों के 
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कुछ कनाडा वासी शिकारी पकड़ लिये, इसका यह कारण था कि ये महासमुद्रों में सीलों 
का अन्धाधुन्ध शिकार करते हुए गर्भवती सील मछलियों को भी पकड़ रहे थे, इससे यह 
आशंका थी कि सं० रा० अमरीका के अधीन अलास्का से सील मछलियों का वंश खत्म हो 
जायगा। दूसरे मामले में रूस ने सं० रा० भ्रमरीका के इस प्रकार सील का शिकार करने 
वाले व्यक्तियों को पकड़ा। इनके शिकार से रूसी सील मछलियों का वंश लुप्त होने की संभा- 
वना थी । इन दोनों मामलों में न्‍्यायाधिकरण (॥7970॥9| ) ने यह युक्ति नहीं स्वीकार 
की कि तटवर्ती राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने तट के निकटवर्ती महासमुद्रों में 
बहुमूल्य प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए विदेशी जहाजों पर कोई पाबन्दी या रोक 
लगा सकता है। न्यायालय का मत था कि संधि न होने की दशा में तटवर्ती राज्य संरक्षण 
सम्बन्धी नियम केवल अपने जहाजों पर ही लागू कर सकता है। इस निर्णय के बाद समुद्र 
में छ्वेल तथा सील मछलियों के श्रंधाधु न्ध एवं विनाशकारी रूप से पकड़ने पर प्रतिबन्ध 
लगाने के लिए अनेक देशों में संधियाँ की गयी हैं। किन्तु ये संधियाँ केवल संधि करने 
वाले राज्यों पर ही लागू होती हैं, भ्रन्य राज्यों को महासमुद्रों में एसा विध्वंसपूर्ण शिकार 
करने से नहीं रोका जा सकता । 

इस विषय का महत्व अनुभव करते हुए १६५८ के समुद्री कानून के खेनेवा 
सम्मेलन (२४ फरवरी से २८ अरप्रेल) ने इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा 
बनाया हुआ एक समझौता (.णाएलांणा गा गिज्ञागाड भरात ((णाइश'रकां०ा ०0 (6 
[॥जा?३ रि९४०पा०८५ ० प्ांशी 8८४५ स्वीकार किया है।' इसकी धारा १ से ३ तक 
सामान्य अधिकारों तथा कत्तंव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब राज्यों को 
अपने नागरिकों के लिए यह अधिकार प्राप्त है कि वे महासमुद्रों में मछली पकड़ सकते 
हैं, बशरतें कि वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करें (१)--संधियों से उत्पन्न होने वाले 
दायित्व, (२) तटवर्ती राज्यों के हित एवं अधिकार, (३) इस समझौते में आगे दी 
जाने वाली व्यवस्थायें । सब राज्यों का यह कत्तंव्य है कि वे भोजन प्राप्ति की मानवीय 
झावश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए महासमुद्रों में जीवित प्राणियों के संरक्षण के लिए 
किये जाने वाले उपायों में एक-दूसरे का सहयोग करें । यदि महासमुद्रों के किसी भाग 
में दो या शभ्रधिक राज्यों के नागरिक शिकार करते हों तो प्रत्येक राज्य को श्रन्य राज्यों 
के साथ यहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति के संरक्षण का समझौता कर लेना चाहिए। यदि यह 
समझौता न हो सके तो इस कार्य के लिए पाँच सदस्यों का एक आयोग बनाना चाहिए। 

तटवर्ती राज्यों को यह अ्रधिकार है कि वे अपने प्रादेशिक समुद्र के साथ लगे हुए 
महासमुद्रों में जीवित प्राणियों के संरक्षण के लिए किये जाने वाले उपायों में भाग लें, भले ही 
उसके नागरिक यहाँ मछलियाँ न पकड़ते हों। यहाँ शिकार करने वाले भ्रन्य देशों को तटवर्ती 
राज्य के साथ इस विषय में समझोता कर लेना चाहिए ताकि प्राकृतिक साधनों का संरक्षण 
भली भांति हो सके दूसरे राज्यों को यहाँ ऐसे उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
जो तटवर्त्ती राज्य द्वारा ग्रहण किये गये उपायों के प्रतिकूल हों । यदि इन उपायों के बारे 


१२. कीसिस्स कॉटेम्परेरी आर्काइठज़, २७ सितम्बर से ५ भ्रक्टूबर १६५६८, पृ० १६४१५ 
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में तटबर्त्ती राज्यों से छ महीने तक समझौता नहीं हो पाता तो तटवर्ती राज्य एकपक्षीय 
(एजा॥८०५ ) रूप से संरक्षण के उपायों को ग्रहण कर सकता है, किन्तु ये भ्रन्य राज्यों 
पर निम्न दशाओं में लागू हो सकते हैं--(१) मछलीगाहों की वर्तमान स्थिति के ज्ञान 
की दृष्टि से आवश्यक रूप से बरते जाने वाले उपाय । (२) ये उपाय उपयुक्त वैज्ञानिक 
ग्रन्येषणों के ग्राधार पर होने चाहियें। (३) ये विदेशी मछली पकड़ने वालों पर भेद- 
भावपूर्ण (॥807रग॥४09 ) नियम लाग्‌ करने वाले नहीं होने चाहियें। इस विषय 
में होने वाले सभी विवादों का पंचनिर्णय पाँच सदस्यों के पहले बनाये गये ग्रायोग द्वारा 
किया जायगा। 

महासमुद्रों का भप्रभ्िसमय ((णाश्थातंणा णा प्रांह्ठी। $288)--१६५८ 
के जेनेवा के समुद्री सम्मेलन ने महासमुद्रों के विषय में भी एक महत्वपूर्ण समझौता स्वीकार 
किया है। इसकी धारा १-२ में महासमुद्र का यह लक्षण किया गया है कि ये समुद्र के 
वे सब भाग हैं, जो राज्य के प्रादेशिक सम्‌ द्र तथा आन्तरिक जलों (प्ा|॥70 २४४८४$) 
में नहीं श्राते । ये सब देशों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, इनके किसी भाग पर कोई 
देश वध रूप से अपनी प्रभुसत्ता नहीं स्थापित कर सकता ।” महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर 
इस समझौते में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अनेक प्रतिवन्ध लगाये गये हैं। महासम॒द्रों 
की स्वतन्त्रता में निम्न बातों का समावेश है--नौचालन की स्वतन्त्रता, मछली पकड़ने 
की स्वतन्त्रता, समुद्र की ग्रधोभूमि में तार तथा पाइप लाइनें बिछाने की स्वतन्त्रता, 
महासमुद्रों पर उड़ने की स्वतन्त्रता । किन्तु इन सब स्वतन्त्रताओं का उपयोग सब राज्यों 
द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे दूसरे राज्यों के हिट” द्वारा समुद्र की स्वतन्त्रता 
का प्रयोग करते हुए उनके हितों को कोई हानि न पहुँचे । इससे यह स्पष्ट है कि महासमुद्रों 
का प्रयोग करते हुए यदि दूसरे राज्यों के हितों का ध्यान नहीं रखा जायगा तो यह अधिकारों 
का दुरुपयोग समझा जायगा । 

इसकी धारा ३ में चारों श्र स्थल से घिरे हुए ([.870॥000९0 (0प४९७) 
राज्यों के बारे में यह कहा गया है कि जिन राज्यों का कोई सम॒द्र तट नहीं होगा उनके 
लिए समुद्र तक पहुँचने का मार्ग खुला (766 ४००८५५) होना चाहिए। स्थल से घिरे 
राज्यों को समुद्रतट रखने वाले पड़ोसी देशों द्वारा पारस्परिक समझौते से यह शभ्रधिकार 
दिया जाना चाहिए। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली आर यह 
सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि इसमें बहुत 
कुछ पारस्परिक समझौते पर छोड़ा गया है, फिर भी इसकी यह व्यवस्था बड़ा महत्व 
रखती है । 

जहाजों की राष्ट्रीयता (४४४०॥४॥४४ ० $095) के बारे में धारा ५ में 
विस्तृत नियम दिये गये हैं। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि उसके झण्डे को फहराते 
हुए जहाज समुद्र में यात्रा करें और वह जहाजों को अपनी राष्ट्रीयता देने की शर्तों का 
तथा जहाजों की अपने प्रदेश में रजिस्ट्री करने तथा अभ्रपना झण्डा फहराने की शर्तों का 
निश्चय करे। जहाजों पर जिस देश की ध्वजा फहरा रही होगी, वह जहाज उस देश का 
समझा जायगा, किन्तु राज्य में तथा जहाज में बास्तविक संबन्ध ((5९7०॥० [.॥7 ) 
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होना चाहिए और राज्य का “अपने झण्डे वाले जहाज के शासन प्रबन्ध, प्राविधिक 
(6०॥70०] ) तथा सामाजिक विषयों में प्रभावशाली क्षेत्राधिकार भौर नियंत्रण होना 
चाहिये। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि जहाजों पर 'सुविधा के झण्डे' 
(7925 ० (०7श्थयांशा0८ ) लगाने की दूषित प्रथा समाप्त की जा सके । सुविधा के 
झण्डों का अ्रभिप्राय यह है कि जहाजों पर पानामा, होण्ड्रास लाइबीरिया आदि ऐसे 
देशों के झण्डे लगाये जायें और इन्हें उन देशों का जहाज माना जाय, जो अपना 
झण्डा लगाने के लिए कम से कम शर्तों तथा कम से कम नियंत्रण की मांग करते हैं। जहाजों 
को एक देश का ही झ्षण्डा लगाकर यात्रा करनी चाहिए, अ्रपनी एक यात्रा में या किसी 
बन्दरगाह पर राष्ट्र के झण्डे को तब तक नहीं बदलना चाहिए, जब तक कि जहाज के स्वामित्व 
में या रजिस्ट्री में वास्तविक परिवर्तन न हो । यदि कोई जहाज दो या अ्रधिक राज्यों का 
झण्डा लगाता है, इनका प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार करता है तो इसे किसी देश का 
भी जहाज नहीं समझा जायगा, यह राष्ट्रीयताहीन (एश्ांग्र0पा ॥्रथांणाका।65 ) 
माना जायगा। 

महासमुद्रों में जहाजों पर क्षेत्राधिकार (उणां$00८707) के विषय में यह 
मौलिक सिद्धान्त माना गया है कि संधि की अथवा भ्रसाधारण दशा को छोड़कर सामान्य 
रूप से महासमुद्रों में जहाजों पर केवल उसी राज्य का क्षेत्नाधिकार होगा, जिसका 
झण्डा उस पर फहरा रहा होगा। महासम्‌द्रों में होने वाली जहाजों की टक्‍्करों के सम्बन्ध 
में लोटस (7.005) के मामले में दिये गये निर्णय से प्रतिकल नियम बनाते हुए इसमें 
स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि महासमुद्रों में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में 
कोई दण्डात्मक या भ्रनुशासनात्मक कार्यवाही केवल दो राज्यों के उपर्युक्त प्रधिकारियों 
द्वारा की जा सकती है--(क) उस जहाज पर लगे ज्षण्डे वाज्ना देश या ध्वजराज्य 
(788 ७96), (ख) वह राज्य जिसके नागरिक ने दुर्घटना श्रादि का श्रपराध किया है 
(धारा ११) | ध्वजराज्य को महासमुद्रों में ग्रपने जहाज पर पूर्ण तथा श्रनन्य क्षेत्राधिकार 
(+िणप्रशंए6 गया50070॥ ) है, दूसरे राज्य केवल प्तीन दशाओं में इस पर क्षेत्राधिकार 
रखते हैं--(क) समुद्री डकती (78०५), (ख) दास-व्यापार, (ग) तीव्र श्रनुसरण 
(०६ एप्प) । आगे यथा स्थान इनका वर्णन किया जायगा। 

कारखानों, यन्त्रों श्रादे की मलिनताओं तथा गनन्‍्दे तेल को समुद्र में डालकर 
उसके पानी को गन्दा बनाने से रोकने के लिए कुलुषीकरण विरोधी उपायों (4॥- 
7णीएां० 7९88प्८5) का निर्देश करते हुए इसमें कहा गया है कि सब देश 
श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को ऐसे उपाय अपनाने में सहयोग देंगे, जो समुद्र को तथा उसके ऊपर 
के भ्राकाश को रेडियो एक्टिव तत्वों से या श्रन्य साधनों से कलुषित एवं मलिन होने रे 
बचाने के उद्देश्य से किये गये हों (धारा २४-२५) । 

इस समझौते पर विचार करने वाली कमेटी ने श्राणविक श्रायुधों श्रौर इनवे 
परीक्षणों से समुद्रजल के गन्दा होने के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया। जापान 8 
प्रतिनिधि श्राकिरा ओहा (| 009 ) ने ११ मार्च १६५८ को इस बात पर बः 
दिया कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि भ्रायोग द्वारा तय किये गये प्रारूप में कहा गया है कि “राज्य 
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का यह झ्रावश्यक कत्तंव्य है कि वे ऐसे सभी कार्य न करें, जिनसे भ्रन्य राज्यों के नागरिकों द्वारा 
महासमुद्रों के जल का प्रयोग अहितकर (४0५०८४४९) हो जाता हो ।” जापानी प्रतिनिधि 
की दृष्टि से इसका यह ग्रभिप्राय था कि महासमुद्रों के जलों को आणविक परीक्षणों द्वारा 
दूषित नहीं किया जाना चाहिए, अ्रतः इस विषय में स्पष्ट रूप से नियम बनाने चाहियें । 
किन्तु ब्रिटिश और अमरीकन प्रतिनिधियों का यह मत था कि यह प्रश्न निःशस्त्रीकरण 
पर तथा आणविक आयुधों के परीक्षणों तथा उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वाली अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय संधिवार्ता से सम्बद्ध है, श्रतः इस पर यहाँ पुथक्‌ रूप से विचार सम्भव नहीं है । 

इस प्रश्न पर विचार के समय तीन प्रस्ताव रखे गये । पहला प्रस्ताव सोवियत 
संघ, चेकोसलोवाकिया, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया की ओर से संयुक्त रूप से पेश किया 
गया, इसमें महासमुद्रों की स्वतन्त्रता वाली धारा में यह वाक्य जोड़ने को कहा गया था 
कि “राज्य इस बात के लिए बाध्य हैं कि वे महासमुद्रों में आरणविक आ्रायुधों के परीक्षण 
न करें ।” ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, पाकिस्तान तथा टर्की ने उपर्युक्त कारणों के 
आधार पर इसका बिरोध किया । दूसरा प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेन ने आणविक ग्रायुधों के प्रश्न 
को जनरल असेम्बली को सौंपने का किया । इसका विरोध अल्बानिया, चैकोस्लोवाकिया, 
भारत, जापान, रूमानिया, सोवियत संघ, सं० अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया 
ने इस श्राधार पर किया कि इससे आणविक आयुधों के परीक्षणों से उत्पन्न होने वाली 
प्रबल आशंका और भीति पूरे रूप से प्रकट नहीं होती । यह प्रस्ताव भी पास नहीं हो सका । 
अन्त में भारत द्वारा समझौते के रूप में उपस्थित किया गया तीसरा प्रस्ताव पास हो गया। 
इसमें अनेक राज्यों की यह गम्भीर तथा वास्तविक आशंका स्वीकार की गयी थी कि 
प्राणधिक विस्फोट महासमुद्रों की स्वतन्त्रता का उल्लंघन है तथा यह सिफारिश की जाती 
है कि यह मामला इस बात को ध्यान में रखते हुए जनरल असेम्बली को सौंपा जाय कि 
ग्राणविक परीक्षणों का प्रश्न अभी असेम्बली में विचारणीय है । इस बात प्रकार इस 
प्रस्ताव में पहले दो प्रस्तावों का समन्वय था, श्रतः यह ५० वोटों के बहुमत से पास हो गया, 
दूसरे के विरोध में जापान, चिली, इकक्‍्वेडोर और पेरू के चार वोट थे, सोवियत संघ और 
उसके समर्थकों तथा यूगोस्लाविया ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। 

महासमुद्र में तोनच़ श्रनूसरण (॥406 ?एण5णां ॥ पी 8695 )--तटवर्ती राज्य 
के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से भरन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उसे यह अ्रधिकार प्रदान किया 
गया है। इसका यह आशय है कि यदि कोई तटवर्ती राज्य किसी प्रमाण के श्राधार पर यह 
समझता है कि किसी विदेशी जहाज ने उसके कानूनों और नियमों का उसके प्रादेशिक 
समुद्र की सीमा के भीतर उल्लंघन किया है तो महासमुद्रों में इस जहाज का पीछा 
करके उसे पकड़ा जा सकता है। तेजी से पीछा करने या तीव्र अनुसरण की शर्तें 
निम्नलिखित हैं-- 

(क) यह अनुसरण तत्काल उसी समय से शुरू हो जाना चाहिए जब विदेशी 
पोत तटवर्त्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र में हो। अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रायोग ने इसके संस्पर्शी 


१३. कीसिस्स ग्राकहिव्ज, २७ सितम्बर से ४ अक्टूबर, १६५८, पृ० १६४१५ 
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क्षेत्र (20728700$ 20॥०-देखिये ऊपर, पु० २१५) में होने पर इसका अ्रनुसरण 
बेध माना है। 

(ख) अनुसरण निरन्तर तथा निर्बाध (('णागंग्रप०05 १0 एरांग्रश्ाप/०० ) 
होना चाहिए । 

(ग) इस अनुसरण से पहले किसी दृश्य या श्रव्य संकेत द्वारा उसे रुकने के लिए 
चेतावनी इतनी दूरी से दी गयी हो कि वह उसे दिखाई या सुनाई दे । 

(घ) पीछा करने वाले जहाज युद्धपोत या सैनिक विमान हो सकते हैं, अधिकार 
सम्पन्न गश्ती जहाज हो सकते हैं। तीत्र श्रनुस॒रण का सिद्धान्त मुख्य रूप से तटकर के 
तथा मछलीगाहों के नियम तोड़ने वालों पर लागू किया जाता है। यह अनुसरण राज्य के 
हितों को मामिक हानि पहुँचाने वाले मामलों में ही किया जाता है, कानूनों के क्षुद्र 
उल्लंघनों पर ऐसा अनुसरण वैध नहीं समझा जाता । 

१६५८ के महासम॒द्रों के श्रभ्िसमय में तीज अ्रनुसरणविषयक व्यवस्था-- 
१६४८ में ८७ राज्यों के समुद्री कानून सम्मेलन ने महासमुद्रों के श्रभिसमय (('णाश्शा- 
#07 ० मां $८४७५) में तीत्र ग्रनूसरण (॥0 फएा$एा ) के सम्बन्ध में धारा २३ में 
निम्न व्यवस्था की है: जब तटवर्त्ती राज्य के पास यह विश्वास करने का उत्तम प्रमाण हो 
कि किसी जलपोंत ने उस राज्य के कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है तो उस विदेशी 
पोत का तीकब्र ग्रनुसरण किया जा सकता है। यह अनुसरण तटबर्त्ती राज्य के आन्तरिक 
समुद्र ([ाहाावा शैंश०ा5) अ्रथवा प्रादेशिक समुद्र (वकषत्रोणांण $०७) में 
ग्रारम्भ होना चाहिए । यदि विदेशी जहाज संस्पर्णी क्षेत्र ((०मा8००7$ 20॥6) 
में हो तो इसका अ्रनुसरण तभी किया जा सकता है, जब इसने ऐसे नियमों का उल्लंघन 
किया हो, जिनके पालन के लिए यह क्षेत्र स्थापित किया गया था। तीक्र श्ननुस॒रण का 
ग्रधिकार पीछा किये जाने वाले विदेशी जहाज के देश के अथवा किसी भ्न्य देश के प्रादेशिक 
समुद्र की सीमा के भीतर पहुँचते ही समाप्त हो जाता है। तीर अनुसरण का श्रधिकार 
केवन इन्हीं जहाजों को है--(क ) यू द्धपोत, (ख) सेनिक विमान, (ग) राज्य की ओर से 
विशेष रूप से अधिकार दिये गये जलीय अ्रथवा हवाई जहाज । यदि यह तीत्र भ्रनुसरण 
किसी विमान द्वारा किया जाय तो इसे उस समय तक पीछा करना चाहिए जब तक तटबर्ती 
देश का कोई अन्य जहाज उसका पीछा न करने लगे अथवा विमान स्वयमेव नियम उल्लंघन 
करने वाले जहाज को बन्दी न बना ले। महासमुद्रों में किसी जहाज को बन्दी बनाने के 
लिए यह पर्याप्त नहीं है कि तटवर्त्ती राज्य के विमान ने नियम उल्लंघन करने वाले जहाज 
को केवल देख लिया है, इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि इसका पीछा निरन्तर तथा निर्बाध 
(ए7॥(/॥एु०८० ) रूप से किया गया हो। यदि किसी जहाज को महासमुद्रों में ऐसी 
परिस्थितियों में रोका जाय, जिनमें तीत्र श्रनुसरण न्यायोचित न हो तो इस प्रकार जहाज 
को ठहराने या रोकने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। 


१४. इस्र स्रिद्धान्त के विज्ञद विवेचन के लिए देखिये--ब्रिटिश यीअ्जर बुक भ्राफ्‌ इण्टरनेशनल 
हों, १६३९, पु० घ्ड 
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महासमुद्रों में समद्री डकती का दमन (80५ लाष्टी) $285)--सब राज्यों 
को यह अ्रधिकार है कि वे खुले समुद्र में समुद्री डाकुओं (४8८५) या जलदस्युग्नों का 
दमन करें। सब देशों के हित की दृष्टि से इनका दमन वांछनीय है, अतः यह अधिवगर 
सा्वभौम रूप से सब राज्यों को प्रदान किया गया है कि जलदस्यु जिस किसी राज्य की 
पकड़ में झ्राये, वह उसे दण्ड दे। इस प्रकार का नियम बनाने का मूल यह विचार है कि 
समुद्री डाकू मानव जाति का शत्र्‌ (70668 #कशध्षएं €८॥०४४४-सर्वेषां सानवानां शत्र ) 
है। भ्रपने जधन्य श्राचरण के कारण समुद्री डाकू अपनी मातृभूमि से नागरिकता के आधार 
पर मिलने वाले संरक्षण से वंचित समझा जाता है। 

पहले समुद्री डकंती का लक्षण यह किया जाता था कि यह कानून की रक्षा से 
विवंचित या श्राततायी (0४|4७) व्यक्तियों द्वारा महासमुद्रों में की जाने वाली हत्या 
या डकंती है। आपेनहाइम के मतानुसार “यह व्यक्तियों या सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिसा 
का प्रत्येक ऐसा अनधिक्ृत कार्य है, जो खुले समुद्र में एक निजी जहाज द्वारा दूसरे 
जहाज के विरुद्ध किया जाता है, या एक जहाज के विद्रोह्टी नाविक या सवारियाँ इस जहाज 
के विरुद्ध करती हैं। '' मूर (४००४) का लक्षण बड़ा स्पप्ट है--- समुद्री डाक्‌ वह व्यक्ति 
है जो किसी राज्य से कानूनी अधिकार पाये बिना एक जहाज पर इस इरादे से हमला 
करता है कि वह इसकी सम्पत्ति लूट लेगा । किन्तु अब इसकी परिभाषा काफी व्यापक 
कर दी गयी है। १९५६ में अन्तर्राप्ट्रीय विधि ग्रायोग ने इसका लक्षण करते हुए कहा था 
कि यह वैयक्तिक स्वार्थ की दृष्टि से किया गया हिसा, निरोध या लूटपा “ का कोई भी अवैध 
कार्य है, इसे किसी वैयक्तिक जलपोत या विमान पर सवार व्यक्तियों द्वारा महासमुद्रों पर 
या स्वामीहीन समुद्रों या प्रदेशों पर किसी दूसरे जलपोत, व्यक्तियों या जलपोत की सम्पत्ति 
के विरुद्ध किया जाता है। 

उपर्यक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि समुद्री डकती के प्रमुख तत्व निम्न- 
लिखित हैं-- 

(क) यह किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध अनधिकृत हिसा (एर8णा!०0- 
7560 शं०0०॥०6) का कार्य होना चाहिए । 

(ख) यह कार्य खुले समुद्र में होता चाहिए। 

(ग) यह एक वैयक्तिक जहाज द्वारा दूसरे वैयक्तिक जहाज के विरुद्ध ग्रथवा विद्रोही 
नाबिकों या सवारियों का श्रपने जहाज के विरुद्ध होना चाहिए । 

(घ) इसके लिये लूटपाट में सफल होना प्रावश्यक नहीं; इसके लिए किया गया 
विफल प्रयत्न भी समुद्री डकती है। 

(डः) इसका लक्ष्य सावंजनिक नहीं, किन्तु वैयक्तिक है। &॥707052८ ॥8॥ के 
मामले में यह फैसला दिया गया था कि महासमुद्र में सन्देहपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा 
करने वाला सशस्त्रपोत जलदस्यु (2086) समझा जाना चाहिए। कोई सार्वजनिक 
पोत जलदस्यु का काम नहीं कर सकता, यह कार्य केवल निजी जहाज द्वारा ही हो सकता 


१५. आपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, ख० १, १० १६० 
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है। एक युद्धकारी देश द्वारा किसी सशस्त्न वेयक्तिक जलपोत को यह काम सौंपा जा सकता 
है कि वह उसके शत्र्‌ के जहाजों को लूटे, इसे निजीयोधक (॥07028९/) कहते हैं । 
जब तक यह शत्रु के जहाजों की लूटपाट करता है, तब तक इसका कार्य समुद्री डकंती में 
नहीं गिना जाता है, किन्तु यदि अन्य राज्यों को लूटने लगे तो यह जलदस्युता होगी । 
किसी देश में गृहयुद्ध होने की स्थिति में यदि विद्रोहियों को युद्धावस्था की मान्यता न मिली 
हो तो उनका निजीयोधक जलदस्यू समझा जायगा। 

१६९२२ में वाशिगटन के नौ-सम्मेलन में यह प्रस्ताव रक्‍्खा गया था कि पन- 
ड्ब्वियों तथा जलपोतों के जो व्यक्ति समुद्री यूद्ध के मानवीय नियमों को तोड़ें, उन्हें 
भी जलदस्युता का दण्ड दिया जाय । १६३७ के स्पेन के गहयुद्ध में भूमध्यसागर में अ्रनेक 
व्यापारी जहाज पनड्ब्बियों द्वारा नष्ट कर दिये गए। यह समझा जाता था कि ये कार्य 
इटली की सरकार की आज्ञा से किये गये थे । इनसे युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया, ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, टर्की, रूमानिया, बल्गारिया, ईजिप्ट और यूगोस्लाविया ने 
यह समझोता किया कि पनड्‌ब्बियों के ऐसे कार्य जलदस्युता समझे जायें और सब राज्यों 
की सेनायें इन पनडब्बियों को नष्ट करने का प्रयत्न करें। 

१६५८ के महासमुद्रों के अभिसमय ((णारश्टयांणा 07 जांह्ठा 8585) में 
समुद्री डकती के दमन पर बल देते हुए कहा गया है कि सब राज्यों को इसमें अ्रधिकतम 
सहयोग देना चाहिए (धारा १४-१८) । महासमुद्रों में प्रत्येक राज्य समुद्री डाकभ्रों के 
अथवा इनसे नियंत्रित जहाज पकड़ सकता है, ऐसा कार्य करने वालों को बन्दी बना सकता 
है श्र समुद्री डाकुओं की सम्पत्ति जब्त कर सकता है (धारा १६)। इस प्रकार की जब्ती 
तथा डकंती के दमन का कार्य केवल सरकार द्वारा अ्रधिकार प्राप्त युद्धघोत (४४४४9) 
या सैनिक विमान अथवा अन्य जहाज कर सकते हैं । 

हवाई डकंतो या विभानापहरण ( प8०त०78 07 शा /8०५)--अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के क्षेत्र में यह एक सर्वथा नवीन विकास है श्र द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विशेषत:ः 
पिछले १० वर्षो में हवाई डकंती की घटनाएँ भ्रधिक संख्या में होने लगी हैं। विमानापहरण 
का सामान्य अ्रभिप्राय यह है कि इसमें ग्राकाश में उड़ते हुए विमान पर बैठे हुए एक किसी 
व्यक्ति द्वारा अवध रूप से इसके संचालन में बाधा डाली जावे और वह व्यक्ति इस पर भ्रपना 
गलत ढंग से नियन्त्रण स्थापित करके इसे अपनी इच्छानुसार इसके निश्चित लक्ष्य से इसे 
दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयत्न करे और जबरदस्ती इसका मार्ग बदल कर इसे दूसरे स्थान 
पर ले जावे । जनवरी १६४८ से सितम्बर १६९७१ के आरम्भ तक इस प्रकार विमानाप- 
हरण की १२१ घटनायें हुई हैं।'' मई १६६१ से संयुक्त राज्य श्रमरीका के ५१ विमान 
इस प्रकार की हवाई डकती का शिकार हुए हैं भौर इनमें से ५० विमान क्यूबा ले जाये 
गये। इनके क्यूबा ले जाने का यह कारण था कि मियामी ( श्रमेरिका ) में क्यूबा के बहुत 
से व्यक्ति बसे हुए थे, किन्तु उन्हें श्रपनी मातृभूमि क्यूबा जाने की श्रनुमति नहीं दी जाती थी। 


१६. एलोना ई इवान्स--एप्रर क्राफ्ट हाई जैकिग,---इट्स कॉज़ एण्ड क्योर, खब्ड ६३, १९६६ 
अमेरिकन जनरल आफ इष्टरनेशनल लॉ, पृ० ६९५॥ 
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ये इस प्रकार अवैध रीति से विमान चालकों को गोली का भय दिखाकर उन्हें क्यूबा जाने 
के लिए विवश करते थे ताकि वे अपनी मातृभूमि में पहुँचे सकें । सितम्बर १६७० में 
पैलेस्टाइन के गुरिल्ला लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैन भ्रमेरिकन 
कम्पनी के चार विमानों का इस प्रकार अपहरण किया। वे इन्हें जोडेन के मरुस्थल की एक 
हवाई पट्टी पर ले आये और यहाँ उन्होंने इसका विध्वंस इस उद्देश्य से किया कि अमेरिका 
पर इसका दबाब पड़े और वह इज़राइल को उनकी बात मानने के लिए बाधित करें। भारत 
में हवाई डक॑ती की एक उल्लेखनीय घटना ३१ जनवरी १९७१ को तब हुई जब श्रीनगर 
से जम्म आने वाले एक विमान पर सवार दो राजनीतिक मदान्ध व्यक्ति इस बिमान को 
जबरदस्ती पाकिस्तान में लाहौर ले गये और वहाँ दो दिन बाद २ फरवरी १६७१ को 
पाकिस्तानी सेनाओं और हवाई भ्रधिकारियों के समक्ष विमान अपहर्ताओं ने इसे फूक 
दिया । इस प्रकार का जघन्य अ्रपराध करने वाले और भारतीय सम्पत्ति को नष्ट करने 
वाले अपराधियों को पाकिस्तान की सरकार ने शरण दी और भारत सरकार के आग्रह 
करने पर भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहों की । 
हवाई डर्कती के कारण वर्तमान समय में हवाई यात्रा के खतरे जब बहुत बढ़ने 
लगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने संयुक्त-राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद्‌ 
में इस विषय को उठाया। राष्ट्रपति निक्‍्सन ने संसार के सब देशों से श्रपील की कि वे 
हवाई डक॑ंती की चुनौती का सामना करने के लिए तत्काल प्रभावशाली कार्यवाही करे 
झग्ौर भ्ररब छापामारों द्वारा अपहरण किये जाने वाले विमानों की घटनाओं को रोके । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के महामन्त्री ऊ-थान्ट ने विमानापहरण को बरबर एवं अश्रमानवीय कार्य 
कहकर इसकी भर्संना की । दिसम्बर १६६६ को संघ की महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में 
हवाई डकती की घटनाओं पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए सब राज्यों से यह अनुरोध 
किया कि बे अपने यहाँ ऐसे राष्ट्रीय कानून बनाएं जिनसे हवाई डकंती को प्रभावशाली 
ढंग से रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा सके । हवाई डर्कतों पर मुकदमा चलाकर 
उन्हें दण्डित किया जा सके तथा अन्तर्राप्ट्रीय नागरिक हवाई संगठन (॥0740॥9| 
(शी #एंबांणा धा१ 07एथांट॥त00०॥7) एक ऐसा समय या समझौता तैयार करे तथा 
उसे क्रियान्वित करे जिसके अनुसार नागरिक विमानों के इस प्रकार अवेध अपहरण और 
नियंत्रण को एक दण्डनीय अपराध बना दिया जाय । १२ दिसम्बर १६७१ को संयक्त 
राष्ट्र संघ ने यह प्रस्ताव ६६ मतों से पास किया | इसी बीच जापान की राजधानी टोकियों 
में १४ दिसम्बर १६९७१ को हस्ताक्षरित हवाई यातायात विषयक एक समझौता (]09० 
(णाएशाएंणा ० #॥ प795907 ) लागू हो गया | इसके भ्रनुसार उड़ते हुए नागरिक 
विमानों के अ्रवेध अधिकार को रोका गया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 
राज्यों को यह कत्तंव्य सौंपा गया है कि इस प्रकार भ्रपहरण किये गये विमानों को उनके 
बंध स्वामी तक पहुँचा दें श्र विमानों की रोकी गयी उड़ान को पूर्व निर्धारित दिशा में 
ले जाने की सब सुविधायें प्रदान करें। भारत ने इसी समझौते पर बल देते हुए पाकिस्तान से 
यह भनुरोध किया था कि वह लाहौर ले जाये गये विमान को वापिस करे, किन्तु पाकिस्तान 
ने भारत का यह भ्रनुरोध स्वीकार नहीं किया था । टोकियो समझौते में यह बड़ी कमी है 


२६४ ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


कि इसके झ्रनुसार विमानापहरण को अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून के अनुसार अभ्रपराध नहीं घोषित 
किया गया था, न ही इसे रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी थी, भ्रधिक बल इस 
बात पर दिया गया था कि विमान की सम्पत्ति असली स्वामी को लोटा दी जाय तथा 
इसकी उड़ान पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पुन: शुरू कर दी जाय । फिर भी इस 
समझौते की धारा १३ तथा १६ में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि इस समझौते पर 
हस्ताक्षर करने वाले देश ऐसा अपराध करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें अन्यथा उनके प्रत्यपंण की व्यवस्था करें; किन्तु ऐसी कार्य- 
वाह्ी करना राज्यों के लिए आवश्यक (/७704/0% ) न हो कर उनकी इच्छा पर निर्भर 
है । इसी लिए पाकिस्तान ने उपर्यक्त अपहरण में भारतीय विमान का अ्रपहरण करने वाले 
व्यक्तियों के विरुद्ध न तो स्वयं कोई कार्यवाही की, न ही उनको भारत को सौंपा । 

इस प्रकार की हवाई डकती की घटनाओ्रों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र 
संघ की महासभा ने २५ नवम्बर १६६६ को एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें हवाई डकेती 
के सब प्रकार के कार्यो की निन्‍दा करते हुए सदस्यों से यह अ्रनुरोध किया गया है कि वे 
अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी घटनाओं के रोकने और दवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही 
करे, जो व्यक्ति ऐसा जघन्य अपराध करते है उन पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें दण्डित 
करने की आवश्यक कार्यवाही करें। 

यह स्पप्ट है कि हवाई डर्कती करने वालो के विरुद्ध वेसी ही कार्यवाही की जानी 
चाहिए जैसी राज्य अपने प्रदेश में डकती करने वालों के साथ करता है। हवाई डाकुओं के 
साथ कोई राष्ट्रीय सहानुभूति नहीं प्रकट करनी चाहिए और इसे अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का 
जघन्य अपराध समझते हुए इसको रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और अपराधियों 
को दण्डित करने की प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए। भारतीय विमान का अपहरण 
करने वालों के प्रति पाकिस्तान ने जो शिथिलता दिखाई है उससे हवाई डकंतों को प्रोत्साहन 
मिलता है। 

१६७० का हवाई डकंती निरोध हेग अभिसमय १६ दिसम्बर १६७० को अन्तर्रा- 
प्ट्रीय नागरिक हवाई संगठन (. ८. &. 0.) की अध्यक्षता में विश्व के विभिन्न 
देशों ने हवाई डकती को रोकने तथा इस समस्या का समाधान करने का नवीनतम 
प्रयत्न किया है । इसमें टोकियों अभिसमय की कमी को दूर करते हुए विमानापहरण को 
एक दण्डनीय भ्रपराध बना दिया गया है और इसको रोकने के लिए इस पर हस्ताक्षर 
कराने वाले राज्यों से कठोर दण्डों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। किन्तु इसमें 
हवाई डरकतों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें यह 
बात भी स्पष्ट रूप से उद्घोषित नहीं की गई है कि हवाई डकंती अन्तर ष्ट्रीय कानून की दृष्टि 
से अपराध है। इसे केवल 027८८ कहा गया है। वस्तुत: हवाई डकक॑ती की बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से समुद्री 
डरकती (॥3०५) तथा जातिवध (0०॥0०06 ) जैसा जघन्य अ्रपराध माना जाए। विमान 
श्रपहर्ता समुद्री डाक्‌ तथा युद्ध भ्रपराधी की भांति समूची मानव जाति का शत्रु (08४8 
कणाश'5 8०४८7) और कानून के संरक्षण से वंचित श्राततायी (0००७) समझना 
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जावे और उस पर किसी भी देश में मुकदमा चलाया जा सके । ऐसा होने पर हवाई डाक्‌ को 
अपने देश से प्राप्त होने वाला संरक्षण समाप्त हो जायगा और इस प्रकार के संरक्षण का 
प्रोत्साहत न पाने के कारण हवाई डकंती की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कम होने लगेगी। 
भारतीय विमान के अपहरण की उपर्युक्त घटना कभी नही हो सकती थी, यदि भ्रपराधियों को 
पाकिस्तान का संरक्षण पाने की झ्राशा न होती । संयुक्त राष्ट्र संघ के महामन्त्री यू थान्ट ने १५ 
सितम्बर १६७० को संयुक्त राष्ट्र संघ की रजतजयन्ती के ग्रवमर पर एक भोज में बोलते 
हुए यह सुझाव दिया था कि हवाई डक॑तों की राष्ट्रीयता की कोई परवाह न करते हुए 
उन पर श्न्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार 
का कार्य विभिन्न देशों की ग्रन्तर्राष्ट्रीय सेवा करने वाले विमानों के विरुद्ध किया जाता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि इस सुझाव पर झ्रमल किया जा सके तो हवाई डकंतों पर 
निष्पक्ष रूप से श्रभियोग चलाया जा सकेगा और उन्हें दण्डित किया जा सकेगा । 


तेरहवाँ भ्रध्याय 


राष्ट्रीयता 
(४(0॥4॥07 ) 


राष्ट्रीयता का स्वरूप तथा लक्षण ([रि्वापार ॥0 00थीगरींणा ० 'ि्वा09- 
॥9)+-राष्ट्रीयता व्यक्ति और राज्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण 
कड़ी है, क्योंकि राष्ट्रीयता के माध्यम से ही सामान्य रूप से व्यक्ति राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के लाभों का उपभोग करते हैं। राष्ट्रीयता और नागरिकता से हीन व्यक्ति अ्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून के संरक्षण का कोई उपयोग नहीं उठा सकते । यदि उन्हें किसी राज्य से 
कोई हानि उठानी पड़ती है तो कोई भी राज्य उनका मामला उठाकर उउ्हें न्याय 
दिलाने की क्षमता नहीं रखता है । किन्तु राष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्ति के साथ विदेश में 
ऐसा होने पर उसका राष्ट्र उसे उचित न्याय दिलाने का प्रयत्न करता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून में राष्ट्रीयताहीन व्यक्ति की स्थिति अनाथ जैसी है, अ्रतएव राष्ट्रीयता को अन्तर्रा- 
प्ट्रोय कानून में भ्रसाधारण गरिमा प्राप्त है। 
आपेनहाइम ने राष्ट्रीयता का सबसे सुन्दर और सरल लक्षण करते हुए लिखा है-- 
“एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता उसका किसी राज्य की प्रजा होता और इसलिए इसका नागरिक 
होना है । * हाइड के मतानुसार राष्ट्रीयता राज्य और व्यक्ति का एक ऐसा सम्बन्ध है, 
जिसके कारण राज्य उस व्यक्ति को अपने प्रति निप्ठा (8॥6९४॥0०४ ) रखने वाला समझता 
है। फेनाविक के णब्दों में राष्ट्रीयता ऐसा बन्धन है जो एक व्यक्ति को एक राज्य के साथ 
संयुक्त करता है, उसे एक विशेष राज्य का सदस्य बनाता है, इस कारण उसे उस राज्य 
से संरक्षण पाने का अधिकार मिलता है तथा उसका यह कत्तंव्य होता है कि वह उस राज्य 
के बनाये गये कानूनों का पालन करे ।” सं० रा० श्रमरीका मेक्सिको सामान्य दावा 
ग्रायोग (0. $. १(८ां०0 ठक्षाशर्॑ (])स्‍5 (०ग्रागांडड्नंणा) ने २९ । जाला (था 
के मामले में इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा था--- एक मनृष्य की राष्ट्रीयता का 
मौलिक आधार उसका एक स्वतन्त्र राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना है। इस कानूनी 
सम्बन्ध से नागरिक और राज्य दोनों के कुछ भ्रधिकार श्र कत्तंव्य होते हैं। 
राष्ट्रीयता का आशय केवल किसी देश की प्रजा होना नहीं, किन्तु इसके साथ 
कुछ अधिकारों और कत्तंब्यों का भी उपभोग करना है । हिटलर के समय में १६३५ के 
जमंन कानून में प्रजा ($प्रछ//००४) और नागरिक (४४22) में श्रन्तर किया गया था। 
जमंन प्रजा तभी जमेन नागरिक बन सकती थी, जबकि उसमें ट्यूटानिक रक्त हो और 


५ कै 
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वह जर्मन राष्ट्र की सेवा के लिए उद्यत हो । यहूदियों में यह रक्त नहीं था, अ्रतः उन्हें 
जमंन नागरिकता और राष्ट्रीयता के भ्रधिकार प्राप्त नहीं थे । रूमानिया में यहृदियों को 
नागरिक मानते हुए भी अ्रनेक अधिकारों से वंचित किया गया था । राष्ट्रीयता को नस्ल 
का पर्याय समझना भी भ्रान्ति है, भारत के राष्ट्रजनों (/४४॥०॥४५ ) के लिए यहाँ की 
किसी नस्ल का होना आवश्यक नहीं है, कोई अंग्रेज या किसी अन्य जाति का व्यक्ति यहाँ 
आकर नागरिकता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त 
कर सकता है । इसका एक सुन्दर उदाहरण विश्वविख्यात वैज्ञानिक श्री जे० बी० हाल्डेन 
द्वारा भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त करना है । 

राष्ट्रीयता का श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व (वशाधााब्रांगा्श प्राएणाक्षात्ट रण 
७0॥9॥09५ ) --स्टाक ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से राष्ट्रीयता के निम्नलिखित 
परिणाम बताये हैं--- 

(क ) इससे विदेशों में व्यक्ति को राजनयिक साधनों द्वारा रक्षा पाने (9फ90- 
गरधांए [706८० ) का अश्रधिकार प्राप्त हो जाता है। 

(ख ) यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति के गलत कार्यों से हानि उठाता है, तो उस 
व्यक्ति का राष्ट्र इस राज्य के प्रति इस हानि के लिए उत्तरदायी होता है । 

(ग) राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह दूसरे देशों से अपने नागरिकों के वापिस 
किये जाने पर उन्हें ग्रहण करे । 

(घ) राष्ट्रीयता के कारण नागरिकों को अपने राप्ट्र के प्रति निष्ठा और राज- 
भक्ति रखनी पड़ती है और इस कारण उन्हें अपने राष्ट्र में सैनिक सेवा करनी पड़ती है। 

(डः) एक राज्य को यह सामान्य अधिकार प्राप्त है कि वह दूसरे राज्यों द्वारा 
प्राथना किये जाने पर भी अपने नागरिकों का प्रत्यपंण (£/0080॥00॥) न करे। 

(च) युद्ध के समय किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता ढ्वारा ही उसकी शत्रुता या 
मित्रता का निश्चय होता है । 

(छ) राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार (3पा500०0॥) का 
प्रयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, वयक्तिक क्षेत्राधिकार (#टाइणा॥ं उंप्रांडतांलांणा ) 
के मामले में कोई राज्य विदेशों में श्रपराध कर झाने पर भी अपने नागरिक को उस देश 
को सौंपने से इन्कार कर सकता है । इसी प्रकार कोई देश किसी श्रन्य देश के नागरिक 
द्वारा विदेश में इस राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध किये अपराध के सम्बन्ध में उसके 
अपने देश में श्राने पर उस पर मुकहमा चला सकता है | इस विषय में कटिग के सुप्रसिद्ध 
उदाहरण का पहले उल्लेख किया जा चुका है। (देखिये ऊपर, पृ० २७५) । 

राष्ट्रीयता की प्राप्ति के प्रकार (१०3९४ ० 6०व4णंश्रतणा ० बिश्ञांणा4- 
॥9 )--किसी देश की राष्ट्रीयता पाने के पाँच मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं-- 

(क) जन्म (970॥)--यह राष्ट्रीयता की प्राप्ति का सबसे स्वाभाविक 
और महत्वपूर्ण प्रकार है। सब देशों में श्रधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार नागरिक बनते हैं, 


२. स्टार्क--एस इष्ट्रोडकशन टू इष्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० २५१-२ 
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किन्तु सर्वत्र इसके नियम एक जैसे नहीं हैं, इनमें बड़ी विभिन्नता है। 

(ञ्र) जर्मनी जैसे कुछ देशों में यह केवल रक्त नियम (२४४ 5द॒परांफा5) के 
आधार पर होती है । इसके ग्रनूसार सन्‍्तान उसी राष्ट्र का नागरिक समझी जाती है 
जिसका नागरिक उसके माता-पिता होते हैं । इसमें माता-पिता के रक्त की राष्ट्रीयता 
के आधार पर सन्‍्तान की टाप्ट्रीयता निर्धारित होती है । इसे पित॒मलक या वंशमूलक 
राष्ट्रीयता कह सकते हैं । उदाहरणार्थ, भारत या ग्रेट ब्रिटेन में उत्पन्न होने पर भी 
जमंन माँ-बाप की सन्‍्तान जमन होगी, न कि भारतीय या ब्रिटिश । 

(आ ) भूमि का नियम (४४४ ४०॥/)- इसके अनुसार राष्ट्रीयता माता-पिता के 
रक्त सम्बन्ध पर नहीं, किन्तु केवल मात्र उस भूमि या प्रदेश पर निर्भर होती है, जहाँ 
कोई बच्चा जन्म लेता है। गर्जण्टायना में ऐसा ही नियम है। श्रत: उस देश की भूमि में 
जन्म लेने वाला शिश्‌ भारतीय या ब्रिटिश माँ-बाप की सन्‍्तान होने पर भी अजंण्टायना 
का नागरिक माना जायगा। यह जन्ममलक नागरिकता है। 

(इ) सं० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकता के उपर्यक्त दोनों नियम 
समान रूप से स्वीकार किये जाते हैं | वे अपने देश में उत्पन्न सभी व्यक्तियों की सन्तान 
को अपने देश की नागरिकता प्रदान करते हैं, भले ही उनके माता-पिता भनन्‍्य देशों के 
नागरिक हों । इसके साथ ही, वे अपने नागरिकों की अन्य देशों में उत्पन्न हुई सन्‍्तान 
को भी अपनी राष्ट्रीयता प्रदान करते हैं। १६४८ में ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून ( छराताज 
िल्यांगाआात।र5$ 0९०) तथा १६५२ के एग्राटत 84९5 'िज्ञांण78॥9५ /८ में इसी 
व्यवस्था को स्वीकार किया गया है । प्रायः वायुयान और जलयान में जन्म लेने वाले बच्चे 
जहाज पर झण्डा फहराने वाले देश के नागरिक माने जाते हैं। किन्तु सं० रा० अमरीका के 
कानून के अ्रनुसार उसके जहाज में जन्म लेने वाले बच्चे यदि विदेशी माता-पिता की सन्तान 
हैं तो उन्हें श्रमरीकी राष्ट्रीयता नहीं प्राप्त होती है । 

१६५५ के भारतोय नागरिकता कानून (|0था (याटशाओंफ़ 0०) में 
उपयुक्त दोनों नियम माने गये हैं। भूसि नियम के अ्रनुसार इसके सेक्शन ३ में यह व्यवस्था 
की गयी है कि २६ जनवरी १६४५० के बाद भारतभूमि में जन्म लेने वाला ऐसा प्रत्येक 
व्यक्ति भारतीय नागरिक है, जिसके माता-पिता विदेशी राजदूतों की उन्मुक्तियाँ ( ग- 
५7८5) न रखते हों । ऐसे व्यक्तियों की सन्‍्तान भारत में पैदा होने पर भी भारत का 
नागरिक नहीं बनेगी। सक्‍शन ४ में पितृमलक सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह कहा गया 
है कि २६ जनव ) १६५० के बाद विदेशों में उत्पन्न हुए ऐसे सभी बच्चे भारतीय नागरिक 
समझे जायेंगे, जिनके पिता सनन्‍्तान के जन्म के समय भारतीय नागरिक हों । 

(ख ) राष्ट्रीयता प्राप्त करने का दूसरा प्रकार-देशीयकरण ([१४।७:४॥500 ) 
है । जब कोई विदेशी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा किसी देश की नागरिकता 
प्राप्त करता है तो इसे देशीयकरण कहा जाता है। ये प्रक्रियायें विवाह में पत्नी द्वारा पति 
की राष्ट्रीयता पाना, अ्रवेध सनन्‍्तान का बवैधता से पिता की नागरिकता पाना ([हां0ं- 
गा&0॥ ), दो नागरिकताझं में विकल्प द्वारा एक का चुनाव करना, किसी देश 
में अधिवास ग्रहण करने से इसे पाना (&व८पणछांशरा।णा 99 60गांस॥०), सरकारी 
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अधिकारी के रूप में नियुक्ति तथा ग्रावेदनपत्र द्वारा पाना है। प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि- 
शास्त्री केलसन ने लिखा है--'दिशीयकरण में राज्य अपनी प्रशासनात्मक कार्यवाही 
द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रदान करता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्गनन का एक सामान्य नियम विदेशी को उसकी सहमति के बिना अपनी नागरिकता 
प्राप्त करने का निषेध करता है । अ्रतः देशीयकरण केवल उसी दशा में सम्भव है, जब 
विदेशी नागरिकता पाने के लिए प्रार्थनापत्र देता है ।” यह विशुद्ध रूप से सरकार की 
इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी विदेशी का प्रार्थनापत्न बिना कोई कारण बताये अ्रस्वीकार 
कर दे । 

देशीयकरण से प्राप्त होने वाली नागरिकता पर कई पाबन्दियाँ लगाई जा 
सकती हैं और इसमें प्राप्त होने वाले अधिकार स्वाभाविक नागरिकता के अधिकारों से 
कम होते है। उदाहरणार्थ, सं० रा० अमरीका में कोई देशीयकृत ([भिक्वापा4॥5८0 ) 
नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हों सकता । १६४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के 
अनुसार देशीयकरण के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना आवश्यक है, इसका आवंदनपत्र 
तने की तिथि से पहले १२ मास तक उस व्यक्ति का निरन्तर ग्रेट ब्रिटेन में आवास अ्रथवा 
राजकीय सेवा करना आ्रावश्यक है, इससे पहले ७ वर्षो में कम से कम चार वर्ष के लिए 
उसका ग्रेट ब्रिटेन या इसके उपनिवेशों, संरक्षित अ्रथवा न्यास प्रदेशों में रहना, उत्तम चरित्र 
तथा अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना और भविष्य में इंगलंण्ड में ही रहने का इरादा 
होना जरूरी है । देशीयकरण का प्रमाण-पत्र गृहमंत्री द्वारा निम्नलिखित कारणों के 
आधार पर रद किया जा सकता है--प्रमाण-पत्न की प्राप्ति के लिए धोखे का प्रयोग, 
महारानी के प्रति राजभक्ति का अभाव, युद्ध में शत्रुओं के साथ सम्पर्क, ७ वर्ष तक निरन्तर 
विदेशों में निवास। भारत में १६५४ के राष्ट्रीयता कानून के अनुसार देशीयकरण का प्रमाण- 
पत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति में निम्न विशेषतायें होनी चाहियें--वह ऐसे देश का नागरिक 
न हो, जहाँ भारतीयों को नागरिकता प्राप्त करने में कानूनी बाधा है, दूसरे देश की नाग- 
रिकता का परित्याग कर देना, प्रार्थना पत्र देने से पहले १२ महीने तक भारत में निवास या 
भारत सरकार की नोकरी, उत्तम चरित्र, भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान, भविष्य में भारत 
में रहने या नोकरी करने का इरादा । केन्द्रीय सरकार विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, 
विश्वशान्ति अथवा मानवीय उन्नति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य या सेवायें करने वाले 
व्यक्ति को उपर्यक्त विशेषतायें न होने पर भी भारतीय नागरिक बना सकती है, ऐसे 
व्यक्ति को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। १९५६ 
में स्‍्वेज नहर पर ब्रिटिश आक्रमण के बाद ब्रिटिश नागरिकता का परित्याग कर भारत 
आने वाले सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हाल्डेन को इसी प्रकार भारत का नागरिक बनाया 
गया था। 

(ग) पुनःप्राप्ति (7२८५५॥७॥०॥ )--यह तब होता है जब कोई व्यक्ति देशीय- 
करण तथा विदेशों में निवास से अ्रपनी स्वाभाविक राष्ट्रीयता को एक बार खोने के बाद 
उसे पुन: प्राप्त करता है। 

(घ) बशीकरण (500 [०६०४०॥)--विजय के बाद किसी प्रदेश के शत्रु द्वारा 
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अपने राज्य में मिलाये जाने पर उस प्रदेश के नागरिक विजेता देश की नागरिकता 
प्राप्त कर लेते हैं, जैसे झाल्सेस-लारेन के फ्रेंच प्रदेश के १८७० में जमंन साम्राज्य का 
अंग बनने पर उसके निवासियों ने फ्रेंच नागरिकता के स्थान पर जमंन राष्ट्रीयता प्राप्त 
की। 

(ड) प्रदेश के हस्तान्तर ((०५४०॥--देखिये ऊपर गध्याय १०) के समय 
हस्तान्तरित किये जाने वाले प्रदेश के नागरिक उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करते हैं, 
जिसे यह प्रदेश हस्तान्तरित किया जाता है । 

राष्ट्रीया] की हानि के पाँच प्रकार (],055 70 िधवांणाथ५, ४२८ 
४00८5) आपेनहाइम के मतानुसार कोई नागरिक निम्नलिखित ढंगों से अपने देश 
की राष्ट्रीयता से वंचित भी हो सकता है-- 

(क) मुक्ति (7२९।९४५४८ ० रिशापाटंधा0णा ) --जर्मनी जैसे कुछ राज्य अपने 
नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अ्रपने राज्य की नागरिकता के बन्धन 
से मुक्त होने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह नागरिकों द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का स्वेच्छा- 
पूर्वक किया गया परित्याग है। 

(ख) वंचन (0097५०॥0॥ )--कुछ राज्य अपने राष्ट्रीयता कानूनों में स्पष्ट 
रूप से उन अ्रवस्थाओं का उल्लेख करते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता छीनी 
जाती है । उदाहरणार्थ, १६५४ के भारतीय नागरिकता कानून के दसवें सेक्शन में इनका 
विस्तृत विवरण है। इनमें मुख्य दशायें इस प्रकार हैं--देशीयकरण का प्रमाणपत्र धोखे 
से प्राप्त करना, किसी नागरिक द्वारा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के प्रतिकूल किया 
गया कोई अपना कार्य छिपाना, किसी देश के साथ भारत का युद्ध होने की दशा में 
शत्र्‌ को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से उसके साथ व्यापार करना, देशीयकरण प्राप्त 
करने के पाँच वर्ष के अन्दर किसी न्यायालय द्वारा कम से कम २ वर्ष के लिए दण्डित 
होना, सात वर्ष तक निरन्तर देश से बाहर रहना--विद्याध्ययन या भारत सरकार की 
या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नौकरी के कारण विदेश में रहने वाले पर यह शत लाग नहीं 
होती केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता से वंचित करने से पूवे उसे इसके कारणों 
की सूचना देती है, इस विषय में विशेष मामलों का विचार सरकार द्वारा नियुक्त जाँच 
समिति भी कर सकती है। ग्रेट ब्रिटेन के कानून के अनुसार वहाँ की नागरिकता से वंचित 
किये जाने के कारणों का पहले उल्लेख हो चुका है। 

सं० रा० भ्रमरीका के १६५२ के कानून के अनुसार दूसरे देश की सशस्त्र सेनाओं 
में सेवा करने वाला, विदेश के चुनाव में वोट देने तथा भाग लेने वाला व्यक्ति अपनी 
नागरिकता खो बेठता है । इसी प्रकार युद्ध में सं० रा० अमरीका की सेना की नोकरी 
छोड़ने वाला, देशद्रोह करने वाला तथा युद्ध के समय सैनिक सेवा से बचने के इरादे से सं० 
रा० श्रमरीका के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीयता से वंचित कर 
दिया जाता है। 

(ग) दीर्घधकालीन विदेश निवास (],078 7८800706 4070490 )--अ्रनेक देशों 
के राष्ट्रीय कानूनों के श्रनुसार कुछ निश्चित भ्रवधि तक निरन्तर विदेश में रहने के 
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कारण व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। सं० रा० शअ्रमरीका में यह अ्रवधि 
सामान्य रूप से पाँच वर्ष है, ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सात वर्ष है। सरकारी सेवा या 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय संगठन की नौकरी में बाहर रहने की दशा में यह नियम लागू नहीं होता है । 

(घ) कुछ देशों में बालिग होने पर सन्‍्तान को यह अधिकार दिया जाता है 
कि वह अपनी राष्ट्रीयता का चुनाव कर सके । जिन देशों में माता-पिता के विदेशी होने 
पर भी जन्मसूलक या भूमि नियम (०५ 50॥) की नागरिकता का नियम प्रचलित 
है, वहाँ यह उचित समझा जाता है कि बच्चे को बड़ा होने पर अपनी जन्मभूमि या पिता 
के देश में से किसी एक की नागरिकता चयन करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाय । भारतीय 
पिता-माता की सं० रा० अमरीका में पैदा होने वाली संतान को बालिग होने की अवस्था 
में यह निर्णय करना होगा कि वह सं० रा० अ्रमरीका की या भारत की नागरिकता में से 
किसे ग्रहण करे और किसका परित्याग करे। १६४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के भ्रनुसार 
इस प्रकार की संतान को किसी एक राष्ट्रीयता के परित्याग की विधिवत्‌ घोषणा करनी 
पड़ती है। 

(डः) प्रत्यास्थापन ($प0४#0॥0॥ )-- कुछ राज्यों के कानून के अनुसार 
दूसरे देश में देशीयकरण (]५४४/७॥४॥५४३॥४०॥ ) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर यह 
पहले देश की नागरिकता के स्थान पर स्थापित हो जाती है, यह प्रत्यास्थापन है । इससे 
पहले देश की राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है । १६४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून 
के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से ब्रिटिश राष्ट्रीयता स्वयमेव समाप्त 
नहीं हो जाती, किन्तु सं० रा० अमरीका के कानून में इस अ्रवस्था में पहली नागरिकता 
के स्वयमेव समाप्त होने की व्यवस्था है । 

किसी प्रदेश या राज्य के श्रन्य राज्य में विलय या हस्तान्तर के बाद पहले देश 
की नागरिकता स्वयमेव समाप्त हो जाती है, जैसे श्राल्सेस-लोरेन के पूर्वोक्त उदाहरण 
(पृ० ३००) में फ्रेंच नागरिकता की समाप्ति। 

दोहरी राष्ट्रीयवा (00006 )५४४०४७॥४४ )--विभिन्न देशों के राष्ट्रीयता 
कानूनों की तथा नागरिकता प्राप्ति की विविध व्यवस्थाओ्रों के कारण कई बार एक व्यक्ति 
एक राज्य का नागरिक रहते हुए भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता 
है। इस प्रकार उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, यह ज्ञानवश और भ्ज्ञानवश, 
जानबूझ कर या बगैर किसी इरादे के दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। ग्रेट ब्रिटेन में जर्मन 
माँ-बाप की सन्‍्तान वहाँ के कानून के अनुसार जन्ममूलक तथा जमंनी में जर्मन कानून के 
अनुसार पितृमूलक दोहरी राष्ट्रीयता पा लेती है। श्रवेध सन्‍्तान की वैधता ([,680- 
7470॥ ) की अवस्था में भी ऐसा होता है। इंगलैण्ड में एक जर्मन पिता तथा इंगलिश 
माता की शअ्रवेध सन्‍्तान ब्रिटिश है, किन्तु यदि सनन्‍्तान के बाद दोनों के विवाह द्वारा बच्चा 
बंध हो जाता है तो इसे जर्मन कानून के भ्रनुसार जमंन नागरिकता भी मिल जायगी । 
देशीयकरण (!घज्वांपा॥5800॥) से भी पहली नागरिकता समाप्त न होने पर दोहरी 
नागरिकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को कूटनीतिक 
भाषा में 570०० 7४56४ या मिश्चित प्रजाजन कहा जाता है। द 
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दोहरी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को युद्ध के समय बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती 
है । दोनों देश उसे ग्रपना नागरिक समझते हुए उससे उनके प्रति निष्ठा रखने की ग्राशा 
रखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी का युद्ध छिड़ने की दशा में दोनों की नागरिकता रखने 
वाले व्यक्ति को दोनों देश सैनिक सेवा के लिए बाध्य कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार उसे 
जमंन नागरिक समझते हुए बन्दी बना सकती है। १६१९-२० की शान्ति सन्धियों 
ने दोहरी राष्ट्रीयता की समस्याओं को बड़ा जटिल बना दिया था। १६३० में हेग के 
संहिताकरण सम्मेलन (('००४0७॥07 ((०070॥८॥०८९) ने दोहरी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध 
में यह तय किया था कि दोनों राज्य इसे अपना प्रजाजन समझ सकते हैं, किन्तु ऐसे 
व्यक्ति को एक राज्य की नागरिकता उस राज्य की ग्रनमति से छोड़ देनी चाहिए । तीसरा 
राज्य इन दोनों में से उसकी प्रभावशाली राष्ट्रीयता (ऋरिीटला५८ '७॥०॥४॥9 ) 
को ही स्वीकार करेगा । प्रभावशाली राष्ट्रीयता का अर्थ उस राज्य की नागरिकता है, 
जिसमें वह स्वाभाविक और मुख्य रूप से रहता है जिसके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

दोहरी राप्ट्रीयता का स्पप्टीकरण केनेवारों मामले ((७॥०५४/० (४५४०) से हा 
जायगा । केनेवारों के पास इटली और पेरू दोनो देशों की दोहरी राष्ट्रीयता थी । वह 
पेरु राज्य की भूमि में जन्मग्रहण करने के कारण पेरू का राष्ट्रनन (शिशापरांधा) था 
ओर इटालियन पिता की सन्‍्तान होने के कारण इटली के कानून के अनुसार इटलो का 
नागरिक था । पंचनिर्णय (&09/५॥0॥) के स्थायी न्यायालय ने इस मामले में निर्णय 
देते हुए कहा कि उसे पेरु का राप्ट्रजन समझना चाहिए क्योंकि उसने कई अवसरों पर पेरू 
के नागरिक जैसा व्यवहार किया है। वह कई बार पेरु की सीनेट की सदस्यता के लिए 
उम्मीदवार खड़ा हुआ, इसके लिए पेरु के नागरिकों के अतिरिक्त कोई खड़ा नही हो सकता। 
उसने हाल॑ण्ड के महावाणिज्य-दृत ((०5ए-(ल्‍ाशा4) का पद पेरु की सरकार 
और कांग्रेस से स्वीकृति पाने के बाद ग्रहण किया । “इन गअवस्थाओं में पेर की सरकार 
का उसे ग्रपना नागरिक समझने तथा इटालियन नागरिक न मानने का पूरा अधिकार है।'' 

भारत में दोहरी राष्ट्रीयता सम्भव नहीं है । एक भारतीय नागरिक किसी दूसरे 
देश का नागरिक नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने १६६३ में $(806 [780॥72 (0904- 
(0 04 [6, 7. एगाशहाएंब। १9४ 07०९ (4..7., 963, 50. 8]] ) 
में तथा '०ाक्षा॥40 २४29 [2605 ॥. 996 0 807799५ (4..२., 966, 
50. 436) में इस विषय में बड़ा स्पप्ट निर्णय दिया है। पिछले मामले में अपील करने 
वाला मुहम्मद रजा देबस्तानी एक ईरानी नागरिक था, वह १६३४८ में नाबालिग दशा 
में भारत चला झाया था और यहाँ रहने लग गया था, १६४४५ में वह ईरानी पासपोर्ट के 
ग्राधार पर इराक गया, १६४६ में यहाँ वापिस लीटने पर १६३६ के 7र्शांभााणा, 
ण रणधट्लाशा5 रिप65 के अनुसार ईरान के नागरिक के रूप में उसकी रजिस्ट्री 
हुई । इसके बाद वह भारत में निवास की अनुमति (॥२656लयां4। शशयां ) लेकर 
यहाँ रहता रहा । १६५७ में इस अ्रनुमति की अवधि समाप्त होने पर उसे भारत छोडने 
का झादेश दिया गया । इस पर उसने बम्बई के सिविल कोर्ट में यह झावेदनपत्न दिया कि 
वह भारतीय नागरिक होने से विदेशी नहीं है, श्रत: बम्बई सरकार को उसे इस आधार 
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पर उसे यहाँ से निकालने की कार्यबराही करने से रोका जाय कि वह विदेशी है। सिविल 
कोर्ट तथा बम्बई हाईकोर्ट ने उसकी यह प्रार्थना रह कर दी । इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट 
में भ्रपील करते हुए उसने यह कहा कि वह भारतीय संविधान की धारा ५ के अनुसार 
भारत का नागरिक है क्योंकि संविधान लागू होने से पहले पांच वर्ष से वह भारत में निवास 
([)070०]०) कर रहा था। किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस युक्ति को स्वीकार न करते हुए 
कहा कि प्रार्थी जब १६३६ में भारत आया था, उस समय वह नाबालिग था, उस समय अपने 
पिता के कारण उसका निवास स्थान ईरान था। उसका यह दावा है कि २१ नवम्बर १६४६ 
से पहले वह ईरानी निवास स्थान को छोड़कर भारतीय निवास स्थान ग्रहण कर चुका था। 
निवास स्थान के इस परिवर्तन को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व (0॥05 ० 9700) 
उस पर है। ऐसा परिवर्तन तभी सिद्ध हो सकता है, जब उसने भारत को अपना घर बनाने 
का अथवा यहाँ स्थायी रूप से रहने का निश्चय कर लिया हों। उसने यह सिद्ध किया है कि 
१६३८ से एक वर्ष के अपवाद को छोड़कर वह भारत में निवास करता रहा है। किन्तु 
उसके इस निवास के प्रमाण के अतिरिक्त उसे इस बात का भी प्रमाण देना चाहिए था कि 
उसने भारत में ही रहने का इरादा किया था | इस विषय में कोई साक्षी न होने से वह 
ईरान का ही नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं है। अपीलकर्ता ने निवास के लिए 
अनुमति माँगने वाले अपने पत्रों में अपने को ईरानी नागरिक कहा है, श्रतः वह भारतीय 
नागरिक नहीं हो सकता है । 

राज्यहीनता ($08(८0८55055 )--इसका अर्थ किसी राज्य का नागरिक न होने 
की दशा है । यह विभिन्न देशों के राष्ट्रीयता कानूनों के परस्पर संघर्ष का परिणाम है । 
आपेनहाइम ने अनेक ग्रवस्थाओं में इस दशा की उत्पत्ति बतायी है ।' पहली अवस्था में 
जन्म से मनुप्य को कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती, जैसे जमनी में ब्रिटिश माता की 
अवध सन्‍्तान, क्योंकि ब्रिटिश तथा जमंन कानून ऐसी सन्‍्तान को कोई राष्ट्रीयता नहीं 
प्रदान करते । इस प्रकार नागरिकताहीन व्यक्तियों की अगली सब सस्तानें राष्ट्रीयता 
से वंचित होंगी। दूसरी ग्रवस्था में ऊपर बताये गये कारणों से एक नागरिकता खोने के 
बाद दूसरी नागरिकता को न पाना है। क्रान्तियों में नई सरकारों के बनने पर प्राय: 
ऐसा होता है। रूसी क्रान्ति के बाद रूस से दूसरे देशों में गये हुए रूसी स्वदेश वापिस 
लौटने के ग्रनिच्छुक थे, इनकी रूसी नागरिकता नई सरकार द्वारा समाप्त कर दिये 
जाने पर ये राज्यहीन हो गये । भारत में इस समय कई हजार राज्यहीन चीनी हैं, ये 
च्यांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की राष्ट्रीयता रखते थे, उसके पारपत्नों पर यहाँ 
ग्राये थे, भ्रब इसका स्थान साम्यवादी सरकार ने ले लिया है, इस सरकार से नई नागरिकता 
प्राप्त न करने के कारण भारत के ऐसे सभी चीनी राज्यहीन हो गये है। श्रीलंका में इस 
समय भारत से गये दस लाख ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारत की नागरिकता खो चुके हैं और 
लंका की सरकार ने उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की । 

राज्यहीन ब्यक्ति की दशा अनाथ जैसी दयनीय होती है। कोई राज्य कहीं भीः 
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उसके अ्रधिकारों की रक्षा नहीं करता । यह वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की जटिल 
ओर ज्वलन्त समस्या है। इसकी उमग्रता और तीब्रता के कारण दिसम्बर १९४८ के मानवीय 
अ्रधिकारों के सार्वभोम घोषणापत्र के १४वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्राप्त करने का गझ्रधिकार है । इस समस्या को हल करने के लिए 
१६३० के हेग संहिताकरण सम्मेलन ने यह व्यवस्था की थी कि जिन बच्चों के माता-पिता 
अज्ञात हों या जिनकी राष्ट्रीयता ग्रज्मात हो या न हो तो ऐसे बच्चों को उनके जन्म वाले 
देण की राष्ट्रीयता प्रदान करनी चाहिए। 

आपेनहाइम ने राज्यहीनता की दशा दूर करने के लिए दो सुझाव दिये हैं-- 
(क) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि के देश की राष्ट्रीयता पाने का अधिकार हो, 
बशर्ते कि बालिग होने पर वह घोषणा द्वारा अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता न ग्रहण 
करे। (ख) किसी व्यक्ति को दण्डस्वरूप राष्ट्रीयता से वंचित नहीं करना चाहिए और 
विवाह द्वारा किसी स्त्री या पुरुष की राष्ट्रीयता की समाप्ति तब तक नहीं होनी चाहिए, 
जब तक कि वे नई राष्ट्रीयता न ग्रहण कर लें। 

स्टार्क ने इस परिस्थिति में सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये हैं-- (क) राज्य 
किसी व्यक्ति का विराष्ट्रीयकरण ([2श4079॥5$2007 ) तब तक न करें जब तक 
कि इसके लिए न्यायोचित कारण न हों । (ख) उदार प्रकृति वाले राज्यों को राज्यहीन 
पुरुषों को अपनी नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। (ग) अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा इस 
अरक्षित स्थिति के दृष्परिणामों को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार का एक समझौता 
शरणार्थियों के सम्बन्ध में २५ जुलाई १६५१ को सम्पन्न हुआ है। २८ सितम्बर १६५४ 
को न्यूयार्क में सम्पन्न  राज्यहीन व्यक्तियों की स्थिति सम्बन्धी अभिसमय” ((0॥- 
शथांण] रि९४07॥8 0 46 5088प75 0 $0800९5४ ?050॥5) ने राज्यहीन व्यक्तियों को 
अनेक लाभ और सुविधायें प्रदान की हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने १६५३ में इस स्थिति 
का श्रध्ययन करके इसे दूर करने के सम्बन्ध में दो भ्रभिसमयों के प्रारूप (थीं 
((07५९॥४०॥8 ) स्वीकार किये हैं । 

भारत में राष्ट्रीयताविषयक काननों का विकास--हमारे देश में १६४७ में 
विभाजन के बाद राष्ट्रीयता के श्रनेक जटिल मामले भारतीय न्यायालयों के सम्मुख 
आये हैं तथा इस विषय में कुछ नियम तथा कानून बने हैं। १६४७ से पहले भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य का अंग था, श्रतः भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध नियम के भ्रनुसार सभी भारतीय 
ब्रिटिश प्रजाजन (8708॥ '३२४॥४०॥०७ ) समझे जाते थे क्‍योंकि जीते गये प्रदेश के सब 
निवासी विजय के बाद स्वत: विजेता देश की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेते हैं ।" १९१४ के 
फल फावधओ फिन्लांणाभाए थाते डात्वाएड ए शीशा$ 50 ने उपर्यक्त व्यवस्था 
को कानूनी रूप प्रदान किया । इस कानून में देशीयकरण (!भ४७7४॥६७॥07 ) द्वारा 
राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्ते इंगलिश भाषा का अ्रथवा (कनाडा श्रादि 
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में ) इसके समान दर्जा रखने वाली (फ्रेच आदि) किसी भाषा का ज्ञान आवश्यक था । 
भारत में अंग्रेजी के समान दर्जा रखने वाली कोई स्थानीय लोकभाषा नहीं थी, भ्रत: हमारे 
देश के लिए ब्रिटिश कानून में कुछ संशोधन आवश्यक था। १६२६ के [तीक्षा। चिवए- 
959॥07 /८ द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान न हो, उन्हें उस 
प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोकभाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए | यह स्मरण रखना 
चाहिए कि १६१४ के कानून के अनसार भारत में ही भारतीय ब्रिटिश प्रजाजन थे, ग्रेट 
ब्रिटेन में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में विदेशी (8॥0०॥ ) समझे जाते थे, केवल 
आवश्यकता पड़ने पर सौजन्यवश उन्हें ब्रिटिश राजदूतों और वाणिज्यदूतों ह्वारा समुचित 
संरक्षण प्रदान किया जाता था। 

१६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून में नागरिकता के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था 
नहीं की गई थी । ग्रत: १५ श्रगस्त १६४७ से २६ नवम्बर १६४६ को भारतीय संविधान 
के लागू होने तक इस विषय में काननी शन्‍्यता (.624 ५४०एणा॥ ) की स्थिति बनी 
रही । भारत के स्वतन्त्र हो जाने के वाद भारतवासियों को स्वतन्त्र भारत के नागरिकों! 
का दर्जा अवश्य प्राप्त हुआ, किन्तु वे अभी तक ब्रिटिश प्रजाजन बने हुए थे । भारत की 
नागरिकता की शर्तें बिल्कुल अस्पप्ट थी । इन्हें नवीन भारतीय संविधान में स्पष्ट करते 
हुए तीन प्रकार के व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया (भाग २, धारा ५ )। 
पहले प्रकार में इस संविधान के लाग होने के समय भारत में निवास स्थान रखने या अ्धिवास 
([0०706 ) रखने वाले ऐसे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने गये, (क) जिनका 
जन्म भारत में हुआ था। (ख) जिसके माता-पिता में से कोई एक भारत की सीमाओओरों में 
उत्पन्न हुआ था। (ग) जो संविधान लागू होने से कम से कम पांच वर्ष पहले से भारत में 
सामान्य रूप से निवास कर रहा था। दूसरे प्रकार में पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे 
सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना गया, जो व्यक्ति अथवा उनके माता या पिता 
१६३५ के भारत सरकार कानून द्वारा निर्धारित भारतवर्ष की सीमाओं में रहते थे तथा 
१६ जुलाई १६४८ से पहले पाकिस्तान से भारत आये थे अ्रथवा इसके बाद आवेदनपत्र 
देकर रजिस्ट्री द्वारा भारतीय नागरिक बने थे। तोौसरे प्रकार के भारतीय नागरिक विदेशों 
में रहने वाले भारतीय थे । संविधान में भारतीय नागरिकता के सम्बन्ध में इससे अधिक 
कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । 

१६५४ में इस विषय में विस्तृत व्यवस्थाएँ करने वाला भारतीय नागरिकता 
कानून (7]6 7047 (यांटथाई॥ए ४०) बनाया गया। इसके अनुसार भारतीय 
नागरिकता की प्राप्ति पाँच प्रकार से हो सकती है--(क) जन्म से, (२) वंशपरम्परा 
से, (ग) रजिस्ट्री द्वारा, (घ) देशीयकरण से, (डः) किसी नये प्रदेश के भारत में सम्मिलित 
होने से, (च) पुनःप्राप्ति (२९४घए७ा०॥) से । इसका यह अभिप्राय है कि यदि 
किसी नाबालिग लड़के का पिता भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो इससे 
लड़का भी भारतीय नागरिकता खो देता है, किन्तु बालिय होने पर लड़का यदि अपने 
भारतीय नागरिक होने की घोषणामात्र करता है तो इससे उसे भारतीय नागरिकता पुनः 
प्राप्त हो जाती है। ऐसी घोषणा करते समय इस कानून के श्रभुसार उसके लिए यह झ्रावश्यक 
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नहीं है कि वह भारत की नागरिकता ग्रहण करने से पहले दूसरी नागरिकता का परित्याग 
करे। इस विषय में इस कानून की एक कमी यह है कि अपने पति द्वारा भारतीय नागरिकता 
का परित्याग करने से श्रपनी भारतीय नागरिकता स्वतः खोने वाली स्त्री को विधवा होने 
की या पति को तलाक देने की दशा में घोषणा द्वारा भारतीय नागरिकता को पुनः पाने 
का अधिकार होना चाहिए था। भारतीय नागरिकता को तीन प्रकार से खोया जा 
सकता है--(क ) परित्याग (॥२श्ाप्राएं॥/०) ), (ख) समाप्ति (]क्ा्रांग॥00॥ ) , 
(ग) वंचित किया जाना (70८कराश्थांणा) । परित्याग उस दशा में होता है जब कि 
दोहरी नागरिकता रखने वाला कोई बालिग व्यक्ति भ्रपनी इच्छा से एक घोषणा के द्वारा 
अपनी भारतीय नागरिकता को छोड देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से भारतीय 
नागरिकता का परित्याग करने पर भी भारत के प्रति अपने सैनिक कत्तंव्यों श्रौर दायित्वों 
से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि यूद्ध के बीच में कोई भारतीय नागरिक ऐसी घोषणा 
करता है तो उससे इसके लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आ्रावश्यक है। दूसरी 
विधि नागरिकता की समाप्ति या अवसान (॥्य्याशरक्षांणा)) है । जब कोई 
भारतीय नागरिक स्वेच्छापू्वंक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी 
भारतीय नागरिकता स्वतः स्वयमेव समाप्त हो जाती है। इस व्यवस्था का यह प्रयोजन 
है कि व्यक्ति को दोहरी नागरिकता तथा दोनों देशों में विभकत निष्ठागत्रों (3060 
[099065) के दुष्परिणामों से बचाया जाय । विवाहित स्त्री को बालिग मानते हुए 
इस विषय में छूट दी गई है कि दोहरी नागरिकता की दशा में पति द्वारा भारतीय नागरिकता 
की समाप्ति हो जाने की दशा में वह दूसरी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता 
को बनाये रख सकती है | तीसरी विधि भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाना 
(70०977४900॥ ) है। केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित दशायें उत्पन्न होने पर किसी को भार- 
तीय नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है-- (क ) यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय 
नागरिकता के लिए अपनी रजिस्ट्री या देशीयकरण धोखाधड़ी से, झूठे बयान से या तथ्यों 
को छिपा कर प्राप्त की हो। (ख) वह संविधान के प्रति अ्रस्वामिभक्त या असंतुष्ट रहा हो। 
(ग) उसने शत्रु के साथ व्यापार करने का अपराध किया हो । (घ) भारतीय नागरिकता 
पाने के पाँच वर्ष के भीतर यदि उसे किसी दूसरे देश में दो वर्ष के कारावास का दण्ड मिला 
हो। (3) यदि वह सामान्य रूप से सात वर्ष तक देश से बाहर रहा हो तथा उसका यह 
विदेश निवास विद्यार्थी, सरकारी कमंचारी, अन्तर ष्ट्रीय सेवा के करने वाले व्यक्ति 
((८शं!। $0४थआ ) के रूप में न हो । 

१६५४ के कानून की एक विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रसंडल की नागरिकता 
((.0777079८9७॥7॥ (702275॥79 ) की व्यवस्था भी की गई है । यह १९४७ में ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल के देशों के एक सम्मेलन में किये गये समझौते को क़ियान्वित रूप देने के 
लिए की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रमण्डल के किसी अन्य देश के नागरिक को केन्द्रीय 
सरकार के गजट या राजपत्न में सूचना प्रकाशित करके भारतीय नागरिक के अभ्रधिकार 
पारस्परिकता (7२९८०फा०शॉ9) के आधार पर प्रदान कर सकती है। इस व्यवस्था 
को बनाते स्रमय इसके पक्ष में तीन यूक्तियाँ दी गई थीं--(क) राष्ट्रमण्डल की नाग- 
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रिकता विश्व की नागरिकता (९४/०॥१ (एश्थाशां०) के लक्ष्य तक पहुँचने में एक 
महत्वपूर्ण पग है। (ख) लाखों भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशों में रहते हैं। यदि इस नागरिकता 
की व्यवस्था की जाय तो बे या तो झपने निवास वाले देश में पराये हो जायेंगे ग्रथवा भारत 
से उनका सम्बन्ध विच्छिन हो जायगा। (ग) राष्ट्रमण्डल के एक देश का नागरिक इसके 
दूसरे देश में इससे परदेसी नहीं रहता है। 

किन्तु राष्ट्रमंडल की नागरिकता का यह समर्थन उपर्युक्त कारणों के आधार 
पर समीचीन नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यह विश्व की नागरिकता के विचार को प्रोत्सा- 
हित करने वाला नहीं है, यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था, जब सब देशों के लिए पार- 
स्परिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता के द्वार खुले रखे जाते । इसमें केवल ब्रिटिश 
राण्ट्रमण्डल के देशों के लिए ही ऐसा किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इस 
व्यवस्था का विशेष महत्व नहीं है। इस व्यवस्था की क्रियात्मक उपयोगिता कुछ भी नहीं 
प्रतीत होती है। केन्द्रीय सरकार ने अ्रभी तक राष्ट्रमंडलीय देशों के किसी व्यक्ति को 
राष्ट्रमंडल की नागरिकता प्रदान करने की घोषणा नहीं की है । 

राष्ट्रीय विषयक भारतीय मामले ([॥0[ध7 ०७४९४ ०॥ 'िशवा०9॥% ) -- 
१५ अगस्त १६४७ को देश का विभाजन होने पर लाखों आदमियों के पाकिस्तान से 
हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान से पाकिस्तान जाने पर राष्ट्रीयताविषयक अनेक जटिल मामले 
भारतीय न्यायालयों के सम्मुख आये हैं। भारतीय संविधान की धारा ५ के अन॒सार 
संबिधान लागू होने के समय अधिकांश भारतीयों को भारत में निवासस्थान या अ्रधिवास 
(7007४८॥४) होने से भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी । किन्तु संविधान में इस शब्द 
की कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी, अत: इसके लक्षण और स्वरूप के बारे में बहुत 
विवाद रहा है। 

वेयक्तिक भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून (शिए्व० पराधाक्षांगा॥ं ॥,8७9) के अनेक 
लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि भ्रधिवास (/00770॥6) का लक्षण करना बड़ा 
कठिन है ।' ब्रिटिश न्यायाधीश चिही ने इसका लक्षण करते हुए (परधांहांधी 9. लिए 
में लिखा था कि किसी व्यक्ति का भ्रधिवास उस स्थान को कहना चाहिए, जहाँ उसका 
निवास स्थान निश्चित हो तथा फिलहाल उसका कोई इरादा इस स्थान को छोडइने का 
न हो। एक भ्रन्य ब्रिटिश न्यायाधीश किडरस्ली ने इसकी भ्रधिक विस्तुत व्याख्या करते 
हुए इस मामले त.00 ». (शा! में लिखा था-- किसी व्यक्ति का भ्रधिवास सम॒चित 
रीति से वह स्थान है, जहाँ उसने स्वेच्छापूर्वक भ्रपने लिए तथा अपने परिवार के निवास 
के लिए स्थान निश्चित किया है, यह निवास स्थान किसी भ्रस्थायी अभ्रथवा विशेष प्रयोजन 
की पूर्ति के लिए नहीं है, भ्रपितु उसका वर्तमान इरादा इस स्थान को उस समय तक अपना 
स्थायी घर बनाने का है, जब तक कोई भ्रप्रत्याशित घटना उसे किसी भ्रन्य स्थान पर अपना 
स्थायी निबास बनाने के लिए विवश न करे।” इस प्रकार श्रधिवास के लिए दो शर्तों का 
होना प्रावश्यक है, पहली शर्ते किसी स्थान में एक विशेष प्रकार के निवास की घटना या 
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तथ्य (8०४७7) ) है तथा दूसरी शर्त वहाँ रहने का इरादा (4॥॥7775$) है । इन 
दोनों के होने पर ही किसी व्यक्ति का श्रधिवास निश्चित होता है । 7१०४९४४४ ए८ञा 
7. उषा) #४एॉँश। के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिवास की उपर्युक्त 
व्याख्या का समर्थन करते हुए लिखा था--यदि किसी स्थान में स्थायी रूप से रहने का 
इरादा पाया जाता है और इस इरादे के श्रनुसार इस प्रकार किसी स्थान में निवास किया 
जाता है तो यह निवास अल्पकालीन होने पर भी अ्रधिवास को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
हे 

सुप्रीम कोर्ट ने एशाताबा उि9/ ० गाते ॥0. %. रिशा िध्वाश्ं। के 
मामले के विषय में यह सिद्धान्त माना था कि निवास के लिए यह शअ्रावश्यक नहीं है कि 
वष्ट निरन्तर बना रहे। रामनारायण नामक व्यक्ति (देखिये परिशिष्ट १) पाकिस्तान में 
चले जाने वाले मुल्तान नामक नगर में संण्ट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा में एक 
करंचारी था, वह अपने बाप-दादों के समय से वहाँ रह रहा था, उसका कुछ कारोबार 
भारत में होडल नामक स्थान में था, किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि भारत 
में उसका कोई घर या निवास स्थान था । पाकिस्तान बनने के बाद भी वह भारत नहीं आया 
आर मुल्तान में ही रहा । यहाँ बैंक में तीन लाख का गोलमाल करके बह भारत आ गया, 
भारत में उस पर भारत का नागरिक होने के आधार पर इस गबन के लिए मुकहमा चलाया 
गया । किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रामतारायण को पाकिस्तान बन जाने के बाद 
भी मुल्तान में स्थायी रूप से वंशपरम्परा से रहने के कारण उसे पाकिस्तान का निवासी 
माना, भले ही वह भारत चला आया था, किन्तु उसका निवास स्थान निश्चित रूप से 
पाकिस्तान में था। 

ग्रधिवास के लिए इरादे (7/07007 ) के तत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए अनेक 
मामलों का निर्णय किया गया है। [शिंधद्वा 4760 9. एकञ0ण ० 709 (4. ]. 7२., 
958, 7२०४]. 65) के मामले में राजस्थान हाईकोट्ट ने यह माना था कि कट्टर मुस्लिम 
लीगी व्यक्तियों (मुस्लिम लीग के स्थानीय सभापतियों) के सम्बन्ध में यह परिणाम 
भली भाँति निकाला जा सकता है कि उनका इरादा भारत से पाकिस्तान जाने का है, 
क्योंकि वे उसे अपना राष्ट्रीय गृह मानते हैं । पंजाब हाईकोर्ट ने 'शै्या.्ट॥ $क्ष0 
7. 5॥4॥7006ए (4..7९., 959, ?ए|७० 75) के मामले में इरादे के आधार 
पर राष्ट्रीयता निश्चित की थी । इस मामले में मंगलसेन नामक व्यक्ति १६२७ में 
बाद में पाकिस्तान चले जाने वाले प्रदेश में उत्पन्न हुआ, उसके माता-पिता दो वर्ष की 
आयु में उसे बर्मा ले गये, १६४२ में समूचा परिवार भारत में लौट श्राया, कुछ समय 
जालन्धर रहने के बाद मंगलसैन २३ वर्ष तक पाकिस्तान में चले जाने वाले अपने पैतृक 
स्थान पर रहा । दिसम्बर १६४४ से अ्रगस्त १६४६ तक उसने जालन्धर में नौकरी की, 
यहाँ वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित होकर उसका सक्रिय कार्यकर्ता बना और 
इसकी शाखाओं का विभिन्न जिलों में संगठन करता रहा । जनवरी १६५० में वह पुन: 
अपने भाइयों के पास बर्मा चला गया। किन्तु उसे वहाँ स्थायी रूप से रहने की श्रनुमति 
नहीं मिली और वह भारत लौट श्राया । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने यह 
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परिणाम निकाला कि मंगलसैन ने पाकिस्तान में अपने पैतृक गृह को छोड़कर जालन्धर में 
ग्रपना निवास स्थान बना लिया था । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होने से मंगलसन 
का भारत का नागरिक होना भली भाँति प्रमाणित होता है। 

भारतीय संविधान की धारा ६-७ में पाकिस्तान से भारत आने वाले भारतीय को 
भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है । इस विषय में यहाँ प्रत्रजन (१(2/40॥ ) शब्द 
का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की व्याख्या पर पर्याप्त मतभेद रहा है श्ौर भारतीय 
न्यायालयों में इस विषय में कई मामले आये हैं | 880/प?ख्ाक्षा) ?. 506 (4. 4. रि 
95], ७॥. 6) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह लिखा था कि प्रन्नजन में दो विचार 
हैं-- (१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, (२) जाने वाले स्थान को भविष्य में 
अपना निवास स्थान बनाने का इरादा। संविधान में इसका अभिप्राय अपनी राजभक्ति 
झ्ौर निष्ठा (4॥८१टंक्षा०८) को जाने वाले देश से हटाकर निवास के लिए ग्रहण 
करने वाले नये देश को प्रदान करना है । इलाहाबाद हाईकोटे के जज श्री धवन ने 
0 0ंत4 #ीता0णा ४. 5क्वा८ ए एछ. ?. (०. . 7२., 963, 6॥|4॥2020 260) 
के मामले में लिखा था कि जब एक भारतीय नागरिक पाकिस्तान में प्रव्बजन करता है तो 
उसका इरादा अपने मूल निवास स्थान वाले देश को छोड़ने का होता है । 

विधवा को अपने पति की नागरिकता प्राप्त होती है। किन्तु इस विषय में कई 
बार बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। €थ्ागपा 'चा५३ 7. 586 ० 'श. ९, 
(/. . 7२., 955 घि४०णा 6) के मामले में ऐसी ही समस्या पैदा हुई थी । इसमें 
करीमुन्निसा नामक मुस्लिम प्रार्थी नागपुर में पैदा हुई, यहीं उसका पालन-पोषण हुआ, 
विवाह होने के बाद वह अपने पति के साथ १६४७ में पाकिस्तान चली गई । वहाँ अपने 
पति की मृत्यु होने पर अनाश्रित और असहाय होने के कारण पाकिस्तान के पासपोर्ट पर 
१६५२ में वह भारत लौट आई । उसका यह कहना था कि उसका इरादा भारत को स्थायी 
रूप से छोड़ने का नहीं था, उसने भारत की नागरिकता को कभी नहीं खोया है, यदि खोया भी 
है तो वह उसे भारत लौटने पर पुनः प्राप्त हो गई है। इस विषय में नागपुर हाईकोर्ट ने 
ब्रिटिश विधिशास्त्री डायसी के इस सिद्धान्त का भ्रनुसरण किया कि विधवा का अधिवास 
(70070॥6 ) उस समय तक उसके मृत पति वाला ही होता है, जब तक वह इसे स्वयमेव 
बदल नहीं लेती है। प्रार्थी जब अपने पति के साथ पाकिस्तान गई तो उसने भारत की नाग- 
रिकता खो दी। पति की मृत्यु पर वह अपनी नागरिकता बदल सकती थी, किन्तु उसने इसे 
बदला नहीं था । जब यह मामला १६५४ में नागपुर हाईकोर्ट में श्राया, उस समय तक 
भारतीय नागरिकता के विषय में भारतीय संविधान की धारायें ही लागू होती थीं। किन्तु 
इसमें से किसी भी धारा के भश्रनुसार वह भारतीय नागरिक नहीं थी, उसपर धारा ५ लाग नहीं 
होती थी क्योंकि संविधान लागू होने के समय (२६ नवम्बर १६४६) उसका निवास स्थान 
भारत में नहीं था, धारा ६ के भ्रनुसार भी वह भारतीय नागरिक नहीं हो सकती थी क्योंकि 
उसने भारत में श्रपनी नागरिकता की रजिस्ट्री नहीं कराई थी, धारा ७ भी उस पर लाग 
नहीं होती थी क्योंकि भारत में पुन: बसने के भ्रनुमतिपत्न के श्राधार पर वह भारत में नहीं 
भाई थी। हाईकोर्ट यह समझता था कि इस मामले में प्रसहाय युवती अपने पति के कार्य 
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का फल भोग रही है, वह अपने छोटे बच्चों का भरणपोषण भारत में रहने वाले अपने 
माता-पिता की सहायता के बिना नहीं कर सकती है। फिर भी न्यायालय ने प्रार्थी को भारत 
का नागरिक नहीं माना तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इस नियम का अनुसरण किया कि 
“पति की मृत्यु पर पत्नी का अधिवास (/00०ग्रांशा०) उसके पति का ही निवास स्थान 
समझा जाता है।' 


चोदह॒वाँ प्रध्याय 


प्रत्यपंण 
(45(090॥00 ) 


प्रत्यपण का स्वरूप (॥॥6 'षिक्वांपा८ 0 सं्रा4धा0०॥)-जब कोई व्यक्ति 
एक देश में भीषण भ्रपराध करने के बाद उसके दण्ड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग 
जाता है तो पहले देश की प्रार्थना पर दूसरे देश द्वारा उस अपराधी को सौंपना प्रत्यर्पण 
(+9%40॥007) कहलाता है । लारेन्स ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है-- 
“यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को ऐसे व्यक्ति का अरपंण करना है, जो पहले राज्य के 
प्रदेश में विद्यमान है किन्तु जिस पर यह आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के प्रदेश में ग्रपराध 
किया है या दूसरे राज्य के प्रदेश के बाहर भ्रपराध करने पर भी वह इसका प्रजाजन होने 
के नाते इस देश के अनुसार इस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। स्टार्क ने इसे ऐसी 
प्रक्रिय (200८5$) बताया है, जिससे एक राज्य दूसरे राज्य की प्रार्थना पर उसे ऐसा 
व्यक्ति सौंपता है, जो इसकी प्रार्थना करने वाले राज्य के प्रदेश में इसके कानून के विरुद्ध 
किए गए अपराध में अभियुक्त (4०००५४८१) है या उसे दण्डित (८णाशं०/००) 
अथवा अपराधी ठहराया जा चुका है, तथा प्रार्थना करने वाले राज्य को तथाकथित 
ग्पराधी पर विचार करने का अधिकार है। ' इस प्रकार की प्रार्थतायें प्रायः राजनयिक 
रूप से की जाती हैं । 

प्रत्यपंण कई कारणों से ग्रावश्यक समझा जाता है। सब राज्यों में यह इच्छा 
सामान्य रूप से पायी जाती है कि प्रत्येक भीषण झ्रपराध करने वाला व्यक्ति अवश्य दडिण्त 
होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति ऐसा गश्रपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है तो उसे 
पुनः उस देश में जाकर अभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए । दूसरा कारण यह है कि 
ऐसे व्यक्ति पर वही राज्य अच्छी तरह से विचार कर सकता है, जिसमें उसने भ्रपराध 
किया है, क्‍योंकि वहाँ भ्रपराधी के विरुद्ध आवश्यक साक्षी सुगमतापूर्वक एकत्र हो सकती 
है, वहाँ मामले की सत्यता निश्चित करने की सुविधायें अधिक हैं और उस राज्य को 
अपने अपराधियों का दमन करने में ग्रन्य राज्यों की अपेक्षा श्रधिक दिलचस्पी और हित है ।' 

१. . स्टार्क--एन इण्ट्रोडकशन टू इण्टरनेशनल लॉ, ४थे संस्करण, पृ० २६० 

२. यह बात सुच्चा सिंह के उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगी । यह पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 
प्रतापसि|ह करो को हत्या करके जनवरी १६६४ में नेपाल भाग गया। भारतीय पुलिस प्रधिकारियों ने इसे 
नेपाल में घुसकर पकड़ लिया शौर नेपाल सरकार से इसे भारत लौटने की प्रार्थना की ताकि यहाँ उसके भ्रपराध 


के मामले पर समुचित विचार हो सके । नेपाल राज्य के न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करके सुज्चा सिंह 
को भारत को सौंप दिया। 
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यदि अपराधी पर दूसरे राज्य में अभियोग चलाया जाय तो सब साक्षियों का वहाँ मुकहमे 
की समाप्ति तक रहना बड़ा कठिन, भ्रसुविधाजनक तथा व्ययसाध्य होगा, अ्रतएव इस 
भ्रवस्था में अपराधी का प्रत्यपंण ही श्रेयस्कर उपाय है। 

प्रत्यपंण का विकास ([9९४९०आशा। णी ० .89 ० फिा॥00ा! ) -- 
प्रत्यपण के कानून का विकास १९वीं तथा २०वीं शती में हुआ है । १८वीं शती से पहले 
प्रत्यपंण बहुत कम होता है । ग्रोशियस, वैटल, और कंण्ट ने समाज की सामान्य शान्ति 
और सुरक्षा बनाये रखने के लिए भगोड़े अपराधियों के समर्पण का प्रबल समर्थन किया 
था । प्यूफेनडोफं ने अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य ((००॥५) के कारण प्रत्यर्पण को आ्रावश्यक 
बताया था। १5वीं शताब्दी में योरोपियन राज्य इस प्रथा को अपनाने लगे । वैटल के 
कथनानुसार १७४८ में हत्यारों तथा चोरों का प्रत्यप॑ण होता था, किन्तु उस समय तक 
विभिन्न देशों में इसके लिए कोई संधियाँ नहीं थीं । उस समय इनकी झावश्यकता भी नहीं 
थी । किन्तु उन्नीसवीं शती में यातायात के नवीन साधनों--रेलों तथा जहाजों-- 
के अद्भुत विकास के कारण अपराधियों के लिए अपने राज्य से दूरवर्ती देशों में भागता 
बहुत सुगम हो गया । अतः इनकों पकड़ने तथा दण्डित करने के लिए विभिन्न राज्य 
एक-दूसरे के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ (ऋशाब्तांणा प्रा८क्वां८5) करने लगे । १८७० 
में ग्रेट ब्रिटेन में इसके लिए कानून बनाया गया । इसका संशोधन १८७३, १८६५, १६०६ 
झौर १६३२ में हुआ । ब्रिटिश भारत में अपराध करने वाले व्यक्ति देशी रियासतों में भाग 
जाया करते थे। अतः भारत में १८७०, १८८१ तथा १६०३ में इसके लिए आवश्यक 
कानून बनाये गये । १६०३ के भारतीय कानून के अभ्रनूसार भारत सरकार द्वारा अपराधी 
के प्रत्यपंण से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रारम्भिक जाँच में यह निश्चित किया जाता है 
कि अपराधियों के विरुद्ध उपरिदर्शी (श॥74 थव९८८) साक्षी है या नहीं। व्यावहारिक 
दृष्टि से प्रत्यपंण की माँग गम्भीर एवं सार्वजनिक महत्व के अपराधों के होने पर ही की 
जाती है। यह बड़ी मन्द और व्ययसाध्य प्रक्रिया है, अतः लघू अपराधों के लिए इस 
प्रक्रिया का अवलम्बन ठीक नहीं समझा जाता । एडविन डिकिन्सन ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
में प्रत्यपंण के विकास का वर्णन करते हुए लिखा है--“वर्तमान राज्य पद्धति के अभ्युदय 
तथा यात्रा के साधनों के विकास के साथ अपराधों के निरोध में सब राज्यों का सहयोग 
अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बन गया । यह स्पष्ट हो गया कि राज्यों को या तो दूसरे 
राज्यों के दण्डविधानों को लागू करने के ढंग ढूंढने चाहिएँ या फौजदारी कानून की सर्व- 
देशव्यापी पद्धति बनानी चाहिए अथवा भगोड़े अ्रपराधियों के समर्पण करने की व्यवस्था 
करनी चाहिए । पहले विकल्प में गम्भीरतम राजनीतिक कठिनाइयाँ थीं । दूसरा विकल्प 
काल्पनिक था, श्रतः तीसरे विकल्प का विकास विभिन्न राज्यों की द्विपक्षीय सन्धियों 
द्वारा हुआ । १९वीं शती के प्रारम्भ में सन्धि के अभाव में प्रत्यपंण की झावश्यकता का 
समर्थन प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों की सम्मति से होने लगा, किन्तु यह शन्तर्राष्ट्रीय कानून में 
सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ ।” ह्वीटन के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सार्वभौम रूप से 
माना जाने वाला कोई सिद्धान्त ऐसा नहीं है जिसके भ्रनुसार किसी राज्य के लिए प्रत्यपंण 
की संधि करना श्रावश्यक हो । कोई राज्य दूसरे राज्य से प्रत्यर्पण की माँग को श्रधिकार के 
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रूप में नहीं कर सकता, वह श्रन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य ((0०7॥9 ) भ्रथवा पारस्परिक संधि 
के आधार पर ही अ्रपराधी को लौटाने का दावा कर सकता है । 

प्रत्यपंणीय व्यक्ति (5807839० ?८४0॥)-5प्रत्यपंण की माँग में दो 
बातें देखनी पड़ती हैं--(१) व्यक्ति प्रत्यपण योग्य होना चाहिए । (२) प्रत्यरपण का 
अपराध गम्भीर एवं भ्रराजनीतिक होना चाहिए । फ्रांस और जमंनी जैसे कुछ राज्य 
विदेशों में ग्रपराध करने वाले अपने देश के नागरिकों या राष्ट्रिकों (३७॥०॥४) ) को 
प्रत्यपण योग्य नहीं समझते, वे उन्हें स्वयं दण्ड देते हैं । किन्तु ग्रेट ब्रिटेन तथा सं० रा० 
अ्रमरीका श्रपने राष्ट्रिकों का भी प्रत्यर्पण करते हैं बशर्ते कि यह प्रत्यर्पण सन्धि की व्यवस्थाओं 
के प्रतिकूल न हो। १८७६ में ग्रेट ब्रिटेन ने एक ब्रिटिश नागरिक टौरविल्ला का आस्ट्रिया 
को प्रत्यपंण किया क्‍योंकि यह आस्ट्रिया के टिरोल प्रदेश में अपनी पत्नी की हत्या करके 
इंगलैण्ड भाग आया था। १८८४ में इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन ने अपने एक प्रजाजन निल्लिस 
को जमंनी में धोखा देने के भ्रपराधों के सम्बन्ध में जर्मनी की सरकार को सौंपा था ? 
१६१० में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इटली में हत्या करने वाले एक ग्रमरीकी 
नागरिक पोर्टर चालंटन को इटालियन सरकार को सौंपा था, किन्तु १८७७ में ज्यूरिक 
में चोरी करने वाले श्राल्फ़ेंड थामस विल्सन को इंगलेण्ड ने स्विट्ज़रलैण्ड द्वारा प्रत्यपंण 
की माँग करने पर भी नहीं सौंपा, क्योंकि १८७४ की एंग्लो-स्विस सन्धि के अनुसार दोनों 
देश अपने नागरिकों का प्रत्यपंण नहीं कर सकते थे। १६०६ में इसी प्रकार फ्रांस को एक 
ब्रिटिश प्रजाजन का प्रत्यपंण १८७६ के एंग्लो-फ्रेच प्रत्यपंण संधि का विरोधी होने के कारण 
नहीं किया गया; १६०८ के समझौते द्वारा अपने देश के नागरिकों का प्रत्यपंण ऐच्छिक 
बना दिया गया है । 

ब्रियर्ली ने अपने नागरिकों को राज्यों द्वारा प्रत्यपंण न करने के सिद्धान्त को 
कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसे दो कारणों से न्‍्यायोचित नहीं माना जा सकता।' 
पहला कारण यह है कि कुछ अवस्थाओं में दूसरे देश में किये गए अपराधों के सम्बन्ध में 
उपयुक्त साक्षी के अभाव में अभ्रपराधी के विरुद्ध अभियोग चलाना कठिन होता है, अतः 
उसके अपराध की सही जाँच के लिए नागरिक होने पर भी उसका प्रत्यर्पण होना चाहिए। 
दूसरा कारण यह है कि दूसरे देश में अपराध के वाद न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर भी 
व्यक्ति भाग सकता है, इस दशा में स्वदेश में उस पर मुकहमा नहीं चलाया जा सकता 
क्योंकि न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के ग्राधार पर एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति 
पर दो बार अभियोग नहीं चलाया जा सकता। शत: अपने देश के अपराधी नागरिकों को 
प्रत्यपंण की माँग होने पर दूसरे देशों को न्याय की दृष्टि से इनका सौंपना उचित है । 
किन्तु अ्रधिकांश देशों की वर्तमान परिपाटी यही है कि वे अ्रपने नागरिक को दूसरे देशों 
को नहीं सौंपते । 

प्रत्यपंण के झ्रपराध (5080॥00॥ (765 )--सामान्यत: अ्रपराधियों के 
प्रत्यपेण की मांग तभी की जाती है, जब उन्होंने कोई बहुत गम्भीर अ्रपराध किये हों | 


३. ब्रियर्ली--दी लॉ झाफ भेशन्स, पृ० २३१ 
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विभिन्न देशों के प्रत्यपंण कानूनों (कजा9000०7 ४०७) में ऐसे अपराधों का 
उल्लेख होता है। ग्रेट ब्रिटेन के कानून में प्रत्यपंणविषयक गिनाये अ्रपराधों में मुख्य ये 
हैं“ वध ('शैणातट/), मनृप्यमारण, नकली सिक्‍के बनाना, जालसाजी, गबन, 
चौयेकर्म (7.80०॥५ ), झूठे बहानों से रुपया या द्रव्य प्राप्त करना, हिसावाला लुंठन 
(7२0006५ श्यंत शं००7८८) , सेंघध लगाना, गृहदाह (&750॥ ), अपहरण, बलात्कार, 
बच्चे को चुराना, रुपया ऐंठने की घमकी देना, समुद्री डकती, खतरनाक दवाइयों के 
कानून तोड़ना, घूसखोरी, झूठी गवाही देना या कूट साक्ष्य (?"]एण५), महासमुद्रों 
में जहाज पर कप्तान के विरुद्ध पड़यन्त्र या विद्रोह, समुद्र में दूसरे जहाजों पर हत्या के 
उद्देश्य से किये जाने वाले अ्रपराध, समुद्र में किसी जहाज का डुबाना या नष्ट करना । 
फ्रांस के प्रत्यर्पण कानूनों में अपराधों का नामशः उल्लेख न करते हुए यह कहा गया है 
कि वहाँ के दण्ड विधान के श्ननुसार जिन अपराधों में न्यूनतम दण्ड दिया गया है, वे सब 
प्रत्यपंण सम्बन्धी अपराध हैं । 
आजकल सामान्य रूप से विभिन्न देशों में प्रत्यपण संधियाँ (सिशाब्रवातंणा 
ध८2॥८5 ) दो प्रकार की होती हैं-- (१) पुराने ढंग की (000/ 07 09५$०४| (97८) 
संधियाँ--इनमें प्रत्य्पण किये जाने योग्य अपराधों की पूरी सूची दी जाती है, जैसे ग्रेट 
ब्रिटेन के उपर्युक्त कानून में भ्रथवा १६६२ के भारतीय प्रत्यपंण कानून में । (२) आधु- 
निक (/०0027) संधियाँ--इनमें प्रत्यपंणयोग्य श्रपराधों की कोई सूची नहीं होती, 
किन्तु सामान्य रूप से यह व्यवस्था होती है, कि उन सभी अपराधों के मामलों में प्रत्यर्पण 
किया जायगा, जो अपराध संधि करने वाले दोनों देशों में समान रूप से दण्डनीय समझे 
जाते हैं। उदाहरणार्थ, १९३३ के प्रत्यपंण के माण्टविडियो अभिसमय (]४/०07(6९१6० 
(0०0भ्क्ा।णा ० सशाधता।0ा ० 933) के प्रथम अनुच्छेद (४7000० |) के भ्नु- 
सार यह व्यवस्था की गयी है कि किसी व्यक्ति के प्रत्यपंण की माँग तभी की जा सकती 
है जब उसका कार्य अपराध हो तथा प्रत्यपंण की माँग करने वाले तथा उस व्यक्ति को 
सौंपने वाले दोनों देशों में यह ऐसा अपराध हो, जिसका न्यूनतम दण्ड एक वर्ष की सजा 
हो | यह समझौता दक्षिण अ्रमरीका में उरुगुए राज्य की राजधानी माण्टविडियो में हुआ 
था ओर इसमें अमरीका के अनेक राज्यों के साथ सं० रा० भ्रमरीका भी सम्मिलित हुआ था। 
प्रत्यपंण. के कुछ प्रसिद्ध मामले (0856 ॥3छ़ णा फिबतातंणा )-- 
(१) श्राइज्लर का मामला (॥]6 |थ्रंट #ा900॥ (१३४८)--गैरहाटं आरइजलर 
(6ट०ाक्षा। धंधे ) संयुक्त राज्य अमरीका का एक विदेशी कम्युनिस्ट था । इसे 
वहाँ कुछ अपराधों के लिए दण्ड दिया गया। इसने अ्रपनी सजा को कम कराने के लिए 
उच्च न्यायालय में ग्रपील की । श्रपील के समय यह जमानत पर रिहा किया गया। इस 
ग्रवस्था में १२ मई , १६४६ को यह न्यूयाक्क के बन्दरगाह से रवाना होने वाले पोलैण्ड के 
एक जहाज बेटरी ($. $. 88079) पर चोरी से सवार होकर सं० रा० श्रमरीका से 
भाग निकला । इस जहाज ने इंगलैंड के बन्दरगाह सोथम्पटन पर सबसे पहले रुकना था। 
भ्रमरीकी सरकार ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि जहाज यहाँ पहुँचते ही प्राइज़लर 
को बन्दी बना लिया जाय तथा उसे सं० रा० शभ्रमरीका को दण्ड देने के लिए सौंप 
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दिया जाय । इस प्रार्थना के भ्रनुसार उसे बन्दी बना कर लंदन में बो स्ट्रीट (80 
506८) के मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सं० रा० अमरीका में आइज़लर को 
दो अ्रपराधों पर दण्डित किया गया था । पहला श्रपराध भ्रमरीकी कांग्रेस की अ्रवज्ञा 
((णाधाए। ० (णाष्टा855 ) था, क्योंकि उसने प्रतिनिधि सदन (फ्008९ ० रे०छा८- 
$श74५०६४) की एक कमेटी के सम्मुख गवाही देने से इन्कार किया था। उसका दूसरा 
अपराध यह था कि उसने सं० रा० अ्रमरीका से बाहर जाने की श्रनुमति माँगने के आवेदन- 
पत्र में कुछ झूठी बातें लिखी थीं। किन्तु ये दोनों श्रपराध इंगलैण्ड तथा सं० रा० अमरीका 
के मध्य में २२ दिसम्बर १६३१ को की गई प्रत्यपंण संधि में गिनाये गये अ्रपराधों की 
सूची में नहीं थे । सं० रा० अ्रमरीका की ओर से ब्रिटिश न्यायालय में इस बात पर बल 
दिया कि आइज़लर का प्रत्यर्पण इसलिए किया जाना चाहिए कि उसने अमरीका से 
बाहर जाने के श्रावेदनपत्र में झूठी बातें कही हैं और अ्रमरीकी न्यायालय ने उसे झूठी साक्षी 
(?९][पधा३) के लिए दण्डित किया है। झूठी गवाही देना दोनों देशों में दण्डनीय ग्रपराध 
है। भरत: आइज़लर का प्रत्यरपण होता चाहिए । 

किन्तु ब्रिटिश कानून के अनुसार झूठी साक्षी (?शंंा+)) का अपराध केवल 
किसी मुकदमे या अदालती कार्यवाही में ही किया जा सकता है, जब न्यायालय में सच 
बोलने की शपथ खाकर झूठी गवाही या बयान दिया गया हो। सं० रा० श्रमरीका में झूठी 
साक्षी (ए०गंण०) कामग्र्थ बहाँ के कानून द्वारा बहुत व्यापक बना दिया गया है, इसके 
अनुसार अदालती कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मामलों 
में दिये जाने वाले हलफनामों (»&#09५॥5) में दिया गया कोई भी झूठा बयान झूठी 
साक्षी (?श४]एा५) समझा जाता है। ब्रिटिश न्यायाधीश ने इंगलिश कानून का भ्रनुसरण 
करते हुए आइजलर द्वारा सं० रा० अमरीका छोड़ने के आवेदनपत्न में कही गई झूठी 
बात को अदालत में दी गयी झूठी गवाही (?०॥ए७) के अ्रपराध से सर्वथा भिन्न माना । 
ऐसे झूठा बयान देना इंगलैंड के कानून के अनुसार अपराध नहीं था, झ्रत: सं० रा० प्रमरीका 
की आइज़लर को उसे सौंपने की प्रार्थन। भ्रस्वीकार कर दी गयी और आइज़लर को बन्धन- 
मुक्त कर दिया गया। 

इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण ब्लंकमर ((85९ ० छटप्ाश ) का है । 
इसमें ब्लेकमर नामक व्यक्ति ने श्रपनी झ्रामदनी के बारे में झूठा विवरण दिया था । इसके 
आाद वह फ्रांस भाग गया । सं० रा० अमरीका की सरकार ने फ्रेंच सरकार से ब्लैकमर 
को सौंपने की प्रार्थना की क्योंकि उसने अश्रपती आय के सम्बन्ध में झूठा बयान देकर 
?८]ण३ का अपराध किया था। फ्रेंच न्यायालय की व्याख्या के अनुसार श्रायकर के सम्बन्ध 
में झूठा बयान देना ?८[पा9 के अपराध में सम्मिलित नहीं है। ञ्रतः उसने श्रमरीकी 
सरकार की प्रत्यपंण की माँग को स्वीकार नहीं किया । 

राजनीतिक शभ्रपराध तथा प्रत्यपण. (फाबठाप्णा बात एगांपप्या 
(7768 )--स्टार्क के मतानुसार तीन प्रकार के अपराधों में सामान्य रूप से प्रत्यर्पण 
नहीं किया जाता--(क) धामिक पअ्रपराध, (ख) सैनिक अपराध--जैसे सैनिक सेवा 


४. स्टार्क--एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पु० २६३ 
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को छोड़कर भाग जाना , (ग) राजनीतिक अपराध । राजनीतिक अपराधों में प्रत्यपंण न 
करने की पद्धति १७८६ की फ्रेंच राज्यक्रान्ति के बाद शुरू हुई। इससे पहले ऐसा कोई 
सिद्धान्त नहीं था। १६वीं-१७वीं शताब्दियों के लेखक राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यपंण 
के पक्षपाती थे । उस समय विभिन्न देशों की संधियों में ऐसे प्रपराधी सौंपने की व्यवस्था 
की जाती थी। किन्तु १७६३ के फ्रेंच संविधान के ग्रनुच्छेद १२० में फ्रांस में उन व्यक्तियों 
को शरण देने की व्यवस्था की गई, जो अपने देश से स्वतन्त्रता के पक्ष में' भाग लेने के 
कारण निकाले गये हों । फिर भी १८५३० तक ऐसे ग्रपराधियों का प्रत्यपण होता रहा । 
इस समय ग्रेट ब्रिटेन, हालैण्ड, स्विट्जरलैण्ड जैसे स्वतन्त्रताप्रेमी देशों में यह विचारधारा 
प्रबल होने लगी कि निरंकुश राजसत्ता वाले देशों में राजनीतिक स्वाधीनता का संघर्ष 
करने वालों को इन देशों से ग्रपने यहाँ भाग श्राने तथा शरण लेने पर निरंकुश राजाग्रों 
की सरकारों को नहीं सौंपना चाहिए । १८१४ में जिब्बाल्टर के गवर्नर ने स्पेन से ग्राये 
हुए कुछ राजनीतिक अपराधी मैड़िड को सौंपे थे, इस पर ब्रिटिश पालियामेंट में बड़ा रोष 
प्रकट किया गया । सर जेम्स मैकिन्तोष ने यह घोषणा की कि प्रत्येक देश के राजनीतिक 
भगोड़ों को आश्रय देना चाहिए। १८१६ में लार्ड कैसलरे (2880८४४॥ ) ने यह कहा 
कि केवल राजनीतिक भअ्रपराध करने वालों को कोई दण्ड नहीं मिलना चाहिए। १८२३ में 
स्विट्ज़रलैण्ड को महाशक्तियों के दबाव के कारण नैपल्ज और पीडमाण्ट के विद्रोहों में 
भाग लेने वाले कुछ अपराधियों के प्रत्यपंण के लिए विवश होना पड़ा । १८२६ में एक डच 
विधिशास्त्री ने ऐसे श्रपराधियों के प्रत्यपंण करने का सिद्धान्त पुष्ट करते हुए एक विद्वत्ता- 
पूर्ण कानूनी ग्रन्थ लिखा । १८३३ में आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने राजनीतिक ग्पराधियों 
के प्रत्यपंण की संधियाँ कीं; किन्तु इसी समय बेल्जियम ने अपने प्रत्यपंण कानून में 
राजनीतिक भपराधियों के प्रत्यपण पर विशेष प्रतिबन्ध लगा दिया । १८३४ में उसने 
फ्रांस के साथ ऐसी व्यवस्था करने वाली प्रत्यर्पण संधि भी की। फ्रांस ने अन्य देशों के साथ 
प्रत्यपंण संधियों में राजनीतिक अ्रपराधियों के प्रत्यपंण पर पाबन्दी लगाई भ्रन्य राज्यों 
ने भी इसका ग्रनुसरण किया श्रौर १५६७ के बाद हुई सभी प्रत्यर्पण संधियों में इस सिद्धान्त 
को स्वीकार किया गया है । यह ग्रेट ब्रिटेन, स्विटज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और सं० रा० 
ग्रमरीका द्वारा राजनीतिक बन्दियों के विषय में प्रत्यरपपण-विरोधी कड़ा रुख अपनाने 
के कारण हुआ। 
किन्तु अभी तक राजनीतिक अपराध' के ठीक भ्रर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में 
पूरी सहमति नहीं हो सकी । श्रापेनहाइम के शब्दों में “कुछ लेखक राजनीतिक इरादे 
((0॥96) से किये गए भ्रपराध को राजनीतिक मानते हैं, भ्रन्य लेखक राजनीतिक 
प्रयोजन (2४७05) की दृष्टि से किया गया अपराध राजनीतिक समझते हैं। कुछ इसके 
लिए राजनीतिक इरादा और प्रयोजन दोनों भ्रावश्यक मानते हैं। कुछ ग्न्य लेखक राज- 
नीतिक ग्रपराध की परिभाषा को केवल राज्य के विरुद्ध किये गए कुछ अपराधों के लिए 
सीमित करना चाहते हैं, जैसे महाराजद्रोह (7798॥ #2०8507) । ग्राज तक इस शब्द 
के समुचित झर्थ के निर्णय के सब प्रयत्न विफल हुए हैं और शायद इसी कारण इस शब्द 
की संतोषजनक परिभाषा हो सकने की कोई संभावना नहीं है।” 


प्रत्यपंण ३१७ 


प्रत्यपंण के कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । प्रथम विश्वयुद्ध के 
बाद जर्मन सम्राट्‌ विलियम कसर द्वितीय ने हालैण्ड में शरण ग्रहण की थी । मित्रराष्ट्रों 
की सुप्रीम कौंसिल ने वर्साय संधि की धारा २२६ के आधार पर हालैण्ड से जमंन सम्राट 
के प्रत्यपंण की माँग की । इस धारा में जमंन सम्राट पर अन्‍्तर्राप्ट्रीय नेतिकता और संधियों 
की पवित्रता के उल्लंघन के महापराध के लिए न्यायालय में अ्भियोग चलाए जाने की 
व्यवस्था थी । डच सरकार ने ऐसा अ्रभियोग चलाने के लिए जम॑ंन सम्राट के प्रत्यरपपण 
को इस आधार पर अ्रस्वीकार किया कि उसने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, 
अत: वह इससे बँधी हुई नहीं है। इसके साथ ही हालेण्ड की पुरानी परम्परा अन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्षों में पराजित व्यक्तियों को शरण देने की थी।' १६२१ में स्पेन के प्रधान मन्त्री दातों 
(7)800 ) की हत्या करने के बाद फोर्ट केस (70॥ (४७८) में दो व्यक्ति जममनी 
भाग गये | जरमंनी और स्पेन की संधि में यद्यपि राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का निषेध 
था, फिर भी जम॑ंनी ने इन दोनों अपराधियों को इस आधार पर स्पेन को सौंपा 
कि इनका अपराध बदले के इरादे से किया गया था और इसका प्रयोजन किसी राजनीतिक 
उद्देश्य की पूर्ति नही था। 
दो ब्रिटिश मामलों में राजनीतिक भ्रपराध की यह कसोंटी तय की गई थी कि 
जिस राज्य में यह भ्रपराध हो, वहाँ राजनीतिक प्रभुता के लिए संघर्ष करने वाले दो दल 
होने चाहियें, अपराध का उद्देश्य इस प्रभुता की प्राप्ति हो, इस कसौटी को मान लेने से 
झ्रातंकवादी (["7०7$ ) तथा अ्रराजकवादी कार्य राजनीतिक अपराधों की श्रेणी में 
नहीं श्रा सकते । १८९१ के रे कंस्टियोनी (॥२८ (७00॥ ) के मामले में रे कंस्टियोनी 
ने स्विट्ज़रलैण्ड के राजनीतिक उपद्रव में भाग लिया, इसमें उसने अ्रपना राजनीतिक पक्ष 
पुष्ट करने के इरादे से गोली चलाई, ग्रचानक वह गोली रोस्सी नामक निर्दोष व्यक्ति 
को लगी और वह मर गया । उस पर हत्या का आरोप लगाया गया, वह इससे बचने के 
लिए इंगलेण्ड भाग गया । स्विस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से नरहत्या के लिए इसके 
प्रत्यपंण की माँग की, किन्तु ब्रिटिश न्यायालय ने इस आधार पर यह प्रार्थना श्रस्वीकार 
की कि कैस्टियोनी का गोली चलाने का उद्देश्य राजनीतिक था, अतः उसका श्रपराध 


५. द्वितीय विश्वयुद्ध में जब मित्तराष्ट्र जीतने लगे तथा जर्मनी और जापान इनकी सेनाश्रों द्वारा 
चारों ग्रोर से घिरने लगे तो इस बात की सम्भावना की जाने लगी कि प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन सम्राट कैसर की 
भाँति जमंनी भर जापान के वे नेता तटस्थ देशों में शरण ग्रहण करके बचने का प्रयत्न करें, जिन पर भ्रन्तर्रा- 
ध्ट्रीय युद्धापराधों (४४७४४ ०॥772८७) का आरोप हो। भरत: ३० जुलाई, १९४२ को राष्ट्रपति रूजबैल्ट मे 
यह भ्राशा प्रकट की कि कोई भी तटस्थ देश अपने प्रदेश में ऐसा श्राश्नयस्थल नहीं बनायेगा, जिससे ऐसे 
अपराधियों को प्पने कार्यों के न्‍्यायोचित परिणाम से बचने में सहायता मिले ।” ३० अक्टूबर, १९४३ को 
मास्को में त्िदिवसीय सम्मेलन ने जर्मन भ्रत्याचारों के विषय में घोषणापतन्न' ([96048007 ० ठप्राल्था 
5370०६४2०$) में यह कहा कि इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले देश भ्रपराधी व्यक्तियों का "पीछा 
भूमंडल के सुदूरतम छोरों तक करेंगे भौर उन्हें उन पर दोष लगाने वालों को सौपेंगे ताकि न्याय हो सके ।” 
जमनी के सभी नाज़ी नेता युद्धधारी (8८।॥४०८०४ देशों में ही बन्दी बनाये गये थे, भ्रत: तटस्थ देशों में 
उनका पीछा करने की कोई झावश्यकता नहीं हुई । 


३१८ ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


राजनीतिक है। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन ने-मेडनियर ()४८०४८ ) के अपराध के राजनीतिक 
न होने से उसका प्रत्यर्पण किया । मेउनियर फ्रेंच भ्रराज॑कंवादी था, उसने पेरिस के होटल 
में बमविस्फोट किया और इसके बाद वह इंगलैण्ड भाग आया । उसके अपराध में कोई 
राजनीतिक उद्देश्य न होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उसका प्रत्यपंण फ्रेंच सरकार 
को किया। 

१६५४५ में कोल्कज़िंस्की के मामले ((०0॥०2५79»0 ४70 ०॥८५) में ब्रिटिश 
न्यायालय ने राजनीतिक अपराध की बड़ी व्यापक व्याख्या की । इसमें एक मछली पकडने 
वाले पोलिश जहाज पर सवार सात नावबिकों ने समुद्र में यात्रा करते हुए यह भ्रनुभव किया 
कि उन पर कड़ी राजनीतिक देखरेख हो रही है, यदि थे स्वदेश वापिस लौटेंगे तो उन्हें 
भ्रपने राजनीतिक विचारों के लिए कठोर दण्ड भोगना पड़ेगा । अपनी सुरक्षा की दृष्टि 
से उन्होंने जहाज के कप्तान के विरुद्ध विद्रोह करके उसे पकड़ लिया और जहाज को 
निकटतम ब्रिटिश बन्दरगाह में ले गये। यहाँ उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने २२ सितम्बर 
१६५४ को नजरबन्द कर दिया । पोलैण्ड की कम्युनिस्ट सरकार ने इनके प्रत्यपंण की माँग 
की, न्यायालय में यह कहा गया कि १८७० के ब्रिटिश प्रत्यपंण कानून में इसके लिए आव- 
श्यक अ्रपराधों की सूची में एक अपराध महासमुद्रों में जहाज पर विद्रोह करना है, १९३२ 
की एंग्लो-पोलिश प्रत्यपंण संधि में भी इसका उल्लेख है, उपर्युक्त पोलिश व्यक्तियों ने यह 
अपराध किया है, झ्रत: इनका प्रत्यर्पण होना चाहिए । 

न्यायालय ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा--(क) १८७० के प्रत्यपंण 
कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्वरूप रखने वाले अपराधों के विषय में प्रत्यपंण को रोकना 
है । मैजिस्ट्रेट का यह कत्तंव्य है कि वह सारी साक्षी देखकर यह निश्चित करे क्रि यह 
भ्रपराध प्रत्यपणयोग्य (£5780॥806) है या राजनीतिक स्वरूप रखता है। 
(ख ) अपराध का राजनीतिक स्वरूप प्रत्यपंण की प्रार्थना के समर्थन में दी गई साक्षी से तथा 
इसके उत्तर में दी साक्षी से प्रकट होता है। कंस्टियोनी के मामले में 'राजनीतिक स्वरूप' 
के सम्बन्ध में दी गई परिभाषा बहुत व्यापक नहीं है। न्यायाधीश कैसल्ज़ के मत में इस 
परिभाषा में सदेव उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह बिचार करना चाहिए। 
वर्तमान समय १८६० के उस समय से भिन्न है, जब कैस्टियोनी के मामले का निर्णय 
किया गया था। उस समय किसी नागरिक के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नया 
जीवन शुरू करना देशद्रोह नहीं था। उस समय युद्ध न होने पर देश एक-दूसरे के शत्रु. 
नहीं समझे जाते थे। वर्तमान मामले में प्राथियों के पास केवल विद्रोह का एकमात्र मार्गे 
खुला हुआ था। उन्होंने एक राजनीतिक स्वरूप रखनेवाला अभ्रपराध किया है और यदि 
उन्हें पोलिश सरकार को सौंपा जायगा तो वे राजनीतिक अ्रपराध के लिए दण्डित किये 
जायेंगे । ग्रतएव न्यायालय ने १८७० के प्रत्यर्पण कानून के भ्रनुभाग ३ (१) के भ्रनुसार 

'पोलिश नाविकों को पोलिश सरकार को सौंपने का निषेध किया। 

एटेष्टेंट धारा (4॥८7/श॥ (.७056)--कई बार कुछ राजनीतिक अपराधों 
का उद्देश्य राज्य अथवा शासन के ग्रध्यक्ष को मारना होता है। ऐसे अपराधों के 
राजनीतिक होते हुए भी इनमें प्रत्यपंण होता है। इसका बड़ा मनोरंजक इतिहास है | 


प्रत्यपंण ३१६ 


१८६४ में फ्रांस के सम्राट्‌ नैपोलियन तृतीय के वध के उद्देश्य से बेल्जियम में बसे दो 
फ्रेंच व्यक्तियों ने केले तथा लील के बीच की रेलवे लाइन पर बमविस्फोट किया । फ्रांस 
ने बेल्जियम से इनके प्रत्यर्पण की प्रार्थना की । बेल्जियम के न्यायालय ने इस अपराध 
के राजनीतिक होने के कारण यह प्रार्थना अ्रस्वीकार कर दी । बाद में बेल्जियम ने अपने 
१८६६ के प्रत्यपंण कानून का संशोधन करते हुए उसमें &0६74॥ (9४७० जोड़ी 
इसके भ्रनुसार सरकार के भ्रध्यक्ष का या उसके परिवार के किसी सदस्य का वध राजनीतिक 
अपराध नहीं समझा जाना चाहिए । कुछ समय बीतने पर यह व्यवस्था अन्य योरोपियन 
राज्यों ने भी अपने प्रत्यपंण कानूनों में सम्मिलित की । 

बोहरी भ्रपराधिता (207006 (7॥779॥09) का नियम--अ्रधिकांश राज्य 
प्रत्यपेण के लिए यह झ्रावश्यक समझते हैं कि अ्रपराधी का कार्य प्रत्यपंण करने तथा इसकी 
माँग करने वाले दोनों राज्यों में अ्रपराध समझा जाता हो, इस प्रकार यह कार्य दोहरे रूप 
में अपराध होना चाहिए। यदि यह केवल एक ही राज्य में भ्रपराध है तो प्रत्यपंण नहीं किया 
जायगा । दिसम्बर, १६३२ में इलिनायस से भागे हुए अपराधी व्यापारी सेमुअल इन्सल 
को ग्रीक न्यायालय ने इस ग्राधार पर श्रमरीका को नहीं सौंपा कि उस पर जो दोष लगाया 
गया हे, वह यूनानी कानून में भ्रपराध नहीं है । इस विषय का दूसरा प्रसिद्ध मामला 
श्राइत्चलर ([25|6) का है। 

इसका पहले (प० ३१४) उल्लेख किया जा चुका है। 

श्रपराध-भेद का सिद्धान्त (॥6 ?7॥700।6 ० $7८८४॥॥५ )--इसके अ्रनुसार 

प्रत्यपंण की माँग करने वाला राज्य अपराधी को केवल उसी अपराध के लिए दण्डित 

कर सकता है , जिसके श्राधार पर उसका प्रत्यपंण किया गया है। यदि प्रत्यर्पण की माँग 
वाले तथा उस पर मामला चलाये जाने वाले अपराध में भेद है तो न्यायालय इस दशा 
में उसे मुक्त कर देते हैं। सं० रा० बनाम रोश्चर (0760 $465 9. रि०प्र<णाश' 
886 ) के मामले में ऐसा ही हुआ था । रौश्चर एक नाविक था, इसे वध के भ्रपराध के 
कारण ग्रेट ब्रिटेन ने सं० रा० ग्रमरीका को सौंपा । किन्तु यहाँ उस पर क्रूर तथा असाधा- 
रण दण्ड का अपराध लगाकर दण्डित किया गया । इस मामले की अपील होते पर सुप्रीम 
कोर्ट ने इसका दण्ड रह करते हुए इसे इस झ्राधार पर मुक्त कर दिया कि इसे केवल 
प्रत्यपण वाले ग्रपराध के लिए ही दण्डित किया जा सकता है। एक इटालियन न्यायालय 
ने ॥0 76 8॥7760 के मामले में यह निर्णय किया था कि अभियुक्त की सहमति से 
तथा प्रत्यपेण संधि में इस प्रकार की व्यवस्था होने पर प्रत्यपंण वाले अपराध से भिन्न 
अपराधों के लिए भी उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 

प्रत्यपंण के सम्बन्ध में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सावरकर के मामले का प्रथम परि- 
शिष्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 

प्रत्यपण के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इसके लिए निम्नलिखित बातें 
आ्रावश्यक हैं-- (क) राजनीतिक, सैनिक और धामिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं 
हो सकता है। (ख) प्रत्यपित ([४80760 ) व्यक्ति पर केवल उन्हीं भ्रपराधों के लिये 
झभियोग चलाबा जा सकता है, जिसके आधार पर उसके प्रत्यपंण की प्राथना की गई थी। 


३२० अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


(ग) प्रत्यपण की माँग करने वाला राज्य केवल उसी अ्रपराध के लिए श्रभियोग चला 
सकता है, जो दोनों देशों में प्रपराध समझा जाता हो । 

अग्रपहरण द्वारा प्रत्यपंण--आइकमान का मामला (फित80/0ा एए-- 
/50प्रतांणा--टंटागराभ॥ (४४० )--यदि किसी श्रपराधी व्यक्ति को सामान्य रूप 
से दूसरी सरकार से प्राप्त किया जा सकता हो तो क्‍या ऐसी दशा में उसका बल 
तथा छल से अ्रपहरण करना उचित है ? इस विषय में ग्राइकमान का मामला बड़ा 
रोचक है। काले एडोल्फ आइकमान को हिटलर ने १९३८ में 'यहदी प्रवास विभाग 
(छफाल्क्प ० उ९एांआ पागरह्टाआणा ) का अध्यक्ष बनाकर उसे यहदियों को जमंनी से 
निकालने तथा इस समस्या के समाधान का कार्य सौंपा। १६३६ में चेकोसलोवाकिया 
पर जर्मन अधिकार होने पर इसे वहाँ बसे ३५,००० यहूदियों को बाहर निकालने का 
कार्य संगठित करने भेजा गया । १९४१ में इसे सुरक्षा एवं यहूदियों के निष्कासन के दोनों 
विभाग सौंप दिये गए, इसे श्राइकमान विभाग (79)शा छली6 शंताशाशा ) का नया 
नाम दिया गया, इस विभाग का कार्य जमंनी में तथा जम॑न सेनाझ्रों द्वारा अ्रधिक्रत प्रदेश 
में लाखों यहुदियों का निर्वासन तथा सफाया करना था। १६४३ में श्राइकमान ने यहूदियों 
को मरवाने के लिए विशेष दस्ते (सा$87/एए०), 59९८४ $009905$ ) बनाये । 
उस समय इन्हें गोली से उड़ाने तथा इनके शवों को गाड़ने की प्रक्रियायें बड़ी मन्द, खर्चीली 
और झंझट वाली प्रतीत हुईं, अत: आइकमान ने कम खर्चे में बड़े पैमाने पर तथा 
बड़ी जल्दी यहूदियों का सामूहिक नरसंहार करने तथा इनके शवों को भस्म करने के लिए 
एक गैस 29८०7 ४ का प्रयोग करने की आज्ञा दी । इसमें यहदियों को बहुत बड़ी 
संख्या में कमरों में बन्द करके उसमें विषेली गेंस भर दी जाती थी, इन गैसगहों (088 
०/क्ा77४5 ) से उनका सामूहिक संहार हो जाता था और बिजली की भट्ठियों से उनके 
शव जला दिये जाते थे। १६४४ में श्राइकमान ने स्वयं वेयक्तिक रूप से हंगरी की राजधानी 
बुडापेस्ट से १ लाख ८० हजार से २ लाख तक हंगेरियन यहूदियों को भ्रासविट्ज के 
बन्दीगहों (8प5लाशॉट ०णात्था।शांणा (४79) में निर्वासित कराया तथा 
गैसगृहों में इन्हें मरवाया। श्राइकमान का यह दावा था कि उसने हिटलर के यहूदी प्रश्न के 
अन्तिम समाधान के लिए ५ लाख यहूदियों के वध का आयोजन कराया है।'* 

द्वितीय विश्वयुद्ध में ८ मई १६४५ को आइकमान भ्रमरीकी फौजों द्वारा बन्दी 
बना लिया गया । उस समय इसने अपना नाम और बेष बदल लिया। कुछ समय बन्दी 
रहने के बाद यह अमरीकन कैम्प से भाग निकला और झूठे नाम से दक्षिण भ्रमरीका के 
अजेण्टायना राज्य में चला गया और वहाँ एक कारखाने में काम करने लगा । किन्तु 
कुछ यहूदी अपनी जाति के विध्वंसक आइकमान का पता लगाने पर तुले हुए थे। वे 
पन्द्रह वर्ष तक इसकी खोज में लगे रहे । इस बीच में यहूदियों का राज्य इज़राइल भी बन 
गया था। ११ मई १६६० को यहूदी स्वयंसेवकों' ने इसे श्रज॑ण्टायना में पकड़ा, एक विमान 


६. कीोर्सिस्स आर्काइथ्ज़, २५ जून--२१ जुलाई, १६६०, पु० १७४५६॥ यहूदियों के रोमांचक 
नरसंहार के लिए देखिये कीसिस्स पभ्रार्काइग्ज, १९६२, १० १८८२६ 


प्रत्यर्पण ३२१ 


धर बिठाकर इज़राइल ले भाये भौर उन्होंने यहां पहुँचकर इसे इज़राइल की सरकार को 
सौंप दिया । 

ग्राइकमान के इस प्रकार गुप्तरीति से अरज॑ण्टायना में श्रपहरण पर वहाँ की 
सरकार का विज्षुब्ध होना स्वाभाविक था। उसने इज़राइल के इस कार्य का प्रबल विरोध 
करते हुए ८ जून १६६० के पत्र में यह कहा है कि उसने एक मित्र देश की प्रभुसत्ता का 
उल्लंघन किया है, श्राइकमान ने यद्यपि लाखों यहूदियों का नरसंहार किया है, वह भ्रजंण्- 
टायना में झूठे नाम से रह रहा था, ग्रत: उसे वहाँ शरण ग्रहण करने का कोई भ्रधिकार नहीं 
था, फिर भी इज़राइल अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके दूसरे देश में श्रपनी प्रति- 
निधि भेजकर भश्रपहरण का ऐसा कार्य नहीं कर सकता । उसे श्राइकमान को वापिस लौटा 
देना चाहिए और इसके बाद उसके प्रत्यपंण की माँग करनी चाहिए | यदि आइकमान को 
जातिवध (62॥00०06) के अपराध के आधार पर लौटाया जाय तो उस पर यह 
झभियोग या तो जर्मनी में चलाया जाना चाहिए, जहाँ ये श्रपराध किये गये थे 
अथवा सं० रा० संघ के जातिवध भ्रभिसमय (6७700०06 (णाश्थाएंणा) के 
ग्रनुसार यह मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए | यदि 
इज़राइल ने उसकी यह प्रार्थना नहीं मानी तो वह यह मामला सुरक्षा परिषद्‌ में ले 
जायगा । 

इसके उत्तर में इज़राइल की सरकार का यह कहना था कि यह काये स्वयं- 
सेवकों ने किया है, श्राइकमान ने अपना समर्पण स्वेच्छापूवक अपनी मानसिक शान्ति 
पाने के लिए किया है, वह श्राइकमान पर अभियोग इज़राइल में ही चलाना चाहती है, 
उसे लौटाने के लिए तैयार नहीं है, किन्तु इस काण्ड में भ्र॒जंण्टायना की सरकार की प्रभुसत्ता 
का जो उल्लंघन हुआ है, उसके लिए वह उससे क्षमा मांगती है। 

प्राइकमान को न लौटाने पर श्रजेण्टायना ने सुरक्षा परिषद्‌ में इस प्रश्न को 
उठाया । सुरक्षा परिषद्‌ ने २२, २३, जून १६६० को इस प्रश्न पर विचार करके यह 
निर्णय दिया कि ऐसे कार्यों से राज्य की प्रभुसत्ता का उल्लंघन होता है, भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्ष उत्पन्न होता है तथा यदि ऐसे कार्य बार-बार किये जाय॑ तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
झौर सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है, इज़राइल को यह चाहिए कि वह श्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून तथा संघ के चार्टर के भ्रनुसार इस मामले में भ्र॒ज॑ण्टायना को समुचित 
मुआवजा दे और परिषद को यह आराशा है कि दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहेंगे। 

इज़राइल में श्राइकमान पर ११ अप्रैल १९६१ से मुकहमा चलाया गया तथा 
३१ मई १६६२ को आइकमान को न्यायालय ने निर्णय के अनुसार प्राणदण्ड दे दिया 
गया । 

झ्राइकमान के मामले में यह प्रश्न उठाया गया था कि इज़राइल इस मामले को 
चलाने का भ्रधिकार नहीं रखता था क्योंकि जिस समय ये भ्रपराध किये गये थे, उस समय 
इज़राइल के राज्य का निर्माण ही नहीं हुआ था तथा ये पभ्रपराध इज़राइल राज्य की सीमा से 
बाहर किये गये थे। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या इज़राइल द्वारा झाइकमान का भ्रजंण्टायना 
से इस तरह भपहरण करना न्यायोचित था। इस विषय में इज़राइल का यह कहना 
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था कि यदि सामान्य रूप से ग्राइकमान के प्रत्यपंण की माँग ग्रजंण्टायना से की जाती तो 
वह प्रवश्य फरार हो जाता, श्रतः लाखों निरीह, निरपराध यहूदियों के हत्यारे को पकड़ने 
के लिए यदि प्रपहरण करते हुए भन्तर्राष्ट्रीय नियम की कुछ भ्रवहेलना हुई है तो प्राइकमान 
के प्रपराध की गुरुता देखते हुए नैतिक दृष्टि से उसे इस प्रकार पकड़ने में कोई दोष नहीं 
प्रतीत होता ।" 

ध्रार्टकोविक का मामला (१770]0४८ (४४८)--इसी प्रकार का एक अन्य 
मामला यूगोस्लाविया के प्रान्द्रिज्य श्रार्टकीविक का है। १६३४ में फ्रांस के बन्दरगाह 
मार्सेलीज़ में यूगोस्लाव राजा एलेक्ज़ेण्डर की हत्या हुई, इसके षड्यन्त्र में सर्वप्रथम 
आर्टूकोविक का नाम लिया गया। १६४१ में जन सेनाओं ने यूगोस्लाविया पर अधिकार 
कर लिया | उस समय क्रोट लोगों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए एक पृथक 
गणराज्य की स्थापना की । आर्ट्कोविक क्रमश: इस राज्य में गृहमन्त्री, न्‍्यायमन्त्री तथा 
राज्य परिषद्‌ का प्रध्यक्ष बना । वर्तमान यूगोस्लाविया की सरकार का यह दावा है कि 
इसने झपने शासनकाल में हजारों निर्दोष यूगोस्लावियों का बध बड़ी करता से कराया। 

१६४४ में जमंनी की हार होने पर आर्ट्कोविक ने स्वदेश से भागकर श्रास्ट्रिया, 
स्विट्जरलैण्ड और आायलेंड में शरण ली । १६४८ में वह सं० राज्य अ्रमरीका में कैलि- 
फॉनिया में रहने वाले अपने भाई के पास कुछ दिन रहने के लिए झूठे नाम से चला गया । 
श्रमरीका में अपने निवास के प्रथम वर्ष में ही उसने श्राप्रवास (वयाांह्वा40॥) के 
ग्रधिकारियों को अपना असली नाम बता दिया। १६४५-५० में उसने सं ० रा० अमरीका 
में स्थायी रूप से निवास के लिए १६४८ के ॥)598000 ?४5०॥६ 40 के भ्रनुसार 
प्रार्थना की । उसके प्रार्थनापत्न को भ्रस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उसने भ्रमरीका में 
प्रवेश झूठे नाम से किया था । 

१६५१ में यूगोस्लाव सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की। इस पर उसे बन्दी 
बना लिया गया । भ्रब उसने बन्दी प्रत्यक्षीकरण ([8906७$ (090४ ) के भ्रन्तगंत त्या- 
यालय में अपनी मुक्ति के लिए श्रावेदनपत्न दिया । इस मामले में न्यायाधीश हाल का 

७. इस मामले के विस्तुत विवेचन के लिए देखिये--प्रमेरिकन जनेल भ्राफ इंटरनेशनल 
लॉ, १६६१, पृ० १२७-१३४ तथा पृ० ३०७-३ ५८ । 

प्रपहरण द्वारा प्रत्यर्पण विषयक एक भ्रन्य मामला कांगो (किनहासा) के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
शोम्बे का है। कीसिस्स भ्रार्काइव्ज़, १६६७, पृ० : भ्रफ्रीकत रिकार्डर, १६६७, पृ० १८७०५ )। कांगो की वर्ते- 
मान सरकार इसे देशद्रोही, साम्राज्यवादियों का साथ देने वाला, कांगो के प्रथम प्रधानमंत्री लुमुम्बा की 
हत्या कराने वाला समझती थी। यह काँगो से भाग कर विदेश चला गया था, किन्तु इसकी पअ्रनुपस्थिति में 
भी कांगो के एक न्यायालय में इस पर मामला चला कर मार्च १६६७ में इसे प्राणदण्ड किया गया था। कांगो 
सरकार किसी प्रकार इसे दष्ड देने के लिये विदेश से स्वदेश लाने के लिए प्रयत्नशील थी। १ जुलाई १६६७ 
को जब शोम्बे एक ब्रिटिश विमान द्वारा रोम से स्पेन जा रहा था तो जहाज पर सवार कुछ व्यक्तियों ने चालक 
को इस विमान को जबर्दस्ती भ्ल्जीरिया ले जाने के लिए ब्राधित किया। इस विमान के भल्जीरिया पहुँचते 
ही बहाँ की सरकार ने शोम्बे को बन्दी बना लिया तथा २ जुलाई १६६७ को कांगो की सरकार ने भल्जीरिया 
की सरकार से शोम्ने के ब्रत्मप॑ण की माँग की । ' 
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यह मत था कि १६०२ में सं० रा० ग्रमरीका ने ग्रपराधियों के प्रत्यपण की जो संधि सबिया 
राज्य से की थी वह यूगोसलाविया का सवेथा नया राज्य बन जाने के कारण उसके साथ 
की गई नहीं मानी जा सकती, अ्रत: इस संधि के अनुसार उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता ॥ 
झ्रार्टकोविक का यह कहना था कि उसके विरुद्ध जो ग्रपराध लगाये जा रहे हैं, उनका स्वरूप 
राजनीतिक है । भ्रतः इनके ग्राधार पर उसके प्रत्यपण की माँग नहीं की जा सकती । 
न्यायाधीश ने इस तक को स्वीकार करते हुए उसे मुक्त कर दिया । 

भारतीय प्रत्यपंण कानून १९६२ (0 ा8थाणा] 40०, 962) --इस 
प्रसंग में १६ सितम्बर, १९६२ को राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने वाले भारतीय प्रत्यप॑ण 
कानून का उल्लंघन भ्रावश्यक प्रतीत होता है। यह १८८१ के भगोड़े अपराधी अधितियम 
(फऋपन्‍ष्टा।ए० 0लित0$ 8०) १८७० तथा १६३२ के प्रत्यपंण कानूनों (#80॥00॥ 
8०४७) तथा १६०३ के भारतीय प्रत्यपंण कानून का स्थान लेने तथा इनमें समयानकल 
संशोधन करने के लिए बनाया गया है । इस कानून में एक विदेशी राज्य में तथा राष्ट्र- 
मण्डल ((.0॥॥079८2॥7 ) में भेद किया गया है। इसकी अ्रनुसूची ($0॥९006 ) 
में गिनाये हुए राष्ट्रमण्डल के देश ये हैं--ग्रास्ट्रेलिया, कनाडा, सीलोत, साइप्रस, मलाया, 
घाना, न्यूज़ीलैण्ड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सियर्रालिश्रोन, सिगापुर, टांगानिक्या और 
ग्रेट ब्रिटेन । यह कानून झायलैंड पर राष्ट्रमण्डल के देशों के समान लागू होगा। 

इसके अनुभाग ($८८०॥) २ में इस कानून में प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्दों का लक्षण तथा श्राशय स्पष्ट किए गए हैं। प्रत्यपंण के अपराध (फजा9ता॥0॥ 
००००८) को ऐसा अपराध बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में व्यवस्था विदेशी राज्य 
के साथ की गई प्रत्यर्पण सन्धि में दी गई हो । जिन राज्यों के साथ ऐसी सन्धि नहीं है, 
उनके सम्बन्ध में ये अपराध इस कानून की दूसरी अनुसूची में वरणित किये गए ग्रपराध 
होंगे । इस पश्रनुसूची के भ्रपराध ये हैं-- 

सदोष हत्या (८प्र9४0४ प्राएा(0) , हत्या का प्रयत्न, गर्भपात ()(8८७77- 
986) कराना, बच्चे का परित्याग (8987007767), भगाना ([ट099॥ग8 ), 
प्रपहरण (8007०८0०7), दासता ($8ए८४), जबर्दस्ती श्रम कराना, बलात्कार 
तथा भ्रप्राकृतिक श्रपराध (ए॥%ए7४| 0ग०0०७४ ), ग्रपक्षण (8४0070॥ ), चोरी 
भोर डक॑ती (२०७०८५ था0 ॥080० ), गबन ((शाणत्र पं58फुए०एंथ्रांणा ) 
सापराध न्यास भंग (टगंग्रागब/ 0680॥ ० 07५७), ठगना, रिष्टि ()(ी5०ार्श), 
जालसाजी वाले दस्तावेजों का प्रयोग, मुद्रासम्बन्धी भ्रपराध, जहाजों को समुद्र में डुबाना 
या नष्ट करना प्रथवा इसका प्रयत्न या षड़यन्त्र करता; इसी प्रकार विमानों का विध्वंस 
करना या इसका प्रयत्न प्रथवा षड॒ यन्त्र करना, महासमुद्रों में किसी जहाज पर या विमान 
पर इसे नष्ट करने के इरादे से भ्राक्तरमण करना, महासमुद्रों में जहाज के स्वामी के विरुद्ध 
विद्रोह करना, सोने को, हीरों को तथा भ्रन्य बहुमूल्य मणियों को तथा मादक पदार्थों को 
चोरी से लाना, स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार या भन्‍य कोई ऐसा प्रपराध 
जो भारतीय दण्ड विधान के भ्रनुसार प्रथवा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई विज्ञ- 
प्तियों के भ्रनुसार दण्डनीय भ्रपराव हो । भगोड़ा प्रपराधी (8006 (ांप्रां॥8) 
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वह व्यक्ति है जिस पर विदेशी राज्य की सीमा में उपर्युक्त प्रत्यपंण भ्रपराध करने व 
आरोप है या जिसे ऐसे प्रपराध के लिए दण्ड मिल चुका है और उसके भारत में भागक 
झाने का संदेह है । 
इस कानून के अनुभाग (56०८४०॥) ३१ में राजनीतिक ग्रपराधों (?0०॥004 
(77725 ) की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि ऐसे भगोड़े श्रपराधियों को पकड़कर 
किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जायगा, जिनका अपराध राजनीतिक हो या भगोड़ा 
व्यक्ति उसके मामले पर विचार करने वाले मजिस्ट्रेटों के श्रथवा केन्द्रीय सरकार के 
समक्ष सन्‍्तोषजनक रीति से यह प्रमाणित कर सके कि उसके प्रत्यर्पण की मांग इसलिए 
की जा रही है कि उसे राजनीतिक स्वरूप रखने वाले किसी अश्रपराध के लिए दण्डित 
किया जा सके । इस कानून के भ्रनुभाग २२ के अनुसार भगोड़े अ्रपराधी ने यह अपराध 
इस' कानून के बनने से पहले किया हो तो भी उसे पकड़कर विदेशी राज्य को सौंपा जा 
सकता है। अनुभाग २३ में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य की प्रभूसत्ता में न श्राने वाले 
महासमुद्रों में भ्रथवा वायुमण्डलों में श्रपराध करने वाले व्यक्तियों की भी दूसरे राज्य को 
सौंपा जा सकता है। अनुभाग २६ में यह कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि प्रत्यपंण की माँग बड़े क्षुद्र कारणों से तथा अच्छे इरादे से नहीं की 
जा रही, भगोड़े अपराधी को लौटाना भ्रन्यायपूर्ण होगा तो यह भ्रदालत में उसके विरुद्ध 
चल रही कार्यवाही को किसी भी समय रोक सकती है, इस व्यक्ति को बन्दी बनाने 
वाले वारण्ट को रह करके उसे मुक्त करने का अधिकार रखती है। अनुभाग ३० में 
यह कहा गया है कि यदि भगोड़े श्रपराधी के प्रत्यपंण की मांग कई राज्य करें तो केन्द्रीय 
सरकार जिस राज्य को उचित स मे उसे भगोड़े का प्रत्यपण कर सकती है। 
इस कानून के दूसरे तथा तीसरे अध्याय में भगोड़े भ्रपराधियों के प्रत्यर्पण की 
मांग के सम्बन्ध में श्रावश्यक नियमों का निर्देश है। अध्याय ३े के अनुभाग ४ से ११ के 
अनुसार विदेशी राज्य के भगोड़े श्रपराधी के प्रत्यर्पण की प्रार्थना उस राज्य के दिल्ली 
स्थित राजदूत द्वारा या विदेशी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को की जानी चाहिए । 
इस प्रार्थना के आने पर केन्द्रीय सरकार इस मामले की जाँच करने के लिए एक न्याया- 
धीश को आदेश देगी । न्यायाधीश ऐसा श्रादेश पाने पर भगोड़े भ्रपराधी को बन्दी बनाने 
के वारण्ट निकालेगा और यदि इस मामले की जाँच करने के बाद वह इस परिणाम पर 
पहुँचता है कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टि में (07779 4800०) मामला सिद्ध हो गया है 
तो वह भगोड़े श्रपराधी को जेल भेज सकता है तथा इस विषय में अ्रपनी जाँच की रिपोर्ट 
तथा अभियुक्त का वक्‍तब्य केन्द्रीय सरकार को भेज देगा। इस रिपोर्ट भ्लौर वक्तव्य को 
प्राप्त करने के बाद यदि केन्द्रीय सरकार इसे विदेशी सरकार को सौंपना उचित समझेगी 
तो इस विषय में प्रावश्यक कार्यवाही करेगी। 
तारासोव का मामला (47350४८ (४६८ )--उपर्युक्त कानून बनने के बाद इस 
विषय का सबसे प्रसिद्ध मामला रूसी नाविक तारासोव का है । इसके प्रमुख तथ्य इस 
प्रकार हैं : २४ वर्षीय वी० एस० तारासोव (शाक्षता॥4४ $060एक्राएसंणा प्रद्चा450ए) 
एक रूसी तेलवाहक (7रश्या्आ) जहाज तेहेरनोव्सी (]५०८70५८) पर नाविक 
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था । उस पर यह झ्रारोप था कि उसने इस जहाज में, जब यह महासमुद्र (प्राष्ठा 
8685) में था तो ७००० रु० की चोरी की और जब यह पोत कलकत्ता के बन्दरगाह 
में आया तो २५ नवम्बर १६६२ को तारासोव उस जहाज से कूद पड़ा तथा उसने वहीं 
पास खड़े हुए सं० रा० श्रमरीका के जहाज 8066] 5परए८०४ण पर शरण ग्रहण की । 
इस पर सोवियत दूतावास ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि रूस तारासोव पर ख्सी 
श्रदालत में उसकी चोरी के अपराध के लिए मुकदमा चलाना चाहता है, श्रतः तारासोव 
उसे सौंप दिया जाय | इस पर भारत सरकार ने यह आदेश दिया कि इस मामले में प्रत्यर्पण 
का निर्णय करने से पहले इस बात को न्यायिक जाँच (>/एतांछां&॥ 5प्राए०५) हो कि 
सोवियत दूतावास द्वारा तारासोव के विरुद्ध लगाये गए चोरी के आरोप में प्रथम दृष्टि 
में (2778 806) मामला बनता भी है या नहीं। इस मामले की जांच पहले कलकत्ता 
में तथा बाद में दिल्‍ली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री एन० एल० कक्‍्कड़ ने की । २६ मार्च 
१६६३ को इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि तारासोब के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में 
(?97॥74 80०) मामला नहीं सिद्ध हो पाया, उस पर चोरी का अपराध मनगढ़न्त 
है । 

इस मामले में वादी की ओर से कहा गया कि था कि तारासोब ने रूसी जहाज पर 
रुपया रखने वाले (?प्राइश) तृतीय साथी (7|॥0 १४८) के कमरे से १७ नवम्बर 
को महासमुद्र में चोरी की । जहाज के कप्तान ब्राउन (]४. 8. 8०ए॥) ने इस मामले 
की जाँच की, किन्तु उसे २४ नवम्बर की शाम तक किसी व्यक्ति पर शक नहीं हुआ । 
२४ को जब उसे तारासोव पर शक हुआ तो वह ड्यूटी पर था, अतः वह उससे कुछ 
पूछ नहीं सका । तारासोव भ्रगले दिन सवेरे रूसी जहाज से समुद्र में कूदा । सं० रा० 
अमरीका के स्टील सरवेयर जहाज पर चढ़कर उसने सं० रा० अ्रमरीका से शरण मांगी । 
इस पर सोवियत उप-वाणिज्य दूत लोंद्रेव ([,0002५) ने कलकत्ता के दक्षिणी बन्दरगाह 
के थाने में उसके जहाज से गायब होने की तथा उसे ढुंढकर सोवियत वाणिज्य दूतावास 
में लौटाने की रिपोर्ट दर्ज करायी । इस रिपोर्ट में चोरी का उल्लेख नहीं था। २८ नवम्बर 
को वह पकड़ा गया, प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने उसके भ्रभियोग पर विचार किया और 
उसे दोषी सिद्ध करने के प्रमाणों के भ्रभाव में उसे मुक्त कर दिया । इसी बीच सोवियत 
दूतावास ने उसके प्रत्यपेण की प्रार्थना की और वह ६ जनवरी की दिल्ली के उपर्युक्त 
मजिस्ट्रेट के वारण्ट पर पुन:गिरफ्तार कर लिया गया; ११ जनवरी १६६३ को दिल्ली 
लाकर उसके प्रत्यपंण की जाँच (छिता4०ा।णा पं7वृणां५) शुरू की गई। 

इस विषय में तारासोव का कहना था कि वह सर्वथा निर्दोष है, उसने कोई 
चोरी नहीं की, वह श्रपने देश से इस आशा से भागना चाहता था कि उसे स्वतन्त्रता का 
जीवन बिताने का अवसर मिले, वह अत्याचार के भय से आशंकित न रहे, रुस में व्यक्ति 
कुछ नहीं है, वहाँ विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सोवियत सरकार उसके 
प्रत्यपंण की माँग बदले की भावना से कर रही है, रूस में उस पर चोरी के लिए मुकदमा 
नहीं चलेगा, किन्तु यूक्रेनियन दण्ड-विधान की धारा ५६ के प्रनुसार मुकहमा चलेगा।. 
इसमें स्वदेश लौटने से मना करने वाले भगोडों को १० मे १५४ खो बरी जलन नी हानि 
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गोली से मारने की व्यवस्था है, भले ही उन्होंने कोई भ्रपराध न किया हो । जब कोई 
रूसी सोवियत शासन से असंतुष्ट होकर देश से बाहर जाता है तो इसे इसी प्रकार चोरी के 
अपराध में फेंसाया जाता है, उसपर भी इसीलिए झूठम्‌ठ मनगढ़न्त यह अ्रपराध लगाया 
जा रहा है । 

माननीय न्यायाधीश ने इस मामले में तारासोव के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा 
कि चोरी के मामले में दो बातें विचारणीय हैं-- (१) चोरी २४ नवम्बर को हुई या १७ 
नवम्बर को, (२) क्‍या २५ नवम्बर से पहले तैयार किये गये कागज वास्तविक हैं। उप- 
स्थित की गई साक्षी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि कोई चोरी हुई है तो 
रात के १२ बजे से सवेरे ४ बजे तक २५ नवम्बर को हुई है, जब रूसी जहाज कलकत्ता 
के किंग जार्ज गोदी (7000८) में था । १७ नवम्बर को कोई चोरी नहीं हुई क्योंकि 
२५, २६ नवम्बर को दक्षिणी बन्दरगाह ($000॥ ?07() के थाने में इस विषय में जो 
रिपोर्ट दर्ज करायी गई हैं, उनमें सोवियत दूतावास ने चोरी का कोई उल्लेख नहीं 
कराया । चोरी के विषय में फोटो आदि के जो प्रमाण २५ ता० से पहले तैयार किये 
बताये जाते हैं, वे भी पुलिस को नहीं दिखाये गये । जज की सम्मति में "सोवियत संघ 
कलकत्ता में इस मामले को चलाने के बारे में बहुत उत्सुक (52८005) नहीं था, उसने 
केन्द्रीय सरकार से प्रत्यर्पण की कार्यवाही आरम्भ करने की प्रार्थना की थी।'*' क्‍ 

सोवियत दूतावास द्वारा उपस्थित की गयी साक्षियों की कड़ी श्रालोचना करते 
हुए न्यायाधीश ने कहा कि विदेशी राज्य ने ऐसी साक्षी नहीं पेश की जो यह प्रदर्शित करे 
कि चोरी हुई थी। वादी के १२ गवाहों में से केवल एक हीगवाह कप्तान ब्रौन पेश किया 
गया और उसकी साक्षी विश्वसनीय नहीं है । किसी व्यक्ति को दण्डित करने से पहले 
उसके विरुद्ध ऐसा प्रबल केस होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हो तो तारासोव को छोड़ 
दिया जाना चाहिए । अन्यथा इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रत्यर्पण कानून के अनु- 
भाग ७ (४) के अ्रनूसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिए देनी चाहिए । ऐसे 
मामले में केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करेगी कि उसका प्रत्यर्पण किया जाय या न किया 
जाय । 

प्रत्यपेण कानून की व्याख्या करते हुए इस निर्णय में कहा गया था कि प्रत्येक 
देश इस बात का दावा करता है कि इसे अपने नागरिकों की तथा इसकी शरण में आये 
प्रत्येक विदेशी की रक्षा करने का सर्वोच्च भ्रधिकार ($0ए0श०ंश्टा 78) प्राप्त है 
“राज्य ऐसे किसी व्यक्ति को भ्रन्य किसी राज्य को अर्पण करने से इन्कार कर देता है, 
जिसके बारे में प्रबल केस न हो कि उसने वास्तव में भ्रपराध किया है ।” प्रत्यपंण के मामलों 
के प्रमाण सामान्य मामलों की '्रपेक्षा अ्रधिक पुष्ट और प्रबल होने चाहियें। न्यामाधीश 
ने सोवियत संघ की इस यृक्ति को स्वीकार नहीं किया कि विदेशी राज्य द्वारा उपस्थित 
किये गये प्रमाणों को कानूनी साक्षी के लिए पर्याप्त समझना चाहिए भौर इसमें कोई संदेह 
नहीं करना चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त निर्णय में यह भी कहा गया था कि भारत और सोवियत 


८. हिन्दुस्तान ठाइम्स, ३० मार्च, १९६३, १० १ तथा ७ 
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संघ के मध्य कोई प्रत्यपंण संधि (90007 ॥77०४५) न होने के कारण भगोड़ 
व्यक्ति को विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता । 

प्रत्यपण के विषय में स्वलियन (5५%॥0॥) ने यह सर्वेथा सत्य ही लिखा है 
कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस यूग में यातायात के शीघ्रगामी साधनों के विकास 
के कारण एक अपराधी के लिए गअपने झ्रपराध के स्थल से बचकर भाग निकलना अधिक 
सरल हो गया है। भ्रत: इस समय पहले की भपेक्षा यह अधिक आ्रावश्यक हो गया है कि 
ग्रपराधी को दण्ड देने तथा न्याय व्यवस्था के लिए सब देशों में पारस्परिक सहयोग 
हो । यह मानव समाज के संरक्षण के लिए नितान्त आवश्यक है ताकि इसके कानूनों का 
उल्लंघन करने वाले दण्ड से बच न सके | किन्तु दूसरी ओर यह भी ग्रावश्यक है कि 
समाज के क्र तथा भ्न्यायपूर्ण व्यवहार से व्यक्ति की रक्षा की जाय ।” समाज के ऐसे 
ऋरतापूर्ण शासन से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने के लिये श्राश्रय के अ्रधिकार की 
व्यवस्था की गई है । 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यपंण के कानून की विवेचना जुगल किशोर 
मोर के मामले में की है। इसका परिचय प्रथम परिशिष्ट में दिया गया है । 

ग्राश्य का अ्रधिकार (7२९॥| ० 45/एा)--प्रत्यपण और झाश्य के 
ग्रधिकार एक-दूसरे के विलोम होते हैं । स्टार्क के शब्दों में प्रत्यपंण के आरम्भ के साथ 
ग्राश्रय की समाप्ति हो जाती है। प्राय: राजनीतिक अपराधी दूसरे देशों में श्राश्नय या 
शरण ग्रहण करते हैं। जब किसी व्यक्ति को किन्‍्हीं कारणों से अपने देश में प्राण संकट 
में पड़ने की आशंका होती है तो वह दूसरे देश में श्राश्रय ग्रहण करता है । मार्च १६५६ 
में जब दलाई लामा का तिब्बत में निवास करना सुरक्षित नहीं रहा तो उन्होंने ल्हासा 
से भागकर भारत में आश्रय ग्रहण किया । 

स्टार्क (१० २७६) ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून में आ्राश्नय के दो मुख्य तत्व बताये हैं-- 
(१) स्थायी रूप से शरण देना। (२) प्राश्रय देने वाले राज्य के प्रदेश के अ्रधिकारियों 
द्वारा पूरा संरक्षण । श्राश्नय दो प्रकार का होता है-- (क ) प्रादेशिक झाभ्रय (॥८0०ां4। 
/5शप्ता ) किसी राज्य द्वारा अपने प्रदेश में किसी व्यक्ति को दिया गया आ्राश्चय, जैसे 
देलाई लामा को भारत सरकार द्वारा भारत में दिया गया झ्राश्रय । 


६. स्वलियन--इण्ट्रोडक्शन टू दी लॉ झ्राफ नेशन्स, १६५५, पृ० ४३३ 

यह श्री एवं श्रीमती धर्मतेजा के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत सरकार जयन्ती शिपिग कम्पनी 
के लाखों रुपये के गोलमाल झौर गड़बड़ घोटाले के लिए इन दोनों पर भारत में मामला चलाना चाहती थी, 
किन्तु ये भागकर सं० रा० पभ्रमेरिका चले गये। वाशिंगटन की सरकार से जब भारत सरकार ने इनका 
प्रत्यपंण कराना चाहा तो तेजा दम्पती हवाई जहाज से यहाँ से भागकर दक्षिण प्रमेरिका के कोस्टारिका 
(०8/७ ।२०8 नामक राज्य में पहुँच गये और इसके राष्ट्रपति के पास उन्होंने शरण ली । कोस्टारिका के 
साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, भ्रतः भारत उससे तेजादम्पति के प्रत्यपंण की माँग नहीं 
कर सकता। सं० रा० भ्रमेरिका की कोस्टारिका से प्रत्यपंण संधि है, किन्तु बह तेजादम्पति की माँग 
इसलिये नहीं कर सकता कि सं० रा० प्रमेरिका में तेजा दम्पति का यही भ्रपराध है कि वे जमानत 
(88) देकर भी वहाँ से भाग निकले हैं भौर यह भ्पराष्न प्रत्यपंण के लिये पर्याप्त कारण नहीं है । 
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स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना द्वारा स्विट्ज़रलैण्ड तथा सं० रा० श्रमेरिका में 
शरण लेने की घटना इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है। वह दिसम्बर १६६६ में अपने 
दिवंगत पति (रूस की सरकार ने स्वेतलाना को इस विवाह की स्वीकृति नहीं दी थी) 
ब्रजेशसिंह के भ्रवशेष लेकर अपने भारतीय पति के घर कालाकांकर (उत्तर प्रदेश ) 
कुछ निश्चित भ्रवधि के लिए झ्राई थी। इस अवधि के समाप्त होने पर किन्‍्हीं कारणों 
से उसने रूस जाना उचित नहीं समझा झौर नई दिल्‍ली में सं० रा० भ्रमेरिका के दूतावास 
में शरण ग्रहण की और यहाँ के अधिकारियों की सहायता से वह भ्रस्थायी शरण 
(उश7ए०शा५ 35५0) लेने के लिए स्विट्ज़लंण्ड पहुँची (११ मार्च १६६७) । 
यहाँ कुछ समय रहने के बाद वह २१ अप्रैल १६६७ को न्ययाक॑ पहुँची और उसने यह 
कहा कि वह रूस लौटने के स्थान पर यहाँ इसलिए झ्राई है कि “वह आत्माभिव्यक्ति की 
उस स्वतन्त्रता को चाहती है, जो उसे रूस में प्राप्त नहीं थी। सं० रा० शभ्रमेरिका के 
सरकारी प्रवक्‍ता की ओर से कहा गया कि वह यह यहाँ तीन से छः महीने के अ्रनुमति- 
पत्न (५४]४६०07”5 ५६७) पर आयी है और जब तक चाहें यहाँ रह सकती है । 

(ख) प्रदेशबाह्य ग्राभथय (508/८7॥079 /5/]ण०7 )--यह किसी राज्य 
द्वारा अपने प्रदेश से बाहर विदेशों में स्थित श्रपने दूतावासों, युद्धपोतों, व्यापारिक जहाजों में 
किसी व्यक्ति को शरण देना है । दोनों प्रकार के शभ्राश्नयों में मौलिक भ्रन्तर है। पहले प्रकार 
का ग्राश्नय प्रादेशिक प्रभुता का परिणाम होता है और दूसरा इस प्रभुता को कम करने 
बाला होता है। प्रत्येक राज्य को पहले प्रकार का झआ्राश्रय देने का पूर्णो अधिकार है, 
बशर्तें कि उसने किसी संधि द्वारा इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार न कर लिया 
हो। दूसरे प्रकार का आश्रय केवल विशेष अ्रवस्था में किसी व्यक्ति को उत्तेजित भीड़ 
के आक्रमण से बचाने श्रादि की असाधारण अ्रवस्थाञ्रों में मानवीय कारणों से दिया 
जाता है। 

(क) प्रादेशिक झ्राश्रय (॥2077078। 45५पा ) प्रदान करने की परिपाटी बहुत 
प्राचीन है । यह राजनीतिक, धामिक, सामाजिक मतभेदों के कारण अपने देश से भागने 
वाले व्यक्तियों को दिया जाता रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन के 
संविधानों में राजनीतिक कारणों से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को आराश्नय देने के 
ग्रधिकार की घोषणा की गयी है। किसी व्यक्ति को शअश्राश्नय लेने का कोई अधिकार 
नहीं है, श्राश्रयदाता देश किसी व्यक्ति को आश्रय देने या न देने के मामले में बिल्कुल 
स्वतन्त्र है। १६४८ के मानवीय ग्रधिकारों के घोषणापत्र में कहा गया है कि “प्रत्येक 
व्यक्ति को श्रत्याचार से रक्षा पाने के लिए दूसरे देशों में शरण ग्रहणा करने का भ्रधिकार 
है। किन्तु यह केवल कोरी घोषणा मात्र है। स्टार्क का मत है कि भश्नन्तर्राष्ट्रीय 
कानून व्यक्ति का कोई ऐसा अ्रधिकार नहीं स्वीकार करता | इस विषय की यथार्थ 
स्थिति का चित्रण करते हुए झ्रापेनहाइम ने स्पष्ट शब्दों में लिखा--- वर्तमान समय में 
तथाकथित आश्रय का अभ्रधिकार केवल इतना ही है कि प्रत्येक राज्य को यह भ्रधिकार 

है कि वह किसी पीड़ित विदेशी को श्रपनी भूमि में प्रवेश करने की तथा उसके प्रदेश 
में उसके संरक्षण में रहने श्ौर इस प्रकार आश्रय लेने की अ्रनुमति दे। इस प्रकार 
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का विदेशी भगोड़ा अपने शभाश्रयदाता राज्य के श्रातिथ्य का उपभोग करता है, किन्तु 
राज्य के हित की दृष्टि से उसे निरीक्षण में रखना या किसी स्थान पर नजरबन्द 
करना भी झ्रावश्यक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का यह कतेव्य है कि वह 
अपने प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा कोई कार्य न करने दे जिससे किसी दूसरे 
राज्य की सुरक्षा संकट में पड़े ।/” भारत ने दलाई लामा को यहाँ ग्राश्नय देते समय यह 
स्पष्ट कर दिया था कि बे यहाँ किसी प्रकार का चीन-विरोधी राजनीतिक प्रचार और 
संगठन नहीं करेंगे, इस दृष्टि से उन पर कड़ी देखरेख रखी गई कि वे ऐसा कोई कार्य 
न करें। 

१६९७१ में भारत ने पाकिस्तानी श्रत्याचारों से बवकर इस देश में आने वाले 
लगभग एक करोड़ शरणार्थियों को प्रादेशिक श्राश्नय दिया, इनके रहन-सहन, खानपान 
की व्यवस्था की | श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इससे पहले सम्भवतः इतनी अधिक संख्या में 
शरणार्थियों का किसी देश में झ्राना नहीं हुआ । बंगला देश के स्वतन्‍्त्र हो जाने पर 
सभी शरणार्थी १६७२ के आरम्भ में स्वदेश वापिस लौट गये । क्‍ 

(ख) प्रदेशबाह्य प्राश्नय (>02/८7१8072 /$५ंपा )--यह पाँच प्रकार 
का होता है-- (१) दूतावास में ली जाने वाली शरण या ग्राश्रय' (45५ णा। वी 
82827075 ), (२) वारिज्य दूतावासों (('०7$०७॥८५) में लिया जाने वाला आश्रय, 
(३) भ्न्तर्राष्ट्रीय संगठनों के भवनों में लिया जाने वाला श्राश्नय, (४) युद्धपोतों का 
झाश्रय (05/ए7 7) ४/४/४775), (५) व्यापारिक जहाजों का झ्ाश्रय । इसमें सबसे 
झ्रधिक महत्वपूर्ण दूतवासों में लिया जानेवाला आ्राश्नय है। इसे राजनयिक आश्रय 
([090णाथा८ 45शणा। ) भी कहते हैं। आगे इसी की चर्चा विशेष रूप से की जायगी। 

क्षेत्रीय ग्रधिकारविषयक नवोन दृष्टिकोण--वतंमान शताब्दी में लाखों 
मनुष्यों को विभिन्‍न कारणों से प्रेरित होकर जिस बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में शरण 
ग्रहण करनी पड़ी है, ऐसे पैमाने पर झ्राबादियों के परिवर्तत की घटनायें इतिहास में 
पहले कभी नहीं हुई हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी योरोप के देशों से हजारों 
जमंन शरणार्थी पश्चिमी देशों में गये, १६४७ में भारत के विभाजन से लाखों झादमी 
पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान गये, पश्चिमी एशिया में इज़राइल 
राज्य की स्थापना से तथा ग्ररब-इज़राइल संघर्ष से लाखों प्नरबों को बेघरबार होकर 
शरणार्थी बनना पड़ा, साम्यवादी चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने के बाद 
भगोड़े तिब्बतियों का जनप्रवाह नैपाल और भारत को बढ़ रहा है, क्यूबा में साम्यवादी 
शासन स्थापित होने के बाद यहाँ से भागकर व्यक्ति सं० राज्य में शरण लेने लगे हैं । 
ग्रफ़ीका के देशों में राजनीतिक उथल-पुथल से जनसंख्याओ्रों के परिवर्तन बहुत बड़ी मात्रा 
में हो रहें हैं। इन सब परिवतंनों से लाखों श्रादमी बेघरबार झौर अनाश्रित हो गये हैं। 
झत: एल्फान रीस (था 7२९८5) ने इस शताब्दी को बेघरबार मनुष्यों की शताब्दी 
((थआएए ० 06 पस्वञ०7०5५ प्राक) कहा है ।' इस समय प्रादेशिक शरण ग्रहण 


१०. भापेनहाइस--इण्टरनेशनल लॉ०, खण्ड १, पृ० ६७८ 
११. इण्डियन जर्नल झॉफ इण्टरनेशनल लॉ, पृ० १८१ 
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_ (परद्या07&] 85शणा) की समस्‍या बड़ी विकट एवं जटिल हो गयी है झोर इसके 
सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण से चिन्तन आरम्भ हुभ्ा है । 
इसके परिरामस्वरूप भ्रब इसके मानवीय पहलू पर भ्रधिक बल दिया जाने 
लगा है। पहले क्षेत्रीय शरण देना प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यों का एक महत्वपूरां 
अधिकार माना जाता था, राज्य इसका प्रयोग करते हुए पपने प्रदेशों में दूसरे राज्यों के 
नागरिकों को शरण देते थे । किन्तु अब इसे अत्याचार श्र उत्पीड़न से बचने के लिए 
व्यक्तियों का बहुमूल्य भ्रधिकार स्वीकार किया जाता है । इसके भ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व को 
स्वीकार करते हुए १ जनवरी १६५१ को 'शरणारियों के लिए संघ के उच्च आायुकत' 
का पद (0#0०6 ० एछ. ]उ. प्ांश्ाा 0०ग्रष्ांइश्ंण्राश 0 रिए2०८5) स्थापित 
किया गया। इसे शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण पहुँचाने का कार्य सौंपा गया । 
१६६० में सं० रा० संघ के मानवीय अधिकार आयोग (ए. व. प्रप्शाक्षा रिष्टॉऑ5 
(-07775%07 ) द्वारा शरणविषयक घोषणा का एक प्रारूप (बी ॥60कभा0ा 
०॥ /5शणा)) तैयार करते हुए इसमें यह कहा गया है कि यह राज्य का श्रधिकार 
ही नहीं, अपितु कतंव्य है कि वह भत्याचार से त्राण पाने वाले की इच्छा रखने वालों 
को अपने प्रदेश में आश्रय प्रदान करे । इस घोषणापत्र पर अपनी सहमति प्रकट करते 
हुए भारत, बेल्जियम, इंगलंण्ड, पेरु तथा चैकोस्लोवाकिया ने इसी प्रकार की सम्मति 
प्रकट की थी । किन्तु स्पेन, स्वीडन, हा्लण्ड, यूगोस्लाविया ने इसे व्यक्ति का अधिकार 
मानने पर बल दिया है। १९४८ में हुए प्रमेरिकन राज्यों के नवम भन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन ने मनुष्यों के भ्रधिकारों तथा करंव्यों के श्रमेरिकन घोषणापत्र में यह कहा है 
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपराध करने की दशा में, श्रन्य देशों में उन देशों के काननों के 
झनुसार शरण ग्रहरा करने का अधिकार है । १६६४ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ 
(॥श7400॥9 7.8५ /580८ं४॥0॥ ) के ५१ वें सम्मेलन में झ्राश्नय के अधिकार पर 
पास किये गये एक प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
व्यक्ति को दूसरे देश में शरण पाने का अ्रधिकार है । 
इस विषय में दूसरा विचार श्रप्रत्यावत्तंन के सिद्धान्त (शिव0फा८ एणी ॥07- 
7्४/006८70८ा। ) का स्वीकार किया जाना है। इस सिद्धान्त का यह भ्राशय है कि 
किसी व्यक्ति को उस देश में उसकी इच्छा के विरुद्ध जबर्दस्ती वापिस भेजने या प्रत्या- 
वर्तन की कार्यवाही न की जाय, जिस देश से वह भागकर ञझ्राया है। वह जिस देश 
में शरण ग्रहरा कर रहा है, यदि वह देश उसे उसके मूल देश ((60णाप्र४ ० 
0०ांशां)) को लौटा देता है तो वह पुनः वहाँ वापिस जाने पर उन्हीं अ्रत्याचारों और 
उत्पीड़नों का शिकार होगा, जिनसे बचने या परित्राण पाने के लिए उसने दूसरे देश 
में शरण ली थी। शरणार्थी को उसके मूल देश में लौटाने या प्रत्यावत्तंत करने से 
शरण ग्रहण का मूल उद्देश्य और प्रमुख प्रयोजन सर्वंथा विफल हो जाता है, श्रत: इस 
विषय में अप्रत्यावत्तन के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिये । इसे १६५१ के 
शरणार्थी समझौते (॥२९८॥ए2०८ (णाशव्णांणा) की धारा ३१, ३२ तथा ३३ में 
मानवीय अ्रधिकारों के प्रायोग द्वारा १६६० में प्रस्तत किये गये शरण के अभ्रधिकार के 
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घोषणापत्र के प्रारूप की धारा ३ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है । कई देशों में 
'वहाँ की सरकारों ने इस विषय में बड़ी स्पष्ट घोषणायें की हैं। ऐसे देशों में श्रास्ट्रिया, 
'स्विटज़रलैण्ड और इंगलैण्ड के नाम उल्लेखनीय है | ८ मार्च १९५७ को ब्रिटेन 
के उपगृहसचिव ने लोकसभा में यह घोषणा की थी--“यदि युक्तियुक्त रूप से इस 
बात की कल्पना की जा सकती है कि किसी विदेशी का अपने देश में प्रवेश रोकने का 
यह परिणाम होगा कि उसे ऐसे देश में लौटकर जाना पड़ेगा, जहाँ उसके प्राण संकट 
में पड़ जायेंगे, अथवा उस पर इस प्रकार का अत्याचार होगा कि वह जीवन बिताने 
योग्य नहीं रह सकेगा तो उसे सामान्य रूप से इस देश में प्रवेश की भ्रनुमति दी जायेगी, 
'बशर्तें कि उसे अ्रवांछनीय व्यक्ति समझने के कोई ठोस कारण न हो ।” इस प्रकार 
'की सरकारी घोषणाशओरों से अ्रप्रत्यावत्तेन का सिद्धान्त कई देशों में स्वीकृत हो चुका है। 

फिर भी इस सिद्धान्त को क्ियात्मक रूप देने में कई कठिनाइयाँ हैं। किसी 
देश में शरणार्थियों के भ्रबाध रीति से बड़ी संख्या में श्राने के कारण कई प्रकार की 
आशिक समस्‍यायें हो सकती हैं । इनके ग्राधार पर कोई देश शरणा्थियों को श्रपने 
देश में आने से रोक सकता है। किन्तु इस समय सामान्य प्रवृत्ति व्यक्ति को संरक्षण 
की झावश्यकता होने पर मानवीयता के आधार पर उसे शरण देने की ओर अ्रधिक 
पायी जाती है । राज्य ग्राजजल यदि किसी व्यक्ति को शरण देने से इन्कार करते हैं 
'तो उसकी अस्वीकृति अपनी प्रभुसत्ता के आधार पर नहीं, श्रपितु इस श्राधार पर होती 
है कि शरण माँगने वाले व्यक्ति किन्हीं कारणों से शरण पाने योग्य नहीं हैं । भ्राजकल 
जब कोई देश किसी व्यक्ति को शरण देने से इन्कार करता है तो उसकी बड़ी 
आलोचना होती है और यह इस बात को सूचित करती है कि लोकमत सामान्यतः: 
'कष्टपीड़ित व्यक्तियों को शरण देने के सिद्धान्त का प्रबल समर्थन करता है। यह 
इंगलंण्ड में शरण माँगने वाले दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा : पहला उदाहरण 
एक स्पेनिश नाविक पेरेज़ सेलेस का मामला (77८८2 50९5 (9७८) है। इसमें स्पेनिश 
नागरिक सेलेस को राजनीतिक कारणों के आधार पर अपने देश में सैनिक सेवा करने 
पर आपत्ति थी, इससे बचने के लिये वह इंगलेण्ड भाग आया। ब्रिटेन के गृहसचिव 
(॥076 $८ट८४29) ने उसे स्पेन वापिस लोटाने का निश्चय किया क्योंकि उसकी 
सम्मति में उसे इंगलैण्ड में राजनीतिक शरण देना न्‍्यायोचित नहीं था । इस पर 
इंगलेण्ड में प्रबल आन्दोलन हुआ, ६ माच १६५८ को लोकसभा में बहुत बहस हुई, 
इसके परिणामस्वरूप गृहसचिव को इस विषय में उसके देश-निष्कासन के आदेश 
(79690720070 ०7०८) को वापिस लेना पड़ा, उसे यह सुविधा दी गई कि वह 
स्पेन के अतिरिक्त किसी श्रन्य देश में जा सकता है ।'' दूसरा उदाहरण नाइजीरिया 
के एमाहोरा (80070) का था। यह १६६३ में उस समय की नाइजीरियन सरकार 
के विद्रोह करने वाले एक दल (४०४0० (50००७ ० 'शां४2०79 ) का उपसभापति था, 
यह स्वदेश से भागकर ब्रिटेत में भरा गया था । नाइजीरिया की सरकार इस पर संघीय 


१२. इब्डियन जनेल भ्ोफ इण्टरमेशनल लॉ, पृ० १८६-७ 
१३. पूर्वोक्त पत्रिका, पृ० ११४ 
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सरकार को उलटने तथा राजद्रोह आदि कई श्रपराधों के लिये मुकहमा चलाना चाहती 
थी। उसने भगोड़ा भ्रपराधी कानून (मरन्‍्ठा।ए४ 0गी०ात९८$ 80०) के झ्राधार पर 
ब्रिटिश सरकार से अपराधी को लौटाने की प्रार्थना की । गृहमन्त्री ने इसे नाइजीरिया 
को सौंपने का निश्चय किया, किन्तु जनता द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया। इन 
सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस समय राज्यों में विदेशी नागरिकों 
को मानवीयता के आधार पर भपने प्रदेश में शरण देने की तथा सामान्य रूप से अपने 
शरणार्थी को पुराने देश को न लौटाने की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। 

राजनयिक ध्राश्रय ([09|07रकवा० 45/0ए7)--आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के अनुसार राजदूतों के निवासस्थान उस राज्य के क्षेत्राधिकार से मुक्त माने जाते हैं, जिसमें 
वे स्थित होते हैं। उदाहरणार्थ, नई दिल्‍ली की चारकक्‍्यपुरी के सं० रा० अ्रमरीका के 
दूतावास--रूज़वैल्ट भवन में भारतीय पुलिस श्रमरीकी राजदूत की श्रनुमति के बिना 
प्रवेश, तलाशी या किसी को पकड़ने का अधिकार नहीं रखती । इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह है कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति झ्ाश्रय ले ले तो वह पुलिस की पकड़ से बाहर 
हो जाता है। किन्तु राजदूतों को अपने दतावासों में विदेशियों को इस प्रकार शरण देने का 
ग्रधिकार कहाँ तक है, यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता 
ग्रोशियस के समय से इस विषय में विवाद चला भा रहा है। १७वीं, १८वीं शताब्दी में 
इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया । स्टार्क ने लिखा है कि झ्राधुनिक अन्त- 
रष्ट्रीय कानून किसी दूत को यह सामान्य अधिकार नहीं प्रदान करता कि वह अपने 
दूतावास में किसी विदेशी को शररा दे सके ।'+ 

अ्रपवाद रूप में दूतावास में निम्नलिखित अ्रवस्थाह्रों में शरण दी जा सकती 
है--- (क) श्रस्थायी झाश्रय ([७॥9029 45५)ए॥ ) उन व्यक्तियों को दिया जा सकता 
है, जिनके प्राण उत्तेजित भीड़ से या अव्यवस्था के कारण संकट में पड़े हुए हैं या स्थानीय 
राजनीतिक भ्रष्टाचार की उग्रता के कारण कोई व्यक्ति दूतावास में भागकर शररा लेने 
को विवश हो । इस अवस्था में भ्राश्रय देना इसलिए न्यायोचित समझा जाता है कि इससे 
शरण लेने वाले के प्राणों की या शरीर की भौतिक क्षति से रक्षा अस्थायी रूप से ही 
जाती है। मानवीयता के श्राधार पर ऐसी शरण दी जानी चाहिये । 

(ख) जहाँ ऐसा प्राश्नय देने का बाध्यकारी स्थानीय रिवाज (89078 ]0वल्‍य. 
०7४07) हो वहाँ यह शरणा दी जानी चाहिये । 

(ग) जहाँ विशेष संधि द्वारा दूतावास वाले राज्य तथा प्रादेशिक राज्य में राज- 
नीतिक अपराधियों को ऐसा भ्राश्रय देने के श्रधिकार की व्यवस्था की गई हो, वहाँ यह 
शरण दी जा सकती है । 

प्राजकल यह माना जाता है कि दूतावास किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से ही 
ऐसा ग्राश्नय दे सकता है, यदि इस प्रकार शरण लेने बाले व्यक्ति की माँग स्थानीय 
पुलिस द्वारा की जाय तो उसे यह व्यक्ति सौंप दिया जाना चाहिये | इस विषय में सं ०- 

१४. स्वलियन---हष्ट्रोडकशन टू दी लॉ भाफ तेशन्स, पृ० २४६ 
११. स्टार्क--वही, १० २६६-६७ हे 
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रा० अमरीका ने १ दिसम्बर १६३२ के अपने एक झादेश में यह घोषणा की थी “एक 
राजनयिक दूतमंडल के प्रयोजनों में यह सम्मिलित नहीं है कि वह श्राश्रय प्रदान करे। यह 
केवल कुछ ऐसे सीमित राज्यों में प्रनुमति देने वाली (/2८775$&५8) स्थानीय परिपाटी के 
रूप में प्रचलित है, जहाँ राजनीतिक श्नौर सामाजिक परिस्थितियों में बार-बार श्रस्थिरता 
आती रहती है ।'* अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इस प्रकार के आश्रय देने का कोई सामान्य 
नियम नहीं है । 

दूतावास में स्थायी रूप से शरण देने की परिपाटी केवल दक्षिण श्रमरीकी 
राज्यों में पायी जाती है। १६२८ में इस विषय में २१ अ्रमरीकी राज्यों ने हवाना ग्रभि- 
समय (9४४73 (!०7५था४ं०१) पर हस्ताक्षर किये थे। इस पर हस्ताक्षर करते हुए 
सं० रा० अ्रमरीका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह इस प्रकार के आश्रय को ग्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून स्वीकार न करने का अपना भ्रधिकार सुरक्षित रखता है। इस समझौते 
की कई शर्तों की नई व्याख्या २६ दिसम्बर १६३३ को माण्टीविडियो के नये समझौते 
में की गई । इसके अनुच्छेद १ में इसका स्पष्ट लक्षण करते हुए कहा गया है “राज्यों के 
लिये दूतावासों में ऐसे व्यक्तियों को शरण देना वध नहीं होगा, जिने पर सामान्य श्रपराधों 
का आरोप किया गया हो, जिन पर सामान्य न्यायालयों में अ्रभियोग चलाया गया हो, जो 
दण्डित किये जा चुके हों, जो स्थल एवं जल की सेनाओ्रों की सेवा छोड़कर भाग गये 
हों।” दूतावासों में राजनीतिक शरण (7?0॥00०७| 45५४7) दी जा सकती है। इसका 
अभिप्राय यह है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण यदि कोई व्यक्ति पीडित किया 
जाता है तो उसे दूतावास में शरण ग्रहण करने का श्रधिकार है । राजनीतिक भ्रपराध 
का निर्णोय करना शरणा देने वाले राज्य का काये है। कुछ वर्ष पहले राणाओं की विरोधी 
पार्टी से परित्राण पाने के लिए नैपाल के राजा ने काठमांडू के भारतीय दूतावास में 
शरण ली थी । इस विषय में सबसे प्रसिद्ध मामला हया डी ला टारें (प्र8४७ 36 ]8 
पृ०7४७) का अ्रथवा कोलम्बियन-पेरुवियन प्राश्रय का है । 

कोलस्बियन-पेरुवियन भ्राभ्य मामला ((0007रञां्रा-शएशाप्रशंका /ै४शेणा 
(85० )--यह झगड़ा दक्षिण श्रमरीका के दो राज्यों--कोलम्बिया तथा पेरु में--एक 
राजनीतिक नेता के विषय में था। इसका नाम शांटा० 7२४ए! 99५०9 ५९ 8 ॥0776 था, 
यह पेरु के वामपक्षी क्रांति दल 86[क्षार8 ?0फ॒एक्ना रि९एए॑प्राणाकां॥ 47070क्8 
का नेता था, उस पर यह आरोप था कि उसने सैनिक विद्रोह को भड़काया है। उसने 
पेरु की सरकार के चंगूल से बचने के लिए पेरु की राजधानी लीमा में अवस्थित 
कोलम्बिया राज्य के दूतावास में शरण ग्रहण की (३ जनवरी १६४६ ) | इसके बाद कोल- 
म्बिया ने पेरु से यह माँग की कि वह इसे पेरु से सुरक्षित रूप से बाहर यात्रा करने 
(596० ००70प्८) की अनुमति दे । इसके विपरीत पेरु ने भ्रपराधी होने के कारण हया 
डी ला टारें को उसे वापिस लौटाने की माँग की । दोनों देशों के विवाद का हल न होने 
पर कोलम्बिया इसे भन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया (१५ भ्रक्टूबर १९४६) और 


१६. स्वलियन---बहीं, १० २५० 


79 दाग्रनव थे श्य विषय में दो प्रश्नों पर उत्तर चाहा--(१) क्या १८ जुलाई 

१९११ के बोलिवियन ध्मझौते तथा २० फरवरी १९२८ के हवाना अभिसमय के 
प्रनुसार कोलम्बिया शरण देने वाले ग्रपराधों की व्याख्या करने का प्रधिकार रखता है ? 
(२) कया पेरु इस प्रकार शरण दिये गए व्यक्ति को सुरक्षित रूप से यात्रा करने का 
($4 ८००707८८) प्रधिकार देने के लिये बाध्य है ? 

२० नवम्बर १९५० को इस मामले में श्रपना पहला निर्णय देते हुये भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ने उपर्यक्त दोनों प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर दिया श्रौर कहा कि कोलम्बिया 
ने उसे केवल भ्रपनी भ्रोर से या एक पक्ष से (७॥|9९८78॥9 ) राजनीतिक प्रपराधी माना 
है, पेरु ऐसा मानने के लिए बाध्य नहीं है, किन्तु पेर यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि 
यह भगोड़ा शरणार्थी राजनीतिक ग्मपराधी से कुछ अधिक है । इसने कछ भ्रन्य अपराध 
किये हैं । राजनयिक भ्राश्रय केवल भ्रविलम्बनीयता ((2०॥0५) की परिस्थितियों में 
दिया जाना चाहिये, इस मामले में ऐसा नहीं था, यह ग्राश्नय सैनिक विद्रोह के तीन 
महीने बाद दिया गया । न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्‍या भगोड़ा 
शरणार्थी पेरु को वापिस कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी ने इस 
प्रश्न को नहीं उठाया था । 

कोलम्बिया ने दूसरी बार यह मामला न्यायालय के सम्मुख लाते हुए यह 
प्राथना की कि टारें को वापिस देने के विषय में न्यायालय अपना निर्णय दे । २७ नवंबर 
को न्यायालय ने यह प्रार्थना इस ग्राधार पर ग्रस्वीकार की कि दोनों पक्षों ने आरम्भ 
में यह मामला लाते समय इस मुद्दे (?20॥॥) को नहीं उठाया था, प्रतः न्यायालय इस 
पर विचार नहीं कर सकता । इसका दूसरा कारण यह भी था कि ऐसा मामला तब तक 
नहीं उठाया जा सकता जब तक दोनों दलों में निर्णय के सम्बन्ध में विवाद न हो । 

इस समय पेरु कोलम्बिया से हया डी ला टारें को वापिस करने की माँग कर 
रहा था । किन्तु कोलम्बिया ने इसे प्रस्वीकार करते हुए कहा कि न्यायालय का निर्णय 
ऐसा नहीं है, जिससे वह शरणार्थी को पेरु को सौंपने को बाध्य हो | इस पर १३ दिसंबर 
को यह मामला तीसरी बार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया गया और पूछा गया कि 
हया डी ला टारे भ्रभी तक पेरु की राजधानी लीमा के कोलम्बियन दूतावास में छिपा 
हुआ है, भब उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय । 

१३ जून १६५१ को अं० न्यायाक्षय ने इस व्रिषय में श्रपता तीसरा निर्णय दिया 
तथा एक के विरुद्ध १३ के मतों से कोलम्बिया का यह दावा स्वीकार किया कि आश्रय 
देने बाला राज्य अपने शरणार्थी को स्थानीय अधिकारियों को सौंपने को बाध्य नहीं है । 
किन्तु १६२८ के हवाना अ्रभिसमय के अनुसार राजनीतिक अपराधियों को राजनयिक 
श्राश्रय श्रस्थायी रूप से ही दिया जा सकता है, इस बीच में उसे भ्रपनी सुरक्षा के कुछ 
भ्रन्य प्रबन्ध कर लेने चाहियें। यह भ्रभिसमय ऐसे झ्राश्रय के समाप्त करने के एक ही 
उपाय का प्रतिपादन करता है भ्रौर वह यह है कि सुरक्षित यात्रा का श्रभय वचन ( $# 
००॥072८) प्राप्त करके शरणार्थी उस देश से बाहर चला जाय । किन्तु न्यायालय ने 
झपने पहले निर्णय में कहा था कि प्रादेशिक राज्य (07/078 50806) से सुरक्षित 


यात्रा का ऐसा भ्रभय वचन तभी माँगा जा सकता है, जब यह झ्राश्रय “नियमित रूप 
से दिया एवं लिया गया हो और यदि प्रादेशिक राज्य यह चाहे कि शरणार्थी को देश 
से बाहर भेज दिया जाय | इस मामले में शरण ग्रनियमित रूप से दे दी गई है, तथा 
प्रादेशिक राज्य ने शरणार्थी को बाहर भेजने की माँग नहीं की, अ्रतः न्यायालय की 
सम्मति में उपर्यक्त श्रभिसमय इस विषय में मौन है कि श्रब क्या किया जाना चाहिए। 
इस विषय में प्रभिसमय की चुप्पी यह सूचित करती है कि ऐसे मामलों में उपर्यक्त 
निर्णय राजनीतिक सुविधा को देखते हुए किये जाने चाहिएं ।” यद्यपि न्यायालय की 
सम्मति थी कि यह शरण भ्रवैध रूप से दी गई है, इसको फौरन समाप्त कर देना चाहिये । 
फिर भी इसके साथ उसका यह मत था कि ग्राश्नय देने वाला कोलम्बिया का राज्य 
राजनीतिक ग्रपराधी को समर्पण करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । इन 
परस्पर-विरोधी स्थितियों से बचने के लिए न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया कि 
झ्राश्नय को समाप्त करने का उपाय केवल समर्पण ही नहीं है' और भ्न्त में यह आ्राशा 
प्रकट की गई थी कि कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद दोनों देश सौजन्य एवं उत्तम 
पड़ोसी की नीति से इस समस्या का समाधान कर लेंगे । 

दूताबास भ्राश्रय ([.८220॥ /5५0एा॥) के इस सुप्रसिद्ध मामले का अन्तिम 
समाधान करने के लिये १६५३ में दक्षिण अभ्रमरीकी राज्यों ने शरणग्रहण कानून की नई 
व्याख्या स्वीकार की, अन्तर-प्रमरीकी न्यायिक समिति (पालि-ठैग॥ालाएशा उएत०ै0ंथ 
(०॥7766 ) ने ब्यूनोस एयर्स में इस विषय में एक नया ग्रभिसमय ((०ाश्था।णा ) 
स्वीकार किया, किन्तु पेरु ने इसके विरुद्ध वोट दिया । अन्त में कोलम्बिया तथा पेरू में 
इस विषय में एक समझौता हुझ्आा श्र अप्रैल १६५४ में पाँच वर्ष तक लीमा के कोल- 
म्बियन दूतावास में स्वेच्छापूर्वक बन्दी बने रहने वाले हया डी ला टारें को मेक्सिको 
नगर तक सुरक्षित यात्रा करने (5४6 ८०॥0प४८) का अभय वचन दिया गया, इस 
प्रकार इस मामले का पटाक्षेप हुआ । 


पन्द्रहवाँ भ्रध्याय 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन श्रोर व्यक्ति 
(गंआस्प्यान्रंत्थनओं 7.8छ ते पट तारांतप& ) 


भ्न्तर्राष्ट्रीय कानन में व्यक्ति की स्थिति---तीन पक्ष (7]768 ४८७७ )--यह 
बड़ा जटिल प्रश्न है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का क्या स्थान है | इस विषय में 
तीन प्रधान पक्ष हैं : सबसे पुराना और परम्परागत (7790807%) पक्ष यह है कि 
व्यक्ति का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं है, दूसरा अतिवादी पक्ष इसके स्वेथा प्रतिकूल 
यह मानता है कि व्यक्ति को ही इस कानन में यह गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त है। तीसरा पक्ष 
दोनों की यह स्थिति मानता है। कानूनी परिभाषा में यह विषय ($79००६) श्रोर पात्न 
(00०८८) का झगड़ा है। सामान्य विधिशास्त्र (0008] >0्ं४०7५१८॥0८ ) में विषय 
वे व्यक्ति कहलाते हैं, जिन्हें कानून श्रधिकार श्रोर कत्तंव्य प्रदान करता है तथा पात्र 
(00७०८) वे बस्तुयें होती हैं, जिनके सम्बन्ध में ये भ्रधिकार दिये जाते हैं भौर कर्तंब्यों 
को पूरा करने की जिम्मेवारी दी जाती है। कानूनी शब्दों में उपर्युक्त विवाद इस प्रश्न पर 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय शोर पात्न क्‍या हैं ? प्राचीन परम्परागत पक्ष यह है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय ($प्र/०८४) केवल राज्य हैं, व्यक्ति इसका विषय 
कभी नहीं हो सकते । व्यक्ति राष्ट्रीय कानून का विषय होते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ 
ग्रधिकार भर कत्तंव्य मिलते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ये श्रधिकार और कत्तंव्य राज्यों 
को प्राप्त होते हैं, श्रतः वही इसका विषय समझ जाने चाहियें । दूसरा पक्ष यह मानता 
है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों को ही कुछ भ्रधिकार प्रदान करता है, श्रतः वही 
इसका विषय माना जा सकता है । तीसरा पक्ष राज्य और व्यक्ति दोनों को भअ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विषय समझता है । पहले पक्ष के मुख्य समर्थक सर फ्रेडरिक स्मिथ श्रौर 
भ्रापेनहाइम हैं श्लौर दूसरे पक्ष के पोषक हेनस केलसन, स्टोवैल, हैफ्टर तथा ब्राउन आदि 
विधिवेत्ता हैं। तीसरा पक्ष फेनविक, श्वात्संज़नबजंर प्रभृति विधिशास्त्रियों ने रखा 
है। यहाँ क्रमशः इन तीनों का संक्षिप्त प्रतिपादन होगा । 

पहला पक्ष-परम्परागत वृष्टिकोण (!. ]7300079 श०४)--इसके 
अनुसार केवल राज्य श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बन सकते हैं। सर फ्रेडरिक स्मिथ 
ने लिखा है--“राष्ट्रों के कानून में राज्य श्रौर केवल राज्य न्यायालयों में उपस्थित होने 
तथा अपनी बात सुना सकने का अधिकार (.00०05 88707 ) रखते हैं, प्रतः केवल वही 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (वाशाक्षांणा| एथ5णा॥षं9) को धारण करते हैं।” 


प्रन्तरष्ट्रीय कानन श्रोर व्यक्ति ३३७ 


आपेनहाइम' के मतानु सार क्योंकि राष्ट्रों का कानून मुख्य रूप से राज्यों के बीच का कानून 
है, अतः सामान्यतः केवल राज्य राष्ट्रों के कानून का विषय होते हैं तथा व्यक्ति अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय कानून के चरम पात्र (0]४7906 ०४०८४ ) होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इस 
पक्ष की पुष्टि में ग्रनेक बातें कही जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
समझौतों और नियमों का निर्माण राज्य करते हैं। श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय में बादी- 
प्रतिवादी के रूप में केवल राज्य ही उपस्थित हो सकते हैं । सं० रा० संघ की सदस्यता 
केवल राज्यों को प्राप्त है। दूसरे देशों में नागरिकों के हितों की रक्षा भी राज्य इन 
देशों में भेजे गये अपने दूतों तथा राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं । राज्य ही भन्य 
देशों से सन्धियाँ करके नये भ्रधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाते हैं । विदेश में 
न्याय न प्राप्त होने की दशा में कोई व्यक्ति इसे पाने के लिये भ्रपने राज्य की शरण में 
जाता है । युद्ध के कानून के अनुसार जब एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषरणा 
करता है तो इससे दूसरे राज्य के सब निवासी पहले राज्य के शत्रु समझे जाते हैं, भले ही 
वैयक्तिक रूप से वे इस युद्ध के समर्थक न हों । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्न्‍्तर्राष्ट्रीय 
कानून विदेशों में राजाओ्रों, शासनाध्यक्षों तथा राजनयिक प्रतिनिधियों को कुछ विशेषा- 
धिकार प्रदान करता है (देखिए ऊपर, प० २७७) किन्तु व्यक्तियों को ये अधिकार 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर बनाये गये राष्ट्रीय कानून के नियमों से प्राप्त होते 
हैं। इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय कानून अवश्य होता है, किन्तु इनका 
निर्माण राष्ट्रीय कानूनों से ही होता है। संबियन ऋण ($2८92॥ 7.0875) के मामले 
में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि वह केवल राज्यों के विवाद सुन 
सकता है। ऐसा कोई मामला इस न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता, जिसमें 
एक श्रोर राज्य तथा दूसरी ओर किसी अन्य राज्य के प्रजाजन हों । इन सब तथ्यों से 
यही सिद्ध होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय ($प77०[००) केवल राज्य है । 
दूसरा पक्ष--भ्रतिवादी दृष्टिकोण (2, :750०706 ४४९७ )---इसका यह मत है 
कि राज्य मस्तिष्क की कोरी कल्पना मात्र है, व्यक्तियों से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं 
है, राज्य मनुष्य के लिये है, न कि मनुष्य राज्य के लिये। सं० रा० श्रमरीका की 
स्वाधीनता की घोषणा में कहा गया था कि सरकारों का निर्माण शासित जनता की 
सहमति से होता है, शभ्रतः राज्य जनता के आदेश के भ्रनुसार उनका कार्य करने वाले हैं, 
राज्यों की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, उनके कोई स्वतन्त्र अधिकार नहीं। इसलिए 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून से प्राप्त होने वाले श्रधिकार राज्य के नहीं, किन्तु व्यक्तियों के होते 
हैं। इसी दृष्टि से वेस्टलेक (५७/८४४८८) ने लिखा है--“राज्य के श्रधिकार और 
कत्तंव्य उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के श्रधिकार और कत्तंव्य होते हैं।” 
सस्‍्टोबेल (5092८) ) के मतानुसार “एक व्यक्ति दो प्रकार से भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का 
विषय है--मानवीय प्राणी होने के नाते तथा अ्रपने राज्य का अंग होने की दृष्टि से ।” 
हैफटर के कथनानुसार मानवीय प्राणियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मौलिक 


१. झापेनहाइम--हण्टरनेशनल लॉ, खं० १, प्रष्टम संस्करण पृ०, ६३६ 


३३८ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


ग्रधिकार उन्हें “भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का निकटतम ([77८0स्‍480० ) विषय बनाते हैं। 
ब्राउन का यह कहना है कि भन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून के समर्थकों की सबसे भयंकर भूल यह 
हैं कि वे तोतारटन्त की भाँति बराबर यह कहते हैं कि यह कानून केवल पूर्ण प्रभुता- 
सम्पन्न राज्यों के बीच में ही लागू होता है । प्रसिद्ध विधिशास्त्री लौटरपैख्ट (॥.006- 
78०४) ने प्रापेनहाइम की पुस्तक का संशोधन करते हुये यह लिखा है--राज्यों 
के भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय होने का सही अ्रर्थ यह है कि (क) श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का निर्माण केवल राज्यों द्वारा हो सकता है । (ख ) प्रधान रूप से इसका सम्बन्ध राज्यों 
के भ्रधिकार औ्रौर कत्तंब्यों से है, व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों से नहीं। (ग) 
प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष राज्य ही उपस्थित हो सकते हैं। इस सिद्धान्त में 
इससे भ्रधिक कोई बात नहीं है। जब हम यह कह सकते हैं कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल 
राज्यों के आचरण को नियन्त्रित करता है तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इस 
प्रकार नियन्त्रित किया जाने वाला आचरगणा राज्यों के अंगरूप में कार्य करने वाले 
व्यक्तियों का आचरण है । हेन्स केलसन ने इस पक्ष को पृष्ट करते हुये कहा है--“भ्रन्य 
सब कानूनों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी मानवीय भ्राचरण के नियन्त्रण के लिये 
है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त (४०॥॥5) व्यक्तियों पर ही लाग होते हैं ।' 
तीसरा मध्यवर्तो पक्ष (3, 7077604० ४०७)--वर्तमान समय में विधि- 
शास्त्रियों का झुकाव उपयुक्त दोनों पक्षों के मध्य में वर्तमान तीसरे पक्ष को सही 
मानने का है। इसके अनुसार राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय होने में कोई 
सन्देह नहीं है, किन्तु व्यक्तियों को भी इसका विषय माना जाना चाहिये। फेनविक के 
शब्दों में व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य न होते हुए भी, इन्हें अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विषय माना जा सकता है। इस कानून की श्रनेक शाखाझ्रों का राज्य के साथ नहीं, 
किन्तु व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध है । इसके कुछ उदाहररा ये हैं--ग्रधिवास (700ण0॥ ) 
देश में विदेशियों के अधिकार और कत्तंव्य, राष्ट्रीय बन्दरगाहों में विदेशी जहाजों के 
विशेषाधिकार (देखिये ऊपर, पु० २८१), महासमुद्रों में नौचालन (पु० २८३-४) । 
इन विषयों के कानून यद्यपि राज्यों के मध्य बनाये जाते हैं, किन्तु श्रपने व्यावहारिक 
प्रयोग में ये वैयक्तिक अधिकार ही समझे जाते हैं । भ्रन्तर्राष्ट्रीय पंच न्याय-अधिकररणों 
(&जा।बा०णा प्राए्रा॥5) में कई बार व्यक्ति भी वादी-प्रतिवादी के रूप में 
उपस्थित होते हैं। श्रधिग्रहणा या नौलुंठन न्यायालयों (7072८ (०7५5) में एक प्रानी 
प्रथा के भ्रनुसार जहाजों के वेयक्तिक स्वामी अपने श्रधिकारों की रक्षा के लिये उपस्थित 
होते हैं । न्यूरेम्बर्ग में जर्मन युद्धापराधियों पर चलाये गये अभियोगों से यह प्रमाणित 
होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भंग के कार्यो के लिये व्यक्तियों को सीधे रूप में 
उत्तरदायी बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में यह अनुभव किया जाने लगा है कि 
व्यक्ति का कल्याण--भले ही वह किसी देश का हो--बहुत अभ्रधिक महत्व रखता है, 
उसकी दशा सुधारने या उन्नत करने से केवल उसके देश का नहीं, किन्तु समस्त मानव 
जाति का हित उन्नत होता है। लोटरपैख्ट के शब्दों में समष्टि का कल्याण इसका 
निर्माण करने बाल्नी ब्यष्टियों के कल्याण से निर्धारित होता है। इससे यह स्पष्ट है कि 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति ३३६ 


राज्य की सामूहिक सत्ता इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों से ऊंचे दर्ज की नहीं है। 
ग्राजकल राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए व्यक्तियों के हितों की परस्पर- 
निर्भरता (70069०70०70०) इतनी अधिक बढ़ गई है कि अन्‍्तर्राप्ट्रीय कानून का 
विषय अनन्य रूप से (//००४४०४५ ) राज्य को नहीं माना जा सकता, व्यक्तियों को 
भी इसका विषय मानना पड़ता है ।' 

वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी इस धारणा को पुष्ट करती है । 
इस समय मानव के मौलिक अधिकारों पर बहुत बल दिया जा रहा है, ये अधिकार 
प्रत्येक व्यक्ति को--भले ही वह किसी राज्य का सदस्य हो या न हो--अ्रवश्य प्राप्त 
होने चाहियें। १६४१ में राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने कांग्रेस को दिये अपने सन्देश में 'चार 
स्वतन्त्रताध्नों' की घोषणा की थी । सं० रा० संघ के चार्टर में मौलिक मानवीय अधि- 
कारों की सुरक्षा का बारम्बार उल्लेख हुआ है, उसकी आ्राथिक सामाजिक परिपद्‌ इन 
झ्रधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से बनाई गई है । १० दिसम्बर १६४८ को 
सं० रा० संघ की जनरल असेम्बली ने मानव श्रथिकारों को सा्वभौस घोषणा 
स्वीकार की है, १६५० में कुछ योरोपियन राज्यों ने इसके सम्बन्ध में एक समझौता 
करके इसे कानूनी मान्यता प्रदान की है । ११ दिसम्बर १६४६ को सं० रा० संघ की 
जनरल असेम्बली ने सर्वंसम्मति से जातिवध (5९॥00००७ ) को भअन्तर्राप्ट्रीय कानून का 
एक अपराध घोषित किया है। इस सम्बन्ध में हुए समझौतों का आगे उल्लेख किया 
जायगा । श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समझौतों द्वारा व्यक्तियों के मोलिक अधिकारों 
की सुरक्षा के ये सब प्रयत्न इस बात को भलीभाँति प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति अन्त- 
राष्ट्रीय कानून का विषय हो सकता है । 

भ्रत: इस विषय में फंनविक का यह कथन यथार्थ प्रतीत होता है--'उपर्यक्त 
तथ्यों की उपस्थिति में यह कहना सर्वथा भ्रवास्तविक होगा कि व्यक्ति कुछ अंशो में 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के, विशेष रूप से वास्तविक कानून ($प0/2॥096 ]9७) के 
नियमों का विषय नहीं है । प्रक्रियात्मक कानून (00०64प्राथ 9७) में अपने अधि- 
कारों के लागू करने के लिए व्यक्ति को राज्य का सहारा लेना पड़ता है, इसमें भी 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनाई गई अ्रल्पसंख्यकों के संरक्षण की संधियों का उदाहरण 
है । इनसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ का आधार 
औॉन्‍्तर्राष्ट्रीय शासनयन्त्र बनाया गया था। थामस ने यह बताया कि शनै:-शनै: 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र विशाल होने से राज्यों का क्षेत्र संकुचित हुआ है और इसने 
व्यक्तियों के मौलिक अ्रधरिकारों के संरक्षण का विस्तार करते हुए उसे अपने कानून का 
विषय बनाया है । इसके कुछ उदाहरण दासप्रथा निषेध, राज्यहीन व्यक्तियों और 
शरणार्थियों के संरक्षण के समझौते, ग्रल्पसंख्यकों के प्रति धामिक और राजनीतिक 
सहिष्णुता के व्यवहार पर बल देने वाली सन्धियाँ, युद्ध करने के नियमों का निर्माण 


२. लोटरपैंकट---इण्टरनेशनल ला एण्ड हा मन राहट्स, पृ० ६० 
३. फंनविक--इण्टरनेशनल लॉ, तृतीय संस्करण, पृ० १३४-४५ । 
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है । ये सब व्यक्ति के भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय होने के प्रबल प्रमाण हैं । 

श्रब यहाँ व्यक्ति की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली कुछ श्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, 
समझौतों का उल्लेख किया जायगा । 

व्यक्ति को स्थिति को प्रभावित करने वाली भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थायें (]00- 
॥क्षाणाब] छा0०शंहणा$ बीलिएं।8 ॥6 ए0भांणा ० पफातरं(१7॥] )--सन्धियाँ 
(77०809 $0704॥0॥5 )---कई बार विभिन्न देशों में कुछ सन्धियाँ व्यक्तियों के 
अ्रध्रिकारों की सुरक्षा के लिए की जाती हैं। १८७८ की बलिन की सन्धि द्वारा टर्की 
रूमातिया, सबिया, मोन्टीनीग्रो तथा बल्गारिया पर यह बाध्यता डाली गई थी कि वे 
अपने प्रजाजनों को धामिक स्वतन्त्रता प्रदान करें | प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पोलैण्ड 
चेकोसलोवाकिया, रूमानिया, ग्रीस, आस्ट्रिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया और टर्की के 
साथ की गई सन्धियों में इन राज्यों में जातीय, श्राथिक और भाषा की दृष्टि से अल्प- 
संख्या रखने वाले समुदायों के साथ समान व्यवहार तथा इनके हितों के संरक्षण की 
गारण्टी दी गई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इटली, रूमानिया तथा धुरी 
देशों के अन्य सहायक राज्यों के साथ की गई पेरिस की सन्धियों में मानवीय श्रधिकारों 
के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की श्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों ने व्यक्तियों 
को कुछ अ्रधिकार प्रदान किये हैं। १६२८ में उप्पाइतांलाणा ० था6 (ए०पा ण॑ 
[98722 के मामले में श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था--ऐसी सन्धियाँ 
करने वाले पक्षों के इरादे के श्राधार पर व्यक्तियों को अधिकार और ककत्तंव्य प्रदान 
करने वाले कुछ नियम बनते हैं श्र इन देशों के राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा इनका 
पालन करवाया जा सकता है । 

स्यूरेम्बगें के श्रभियोग (ितालआएश३ 745, '२०ए७॥०९ 29, 945- ५69. 
30, 946 )--द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद धूरी राष्ट्रों के प्रमुख नाज़ी नेताओं, सेना- 
पतियों तथा भ्रधिकारियों पर शांति और मानवता के विरुद्ध तथा युद्ध के भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों को तोड़ने वाले युद्धापराधों (५४७ ०7765) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक 
न्यायालय में मामले चलाये गये । अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग द्वारा इनके सम्बन्ध में तय 
किये गये वैयक्तिक जिम्मेवारी के सिद्धान्तों का पहले उल्लेख हो चुका है (देखिये, पृ० 
१२३) ! इन मामलों में अ्रभियुक्तों ने श्रपती सफाई देते हुए यह कहा था कि (क) 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध पूर्ण प्रभुवासम्पन्त राज्यों से होता है, इसमें व्यक्तियों 
के लिए कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं है। (ख) राज्यों के कार्यों के लिए वैयक्तिक रूप से 
किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों तकों को भस्वी- 
कार करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों एवं राज्यों को कत्तव्य और 
दायित्व प्रदान करता है । १६४२ में :%फ़्शा68 ऐपा। के मामले में सं० रा० 
अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री स्टोन ने कहा था--“व्यक्तियों को 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भंग के लिए दण्ड दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 


४, यामस--दो सेमेण्टिक्स भ्राफ इभ्टरनेशनल्र लॉ, पृ० २७ 
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विरुद्ध श्रपराध व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, न कि अमू्ते सत्ताप्नों (808090० 
०॥006$) द्वारा। इस प्रकार अपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने से ही 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्थाओ्रों को लागू किया जा सकता है।“ 

टोकियों में ४ जून १९४६ से १४ नवम्बर १६४८ तक जापान के युद्धापराधियों 
पर एक विशेष रूप से बनाये गये न्यायालय में श्रभियोग चलाये गये । विजेता 
देशों के ग्यारह न्यायाधीशों में इसके एक जज भारत के श्री राधा विनोदपाल भी थे । 
जजों ने युद्ध के नियम और भ्रन्तर्राष्ट्रीय समझौतों एवं संधियों का उल्लंघन करने के 
भ्रपराध में २८ जापानियों को युद्धपराधों के लिये जिम्मेवार ठहराते हुए दण्डित किया । 

जातिवध समझोता (0670० 09० (०णाश्था।णा ) --१६४८ में सं० रा० संघ 
द्वारा स्वीकार किये गये इस समझौते में जातिवध का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये 
दण्ड विधान की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि कार्य करने वाले चाहे उत्तरदायी 
शासक हों, सार्वजनिक अ्रधिकारी हों या निजी व्यक्ति हों, इन्हें दण्ड अ्रवश्य दिया 
जायगा । यह दण्ड राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के न्यायालयों द्वारा दिया 
जा सकता है। इसे प्रत्यपंगा की दृष्टि से राजनीतिक अपराध नहीं समझा जायगा। 
इसमें ऐसे अपराधों के लिये व्यक्ति की सीधी जिम्मेदारी स्वीकार की गई है। 

मानवीय शभ्रधिकारों की सा्वभोम घोषणा ((एप्आप्ल$8| फिल्लैश्रक्राणा 0 
प्रप्राशक्षा रि8॥5)-१० दिसम्बर १६४८ को सं० रा० संघ की जनरल श्रसेम्बली 
ठ्वारा स्वीकार की गई इस घोषणा में पहली बार सभी मानवीय अ्रधिकारों का ३० 
अ्रनुच्छेदों में सुस्पष्ट, प्रामारिक और सारगर्भित विवेचन किया गया है । इसकी भूमिका 
में मानव की प्रतिष्ठा और मल्य पर महत्व देते हुए सर्वप्रथम उसमें जीवन, स्वतन्त्रता 
तथा कानूनी समानता के अ्रधिकारों का समर्थन है (३--१५ भ्रनुच्छेद ) । इसके बाद 
दासप्रथा, कर यातता देने, घर तथा परिवार के जीवन में श्रनुचित हस्तक्षेप डालने वाले 
कार्यों को निषिद्ध ठहराते हुए मानवीयता के अ्रधिकारों पर बल है । प्रत्येक व्यक्ति को 
राष्ट्रीयता पाने, स्वतन्त्रतापृ्वंक विवाह करने और सम्पत्ति रखने की स्वतन्त्रता दी 
गई है। गनुच्छेद १८-१९ में धामिक पूजापाठ की तथा अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का 
वर्णन है। शान्तिपूर्ण रीति से एकत्न होने श्रौर समुदाय बनाने का तथा सरकारी सेवा 
प्राप्त करने का सबको भ्रधिकार है (भ्रनु० २०-२१) । २२ से २६ तक के अनुच्छेदों 
में व्यक्ति के श्राथिक श्रधिकारों का वर्णन है । इनमें प्रमुख ये हैं--काम पाने का अ्रधि- 
कार, स्वतन्त्रतापूर्वकं अपना पेशा व व्यवसाय चुनने का अधिकार, समान कार्य के 
लिए समान वेतन पाने का तथा विश्राम और छुट्टी का अधिकार, बेकारी, बीमारी 
बैधव्य, बुढ़ापे तथा जीविका कमाने की तथा असमर्थता की अन्य दशाझ्रों में संरक्षण । 
झपनी तथा अपने परिवार की उपयुक्त चिकित्सा का भ्रधिकार, मानवीय व्यक्तित्व 
का पूर्ण विकास करने तथा मौलिक स्वतन्त्रताश्रं के प्रति सम्मान उत्पन्न करने वाली 
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क पाने का भ्रधिकार । 

इस घोषणा की सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि इसमें इसे क्रिया- 
न्वित करने की कोई व्यवस्था नहीं है भ्रौर त ही इसे लागू करने की बाध्यता राज्यों पर 
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डाली गई है। सं० रा० अमरीका के प्रतिनिधि के अनुसार यह घोषणा कानूनी दस्ता- 
वेज नहीं है और इसको कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता। लौटरपैख्ट के 
मतानुसार इसे प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम नहीं माना जा सकता । 

किन्तु इसकी उपर्युक्त श्रालोचना ठीक नहीं है। इसके निर्माता इसे कानूनी रूप 
देने का कार्य तीन चरणों ($488०5) में पूरा करना चाहते हैं--(१) मानवीय अधि- 
कारों के स्वरूप की घोषणा, (२) विभिन्‍न राज्यों द्वारा इनके सम्मान और पालन 
के लिये किये गये समझौते, (३) इसको क्रियान्वित करने के उपयुक्त उपाय और 
साधन । अ्रभी तक इस घोषणा द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य का पहला चरण ही सम्पन्न 
हुआ है, इसका उद्देश्य केवल मात्र मानव के सामान्य रूप से सर्वंसम्मत अधिकारों की 
सूची तैयार करना था और इसमें यह सफल हुआ है । इसकी पूर्ण सफलता तभी हो 
सकती है, जब राज्य इसके पालन का दायित्व श्रौर कतंव्य अपने ऊपर ले लें तथा अपने 
न्यायालयों द्वारा इसको क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करें। इस दिशा में १६५० 
का निम्नलिखित योरोपियन समझौता महत्वपूर्ण है। 

मानवोय श्रधिकारों की रक्षा का योरोपियन श्रभिसमय (४एा०ए८थ॥ (०- 
भलावता 0 पर श/06०ा0०7 ० फ्प्ाात्ा रि2॥5, 950)--- १६४८ के मानवीय 
अधिकारों के घोषरणापत्र को कानूनी बेधता प्रदान करने के लिए योरोप की परिषद 
((०ण्ादां। ० £प्रा०४०) के सदस्य-राज्यों ने रोम में ४ नवम्बर १६५० को प्रादे- 
शिक आधार पर मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा के एक योरो- 
पियन समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसमें उपर्युक्त मानवीय अधिकारों में दो नई 
बकल्पिक व्यवस्थायें जोड़ी गई हैं :--- 

(१) व्यक्ति को अपने भ्रधिकारों की रक्षा के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को 
भावेदनपत्र देने का अधिकार । (२) मानवीय अधिकारों के योरोपियन न्यायालय 
कं। स्थापना । यह मानवीय अधिकारों का योरोपियन आयोग होगा, इसकी सदस्य- 
संख्या १५ है । ये व्यवस्थायें राज्यों पर तभी लागू की जा सकती हैं, जब राज्य पृथक्‌ 
धोषणाओं द्वारा इन्हें अपने पर लागू करना स्वीकार कर लें । 

स्टार्क ने यह लिखा है' कि यह समझौता तीन बातों में उपर्युक्त घोषणा से श्रागे 
बढ़ा हुआ है--(१) सार्वेभीम घोषणापत्र के कुछ अधिकारों का पालन इसमें ग्रावश्यक 
ठहराया गया है | (२) श्रधिकारों की बड़ी विशद और स्पष्ट व्याख्या की गयी है। (३) 
मानवीय अधिकारों के आयोग की स्थापना की गयी है, इसका कार्य राज्यों की प्रार्थना 
पर मानवीय अधिकारों के अतिक्रमरा के मामलों की खोज करना तथा इनके बारे में 
रिपोर्ट देना है । यह अपना कार्य व्यक्तियों तथा गर-सरकारी संगठनों द्वारा दिये गये 
प्रार्थनापत्नों के आधार पर भी कर सकता है। जुलाई १६५५ में छः: राज्यों द्वारा 
वेयक्तिक प्रार्थना का अ्रधिकार स्वीकार कर लिये जाने पर इस भ्रायोग को थ्यक्तियों के 
श्रावेदनपत्न सुनने का भ्रधिकार मिल गया है। आ्राठ राज्यों की स्वीकृति मिलने पर 


५. स्टा्क--एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लां, पृ० २६६ 
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मानवीय अ्रधिकारों का एक योरोपियन न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था उक्त 
समझौते में है । किन्तु ग्रभी तक पाँच राज्य ही इसके लिये तैयार हुए हैं, अतः इसकी 
स्थापना नहीं हो सकी । न्यायालय को आयोग की भ्पेक्षा श्रधिक अधिकार हैं, क्योंकि 
इसका क्षेत्राधिकार भ्रनिवार्य है । श्रायोग के अधिकार सीमित हैं, फिर भी यह अरब 
तक वेयक्तिक शिकायतों के २०० आवेदनपत्नों पर विचार कर चुका है। 

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रब शभ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति का तथा 
वैयक्तिक अधिकारों का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का विषय मान लिया गया है । 


सोलहवाँ प्रध्याय 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदृत श्र वाणिज्य दूत 
(काएागाबए2 48९५5 गणत (०४5फ्ा6) 


प्राचीन एवं मध्यकाल में दूत प्रथा ()छ0ाशभांए /80॥5 7 #ालंशा 
80 )(९०९४४| 7८7०0 )--प्रत्येक राज्य ग्रन्य राज्यों के साथ अ्रपता सम्बन्ध बनाये 
रखने तथा पारस्परिक व्यवहार चलाने के लिये वहाँ अपने दूत और व्यापारिक प्रति- 
निधि भेजता है। विभिन्‍न राज्यों द्वारा एक-दूसरे के पास अपने दूत भेजने की प्रथा 
इतिहास में ग्रत्यन्त प्राचीनकाल से चली ञ्रा रही है । वाल्मीकि रामायरा में अंगद के 
रावण के दरबार में तथा महाभारत में श्रीकृष्ण के कौरवों के दरबार में दूत बनकर 
जाने का उल्लेख है । प्राचीन भारत के विभिन्‍न प्रकार के दूतों का पहले वर्णन हो 
चुका है (देखिये पृ० १६-२०) । 

सिकन्दर के आक्रमण के यूनानी विवरणों से ज्ञात होता है कि मालव 
(४७।॥०) और क्षुद्रक (0:५09:0) गणराज्यों ने यूनानी राजा से संधि करने के 
लिये श्रत्यधिक योग्य तथा बहुत ऊँचा कद रखने वाले व्यक्तियों को पूर्ण प्रधिकार देकर 
संधि करने को भेजा था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय तक भारत में विदेशी व्यक्तियों का 
भ्रागमन इतना अ्रधिक बढ़ गया था कि पाटलिपुत्न की नगर व्यवस्था में एक बोर्ड का 
कार्य विदेशियों की देखभाल करना था । सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त के दरबार में मेंगस्थनीज़ 
को श्रपना राजदृत बनाकर भेजा था, उसके उत्तराधिकारी बिन्दुसार के समय डेईमेकस 
()0790705) सीरिया के यूनानी राजा का राजदूत बनकर श्राया। टालमी 
फिलाडेल्फोस ने मौर्यों के दरवार में डियोनिसियोस को राजदूत बनाकर भेजा । भ्रशोक 
के शिलालेखों में पश्चिम के चार यूनानी राज्यों में धर्मदृत भेजने का वर्णन है । २० ई० 
पूर्व में एक पाण्ड्य राजा ने रोमन सम्राट्‌ भ्रागस्टस सीज़ र के दरबार में भ्रपना दूत 
मण्डल भेजा था । 

मध्य युग में योरोप में दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु ये दूत श्रारम्भ 
में दूसरे देशों में विशेष कार्य करने के लिये भेजे जाते थे, अपना काये पूरा होने के बाद 
ये स्वदेश लौट आते थे। स्थायी रूप से भ्रन्य राज्यों में दूत भेजने की प्रथा का श्रीगर्णेश 
१४वीं शताब्दी में इटली के गणराज्यों, विशेषतः वेनिस (४८४८८) में हुआ । फ्रांस में 
लुई ११वाँ (१४६१-१४८३ ) पहला नरेश था, जिसने दूसरे देशों में स्थायी रूप से 
निवास के लिये अपने राजदूत भेजे । १५२० ई० में इंग्लैंड श्र जम॑नी के राजाशों में 
दूत भेजने की संधि हुई । १६४८ की वैस्टफेलिया की संधि ने इस प्रथा को प्रोत्साहित 
किया । इसके बाद यातायात तथा संचार के साधनों की उन्नति से अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क 
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बढ़ने लगा भौर स्थायी दूत भेजने की प्रथा १७वीं शत्ती में लगभग सभी राज्यों ने 
झ्रपना ली । उस समय दूतों का प्रधान कार्य अपने देश के स्वार्थों की रक्षा के लिये दूसरे 
देशों में जासूसी करना और झूठ बोलना था ।' १७वीं शती के एक ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ 
सर हेनरी बोट्टन (मकाए ए/०/०॥) ने लिखा था “राजदूत ऐसा ईमानदार 
भ्रादमी है जो अपने देश के हित के लिये विदेश में झूठ बोलने भेजा जाता है।' 

राजनयिक सम्बन्धों का वियना श्रभ्िसमय (प्रांशा॥8 (एणाश्शाएणा ०णा 
[एण्राभां2 र९७४०ा३, 4 96 )--दूतों के कार्यों के प्रकारों तथा इनके विषय 
में सभी श्रावश्यक समस्याओं पर गम्भीर विचार करने के उपरान्त सं० रा० संघ की 
भ्रध्यक्षता में ८१ राज्यों के वियना सम्मेलन ने १६६१ में एक समझौता स्वीकार किया 
है, इसकी आरम्भिक रूपरेखा अन्तर्राष्ट्रीय विधि भ्रायोग ने तैयार की थी । यह समझौता 
२२ राज्यों की सरकारों का पअनुसमर्थन (२४४0७॥0॥ ) पाने पर ही लागू समझा 
जायगा । इसका विशेष महत्व इसलिये है कि इसने पहली वार राजदूतों के सम्बन्धों में 
सभी श्रावश्यक नियमों का विस्तार से प्रतिपादन किया है । इसकी प्रस्तावना में कहा 
गया है कि राजदूतों के विषय में इस प्रकार के नियमों के बारे में समझौता करने से 
उन देशों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबन्ध बढ़ेंगे, जिनमें इस समय वैधानिक एवं सामाजिक 
पद्धतियों के विषय में उग्र मतभेद है । इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि राज- 
दूतों को प्रदान किये जाने वाले विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उद्देश्य यह है कि 
विदेशों में भेजे जाने वाले दूतमण्डल ग्रपने कार्य श्रधिक क्षमता और योग्यता के माथ 
सम्पन्न कर सकें । इन अधिकारों का प्रयोजन व्यक्ति को नहीं, किन्तु राज्य को लाभ 
पहुंचाना है । जिन विषयों में इस श्रभिसमय ने नियम नहीं बनाये उनके सम्बन्ध में 
प्रन्तर्राष्ट्रीय रिवाजी कानून (0ए४०7क्ष५ व/शा]॥ाण9। 4.8७) के प्रचलित नियम 
यथापूर्व बने रहेंगे । यहाँ यथास्थान इस भ्रभिसमय के विभिन्‍न नियमों का उल्लेख किया 
जायगा । 

दूतों की श्रेणियाँ श्ौर प्रकार--मध्ययुग में दूतों के श्रनेक प्रकार थे और इनके 
पौर्वापर्य क्रम के कुछ निश्चित नियम नहीं थे । प्रत्येक देश का दूत श्रपनी सवारी और 
गाड़ी भ्रन्य देशों के दूतों से श्रागे रखना चाहता था । १७वीं शती में लन्दन के एक 
शाही जलूस में स्पेनिश राजदूत ने फ्रेंच दृत की गाड़ी को श्रागे बढ़ने से रोकने के लिये 


१. कौटिलीय भ्रथंशासत्न (१।१६) में दूत के जासूसी के काम को अत्यधिक महत्व देते 
हुए यह कहा गया है कि वह तपस्थी भौर व्यापारी का वेष धारण करने वाले गप्तचरों द्वारा शत्रु- 
राज्य के योग्य प्रजाजनों को फोड़कर अपनी धोर मिलाये, उसके मंत्रियों के दोष जान ले, उसके 
सामरिक महत्व के स्थानों, किलों के रहस्यों, रक्षा की व्यवस्था भौर राज्य की ब्रुटियों का पता 
लगाये---रागापरानौ भत्तेरि रन्ध्रं प्रकृतीनां तापसवैदेहकव्यंजनाभ्यामपलभेत ।*''*""'**** ०" *** 
प्रनीकस्थानयुद्ध प्रतिग्रहापसा र भूमी रात्मन: परस्य चावेक्षेत्र | दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सरवृत्तिगुप्तिड्छिद्राणि 
बोपलभेत । 

२. स्वलिन--इंट्रोडकशन ट्र दी लॉ भ्राफ नेशन्स 


रंग६ झ्रन्तरष्ट्रीय कानून 


उसके घोड़ों के गले में रस्सी डालकर उन्हें मार डाला । १९वीं शती में ऐसे विवादों का 

झन्‍्त करने के लिये १०१५ की वियना कांग्रेस ने तथा १८१८ की एक्स-ला शापेल 

(4४-7.8 (४०]०॥९) की कांग्रेस ने विभिन्‍न प्रकार के दूतों की श्रेणियां तथा पौर्बापर्य 
का क्रम निश्चित किया । वियना के नियमों में राजदूतों की तीन ही श्रेणियाँ थीं, छोटे 
राज्यों के दूतों के लिये उसमें कोई स्थान नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिये एक्स-ला 
शापेल की कांग्रेस ने निवासी मंत्री (१॥॥75(2॥ ॥२०5।४८॥॥) की नई श्रेणी का निर्माण 
किया । दूतों की इन चारों श्रेणियों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

(क) राजदूत (47708559007) --ये इन्हें भेजने वाले राज्य के श्रध्यक्ष के 
वेयक्तिक प्रतिनिधि मामे जाते हैं और इस कारण इन्हें ग्रनेक विशेष सम्मान और 
अधिकार दिये जाते हैं। इनका सबसे बड़ा श्रधिकार शासन के अध्यक्ष से सीधा मिलने श्रोर 
वार्त्ता करने का है । इस अधिकार का राजतन्‍्त्रों के युग में बड़ा महत्व था, किन्तु श्राज- 
कल लोकततन्‍्त्रप्रणाली में मंत्रियों का महत्व श्रधिक बढ जाने से इसका गौरव कम हो 
गया है। राजदूतों का दूसरा अधिकार परम श्रेष्ठ (75 75००।|८7०५) के रूप में 
सम्बोधित कराने का है। राजा का वैयक्तिक प्रतिनिधि होने के नाते इनके लिये इस 
सम्बोधन का प्रयोग सर्वथा समीचीन है । महाशक्तियों या बड़े राज्यों को ही राजदूत 
भेजने का अ्रधिकार है । छोटे राज्यों के दतों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। 
पद, प्रतिष्ठा श्रौर पौर्वाप्य के क्रम की दृष्टि से दूतों में राजदूतों का स्थान सर्वोपरि तथा 
सर्वोच्च है | पोप द्वारा भेजे गये लीगेट (7.228४0०) तथा नंशियों ('रैधा००) नामक 
दूत भी दर्ज की दृष्टि से राजदूतों के समकक्ष समझे जाते हैं । 

(ख) पूर्णाधिकार-मन्त्री तथा श्रसाधारण दूत (॥॥॥5९5 शिल्यांएण॑लाधंश् 
0 ५9098 &7300॥49 )--ये इन्हें भेजने वाले राज्य के शासनाध्यक्ष के 
वेयक्तिक प्रतिनिधि नहीं समझे जाते, श्रतः इन्हें राजदूतों को प्रदान किये जाने वाले 
विशेष सम्मानसूचक अधिकार प्राप्त नहीं होते । ये राज्य के अध्यक्ष के साथ वार्त्तालाप 
करने का अधिकार ((शां8॥ ० /७०००॥०९) नहीं रखते और इन्हें सौजन्यवश ही 
परम श्रेष्ठ ((9]$ 52००॥०१९५) सम्बोधित किया जाता है । वस्तुत: ऐसा कहलाने का 
इन्हें कोई अ्रधिकार नहीं है । पोप के अन्तरनंशियों (॥77ध700) नामक दूत भी 
इसी श्रेणी में आते हैं । 

इनके साथ जुड़ें हुए विशेषणों का मनोरंजक इतिहास है। योरोप में पहले 
अस्थायी कार्यों पर भेजे जाने वाले दूतों के साथ असाधारण (कऋराा8ण्ाक्षा४ 
का विशेषण लगाया जाता था, इसका प्रयोजन भ्रन्य देशों में स्थायी रूप से निवास 
करने वाले इन राज्यों के मंत्रियों ()॥॥78675 ॥२८४०७॥$) से इनका भेद करना 
था। बाद में यह विशेषण स्थायी-अश्रस्थायी दोनों प्रकार के दूतों को समान रूप से 
दिया जाने लगा और श्रन्त में उनके साथ पूर्णाधिकार (?0्ांएणथ्रारंश5) का 
विशेषण भी जोड़ा गया । इसका शब्दार्थ यह है कि ऐसे दूत को इसे भेजने वाले राजा 
की और से कार्य करने के पूरे अश्रधिकार प्रदान किये गये हैं। इस दृष्टि से कौटिलीय 
अर्थशास्त्र की (१।१६) की प्राचीन भारतीय परिभाषा के अनुसार इसे निसृष्टार्थ कह 
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सकते हैं ।' श्राजकल सब राजदूतों के लिए 'प्रसाधारण दूत' शब्द का प्रयोग होता है, 
किन्तु पहली श्रेणी से इसका बड़ा भेद इनका राजा का वैयक्तिक प्रतिनिधि न माना 
जाना है और इसलिए इन्हें पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से राजदूतों के बाद दूसरा स्थान 
दिया जाता है । 

(ग) निवासी मंत्री (१४॥75(९5 रि८७००॥ )--पहले यह बताया जा चुका 
है कि एक्स-ला शापेल के १८१४८ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने इस नवीन वर्ग का निर्माण 
किया था । निवासी मंत्री स्वरूप और कार्य की दृष्टि से उपर्युक्त दूसरे वर्ग के दूतों से 
कोई भेद नहीं रखते किन्तु ग्रेट ब्रिटेन, श्रास्ट्रिया, फ्रांस, आदि महाशक्तियाँ यह चाहती 
थीं कि उनके तथा लघुशक्तियों के दूतों में श्रन्तर बना रहे । इस नये वर्ग के बनाने का 
यही उद्देश्य था कि लघुशक्तियों के दूतों को महाशक्तियों के दूतों से अधिक प्रतिष्ठा न 
प्राप्त हो । इन्हें सौजन्यवश भी परम श्रेष्ठ (॥95 ४५८८॥८॥०८०५) के रूप में सम्बोधित 
नहीं किया जाता । ये दूसरे वर्ग से हीन समझे जाते हैं । श्राजकल निवासी मंत्री नियत 
करने की प्रणाली कम हो रही है । 

(घ) कार्यदूत (८०2० 0' &9॥०$ )--इनका पहले तीन वर्गों के दूतों 
के साथ यह मौलिक भ्रन्तर है कि उपर्युक्त तीन प्रकार के दूत एक राज्य के ग्रध्यक्ष 
द्वारा दूसरे राज्य के श्रध्यक्ष (०90 ० $0806) को भेजे जाते हैं। किन्तु कार्यदूत 
एक देश के विदेश मन्त्रालय से दूसरे देश के विदेश मन्त्रालय (#0०ंट्ठा। 0706) को 
भेजे जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्यद्तों को अन्य दूतों के समान विशेष सम्मान 
'नहीं मिलता । पहले तीन वर्ग अपनी नियुक्ति के प्रत्ययपत्र या शासना (३लांश ० 
'(7९6१०॥०८ ) राज्य के श्रध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं, किन्तु कार्यदूत श्रपना प्रमाणपत्र 
विदेश मंत्री के समक्ष उपस्थित करता है । इस समय भारत में ईथियोपिया, मेक्सिको, 
मंगोलिया, वेनेजुएला के का्यंदत हैं । 

वियना कांग्रेस ने यह नियम बनाया था कि उपयक्त वर्गों के दतों का अपने वर्ग 
में पौर्वापर्य क्रम (07087 06 97९००१८॥०८ ) उनके आगमन की सरकारी सूचना की तिथि 
से निश्चित होगा। स्टाक (१० २७४) ने लिखा है कि राज्य श्राजजल इस नियम का 
झनुसरण नहीं करते, किन्तु वे राजदूतों की प्रवरता ($0707(9 ) का प्रमाणपत्र उपस्थित 
किये जाने की तिथि से निर्धारित करते हैं । भारत में इसी परम्परा का पालन किया 
जाता है। किसी देश में स्थित विदेशों के सभी दूतों को सामूहिक रूप से राजनणिक 
निकाय ([0[00077800 (0795) कहते हैं। इसमें सबसे वरिप्ठ (50॥07) दूत को 
डायन या दूतशिरोमणि (00४०॥) कहा जाता है । 


३. कोटिल्य ने लिखा है कि यह भ्रमात्य या मंत्री जेसे गृणों वाला होता है (भप्रमात्य 
सम्पदोपेतो निसुष्ठार्थ:)। प्राजकल स्वतन्त्न भारत में राजदूतों का दर्जा मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों जैसा 
'समझा जाता है। 

४. कौटिलीय अ्ंशास्त्र (१।१६) में इसके लिए शासन शब्द का प्रयोग हुझा है जेसे 
'शासनमेव बाच्य: पर: । 


३४८ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के सदस्य-राज्य श्रापस में जिन दूतों का आदान-प्रदानः 
करते हैं, वे हाई कमिश्नर या उच्चायक्त (मराठी) 007775भ07९) कहलाते हैं । 

इस समय भारत में वाणिज्य दूतों के अतिरिक्त राजनयिक दूतों की तीन 
प्रकार की श्रेणियाँ हैं-- (क) राजदृत (47704558007), (ख) हाई कमिश्नर (प्रांह्टा 
(णात्॥5आ076 ), (ग) दूत (£7५०५५) । इनमें सबसे ऊँचा स्थान राजदूतों का है । 
हमारे यहाँ लगभग ५० देशों के राजदूत हैं, इनमें सं० रा० श्रमरीका और सोवियत रूस 
जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों और लाझोस जैसे नगण्य राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं। इनका निवास- 
स्थान राजदूतावास (॥74559) कहलाता है । अ्रधिकांश राजद्तावास इनके लिए 
विशेष रूप से बसायी गई नई दिल्‍ली की उपनगरी चाणक्यपुरी में श्रवस्थित हैं । 

(ख) ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के दस देशों--आस्ट्रे लिया, कनाडा, सीलोन, धाना, 
नाइजीरिया, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन श्रौर टांगानिक्या के ग्राठ हाई 
कमिश्नर हैं । 

(ग) तीसरी श्रेणी दूतों की है, अल्वानिया और पोष के यहाँ दूत हैं । इनके 
निवास स्थान दुतावास (7.6240075 ) कहलाते हैं । 

दूतों की नियक्ति (50077 ०0 ५0५8 )--प्राचीन भारत में दूतों के 
लिए ग्रनेक गुणों का होना आवश्यक समझा जाता था।" किन्तु वतंमान अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून ने दृत के लिए कोई झ्रावश्यक योग्यतायें या शर्तें निर्धारित नहीं कीं। राज्य 
अपनी इच्छानुसार जिस व्यक्ति को दूसरे देशों में अपने हितों की सिद्धि के लिए 
समर्थ ओर झ्रावश्यक समझते हैं, उसे अपना दूत बनाकर भेज सकते हैं । इस सम्बन्ध में 
विभिन्‍न देशों में विविध प्रकार के नियम प्रचलित हैं । भारत में विदेश सेवा विभाग की 
प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा शासन का पर्याप्त अनुभव रखने वाले 
व्यक्तियों के अतिरिक्त सार्वजनिक, राजनीतिक और शिक्षा व समाज-सेवा के क्षेत्रों में 
प्रतिष्ठा पाने वाले डा० राधाकृष्णन, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सरदार के० एम० 
पणिक्कर जैसे व्यक्तियों को भी राजद्त बनाया जाता है। हमारे प्रधान मन्‍्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास है कि सुन्दर एवं गृणवती पत्नी राजदूत को 
नये देश में सामाजिक संबन्ध बनाने और उसके कार्य में बड़ी सहायक सिद्ध होती है, 
झ्तः भारत में राजदूतों की नियुक्ति में इसका भी ध्यान रखा जाता है ।' 


५. मन्‌ ने दूत के लिए निम्न गण झावश्यक माने हैं--सब शास्त्रों में कुशल होना, इशारों, 
पभ्ाकार झ्रौर चेष्टाओों को समझने की क्षमता रखना, रुपये पैसे की दृष्टि से ईमानदार होना तथा 
स्त्रियों के चक्कर में न पड़ना (शुत्ति:-प्रथंदानस्त्रीव्यसनाध भावात्मकं॑ शौचयुकतं-कुल्लूक), चतुराई, 
कुलीनता, लोकप्रिय (भ्रनुरक्त) होना, राजा के संदेश को न भूलना (स्मृतिमान), देश काल पहचानना 
व सुन्दरता, निर्भयता, बातचीत में कुशलता (दूत चँव प्रकुर्थीत सर्वशास्त्विशारदम्‌ | इंगिताकारचेष्ट्श' 
शुत्ति दक्ष कुलोदगतम्‌ ॥) अनुरकत: शचिर्दक्ष: स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । वपुष्मान्वीतभीर्वास्मी दूतो राश: 
प्रशस्यते ॥) मि० महाभारत शान्तिपवं ८५२८, रामायण प्रयोध्याकाण्ड १००३५, कामन्दक १३,. 
१८५, १--३। 

६. हिन्दुस्तान टाइम्स-- सितम्बर १६६३, इस बिषय में दिल्ली स्थित राजदूतों की पत्नियां! 
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पहले स्त्रियों को बहुत कम राजदूत बनाया जाता था, लुई चोदहवें ने मदाम 
द गुएब्रि्रां (१(७08776 0० 076०४ं»॥६) को पोलैण्ड में प्रथम स्त्री राजदूत बनाया 
शथा। पश्चिम में नारी जागरण तथा स्त्रियों के समानाधिकार आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप स्त्रियों को राजदतों के पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। सं० रा० अ्रमरीकी 
सरकार ने १६३४ में डेन्मार्क में तथा इसके बाद इटली और लक्समबर्ग में अपने स्त्री 
राजदूत नियत किये । भारत ने १६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद श्रीमती विजय- 
लक्ष्मी पंडित को पहले सोवियत रूस का (१६४८-४६ ) तथा बाद में सं० रा० अमरीका 
(१६४६-५१) का राजदत नियत किया और १६५४ से १६६२ तक ग्रेट ब्रिटेन में वे 
भारत की हाई कमिश्नर थीं। बर्मा ने जुलाई १६६० में श्रीमती आँगसान को भारत 
में श्रपणा राजदूत नियत किया था। 
राजदतों की नियुक्ति श्रौर आगमन अनेक विधि-विधानों श्रौर समारोहों के 
साथ सम्पन्न होते हैं । किसी देश द्वारा दूसरे देश में श्रपना दत नियुक्त करते समय 
उसे अपने राज्य के ग्रध्यक्ष की ओर से प्रत्ययपत्र ([.शाशा णी (ा०्वशा०८, [०0० 
06 (४८७॥०८) प्रदान किया जाता है। इसमें उस व्यक्ति के उस देश में राजदूत 
बनाने की सूचना होती है । प्रत्येक दूत अपने देश से इसे दो रूपों में लेता है, नियुक्ति 
का मूल प्रत्ययपत्न मुहरबन्द लिफाफं में दिया जाता है तथा इसकी एक प्रतिलिपि 
भी दी जाती है। जिस देश के लिये उसे प्रत्ययपत्न दिया जाता है, उसके लिये उसे 
प्रत्ययप्राप्त या प्रत्यायित प्रतिनिधि (4००८००॥९०० ॥१९७॥८5४॥४४४९) कहा जाता 
है । यह जब इन दो पत्रों के साथ दूसरे देश में पहुँचता है तो अपने श्रागमन की सूचना 
देने के लिये विदेश मन्त्रालय को प्रत्ययपत्र की प्रतिलिपि भेज देता है। इसके बाद 
विदेश मन्त्रालय द्वारा निश्चित की गई तिथि पर यह एक निश्चित विधि के साथ सम्पन्न 
किये जाने वाले समारोह में उस देश के शासनाध्यक्ष--राष्ट्रपति या राजा को श्रपने 
राजदूत होने का मुहरबन्द प्रत्यय पत्र स्वयमेव देता है। भारत में श्राने वाले सभी राज- 
दूत नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रत्ययपत्न ((7०02॥09/5) 
पेश करते हैं। कार्यद्त ((॥थ2८ ५ /थिक्षा।&5) श्रपने प्रत्ययपत्न विदेश मन्त्री को 
देते हैं। राजद्तों ने यदि कोई विशेष कार्य करना होता है तो इसके लिये पूरे श्रधिकार 
देने के लिये उन्हें भ्रपने राज्य के श्रध्यक्ष से हस्ताक्षरांकित जो प्रमाणपत्र दिया जाता 
है, उसे पूर्णाधिकार पत्र (#0॥ 7०७८५) कहते हैं। सामान्य रूप से एक देश में एक 
राजदूत नियुक्त किया जाता है, किन्तु कई बार यह एक से भ्रधिक देशों के लिये 
भी होता है। उदाहरणार्थ, भारत में सं० रा० भ्रमरीका का राजदूत नैपाल में भी भ्रम- 
रीका के दूत का कार्य करता है। लन्दन में भारत का हाई कमिश्नर श्रायरलैण्ड तथा 
स्पेन में भी भारत के दूत का काम करता है। यूगोस्लाविया में भारतीय दूत यूनान भौर 
बल्गारिया का भी दूत मानता जाता है। इसी प्रकार रूस का भारतीय दूत हंगरी और 
पोलैण्ड में, स्वीडन का डेन्मार्क और फिनलैण्ड में, मेक्सिको का पानामा में, स्विट्जर- 


के विचारों के लिए देखिये--स्टेट्समंत, भ्रक्टूवर १९६३ । 
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लैण्ड का बैटिकन में, इटली का अ्ल्वानिया में भी भारतीय राजदूत का कार्य करता है । 

स्वीकरणोय व्यक्ति (८४004 (0788 )--कई बार कोई राज्य दूसरे राज्य 
द्वारा दूत बनाये जाने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता । राजदूतों की नियुक्ति से 
पहले प्राय: दूसरे देशों से उस व्यक्ति के लिए विधिपूर्वक पूर्ण स्वीकृति ले ली जाती है। 
इसे 827०980/07 कहा जाता है। यह स्वीकृति जिसके लिये दी जाती है, उसे स्वीकरणीय 
व्यक्ति (?८5०079 (7४६8 ) कहा जाता है। राज्य निम्नलिखित श्राधारों पर किन्हीं 
व्यक्तियों को अपने देश में राजद्त पद के लिए भ्रस्वीकरणीय (75008 0॥ हाथ& ) 
घोषित कर सकते हैं :--- 

(१) राज्य के लिए उस व्यक्ति का वैेयक्तिक रूप से श्रापत्तिजनक होना । फ्रांस 
ने इंगलैण्ड के राजा चाल्स प्रथम के राजद्त के रूप में ड्यूक ग्राफ बकिघम (॥20|८& 
अ 8प्रटांगाश्ीक्ा) ) को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने अ्रपनी पहली यात्रा में फ्रेंच 
रानी के प्रेमी होने का दावा किया था । 

(२) कोई देश किसी व्यक्ति को अपना विरोधी (प्र0५08०) होने पर उसे 
राजदूत पद के लिए अस्वीकार कर सकता है। इटली ने १८८४ में श्री कीली (॥९०॥|०८५ ) 
को अमरीका का राजदूत मानने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उसने १५७१ में 
इटली द्वारा पोप के प्रदेशों को अ्रपने राज्य का भंग बनाये जाने का विरोध किया था। 

(३) यदि कोई व्यक्ति प्रत्यायित (8००८०॥८०) देश का प्रजाजन हो और 
वहाँ की सरकार उसे कूटनीतिक उन्मृक्तियाँ ([9ए9|07भा०८ प्रय्ाप्राआ।९5) न देना 
चाहें तो वह ऐसे व्यक्ति को राजदूत मानने से इन्कार कर सकती है। किन्तु यदि उसे 
एक बार दूत स्वीकार कर लिया जाय तो इसे दूतों के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हो 
जाते हैं। सर हैलिडे मंकार्टनी (8॥॥04५ (३८४८५) के साथ ऐसा ही हुआ । 
वह ब्रिटिश प्रजाजन था, फिर भी १५€७ में उसने लन्दन के चीनी दूतावास में सचिव 
का कार्य किया । उसकी नियुक्ति के समय कोई आपत्ति नहीं की गई, श्रतः जब उससे 
उसके मकान के टैक्स (7२४॥८५) मांगे गये तो न्यायालय ने यह निर्णाय दिया कि उसके: 
दूत होने के कारण उससे ऐसी माँग नहीं की जा सकती । 

१६६१ के राजनीतिक सम्बन्धों के बियना श्रभ्िसमय ( ५6078 (१00५०0009 
०॥ 7)979077० २९)४४०॥5) ने यह व्यवस्था की है कि दूत भेजने वाले मंडल के 
कर्मचारी उस राज्य के नागरिक होने चाहियें। यदि वे दूत ग्रहण करने वाले राज्य के 
नागरिकों में से बनाये जायें तो इसके लिये स्वीकृति पहले ही ले लेनी चाहिए। इसी 
प्रकार राजदूत इन्हें भेजने तथा ग्रहण करने वाले दोनों राज्यों से भिन्न तीसरे राज्य 
(0४79 $888(25) के नागरिक भी हो सकते हैं, किन्तु इसके लिये भी इस दूत को 
ग्रहरा करने वाले राज्य की स्वीकृति झावश्यक है। 

किसी दूत की स्वीकृति से उत्पन्न होने वाली कटुता तथा भअ्रप्रियता से बचने के 
लिये दूत भेजने वाला देश इसे ग्रहण करने वाले देश से पहले ही स्वीकृति (4हध्थ0॥ ) 
ले लेता है। वियना श्रभिसमय के ग्रनुच्छेद ४ के अनुसार दुत ग्रहण करने वाले राज्य 
के लिये किसी दूत का नाम ग्रस्वीकृत करते हुए उसके लिए कारण बताने की प्रावश्यकता 


राजनयिक प्रतिनिधि-कानून श्रौर वाणिज्य दूत ३५१ 
नहीं है । 


दूतों के कार्य (॥77007$ ० 7)ए072॥० 882८॥($)--प्राचीन भारत में 
कौटिल्य ने इनके कार्यों का वर्णान करते हुए लिखा है कि इनके निम्नलिखित कत्तंव्य 
होते हैं--अपने स्वामी का संदेश दूसरे राजा के पास पहुँचाना और उसका उत्तर 
ग्रपने स्वामी को भेजना, सन्धियों का पालन कराना, अपने राजा की शक्ति या प्रताप 
प्रदर्शित करना, श्रपने मित्रों में वृद्धि करना, शत्नझ्नों में फूट उत्पन्त करना, शत्तु के मित्रों 
में भेद डालना, शत्रु की सेना ओर गुप्तचरों को अपने राज्य से बाहर करना, शत्रु के बन्धु- 
बान्धवों तथा रत्नों का अपहरण, गुप्तचरों के संवादों का संग्रह, शत्रु की कमजोरी 
देखते ही पराक्रम प्रदर्शित करना, सन्धि के अनुसार शत्रुपक्ष के व्यक्तियों (समाधि) 
को मुक्त करना, योग श्रर्थात्‌ श्रोपनिषदिक उपायों के मारण ग्रादि के प्रयोग ।* कार्यों की 
इस सूची से यह स्पप्ट है कि उस समय दूत का एक प्रधान कार्य दूसरे देश की जासूसी 
करना था | आजकल दूत के लिये ऐसा कार्य वर्जित है । भ्रन्य कार्य दूतों के वर्तमान 
कार्यो से बहुत कुछ मिलते हैं । 

ग्रापेनहाइम (09/०7॥॥0॥) ने दूतों के तीन मुख्य कार्य बताये हैं--- 

(१) सन्धिवार्सा करना (३८४०४०।०॥ )--वह अपने राज्य के लिए दूसरे 
राज्य के साथ विभिन्न विषयों में वार्त्ता चलाने (]३९४०॥०७४४०॥) का माध्यम हैं । 

(२) निरीक्षण (0050५७४४०॥ )--इनका एक बड़ा कायें दूसरे देश की 
राजनीतिक परिस्थिति का निरीक्षण (005श५०॥०॥) तथा उसकी पूरी रिपोर्ट भ्रपनी 
सरकार को भेजते रहना है । 

(३) संरक्षण (70९०(०॥)--तीसरा कार्य उस देश में भ्रपने स्वदेशवासी 
राष्ट्रिकों (४७॥०॥०$) की जान श्रौर माल की रक्षा करना है। इसके भ्रतिरिक्त वह 
भ्रपनी सरकार का दृष्टिकोण, राष्ट्रीय नीति श्नौर विचारों को दूसरे देश के सम्मुख बड़ी 
स्पष्टता और प्रबलता के साथ रखता है। यदि उसके देश के प्रति कभी असम्मान 
प्रदर्शित किया जाता है या उसके देशवासियों के स्वार्थों की श्राँंच आती है तो वह 
इनके प्रतिकार के लिए उस देश के विदेशमन्त्री से मिलता है। वह उस देश में रहने 
वाले अपने राष्ट्रवासियों के जन्म, विवाह, मृत्यु का पंजीकरण (॥२८४8400॥ ) 
करता है। वह विदेश में भ्रपने देश को प्रभावित करने वाली राजनीतिक और सामा- 
जिक दशाओ्रों की विस्तृत जानकारी स्वदेश भेजता रहता है। अपने देश के भगोड़े अ्रप- 
राधियों के प्रत्यपंण के लिए वह विदेश मन्त्रालय से बात करता है, वह स्वदेशवासियों के 


७. भर्थशास्त्र १।१६ प्रेषणं संधिपालत्व॑ प्रतापो मित्रसंग्रह: । 
उपजाप: सुहृदभेदो गृढ़दण्डातिसारणम्‌ ॥ 
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रम: । 
समाधिमोक्षों दृतस्य कर्म योगस्य चाश्रय: ।॥। 
मनु (७।६६) ने इनके संधि भौर लड़ाई कराने के कार्यों पर बल दिया है--दूत एवं हि 
छंघत्ते भिनत्येव च॒ संहतान्‌। दूतस्तत्कुरुते कम भिद्यन्ते येत मानवा: । 
८. झापेनद्वाइम--इण्टरनेशनल जा, खं० १, पृ० ७८५ 
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लिये पारपत्र (2557070) जारी करता है। उससे यह श्राशा रखी जाती है कि वह 
जिस देश में राजदूत बनकर गया है, वहाँ की स्थानीय या आ्रान्तरिक राजनीति में कोई 
भाग नहीं लेगा । 

राजनयिक सम्बन्धों के बियना अभिसमय (शाल्ग३8 (एणाएथांणा णा 

707907270 ॥२०४४०॥$ ) में दतों के निम्नलिखित कार्य बताये गये हैं-- (१) दूत 
ग्रहण करने वाले (7२८८८ शं॥३8 ) राज्य में इसे भेजने वाले ($०708) राज्य का 
प्रतिनिधित्व करना । (२) दूत ग्रहण करने वाले राज्य में भेजने वाले राज्य के तथा 
इसके नागरिकों के हितों की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार करना । 
(३) ग्रहण करने वाले राज्य के साथ विभिन्‍न विषयों में वार्त्ता करना । (४) ग्रहण 
करने वाले राज्य की परिस्थितियों की वध उपायों से प्री जानकारी करना तथा इसकी 
सूचना तथा रिपोर्ट अपने देश को भेजना। (५) दूत भेजने तथा ग्रहण करने वाले 
राज्यों में मंत्नीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना, दोनों के श्राथिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बन्धों 
का विकास करना । 

दृतों के विशेषाधिकार श्रोर उन्म॒ुक्तियाँ (॥9ए9णा० शांत्री०४९४ ॥॥0 
जाशएा।८5)-दूतों को अपना कार्य भली-भाँति करने के लिए सभी राज्य कुछ 
विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। यदि उन्हें स्वदेश को अपनी गुप्त रिपोर्ट, चिटिठ्याँ, 
तार और संदेशहर भेजने की स्वतन्त्रता त हो तो वे अपना कार्य नहीं कर सकते । उन 
पर किसी प्रकार का दबाव या भय नहीं होना चाहिए, उनके निवास-स्थान स्थानीय 
पुलिस तथा अन्य अ्रधिकारियों के अश्रधिकारक्षेत्र से बाहर होने चाहिएं। पारस्परिकता 
के आधार पर सभी देश भ्रन्य राज्यों के राजदूतों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं तथा 
अ्रपने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से उन्हें कुछ छूटें या उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। क्षेत्रा- 
धिकार वाले भ्रध्याय में इनका संक्षिप्त उल्लेख हो चुका है (१० २७७-६ ) । इनके प्रमुख 
विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं-- 

(१) वंयक्तिक सुरक्षा तथा श्रवध्यता (7१८४४079! 5466५ )--प्राचीनकाल 
से दूत को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, उसे पकड़ना, मारना या बन्धन 
में रखना बड़ा जघन्य कार्य समझा जाता रहा है (देखिये ऊपर, पृ० १६) । कौटिल्य के 
मतानुसार दूत यदि चाण्डाल हो तो भी अवध्य है।' वर्तेमान समय में विभिन्‍न देशों के 


£. भर्थशास्त्र १।११६ तेषामन्तावसायिनो5प्यवध्या: । 
महाभारत के शान्तिपर्व (5५॥२६-२७ ) में भीष्म ने युधिष्ठिर को दूत की अवध्यता के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा कि इसे मारने वाला नरकगामी भौर ध्रूणहत्या के पाप का 
भागी होता है-- 
न तु हन्यानतृपों जातु दूतं कस्यांचिदापदि । 
दूतस्य हनता निरयमाविशेत्सचिवे: सह ॥। 
यथोकतवादिन दूतं क्षत्रधमंरतों नृपः। 
यो हन्यात्पितरस्तस्य भध्रूणहत्यामवाप्नुयु: ॥। 
प्राधीन भारत में दूतों की भ्रवध्यता का विशेषाधिकार विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों को भी 
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कानूनों तथा भ्रस्तर्राष्ट्रीय मामलों के निर्णायों द्वारा यह सिद्धान्त सुप्रतिष्ठित हो चुका है। 
पहले (पृष्ठ २७६) यह बताया जा चुका है कि १७०८ ई० के ब्रिटिश कानून के 
भ्रनुसार किसी राजदूत को बन्दी बनाने तथा उसका माल जब्त करने की सब आज्ञायें 
श्रवेध होती हैं । रिपब्लिका बनाम लॉगचेम्पस (॥२८७ए००॥८० ५. 4.,072०0क्वा9$) के 
मामले में यह कहा गया था कि “राजदूत का शरीर पवित्र और अ्रवध्य ([7)0]9/८ ) 
होता है । इसके प्रति की गई किसी प्रकार की हिसा न केवल उस राजा या प्रभु 
($0ए८एछंड्टा।) का अ्रपमान है जिसका प्रतिनिधित्व बह दूत कर रहा है, अपितु इससे 
राष्ट्रों की सामान्य सुरक्षा और कल्यारा को भी हानि पहुँचती है । इस प्रकार का कार्य 
करने वाला व्यक्ति सारी दुनिया के विरुद्ध अपराध करता है।” पेलेजी के मामले 
(72888०४४८ (७६८) में दिये गये निर्णय के भ्रनुसार “राजदूत को सब प्रकार की 
क्षतियों ([)धा०5) तथा अपकारों (४क्‍0॥285) से सुरक्षित रखना चाहिये। सब 
देशों और राष्ट्रों के कानन के भ्रनुसार उन्हें प्रत्येक स्थान में सुरक्षित रखना चाहिये । 
हमारे शत्रु के दृत को भी हानि पहुँचाना बंध नहीं है । विदेशी राजदूत की अपनी 
भूमि में सब प्रकार से रक्षा और संरक्षरा करना अपने देश में रहने वाले प्रन्य नागरिकों 
तथा विदेशियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है 

साम्यवादी चीन ने राजदूतों की भ्रवध्यता के नियम का कई बार भीषशा रूप 
से उल्लंघन किया है । इस विषय में सोवियत संघ, भारत एवं भ्रन्य देशों के राजद्नों के 


प्रदान किया जाता था। हषंवद्धन ने चीनी यात्री छूुनत्सांग (युप्रानच्वांग) की सुरक्षा के लिए 
झ्रावश्यक व्यवस्था की थी | नब भारत के धामिक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने के बाद चीनी यात्री 
के प्राण संकट में पड़ गये तो हएं ने एक राजकीय घोषणा निकाली कि चीनी यात्री का बाल भी बांका 
न होना चाहिये, यदि किसी ब्यक्त ने उसके प्राणों को संकट में डाला तो उससे पूरा बदला लिया 
जायगा। 

१०. कई बार विशेष परिस्थितियों में राजदूतों की प्रवध्यता तथा दूताबासों की भ्रनतित्रम्यता 
(0809 ० ह08$82६) के नियम का उल्लंघन भी होता है। १८ सितम्बर १६६३ को 
इण्डोनीशिया की राजधानी जकर्ता में मलायेशिया संघ के निर्माण से क्षुब्ध एवं उत्तेजित १० हजार 
व्यक्तियों की भीड़ ने ब्रिटिश दूतावास के २२ नर-नारियों पर झग्राक्रमण किया, उन पर पत्थर, बोलने 
झौर ईटें फेंकी, ब्रिटिश राजदूत गिल्क्राइस्ट को दो पत्थर लगे, ब्रिटिश दूतावास में ग्राग लगा दी 
गयी । पुलिस ने बड़ी कठिनाई से ब्रिटिश दूतावास के कं चारियों को पश्रपने कार्यालय में पहुंचाकर रक्षा 
की। सेना को बुलाकर इस स्थिति पर नियन्त्रण स्थापित किया गया। (हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-२० 
सितम्बर १६९६३) । इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण ने ब्रिटिश सरकार से इस घटना पर गहरा खेद 
प्रकट किया । 

दिसम्बर १६६५ के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखते 
वाले हजारों इष्डोनीशियनों ने प्रदर्शन करके ८ सितम्बर को जकर्त्ता में भारतीय दूतावास पर हमला 
करके हसे भीषण क्षति पहुँचाई, उन्होंने इसके सारे फर्नीचर को तोड़-फोड़ दिया, दूतावास के 
कागजों शौर फाइलों को निकालकर उन्हें बग़ीचे में रखाझौर यहाँ इनकी होली जलाई। बाद में 
भरत सरकार द्वारा इस कार्यवाही का उम्र प्रतिवाद करने पर हृण्डोमीशिया के विदेश मन्‍्त्री डा० 
सुवान्द्रियों ने यह घोषशा की कि उसकी सरकार भारतीय दूतावास को पहुँची क्षति की समुचित 
पूर्ति करेगी । 


३५४ प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून 


साथ किये गये पेकिंग के व्यवहार के कुछ थोड़े से उदाहरणों का उल्लेख यहाँ किया 
जाता है। जनबरी १६६७ में विदेशों में अ्रध्ययन करने वाले चीनी विद्यार्थियों को 
पेकिंग ने सांस्कृतिक क्रांति में भाग लेने के लिये स्वदेश लौट आने के लिए कहा। 
फ्रांस और फिनलैण्ड से मास्को के मार्ग से चीन लौटने वाले कुछ विद्यार्थियों ने वहाँ 
के चीनी दूतावास के कर्मचारियों के साथ मिलकर २५ जनवरी १६६७ को लेनिन की 
समाधि के निकट लाल चौक (7२०१ $00थ4४८) में बड़ा उत्पात मचाया, जब उन्हें 
ऐसा कार्य करने से रोका गया तो पेकिंग ने इस बात का झूठा प्रचार किया कि मास्को 
में चीनी विद्याथियों के साथ बड़ा अमानुषिक और बबंर व्यवहार हुआ है तथा इसका 
बदला लेने के लिये २६ जनवरी की संध्या से पेकिंग में सोवियत दूतावास को चीनी 
प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने घेर लिया, दूतावास में झ्राने जाने वाले व्यक्तियों पर 
थूका जाने लगा, उन्हें परेशान किया गया, लाठियों से मारा पीटा गया, उन पर कड़ा 
डाला गया, दूतावास में जलती मशालें फंकी गई । २ फरवरी को सोवियत राजनयिकों 
की एक गाड़ी लालरक्षकों ने १६ घण्टे रोके रखी । इस विषम परिस्थिति में जब सोवियत 
दूतावास के बच्चों तथा स्त्रियों को खतरे से बचाने के लिए इन्हें तीन दलों में ४-६ फरवरी 
को रूस भेजा गया तो हवाई अड्डे तक जाते हुए लाल रक्षकों ने इन पर थूका भौर इन्हें 
पीटा । ६ फरवरी को गोद में बच्चे लेकर स्वदेश लौटती दूतावास की रूसी स्त्रियों को 
एक चीनी भीड़ ने घेर लिया, उन्हें मारे और स्तालिन के चित्रों के नीचे से रेगकर जाने 
को विवश किया । जब रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस के राजनयिकों ने इन बच्चों और स्त्रियों 
को बचाना चाहा तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। दूतावास लौटते हुए 
रूसियों पर हमला किया गया, इनकी एक बस को १२ घण्टे रोककर इन्हें बन्दी बना 
कर रखा गया। ६ फरवरी की संध्या से सोवियत दृतावास पर घेरा डाल दिया 
गया, कई दिनों तक यह घेरा पड़ा रहा, यहाँ का कोई कर्मचारी बाहर नहीं निकल सकता 
था। ३१ जनवरी से ४ फरवरी तक पेकिंग के फ्रेंच दृतावास पर उम्र प्रदर्शन होते रहे, 
इसके एक कमंचारी मो० राबर्ट रिचर्ड को चीनियों ने घेर लिया क्योंकि दूतावास 
जाते हुए उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। उसे मोटर से बाहर 
घसीटकर ७ घधण्ट तक ठंड में खड़ा रखा | सोवियत संघ के भ्रतिरिक्त पूर्वी योरोप के भ्रन्य 
साम्यवादी देशों के राजदूतों के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया । चेकोस्लोबाक 
दूतावास के दो कर्मचारियों पर २६ जनवरी को लालरक्षकों ने हमला किया । हंगरी के 
राजदूत की गाड़ी पर श्राक्रमणा किया गया, पूर्वी जमंनी के कार्यदूत ((#&8०0 
४25) को धमकाया गया । मंगोलिया के दूतावास ने यह मांग की कि उनके 
कर्मचारियों की सुरक्षा की गारन्टी दी जाय तो च्रीनी विदेशमंत्रालय ने £ फरवरी को 
यह घोषणा की कि राजनयिक उन्मुक्ति (09।07900 गाधएग/9 ) पूंजीवादी संस्थाओं 
की उपज है, क्रांति करने वाले देश बूर्जुभ्रा व्यवस्थाप्रों (80ध8००|8० 70705) को 
स्वीकार नहीं करते हैं (कीसिग्स भ्रार्काइव्ज, १९६७, पृु० २१०४६-७) । 

जून १६६७ में पेकिंग में भारतीय दूतावास के दो कर्मचारियों कृष्णण रघुनाव 
तथा विजय पर जासूसी का अ्रपराध लगा कर इन्हें देश से बाहुर निकलने का प्रादेश 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत और वाणिज्य दूत ३५५ 


दिया गया, लालरक्षकों ने इन्हें हवाई अड्डे पर पीटा तथा ठोकरें मारीं, दृतावास के 
तृतीय सचिव सी ० बी० रघुनाथ को घुटनों के बल चलवाया । १३ जून को लोकसभा 
में भारत के विदेशमंत्री श्री छागला ने यह घोषणा की कि चीन का कार्य सभ्य व्यवहार 
के नियमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सभी ज्ञात नियमों का अभूतपूर्व एवं भीषण 
(॥8?2797/ ) उल्लंघन है (एशियन रिकार्डर १६६७, पृु० ७८०८-११) । 

मई १६६७ में हांगकांग में दंगे होने पर चीन में ब्रिटेन का विरोध चरम सीमा 
पर पहुँच गया, कैण्टन, पेकिंग तथा शंघाई में ब्रिटिश दृतावास के कर्मचारियों पर हमले 
किये गये तथा उनके साथ भीषण दुब्यंवहार किया गया । दो ब्रिटिश राजनयिकों--हेविट 
तथा हछ्विटनी को २४ मई को शंघाई के हवाई अड॒डे पर घेर लिया गया, उन्हें धक्के दिये 
गये, ठोकरें लगाई गई, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वाली लेई उनके मुंह और शरीर 
पर पोती गई । चीनियों ने हेविट के चेहरे पर थूका, उसकी जाकेट फाड़ दी, उसके सिर 
पर यूनियन जैक के झण्डे से युक्त बेंत की बनी टोपी (790॥०४'5 ८७०) पहनाने का 
प्रयत्त किया गया (कीसिग्स आर्काइव्ज, जुलाई १५-२२, १६६७, पृ० २२१४१) । 

उपर्युक्त घटनाश्रों से यह स्पष्ट है कि राजदूतों की अ्रवध्यता एवं उन्म॒क्तियों 
के नियम की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । इसका प्रतिकार करने के उपाय 
प्रतिवाद-पत्र भेजना, बदले की कार्यवाही करना तथा दौत्यसम्बन्ध भंग करना है। 
साम्यवादी चीन जैसे देश प्रतिवाद-पत्नों की कोई परवाह नहीं करते हैं। कः बार 
बदले की कार्यवाही प्रभावशाली सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ जनवरी १६६७ में 
चीनियों ने पेकिंग में रूसी दूतावास के कर्मचारियों पर जैसे प्रतिबन्ध लगाये थे बसे 
ही प्रतिबन्ध रूस ने मास्को के चीनी दूतावास के कर्मचारियों पर लगा दिये। जून 
१६९६७ में चीन द्वारा पेकिग के भारतीय दूतावास पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर भारत 
सरकार ने नई दिल्ली के चीनी दृतावास पर बसे ही कड़े प्रतिबन्ध लगाये तो चीन ने 
अपने प्रतिबन्ध हटा लिए । भ्रन्तिम उपाय दोत्यसम्बन्धों का भंग करना है। सं० रा० 
संघ की जनरल श्रसेम्बली की कानूनी समिति ने ८ दिसम्बर १९६७ को भारत द्वारा 
समथथित एक प्रस्ताव पारित करके राजदूतों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों के 
विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की अवहेलना करने वाले सभी कार्यों की निन्‍्दा 
की है । सब देशों को इस विषय में १६६१ के बियना अभिसमय को स्वीकार करने 
की श्रपील की गई है (टाइम्स झ्राफ इण्डिया, दिल्‍ली, ६ दिसम्बर, १९६७, पृ० १०) | 
सं० रा० संघ को समिति में यह मामला इसलिये उठाया गया था कि श्रगस्त १६६७ 
में सं० रा० संघ की विशेष श्रसेम्बली में भाग ले कर स्वदेश लोटने वाले गिनी के 
प्रतिनिधियों के विमान को जब इंजन में कुछ खराबी आने के कारण आाइवरी कोस्ट 
में उतारना पड़ा तो बहाँ की सरकार ने गिनी के प्रतिनिधियों को बन्दी बना लिया था। 

दूत की अवध्यता के सिद्धान्त के अनुसार उसे प्राप्त होने वालो पूर्ण सुरक्षा 
झनतिक्रम्यता (77९४0&0॥/09) कहलाती है, उसका शरीर इतना भ्रधिक पवित्त 
समझा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की क्षतिया हिंसा द्वारा इसका 
झतिक्रमण नहीं कर सकता । उसके प्रति शक्ति या हिंसा का प्रयोग सबंथा वर्जित है, 


३५६ झन्तराष्ट्रीय कानून 


उस पर न्यायालयों में कोई मुकहमा चलाकर उसे दण्डित नहीं किया जा सकता 
उसकी यह अनतिक्रम्यता केवल उसके शरीर तक ही सीमित नहीं है, किन्तु उसको 
अपना कार्य चलाने के लिए जिन व्यक्तियों या वस्तुशों की झ्रावश्यकता होती है, उन 
सबको यह सुरक्षा प्राप्त है। अत: दूत की स्त्री, परिवार के सदस्य, उसका श्रनुचरवर्ग 
फर्नीचर, घोड़े, मोटरगाड़ियां, कागज-पत्र, तार तथा संदेशहर अनतिक्रम्य माने जाते 
हैं। किसी दूत का कार्य समाप्त हो जाने पर दूसरा देश इसके कागजात को नहीं छ 
सकता । उपयुक्त सब व्यक्तियों पर देश का दण्ड-विधान लागू नहीं होता । इन्हें मन- 
मानी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता है, किन्तु उनसे यह आशा रखी जाती है कि वे स्वय- 
सेव अपने पर ऐसा नियन्त्रण रखेंगे कि उनके किसी कार्य से देश के कानून का उल्लंघन 


नहो। 

यदि वे अपने पर ऐसा नियन्त्रण नहीं रखते और कोई जघन्य श्रपराध करते 
हैं तो वे जिस देश में दूत बनकर गये हैं, वह उनके प्रत्यावतेन (7२९८८८।॥|) की माँग कर 
सकता है श्र उन्हें अपने देश से निकाल सकता है । १८४५४ में इंगलैण्ड स्थित स्पेनिश 
राजदूत मेन्दोजा (१/९८॥0029 ) ने वहाँ की रानी एलिज़ाबंथ को गद्दी से हटाने के एक 
षड्यन्त्र में भाग लिया, इस पर उसे ब्रिटिश भूमि छोड़कर चले जाने की श्राज्ञा दी गयी । 
इसी प्रकार १६५४ में जब इंगलैण्ड के फ्रेंच राजदूत द बास (0८ 8855) ने क्रामवेल 
की हत्या के षड़यन्त्र में हिस्सा लिया तो उसे २४ घण्टे के भीतर ग्रेट ब्रिटेन छोड़ना पड़ा । 
यदि ऐसा षड्यन्त्र देश की आन्तरिक शान्ति को संकट में डालने बाला हो तो राजदूत 
को बन्दी बनाया जा सकता है। १७१८ में फ्रांस में स्पेन के राजदूत सेल्लामेयर 
((श।भागधा०) को फ्रेंच सरकार के विरुद्ध पडयन्त्र में भाग लेने के कारण हवालात में 
डाला गया था । १७१७ में लन्दन में स्वीडन के राजदूत गिलिनवगे (6शशा४०प्रा४ट) को 
गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने जाजं प्रथम के विरुद्ध षपड़यन्त्र में भाग लिया था।'! 
इस विषय में लार्ड महोन (४७॥०0॥ ) ने लिखा था--“यदि कोई व्यक्ति उस देश की 
सरकार के विरुद्ध षडयन्त्र करता है, जहाँ उसे दूत बनाकर भेजा गया है तो वह राष्ट्रों के 
कानून का उल्लंघन करता है। उसको कानून द्वारा दिया गया विशेषाधिकार इस शर्त पर 
है कि वह अ्रपने कूटनीतिक कत्तंव्यों की सीमा का उल्लंघन नहीं करता । यदि वह ऐसा 
करता है तो इस बात को श्रस्वीकार करना असम्भव है कि इस प्रकार हानि उठाने वाली 
सरकार को अपने संरक्षण की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही करने का भ्रधिकार नहीं है ।'' 

युद्ध छिड़ जाने पर भी राजदूत की अनतिक्रम्यता ग्रौर अवध्यता के अधिकार में 
कोई अ्रन्तर नहीं गआआरांता है। 

(२) राज्यक्षेत्रबाह्मता (7८770 78॥9)--यह राजदूतों का दूसरा 
विशेषाधिकार है। इसका अ्राशय ब्रियर्ली के शब्दों में यह है कि दूत तथा उनसे सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तुयें यद्यपि भोतिक रूप से इन्हें दृत मानने वाले राज्य के प्रदेश में भ्रव- 
स्थित होती हैं, किन्तु झप्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन पर उस प्रदेश का क्षेत्राधिकार 


११. हालेष्ड--इन्टरनेश्षनल लॉ, पृ० २२३-४ 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत शोर वाणिल्य दूत ३५७ 


(उपां$त000०॥) नहीं लागू होता। ये उस राज्य के क्षेत्र में रहते हुए भी उसके 
कानून और न्यायालयों के भ्रधिकारक्षेत्र से बाहर समझे जाते हैं ।*' कुछ विद्वान्‌ इन्हें 
राज्य में रहते हुए भी इनके निवासस्थान या दुतावासों को उस राज्य से बाहर का प्रदेश 
समझते हैं; किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसे इस हृद तक नहीं स्वीकार करता । 
१६३४५ में रोम के न्यायालय ने पोप की नगरी वैटिकन में बनी इमारतों के सम्बन्ध में 
यह कहा था कि १६२६ की लेटरन संधि (देखिये पृ० १४८) के अ्रनुसार इन्हे इटली 
के क्षेत्राधिकार से कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु इस श्राधार पर इन|इमारतों को इटली 
के प्रदेश से बाहर नहीं माना जा सकता। १६३४ में एक फ्रेंच न्यायालय ((6फा+ ० 
(:८६६४४०॥ ) ने यह माना था कि फ्रांस के विदेशी दूतावास में फ्रेंच प्रजाजन द्वारा किये 
गये अपराध के सम्बन्ध में यह नहीं माना जा सकता कि वह फ्रेंच प्रदेश से बाहर किया 
गया है। १६३४ में एक जमेन न्यायालय ने बलिन के अफगान [दूतावास में अफगान 
राजदूत की हत्या के मामले में बचाव पक्ष के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि ग्रफ- 
गान दूतावास में घटित होने के कारण यह घटना जर्मन प्रदेश से बाहर हुई है और 
जमंन न्यायालयों को इस पर विचार करने का कोई भ्रधिकार नहीं है। फिर भी आप नहाइम 
ने लिखा है -राज्यक्षेत्रवाह्यता के शब्द का प्रयोग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह इस 
तथ्य को सूचित करता है कि दूतों के साथ अधिकांश मामलों में ऐसा व्यवहार करना 
चाहिये कि वे इन्हें दूत स्वीकार करने वाले राज्य के प्रदेश के भीतर निवास नहीं करते ।'' 

इस विशेष अधिकार के अनुसार विदेशी राजदूतों के सरकारी निवासस्थान 
झोर दूतावास उस राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर समझ जाते हैं। इनमें शासन, न्याय 
या पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी प्रवेश करने का ग्रधिकार नहीं रखता। पहले दूता- 
वास के साथ लगा हुग्ना शहर का बहुत-सा हिस्सा भी राज्यक्षेत्रवाह्म समझा जाता था । 
किन्तु श्रब यह दर्जा केवल दूतावास तथा उससे सम्बद्ध घुड़सालों तथा मोटरगाड़ियों के 
गेरजों को ही दिया जाता है। यदि दूतावास की सीमा में विशेषाधिकार का उपयोग 
न करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई अ्रपराध किया जाता है तो इसे राज्याधिकारियों 
को सौंपना उस दूतावास का कतंव्य माना जाता है। दूतों से यह भ्राशा रखी जाती है 
कि वे अपना दूतावास अपराधियों का अ्रड़डा नहीं बनने देंगे। 


१२. राज्यक्षेत्रवाह्मता (5८7॥०79॥9) तथा बाह्य क्षेत्राधकार (£४पषशपएा]072॥9) 
में सृक्ष्म अन्तर है। पहले शब्द का प्राशय केवल इतना ही हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर उस 
राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिस राज्य के प्रदेश में वह है। दूसरा शब्द इससे सर्वथा भिन्‍न 
यह श्र्थ देता है कि किसी राज्य का क्षेत्राधिकार उस राज्य की सीमाओ्रों से बाहर किसी दूसरे राज्य के 
प्रदेश में है | ब्रियर्ली ने पहले शब्द के प्रयोग पर दो आपत्तियाँ की हैं, पहली तो यह कि इसमें यह 
मान लिबा जाता है कि क्षेत्राधिकार श्र प्रदेश सदेव सहवर्ती होते हैं, यह बात सत्य नहीं है। दूसरी 
झापत्ति यह है कि हसमें व्यक्ति को राज्य में होते हुए भी कल्पना ('०४०॥) द्वारा उससे बाहर मान 
लिया जाता है। इसका प्रभिप्राय केवल इतता ही है कि कोई व्यक्ति स्थानीय क्षेत्राधिकार से मुक्त है 
(दी लॉ भाफ नेशन्स, पृ० १८७) । 

१३. आपेनहाइम--इंटरनेशनल लॉ, खं० १, पृ० ७६३ 


३५८ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 
किन्तु मध्यकाल में मेड़िड, वेनिस और रोम में अवस्थित विदेशी दूतावास न 


केवल इस प्रकार के भ्रड्डे बने हुए थे, भ्रपितु दूत भ्रपने संरक्षित निवासस्थान श्रपरा- 
धियों को ऊँचे फकिरायों पर चढ़ाकर इनसे खूब लाभ कमाते थे। यह बुराई यहाँ तक 
बढ़ गई कि १६७७ में पोप इन्नोसैन्ट एकादश को यहाँ तक कहना पड़ा कि जो दूता- 
वास ऐसा करेंगे, पोष उनके दूतों को अपने साथ भेंट का अभ्रवसर प्रदान नहीं करेगा । 
शने:-शनः यह बुराई कम हुई तथा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दृतावास में पकड़ा 
जाने लगा। १८२६ में लन्दन में श्रमरीकन राजदूत गलेटीन (02॥407॥ ) के कोचवान 
ने अमरीकी दूतावास के बाहर एक अ्रपराध किया, इसके बाद वह भ्रमरीकी दूतावास 
की घुड़साल में छिप गया। यहाँ से ब्रिटिश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विदेश 
मन्त्री लांडं डडली (79५90॥6५) ने इस कार का समर्थन करते हुए कहा--मृझे एक 
भी ऐसे दृष्टान्त का ज्ञान नहीं है जिसमें राष्ट्रों के कानून द्वारा किसी राजदूत के दता- 
वास को ऐसा विशेषाधिकार दिया गया हो कि इसमें अपराधिथों को न पकड़ा जा 
सके ।” इन्हें पकड़ने के एक अन्य उदाहरण में, १०६६ में पेरिस के रूसी दूतावास में 
निकित चेनकोफ ने एक रूसी सहचारी (,.७॥(080८॥८) पर हमला करके उसे घायल कर 
दिया, पुलिस इस अ्रपराधी को दूतावास से पकड़ कर ले गई झर फ्रेंच सरकार ने रूसी 
राजदूत की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि अ्रपराधी उसे सौंपा जाय । 

राजनीतिक भ्रपराधियों को दूतावास में शरण देने (909]07800 /५5%]07 ) 
के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। पहले दूतावास इन्हें शरण 
दिया करते थे। स्पेन और दक्षिण प्रमरीका के राज्यों में इसके ग्रनेक उदाहरण मिलते 
हैं। झाज तक पेरु के श्रतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण झमरीकी राज्य दूतावास में राज- 
नीतिक अपराधियों को शरण देने का अधिकार रखते हैं। भअन्यत्न दूतावासों को इस 
प्रकार भ्रपनी इमारत में अपराधियों को संरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है । इस 
ग्रवस्था में यदि प्रार्थना करने पर भी राजदूत अपराधी को नहीं देता तो राज्य के सिपाही 
इसे घेर कर भ्रपराधी को इसमें से बलपूर्वक निकाल सकते हैं। किन्तु यदि कोई व्यक्ति 
कुछ उच्छुद्धल तथा गैर-कानूनी काम करने वाले व्यक्तियों के झ्राक्रमण के प्रकोप से 
बचने के लिए दूतावास में शरण लेता है तो उसे मानवीय झाधार पर दूतावास को श्रस्थायी 
रूप से संरक्षण देने का अधिकार माना जाता है। यह पहले बताया जाचुका है कि 
दूतावास अपने देश के किसी अपराधी व्यक्ति को अपने यहाँ इस इरादे से पकड़ कर 
नहीं रख सकते कि उसे वहाँ से मुकहमा चलाने के लिए स्वदेश भेजा जाय । 

...._ (३) फौजवारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति ([गतग7र7(५ #0ग7॥ (6 
पप्रांध्तांणांणा ण (पांव 00775)--दृत फौजदारी कानून के श्रपराधों के लिए 
स्थानीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त समझे जाते हैं, पुलिस इन्हें पकड़कर भ्रदालत 
में मुकदमा नहीं चला सकती । दूतों से यह भ्राशा रखी जाती है कि वे ऐसे श्रपराघ 
नहीं करेंगे। ऐसे भ्रपराध होने की दशा में यह मामला उन्हें दृत बनाकर भेजने वाले 
देश के सामने रखा जाता है, उनको वापिस बुलाने तथा उनको अपने देश में दण्ड देने 
की माँग की जाती है । 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत श्लोर वाणिज्य दृत ३५६ 


ब्रियर्ली के शब्दों में “एक दूत जिस देश में भेजा जाता है, वह उस देश की 
फौजदारी कार्यवाही से तथा पुलिस की कार्यवाही से बिल्कुल मुक्त होता है । इसका यह 
ग्रथ नहीं है कि उस देश के फौजदारी कानून और पुलिस के नियमों का पालन करना 
उसका ककत्तंव्य नहीं है, किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके विरुद्ध केवल यही 
कायंवाही की जा सकती है कि उसकी सरकार को राजनयिक ढंग से उसको शिकामत 
(70/ण7॥॥0 ००गए़ञक्ा॥ ) की जाय अथवा बड़े गम्भीर भ्रपराध में उसको देश से 
निकाल दिया जाय । 

पुरानी व्यवस्था ऐसी नहीं थी । १६५३ ई० में लन्दन में स्थित पुतंगाली राजदूत 
के भाई डॉन पैण्टलियोनसा का एक ब्रिटिश करनेल से झगड़ा हो गया, अगले दिन वह 
झ्पने पाँच साथियों को लेकर उस कनेल से दुबारा लड़ने गया, लड़ाई में एक अंग्रेज मारा 
गया। इसी बीच ब्रिटिश पुलिस वहाँ आ गई, डॉन ने भागकर पूर्तगाली दूतावास में शरण 
ली, किन्तु उसे बाद में ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया । क्रामवेल ने यह मामला एक 
विशेष न्यायालय को सौंपा, इसने डॉन का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि राजदूत का 
भाई होने से उसे दतों जेसी स्थानीय फौजदारी अदालत के क्षेत्नाधिकार से मुक्ति प्राप्त 
है । न्यायालय के निर्णायानुसार उसे फांसी का दण्ड दिया गया । किन्तु उस समय के 
प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों में लीवनित्ज (.007॥2 ) तथा बिकरशोयेक (8,/7727000०८) 
ने इस निर्णाय को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकल बताया और अ्रधिकांश श्राधुनिक 
विधिशास्त्रियों का भी ऐसा ही मत है । 

राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए गए षड़यन्त्रों में से दतों के सम्मिलित होने पर 
उन्हें प्रायः स्वदेश लौटने के लिए बाधित किया जाता है। इस विषय में पहले मन्दोज़ा 
और द बास के उदाहररणों का उल्लेख किया जा चुका है. (पृ० ३५६) । 

(४) दोवबानोी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति ([ाशाधपराए 07 
ह6 जैंयांइतांटांणा ण (एशं! (०णॉ४)-दूतों के विरुद्ध स्थानीय न्यायालयों में 
दीवानी मामलों के सम्बन्ध में कोई श्रभियोग नहीं चलाया जा सकता। यदि वह 
स्थानीय व्यक्तियों से कोई ऋण लेता है श्रौर इसे नहीं उतारता तो इसके लिए उस 
पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे ऋण श्रदा न करने के लिए बन्‍्दी नहीं 
बनाया जा सकता, कर्ज की वसूली के लिए उसका फर्नीचर, गाडी, घोड़े तथा शभ्रन्य 
सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकती। ग्रोशियस ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में इसका बड़ा 
स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए लिखा है--“राजदूत की वैयक्तिक सम्पत्ति न तो किसी 
न्यायालय के और न ही किसी प्रभुसत्तासम्पन्न राजा के आदेश से ऋणों की श्रदायगी 
या सुरक्षा के लिए जब्त की जा सकती है। मेरे विचार के झ्रनुसार यह सबसे टीक 
सम्मति है क्‍योंकि राजदूत द्वारा पूर्ण सुरक्षा के उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि 
वह अपने शरीर पर तथा उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में सब प्रकार 
से सुरक्षित और चिन्तामुक्त हो। यदि वह ऋणग्रस्त हो जाय श्रौर उसके पास इसे 


१४. प्रियर्ली--दी लॉ भाफ नेशन्स, १० २१३ 


३६० प्रन्तरष्ट्रीय कानन 


चुकाने के लिए अचल सम्पत्ति न हो तो उससे ऋण अदा करने की प्रार्थना करनी 
चाहिए । यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता तो इसकी शिकायत उसके स्वामी से करनी 
चाहिए ।” बिकरशोयेक ने भी ग्रोशियस के उपर्युक्त मत का समर्थन किया है । वेंटल 
( ४9/89| ) ने इसको पुष्ट करते हुए कहा है कि यदि दूत व्यापार करता है तो उसके 
विरुद्ध किसी दावे की वसूली के लिए उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति जब्त की जा सकती 
है । किसी राजदूत का सामान इसी आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसने अपना 
कर्ज अदा नहीं किया। १७७२ में फ्रेंच सरकार ने एक जर्मन राज्य हेस्से केसल (॥९४६८- 
(४55८) ) के राजदूत बेरन डी रेंच को इस आधार पर पासपोर्ट नहीं दिया था कि 
उसने अपना कर्ज नहीं भग्रदा किया था । इस पर पेरिस के श्रन्य सभी राजदूतों ने फ्रेंच 
सरकार के इस काये का तीज प्रतिवाद किया । इस विषय में इंगलेंड का १७०८ का 
कानून इतना कड्डा है कि राजदूत पर कर्ज अदा करने के लिए सम्मन भी तामील नहीं 
किया जा सकता है । 

किन्तु दो अवस्थाशों में दूत की दीवानी मामलों में उन्मुक्ति (राणा) 
समाप्त हो जाती है। पहली अवस्था उसका स्वयमेव स्थानीय दीवानी अदालत में 
उपस्थित होकर इसका क्षेत्राधिकार स्वीकार करना है। इस प्रकार वह स्वयमेव 
अ्रपनी उन्मुक्ति का परित्याग कर देता है । दूसरों अवस्था उसका अदालत में किसी 
अन्य व्यक्ति पर अभियोग चलाना है, इससे भी वह अपने पर स्थानीय न्यायालय का 
क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लेता है। दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से दूतों की 
मुक्ति प्रायः कोई जटिल समस्‍यायें नहीं उत्पन्न करती । दूत ऐसी दशा में स्वयमेव 
स्थानीय न्यायालय का क्षेत्राधकार मान लेता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो 
स्थानीय अधिकारी विदेश मन्त्रालय के कूटनीतिक पत्रव्यवहार द्वारा उसके देश से 
दूत पर कर्ज अदा करने के लिए दवाव डलवाते हैं । प्रायः विदेश मंत्रालय के दबाव से 
मामला सुलझ जाता है। यदि ऐसा न हो तो दूत के वापिस बुलाने की माँग की जाती 
है | दूतों को यह उन्मुक्ति केवल इसीलिए दी गई है कि वे अपना कार्य अच्छी तरह कर 
सके । इसका यह उद्देश्य नहीं कि “ऋण क्ृत्वा घृतं पिबेत्‌' की नीति के अनुसार वे 
खूब ऋण लेते चलें जायें और इसे अ्रदा न करें। सं० रा० संघ के विशेषाधिकार उन्मुक्ति 
समझौते मैं यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह उन्मुक्ति देने का उद्देश्य वैयक्तिक स्वार्थ 
की सिद्धि नहीं, किन्तु सं० रा० संघ के कार्य को आगे बढ़ाना है । 

१६६१ के वियना अभिसमय (१५४९॥79 ("०॥४९॥४०ा ) ने राजदूतों के दीवानी 
क्षेत्राधिकार से उन्मृक्ति के सम्बन्ध से तीन भ्रपवाद माने माने हैं (१ श्रन॒च्छेद, ३१)-- 
(१) वेयक्तिक अचल सम्पत्तिविषयक मामले (२८ ४०४०5 उ९0ााड (0 
॥70५8006 छ09श(५), बशतें कि यह सम्पत्ति दृत भेजने वाले राज्य की श्रोर से 
इस दूत-मंडल का कोई प्रयोजन पूरा करने के लिए न रखी गयी हो | यदि यही अ्रचल 
सम्पत्ति इस दूतमंडल का कोई प्रयोजन पूरा करने के लिये आ्रावश्यक है तो इसके संबंध 
में इसके विरुद्ध कोई का्यंवाही नहीं की जा सकती । (२) किसी ऐसी सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार ($0००८४४०7) के मामले, जिसमें दूत का सम्बन्ध उसकी वैयक्तिक 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजवूत झौर वारिस्य दूत ३६१ 


हैसियत से हो । (३) ऐसे मामले जिनमें राजदत ने अपने सरकारी कार्यों के प्रतिरिक्त 
कोई व्यापारिक या व्यावसायिक (!।०0८४४०079| ) कार्ये किया हो । इन अपवादों की 
व्यवस्था करते हुए स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि इन मामलों में यदि कोई 
पार्टी राजद्त के विरुद्ध कोई श्राज्ञा प्राप्त कर लेती है तो उसका पालन करते हुए 
राजदूत के शरीर की तथा उसके निवासस्थान की श्रनतिक्रम्यता (्राशं००७॥॥9 ) 
'को किसी प्रकार भंग नहीं किया जा सकेगा । 

(५) गवाही देने के कार्य से मक्ति (#छाफ़ांणा वीणा 5प09008 88 
४४।६४:८६५६ )--किसी स्थानीय दीवानी, फौजदारी या प्रशासनिक न्यायालय में साक्षी देने 
के लिए दूत को बाधित नहीं किया जा सकता । यदि कोई स्थानीय अधिकारी किसी 
विषय में उसकी साक्षी लेने के लिए दूतावास में जाय तो भी दूत को पूरी स्वतन्त्रता 
है कि वह साक्षी दे या न दे । किन्तु यदि बह स्वयमेव साक्षी बनना स्वीकार कर लेता 
है तो उसका लाभ उठाया जा सकता है । १८८१ में अ्रमरीकन राष्ट्रपति गारफील्ड 
की हत्या के समय वेनेज़एला का राजदूत श्री कोमाञ्चो उपस्थित था, वह श्रपनी सर- 
कार से आज्ञा लेकर इस मामले में दृष्टसाक्षी बना । १८५६ में वाशिगटन में हालंण्ड के 
राजदूत मो० डबोइस ने नरहत्या (प्र०ग्रांत॑ं8०) का एक मामला देखा । इस मामले 
को अदालत में चलाने के लिए डुबोइस की साक्षी आवश्यक थी, श्रमरीकन सरकार ने 
उससे गवाही देने की प्रार्थना की । डुबोइस द्वारा इसे स्वीकार तन करने पर वाशिगटन 
ने डब सरकार से यह निवेदन किया और उसने डबोइस को अ्रपनी गवाही अदालत के 
स्थान पर सं० रा० श्रमरीका के विदेशमंत्री को देने को कहा | कानूनी दृष्टिकोण से 
इसका कोई महत्व न होने के कारण यह साक्षी नहीं ली गयी । 

(६) करों से मुक्ति (#ऋिशाएाणा #0॥ 7४25४०5)--दृत पर स्थानीय 
सरकार आयकर तथा ग्रन्य प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती । उसे नगरपालिका के मकान, 
बिजली, सफाई श्रादि के टैक्स देने चाहियें, किन्तु अनेक देशों में सौजन्यवश ये कर 
'नहीं लिये जाते । उससे किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा ये कर वसूल नहीं किये जा सकते । 
राजदूत के उपयोग में श्राने वाली वस्तुओं पर चुंगी और तटकर नहीं लिया जाता। 
कई बार राजदूतों ने इस सुविधा का दुरुपयोग भी किया है | डेनमाक में स्थित एक 
'फ्रेंच राजदूत ने कोपनहेगन में पेरिस की वस्तश्नों की दुकान खोली, जिससे अन्य दुकान- 
दारों को बड़ा घाटा उठाना पड़ा । रूस के एक फ्रेंच राजदूत ने रेशम बेचने का काम 
शुरू किया था। भारत में उरुगुए के दृतावास के एक कर्मचारी नाडल ने सिंगापुर के 
एक व्यापारी तथा दूतावास की भारतीय लड़की उषा भ्रडवानी के साथ मिलकर 
कीमती घड़ियों को चोरी से भारत में लाने का कार्य किया। 

वियना झभिसमय (५४९॥॥ (णाश्था॥0॥) के श्रनुच्छेद ३४ में दूतों का 
करों से मुक्ति का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है श्रोर इसके साथ ही ऐसे करों की 
सूची भी दी गई है जिनपर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। इस प्रकार के अ्रपवाद 
परोक्ष कर (॥7076० ६85०5) या बिक्री-कर (प्ाणा७5० 85) के हैं, जो प्राय: 
वस्तुझ्नों के मल्य में सम्मिलित कर लिये जाते हैं। इनमें ऐसे टैक्स भी हैं, जो विशुद्ध 
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रुप परे रक्त की प्रकत कर्ण 77 वा केयाहिक आय पर लगाये जाते हैं। इस अभि- 
एम ने. राजदत के अथवा उत्के प्ररिवार के सदस्यों के वेयक्तिक उपयोग के लिये 
मंगाई गई वस्तुओं को सीमाशुल्क या चुंगी (७७४०7 वंणा/) से मुक्त माना है । 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग का यह विचार था कि यह छट पहले अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
(7.9४) द्वारा नहीं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य ((0॥॥9५) के कारण दी जाती थी, 
किन्तु इस सयय यह प्रथा इतनी सामान्य हो गई है कि इसे कानून के रूप में स्वीकार 
किया जाना चाहिये । वियना सम्मेलन ने इसे कानून के रूप में ही माना है । 

(७) उपासना का भ्रधिकार (7२8॥# (0 ४०७४४ 9०)--प्रत्येक राजदूत को 
अपने धामिक विश्वास के अनुसार पूजा और उपासना करने की स्वतन्त्रता है। यह 
सम्भव है कि उसका धर्म स्थानीय धर्म से भिन्‍न और विरोधी हो । वह अपनी उपा- 
सना के लिये मन्दिर, मस्जिद या गिर्जाघर का अपने दूतावास में निर्माण कर सकता है। 

(८) पत्रव्यवहार को स्वतन्त्रता (#०८००॥ ० (ण्धाप्रांट॥ां०ा ) -- 
दूत को अपना कार्य सुचारु रूप से सम्पन्त करने के लिये अपनी सरकार के साथ पत्र- 
व्यवहार की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये, अतः उसके पत्रों, तारों, संदेशों, कूटनीतिक 
थैलों ([9790780/0 ७925 ) का स्थानीय सरकार निरीक्षण नहीं कर सकती । 

(६) सीमित क्षेत्राधिकार (!॥77/60 उ०750007)--राजदूत को अपने 
दतावास की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों पर सीमित क्षेत्राधिकार होता है, उसे अ्रपने 
झनुचर वर्ग पर नियन्त्रण रखने तथा अपराध करने वाले किसी व्यक्ति पर मुकदमा 
चलाने के लिये उसे स्वदेश भेजने का अधिकार है । किन्तु वह अपने दूतावास के अपराधी 
व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने और उन्हें दण्ड देने का अधिकार नही रखता । 

दूत के झ्नुयायीवर्ग के विशेषाधिकार (एशो6४8०४ ० ६५४०४$ ) --दूतों 
को प्राप्त होने वाले उपर्युक्त विशेषाधिकार उनके श्रनुयायीवर्ग को भी कुछ अंशों में 
प्राप्त होते हैं । उनके अनुयायीवर्ग में निम्न प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं--(क) 
दूतावास में काम करने वाले कमंचारी--परामश्शदाता, सचिव, सहचारी (/॥9०॥८), 
दुभाषिये, डाक्टर, पुरोहित। (ख) दूत की वैयक्तिक सेवा में लगे व्यक्ति, जैसे उनका 
निजी सचिव, उसके बच्चों की शिक्षिका । (ग) उसके परिवार के सदस्य--पत्नी, बच्चे । 
(घ) दूत के नौकर और सेवक । पहले तथा दूसरे बर्ग को दूतों की भाँति अ्नतिक्रम्यता 
(॥शं०४०॥॥४५ ), राज्यक्षेत्रवाह्मयता (£7/2777079॥9), दीवानी तथा फौजदारी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति के अ्रधिकार होते हैं । राजदूत दीवानी मामलों 
में आवश्यकता पड़ने पर इनको विशेषाधिकार से वंचित कर सकता है। तीसरे वर्ग में 
इसकी पत्नी को या पत्नी दूत हो तो उसके पति को सब विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। 
बच्चों और सम्बन्धियों को दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों से मुक्ति प्राप्त होती 
है । १९०६ में बेल्जियम में चिली के राजदूत के बेटे वेंडिगटन ने इसी दूतावास के सचिव 
की हत्या कर दी । बेल्जियम की सरकार ने पहले इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं 
की। चिली के राजदूत ने अपने आप बेटे का विशेषाधिकार हटा लिया भ्ौर चिली की' 
सरकार ने इस पर बेल्जियम में मुकहमा चलाना स्वीकार कर लिया। घरेलू नौकरों' 
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और सेवकों के सम्बन्ध में इंगलैण्ड के १७०८ के कानून में यह व्यवस्था की गई है कि ये 
लोग व्यापार न करें तो दीवानी कार्यवाही के क्षेत्राधिकार से मक्त होते हैं, किन्त 
फोजदारी क्षेत्राधिकार से मुक्त नहीं होते। दूतों को प्रपने भ्रनुयायीवर्ग की पूरी सूची 
विदेश मन्त्रालय को देनी पड़ती है श्र ब्रिटिश न्यायालय किसी व्यक्ति का क्ठनीतिक 
विशेषाधिकार तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उन्हें विदेश मंत्रालय से इसकी 
सूचना न मिल जाय । राजदूतों के संदेशवाहक ((०ए०एंध$) दीवानी व फौजदारी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त होते हैं, उनको विशेष पासपोर्ट दिये जाते हैं, उन्हें भ्रन्‍्य 
राज्यों में निर्दोष यात्रा (7700276 285592० ) का अधिकार होता है, उनके कूटनीतिक 
पत्नों वाले मृहरबन्द थैलों की तलाशी नहीं ली जा सकती । 

उन्मक्तियों का प्रारम्भ श्रौर समाप्ति ((.एगगशाएलाशा। क्षात्‌ ता520ाक्‍-- 
॥रप406 ० पा्ञााप्रां।०5)--दूतों के ये विशेषाधिकार उस देश में पहुँचते ही शुरू हो 
जाते हैं, जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है । किन्तु इनकी समाप्ति उनके दौत्य की 
अवधि की समाप्ति के साथ नहीं होती। ये विशेषाधिकार उस समय तक बने रहते हैं, 
जब तक कि वे अपना कार्य न समेट लें और वापिस स्वदेश न लौट जायें। दूतों को 
नियुक्त होकर आते हुए तथा श्रपनी भ्रवधि की समाप्ति पर स्वदेश लौटते हुए श्रन्य देशों 
में निर्दोष यात्रा (90027। 7455872८) का अ्रधिकार है। सं० रा० संघ के चार्टर 
के अनुच्छेद १०५ के अनुसार संघ के सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधियों तथा संघ के 
ग्रधिकारियों को अपना कार्य करने के लिये दूतों की भांति विशेषाधिकार दने की 
व्यवस्था की गई है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध में राजद्तों को अपना काये छोड़ने के बाद बड़ी कठिनाइयाँ 
उठानी पड़ी थीं । इन्हें ध्यान में रखते हुए बियना सम्मेलन ने यह व्यवस्था स्पष्ट रूप 
से की है कि दूतों को देश छोड़ने का तथा अपनी उन्मुक्तियों को तब तक उपयोग करने 
का अ्रधिकार है जब तक उन्हें इसकी श्रनुमति दी जाय (अनुच्छेद ३६) । उनकी ये 
उन्मुक्तियाँ सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में भी इसी प्रकार बनी रहेंगी। (भ्रनुच्छेद ३६ व ४४ )। 
अपनी विशेषाधिकारपूर्णा स्थिति समाप्त हो जाने पर भी दूतों को उन सभी कार्यों 
के सम्बन्ध में उन्मुक्ति प्राप्त रहती है, जो कार्य उन्होंने दूतमण्डल का सदस्य रहते हुए 
किये थे । किन्तु यदि इस अवधि में उन्होंने विशुद्ध रूप से वैयक्तिक कार्यो--पूँजी के 
विनियोग, विवाह झ्रादि के नियमों का भंग राजदूत रहते हुए किया हो तो उनके विरुद्ध 
इस विषय में कार्यवाही की जा सकती है । 

कई बार राजदूतों को अश्रपना कार्य समाप्त होने पर भ्रन्य भ्रथवा तृतीय राज्यों 
(7|॥70 $8/96४) में से होते हुए स्वदेश लौटना पड़ता है । तृतीय राज्य प्राय: राजदूतों 
को अपने देश में से गुजरते हुए सब सुविधाएं तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। किन्तु 
सामान्यतः: यह माना जाता था कि यह कार्य सौजन्यवश ((०7५) किया जाता है, 
तृतीय राज्य विदेशी दूतों को अ्रपने प्रदेश में से गुजरते हुए विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ 
देने के लिए बाधित नहीं किये जा सकते | वियना भ्रभ्िसमप (५४९८॥78 (!०7एशा४07) 
ते यद्यपि यह तो नहीं कहा कि ततीय राज्य ऐसा करने के लिए बाध्य है, किन्तु इस 
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विषय में यह नया नियम बनाया है कि यदि कोई विदेशी राजदूत अपने पद पर नियुक्ति 
के बाद या पद से मुक्ति के अनन्तर उसके प्रदेश में से होकर गूजरता है तो ततीय राज्य 
को उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को सब सुविधायें शौर उन्मुक्तियाँ देनी चाहियें 
तथा इनके राजनयिक पत्रव्यवहार तथा राजनयिक संदेश ले जाने वालों को वही 
स्वतन्त्रता, संरक्षण तथा अ्ननतिक्रम्यता देनी चाहिए, जो वे श्पने देश में भाये दूतों 
को प्रदान करते हैं। वेल्डाक (४४9०।७०८०४) ने लिखा है कि ये व्यवस्थायें राजनयिक 
सम्बन्धों के कानून में महत्वपूरां नये नियम हैं ।'' 

दौत्यकार्य को समाप्ति के कारण ((॥09॥05$ 697 ध€ ाधराशभ॑ांणा ०0 
[9790्रा॥८ 75507)--किसी दूत के कार्य की समाप्ति श्ननेक कारणों से हो 
सकती है । पहला कारण दूतमंडल भेजने का प्रयोजन पूरा हो जाना है । कई बार दूत 
किसी राजकीय विवाह, राज्यारोहण झ्ादि में सम्मिलित होने के लिए या किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे जाते हैं। इनकी समाप्ति पर इनके कार्य 
का ग्रन्त हो जाता है । दसरा कारण राजदूत के प्रत्ययपत्र (॥.लांटा ० (7९0९॥०८) 
में दी गई उसके दौत्य कर्म की अवधि का समाप्त होना है । तीसरा कारण राजदूत को 
भेजने वाले राज्य द्वारा वापिस बुला लेना है । यह उसके त्यागपत्र देने, उसकी पदो- 
स्नति होने से ग्रथवा दूत भेजने और ग्रहण करने वाले देशों में किन्हीं कारणों से मतभेद, 
मनोमालिन्य और तनाव की वद्धि होने से होता है । उदाहरणाथ, दक्षिण अ्रफ्रीका के 
यूनियन ने वहाँ बसे हुए भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव और पक्षपात की नीति के 
काररणा बड़ा दुब्यंबहार किया, भारत सरकार ने इसके विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करने के 
लिये १६४६ में वहाँ से अपना हाई कमिश्नर वापिस बुला लिया और उसका कार्य एक 
छोटे पदाधिकारी को सौंपा। किन्तु दक्षिण अ्रफ्रीका की नीति में कोई परिवर्तन न होने 
तथा इसके अधिक उग्र होने पर जुलाई १६५४ में भारत सरकार द्वारा वहाँ का हाई 


१५. ब्रियर्लो--दी लॉ आफ नेशन्स, पष्ठ संस्करण, पृष्ठ २६४ 

यह नियम बनाने तथा राजदूतों को तृतीय राज्यों में से निर्दोष गमन (497000॥| 85582 ) 
का भ्रष्विकार देने को व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी है कि पहले राज्य कई बार युद्ध के समय इसका 
उल्लंघन किया करते थे। उदाहरणाथे, €£ नवम्बर १६१६ को प्राश्ट्रिया-हंगरी ने यह घोषणा 
की कि कौण्ट टार्नोवस्की (797709७54) सं० रा० ग्रमरीका में राजदूत बनाया गया है, 
कौण्ट को प्रमरीका जाते के लिए राटरडम के डच बन्दरगाह से जहाज़ पर बंठना था; 
किन्तु वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे सुरक्षित यात्रा (546 (०7000) का भ्रभय वचन 
देना ब्रिटिश एवं फ्रेंच सरकार ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका यह कहना था कि तंटस्थ 
देशों में शआ्रास्ट्रिया-हंगरी के दूतावास अश्रपने राजनयिक कार्यों से भ्रतिरिकत (जासूसी आदि) 
के कामों में लगे रहते हैं । उस समय सं० रा० भ्रमरीका ने इन दोनों राज्यों के इस कार्य का 
प्रबल विरोध करते हुए कहा कि राजदूतों का आदान-प्रदान करना प्रभुसत्तासम्पन्तन राज्यों का ऐसा 
प्रधिकार है, जो उनसे कभी नहीं छीना जा सकता, युद्ध काल में भी इसका भ्रपहरण नहीं हो 
सकता । इस पर फ्रेंच तथा ब्रिटिश सरकारों को आ्ास्ट्रियन दूत को पअ्रपने प्रदेश में से होकर 
सुरक्षित रूप से जाने का पग्लाश्वासन देना पड़ा (स्वलियन-पृ० २०६) । 
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कमिश्नर का कार्यालय भी बन्द कर दिया गया । गोआ्रा के प्रश्न पर पुतेंगाली सरकार 
द्वारा समझौते की बात चलाना बन्द करने पर भारत सरकार ने जुलाई १६५३ में 
लिस्बन से अपना राजदूत वापिस बुला लिया । चौथा कारण राजदूत की मृत्यु तथा 
पाँचवाँ कारण दोनों राज्यों में से किसी एक के शासनाध्यक्ष का परिवर्तन है। झ्रापेनहाइम 
ने लिखा है कि सं ० रा० अमरीका में चुनाव ग्रथवा मत्य द्वारा राष्ट्रपति का परिवतेन 
होने पर वहाँ के राजदतों के पुराने प्रत्ययपत्र समाप्त हो जाते हैं श्नौर नये प्रत्ययपत्र 
जारी किये जाते हैं। स्विट्जरल॑ण्ड में बहुमुखी कार्यपालिका (शीण्ा४ &८०एॉ४८) 
की व्यवस्था होने के कारण राज्य के भ्रध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर प्रत्ययपत्र बदलने 
की आवश्यकता नहीं होती । छठा कारण दोनों देशों में यद्ध छिड़ जाना है, इस दशा 
में दोनों देश अपने दूत वापिस बुला लेते हैं। सातवाँ कारणा किसी राज्य का अन्य 
राज्य में विलय (४८४८) तथा झाठवाँ कारण दूत ग्रहशा करने वाले राज्य द्वारा 
गम्भीर अपराध की दशा में उसे बर्खास्त करना है, जैसे इंगलेण्ड ने मेंदोज़ा और 
द बास को किया था (देखिए पृष्ठ २५६) 

नवाँ कारण दत स्वीकार करने वाले देश (8०८८०४78 5096) द्वारा किसी 
विशेष कारण से इस दूत को इसे भेजने वाले देश से वापिस बुलाने की मांग करना है। 
यह तभी होता है, जब दूत के किसी झ्रापत्तिजनक व्यवहार से राज्य उसका अपने यहाँ 
रहना वांछनीय नही समझता, वह दूत भेजने वाले राज्य को उस वापिस बुला लेने के 
कारणों का स्पष्टीकरण करता है और उसे वापिस बुलाने का अनरोध करता है । यह 
सम्भव है कि दूत भेजने वाले राज्य को ये कारण उपयुक्त या पर्याप्त न प्रतीत हों। इस 
ग्रवस्था में भी उस राज्य को दूत वापिस बुलाना ही पड़ता है, भले ही वह इस विषय पर 
अपना असनन्‍्तोष नया राजदूत नियुक्त न करके प्रकट करें और दूतावास में निम्न पद 
रखने वाले व्यक्तियों से ही भ्रपना कार्य चलाये । कुछ उदाहरणों से यह स्थिति स्पष्ट हो 
जायगी। 

(क) १८०४ ई० में सं० रा० अमरीका में स्थित स्पेनिश राजदूृत पर यह 
झ्रारोप लगाया गया कि वह दो देशों के एक विवाद में स्पेन का पक्ष लेने के लिए एक 
समाचारपत्र को घूस दे रहा है । 

(ख) १८०६ में सं० रा० अमरीका ने वाशिगटन में ब्रिटिश दूत जक्सन की 
बापिसी की माँग की क्योंकि उसने एक भोज में कुछ गअ्रापत्ति जनक बातें कही थीं । इस 
पर उसे बापिस बुला लिया गया । 

(ग) १६५२ में सोवियत रूस ने सं० रा० श्रमरीका से उसके राजदूत जार्ज 
केनन (0८0९८ €था॥०॥ ) को वापिस बुलाने की माँग की क्‍योंकि उसने बलिन में 
पत्न-सम्बाददाताश्रों को कुछ ऐसे वक्तव्य दिये थे, जो रूसी सरकार को ग्रपने प्रतिकूल 
प्रतीत हुए । सं० रा० शमरोीका ने रूस द्वारा अपने दूत की वापसी के काररों को पर्याप्त 
नहीं समझा । भझ्रत: यह निश्चित किया गया कि केनन वापिस आ जाये, किन्तु उसके 
स्थान पर भ्रभी कोई नया दूत न भेजा जाय, दूतावास का परामशंदाता ही उसका कार्य 
करता रहे । 


३६६ झस्तर्राष्ट्रीय कानून 


(घ) अक्टूबर १६५४ में सोवियत रूस की गुप्तपुलिस ने अमरीकी बूतावास 
को कुछ स्त्रियों को मास्को में गुण्डागर्दी के लिए पकड़ा । जब अमरीका ने इसका प्रबल 
विरोध किया तो रूस ने यह माँग की कि अभ्रमरीकी दूतावास के सहचारी (४४8०7८ ) की 
पत्नी मिसेज़ सोमरलेट ($0772॥808 ) को वापिस बुला लिया जाय । सोवियत संघ 
द्वारा किसी पत्नी को वापिस बुलाने की माँग बड़ी श्रनोखी घटना थी। 

(डः) २७ जून १६६३ को सोवियत रूस ने पेकिग की सरकार से मास्को के 
चीनी दूतावास के तीन कर्मचारियों को वापिस बुलाने की माँग की क्योंकि उन्होंने चीनी 
साम्यवादी दल का सोवियत रूस की नीति की प्रबल भ्रालोचना करने वाला १४ जून का 
वह पत्न रूस में वितरित किया था, जिसके प्रकाशन पर रूसी सरकार ने प्रतिबन्ध लगा 
रखा था । ३० जून १६६३ को ये सब चीनी स्वदेश वापिस लौट गये ।'' 

सं० रा० श्रमरीका के इतिहास में दूतों के वापिस बुलाने (/१८८४॥) के कई 
मनोरंजक उदाहरण हैं । इसमें सबसे प्रसिद्ध नागरिक जेने ((॥॥22॥ 0०॥० ) का है । 
१७६२ ई० में फ्रेंच सरकार ने इसे सं० रा० भ्रमरीका में अपना दूत बनाया। अप्रैल 
१७६३ में यह भ्रमरीका में चाल्स टाउन पहुँचा तथा राष्ट्रपति वाशिगटन को गपने 
प्रत्ययपत्न देने के लिये फिलाडेल्फिया जाने के स्थान पर इसने ब्रिटिश जहाजों को 
लूटने के लिए निजी युद्धपोतों (॥४०/८८४$) को सन्‍नद्ध करता आरम्भ किया । यह 
कार्य अ्रमरीका की तटस्थता के सर्वेथा प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त उसने इन निजी 
युद्धपोतों द्वारा पकड़े गये ब्रिटिश जहाजों की ज़ब्ती के लिये फ्रेंच वाणिज्य दूतावास की 
श्रोर से अधिग्रहण न्यायालय स्थापित किये। जब उसे इन अवध कार्यों को बन्द करने के 
लिये कहा गया तो उसने राष्ट्रपति वाशिगटन की सम्मतियों के प्रति श्रवज्ञा प्रकट करते 
हुए राष्ट्रपति की सत्ता एवं अधिकार में सन्देह प्रकट किया । इस पर स० रा० श्रमरीका 
ने फ्रांस से इस दूत को वापिस बुलाने की माँग की | दूसरा उदाहरण १८४६ में पेरू 
की राजधानी लीमा से भ्रमरीकी कार्यदूत ((#का8० 6! 4/श्ि।88) जेवट (2०४०८) 
को वापिस बुलाने का है। पेरु के विदेश मन्त्री सोल्डन ने इसे एक ऐसे सरकारी पत्र 
(?श४ए४॥0 ) के आदेश की प्रतिलिपि भेजी, जिसका उद्देश्य पेरु में विदेशी शक्तियों के 
अपने नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप को रोकना था। इस विषय में जब सोल्डन श्रौर 
जेवेंट में पत्रव्यवहार चला तो जेंवेट ने इसे "कानूनी तथा नैतिक विक्रृतियों का 
सम्मिश्रण' कहा । इस पर बात यहाँ तक बढ़ी कि पेरु ने इस कार्यद्त को वापिस बुलाने 
की माँग की । तत्कालीन विदेशमन्त्री जेम्स बुकानन ने इसी प्रसंग में दृतों की वापसी के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा कि यदि दूत उसे ग्रहण करने वाले देश में भ्रपने 
को भ्रस्वीकरणीय बना लेता है तो उसे वापिस बुलाने की माँग स्वीकार कर लेनी 
चाहिये, यदि ऐसा न किया जाय तो विदेश में दूत भेजने का मुख्य प्रयोजन--मित्रतापूर्ण 
सम्बन्धों की वृद्धि--सर्वथा विफल हो जायगी ।** 


१६. कीसिग्स झ्ार्काइब्श, १६६३, प० १९५६६ 
१७. स्वलियन--इण्ट्रोडक्शन टू दी क्षों आफ नेशन्स, पृ० १५४ 
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वसवाँ कारण जासूसी के कारण वापसी की माँग (२९८४॥ 676 0 6४७४0०॥- 
326 ) है। कई बार दूतावास के कमंचारी अपनी स्वतन्त्रता और उन्मुक्तियों का दुरुपयोग 
करते हुए गुप्तचर का काम करते हैं श्रौर गोपनीय सैनिक सूचनायें अ्रपने देश को भेजते 
हैं। इस दशा में इनको वापिस बुलाने की माँग करना स्वाभाविक है। ३ सितम्बर 
१६६३ को दिल्‍ली की पुलिस ने एक होटल में पाकिस्तान हाई कमीशन के तीन व्यक्तियों 
को एक भारतीय पाइलट आफिसर से गुप्त सूचनायें प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, 
इनमें पाकिस्तान के हवाई परामशंदाता विंग कमाण्डर अरशाद भी सम्मिलित थे । 
भारत सरकार ने इन सब व्यक्तियों की वापसी की माँग की । इस पर इसका बदला लेने 
के लिए पाकिस्तान ने कराची स्थित भारतीय दूतावास के तीन कर्मचारियों पर जासूसी 
का आरोप लगाया और उन्हें वापिस बुलाने की माँग की ।/ (८ सितम्बर १६६३) । 

ग्यारह॒वाँ कारण राजनीतिक मतभेदों की उग्रता के कारण दृत-सम्बन्ध का 
भंग होना है । क्यूबा में कास्‍्ट्रो (79४४० ) की साम्यवादी सरकार स्थापित होने पर 
उसका सं० रा० श्रमरीका से प्रबल विरोध उत्पन्न हुआ । २ जनवरी १६६१ को कास्ट्रो 
ने अपने एक भाषण में कहा” कि कक्‍्यूबा की राजधानी हवाना में सं० रा० भ्रमरीका 
का दूतावास क्रान्तिविरोधियों के कार्यों का अड्डा बना हुआ है, इसके ३०० कमंचारियों 
में से 5० प्रतिशत गुप्तचर का काम कर रहे हैं, ये सरकार के विरोधियों की सहायता 
कर रहे हैं, अत: इनकी संख्या घटाकर केवल ११ कर दी जाय, शेष कमंचारी ४८ घंटे में 
वापिस बुला लिये जाएं ।” अ्रमरीकी सरकार ने कहा कि इतने कम कर्मचारियों स काम 
चलना सम्भव नहीं है, इस दशा में वहाँ दूतावास रखने का कोई लाभ नहीं है। श्रतः 
सं० रा० भ्रमरीका ने क्यूबा से दूतसम्बन्ध भंग कर दिये। क्यूबा के साम्यवादी होने के 
कारण दक्षिण भ्रमरीका के भजंण्टायना, इक्वेडोर आदि १४ देशों ने क्यूबा से राजनयिक 
सम्बन्ध तोड़ लिये ।” डोमिनिकन गणराज्य ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की ह॒त्या के 
प्रयास (२४ जून, १६६० ) में सहयोग दिया था, अ्रतः भ्रमरीकी राज्यों के संगठन 
(0एइक्मांसथ0०॥ ० 8॥070०॥ $509८5) की २१ राज्यों के विदेशी मंत्रियों की बेठक 
(१६-२८ श्रगस्त, १६६०) ने यह निश्चय किया कि अ्रमरीका महाद्वीप के राज्य इससे 
अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दें तथा इसका श्राथिक बहिष्कार करें। इस पर सभी 
झमरीकी राज्यों ने इससे दूतसम्बन्ध भंग कर लिये।' २६ सितम्बर १६६३ को 
मलायेशिया संघ का निर्माण हुआ । फिलिप्पाइन और इंडोनीशिया इसके प्रबल विरोधी 
थे, उन्होंने इसके स्थापित होते ही इससे श्रपना दूतसम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया, १७ 
सितम्बर को मलायेशिया ने भी इन देशों से अपने दूत वापिस बुला लिये। 

वबाणिज्यदूत (07875 )--दूसरे राज्यों में श्रपने व्यापार और वाणिज्य के 


१८. हिन्दुस्तान टाइस्ज़, १० सितम्बर, १६६३ 
१६. कीसिंग्स आाकाइण्ज़, १६६१, पृ० १७६१० 
२०. कीसिग्स झाकहिवब्ज, १६६१ १० १८७१७ 
२१. वही, पृ० १७६६१ 
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हितों की सुरक्षा के लिये नियत किये गये प्रतिनिधि वाणिज्यदूत कहलाते हैं । इनका 
प्रादर्भाव मध्ययुगीन योरोप के स्पेन, फ्रांस ओर इटली के व्यापारिक नगरों में हुआ + 
आरम्भ में विदेश में रहने वाले व्यापारियों द्वारा अपने वाणिज्य सम्बन्धी विवादों के 
निपटाने के लिए चुने गये पंच जज-कांसुल (3प028८5-(०757|) या कांसुल-व्यापारी 
((०75पर )/६४८॥97॥(5) कहलाते थे। १५वीं शताब्दी में हार्लण्ड और लण्डन में 
इटालियन कांसुल थे तथा इटली, हा्लैण्ड, डेनमार्क, नावें और स्वीडन में ब्रिटिश कांसुल 
थे । इसके बाद इस प्रथा का ह्ास होने लगा । किन्तु १९वीं शताब्दी में पुनः इसकी 
महत्ता का अनुभव किया गया और इस समय शायद ही कोई ऐसा देश हो जो ग्रन्य 
देशों में अपने वाणिज्यदूत न नियत करता हो। भारत के वाणिज्यदूत योरोप, अमरीका, 
अफ्रीका और एशिया के व्यापारिक महत्व रखने वाले सभी राज्यों में हैं । 
वाणिज्यदूत विदेश में अपने राज्य के प्रतिनिधि होते हुए भी कूटनीतिक प्रतिनिधि 
( 9फञाग्ाशां० 0४०75) नहीं हैं । इनका प्रधान कार्य अपने देश के व्यापारिक हितों 
का संरक्षण है, किन्तु इसके साथ ये अ्रपने देश के प्रजाजनों के लिये कुछ अन्य कार्य भी 
करते हैं, ये इनके विविध प्रकार के कानूनी लेखों, साक्षियों और पक्षों को प्रमाणित करने 
वाले सावेजनिक लेख्यप्रमाता (00॥0 ४०१४५) का काम करते हैं, इन्ह पासपोर्ट देते 
हैं, इनके विवाह सम्पन्न कराते हैं श्र उस देश के बन्दरगाहों में आने वाले स्वदेशीय 
जहाजों के नाविक वर्ग पर पूरा अनुशासन, नियन्त्रण ओर निरीक्षण रखते हैं । 
विदेश में कांसुल का राजदूत से एक महत्वपूर्णा श्रन्तर यह है कि राजदूत केवल 
एक व्यक्ति होता है, किन्तु कांसूल व्यापारिक आवश्यकताओं के झ्रनु सार एक से श्रधिक संख्या 
में होते हैं। प्रायः सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों और बन्दरगाहों में एक वाणिज्यदूत 
प्रवश्य होता है। इसके मुख्य वर्ग ये हैं--महावाणिज्यदूत ((०75०।-0७॥९।४| ), 
वाणिज्यद्त ((०॥5॥| ), सहायक वाणिज्यदूत (४।९८-(०४$७।), वाणिज्य प्रतिनिधि 
((०5०७/ ८&8०॥) । उदाहरणाथ, भारत सरकार न विदेशों में पाँच प्रकार के 
वाणिज्यदृत नियत किए हुए हैं--(क) बेल्जियन कांगो, कोपनहेगन, दमिश्क आदि में 
महावाणिज्यदूत ((०॥5०-०८॥/९८४4 ) है, (ख) अ्रदन, पूर्वी अफ्रीका, फिजी श्रादि में 
आयुक्त ((०॥75&0767) हैं। (ग) बसरा, बलिन, कोबे में वाणिज्यदूत ((0॥50) 
हैं। (घ) एण्टवर्ष, जलालाबाद, कन्धार में सहायक वाणिज्यदूत (५०८-८००५॥।) है ॥ 
(४) पहले तिब्बत के तीन नगरों ग्यांत्से, गरतोक और यातुंग में एजेन्सियाँ थीं। किन्तु 
१६४६ में तिब्बत में चीनी प्रभुत्व सुदृढ़ होने के बाद इनका महत्व समाप्त हो गया है । 
* वारिज्यदूतों की नियुक्ति दूतों की भाँति प्रत्ययपत्र (॥.८।८ ० (7००९॥०९ ) 
के द्वारा नहीं होती, किन्तु ये अपनी सरकार के आदेश से नियुक्त किये जाते हैं। यह 
सरकार इनकी नियुक्ति की सूचना उस देश की सरकार को भेजती है, जहाँ इन्हें नियत 
किया जाना होता है । वहाँ की सरकार से यह प्रार्थना की जाती है कि वह उन्हें अपने 
देश में वाशिज्यदूत का कतंव्य पूरा करने की ग्रनुमति देने के लिए आवश्यक पत्र जारी 
करे। यह अझ्नुसतिपत्र (£%८००७४८ए ) कहलाता है। यदि सरकार को इस नियुक्ति पर 
कोई आपत्ति नहीं होती तो वह यह भ्रनुमतिपत्र प्रकाशित कर देती है। यदि वारिज्य- 
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दूत स्थानीय नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो सरकार इस अनुमतिपत्र 
(:%०१ण०पा ) को वापिस ले लेती है । 

वाणिज्यदूतों को उस देश की सरकार से, जहाँ उनकी नियूक्ति हुई हो, सीधा 
पत्न-व्यवहार करने का शभ्रधिकार नहीं होता । राजदूतों के श्रभाव में ही उन्हें यह 
ग्रधिकार दिया जाता है। इनके विशेषाधिकार भी दूतों से कम होते हैं, ये रथानीय 
सरकार के क्षेत्राधिकार से पूर्णो रूप से मुक्त नहीं होते हैं। हालेण्ड ([0॥4970) के 
कथनानुसार इन्हें राज्यक्षेत्रवाह्मयता ( एझाशायाणांधाा9) तथा अभ्रनतिक्रम्यता (॥श0- 
|80॥9 ) के विशेषाधिकार नहीं होते ।  आपेनहाइम (079फ9शगाशं॥) ने लिखा है 
कि अपना सरकारी कार्य करते हुए ही इन्हें स्थानीय दीवानी तथा फौजदारी श्रदालतों 
के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। आजकल विभिन्‍न राज्य द्विपक्षीय संधियों 
द्वारा वारिणज्यदृतों के विशेषाधिकारों का निर्धारण करने लगे हैं । सामान्य रूप से इन्हें 
अपना कतंव्यपालन करने के लिए आवश्यक सम जाने वाले अधिकार ही दिये जाते 
हैं। उदाहरणार्थ, इनसे जूरी का काम नहीं लिया जाता, इन्हें सुरक्षित यात्रा ($8 
(०707८) का अ्रधिकार होता है, इनके सरकारी कागजों तथा पत्न-व्यवहार का निरी- 
क्षण और तलाशी नहीं हो सकती, किसी अ्रपराध का आरोप लगाए जाने पर इन्हें उस 
समय तक जमानत पर छूटने का भ्रधिकार होता है, जब तक कि इनका अनुमतिपत्र 
(>%८्वृपक्षापा) वापिस न ले लिया जाय । कुछ राज्यों में वाणिज्यदूतों को करों तथा 
सीमा शुल्क ((४४०7॥ ०965) में भी झ्रांशिक मुक्ति प्रदान की जाती है । साथानन्‍्यत: 
वाणिज्यदूतों के विशेषाधिकार दूतों के अ्रधिकारों की शपेक्षा बहुत कम हैं श्रौर इनका 
स्वरूप उतना सुनिश्चित नहीं हुआ है। स्टाक ने लिखा है कि राज्यों की वर्तमान प्रवृत्ति 
राजदूतों तथा वारिज्यदुतों की सेवायें सम्मिलित और संयुक्त करने की है। भ्रनेक 
राज्यों में एक ही व्यक्ति को दोनों कार्य सौंप जाते हैं। यदि यह प्रवृत्ति बढ़ी तो दूतों तथा 
वाणिज्यदूतों के विशेषाधिकारों का अन्तर भविष्य में कम हो जायगा । 

वारिज्यदृतविषयक सम्बन्धों का १६६३ का वियना अ्भिसमय (शांशा4 
(एणाएशा।ंगा णा एगाष्पांश रिशेक्षाणा5, शैक्वाणा 963 )--सं० रा० संघ की 
जनरल श्रसेम्बली ने १८५ दिसम्बर, १६६१ को एक प्रस्ताव (सं० १६८५) पास कर के 
वाणिज्यदूतों के सम्बन्धों के विषय में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय 
किया था। इसके श्रनुसार आस्ट्रिया की राजधानी वियना में ४ मार्च से २३ श्रप्रैल 
१६६३ तक एक ऐसा सम्मेलन हुआ, इसने श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग द्वारा इस विषय 


२२. वाणिज्य दूतावास (५०॥४०७७(९७) दूतावास (£77045»&5) की भाँति पुलिस तथा 
स्थानीय भ्रधिकारियों द्वारा श्रप्रवेश्य नहीं समझे जाते । १६४८ में कसेनकिना के मामले में सं रा० 
अमरीका में सोवियत वाणिज्य दूतावास की ऊपरली मंजिल की खिड़की से एक रूसी स्त्री नीचे 
सड़क पर कदी थी। उस समय सं० रा०» भ्रमरीका ने इस मामले की जाँच के लिए अपनी पुलिस 
बाणिज्य दूतावास में भेजी थी। 

२३. झापेनहाइम---इ टरनेशनल लॉ, खं० १ 

२४. स्टार्क--एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० २७६ 


३७० झन्तराष्ट्रीय कानन 


में तैयार किये गये नियमों पर विचार-विमर्श करके एक समझौता तैयार किया ।' इसे 
तैयार करने वाली समिति (॥)92077 (१०776९) के श्रध्यक्ष भारत के प्रतिनिधि 
श्री कै० कृष्णराव थ्रे । इस अ्रभिसमय की महत्वपूर्ण व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं । 

इसमें वारिज्य द्तावासों के अध्यक्षों की चार श्रेणियाँ मानी गई हैं--(क) 
महावारिज्यदृत ((णा$एर-5थाटात; ), (ख) वाणिज्यदूत ((07508 ), (ग) उप- 
वारिज्यदृत (४।०८-८०॥7६प५ ), (घ) वाणिज्यिक अभिकर्ता ((णाआआंक्षा 88९०॥85) । 
किन्तु राज्यों को भ्रधिकार है कि वे इनसे प्रधिक एवं विभिन्‍न प्रकारों के वाणिज्य- 
दूत भी नियुक्त कर सकते हैं (अ्रनुच्छेद ६) । इसके अनुच्छेद (७700०) ३१ में 
वाणिज्य दुतावास की इमारतों की ग्रनतिक्रम्यता (॥)श0|80॥9 0 दा एगाए्प्रां् 
एाथ॥565) का, भ्रनुच्छेद ३२ में इनकी करों से मुक्ति का, अनुच्छेद ३३, ३४ 
३५ में वाणिज्य दूतावास सम्बन्धी अभिलेखों तथा दस्तावेजों की श्रनतित्रम्यता 
(पारं04णां॥ए ते वा6 एणा8्पांधा 4ाएांरए2४ ४70 (00०प्रा0॥5 ), घूमने-फिरने 
तथा यात्रा की स्वतन्त्रता सथा पत्र-व्यवहार करने की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त स्वीकार 
किये गये हैं । इस विषय में वियना सम्मेलन ने वारिएज्यदूतों को राजदूतों जैसे 
विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियाँ प्रदान की है। अनुच्छेद ४१ में वारिएज्यदृताधिकारियों 
की शारीरिक अनतिक्रम्यता (?८३०॥० ॥राशं०)३09॥0 ), अ्रनुच्छेद ४३ में न्यायिक 
झ्ौर प्रशासनात्मक क्षेत्राधिकार से मुक्ति स्वीकार की गई है । इसी प्रकार इन्हें सीमा 
शुल्कों ((४507 0४0८५ ) से तथा करों से मृक्ति प्राप्त है (ग्रन॒च्छेद ४८५, ४६), 
ये सब अधिकार राजदूतों जैसे हैं। किन्तु स्थानीय क्षेत्राधिकार से इनकी मुक्ति राज- 
दूतों की उन्मुक्ति की भ्रपेक्षा श्रधिक सीमित तथा मर्यादित है । वारिज्यदूतों की उन्मु- 
क्तियाँ केवल उन्हीं कार्यों तक सीमित हैं, जो उन्होंने वारि।ज्यदूत का कतेव्य पूरा करने 
के लिए किये हों, फौजदारी मामलों में स्पष्ट रूप से उन्हें उस राज्य का क्षेत्राधिकार 
स्वीकार करना होगा, जहाँ वे दूत बनाकर भेजे गये हों (ग्रनुच्छेद ४३ ) । ये गम्भीर भ्रपराध 
होने की दशा में ही गिरफ्तार किये जा सकते हैं, जेल में तब तक नहीं भेजे जा सकते, 
जब तक कि इनके मामले का गअ्रन्तिम निर्णाय न हो जाय । अपने कार्यों से सम्बन्ध न 
रखने वाले मामलों में वे गवाही दे सकते हैं। इस विषय में इस ग्रभिसमय की नई 
व्यवस्था यह है कि यदि वे ऐसे मामलों में गवाही देने से इन्कार करें तो उन्हें इसके 
लिये बाधित नहीं किया जा सकता ([श्रनुच्छेद ४४) । 

ग्रभी तक वाणिज्यदूतों के सम्बन्ध में यह स्थिति थी कि वे कुछ स्थानीय 
प्रयोजनों की पूतति के लिए नियुक्त किये जाते थे और उन्हें श्रपना सीधा सम्बन्ध स्थानीय 
ग्रधिकारियों (.008/ 3प707008) के साथ ही रखना पड़ता था । यदि वे अपने 
देश की सरकार के साथ कोई पत्र-व्यवहार या सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे तो वे यह 
काये अपने देश के राजदूत के माध्यम से कर सकते थे | किन्तु वियना भ्रभिसमय ने 


२५. इसके लिए देखिये--४ण्डियन जनरल झाफ दृष्टरनेशनल लॉ, अ्रप्रेल १९६३, 
4१० २१८-२४५३ । 


राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत श्रौर वाणिज्य दूत ३७१ 


वाणिज्यदूृतों को यह अ्रधिकार प्रदान किया है कि वे उन्हें नियुक्त करने वाले राज्य के 
नागरिकों तथा सरकार के साथ सीधा पत्र-व्यवहार कर सकते हैं (ग्रनुच्छेद ३६) । 
ब्रियर्ली ने लिखा है कि यह अभिसमय अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रगतिशील विकास के कई 


नये तत्वों का समावेश करने वाला है ।' 


२६. ब्रियर्ती--दी लॉ प्राफ मेशन्स, छठा संस्करण, पृ० २६५४ 


सत्रहवाँ ग्रध्याय 


सन्धियाँ 


(॥7 ८४८७ ) 


सन्धियों का स्वरूप (२४७४८ ० [764॥९$ )--सन्धियाँ भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत हैं (देखिये तीसरा अध्याय ) । अत्यन्त प्राचीनकाल से ये 
विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन और नियन्त्रण करती रही हैं। 
आपेनहाइम (0[फष्याथ॥) ने इसका लक्षण करते हुए लिखा है--“भन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियाँ ऐसे समझौते हैं, जो संविदात्मक ((०7090०0७४।) होते हैं, राज्यों श्रथवा 
राज्यों के संगठनों के मध्य किये जाते हैं और जो कानूनी भ्रधिकार और कत्तंव्य उत्पन्न 
करते हैं ।' स्टार्क ($4:८) से शब्दों में “सन्धि का यह लक्षण किया जा सकता है 
कि यह ऐसा समझौता है, जिससे दो या अधिक राज्य झ्रापस में अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के आधीन सम्बन्ध स्थापित करते हैं या करना चाहते हैं ।”' राष्ट्रीय कानून में एक 
व्यक्ति के पास कानूनी कार्य करने के अनेक साधन है जैसे संविदा ((०॥0४०), 
स्वत्वान्तर ((०॥९८५क४०४ ) , पट्टा ([.८856 ) , अनुज्ञा ([0८7०6 ) । किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवहार में राज्यों के पास विविध प्रकार के कानूनी कार्य करने के लिये सन्धि ही एक- 
मात्र साधन है। राज्य इसी से मौलिक संवेधानिक कानून बनाते हैं, जैसे सं० रा संघ 
का १६४४ में सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया चार्टर, इसीसे ग्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का 
निर्माण करते हैं, अ्रपती भूमि तथा अड्डे पट्टे पर देते हैं, सैनिक मैत्रियाँ करते हैं, 
बेल्जियम जेसे राज्योंको १८३१ की सन्धि द्वारा तटस्थ बनाया जाता है। विधायक (.89 
74/0॥8 ) सन्धियों द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है । 

सन्धि श्रौर संविदा (77089 &70 (078० )--सन्धि वैयक्तिक कानून 
की संविदा (2077०) से गहरा सादृश्य रखती है। दोनों में उभय पक्ष की सहमति 
आ्रावश्यक है । किन्तु इसके साथ ही दोनों में एक बड़ा महत्वपूर्ण भ्रन्तर है। यदि कोई 
संविदा अनुचित दबाव (007८55) डालकर करायी जाय तो इसकी वैधता समाप्त हो 
जाती है, किन्तु कोई सन्धि दबाव के कारण अवध नहीं होती । वर्साय की सन्धि इसका 
सुन्दर उदाहरण है, प्रथम विश्वयुद्ध में परास्त होने पर जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के सैनिक 


किन लिलननन आन ५ “नली च2-++ ऑननकनन+ |» अऑजननननकाओ ५०४३४)-+०-०-०--००- >०००००-०७०००-७७ -०-०००क» 


१. श्रापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, ख॑ १, ८वाँ संस्करण” 4० २९१ 

२. स्टार्क--एन इंट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, ८वाँ संस्करण, पृु० २८० ; कौटिल्य ने 
सन्धि का लक्षण करते हुए कहा है--परणबन्धः सन्धि: (७।१), भर्चातृ दो राज्यों के बीच प्रात्मतमपंण, 
प्रदेश देने प्रादि की शर्तों (पण) से बँधना सन्धि है । 


सन्धियाँ ३७३ 


दबाव से लाचार होकर यह सन्धि की थी, किन्तु इसे श्रवैध नहीं कहा जा सकता। यदि 
इसमें संविदा वाला सिद्धान्त माना जाय तो युद्धों के बाद विजेता और विजित के मध्य 
की जाने वाली सभी सन्धियाँ प्रवेध हो जायेंगी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रराजकता 
मच जायगी । 

सन्धिवाची कुछ शब्द (]6777॥0029 ० ॥7०9005)--सन्धि दो राष्ट्रों का 
संविदात्मक ((१०॥07800७४| ) समझौता है । इस शब्द का प्रयोग शान्ति, मित्रता या 
देश के हस्तान्तर के समय किया जाता है । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा 
समझौतों का श्रर्थ देने वाले कुछ श्रन्य प्रसिद्ध शब्द निम्नलिखित हैं-- 

(१) श्रभिसमय (((०॥४९॥॥०॥ )--इस शब्द का प्रयोग अनेक राज्यों द्वारा 
स्वीकार किये जाने वाले एक औपचारिक आलेख (0774 80070) के लिये 
होता है। जैसे १८६९ तथा १७०७ में हेग सम्मेलन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के 
शान्तिपूर्ण हल, स्थल युद्ध, तटस्थता आदि के अ्रभिसमय, (देखिये ऊपर पृ० ५१) । 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आदि अन्तर्राप्ट्रीय संगठनों में विभिन्न राज्यों द्वारा कुछ 
विषयों पर किये समझौते भी ग्रभिसमय ((०॥४०॥०ा) कहलाते हैं । 

(२) प्रोतोकोल--इस फ्रेंच शब्द का मूल अ्रर्थ तो किसी पांडुलिपि के आरम्भ 
में गोंद से चिपकाया गया पहला पन्ना तथा मल प्रति है। राजनयिक शब्दावलि में 
सामान्यतः इसका आशय ऐसे हस्ताक्षरांकित लेखपत्न से होता है, जिसमें भ्रन्तिम सन्धि 
होने से पहले दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्राप्त बातों का उल्लेख हो, यह इस प्रकार सन्धि 
का पूर्ववृत्त होता है। स्टार्क ने लिखा है कि “यह भ्रभिसमय से कम झौपचारिक 
(70778) समझौता होता है श्लौर यह कभी दो राज्याध्यक्षों के बीच में नहीं 
होता । इसमें निम्न प्रकार के चार लेख (॥750पए2॥5) सम्मिलित होते हैं-- 
(भर) किसी झभिसमय का सहायक एवं उसकी विशेष धाराझ्रों का स्पष्टीकरण 
करने वाला लेख । इसके पृथक्‌ प्रनुसमर्थन (२4॥॥०का०णा) की आ्रावश्यकता नहीं 
होती। (श्रा) एक अभिसमय का सहायक (#&0७5४/॥97५) किन्तु स्वतन्त्र प्रकार 
का लेख, इसके लिए पृथक्‌ भ्रनुसमर्थन झ्रावश्यक होता है, जैसे १६३० में “राष्ट्रीयता 
कानून के संघर्ष' के हेग श्रभिसमय (प्8ए0० एणगाश्लातणा | शा एगागींत 0 
7४80079॥0 ) के साथ हस्ताक्षर किया गया राज्यहीनता ($9(९८६७॥८५$ ) का हेग 
प्रोतोकोल । (इ) सर्वथा नवीन सन्धि, जैसे १६२४ का जेनीवा प्रोतोकोल, इसे प्रोतोकोल 
कहने का यह कारण था कि इसे किसी राजनयिक सम्मेलन ने नहीं स्वीकार किया था 
किन्तु राष्ट्रसंघ की भ्रसेम्बली ने पास किया था | (ई) कुछ स्वीकार की गई बातों का 
लेख (0700०'-५४०७४) 

(३) समझोता (427९८77९॥( ) --यह सन्धि या ग्रभिसमय से कम औपचारिक 
((०॥॥]) होता है, राज्यों के अध्यक्षों के मध्य नहीं होता । इसका क्षेत्र बहत सीमित 
तथा इसे स्वीकार करने वाले राज्यों की संख्या भ्रभिसमय से कम होती है । इस शब्द 


३. स्टार्क--पुर्वोकत पुस्तक, पृ० २५५ 
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का प्रयोग प्राविधिक श्रौर प्रशासनिक स्वरूप रखने वाले ऐसे समझौतों के लिये भी 
होता है, जिन पर सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करते हैं और जिनके प्रनु- 
समर्थन की आवश्यकता नहीं होती । 

(४) व्यवस्था (&77ध॥2०720॥)--यह शब्द प्राय: भ्रस्थायी प्रकृति रखने 
वाले समझौतों के लिये प्रयुक्त होता है। 

(५) प्रामाणिक विवरण (?70०८५-४८४०७। )--इसका मूल श्रभिप्राय एक 
कूटनीतिक सम्मेलन में हुए निर्णोयों तथा कार्यवाही का सारांश था। बाद में इसका 
प्रयोग दो पक्षों के समझौतों के लिये भी होने लगा, जैसे इटली झौर स्विट्ज़ रलैण्ड का 
१०६२ में जूरिच में हुआ व्यापारिक समझौता । इसके लिये श्रनुसमर्थन की आवश्यकता 
नहीं होती । 

(६) परिनियम ($॥806 )--इसका प्रयोग इन तीन श्रर्थों में होता है-- 
(अर) किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के कार्य संचालन के लिये आवश्यक नियमों का संग्रह, 
जैसे १६४५ का न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परिनियम, (प्रा) भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
निरीक्षण में विद्यमान किसी सत्ता (£70॥9) के कार्य संचालन के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय 
समझौतों द्वारा बनाये गये नियमों का संग्रह, जेसे १६३७ में एलेक्जेण्ड्रेटी के संजक 
के नियम । (इ) किसी भ्रभिसमय का सहायक लेख, जिसमें लागू किये जाने वाले 
नियमों का वर्णन हो, जैसे १६२१ के बासिलोना के पारगमन की स्वतन्त्रता के अ्भि- 
समय ((णाए्थांणा ० फ्ाट्टत० ० /शाश) के साथ जोड़े गये पारगमन 
स्वातन्व्य के परिनियम । 

(७) घोषणा ([2८८88४॥07 )--इसके तीन श्रर्थ हैं-(भ्र) सन्धि, जैसे 
१८५६ की पेरिस की घोषणा । (आर) किसी सन्धि या अ्रभिसमय के साथ जोड़ा गया 
उसकी व्याख्या करने वाला अनौपचारिक लेख। (इ) अल्प महत्व वाले मामले के 
बारे में किया गया भ्रनौोपचारिक समझौता । इनका अ्रनुसमर्थन कई बार आ्रावश्यक 


होता है । 
(८) प्रस्थायी प्रणाली (१००५५ ५४९०० )--यह ऐसा लेख है, जिसमें 


भ्रस्थायी प्रकृति वाले समझोते का वर्णान होता है । बाद में इसके स्थान पर स्थायी सम- 
झौता किया जाता है । 

(६) संपत्रों का विनिमय (77८७४७॥2८ ० ॥0(०5)--राज्य इनमें प्रायः: उन 
दायित्वों का निर्देश करते हैं, जिनका पालन करना वे आवश्यक समभते हैं । 

(१०) चरम कानून (78 40 )--इसमें एक अभिसमय बनाने के लिये 
बुलाये गय्रे सम्मेलन की सारी अन्तिम कार्यवाही का संक्षिप्त उल्लेख रहता है, जैसे 
अ्रगस्त १६६३ में लन्दन में हुए गेहूँ का निर्यात और झ्रायात करने वाले सम्मेलन का 


चरम लेख । 
(११) सामान्य कानून (0८॥£४४ 8८)--यह बास्तव में सन्धि होता है। 


राष्ट्रसंघ की असेम्बली ने १६२८ में श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपुर्णो निपटारे के 
पंच-निर्याय का ठधाशधवां 8०८ पास किया था। 


सन्धियां ३७४५ 


सन्धिविषयक संहिता--अ्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने बीस वर्ष के सुदीर्ध विचार 
के बाद सन्धि सम्बन्धी सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों तथा कानूनों की एक संहिता तैयार 
की है, इसे १६६९ में ११० राष्ट्रों के एक सम्मेलन ने सन्धियों के कानन के वियना 
झ्रभिसमय (५९७7॥98 (णाए्शाांणा णा ॥6 .8फ ० प6७॥०$) के रूप में स्वीकार 
किया है । 

सन्धि सम्पादन के श्राठ श्रावश्यक ब्रंग (28॥/ 50695$ ॥ 0णाणंप्रशंता ए 
प॒76७॥८५ )--सन्धि करने की कोई सुनिश्चित विधियाँ नहीं हैं, फिर भी सन्धि के 
नियमों के बाध्य रूप से पालन के लिये प्रत्येक सन्धि के सम्पादन में क्रमश: निम्न आठ 
अंगों का श्रनिवायं होना आवश्यक है । पहला श्रंग सन्धि चर्चा के लिये विभिन्न देशों के 
मन्त्रालयों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रतनिधि नियत करना (०८८०7 
० २८४०॥४४।०$ ) है। इन्हें श्रपने विदेशमन्त्री से इस कार्य का अ्रधिकार प्रदान करने 
वाला पूर्णाधिकार (#0॥ 0९5, 7४75 ?0ए५४०॥$) नामक प्रमाण-पत्र दिया 
जाता है । जब इस पर राजा या शासनाध्यक्ष के हस्ताक्षर हों तो इसे “विशेष पूर्णाधिकार' 
(576८ांब +णे। ?0४०४$) कहा जाता है। सन्धि सम्पादन का दूसरा भ्रंग सन्धिवार्त्ता 
(भ८४०७॥075 ) है । इसके बाद सन्धि का मसविदा तंयार हो जाने पर तोसरा पअ्ंग 
हस्ताक्षर (5प्टाशंपा८) का होता है, यह बहुत ही औपचारिक ढंग से और बड़े 
समारोह के साथ किया जाता है। इसके लिये सन्धि परिषद्‌ का अन्तिम ऋधिवेशन 
विशेष रूप से बुलाकर उसमें वर््णनुक्रम से देशों के विभिन्न प्रतिनिधि एक मेज के 
पास आकर बारी-बारी से हस्ताक्षर करते है, जैसे १६१६ में वर्साय की सन्धि पर 
विभिन्न देशों ने शीशमहल (॥49 ० (॥7075) में हस्ताक्षर किये थे । ये हस्ताक्षर 
राज्यों के प्रतिनिधियों के भ्रतिरिक्त ऐसी सन्धि परिषदों में भाग लेने वाले राष्ट्रपति 
श्रौर प्रधानमन्त्री भी करते हैं, जेसे १६१६ की वर्साय की सन्धि पर सं० रा» अमरीका 
के राष्ट्रपति विल्सन ने तथा १६३८ के म्यूनिख के समझौते पर ब्रिटिश एवं फ्रेंच 
प्रधानमन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये । यदि सन्धि का अनुसमर्थन (िथती0800॥) न 
होना हो तो यह हस्ताक्षर होने के बाद ही लागू हो जाती है, जँसे १६०२ की 
ऐंग्लो-जापानीज़ मेँत्नी सन्धि। कई बार सन्धियों में यह कहा जाता है कि वे 
अनुसमर्थन होने से पहले हस्ताक्षर होने के बाद से ही दोनों पक्षों पर अस्थायी रूप से 
लागू समझी जायेंगी, जैसे ६ जुलाई, १६५७ की जापान तथा आस्ट्रेलिया की व्यापार 
सर्धि । यदि सन्धि का अनुसमर्थन होता हो तो प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने के बाद 
भी उनकी सरकारें इस सन्धि को अस्वीकार कर सकती हैं, जेसे सं० रा० भ्रमरीका की 
सरकार ने वर्साय की सन्धि पर इसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर भी इसे श्रस्वीकार 


किया था । 
सन्धि सम्पादन का चौथा प्रंग अनुसमर्थन (7र४00200॥) है। यह कई 


कारणों से उचित जान पड़ता हैं--(क) राज्यों को यह श्रधिकार होना चाहिये कि वे 
संधि की वाध्यताएँ और कतंव्य स्वीकार करने से पहले अपने प्रतिनिध्तियों द्वारा मानी 
गई शर्तों पर पूरी तरह पुनविचार कर लें। (ख) राज्य की प्रभुसत्ता उसे किसी सन्धि 
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को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करती है। (ग) प्राय: संधियों द्वारा राष्ट्रीय कानून 
में संशोधन करने भ्रावश्यक होते हैं। हस्ताक्षर के बाद श्रनुसमर्थन के समय तक राज्यों को 
इसके लिये संसद से आ्रावश्यक स्वीकृति लेने का अवसर मिल जाता है। (घ) लोकतलन्‍्त्र 
के सिद्धान्त के अनुसार सरकार को सन्धि की बाध्यता ग्रहण करने से' पहले लोकमत का 
संसद्‌ द्वारा समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य चार कारणों के प्राधार पर सन्धि 
को सन्तुष्ट करने से भ्रस्वीकार कर सकता है--(क ) उसके प्रतिनिधि ने अपने अधिकार से 
बाहर की बात स्वीकार की । (ख) उसके प्रतिनिधि को किसी तथ्य के सम्बन्ध में जान- 
बूभकर धोखे में रखा गया है। (ग) सन्धि का पालन श्रसम्भव है। (घ) प्रतिनिधि 
सन्धि की किन्‍्हीं शर्तों से सहमति नहीं रखता था । 

पहले अ्रनुसमर्थन को बहुत महत्व दिया जाता था । लाडं स्टोबैल ने १८१३ में 
8॥59 #॥ग॥। के मामले में लिखा था--“अनुसमर्थन एक उपचार (#णाणका) है, 
किन्तु यह श्रावश्यक उपचार है क्योंकि इसके श्रभाव में सन्धि-लेख की कानूनी प्रामा- 
रणिकता अधूरी रहती है ।” किन्तु अब अनुसमर्थन सभी सन्धियों के लिए श्रावश्यक नहीं 
माना जाता है और प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार की गई सन्धि के अ्रस्वीकार करने में 
बड़ा दोष नहीं समभा जाता । ब्रियर्ली ने लिखा है--“राज्य के लिए कोई ऐसा कानूनी 
या नैतिक कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपने पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर की हुई सन्धि 
का अ्रनुसमर्थन करें । इस विषय में इतना ही कहा जा सकता हैं कि यह बहुत गम्भीर 
कदम है और उसे हल्केपन से नहीं उठाना चाहिये ।”” 

(५) सहमिलन और श्रभिलग्तता (,५००८५४०॥५ »7॥0 /0॥०90॥75)--कई 
बार राज्य किसी सन्धि के सम्पन्न हो जाने पर बाद में इसमें सम्मिलित होते हैं । यदि 
वें उस सन्धि की सब शर्तों और व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो यह सहमिलन 
(/००८४»०॥ ) कहा जाता है, किन्तु यदि वे उस सन्धि की कुछ थोड़ी सी शर्तों को ही 
स्वीकार करते हैं तो यह केवल उन शर्तों के साथ जुड़ना या ग्रभिलग्नता (80॥०80०ा ) 
कहलाता है। ब्रिटिश परम्परा के अनुसार किसी सन्धि में बाद में सम्मिलित होने वाला 
राज्य सन्धि करने वाले अन्य राज्यों की भाँति संविदा करने वाला पक्ष ((०07080०7॥8 
7२7५) गिना जाता है । 

(६) सन्धि का लागू होना (सशाणित्शाशा। ० 3 77०४9)-यह सन्धि 
की शर्तों पर निर्भर होता है। कई बार यह प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के बाद ही लागू 
हो जाती है । किन्तु कुछ सन्धियाँ भ्रनुसमर्थत के बाद लागू होती हैं। श्रतुसमर्थन वाली 
सन्धियाँ सम्बद्ध राज्यों के अनुसमर्थन तथा इसके विभिन्‍न राज्यों में आ्रादान-प्रदान 
(:5०१॥॥826 ० २४॥0%॥075$) के बाद लागू होती है । कई बार कुछ श्रन्तर्राष्ट्रीय 
अ्रभिसमयों के लिए इसका अनुसमर्थन करने वाले छः या दस राज्यों की संख्या निर्धा- 
रित कर दी जाती है, जैसे १६३० के राष्ट्रीयता कानून के संघर्ष-विषयक हेंग श्रभिसमय 
में । इस अभिसमय का निश्चित संख्या के राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होने पर इसे लागू 


४. ब्रियरली--दी लॉ आफ तेशन्स, पृष्ठ २४६ 
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किया जा सकता है। कई बार किसी सन्धि के लाग होने की शर्त का स्पष्ट रूप से 
उल्लेख रहता है, जैसे १९२५ की लोकार्नो सन्धि में यह शत्ते थी कि यह राष्ट्रसंघ में 
जमनी के प्रवेश पाने के बाद ही लागू होगी । 

(७) पंजीकरण श्रौर प्रकाशन (7२८४ ह्राक्षांणा बाते एिपरजींटथाणा)--सं० 
रा० संघ के चार्टर की धारा १०२ के अनुसार इसके सदस्यों द्वारा की गई सब सन्दध्रियों 
श्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का “यथासम्भव शी ध्र ही” संघ के सचिवालय में पंजीकरगा 
तथा इसका संघ द्वारा प्रकाशन आवश्यक है। कोई भी राज्य संघ के न्यायालय या 
सुरक्षा परिषद्‌ श्रादि किसी अंग के आगे ऐसी सन्धि का प्रमाण नहीं दे सकता, जिसका 
पंजीकरण संघ में न हुआ हो । इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्यों द्वारा की जाने वाली 
गुप्त सन्धियों की दूषित प्रथा को समाप्त करना था । 

(८) सन्धियों का क्रियान्वय (4 900८ध॥0॥ )--सन्धि निर्माण की अन्तिम 
स्थिति तब श्राती है जब इसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य अपने राष्ट्रीय कानूनों 
का आवश्यक निर्माण और संशोधन करते हैं। उदाहरगार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
([. [.. 0.) की बैठकों में श्रमिकों की दशा उन्नत करने के सम्बन्ध में अनेक अभिसमय 
होते रहते हैं, किन्तु जब तक राज्य इनके सिद्धान्तों को लागू करने वाले कानून अपने 
देश में पास नहीं करते, तब तक इनका क्रियान्वय सम्भव नहीं है । 

सन्धि की बनावट ($॥0८पा८ ० 8 ]7८४9 ) --आ्राधुनिक सन्धियों के मुख्य 
भाग ये हैं-- (क) श्रवतरशिका (!2८4708 )--इसमें सन्धि करने वाले राज्यों के 
अ्रध्यक्षों या सरकारों के नामों का, सन्धि के प्रयोजनों और दोनों पक्षों द्वारा सन्धि करने 
के संकल्प का वर्णान होता है। (ख) सन्धि की मुख्य धारायें या व्यवस्थायें (50080 
(8७५८७ ), (ग) अ्रन्तिम घारायें (0]405८5 970000[क्षा९5 0 कं (8४३८४) -- 
इनमें सन्धि के लागू होने, उसके हस्ताक्षर या ग्रनुसमर्थन द्वारा स्वीकृति, उसकी अवधि, 
उसकी भाषा, संशोधन, रजिस्ट्री श्रादि औपचारिक विषयों का वर्णन होता है । (घ) 
सन्धि पर पूर्णाधिकारियों ((]९॥90०/९०॥४॥९$) के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करने की 
तिथि तथा स्थान का उल्लेख । 

सन्धियों का वर्गोकरण ((]४५आग८४४०॥ ० प76७॥०५)--प्राचीन काल से 
सन्धियों का वर्गीकरण विभिन्‍न प्रकार से किया जाता रहा है। कामन्दकीय नीतिसार 
(सन्धिविकल्प प्रकरण, श्लोक २-२०) में १६ प्रकार की सन्धियों का वर्णन है, यह युद्ध 
में विजेता और विजित के सम्बन्ध पर ग्राधारित है, जिससे शत्रु को द्रव्य देकर मेल 
किया जाय, वह दब्रव्यसन्धि है, जिसमें लड़की दी जाय जैसे सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य 
को दी थी तो यह सन्तानसन्धि है। यदि दोनों राज्यों का पलड़ा लड़ाई में बराबर 
रहने पर सन्धि हो तो यह कपालसन्धि कहलाती है, क्योंकि जिस प्रकार घड़े के दो 
भ्राधे टुकड़े (कपाल) चटख जाने पर भी श्रापस में ऐसे जुड़े रहते हैं कि घड़ा देखने में 
पूर्ववत्‌ प्रतीत होता है, किन्तु जो रेखा पड़ गई है, वह मिट नहीं सकती । झपने को 
पूर्णतया शत्रु के हाथ में समर्पित करके जो सन्धि की जाती है, वह उपग्रहसन्धि कहलाती 
है। कौटिल्य ने दो राज्यों में मित्रों, सोने, भूमि ग्रादि का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से 
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मित्रसन्धि, हिरण्यसन्धि, भमिसन्धि का उल्लेख किया है (अ्रधिकरण ७, भअ्रध्याय €६)। 
सन्धि को स्थायी बनाने के उद्देश्य से की गई व्यवस्थाओं की दृष्टि से कौटिल्य ने चल 
और स्थावर सन्धियों का वर्णान किया है। शपथपूुर्वक सन्धि का पालन करने के सत्य 
वचन के साथ की गई सन्धि चल सन्धि है श्रौर सन्धि के पालन को सुरक्षित करने के 
लिए जब किसी की जमानत (प्रतिभू) रखी जाय भश्रथवा शत्रु के राजपुत्र आदि को 
लेकर (प्रतिग्रह) रखा जाय तो यह स्थावर सन्धि होती है ।' 
आधुनिक विधिशास्त्रियों ने सन्धि के स्वरूप, प्रकृति, प्रभाव, उद्देश्य तथा 
विषयवस्तु की दृष्टि से सन्धियों के विभिन्‍न वर्गीकरण किये हैं। श्रापेनहाइस 
(077०॥/८ा7) ने विषयवस्तु की दृष्टि से सन्धियों को दो वर्गों में बाँठा है--(क) 
कानून बनाने वाली सन्धियाँ (.3एा॥8/0ध॥2 7९8005), (ख) कानून बनाने के उद्देश्य 
से भिन्‍न किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गई सन्धियाँ । कानून बनाने वाली सन्धियों 
में १८१५ की वियना काँग्रेस के चरम कानून (778 ७०) का उल्लेख किया जा 
सकता है। इसने स्विट्ज़रलेण्ड के तटस्थीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में स्वतन्त्र 
नोचालन, नीग्रों दास व्यापार निषेध तथा दूतों की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम बनाये। १८५६ की पेरिस की घोषणा (देखिये, पृ० ११६), 
रणक्षेत्र में घायल सनिकों के सम्बन्ध में १८६४, १६०६, १६२६९, १६३६ के जेनेवा 
अभिसमय, १६०७ के हेग अभिसमय (देखिये पु० ५१), राष्ट्रसंघ का विधान, १६२० में 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परिनियम, १६४४ का सं० रा० संघ का चार्टर इसी प्रकार की 
कानून निर्माण करने वाली सन्धियाँ हैं। केलसन (॥९८।४८॥ ) ने श्रापेनहाइम के इसी वर्गी- 
करण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि प्रत्येक सन्धि का यह आ्रावश्यक काये है कि 
वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के कुछ नियम बनाये। श्रत: ऐसी कोई संधि नहीं हो सकती, जो 
कानून निर्माण के भ्रतिरिक्त कोई अन्य कार्य करे। अतएव यह वर्गीकरण सर्वथा भ्रान्ति- 
मूलक है ।' 
कई बार सन्धियों का उनके उद्देश्य की दृष्टि से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे 
शान्ति सन्धि, मित्रता की सन्धि, (776&9 ० 3॥॥2॥06 ), तटस्थता श्रादि की गारंटी 
देने वाली सन्धि तथा व्यापार की सन्धि । हार्लण्ड (0070 ) ने विषय की दृष्टि से 
सन्धियों को पाँच वर्गों में विभक्‍त किया है-- 
(क) राजनीतिक (7?0॥009| ])--इसमें शान्ति, सीमा, मित्रता, मान्यता, 
देशीयकरण ()३४४(७४॥०७४४०॥ ) और गारंटी की सन्धियाँ झा जाती हैं । 
(ख) ध्यापारिक ((०॥गट्ाटं॥ )-नौचालन, वाणिज्य तथा मछलीगाहों 
से सम्बन्ध रखने वाली सन्धियाँ । 
५. कौटिल्य अर्थशास्त्र ७3१७ सत्यं शपथों वा चल: सन्धि। प्रतिभ: प्रतिग्रहो वा स्थावर: । 
कोटिल्य ने अ्न्यत् (७३) में झ्रामिष, पुरुषान्तर, भ्रात्मरक्षण आदि सन्धियों की चर्चा की है। इसमें 
कपालसन्धि की व्याख्या कामन्दक से सर्बथा भिन्‍न है, उसके मतानुसार जिस सन्धि में समस्त धन 


तत्काल देने की व्यवस्था रहती है, उसे कपालसन्धि कहते हैं । 
६ केल्सन--प्रिन्सिपल्ज आफ इंटरनेशनल लॉ, पृ० ३१६-२० 
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(ग) सामाजिक ($5008)--विभिन्‍न देशों में पारस्परिक व्यवहार को 
सुविधायें बढ़ाने वाली सन्धियाँ, जैसे १८७५ का भार औौर नाप की ग्रन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों 
का समझौता, १८५७४ का डाकखानों का समझौता । 

(घ) दीवानी न्याय ((7५।॥ 3०७०८ ) --सम्बन्धी सन्धियाँ, जैसे १८८६ की 
कापी राइट की, १८८० की पेटेण्ट और ट्रेडमार्क की सन्धियाँ । 

(डः) फौजदारी न्याय ((7४॥॥78| ०५४८९) विषयक संधियाँ, जेसे भगोड़े 
अपराधियों के प्रत्यपंणा (720980॥0075$) की सन्धियाँ । 

मंकनेयर ()/४८घशथं।) ने सन्धियों का वर्गीकरगा निम्न प्रकार से किया है-- 
(क ) स्वत्वान्तर ((०॥५०५४॥०८८ ) भ्रर्थात्‌ किसी प्रकार के स्वत्व-परिवर्तत का स्वरूप 
रखने वाली सन्धियाँ, (ख) संविदा का स्वरूप रखने वाली सन्धियाँ, (ग) कानून 
बनाने वाली सन्धियाँ--ये दो प्रकार की हैं : (अर) वैधानिक कानून बनाने वाली, 
जंसे सं० रा० संघ का चार्टर, (ग्रा) विशुद्ध कानून बनाने वाली, जंसे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन द्वारा स्वीकार किये गये अ्रभिसमय या १६४८ की मानवीय अधिकारों 
की घोषणा । (इ) सार्वभौम डाक संघ (एएश४$४० एगरणा) जैसी संस्थाओं को 
स्थापित करने वाली सन्धियाँ । 

झरवंध सन्धियाँ (7५8॥0 7०७०५ )--सन्धियाँ कई कारणों से अवध 
(7५9॥0 ) होती हैं। पहला कारण अन्तर्राप्ट्रीय कानून के परम्परागत नियम या रूढ़ि 
को तोड़ना है। १६२८ के केलाग-दब्नीआँ पैक्ट द्वारा सब राज्यों ने राष्ट्रीय नीति के 
रूप में युद्ध के परित्याग की घोषणा की थी । दूतों की अ्वध्यता, युद्ध में श्रसैनिकों को न 
मारना आादि सर्वेंसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय नियम हैं । इनका भंग करने वाली कोई भी सन्धि 
वध नहीं हो सकती । कोई देश ऐसी सन्धि नहीं कर सकता, जो उसकी पहले ग्रहण की हुई 
बाध्यताओं के अनुकूल न हो, १८७८ में रूस द्वारा टर्की के साथ की गई सैन स्टीफानों 
($87 $8९६॥0 ) की सन्धि, १८५६ की पेरिस की सन्धि तथा १८६१ के लन्दन सम्मेलन 
की शर्तों के प्रतिकूल थी, अतः ग्रेट ब्रिटेन ने इसका घोर विरोध किया और भश्रन्त में रूस 
को १८७८ की बलिन सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । दूसरा कारण अनेतिक उत्तरदायित्व 
उत्पन्न करना है, ऐसा करने वाली सन्धि स्वयमेव भ्रवेंध हो जाती है। यदि कोई सन्धि तीसरे 
पक्ष पर आक्रमण करने के लिए है तो यह वैध नहीं मानी जायगी । तोसरा कारण सन्धि की 
शर्तों की पूर्दि की अ्सम्भाव्यता है । चौथा कारण दबाव, डर या धमकी द्वारा बलपूर्वक 
सन्धि की शर्तें स्वीकार कराना है । ऐसी सन्धि का पालन आवश्यक नहीं होता । संविदा 
कानून में भी ऐसी शर्तें होती हैं । किन्तु दबाव की बात युद्ध में हारने पर लागू नहीं 
होती । पाँचवाँ कारणा सन्धि के समय धोखा या भ्रान्तिपूर्ण व्यवहार है। कई बार सन्धि 
सम्मेलनों में नदियों या शहरों की गलत स्थिति बताने वाले नक्शे उपस्थित करके दूसरे 
पक्ष को ठग लिया जाता है। १८५५६ की पेरिस की सन्धि में रूस और फ्रांस में बोलग्राड 
नामक शहर के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ । प्रश्न यह था कि यह रूस को दिया 
जाय या नहीं । सम्मेलन में पेश किये गये नक्शे में यह शहर नहीं था, भ्रत: रूस को यह 
'शहर नहीं दिया गया । सन्धियों की प्रवैधता का छठा कारण इसे करने वालों की कानूनी 
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भ्रसमर्थता होती है । सन्धि करने का अश्रधिकार सम्पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यों को है। 
यदि कोई पराधीन (70ल्‍छथ62ा॥। ) राज्य या तटस्थीकृत ('रिटएञा॥॥260) राज्य 
सन्धि करता है तो उसे सन्धि करने का अ्रधिकार न होने से यह सन्धि भ्रवेध हो जाती 
है । किसी सन्धि की अवैधता का सातवाँ कारण इसकी शर्तों का सं० रा० संघ द्वारा 
राज्यों पर डाले गये दायित्वों के प्रतिकूल होना है । संघ के चार्टर की धारा १०३ में 
यह कहा गया है कि यदि संघ के सदस्यों पर चार्टर द्वारा डाले गये दायित्वों तथा ग्रन्य 
सन्धियों द्वारा उन पर पड़ने वाले दायित्वों में विरोध हो तो चार्टर वाले दायित्व प्रबल 
एवं माननीय समझे जायेंगे । 

सन्धि पालन का उपाय ()/८४॥५ ० 5९९एगाह एशणियक्षाए८ 0क्‍6405 ) 
--प्राचीन काल से सन्धियों के पालन पर बहत बल दिया जाता है श्र इसके लिए 
ग्रनेक उपायों का अवलम्बन किया जाता रहा है| पहला उपाय दोनों पक्षों द्वारा इसके 
पालन की शपथ लेने का है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र ७१७) ने इसका वर्णन करते हुए 
कहा है--पूर्वकालीन राजा अग्नि, जल, सीता (हल का फाल ), प्राकार (किले) की ईंट, 
हाथी का कन्धा, घोड़े की पीठ, रथ पर बैठने का आसन, शस्त्र, रत्न, अभ्रन्नादि के बीज, 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य, घृतादि रस, सुवर्ण तथा नकद रुपयों का स्पर्श करके शपथ 
लेते थे, ऐसा करते समय वे कहते थे कि 'जो सन्धि की बातों का निरादर करे उसे ये 
वस्तुयें सदा के लिये त्याग दें ।' प्राचीन भारत में ऐसे विचारकों की कमी नहीं थी, जो 
शपथ वाली सन्धि को विशेष विश्वसनीय न होने के कारण अ्रस्थिर मानते थे, अतएव 
इसे “चल सन्धि' कहते थे । किन्तु कौटिल्य का यह मत था कि सत्य और शपथ इहलोक 
तथा परलोक दोनों जगह स्थावर होता है, ग्रतः यह स्थायी सन्धि होती है, इस सन्धि का 
भंग करने पर सन्धिकर्ता को इहलोक में कलंक का तथा परलोक में नरकगामी होने का 
भय होता है। 

दूसरा उपाय सन्धि पालन के लिए एक पक्ष द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को शरीर- 
बन्धक या श्रोल (0582०) रखने का है। कौटिल्य ने दो प्रकार के शरी रबन्धक बताये 
हैं--पहले तो जामिन (प्रतिभू) बनाये जाने वाले गाँवों के प्रधान भ्रादि व्यक्ति और 
दूसरा हारे हुए राजा के बन्धुओं तथा मुख्य पुरुषों को श्रपने यहाँ रख लेना (प्रतिग्रह)। 
कौटिल्य का यह विचार था कि प्रतिग्रह में राजा को सुयोग्य पुत्र या श्रमात्य नहीं देने 
चाहियें (ग्रथंशास्त्र ॥१७ ) । दसवीं शताब्दी के अन्त में गज़नी का शासक सुबुक्तगीन 
जयपाल से सन्धि का पालन कराने के लिए शरीरबन्धक ले गया था। 

तीसरा उपाय अ्रपनी चलसम्पत्ति को आधि (7क्‍८62८) या गिरवी के रूप में 
रखना है । पोलैण्ड ने अपने शाही ताज के कुछ रत्न प्रशिया को इस प्रकार श्राधि में रक्खे 
थे। यह प्रथा श्रब बिल्कुल समाप्त हो गई है। 

चौथा उपाय पराजित राज्य की आमदनी को हर्जाना वसूल करते रहने के लिए 


७. प्र्थशास्त्र ७१७ प्रग्ग्युदकसीताप्राकारलोष्टहस्तिरकन्धाश्वपृष्ठरघोपरशस्त्नरत्नबीज- 
गन्ध रससु वर्ण ह्रिण्यास्याले भिरे, हन्युरेतानि त्यजेयुश्वैमं यः शपथमतिक्रामेदिति । 
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सुरक्षित रखना है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वर्साय की सन्धि में ऐसी व्यवस्था की गई 
थी । 

पांचवाँ उपाय विजेता द्वारा विजित से सन्धि पालन कराने के लिये उसके कुछ 
प्रदेश पर अधिकार रखना है। १८७१ में जर्मन सेनाएँ फ्रांस की भूमि पर उस समय तक 
बनी रहीं, जब तक कि उन्होंने फ्रांस से युद्ध का हर्जाना नही बसूल कर लिया । वर्साय 
की संधि में मित्तराष्ट्रों द्वारा कुछ जमन प्रदेशों पर उस समय तक अधिकार की व्यवस्था 
की गई थी, जब तक जमंनी संधि की कुछ शर्तों का पूरा पालन न करे । 

छठा उपाय संधि पालन के लिए कुछ राज्यों द्वारा गारण्टी दिया जाना है। 
१६२५ की लोकार्नो संधि के पालन की गारण्टी ग्रेट ब्रिटेन ने ली थी। 

सातवाँ उपाय संधि तोड़ने वाले देश के विरुद्ध अन्य राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप 
से की गई अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही है। यदि कोई राज्य मादक दवाइयों के सम्बन्ध में 
'किसी भश्रन्तर्राष्ट्रीय समझोते को भंग करता है तो ग्रन्य राज्य उसके विरुद्ध आर्थिक 
प्रतिबन्ध लगाकर उसे संधि पालन के लिये विवश कर सकते हैं। 

संधि-विषयक दो सिद्धान्त (॥9०0 ॥॥ञ०८ंए6४ ० [764॥05)--(क ) संधियों 
की पवित्रता-विभिन्‍न राज्यों द्वारा संधियों के पालन का मूल सिद्धान्त संधियों का पवित्र 
समझा जाना है । रोमन कानून का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है--?8०७ $पणा 5९५७॥09 
(राज्यसमया: सम्माननीया: ), इसका झ्राशय यह है कि राज्यों को एक दूस* के साथ 
किये समझौतों का आदर करना चाहिए । संधि एक प्रकार की संविदा (0०४००) 
है, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को दिये हुए वचन का पालन अपना कर्तव्य समझते हैं । 
जिस प्रकार वंयक्तिक क्षेत्र में प्राण जाय अरु वचन न जाई के नैतिक सिद्धान्त का 
पालन अभीष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस नियम का पालन 
ग्रावश्यक है । यदि ऐसा न हो, संधियों को पवित्न और पालनीय न माना जाय तो 
प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता मच जाय । राज्यों का यह कत्तेव्य है कि उन्होंने संधियों 
द्वारा श्रपने ऊपर जो दायित्व ग्रहण किये हैं उन्हें प्री ईमानदारी के साथ निबाहने का 
प्रयत्न करें । यह सदभावना (50०00 श0) ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मूल आ्राधार 
है । फेनविक (#८ाणज्ांट८) के शब्दों में “दा्शनिकों, धर्मंशास्त्रियों तथा विधिशास्त्रियों 
ने सर्वेसम्मति से यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि यदि राज्य द्वारा दिये गये वचन पर 
भरोसा करना सम्भव न हो, तो समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्बन्ध संकट में पड़ 
जायेंगे और कानून की सत्ता लुप्त हो जायगी ।” इसी कारण संधियों को पवित्न समझते 
हुए उनका तोड़ना बड़ा जघन्य कार्य समझा जाता है। जमनी ने १६१४ में बेल्जियम 
की तटस्थता के संधिपत्न को कागज का टुकड़ा बताते हुए जब उसका उल्लंघन किया 
तो समूचे सम्य जगत्‌ ने एक स्वर से उसके कार्य की घोर निन्‍्दा की थी । 

किन्तु कई बार संधि सम्बन्धी परिस्थतियों में परिवर्तन श्रा जाने पर इसमें 
संशोधन, इसकी उपेक्षा या भंग कुछ शर्तों के पूरा होने पर श्ननुचित नहीं समझा जाता। 
इसका समथेन रोमन कानून के एक दूसरे सिद्धान्त--स्थितियों की अपरिवर्ततशीलता 
के आधार पर किया जाता है । 
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(ख) स्थिति को भ्रपरिवर्ततशीलता (२८७७५ 80 8४4700$ )--संविदा के 
सम्बन्ध में रोमन कानून का एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि दोनों पक्ष इसकी शर्तों का 
पालन करने के लिए उसी समय तक बाध्य हैं, जब तक इस संविदा के किये जाने के समय 
की वस्तुओं की स्थिति श्रपरिवर्ततशील बनी रहती है, इसमें कोई मौलिक परिवर्तत 
नहीं आता । यही सिद्धान्त (१००४६ ४0० &॥8008 भ्रर्थात्‌ वस्तुझ्रों की वर्तमान स्थिति बने 
रहने का नियम (वस्तूनामावतंमानस्थिते:) हैं। यदि संविदा करने के बाद स्थितियों में 
मोलिक परिवतेन झा जाय तो इसका पालन आवश्यक नहीं होता है। दीवानी कानून के 
इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में भी अपना लिया गया है। एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी । १८५६ में क्रीमियन यद्ध में परास्त होने के बाद पेरिस की संधि 
में रूस पर यह प्रतिबम्ध लगाया गया कि वह कृष्णसागर में भ्रपना जंगी बेडा नही रख 
सकता । किन्तु १८७० में रूस ने इस संधि की व्यवस्था को इस आ्राधार पर तोड़ा कि 
१४ वर्ष पहले की पेरिस की संधि के समय की परिस्थितियों में मौलिक परिवतंन श्रा 
चुका है, वालेचिया और मोल्डेविया के सम्मिलन से कृष्णसागर में रूमानिया के नये 
राज्य का निर्माण हो चुका है, लोहे की चादरों से ढके जाने वाले रणापोतों के नवनिर्मारण 
से समुद्री लड़ाई का स्वरूप बदल गया है, इन परिवर्तित परिस्थितियों में वह परिस 
की संधि के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । 

प्रत्येक संधि पालन करने के लिए बनाई जाती है, उसमें सदेव यह शर्त अस्पष्ट 
प्रथवा ध्वनित (॥77॥60 ) रूप में विद्यमान रहती है कि राज्य इनका तभी तक पालन 
करेगा, जब तक उसमें इनके पालन की सामर्थ्य होगी, वह अपनी सत्ता को मिटाकर 
या गहरी क्षति पहुँचाकर इसे पूरा नहीं कर सकता, उस श्रवस्था में उसे यह संधि समाप्त 
करने का श्रधिकार है। (79॥।) ने इस्ते स्पष्ट करते हुए लिखा है, “संधि उस समय 
निरर्थंक हो जाती है जबकि यह राज्य के जीवन के लिए संकटपूर्ण तथा उसकी स्वतन्त्रता 
के प्रतिकूल हो, बशर्त कि संधि करते समय दोनों पक्षों ने इसके हानिप्रद परिणामों को 
ध्यान में रखा हो । काश्मीर के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । भारत 
सरकार ने १६४७ में काश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश स्वीकार करते हुए यह वचन 
दिया था कि काश्मीर के भविष्य का निर्णय जनमत-संग्रह (7]20/$066 ) से किया जायगा । 
पाकिस्तान आज तक भारत सरकार से यह माँग करता है कि बह अपने इस वचन को 
पूरा करे और काश्मीर का निर्णय जनमत-संग्रह से कराये । किन्तु भारत सरकार का 
यह कहना है कि १६५४ में पाकिस्तान के श्रमरीका के साथ सैनिक संधियों में आबद्ध 
होने तथा उससे प्रभूत परिमाण में रणसामग्री प्राप्त करने के कारण स्थिति में मौलिक 
अन्तर आ गया है, इससे भारत की ग्रात्मरक्षा के लिए एक नवीन संकट उत्पन्न हो गया 
है । १३ भ्रप्रेल १६९५६ को श्री नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था--“पाकिस्तान 
को मिलने वाली सैनिक सहायता ने और उसकी सैनिक समझोौतों की सदस्यता ने 
कश्मीर में जनमत-संग्रह के प्रस्ताव के मूलाधार को नष्ट कर दिया है ।” 


८5. हॉल--इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ४०६-७ 


सन्धियां शेषरे 


परिस्थितियों की परिवर्ततशीलता' बड़ा लचकीला शब्द है और प्रायः इसकी 
उदार व्याख्या के झ्राधार पर श्रनेक राज्य अ्रपनी संधियों को भंग करते रहते हैं । ग्रतः 
भ्रन्तराष्ट्रीय कानून के झ्राविर्भाव के समय से ही विधिशास्त्रियों में इस शर्ते के सम्बन्ध 
में बड़ा विवाद रहा है। ग्रोशियस (070005$) ने लिखा था कि परिस्थिति के परिवर्तन 
का अर्थ सामान्य रूप से इसका बदलना नहीं, किन्तु संधि करते समय जिन परिस्थितियों 
पर विचार किया गया था, उनमें परिवर्तत आना है । बैटल (४७/७)) ने कूट- 
नीतिज्ञों द्वारा इस शर्ते के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहा था--“यहाँ केवल वही 
परिस्थितियाँ श्रावश्यक होती हैं, जिनके कारण संधि की गई थी, केवल इनमें आने बाला 
परिवर्तत ही कानूनी तौर से संधि में किये गए किसी वचन का पालन रोक सकता 
है।” १९वीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रीयवा का विकास होने से जमंन लेखकों हेफ्टर 
(प्॒र्थी0) तथा ब्लंशली (8]0750॥॥) ने इसकी बड़ी उदार व्याख्या करते हुए 
कहा कि राज्य को जनता के अधिकारों तथा कल्याण को क्षति पहुँचाने वाली किसी 
भी संधि व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार है। एक ग्रन्य जमंन लेखक ट्रीटश्के (पतरा- 
50॥॥6 ) ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी भी राज्य को, अ्रपने भविष्य को दूसरे देशों के 
साथ बाँधने वाली संधियों के साथ बंधा हुआ नहीं भ्रनुभव करना चाहिए, यदि कोई राज्य 
यह मानता है कि संधियाँ “वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों को ग्रभिव्यक्त” नहीं 
करतीं तो बह दूसरे पक्ष से संधि को रद्द करने की प्रार्थना कर सकता है, इसके प्रस्वी- 
कृत होने पर वह युद्ध छेड़ सकता है । इटालियन विधिशास्त्री फिश्लौर (0०) ने इसी 
दृटिकोश का समर्थन करते हुए कहा--'वे सभी संधियाँ रह समझी जानी चाहिये, जो 
किसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्र क्रियाशीलता के विकास में बाधक हैं या इसके प्राकृतिक 
प्रधिकारों के प्रयोग को रोकती हैं।” इसका अभिप्राय राज्यों को स्वच्छन्द रूप से संधि 
भंग करने की खुली छूट प्रदान करना है, किन्तु ग्राजजल अधिकांश विधिशास्त्री और 
राज्य इससे सहमत नहीं हैं । 

१८७० में जब रूस ने १८५६ की पेरिस की संधि में कृष्णसागर में जंगी बेड़ा 
न रखने की शर्ते तोड़ने की घोषणा की तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका उम्र प्रतिवाद किया । 
इस विषय पर विचार के लिये सम्बद्ध राज्यों का एक सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया। 
१८७१ की लन्दन की संधि के अनुसार यद्यपि अन्य राज्यों ने रूस को उपर्युक्त प्रतिबंध 
से मुक्त कर दिया, किन्तु इसके साथ ही यह घोषणा की--राष्ट्रों के कानून का यह 
ग्रावश्यक सिद्धान्त है कि कोई भी शक्ति तब तक अपने को किसी संधि की बाध्यताश्रों 
से मुक्त नहीं कर सकती, इसकी शर्तों का संशोधन नही कर सकती, जब तक कि वह 
मंत्रीपूर्ण समझौते द्वारा संधि करने वाले ग्रन्य राज्यों की सहमति इसके लिए प्राप्त नहीं 
कर लेती ।” ब्रियर्ली ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है, “संधियों की पवित्नता को 
बनाये रखने की योरोपियन राज्यों की घोषणा खोखली थी क्योंकि ऐसा करते हुए 
भी उन्होंने रूस के संधिभंग को मान्यता प्रदान की, प्रतएव इसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । १६०८ में भ्रास्ट्रिया-हंगरी ने १८७८ की बलिन की संधि द्वारा उसे प्रशासन के 
लिए दिए गए बोस्निया हत्सेंगोविना के तुर्क प्रान्तों को रूस-जापान युद्ध में पराजित रूस 


शेषढ ध्रन्तरष्ट्रीय कानून 


की कमजोरी का लाभ उठाते हुए, अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। ग्रेट ब्रिटेन ने इस 
संधिभंग का विरोध करते हुए पुनः सम्मेलन बुलाने का निष्फल प्रयत्न किया। १९१४ 
में जमंनी ने १८३१ की बेल्जियम की तटस्थता की संधि को भंग किया, ग्रेट ब्रिटेन 
बेल्जियम की रक्षा के लिए प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ । इसके बाद जमेनी में 
हिटलर का प्रभुत्व स्थापित होने पर जमंन ने वर्साय की संधि की धाराप्नरों को क्रमशः 
तोड़ना शुरू किया। अप्रैल १६३४ में राष्ट्रसंघ ने १८७१ की उपर्युक्त घोषणा की पुनः 
पुष्टि करते हुए जमंनी द्वारा वर्साय की सन्धि की सैनिक धाराझ्रों के उल्लंघन की 
निन्‍्दा की । 

आधुनिक विधिशास्त्रियों में श्री केलसन श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में 'स्थिति 
की अ्परिवतंनशीलता' (7१८७४७६ &0 8श्या705 ) का सिद्धान्त सर्वथा श्रस्वीकार करते 
हैं। “वस्तुत: इसे अस्तिवादी (200५८) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा सिद्ध करना 
बहुत कठिन है ।**' १८७१ में लंदन की सन्धि द्वारा स्वीकार की गई घोषणा इस सिद्धान्त 
का खला खण्डन है। भ्रब तक किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस नियम की सत्ता को 
पुष्ट नहीं किया ।” मैकनेयर (४००) के मतानुसार--'यद्यपि न्यायालय अश्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून में प्रायः इसका स्थान अ्रस्वीकार नहीं करते, किन्तु मुझे ऐसे एक भी 
मामले का ज्ञान नहीं है, जिसमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभियोग में इसे स्पष्ट रूप से लाग्‌ 
किया गया हो। ब्रियली ने लिखा है--/इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार करने के 
लिये इसका लक्षरा बहुत सावधानी से करना चाहिये, अन्यथा यह किसी राज्य द्वारा 
असुविधाजनक समझी जाने वाली सन्धियों को तोड़ने का बहाना हो जायगा।'''इस 
सिद्धान्त का क्षेत्र बहुत ही सीमित है ।"/ 

स्टार्क ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पहेली बताया है।' उसके मतानुसार 
इसका क्रियान्वित होना बड़ा अनिश्चित है ।*''इसके स्वरूप के सम्बन्ध में कानूनी 
सम्मति में अभी एकरूपता नहीं श्राई । इस समय किसी राज्य को इसे एकपक्षीय रूप 
से स्वयमेव लागू करने का अधिकार नहीं है। यह १८७१ की लंदन की घोषणा तथा अप्रैल 
१६३४ के राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव से स्पष्ट है । आजकल यह ग्रच्छा समझा जाता है कि 
इस सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहने वाला राज्य सन्धि करने वाले भ्रन्य राज्यों से 
सन्धि रह करने की या समाप्त करने की प्रार्थना करे । टर्की ने १६९३६ में इसी उपाय 
का अ्वलम्बन किया था। १६२३ में लोज़ान की सन्धि द्वारा बास्फोरस तथा डार्डेनल्ज़ 
जलडमख्मध्यों के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ्आा था, हिटलर के अभ्युत्थान से योरोप 
की राजनीतिक स्थिति में बहुत अन्तर श्रा गया, श्रतः टर्की ने श्रन्य राज्यों से लोज़ान 
की सन्धि समाप्त करने की प्रार्थना की । भ्रन्य राज्यों ने इसे स्वीकार करते हुए १६९३६ 
में इन जलडमख्मध्यों के बारे में मोन्त्रो (१४07620) का नया समझौता किया । 
सन्धि रद्द करने का दूसरा उपाय यह है कि दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय को प्रपना 
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सन्धियाँ ३८५ 


मामला निर्णाय के लिए सौंप दें । 

आपेनहाइम ने इस सिद्धान्त का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है'--“स्थिति 
की अपरिवतंनशीलता ((]857॥३ 7२०७४७५$ &0 ४9॥988 ) का सिद्धान्त किसी राज्य 
को यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि वह परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित 
होते ही यह घोषणा करें कि वह सन्धि की वाध्यताओं से मुक्त है | किन्तु परिवर्तन से 
उसे यह अधिकार मिलता है कि वह सन्धि करने वाले अन्य राज्यों से इसकी बाध्यता से 
मुक्ति की माँग कर सके । अतरव जब कोई राज्य यह समझता है कि परिस्थितियों में 
मौलिक परिवर्तन होने के कारण किसी सन्धि की वाध्यतायें उसके लिए अ्रसह्य हो गई हैं तो 
इसका उचित मार्ग यह है कि वह पहले सन्धि करने वाले दूसरे राज्यों से यह प्रार्थना 
करे कि वे इस सन्ध्रि को रह करने के लिये तैयार हो जाय॑ । यदि अन्य राज्य इस प्रार्थना 
को स्वीकार करने तथा विवाइग्रस्त प्रश्न को न्यायालय को सौंपने के लिए तैयार नहीं 
होते तब प्रार्थना करने वाले राज्य के लिये यह घोषणा करना न्यायपूर्ण होगा कि वह 
अब अपने को इस सन्धि से बंधा हुआ अनुभव नहीं करता । न्यायिक निर्गाय के लिये 
इस विवाद को सॉौंपने को बात अस्वीकार करना अपने आप में इस बात की उपरिदर्शी 
(॥॥8 06) साक्षी है कि स्थिति की अ्परिवतनशीलता के सिद्धान्त की दृहाई 
जानबूझकर किये जान वाल सन्धिभंग को छिपाने का आवरण मात्र है या सन्धि से 
लाभ उठाने वाला राज्य अ्रपनी सत्ता का कानूनी आधार खो देने वाली सन्धि को 5 तपूर्वक 
लागू करने के लिए तुला हुआ है। 

सन्धियों की समाप्ति (]९प्रााशाणा ० ]70800$ )--सन्धियों की समाप्ति 
दो प्रकार से हो सकती है--(क) कानून की प्रक्रिया (07श४थ॥०॥) द्वारा, (ख) संधि- 
कर्ता राज्यों के कार्य द्वारा । पहले प्रकार के पाँच मुख्य रूप ये हैं--(१) द्विपक्षीय संधि 
में एक पक्ष की समाप्ति, सं० रा० ग्रमरीका की सरकार ने १६०४ ई० भं॑ टिपोली 
से एक सन्धि की । १९११ में इटली ने ट्विपोली को अपने राज्य का अंग बना लिया, 
ट्रिपोली के राज्य की समाप्ति से उसकी अमरीका के साथ की हुई सन्धि का श्रन्त हो 
गया । (२) दो देशों में युद्ध छिड़ जाने पर उनकी पारस्परिक सन्धियाँ कुछ अंशों में 
समाप्त हो जाती हैं । आगे इस पर प्रकाश डाला जायगा (३) सन्धि करने की स्थिति 
में परिवर्तन आने पर (॥१८७७७ 3९८ ४005) सन्धि समाप्त की जा सकती है, इस 
का ऊपर वर्णन हो चुका है । (४) पाँच या दस वर्ष की निश्चित अ्रवधि के लिये की 
गई सन्धियाँ श्रवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाती हैं। (५) यदि किसी सन्धि या 
समझौते के लागू होने के लिये राज्यों की संख्या नियत हो तथा अनेक राज्यों द्वारा संधि 
के परित्याग के कारण इसे मानने वाले राज्यों की संख्या से कम हो जाय तो यह 
सन्धि समाप्त हो जाती है । 

राज्यों द्वारा सन्धिभंग के दो ही रूप हैं: पहला रूप दोनों पक्षों के पारस्परिक 
समझोते द्वारा सन्धि को समाप्त करना है। दूसरा रूप एक राज्य द्वारा किसी सन्धि के 
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प्रवसायन की घोषणा (70शप्रा0४४॥४०॥) है। स्टार्क के शब्दों में प्रवसायन का प्र्थ 
एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों को यह सूचना देता है कि वह इस सन्धि की बाध्यताओं 
(002४०) से मुक्त होना चाहता है। कई बार सन्धियों में इसके भ्रवसायन 
की विधि का वर्णान होता है। ऐसा न होने पर सब संबद्ध दलों की सहमति से भ्रवसायन 
किया जाता है । किन्तु एकपक्षीय अवसायन (एग्राक्षश्षक।ं 0६॥ए्राटशं॥०ण!) भी होते 
हैं। हिटलर ने १६ मई १६३४ की वर्साय संधि की जम॑नी को निःशस्त्रीकरण करने 
वाली धाराझं के भ्रवसायत की घोषणा की थी। 

संधियों पर युद्ध छिड़ने का प्रभाव (7००७० शा जा [7620८5)--इस 
विषय में दो परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण हैं : पहला दृष्टिकोण स्टाके जैसे विधिशास्त्रियों 
का है जो संधियों को नश्वर श्रोर भंगुर समझता है । उसका मत यह है कि युद्ध छिड़ते 
ही संधियों की सब बाध्यतायें समाप्त हो जाती हैं, किन्तु वाइल्डमेन (५श|॥00७॥) के 
मतानुसार शान्ति-संधि की शर्तें स्थायी होती हैं प्रौर कभी भंग नहीं होतीं। वस्तुतः 
सचाई इन दोनों विरोधी दृष्टिकोणों के बीच में है। संधियों पर पड़ने वाला युद्ध का 
प्रभाव बहुधा संधियों के स्वरूप पर निर्भर होता है । इस दृष्टि से संधियों के दो भेद किये 
जाते हैं-(क) युध्यमान (8८॥४८९2॥5) तथा अन्य राज्यों के बीच में की गई 
संधियाँ । (ख) युध्यमान देशों के मध्य की गई संधियाँ । 

(क) युध्यमान (युद्धकारी) तथा शन्य देशों में विभिन्न प्रकार की संधियाँ हो 
सकती हैं । पहला प्रकार कानून निर्माण करने वाली (.8७ 74ध॥९) संधियों का है 
(देखिये अध्याय ३) । पेरिस की घोषणा जैसी संधियाँ सब राज्यों के लिए कानून बनाती 
हैं भऔौर इन पर यूद्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । स्वास्थ्य, सफाई, मादक द्र॒व्यों भ्रादि 
के सम्बन्ध में किये गये समझौते युद्धों में भी बने रहते हैं । दूसरा प्रकार युद्ध संचालन 
के सम्बन्ध में की गई सन्धियाँ हैं। १८६४ तथा १६०६ के जनेवा अ्रभिसमयों में बीमारों 
ग्रौर घायलों के तथा १८९६९ श्रौर १६९०७ के हेंग अभिसमयों ((!०॥५४श०॥४०॥5) में 
लड़ाई के नियम बनाये गये थे। ये नियम युद्ध के समय में भी लागू रहते हैं। तीसरा 
प्रकार विभिन्न राज्यों की मैत्रीसंधियाँ (॥64०$ 0 4]॥90८) हैं, ये युद्ध छिड़ने 
पर समाप्त हो जाती हैं । चौथा प्रकार व्यापारिक संधियों का है, ये युद्धकारी राज्यों के 
बीच समाप्त हो जाती हैं, किन्तु अन्य राज्यों के बीच यथापूर्व चलती रहती हैं । 

केवल युद्धकारी देशों में होने वाली संधियों के भी कई प्रकार हैं। पहला 
प्रकार स्थानीय मामलों वाली, सीमाग्रों, देशीयकरण (पिज्ञाप्रा4॥24॥0॥ ), मान्यता 
आदि की संधियाँ हैं । ये युद्ध छिड़ने पर भी बनी रहती हैं । दूसरा प्रकार राजनीतिक 
और मैत्नीसंधियों का है, ये युद्ध आरम्भ होने के साथ समाप्त हो जाती हैं। तीसरा 
प्रकार प्रत्यपंण (£300॥) और व्यापारिक संधियों का है, युद्ध छिड़ने पर ये 
स्थगित हो जाती हैं श्रौर युद्ध के बाद पुनः चालू हो जाती हैं । 

५_ंधियों की व्यास्या के सामान्य सिद्धान्त (506०7 शा॥लं0०४ ० ताश- 
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एा८ंथ00॥ ० प7९४0९5)--कई बार दो राज्यों में हुई सन्धि के शब्दों के वास्तविक 
अ्रभिप्राय पर गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसका समाधान करने के कई साधन 
हैं । पहला प्रधान साधन ग्न्तर्राप्ट्रीय न्यायालय है । स्टार्क के कथनानुसार इसका भ्रस्सी 
प्रतिशत कार्य सन्धियों की व्याख्या करना रहा है।* अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (... 0.) 
जैसे सं० रा० संघ के संगठन भी समझौतों तथा सन्धियों की व्याख्या करते हैं। दूसरा 
साधन इस कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त की हुई विधिशास्त्रियों की समितियाँ 
होती हैं । तीसरा साधन भ्रभिसमय ((०7५४८॥४०॥) करते हुए इसके साथ इसकी 
व्याख्या करने वाले प्रोतोकोल (7040००0! ) का जोड़ा जाना है। कई बार सन्धियों के 
अ्रनेक भाषाओं में सम्पन्न किये जाने से भी विवाद उत्पन्न होते हैं | बहुपक्षीय अभिसमय 
(१॥०॥0]9॥09)] (०7एथा४0॥5) प्राय: अंग्रेज़ी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में किये जाते 
हैं श्रौर इसमें दोनों रूपों को समान प्रामारिगकता प्रदान की जाती है । १६३७ का लन्दन 
का खांड समझौता चार भाषाओं--अंंग्रेजी, फ्रेंच, जमंन, और रशियन में हुआ था । १६४५ 
का सं० रा० संघ का चार्टर पाँच भाषाओं--अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और चीनी 
में तैयार किया गया था । संघ के चार्टर की अनुच्छेद संख्या १११ के अनुसार इसके 
पाँचों रूपान्तर समान रूप से प्रामारिणक हैं। 

सन्धियों की व्याख्या करते हुए सामान्यतः संविदा (०४८) की व्याख्या 
वाले नियमों का अनुसरण किया जाता है। ग्रोशियस के समय से इन नियमों पर विधि- 
शास्त्री सूक्ष्म विचार कर रहे हैं | ग्रोशियस ने इनकी व्याख्या में दोनों पक्षों के सन्धि के 
समय के इरादों को महत्व दिया था । आजकल स्टार्क और भ्रापेनहाइम'' के मतानुसार 
सन्धियों की व्याख्या के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं-- 

(१) व्याकरणीय व्याख्या श्रौर दोनों पक्षों का इरादा (0॥4777904 
प्राशफञाशश्रांणा 370 [6 गंग्राशा।धंणा ए 9०7065 )--सन्धि के शब्दों को भाषा के 
व्याकरण के नियमों के अनुसार उनके सामान्य और स्वाभाविक भ्रर्थ में लेना चाहिये। 
किन्तु यदि व्याकरणीय व्याख्या (ठाथाग्रां०8) एणाधभाए्थांणा) से अर्थ का ग्नर्थ 
होता हो या यह सम्बद्ध पक्षों के इरादे से भिन्न अर्थ देती हो तो इसे अ्रस्वीकार करना 
चाहिये। व्याख्या की सबसे बड़ी कसौटी सन्धि करते समय दोनों पक्षों का सुस्पष्ट 
(0४0/»ं006) इरादा है। यदि इस समय किसी पक्ष ने अपने मन में कोई बात रखते 
हुए सन्धि की है तो बाद में इस गुप्त इरादे के श्राधार पर सन्धि की व्याख्या नहीं हो 
सकती । 

(२) सन्धि का उद्देश्य श्रोर प्रकरण (0छ८० 7०० ('ण्रां०्त ० 7299) 
“-यदि किसी सन्धि के कुछ शब्दों या वाक्यांशों के भ्रर्थ में सन्देह हो तो इनकी व्याख्या 
सन्धि के सामान्य उद्देश्य (006०) के अनुसार प्रकरण ((०॥०%४४) को देखते हुए 
की जायगी । 
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(६) तर्कानुकलता तथा संबद्धता (7२९४६०॥७०]20८5५ 800 (:०7४४०॥८५ ) 
--सन्दधियों की व्याख्या में शब्दों तथा वाक्यांशों के श्रनेक श्रर्थ होने पर तर्कान॒कूल तथा 
सन्धि की विभिन्‍न धाराओं से मेल खाने वाले श्रर्थ को ही ग्रहण किया जाना चाहिये । 
संबद्धता के सिद्धान्त का अ्र्थ यह भी है कि शब्दों की व्याख्या वत्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सिद्धान्तों के श्रनुकुल होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों 
की प्रभुसत्ता ($0५९शंश॥५ ) को बहुत महत्व देता है। सन्धि करते समय राज्य अपनी 
प्रभसत्ता पर न्यूनतम प्रतिवनन्‍्ध लगवाना चाहते हैं । यदि किसी सन्धि के शब्द हयर्थक 
(3_ा।ए9ं£५0७७) हों, इनमें से एक श्रर्थ उसकी प्रभूसत्ता को अधिक मर्यादित करने 
वाला हो और दूसरा कम मर्यादित करने वाला हो तो उपर्यक्त सिद्धान्त के अनुसार 
प्रभसत्ता पर कम प्रतिबन्ध लगाने वाली व्याख्या स्वीकार की जायगी। इसी प्रकार यदि 
सन्धि की एक व्याख्या किसी पक्ष पर कम उत्तरदायित्व डालती है और दूसरे पर अधिक 
दायित्व डालती है तो पहली व्याख्या सही मानी जायगी। यदि सन्धि में सामान्य और 
विशेष व्यवस्थागओं में मतभंद हो तो विशेष व्यवस्थायें ही सामान्य व्यवस्थाग्रों को 
नियन्त्रित करेंगी । यह रोमन कानून के [.65 56णंववी$ (९०६० हणाशर्था नियम 
(विशेषः सामान्य बाधते ) के अनुरूप है । 

(४) प्रभावशालिता का सिद्धान्त (वाट शिारफञा6 ०  फ्रीए्लीएलव25६४) -+- 
स्थायी ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर बल देते हुए कहा है कि प्रत्येक सन्धि को ऐसी 
व्याख्या प्रदान की जानी चाहिये, जो 'समग्ररूप' में इस सन्धि को प्रभावशाली और 
उपयोगी बनाये । बहुपक्षीय समझौतों में उन्हें कार्यरूप में परिणत करने वाली व्यव- 
स्थाओं के विषय में यह सिद्धान्त विशेष रूप से लागू होता है। 

(५) बाह्य सामग्री की सहायता ([२९८९८०पा७९ ० खझिताञंण 'धलांव! )-- 
सामान्य रूप से न्यायालय किसी सन्धि की व्याख्या के लिए उसके मूल पाठ (7०४४) को 
महत्वपूर्ण मानते हैं, कई बार सन्धि के शब्दों से स्पप्ट विरोध न होने की दशा में 
व्याख्या के लिये निम्नलिखित प्रकार की वाह्म सामग्री से सहायता ली जाती है-- (क) 
सन्धि से सम्बन्ध रखने वाला पुराना इतिहास आर ऐतिहासिक प्रथायें । (ख) सन्धि की 
तैयारी होने का कार्य (॥74४५4५५ ए०एक्षथ/०25 ), जैसे सन्धि का प्रारूप ()/0:) 
सन्धि सम्मेलन के वाद-विवाद । सन्धि का मूल पाठ अस्पष्ट होने पर ही इनसे सहायता 
ली जाती हैं। गुप्त सन्धियों, समझौतों या सन्धि चर्चा में रह किये गये प्रस्तावों को इस 
व्याख्या में कोई महत्व नहीं दिया जाता । 

(६) जब सन्धि के नियम स्पप्ट और निश्चित हों तो इनकी व्याख्या की कोई 
ग्रावश्यकता नहीं समझी जाती । १६०१ में सं० रा० अ्रमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में 
हे-पौन्सेफोट (99-24ण॥०८०(८) सन्धि द्वारा पानामा नहर के बारे में व्यवस्था 
की गई कि यह “इन नियमों का पालन करने वाले सब राष्ट्रों के व्यापारिक और लड़ाक्‌ 
जहाजों के लिये समानता के आधार पर खुली रहेगी ।” सं० रा० भ्रमरीका का यह - 
दावा था कि सब राष्ट्रों में वह इस नहर का निर्माता और स्वामी होने के कारण नहीं 
ग्राता, वह इसमें अपने जहाजों के लिये विशेषाधिकारों का परित्याग नहीं कर क्वकता । 
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ग्रेट ब्रिटेन का कहना था कि सन्धि के शब्द स्पष्ट और निश्चित हैं, उनकी व्याख्या की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 

(७) सन्धि के शब्दों और उद्देश्य में विरोध होने पर शाब्दिक व्याख्या को 
प्रधिक विस्तृत और व्यापक रूप में ग्रहरा किया जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
यूट्रेवट ((700॥॥) की संधि की एक व्यवस्था से दिया जा सकता है। इसमे यह कहा 
गया था कि इन्कर्क के बन्दरगाह श्रौर किलेवन्दियों को नप्ट कर दिया जाय तथा दुबारा 
न बनाया जाय । संधि के शब्दों के अनुसार फ्रांस ने इसे तप्ट कर दिया, किन्तु इससे 
तीन मील की दूरी पर मरडिक (]४४709४८४६) नामक स्थान पर नया बन्दरगाह और 
किला बनाना शुरू कर दिया । ग्रेट ब्रिटेन ने इसका उग्र विरोध किया, फ्रांस द्वारा की 
गयी शाब्दिक व्याख्या को सन्धि के उद्देश्य के विरुद्ध बताते हुए उसे उपर्यवत शब्दों की 
बुद्धिग्राह्म (२९८७६०॥80८) एवं अधिक उदार व्याख्या के अनुसार नये बन्दरगाहों के 
निर्माण का का बन्द करने को कहा । फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन की यह बात माननी पड़ी । 

(८) उदार व्याख्या ([67४] वाथफ्ञाशक्षांणा )--१६३३ में फंक्टर व० 
लोबन हाइमर (ल०ा ४. फ्लशा।लोगरध 290 (. 5. 276) के मामले में 
न्यायालय ने यह सिद्धान्त तय किया था--यदि एक संधि क्री दो व्याख्यायें उत्तम रीति 
से हो सकती हों, एक व्याख्या संधि के अ्रधिकारों को सीमित करती हो, दूसरी इन 
श्रधिकारों को विस्तृत करती हो तो अधिक उदार व्याख्या को ग्रहण किया जाना 
चाहिये ।” इस मामले में न्यायालय ने इस सिद्धान्त के आधार पर दोनों देशों की प्रत्य- 
पंण की संधि की अधिक उदार व्याख्या स्वीकार की थी । 

(६) कई बार सन्ध्रियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो दोनों देशों के 
स्थानीय प्रयोग में विभिन्न अर्थ रखते हैं । इस अवस्था में वह संधि जिस देश में लाग्‌ 
होनी हाती है, वहाँ के स्थानीय प्रयोग का ही अ्रथे व्याख्या में ठीक माना जाता है। हाल 
ने इस विषय में आास्ट्रिया और इटली की १८६६ की संधि का उदाहरण दिया है। 
इसमें हस्तान्तरित प्रान्तों के निवासियों (#7990975) को इन प्रदेशों से हटने का 
ग्रधिकार दिया गया था । निवासी शब्द का आस्ट्रियन तथा इटालियन कानून में 
विभिन्‍न अर्थ था, यह व्यवस्था श्रास्ट्रिया पर लागू होनी थी, अत: इसका आस्ट्रियन अर्थ 
स्वीकार किया गया । 

(१०) संधि की व्याख्या करते हुए उसके समग्ररूप का ध्यान रखना चाहिये । 
भ्रायोनियन जहाजों के मामले में डा० वाशिगटन ने इस पर बहुत बल दिया था। स्थायी 
ग्र्तर्राप्ट्रीय न्यायालय ने १६३७ में बेल्जियम और हालण्ड की १८६३ की सन्धि पर 
विचार करते हुए कहा था--“इस सन्धि द्वारा उत्पन्न किया गया शासन इसकी सब 
व्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध करने का परिणाम है । यह एक पूरी समष्टि 
है, इसकी कुछ व्यवस्थाओं को श्रन्य व्यवस्थाओं से पृथक्‌ करके उन्हें स्वतन्त्र रूप में 
नहीं सोचा जा सकता ।" 

(११) सन्धियों की व्याकरणीय व्याख्या जहाँ विरोधी या शअ्रसम्भव अर्थ 
उत्पन्न करे, वहाँ इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये । 
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(१२) यदि संधि की किसी धारा का उद्देश्य न्याय (£0पध४५) प्रदान करना 
हो तो इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या नहीं करनी चाहिये । 

(१३) संधि की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये कि वह उसके प्रयोजन 
झौर उद्देश्य को आ्ागे बढ़ाने वाली हो । 

(१४) संधियों की व्याख्या छल-कपट से रहित होनी चाहिये । 

शवार्त्जनबजर ($लाफ़क्माटथा०0ाट८ ) ने व्याख्या के उपयुक्त नियमों को चार 
वर्गों में बांटा है : सर्वप्रथम संधि के मूलपाठ की व्याकरणीय व्याख्या ((क्वाता8- 
008) ॥रा/शएा००॥0॥) होनी चाहिये | यदि यह संतोषजनक न हो, शब्दों का अर्थ 
संदिग्ध हो तो इसकी क्रमबद्ध व्याख्या ($५5677400 ॥720]70(300॥ ) होनी चाहिये। 
इसके लिये संधि के विभिन्‍न अंशों को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध करते हुए व्याख्या करनी 
चाहिये । जब इससे भी काम न चले तो ऐतिहासिक व्याख्या (प्राह0708 वाशए/०(8- 
४07॥ ) का सहारा लेना चाहिये | संधि होने के समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों पर 
विचार करते हुए इसकी व्याख्या करनी चाहिये। चौथा प्रकार कार्यात्मक व्याख्या 
(#प्राटांणा॥ 2[7०४४०॥ ) का है। इसका यह अभिप्राय है कि संधि की व्याख्या 
उन प्रयोजनों और कार्यों को देखते हुए की जानी चाहिये, जिनकी पूि के लिये सन्धि 
की गई थी।'' 


१६. श्वात्ज॑नबर्जर--ए मेनुप्ल ग्राफ इंटरनेशनल लॉ, पृ० ७३ 


ग्रठारहवाँ भ्रध्याय 
संयक्त राष्ट्र संघ 
(एव फिधं०0तड 0:ए2फ7729007 ) 


संघ के विचार का उद्भव श्रौर विकास (078॥ ॥॥0. 06ए४००एशशा। 
(7९ 40९8)--द्वितीय विश्वयुद्ध के भीषणा नरमेंध और विध्वंस के ताण्डव ने विचार- 
शील व्यक्तियों को मानवजाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित बनाये रखने वाले 
एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की तीव्र आवश्यकता अनुभव करायी । पश्चिमी 
योरोप तथा सं० अमरीका में इसके लिये पिछले राष्ट्र संघ से एक भिन्न संगठन बनाना 
कई कारणों से आवश्यक समझा गया । पहला कारण भ्रमरीकी सीनेट द्वारा राष्ट्र संघ 
की योजना की अस्वीकृति थी। ऐसी संस्था को सं० रा० अमरीका द्वारा अपनाना सम्भव 
नहीं था । दूसरा कारण राष्ट्र संघ की परिषद्‌ द्वारा १६३६ में सोवियत रनियन का 
इससे निष्कासन था। मास्को का ऐसी संस्था में सम्मिलित होना असम्भव था, जिसने 
उसे अपनी सदस्यता से पृथक्‌ कर दिया था । तीसरा काररा राप्ट्र संघ के साथ लगी 
हुई बदनामी श्लौर उसके संविधान की कुछ मौलिक ब्रुटियाँ थीं, इसका निराकरण राष्ट्र 
संघ से भिन्‍न एक नई तथा अ्रधिक शक्तिशाली नवीन संस्था से ही हो सकता था । 

इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए १६४४ में वाशिगटन के निकट डम्बटेन 
श्रोक्‍्स में ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस और चीन के प्रतिनिधि एकत हुए । इन्होंने इस नई 
संस्था के विभिन्‍न अंग, पुरानी लीग के अंगों की भाँति, एक असेम्बली, सुरक्षा परिषद्‌, 
सचिवालय ओर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय रखें। इसके शअ्रतिरिक्त राष्ट्र संघ के सचि- 
वालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों को श्रधिक क्षमतापूर्वक करने के लिये एक आाथिक 
तथा सामाजिक परिषद्‌ (8८णा०्यां० 270. 8०० (!०एण्णी) बनाने का तथा शांति 
स्थापित करने वाली, श्रन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाग्रों की व्यवस्था के लिये सैनिक स्टाफ 
समिति के निर्माण के सुझाव दिये गये। इस समय पहली बार इस संस्था के सम्बन्ध में 
पश्चिमी राष्ट्रों भर रूस के कुछ मतभेद प्रकट हुए । रूस इस संस्था को महाशक्तियों के 
निर्णयों पर सहमति प्राप्त करने का तथा प्रचार करने का साधन मात्र समझता था, वह 
इस पूंजीवादी (बूर्जुआ ) राष्ट्रों से भरी संस्था में ग्रपना प्रभाव बनाये रखने के लिये वीटो 
या निषेधाधिकार चाहता था। उसका यह कहना था कि केवल इसी प्रकार महाश क्तियों में 
शान्ति को स्थायी बनाये रखने वाली एकता बनी रह सकती है। वाशिगटन सिद्धान्त रूप में 
वीटो से सहमत था, किन्तु इसे मर्यादित करना चाहता था । इस सम्मेलन में इस प्रश्न 
का कोई भ्न्तिम फैसला नहीं हो सका । याल्ता सम्मेलन में रूज़वेल्ट और स्तालिन ने 
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इस पर यह समझौता किया कि सुरक्षा परिषद्‌ प्रक्रिया सम्बन्धी (070०८0प७) मामलों 
में १९ सदरयों में से ७ के बहुमत से तथा अन्य आवश्यक विषयों ($79#॥५८ 
78279) में सात स्वीकारात्मक मतों (&॥774796 ४0८५) से कार्य करे। इसमें 
सुरक्षा परिषद के पाँचों सदस्यों--सं० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस 
ग्रोर चीन की सहमति तथा एकमति (प्रा॥779) होनी चाहिये । संयुक्त राष्ट्र संघ 
के विधान (चार्टर) को अन्तिम रूप सान फ्रांसिस्को सम्मेलन (२५ श्रप्रेल-२६ जून 
१६४५) में दिया गया । यहाँ पर तैयार किया गया चार्टर २४ अ्क्टबर १६४५ से लाग 
हुआ भर इसकी पहली बैठक जनवरी १६४६ में लन्दन में हुई | इसी वर्ष दिसम्बर में 
जॉन डी० राकफेलर द्वारा मंनहेंद्रत (न्यूयार्क) के मध्य में दान दिये गये स्थान में 
इसका स्थायी मुख्य कार्यालय रखने का निश्चय हुआ । 

संयकत राष्ट्‌ संघ के उद्देश्य श्रौर प्रयोजन--((0छांध्ल 70 शिष्ा905८ ० 
एछ. ४. 0.)-संयक्त राष्ट्र संघ का चार्टर राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञापत्र की श्रपेक्षा ग्रधिक 
विस्तृत है, इसमें दस हजार शब्द, १११ धारायें तथा १६ अध्याय हैं । इसके आरम्भ 
ही इस उद्ृश्यों का वर्णन है। इसका पहला उदृश्य मानवजाति की भावी सनन्‍्ततियों 
को यद्ध की विभीषिका से मक्ति प्रदान करना, अन्तर्राप्टीय शांति और सरक्षा बनाये 
रखना है और इस दृष्टि से शांति को संकट में डालने वाले सभी कार्यों के विरोध के 
लिये प्रभावशाली सामहिक उपायों का ग्रहणा करना है तथा शान्ति को भंग करने 
वाले अन्तर्राप्ट्रीय झगड़ों का न्याय तथा गअनन्‍्तर्राप्टीय कानन के सिद्धान्त के आधार पर 
शान्तिपूर्ण उपायों से हल करना है । इसका दूसरा उरृश्य सब राष्ट्रों में मंत्रीपूर्ण संबंधों 
का बढ़ाना है, इसका झ्राधार सब लोगों का समानाधिकार तथा आत्मनिर्गाय का 
सिद्धान्त होता चाहिये। तोसरा उद्देश्य आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवता- 
वादी ग्रन्तर्राप्ट्रीय समस्याओ्रों के हल करने में सब देशों का सहयोग प्राप्त करना, मान- 
वीय प्रधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना तथा जाति, लिग, भाषा या धर्म का भेदभाव 
किये बिना सब को मौलिक स्वतन्तवतायें प्राप्त कराना है। चौथा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र 
संघ को ऐसा केन्द्र बनाना है, जो इन सामान्य उद्देश्यों की पूति के लिये विभिन्‍न राष्ट्रों 
द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर सके । 

मौलिक सिद्धान्त (83580 ए70|0९5)--संघ के चार्टर की धारा २ में इसके 
निम्नलिखित मौलिक सिद्धान्त बताये गये हैं (१) इसका प्रधान आधार छोटे-बड़े 
सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धान्त है; उदाहरणार्थ, इसमें रूस 
झौर संयक्त राज्य अमरीका जसे वड़े राज्यों का तथा नौरू जैसे भ्रभी स्वतन्त्र हुए छोटे 
राज्यों का दर्जा समान माना जाता है, उन्हें बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजने, इसकी 
सब कार्यवाहियों में भाग लेने तथा वोट देने के ब्नधिकार एक जैसे हैं। (२) प्रत्येक 
सदस्य से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लाग होने वाले दायित्वों 
का पालन पूरी ईमानदारी से करें। (३) सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा 
शान्तिपूर्ण साधनों से करेंगे । (४) सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्दे श्यों के प्रतिकल 
कोई कार्य नहीं करेंगे, वे किसी देश की स्वतन्त्रता का हनत करने की या आक्रमण 
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करने की न तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे। (५) कोई भी देश चार्टर के 
प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा । (६) सं० रा० संघ इसका 
सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने वाले 
सिद्धान्तों का पालन करायेगा। (७) सं० रा० संघ किसी देश के घरेलू मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करेगा । 

सदस्यता ()४९॥005॥9 )--सघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले टापष्ट्र 
इसके आरामम्भिक सदस्य थ । नये सदस्य पाँच स्थायी सदस्यों सहित सुरक्षा परिपद्‌ के 
बहुमत को सिफारिश पर तथा असेम्बली के दो-तिहाई बहमत से बनाये जा सकते हैं । 
सदस्य बनने के लिये किसी देश का शांतिप्रिय होना, चार्टर की वाध्यताओं को स्वीकार 
करना तथा इन्हें पुरा करने के लिए समर्थ होना है । पाँच स्थायी सदस्यों में से कोई 
भी किसी नये सदस्य को अपने वीटो (नि्षेधाधिकार) से संघ में प्रविप्ट होने से रोक 
सकता है । 

इसके सब सदस्यों के अधिकार समान समझे जाते हैं । उनसे यह श्रपेक्षा की 
जाती है कि वे इस चार्टर के अनुसार अपने दायित्यों और कत्तंव्यों का पालन पूरी ईमान- 
दारी स करेंगे, इसके सब सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण रीति से 
इस प्रकार करेंगे कि इससे अन्तर्राप्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। सब 
सदस्य गअन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों म॑ं किसी देश की प्रादेशिक अ्रखण्डता भंग करने - लिये न 
तो शक्ति का प्रयोग करने की धमकी देंगे और न शक्ति का प्रयोग करेंगे। वे कोई भी ऐसा 
कार्य नही करेगे, जो संयुक्त राष्ट्रों के प्रयोजनों के अनुकूल न हो । सभी सदस्य संयुक्त 
राष्ट्र संघ को ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में सब प्रकार की सहायता देंगे, जो वर्तमान चाटेर 
के अनुसार हो तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जिस राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा हो 
उसे कोई मदद नहीं देंगे । संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी राज्य के घरेलू मामलों में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । यद्यपि इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों पर 
चार्टर के दायित्व और बन्धन लाग नहीं होते, फिर भी यदि वे शान्ति को भंग करते हैं 
तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। सदस्य न बनने वाले राज्यों 
को भी अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवाद सुरक्षा परिषद्‌ के सामने लाने का अ्रधिकार है । वे 
सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर सामान्य असेम्बली द्वारा निश्चित की गई शर्तों के 
ग्राधार पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में सम्मिलित होने का भी अधिकार रखते हैं । 

संयक्त राष्ट्र संघ के अब्रंग (ए?गारंएथ 0४29॥$ ० ए.२.०0.)--संघ के 
चार्टर की धारा ७ के अनुसार इसके छ: अंग हैं-- (१) सामान्य असेम्बली (6ठशालाथं 
885९॥0!५), (२) सुरक्षा परिषद्‌ ($९०पगा५ (०णाला), (३) आर्थिक और 
सामाजिक परिषद ( एल्गाग्रांट ब्याते 5604 ए०णाली), ( ४) न्यास परिषद्‌ 
(7प्रश०८४॥४ए० (०णा८ं। ), (५) भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, (६) सचिवालय ($€८९- 
धंधा) । 

सामान्य अ्रसेम्बली ((०7]श« ४$४८॥७०५ )--इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 
सभी सदस्य होते हैं । प्रत्येक सदस्य-राज्य को इसमें ५ प्रतिनिधि तथा ५ बैकल्पिक 
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प्रतिनिधि (&]/0786 0७९४०४८$) भेजने का अधिकार है, किन्तु वह बोट एक ही दे 
सकता है। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार सितम्बर महीने के तीसरे बहस्पतिवार से 
प्रारम्भ होता है । इसके विशेष अधिवेशन महामंत्री सुरक्षा परिषद्‌ की श्रथवा सं० रा० 
संघ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर बुला सकता है। ऐसे विशेष अधिवेशन पैले- 
स्टाइन की समस्या पर २८ अप्रैल से १५ मई १६४७ को तथा १६ श्प्रैल से १४ मई 
१६४८ को बुलाये गये, मध्यपूर्व की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १६५६ को तथा 
हँगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १६५६ को किये जा चुके हैं। अ्रसेम्बली का 
कार्य ७ मुख्य समितियों में बेटा हुआ है, प्रत्येक सदस्य इनमें अपना एक प्रतिनिधि भेज 
सकता है। ये समितियाँ इस प्रकार हैं--(१) राजनीतिक और सुरक्षा समिति, इसके 
कार्य में शस्त्नास्त्रों का नियंत्रण भी सम्मिलित है। (२) श्राथिक और वित्तीय समिति, 
(३) सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, (४) न्यास समिति (॥988628॥9 
(0०77766), (५) प्रशासनात्मकम तथा बजट समिति, (६) कानूनी समिति 
(७) विशेष राजनीतिक समिति। इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रक्रियत्मक (00060 प्रा ) 
समितियाँ होती हैं-- (१) सामान्य समिति--इसका कार्य असेम्बली की तथा इसकी 
समितियों की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करना होता है। (२) प्रमाणपत्र समिति, 
((7८60॥09]$ (.0777॥66 )--यह प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्नों की जाँच करती है । 

प्रसेम्बली प्रत्येक अधिवेशन के लिये अपना सभापति चुनती है । इसके आठवें 
ग्रधिवेशन के लिये भारत की प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित सभापति चुनी गई 
थीं। इसके महत्वपूर्ण निर्णय दो-तिहाई बहुमत से तथा अन्य निर्णाय सामान्य बहुमत से 
होते हैं। महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं--शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिशें, 
सदस्यों का प्रवेश या निष्कासन, ट्रस्टीशिप के विषय, संघ के अन्य अंगों के सदस्यों का 


चनाव । 
ग्रसेम्बली वतमान चार्टर के क्षत्र के अनन्‍्तगंत किसी भी विषय पर विचार कर 


सकती है। इसके प्रमुख विचारणीय विषय ये है--निःशस्त्रीकरण तथा शस्त्रनियन्त्रण के 
सिद्धान्त, अन्तर्राप्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग के सामान्य सिद्धान्त, 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अथवा सदस्येतर किसी राज्य द्वारा इसके समक्ष उपस्थित 
किये गये शान्ति ओर सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न, संघ के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा 
कार्यों से सम्बन्धित प्रश्न, सुरक्षा परिषद्‌ की वाषिक तथा विशेष रिपोर्टो पर विचार, बजट 
पर विचार तथा अनुमोदन, विभिन्‍न देशों द्वारा संघ के व्यय को वहन करने का शअ्रनुपात । 

सामान्य असंम्बली निम्नलिखित बातों के अ्रध्ययन की व्यवस्था करती है तथा 
उस पर अपनी सिफारिश देती है-- (क) राजनीतिक क्षेत्र में ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक विकास और संहिताकरण को प्रोत्साहित करना, श्राथिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
बढ़ाना, जाति, लिग, भाषा या धर्म का भेद किये बिना सबको मानव अधिकार तथा 
मौलिक स्वतन्त्रतायें दिलाने में सहायता देना। मूल चार्टर में यह व्यवस्था थी (धारा 
१२) कि सुरक्षा परिषद्‌ जब किसी भगड़े या परिस्थिति पर विचार कर रही हो तो 
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उसके सम्बन्ध में असेम्बली तब तक कोई सिफारिश नहीं करेगी, जब तक स्वयं सुरक्षा 
परिषद उससे ऐसा करने को न कहे । किन्तु जब सुरक्षा परिषद्‌ में महाशक्तियों द्वारा 
बीटो के प्रयोग से गतिरोध उत्पन्न होने लगा तो असेम्बली ने १६५० में अपने पाँचवें 
अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया कि जब सुरक्षा परिषद्‌, एकमत्य न होने के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित रखने के अपने प्रधान उत्तरदायित्व को पूरा न कर सके 
और शान्ति भंग के भय या आक्रमगा की आशंका हो तो असेम्बली इस विषय पर 
फौरन विचार करके सदस्यों को शान्ति बनाये रखने के सामूहिक उपायों की सिफारिश 
करेंगी, यदि शान्ति भंग या आक्रमण की आशंका हो तो वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा को बनाये रखने के लिये सैनिक कार्यवाही के प्रयोग की सिफारिश भी कर 
सकती है । इस प्रस्ताव से असेम्बली के अधिकार झौर प्रभाव में वड़ी वृद्धि हुई है । 
छोटो श्रसेम्बली (/॥0।८ 4५५८॥७।५ )--१६४७ तक सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी 
महाशक्तियों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो 
गया कि सुरक्षा परिषद्‌ से युद्ध और आक्रमरणों की आशंका से भयभीत विश्व को 
सुरक्षा पाने या शान्ति बनाये रखने की आशाओं का पूरा होना ग्रसम्भव प्रतीत हुआ । 
अग्रत: सामान्य असेम्बली ने इस नवीन परिस्थिति का हल करने के लिये १३ नवम्बर 
१६४७ को 'अन्तरिम समिति” (0 (०77766) नामक एक नया सहायक अंग 
स्थापित किया, इसे सामान्य रूप से छोटी असेम्बली कहा जाता है। यह पसेम्बली का 
सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार-जक्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर 
विचार करती है, इसके लिये इसे जाँच कमीशन नियत कराने, आवश्यक अन्वेषण कराने 
और महामंत्री को असेम्बली का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का 
ग्रधिकार है । इसकी स्थिति सुस्पष्ट करने के लिये सामान्य असेम्वली ने यह भी निश्चय 
किया की छोटी भअ्सेम्बली चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के दायित्वों का भी ध्यान 
रखेगी । सामान्य असेम्बली के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
है । इस प्रकार यह जनरल असेम्बली से बहुत छोटी, उसका पंचमांश और सदा अ्रधिवेशन 
में रहने वाली स्थायी संस्था है। आरम्भ में यह दो बार एक-एक वर्ष के लिये बनायी 
गई। नवम्बर १६४६ में इसे अनिश्चित अवधि के लिये पुनः: स्थापित किया गया । 
किन्तु रूस तथा उसके समर्थक देश इसके घोर विरोधी थे । १६५२ के बाद इसकी कोई 
बैठक नहीं हुई । 
शान्ति के लिये एकता ((एमआं0प8 0 ?८००००) प्रस्ताव (३ नवम्बर 
१६५० )--सुरक्षा परिषद्‌ में वीटो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का दूसरा 
प्रयत्न यह प्रस्ताव था। यह वस्तुत: सोवियत रूस द्वारा बार-बार निषेधाधिकार के 
प्रयोग के उत्पन्त परिस्थिति का प्रतिकार करने के लिये और कोरिया युद्ध में चीनी 
फोजों के हस्तक्षेप की सूचना कोरिया की संयुक्त कमान से उपलब्ध होने से दो दिन 
पूर्व पास किया गया था । जून १६५० में कोरिया के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद्‌ ने बड़ी 
तेजी से कार्यवाही की थी। इसका कारण यह था कि उस समय सोवियत रूस सं० राष्ट्र 
संघ के कुछ अंगों की बैठकों का जानबूझकर बहिष्कार कर रहा था, क्योंकि संघ ने 
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पेकिंग की कम्युनिस्ट सरकार को अपना सदस्य बनाना स्वीकार नहीं किया था । भ्गस्त 
१६५० में रूस ने इस बहिष्कार की नीति को छोड़कर सुरक्षा परिषद्‌ की बैठकों में भाग 
लेना शुरू किया, इससे यह स्पष्ट था कि कोरिया के मामले में वह किसी भी कार्यवाही 
में अडंगेबाजी करेगा, इसका हल करने के लिये तथा वीटो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध 
को समाप्त करने के लिए अमरीका की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी स्थिति 
में जनरल असेम्बली को विचार करने और श्रावश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दिया 
जाय । जनरल शसेम्बली में वीटों न होने के कारण वहाँ इस प्रकार की भ्र्ंगे वाजी नहीं 
हो सकती थी। रूस ने यद्यपि इसका इस आधार पर घोर विरोध किया कि इससे सुरक्षा 
परिषद्‌ की सत्ता क्षीण हो जायेगी फिर भी यह 'अकेसन योजना' (#0०ा९४०॥ 747) 
पास हो गई । 

इसके अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के वीटो विहीन सात सदस्यों के वोट से या संघ 
के सदस्यों के बहुमत से, २४ घण्टे का नोटिस देकर जनरल शअ्रसेम्बली का आवश्यक 
विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि गरक्षा परिषद्‌ आपसी मतभेदों के कारण 
शान्ति भंग की अथवा आक्रमगा की झाणंकरा को या आक्रमण को रोकने में अपने कत्तंव्य 
का पालन नहीं करती, तो असेम्बली इस विषय पर फौरन विचार करके “सामहिक 
उपायों” के लिए अपनी सिफारिशें दे सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
बनाये रखने के लिए फौजी कार्यवाही का भी निर्देश कर सकती है। इस प्रस्ताव में 
ग्रन्तर्राप्ट्रीय तनाव वाले क्षेत्र में स्थिति का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिये १४ 
व्यक्तियों के शान्ति निरीक्षण आयोग (९९४०९ 00$ह४३॥०ा॥ ('077$90॥ ) की 
व्यवस्था थी और इसके तीसरे (सी) भाग में सदस्यों से यह प्रार्थना की गयी थी कि वे 
अपनी सेनाओञ्रों का कुछ विशेष भाग इस दृष्टि से प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित करें 
कि वह सुरक्षा परिषद्‌ या जनरल असेम्बली की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना 
के रूप में फोरन सेवा के लिए उपलब्ध हो सके । 

यह प्रस्ताव संघ के विधान में वड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाला है। इसने 
जनरल शअसेम्बली को सुरक्षा परिषद्‌ से अधिक महत्वपूर्गा बना दिया है । पहले सं ० रा० 
संघ का केन्द्र सुरक्षा परिषद्‌ थी, अब इसने यह गौरवास्पद स्थान श्रसेम्बली को प्रदान 
किया है । इससे वीटो की समाप्ति तो नहीं हुई, किन्तु उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने 
का हल निकल आया है । यद्यपि सुरक्षा परिपद्‌ इस विषय में केवल सिफारिशें ही करती 
है और इनका मानना सदस्यों की इच्छा पर है और इन्हें न मानते हुए भी सदस्य चार्टर 
का उल्लंघन नहीं करते, जैसे भारत श्रौर सोवियत गुट ने कोरिया युद्ध में चीनी हस्तक्षेप 
के सम्बन्ध में असेम्बली की सिफारिश नहीं मानी थी, फिर भी ये सिफारिशें बड़ा महत्व 
रखती हैं । नवम्बर १६५६ में मिश्र पर इज़राइल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का श्राक्ृमण 
होने पर जनरल असेम्बली के विशेष अश्रधिवेशन ने इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करते 
हुए सफलतापूर्वक शान्ति स्थापित की । 

१६४६ से सुरक्षा परिषद्‌ की तुलना में जनरल श्रसेम्बली का महत्व बढ़ रहा 
है। इसमें १३१ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के समानता के श्राधार पर सम्मिलित होने के. 
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कारण तथा उनके स्वतन्त्न रूप में अपनी शिकायतें, प्रस्ताव श्रौर सुझाव रखने के कारण 
इसे विश्व का उन्मुक्त अ्रन्त:करण (09०0 ००णा३०७॥०९ ० ॥06 ७०70) कहा जाता 
है । इसमें अराबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ों और झ्रावास स्थान” 
तक की सभी समस्याशञ्रों पर विचार होता है । स्टार्क के कथनानसार यह बात उल्लेख- 
नीय है कि जनरल श्रसेम्बली ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के 
समाधान में प्रधान भाग लिया है। इसने संयक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाये कुछ मुख्य 
प्रश्नों पर विचार करके पेलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के सम्बन्ध में कार्यवाही 
की है । पेलेस्टाइन के विषय में इसने १६४६ में तथ्य अ्रन्त्रेपणण की विशेष समिति नियत 
को, १९४८ में यहदियों तथा अरबों के विवाद के निशेय के लिए पहले मध्यस्थ नियुक्त 
क्रिया और बाद में समझौता आयोग बनाया ॥* 

सुरक्षा परिषद्‌ ($०0प7५ ("०0ए07०। )--चार्टर के पाँचवें अध्याय की धारा 
२६ से ३२ तक सुरक्षा परिषद्‌ के संगठन, कार्यों अधिकारों तथा मतदान पद्धति का 
वर्णन है । इस परिषद्‌ के १६ सदस्य होते हैं, इनमें चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, ग्रेट 
ब्रिटन तथा सं ० रा० अमरीका स्थायी सदस्य हैं, ११ अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए 
जनरल असम्बली के दो-तिहाई बहमत से चुन जाते हैं, दो वर्ष की श्रवधि समाप्त होने 
पर किसी सदस्य को पुनः चुनाव के लिए खड़ा होने का अधिकार नहीं है, प्रत्येक सदस्य 
का परिषद्‌ में एक प्रतिनिधि होता है। अस्थायी सदस्य प्राय: विभिन्न भा धोलिक क्षेत्रों 
का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से चुने जाते है, इनमें प्रायः दो लैटिन अ्रमरीकी राज्यों 
के प्रतिनिधि, एक ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का प्रतिनिधि और एक कम्युनिस्ट देशों का 
प्रतिनिधि होता है । सं० रा० संघ का कोई भी सदस्य अपने देश से सम्बद्ध विषय 
उपस्थित होने पर इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है (धारा ३२), किन्तु उसे 
वोट देने का अधिकार नहीं होता । १६५७-५८ में सुरक्षा परिषद्‌ में बाश्मीर का प्रशएन 
उपस्थित होने पर भारत और पाकिस्तान ने इसकी कायवाही में इसी प्रकार भाग 
लिया था । 

सूरक्षा परिषद्‌ का संगठन इस प्रकार वनाया गया है कि वह लगातार काम 
करती रहे, अ्रत:ः संघ के मुख्य कार्यालय में सुरक्षा परिषद्‌ के प्रत्येक सदरय के एक प्रति- 
निधि का बना रहना आवश्यक है (धारा २८) । सुरक्षा परिपद्‌ का मुख्य उत्त रदायित्व 
“पग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना है! (धारा २४) । इसे अन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्ष और विवाद उत्पन्न करने वाली किसी भी परिस्थिति या झगड़े की जांच का पूरा 
झ्धिकार दिया गया है। इसमें सामान्य रूप से कानूनी विवाद नहीं आते, क्योंकि इनका 
निर्गाय अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय द्वारा किया जाता है । संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्य इस 
बात पर सहमत हैं कि वे वर्तमान चार्ट के भ्रनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के सब निर्णयों को 
स्वीकार करेंगे, एवं पालन करेंगे” (धारा २) । सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों 
के शान्तिपूर्णा निपटारे के सम्बन्ध में धारा ३३ से ३८ तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को संकट 
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में डालने, इसे भंग करने तथा झ्राक्रमण रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा ३६ से 
५१ तक विस्तृत वर्णन है । यह परिषद्‌ श्रपने निर्णायों को क्रियान्वित करने के लिए 
सदस्यों को पहले तो ऐसे उपायों को व्यवहार में लाने के लिए कहती है जिनमें सेना के 
उपयोग की भझ्रावश्यकता न हो । यदि ये उपाय भ्रपर्याप्त हों तो परिषद “भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने या फिर से स्थापित करने के लिए” जल, थल, वाय- 
सेनाओ्रों की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है (धारा ४२) । संयुक्त राष्ट्र 
संघ के सब सदस्य यह वचन देते हैं कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने 
के लिये सुरक्षा परिषद के माँगने पर और विशेष समझौतों के अ्रनुसार वे अपनी सशस्त्र 
सेनाएँ, सहायता तथा श्रन्य सुविधाएँ प्रस्तुत करेंगे (धारा ४३ ) । सुरक्षा परिषद “सशस्त्र 
सेनाओं को उपयोग में लाने की योजनायें' एक सैनिक स्टाफ समिति की सलाह और 
सहायता से बनायेगी (धारा ४४) । यह सेनिक स्टाफ समिति ('शीग्रॉश्वा9 शर्धशा 
(०ग्रग्रं।८6 ) सुरक्षा परिषद्‌ को निम्न विषयों में सहायता और परामश्श देगी-- 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने की सैनिक झ्ावश्यकताएँ, इस समिति 
के आधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियन्त्रण, संभावित निः:शस्त्रीकरण 
(धारा ४६) । इस समिति के सदस्य सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफों के 
ग्रध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि होंगे | स॒रक्षा परिषद्‌ को उपयोग के लिए दी गई सशस्त्र 
सेनाओं का सामरिक संचालन, सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिषद के 
ग्राधीन होगी (धारा ४७) । स् रक्षा परिषद्‌ जो भी कार्यवाही तय करेंगी, उसे पूरा 
करने में सब सदस्य सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देंगे (धारा ५०) । 

सुरक्षा परिषद्‌ की ये व्यवस्थाएं राष्ट्संघ के पुराने प्रतिज्ञापत्र से मौलिक भेद 
रखती हैं, उसमें श्राक्रमणों को रोकने के लिए सैनिक स्टाफ समिति जैसा कोई संगठन नहीं 
था। सुरक्षा परिषद्‌ ने कोरिया के युद्ध में इन धाराग्रों का उपयोग किया था, ७ जुलाई तथा 
२७ जुलाई १६५० को पास किये प्रस्तावों में उत्तर कोरिया के श्राक्रमण की निन्‍्दा करते हुए 
सदस्यों को इसके विरोध के लिए सेनाएँ देने और अन्य सहायता करने को कहा गया 
था। कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसी सदस्य पर श्राक्रमगा होने की दशा में उसे 
सहायता पहुँचाने में किन्हीं कारणों से विलम्ब हो सकता था, श्रत: धारा ५१ में उसे उस 
समय तक आत्मरक्षा ($0-0९(॥०८) का अ्रधिकार दिया गया है, “जब तक सुरक्षा 
परिषद्‌ स्वयमेव भ्न्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं करती ।” 
इसके अतिरिक्त चार्टर ने शान्ति बनाये रखने के लिए प्रादेशिक व्यवस्थाओं, संगठनों, 
संधियों, समझौतों की भी श्रनुमति इस शर्तें पर दी है कि थे सं० रा० संघ के प्रयोजनों 
झौर सिद्धान्तों से मेल खाते हों (धारा ५२) श्र सुरक्षा परिषद्‌ के श्राधीन ही भ्रपनी 
सारी कार्यवाही करें और इसकी सूचना परिषद्‌ को भेजते रहें (धारा ५३) । 

वीटो (४८०)--चार्टर की धारा २७ में सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान की प्रणाली 
का वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया सम्बन्धी (0०८००॥४]) विषयों में परिषद्‌ के 
निर्णाय सात सदस्यों के स्वीकारात्मक (&॥772५8 ) मत से किये जायेंगे । प्रक्रिया 
सम्बन्धी विषयों का श्राशय ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक के समय 
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या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक श्रंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम 
झ्यौर सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित करना श्रादि हैं । इसके 
प्रतिरिक्त सब॒ विषय सारवान्‌ ($प्र/४॥79५6) या महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ऐसे 
विषयों के निर्णोयों के लिए ११ सदस्यों के स्वीकारात्मक ११ वोटों के साथ पाँच स्थायी 
सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहियें । यदि इन पाँच में से किसी का विवादास्पद 
झगड़े से सम्बन्ध है तो यह वोट नहीं देगा । इस व्यवस्था के भ्रनुसार यदि पाँच सदस्यों 
में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निणय के विपक्ष में वोट देता है, तो यह विषय 
ग्रस्वीकृत समझा जायेगा | यही निषेधाधिकार या वीटो की सुप्रसिद्ध व्यवस्था है। 
सुरक्षा परिषद्‌ में पहले ७ वर्षों में इसका पचास बार प्रयोग हुआ, इनमें से केवल एक बार 
फ्रांस ने किन्तु ४६ बार सोवियत रूस ने इसका प्रयोग किया। इसका प्रयोग प्रायः संघ 
में नये सदस्यों का प्रवेश रोकने के लिए तथा विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे के विषय 
में हुआ है । सामान्यतः: यह कहा जाता है कि वीटो की व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है। इससे 
कोई एक महाशक्ति संयकत राष्ट्र संघ के श्रन्य सभी सदस्यों द्वारा चाही जाने वाली 
व्यवस्थाओ्रों को ठप्प कर सकती है अश्रत: बीटो की दृषित और हानिकर व्यवस्थ्ग का 
उन्मूलन अथवा संशोधन होना चाहिये । 

इस प्रश्न की समूचित मीमांसा के लिए बीटो व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर विचार 
करना आ्रावश्यक है । द्वितीय विश्वयुद्ध के भ्रन्तिम समय में नवीन भ्रन्तर्राप्ट्रीय ःगठन पर 
विचार करते हुए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस व्यवस्था को इसलिये झ्रावश्यक समझा था 
कि युद्ध के बाद ऐसे संगठन को तभी सफलता मिल सकती थी, जबकि इसे सब महा- 
शक्तियों का सहयोग प्राप्त हो । राष्ट्रपति की दूरदृष्टि ने यह अ्रनुभव कर लिया था 
कि सोवियत रूस या सं० रा० शअमरीका जैसे बड़े देशों के लिए एक ऐसे संगठन में भाग 
लेना सभ्भव नहीं है, जिसमें अन्य राष्ट्र केवल भ्रपने बहुमत के बल पर ही महाशक्ततियों 
को किसी कार्य के लिए बाधित करें । इसे रोकने का एक मात्र उपाय वीटो था । महा- 
शक्तियों के सहयोग के बिना विश्व संगठन की कोई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी, 
उन्हें जबदंस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जा 
सकता था। इसका परिणाम युद्ध और विश्व संगठन की समाप्ति थी | श्रतः वाशिंगटन 
का यह विचार था कि वह वीटो वाला विश्व संगठन ही स्वीकार करेगा श्रौर यदि इसमें 
वीटो की व्यवस्था नहीं होगी तो वह उसके लिए सर्वथा भ्रस्वीकार्य होगा | सं० रा० 
भ्रमरीका का यह विचार था कि सुरक्षा परिषद्‌ ऐसे निणेय कर सकती है, जिनके अनु- 
सार उसे अपनी सेना का उपयोग करना पड़े, किन्तु इसके लिए यह श्रावश्यक है कि वह 
यह उपयोग अपनी इच्छा से करे, न कि दूसरे राष्ट्रों द्वारा बाधित होकर । यदिसं० रा० 
प्रमरीका ऐसे उपयोग से सहमत नहीं है तो इसे अपने निषेधाधिकार द्वारा रह करने का 
पूरा अधिकार होना चाहिये । किन्तु वीटो के अधिकार का प्रबल समर्थक होते हुए भी 
बाशिंगटन यह चाहता था कि इसके प्रयोग में बड़ी सावधानी बरती जाए। इसका 


२. जाल्स श्लीयर--इन इंट्रोडकशन टू इण्टरनेशनल पालिटिक्स, पु० ६२५ 
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उपयोग विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे को रोकने या नये सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध 
लगाने के लिए नहीं हो । इसके विपरीत रूस निषेधाधिकार के प्रयोग को नियन्त्रित 
करने के पक्ष में नहीं है, वह २६ जुलाई १६६० तक इसका प्रयोग ८६ बार कर चुका था। 

केलसन (॥६९८।४०॥) का यह मत है कि वीटो राष्ट्र संघ में पाँच स्थायी सदस्यों 
को विशेषाधिकार प्राप्त शक्तियाँ बनाता है, अन्य सब सदस्यों पर उनकी काननी प्रभुता 
स्थापित करता है, यह उनके निरंकुश और स्वच्छन्द शासन का सूचक है। चार्टर में 
घोषित किये सब सदस्यों की समानता के मूल एवं सर्वप्रथम सिद्धान्त का प्रत्याख्यान है, 
यह उसकी समूची राजनीतिक विचारधारा का विरोधी है और संघ की व्यवस्था में 
गतिरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः वीटों की समाप्ति होनी चाहिये ।* 

किन्तु यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता है। सं० रा० संघ को सुचारु रूप से चलाने 
के लिये वीटो का होना श्रावश्यक है । पहले यह बताया जा चुका है कि संघ की सफलता 
के लिये महाशक्तियों का सहयोग अपेक्षित है, राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण 
सं० रा० अमरीका और रूस का उससे पृथक्‌ रहना था । यदि वर्तमान संघ में बहुमत 
द्वारा किसी महाशक्ति को किसी कार्य के लिये बाधित किया जाय तो उसका परिणाम 
विश्वयुद्ध और संघ से उस शक्ति का पृथक्‌ हो जाना होगा । अतः वीटो का मूल विचार 
श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में विश्वयुद्ध की सम्भावना को हटाना तथा विवादों 
को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है । वीटो पद्धति को इसमें बड़ी सफलता मिली है, अत: 
उसका बना रहता आवश्यक है ।' इसके न होने का परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ की 
क्षीणता और विधटन होगा । 

आथिक झोर सामाजिक परिषद्‌ (॥॥6 &007070 भात $60॑ंव (0फाल) 
ऊचार्टर के दसवें अध्याय में धारा ६१ से ६२ तक इस परिषद्‌ के स्वरूप, कार्यों 
तथा शक्तियों का वर्णन है । इस परिषद्‌ में जनरल असेम्बली द्वारा चुने हुए २७ सदस्य 
होते हैं, इनमें से € सदस्य प्रतिवर्ष तीन साल के लिये निर्वाचित होते हैं। जिन सदस्यों 
की अवधि समाप्त हो जाय, वे चुनाव के लिये पुनः खड़े हो सकते हैं। यह संस्था संघ 
के अन्तर्राप्ट्रीय आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिणक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा प्रन्य 
विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को करती है। इन्हें सम्पन्न कराने के लिए यह उपर्युक्त 
विषयों का अध्ययन करती है, इन पर रिपोर्ट देती है, इनके अध्ययन का प्रबंध करती 
है, यह सबके लिए मानव अधिकारों तथा मूल स्वतन्द्वताओरं के प्रति आस्था बढ़ाने के 
लिए या उनका पालन कराने के लिए सिफारिशें कर सकती है, अ्रपने अ्रधिकार-क्षेत्न के 
भीतर आ्राने वाले विषयों के सम्बन्ध में असेम्बली में पेश करने के लिए समझौते का मसविदा 
तैयार कर सकती है तथा इससे सम्बद्ध विषयों पर श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर सकती 


३. हेनस केलसन--दी लॉ झाफ दी यूनाइटिड नेशन्स, पृ० २७६-७७ 
४. १८ सितम्बर १९५० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विषय समिति में दिया 


गया भाषण | 
५. चाह्स श्लोचर--एन इंट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल पालिटिक्स, पु० ६९२५-२६ 
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हैं । इसे श्राथिक श्रौर सामाजिक क्षेत्रों में मानव अ्रधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 
कमीशन बनाने का शभ्रधिकार है। इसके सब निर्णाय उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों 
के बहुमत से किये जाते हैं। प्रतिवर्ष इसके कम से कम दो अधिवेशन होते हैं। यह 
केवल सिफारिशें करती हैं, इसे भ्रपने निर्णय क्रियान्वित कराने का अ्रधिकार नहीं है । 

इस परिषद्‌ का उद्देश्य विश्व को ग्रभाव से मुक्ति प्रदान कराना है। जिस 
प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ विश्व को युद्ध के संकट से बचाती है, इसी प्रकार यह उसकी 
दरिद्रता और दैन्य के दानवों से रक्षा करती है। चार्टर की ५५वीं धारा में यह कहाः 
गया है कि इसका उद्देश्य निम्न बातों को बढ़ावा देना है--(क) रहन-सहन का स्तर 
ऊंचा करना, सबको काम दिलाना, भ्राथिक और सामाजिक विकास के लिये ग्रनुकल 
परिस्थितियाँ उत्पन्न करना । (ख़) अन्तर्राष्ट्रीय ग्राथिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और 
तत्सम्बन्धी समस्याओ्रों को सुलभाना, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग । (ग) जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेद किये बिना सबके लिए मानव 
अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रता की रक्षा, इनके प्रति सबंत्र सम्मान और उनका पालन। 
तीसरी व्यवस्था सर्वथा नवीन है, राष्ट्रसंघ के संविधान में केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों 
के अ्रधिकारों को अल्पसंख्यक संधियों द्वारा सुरक्षित बनाने की व्यवस्था थी, किन्तु 
इसमें मानवीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। श्राथिक ओर सामाजिक 
सुरक्षा परिषद्‌ उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने का यत्न करती है। झ्ाथिक उन्नति के 
लिए यह प्राविधिक सहायता का आयोजन करती है और सामाजिक उन्नति के लिए 
मानवीय अधिकारों का निर्धारण और पालन | ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आर्थिक 
उन्नति के बिना मानवीय भझ्रधिकार निरथंक हैं श्रोर मानवीय अधिकारों के बिना भर- 
पेट भोजन करने वाला मनुष्य पशुझों से बेहतर नहीं है । 

ग्राथिक तथा सामाजिक सुरक्षा परिषद्‌ अपना काये विभिन्‍न प्रकार के श्रायोगों, 
स्थायी समितियों, तदर्थ समितियों और विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है । 
ये इसको रिपोर्ट देते हैं। इसके आयोग दो प्रकार के हैं--कार्यात्मक (#फ्रालांजा॥) 
श्र प्रादेशिक (/१८४0०7४) । पहले प्रकार के आयोग निम्न विषयों से सम्बद्ध 
हैं-प्राथिक और रोजगार, यातायात तथा संचार साधन, आँकड़ों सम्बन्धी, 
मानवीय अ्रधिकार, स्त्रियों का सामाजिक दर्जा, नशीली दवाइयाँ, वित्तविषयकः 
तथा जनसंख्या सम्बन्धी । प्रादेशिक झ्रायोग विभिन्न देशों की श्राथिक समस्याग्रों केः 
समाधान में सहायता पहुँचाते हैं। श्रब तक ऐसे तीन श्रायोग स्थापित हुए हैं--पहला। 
१६४७ में योरोप के लिए झ्राथिक झञ्रायोग (£60707रॉ0 (णायांडडंता 07 
णा०7७८) था, इसके आधीन विभिन्‍न समितियाँ कोयले, बिजली, उद्योग, झ्रान्तरिक 
यातायात, इस्पात, इमारती व्यापार और कृषि की समस्यात्रों पर विचार करती हैं # 
१६४७ में एशिया तथा सूदूरपूर्व के लिए श्राथिक ग्रायोग (80००० (०शावडघंगा 
0 2588 270 7 5£95--2८५&४८४) तथा १६४६८ में दक्षिण प्रमरीका को झ्राथिक 
भायोग (200707/0 (०्राप्रंडशं०0ा 0 व. /ै/शा९4 ) स्थापित किया गया। 
इस परिष की विशेष संस्थायें निम्नलिखित हैं-स्थायी केन्द्रीय ध्रफीम बोडं, 


४०२ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


भ्न्तर्राष्ट्रीय बालकल्याण निधि (एछ. २. क़राध्याभाणाने एफ्रोक्ला शश्रश2०५ 
४एा०---एस८पष्ट7) । अन्तिम संस्था जनरल भश्रसेम्बली द्वारा १३ दिसम्बर १६९४६ 
को स्थापित की गई थी । इसका उद्देश्य बालकल्याण के विविध सराहनीय कार्य करना 


हे । 

न्यास के विचार का विकास तथा न्याय परिषद्‌ (॥70४८०८४॥9० (0एा- 
०॥|)--संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रसंघ की मेण्डेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति 
(77758०८5॥9 ) को ग्रहण किया और इसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण 
हुआ है । मैण्डेट की भाँति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्‍न शक्तियों के समझौते का 
परिणाम थी। १६४४५ में ७० करोड़ व्यक्ति पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यों में पराघीन 
थे, इस प्रकार मानव जाति के प्रति तीन व्यक्तियों में से एक परतन्त्र था, किन्तु 
अगले दस वर्षों में इस विचार के विकास से प्रति बारह व्यक्तियों में से एक ही परा- 
धीन रह गया है । युद्ध के समय में अनेक सम्मेलनों में साम्राज्यवाद और उपनिवेश- 
बाद की समस्या पर विचार हुआ था । उस समय राष्ट्रपति रूज़वेल्ट पराधीन देशों-- 
भारत आदि को स्वाधीन बनाने की नवीन व्यवस्था (३९८७ ॥968) के पक्षपाती थे, 
किन्तु सं० रा० श्रमरीका में उपनिवेशवाद विरोधी भावना होते हुए भी कुछ व्यक्ति 
प्रशान्त महासागर में जापान से छीने हुए टापुश्लों पर सामरिक दृष्टि से अमरीका का 
प्रभुत्व वांठझनीय समभते थे । डच, फ्रेंच और दक्षिण श्रफ़ीका यूनियन वाले साम्राज्य- 
वाद में मेण्डेट व्यवस्था को बनाये रखना चाहते थे । किन्तु इसके साथ ही द्वितीय 
महायुद्ध में एशिया में उत्पन्न साम्राज्यवाद विरोधी भावना की उपेक्षा सम्भव नहीं 
थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ के मैण्डेट वाले प्रदेशों की तथा इटली के साम्राज्य 
की नई व्यवस्था करनी थी । सान फ्रांसिस्को के सम्मेलन में जब इन समस्याओं पर 
विचार हुआ तो फ्रांस, हालण्ड और दक्षिण अफ्रीका तथा सं० रा० पझ्रमरीका के 
सैनिक दलों ने पुरानी मंण्डेट व्यवस्था में किसी प्रकार के विस्तार का तथा रूज़वेल्ट 
की तथा कार्डल हल की न्यास पद्धति के विचारों का विरोध किया। किन्तु न्यूज़ीलैण्ड, 
आस्ट्रेलिया, मध्यपुर्व तथा दक्षिण अ्रमरीका के देशों, सोवियत यूनियन, सं० रा० 
अमरीका तथा चीन ने साम्राज्याद और उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर बल दिया। 
इन दोनों दृष्टिकोरों में हुए समझौते का परिणाम सं० रा० संघ की न्यास पद्धति 
है । इसकी विस्तृत व्यवस्था चार्टर के ११,१२ तथा १३ भ्रध्यायों में धारा ७६ से ६१ 
तक में है । 

न्यास पद्धति का मूल सिद्धान्त यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, प्रल्प- 
विकसित शऔर आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने 
देश का शासन स्वयमेव कर सके श्रोर श्रपने भाग्यविधाता बन सकें, इन्हें दूसरे विक- 
सित और उन्नत देशों की सहायता शअ्रपेक्षित है, सभ्य देशों का कत्तंव्य है कि वे 
इनके विकास में पूरी सहायता दें श्लौर जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं 

६. इस पद्धति के वकास की अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा के लिये देखिये, डलेस--थूर्वोक्त 
पुस्तक, १० ७६--७८५ | 
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'हो जाते, तब तक इनकी तथा इनके हितों की देखभाल, इन्हें न्‍्यास या भ्रमानत समझते 
हुए करें, इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण न करें। इन शक्तियों द्वारा यह कार्य 
'सं० रा० संघ के नियन्त्रण में होना चाहिए । राष्ट्र संघ की मैण्डेट व्यवस्था केवल जमंनी 
तथा टर्की के साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए प्रदेशों के लिए थी, किन्तु सं० रा० संघ की 
न्यास पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद श्रौर साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाये गये सभी 
क्षेत्रों के लिए है । 

न्यास वाले प्रदेशों के शासन की देखभाल का कार्य न्यास परिषद्‌ करती है। 
इसके सदस्य न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, 
ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका तथा सुरक्षा परिषद्‌ के न्यास प्रदेशों का शासन करने 
वाले देश, चीन और सोवियत रूस तथा इतनी ही संख्या में ३ वर्ष के लिए जनरल 
ग्रसेम्बली द्वारा चुने जाने वाले देश हैं, भारत भी ३१ दिसम्बर १६५६ तक इसका 
एक चुना हुआ सदस्य था । इसके सब निर्णाय उपस्थित श्रौर वोट देने वाले सदस्यों के 
बहुमत से किये जाते हैं। वर्ष में इसकी बठके नियमित रूप से होती हैं, सभापति सदस्यों 
द्वारा एक वर्ष के लिए चुना जाता है । 

न्यास परिषद्‌ न्यास प्रदेशों के प्रशासन की देखभाल तीन प्रकार से करती 
है-- (१) सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा तैयार की गई प्रश्तावली के आधार पर प्रशासन करने 
वाले देशों से न्यास प्रदेशों की विविध प्रकार की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 
मंगाई जाती हैं। (२) इन प्रदेशों के निवासियों के मौखिक भ्रथवा लिखित आवेदन- 
पत्नों पर परिषद्‌ विचार करती है । १६९५१ तक परिषद्‌ ने ऐसे ७०० प्रार्थनापत्नों पर 
विचार किया था, १९५४५ में इनकी संख्या बढ़कर एक ही अ्रधिवेशन में ४०० तक 
पहुँच गई, १६५७ में यह संख्या १०५७ हो गई। (३) परिषद्‌ प्रतिवर्ष भ्रपने निरीक्षक 
मण्डल (शांञं।72 $50॥8 ) पूर्वी प्रफ़ीका, पश्चिमी श्रफ्रीका, प्रशान्त महासागर, 
टांगानिक्या, सुमालीलैण्ड आ्रादि विभिन्‍न देशों में इस प्रकार भेजती है कि तीन वर्षो 
में एक बार प्रत्येक प्रदेश का निरीक्षण हो जाए । ये मण्डल न्यास प्रदेशों की भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
देखभाल के बड़े प्रभावशाली साधन हैं श्रौर परिषद्‌ के सदस्यों को इन प्रदेशों का प्रामा- 
रिक ज्ञान कराने तथा इनकी समस्‍यायें हल कराने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। ये 
मिशन न्यास परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी होने के कारण निष्पक्ष और स्वतन्‍्त्र अन्वेषण 
'कर सकते हैं । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (पराहशिाब्वांणा् (०परा ० उप्0९ )--यह सं० 
रा० संघ के चाटेर (अध्याय १४, धारा ६२-६६) तथा न्यायालय सम्बन्धी परिशिष्ट 
के आधार पर बनाया गया है | इसके नियम प्रायः राष्ट्र संघ के स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के नियमों जैसे हैं। इसके न्यायाधीश राष्ट्रीयता का विचार किये बिना श्रपने 
उच्च नैतिक चरित्र और अगाध अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी ज्ञान के कारण चुने जाते हैं | इस 
न्यायालय के कुल पन्द्रह न्यायाधीश होते हैं, इनमें से कोई दो एक राष्ट्र के नहीं हो 
सकते । ये सुरक्षा परिषद्‌ और जनरल श्रसेम्बली द्वारा € वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 
अपनी पदावधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए पुनः खडे हो सकते हैं । इसका कोरम नौ 
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जजों का होता है । सं० रा० संघ के सभी सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें 
किसी राज्य को जबरदस्ती मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता । प्रतिवादी राज्य की 
सहमति पर ही किसी मामले पर न्यायालय विचार करता है। इसके कार्य का अगले 
भ्रध्याय में वर्णन होगा (देखिये नीचे पु० ४०७) । 

सचिवालय ($6०८(७78 )--चार्टर के पन्द्रहवें श्रध्याय (धारा ६७-१०१) 
में संघ का कार्य चलाने वाले सचिवालय का वर्णान है | इसमें महामन्त्री और संघ की 
ग्रावश्यकतानूसार कमंचारीवर्ग रहता है। महामन्त्री की नियुक्ति सुरक्षा परिषद्‌ की 
सिफारिश पर जनरल श्रसेम्बली करती है। सचिवालय के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ के 
विधानपत्न में कोई व्यवस्था नहीं, किन्तु चार्टर में इसका विस्तार से वर्शान है। इसके 
अनुसार यह संघ का कार्यवाहक और प्रशासनात्मक अ्रंग है । महामन्त्री सचिवालय 
की सहायता से उसके सारे कार्य का संचालन करता है । उसके मख्य कार्य ये हैं-(१) 
वह असेम्बली में, आथिक ञ्ौर सामाजिक परिषद्‌ में, न्यास परिषद्‌ की सभी बैठकों 
में काम करता है। (२) संघ के विभिन्‍न अंग उसे जो काम सौंपते हैं, उन्हें पूरा 
करता है। (३) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में जनरल असेम्बली को वाधिक रिपोर्ट 
देता है। (४) यदि उसकी सम्मति में किसी मामले में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान उस मामले की ओर खींच 
सकता है । (५) कमंचारियों की नियुक्ति जनरल असेम्बली द्वारा बनाये नियमों के: 
अनुसार करता है। कमंचारियों के भरती करने और उनकी नौकरियों की शर्तों को 
निर्धारित करने में सबसे भ्रधिक इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि दक्षता, क्षमता 
श्जौर ईमानदारी का ऊंचे से ऊँचा स्तर कायम रह सके | साथ ही यह भी देखा जाता 
है कि भरती अधिक से अधिक विस्तृत भोगोलिक श्राधार पर हो (धारा १०१) । 
महामन्त्री और कमंचारी वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्व को पूरी तरह समझें, संघ से बाहर किसी राज्य या अधिकारी से कोई परामर्श 
न प्राप्त करें। उनकी सम्पूरा निष्ठा और उत्तरदायित्व संघ के प्रति होना चाहिए। 
इनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदरय के लिए यह प्रतिज्ञा करना आवश्यक है 
कि वह महामन्त्नी श्रौर उसके कमंचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को 
मानेगा और उन दायित्वों के पालन में किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं 
करेगा (धारा १००) । किन्तु कई बार निष्पक्षता श्रौर तटस्थता के इस उदात्त आदर्श 
का पूरा पालन नहीं हुआ । कुछ वर्ष पहले कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन बहुत उग्र होने 
पर सं० रा० श्रमरीका ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए महामन्त्री की सहायता से 
संघ में कार्य करने वाले, किन्तु कम्युनिस्ट प्रकृति वाले कुछ शभ्रमरीकनों को इसके 
सचिवालय से निष्कासित किया था। 


उन्‍नी सवा प्रध्याय 


न्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
(रश्आर्ाण्पओं ॥ज्प्रत्०95) 


बर्तमान समय में विभिन्‍न राज्यों के कानूनी विवादों को सुलझाने में भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है । इसके स्वरूप का शने:-शर्नं: विकास हुआा है। 
सर्वप्रथण यह हेग में पंचनि्णय के स्थायी न्यायालय (केक्षाशक्षाशा (०0पा रण 
#ांतआ70॥) के रूप में स्थापित हुआ । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इसके अतिरिक्त 
अ्रन्तर्राप्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (>ेशाशक्षाशा (ए0फ्रा रण फांणिानाीणानओ 
3प४06 ) तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद न्याय का अभन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (उ्ाॉशि- 
गरांणाबवं (०प्रा। 0 उपशञा०८) स्थापित हुए । यहाँ इन तीनों के स्वरूप और कार्यों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा । 
पंचनिर्णय का स्थायी न्यायालय (रेशा॥)क्षालां (०प 0 6&ाशा।भांगणा )-- 
१८६६ में पंचनिर्णय (.५॥0॥7900॥ ) या पंचायत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 
सुलझाने की दृष्टि से इसकी स्थापना का निश्चय किया गया। १६०० में हालैण्ड के हेग 
नगर में इसकी स्थापना की गई । यद्यपि इसका नाम तो स्थायी न्यायालय था, किन्तु 
वास्तव में यह कोई न्यायालय नहीं था। यह केवल जजों के नामों की सूची थी, जिसमें से 
कुछ नाम विवाद करने वाले राज्य अपनी इच्छा से श्रपने विवाद के पंचायती निर्णय के 
'लिए चुन लेते थे, | न्यायालय न होने पर भी इसका विशेष महत्व इस बात में था कि 
यह स्थायी स्वरूप रखने वाले अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के विकास में पहला पग था । इससे 
पहले भ्रन्तर्राप्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने पर पंच नये सिरे से निश्चित करने पड़ते थे, किन्तु 
इसमें निश्चित जजों की सूची में से पंच चुन लिये जाते थे और इसका स्थायी मुख्यालय 
हालंण्ड के हेग नगर में था। न्यायालय की निष्पक्षता बनाये रखने के लिए यह व्यवस्था 
की गई थी कि इसका कोई भी न्यायाधीश किसी मामले में वकील का काम नहीं कर 
सकता था। १६९०२ से १६१४ तक इसने विभिन्‍न मामलों में १४ पंचाट या निर्णय 
(४५धा0) दिये और इस प्रकार पंचायती पद्धति द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समा- 
धान करने की भावना का विकास हुआ । 
इसके कुछ उल्लेखनीय मामले इस प्रकार थे---१६० २ में केलिफोनिया का पायस 
फण्ड (॥॥6 एछ००४ #णात 0 (थाणिएं३8) का मामला, १६०४ का जापानी गह- 
कर का मामला (33]080८56 त्रि०प६० [35) । १९१० में इस न्यायालय ने उत्तरी 
अटलांटिक तट के मछलीगाह मामले (॥॥6 ० &॥क्रा।ंए (088४ णिद्याध्ा९5 
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(8४८) का फैसला किया । यह विवाद सं० रा० अमरीका का ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा 
के साथ उत्तरी अटलांटिक में मछलियाँ पकड़ने के सम्बन्ध में था। इसमें सं० रा० 
ग्रमरीका का यह दावा था कि उसे भ्रपने नागरिकों के श्रतिरिक्त अन्य व्यक्तियों 
से भी इस क्षेत्र में मछलियाँ पकड़वाने का श्रधिकार है तथा इस क्षेत्र में मछली पकड़ने 
के नियम ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा को उसके साथ मिलकर बनाने चाहियें। न्यायालय ने 
यह निर्णय दिया कि नियम बनाने का स्वाभाविक अधिकार ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा 
को है तथा सं० रा० अमरीका को अपने मछली पकड़ने वाले जहाजों पर अन्य देशों 
के नागरिकों को काम पर लगाने का अधिकार है, किन्तु अमरीकी मछलीमार कुछ: 
निश्चित खाड़ियों और बन्दरगाहों में मछली का शिकार नहीं कर सकते । कोई खाड़ी 
दस मील तक चौड़ी होने पर तटवर्ती राज्य के प्रदेश में समझी जानी चाहिए, इसके 
भीतर भ्मरीकी नागरिक मछलियाँ नहीं पकड़ सकते । सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सावरकर 
के मामले का निर्णय भी इसी न्यायालय ने किया (देखये प्रथम परिशिप्ट ) । १६१२ 
में इसके सम्मुख कार्थेज नामक जहाज का मामला आया, यह फ्रेंच स्‍्टीमर था, इसे 
इटली ने इस आ्राधार पर पकड़ लिया कि वह एक हवाई जहाज को ट्यूनिस ले जा रहा 
है। फ्रेंच सरकार का यह कहना था कि ट्यूनिस तटस्थ देश था तथा हवाई जहाज 
लड़ाई की विनिषिद्ध ((07090०॥0 ) वस्तुओ्रों में पूरी तरह नहीं भ्राता था । न्यायालय 
ने इटली द्वारा इसके पकड़े जाने को अनुचित ठहराते हुए उसे हर्जाने के रूप में फ्रांस को 
१,६०,००० फ्रांक देने को कहा । 

इस न्यायालय की पद्धति में कई दोष थे । यह बड़ी जटिल तथा व्ययसाध्य 
थी, इसके जज स्थायी नहीं होते थे, किन्तु विशेष मामलों के लिए एक निश्चित सूची 
में से छांटे जाते थे, मामले के निर्णाय के बाद इनका कार्य समाप्त हो जाता था। स्थायी 
न्यायाधीशों के भ्रभाव में विधिशास्त्र के नियमों का भी समुचित विकास नहीं हो पाता 
था। अतः निश्चित भ्रवधि के लिए जजों की नियुक्ति भ्रावश्यक समझी जाने लगी तथा 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उपर्युक्त दोषों को दूर करते हुए एक श्न्य स्थायी न्यायालय की 


स्थापना की गई । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय का स्थायी न्यायालय (एशाशाशा। (0प्रा( 0 ालि- 


॥40074| 37506 )--प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनाये गये राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा-पत्र 
के अनुच्छेद सं० १४ में यह कहा गया था कि संघ की कौन्सिल स्थायी न्यायालय की 
स्थापना की योजना का निर्माण करेगी । इसके अनुसार फरवरी, १६२० में इस न्याया- 
लय की योजना तैयार करने के लिए परामशंदात्री समिति बनायी गयी । असेम्बली 
ने ३ दिसम्बर १६९२० को यह योजना स्वीकार की। तदनुसार इसका परिनियम 
(520६८) बनाया गया और १५ फरवरी १६२२ से इस न्यायालय ने अपना कार्य 
आरम्भ किया, अक्टूबर १९४४५ में इसका अन्तिम अभ्रधिवेशन हुआ । श्रप्रैल, १६४३ में 
इसके स्थान पर न्याय का भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय स्थापित हुआ । 

इस न्यायालय को उन सभी मामलों पर विचार करने का भ्रधिकार दिया गया 
जो सम्बद्ध पक्षों द्वारा निर्णय के लिए इसे सौंपे जायें । इसके प्रनुच्छेद सं० ३७ के भनुसार 
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इसे ऐसी सन्धियों के सम्बन्ध में होने वाले विवाद सुनने का श्रधिकार था, जिनमें ऐसे 
विवादों के निर्णय का अधिकार संघ द्वारा स्थापित न्यायालय को दिया गया था । इसके 
भ्रतिरिक्त न्यायालय के परिनियम (809०९) में एक वैकल्पिक धारा (07900ाशथ॑ 
०9५५८) थी। इसे मानना या न मानना राज्यों की इच्छा पर था । इसे स्वीकार करने 
वाले राज्य निम्नलिखित प्रकार के विवादों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करते 
थे-- (क) सन्धि की व्याख्या, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्व का भंग करने वाले तथ्य, (घ) किसी भश्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करने 
पर उसके लिये दिये जाने वाले हर्जाने का स्वरूप और मात्रा । बीस राज्यों ने इस 
वेकल्पिक धारा पर हस्ताक्षर किये थे । कई राज्य कुछ शर्तों के साथ इन विषयों में 
न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानते थे । 

यह न्यायालय अपने निर्णय देता हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चार प्रकार के 
स्रोत स्वीकार करता था--(१) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ((०५शा४0०7$), (२) 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय रीतियाँ और रूढ़ियाँ ((४५६(०75), (३) सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकार 
किये गये सिद्धान्त, (४) न्यायालयों के निर्णय और विभिन्न देशों के श्रत्यन्त योग्य 
विधिशास्त्रियों की सम्मतियाँ । राष्ट्र संघ की कौन्सिल और असेम्बली को यह श्रधिकार 
था कि वे किन्हीं विषयों में न्यायालय की परामर्शात्मक सम्मति प्राप्त कर सकें । इसके 
पन्द्रह न्यायाधीश कोन्सिल और शसेम्बली द्वारा € वर्ष की अ्रवधि के लिये चुने जाते 
थे। न्यायालय के कार्य के लिये आवश्यक गणपूर्ति (0परणाणा)) नौ जजों की मानी 
जाती थी । किसी मामले पर विचार के लिये उससे सम्बद्ध देशों के जजों को भी न्याया- 
सन पर बेठने का अ्रधिकार होता था । 

इस न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये मामलों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 
१६२३ में पोलेण्ड के जर्मनवासियों ((00॥ $८(९0४$ ॥ ?0970 ) के मामले में 
न्यायालय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था-- प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के 
उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धान्त की सत्ता प्रस्वीकार करने वाले भी यह नहीं मानते 
हैं कि सम्पत्ति के स्वामी के रूप में किसी राज्य से प्राप्त किये हुए वैयक्तिक अधिकार 
उस राज्य की प्रभुसत्ता में परिवर्तन होने पर अ्रवैध हो जाते हैं।” १६२३ में इसने फ्रेंच 
सरकार द्वारा किराये पर लिये गये विम्बलडन ( ७४/।770]000॥ ) नामक जहाज के जर्मन 
सरकार द्वारा कील नहर में न गुजरने देने के मामले पर विचार किया (देखिये ऊपर 
पृ० २३४) । १६२५ में ऊपरी साइलीशिया के मामले (095० ० 0757० $68 ) में 
इस न्यायालय ने यह नियम निश्चित किया कि संधि केवल संबद्ध पक्षों के लिये ही कानून 
बनाती है । संदिग्ध भ्रवस्था में सन्धि से तीसरे पक्ष के लिये किसी प्रकार के अधिकार 
नहीं निकाले जा सकते। १९२७ में इसने फ्रेंच स्टीमर लोटस ($. 5. [,0005 ) के मामले 
का निर्णाय किया (देखिये प्रथम परिशिष्ट तथा ऊपर यू० २७५-६) । 

न्याय का प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (]लिा)॥र४णा4 (70ण्ा एव उप्च७06 ) -- 
सं० रा० संघ के चार्टर के भ्रनुच्छेद €२ में इस न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र संघ का 
प्रधान न्यायिक अंग बताते हुए यह कहा गया है कि यह इसके साथ जोड़े गये परिनियम 
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(80८) के अनुसार कार्य करेगा, यह परिनियम भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी 

स्यायालय के परिनियम पर पग्राधारित है और चार्टर का भ्रविभाज्य अंश है । इस 
न्यायालय के पन्द्रह जज होते हैं, ये जनरल असेम्बली तथा सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा पृथक्‌ 
रूप से चुने जाते हैं। जजों के कार्यकाल की ग्रवधि नौ वर्ष होती है । किन्तु पिछले 
स्थायी न्यायालय की भाँति सब जजों का चुनाव € वर्ष बाद एकसाथ नहीं होता, क्योंकि 
शक-तिहाई जज प्रति तीसरे वर्ष प्रवकाश ग्रहण करते रहते हैं । इस व्यवस्था से यह लाभ 
हुआ है कि सदैव दो-तिहाई जज ऐसे होते हैं, जो न्यायालय की कार्यविधि से झोर 
विचाराधीन मामलों से पूरा परिचय रखते हैं । एक राष्ट्र का एक से ग्रधिक न्यायाधीश 

नहीं हो सकता । 
क्षेत्राधार (3णा8000०॥)--इसका क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है: 
(१) ऐच्छिक (५०ए्शाक्षा9), (२) प्रावश्यक (007790509), (३) परामर्शात्मक 
(409५5079) (ग्नुच्छेद ३६) । 

(१) ऐच्छिक (४०।७॥४५)--इसे ऐसे किसी भी मामले पर विचार करने 

का अधिकार है, जिसे विवाद से सम्बद्ध राज्य इसे ग्रपनी इच्छा से सौंपने को तैयार हो । 
(२) श्रावश्यक ((०70$09 )--इस परिनियम को स्वीकार करने वाले 

राज्य किसी समय यह घोषणा कर सकते हैं कि वे चार प्रकार के कानूनी विवादों के 
लिये प्रन्य राज्यों द्वारा यह बाध्यता स्वीकार करने पर भी अपने लिये न्यायालय का 
क्षेत्राधिकार स्वतः ग्रावश्यक (730 (8000 ००॥७७|५०५ ) मानते हैं । विवाद के चार 
प्रकार पहले बताये गये (प० ४०७) (क) सन्धि की व्याख्या, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का कोई प्रश्न, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता के उल्लंघन का प्रश्न तथा (घ) अन्‍्त- 

रप्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन की क्षतिपूर्ति की मात्रा तथा स्वरूप हैं क्षेत्राधिकार मानने 
की यह घोषणा बिना शर्ते के भ्रथवा कुछ शर्तों के साथ हो सकती है। इस घोषरा को 
प्रतियाँ सं० रा० संघ के महामंत्री के पास जमा की जाती हैं, वह इन प्रतियों को न्याया- 
लय का परिनियम स्वीकार करने वाले राज्यों को तथा न्यायालय के रजिस्ट्रार को 
भेजता है । पिछले स्थायी न्यायालय के श्रावश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने को 

घोषणा जो राज्य कर चुके हैं, उनकी यह घोषणा वर्तमान न्यायालय के सम्बन्ध में भी 
लाग्‌ समझी जाती है । इसमें राज्यों को न्यायालय का आ्रावश्यक क्षेत्राधिकार स्वीकार, 
या भअ्रस्वीकार करने का विकल्प (0900॥) दिया गया है, भ्रतः छत्तीसवीं धारा के 

दूसरे पेरे को बेकल्पिक धारा (09007४ (!8०५८) भी कहते हैं । 

सं० रा० अमरीका ने न्यायालय के आवश्यक क्षेत्नाधिकार को स्वीकार करते 

हुए अ्रपती घोषणा में यह कहा है कि यह निम्नलिखित प्रकार के विवादों में लागू नहीं 
होगी (क) पहले किये गये समझौतों के भ्रनुसार जो विवाद अन्य न्यायाधिकरणों को 
सौंपे गये हों । (ख) जो विवाद सं० रा० ग्रमरीका की दृष्टि में उसके घरेलू क्षेत्रा- 
घिकार ([00772500 प्र80000॥) में झाते हों। यह घोषणा पाँच वर्ष के लिए है । 
सं० रा० प्रमरीका की घोषणा से स्पष्ट है कि उसने न्यायालय का प्रावश्यक क्षेत्रा- 
धिकार बिल्कुल नगण्य बना दिया है। भ्रब तक विश्व के एक-तिहाई राज्यों ने इसी 
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अकार कुछ शर्तों के साथ न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना है और इस आधार पर 
मोरक्‍्को का मामला ()(०70००० (४६८) तथा एऐंग्लो-नार्वेजियन मछलीगाह मामला 
(/7?80-प0ए€टथ 50008 (१७६९) न्यायालय के सम्मुख झाया है । 

केलसन (८८६९॥ ) ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा है कि 
यह वस्तुतः श्रनिवाये क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि यदि ऐसी घोषरगा करने वाला कोई 
राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध कोई मामला इस न्यायालय के समक्ष लाता है तो दूसरा 
पक्ष न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानने के लिए तभी बाध्य है जबकि उसने भी ऐसी 
घोषगा को हो । न्यायालय के परिनियम की धारा ३६ के पैराग्राफ २ के अनुसार विभिन्न 
राज्यों द्वारा की गई घोषरायें ऐसी शर्तों के साथ हैं, जो इन्हें क्रियात्मक दृष्टि से 
बिल्कुल निरर्थक बना देती हैं । 

फिर भी इस व्यवस्था का बहुत महत्व है । श्रापेनहाइम ने लिखा है-- प्रति- 
बच्धों (7२८5४८४७४४०॥$ ) के होते हुए भी वैकल्पिक धारा अनिवारये न्यायिक निर्णाय की 
सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है | वैकल्पिक धारा के कारण ग्रहण किए गए 
उत्तदायित्वों से न्यायालय की क्रियाशीलता में एक महत्वपूर्ण स्रोत की वृद्धि हुई है । 

(३) परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार (80५509 उए7४00००॥)--न्यायालय 
के परिनियम के चौथे ग्रध्याय में इसके परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार का वर्णन है। स॑० 
रा० संघ के चार्टर के श्रनुच्छेद ६६ में यह कहा गया है कि जनरल शसेम्बली या सुरक्षा 
परिषद्‌ किसी कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायालय से सम्मति माँग सकती है । सं० 
रा० संघ के अन्य अंगों को तथा विशेष एजेन्सियों को ऐसी परामर्शात्मक सम्मति माँगने 
का ग्रधिकार है । इस प्रकार की सम्मतियों का सम्बद्ध पक्षों द्वारा मानना आवश्यक 
नहीं होता है। पहले (प० १५०) यह बताया जा चुका है कि जनरल असेम्बली ने दक्षिण- 
पश्चिमी अफ्रीका की स्थिति के विषय में ऐसी सम्मति न्यायालय से माँगी थी । इस 
'समय इन सम्मतियों का महत्व बढ़ रहा है। ग्रापेनहाइम ने यह लिखा है कि इस न्याया- 
लय द्वारा दिए निर्णायों की संख्या परामर्शात्मक सम्मतियों के बराबर है। 

यह न्यायालय पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के विभिन्न स्रोतों को स्वीकार करता है। इसके न्यायाधीशों को राजदूतों के 
विशेषाधिकार और उन्मृक्तियाँ प्राप्त होती हैं । इनके वेतन सब प्रकार के करों से मुक्त 
होते हैं । इस न्यायालय के सम्मुख आये कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं:--- 

(१) कोरफ्‌ चनल मामला ((०ाए (४शा॥० (४६४८--।946) (देखिये 
अथम परिशिष्ट )। 

(२) मोरकक्‍्को में भ्रमरीकी राष्ट्रजनों के उसराधिकार (॥॥6 ॥२28॥0$ ० 
प३०794)5$ ० 0.5... ॥ १/०0०००)--३० दिसम्बर १६४८ को फ्रेंच सरकार ने 
मोरकक्‍्को निवासियों के सम्बन्ध में एक श्रधिवासी श्राज्ञा (र०आंत१९४धंशी 0०८०८) 
निकाली, इसके अनुसार भ्रमरीकी नागरिक वहाँ के पुराने कानून के प्ननुसार प्राप्त 


१. प्रापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, छं० २, पु० ६३ 
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सुविधाओं और अ्रधिकारों से वंचित हो गये | फ्रेंच सरकार ने २८ श्रकक्‍्टूबर १६५० 
को न्यायालय से इस प्रकार की घोषणा प्राप्त करनी चाही कि मोरक्को के अमरीकी 
नागरिकों को किसी प्रकार का विशेष व्यवहार पाने का अधिकार नहीं है श्रौर उन पर 
मोरक्‍्को के सब कानून लागू होते हैं। सं० रा० श्रमरीका का यह दावा था कि उसके 
नागरिकों पर उपर्युक्त झ्राज्ञा लागू करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है । न्याया- 
लय ने श्रमरीका के पक्ष में निर्णाय देते हुए कहा कि उपर्यक्त आ्राज्ञा का स्वरूप भेदभाव- 
पूर्ण ([9507॥9/079 ) है, क्योंकि इसमें फ्रांस के माल के श्रायात पर मुद्राविषयक 
कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया और सं० रा० गअ्रमरीका के माल पर इस प्रकार का 
नियन्त्रण है। पुराने कानून 4०८ 0०0 62८०।४६ के अनुसार अ्रमरीकी नागरिकों को 
जो अ्रधिकार प्राप्त थे, वे उनसे नई भ्राज्ञा द्वारा छीने नहीं जा सकते हैं । 

(३) एंग्लो-नाबेंजियन मछलीगाह मामला (/4॥20-07ए८श8॥ +9॥07 20५ 
(४४८--95। ). देखिये ऊपर पृु० २२० । 

(४) सं० रा० संघ की सेवा करते हुए प्राप्त होने वाली क्षति का मश्रावजर 
(सि९७शा०णा 007 06 प्राएणा65 8पीटि०6 ॥ ध6 इधरशं०्८ ए ए. ]४. 0.) -- 
१६४८ में पेलेस्टाइन में सं० रा० संघ के मध्यस्थ (१(००॥४४॥०॥) कौण्ट बनंडाट मार 
डाले गये । इस घटना के बाद सं० रा० संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शात्मक 
सम्मति इस विषय पर माँगी कि क्‍या संघ को इसकी सेवा करते हुए मारे गए व्यक्ति के 
लिए इस हत्या की उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध हर्जाना वसूल करने के लिए भ्रन्त-- 
रष्ट्रीय दावा करने का अ्रधिकार है | यदि ऐसा है तो जिस राज्य के व्यक्ति को यह 
क्षति पहुँचती है उस राज्य के अधिकारों के साथ संघ के का्ये का समन्वय किस प्रकार 
किया जा सकता है। इस विषय में न्यायालय की सर्वेसम्मति थी कि सं० रा० सं 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखता है, वह संघ को क्षति पहुँचाने वाले किसी भी राज्य के 


विरुद्ध-भले ही वह संघ का सदस्य न हो--मुक़हमा चलाने और हर्जाना वसूल करते 
का अधिकार रखता है । 


(५) सं० रा० संघ को सदस्यता के सम्बन्ध में जनरल भ्रसेम्बली का श्रधिकार 
((णराएशंशाएल 0 6 ठशालब) ह55९०7709 0 06 0075307 ०0 ६ 58८ 
0 ए. ५. 0.)--१६४६-४७ में श्रनेक राज्यों ने सं० रा० संघ की सदस्यता के लिये 
आवेदन-पत्र दिये, किन्तु सोवियत रूस ने अपने निषंधाधिकार (४८४०) का प्रयोग 
करते हुए सुरक्षा परिषद्‌ में सब के श्रावेदन-पत्न रह कर दिये । इस पर जनरल असेम्बली 
ने न्यायालय से यह सम्मति माँगी कि क्‍या जनरल असेम्बली किसी राज्य की सदस्यता 
का प्रार्थना पत्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा अस्वीकृत होने पर उसे अपने निर्णय से संघ का 
सदस्य बना सकती है । न्यायालय की सम्मति थी कि सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश न 
होने पर जनरल असेम्बली को अपने निर्णाय द्वारा किसी देश को संघ का सदस्य बनाने 
का भ्रधिकार नहीं है । 

(६) द० प० गअ्रफ्रीका का भ्रन्तर्राष्ट्रीय दर्जा (॥72शवक्वांणा4 54058 0 
50707 ४४८४४ 4970& )--दक्षिण-पश्चिम भ्रफ्रीका के सम्बन्ध में न्यायालय की सम्मति 
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का पहले उल्लेख किया जा चुका है (देखिये प० १५०) । 

(७) हया डी ला टारें का मामला (09४८ ० 99५8 06 | [00९, 95])-- 
टारें पेर का राष्ट्रीय एवं राजनीतिक नेता था। इस पर यह आरोप था कि इसने श्रपनी 
सरकार के विरुद्ध सैनिक विद्रोह भड़काने का प्रयत्न किया है। जब इसे पेरु की सरकार 
ने पकड़ना चाहा तो इसने पेर की राजधानी लीमा में विद्यमान कोलम्बिया राज्य के 
दूतावास में शरण ले ली। पेर की सरकार ने कोलम्बिया की सरकार से इस अपराधी 
को लौटाने की प्रार्थना की । उसके न लौटाने पर यह मामला भश्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 
लाया गया । न्यायालय की सम्मति थी कि यद्यपि ग्रमरीकी राज्यों ने हवाना में किये 
गये अभिसमय ([8५9॥98 (207५०॥00॥) में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की थी कि 
स्थानीय अ्रधिकारियों को दोनों राज्यों के सामान्य अपराधियों का प्रत्यर्पएणा किया जायगा, 
किन्तु इस प्रकार की कोई व्यवस्था राजनीतिक अपराधियों के बारे में नहीं की गई थी । 
फिर भी न्यायालय की सम्मति में टारें को गलत ढंग से प्राश्रय (35$५।ए७॥ ) दिया गया 
था, पेरु इसे समाप्त करने की माँग कर सकता है, किन्तु कोलम्बिया शरगार्थी को 
प्रत्यपण करने के लिये बाध्य नहीं है । 

(८) पुतंगाल का भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने का भ्रधिकार (९४६८ 
णाल्श्याएए रिख्या 0 460९९5४ 0 ?0प22 (0 शा) (07707९5 0 ]0॥4 ) 
“7१२ अप्रैल, १६६० को भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत और पुतंगाल के एक महत्व- 
पूरों विवाद में श्रपना निर्णय दिया । यह विवाद १६५४ में उत्पन्न हुआ था । इस वर्ष 
२१ तथा २२ जुलाई को गुजरात में पुतंगाल की दो छोटी बस्तियों-दादरा तथा नगर 
हवेली में पुतंगाली सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ । ये दोनों बस्तियाँ चारों प्रोर से भार- 
तीय प्रदेश से घिरी हुई हैं श्रौर समुद्रतट पर स्थित पुरतंगाली बरती दमन से इन बस्तियों 
में आने के लिये भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरेना पड़ता है । जब इन दोनों बस्तियों 
में विद्रोह के बाद स्थापित नई व्यवस्था को कुचलने श्र भ्रपना श्रौपनिवेशिक शासन 
पुनः स्थापित करने के लिये पुतंगाल ने अ्रपनी सेनायें भेजनी चाहीं तो भारत सरकार 
ने इन्हें प्रपने प्रदेश मे से होकर दादरा और नगर हवेली तक जाने की आ्राज्ञा नहीं दी । 
पुर्तेवाल का यह कहना था कि १७७६ की संघि के प्रनुसार उसे इन बस्तियों पर प्रभु- 
सत्ता प्राप्त है, स्थानीय प्रथा के भ्रनुसार उसे इस प्रदेश में से अपने व्यक्तियों और 
सशस्त्र सेनाओं को भ्रपनी बस्तियों तक ले जाने का मार्गाधिकार (२8॥[ ० 935592०) 
है। वह इस मामले को १६९५४ में विश्व न्यायालय में ले गया श्रौर उसने न्यायालय से 
यह प्रार्थना की थी कि वह उसके मार्गाधिकार को स्वीकार करते हुए यह घोषणा करे 
कि भारत ने पुतंगाल को रास्ता न देकर भ्न्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है । 

न्यायालय में इस मामले पर पन्द्रह में से तेरह न्यायाधीशों ने पाँच वर्ष तक 
विचार किया । इसका निर्णय देते समय न्यायालय के दो जज सम्मिलित नहीं हुए, हर 
हश लौटरपैख्ट (ग्रेट ब्रिटेन) बीमार थे श्नौर नव-निर्वाचित जज राबर्टों भ्रल्फारों इस 
समय तक हेग में नहीं थे। न्यायालय में १३ जजों के भ्रतिरिक्त भारत और पुतंगाल के 
तदर्थ न्यायाधीश (40 ०८ 3002०४) क्रमशः श्री एम० सी० छागला श्रौर डॉ० 
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मैनुझ्नल फर्नान्‍डिस थे । 

भारत ने पुतंगाल द्वारा यह मामला न्यायालय में लाये जाने पर न्यायालय के 
इस मामले में क्षेत्राधिकार होने के सम्बन्ध में छः आपत्तियाँ की थीं। इनमें से चार 
आपत्तियाँ तो न्यायालय ने पहले ही रह कर दी थीं । पाँचवीं आपत्ति यह थी कि यह 
बशुद्ध रूप से भारत का घरेलू मामला है और छठी झ्रापत्ति यह थी कि इस विवाद का 
प्रादर्भाग १६९३० में भारत द्वारा न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने से पहले 
का है, प्रतः न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का अधिकार नहीं है । किन्तु 
न्यायालय ने अपने निर्णाय में ये दोनों आपत्तियाँ भी क्रमश: १३ तथा २ और ११ तथा 
४ के बहुमत से स्वीकार नहीं की । 

१७७६ की संधि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में बड़ा मतभेद था । भारत सरकार 
का यह कहना था कि इस संधि की धारा १७ के भ्रनुसार १२००० ) रु० का भूमि-कर 
देने वाले प्रदेश लिस्बन को दिये गये हैं। पुतंगाल द्वारा उपस्थित की गयी संधि की 
व्याख्य। के श्रनूसार उसे इस पर पूरी प्रभुसत्ता मिली थी। न्यायालय ने इस विषय 
में भारत के पक्ष का समर्थन किया, इस संधि की वैधता स्वीकार करते हुए भी इसे 
केवल १२०००) का भूमि-कर देने वाला बताया, प्रभूसत्ता देने वाला नहीं बताया। छ: 
मतों के विरुद्ध नौ मतों से न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भारत ने निजी व्यक्तियों 
को (ए३९४ ए८75०॥5) को मार्ग देने के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के 
प्रतिकूल आचरण नहीं किया । 


इस मामले में पुतंगाल का मुख्य दावा था कि उसे पश्चिमी तट पर दमन से 
दादरा और नगर हवेली की बस्तियों तक अपनी सेनाओं और सरकारी अ्रधिकारियों 
को भारतीय प्रदेश में से होकर ले जाने का भ्रधिकार है । इस विषय में न्यायालय ने केवल 
निजी व्यक्तियों का ही मार्गाधिकार स्वीकार किया, सेनाग्नों के गुजरने का अ्रधिकार 
नहीं माना | न्यायालय के मतानुसार सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रादेशिक प्रभु (]लागणांथ। 
50शश्ञशंष्टा) ) से भ्रनूमति ली जाती रही थी । इस प्रकार की अनुमति यह सूचित करती 
है कि पुतंगाल को ऐसा कोई मार्गाधिकार नहीं था। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह 
भी लिखा कि २१-२२ जुलाई की घटनाश्रों द्वारा इन बस्तियों में पुतंगाली शासन का 
अन्त हो जाने के कारण इनके चारों ओर के भारतीय प्रदेश में बड़ी उत्तेजना थी, इस 
दशा में भारत को यह पूरा श्रधिकार था कि वह पृतंगाली सेनाश्रों को अपने प्रदेश में से 
होकर न गुजरने दे । पुतंगाल को भारत की अनुमत्ति के बिना उसके प्रदेश में से सशस्त्र 
सेनायें, सशस्त्र पुलिस, हुथियार और गोला बारूद ले जाने का कोई अ्रधिकार नहीं है! 
न्यायालय के बहुमत के इस निर्णय से कई जजों ने मतभेद भी प्रकट किया । सोवियत 
जज श्री कोजेवनिकोव का मत था कि न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का 
कोई अधिकार न था । ग्रीक जज स्पिरोपौलोस ($9707०प्रॉ०४) का मत था कि 
पुतंगाली शासन का अन्त करके जनता ने अ्रपना शासन स्थापित कर लिया है, नये 
' शासन की स्थापना के साथ स्वतः ही पुतंगाल का मार्गाधिकार भी समाप्त हो गया है । 
'झारतीय जज श्री एम० सी० छागला ने यह मत व्यक्त किया कि पुतंगाल अपने सीमित 
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मार्माधिकार को सिद्ध करने के लिये भी श्रावश्यक प्रमाण उपस्थित नहीं कर सका । 
पुरतंगाली जज मेनअ्रल फर्नानडेस ने न्यायालय द्वारा पुर्तेगाल के द्वारा भारतीय प्रदेश में 
सेनायें न भेज सकने के निर्णाय से श्रसहमति प्रकट की । श्रास्ट्रेलिया के जज सर पर्सी 
स्पेण्डर की यह सम्मति थी कि पुतंगाल को स्थानीय प्रथा द्वारा भारतीय प्रदेशों में से 
होकर गुजरने का अभ्रधिकार है, ताकि वह दादरा और नगर हवेली पर अपना प्रभृत्व 
रख सके, किन्तु भारत को इसे नियन्त्रित करने का भ्रधिकार है । 

प्रीह विहीर का मामला (]]6 ?7८४॥ ५४।॥८४7 (१8६८ )--यह कम्बोडिया और 
थाइलेण्ड (स्याम ) के बीच प्रीह विहीर नामक मन्दिर पर स्वामित्व तथा प्रभुसत्ता के 
बारे में एक झगड़ा था। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कम्बोडिया द्वारा ६ अक्टूबर १६५६ 
को दिये ग्रावेदनपत्र के आधार पर इस मामले में अपना निर्णय १५ जून १६६२ को 
दिया। इसमें विवाद का विषय न्यायालय के अनुसार इस प्रकार है कि--“कम्बोडिया 
का यह दावा है कि थाईलैण्ड ने प्रीह विहीर मन्दिर के तथा इसके पास के क्षेत्र में कम्बो- 
डिया की प्रादेशिक प्रभूसत्ता (वश77079 $0ए2शथंट्रा9) का उल्लंघन किया है । 
दूसरी ओर थाईलेण्ड का यह कहना है कि यह विवादग्रस्त मन्दिर उसके राज्य की 
सीमा के भीतर है। यह विवाद प्रादेशिक प्रभसत्ता के विषय में है, न्यायालय को यह 
विचार करना है कि इस मन्दिर पर किस देश की प्रभूसत्ता है, यह किस देश की सीमा 
के भ्रन्दर है । 

प्रीह विहीर का मन्दिर बहुत प्राचीन है, कम्बोडिया और थाईलैण्ड की सीमा 
पर श्रवस्थित है। इस समय यद्यपि यह जीणं दशा में हैं, किन्तु इतिहास और पुरातत्व 
की दुष्ट से बड़ा महत्वपूर्ण है श्रौर ती्थस्थान है । यह मंदिर इसी नाम के मंदान से 
एकदम ऊंची उठी भूमि (0707070079 ) या चोटी पर बना हुआ है । यह चोटी दांगरेक 
(702०78८/८) पव॑तमाला के पूर्वी भाग में है । दांगरेंक पर्वतमाला सामान्य रूप से इस 
क्षेत्र में दोनों देशों की सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में कम्बोडिया है तथा उत्तर 
में थाईलण्ड । १६०४ तथा १६०७ की संधियों के अनुसार उस समय के दोनों देशों-- 
स्याम (उस समय थाईलैण्ड का यही नाम था) तथा फ्रांस (उस समय कम्बोडिया पर 
फ्रांस का अधिकार था) ने सीमा-सम्बन्धी एक समझौता किया था और १६०४ की 
सन्धि में यह तय हुआ था कि प्रीह विहीर के क्षेत्र मं जलविभाजक (५४४४८४5४८०) 
को सीमा माना जायगा। उस समय जल-विभाजक सीमा ( १४६ ६5॥९० 80प7099 ) 
को प्रदर्शित करनेवाले नक्शे भी फ्रांस ने तैयार किये तथा स्याम को दिये। दोनों देशों 
की सीमा निर्धारित करने के लिये एक फ्रेंको-स्यामी संराधन आयोग (#7&00-$8- 
॥7656 (0ालोबांगा (ग्य्रां5&४0॥) भी बनाया गया। इस ग्रायोग में स्याम ने प्रीह 
विहीर के मन्दिर पर अ्रधिकार के विषय में कोई आभआपत्ति या प्रश्न नहीं उठाया । 

इस आयोग का काय्ये समाप्त होने के कुछ समय बाद फरवरी १६४६ में फ्रांस 
ने थाईलैण्ड की सरकार को यह नोट भेजा कि उसे यह सूचना मिली है कि स्याम 
की सरकार ने प्रीह विहीर के मन्दिर में श्रपने चार रक्षक भेजे हैं, इस विषय में उसने 
पूरी सूचना माँगी । स्याम ने इस नोट का कोई उत्तर नहीं दिया शोर न ही मार्च १६४६ 
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में भेजे फ्रांस के इस विषय के दूसरे नोट का कोई उत्तर दिया । मई १६४६ में फ्रांस ने 
इस विषय में अपने तीसरे नोट में संक्षेप से बताया कि वह किन कारणों के आधार पर 
प्रीह विहीर को कम्बोडिया में समझता है, थाईलैण्ड द्वारा छापे गये एक मानचित्र में 
यह बात स्वीकार भी की गई है । अ्रत: स्यथाम को यहाँ से झपने रक्षक हटा लेने चाहिएँ। 
इस नोट में इस प्रदेश पर फ्रांस की प्रभुसत्ता का बड़े स्पष्ट तथा असंदिग्ध शब्दों में 
प्रतिपादन था । स्यथाम ने इस नोट का तथा जुलाई १६५० में भेजे गये एक भ्रन्य फ्रेंच पत्र 
का कोई उत्तर नहीं दिया । 

१६४३ में कम्बोडिया फ्रांस के प्रभत्व से स्वाधीन हुआ । उसने यह निश्चय 
किया कि वह इस मन्दिर में अपने रक्षक (7(८८०८४५) भेजेंगा। इन्हें वहाँ भेजने पर 
पता लगा कि वहाँ स्यामी रक्षक पहले से ही विद्यमान हैं । इस पर जनवरी १६५४ 
में कम्बोडिया ने एक नोट भेजकर थाईलैण्ड से इस बारे में प्री जानकारी माँगी। स्याम 
ने केवल इस नोट की पहुँच की स्वीकृति भेजी, किन्तु इस मन्दिर के विषय में न तो 
कोई बात लिखी और न ही इस पर प्रभुसत्ता का कोई दावा किया । मार्च १९५४ में 
थाईलैण्ड की सरकार को कम्बोडिया ने यह सूचित किया चंकि थाईलैण्ड ने उसके पहले 
नोट का कोई ठोस उत्तर नहीं दिया, अतः उसका विचार अब यहाँ पहले वापिस बुलाये 
रक्षकों के स्थान पर कम्बोडिया के सैनिक भेजने का है। इस पत्र में कम्बोडिया ने मई 
१६४६ के पत्र में दिये गये विवरण के ग्राधार पर प्रीह विहीर मन्दिर पर अपने अधिकार 
का प्रबल समर्थन किया । थाईल॑ण्ड ने कम्बोडिया के इस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं 
दिया । कम्बोडिया ने जून १६५४ में थाईलैण्ड को एक अन्य नोट में यह कहा कि उसे 
सूचना मिली है कि थाई सेना ने प्रीह बहीर पर अधिकार कर लिया है भ्ौर कम्बोडिया 
के सैनिकों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि स्थिति बिगड़ न जाये । थाईलैण्ड को 
अपनी सेना यहाँ से वापिस बुला लेनी चाहिये या इस विषय में अपने विचारों की सूचना 
देनी चाहिये । थाईलैण्ड ने इस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं दिया श्रौर उसके सैनिक प्रीह 
विहीर में जमे रहें । 

इसके बाद दोनों देशों में इस विषय में कोई पत्न-व्यवहार नहीं हुआ । किन्तु 
अन्त में १६५८ में थाईलेण्ड की राजधानी वबंकाक में दोनों देशों का एक सम्मेलन 
विवादग्रस्त प्रादेशिक मामलों पर विचार करने के लिये हुआ । इसमें प्रीह विहीर का 
मामला भी था। थाई प्रतिनिधि ने इस पर बात करना स्वीकार न किया और यह 
सम्मेलन भंग हो गया । इस पर कम्बोडिया यह प्रश्न भ्रक्टूबर १६५६ में अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय में ले गया । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस विषय में तीन के विरुद्ध नौ वोटों के बहुमत से 
यह निर्णय किया कि प्रीह विहीर का मन्दिर कम्बोंडिया राज्य की सीमा के भीतर है, 
थाईलैण्ड (स्याम) को यहाँ से अ्रपनी सेना हटा लेनी चाहिये। इसके साथ ही पाँच के 
विरुद्ध सात वोटों से न्यायालय ने यह भी निर्णाय किया कि थाईलैण्ड ने १६५४ में मन्दिर 
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पर अधिकार करने के बाद यहाँ से जो पुरानी मूर्तियाँ हटायी हों, वे कम्बोडिया को 
वापिस लोटा देनी चाहिये । 

इस मामले में न्यायालय ने कम्बोडिया का यह दावा स्वीकार किया कि १६०७ 
में दोनों देशों के संयुक्त ग्रायोग (#78॥00-$[॥7656 ("0॥रग590॥) ने दांगरेक पर्वत- 
माला में जल-विभाजन को सीमा स्वीकार किया था, इसके अ्रनुसार यह मन्दिर कम्बोडिया 
के ओर की ढाल पर है, श्रत: यह उसके प्रदेश में है । 

इस मामले में स्थाम का यह कहना था कि उसने इस सीमा पर तथा १६९०८ के 
नक्शे पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की, अ्रतः यह प्रदेश उसके अधिकार में है । किन्तु 
ग्यायालय ने प्रतिषध (?«०प्रशंणा) या निबन्धन (7:50097०) के सिद्धान्त के 
आधार पर स्यथाम का दावा अस्वीकार करते हुए इसका बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया। 
न्यायाधीश अल्फेरों (4]००) के कथनानुसार इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों में कोई भी देश उस दशा में अपने पहले कार्यो से तथा रुख से बंधा 
होता है जबकि वह मुकदमे में अपने पहले कार्यों से विरोधी रुखअपनाता है। इस 
सिद्धान्त का मूलतत्व यह है कि किसी राज्य द्वारा मुकहमे के समय अ्रपनाई गई स्थिति 
तथा किए गए दावों में और उसके इस विषय के पहले के व्यवहार एवं आचरण में कोई 
विरोध या श्रसंगति (700॥$82709 ) नहीं होनी चाहिये । ऐसी झ्रसंगति को न्यायालय 
में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता (९85 (णातक्षां3 ॥णा ॥एती0705- 
८४४) । किसी राज्य का भगड़े से पहले का रुख या कार्य उसके लिखित वक्तव्य, घोषणा, 
व्यवहार या मौन स्वीकृति से सूचित होता है। यदि कोई राज्य बिरोधी तथ्यों की 
उपस्थिति में चुप रहता है, उसका कोई प्रतिवाद या विरोध नहीं करता तो यह समभा 
जायगा कि उसने इस प्रकार इस विषय में अपनी मौन सहमति (]980० (:07$०॥) दे दी 
है तथा मुकहम में वह इसके विपरीत स्थिति नहीं ग्रहण कर सकता । यह सिद्धान्त उसे 
ऐसी स्थिति ग्रहण करने से रोकता (77०८४०१९ या $009) है, अत: इसे 7099० या 
९०प५०॥ कहते हैं। वादी या प्रतिवादी का पहला श्राचरण या व्यवहार उसे ऐसा 
बाँध देता है कि वह इसके विपरीत कोई विरोधी स्थिति मुकहमे में नहीं ग्रहण कर 
सकता, अ्रत: इसे निबन्धन (7:500797०6) कहते हैं । यह उसे पहली स्थिति से विरोधी 
स्थिति लेने का निषेध करता है, अश्रतः इसे प्रतिषेध या प्रतिबारण (?7०0७४०॥ ) का 
सिद्धान्त भी कहते हैं। 

इस मामले में थाईलेण्ड का यह कहना था कि उसने कम्बोडिया के तत्कालीन 
फ्रेंच अधिकारियों को उनके सीमा-सम्बन्धी नक्शों के बारे में पत्न द्वारा विधिपूर्वक कोई 
सहमति नहीं भेजी । किन्तु न्यायालय का यह मत था कि थाईलैंण्ड ने अपने झ्राचरण 
((०॥0प४८६) से इस विषय में निश्चित रूप से सहमति प्रदान की है । यदि वे इस नक्शे 
में दी गई सीमा से सहमत नहीं थे तो उन्हें तकंसंगत भ्रवधि (॥२६४४०१४७।७ ए०७00) 
के भीतर इसका विरोध प्रकट कर देता चाहिये था। “उन्होंने ऐसा विरोध न तो उस 
समय प्रकट किया और न ही बहुत वर्षों तक प्रकट किया, श्रत: यह समभना चाहिये 
कि उन्होंने इस पर सहमति प्रदान की है ।” 


४१६ भन्तरर ष्ट्रीय कानून 


“यदि १९०८ में स्याम द्वारा नक्शे की तथा सीमान्‍्त की स्वीकृति में कोई संदेह 
हो तो भी न्यायालय बाद की घटनाश्रों के प्रकाश में यह समभता है कि भ्रब थाईलैण्ड 
को अपने झाचरण के कारण यह दावा करने का अ्रधिकार नहीं है कि उसने यह सीमा 
नहीं स्वीकार की । १६०४ की संधि के लाभों का स्याम ने पचास वर्ष तक उपयोग किया 
है, इससे उसे स्थायी सीमा का लाभ प्राप्त हुआ है। फ्रांस ने तथा उसके द्वारा कम्बोडिया 
ने यह विश्वास किया है कि थाईलैण्ड ने नक्शा स्वीकार किया है । श्रतः अब थाईलेण्ड 
के लिये यह मार्ग खुला नहीं है कि वह एक श्रोर इस संधि के लाभों का उपयोग करे 
और दूसरी ओर इस बात को अ्रस्वीकार करे कि उसने इस सन्धि पर कभी सहमति 
नहीं प्रदान की । 

३ जलाई १६६२ को बंकाक से की गई एक सरकारी घोषणा के झ्ननुसार थाईलैण्ड 
ने विरोध प्रकट करते हुए न्यायालय के इस निर्णाय को मान लिया, किन्तु इसके साथ 
इस मन्दिर के चारों ओर की भूमि में सेनायें रखने का अपना अ्रधिकार सुरक्षित रखने 
का विचार प्रकट किया । 

यह निर्णय कई दृष्टियों से महत्वपूरं है । इसमें न्यायालय ने पहली बार ग्रन्त- 
रष्ट्रीय सीमाओ्रों की वैधता पर विस्तार से विचार किया श्रौर इसके मौलिक सिद्धान्तों 
का स्पष्टीकरण किया। निबन्धन के सिद्धान्त का भी विशद प्रतिपादन किया ।" भारत- 
चीन-सीमा-विबाद के प्रसंग में इस निशंय का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा के निर्धारण करने के सिद्धान्त बताये गये हैं । 

मध्यपुर्व तथा कांगो में सं० रा० संघ को कार्यवाही पर होने वाले व्यय के 
सम्बन्ध में परामर्शात्मक सम्मति (809४5079 0फ्ंग्रांणा ० 0058 ० एछ.). 0फुल9- 
00॥ ॥7 था शी१0॥6 5७६८ ॥0 (०॥8०)--भन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय ने २० जुलाई 
१६६२ को इस विषय में भ्रपनी सम्मति दी कि मध्यपूर्व तथा कांगो में शांति स्थापित 





३. प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट १६६० १० ३२ 

४. इसके विस्तुत विवरण के लिए देखिये--डा० के कृष्णराव--दी प्रीह विहीर केस एण्ड 
दी साइनो-इण्डियन वाउण्ड री बवेश्चन १६६३ 

५. इस निर्णय को स्वीकार करते हुए भी थाईलैण्ड मे इस निर्णय में उसके विरुद्ध मत देने 
वाले न्यायाधीशों के देशों के विरुद्ध जो कार्यवाही की, वह नितान्‍्त अभ्रशो भनीय थी । इस मामले पर 
विच्ञार करते समय न्यायालय के भ्रध्यक्ष पौलेण्ड के थे, ग्रत: २१ जून को थाईलैण्ड ने यह घोषणा 
की कि पौलैण्ड के जहाज थाईल॑ण्ड के बन्दरगाहों में नहीं रुक सकते, पोरल॑ण्ड के व्यापारिक प्रतिनिधियों 
को देश छोड़कर चले जाने की श्राज्ञा दी गई | इस मामले में ब्रिटिश एवं फ्रेंच न्यायाधीशों ने थाईलेण्ड 
के विरुद्ध वोट दिया था, फ्रेंच विदेश मन्त्रालय के दो कानूनी परामशंदाता सं० रा० प्रमरीका के श्री 
ग्रकेसन (/८॥८५०)) के साथ कम्बोंडिया की ओर इस मामले में वकील थे, भ्त: थाईलैण्ड की 
सरकार ने इन देशों से विरोध प्रकट करने के लिए १६ जून को यह घोषणा की कि वह लापग्रोस के 
सम्बन्ध में जेनेवा में होने वाले सम्मेलन में तथा दक्षिणपूर्वी एशिया सन्धिसंगठन (5220) की 
बैठक में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा, २१ जून को उसने पेरिस में विश्वमान भ्रपने दूत को वहाँ से लौटने 


के लिये तैयार रहने को कहा (कीसिग्स श्रार्काइग्ज १६६२, १० १५६३१) । 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ४१७ 


करने के लिए संघ की ओर से की जाने वाली फौजी कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय 
"को देने के सम्बन्ध में संघ के सदस्यों की वित्तीय जिम्मेवारी कहाँ तक है, क्या ऐसा 
व्यय सं० रा० संघ का व्यय समभा जाना चाहिये और इसे संघ के चार्टर की धारा १७ 
पैराग्राफ २ के अनुसार सब सदस्य-राज्यों में बाँदा जाना चाहिये । 

इस सम्बन्ध में खर्च न देने वाले प्रमुख राज्य सोवियत यूनियन तथा साम्यवादी 
शुट के भ्रन्य देश हैं, उन्होंने इसके लिये एक पाई भी नहीं दी। ऐसे श्रन्य राष्ट्र, राष्ट्रवादी 
चीन, फ्रांस और अ्ररब देश हैं । इनका यह कहना था कि संध के विधान के अनुसार ये 
विशेष व्यय हैं । 'संघ के खर्चों (59०॥5९४ एण 0एथांट070०॥) में नहीं आते, श्रत: 
ये इन्हें देने के लिये बाध्य नहीं है। इस पर जनरल असेम्बली ने २० दिसम्बर, १६६१ 
'को पारित किये एक प्रस्ताव द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से संघ के चार्टर की धारा 
१७ के पैरा २ की प्रामाणिक व्याख्या के सम्बन्ध में सम्मति माँगी और न्यायालय ने 
यह सम्मति दी कि कांगो में की जाने वाली फौजी कार्यवाही पर होने वाला व्यय 'संघ 
'का व्यय' है और इसका वहन संघ के सदस्यों को करना चाहिये । 

दक्षिण अफ्रीका के मामले (50प7॥ '४८४ 47704॥ (४५६८५ )--इस मामले 
में १८ जुलाई १६९६६ को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सभापति के निर्णायक मत से एक 
महत्वपूर्ण निर्णय किया है । यह मामला हेंग के न्यायालय में ४ नवम्बर १६६० को 
ईथियोपिया तथा लाइबेरिया के अ्रफ्रीकी राज्यों ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के 
विरुद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उसने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के सम्बन्ध 
में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिये गये शासनादेश ((७709/० ) के कत्तंव्यों तथा दायित्वों 
का पालन नहीं किया है। इस मामले को अच्छी तरह समभकने के लिये इसकी पृष्ठभूमि 
का परिचय होना श्रावश्यक है | प्रथम विश्वयुद्ध से पहले दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का 
प्रदेश जमंनी के श्राधीन इसका संरक्षित राज्य था । युद्ध में जर्मनी के हारने पर वर्साय 
की सन्धि द्वारा जर्मनी ने यह प्रदेश अपने साम्राज्य के भ्रन्य भागों की भाँति मित्नराष्ट्रों 
को सौंप दिया । इन्होंने राष्ट्र संघ के संविधान की धारा २२ के अनुसार इस प्रदेश पर 
शासन करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका के संघ ( (707 
रण $0५0॥ ४&70०9) को सौंप दिया। १७ दिसम्बर १६२० को राष्ट्र संघ की परिषद्‌ 
ने इस शासनादेश को संपुष्ट करते हुए इसकी शर्तों का स्पष्टीकरण किया । इन शर्तों 
के तथा राष्ट्र संघ के संविधान को धारा २२ के अनुसार दक्षिण श्रफ्रीका ने दक्षिण- 
पश्चिमी अश्रफ़ीका पर राष्ट्र संघ की ओर से इस उद्देश्य से शासन करना था कि वह 
इस प्रदेश के निवासियों के कल्याण श्रौर विकास में सहायक हो । राष्ट्रसंघ की परिषद्‌ 
को यह अधिकार था कि वह इसके प्रशासन का निरीक्षण करे और यह पता लगाये 
कि दक्षिण अ्रफ्रीका इस दिशा में अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका 
ने कई बार इस प्रदेश को श्रपने राज्य में मिलाने की इच्छा प्रकट की, किन्तु राष्ट्र संघ 
इस पर आपत्ति करता रहा । ट्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सं० राष्ट्र संघ की 


६. इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस की रिपोर्ट १६६६, पृ० ६, इण्डियन जल श्राफ 
इण्टरनेशनल लॉ, जुलाई १६६६, पु० ४०५-४५६ 


ड्पृद झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


स्थापना होने पर राष्ट्र संघ द्वारा शासनादेशप्राप्त (१७70०) सभी प्रदेश या तो 
स्वतन्त्र हो गये अ्रथवा स० रा० संघ की संरक्षकता (परए४०४५४9) में भरा गये । 
केवल दक्षिण-पश्चिमी श्रफ्रीका पर ही दक्षिण श्रफ्रीका के संघ का प्रभुत्व बना रहा 
झौर वह सं० रा० संघ को प्राप्त नहीं हुआ । संघ की पहली सामान्य शसेम्बली में 
दक्षिण ग्रफ़रीका के प्रतिनिधि ने यह कहा कि दक्षिण-पश्चिमी अ्रफ्रीका के अ्रधिकांश 
निवासी दक्षिण श्रफ्रीका के संघ में मिलना चाहते हैं, किन्तु असेम्बली ने इसे स्वीकार 
न करते हुए यह सिफारिश की कि इसे सं० रा० संघ की अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यास पद्धति 
(709०९८४४४० $५४०॥) में लाया जाय । दक्षिण श्रफ्रीका इसके लिये तैयार नहीं 
था, फिर भी वह इस बात के लिये तैयार हो गया कि “बह इसकी यथापूुर्व स्थिति 
($थप४ (००) बनाये रखेगा और शासनादेश की वर्तमान भावना से इसका प्रशासन 
करता रहेगा । इस समय उसने इसके शासन के विपय में सं० रा० संघ को प्रतिवर्ष 
रिपोर्ट देना स्वीकार किया । किन्तु १६४६ से ऐसी रिपोर्ट देना बन्द कर दिया और 
दक्षिणा-पश्चिमी अफ्रीका को संघ की न्यास पद्धति में देने से इन्कार किया तथा यह कहा 
कि इसके प्रशासन के सम्बन्ध में वह संघ को कोई रिपोर्ट देने को बाध्य नहीं है । 

इस समस्या के उत्पन्न होने पर जनरन असेम्बली ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
से दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका की अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्थिति पर तथा इस प्रदेश के सम्बन्ध में 
दक्षिण अफ्रीका के दायित्वों के बारे में परामर्शात्मक सम्मति मांगी । १६५०, १६५५ 
तथा १६५६ में न्यायालय ने इस विषय में अपनी सम्मतियाँ देते हुए यह कहा था कि 
(१) राष्ट्र संघ का अन्त हो जाने पर भी उसका शासनादेश बना हुआ है। (२) 
सामान्य असेम्बली को इस प्रदेश पर किये शासन की देखभाल करने के वही अधिकार 
प्राप्त हैं जो इससे पहले इस प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ को प्राप्त थे । 
(३) दक्षिण अफ्रीका का यह कत्तंव्य है कि वह इस पर जनरल ग्रसम्ब॒ली के निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण को स्वीकार करे और प्रतिवर्ष इसे अपने शासन की रिपोर्ट भेजें । (४) 
सं० रा० संध के चाटेर के अध्याय १२ के अभ्रनसार दक्षिण अफ्रीका इस बात के लिये 
कानूनी तौर से बाध्य नहीं है कि वह इस प्रदेश को न्यास पद्धति में (7%0४6४८४॥9 
5५50॥) में लाये । (५) दक्षिण अफ्रीका को यह अधिकार नहीं है कि वह सं० रा० 
संघ की सहमति के बिना दक्षिरा पश्चिमी-ग्रफ़ीका की श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई 
परिवर्तन करे । दक्षिण अफ्रीका ने इन सम्मतियों को मानने से इन्कार कर दिया। 

इसके बाद इस प्रशन पर विचार करने के लिये जनरल असेम्बली ने २६ फरवरी 
१६५६ को दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका विषयक समिति ((!०ग॥7॥68 0 $0प0 एछ८४। 
/ 708 ) का निर्माणा। किया। १७ नवम्बर १६९५६ को पास हुए एक प्रस्ताव द्वारा 
जनरल भअसेम्बली ने इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने सदस्यों को यह सलाह 
दी कि वे दक्षिण श्रफ्रीका के साथ विवादग्रस्त दक्षिण-पश्चिमी श्रफ़ीका के मैण्डेट के 
विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय से कानूनी कार्यवाही करने का यत्न करें। 

इस पर ४ नवम्बर १६६० को ईथियोपिया तथा लाइबेरिया ने पहली बार 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अ्रफ़्ीका के विरुद्ध इस आधार पर झ्रावेदनपत्र दिया 
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कि दक्षिण-पश्चिमी श्रफ़ीका के शासनादेश ()४७॥046) के प्रश्न पर तथा शासनादेश 
प्राप्त करने वाली (१४७॥080079) शक्ति के रूप में दक्षिण अभ्रफ्रीका के यूनियन के 
कत्तंव्यों तथा कार्यों पर विचार हो। इस पर ३० नवम्बर १६६१ को दक्षिण श्रफ्रीका 
ने अपनी प्रारम्भिक आपत्ति यह उठाई कि इसके विरुद्ध लाये गये मामले पर विचार 
करने का क्षेत्राधिकार (उंपा5000॥) न्यायालय को नहीं है । २१ दिसम्बर १६६२ 
को न्यायालय ने ७ के विरुद्ध ८ बोटों से दक्षिण अ्रफ़रीका की आपत्तियों को रह करते 
हुए कहा कि न्यायालय को इस विषय पर विचार करने का प्रा अधिकार है । 

इसके वाद इस मामले का दूसरा दौर ($९८८०॥० ॥95८) शुरू हआ । २३ 
दिसम्बर १६६४ को ईथियोपिया तथा लाइबेरिया ने दक्षिण अफ्रीका संघ पर दक्षिण 
पश्चिमी अफ्रीका के प्रशासन के संबन्ध में दिये गये शासनादेश को भंग करने के आरोप 
लगाते हुए न्यायालय से इन विषयों पर विचार एवं घोषणा करने के लिये कहा-- 
(१) दक्षिण-पश्चिमी श्रफ्रीका दक्षिण अफ्रीका संघ को शासनादेश (४७046) के रूप 
में मिला हुआ प्रदेश है। (२) दक्षिण झ्रफ़ीका संघ पर शासनादेश के सभी बन्धन श्रौर 
दायित्व लागू हैं,सं० रा० संघ को उसके प्रशासन के निरीक्षण और नियन्त्रण का 
ग्रधिकार है, उसे इस विषय में सं» रा० संघ को वाधिक रिपोर्ट देनी चाहिये | (३) 
रंग-भेद एवं पार्थकय (49477॥20) की नीति अपनाने के कारण दक्षिण अ्रफ्रीका 
इस प्रदेश के निवासियों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करने में विफल सिद्ध हुआ है 
उसने इस प्रदेश के निवासियों के साथ उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार व्यवहार 
नहीं किया है, इस प्रकार उसने इस प्रदेश के निवासियों के लिये आझात्मनिर्णय और 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के द्वार बन्द कर दिये हैं। इस प्रदेश में सैनिक अड्डे स्थापित किये 
हैं। (४) दक्षिण भ्रफ़ीका संघने सं० रा० संघ की सहमति के बिना शासनादेश की शर्तों 
में गम्भीर परिवर्तन करने का प्रयत्त किया । (५) न्यायालय से यह भी प्रार्थना की 
गई थी कि वह इस बात पर भी विचार करे कि उपर्युक्त कार्यो से दक्षिण-पश्चिमी 
अफ्रीका के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका संध को दिये गये शासनादेश का भंग होता है 
भ्रत:ः उसका यह कत्तंव्य है कि वह ऐसे कार्य करना बन्द कर दे तथा इस विषय में अपने 
दायित्वों और कत्तंव्यों का पालन करे । 

किन्तु न्यायालय ने इन मौलिक प्रश्नों पर विचार करने के स्थान पर केवल 
इसी विषय पर जाँच शऔर विचार किया कि कया आवेदनकर्त्ताओं (ईथियोपिया तथा 
लाइबेरिया)' को इस विषय में श्रपता दावा करने का कोई कानूनी श्रधिकार (॥.०29। 
एं80 07 7/शा68 ) है। न्यायालय का यह तक था कि यह विषय इस मामले के 
)८7१8 से सम्बद्ध था, जब कि १६६२ में न्यायालय ने जिस प्रश्न पर निर्णय दिया 
था, वह इसके सम्मुख श्रावेदनकर्त्ताश्रों की स्थिति के बारे में था। न्यायालय का यह 
मत था कि शासनादेश के वास्तविक प्राविधान ($फ958५796 एाएशंआंण5 ० +॥९ 
$88702/6 ) दो प्रधान वर्गों में बाँटे जा सकते हैं (क) संचालन सम्बन्धी व्यवस्थायें 
या प्राविधान ((0707८ ए7०शंशं०॥5), (ख) विशेष हितों वाले प्राविधान ($/८८) 
7707९85 770शं४075)। संचालनविषयक व्यवस्थायें शासनादेश फ्राप्त करने वाले 
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राज्य के अ्रधिकारों का तथा इस प्रदेश के निवासियों के प्रति तथा संघ एवं विभिन्‍न 
अंगों के प्रति इसके दायित्वों का प्रतिपादन करती हैं । दूसरे प्रकार की व्यवस्थायें 
ऐसे विशेष हितों वाली हैं जो शासनादेश प्राप्त (१४४॥02०0) प्रदेश के बारे में 
संघ के सदस्यों को वैयक्तिक राज्यों के रूप में प्रथवा इनके नागरिकों को कुछ अ्रधिकार 
प्रदान करती हैं। न्यायालय का यह मत था कि इस मामले का सम्बन्ध पहले प्रकार की 
व्यवस्थाओं से था। न्यायालय ने आवेदनकर्त्ताओं का यह तक नहीं स्वीकार किया कि 
यद्यपि शासनादेश प्राप्त करने वाले राज्य संघ की परिषद्‌ के सम्मुख उत्तरदायी हैं, फिर 
भी संघ के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि शासनादेश की व्यवस्थाओ्रों का 
उल्लंघन होता हो तो वे न्यायालय से न्याय प्राप्त करें। न्यायालय की दृष्टि में श्रावेदन- 
कर्त्ताओं को न्यायालय से शासनादेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में न्याय पाने के लिये 
तथा इस विषय में घोषणात्मक निर्णय पाने के लिये कोई कानूनी श्रधिकार होना चाहिये 
था, किन्तु उन्हें ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, भरत: न्यायालय इस प्रश्न पर 
विचार नहीं कर सकता है । न्यायालय ने इस विषय पर मानवीयताविषयक तक 
(म्णाशांध्षा।का 8700058) के आधार पर भी विचार करने से इन्कार किया क्योंकि 
कानूनी मामलों पर विचार करने वाला न्यायालय (0०४०० .8५) होने के नाते वह ऐसे 
प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता था । इसके बाद न्यायालय ने आवेदनकर्त्ताओं की इस 
प्रधान युकति को भी नहीं स्वीकार किया कि शासनादेश का क्षेत्राधिकार निर्देश 
करने वाली धारा (20750#0/074! ०७४५९) इस विषय में श्रावेदनकर्त्ताश्नों को कामूनी 
कार्यवाही करने का कोई अ्रधिकार प्रदान करती है, विद्वान न्यायाधीशों ने इस 
धारा की भ्रत्यन्त संकीर्ण व्याख्या करते हुए यह परिणाम निकाला कि आवेदनकर्त्ताश्रों 
की प्रार्थना पर इसलिये विचार नहीं किया जा सकता कि वे इस बात को सिद्ध नहीं कर 
सके हैं कि उन्होंने जिस विषय में न्याय पाने के लिये आवेदनपत्न दिया है उस विषय में 
उन्हें यह न्याय पाने का कोई कानूनी भ्रधिकार या हित (7.684 7एंह्ठात 07 गांशा€8४ ) 
है। अतः अध्यक्ष के निर्णायक मत से न्यायालय ने ईथियोपिया तथा लाइबेरिया के 
दावे १८ जुलाई १६६५ को रह कर दिये । 
न्यायालय के १६६६ के निर्णय की श्रफ़्रीका तथा एशिया में बड़ी कड़ी 
आलोचना हुई । यह झालोचना निम्नलिखित कारणों के आधार पर की गई-- 
(१) यह निर्णय १६६२ में इस मामले में दिये गये इसी न्यायालय के निर्णय का दो 
बातों में विरोधी तथा प्रतिकूल है। पहली बात यह है कि १६६२ में इस न्यायालय ने 
अपने निर्णय में यह कहा था कि मैण्डेंट पद्धति के अनुसार दिये गये शासनादेश की दो 
विशेषतायें हैं- (क) यह शासन करने वाले देश को “सभ्यता की पवित्न धरोहर या 
न्यास ($80860 पराए४ ० (यशां॥$&007 ) के रूप में दिया जाता है। (ख) इस न्यास 
के अनसार शासनकार्य ठीक रीति से चलता रहे, इसके लिये इसमें समचित व्यवस्थायें 
गी गई हैं और न्यायालय को भी इनके पालन के लिये अ्रधिकरार दिये गये हैं। १६६२ 
में इन बातों को स्वीकार करने के बाद १६६६ में इसके सर्वेथा प्रतिकूल न्यायालय ने 
यह घोषणा की कि १६६२ में इसमें प्रतिषादित किया गया वह विचार भ्रान्तिपूर्ण 
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था कि पवित्र धरोहर' की रक्षा के लिये कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी। 
दूसरी बात यह थी कि १६६२ में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि 
ईथियोपिया तथा लाइबेरिया को इस मामले में कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार 
है या नहीं । दक्षिण श्रफ्रीका का यह कहना था कि संघ के किसी सदस्य को इस विषय 
में कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, उस समय न्यायालय ने यह तक अस्वी- 
कार कर दिया था । किन्तु १६६६ में भ्रपने इस पूर्व निर्णय के सर्वथा प्रतिकूल जाते 
हुए उन्होंने ईथियोपिया तथा लाइबेरिया का इस मामले में कोई अ्रधिकार नहीं माना । 
इस विषय में द० अफ्रीका के एक न्यायाधीश वानविक ने लिखा था कि इस निर्णाय के 
अधिकांश तर्क १६६२ के निर्णय में दिये गए तरकों के प्रतिकल और विरोधी हैं। 

(२) १६६२ के निर्गाय में न्यायालय ने द० अफ्रीका की यह युक्ति स्वीकार 
नहीं की थी कि मैण्डेट की धारा के अनुसार वर्तमान विषय में कोई “विवाद' ([95906 ) 
है, क्योंकि इससे आवेदनकर्त्ताश्रों के किसी भौतिक हित को कोई क्षति नहीं पहुँचती है । 
उस समय न्यायालय ने कहा था कि संघ के सदस्यों को इस बात का कानूनी अधिकार 
प्राप्त है कि वे मैण्डेट पद्धति का पालन करवाते रहें । इसी आ्राधार पर १६६२ का 
निर्णाय दिया गया था । १६६२ में इस प्रकार स्थापित एवं प्रतिपादित की गई व्यवस्था 
का न्यायालय ने १६९६६ में विरोध किया | एक अमेरिकन न्यायाधीश जेस्सप ने इसे 
कानून के क्षेत्र में सबंथा निराधार व्यवस्था ((०प्राफ़ॉट८५ परातठिपा060 ॥7 ]8७) 
कहा है । (३) न्यायालय द्वारा आरवेदनकर्ताओं के लिये इस मामले में कानूनी अधिकार 
होने का तर्क उठाना सर्वथा अवैध और असंगत था। न्यायालय के विधान एवं निर्णयों 
में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं कि इसके सामने मामला लाने वाले आवेदनकर्ता देश 
के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विषय में अपना कानूनी अ्रधिकार सिद्ध करे । 
न्यायाधीश जेस्सप ने इस विषय में यह ठीक ही लिखा था कि इस कथन की पुष्टि में 
एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है । 

ग्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार का विरोधी निर्णाय देने का कारण यह 
था कि १६६२ का निर्णाय ७ के विरुद्ध ८ के बहुमत से हुआ था । किन्तु १६६६ में १४ 
न्यायाधीश थे, इनमें सात पुराने न्यायाधीश थे शैर सात नये । पुराने न्यायाधीशों में 
सर पर्सी स्पेण्डर न्यायालय के ग्रध्यक्ष थे, इन्होंने १६६२ में न्यायालय के बहुमत के 
निर्णय से प्रसहमति प्रकट की थी और इस समय १६६२ वाले निर्णय के प्रतिकल 
निर्णयों को उन्होंने अपने निर्णायक वोट से बहुमत का निर्णय बनाया । इसके अतिरिक्त 
न्यायालय के एक न्यायाधीश पाकिस्तान के जफरुल्‍ला खाँ ने अपना मत नहीं दिया 
क्योंकि उनका यह कहना था कि प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें इस कारण इस मामले में 
मत न देने की सलाह दी क्‍योंकि उन्हें एक बार प्रार्थी राज्यों ने तदर्थ न्यायाधीश 
(2०१8८ ४0 ॥0८) के रूप में मनोनीत किया था । 

१६६६ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भ्रपने १६६२ के निर्णय के प्रतिकल निर्णय 
करके अश्रपनी स्थिति तथा प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचाया है, १९६६ में कोई नवीन 
परिस्थितियाँ न होने पर भी ऐसा निर्णय होने का यह कारण था कि १९६२ वाले 


४२२ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


सात न्यायाधीश श्रवकाश ग्रहण कर चुके थे। न्यायाधीश विभिन्न देशों से निर्वाचित 
होने पर भी न्यायालय का कार्य निष्पक्ष रीति से करते हैं। फिर भी इस मामले में यह 
बात उल्लेखनीय है कि १६६२ के निर्णाय से श्रसहमति रखने वाले तथा १६६६ में 
बहुमत रखने वाले न्यायाधीश ओआ्रास्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली, पोलैण्ड, दक्षिण 
ग्रफ्रीका और ब्रिटेन के थे। पोलेण्ड के अतिरिक्त इन देशों की सरकारें दक्षिण श्रफ्रीका 
की नीति की कटु आलोचक नहीं है। किन्तु १६६६ में असहमति प्रकट कर वाले 
न्यायाधीश चीन, जापान, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, सोवियत संघ, और सं ० रा० 
अमेरिका के थे। सं० रा० अमेरिका के अतिरिक्त इन देशों की सरकारें दक्षिणी ग्रफ्रीका 
के कार्यो औ्रौर नीतियों की कटु आलोचक रही हैं। यह सम्भव है कि यह केवल संयोग 
हो, किन्तु इससे न्यायालय की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचा है, एशिया तथा श्रफ्रीका 
के देशों में इस न्यायालय की निष्पक्षता में गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है ।” 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने २१ जून १६७१ को दक्षिण श्रफ्रीका के मामले में 
अपनी परामर्शात्मक सम्मति देते हुए यह कहा है कि दक्षिण पश्चिमी ग्रफ्रीका (नमिविया ) 
का दक्षिण अफ्रीका में बना रहना अ्रवेध है, उस का यह कानूनी दायित्व है कि वह फौरन 
नमिबिया से अपना प्रशासन हटाले तथा इस प्रदेश में अपने अ्रधिकार को समाप्त कर 
दे । इससे साथ ही न्यायालय ने यह भी घोषणाकी कि सं० रा० संघ के सदस्यों का 
यह कत्तंव्य है किवे नमिबिया में दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति को अवध मानें, वहां 
इस के प्रशासन को किसी प्रकार की सहायता, समर्थन या मान्यता न प्रदान करें। 
इस निर्णय से न्यायालय ने उपर्युक्त आलोचनाओं का प्रतिकार किया और उसके सम्बन्ध 
में अफ्रीका तथा एशिया के देशों में शिथिल होने वाले विश्वास को सुदृढ़ किया । 

इसी प्रकार दी बार्सोलोना ट्रेक्शन केस के निर्णाय से भी अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याया- 
लय की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसका निर्णय ५ फरवरी १६७० को ८ वर्ष की लम्बी 
ग्रवधि के बाद किया गया है। इसमें बेल्जियम ने यह दावा दिया था कि स्पेन के 
ग्रधिकारियों ने बार्सीलोना ट्रेक्शन कम्पनी के मामले में ऐसी कार्यवाहियाँ की हैं, 
जिनसे भन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का भंग हुआ है, और बेल्जियम के नागरिकों को 
क्षति पहुँची है, जिसकी पूर्ति की जानी चाहिये । न्यायालय ने अपने निर्णय में बेल्जियम 
की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया ।' 

प्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय का मूल्यांकन--इस विषय में बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य 
न्यायाधीश तथा सं० रा० अमरीका में भारत के राजदूत श्री एम० सी० छागला ने यह 
सत्य ही कहा है-- न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सं ० रा० संघ का बहुत महत्वपूर्ण अंग 
है। यद्यपि यह पूर्ण नहीं है, इसके पास वह सत्ता भर श्रधिकार नहीं है, जो इसे प्राप्त होना 
चाहिए, फिर भी यह एक महान विचार का मूत्त रूप है, एकमात्र यही विचार राष्ट्रों में 


७. इस निर्णय की ग्रालोचना के लिये देखिये इृण्डियन जनंल आफ इृण्टरनेशनल लॉ 
जलाई १६६६, पृ० ३८३-३६४ 

८. इंडियन जनेल श्रॉफ इंटरनेशनल लॉ अप्रैल १९७१ प्‌ृ०. २७५-२४६ 

६. वही जनवरी १६७१ पृ० ११२-१२३ 
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शान्ति और सद्भाव लाने वाला है | इस विचार के अनुसार जैसे व्यक्ति श्रापस में विवाद 
होने पर एक दूसरे का गला काटने को नहीं दौड़ते, वँसे ही राष्ट्रों को भी आपस में मतभेद 
होने पर शस्त्नों का सहारा नहीं लेना चाहिये; किन्तु एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालय 
के निर्णयों को स्वीकार करना चाहिये ।***इस न्यायालय में स्वतन्त्रता तथा पक्षपात- 
हीोनता तो है, किन्तु इसके पास पूरी सत्ता और अ्रधिकार नहीं है ।** “यदि युद्धों का स्थान 
इस न्यायालय को ग्रहण करना है तो अ्रभी बहुत कुछ करना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
सुदृढ़ और सुस्थिर आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा। न्यायालय का क्षत्राधिकार ऐच्छिक 
के स्थान पर सब मामलों में श्रनिवार्य हो जाना चाहिए और अन्त में न्यायालय के प्रत्येक 
निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उसके पीछे उचित भ्रनुश्ञप्ति ($8॥00075) होनी 
चाहियें । इसके निर्णेयों को ग्रावश्यकता पड़ने पर सं० रा० संघ के बलपूर्वक क्रियान्वित 
करने वाले साधनों ((०&०८०ंर० ग्राइ०77०9 ) द्वारा लागू किया जाना चाहिये।” 


बीसरवाँ प्रध्याय 
श्रन्तरष्ट्रीय विवादों का निबटारा 


(9९(एॉटक्राटआए रण धटलटानरएंग्पनोी ए57एए८८७) 


सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निबटारा करने के दो प्रधान साधन 
हैं--मैत्नीपूर्ण (87090०)' झऔर बल-प्रयोगकारी (००८४०) या बाध्यकारी 
((०77००७४९ ) । मंत्रीपूर्ण साधनों में दोनों पक्षों में सदभावना और गअच्छी प्रेरणा द्वारा 
विवादों का हल किया जाता है और बाध्यकारी साधनों का आधार बल-प्रयोग है । 

मेत्रोपर्ण साधन-- (५॥080]0 7285 )--अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मैत्रीपूर्ण 
साधन ये हैं--वार्त्ता, सत्सेवा और मध्यस्थता, संराधन, अन्‍्तर्राप्ट्रीय आयोग और जाँच, 
पंचनिर्णय, न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तथा स० रा० संघ के माध्यम द्वारा 
न्यायिक समझौता । सं० रा० संघ के चाटेर की धारा ३३ में इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए कहा गया है--“अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को संकट में डालने वाले किसी 
विवाद में दोनों पक्ष सर्वप्रथम इसे निम्न उपायों द्वारा हल करने का प्रयत्न करेंगे--वार्त्ता, 
जाँच, मध्यस्थता, संराधन पंचनिरणंय, न्यायालय द्वारा निर्णय, प्रादेशिक संगठनों का 
तथा अन्य शान्तिपूर्णो उपायों का भ्रवलम्बन  । 

(१) वार्त्ता (३८४०४७४०॥ )--इसका भ्रभिप्राय दो देशों में उत्पन्न हुए 
किसी विवाद के समाधान के लिये परस्पर वार्त्तालाप है । ये राज्यों के श्रध्यक्षों द्वारा 
या उन द्वारा नियुक्त एवं प्रमाणित किये राजदूतों से तथा श्रन्य प्रतिनिधियों द्वारा 
होता है । प्रायः किसी विवाद के निबटारे के लिये दो देशों में पत्र-व्यवहार होता है, 
यह भी वार्त्ता का अंग होता है । उदाहरणार्थ, भारत-पाक-सीमा-विवाद के समाधान 
करने के लिये १ सितम्बर १९५६ को पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्रयूब खाँ और 

भारत के प्रधानमंत्री की वार्त्ता हुई श्र उन्होंने दोनों देशों में “उत्तम पड़ोसी के सम्बन्ध 


१. प्राचीन भारत के स्मृतिकारों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि युद्ध छेडने से पहले 
मैत्नीपूर्ण उपायों द्वारा विवाद का समाधान करना चाहिये । इन्हें वे साम या शान्ति का उपाय कहते 
हैं। साम के बाद दान प्रर्थात्‌ दूसरे पक्ष को श्राथिक सहायता भ्रौर बहुमूल्य भेंटों द्वारा भ्रपने वश में 
करना चाहिये । इन दोनों उपायों के विफल होने पर भेद श्रर्थात्‌ शत्रुपक्ष में फूट डालकर अपना 
प्रयोजन सिद्ध करना चाहिये । तीनों के सफल न होने पर युद्ध छेड़ना उचित है । मनुस्मृति (७१६८) 
के मतानुसार--साम्ना दानेन मेदेन समस्तैरथवा पृथक्‌ । किजेतुं प्रयतेतारीन्‌ न युद्धेन कदाचन ॥ ये 
आारों साधन प्राचीन परिभाषा के अनुसार उपाय कहलाते थे । इनके विशद वर्णन के लिये देखिये--- 
थाण्डरंग वामण काणे--हिस्टरी श्रॉफ धर्मशास्त्र, खं० ३, पृ० १७१ । 
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स्थापित करने तथा सीमा-विवाद का अन्त करने के लिये मंत्रियों की एक परिषद्‌ बुलाने 
का निश्चय किया । भारत के इस्पात तथा खान मंत्री श्री स्वर्शसिह तथा पाकिस्तान 
के ले० कर्नल के० एन० शेख ने अपने प्रतिनिधि-मन्डलों के साथ १५ अ्रक्टूबर से २२ 
श्रक्टूबर १६५६ तक दिल्‍ली औौर ढाका में वार्त्तायें करके सीमा-सम्बन्धी विभिन्न विवादों 
का समाधान कर लिया । मूर ने 'शिब्षशणात्रोशा$ रिक्षेट्घत6 (0०0९5४०ा में 
लिखा था-- अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्र्थ में वार्त्ता एक कानूनी, 
व्यवस्थित और प्रशासनात्मक प्रक्रिया है, इसकी सहायता से राज्य सरकारें अपनी गसं- 
दिग्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन 
करती हैं, अपने मतभेदों पर विचार-विमर्श, इनका व्यवस्थापन और समाधान करती 
हैं।” यह आवश्यक नहीं क्रि वार्ता द्वारा विवाद का समाधान हो जाय, किन्तु शान्ति- 
प्रेमी राज्य इस उपाय का अधिकतम उपयोग करते हैं । कई बार शान्ति का ढोंग करने 
वाले राज्य भी विश्व का लोकमत शपने अनुकूल बनाने के लिए वार्त्ता के साधन का 
अवलम्बन करते हैं| युद्ध से पहले वार्ता द्वारा लड़ाई को रोकने का भरसक प्रयत्न किया 
जाता है । 

सितम्बर १६६४ में भारत-पाक संघर्ष छिड़ने पर ७ सितम्बर को सोवियत 
रूस ने दोनों देशों को इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिये अपनी सत्सेवायें देने का 
प्रस्ताव रखा था बशर्ते कि दोनों देश इसे उपयोगी समझते हों । रूस की सत्सेवाशओ्रों से 
ही जनवरी १६६६ में ताशकन्द-घोषणा (72न॥था ॥0०0७&थ7०॥) द्वारा दोनों 
देशों में शान्ति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पग उठाया गया। 

(२) सत्सेवा श्रौर मध्यस्थता (000 0#065 270 (८०४४० )--जब 
दो पक्ष स्वयमेव अपने प्रतिनिधियों की वार्त्ता द्वारा विवाद का निबटारा नहीं कर सकते 
तो श्रन्य राज्य इनके विवाद के समाधान के लिये अपनी सेवायें देते हैं। उत्तम उद्देश्य 
से किया गया उनका यह कार्य सत्सेवा है श्र झगड़े को सुलझाने की दृष्टि से दोनों 
पक्षों के बीच में पड़ना मध्यस्थता है । कई बार अनेक शक्तियाँ मिलकर मध्यस्थता का 
कार्य करती हैं। चाको प्रदेश के सम्बन्ध में बोलिविया और पैरागुये में जब दो वर्ष 
(१६३२-३) तक निरन्तर युद्ध चलता रहा तो सं० रा० अमरीका, शज॑न्टायना, ब्राजील, 
चिली, पेरू तथा यूरेगूये की सामूहिक मध्यस्थता ने इस विवाद का समाधान कर शांति 
स्थापित की । १६४७ में हालैण्ड तथा इंडोनेशिया में संघर्ष होने पर सुरक्षा परिषद्‌ 
द्वारा नियत की गयी सत्सेवा समिति (50०0 0#0०४ (००८) ने दोनों पक्षों 
के समझौते में उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर किया । पेलेस्टाइन में ब्रिटिश मैण्डेट की 
समाप्ति के बाद इज़राइल तथा अरबों के मध्य में उत्पन्न हुए विवाद के समाधान के 
लिये जनरल असेम्बली ने मई १६४८ में कौण्ट बनेंडाट को मध्यस्थ बनाया । १९५१ 
में आस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत और पाकिस्तान के काश्मीर-सम्बन्धी विवाद को 
हल करने के लिये अंपनी सत्सेवायें देने को कहा था, किन्तु भारत सरकार ने इसे 
स्वीकार नहीं किया। सं० रा० संघ की ओर से भ्रमरीका के फ्रेंक ग्राहम ने मध्यस्थ 
बनकर काश्मीर के मामले का समाधान करने का यत्न किया। सितम्बर १६९०५ में 
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रूस-जापान-युद्ध की समाप्ति अ्रमरीकन राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट की सत्सेवाओं से 
हुई । 

“ग्रन्तर्याप्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर 
करने वाले राज्यों ने भविष्य में सत्सेवाओं और मध्यस्थता के उपाय के अ्रधिकाधिक 
प्रयोग का संकल्प प्रकट किया था । इसकी विभिन्न धाराओं (२-८) में इन दोनों के 
सम्बन्ध में अनेक नियम निश्चित किये गये थे । इनके अनुसार विवाद करने वाले पक्षों 
के अतिरिक्त अन्य राज्यों को सत्सेवायें देने का या मध्यस्थता करने का अधिकार है, 
इसे शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं समझा जा सकता । धारा ६ के अनुसार ये उपाय केवल 
परामर्शात्मक स्वरूप रखते हैं । धारा ७ के अनुसार मध्यस्थता स्वीकार करने का यह 
परिणाम नहीं है कि वह किसी पक्ष को युद्ध की आवश्यक तैयारियाँ करने से रोक 
सके । धारा ४ में मध्यस्थों के कार्य का वर्णान करते हुए कहा गया है कि इसका उद्देश्य 
“विवाद करने वाले राज्यों में उत्पन्न नाराजगी के भावों को दूर करना तथा परस्पर- 
विरोधी दावों का समन्वय करना है” । कई बार यह बड़ा उपयोगी होता है तथा युद्धों 
की सम्भावना दूर कर देता है। १६०४ में डागर बेंक की घटना से ग्रेट ब्रिटेन और रूस 
में युद्ध छिड़ी की सम्भावना थी, किन्तु फ्रांस की मध्यस्थता से दोनों देशों में समझौता 
हो गया । 

(३) संराधन ((णात्रांशा०)--आपेनहाइम ने इसका लक्षण करते हुए 
कहा है--'यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें झगड़ा निबटाने का 
काम कुछ व्यक्तियों के कमीशन या श्रायोग को सौंपा जाता है । यह आयोग दोनों पक्षों 
के विवरण सुनकर उनमें समझौता कराने के प्रयत्न की दृष्टि से विवाद-सम्बन्धी तथ्यों 
को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट देता है, इसमें विवाद के समाधान के लिये कुछ 
प्रस्ताव होते हैं, किन्तु इनका स्वरूप पंचाट (4५०7०) या अदालती निर्णय की भाँति 
श्रनिवार्य रूप से मान्य नहीं होता ।' हडसन के शब्दों में “संराधन की प्रक्रिया में तथ्यों 
के अन्वेषण तथा विरोधी दावों के समन्वय के प्रयत्न के बाद विवाद के समाधान के 
लिये प्रस्ताव बनाये जाते हैं । इन्हें स्वीकार या अ्रस्वीकार करने की स्वतन्त्रता दोनों 
पक्षों को होती है ।” इन लक्षणों से यह स्पष्ट है कि संराधन में वस्तुत: तीन तत्वों-- 
जाँच, मध्यस्थता तथा विवाद निपटाने के प्रस्तावों का सम्मिश्रण होता है। हेग के अभि- 
समय ((0॥५९॥॥४0॥ ) द्वारा संराधन की प्रक्रिया विकसित हुई है । इसकी धारा ६ के 
अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद होने पर इसके भ्रन्वेषण 
के लिये दोनों पक्षों द्वारा चुने गये व्यक्तियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग' बनाया जाय । 
किन्तु किसी राज्य के 'सम्मान' और महत्वपूर्ण स्वार्थ (प्रणा0फा ॥॥0 ५॥8] ॥/श65६ ) 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न ऐसी जाँच का विषय नहीं बत सकते थे । 

संराधन का इससे मिलती-जुलती भ्रन्य प्रक्रियाओं से बड़ा सूक्ष्म और स्पष्ट 
अन्तर है | यह जाँच के अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग (शालिााकांणाओं, (0ण75४0॥ ए 
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छ्ावणा[५ ) तथा पंचनिर्णय (4909707 ) की मध्यवर्ती प्रक्रिया है। जाँच कमी- 
शन का मुख्य उद्देश्य इस श्राशा से तथ्यों का विशदीकरण (॥2एलंता०) करना' 
होता है कि इससे दोनों पक्ष स्वयमेव आपस में समझौता कर लेंगे। किन्तु संराधन 
का मुख्य लक्ष्य इस आयोग के प्रयत्नों द्वारा पक्षों का समझौता कराना है। 
पंचनिर्णय में ठीक ढंग से बनाये पंच या न्यायाधिकरण का निर्णय दोनों पक्षों को अनि- 
वार्य रूप से स्वीकार करना होता है, किन्तु संराधन में दोनों पक्षों के लिए कानूनी तौर 
से यह भ्रावश्यक नहीं कि वे विवाद के समाधान के लिए सुझाये गये प्रस्तावों को 
स्वीकार कर लें। संराधन मध्यस्थता (४००४४(०॥) से भी स्पष्ट भेद रखता है, क्योंकि 
संराधन मे दोनों पक्ष अपना विवाद मुख्य रूप से दूसरे व्यक्तियों के समूह को इस प्रधान 
उद्देश्य के साथ सौंपते हैं कि वह तथ्यों की निष्पक्ष जाँच के बाद इसके समाधान के 
प्रस्ताव उपस्थित करेगा । किन्तु मध्यस्थता में तीसरा राज्य स्वयमेव दोनों पक्षों में 
वार्त्ता चलाकर विवाद को हल करने का प्रयत्न करता है । 

(४) श्रन्तर्राष्ट्रीय जाँच-प्रायोग--ये विवादों की जाँच के लिये बनाये जाते 
हैं और इनकी रिपोर्ट दिये जाने तक दोनों पक्ष अपना यूद्ध बन्द रखते हैं। पहले यह 
कहा जा चुका है कि १८६६ के हेग श्रभिसमय के अ्रनुसार यह जाँच किसी राज्य के 
सम्मान तथा महत्वपूर्ण स्वार्थ के प्रश्न के साथ सम्बद्ध नहीं होनी चाहिये। इसका 
उद्देश्य इस दृष्टि से तथ्यों का अनुसंधान करना है कि इनके विशदीकरण से श्रांति 
ओर शअज्ञान दूर हो सके और इसके परिणामस्वरूप शान्ति स्थापित हो सके । १६०७ के 
हेग श्रभिसमय द्वारा इनके स्वरूप में काफी सुधार किया गया था। १६२४ में वाशिंगटन 
में हुए समझोते के अनुसार जाँच के स्थायी श्रायोग स्थापित करने का निर्णय किया 
गया । इसकी मुख्य व्यवस्थायें निम्नलिखित थीं--(क) समझौते के मुख्य कूटनीतिक 
उपायों के विफल हो जाने पर दोनों पक्ष अपने विवाद स्थायी आयोग को सौंपेंगे और 
'इसकी रिपोर्ट मिलने तक युद्ध आरम्भ नहीं करेंगे। (ख) स्थायी भ्रायोग के पाँच सदस्य 
होंगे । प्रत्येक पक्ष इसके लिये एक अपना नागरिक और एक तीसरे राज्य का नागरिक 
चुनेगा और दोनों मिलकर तीसरे राज्य का पाँचवाँ सदस्य चुनेंगे । (ग) इनकी रिपोर्ट 
एक साल के भीतर अ्रवश्य आ जानी चाहिये, किन्तु इसकी अ्रवधि दोनों पक्षों की सहमति 
'से घटायी और बढ़ायी जा सकती है । सं० रा० अमरीका ने इसके आधार पर अनेक 
देशों के साथ संधियाँ की हैं । यह व्यवस्था हेग की व्यवस्था से निम्न अंशों में भिन्नता 
रखती है--(क) इसमें राज्य की प्रतिष्ठा और महत्वपूर्ण स्वार्थों के प्रश्न को जाँच- 
आ्रायोग के श्रधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया। हेंग श्रभिसमय का आयोग विवाद 
होने पर बनाया जाता था, किन्तु यह स्थायी रूप से बना हुआ है । (ख) इसमें रिपोर्ट 
के प्रकाशन से पहले युद्ध पर पाबन्दी लगायी गयी है । 

राष्ट्र संघ ने और सं० रा० संघ ने संराधन और जाँच-श्रायोग द्वारा अनेक 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का प्रयत्न किया है। १९३१ में राष्ट्र संघ द्वारा मंच 
रिया की घटनाओं की जाँच के लिये लिटन कमीशन नियुक्त किया गया था । राष्ट्र संघ 
"ने पेलेस्टाइन में अरब राज्यों तथा इज़राइल के बीच स्थायी शान्ति बनाये रखने के लिये 
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एक संराधन श्रायोग ((!०7ाशंा०णा! (०॥7580॥ ) बनाया था । दोनों विश्वयुद्धों 
के बीच में विभिन्न देशों में संराधन की प्रक्रिया अपनाने के लिये सैकड़ों संधियाँ की गयीं 
और इस कार्य के लिये सौ से अधिक स्थायी आयोग बनाये गये, किन्तु इस प्रक्रिया से 
बहुत कम लाभ उठाया गया। अप्रैल १६४८ की शाल्तिपूर्णो निबटारे की भ्रमरीकन 
संधि में अमरीकी राज्यों ने इस प्रक्रिया से आपसी विवाद हल करने की व्यवस्था 
स्वीकार की है। इसी वर्ष ब्रुसेल्ज़ की संधि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हा्लैंड, 
लुक्सेमबगग ने आपसी विवादों के लिये संराधन के उपाय के अभ्रवलम्बन का निश्चय 
किया है। १६४६ में सं० रा० संघ की जनरल गअसेम्बली ने संराधन के सम्बन्ध में चार 
प्रस्ताव स्वीकार किये हैं । 

उपर्यक्त सभी साधनों-वार्त्ता, सत्सेवा, मध्यस्थता, संराधन, जाँच-श्रायोग-में 
दोनों पक्षों के विवाद को किसी न्यायिक निर्गोय (जपठांटांक 060०ं$४०॥) द्वारा हल 
नहीं किया जाता, दोनों पक्ष मध्यस्थों के सुआव को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। ग्रतः 
इन्हें निरशंयेतर (२०॥-१०८८४०॥०) ) उपाय कहा जाता है। किन्तु इसमें दोनों पक्षों 
को सुझाव न मानने की स्वतन्त्रता होने से ये उपाय ग्रधिक प्रभावशाली नहीं हैं । इन्हें 
प्रभावशाली बनाने के लिये कुछ भ्रन्य उपायों का विकास किया गया गया है । इनमें दोनों 
पक्षों को विवाद के निबटारे के लिये बनाये गये पंच भ्रादि का निर्णय मानना झ्रावश्यक 
होता है । श्रत: ये निर्णयात्मक (70९८&0798 ) साधन कहे जाते हैं। ये दो प्रकार के 
हैं-पंचनिर्णय (8902707 ) तथा अधिनिर्णय या न्यायिक निर्णय (/0०त[प्रती०७- 
धणा 07 पवाएंब इलाशाशा) । 

(५) पंचनिर्णय (४0॥780॥ )--विभिन्न राज्यों के विवादों को दोनों पक्षों 
द्वारा किसी पंच को सौंपफर निर्णोय कराने की परिपाटी पश्चिमी जगत्‌ में यूनानियों 
के समय से चली आ रही है । मध्य काल में भी इसका प्रयोग होता रहा । १७६४ की 
जे संधि (799५ प्रा८्था५) के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन और सं ० रा० अमरीका के श्रनेक विवाद 
पंचनिर्राय द्वारा तय किये गये । १८७२ से १८६६ तक ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसे तीस पंचनिर्गाय 
कराये, अन्य योरोपियन राज्यों, दक्षिण अ्रमरीकी राज्यों तथा सं० रा० अमरीका के 
इसी अवधि में पंचनिर्णयों द्वारा तय किये गये श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों की संख्या ऋ्मश: 
साठ, पचास श्रौर बीस थी । 

पंचनिणंय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आपेनहाइम ने लिखा है! कि “इसका भश्रर्थ 
राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाना है, यह निर्णय दोनों 
पक्षों द्वारा चुने हुए एक अ्रथवा अनेक पंचों के न्‍्यायाधिकरण (77/ण्या४) द्वारा 
होता है श्र यह श्रधिकरण न्याय के भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से पृथक है।” पंच का 
काम कानून का ज्ञान न रखने वाले किसी राज्य के शासनाध्यक्ष को भी सौंपा जा 
सकता है तथा किसी नन्‍्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। विभिन्न राज्य आपसी 
विवाद पंचों को सौंपने के लिये विशेष संधियाँ करते हैं। इन संधियों में पंचनिर्णय के- 


“हश्नेशनल लॉ खं० २, सप्सम संस्करण, प्‌ृ०२२ 
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मूल सिद्धान्तों का ओर इसकी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होता है । कई बार व्यापारिक 
संधियों में एक ऐसी धारा रखी जाती है, जिसके भ्रनुसार इसके सम्बन्ध में होने वाले 
मतभेदों के निर्णय के लिये पंचों की व्यवस्था का उल्लेख होता है। सामान्य रूप से 
पंचनिर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धान्त लागू किये जाते हैं । यदि सम्बद्ध 
पक्षों की इच्छा हो तो वे इसमें समन्‍्याय (4४०४) के सिद्धान्त भी लागू कर सकते 
हैं । ब्रियर्ली के कथनानुसार “पंच श्रौर जज दोनों के लिये यह अनिवाय है कि वे कानून 
के नियमों के अनुसार भ्रपना निर्णय दें, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून का 
निरादर करते हुए भ्पने विवेक का प्रयोग करें अ्रथवा वह जिसे उचित और न्यायपूर्ण 
समझता है, उसके अनुसार अपना निर्णय करे । 

सामान्य रूप से पंचों का निर्ण य (8५9०॥0 ) या पंचाट' दोनों पक्षों को अनिवार्य 
रूप से स्वीकार करना पड़ता है । राज्यों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे अपना 
कोई विवाद पंचों को सौंपे । किन्तु एक वार यह विवाद सौंपने पर पंचनिर्णय को स्वीकार 
करना उनके लिए आवश्यक हो जाता हैं । भारत को कई बार काश्मीर का प्रश्न पंच 
को सौपने की प्रेरणा दी गयी, किन्तु उसने इसे पंच को सौंपना स्वीकार नहीं किया। 
यदि वह ऐसा कर लेता तो उसके लिये पंच का निर्णय मानना आवश्यक हो जाता। 
यदि एक पक्ष पंच का निर्णय नहीं मानता तो दूसरा पक्ष उसे सभी उपायों से इसके 
लिए बाध्य कर सकता है । किन्तु यदि पंच का निर्णय दबाव, भ्रांति, धोखे या गलत- 
फहमी से दिया गया हो तो इसका पालन सम्बद्ध पक्षों के लिए आ्रावश्यक नहीं होता, 
यदि यह भ्रपने अधिकारों का अतिक्रमण करके दिया जाय तो भी मान्य नहीं होता । 
१८३१ में हालैण्ड के राजा ने ग्रेट ब्रिटेन भौर सं० रा० अ्रमरीका के उत्तर-पूर्वी सीमा 
विवाद के बारे में प्रपना निर्णय दिया था, किन्तु इसे पंच द्वारा अपने अधिकारों के ग्रति- 
क्रमण के कारण स्वीकार नहीं किया गया । इसी शझ्राधार पर १६०६ में बोलिविया ने 
पेरू के साथ अपने सीमा विवाद के विषय में श्रजन्टायना के राष्ट्रपति द्वारा किये गये 
पंचाट (&७थआ०) को स्वीकार किया । 

हेंग के १८६६९ तथा १६०७ के अ्रभिसमयों ((०॥५०॥॥0॥8 ) में पंचनिर्णय को 
श्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों को हल करने का सबसे प्रभावशाली तथा न्यायपूर्ण साधन 
मानते हुए इसके सम्बन्ध में विस्तृत व्यवस्थायें की गयी थीं । श्रन्तर्राष्ट्रीय बिबादों के 
शान्तिपूर्ण निबटारे के भ्रभिसमय को €७ धाराओं में ५४ (धारा सं० ३७-६० ) पंच- 
निर्णय के विषय में हैं। १८६६ के हेग सम्मेलन से पहले कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति-समूह 
नहीं था, जिसमें से पंचों को चुना जाय । इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता पंच- 
निर्णय के स्थायी न्यायालय (?८शाक्षाथ (०णा7 ०0 6।904॥00॥ ) की स्थापना थी । 
इसके सम्बन्ध में परिहास में यह कहा जाता है कि यह न तो स्थायी था और न न्यायालय, 


४. ब्रियली--दी लॉ ग्राफ नेशन्स, पृ० २७४ 
५. भारतीय संविधान में 8४थ0 के लिए काश्मीरी भाषा के इस शब्द को ग्रहण किया 
गया है । 


४३० भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


क्योंकि यह विधिशास्त्र के विद्वानों के नामों की एक सूची मात्र था। इस अभिसमय को 
स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य को “अन्तर्राष्ट्रीय कानून की योग्यता के लिए विख्यात, 
उच्चतम नेतिक ख्याति रखनेवाले तथा पंच के कत्तंव्य स्वीकार करने के इच्छुक" चार 
व्यक्तियों के नाम देने पड़ते थे। इनका कार्यकाल ६ वर्ष का होता था (धारा ४४) । जब 
संबद्ध पक्ष अपने विवाद के लिए उपयुक्त नामसूची में से सर्वंसम्मति से पंचों के नाम नहीं 
छाँट सकते थे तो प्रत्येक पक्ष दो नाम छाँट लेता था, एक अपने देश का तथा एक अन्य 
देश का । दोनों पक्षों द्वारा चुने गये चार व्यक्ति पांचवें पंच को चुनते थे । हेंग के प्रस्तावों 
के अनुसार राज्यों ने अ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए पंच-पद्धति को श्रावश्यक 
रूप से स्वीकार नहीं किया | उन्होंने इसे अपनी इच्छानसार स्वीकार या अस्वीकार 
करने की स्वाधीनता रखी । इस विषय में उनकी यह घोष णा थी कि “यह वांछनीय है 
कि विवाद उत्पन्त होने पर परिस्थितियों के अनुसार पंच-पद्धति का अवलम्बन किया 
जाय ।” 

हेग के पंचनिर्णय के स्थायी न्यायालय ने अ्रपनी स्थापना के बाद से १६ 
तक १६ मामलों का फैसला दिया था । इनका पहले उल्लेख किया जा चुका है ( 
(४०५-६) । इनमें उत्तरी ग्रटलांटिक की मछलीगाहों वाला झगड़ा तो पिछले सो 
से चला आ रहा था। १६१२ में इसका निबटारा हो गया । 

विभिन्‍न देशों ने अपने कानूनी विवादों को पंचों को सौंपने की जो संधियाँ 
की हैं, उनमें कुछ भ्रपवाद और प्रतिबन्ध रखे गये हैं । १६०३ में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस 
ने पंचनिर्णय की संधि करते हुए यह कहा कि यह केवल उन्हीं विवादों के लिए लागू 
होगी जिनमें किसी की स्वाधीनता, सम्मान और महत्वपूर्ण स्वार्थों का प्रश्न न हो । 
१६९०८ में सं० रा० अमरीका ने भी अनेक अन्य देशों के साथ ऐसी रूट संधियाँ ((९००0॥ 
7८७०७ ) कीं । किन्तु इस विषय की अधिकांश संधियों में भ्रनिवार्य पंचनिर्णय (((०0- 
ए9प5079 #&9074॥0॥) को शभनेक प्रतिबन्धों शोर मर्यादाप्ं के साथ स्वीकार किया 
गया है । 

(६) अधिनिर्णय (20]००।८७४०॥ ) --हेग के पंच-न्यायालय का कार्य महत्व- 
पूर्ण होने पर भी कई दृष्टियों से दोषपूर्ण था । पहले बताया जा चुका है कि बस्तुतः 
यह कोई न्यायालय नहीं था, केवल पंचों के नामों की सूची थी। जब विवाद करने 
वाले पक्ष इन नामों में से किन्हीं व्यक्तियों को अपने मामले के लिये पंच मान लेते थे 
तभी यह न्यायालय का रूप धारण करता था । इसका दूसरा दोष यह था कि प्रत्येक 
मामले के पंच विभिन्‍न व्यक्ति होते थे। इसलिए न्याय-कार्य में कोई अश्रविच्छिन्नता या 
एकरूपता नहीं झाने पाती थी। इन दोषों को दूर करने के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के 
बाद राष्ट्र संघ ने शभ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय के स्थायी न्यायालय (?ि्ााक्ाला ए०फ़ा 
[7/07800709 0४70९) की स्थापना की झौर ह्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सं० रा० संघ 
ने स्थायी न्यायालय के स्थान पर न्याय का श्रन्तराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया। 
न्यायालयों द्वारा किये गये फैसले भ्रधिनिर्णय (40]7०॥0९४४0०॥ ) कहलाते हैं । पिछले 
प्रध्याय में इन दोनों के कार्य का वर्णन हो चुका है (देखिये पु० ४०६-७ ) । 


१ ड 
। 0 
वर्ष ै 
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पंचनिणेय (89070 ) तथा अ्धिनिर्णय (#0[ण्तांट्थां०१) में कुछ 
सादश्य तथा कुछ भेद हैं । सादृश्य ये हैं-- (क) दोनों में विवाद का समाधान कानून 
में नियमों और सिद्धान्तों के आधार पर बाह्य एवं निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा होता है। 
(ख) पंचनिर्णाय तथा अ्धिनिणंय दोनों का पालन दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होता 
है । (ग) दोनों में अपने विवाद को पंचायत या न्यायालय को सौंपाना ऐच्छिक होता 
है । किन्तु इन दोनों के मौलिक भेद निम्नलिखित हैं--(क) पंचायत के पंच प्रत्येक 
मामले में सम्बद्ध पक्षों द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं, किन्तु अधिनिर्णय करने वाला 
न्यायालय स्थायी होता है, वह विवाद उत्पन्न होने से पर्व ही विद्यमान होता है, उसके 
न्यायाधीशों के चुनाव में संबद्ध पक्ष कोई भाग नहीं लेते । ये न्यायाधीश विभिन्‍न राज्यों 
द्वारा चुने होते हैं। (ख) पंचायत उन सब नियमों को स्वीकार करती है, जो विवाद 
करने वाले पक्षों को मान्य हैं, किन्तु न्यायालय कानून के विषय में दोनों पक्षों द्वारा 
किसी प्रकार की कोई मर्यादा का बंधन स्वीकार करेगा । स्थायी न्यायालय का सबसे 
बड़ा लाभ इसका अविच्छिन्न रूप से बना रहना है । इससे जहाँ एक ओर वादविधि 
(०४५८ 899) का विकास होता है, वहाँ दूसरी ओर प्रत्येक विवाद के विचार के लिए 
हर बार नये सिरे से न्यायधीणों को चुनने की आवश्यकता नहीं रहती है । कई बार अन्त- 
रष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए ऊपर बताये गये साधनों या प्रक्रियाओं 
का मिश्रित ((०॥ए०४॥९) रूप में प्रयोग होता है । १६१६ के बाद की गयो अनेक 
संधियों में विवादों के निबटारों के लिए संराधन और न्यायिक निर्णय की प्रक्रियाओं 
का वर्णन है । १९२५ की लोकार्नो संधि तथा १६२८ का श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्ति- 
पूर्ण समाधान का सामान्य कानून (607०४ ४०) इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं । 
(७) राष्ट्रसंघ और सं० रा० संघ द्वारा विवादों का निबटारा (इल)लाशा 
ए4)579पर6४ 0 06 एल 0 ,28876 ए 'पि्वाणा5 भातव॑ 0. ४. 0.) 
“इन दोनों संस्थाओं के बनाने का प्रधान उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण 
समाधान था । राष्ट्रसंध के प्रतिज्ञापत्र में ऐसे विवादों के हल के लिए धारा १२ में तीन 
उपाय बताये गये हैं--इसे पंचों को सौंपना, हेग की स्थायी पंचायती अदालत को सौंपना 
अ्रथवा संघ की कॉंसिल द्वारा इसकी जाँच करवाना । पहली दो भ्रवस्थाओं में यह निर्णय 
उपयुक्त (7२८४६०790]९ ) समय में दिया जाना श्रावश्यक था तथा कौंसिल की जाँच 
छ: महीने के भीतर पूरी होनी चाहिये थी । इन निर्णयों के तथा जाँच के बाद तीन 
महीने तक दोनों देशों को युद्ध छेड़ने की मनाही थी, ताकि इस बीच में उनकी उत्तेजित 
मनोभावनायें शांत हो जायें और शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रीति से इस प्रश्न पर विचार 
हो । धारा १३ के भ्रनुसार भ्रन्तर्राप्ट्रीय संधि के या कानून आ्रादि के प्रश्न पंचनिर्णय 
या न्यायालय के निर्णय के विषय बन सकते थे । धारा १६ में कौंसिल द्वारा विवाद के 
निपटाने की विधि का विस्तुत वर्णन था । कौंसिल द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट 
मानने के लिये दोनों पक्ष बाधित नहीं किये जा सकते थे। धारा १६ में शांतिपूर्ण निबटारे 
के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले राज्यों के विरुद्ध श्राथिक प्रतिबन्ध (7000070 
88700078 ) लगाने की व्यवस्था की गई थी। 


४३२ झ्न्तर्राष्ट्रीय कानून 


सं० रा० संघ के चार्टर की धारा २४, २५ में अन्तर्राष्ट्रीय शांति भौर सुरक्षा 
बनाये रखने का प्रधान उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर डाला गया है, वह सं० रा० 
संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के अश्रनुसार काय करती है । सं० रा० संघ के सदस्यों 
का यह कत्तंव्य है कि वे सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णयों को स्वीकार तथा क्रियान्वित करें। 
विवाद करने वाले पक्षों के लिये यह ग्रावश्यक है कि वे भ्रपने विवादों का समाधान 
वार्ता, मध्यस्थता, जाँच, संराधन, पंचनिर्णय, अधिनिर्णय से, तथा प्रादेशिक संगठनों 
की सहायता से और भ्रन्य शान्तिपूर्ण उपायों से करें। सुरक्षा परिषद्‌ भी इन्हीं उपायों 
का अवलम्बन करके विवादों का समाधान करती है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को 
संकट में डालने वाली किभी भी स्थिति की जाँच करने का अधिकार है।सं रा० 
संघ का कोई सदस्य ऐसी स्थिति को सुरक्षा-परिषद्‌ के सामने रख सकता है । इसका 
समाधान यदि शान्तिपूर्ण उपायों से न हो तो उसे इसके लिये सैनिक कार्यवाहो करने 
का भी अधिकार है । कोरिया तथा स्वेज नहर के मामले में उसने ऐसी कार्यवाही सफलता- 
पूर्वक की थी। 

बाध्यकारी साधन ((०7790|४५८ 76488प7०$)--जब दो राज्य उपर्युक्त 
शांतिपूर्ण उपायों से अपने विवाद का समाधान नहीं कर सकते, तो वे युद्ध छेड़ने 
से पहले दूसरे पक्ष पर श्रनेक प्रकार का दबाव और बल डालकर श्रपना उद्देश्य पूरा 
करना चाहते हैं। युद्ध में शस्त्रों के बल का प्रयोग होता है, यह विवाद के निर्णय 
का अ्रन्तिम उपाय है । किन्तु उससे पूर्व दूसरे पक्ष पर दबाव डालने के लिये जिन 
साधनों का अवलम्बन किया जाता है, वे बाध्यकारी साधन ((०॥एए8४५४९ ॥68- 
507९5) कहलाते हैं । आपेनहाइम ने लिखा है--मतभेदों के समाधान के बाध्यकारी 
साधन वे हैं, जिनमें बाध्यता का कुछ अंश होता है, इनका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य 
के विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि वह पहले राज्य द्वारा वांछित रूप में मतभदों 
के समाधान को स्वीकार कर ले |” 

युद्ध में तथा बाध्यकारी साधनों में कई महत्वपूर्ण भ्रन्तर है । पहला भ्रन्तर 
यह है किये साधन विवाद करने वाले राष्ट्रों ग्रथवा भ्रन्य राज्यों द्वारा युद्ध का कार्य 
नहीं समझे जाते । श्रत: इनका प्रयोग होने पर शांतिकाल के सब सम्बन्ध--राजदूतों 
का आदान-प्रदान, व्यापारिक सम्पर्क और संधियों का पालन सामान्य रूप से होता 
रहता है। दूसरा श्रन्तर यह है कि बाध्यकारी साधनों द्वारा दूसरे पक्षों को हानि 
पहुँचायी जाती है, किन्तु इसकी कुछ सीमा और मर्यादा होती है, युद्ध में परपक्ष को 
हानि पहुँचाने के सभी साधनों का प्रयोग हो सकता है, बशर्तें किवे अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
द्वारा वजित न हों। तीसरा अन्तर यह है कि बाध्यका री साधनों का प्रयोग करने के बाद 
जब दूसरा पक्ष मतभेदों का समाधान करने के लिये तैयार हो जाता है, तो इनका प्रयोग 
बन्द कर दिया जाता है। किन्तु यदि लड़ाई एक बार शुरू हो जाय तो एक पक्ष के झुक 
जाने पर भी दूसरा पक्ष लड़ाई बन्द करने के लिए बाधित नहीं होता । विजेता को विजित 


६. आपेनहाइम--इंटरनेशनल लॉ, खं० पृ० १६२ 
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देश पर मनचाही शर्तें थोपने का पूरा अधिकार है। बाध्यकारी साधनों के प्रयोग में ऐसा 
सम्भव नहीं है । बाध्यकारी साधनों के मुख्य प्रकार ये है :--- 

(क) प्रतिकर्म ((२९(0780॥ )--प्रतिक्मं एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के 
विरुद्ध प्रतिकार लेने की दृष्टि से किये गये कार्य होते हैं। श्रापेनहाइम के शब्दों में 
“प्रतिकर्म बदला लेने के लिये एक पारिभाषिक शब्द है । इसका प्रयोग एक राज्य के ऐसे 
प्रशिष्टतापूर्ण, अ्क्रपाल, भ्रनूचित और श्रन्यायपूर्ण कार्यों के लिये होता है, जो दूसरे राज्य 
द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जाने पर प्रत्युत्तर के रूप में किये जाते हैं । "जब कोई 
राज्य किसी दूसरे राज्य के किसी कार्य से क्षति उठाता है तो वह उसे बैसे ही क्षति पहुं- 
चाने के कार्य करता है, यही प्रतिकर्म है । इसका उद्देश्य इस प्रकार के कार्य द्वारा दूसरे 
राज्य को श्रपना अशिष्ट, श्रनुचित तथा श्रमेत्रीपूर्ण व्यवहार छोड़ने के लिये बाधित 
करना है । कुछ उदाहररों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा । 

जब रूस ने १६०४ में साखालीन टापू में समुद्र से जापानी मछियारों को 
निकाल दिया तो जापान ने रूस से आने वाले माल पर भ्रधिक चुंगी लगाने की धमकी 
दी। १६९५१ में जब चेंकोस्लोवाकिया ने भ्रकारण ही कुछ अमरीकन नागरिकों को 
बन्दी बनाया तो श्रमरीकन सरकार ने इस देश के साथ किये हुए व्यापारिक समझौते 
को रह करने का निश्चय किया। जब दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों के साथ 
रंगभेद की नीति में कोई कमी या परिवतेन नहीं किया तो भारत सरकार ने शअ्रपने 
देश में रहने वाले दक्षिणी भ्रफ़ीका के नागरिकों पर भ्रनेक प्रतिबन्ध लगा दिये तथा बहाँ 
से अपना प्रतिनिधि---भारतीय हाई कमिश्नर भी वापिस बुला लिया । १८६६ में क्यूबा 
के जनरल वेलियर ने जब क्यूबा से कच्चे तम्बाक्‌ के बाहर जाने पर पाबन्दी लगाई तो 
सं० रा० अमेरिका ने इस देश से सिगार का श्रायात बन्द कर दिया। फरवरी १८६९६ 
में जब श्रलास्का के सीमा-विवाद पर कनाडा का सं० रा० अ्रमरीका से कोई समझौता 
नहीं हो सका तो कनाडा में चार्ल्स टप्पर ने इस पर बल दिया कि श्रमरीकन उद्योगों 
के लिये कनाडा से जाने वाली वस्तुभों--इमारती लकड़ी, कच्ची खालों, ऊन आदि के 
निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । 

(ख) प्रत्यपहार (7२००758|5)--ब्रियर्ली ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए 
कहा है कि “शाब्दिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से इसका श्रर्थ बदले की दृष्टि से सम्पत्ति 
का जब्त करना या व्यक्तियों का पकड़ना है श्लोर पहले एक राज्य के लिये यह बात 
असाधारण नहीं थी कि वह अपने किसी ऐसे नागरिक को प्रत्यपहार-पत्र ([,८(०&ः ० 
४५०८) दे, जो दूसरे राज्य में न्याय से वंचित किया गया हो । इस पत्र द्वारा उसे 
यह अधिकार दिया जाता था कि वह स्वयमेव दूसरे राज्य के प्रजाजन द्वारा पहुँचायी 
हामि का बदला बल-प्रयोग द्वारा ले या भ्रपराधी (0070००॥) राज्य के प्रजाजनों 
की सम्पत्ति लूट ले। अब विशेष प्रत्यपहार ($7८०ं& २०७छ754]) की यह प्रथा बहुत 

समय से लुप्त हो चुकी है ।” झापेनहाइम के शब्दों में, “प्रत्यपहार एक राज्य के, दूसरे 
७. पक्‍्रापेनहाइम--इंटरनेशनल सा, खं० २, पृ० १३४ 
८. ब्रियली--दी लॉ झाफ नेशन्स, १० ३२१ 
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राज्य के विरुद्ध उसे हानि पहुँचाने वाले तथा भन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे भ्रवैध कार्य हैं, 
जिन्हें ग्रपवाद रूप में इस उद्देश्य से करने की अनुमति दी जाती है कि दूसरे राज्य को, 
उसके भ्रपने भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध करने से उत्पन्न हुए मतभेद का संतोषजनक समाधान 
स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सके ।' हाल ने इसके श्रौचित्य श्रौर मर्यादा का 
स्पष्टीकरण करते हुए कहा है--प्रत्यपहार का श्रौचित्य यही है कि यह युद्ध के भीषण 
विकल्‍प के निराकरण का साधन है। सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया जाना चाहिये 
कि पूर्ण युद्ध की सम्भावना कम करने वाला कोई भी कार्य पर्याप्त कारण होने पर 
प्रनुमति योग्य होता है।” स्टाक के शब्दों में प्रत्यपहार ऐसे उपाय हैं, जो कुछ राज्य 
दूसरे राज्य के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाहियों के रूप में करते हैं तथा जिनका उद्देश्य 
(उन्हें पहुँचायी गई हानि का) निवारण करना होता है। पहले इस शब्द का प्रयोग 
सम्पत्ति की जब्ती और व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिये होता था, किन्तु बतंमान समय 
में इनका यह अभिप्राय समझा जाता है कि किसी राज्य के गरकानूनी या अनौचित्यपूर्ण 
व्यवहार से उत्पन्न हुए झगड़े के समाधान की दृष्टि से दूसरे राज्य द्वारा अ्वलम्बन किये 
गये बल-प्रयोग के साधत। इसके अनेक रूप हो सकते हैं--जेसे किसी विशेष राज्य के 
माल का बहिष्कार, पोतावरोध (&77078०), नौसेनिक प्रदर्शन या गोलाबारी ।** 

उपर्युक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यपहार का साधन उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय 
अपराधों के लिए बरता जा सकता है, जिनके लिये इन अपराधों की क्षतिपूर्ति मैत्रीपूर्ण 
उपायों से नहीं हो सकती । कोई प्रत्यपहार तब तक उचित नहीं समझा जा सकता जब 
तक कि (१) अपराध करने वाले राज्य द्वारा पहुँचायी गई हानि के निवारण की प्रार्थना 
विफल न हो चुकी हो। (२) किसी राज्य को पहुँची हुई क्षति की तुलना में प्रत्य- 
पहार के कार्य “भ्रधिक” न हों । प्रत्यपहार से दूसरे राज्य को उतनी ही मात्रा में क्षति 
पहुँचानी चाहिए, जितनी पहले राज्य ने उसे पहुंचायी हो। (३) प्रत्यपहार का अवलम्बन 
हालेण्ड के मतानूसार केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए, जिनमें बड़ी गहरी 
क्षति पहुँची हो, इस क्षति को पहुँचाने वाला अथवा इसका समर्थन करने वाला दूसरा 
राज्य हो तथा इसके लिये न्याय प्राप्त करने के सब प्रयत्न असफल हो चुके हों प्रत्यपहार 
के कुछ आधुनिक उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 

प्रथम विश्वयूद्ध में पुतंगाल तटस्थ था। अफ्रीका में इसका एक उपनिवेश 
अंगोला था, इसकी सीमा तत्कालीन जमेंन दक्षिण-पश्चिमी श्रफ़रीका के साथ लगती थी, 
१६१४५ में अ्ंगोला के सीमावर्ती स्थान नौलिओआ में हुई एक घटना में तीन जर्मन मारे 
गये । यहू मामला (९0784 ?. 0शपरा॥॥--0॥6 '३ए॥।४४ (४४०, 4927-28 ) 
पंचायती ब्रद्यलत को सौंपा गया। इसके सामने उपस्थित की गई साक्षी के आधार पर 
इसे विश्वास हो गया कि यह घटना विशुद्ध रूप से भ्रान्ति का परिणाम थी । जर्मन लोगों 
ने प्रत्यपहारं के रूप में भ्रपनी सेना पुरतंगाल के प्रदेश में भेजी, इसने भ्रनेक सीमाबर्ती 
चौकियों पर हमला किया तथा नौलिश्रा से वहाँ की रक्षक सेना को भगा दिया; 

६. प्रापेनहाइम--दी इंटरनेशनल लॉ, खं० २, पु० १३६ 

१०. स्टार्क--एन इंट्रोडग्शन टू इंटरनेशनल लॉ, भु० ३४२-३ 
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पुतंगालियों द्वारा जर्मन सेना के दबाव के कारण खाली किये गये प्रदेश में स्थानीय जनता 
ने विद्रोह किये और इसे दबाने के लिए पुर्तंगालियों को पर्याप्त सेना भेजनी पड़ी। पंचों 
ने इस मामले में प्रत्यपहार के बंध होने के लिए तीन शर्तें रखीं--(क) दूसरे राज्य द्वारा 
कोई अवैध कार्य होना चाहिये । (ख) प्रत्यपहार का कार्य करने से पहले अवध कार्यो से 
उत्पन्न हुई शिकायत को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण उपायों का अवलम्बन किया जाना 
चाहिये । इनके विफल होने पर प्रत्यपहार के कार्य (7२९७7545) होने चाहियें। 
(ग) प्रत्यपहार के साधन अधिक उग्र नहीं होने चाहियें, इनका दूसरे राज्य द्वारा 
पहुँचायी गई क्षति के समानूपात में होना श्रावश्यक है। इस मामले में पुर्तेंगाल ने 
कोई अवध कार्य नहीं किया था, जमंनी ने इस शिकायत को दूर करने के लिये शांतिपूर्ण 
रीति से प्रयत्न नहीं किया था तथा जमंनी की कार्यवाही उसे पहुँची क्षति से कहीं श्रधिक 
भारी क्षति पुतेंगाल को पहुँचाने वाली थी, भ्रत: इस मामले में पंचों का पंचाट (8५७५ ) 
पुतंगाल के पक्ष में था । 

१६३४ में फ्रेंच बन्दरगाह मार्सलीज में यूगोस्लाविया के राजा एलेक्ज़ेण्डर की 
हत्या कर दी गयी, यूगोसलाविया यह समझता था कि इसके पीछ हंगरी का हाथ है, ग्रत: 
उसने अपने देश के हंगेरियनों का निष्कासन किया । १६३७ में स्पेन के गणराज्य की 
सरकारी सेना के एक वायुयान द्वारा एक जमंन यू द्पोत [000$०॥थभ॥0 पर की गई 
तथाकथित गोलाबारी का बदला लेने के लिए जमं॑न जंगी जहाजों ने आल्मेरिया के 
स्पेनिश बन्दरगाह पर गोलाबारी की । 

युद्ध के समय युद्धकारी देशों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध किये जाने वाले कार्यो को 
भी प्रत्यपहार कहा जाता है, किन्तु इनका उद्देश्य सामान्य रूप से यह होता है कि शत्रु 
युद्ध के नियमों का उल्लंघन न करे । १६३६-४० में जब जमंनी ने समुद्रों में चुम्बकीय 
सुरंगें बिछाकर ब्यापारिक जहाजों को ड्बोने का अवैध कार्ये आरम्भ किया तो ग्रेट 
ब्रिटेन इसे रोकने के लिए तटस्थ देशों के जहाजों पर लदे हुए जर्मनी से निर्यात किये गये 
पदार्थों को जब्त करने लगा । 

प्रत्यपहार के कई प्रकार होते हैं। इनको प्राय: विशेष ($8.८८७।) श्रौर 
सामान्य (05०722&] ) नामक दो वर्गों में बाँठा जाता है। बिशेष प्रत्यपहार वे हैं, 
जिनमें दूसरे राज्य के किसी कार्य से क्षतिग्रस्त होने वाले विशेष व्यक्तियों को बदला 
लेने का भ्रधिकार दिया जाता है और सामान्य प्रत्यपहार में ऐसा बदला लेने का 
झ्रधिकार सामान्य रूप से सब नागरिकों और सेनाओं को दिया जाता है । प्रत्यपहार 
का आ्रादिम रूप विशेष प्रत्यपहार था। योरोप के मध्यकालीन राजा कई बार अपने 
प्रजाजनों की, दूसरे राज्यों के नागरिकों द्वारा पहुँचायी गई क्षति का प्रतिशोध करने 
में भ्रसमर्थ होते थे, इस प्रवस्था में वे ऐसे प्रजाजनों को बदला लेने का श्रधिकार दे 
देते थे । इसमें एक बड़ा लाभ यह था कि दूसरे राज्य के साथ युद्ध छेड़े बिना ही 
वैयक्तिक रूप से क्षतिपूर्ति के लिये बदला लिया जा सकता था। इटली के राज्यों में 
बहुधा ऐसा होता था । इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से शनैः-शने: 
प्रत्यपहार के नियमों का विकास होने लगा। इसका सबसे बडा नियम यह था कि 
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प्रत्यपहार का अ्रधिकार राजा द्वारा दिया जाता था। फ्रांस में चाल्स षष्ठ (१४०० 
ई०) के समय से प्रत्यपहार-पत्न प्रदात करना राजा का विशेषाधिकार समझा जाने 
लगा । इसे प्राप्त करने से पहले किसी नौसेनिक न्यायालय में यह प्रमाणित करना 
पड़ता था कि इतनी धनराशि का सामान श्रमुक राज्य के व्यक्तियों द्वारा लूटा गया 
है । इसके ग्राधार पर प्रत्यपहार में उतनी ही धनराशि वाला उस देश का सामान लूटने 
का अ्रधिकार दिया जाता था, इसे प्राप्त करने वाले को जमानत जमा करानी पड़ती 
थी, लूट का माल अ्रदालत के श्रागे उपस्थित करना झ्रावश्यक था । विशेष प्रत्यपहार 
का अन्तिम उदाहरण १७६३ में फ्रेंच सरकार द्वारा मासलीज़ के एक व्यापारी को 
जिनोग्रा के विरुद्ध दिया गया प्रत्यपहार-पत्र था । इसके बाद यह प्रथा लुप्त हो गई। 

सामान्य प्रत्यपहार (.5»॥278] २ि०७॥$8| ) का तात्पय हानि पहुँचाने वाले देश 
के जहाज और सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार अपनी सब सेनाओ्रों और प्रजाजनों 
को सामान्य रूप से प्रदान करना है। क्रामवेल के समय फ्रांस ने एक ब्रिटिश व्यापारिक 
जहाज को अवेध रीति से जब्त कर लिया और पेरिस ने इसका प्रतिकार करने में विलम्ब 
किया । इस पर क्रामवेल ने फ्रेंच जहाजों को सामान्य रूप से पकड़ने के लिए श्रपने 
जहाज भेज दिये | कई फ्रेंच जहाज पकड़कर बेच दिये गये, इनसे ग्रेट ब्रिटेन का मुआवजा 
प्रा करने के बाद शेष राशि फ्रांस को सौंप दी गई। १८१६ में इंगलैंड ने सिसली के 
राजा के साथ उसके प्रदेश से गन्धक निकालने की संधि की थी । बाद में इस संधि को 
अवहेलना करते हुए राजा ने इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसका 
बदला लेने के लिये ब्रिटिश विदेशमन्त्री लार्ड पामस्टेन ने नेपल्ज्ञ में अपना बेड़ा भेजा, 
इसने उसके सभी जहाजों को पकड़ लिया । सिसली के राजा को अन्त में विवश होकर 
गन्धक का एकाधिकार समाप्त करना पड़ा और उसने ब्रिटिश व्यापारियों को उनकी 
क्षतिपूति के लिए हर्जाना दिया। १५६१ में ब्राजील के तट पर नष्ट होने वाले ब्रिटिश 
जंगी जहाज प्रिन्स श्रॉफ वेल्ज़ को वहाँ के निवासियों द्वारा लूट लिया गया । जब ब्राजील 
की सरकार ने इस विषय में क्षतिपूर्ति करने से इंकार किया तो ब्रिटिश बेड़े ने ब्राजील के 
पाँच जहाज पकड़ लिए, श्रन्त में ब्राजील को ३२०० पौंड का हर्जाना देने को विवश 
होना पड़ा । 

झापेनहाइम ने प्रत्यपहार को भावात्मक (?०आं४५०) और निषेधात्मक 
(]२८४०४४४८) नामक दो वर्गों में बाँटा है। भावात्मक प्रत्यपहार वे कार्य हैं जो सामान्य 
अ्रवस्था में भ्रन्तर्राष्ट्रीय अ्रपराध समझे जाते हैं । निषेधात्मक प्रत्यपहारों का तात्पयं ऐसे 
कार्यों की न करने से है जो सामान्य रूप से श्रावश्यक समझे जाते हैं, जैसे संधियों का 
पालन, ऋणों की भ्रदायगी । 

” सं० रा० संघ के चार्टर के अनुसार प्रत्यपहार का प्रयोग अवैध है। चार्टर की 

धारा २ के पैराग्राफ ३ तथा ४ में इस बात पर बल दिया गया है कि इसके सदस्य-राज्य 
किसी भ्रन्य राज्य की प्रादेशिक अखण्डता और राजनीतिक स्वाधीनता नष्ट करने के लिये 


शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तथा इसकी धमकी भी नहीं देंगे । परत: दूसरे राज्य के विरुद्ध 
ए टिटेण जिओ आतजक करी शावता के प्रतिकल है| धारा ३३ में 
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शान्ति श्र सुरक्षा को खतरे में डालने वाले श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्त्ता 
एवं भ्रन्य शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा करने को कहा गया है, अतएव चार्टर के अनुसार 
प्रत्यपहार का अवलम्बन वैध नहीं है। 

किन्तु स्टाक ने बताया है कि कुछ अ्रवस्थाओं में “अन्तर्राष्ट्रीय या सामूहिक प्रत्य- 
पहार ((०॥6८४९५८ २८7७४&४| ) बंध भी होते हैं। यदि कोई देश मादक द्रव्यों के अत्यधिक 
निर्यात से इनके अवैध व्यापार की सम्भावना को बढ़ाता है तो १६९३१ के “जेनेवा श्रोषध 
झभमिसमय ((0९७0ए8 7प25 (०॥ए०ा।०॥) के अनुसार इस देश के निर्यात पर 
ग्रधिरोध (702० ) होता है, श्र्थात्‌ इसके बन्दरगाहों में जहाजों को ऐसा माल 
बाहर ले जाने से रोका जा सकता है । इसका दूसरा उदाहरण संघ के आदेश से की 
जाने वाली व्यवस्थायें हैं । कोरिया युद्ध के समय १८ मई १६५१ को जनरल भअसेम्बली 
ने यह प्रस्ताव पास किया था कि संघ के सदस्य चोन की साम्यवादी सरकार तथा उत्तरी 
कोरिया की सरकार के अ्रधिकार वाले प्रदेशों को जहाजों द्वारा शस्त्र, रण सामग्री, 
पेट्रोल तथा परिवहन के साधन न भेजें । 

(ग) अझ्रधिरोध (:04720 )--किसी देश के बन्दरगाहों में व्यापारिक जहाजों 
के प्रवेश या निष्क्रमण पर पाबन्दी लगाना अभ्रधिरोध, घाटबन्दी या पोतावरोध है ।॥ 
अंग्रेजी में इस शब्द का मूल स्पेनिश है और इसका भ्रर्थ बन्दरगाहों में जहाज को रोकना 
है । जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को क्षति पहुँचाता है और दूसरा राज्य पहले 
राज्य को क्षतिपूि प्रदान करने के लिए बाधित करने के उद्देश्य से अपने बन्दरगाहों में 
विद्यमान श्रपराधी राज्य के जहाजों को रोक लेता है तो यह अ्रधिरोध या नावाधिरोध 
है । जहाजों को कई उद्देश्यों से रोका जाता है, कई बार युद्ध छिड़ने से पू्वे ऐसा इसलिये 
किया जाता है कि विदेशी जहाज कोई राजनीतिक महत्व का समाचार अन्य देशों में 
प्रसारित न करें| पहले युद्ध की सम्भावना होने पर शत्रु-देश के जहाजों को श्रपने 
बन्दरगाहों में रोका जाता था; युद्ध के समय तटस्थ देशों के जहाज रोककर उनके 
स्वामियों को मुझ्राविजा देने के बाद उन जहाजों से भ्रपता काम लिया जाता था । 
किन्तु श्रधिरोध का आशय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की दृष्टि से जहाजों पर लगायी गई 
रोक से है । यह अपने देश के जहाजों पर भी लगायी जा सकती है। १७६६ में ऐसी रोक 
ग्रेट ब्रिटेन ने तथा १८०७ में सं० रा० भश्रमरीका ने अ्रपने जहाजों पर लगायी थी। 

(घ) शान्तिमय श्रावेष्टन (१३०॥० 8!00/80९ )--युद्ध के समय युद्धकारी 
देश एक-दूसरे के बन्दरगाहों की पूरी नाकाबन्दी या श्रावेष्टन करते हैं । शान्तिकाल में 
इस प्रकार का कार्य शान्तिमय आवेष्टन कहलाता है । इसका उद्देश्य दूसरे राज्य पर 
दबाव डालना होता है भ्रौर दबाव डालने वाले देश के जहाज उसके बन्दरगाहों श्नौर तट 
को ऐसा घेर लेते हैं कि अन्य देशों के साथ उसका व्यापारिक सम्पर्क बिल्कुल समाप्त 
हो जाता है। १९०२ में जब वेनेजुएला ने ग्रेट ब्रिटेन, जमंनी और इटली के ऋणों की 


११. कौटिलीय अप्रथ॑शास्त्र में घाटों (तीथों) में रोकी गई नावों के लिये बद्धतीर्थ शब्द 
का प्रयोग किया है (२२८) बद्धतीर्थाश्चेता: कार्या: राजद्विष्टकारिणां तरणभयात्‌ । इस दृष्टि से 
£770788० को बद्धतीर्थता भी कहा जा सकता है, दोनों का मूल शब्दार्थ एक ही है । 


४३८ इन्तर्राष्ट्रीय कानन 


ग्रदायगी नहीं की, तो इन देशों की नौसेनाओं ने उसका घेरा डालकर उसे ऋण शदा 
करने के लिए विवश करने का प्रयत्न किया। 

शान्तिमय श्रावेष्टन के ओऔचित्य के सम्बन्ध में विधिशास्त्रियों में बड़ा मतभंद 
है । किन्तु इस विषय में सब एक सम्मति रखते हैं कि घेरा डालने वाले राज्य को 
तीसरे राज्य के घेरा तोड़ने वाले जहाजों को पकड़ने या जब्त करने का अ्रधिकार नहीं 
है। आवेष्टन की समाप्ति पर ये जहाज इनके स्वामी देश को वापिस किये जाने चाहियें। 
शान्तिमय श्रावेष्टन के परिणाम बहुत गम्भीर होते हैं; श्रतः इनका प्रयोग संधिवार्त्ता के 
पूर्ण रूप से विफल होने पर ही किया जाना चाहिये | शक्तिशाली नौसेना रखने वाले 
देश निबंल राज्यों के विरुद्ध इसका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग 
भी सम्भव है। १६वीं शताब्दी से इस साधन का प्रयोग होने लगा है । सर्वप्रथम यूनान 
के स्वतन्त्रता युद्ध में इसका प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने तुकंसेनाश्रों द्वारा 
अधिकृत समुद्रतट के शान्तिमय झावेष्टन के रूप में किया । १५३१ में फ्रांस ने पुतंगाल 
में फ्रेंच प्रजाजनों को पहुँची क्षति पूरी कराने के लिये इसकी टेगस नदी का आवेष्टन 
किया। १८३३ में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हालण्ड की तथा १८४४ में अ्रजंण्टाइना की 
नाकाबन्दी की । १८३८ में फ्रांस ने में क्सिको के बन्दरगाहों का आवेष्टन किया। 

यह साधन शक्तिशाली नौसेना रखने वाले देशों द्वारा निरबंल राज्यों के विरुद्ध 
सफलतापूर्वक बरता जा सकता है । स्टार्क ने यह लिखा है' कि महाशक््तियों ने प्रायः 
मिलकर इसका प्रयोग सामूहिक हित की दृष्टि से संधियों के पालन, युद्धों को रोकने, 
उपद्रवों को शान्त करने के लिए किया है । १८८६ में यूनानी सेनायें टर्की के सीमान्त 
पर जमा हो गयीं, इस समय महाशक्तियों के शान्तिमय शआरावेष्टन ने दोनों देशों में युद्ध की 
झ्राशंका को समाप्त कर दिया । सं० रा० संघ के चाटंर की धारा ४२ में सुरक्षा परिषद्‌ 
को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये इस साधन के अवलम्बन का 
ग्धिकार दिया गया है । 

शान्तिमय आवेष्टन का उपाय श्रपनाने में कई लाभ हैं । यह युद्ध की अपेक्षा 
कम उम्र तथा अधिक लचकीला साधन है । दूसरी झश्लोर यह सामान्य प्रत्यपहार से भ्रधिक 
उग्र है और इसे यदि प्रबल राज्यों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाय तो यह युद्ध का कार्य 
समझा जा सकता है | प्रबल सामुद्रिक शक्तियां प्रायः इस साधन का अ्रवलम्बन युद्ध के 
उत्तरदायित्व, असुविधाञ्रों तथा बोझ से बचने के लिये करती हैं। शान्तिमय श्रावेष्टन 
में युद्ध की स्थिति न होने के कारण तीसरे राज्यों के जहाजों का आवेष्टन करने वाला 
देश युद्ध और तटस्थता के नियम नहीं लागू कर सकता, उसे इनके जहाज पकड़ने झौर 
जब्त करने का अधिकार नहीं है । जब वह युद्ध की परेशानियों से बचने के लिए शांति- 
मय आवेष्टन का अवलम्बन करता है तो वह युद्ध भौर शांति दोनों के लाभ पाने का 
दावा नहीं कर सकता । 
द (ड) हस्तक्षेप (767५27007 )---कई बार दो देशों का झगड़ा निबटाने के 


१२. स्टार्के---एन इंट्रोडक्‍्शन टू इंटरनेशनल लॉ, पृ० १४५ 
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लिये तीसरा राज्य हस्तक्षेप करता है। भ्रापेनहाइम के मतानुसार यह दो राज्यों के 
विवाद में तीसरे राज्य द्वारा ऐसा तानाशाही हस्तक्षेप है, जिसका उद्दे श्य यह होता है कि इस 
विवाद का समाधान हस्तक्षेप करने वाले राज्य की इच्छा के अनुसार हो ।'' हस्तक्षेप- 
कर्ता राज्य दोनों पक्षों पर पंचनिर्णय के लिये भ्रथवा विशेष समाधान स्वीकार करने के 
लिये दबाव डाल सकता है। कई बार श्रनेक राज्य मिलकर ऐसा दबाव डालते हैं । पहले 
(पृ० १३६) यह बताया जा चुका है कि शिमोनोसेकी की चीन-जापान संधि के बाद 
जमंनी, फ्रांस और रूस ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जापान को इस बात के 
लिये विवश किया कि वह लिआझोट्ंग का प्रायद्वीप चीन को वापिस कर दे | सं० रा० 
अमरीका ने मनरो सिद्धान्त के झ्राधार पर दक्षिण ग्रमरीका के राज्यों के मामले में 
अनेक बार हस्तक्षेप किया है । 


१३. प्रापेनहाइम--इंटरनेशनल लॉ, खण्ड १, प्रष्टम संस्करण, पु० ३०४५ 


तीसरा भाग 


युद्ध के निथम 


इक्कोसवां ग्रध्याय 
युद्ध श्लोर इसके प्रभाव 
(१४27 8॥0 ॥5$ ४९९७५) 


युद्ध का स्वरूप (घ४८एा८ एा ७४४)--शअन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण 
हल न होने पर इनके समाधान के लिए युद्ध के उपाय का अवलम्बन किया जाता है। 
जब दुर्योधन ने पाण्डवों के दूत श्रीकृष्ण को पाँच गाँव देने के न्यूनतम प्रस्तावों को ठुकराते 
हुए कहा--सूच्यग्र॑ नैवं दास्यामि विना युद्धेन केशव तो पाण्डवों के लिए संग्राम करना 
अनिवार्य हो गया । युद्ध राज्यों के मध्य सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाने वाला ऐसा 
संघर्ष है, जिसमें दोनों एक-दूसरे को बलपूर्वक जीतकर उससे श्रपनी बात मनवाना 
चाहते हैं । हॉल ने इसका स्वरूप बताते हुए कहा है--“जब राज्यों के मध्य मतभेद इतने 
अधिक बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्ष बल-प्रयोग का भ्रवलम्बन करते हैं श्रथवा उनमें से 
कोई एक पक्ष हिंसा के ऐसे कार्य करता है, जिन्हें दूसरा पक्ष शांति का भंग समझता है 
तो दोनों में युद्ध का सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है। इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध 
नियन्त्रित हिसा का प्रयोग उस समय तक करते हैं, जब तक कि दोनों में से एक पक्ष उन 
शर्तों को स्वीकार करने को तैयार न हो जाय, जिन्हें उसका शत्रु उससे मनवाना 
चाहता है ।”' आपेनहाइम के मतानुसार “थ्रुद्ध दो या श्रधिक राज्यों में अ्रपनी सशस्त्र 
सेनाओं द्वारा इस उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष है कि दूसरे पक्ष को पराजित किया 
जाय और विजेता द्वारा उस पर शांति स्थापित करने की मनचाही शर्तें थोपी जाएँ।!' 
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१. हॉल--हृण्टरनेशनल लॉ, भ्रष्टम संस्करण, पृ० ८१ 

२. आपेनहाइम---इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २, सप्तम संस्करण, पृ० २०२ 

इस प्रसंग में प्राचीन भा रत के विधिशास्त्रियों द्वारा किये गये युद्ध या विग्रह के लक्षणों 
का उल्लेख समीचीन प्रतीत होता है। कौटिल्य के शब्दों में शत्रु को हानि पहुँचाने वाले द्रोह या 
हिसापूर्ण कार्य करना लड़ाई है (भ्रपकारो विग्रह: ७।१)। शुक्राचार्य के मत में शत्रु को पीड़ित 
झौर वशीभूत करने वाला कार्य युद्ध ह/ (विनय कुमार सरकार का अनुवाद ४-७, ४६८-२) । 
'कामन्दक का लक्षण है--भ्रमर्षोपगृहीतानां मन्युसंतप्तचेतसाम्‌ । परस्परापकारेण पुंसां भवति 
विश्रह:। इसकी यह खूबी है कि इसमें दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने की इच्छा को युद्ध की विशेषता 
बताया गया है। आधुनिक विधिशास्त्ती भी इसे ऐसा मानते हैं। प्राचीन स्मृतिकारों का यह विचार 
था कि युद्ध का प्रयोग प्रत्यन्त श्रसाधारण अ्रवस्था में, प्रन्य उपायों के विफल होने पर किया जाना 
चाहिए । राजा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए 'कि वह युद्ध किये बिना विजय प्राप्त करे-..- 
अ्रयुडडनेव विजय॑ वर्धयेत बसुधाधिप: । जघन्यमाहुविजयं युद्धेन च नराधिप । (महाभारत शांतिपर्व, 
€४।१ ) । इसका कारण स्पष्ट करते हुए कामन्दक (६-११) ने कहा है कि युद्ध में दोनों पक्षों का 
'नाश होता है---नाशो भवति युद्धेन कदाचिदुभयोरपि । मनु का यह मत (७।१६९) है कि युद्ध में 


डं४ड४ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


युद्ध की बंधता के विचार की समाप्ति--(श/३ 0565 व8 [४० ८०॥४- 
78८८ )--प्रथम विश्वयुद्ध से पहले प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि 
से लड़ाई छेड़ने का अधिकार ([॥6 7ह0 (0 7786 एव) प्राप्त था । किन्तु राष्ट्र- 
संघ के संविधान ने इस सिद्धान्त की घोषणा की कि कोई भी लड़ाई या लड़ाई की 
धमकी संघ के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से गहरी चिन्ता का विषय है तथा इस 
सम्बन्ध में विश्व में तथा विभिन्‍न राष्ट्रों में शांति वनाये रखने के लिए संघ को प्रभाव- 
शाली कार्यवाही करनी चाहिए। इसका यह अर्थ था कि संघ के सदस्यों ने शांति 
बनाये रखने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व ((णात्लांए८ 7९४णाओंतं॥।॥) के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया तथा विभिन्‍न राष्ट्रों द्वारा छेड़ी जाने वाली लड़ाइयों की 
पुरानी परम्परा का परित्याग करने की घोषणा करते हुए अपने विवाद संघ के सामने 
लाने का निश्चय किया । पेरिस में हुए केलाग-ब्रीआँ पैक्ट (790०० ९5) द्वारा 
इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के उपाय का परि- 
त्याग करने की घोषणा की । इससे राष्ट्रों के लिए युद्ध के उपाय का अवलम्बन करना 
अवध हो गया | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सं० रा० संघ के चार्टर में भी विभिन्‍न 
राष्ट्रों द्वारा युद्ध छेड़ने के अधिकार को अस्वीकार किया गया है। शक्ति का प्रयोग 
केवल सुरक्षा परिषद्‌ या जनरल असेम्बली ही कर सकती है, कोरिया तथा कांगो 
(किनहासा ) के मामले में उसने सैनिक बल का प्रयोग किया है। किन्तु चार्टर की 
धारा ४२ के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा युद्ध के उपायों का प्रयोग विभिन्‍न राष्ट्रों 
द्वारा अपनी इच्छानुसार युद्ध छेड़ने के पुराने अधिकारों से सर्वथा भिन्‍न है। सं० रा० 
संघ के चार्टर की धारा ५१ किसी राष्ट्र को श्रात्मरक्षा ($०॥-0०४०॥०८) के लिए 
युद्ध करने का अधिकार उसी समय तक प्रदान करती है, जब तक कि सुरक्षा परिषद्‌ 
शांति बनाये रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है | इससे यह स्पष्ट है कि 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से विभिन्‍न राष्ट्रों द्वारा छेड़े जाने वाले युद्ध श्रब॒ वैध नहीं 
रहें हैं। फिर भी भ्रभी तक मानव समाज में युद्धों की सत्ता बनी हुई है, सं० रा० संघ 
इनका अन्त नहीं कर सका । अतः युद्धों के श्रवेध होते हुए भी इनके विभिन्‍न प्रकारों 
और नियमों का प्रतिपादन करना आवश्यक है । 

युद्धों के प्रकार ((]४5४0०७॥०॥ ०५७४५ )--पहले युद्धों का अ्रनेक दृष्टियों 
से वर्गीकरण किया जाता था । 

(क) मध्यकालीन योरोप में धामिक दृष्टि से धरम्य या न्याय्य (7०७) और 
भ्रधर्म्य प्रथवा अ्न्याय्य (070७) युद्धों पर बहुत बल दिया जाता था। (देखिये 
ऊपर पृ० २३-३३ ) । झ्राजकल यद्यपि इस वर्गीकरण को बहुत श्रधिक महत्व नहीं दिया 
जाता, तथापि किसी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता या प्रादेशिक अ्रखण्डता को सुरक्षित 


विजय के झनिश्चित होने तथा पराजय की सम्भावना होने से युद्ध के मार्ग का अवलम्बन नहीं 
करना चाहिए--अनित्यों विजयो यस्माददृश्यते युध्यमानयो: । पराजयश्च संग्रामे तस्मादयुद्ध 
विवर्जयेत्‌ ।। शुक्रमीति के भ्रनुसार अन्य उपायों के विफल होने पर ही यूद्ध करना चाहिए--- 
उपायान्तरनाशे तु ततो बिग्रहमाचरेत्‌ । 


युद्ध और इसके प्रभाव ड४ प्‌ 


रखने की दृष्टि से लड़े जाने वाले युद्ध धम्यं समझे जाते हैं। अपने पड़ोसी देशों के प्रदेशों 
के प्रति विस्तारवादी नीति के कारण किये जाने वाले युद्ध श्रन्यायपूर्ण कहलाते हैं । 
द्वितीय विश्वयूद्ध से पहले जमंनी का यह कहना था कि उसे जर्मन जनता के जीवमयापन 
के लिए अधिक स्थान (7७&0ा59प॥ ) चाहिए, श्रत: उसने पड़ोसी राज्यों के प्रदेश 
हड़पने शुरू किये और युद्ध आरम्भ किया । उसका यह युद्ध श्रन्यायपूर्ण था । 

(ख ) मध्यकाल में युद्धों को सार्वजनिक (?प70॥0) तथा बेयक्तिक नामक 
दो वर्गों में बाँठटा जाता था। दो स्वतन्त्र, सर्वोच्चप्रभुतासम्पन्न राज्यों का सशस्त्र 
सैनिक संघर्ष सार्वजनिक यूद्ध कहलाता था, किन्तु दो बड़े जमींदारों का सैनिक भर्ती 
करके लड़ाई करना वैयक्तिक युद्ध कहलाता था। आजकल ऐसे युद्ध की प्रथा बिल्कुल 
समाप्त हो गई है । इस समय सभी युद्ध सावेजनिक समझे जाते हैं और राज्यों के मध्य 
में होते हैं। किसी राज्य में विद्रोह या अ्रभिद्रोह होने पर विद्रोहियों को मान्यता प्रदान 
करके (देखिए ऊपर १० १८२) उन्हें युद्ध की स्थिति प्रदान की जाती है । 

(ग) युद्धों का एक भ्रन्य भेद पूर्ण (?०/र८८।) और श्रपर्ण युद्ध होता है। जब 
कोई एक राष्ट्र समग्र रूप में दूसरे राष्ट्र से लड़ाई करता है, तो यह पूर्ण युद्ध होता है, 
किन्तु जब यह लड़ाई कुछ स्थानों भ्रौर व्यक्तियों तक सीमित होती है तो इसे श्रपूर्ण युद्ध 
कहा जाता है। 

(घ) युद्ध का एक श्रन्य प्रकार यादव युद्ध या गहयुद्ध (टशं। फथ) भी 
है। यह एक ही राज्य के विभिन्‍न व्यक्तियों में होता है, जैसे स्पेन का गृहयुद्ध वहाँ की 
गणराज्य सरकार के विरुद्ध जनरल फ्रांको तथा उसके समर्थक सेनापतियों द्वारा किया 
गया विद्रोह था । ग्रोशियस ने इसे मिश्रित युद्ध (१(४60 ए४७॥) का नाम इसलिए दिया 
था कि इसमें सरकार की ओर से विद्रोहियों को दबाने का प्रयत्न सावंजनिक (?५७॥८) 
युद्ध होता है तथा विद्रोही व्यक्तियों द्वारा सरकार को हटाने का प्रयास वैयक्तिक 
(?7४४४०४० ) युद्ध होता है, गृहयुद्ध में इन दोनों का सम्मिश्रण होता है। श्रापेनहाइम ने 
गृहयुद्ध का लक्षण करते हुए कहा है कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब एक राज्य 
में दो परस्पर-विरोधी पक्ष इस उद्देश्य से शस्त्रों का अवलम्बन करते हैं कि वे राज्य में 
सत्ता प्राप्त कर लें अ्रथवा यह स्थिति उस दशा में भी उत्पन्न होती है, जब किसी राज्य 
की जनता का एक बड़ा भाग वध सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करता है ।' 

(ड) युद्धों का एक श्रन्य भेद झोपचारिक (707778) तथा अ्रनौपचारिक 
([707774) युद्ध है। जब कोई लड़ाई युद्ध-घोषणा भ्रादि की सब विधियों का पूरा 
पालन करते हुए छेड़ी जाती है तो यह श्रोपचारिक युद्ध कहलाता है, किन्तु जब बिना 
युद्ध घोषणा के तथा प्रन्य विधियों का पालन न करते हुए इसे किया जाता है तो यह 
भ्रनौपचारिक युद्ध होता है । जापान ने १६३३ में चीन के विरुद्ध ऐसी लड़ाई छेड़ी थी। 
२० भ्रक्टूबर १६६२ को साम्यवादी चीन ने बिना घोषणा के भारत के साथ ऐसा युद्ध 
झ्रारम्भ किया था। 


३. आपेनहाइम---ईण्टरनेशनल लॉ. खण्ड २ 7० ०«० 


४४६ झ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


छापामार (00८7) युद्ध शत्रु के प्रबल होने पर किया जाता है । मराठों 
ने शक्तिशाली मुगल सम्राट्‌ औरंगज़ेव के विरुद्ध इसी नीति का प्रयोग करके उसके 
छक्के छुड़ाये थे । आपेनहाइम के मतानूसार “यह ऐसी लड़ाई है जो शत्रु द्वारा श्रधिकृत 
प्रदेश में ऐसे सशस्त्र व्यक्ति-समूहों द्वारा लड़ी जाती है, जो किसी संगठित सेना का 
भाग नहीं होते । इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वे शत्रु के साथ खुली लड़ाई 
लड़ सकें, भ्रत: इनके आक्रमण गुप्त रूप से, चोरी-छिपे शत्रु पर छापे मारते रहने के रूप 
में होते हैं । श्रतएव यह छापामार युद्ध कहलाता है । प्राय: ये हारी हुई सेना के अ्रंश होते 
हैं, इनका उद्देश्य शत्रु को परेशान करना तथा उनकी संचार प्रणाली और मार्ग-व्यवस्था 
को छिन्न-भिन्‍न करना होता है । द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर द्वारा पराभूत किये जाने 
के बाद फ्रांस श्रादि श्रनेक देशों में जमेनी के विरुद्ध इस प्रकार के प्रतिरोध आन्दोलन 
(९९४।४७706 770/७70॥65 ) तथा छापामार युद्ध होते रहे थे । 

१९वीं शताब्दी में तथा १८६६ के पहले हेग सम्मेलन के समय तक छापामार 
सेनाओं के कार्य अवेध समझे जाते थे | यह माना जाता था कि किसी प्रदेश पर शत्रु का 
पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद उसकी सत्ता की अवहेलना बिल्कुल निरथंक कार्य है। 
किन्तु पिछले दो विश्वयुद्धों के बाद इस धारणा में बहुत परिवर्तत झा गया है। अब ऐसे 
प्रतिरोध आन्दोलनों, मिलिशिया तथा स्वयंसेवक दलों में सशस्त्र संघर्ष करने वाले 
व्यक्तियों को १६४६ के जेनेवा अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित चार शर्ते प्री करने 
पर युद्धबन्दियों का-सा व्यवहार पाने का अधिकार है । ये शर्तें इस प्रकार हैं--(क) 
इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इनके कार्यों के लिए उत्तरदायी हो । (ख) वे दूर से 
पहचाना जा सकने वाला विशिष्ट चिन्ह धारण करते हों । (ग) वे खुले रूप में शस्त्र 
धारण करते हों । (घ) वे युद्ध के नियमों के अनुसार सेनिक कार्यवाही करते हों । 

(च) समग्र युद्ध (000 ५४७/)-पुराने जमाने की लड़ाइयाँ प्रतिस्पर्धी 
सेनाशओ्रों में हुआ करती थीं, साधारण जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता था। 
मेगस्थनीज ने मौयंकालीन भारत के बारे में लिखा है कि युद्ध के समय कृषक निर्बाध 
रूप से श्रपती खेती करते रहते थे (देखिये ऊपर १० २१) । वर्तमान समय में इस स्थिति 
में कई कारणों से बड़ा अन्तर झा गया है । ग्राजकल लड़ाई में केवल दो देशों की 
सेनायें ही नहीं, किन्तु समग्र जनता पूरी शक्ति के साथ भाग लेती है पग्रतएव इसे 
समग्र युद्ध (/008/ (७7) कहा जाता है । युद्ध में विजय पाने के लिये समूची जनता 
का सहयोग लिया जाता है और इसमें किसी प्रकार के नियम, नीति और विवेक की 
परवाह नहीं की जाती । अ्रणुबमों, विषेली गसों झ्ौर प्रक्षेपणास्त्रों के प्रयोग में कोई 
संकोच नहीं किया जाता । सैनिक-असेनिक का भेद बिल्कुल भुला दिया जाता है। 
झापेनहाइम मे इस स्थिति के पाँच कारण बताये हैं ।' पहला कारण सैनिकों की संख्या 
में विलक्षण वृद्धि है। भ्रब प्राय: भ्रधिकांश राज्यों में श्रनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है, 
इस कारण देश के सभी बालिग पुरुष शस्त्र धारण करते हैं। दूसरा कारण यह है कि 


४. झापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २, प० २१२ 
' बों हज २ ७० २०७ 
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युद्ध की प्रक्रिया जटिल होने से उसके लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा बहुत बढ़ गई 
है। इसका उत्पादन करने के लिए विभिन्न युद्धोद्योगों में ग्रसैनिक जनता का एक बड़ा 
भाग लगा रहता है। तीसरा कारण हवाई युद्ध का विकास है, इससे लड़ाई का क्षेत्र 
भ्रब केवल रण के मैदान तक सीमित नहीं रहा, किन्तु शत्रु के युद्ध-प्रयत्नों को क्षति 
पहुँचाने की दृष्टि से रणक्षेत्र से बाहर के पुलों, शस्त्नासत्र तैयार करने वाले कारखानों, 
रेल के स्टेशनों, श्रौद्योगिक केन्द्रों, बन्दरगाहों श्लौर शत्रु को सहायता पहुँचाने वाले 
जलपोतों को हवाई बमवर्षा का लक्ष्य बनाया जाता है। चौथा कारण यह है कि ग्रब 
शत्रु को परास्त करने के लिये श्राथिक दृष्टि से उस पर दबाव डालने वाले कार्य अधिक 
मात्रा में किये जाने लगे हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि अब युद्ध का प्रभाव दो राज्यों 
की सेनाओ्रों तक ही सीमित नहीं रहा, किन्तु सारी श्रसैनिक जनता को भी युद्ध के 
परिणामों का फल भोगना पड़ता है। पाँचवाँ कारण हिटलर के नात्सी जमेती, मुसोलिनी 
के फासिस्ट इटली जैसे श्रधिनायकवादी राज्यों (7008॥047ंथ॥ $49085) का अभ्युत्थान 
है। इसमें व्यक्ति के प्राण श्ौर सम्पत्ति पर शान्ति एवं युद्धकाल में राज्य का पूरा 
प्रधिकार समझा जाता है। इससे भी सैनिक और असैनिक जनता की भेदक रेखा लुप्त 
होने लगी है तथा समूचा राष्ट्र युद्ध संलग्न समझा जाने लगा है। इन परिस्थितियों ने 
समग्र युद्ध (70(2 एक) के विचार को मूर्ते रूप प्रदान किया है । 

युद्धेतर शत्रुता (ि०ा-क्रका प्र०5४॥9)--श्रव तक दो पक्षों में युद्ध होने 
पर ही शत्रुता की स्थिति होती थी और इसमें सशस्त्र संघर्ष (80760 ०07(श४700॥ ) 
होता था । किन्तु श्रब कई बार युद्ध के बिना शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
इसका सर्वोत्तम आधुनिक उदाहरण कोरिया का युद्ध (१६५०-५३) है। यह पहले 
दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया के राज्यों का संघर्ष था, बाद में श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
श्रौर सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण कोरिया की ओर से सं० रा० संघ ने इस मामले 
में हस्तक्षेप किया। सं० रा० संघ की सशस्त्र सेनाएँ उत्तरी कोरिया की सेनाओं से 
संघर्ष करने लगीं । किन्तु स्टार्क के शब्दों में इस संघर्ष को संग्रामावस्था या युद्ध 
की स्थिति ($900$ ० ७) का दर्जा नहीं प्रदान किया गया। कोरिया के संघर्ष 
से पहले बिना युद्ध के शत्रुता की स्थिति तीन उदाहरणों में उत्पन्न हो चुकी थी-- 
(क) मंचूरिया (१६३१-३२) में तथा १६३७ के बाद चीन में जापान और चीन के 
संघर्ष में । (ख) १६३४ में चन कूफेंग में रूस-जापान के संघर्ष में । (ग) १६३६ में 
नोमोनहैन में बाह्य तथा श्रान्तरिक मंगोलिया की फौजों के आक्रमण में । कोरिया युद्ध 
के बाद ऐसी स्थिति स्वेज़ नहर के क्षेत्र पर भ्रक्टूबर, नवम्बर १६५६ में इज़रायली, फ्रेंच 
तथा ब्रिटिश फौजों के भ्राक्रमण से उत्पन्न हुई थी। इस समय ब्रिटिश लाडं प्रिबी सील ने 
१ नवम्बर १६५६ को यह घोषणा की थी--महारानी की सरकार वर्तेमान कार्य को 
युद्ध नहीं समझती । बहाँ कोई युद्धावस्था (509(6 ० ७४७) नहीं है, किन्तु संघर्ष की 
स्थिति (986 ० (०णगी0०) है! । 

युद्ध तथा संघर्ष की स्थितियों में क्रियात्मक दृष्टि से बड़ा भ्रन्तर न होते हुए भी 
कानूनी दृष्टि से बड़ा अ्रन्तर पड़ जाता है। यदि तियमानसार घोषणा द्वारा दोनों पक्षों 


डंडंद झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


में युद्ध शुरू हुआ है तो भ्रन्य देश इस संघर्ष में तटस्थ रहते हैं, उन्हें तटस्थ देशों के सब 
भ्रधिकार श्र सुविधायें प्राप्त होती हैं । किन्तु जब युद्ध की स्थिति न मानी जाय झौर 
केवल शत्रुता या संघर्ष की स्थिति मानी जाय, तो तटस्थता का कोई प्रश्न नहीं उठता। 
स्टार्क के मतानुसार युद्धेतर शत्रुता (२०-७७ प्र०४7#765) के विकास के तीन 
प्रधान कारण हैं" (क) राज्य यह नहीं चाहते कि १६२८ के युद्ध का निषेध करने 
वाले केलाग-ब्रीआँ पैक्ट पर हस्ताक्षर करके उन्होंने युद्ध न करने का जो वचन दिया 
है, उसका भंग युद्ध-घोषणा द्वारा किया जाय । (ख) इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि 
इस संघर्ष में भाग न लेने वाले राज्यों को तटस्थता की घोषणा करने से रोका जाय। 
(ग) तीसरा कारण यह इच्छा है कि संघर्ष को कुछ स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित 
रखा जाय तथा इसे व्यापक एवं विस्तीर्ण युद्ध का रूप न दिया जाय । 

युद्ध का श्रारम्भ तथा युद्ध-घोषणा ((.07रशालाट्शाशा। ४00 060९्॑वक्काण 7०0) 
५४४ )--प्राचीनकाल में युद्ध आरम्भ करने के विस्तृत विधि-विधान थे । इस विषय में 
रोमन व्यवस्था का पहले (पृ० २५) उल्लेख किया जा चुका है। १७वीं शताब्दी तक 
योरोपियन राज्य युद्ध छेड़ने से पहले अग्रदूतों या वार्त्तावहों (॥80780$) तथा अवहेलना- 
पत्नों ([.00/८7$ ० 7909706 ) द्वारा दूसरे राज्यों को इसकी सूचना देते थे । इस 
सूचना को पाने के तीन दिन बाद लड़ाई शुरू की जाती थी। इसका अन्तिम उदाहरण 
१६३५ ई० में फ्रांस द्वारा ब्रुसेल्ज में स्पेन के विरुद्ध युद्ध.धोषणा करना था, इसमें युद्ध 
की सूचना देने वाले दूतों को बड़ी धूमधाम से भेजा गया था। १८वीं शती में यह प्रथा 
बन्द हो गयी श्रर बिना घोषणा के ही युद्ध छेड़े जाने लगे । १७०० से १८७० तक की 
अवधि में हुए केवल दस युद्धों में ही रण-धोषणा की गयी; १०७० लड़ाइयों में ऐसी कोई 
घोषणा नहीं की गयी । ग्रोशियस का मत था कि युद्ध की घोषणा श्रवश्य की जानी 
चाहिये, उन्‍नीसवीं शती में इस नियम की श्रोर कुछ ध्यान दिया गया । किन्तु बीसवीं 
शती के आरम्भ के साथ इसकी घोर उपेक्षा शुरू हुई। १९०४ में जापान ने पोर्ट प्रार्थर 
के बन्दरगाह में श्रवस्थित रूसी बेड़े पर श्रचानक श्रप्रत्याशित प्राक्ण करके उसके साथ 
लड़ाई आरम्भ की । जापान का कहना था कि इससे पहले उसकी संधिवारत्ता रूस से 
भंग हो चुकी थी श्र उस समय उसने रूस को यह कह दिया था कि अपने स्वार्थों की 
रक्षा के लिये उसे स्वतन्त्र कार्यवाही करने का अधिकार है। 

पोर्ट श्राथर की इस घटता के कारण १९०७ के तीसरे 'हेग श्रस्चिसमय' में यह 
नियम बनाया गया कि कोई भी शक्तुतापुर्ण कार्य तब तक नहीं शुरू होना चाहिये, जब 
तक कि उससे पहले निम्न दो रूपों में सूचना न दी जाय--(क ) युद्ध छेड़ने के कारणों 
पर प्रकाश डालने वाली रण-घोषणा । (ख) अ्रल्टीमेटम या श्रन्तिम चेतावनी---इसमें 
दूसरे राज्यों को कुछ शर्तें न मानने पर युद्ध आरम्भ करने की बात कही जाती है। इसके 
साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि तटस्थ राज्यों को युद्ध की स्थिति की सूचना 
अविलम्ब देनी चाहिये । प्रथम विश्वयुद्ध में आ्रास्ट्रिया के श्रा्क ड्यूक फ्रांसिस फडिनैण्ड 


६. स्टार्क---एन इषण्ट्रोडक्शन ट इण्टरनेशनल लॉ, प० ३४९ 
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की हत्या होने से श्रास्ट्रिया द्वारा सबिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से पहले से उसे २३ जुलाई 
१९१४ को अल्टीमेटम दिया गया था, इसमें सबिया को उसके प्रदेश में होने वाली सब 
आस्ट्रियाविरोधी कार्यवाहियों को रोकने की, ऐसे प्रचार कार्य में लगे व्यक्तियों के 
निष्कासन की, ऐसा कार्य करने वाले संगठनों को समाप्त करने की माँगें की गई थीं । 
सबिया को ४८ घण्टों में इस अल्टीमेटम का उत्तर देना था । जब उसने इनमें से कुछ 
माँगों को अस्वीकार किया और कुछ के लिए पंचनिर्णय का सुभाव दिया, तो २८ जुलाई 
को आस्ट्रिया ने सबिया के विरुद्ध यद्ध-घोषणा की । ४ अगस्त को जब जर्मनी ने बेल्जियम 
की तटस्थता का भंग करते हुए, इस पर झाक्रमण किया तो ग्रेट ब्रिटेन ने जमंनी के विरुद्ध 
युद्ध-.घोषणा की। इससे पूर्व २ अगस्त १६१४ को जमंनी ने रूस के विरुद्ध तथा ४ अगस्त 
१६१४ को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की थी। ६ श्रप्रेल १९१७ को सं० रा० श्रमरीका 
की कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके जर्मनी के विरुद्ध विधिपूर्वक युद्ध-घोषणा की । 

किन्तु पिछले चालीस वर्षो में हेंग की उपर्युक्त व्यवस्था का बारम्बार बड़ा शोचनीय 
उल्लंघन हुआ है । जापान ने १६३१ में मंचूरिया पर तथा १६३७ में चीन पर बिना युद्ध- 
घोषणा के आकस्मिक आक्रमण कर दिया । इटली ने १६३४५ में एबीसीनिया पर इसी 
प्रकार का हमला किया | द्वितीय विश्वयुद्ध का श्रीगणेश जमंनी ने पोलैण्ड पर अघोषित 
ग्राक्रमण एवं हवाई बमबारी के साथ किया। रूस का १७ सितम्बर १९३६ को पोलैण्ड 
पर तथा ३० नवम्बर १९३९ को फिनलैण्ड पर आ्राक्रमण इसी प्रकार का था। जम॑नी ने 
& अप्रैल १६४० को डेन्मार्क श्रौर नावें पर तथा जून १९४१ में रूस पर सहसा, बिना 
किसी चेतावनी के हमला शुरू कर दिया। ७ दिसम्बर १६४१ को जापान ने पले हाबर 
के बन्दरगाह में सं० रा० श्रमरीका के समुद्री बेड़े पर अ्रप्रत्याशित और भीषण श्राक्रमण 
किया। जापान के इस आक्रमण को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से किसी भी प्रकार 
न्यायोचित नहीं सिद्ध किया जा सकता। जून १६४० में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया 
पर तथा २० अ्रक्टूबर १९६२ को चीन ने भारत पर बिना युद्ध-घोषणा किये आक्रमण 
कर दिया। १ सितम्बर १६६५ को पाकिस्तान ने छम्ब जोड़ियाँ क्षेत्र में बिना किसी युद्ध- 
घोषणा के भारत पर एक भीषण आक्रमण करके भारत-पाकिस्तान संघर्ष का श्रीगणश 
किया । ४ जून १६६६ से इज़राइल तथा मिस्र एवं अरब राष्ट्रों में होने वाला युद्ध भी 
बिना किसी युद्ध-घोषणा के आरम्भ हुआ । भविष्य में बिना युद्ध-घोषणा के श्रप्रत्याशित 
आक्रमणों (5077756 &8४05) से ही अ्रधिकांश लड़ाइयाँ छिड़ने की आशा है । 
इसका कारण यह है कि शत्रु पर भटपट श्रप्रत्याशित रीति से हमला ($प्राए75० 
8709०॥८5) करने वाला देश शत्रु के सैनिक श्रड्डों तथा संस्थानों को नष्ट करके तत्काल 
बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है और उसकी विजय की सम्भावनायें बहुत बढ़ जाती हैं । 
हिटलर ने पोलैण्ड श्रादि देशों पर इसी प्रकार हमले करके विद्युत युद्ध (8/श076४६) 
को पद्धति अपनाकर सफलता प्राप्त की थी। इसका नवीनतम उदाहरण ४ जून १६६७ 
को इज़राइल द्वारा झ्नरब राष्ट्रों पर भीषण आक्रमण था, पहले २४ घण्टे में इज़राइल ने 
मिश्र की वायुसेना के बहुत बड़े भाग का विध्वंस करके इसे बिल्कुल निकम्मा बना दिया, 
इसके परिणामस्वरूप संख्या एवं सैनिक बल की दृष्टि से शक्तिशाली होते हुए भी भरव 


४४० झन्तर्राष्ट्रीय काननल 


राष्ट्र इस लड़ाई में इज़राइल से बुरी तरह हारे । फेनविक के मत में बिना घोषणा 
किये युद्ध छेड़ने वाले देश को तत्काल लड़ाई का ६० प्रतिशत लाभ मिल जाता है।* 
भ्राणविक आयुधों द्वारा की जाने वाली लड़ाई में शत्रु पर बिना घोषणा के श्रनभ्र 
वज्ञपात करना शौर भी भ्रधिक श्रावश्यक है, भ्रत: भविष्य में युद्ध-घोषणा करके लड़ाई 
छेड़ने के अन्तर्राष्ट्रीय नियम का पालन किये जाने की संभावना बहुत कम है। 

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून यद्यपि युद्ध छेड़ने 
से पहले युद्ध की घोषणा करना भ्रावश्यक मानता है, किन्तु राज्य इस नियम का पालन 
बहुत कम करते हैं । ३ दिसम्बर १६७१ को पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला इसका 


नवीनतम उदाहरण है। 

युद्ध के तात्कालिक प्रभाव ([776096 ४ए#००४$ ० ४७४७) --दो देशों में 
युद्ध शुरू होने से इनके सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन होते हैं । हाइड के शब्दों में लड़ाई 
प्रस्पर-विरोधी युद्धकारी देशों के ऐसे प्रत्येक सम्बन्ध को विच्छिन्न कर देती है, जिसका 
मूलकारण दोनों देशों की मित्रता की भावना होती है। शत्रुता आरम्भ होने पर न केवल 
दोनों देशों की सेनायें एक-दूसरे के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ करती हैं, किन्तु कुछ 
ग्रन्य प्रभाव भी होते हैं । इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

(१) राजनयिक सम्बन्धों का भंग (वाया) ० फञॉणाशभांए धातं 


७.  फेनविक--इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ६६५ 
८. (क) इस प्रसंग में प्राचीन भारत में यद्ध छिडने के प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख भ्रावश्यक है । 
पहला प्रभाव दोत्य सम्बन्ध का भंग होना था | विजिगीष राजा लड़ाई छिड़ जाने पर शत्रु के दृत का 
तिरस्कार करते हुए कहता था--अभ्रब तुम्हें पुनः यहाँ नहीं श्राना चाहिये । (कौटिलीय प्रथथंशास्त्र १३३ 
त्मुपालभेत'** **' न पूनरिहागन्तव्यम्‌) । कई बार ऐसी अवस्था में इसके पकड़े जाने श्रौर मारे जाने की 
सम्भावना होती है, कौटिल्य ने ऐसी स्थिति में उसे चुपचाप भाग जाने की सलाह दी है (कौ० २।१३, 
शासनमनिष्टमुक्तवा बन्धवधभयादविसुष्टो व्यपगच्छेत्‌ । श्रन्यथा निरम्येत) । दूसरा प्रभाव यह था कि 
युद्ध छिड़ते ही दोनों पक्षों के 'गुप्तचरों श्रौर जासूसों की गतिविधियाँ प्रबल ही जाती थीं । कौटिल्य ने 
मन्त्रयुद्ध के प्रकरण (१२।२) में इनका विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा प्रभाव यह है कि विदेशियों 
के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार का सम्बन्ध रखने वाले 
व्यक्ति दृष्य (शत्रु के साथ सहयोग करने से दोष योग्य) कहे जाते थे । इनके साथ व्यवहार के विस्त॒त 
नियम कौटिलीय अभ्रथ॑ंशास्त्र (६।५,६) में प्रतिपादित किये गये हैं। चौथा प्रभाव सन्धियों पर था। 
उपयोगी तथा लाभदायक सन्ध्रियों को जारी रखा जाता था, अन्य सन्धियाँ भंग कर दी जाती थीं । 
(ख) इस विषय में १६९६५ के भारत-पाक संघर्ष का उदाहरण बड़ा रोचक है। यह संघर्ष 
बिना युद्ध-घोषणा के प्रारम्भ हुआ था। अतः इसमें दोनों देशों ने अपने दौत्य सम्बन्ध भंग नहीं किये । 
समूचे संघर्ष के दोरान नई दिल्‍ली में पाकिस्तान कै तथा कराची में भारत के राजदूत शान्तिकाल की 
भाँति निवास करते रहे । ६ सितम्बर की दोपहर को पाकिस्तान के विदेश विभाग के निदेशक ने 
कराची में भारतीय दूतावास को यह सूचित किया कि जब तक दूताबास के कर्मचारी भारत नहीं 
लोट जाते हैं तब तक उन्हें श्रपनी सुरक्षा के लिए एक ही इमारत में चले जाना चाहिये, पुलिस 
के संरक्षण में रहना चाहिये, विदेश कार्यालय में मिलने के लिये झ्राते समय, बाजार से सामान 
लाने' के लिये. तथा डाक्टर से मिलने के लिये जाते समय भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को 
पुलिस के साथ हो जाना चाहिये। जब प्राकिस्तानी भ्रधिकारियों से भारतीय दूतावास ने यह 
पूछा कि वे भारतीय दूताबास के कर्मचारियों पर ये पाबन्दियाँ क्‍यों लगा रहें हैं हो वह उत्तर 


युद्ध भ्रोर इसके प्रभाव ४५१ 


(णाडएंश्व र८४व०१5)--युद्ध छिड़ते ही दोनों देशों के दौत्य (/9907270० ) सम्बन्धों 
का भ्रन्त हो जाता है । राजदूतों को पासपोर्ट दे दिये जाते हैं और उन्हें स्वदेश लोटने 
के लिए कहा जाता है श्रौर जब तक वे देश छोड़कर नहीं चले जाते, तब तक वें अपने 
विशेषाधिकारों (देखिये सोलह॒वाँ श्रध्याय) का उपभोग कर सकते हैं । प्राय: वारिएज्य- 
दूतों के कार्य ((0॥90/ ४०४श॥७४) भी समाप्त हो जाते हैं और इन्हें देश छोड़- 
कर जाने की श्रनुमति दी जाती है । किन्तु कई बार इन्हें स्वदेश नहीं लौटने दिया जाता 
झर इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। राजदूत के स्वदेश चले जाने पर उसका 
दूतावास किसी तटस्थ देश के प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है श्लोर यदि राजदूत कुछ 
कागज-पत्र छोड़ गया हो तो इन्हें मुहरबन्द कर दिया जाता है। 

(२) शत्र॒ुदेश के व्यक्ति (?25075 ० शाधा५ (०प्राए५)-पहले युद्ध 
छिड़ते ही श्रपने देश में विद्यमान शत्रदेश के समस्त प्रजाजनों को युद्धबन्दी बना लिया 
जाता था। किन्तु भ्रब इस प्रथा में बहुत परिवर्तत आ गया है। आ्राजकल शत्रुदेश के 
केवल उन्हीं प्रजाजनों को बन्दी बनाया जाता है, जिनसे शत्रु को महत्वपूर्ण सैनिक सूचना 
प्राप्त हो सकती हो या जो शत्रुसेना के वास्तविक अ्रथवा सम्भावित सदस्य हों। इनके 
ग्रतिरिक्त शत्रदेश के सभी प्रजाजनों को निश्चित अवधि के भीतर देश छोड़कर चले 
जाने को कहा जाता है | उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में प्रेट ब्रिटेन ने १० अ्रगस्त 
१६१४ तक ब्रिटिश प्रदेश में विद्यमान सभी जम॑ंन प्रजाजनों को स्वदेश छोड़कर जाने 
को कहा, ३ सितम्बर १६३६ के द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर जमेन लोगों को ९ 
सितम्बर तक इंगलण्ड से चले जाने का आदेश दिया गया। १८६७ में टर्की ने सब 
यूनानियों को १५ दिन के भीतर कुस्तुन्तुनिया खाली करने का नोटिस दिया था। बोगर 
युद्ध में १८६६ में ट्रांसताल के शासकों ने वहाँ रहने का अनुमति-पत्र न प्राप्त करने वाले 
सभी शक्तुप्रजाजनों को श्रपने राज्य से निकाल दिया था । 

हालैण्ड (|र0॥4॥0) ने यह बताया है कि युद्ध छिड़ने पर शत्तुप्रजाजनों को 
अपने प्रदेश से निकालने के सम्बन्ध में राज्यों का व्यवहार दो विरोधी नियमों द्वारा 
निश्चित होता है । पहला नियम शत्रुदेश के प्रजाजनों तथा उनकी सम्पत्ति को शत्र- 


मिला कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने श्राज यह घोषणा की है कि हम (भारत के साथ) लड़ रहे हैं 
(४४८ 26 2। शथा) । कराची में भारतीय दूत ने पाकिस्तान को यह बताया कि चांकि दोनों देशों 
में से किसी एक देश ने दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध-घोषणा नहीं की, दूतावासों को बन्द करने की 
प्राथंता नहीं की, भ्रतः भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर ऐसी पाबन्दियाँ लगाना उचित नहीं 
हैं। किन्तु पाकिस्तान ने इसकी कोई परवाह नहीं की । किन्तु युद्ध-विराम होने तक भारतीय दूतावास 
के कर्मचारी पाकिस्तान में ही बने रहे | (एशियन रिकारईर, पृ० ६७४४-५) । इस संघर्ष में भ्रयव की 
उपर्युक्त घोषणा के बाद भी भारत सरकार दौत्य सम्बन्ध भंग न होने के कारण तथा विधिवत्‌ युद्ध की 
घोषणा न होने के कारण यही मानती रही कि भारत पाकिस्तान की सरकार के साथ भ्रथवा जनता के 
साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, किन्तु भारतीय सेनाभों की कार्यवाही विशुद्ध रूप से उनकी रक्षा के लिये 
की जा रही है (एशियन रिकार्डर, प० ६६६९०) । दिसम्बर १६७१ में भी पाकिस्तान ने बिना किसी 
युद्धइ-चोषणा के भारत के साथ युद्ध छेड़ा, किन्तु जब भारत ते ६ दिसम्बर को बंगला देश को मान्धता 
दी तो इस्लामाबाद ने नई दिल्‍ली से दौत्य सम्दत्ध भंग कर दिया । 
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देश से श्रभिन्‍न समझता है, भ्रतः युद्ध छिड़ने पर इन सबको बन्दी बनाना झौर सम्पत्ति 
को जब्त कर लेना उचित मानता है। दूसरा नियम यह है कि युद्ध राज्यों में होता है, 
नकि उनके प्रजाजनों में । ग्रत: युद्ध छिड़ने पर उचित कारण न होने पर प्रजाजनों पर 
तथा उनकी सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। वर्तमान समय में प्रधिकांश 
विधिशास्त्री दूसरा नियम ही सत्य मानते हैं। बेटल और ब्लंशली (8ए750०॥) ने 
इसका समर्थन किया है। वेटल के कथनानुसार युद्ध की घोषणा करने वाला नरेश 
अ्रपने प्रदेश में विद्यमान शलत्र॒देश के प्रजाजनों को बन्दी नहीं बना सकता, उसे इनके 
अपने देश से बाहर चले जाने की तिथि निश्चित कर देनी चाहिये, उस तिथि के बाद 
अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों को ही वह पकड़ सकता है । 

प्रथम विश्वयुद्ध के समय लड़ाई आरम्भ होने पर युद्धकारी देशों ने शत्रुप्रजाजनों 
को नजरबन्द रखने की नीति अभ्रपनाई थी । इनकी गतिविधि पर कड़ा निरीक्षण रखा 
जाता है, राज्य के लिये इन्हें बड़ा खतरनाक समझा जाता है। १६१७ में जमंनी ने 
जब लूसीटानिया जहाज को ड्बोया था तो ब्रिटिश प्रदेश में जमंन लोगों के विरुद्ध रोष 
और प्रतिहिसा की इतनी जबरदस्त लहर उत्पन्न हुई कि इंगलेंड में नजरबन्द जमंन 
लोगों के प्राण संकट में पड़ गये | पहले विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन, जमंनी और फ्रांस ने 
शत्र॒देशों के प्रजाजनों को नजरबन्द रखा, किन्तु सं० रा० श्रमरीका ने ऐसा नहीं किया। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में भी सं० रा० अमरीका ने बहुत थोड़े जमनों को सैनिक कारणों से 
नजरबन्द किया । 

१६४९ में युद्ध के समय में अ्रसेनिक व्यक्तियों की रक्षा का जेनेवा अभिसमय 
(एगारलाएंणा 7 व6 ?206लाग ० तह एंच्योीक्रा एश३$075 गे 7ंगह 
२४४) बना, इसके श्रनुसार युद्ध श्रारम्भ होने पर या उसके बाद शरत्ुप्रजाजनों को 
अपनी इच्छानुसार स्वदेश लौटने का अधिकार होना चाहिये, बशर्तें कि उनका जाना 
राज्य के हितों के प्रतिकूल न हो । उन्हें प्रपनी यात्रा के लिए श्रावश्यक धनराशि श्ौर 
वेयक्तिक सामान भी अपने साथ ले जाना चाहिए । शत्रुदेश के जो प्रजाजन युद्ध के समय 
किसी देश में रहना चाहें, उनके साथ शान्तिकाल में विदेशियों के साथ होने वाला 
व्यवहार किया जाना उचित है। यदि युद्ध के कारण उनकी नौकरी छुट गई है तो उन्हें 
अन्यत्न नौकरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए । यदि उन्हें कोई नौकरी न मिले तो 
युद्धकारी देश द्वारा उतका भरणपोषण होना चाहिए । इन्हें युद्धसांचालन के साथ साक्षात्‌ 
रूप से सम्बद्ध कोई कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । यदि किसी 
विदेशी को शतुप्रजाजन होने के कारण नजरबन्द किया जाता है तो उसे भ्रपने मामले 
पर विचार के लिये न्यायालय के पास जाने का अधिकार होना चाहिए तथा नजरबन्दों 
के मामलों पर निश्चित अवधि के बाद पुनविचार होते रहना चाहिये। शत्रुदेश के 
प्रजाजन किसी भी सरकार का संरक्षण न रखने वाले शरणार्थियों से भिन्‍न हैं श्रौर उन्हें 
अपने शरीर और सम्मान की रक्षा के लिए, धामिक विश्वासों तथा पारिवारिक 
अधिकारों के लिए राज्य से संरक्षण पाने का पूरा अधिकार है । उनके साथ नस्ल के या 
राजनीतिक सम्मति के ग्राधार पर भेदभाव का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए.। उनसे 


युद्ध और इसके प्रभाव डरे 


सूचना प्राप्त करने के लिए उनके साथ किसी प्रकार का शारीरिक बल-प्रयोग--यातना 
या शारीरिक पीड़ा देने श्रथवा करता के कार्य करने का दुव्यंवहार नहीं होना चाहिये । 
उन्हें किसी प्रकार डराया या धमकाया जाना, मारा या पीटा जाना वर्जित है। विशेष 
भ्रपराध न करने पर किसी ऐसे व्यक्ति को सामान्य रूप से दण्डित नहीं किया जा 
सकता । राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटियों को अपना कार्य करने की पूरी सुविधायें होनी 
चाहिएँ। इन्हें नजरबन्दों को आवश्यक सहायता पहुँचाने का अधिकार होना चाहिए। इस 
झ्रभिसमय में नजरबन्दों के स्थान, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, डाक्टरी सहायता, ग्राथिक और 
बौद्धिक कार्यो की स्वतन्त्रता, इनकी सम्पत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु की दशा में सम्पत्ति की 
व्यवस्था, इनकी मुक्ति, स्वदेश-प्रत्यावत्तंन भ्रथवा तटस्थ देशों में भेजने के विषय में 
विस्तृत नियम बनाये गये हैं। नजरबन्द करते समय एक परिवार के सब सदस्यों को 
एक ही स्थान पर रखना चाहिए, इन पर ग्राश्वित व्यक्तियों के निर्वाह की उचित 
व्यवस्था करनी चाहिए । 

(३) व्यापारिक सम्पर्क को समाप्ति ([9550प्रांणा छा (००2! 


762॥०075) --दो देशों में युद्ध छिड़ने पर सामान्यतः: दोनों देशों का व्यापारिक सम्पर्क 
श्र कानूनी सम्बन्ध या तो समाप्त हो जाता है भ्रथवा युद्धकाल के लिए स्थगित हो 
जाता है। इस विषय में प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ब्रिटिश तथा श्रमरीकन लेखकों का 
यह विचार था कि युद्ध छिड़ने पर व्यापारिक सम्पर्क स्वतः निषिद्ध हो जाता है और इसे 
विशेष अ्रनुमति लेकर ही किया जा सकता है । सामान्यतः दोनों देशों के मध्य हुए सब 
ठेके श्रौर संविदायें समाप्त भ्रथवा स्थगित हो जाती हैं । किन्तु जर्मन, फ्रेंच तथा इटा- 
लियन विधिशास्त्रियों का यह मत है कि युद्ध से सब सम्पर्क समाप्त नहीं होते, युद्धका री 
देशों को यह भ्रधिकार है कि वे अ्रपनी विशेष आज्ञाश्रों द्वारा शतओं के साथ व्यापार 
बन्द कर दें । प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन ने १६१४ में शत्र॒ञ्लों के साथ 
व्यापार का ग्रधिनियम (॥780॥78 शशं।। शा०॥9५ 8०५) पास करके युद्धकाल में विशेष 
झनुमति के अ्रतिरिक्त शत्नुदेशों के प्रजाजनों के साथ सारा व्यापारिक सम्बन्ध अवैध बना 
दिया । २७ सितम्बर १६१४ को फ्रांस ने एक राजकीय आदेश द्वारा शत्॒प्रजाजनों भ्रथवा 
शत्रुदेश में रहने वाले सब व्यक्तियों के साथ व्यापार को निषिद्ध बना दिया । जर्मनी 
ने ३० सितम्बर १९१४ के एक ग्रध्यादेश (070॥7970८) द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में 
रहने वाले व्यक्तियों को धन की भ्रदायगी वर्जित ठहराई । सं० रा० अमरीका ने इस 
युद्ध में सम्मिलित होने पर श्रक्टूबर १९१७ में 'शत्रु के साथ व्यापार अ्धिनियम' द्वारा 
जमंनी के साथ सारे व्यापारिक सम्बन्ध अवैध बना दिये । दूसरे विश्वयुद्ध में भी सब 
देशों ने ऐसे कानून बनाये । 

(४) संविदाधों पर प्रभाव (7#00 070 (१070०) --लड़ाई छिड़ने से दो 
युद्धकारी देशों के सम्बन्ध भंग हो जाते हैं, भ्रतः इन सम्बन्धों पर आ्राधारित दोनों देशों 
के व्यक्तियों और कम्पनियों में हुए व्यापारिक समझौते, ठेके और संविदायें ((.0॥780(5) 
तथा सांविदिक ((जाए8८०४) सम्बन्ध स्वयमेब टूट जाते हैं । साझेदारी के समझौते 
( ?क्षाएटा50 /००727/8) भंग हो जाते हैं। द्राटर, कैम्पबैल भर मैकनेयर ने 
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ब्रिटिश कानून में विभिन्‍न प्रकार की संविदाशों पर युद्ध छिड़ने के प्रभाव की विस्तृत 
मीमांसा की है| युद्ध शुरू होने से ठीक पहले तोड़े गये ठेके के सम्बन्ध में शत्रुदेश से 
सम्बद्ध पक्ष युद्ध के समय उस देश के न्यायालयों में कोई श्रभियोग नहीं चला सकते, 
किन्तु युद्ध समाप्त होते ही उन्हें मामला चलाने का अधिकार मिल जाता है। इसी 
प्रकार परिसीमन या भ्रवधि का कानून (7.8ए ० [।ा/0०॥5) युद्धकाल में 
स्थगित रहता है । किन्तु समुद्री तथा आग के बीमे की, एजेन्सी की, साझेदारी की तथा 
माल की ब्रिकी की संविदायें युद्ध छिड़ने के साथ समाप्त हो जाती हैं । ब्रिटिश कम्प- 
नियों के जर्मन हिस्सेदार दोनों देशों में युद्ध छिड़ने पर श्रपना लाभांश नहीं ले सकते । 
१६१६-२० की तथा १६४६ की शान्ति-सन्धियों में युद्ध से पहले की गई संविदाश्रों के 
रट्ट होने के सम्बन्ध में अ्रनेक प्रकार के नियम बनाये गये थे । 

(५) शत्र॒देश में युद्धकारियों की सम्पत्ति (80॥एलशा शि०्कुआश व 
साथाए (००7५ )-पहले युद्ध छिड़ते ही अपने देश में विद्यमान शत्रु की सावंजनिक 
(?४४9॥0) और वैयक्तिक ([!५8॥८), चल और अ्रचल सब प्रकार की सम्पत्ति जब्त 
कर ली जाती थी । किन्तु श्नेः:-शने: इस भ्रन्तर्राप्ट्रीय नियम का विकास हुआ कि श्रपने 
प्रदेश में शत्रु की वेयक्तिक सम्पत्ति को उस देश द्वारा जब्त करके राज्यसात्‌ (("०75- 
८४९ ) नहीं किया जा सकता और न ही शत॒प्रजाजनों के ऋणों को रद्द किया जा 
सकता है । वैयक्तिक सम्पत्ति के राज्यसात्करण का अन्तिम उदाहरण १७६३ में हुआ, 
इसके बाद १६वीं शताब्दी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई । प्रथम विश्वयुद्ध में १६९१४ 
में ब्रिटिशसरकार ने 'शत्रु के साथ ब्रिटिश व्यापार' (संशोधन) भ्रधिनियम के अनुसार 
शत्रसम्पत्ति का एक संरक्षक ((४५009 ) बनाया । इसका कार्य शत्तुप्रजाजनों को 
वैयक्तिक रूप से मिलने वाले लाभांशों को प्राप्त करना, इनका विनियोग करना तथा 
युद्ध के अ्रन्त तक इन्हें सुरक्षित रखना था ।१६३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर 
भी ग्रेट ब्रिटेन में इसी प्रकार का कानून बनाया गया । १९१६-२० की तथा १६४७ 
की शान्ति-सन्धियों में वेयक्तिक सम्पत्ति के श्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भ्रनेक 
व्यवस्थायें की गई थीं । 

शत्रु की सम्पत्ति (07५ ?707०/(५) पर युद्धारम्भ का प्रभाव तीनों रूपों में 
देखा जा सकता है--(क) स्वदेश में शत्रु की सार्वजनिक सम्पत्ति (छगश7॥५ ?फ्० 
?ुणा५) । (ख) स्वदेश में शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति (क्ाशाए #एव४९ 
शफ्शा9 ) । (ग) तटस्थ देशों में युध्यमान देशों की सम्पत्ति । 

(क) शत्रु की सार्वजनिक सम्पक्ति को अपने प्रदेश में ग्रथवा महासमुद्रों में 
जब्त और राज्यसात्‌ किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, शत्रु के रणपोत तथा श्रन्य 
सार्वजनिक जहाज राज्यसात्‌ किये जा सकते हैं, बशर्तें कि ये वैज्ञानिक भ्रनुसंधान या 
निरीक्षण में, किसी धामिक या परोपकार के कार्य में श्रथवा हस्पताल के श्रौर घायलों 
की सेवा श्रादि के कार्यों में न लगे हों । सैनिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए शत्रु की चल 
और अचल सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रा लाभ उठाया जा सकता है। 

(ख) शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्टार्क के मतानुसार राज्यों का 
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सामान्य व्यवहार यह है कि युद्धकारी राज्य अपने प्रदेश में इसका राज्यसात्करण 
((*0780800॥) नहीं करते, जब्त करके भ्रपनी सम्पत्ति नहीं बनाते, किन्तु इसका 
समपहरण ($6५४९८४४४/॥0॥ ) करते हैं ग्रर्थात्‌ कुछ समय के लिए स्थायी रूप से इसे 
अपने अधिकार में ले लेते हैं, युद्ध के बाद शान्ति-सन्धियों में इनके सम्बन्ध में समुचित 
व्यवस्था की जाती है । ऊपर इस विषय में ब्रिटिश कानून शोर शान्ति-सन्धियों की 
चर्चा हो चुकी है। यूद्धकारी देश को यह अधिकार है कि यह अपने प्रदेश से शत्रु को 
सैनिक लाभ पहुँचाने वाली गोला-बारूद तथा हथियारों की रण-सामग्री बाहर न जाने 
दे । यह वैयक्तिक रेल कम्पनियों की गाड़ियाँ, डिब्बे, इंजन भ्रादि चलस्कन्ध ( २०॥॥78 
5000८) तथा सामान और व्यक्तियों की ढुलाई के श्रन्य साधनों को छीनकर इनका 
प्रयोग कर सकता है। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर इस प्रकार छीनी हुई बैयक्तिक सम्पत्ति 
वापिस लौटानी पड़ती है और युद्ध के समय किये गये इनके उपयोग का मुश्नावजा देना 
पड़ता है । युद्धकारी राज्य शत्रुप्रजाजनों को चुकाये जाने वाले ऋणों की अश्रदायगी युद्ध की 
समाप्ति तक स्थगित कर सकते हैं । 

स्टार्क ने लिखा है' कि यह निश्चित नहीं है कि कोई ऐसा भी भन्तर्राष्ट्रीय 
नियम है, जिससे शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति का राज्यसात्कररण ((078८%00 ) पूर्ण 
रूप से निषिद्ध हो। इस विषय में विधिशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है । किन्त शत्रु द्वारा 
प्रधिक्ृृत प्रदेश में वेयक्तिक सम्पत्ति की तब तक लूट या राज्यसात्करण नहीं हो सकता, 
जब तक कि इसका युद्ध में तात्कालिक उपयोग न हो । अभ्रतः गोला-बारूद, हथियार एवं 
सेना द्वारा अधिकार करने के लिये अन्य आवश्यक सामग्री वेयक्तिक होते हुए भी शत्रु 
द्वारा छीनी जा सकती है। स्थल में शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति को कुछ अ्रधिक संरक्षण 
प्राप्त है, क्योंकि समुद्र में शत्रु के जहाजों को और माल को जब्त किया जा सकता है । 
किन्तु तटस्थ देशों के जहाजों पर लदा हुआ शत्तु का माल तब तक राज्यसात्‌ नहों हो 
सकता, जब तक कि यह युद्ध के प्रयोजनों के लिए उपयोगी न हो अ्रथवा शत्रु द्वारा युद्ध 
के नियमों को बार-बार तोड़ने पर उससे प्रत्यपहार (7२८७॥759)5) के रूप में न छीना 
गया हो । 

(ग) तटस्थ देशों में युद्धकछारो देशों की सम्पत्ति (30॥20श0ा। शि०फुआए 
॥ 'चिधणा4ं (०४70765$) के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि यह परिग्रहण 
(5८206) से मुक्त है, किन्तु इस मुक्ति का दुरुपयोग सम्भव है। द्वितीय विश्वयुद्ध 
में जमेनी और उसके साथियों ने शत्रुदेशों की सम्पत्ति लूटकर उसे सुरक्षित बनाने के 
लिये तटस्थ देशों में जमा करा दिया था । मित्रराष्ट्रों ने उस समय तटस्थ देशों को इस 
विषय में भ्रनेक चेतावनियाँ दीं और हिटलर को हराने के बाद उन्होंने जमंनी द्वारा 
स्वीडन और स्विट्ज़रलैण्ड में जमा की हुई सम्पत्ति को हस्थगत किया। सं० रा० 
भ्रमरीका ने १६४१ में द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित होने से पूर्व ही जर्मनी तथा 
उसके श्रधिक्ृत तटस्थ देशों की सम्पत्ति का निश्वलन ([गर०८्या8 ० 85६०७) कर 
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दिया था, इसके अ्रनुसार इस सम्पत्ति का प्रयोग किसी व्यापारिक प्रयोजन में नहीं हो 
सकता था । इस प्रकार जमंनी, इटली, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया की सं० रा० 
श्रमरीका में विद्यमान सभी सम्पत्ति निश्वचलित कर दी गई । 

(६) सन्धियों पर प्रभाव (॥00 ०॥ 77०४(८$ )--नन्‍्यायाधीश कार्दोज़ो 
((थ70०020) ने लिखा है कि लड़ाई छिड़ने पर युद्धकारी देशों की संधियों पर इसके 
प्रभाव का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ऐसी समस्या है, जिसका अश्रभी तक पूरी तरह 
समाधान नहीं हुआ । पुराने विधिशास्त्रियों के मतानुसार लड़ाई छिड़ते ही युद्धकारी 
देशों की सन्धियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं । श्राधुनिक विधिशास्त्री इस विचार को 
नहीं मानते और राज्यों का व्यवहार भी इसके भ्रनूकल नहीं है । इसके अनुसार युद्धा- 
रम्भ के साथ कुछ संधियाँ अभिशून्य (58770) या रह होती हैं, कुछ यथापूर्व बनी 
रहती हैं तथा कुछ संधियाँ स्थगित हो जाती हैं श्रौर शांति स्थापित होने पर पुनरुज्जीवित 
समझी जाती हैं । 

इस विषय में कानून की इस अनिश्चित स्थिति के कारण कोई एकरूप नियम 
या सिद्धान्त निश्चित करना सम्भव नहीं है। कार्दोज्ञो ने इस विषय में यह सत्य ही 
लिखा है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसी समस्याओं पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार 
करता है, यह युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार संधियों का संरक्षण या अभिशून्यन 
(४॥॥0॥॥8) करता है। स्टाक ने इस विषय में दो कसौटियों का वर्णन किया है ।*” 
पहली कसौटी कत गत ($00८०८॥५९८ ) है, इसमें सन्धि करने वाले देशों का इरादा 
देखा जाता है, क्या सन्धि करते समय उनका यह श्रभिप्राय था कि युद्ध छिड़ने पर भी 
इस सन्धि का पालन उनके लिए आवश्यक होगा ? यदि सन्धि करते समय ऐसा इरादा 
था तो युद्धारम्भ के बाद भी यह सन्धि बनी रहेगी, अन्यथा यह सन्धि रह समझी जायेगी । 
दूसरी कसौटी कमंगत (00[०८४४८) है। क्या इस सन्धि का पालन युद्ध संचालन के 
साथ संगत ((०7ा००४0]८) है ? यदि यह संगत है तो सन्धि बनी रहेगी, अन्यथा यह 
सन्धि समाप्त हो जायेगी । 

उपयुक्त कसौटियों को लागू करते हुए तथा राज्यों के बतेमान व्यवहार को 
दृष्टि में रखते हुए स्टार्क ने इस विषय में कानूनी स्थिति का प्रतिपादन निम्नलिखित 
रूप में किया है--- (क) युद्धकारी देशों के दोनों पक्षों में सामान्य राजनीतिक कार्यवाही 
तथा उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने पर बल देने वाली मैत्री संधियाँ (]76क68 ० 
/॥970०6 ) युद्धारम्भ के साथ समाप्त हो जाती हैं । 

(ख) स्थायी व्यवस्था रखने वाली, हस्तान्तर ((८४४०॥) की तथा सीमायें 
निर्धारित करने वाली सन्धियों पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे युद्ध छिड़ने के 
बाद भी यथापूर्व बनी रहती हैं । 

(ग) शद्दुतापूर्णा कार्यों (058॥868 ) झै युद्ध संचालन को तथा युद्ध के नियमों 
को निर्धारित करने वाले १८६६ तथा १६०७ : के हेग-अभिसमयों जैसी सन्धियाँ युद्ध 
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छिड़ने के बाद भी पूर्ववत्‌ बनी रहती हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही युद्ध संचालन के नियम 
निश्चित करना है । 

(घ) स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों, श्रौद्योगिक सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में अनेक 
देशों में किये गये बहुपक्षीय अभिसमय (]/पात&॥छावा। ("0॥५८१॥४०॥$) युद्ध छिड़ने 
पर रद्द नहीं होते । ये या तो युद्ध के समय में भी चालू रहते हैं या युद्धकाल तक स्थगित 
रहने पर युद्ध के बाद पुनरुज्जीवित हो जाते हैं । 

(डः) कई बार सन्धियों में स्पष्ट रूप से यह निर्देश रहता है कि युद्ध छिड़ने 
पर उनकी क्‍या स्थिति होगी। १६९१६ के हवाई यातायात ब्रभिसमय (678/ 
िरशंड40०ा] (!णारएथा४०॥) के अनुच्छेद ६८ में यह व्यवस्था की गई थी कि युद्ध 
छिड़ने पर समझौता करने वाले देशों की स्वतन्त्रता पर युद्धकारी अश्रथवा तटस्थ देशों 
के रूप में इसके कारण कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा । इसका यह स्पष्ट अ्रभिप्राय था कि 
युद्ध के समय इस सन्धि का पालन स्थगित हो जायेगा । युद्धकाल में स्थगित होने वाली 
संधियों के पुनरुज्जीवन के सम्बन्ध में विधिशास्त्रियों में कुछ मतभेद है । श्रनेक विचारकों 
का यह मत था कि युद्धकाल में स्थगित होने वाली संधियाँ लड़ाई समाप्त होने पर स्वयमेव 
पुनरुज्जीवित हो जाती हैं । किन्तु भ्रन्य विचारकों की यह धारणा है कि इनका पुन- 
रुज्जीवन तभी होता है, जब शान्ति-संधियों में इसके लिये स्पष्ट व्यवस्था की जाय । 

शत्रुरूपता या श्ररिप्रकृति (शिाध्गाए (॥478०९)--दो देशों में युद्ध छिड़ने 
पर युद्धकारी देश अपने शत्रुओं को तथा उनकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाकर लड़ाई 
जीतने का प्रयत्न करते हैं। यह हानि केवल ऐसे व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को पहुँचाई 
जानी चाहिए जो शत्रु समझे जाएँ भ्रथवा जिन्हें शत्रु का रूप प्राप्त हो । सामान्यतः यह 
कहा जा सकता है कि युद्धकारी देश के प्रजाजनों को तथा उनकी सम्पत्ति को शत्रुरूपता 
या अ्ररिप्रकृति प्राप्त हो जाती है, और तटस्थ देशों के प्रजाजनों श्रोर उनकी सम्पत्ति को 
यह नहीं प्राप्त होती । किन्तु इस नियम के भ्ननेक महत्वपूर्ण श्रपवाद हैं, कई बार शत्रु- 
देश के प्रजाजनों को अरिरूपता प्राप्त नहीं होती और तटस्थ देशों के व्यक्तियों तथा 
सम्पत्ति को यह प्राप्त हो जाती है। 

भ्रापेनहाइम के मतानुसार यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद और श्रनिश्चित है क्योंकि 
इस विषय में प्न्तर्राष्ट्रीय कानून के कोई सर्वसम्मत नियम नहीं हैं ।' प्रथम विश्वयुद्ध 
से पहले ब्रिटिश तथा अमरीकन न्यायालयों द्वारा इस विषय में निर्धारित नियम फ्रांस 
तथा भ्रन्य देशों के नियमों से भिन्न थे। १६०७ के हेग सम्मेलन में इस विषय में तय 
किये गये नियम ग्रेट ब्रिटेन ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किये। इस प्रश्न पर विचार के 
लिए लन्दन में नौसैनिक सम्मेलन बुलाया गया । किन्तु यह सम्मेलन तथा हेग का प्रभि- 
समय इस विषय के पुराने विवादों का समाधान नहीं कर सका, मुख्य मतभेद इस प्रश्न 
पर था कि किसी व्यक्ति या माल की शत्रुरूपता भ्रथवा तटस्थ होने की कसौटी राष्ट्री- 
यता ()५४४०४४॥४०) होनी चाहिए या शभ्रधिवास (79070॥6) । यहाँ व्यक्तियों, 


११. झापेनहाइम--हृष्टरनेशनल लॉ, खण्ड २, १० २६६ 


४भ्र्घ अ्न्तरष्ट्रीय कानन 


निगमों, कारपोरेशनों, जहाजों तथा माल के सम्बन्ध में यह विचार किया जायेगा कि 
इन्हें किन परिस्थितियों में शत्रु समझा जाता है, इनकी शत्रुरूपता की क्या कसोटियाँ हैं। 

(क) व्यक्तियों की शवरूपता (शिाक्षा॥/ (फक्चा३७९०' ए ॥6णं0095 ) -- 
इस विषय में सामान्य नियम यह है कि युद्धकारी देशों के प्रजाजन युद्ध छिड़ने पर शत्रु- 
रूप धारण करते हैं श्रौर तटस्थ देशों के प्रजाजनों को यह श्ररिप्रकृति प्राप्त नहीं होती । 
किन्तु तटस्थ देशों के व्यक्ति यदि एक युद्धकारी देश की सेना में भर्ती हो जाते हैं, उसके 
पक्ष में कुछ कार्य करते हैं, किसी युद्धकारी देश के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं तो 
इन्हें शत्रुरूपता प्राप्त हो जाती है। शत्रु होने की सवसे बड़ी और मुख्य कसौटी व्यक्ति 
की निष्ठा (4॥6९9॥0०6) या राजभक्ति है। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध में यदि 
ब्रिटिश प्रजाजन होते हुए भी किसी की निष्ठा जमंनी के प्रति है, तो वह ब्रिटेन का शत्रु 
समझा जाना चाहिए । का 6 (॥72 5. $ए5०7ालातला एी ५6 076०७ ?0॥06 
9(8/0॥ (96) के मामले में ब्रिटिश न्यायालय ने अल्फ्रेड लीबमान नामक व्यक्ति को 
विदेशी शत्रु घोषित किया, यद्यपि वह इंगलेण्ड में २६ वर्ष से निवास कर रहा था और 
उसने २४५ वर्ष पूर्व जमंन राष्ट्रीयता से मुक्ति पा ली थी । 

१६३६ के “शत्रु के साथ व्यापार करने के ब्रिटिश कानून में शत्रु का लक्षण 
करते हुए कहा गया है कि यह शत्रु के प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है'। इस 
कानून में स्पप्ट रूप से यह कहा गया था कि केवल शल्ुप्रजाजन होने के कारण कोई 
व्यक्ति शत्रु नहीं समझा जायेगा। १६१७ के सं० रा० अमरीका के “शत्रु के साथ व्यापार 
के कानून में शत्रु की निम्न परिभाषा की गई थी--(क) शत्तप्रदेश में निवास करने 
वाला कोई भी राष्ट्रीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, (ख) शत्रदेश की सरकार, 
(ग) शत्रुदेश के नागरिक तथा प्रजाजन । इससे यह स्पष्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन भर सं० 
रा० अमरीका में शवुन्व के लिए शत़ुप्रदेश में अधिवास (700770॥6 ) को प्रधानता दी 
जाती है। किन्तु इसके विपरीत योरोपियन देशों में राप्ट्रीयता को महत्व दिया जाता 
है । १६४० के शत्रु के साथ व्यापार करने के जमंन कानून में निवास की शर्तें के साथ 
राष्ट्रीयता की शर्ते को भी बहुत महत्व दिया गया था । 

लारेन्स ने शत्रु समझे जाने वाले व्यक्तियों को उनके शत्रुत्व की मात्रा की दृष्टि 
से निम्नलिखित श्रेणियों में विभकत किया है--(क ) शत्रु की सेनाश्रों में लड़ने वाले 
व्यक्ति पूर्णरूप में शत्रु माने जाते हैं। (ख) शत्रु के व्यापारिक जहाजों को चलाने वाले 
नाविक । इनकी स्थिति शलत्रुदेश के सेनिकों तथा असैनिक जनता की मध्यवर्ती होती है, 
१६०६ के हँंग अभिसमय के अनुसार यदि ये इस बात की लिखित प्रतिज्ञा करते हैं कि 
युद्धकाल में ये श्रपना कार्य नहीं करेंगे तो इन्हें बन्दी रखने के बंधत से मुक्त किया जा 
सकता है। (ग) सेना से सम्बन्ध न रखते हुए भी सेना का अनुसरण करने वाले 
समाचारपत्नों के संवाददाता, रिपोर्टर, ठेकेदार, सेना को सामान देने वाले व्यक्ति पकड़े 
जाने पर युद्धबन्दी समझे जाते हैं ।' (घ) शत्रुदेश में निवास करने वाले तटस्थ देशों 


१२. महाभारत (शान्तिपर्व €७।१) में सेना के साथ जाने वाले, उन्हें रसद पहुँचाने वाले 
व्यक्तियों के लिए महाजन शब्द का प्रयोग हुआ भौर इनको मारता भ्रधर्म ठहराया गया है--- 


यद्ध और इसके प्रभाव डंप्६ 


की राष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्ति भी श्रधिवास ([0070॥6) के कारण शत्रु समझे जाते 
हैं, बशत कि वे युद्ध छिड़ जाने के बाद व्यापार के उद्देश्य से शत्रु के देश में रहें। 
ब्रिटिश तथा अ्मरीकन विधिशास्त्री श्रधिवास ([2077०॥०) को बहुत महत्व देते हैं । 
एक विशेष इरादे से किसी स्थान पर देर तक निवास ([२९७०९॥०८८) करना अधिवास 
है। शत्त॒देश में व्यापार के इरादे से रहने वाले तटस्थ देशों के व्यक्ति भी शत्रु को सहायता 
देकर उसकी युद्ध करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, भ्रतः इन्हें जत्नु समझा जाना चाहिए। 
(ड) शत्रु द्वारा अधिकत प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्ति उस समय तक शत्रु समझे 
जाते हैं, जब तक कि उस प्रदेश पर शत्रु का अधिकार रहता है । (च) तटस्थ देशों में 
अधिवास रखने वाले ऐसे व्यक्ति शत्रु समझे जाते हैं, जो शत्रुदेश के साथ व्यापार 
करते हों। 

(ख) निगमों की शत्रुरूपता (7077५ (4०९ ० (0ए70क्षां0॥$ )-- 
व्यापार करने वाली कम्पनियों और निगमों के शत्रुरूप का निर्धारण करने की दो बड़ी 
कसौटियाँ उनकी रजिस्ट्री (॥0070०470०॥ ) का आदेश या अधिवास (90770॥6 ) 
तथा नियन्त्रण हैं । शत्र॒देश में स्थापित होने वाली तथा वहाँ भ्रपनी रजिस्ट्री कराने वाली 
कम्पनी या निगम के शत्रु होने में कोई संदेह नहीं है। किन्तु कोई कम्पनी शत्रु या 
शत्रुदेश के साथ व्यापार करती है तो उसे भी शत्रु समझा जाता है। निगम के शत्रु होने 
की दूसरी कसौटी उसका नियन्त्रण है । इसके एक देश में रजिस्ट्री होने पर भी यदि 
इसको नियन्त्रित करने वाली शक्ति शत्रुदेश में है तो इसे शत्रु समझा जायेगा | इस 
"नियम का सुस्पष्ट प्रतिपादन [9भ्ाग़ांश (0. [0., ४. (एणाधगाक्या॥ं वश शाएं 
रिप0७ (०0. 7/0. (96) के मामले में हुझ्ला था । 

इस मामले की काण्टिनेण्टल टायर और रबर कम्पनी १६०४५ में ग्रेट ब्रिटेन 
में बनायी गयी थी, इसका रजिस्टर्ड कार्यालय लंदन में था, किन्तु इसके सब संचालक 
जमंन थे तथा इसके लगभग सभी हिस्से जमंन प्रजाजनों द्वारा खरीदे गये थे। इस 
'कम्पनी को डेमलर कम्पनी से कुछ रुपया लेना था । उसकी वसूली के लिये इसने उस 
कम्पनी पर मुकहमा चलाया, उसने अपनी सफाई में यह कहा कि ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्ट्री 


जे ककन०+«++-नक समन ५ 


प्रपयानेन युद्धे न राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥ नीलकण्ठ की टीका--महाजनं कटकाश्रितं वैश्यादिजनम्‌ ॥। 
इसी प्रकार शान्तिपव (१००।२८) में घोड़ों के लिए घास लाने वाले घसियारों या बहिश्चरों 
(बहिस्तुणाद्र्थ चरतो बहिश्चरानू--नीलकण्ठी टीका) को भी अ्रवध्य कहा गया है। कौटिलीय 
श्रथंशास्त्र में सेना के साथ जाने वाले, किन्तु अ्रसैनिक कार्य (विष्टिकमं) करने वाले व्यक्तियों के 
' निम्न प्रकार बताये गये हैं --(क) शिविर, मार्ग, पुल, कुएँ तथा घाट ठीक स्थिति में रखने वाले। 
(ख) यंत्र, शस्त्रासत्र, कवच तथा भ्रन्यान्य युद्धोपयोगी सामग्री एवं खाद्य पदार्थों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान में ले जाने वाले। (ग) युद्धभूमि में छोड़े हुए शस्त्ासत्न शौर कवचों का संग्रह करने 
वाले, शत्रु के शस्त्रास्त्रों से घायल योद्धाभों को अन्यत्र पहुँचाने वाले। (१०४--शिविरमार्ग- 
सेतुकपतीर्थशोधनकर्म॑ यन्त्रायुधावरणोपकरणा भ्रासवहनमायोधनाज्व प्रहरणवरणप्रतिविद्धापनयनमिति 
' विष्टिकर्माशि) | रामायणा (प्रयोध्याकाण्ड ७६८०) में सेना के साथ जाने वाले खनक (खाई झादि 
खोदने वालों), यंत्रकों (इंजीनियरों), पेड़ काटने वालों (वुक्षतक्षक), द्रष्टाभों (देखभाल करने वालों) 
“का उल्लेख है। ये सब महाभारत की उयर्यक्त परिभाषा के भ्रनसार महाजन तथा पश्रवध्य हैं । 


४६० भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


होने पर भी इसके संचालक जमंन होने के कारण यह शत्रु है और १९१४ के 'शत्रु के 
साथ व्यापार कानून के अनुसार वे शत्रु को कोई झदायगी नहीं कर सकते। लाडर्ड 

पाकर ने डैमलर कम्पनी के हक में फैसला देते हुए इसमें निम्नलिखित सिद्धान्तों का 

प्रतिपादत किया-- (क) किसी निगम या कम्पनी का शल्रुरूप इस वात से निश्चित 
होता है कि उसका नियन्त्रण करने वाले शत्रुदेश में रहते हैं, प्रथवा शत्रुदेश में रहते 

हुए भी शत्रु का अनुसरण करते हैं, उससे श्रादेश ग्रहण करते हैं या उसके नियन्त्रण में 

कार्य करते हैं। (ख) ग्रेट ब्रिटेन में स्थापित हुई कम्पनी केवल यहाँ बनने के कारण से 

मित्र नहीं हो सकती । कम्पनी अपने अभिकर्त्ताश्रों (522॥5 ) द्वारा काये करती है। 

यह युद्धकाल में उस दशा में शत्रुरूप धारण करती है, जब ये शत्रुदेश में रहते हों या शत्रु- 

हिस्सेदारों के आदेश के अनुसार कायं करते हों । (ग) वैयक्तिक हिस्सेदारों के स्वरूप से 

कम्पनी का स्वरूप नहीं निर्धारित होता । किन्तु यह इस बात से निश्चित होता है कि 

इस कम्पनी का वास्तविक नियन्त्रण करने वाले व्यक्ति श॒त्रुओ्रों से आदेश ले रहे हैं या. 
शत्रुओरों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं। (घ) ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्टर्ड होने वाली कम्पनी 

यदि तटस्थ देश के साथ यहाँ ग्रथवा उन देशों में रहने वाले एजेण्टों द्वारा व्यापार 

करती है, तो ऊपरी दृष्टि से यह मित्र समझी जा सकती है; किन्तु यह इसका 

वास्तविक नियन्त्रण करने वाले एजेण्टों के कारण शत्रुरूप भी धारण कर सकती है। 
(ड) ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्ट्री कराने वाली कम्पनी यदि शत्रदेश के साथ व्यापार करती 
है तो इसे शत्रु समझना चाहिये । 

डमलर के मामले में उपर्युक्त सिद्धान्तों को १६४३ में हाउस झ्राफ लार्डस ने 
सौफ़ाख्ट (540780॥) के मामले में पुनः पुष्ट किया । यह कम्पनी तटस्थ देश 
हाल॑ण्ड में बनी थी, इसके संचालक वहीं रहते थे । किन्तु विश्वयुद्ध में जर्मनी 
ने हालण्ड पर अधिकार कर लिया, इस कम्पनी पर जमंन नियन्त्रण स्थापित हो गया 
श्रत: ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इसे शत्रुरूपता प्राप्त हुई । १६३९ के शत्रु के साथ व्यापार के 
कानून में शत्रुता निर्धारण करने के लिये रजिस्ट्री और नियन्त्रण की दोनों कसौटियों 
को आवश्यक माना गया है। फ्रेंच न्यायालयों ने प्रथम विश्वयुद्ध में यह कहा था कि 
उन्हें यह भ्रधिकार है कि वे मामले की तह तक जाकर यह निश्चय करें कि कोई 
कम्पनी वास्तव में फ्रेंच है या केवल दिखावे के तौर पर ऐसी है। १ सितम्बर १६३६ के 
फ्रेंच श्रादेश में रजिस्ट्री और नियन्त्रण की दोनों कसौटियाँ स्वीकार की गयी हैं । 

(ग) जहाजों को शत्रुरूपता (साध्याए एशक्य४० ० $॥955)--इनके 
सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि इनका स्वरूप इनकी ध्वजा (782) से निश्चित 
होता है। यदि इन पर शल्रुदेश की ध्वजा फहरा रही हो तो ये शत्रु समझे जायेंगे । 
किन्तु यदि इन पर तटस्थ देश की ध्वजा हो तो ये शत्रु नहीं समझे जायेंगे । १६०६ में : 
इस सामान्य नियम की पुष्टि लन्दन की घोषणा ने भी की । इसके भ्रनुच्छेद ५७ के 
पभ्नुसार जहाज की शत्रुरूपता की कसौटी उस पर वैध्न रूप-से फहरायी जाने वाली 
ध्वजा थी । १९१४ का युद्ध छिडते ही ग्रेट ब्रिठेन और फ्रांस नें इस नियम को स्वीकार: 
किया, किन्त्‌ जमंनी ने इस व्यवस्था का श्रनचित रीति से बहत लाभ उठाया । उसर 


युद्ध और इसके प्रभाव ४६१ 


'समय सं० रा० श्रमरीका तटस्थ देश था, इसके बहुत से जहाज-मालिकों ने जम॑न 
पूंजी की सहायता से नये जहाज खरीदे और इन पर अ्रमरीकी भण्डा लगाकर 
जमंनी को माल भेजने लगे | इन पर तटस्थ देश की ध्वजा होने के कारण लन्दन 
सम्मेलन के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार इन्हें शत्रु होने के कारण रोका या पकड़ा नहीं 
जा सकता था। इससे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को यह निश्चय हो गया कि लन्दन सम्मेलन 
में स्वीकृत की हुई उपर्युक्त व्यवस्था का उन्हें परित्याग करना चाहिये, श्रत: ग्रेट 
ब्रिटेन ने २० अक्टूबर १९१५ के एक सरकारी आदेश में उपर्युक्त व्यवस्था के निरा- 
करण (/७70०08थ70॥) की घोषणा करते हुए यह कहा कि वह इस विषय में पुरानी 
ब्रिटिश परम्परा का अनुसरण करेगा । फ्रांस ने भी नीति में इसी प्रकार का परिवर्तन 
किया । ब्रिटिश अ्रधिग्रहण न्यायालयों (726 (०णा७) ने ॥४० $. "८०० के 
मामले में ब्रिटिश ध्वजा फहराने वाले किन्तु जर्मन स्वामित्व रखने वाले तथा ॥96 
प॒द्तरा०7णा) के मामले में तटस्थ देश का भण्डा फहराने वाले जहाज के बारे 
में सूक्ष्म विचार करते हुए यह निर्णय दिया--“अधिग्रहण कानून (?772० 7.89) का यह 
निश्चित नियम है कि श्रधिग्रहण न्यायालय बाह्यरूपों और प्रावेधिकताओ्रों (0775 
370 परणागांए॥॥0०5) के पीछे छिपे हुए तथ्यों और वास्तविकतागत्रों की तह तक 
जायेंगे । इसका यह अर्थ है कि जहाज के स्वामी तो उनके द्वारा चुने गये भण्डे के नियमों 
से बंधे हुए हैं, किन्तु इन्हें पकड़ने वाले उस भण्डे के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं ।' 
इसका स्पष्ट अ्रभिप्राय यह है कि तटस्थ देश का भण्डा लगाने वाला जहाज 
यदि वस्तुत: शत्रु को सहायता पहुँचा रहा है तो उसे शत्रुरूप प्राप्त हो जायेगा । 
आपेनहाइम के कथनानुसार तटस्थ देश के झण्डे वाला पोत निम्न दशाओं 
में शत्रुरूप प्राप्त करता है।--(क) लंदन-घोषणा के अनुच्छेद ४६ के श्रनुसार ऐसे 
जहाजों को लड़ाई के कार्यों में सीधा भाग लेने से शत्तुसरकार द्वारा नियत किये एजेण्ट 
के नियन्त्रण में होने से, शत्रुसरकार की अनन्य रूप में सेवा करने से, शत्रु की सेनाओं 
के परिवहन से भ्रथवा शत्रु को सूचना देने का माध्यम होने से शत्रु समझा जाता है । 
(ख) यदि यह इसके निरीक्षण और तलाशी लेने के वैध अ्रधिकार के प्रयोग का प्रति- 
रोध करता है, तो भी इसे शत्रुरूपता प्राप्त होती है। (ग) ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० 
झमरीका और जापान के व्यवहार तथा आचरण के श्रनुसार ऐसे तटस्थ पोतों को भी 
शत्रुरूपता प्राप्त होती है, जो १७५६ के नियम का उल्लंघन करते हैं। इस नियम के 
झ्नुसार युद्ध के समय में कोई भी दूसरा देश उस प्रदेश में व्यापार नहीं कर सकता 
जिसके व्यापार का अधिकार युद्ध छिड़ने से पहले कोई देश केवल अ्रपना भण्डा फहराने 
चाले जहाजों के लिये सुरक्षित समभता था। (घ) तटस्थ देश की ध्वजा फहराने पर भी 
यदि उस जहाज के स्वामियों में से कुछ शत्रुदेश के हैं तो इसे शत्रुरूप प्राप्त हो जायेगा । 
तटस्थ देश के जहाज को शत्रुरूप प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में निम्न नियम 
लागू होते हैं-(क) इस पर लदा हुआ शत्रु का सारा माल राज्यसात्‌ (००॥॥509(6 ) 


१३. आभापेनहाइम--इंटरनेशनल लॉ, खं० २, पु० २७८-६ 
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किया जा सकता है, भले ही वह जब इस पर लादा गया हो उस समय यह जहाज 
बस्तुत: तटस्थ रहा हो। (ख) इस पर लदा हुआ्ना सारा माल शत्रु का समझा जायेगा, 
तटस्थ देशों के माल के मालिकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे इसके तटस्थ रूप 
सिद्ध को करें । यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो यह शत्रु का माल माना जायेगा । 

(घ) नौपण्य की शत्रुरूपता (साला (8८० 0 (४४०)--जहाजों पर 
लदे हुए सामान या नौपण्य की शत्रुरूपता के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के नियमों में 
एकरूपता नहीं है । हालैण्ड ने तटस्थ देश होने के कारण अपने लाभ की दृष्टि से इस 
विषय में १६५० से ग्रन्य देशों के साथ ऐसी संधियाँ कीं, जिनके भ्रनुसार तटस्थ या 
स्वतन्त्र देशों के जहाजों पर लदा हुआ माल स्वतन्त्र अर्थात्‌ युद्धकारी देशों द्वारा न 
पकड़ा जाने वाला समझा जाय, दूसरे शब्दों में तटस्थ देशों के जहाजों का माल युद्ध- 
काल में न छीना जाय । इसे 'स्वतन्त्र जहाज और स्वतन्त्र माल' (766 शा॥7$, 
77०6 8०005) का सिद्धान्त कहते हैं, किन्तु इसे मनवाने के लिये उसे इसका 
विरोधी सिद्धान्त शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ माल शत्र का होता है ([07५ $॥9$, 
धर)थाए 20005 ) भी मानना पड़ा । इसके अनुसार शत्र के जहाज पर लदा हुआ सारा 
माल युद्धकारी देश द्वारा आत्मसात्‌ किया जा सकता था, भले ही उस पर किसी तटस्थ 
देश का स्वामित्व हो । 

इसके विपरीत तत्कालीन प्रधान साम॒द्रिक शक्ति ग्रेट ब्रिटेन ने इस विषय में 
(:0750]880 06 श्राका८ (देखिये ऊपर पृ० ३३) के सुप्रसिद्ध सिद्धान्त का भ्रनुसरण 
किया । इसके अनुसार जहाज पर लदे माल के पकड़े जाने की कसौटी जहाज का 
भण्डा नहीं, किन्तु माल का स्वामित्व था, यदि इस माल के स्वामी तटस्थ देशों के व्यक्ति 
हैं, तो शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ भी यह माल नहीं पकड़ा जा सकता था और 
यदि शत्रु का माल तटस्थ देशों के जहाजों पर लदा हुआ है तो इसे छीना जा सकता 
था । यह नियम उपर्युक्त डच सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल था, किन्तु अधिक न्यायपूर्ण 
झौर तकंसंगत होने से शर्नेः-शर्नं: लोकप्रिय और स्वमान्य होने लगा। सं० रा० 
झ्रमरीका ने इसे स्वीकार किया । प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने 'र०7८४०८ के मामले में 
१८१५ में यह घोषणा की कि संयुक्त रा० अमरीका ने अ्रसंदिग्ध रूप से यह मान 
लिया है कि “एक मित्र के जहाज में लदा हुआ शत्रु का माल युद्ध में छीना जा सकता 
है तथा शत्रु के जहाज में लदा हुआ मित्र का माल (छीना जाने पर भी) मित्र को 
लौटा देना चाहिये । क्रीमिया युद्ध की समाप्ति पर १८५६ की पेरिस की घोषणा द्वारा 
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने यह स्वीकार किया कि 'तटस्थ देश के भण्डे वाले जहाज में 
युद्ध की विनिषिद्ध (००॥(809॥0 ) वस्तुओ्नों के अ्रतिरिक्त शत्रु का सामान जा सकता 
है भर युद्ध में विनिषिद्ध सामग्री के भ्रलावा तटस्थ देशों के माल को शत्रु का भण्डा 
फहराने वाले जहाज पर लदा होने पर भी नहीं पकड़ा जा सकता ।” 

वर्तमान समय में आपेनहाइम के मतानुसार सामान्य रूप से यह माना जाता 
है! कि किसी माल की शत्रुरूपता उसके मालिकों की शत्रुरूपता पर निर्भर है। यदि 


१४. आझापेनहाश्म--इंटरनेशनल लॉ, स्ं० २, पृ० २५१ 


युद्ध ओर इसके प्रभाव ४६३ 


किसी नौपण्य का स्वामी शत्र्‌ है तो यह माल शत्रु का समझा जायेगा । व्यक्तियों को 
शत्रु समभने की कसौटी के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण माल की शत्रुरूपता में 
भी यह मतभेद है। प्रधान रूप से इस विषय में दो पक्ष हैं :-- 

(१) व्यापारिक श्रधिवास ((०शालाटंब। 00०ग्रांजों०)--्रिटिश तथा 
शअ्रमरीकन व्यवहार के भश्रनुसार किसी व्यक्ति का शत्रुदेश में अधिवास उसे शत्रुरूप 
प्रदान करता है, श्रतः: शत्रुदेश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का माल शत्रु 
का माल समझा जाता है, शत्रु देश में न रहने वाले व्यक्तियों का माल शत्रुरूप नहीं 
धारण करता । इस कारण तटस्थ देशों में रहने वाले शत्रुप्रजाजनों का माल शत्रुरूप 
नहीं प्राप्त करता, किन्तु शत्र के देश में रहने वाले तटस्थ राज्यों के प्रजाजनों का माल 
शत्रुरूप धारण करता है । इसी तरह एक युद्धकारी देश के जो प्रजाजन दूसरे युद्धकारी 
देश में बसे होते हैं, युद्ध छिड़ने पर भी उस देश में बने रहते हैं, उनका माल दूसरे देश 
की दृष्टि में शत्रु का समझा जाता है। एक तटस्थ देश के प्रजाजन द्वारा शत्रुदेश में 
स्थापित की हुई व्यापारिक कम्पनी शत्रु मानी जाती है, इसका स्वामी भले ही शत्रुदेश 
से बाहर रहता हो, किन्तु व्यापारिक अ्रधिवास ((०शाञाशटंभे 70070०॥०) के कारण 
शत्रुदेश में ही समझा जाता है। 

(२) राष्ट्रीयता--फ्रांस तथा अनेक योरोपियन राज्य अधिवास को महत्वपर्ण 
न मानते हुए राष्ट्रीयता को ही कसोटी मानते हैं। इनके अनुसार माल के मा,लक की 
राष्ट्रीयता (७०॥७॥9) यह निश्चित करती है कि माल को शल्रुरूपता दी जाय 
या न दी जाय । अतः शत्रु के व्यापारिक जहाजों पर लदे हुए माल में से केवल उसी 
माल को शत्रुरूपता प्रदान होती है, जिसके स्वामी शत्तनुदेश के प्रजाजन हों, भले ही 
ये तटस्थ देशों में रहते हों, किन्तु शत्रुदेश के नागरिक होने के कारण इनका माल शत्रु 
का ही समझा जाना चाहिये । शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ तटस्थ राज्यों के प्रजाजनों 
का माल शत्रुरूप नहीं प्राप्त करता, भले ही ये शत्र॒ुदेश में निवास करते हों । 


बाईसकाँ प्रध्याय 


स्थल युद्ध के नियम 
(99७५ 0 ,870 ४४०॥[36) 


युद्ध के नियमों का विकास (776४८०फएशा। ० [.8५$ ० ५४2 )--युद्ध 
आरम्भ होने पर दोनों पक्षों का ध्येय शक्ति के प्रयोग द्वारा शत्रु पर विजय पाना होता 
है, किन्तु शक्ति का प्रयोग मनमानी रीति से नहीं किया जा सकता। यच्यपि पूर्ण 
प्रभुसत्ता रखने वाले राज्यों को यथेच्छ बलप्रयोग का अभ्रधिकार है, फिर भी वे शत्रु को 
हराने के लिए बलप्रयोग में कुछ मर्यादाओ्रों का पालन आवश्यक समभते हैं। बलप्रयोग 
की ये मर्यादायें ही युद्ध के नियम कहलाती हैं । महाभारत में इनका विचार न रखने 
वालों को दस्यु और डाक्‌ कहा गया है ।' कुछ विधिशास्त्री इन्हें युद्ध के कानून (.89/5 
० ५४०7) कहते हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने १६४६ की भ्रपनी पहली रिपोर्ट 
में इस शब्द के परित्याग का सुझाव दिया है, श्रतः इन्हें सैनिक बलप्रयोग के नियम 
कहना ही ठीक है। यदि इन नियमों का पालन न किया जाय तो युद्ध में बबरता भ्रौर 
पाशविकता की कोई सीमा न रहेगी । 

युद्ध के नियमों का विकास शनेः-शने: हुआ है। प्राचीन भारत के युद्धविषयक 
नियमों का संक्षिप्त उल्लेख पहले हो चुका है (प० २०) '॥। योरोप में इनका विकास 
मध्ययुग में ईसाइयत से तथा शौर्य ((॥५॥५) के विचार से हुआ। आपेनहाइम के 


१. महाभारत शान्तिपर्व १००॥३, निर्मर्यादा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिन: । 

२. इस विषय में कुछ श्रन्य प्रमाण निम्नलिखित हैं : महाभारत शान्तिपर्व (६५॥११) में 
हस पर बल दिया गया है कि व्यक्ति को युद्ध के धर्मानुकूल सिद्धान्तों के भ्रनुसार लड़ना चाहिये, न 
कि क्रोध और हत्या की भावनाओं से प्रेरित होकर (यथार्थमेव योद्धव्यं न क्रुष्येत जिघांसतः:) । बस्तुतः 
युद्ध के नियमों की इससे सुन्दर कसोटी नहीं हो सकती कि उसमें क्रोध और हिंसा की भावना नहीं 
होनी चाहिये । गीता (२।३१) में यह कहा गया है कि क्षत्रिय के लिए घ॒र्म्य युद्ध (7५६४४ ए/) 
से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है (धम्यंद्धि युद्धाछ योध्नयत्‌ क्षत्रियस्थ न विश्वते), प्राचीन भारतीय श्रु 
के विरुद्ध शक्ति के श्रत्यधिक भ्रमर्यादित प्रयोग को श्ननुचित समझते थे। शान्तिपर्व (६६।१५) में 
कहा गया है कि शत्रु को न तो धोखा देना चाहिये भौर न ही भ्रत्यधिक प्रहारों से उसका छेदन 
करना चाहिये, ऐसे प्रहारों से उसकी मृत्यु हो सकती है (नामित्रों विनिकत्तंव्यो नातिच्छेद्यः कथंचन | 
जीवितं ह्यप्यतिच्छिन्न: संत्यजेच्च कंदाचन ।) यह हेग सम्मेलन में तय किये गये इस सिद्धान्त से 
गहरा साम्य रखता है कि शत्तु के विरुद्ध शक्ति का इतना ही प्रयोग किया जाना चाहिये कि वह उसके 
प्रतिरोध की शक्ति को समाप्त कर दे। 


स्थल यूद्ध के नियम ४६५ 


मतानुसार तीन सिद्धान्तों ने इन नियमों का स्वरूप निर्धारण करने में बड़ा भाग 
लिया ।* पहला सिद्धान्त यह है कि युद्धकारी देश शत्रु को परास्त करने के लिए किसी 
भी मात्रा और प्रकार में बल का प्रयोग कर सकता है। दूसरा सिद्धान्त मानवीयता 
( प्रधया॥॥।9५) का है, इसके भ्रनुसार बल का ऐसी मात्रा में तथा ऐसे रूपों में प्रयोग 
नहीं करना चाहिए, जो शत्रु को हराने के लिए आवश्यक न हो । तोसरा सिद्धान्त शौर्य 
((4५०9॥9 ) है, भारतीय परिभाषा में इसे क्षात्र धर्म कह सकते हैं । इसके श्रनुसार शत्रु 
को चेतावनी देकर, उसके साथ न्यायोचित व्यवहार करते हुए लड़ाई करनी चाहिए, 
धोखाधड़ी और धूत्तंता से विजय नहीं प्राप्त करनी चाहिए। महाभारत के शब्दों में 
धर्मपृवेक लड़ते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु पापकर्म से विजय प्राप्त करना अच्छा 
नहीं है।' इन्हीं विचारों के परिणामस्वरूप आजकल युद्ध में असैनिक व्यक्तियों की 
हत्या, युद्धबन्दियों के साथ दुर्व्यवहार, संहारक गैसों का प्रयोग, नाविकों की सुरक्षा किए 
बिना व्यापारिक जहाजों का डुबाना गहँणीय कार्य समझ जाते हैं । 
१६वीं शताब्दी के मध्य से विभिन्‍न देश युद्ध के नियमों को विभिन्‍न संधियों, 
समझोतों और घोषणाओं द्वारा स्वीकार करने लगे हैं । इस विषय में महत्वपूर्ण समझौते 
निम्नलिखित हैं--(१) १६ अप्रैल १८५६ की पेरिस को घोषणा (देखिये ऊपर पु० 
५०) । (२) २२ अगस्त १८६४ का जेनेवा का भ्रभिसमय--यह रणक्षेत्र ॥ घायल 
होने वाले सैनिकों की दशा में सुधार करने के सम्बन्ध में था। पहले इस पर नौ राज्यों 
ने हस्ताक्षर किए, किन्तु बाद में अ्रन्य राज्य भी सम्मिलित हुए । इस विषय में दूसरा 
जेनेवा समझोता ६ जुलाई १९०६ को ३४ राज्यों ने किया। (३) ११ दिसम्बर १८६८ 
की सेण्ट पीटर्सबर्ग की घोषणा--इसमें ४०० ग्राम (१४ आंस ) से कम भार के, विस्फोटक 
अथवा ज्वलनशील पदार्थों से भरे अग्निबाणों (॥70[]४०८४॥|०$ ) के प्रयोग का निषेध किया 
गया था। इस पर १७ राज्यों ने हस्ताक्षर किये। (४) हेंग की १८६६ की पहली 
शान्ति परिषद्‌ ने स्थल युद्ध के नियमों का भ्रभ्िसमय तेयार किया । १६०७ में इसका 
संशोधन हेग की दूसरी शान्ति परिषद्‌ ने किया । (५) दसदम गोलियों के नि्षेध की 
हैग घोषणा--ये गोलियाँ लगने पर फैल जाती हैं श्रौर शरीर में नुकीले लम्बे घाव करती 
हैं, इनका यह नामकरण कलकत्ता के निकट दमदम के शस्त्र बनाने के कारखाने में इन 
का निर्माण होने के आधार पर किया गया है। (६) गुब्बारों से फँके जाने वाले विस्फो- 
टक द्रव्यों के विषय में हेश घोषणा । (७) दम घोटने वाली श्वासरोधी (459॥9%का- 
8) या हानिप्रद गैसों के प्रयोग के निषेध की हेंग घोषणा। (८) समुद्री लड़ाई के सम्बन्ध 
में सं० ४ में ऊपर बताये हेग भ्रभिसमय के नियमों को लागू करने वाला हेग अ्रभिसमय । 
(६) १६०७ का लड़ाई झारम्भ करने के विषय में हेग श्रभिसमय । (१०) १६०७ 
का युद्धारम्भ के समय शत्रु के व्यापारिक जहाजों का स्थिति सम्बन्धी हेग समझौता। 
(११) १६०७ का व्यापारिक जहाजों को रणपोतों में परिवर्तित करने का हेंग 


३. झपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पु २२७ 
४. महाभा रत शान्तिपर्वें ६ ५१७ धर्मेण निधन प्रेयों न जयः पापकर्मणा । 


४६६ अन्तर्राष्ट्रीय कानन 


प्रभिसमय । (१२) स्वयंचालित समुद्रान्तवेत्ती संस्पर्शी सुरंगों (8&०४077800 $प्र- 
70876 ०0790 ॥7768 ) का हेंग अभिसमय । (१३) युद्ध के समय नौसेनाश्रों द्वारा 
बमबारी-विषयक १६०७ का हेग श्रभिसमय । (१४) समुद्री युद्ध में निग्रह के श्रधिकार 
के प्रयोग पर प्रतिबन्धों के विषय में १९०७ का हेग समझौता | (१५) तटस्थ शक्तियों 
भ्रोर व्यक्तियों के स्थलीय और समुद्री युद्ध के विषय में श्रधिकारों और कत्तेंब्यों के 
१६०७ के हेग समझौते । (१६) श्वासरोधी विषैली तथा श्रन्य गैसों के प्रयोग को वरजित 
ठहराने वाला १९२४ का प्रोतोकोल । (१७) बीमारों और घायलों के साथ तथा 
युद्धबन्दियों के साथ किये जाने वाले व्यावहारविषयक १६२६ के जेनेवा भ्रभिसमय । 
(१८) व्यापारिक जहाजों के विरुद्ध पनड्ब्बियों के प्रयोग के बारे में १९३६ का लन्दन 
प्रोतोकोल । (१६) १६४६ में जेनेवा में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किए गए 
रेडक्रास के चार अ्रभिसमय--(क ) युद्धबन्दियों के साथ व्यवहार, (ख) रणक्षेत्र में 
श्राहतों तथा बीमारों की दशा सुधारना, (ग) समुद्री युद्ध में घायल, बीमार तथा जहाज 
नष्ट हो जाने पर नाविकों की दशा सुधारना, (घ) युद्धकाल में अ्रसैनिक व्यक्तियों की 
रक्षा । ये श्रभिसमय बहुत विशद हैं और इनसे युद्ध के नियमों का बहुत अंशों में संहिता- 
करण ((००7८७007 ) सम्पन्न हुश्रा है । 

नियमों का पालन (00567५270९ ०0 [.8७७ )--उपर्युक्त नियमों के पालन के 
सम्बन्ध में दो प्रधान श्रापत्तियाँ उठाई जाती हैं। पहली आ्आापत्ति कुछ जमंन लेखकों का 
यह विचार है कि सैनिक आवश्यकता का यह तकाजा है कि युध्यमान देशों के कार्यों पर 
कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा युद्ध के नियमों के पालन से अधिक 
महत्वपूर्ण है, अतः सभी प्रकार की हिसा का प्रयोग अमर्यादित रूप में किया जा सकता 
है । एक जमन कहावत है--६॥62४78९50॥ 28०॥0 ५णा 76702587797८67 श्रर्थात्‌ युद्ध 
की झावश्यकता युद्ध के प्रकार पर हावी होतो है, आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का कोई 
भी क्र कार्य किया जा सकता है, इसमें भ्रौचित्य-प्रनौचित्य का विवेचन व्यर्थ है। 
भ्रंग्रेजी की कहावत है कि युद्ध और प्रेम में सभी कुछ उचित होता है (4॥ ॥8 थि |॥ 
[0ए6 था0 ज्रधा ) । 

किन्तु यह दृष्टिकोण भ्रधिकांश विधिशास्त्रियों द्वारा भ्रान्तिपूर्ण समझा जाता 
है । हेग नियमों के श्रनुच्छेद २२ में यह व्यवस्था है कि युध्यमान देशों का शत्रु को हानि 
पहुँचाने का अधिकार अ्रसीम या श्रमर्यादित नहीं है । भ्रन्तर्राष्ट्रीय काननों में कुछ ऐसे 
परम्परागत नियम हैं, जिन्हें राज्यों ने विभिन्‍न संधियों द्वारा स्वीकार किया है। 
उदाहरणार्थ, युद्ध में विष एवं विषेले हथियारों का प्रयोग, शत्रु के सैनिकों को धोखे से 
मारना या घायल करना वर्जित है। क॑सी भी सैनिक आवश्यकता क्‍यों न हो, इन साधनों 
का प्रयोग निषिद्ध ही समझा जाना चाहिए। १६४४ में 7१9]९४५ के मामले में एक ब्रिटिश 
न्यायालय ने सैनिक श्रावश्यकता की युक्ति को स्वीकार नहीं किया था। इस मामले 
में एक जमन पनडुब्बी के सेनापति ने एक व्यापारी जहाज ड्बाने के बाद उसके एक 
तख्ते से चिपटकर तैरने वाले व्यक्तियों को मशीनगन से इसलिए भून डाला कि जहाज को 
डुबाने के प्रत्येक चिक्कू को नष्ट कर दिया जाय ताकि पनडुब्बी का पीछा न किया जा 


स्थल युद्ध के नियम ४६७ 


सके । जमंन सेनापति ने इस जघन्य कार्य का समर्थन सैनिक श्रावश्यकता श्रौर भ्रात्म- 
संरक्षण के भ्राधार पर किया; किन्तु न्यायालय ने इसे भ्रस्वीकार करते हुए यह कहा 
कि उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं था। वह ग्रात्मरक्षा के लिए केवल यही कर सकता 
था कि डुबाने वाली जगह से शीघ्रातिशीघक्र भाग जाता। १६९४७ में ॥॥|०॥ के मामले 
में न्यूरेम्बगें के श्रमरीकन सैनिक न्यायाधिकरण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका निराकरण 
करते हुए कहा था--“ये नियम और रिवाज युद्ध की सभी अवस्थाञ्रों के लिए विशेष- 
रूप से बनाए गए हैं ।” 

दूसरी आपत्ति 'सामान्य भागग्रहण धारा (6ल्याल्ाबे शिक्षांरं080॥ 
(१20४७८ ) की है । प्रथम विश्वयुद्ध से पहले किये गए अनेक हेग अभ्रभिसमयों में उपर्युक्त 
धारा है श्लौर इसमें यह व्यवस्था है कि इस समझौते के नियमों का पालन तभी श्रावश्यक 
होगा, जब सभी युध्यमान देशों ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हों । इसका परिणाम 
यह था कि युद्ध छिड़ने पर यदि केवल एक देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये तो यह 
समझौता लाग नहीं होता था । 

किन्तु ब्रिटिश न्यायालयों ने यह स्थिति कभी स्वीकार नहीं की | वार्ड सुमनेर 
ने 3]070९ 370 ०0 $779$ (१६२२) के मामले में उपर्यक्त व्याख्या को अस्वीकार 
किया। १६४६ में न्यूरेम्बग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह कहा था 
कि “हेग के अभिसमय द्वारा बताए गए स्थलयुद्ध के नियम इन्हें श्रंगीकार करने के समय 
निश्चित रूप से यह सूचित करते थे कि ये तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय कानून से आगे बढ़े 
हुए हैं ।' * "१६३९ तक ये कानूत सब सभ्य देशों द्वारा स्वीकार किये जा चुके थे। इस 
कारण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि १६०७ में इन नियमों के बनने के समय 
चैकोस्लोवाकिया की सत्ता नहीं थी, किन्तु इन नियमों से भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून की घोषणा 
की गई है, श्रत: वे उस पर लागू होते थे । इसी प्रकार युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में जेनेवा 
के समझौते पर रूस ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, किन्तु विभिन्‍न युद्धापराध न्यायालयों के 
निर्णयानुसार रूस इस आ्राधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि वह इन नियमों के पालन 
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। १६२६ के जेनेवा के भ्रभिसमयों में सामान्य भाग 
ग्रहरए को धारा' को हटा दिया गया तथा १६४९ के जेनेवा अश्रभिसमयों में स्पष्ट रूप 
से यह कहा गया कि यह सम्भव है कि संघषं करने वाले पक्ष में से एक देश ने श्रभिसमय 
पर हस्ताक्षर न किये हों; किन्तु इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के श्रापसी व्यवहार 
में इन नियमों का पालन अ्निवायं समझा जायेगा।' 

युद्ध के नियमों को ग्रनुश॒प्तियाँ ($4005 ० धा6 7.8७५ ० ४४ )--- 
युद्ध के नियमों का बहुधा उल्लंघन होता है; किन्तु इनका पालन करने के लिए बाध्य 
करने वाली कुछ ग्रनुशप्तियाँ भी हैं । स्टार्क के कथनानुसार पहली भश्रनुशप्ति प्रत्यपहार 
(२८७74 ) की हैं ।' द्वितीय विश्वयुद्ध में जब जमेनी ने युद्धबन्दियों को. जंजीरों में 
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जंजीरों में जकड़ना शुरू किया, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका प्रतिकार करने के लिए जर्मत 
युद्धवन्दियों के साथ ऐसा व्यवहार आरम्भ कर दिया । इससे बाधित होकर जमेंनों को 
इस कर, भ्रमानवीय एवं श्रवेध आचरण का परित्याग करना पड़ा। इसी प्रकार द्वितीय 
विश्वयुद्ध में जमेती ने हेंग अभिसमयों द्वारा निषिद्ध रासायनिक गैसों का प्रयोग इसलिए 
नहीं किया कि ग्रेट ब्रिटेन भी प्रत्युत्तर में जर्मनी के विरुद्ध इन्हें प्रयुक्त करेगा । दूसरी 
ग्रनुज्ञप्ति युद्धनियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड दिए जाने का भय है। द्वितीय विश्व- 
युद्ध के बाद १९४६-८ तक जमनी और जापान के युद्धापराधियों पर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सैनिक न्‍्यायाधिकरणों में अ्भियोग चलाये गए और ऐसा अपराध करने वाले सेना- 
पतियों तथा उच्चाधिकारियों को दण्डित किया गया। भविष्य में ऐसे दण्डों का भय 
युध्यमान देशों के भ्रधिकारियों द्वारा युद्ध के नियमों के पालन में सहायक होगा । तीसरी 
अनुज्ञप्ति क्षतिपूर्ति या मुप्रावजे की है। १६०७ के चौथे हेंग प्रभिसमय के तीसरे भ्रनुच्छेद 
में यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य ऐसे नियम तोड़ता है तो उस राज्य को अपनी 
सेना द्वारा किये सब कार्यों के लिए उत्तरदायी समझा जायेगा और उससे क्षतिपूर्ति के 
लिए हर्जाना लिया जायेगा । इस श्रनुच्छेद के अनुसार शान्तिसंधि के समय उससे 
हर्जाने की राशि वसूल की जा सकती है । 

स्थल युद्ध के उद्देश्य श्रोर साधन (4॥॥75 0 ९४5 ०0 .,800 ५/४ाश्ि०) 
-स्थल युद्ध के दो प्रधान उद्देश्य हैं--शत्रु की सेनाश्रों को परास्त करना तथा शत्रु के 
प्रदेश पर अ्रधिकार और उसका प्रशासन। इन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रधान साधन शत्ु- 
देश के व्यक्तियों के प्रति हिंसा का प्रयोग है। किन्तु इसके अश्रन्य साधन ये भी हैं--शत्रु 
की सम्पत्ति का आ्रात्मसात्तरण (४ए०77०77ंशभ07), उपयोग तथा विध्वंस, घेरा 
डालना, बमवर्षा, जासूसी, देशद्रोह का लाभ उठाना तथा छलोपाय (॥२४७८७) । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण शत्रु के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग है, भ्रतः यहाँ पहले उसका वर्णन किया 
जायेगा । 

स्थल युद्ध के नियम--शत्रु के विरुद्ध हिसा के प्रयोग की मर्यादा ([.89४ ०0 
[000 ए्वि०-नगगां। 40 06 १४४ छा 0णि०6 8805 7०79 )--वर्तमान 
समय में स्थल युद्ध के नियमों का निर्माण सर्वप्रथम कोलम्बिया कालेज न्यूयार्क के 
प्राध्यापक फ्रांसिस लीवर (#7४॥0४$ 4.2४9०7) ने भ्रमरीकन गृहयुद्ध के समय किया 
था। २४ अप्रैल, १८६३ को सं० रा० श्रमरीका की सरकार ने इन्हें 08000007 6 
(6 00एशाआश।शा। 67765 0 ॥6 एरा४0 8(805 ॥ (6 ि६व के नाम 
से प्रकाशित किया । इन्हें आ्रावश्यक संशोधन के साथ श्रन्य राज्यों ने १८६९ के तथा 
१६०७ के हेंग सम्मेलनों में स्वीकार किया । १६०७ का चौथा हेग भ्रभ्चिसमय विस्तार 
से इन नियमों का वर्णान करता है, श्रतः इन्हें हेंग नियम कहा जाता है। 

इसमें सर्वप्रथम युध्यमानों (80॥8८८४$) का लक्षण किया गया है, ये ऐसे 
' लड़ने वाले हैं, जिन्हें बैध योद्धा ([.8४/०। (०704०7) कहा जाता है । इनमें मुख्य 
रूप से देश की नियमित सेनाओ्रों (/२०४७/&/ /॥7765) का समावेश होता है । किन्तु 
इनके अतिरिक्त युद्ध के नियमों का पालन करने वाले छापामार दस्तों (06प्र८7 


स्थल युद्ध के नियम ४६६ 


42700०95 ), स्वयंसेवक दलों (५०[प्राह्शा (0755) तथा नागरिक सेना ()शा॥(& ) 
को भी वैध योद्धा समझा जाता है, बशर्तें कि (१) इनका नेतृत्व उचित रीति से हो, 
(२) ये दूर से पहचाने जा सकने वाले निश्चित विशेष चिन्ह को धारण करें, (३) 
खुले रूप में शस्त्र धारण करें, (४) युद्ध के कानून और प्रथाओं के ग्रनुसार लड़ाई करें। 
कई बार किसी देश की असेनिक जनता सामूहिक रूप से स्वयमेव शत्रु के विरुद्ध विद्रोह 
के लिए उठ खड़ी होती है और शस्त्र धारण करती है, इसका पारिभाषिक नाम 
[८९४४ था ४५५९ है, कौटिल्य के शब्दों में यह ग्रौत्साहिक बल है ।" यदि यह उपयुक्त 
चारों शर्ते पूरी करती है, तो इसे भी वध योद्धा का दर्जा दिया जा सकता है। 

वेध योद्धा समझे जाने वाले सैनिकों तथा योद्धाभिन्न असेनिक जनता के साथ 
युद्ध के समय हिंसा के प्रयोग में बड़ा भेद और विवेक किया जाता है । युद्ध का उद्देश्य 
शत्रु को पराभूत करना है, ग्रतः शत्र के सैनिकों के विरुद्ध उतनी ही हिसा वैध है, जो 
उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा कर सके । इस दृष्टि से सैनिकों के विरुद्ध तीन प्रकार की हिसा 
वध है--उन्हें जान से मारना, घायल करना और बन्दी बनाना। युद्ध में किसी सैनिक 
या अधिकारी और राजा तक को गोली से मारा जा सकता है । किन्तु उनका वध तभी 
हो सकता है, जब वे लड़ने को तैयार हों या बन्दी बनाए जाने का विरोध करें। ग्रतः 
बीमार या घायल, हथियार डालने वाले, समर्पण करने वाले, बन्दी बनाए जाने का 
विरोध न करने वाले सनिकों का न तो वध किया जा सकता है और न ही इन्हें घायल 
किया जा सकता है । इन्हें दयादान (0०४८) दिया जाना चाहिए, इनके प्राणों की 
रक्षा होनी चाहिए। हेग अभिसमय के अनुच्छेद २३-सी में इनका विस्तृत वर्णन है । 


७. कोटिलीय भ्रथंशास्त्र ६२ में हसका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहा गया है-- 
सैन्यमनेकमनेकजाती यस्थमुक्तमनुक्तं वा बिलोपार्थ यदृत्तिष्ठति तदौत्साहिकम्‌ । भकक्‍तवेतनविलोप- 
विष्टिप्रतापकरं भेद्यं परेषाम्‌, श्रभेद्यं तुल्यदेशनातिशिल्पप्रायं संहृतं महत्‌ । श्रर्थात्‌ केवल अपने 
उत्साह के बल पर सैनिक कार्यों में प्रवत्त होने बाली सेना औत्साहिक बल होती है, इसका एक 
मुखिया या नायक नहीं होता, इसमें अनेक जातियों या देशों के लोग रहते है। राजा का प्रादेश 
पाकर या उसे बिना पाये ये शत्रु के प्रदेश को नष्ट करने के लिए उठ खड़े होते हैं। भेद और 
प्रभेद के भेद से यह दो प्रकार की होती है, भत्ता, वेतन, लूटपाट तथा बेगार करके राजा का 
प्रताप प्रदर्शित करने वाली सेना भेद्य होती है; एक देश, एक जाति श्र एक व्यवसाय करने वाली 
सेना अभेद्य होती है । भेद्य का ग्राशय शत्रु द्वारा फोड़ी तथा अपने साथ मिलाई जा सकने 
वाली है। पहले प्रकार में उसका लक्ष्य भत्ता, वेतन श्रौर लूट का लालच होता है, ग्रतः 
शत्रु द्वारा इसे अभ्रधिक प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाया जा सकता है। दूसरा प्रकार समान 
देश, जाति भ्रौर व्यवसाय के बन्धन से बंधा होने के कारण भ्रधिक सुदृढ़ होता है, उसमें श्राधुनिक 
राष्ट्रीयता के कुछ तत्व होते हैं। अत: शत्रु द्वारा उसका भेदन करना या फोडना सम्भव नहीं होता । 

८. महाभारत (शान्तिपर्व १०२ ३४ तथा €६।३-४) में इसी प्रकार की व्यवस्था है-- 
कताञजलि न्यस्तशस्त्न गहीत्वा न हि हिरयात्‌। बलेनविजितो यश्च न त॑ युध्येत भमिप: । महाभारत 
कर्णपर्व €०११११-१३, प्रकीर्णकेशे विमुखे ब्नाह्मणे भश्रथ कृताऊजलौ। शरणागते न्यस्तशस्त्रे याच- 
माने तथार्ष्जुन ॥ श्रबाणे श्रष्टभग्नायुघ्ने तथा । न बिमुरूचन्ति झस्तल्राणि श्रा: साधब्रते 
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ये वर्तमान समय के सर्वेमान्य नियम हैं। विभिन्न देशों के न्यायालय इनका उललघन 
करने वालों को दण्ड देते हैं । १६४५ में कनाडा के एक सैनिक न्यायालय ने एक जमंन 
रेजिमैंट के सेनापति कुर्ट मेयर (॥(घा। (०५७०) को इसलिए प्राणदण्ड दिया था 
कि उसने अपने सैनिकों को इस बात के लिए उकसाया था कि वे मिक्वराष्ट्रों के 
सैनिकों पर किसी प्रकार का दयादान (0एथ्मा।श ) न करें, बाद में उसका दण्ड घटा- 
कर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था । रिप्ता८5सा०। (०४० में भ्रभियुक्त 
पर यह दोष लगाया गया था कि एक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज के समर्पण कर देने के 
बाद भी वह उस पर गोली चलाता रहा। १६४५ में हालेण्ड में एक ब्रिटिश सैनिक 
न्यायालय ने 4॥700 के मामले में एक व्यक्ति को इसलिए दण्डित किया कि उसने 
हवाई जहाज में आग लगने पर उससे कदकर एक निजी मकान में छिपे हुए ब्रिटिश 
हवाबाज को गोली से मारा था । इस प्रकार की हिसा अमानवीय, जघन्य और अवेध 
समझी जाती है । 

शत्रु के योद्धाओं और सैनिकों के प्राणहरण का अ्रधिकार यद्यपि वध है, किन्तु 
इसके साधनों में कुछ वंध और कुछ ग्रवेध तथा वर्जित हैं । तलवार, राइफल, मशीनगन 
ग्रादि से मारना तो ठीक है, किन्तु ऐसे सब साधनों से प्राण लेना वजजित है जिनसे 
ग्रनावश्यक रूप से ग्रधिक पीड़ा और कष्ट हो । हेग नियमों के श्रनुच्छेद २३ में इस 
दृष्टि से विष का तथा अनावश्यक हानि ( एग6९९४४॥५ पशांधा9 ) पहुँचाने वाले, जलता 
हा द्रव पदार्थ डालने वाले हथियारों, अग्निबाणों तथा क्षेपणास्त्रों (0०९८४८४) 
का प्रयोग वजित है, अ्रतः शत्रु द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले पानी के जलस्रोतों, 
कुओं, पम्पों, नदियों को विषला नहीं बनाया जा सकता', विषेले हथियारों का प्रयोग 
नहीं हो सकता *, राइफलों में काँच के टुकड़े, लोहे की न॒ुकीली कीलें तथा तोपों में 
(॥4॥ $॥0 (7055987 5॥0 तथा ग्रत्यन्त गरम गोले नहीं भरे जा सकते । अ्रनुच्छेद 
२३ के अनुसार योद्धाओं को धोखे से मारा या घायल नहीं किया जा सकता, वध के 
लिये हत्यारों को किराये पर नहीं रखा जा सकता। १८६८ की संण्ठद पीटसंबर्ग की 
घोषणा के भ्रनुसार लड़ाई में १४ श्रौंस से कम भार वाली विस्फोटक अश्रथवा ज्वलनशील 
सामग्री रखने वाले श्रग्निबाणों या क्षेपणास्त्रों (270]००४॥|९$) का प्रयोग निषिद्ध है। 
१८९६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता के निकट दमदम के 
कारखाने में बनाई जाने वाली गोलियों के व्यवहार पर २६९ जुलाई १५६६ को प्रतिबंध 
लगाया, इसी समय श्वासरोधी या हानिकारक गैसों के प्रयोग को भी निषिद्ध ठहराया 


स्थिता: | त्वच शूरतमो लोके साधुवृत्तश्च पाण्डब ॥। महाभारत शान्तिपर्व १०९।२७-२९ में सोए हुए 
व्यक्ति को अ्रवध्य बताया गया है--विजयं लभते नित्य सेनां सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌ । प्रसुप्तांस्तुषितान श्रान्तान्‌ 
प्रकीणस्नाभिघातयेत । 
६. इस विषय में मनुस्मृति ने प्रपद्रव्य-मलमृत्र भ्रादि से शत्र॒ के पानी तथा प्न्न भ्रादि को 
दूषित करने का विधान किग्ना है (9।१६४५), दूषयेच्चथास्य सतत यवसान्नोदकेन्धनम्‌ । 
१०. महाभारत (शान्तिपवं ६५॥११) में बिष से बकरा तथा कांटे वाला बाशा दुर्जनों का 
हथियार बताया गया है--इषुलिप्लो न कर्णी स्यादसतामेतदायुधम्‌ । देखिये ऊपर पृ० २० 


स्थल युद्ध के नियम । 


गया। इसका निषेध वर्साय संधि के अनुच्छेद १७१ में तथा १६१६ की भ्रन्य संधियों 
में तथा वाशिगटन की फरवरी १६२२ की संधि में भी है। जून १६२४५ में राष्ट्र संघ 
की परिषद्‌ द्वारा बुलाये गये एक सम्मेलन में विभिन्न राज्यों ने एक प्रोतोकोल पर 
हस्ताक्षर किये, इसके अ्रनुसार श्वासरोधी, विषैली या इस प्रकार की श्रन्य गैसों का 
प्रयोग तथा हानिकर जीवाणुश्रों के प्रसार द्वारा किये जाने वाले युद्ध के साधन निषिद्ध 
ठहराये गये हैं । 

सैनिकों के अतिरिक्त सेना के साथ चलने वालों, इन्हें रसद तथा विभिन्न प्रकार 
की सामग्री पहुँचाने वालों, तथा सम्वाददाताओ्रों पर योद्धा न होने के कारण प्रत्यक्ष 
रीति से आक्रमण नहीं हो सकता । इनका वध या घायल करना भी वर्जित है। इन्हें 
केवल बन्दी बनाया जा सकता है । १६४६ के जेनेवा श्रभिसमय के अ्रनुसार घायलों की 
चिकित्सा में लगे हुए डाक्टरों, सैनिक हस्पतालों के अन्य कर्ंचारियों तथा पादरियों 
को भी युद्ध में बन्दी नहीं बनाया जा सकता । 

शत्रु की अ्रसेनिक ((४५४॥थ०॥ ) जनता के सम्बन्ध में मध्यकाल में बड़े क्र 
नियम प्रचलित थ । उस समय प्राय: किलों में रहने वाली असैनिक जनता को नर- 
नारी का भेद किये बिना क्र्‌रतापूर्वक मार दिया जाता था, अथवा इनसे बड़ा निष्ठुर 
व्यवहार किया जाता था । किन्तु १८वीं शती में 'राष्ट्रों के कानून का यह नियम 
सावभौम रूप से माना जाने लगा कि युद्ध में भाग न लेने वाले शत्तुओं पर श्राक्रमण 
या इनका प्राणहरण नहीं होना चाहिए। १८६३ में सं० रा० श्रमरीका की सरकार 
की सेना के सामान्य आदेशों में कहा गया था--“यह सिद्धान्त अधिकाधिक रूप में 
नवीकार किया जाने लगा है कि युद्ध की झ्रावश्यकताएँ जहाँ तक अनुमति दें, वहाँ तक 
शस्त्रहीन नागरिक के शरीर, सम्पत्ति और सम्मान को कोई क्षति नहीं पहँचनी चाहिए। 
आजकल ये न केवल अवध्य और अ्रनाक्रमणीय समझे जाते हैं, किन्तु इन्हें सामान्य रूप 
से युद्ध में बन्दी भी नहीं बनाया जा सकता । विशेष अवस्थाओं में, साधारण जनता को 
शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित करने पर इन्हें बन्दी बनाया जा सकता है । यदि 
जनता द्वारा सामूहिक विद्रोह की झ्राशंका हो तो इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हो 
सकती है, अन्यथा आक्रान्ता को सैनिक सेवा की आयु रखने वाले व्यक्तियों को भी 
गिरफ्तार करने का कोई अ्रधिकार नहीं है । इन्हें बन्दी बनाने के भ्रतिरिक्त वह अधि- 
कृत प्रदेश में शान्ति बनाये रखने के लिये सब प्रकार के बल का प्रयोग कर सकता है । 
लड़ाई लड़ने के अतिरिक्त सैनिक कार्यों के लिये ग्रावश्यक सड़कों, पुलों, मकानों का 
निर्माण इन्हें मजदूरी देकर करा सकता है, इन कार्यो को कराने के लिये झ्रावश्यकता 
होने पर वह इन्हें कारावास और प्राणदण्ड भी दे सकता है। किन्तु इनके विरुद्ध हिंसा 
के प्रयोग की सीमायें हेग नियमों के अनुच्छेद ४६ में दी गई हैं। इसमें यह कहा गया है, 
“इनके पारिवारिक सम्मान श्र भ्रधिकारों का, वैयक्तिक जीवन और वैयक्तिक 
सम्पत्ति का, धामिक विचारों तथा धाभिक स्वतन्त्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।” 
१६४६ के जेनेवा भ्रभिसमय में भी इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है। 

झसेनिक जनता पर हवाई बमवर्षा (567 फ0पर/7क्लगराला। जा (ॉंशं। 
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?0790४॥४०॥ )--वतंमान समय में असेनिक जनता को हवाई बमवर्षा से सबसे अधिक 
खतरा है । १६९०७ के हेंग नियमों के अनुच्छेद २५ में ग्ररक्षित कस्बों और गाँवों पर 
गोलाबारी करने का निषेध किया गया था, इसमें आकाश से की जाने वाली गोलाबारी 
भी सम्मिलित थी। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में इस नियम का पालन नहीं हुआ । १६२३ 
में हंग में विधिशास्त्रियों ने हवाई लड़ाई के नियमों की संहिता का एक प्रारम्भिक रूप 
तेयार किया । इसके अ्रनुसार आकाश से की जाने वाली बमबारी को केवल उसी दशा 
में वैध ठहराया गया, जब कि इसका लक्ष्य विशिष्ट सैनिक लक्ष्य, शत्रसेनायें, सैनिक 
बस्तियाँ ओर शस्त्रास्त्रों के कारखाने हों। श्रसैनिक जनता की अन्धाधुन्ध वमबारी को 
श्रवेध ठहराया गया । किन्तु १९३० के बाद चीन-जापान के युद्ध में तथा १६३६-३८ 
तक स्पेन के गृहयुद्ध में इस नियम की बहुत अवहेलना हुई । झ्रतः १६३४ में राष्ट्र संघ 
को असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास किया कि असैनिक जनता को हानि पहुँचाने के 
इरादे से की गयी गोलाबारी अ्रवध है । द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ से धुरी राष्ट्रों ने 
बड़ी निर्देयतापूर्वक शत्रु के असेनिक प्रदेशों पर हवाई बमबारी की तथा इसके प्रत्युत्तर में 
मित्रनराष्ट्रों ठरा भी कोई कसर बाकी नहीं रखी गयी । उनका सबसे बड़ा कार्य 
१६४५ में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराना था। इससे ग्रसनिक जनता 
को अपार जनधन की क्षति उठानी पड़ी। वर्तमान समय के समग्रयुद्ध (09] था) में 
असेनिक जनता पर जानबूभकर बड़ी निर्ममता से इस उद्देश्य से बमवर्षा की जाती है 
कि वे इससे भयभीत श्रौर संत्रस्त होकर अ्रपना लड़ाई चलाने का साहस तथा मनोबल 
()079० ) खो बेठे और जल्दी आत्मसमर्पण कर दें। १६४६ में जेनेवा में 'युद्ध के समय 
अ्रसेनिक व्यक्तियों की रक्षा के लिये एक भ्रभिसमय' तेयार किया गया है, किन्तु यह 
प्रणबमों की विभीषिका से असेनिक जनता के परित्राण के लिये पर्याप्त नहीं है । 
झणुबसों के प्रयोग का श्रोचित्य (उप5वीट्थांगा णिः धार प्र एण शणा 
80777 ) --श्रणुबमों के आविष्कार के बाद, इससे भी श्रधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन 
बमों तथा ग्रन्त:महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों (ध/श००॥ग्राधां ठ0570 'श$805) 
का पिछले पच्चीस वर्षों में श्रभूतपूर्वं विकास हुआ है। इनसे भ्रसैनिक जनता के विध्वंस और 
विनाश की सम्भावना पहले की अपेक्षा बहुत श्रधिक बढ़ गई है, भ्रतः श्रणुबमों तथा 
प्रक्षेपणास्त्रों के प्रयोग का श्रनौचित्य और इनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना नितानन्‍्त 
ग्रावश्यक हो गया है । सं० रा० अश्रमरीका ने नागासाकी और हिरोशिमा में अभ्रणुबम 
गिराने को दो कारणों के झरधार पर उचित ठहराया था-- (क) यह जापान तथा अन्य 
धुरी राष्ट्रों द्वारा पल हाबर में तथा भ्रन्य स्थानों में सं० रा० भ्रमरीका को पहुँचायी 
गई भारी क्षाति का प्रतिकार और प्रत्यपहार (7२८०78७|) लेने के लिए था। किन्तु इस 
दृष्टि से धुरी राष्ट्रों द्वारा एक हवाई बमवर्षा में पहँँचायी गई क्षति की तुलना में नागा- 
साकी और हिरोशिमा को श्रणुबमों द्वारा पहुँचायी गई हानि बहुत अधिक थी । पहले 
(पृ० ४३४ ) यह बताया जा चुका है कि प्रत्यपहार शत्रु द्वारा पहुँचायी क्षति के समानुपात 
में होना चाहिए । (ख) अणुबम के प्रयोग के समर्थन में दूसरी युक्ति यह दी जाती है 
कि यह युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के उदात्त उद्देश्य से किया गया था । यदि इसका 
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प्रयोग न होता तो यह लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती, इसमें प्राण और धन की 
प्रत्यधिक क्षति होती । श्रणुबम के प्रयोग ने जापान को आत्मसमर्पण के लिये विवश 
करके द्वितीय विश्वयुद्ध को जल्दी समाप्त कर दिया । यह सेनिक श्रावश्यकता 
(8५ २७०८5४॥४ ) का सिद्धान्त है । पहले यह बताया जा चुका है कि न्यायालय 
इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । भन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इन दोनों कारणों 
में से कोई भी संतोषजनक नहीं है। वस्तुतः इसका प्रयोग भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूत की 
दृष्टि से अवध है क्योंकि इसके विस्फोट से विषली (7२५७0॥0 2८४५९) धूलि का प्रसार 
होता है, १९०७ के चौथे हेंग भ्रभिसमय के भनुच्छेद २३ में विपले पदार्थों का प्रयोग 
निषिद्ध ठहराया गया है। यह १८६८ की सेण्ट पीटर्सबर्ग की उस घोषणा के भी विरुद्ध 
है जिसमें प्रनावश्यक पीडा देने वाले पदार्थों का व्यवहार वर्जित बताया गया है । 

स्टार्क ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है कि जब तक अ्रणबम और 
अ्रणुशक्ति पर (तथा ग्रन्तःमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों पर) कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण 
स्थापित नहीं होता, तब तक आधुनिक युद्ध में असैनिक जनता की रक्षा होने की बहुत 
कम सम्भावना है। सं० रा० संघ १६४६ से इसके नियन्त्रण की भन्तर्राष्ट्रीय योजना 
बना रहा है । इसमें शभ्रब तक प्री सफलता नहीं मिली, फिर भी इस विषय में उसका 
कार्य बहुत ग्राशाजनक है और यह सम्भावना की जा सकती है कि ग्रन्ततोगत्वा वह इस 
पर नियन्त्रण स्थापित कर अनावश्यक विनाश और विध्व॑ंस से श्रसेनिक जनता का 
परित्राण कर सकेगा । 

घायलों तथा मृतव्य क्तियों के साथ व्यवहार (॥6क्वाग़ल्यां. छा ०५0९0 
४१0 06४0 9८750॥5 )--१८६४ से पहले पश्चिमी जगत्‌ में इस विषय में कोई ग्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून या प्रथायें नहीं थीं।'' एक स्विस नागरिक जीन हेनरी डूनैण्ट (उ्शा 
पत्याए ए9पाक्या) ने १८५६ में आस्ट्रिया और इटली के सोलफेरिनो के युद्ध में आहत 
सेनिकों की भीषण दुर्दशा देखी, हजारों घायल व्यक्ति चिकित्सा के अभाव से तड़पते 
हुए बुरी तरह से मर गए, जबकि उपयुक्त चिकित्सा द्वारा इनकी प्राणरक्षा सम्भव थी । 
१८०६१ और १८६३ में इस विषय में दो पुस्तिकायें प्रकाशित करके उसने सभ्य जगत्‌ 
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१२. घायलों की चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राचीन भारत में कुछ नियम इस प्रकार थे : 
कौटिलीय भर्थशास्त्र (१०।३) में कहा गया है कि चिकित्सकगण चिकित्सा के शस्त्र, यंत्न, श्रौषध, 
तेल आदि स्तेह द्रव्य श्रौर घावों पर बाँधने के लिए पटिटयाँ लेकर सेना के पृष्ठ भाग में सदा 
तैयार रहें (चिकित्सका: शस्त्नयंत्रागदस्नेहवस्त्रहस्ता: स्त्रियश्चान्नपानरक्षिण्य: पुरुषाणामुद्धषणीया: 
पृष्ठतस्तिष्ठेयु:) । महाभारत (शान्तिपर्व ६५॥१३) में झपने राज्य में या घर में लाकर ऐसे श्र 
की चिकित्सा करने का विधान है, जिसके हथियार टूट चुके हों, जो मुसीबत में पड़ा हो. जिसके 
धनूष की डोरी कट गयी हो या जिसका घोड़ा (वाहन) मर गया हो (भग्नशस्त्रों विपन्नश्च कृत्तज्यो 
हतवाहन:। चिकित्स्य: स्यात्‌ स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहे भवेत्‌) । उसके ठीक हो जाने पर उसे मुक्त 
कर देना चाहिए (वही, ९५।१४ निन्रंणश्च स मोक्तव्य एप धर्म: सनातन: । ) द 
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का ध्यान इस समस्या की ओर आक्ृष्ट किया । १८५६५ में इस विषय पर विचार के 
लिए स्विट्ज़रलैंड की सरकार की ओर से बारह राज्यों का एक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
जेनेवा में बुलाया गया । इसने २२ भ्रगस्त १८६४ को घायलों की चिकित्सा के नियमों के 
बारे में एक जेनेवा श्रभसिसमय ((:07४०४॥7०॥) बनाया। १८६६ के हेंग सम्मेलन ने 
इसके संशोधन के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार से एक नया सम्मेलन बुलाने की 
प्राथंना की । पैंतीस राज्यों के इस सम्मेलन ने ६ जुलाई १६०६ को एक संशोधित 
जनेवा भ्रभिसमय तैयार किया। प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभव से इसमें भी संशोधन की 
प्रावश्यकता अनुभव हुई। १ जुलाई १६२६ को ४७ राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसका 
समयानुक्‌ल संशोधन किया तथा २६ जुलाई को ३३ राज्यों ने नये समझौते पर हस्ताक्षर 
किये । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसमें पुनः समयानुकूल संशोधन करने के लिए राज्यों 
का एक नया सम्मेलन बुलाया गया और १२ अगस्त १६४६ को इस विषय के नये 
जेनेवा अभिसमय को स्वीकार किया गया । यह १८६४, १९०६, १६२६ के अभिसमयों 
की श्रपेक्षा अधिक स्पष्ट, विस्तृत और विशद है। इसकी मुख्य व्यवस्थायें निम्न- 
लिखित हैं-- 

सेनाओं के साथ सरकारी तौर से सम्बद्ध सभी बीमार और घायल व्यक्तियों 
क्रा संरक्षण और देखभाल होनी चाहिए, इसमें राष्ट्रीयता, लिग, नस्ल, धर्म या राज- 
नीतिक विचारों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । इन व्यक्तियों का 
प्राणहरण या इनके प्रति हिसा का प्रयोग सर्वथा वजित है। यदि किसी युध्यमान पक्ष 
को पीछे हटाना पड़े तो उसे अपने घायलों और बीमारों की सेवा शुश्रूषा के लिए 
चिकित्सा विभाग के व्यक्ति उनकी देखरेख के लिये पीछे छोड़ जाने चाहिएँ। बीमार 
और घायल, शत्रु के हाथ में पड़ने पर, युद्धबन्दी समझे जाते हैं। प्रत्येक मुठभेड़ के बाद 
सेनापति का यह कत्तंव्य है कि वह रणक्षेत्र का दौरा करके घायलों और मृतकों को 
एकत्न करे तथा उनको लूट से तथा दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करे (अनुच्छेद १२- 
१६) । बीमारों श्रौर घायलों की चिकित्सा तथा शश्नूषा का कार्य करने वाले गति- 
शील (१४०७॥/०) चिकित्सक दलों को तथा इनके श्रावासस्थानों को पूरी सुविधायें 
तथा संरक्षण प्रदान किया जाता है । किन्तु यदि ये शत्रु को हानि पहुँचाते हैं, सैनिकों 
को आश्रय देते हैं, युद्धसामग्री को छिपाते हैं या जासूसी करते हैं, तो इनका संरक्षण 
समाप्त हो जाता है (श्रनुच्छेद २१-२२) । इनका सामान यदि शत्रु के हाथ में पड़ 
जाय तो बह घायलों श्रौर बीमारों की सेवा के लिए सुरक्षित समझा जायेगा। आाहतों 
की सेवा, संग्रह तथा परिवहन में तथा गतिशील चिकित्सालयों में काम करने वाले 
व्यक्तियों तथा ऐसा कार्य करने वाली मान्यता प्राप्त सोसायटियों के कार्यकर्त्ताश्नों को 
पूरा सम्मान और संरक्षण दिया जाता है। ये श्रवध्य हैं, इन पर शभ्राक्रमण नहीं हो 
सकता । १९२६ के भ्रभिसमय के भ्रनुसार सेना के डाक्टर युद्धकर्ता देश के हाथ में पड़ 
जाने पर बन्दी बनाकर रोके जा सकते थे । किन्तु १६४६ के श्रभिसमय में यह कहा गया 
है कि चिकित्सक वर्ग, पादरी तथा राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटियों के कार्यकर्त्ता, युद्ध- 
बन्दियों के स्वास्थ्य भौर ग्राध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रोके जु 
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सकते हैं, किन्तु वे युद्धबन्दी नहीं समझे जायेंगे (अनुच्छेद २८) । 
स्विट्ज़रलैण्ड के इस विषय में किये गये महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकार करते 
हुए, उसके एक प्राचीन निशान--सफेद भूमि पर बने हुए लाल क्रास--को सेना को 
चिकित्सा सेवाओं का विशिष्ट चिन्ह बना दिया गया। टर्की में यह चिह्न लाल शेर 
तथा ईरान में लाल सूर्य है। चिकित्सा सम्बन्धी सभी सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले सामान 
'पर, भण्डों पर एवं रणक्षेत्न में चिकित्सा कार्य में लगे व्यक्तियों की भुजाओं पर बाँधी 
जाने वाली पट्टियों पर यह निशान उपयुक्त सैन्य अ्रधिकारी की स्वीकृति से भ्रंकित किया 
जाना चाहिए। हस्पतालों की इमारतों पर लगे भण्डों पर लाल क्रास का चिह्न बना होना 
चाहिए (अनुच्छेद २२) | यह चिह्न सभी चिकित्सा करने वाले व्यक्तियों को धारण 
करना चाहिए । लाल क्रास (7२८० (70$$) के इस चिह्न का शांतिकाल में अथवा 
युद्धकाल में दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। 
रणक्षेत्न में मत व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की यह व्यवस्था है 
कि इनके शरीरों को किसी प्रकार विक्षत नहीं किया जायेगा, इनके साथ कोई दुव्यवहार 
नहीं होगा, किन्तु विजेता द्वारा रणक्षेत्र में उचित रीति से दफनाया या जलाया जायेगा । 
१६४६ के जेनेवा श्रभिसमय के अनुच्छेद १४ के श्रनुसार प्रत्येक मुठभेड़ के बाद दोनों पक्षों 
को मतकों की खोज करनी चाहिए और शवों को विक्ृत होने से बचाना चाहिए । 
असेनिक बीमारों तथा घायलों की रक्षा के लिये दोनों पक्षों को अपन प्रदेश में 
ऐसे सुरक्षाक्षेत्र बनाने चाहिएँ, जहाँ इनकी युद्ध के दुष्प्रभावों से रक्षा हो सके। इन क्षेत्रों 
में आहतों भश्रौर बीमारों के साथ १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों, बूढ़े व्यक्तियों, गर्भवती 
स्त्रियों तथा ७ वर्ष से कम आ्रायु वाले बच्चों की माताओं को रखना चाहिए। रणक्षेत्र में 
इनकी रक्षा के लिये तटस्थीकृत (र८प्रा७॥2८0) प्रदेश बनाये जा सकते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाले हवाई जहाजों पर आक्रमण नहीं किया जा 
सकता । घायलों की चिकित्सा के लिये भेजी जाने वाली सामग्री, धामिक पूजा के लिये 
ग्रावश्यक पदार्थों तथा १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा प्रसूता स्त्रियों के 
लिये भजे जाने वाले भोजन, द्रव्य, कपड़ों श्रौर शक्ति देने वाली दवाइयों के सब पासंलों 
की दुलाई नि:शुल्क की जाती है। 
युद्धबन्दी (0750725 ए[ ४० )--आ्रा रम्भ में युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में कोई 
नियम नहीं थे । उन्हें या तो मार डाला जाता था या देबताश्रों के श्रागें बलि चढ़ाया 
जाता था भ्रथवा दास बनाया जाता था ।'' कई बार दोनों पक्षों में बन्दियों का विनिमय 
'भी होता था । मध्ययुग की समाप्ति पर इनका वध श्नौर दास बनाना कम हो गया, किन्तु 
इनके साथ श्रपराधियों जेसा व्यवहार होता था औ्रौर इन्हें पकड़ने वाले इनसे 
ग्रधिक से अधिक लाभ कमाने का यत्न करते थे। इन्हें बन्दी बनाने वाले व्यक्ति इनके 


१३. महाभारत के शांतिपर्व (६६।४) में इस सम्बन्ध में यह उदार व्यवस्था पायी जाती 
है कि साल-भर तक इसे दास रखने के बाद मुक्त कर दे झौर उसे अपना पुत्र समझें--संवत्सरं 
:बविप्रणयेत्तस्माज्जातः पुनर्भवेत्‌। नीलकण्ठ--विप्रणयेत्‌ृ--दासो5स्मीति बदति शिक्षयेत्‌ । 
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सम्बन्धियों से मोचनधन (7२४॥5०॥) लेकर ही उसे मुक्त करते थे। यह प्रथा उस 
समय इतने व्यापक रूप में प्रचलित थी कि विभिन्‍न प्रकार के बन्दियों के मोचनधन की 
मात्रा लगभग निश्चित हो चुकी थी। ग्रोशियस ने लिखा है कि एक सामान्य सिपाही 
का मोचनधन उसके मासिक वेतन के तुल्य समझा जाता था । १७वीं शती में युद्ध- 
बन्दियों के सम्बन्ध में यह प्रथा लुप्त होने लगी कि वे इन्हें पकड़ने वालों के अधिकार में 
समझे जाय॑ । श्रब ये जिस राज्य की सेना द्वारा पकड़े जाते थे, उस राज्य के अ्रधिकार 
में माने जाने लगे। किन्तु श्रभी तक युद्धबन्दी ऋर व्यवहार का पात्र श्रौर अ्रपराधी 
माने जाते थे। १८वीं शताब्दी से शने:-शने: यह सिद्धान्त सर्वमान्य होने लगा कि युद्ध 
में सैनिकों को बन्दी बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वे भागकर अपनी सेना 
में वापिस न जा सकें और पुनः शस्त्र न धारण कर सकें, उनका बन्दीकरण अपराधों 
के लिये दण्डित किये जाने वाले व्यक्तियों के कारावास से सर्वथा भिन्‍न है। १७८५ 
में प्रशिया तथा सं० रा० अमरीका में हुई संधि में सर्वप्रथम इनके साथ उचित बर्ताव की 
बात स्वीकार की गई, इन्हें कैदियों के जेलखाने से भिन्‍न स्वास्थ्यप्रद स्थानों में बन्द 
करने, बेड़ियाँ न पहनाने, व्यायाम तथा उत्तम भोजन की सुविधा देने पर बल दिया 
गया । १६वीं शताब्दी में यह सिद्धान्त [सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि 
युद्धबन्दियों के साथ विजेता को वसा ही बर्ताव करना चाहिए, जैसा वह प्रपनी सेनाओं 
के सैनिकों के साथ करता है । हेंग के १६०७ के ग्रभिसमय में सैनिकों के बन्दीकरण के 
सम्बन्ध में विशद नियम बनाये गये, प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभवों का लाभ उठाते हुए ४७ 
राज्यों के प्रतिनिधियों ने युद्धबन्दियों के साथ व्यवहार पर नया अभिसमय तैयार किया । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पुतः इन नियमों के संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई, 
स्विस सरकार की प्रार्थना पर २१ अप्रेल से १२ श्रगस्त १६४६ तक इन समस्याओं पर 
विभिन्न राज्यों के सम्मेलन ने विचार किया तथा युद्धबन्दियों के बर्ताव (76877शथा। 
० शिा$80705 ० शा) पर एक नया झ्भिससय स्वीकार किया । इसकी प्रमुख 
व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं--- 

इस अश्रभिसमय के आरम्भ में ही यह कहा गया है कि यह घोषित युद्धों के 
अतिरिक्त, इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सभी सशस्त्र संघर्षों पर लाग होगा, 
भले ही उनमें किसी एक पक्ष द्वारा युद्ध की स्थिति (540५ ० ७७४४) न मानी गई 
हो (अनुच्छेद २) । इसमें यह व्यवस्था की गई है कि उन सभी व्यक्तियों के साथ 
जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, जन्म, सम्पत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए 
सब भ्रवस्थाश्नों में मानवीय व्यवहार किया जायेगा जो लड़ाई में कोई भाग नहीं ले रहे, 
जिन्होंने अपने हथियार डाल दिये हैं या जो बीमारी से, घावों से अथवा भ्रन्य किन्हीं 
कारणों से लड़ने में ग्रसमर्थ हैं । ऐसे व्यक्तियों के शरीर के साथ किसी भी समय और 
किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य सर्वथा वर्जित है--(क) इनका प्राणहरण 
तथा शरीर को हिसा, सब प्रकार की हत्या, अ्रंगकत्तंत, क्र बर्ताव तथा यातना 


१४. भ्रापेनहाइम--हण्टरनेशनल लॉ, खं० २, प० २६८ 
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(707०6) देना, (ख) शरीर बन्धक (॥087826) बनाना, (ग) वैयक्तिक सम्मान 
को हानि पहुँचाना, श्रपमानजनक व्यवहार करना, (घ) सभ्य राज्यों द्वारा आवश्यक 
समझी जाने वाली न्यायिक (>700०४।| ) गारण्टियाँ प्रदान करने वाले तथा नियमित 
रूप से बनाए गए न्यायालयों द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व इन्हें दण्ड देना और ऐसे 
दण्ड क्रियान्वित करना । 
इस अभिसमय के अनुच्छेद ४ में निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को युद्धबन्दी 
माना गया है--(१) संघर्ष करने वाले पक्षों में किसी एक पक्ष की सशस्त्र सेनाश्रों के 
सदस्य, नागरिक सेना (/(॥॥४७) के तथा स्वयंसेवक दलों के सदस्य । (२) प्रतिरोध 
आन्दोलन (॥२८४४70९ ॥70एथ्याथ्या) करने वाले तथा अन्य स्वयंसेवक दलों के 
सदस्य, बशर्ते कि इनके सदस्यों का नेतृत्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा होता हो, ये 
दूर से पहचाना जाने वाला निश्चित चिन्ह धारण करते हों, शस्त्रों को खुले रूप में 
धारण करते हों तथा युद्ध के कानूनों और प्रथाओं के अनुसार युद्ध का संचालन करते 
हों। (३) इन्हें बन्दी बनाने वाली शक्ति द्वारा न स्वीकार की जाने वाली सरकार या 
शासनसत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाली नियमित सेनाओं के सदस्य । (४) सशस्त्र सेनाश्रों 
का झनुगमन करने वाले, रसद सामग्री देने वाले ठकेदार, युद्ध के सम्वाददाता, सेनाश्रों 
की देखभाल करने वाले नौकर तथा मजदूर । (५) व्यापारिक जहाजों का नाविक वर्ग 
तथा असेनिक वायुयानों के चालक और श्न्य कमंचारी । (६) भ्रनधिक्ृत प्रदेश के ऐसे 
निवासी, जो शत्रु के झरने पर स्वयमेव उसका प्रतिरोध करने के लिए हथियार उठाते 
हैं तथा जो नियमित सेना का अंग नहीं हैं। युद्धबन्दी होने के लिए इतका खुले रूप में 
शस्त्र धारण करना तथा युद्ध के नियमों का पालन करना श्रावश्यक है । युद्ध- 
बन्दियों के सम्बन्ध में मौलिक सिद्धान्त यह है कि उनके साथ सदेव मानवीय व्यवहार 
किया जाना चाहिए । गझ्रतएवं यह व्यवस्था की गई है कि बन्दी बनाने वाली शक्ति को 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे बन्दी की मृत्युहो या उसके स्वास्थ्य 
को हानि पहुँचे । बन्दियों को चिकित्सा सम्बन्धी श्रथवा वैज्ञानिक परीक्षण करने का 
विषय नहीं बनाया जा सकता है। स्थानीय जनता के कुतृहल, हिसा, रोष, डराने या 
भ्रपमान से उनकी रक्षा की जानी चाहिए । प्रत्यपहार (॥२००॥६8$) के श्राधार पर 
उनसे कोई दुव्यंवहार नहीं किया जा सकता । सभी परिस्थितियों में उनके शरीर को 
कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए । स्त्रियों के साथ भ्रादर का व्यवहार होना चाहिए। 
बन्दियों को अपने नागरिक दर्ज के कारण प्राप्त भ्रधिकारों के पूर्ण उपभोग का अश्रधिकार 
है । इसमें बन्दियों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी, उन्हें 
बन्दी बनाने वाले राज्य को है। बन्दी बनाये जाने पर प्राय: इनसे सैनिक सूचना प्राप्त 
करने का यत्न किया जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए इन पर कई प्रकार का 
दबाव डाला जाता है, किन्तु उपयुक्त अभिसमय के अ्रनुसार इनसे केवल इनके नाम, 
उपनाम, सैनिक पद, जन्मतिथि, सेना तथा रेजिमेंट के नम्बर और क्रमांक की सूचना 
प्राप्त की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने के लिए इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक 
यातना नहीं दी जा सकती । इन्हें हथियारों, सैनिक सामग्री और काम्रजात के श्रतिरिक्त 
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भ्रपनी सभी वैयक्तिक वस्तुएँ रखने का श्रधिकार है। उनसे उनका रुपया सैनिक श्रधि- 
कारी के आदेश से छीना जा सकता है, किन्तु इसकी रसीद उन्हें दी जाती है और 
यह उनके हिसाब में जमा रहता है। बन्दियों को ?िशारोशाएं॥९४ में नहीं रखा जा 
सकता, इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयक्त स्थानों में रखा जाना चाहिए। इनके रहने 
की व्यवस्था राज्य के श्रन्य सैनिकों की भाँति होनी उचित है । इनको उचित 
माता में स्वास्थ्यप्रद भोजन, नमी रहित तथा सुप्रकाशित निवास स्थान मिलने चाहिएँ । 
स्त्रियों के निवास की व्यवस्था पृथक होनी चाहिए। चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध, धामिक 
विश्वास ओर पूजा की स्वतन्त्रता, बौद्धिक विकास एवं मनोरंजनों के साधनों और खेल- 
कद के सामान की व्यवस्था होनी चाहिए । सब बन्दियों के पास इस श्रभिसमय की प्रति- 
लिपि होनी चाहिए श्रौर कंम्प में कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसकी व्यवस्थाओं का 
पूरा ज्ञान होना चाहिए । 

१६४६ के अभिसमय में बन्दियों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में विस्तृत 
व्यवस्थायें की गई हैं। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बन्दियों से ही काम लिया जा सकता 
है। ग्रधिकारी-बन्दियों को किसी कार्य के लिये बाधित नहीं किया जा सकता। अ्रन्य 
बन्दियों से खेती में, कच्चे माल के उत्पादन में, रासायनिक, धात्वीय तथा मशीनों के 
उद्योगों से भिन्न श्रन्य उद्योगों में तथा सैनिक उद्देश्य से न बनाए जाने वाले सार्वजनिक 
निर्माण कार्य में काम लिया जा सकता है। उन्हें किसी भ्रस्वास्थ्यप्रद, सुरंग आदि 
हटाने के खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता | उन्हें दिन के मध्य में एक 
घण्टे के विश्राम का तथा सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का अधिकार है । उन्हें काम के 
लिए अ्रच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए। यदि काम करते हुए उन्हें कोई चोट लगती है 
तो उन्हें इसका वही हर्जाना मिलना चाहिए, जो उन्हें श्रपने राज्य के कानून के अनुसार 
मिलता । 

बन्दी होने के बाद श्रथवा नजरबन्दी के कैम्प में पहुँचने के एक सप्ताह के 
भीतर, प्रत्येक बन्दी को भ्रपने परिवार को पत्र लिखने का श्रधिकार है। वह एक महीने 
में दो लिफाफे तथा चार कार्ड भेज सकता है। उसे तार भेजने का, भोजन, कपड़े, दवा- 
इयों, धामिक वस्तुश्रों के पार्सल पाने का अधिकार है। उसके पत्रों श्रौर पार्सलों पर डाक- 
खाने की टिकटें या डाक की दरें नहीं लगतीं । उसके पत्नों श्रौर पार्सलों को देखा जा 
सकता है, किन्तु रोका नहीं जा सकता । बन्दी अश्रपने बन्धन की अ्रवस्थाओं के बारे में 
शिकायतें कर सकते हैं । भ्रनुशासन भंग करने पर इन्हें सैनिक न्यायालय दण्डित कर सकते 
हैं, किन्तु इन्हें शारीरिक कष्ट नहीं दिया जा सकता, केवल मासिक वेतन से श्राधी राशि 
तक के जुर्माने किये जा सकते हैं, इनसे विशेष सुविधायें छीनी जा सकती हैं श्रौर कारा- 
वास में रखने का ३० दिन तक का दण्ड दिया जा सकता है। 

युद्धबन्दी के बन्धन (८४70ंशॉ५) की समाप्ति निम्न पाँच प्रकारों से हो 
सकती है--- 

(१) युद्ध के समय में सीधा स्वदेशप्रत्यावर्सन (॥२८७०ध४(0॥ )--प्राय: 
बहुत सख्त बीमार तथा अत्यधिक घायल बन्दियों को युद्ध के बीच में ही स्वदेश पहुँचा 
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दिया जाता है, क्योंकि शत्रु-पक्ष को इनके शीघ्र ही युद्ध में भाग लेने की कोई भ्राशंका 
या सम्भावना नहीं होती तथा इन्हें लोटाने से वह इनकी चिकित्सा की भारी जिम्मेवारी 
से मुक्त हो जाता है। जिन बन्दियों के एक साल में ठीक होने की सम्भावना न हो, 
जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थायी रूप से खराब हो गया हो, उनको 
अ्रवश्य स्वदेश लौटाना चाहिए (अनुच्छेद १०६) । 

(२) युद्ध के समय के लिए तटस्थ देशों में भेजना--जिन बन्दियों के एक साल 
में स्वस्थ होने की आशा होती है श्रथवा निरन्तर बन्धन में रहने के कारण जिनके 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर आधात पहुँच रहा होता है, उन्हें तटस्थ 
देशों में भेजा जाता है। ठीक होने पर इनके तटस्थ देशों में रहने या शत्रुदेश में लौटने 
का प्रश्न दोनों राज्यों के पारस्परिक समझौते द्वारा तय होता है (अनुच्छेद ११०) । 
युध्यमान तथा तटस्थ देशों के पारस्परिक समझौते से भी युद्धबन्दी तटस्थ देशों में भेजें 
जा सकते हैं । 

(३) पलायन--युद्धवन्दी पलायन द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 

(४) मृत्यु--युद्धवन्दी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना “'युद्धबन्दी सूचना 
विभाग को यथासम्भव शीघ्र ही देनी चाहिए । इसमें उसकी मृत्यु के कारणों का तथा 
उसके गाड़े जाने के स्थान का पूरा विवरण दिया जाता है, बन्दियों का दाह संस्कार या 
दफनाना उनके धार्मिक विश्वासों के अनुकूल तथा उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 
यदि उनकी मृत्यु किसी सन्तरी द्वारा श्रथवा किसी श्रन्य युद्धबन्दी द्वारा हुई हो तो बन्दी 
बनाने वाली शक्ति द्वारा इस मामले की सरकारी जाँच की जानी चाहिए। 

(५) युद्ध की समाप्ति पर बन्दियों की म॒क्ति तथा स्वदेश प्रत्यावसंन--१ ६४६ 
के ग्रभिसमय में इस विषय में नवीन एवं विस्तृत व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें 'क्रियाशील 
शत्रुता' (8०४५८ प्र०४४॥0४8) की समाप्ति पर बन्दियों के स्वदेश लौटाने के विशेष 
नियम इसलिए बनाने की भश्रावश्यकता पड़ी कि द्वितीय विश्वयुद्ध में वास्तविक लड़ाई 
बन्द होने तथा शान्ति-सन्धियाँ होने के बीच कई वर्षों का समय लग गया। इस समय 
युद्धवन्दियों के स्वदेश प्रत्यावत्तेंन का व्यय दोनों पक्षों पर डाला जाता है और बन्दियों 
को उनकी सब बहुमूल्य वस्तुर्यें तथा धनराशि लौटा दी जाती है। वे अपने साथ अ्रपना 
वैयक्तिक सामान ले जा सकते हैं । इसके अ्रनुच्छेद ११९८-१९ में सब बन्दियों को उन 
राज्यों को लौटाने का वर्णन है, जिनकी श्रोर से वे लड़ाई में सम्मिलित हुए थे। 

कोरिया युद्ध की समाप्ति पर युद्धबन्दियों के प्रत्यावत्तंत की समस्या बड़े उम्ररूप 
में उपस्थित हुई । इसका कारण कम्युनिस्टों की यह माँग थी कि जेनेवा भ्रभिसमय के 
श्रनुच्छेद ११९८-१६ के आधार पर उत्तरी कोरिया के सभी बन्दियों को बिना किसी शर्ते 
के सामूहिक रूप से उत्तरी कोरिया वालों को वापिस किया जाय । किन्तु सं० रा० संघ 
के प्रतिनिधि का यह कहना था कि उत्तरी कोरिया की ओर से अनेक व्यक्ति श्रपनी 
इच्छा के विरुद्ध, जबरदस्ती संघ की फौजों के साथ लड़ने को भेजे गए हैं, उन्हें यह भय है 
कि यदि उन्हें स्वदेश वापिस भेजा जायेगा तो वहाँ उनके साथ दुब्येबहार होगा, वे स्वदेश 
लौटने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार लौटाना न्याय के 
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सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, जनेवा का उपर्युक्त अभिसमय बनाने वालों ने ऐसी भ्रसाधारण 
स्थिति की कल्पना नहीं की थी, अत: इस अवस्था में उस समझौते का पालन नहीं किया 
जा सकता था । 

दोनों पक्षों के विरोधी दृष्टिकोण से इसमें प्रबल गतिरोध उत्पन्न हो गया। 
इसे दूर करने के लिए भारत ने नवम्बर १६५२ में जनरल असेम्बली की राजनीतिक 
समिति में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जा सकने वाला एक प्रस्ताव पेश किया, 
इसमें यह कहा गया था कि बन्दियों की मुक्ति जेनेवा अ्रभिसमय के अ्रनुसार होगी, 
किन्तु इसमें कंदियों के प्रत्यावत्तन को क्रियान्वित करने या रोकने में शक्ति का प्रयोग 
नहीं किया जायेगा । २७ जुलाई १६५३ के युद्धविराम समझौते में इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि स्वदेश लौटने की इच्छा न रखने वाले युद्धबन्दियों 
को एक तटस्थ आयोग को सौंपा जायेगा । सं० रा० संघ द्वारा नियत किये गए तटस्थ 
आयोग के सभापति भारत के जनरल थिमेया थे, इस आयोग ने युद्धबन्दियों से पूछताछ 
करके स्वदेश लौटने के इच्छुक व्यक्तियों का ही प्रत्यावत्तन होने दिया। उस समय यह 
प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जापानी सरकार का यह कहना था कि रूस ने उसके 
युद्धवन्दियों को साइबेरिया में रोककर उनसे बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम लिया 
है, अवर्णनीय कष्ट एवं यातनायें भोगते हुए लाखों जापानी क॑ंदी साइबेरिया की ठण्ड 
में समाप्त हो गए हैं, उनके ३,४०,००० से ३,७०,००० तक युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में 
कोई पता नहीं लग रहा था। 

सर राबर्ट फिलिमोर के मतानुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति युद्धबन्दी 
नहीं माने जा सकते--(क ) किसी राजा या सेनापति के आदेशों के बिना लूटपाट करने 
वाले (१४०78०0९५) व्यक्तियों के दल, (ख) शत्र की सेनाओ्रों का परित्याग करने 
वाले व्यक्ति ([7८5८०5), (ग) जासूस । शत्रु के लिए सैनिक दृष्टि से उपयोगी 
सूचनायें प्राप्त करने की दृष्टि से जासूसी करने वाले गुप्तचर सैनिक होने पर भी युद्धबन्दी 
नहीं समझे जा सकते । 

उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शत्रु के युद्धधन्दियों के साथ मानवीयता 
का तथा अ्रपने सेनिकों जंसा बर्ताव करने का सिद्धान्त पिछली शताब्दी से ही पश्चिम 
में सर्वमान्य होने लगा है। किन्तु भारत में प्राचीन काल से इनके साथ उत्तम व्यवहार 
पर बल दिया जाता रहा है। महाभारतकार ने कहा है कि विजेता जब विजित के साथ 
क्षमा का व्यवहार करता है तो उसकी कौति बढ़ती है ।' युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में 
उसका मन्तव्य है कि इन पर क्रोध नहीं करता चाहिए, इनका विनाश नहीं करना चाहिए, 
किन्तु इनका नियन्त्रण अ्रपने पुत्र की भाँति करना चाहिए । युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में 
इससे अधिक ऊँचे आदर्श की कल्पना नहीं की जा सकती । 


१५. महाभारत शान्तिपर्य १०२।३०, विजित्य क्षममानस्य यश्ञो राज्ञों विवर्धते । 
१६. महाभारत १०२।३२, प्रक्रोध्ेनाविनाशेन नियन्तव्या: स्वपुत्नवत्‌ । 


तेईसवां भ्रध्याय 


समुद्री युद्ध के नियम 
(7,99४8& 0 व्रा।6 १/धशावि९) 


समुद्री यद्ध के उद्देश्य (00]९०$ ० ४7776 १/क्वाक्षि०) --स्थजीय और 
समुद्री दोनों प्रकार के युद्धों का मुख्य प्रयोजन शत्रु को परास्त करना है, किन्तु दोनों 
के उद्देश्यों (00|०८५५) में कुछ अन्तर है। स्थल युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु की पराजय 
तथा शत्रु के प्रदेश पर भ्रधिकार करना होता है; किन्तु समुद्री युद्ध का उद्देश्य न केवल 
शत्रु के सामरिक और व्यापारिक जहाजों को नष्ट करना, अ्रपितु शत्रु को समुद्र से कोई 
लाभ न उठाने देना है। श्रापेनहाइम के मतानुसार समुद्री युद्ध के उद्देश्य (09०८४ ) 
निम्नलिखित हैं--शत्रु की नौसेना को परास्त करना, शत्रु के व्यापारिक बेटे का 
विध्वंस, शत्रु की तटवर्ती किलेबन्दियों और समुद्रतट की सामरिक बस्तियों का विनाश, 
शत्रदेश के तट के साथ श्रन्य देशों का सम्पर्क समाप्त करना, शत्रु के लिये विनिषिद्ध 
((०गा80470 ) रणसामग्री की ढुलाई को तथा गअतटस्थ सेवा ( (॥॥6प) 5४४०८) 
को रोकना, स्थल पर की जाने वाली सेनिक कार्यवाहियों को समुद्र द्वारा सहायता 
पहुँचाना, भ्रपने समुद्री तट तथा व्यापारिक बेड़ें की रक्षा । स्थलीय युद्ध में वैयक्तिक 
सम्पत्ति छीनी नहीं जा सकती, किन्तु समुद्री युद्ध में शत्रु के जहाजों पर लदी हुई बैयक्तिक 
सम्पत्ति को तथा भ्रतटस्थ सेवा में लगे तटस्थ जहाजों को जब्त किया जा सकता है। 
अतः स्थलीय शौर समुद्री युद्ध के नियमों में पर्याप्त भ्रन्तर हैं । स्थलीय युद्ध में शत्रु द्वारा 
लड़ाई के भ्रनेक लक्ष्य हो सकते हैं, किन्तु समुद्री युद्ध में केवल छः लक्ष्य हैं-शत्रु के 
सार्वजनिक श्रौर वेयक्तिक जहाज, शत्तुदेश के व्यक्ति, शत्रु का समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया 
जाने वाला माल, शत्रु का समुद्रतट, परिवेष्टन तोड़ने का प्रयत्न करने वाले तटस्थ जल- 
पोत, विनिषिद्ध पदार्थ ले जाने वाले तथा अ्रतटस्थ सेवा करने वाले तटस्थ जलपोत । 
समुद्री युद्ध के नियमों का विकास (2९2४९0०७97727 ०07[॥6 ॥.8७$ 0 '/्षा।- 
076 ७७६४6 )--प्राचीन भारत में समुद्री युद्ध के कुछ नियमों का उल्लेख कौटिलीय 
श्र्थशास्त्र (२।२८) में मिलता है। इनके भ्रनुसार हिंसा कार्य में लगी समुद्री डाकुगों 
की नौकाश्रों को नष्ट कर देना चाहिये, शत्रु के देश को जाने वाली तथा बन्दरगाह के 
नियमों को भंग करने वाली नौकाओ्नों का विध्वंस होना चाहिये, दिग्शभ्रम श्रथवा तृफान 
से भटककर झाई नौका की रक्षा पिता की तरह करनी चाहिये, नौकाओं के घाटों और 
बन्दरगाहों पर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि उन पर किसी शत्रुराज्य की नौका न 


१. झापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ४४५८ 


४ंघ२ झन्तराष्ट्रीय कानूत 


टिक सके । परायी स्त्री, कन्या या मित्न का अपहरणश करने वाले********* अग्नि 
जैसे विस्फोटक पदार्थ, शस्त्र श्लौर विष ले जाने वाले'****'लम्बे यात्री, बिना मुद्रा के 
नाव पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को भअ्रपराधी के रूप में पकड़ लेना चाहिये ।* 

पश्चिमी जगत्‌ में पहले युद्ध के समय समुद्र पर शत्रु की वैयक्तिक (7ए७8) 
ग्रौर सावेजनिक (?४०॥०) दोनों प्रकार की सम्पत्ति जब्त एवं राज्यसात्‌ की जा सकती 
थी । उस समय शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ तटस्थ देशों का माल शत्नु का माना जाता 
था और शत्रु का माल ढोने वाले तटस्थ देशों के जहाज शत्रु के जलपोत समझे जाते थे। 
१४वीं शताब्दी में कांसोलेटो डेल मेयर (देखिये ऊपर पु० ३३) ने इस विषय में कुछ 
स्पष्ट और सुन्दर नियम बनाये, इनके अनुसार एक युध्यमान देश शत्रु के वैयक्तिक 
माल और जहाज को जब्त कर सकता था, किन्तु तटस्थ देशों के माल और जहाज के 
सम्बन्ध में कुछ भ्रपवाद माने गये । शत्रु का जहाज राज्यसात्‌ किया जा सकता था, कितु 
उस पर लदा हुआ तटस्थ देश का माल उनके स्वामियों को वापिस करना पड़ता था। 
इसी प्रकार तटस्थ देशों के जलपोतों पर लदा शत्रु का माल जब्त हो सकता था, किन्तु 
इन जहाजों को तटस्थ देशों को लौटाना पड़ता था। इन नियमों को इंगलैण्ड ने तो 
स्वीकार किया, किन्तु हालैण्ड, फ्रांस और स्पेन इनके प्रतिकल आचरण करते रहे। १६वीं 
शताब्दी के मध्य में क्रीमिया युद्ध के बाद पेरिस की घोषणा में इन्हें स्वीकार किया गया 
(देखिये ऊपर पृ० ५०) । १६०० में सं० रा० अमरीका ने समुद्री युद्ध के नियमों की 
संहिता प्रकाशित की । १६०७ के दूसरे हेग सम्मेलन ने समुद्री युद्ध के निम्नलिखित 
पाँच विषयों पर भ्रश्चिलमय ((07५थ८ए075) तैयार किये--(क) युद्ध छिड़ने पर 
शत्रु के व्यापारिक जहाजों की स्थिति सम्बन्धी छठा भ्रभिसमय, (ख) वणिकपोतों के 
रणपोतों में परिवर्ततविषयक सातवाँ श्रभ्निसमय, (ग) स्वचालित अध:समुद्री संस्पर्श 
सुरंगों ($90गाक्षांए 5प्रणाक्षात6 ००7५० ॥7॥68 ) सम्बन्धी श्राठवाँ प्रभिसमय, 
(घ) नौसेनाओं द्वारा बमवर्षाविषयक नवाँ अभ्रभिसमय, (छ) समुद्री युद्ध में निग्रह 
((४7४एा८) के अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबन्धविषयक दसवाँ झ्रभिससय। इन अभि- 
समयों के अनुसार समुद्री युद्ध के विषय में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय नियम निम्नलिखित हैं-- 

शत्रु के जलपोतों पर श्राक्रमण झोर उनका शभ्रभ्चिग्रहूण (४((80॥९ 0॥ सशा५ 
5095 ध॥0 50206 )--ममुद्री युद्ध में शत्रु के विरुद्ध हिसा के प्रयोग का सबसे बड़ा 
साधन उसके जलपोतों पर आक्रमण करना श्र इनको पकड़ लेना है, इससे शत्रु के 
जहाजों के साथ-साथ, उस पर लदा हुश्रा माल तथा उस पर सवार शतुजन भी आक्रांता 
के हाथ में पड़ जाते हैं, वह इन जहाजों को तथा माल को हथियाकर इनका आत्म- 
सात्करण (४977०77270॥) कर सकता है तथा शत्रुजनों को युद्धबन्दी बना लेता 


२. कौटिलीय शभ्रर्थशास्त्र २२८, हिखिका निर्धातयेत्‌ । श्रमित्रविषयातिगा: पषण्यपत्तन- 


चारितोपधातिकाएच' * ' ****** मूढवाताहतां तां पितेवानुगृहणीयात्‌ । ********* बद्धतीर्थाश्चेता: कार्या 
राजद्विष्टकारिणां तरणभयात्‌ । 
३. वही--परस्थ भागा कन्यां वित्त बापहरन्त****“**** भ्र्नियोग॑ विषहस्तं दीर्घपथिकम- 


मुद्रं जोपग्राहयेत्‌ । 


समुद्री युद्ध के नियम डरे 


है । इस प्रकार वह शत्रु को गहरा धक्का पहुँचाता है। भ्रापेनहाइम के कथनानुसार 
कोई भी युध्यमान (8०॥8&2॥) पक्ष शत्रु के सभी रणपोतों ()श(था ० एफ) तथा 
सार्वजनिक जलपोतों पर अपने रणपोतों द्वारा महासमुद्रों (परांट्ठी) ८७5) में भ्रथवा 
दोनों पक्षों के प्रादेशिक समुद्रों (प&४079| छ्वट$) में तुरंत आक्रमण कर सकता 
है" और इस प्रकार हमला किये गए जहाज को प्रत्याक्रमणा करने का पूरा अ्रधिकार 
है । किन्तु शत्रु के वरिक्पोतों (४टणाभाधाशा) पर तभी आक्रमण किया जाता 
है, जब वे उचित रीति से संकेत दिये जाने पर भी प्रपना निरीक्षण झौर तलाशी 
कराने से इन्कार करें । शत्रु के वणिक्पोतों को यह भ्रधिकार है कि वे ऐसी तलाशी 
देना स्वीकार न करें और अपनी रक्षा करें, किन्तु पेरिस की घोषणा के श्रनुसार इन 
पर आक्रमण करने का अश्रधिकार केवल शत्रु के रणपोत को है। किसी युध्यमान 
पक्ष का कोई वणिक्पोत यदि शत्रु के सार्वजनिक या वैयक्तिक जहाज पर झ्राक्रमण करे 
तो उसे समुद्री डाकू या जलदस्यु (9०) समझा जायेगा और इनके नाविकों को 
युद्धबन्दी नहीं, किन्तु युद्धापराधी (रथ णागांतर॥$) माना जायेगा। शत्रु द्वारा 
आक्रमण होने पर वणिक्पोत को यह अभ्रधिकार है कि वह उस पर प्रत्याक्रमश करे 
श्रोर श्रावश्यकता होने पर उसका पीछा करे । यदि वरिकक्‍पोतों पर शत्रु बिना चेता- 
वनी दिये आ्राक्रमण करता है, तो इन्हें शत्रु के पोत द्वारा आक्रमण की प्रतीजा किये 
बिना उस पर हमला करने का हक है । प्रथम विश्वयुद्ध में १६१५ में जब जम॑ंनी ने 
मित्नराष्ट्रों के वरिगक्पोतों को अपनी पनड्ब्बियों द्वारा बिना चेतावनी के डुबाना शुरू 
किया तो मित्नराष्ट्रों के व्यापारिक पोतों के लिए यह सर्वथा बैध समझा जाने लगा कि 
वे इन्हें टक्कर मारकर (।२७॥) नष्ट कर दें । यद्यपि जुलाई १६१६ में ब्रंस्रेल्श नामक 
जहाज के नायक फ्रियट (77५80) को जमंन पनड्ब्बी यू-२३ को इस प्रकार टक्कर 
लगाने के लिये मुकहमा चलाकर प्रारादण्ड दिया, किन्तु श्रापेनहाइम की सम्मति में यह 
न्यायालय द्वारा की गई हत्या (3ए00ंथ ग्राणा6०) के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं था।' 

युद्ध करने वाले देश अपने रणापोतों द्वारा शत्रु के निम्नलिखित प्रकार के 
जहाजों पर आक्रमण नहीं कर सकते-- 

(१) चिकित्सालय पोत (054 $0975)--१६४६ के हेग श्रधिनियमों 
के अभ्रनुसार चिकित्सा के मानवीय कार्य में संलग्न होने के कारण चिकित्सालय-पोतों 
(0598 50995) पर न तो आक्रमण हो सकता है और न ही इन्हें पकड़ा जा सकता 
है । ऐसे जहाजों पर पहचान के लिये रेडक्रास का चिह्न बना होता है | पहले विश्वयुद्ध 
में जमनी ने मित्रराष्ट्रों के श्रनेक चिकित्सालय-पोतों पर पआ्राक्रमण करके इन्हें डबाया 
था। मित्रराष्ट्रों द्वरा इस अ्रवेध कार्य के प्रतिवाद पर उसने यह उत्तर दिया था कि 
चिकित्सालय-पोतों की पहचान बड़ी कठिन है तथा इनका उपयोग सैनिक प्रयोजनों के 
लिये होता है । द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने ऐसे भ्रनेक पोत ड्बाये थे। किन्तु यह 

कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अभ्रवंध और श्रत्यन्त गहेशीय है, क्योंकि इससे न 
४. आपेनहाइम--हृष्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ४६५-६ 
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केवल युद्ध में भ्राहत श्रौर बीमार व्यक्तियों का, अपितु इनकी सेवा के पवित्र कार्य में 
लगे हुए चिकित्सकों तथा अन्य व्यक्तियों का हनन होता है । 

(२) धामिक, वेशानिक या परोपकारी कार्यों में संलग्न पोत भी शत्रु के 
रणपोत द्वारा नहीं पकड़े जा सकते; किन्तु यदि ये शत्तृतापूर्ण कार्य करते हैं तो इनकी 
यह उन्मृक्ति (शाप ») समाप्त हो जाती है (हेंग के ११वें भ्रभिसमय का डेथा 
प्रनच्छेद ) । 

(३) युद्धबन्दियों के विनिमय के कार्य में लगे पोत ((»|० 5$998) भी 
अनाक्रमणीय होते हैं । 

(४) १९वीं शती से समुद्री तट पर मछलो पकड़ने वाले जहाजों को थुध्यमान 
शत्रु के रणपोतों द्वारा आक्रमण और अधिग्रहण से उन्मुक्त समझा जाता है। दूसरे हेग 
सम्मेलन के ११वें अभिसमय के तीसरे अनुच्छेद के भ्रनुसार यह व्यवस्था की गयी है 
कि समद्रतट से लगे हुए प्रदेश में मछली पकड़ने वाली तथा स्थानीय व्यापार में लगी 
हुई छोटी किश्तियाँ श्रपने सब सामान और उपकररों के साथ शत्तु द्वारा नहीं पकड़ी जा 
सकतीं । 

(५) कई बार समुद्री तूफान के कारण जहाजों को शत्रु के बन्दरगाह में विवश 
होकर शरण लेनी पड़ती है, इस श्रवस्था में कई उदाहरणों में शत्रु के जहाजों के साथ 
बड़ी उदारता का व्यवहार किया गया है और उन्हें पकड़ा नहीं गया । १७४६ में ग्रेट 
ब्रिटेन के स्पेन के साथ युद्ध के समय एलिजाबेथ नामक ब्रिटिश रणपोत को समुद्री तूफान 
से बचने के लिये हवाना के स्पेनिश बन्दरगाह में शरण लेनी पड़ी, स्पेन ने इसे पकड़ने 
के स्थान पर मरम्मत की सुविधायें दीं तथा बरमूडाज के टापू तक सुरक्षित रूप में 
जाने दिया। १७६९६ में फ्रांस और प्रशिया के यू द्ध में प्रशिया के एक वरिगक्‍्पोत डायना 
(79079 ) को डन्कर्क के फ्रेंच बन्दरगाह में शरण लेनी पड़ी, फ्रेंच नौसेना ने इसे 
यद्यपि पकड़ लिया, किन्तु फ्रेंच अधिग्रहण न्यायालय (शा2९८ (०ए०ा) ने इसे छोड़ 
दिया। आपेनहाइम ने लिखा है' कि उपर्युक्त उदाहरण होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का कोई नियम ऐसे जहाजों को आक्रमण से मुक्ति नहीं प्रदान करता । 

(६) १६९०७ के छठे हेग भ्रभिसमय के अ्रनुसार निम्न प्रकार के वणिक्पोतों को 
शत्रु के आक्रमण से आंशिक उन्मुक्ति प्राप्त है--(क) युद्ध छिड़ने पर शत्रु के बन्दर- 
गाहों में विद्यमान तथा (ख) युद्ध छिड़ने से पहले पिछले बन्दरगाह से चले हुए तथा 
युद्ध की सूचना से भ्रनभिज्ञ वणिक्पोत--क्रीमियन युद्ध शुरू होने पर ग्रेट ब्रिटेन श्नौर फ्रांस 
ने रूस के जहाजों को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान की थी। १८७० में जर्मनी ने फ्रेंच जहाजों के 
साथ ऐसा व्यवहार किया था। १८७७ में रूस ने टर्की के साथ लड़ाई छिड़ने पर तथा 
१८६८ में सं० रा० अमरीका ने स्पेन के साथ भौर १६०४ में रूस और जापान ने एक- 
दूसरे के जहाजों के सम्बन्ध में इस नियम का पालन किया। १६०७ के छठे हेग 
अभिसमय के भ्रनुच्छेद २ के भ्रनुसार युद्ध छिड़ने पर शत्रु के बन्दरगाह में विद्यमान | 
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जहाज को यह उन्मुक्ति दी गई थी। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में इस नियम का पालन 
बहुत कम हुआ । भ्रत: १६२४ में ग्रेट ब्रिटेन ने इस अभिसमय का भविष्य में पालन न 
करने की घोषणा की । आपेनहाइम के मतानुसार आजकल इस विषय में कोई अन्त- 
राष्ट्रीय नियम नहीं है । 

डाक ले जाने वाले जहाजों औ्लौर डाक के थलों को शत्रु ढ्वारा पकड़े जाने के 
सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई सामान्य नियम नहीं है । इस विषय में कई देशों 
ने पारस्परिक समझौतों भ्ौर सन्धियों द्वारा यह तय किया है कि युद्ध के समय में भी 
बिना किसी बाधा के दोनों देशों की डाक, जहाजों द्वारा यथापूर्वे भेजी जाती रहेंगी । 
११वें हेग झभिसमय के पहले अनुच्छेद के अनुसार तटस्थ अभ्रथवा युध्यमान देशों की 
सरकारी ओर गर-सरकारी--दोनों प्रकार की डाक शनतिक्रम्य (7५090|6) है, चाहे 
यह तटस्थ देश के जहाज पर लदी हो या शत्तु के जहाज से लायी जा रही हो। किन्तु 
परिवेष्टित (8/00:80८० ) बन्दरगाह की डाक के बारे में यह छट नहीं है। प्रथम 
विश्वयुद्ध में केन्द्रीय शक्तियों ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया, दूसरे विश्वयुद्ध में भी 
ऐसा हुआ । इसे रोकने के लिए मित्न राष्ट्रों ने डाक की जांच करना शुरू कर दिया, 
जांच के बाद आपत्तिरहित डाक ही शत्रु को या तटस्थ देशों को भेजी जाती थी । डाक 
की यह छूट केवल पत्रव्यवहार तक ही सीमित है, पार्सलों के सम्बन्ध में यह छुट नहीं है । 

शत्र की सेवा में लगे तटस्थ जलपोत (रटणा4। 'ैेशालाशा।४॥95 ॥॥ 
साथाए $2८शं०८)--१६ ० € की लन्दन-घोषणा में यह कहा गया था कि तटस्थ जहाज 
निम्नलिखित भ्रवस्थाओं में पकड़े तथा दण्डित किये जा सकते हैं--(क) यदि ये लड़ाई 
में भाग लें। (ख) यदि शत्तु की सरकार के आदेश में हों । (ग) यदि ये अनन्य रूप से 
शत्रु की सरकार के कार्य में लगे हों । (घ) यदि ये पूर्णरूप से शत्रु की सेनाश्रों की 
ढुलाई में भ्रथवा शत्रु को लाभ पहुँचाने वाली सूचना को देने में लगे हुए हों । 

सांस्कृतिक सामग्री का जब्त न किया जाना--१४ मई १६५४ को सम्पन्न 
हुए हेंग भ्रभिसमय (प्र॥8४०० (०५०८१४०ा ० 954) के गनुसार शत्र॒ुदेश से 
सम्बन्ध रखने वाली सांस्कृतिक सामग्री--मूर्तियाँ, चित्न, कलात्मक वस्तुयें, पाण्डुलिपियाँ 
तथा संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्‍न पदार्थों को तथा इनके परिवहन में लगे 
जहाजों को न तो जब्त किया जा सकता है और न ही श्रधिगृहीत सामग्री (726) के 
रूप में छीना जा सकता है । भारत-पाक संघर्ष के समय विदेशों में भारतीय कला की 
प्रदर्शनी के लिए भेजी गई कलात्मक वस्तुओों और मूर्तियों का सामान ले जाने वाले एक 
जहाज को पाकिस्तान ने रोकने की विफल चेष्टा की थी ॥ 

तटीय नगरों को बसवर्षा (8070870॥67 0 (095(७ [09७75 )--१६०७ 
के ग्यारहवें हेश भ्रसिसमय के प्रनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि रक्षा न किये 
जाने वाले बन्दरगाहों, कस्बों, गाँवों, निवासगृहों तथा इमारतों पर नौसेना द्वारा गोला- 
बारी करता सब परिस्थितियों में वजित है। किसी स्थान पर केवल इसलिए बमवर्षा 

ग्रापेनहाइसम---इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, १० ३३५४ 
हिन्दुस्तान टाइम्ज, १८ प्रक्टवर १९६५ 
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नहीं की जा सकती कि वहाँ बन्दरगाह से कुछ दूरी पर समुद्र में सुरंगें बिछाई गई हैं । 
प्रनच्छेद २ में शत्रु द्वारा उपयोग में लाये जा सकने वाले तथा रक्षा न किये जा सकने वाले 
सैनिक अथवा नौसैनिक स्थानों, युद्ध-सामग्री के भण्डारों, कारखानों, बन्दरगाह में खड़े 
रणपोतों पर गोलाबारी करने की श्रनुमति दी गई है, बशर्ते कि इससे पू्े स्थानीय अधि- 
कारियों को इन्हें नष्ट करने की सूचना दी गई हो, और उन्होंने इसका पालन न किया 
हो । अनुच्छेद ५ में सैनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त न होने वाली तथा विशेष चिह्लों से 
अ्रंकित, सार्वजनिक पूजा, परोपकार तथा चिकित्सा के कार्य करने वाली इमारतों पर 
गोलाबारी करना वर्जित ठहराया गया है । अनुच्छेद ६ के भ्रनुसार गोलाबारी शुरू करने 
से पहले उसकी पूर्व सूचना अवश्य दी जानी चाहिएँ । 

सितम्बर १६६५ के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान ने उपर्युक्त सभी नियमों की 
ग्रवहलना करते हुए भ्रपनी नौसेना के रणपोतों द्वारा 5८ सितम्बर १६६५ को प्रातः- 
काल काटियावाड़ के समुद्री तट पर ग्रवस्थित द्वारका के बन्दरगाह पर गोलाबारी की । 
यह एक प्राचीन धामिक स्थान और श्रीकृष्ण के जीवन से संबद्ध होने के कारण पवित्न 
तीर्थ माना जाता है, यहाँ कोई सैनिक अड्डे या विमान नहीं थे। यह सर्वथा असनिक 
प्ररक्षित बन्दरगाह था । इस पर बमवर्षा करना हेंग के उपर्यक्त ११वें भ्भिसमय के 
अनुच्छेद १ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से निषिद्ध था। 

सुरंग ((॥725 )--१६०७ के सातवें हेंग प्रभिसमय में इनका विशद वर्णन 
है। इनमें ऐसी स्वचालित, संस्पर्श से फटने वाली सुरंगों (8प्र/णाक्रांए (णाब्िटा 
१॥॥८25) के बिछाने का निषेध किया गया है, जो बिछाने वालों का इन पर नियन्त्रण 
समाप्त होने के १ घण्टे के भीतर हानिरहित न हो जाती हों | लंगर वाली (47070760) 
तथा इस अवधि में हानिरहित न होने वाली सुरंगें नहीं बिछानी चाहिएँ। इन्हें समुद्री 
व्यापार रोकने की दृष्टि से शत्रु के बन्दरगाहों या तट के सामने बिछाना वर्जित है। 
जब कभी स्वचालित सुरंगें बिछाई जायें तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि 
इससे शान्तिमय समुद्री व्यापार को कोई हानि न पहुँचे । युध्यमान पक्षों को इन सुरंगों 
को निश्चित अवधि में हानिरहित बना देना चाहिए श्रौर यदि ये सुरंगें उनके नियन्त्रण 
से बाहर हो जायें तो इस खतरे की सूचना सम्बद्ध सरकारों तथा जहाजों के मालिकों को 
यथासम्भव शीघ्र ही देनी चाहिए । 

हालैण्ड के मतानुसार यह भ्रभिसमय ((०॥५८०४०॥) बड़ा दोषपूर्ण था । 
इसमें लंगर वाली (8॥000760 ) सुरंगों के बिछाने के क्षेत्र पर कोई पाबन्दी नहीं 
लगाई गई थी । इस समय जम॑न प्रतिनिधियों ने यह दावा किया था कि उन्हें महासमुद्रों 
मे सुरंग बिछाने का श्रधिकार है। रूस आदि सात देशों ने इस प्रभिसंमय पर हस्ता- 
क्षर नहीं किये थे। जमंनी ने दोनों विश्वयुद्धों में इस समझौते की व्यवस्थाओं का 
उल्लंघन किया । २३ अ्रगस्त १६१४ को ब्रिटिश नौसेना विभाग ने यह घोषणा की कि 
“सामान्य व्यापारिक मार्गों पर जमंन लोग भ्रविवेकपूर्ण नीति से सुरंगें बिछा रहे हैं, 
ये कुछ निश्चित धण्टों के बाद हानिरहित नहीं हो जातीं, “इन्हें किसी विशेष सैनिक 
ग्रोजना के भअ्रनुसार नहीं, किन्तु ब्रिटिश जंगी एवं व्यापारिक जहाजों को नष्ट करने के 


समुद्री युद्ध के नियम डंप७ 


इरादे से बिछाया जा रहा है ।” जमनी के इस अवैध कार्य के प्रत्यत्तर में ग्रेट ब्रिटेन ने 
२३ भ्रक्टूबर १९१४ को कुछ सूचित क्षेत्रों में सुरंगें बछाने की घोषणा की । जब 
जम॑नी ने अन्य व्यापारिक मार्गों पर सुरंगें बिछाईं तो ब्रिटिश सरकार ने भी सुरंग 
बिछाने के क्षेत्रों को श्रधिक विस्तृत कर दिया । इस प्रकार व्यापारिक मार्गों पर महा- 
समुद्रों में सुरंगें बिछाना तटस्थ देशों के श्रधिकारों का तथा महासमुद्रों की स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त का प्रबल हनन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भ्रवेध श्रौर जधन्य 
कार्य है । 

पनड॒ब्बियां (5007747765 )--पनड्ब्बियों के लिए यह सर्वथा वैध है कि वे 
शत्रु के व्यापारिक जहाजों को निरीक्षण और तलाशी के बाद पकड़ लें तथा शत्रु के जंगी 
जहाजों को बिना किसी पूर्व सूचना के ड॒बा दें । किन्तु उसके लिए सबसे बड़ी समस्या 
यह है कि ये जिस जहाज को डबाती हैं, उस पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 
कोई व्यवस्था नहीं कर सकतीं । इनके लिए झाक्रमण किये जाने वाले जहाज का 
स्वरूप पहचानना भी कठिन होता है । प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में जमंन पनडब्बियों 
ने मितराष्ट्रों के जहाजों को प्रबल हानि पहुँचाई थी। ७ मई १६१५ को २००० सवारियों 
को ले जाने वाले यात्री जहाज लूसिटानिया को जमेन पनड्ब्बी ने टारपीडो किया, 
इससे इसके १२०० यात्रियों की प्राणहानि हुई, इनमें भ्रधिकांश भ्रमरीकन थे। जब सं० 
रा० अमरीका ने जमेंनी से इसका प्रतिवाद करते हुए हेग भ्रभिसमय के नियमों का पालन 
करने को कहा तो उसने यह उत्तर दिया कि ये नियम उस समय बनाये गये थे, जब 
लोगों को पनड्ब्वियों द्वारा युद्ध की स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। पनड॒ब्बियाँ यात्रियों 
झ्ोर लड़ाई में भाग न लेने वालों की सुरक्षा नहीं कर सकतीं, यह भी सम्भव नहीं है 
कि वे आक्रमण करने से पूर्व जहाज के यात्रियों तथा नाविकों को चेतावनी देकर उन्हें 
प्राणरक्षा के लिए जीवन-नोकाओं में सवार होने का भ्रवसर दें क्योंकि इसी बीच में 
उन पर शत्रु के रणपोत आक्रमण कर सकते हैं। जमनी ने अ्रपने इस कार्य को सैनिक 
आवश्यकता तथा मित्नराष्ट्रों के विरुद्ध प्रत्यपहार (7२९७॥58) के वैध उपाय के रूप 
में न्यायानुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 

१६२२ में वाशिंगटन सम्मेलन ने पनडब्बियों द्वारा व्यापारिक जहाजों का 
ड्बाना, भ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोधी होने के कारण अ्रवेध माना। १६३० को लन्दन 
की नाविक सन्धि ने पनड्ब्बियों के लिए समुद्रतल पर चलने वाले जहाजों के नियम 
लागू किये तथा व्यापारिक जहाजों पर इनके आक्रमण से पूर्व इस पर सवार व्यक्तियों 
तथा नाविक वर्ग की सुरक्षा पर बल दिया। इस सन्धि को १६३६ के लन्‍्दन पनडब्बी 
प्रोतोकोल के रूप में ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, फ्रांस, इटली और जापान ने तथा 
बाद में जमंनी तथा सोवियत रूस ने भी स्वीकार किया । किन्तु १६३६ में द्वितीय 
विश्वयुद्ध छिड़ने पर जमंनी ने १६३६ के प्रोतोकोल की व्यवस्थाश्रों का उल्लंघन करते 
हुए शत्रु एवं तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाजों को, उन पर लदी सवारियों और 
नाविक वर्ग की सुरक्षा की व्यवस्था किये बिना बड़ी निष्ठुरता से डुबाना शुरू किया। 
सितम्बर १९३६ में ब्रिटिश जहाज एथीनिया (४(7०॥8 ) बिना किसी चेतावनी के डुबा 


डंघप प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


दिया गया । इसके प्रत्युत्तर में मई १६४० में ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा को कि स्कैंग- 
रैक (नावें तथा डेनमार्क के बीच में उत्तरों समुद्र का भाग तथा उस समय नारे पर 
जमंन आ्राक्रमण का महत्वपूर्ण मार्ग ) के समुद्र में ज्यों ही कोई जहाज दिखाई देगा, 
उसे फोरन नष्ट कर दिया जायेगा । २९ मई १६४१ को एक जम॑ंन पनडुब्बी ने 
दक्षिणी भ्रटलाण्टिक सागर में सं० रा० प्रमरीका के एक जहाज दो राबिन मर (7॥6 
(२०७॥ ४००) को चेतावनी देने के ३० मिनट के भीतर डुबा दिया, इसकी सवारियों 
तथा नाविकों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की । श्रमरीकन राष्ट्रपति रूज़बेल्ट ने 
इस कार्य की निन्‍्दा करते हुए यह घोषणा की कि “इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तथा 
मानवीयता के झआारम्भिक सिद्धान्तों की पूरी भ्रवहेलना प्रदर्शित की गई है । इस कारण 
राबिन मूर का डुबाना अन्तर्राष्ट्रीय श्राततायीपन (ाशितक्षां०ाने 0ए74&ए७7५) का 
कार्य बन गया है। सं० रा० भश्रमरीका में इस घटना से लूसिटानिया की घटना जंसा 
प्रबल रोष उत्पन्न हुआ । इससे भी भ्रधिक जधन्य घटना यूनानी जहाज पेलियस 
(?9|८७$) का बिना किसी चेतावनी के दक्षिणी भ्रटलाण्टिक में ड्बाना था। श्राक्रमण 
के समय यह जहाज समुद्रतट से ३०० मील दूर था तथा पनड॒ब््बी ने समुद्रतल के ऊपर 
जाकर इस जहाज के नष्ट होने के बाद बचे हुए व्यक्तियों को मारने के लिए गोलाबारी 
भी की । इसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों के भ्रतिरिक्त इस जहाज के सभी व्यक्ति 
मर गये। 

१६४६ के जेनेबा अभिसमय में समुद्री युद्ध में नौसेनाप्रों के आहत होने वालों 
तथा बीमारी की श्रौर जहाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर उस पर सवार व्यक्तियों और 
नाविकों की दशा सुधारने के भ्रनेक नियम बनाये गये हैं । 

स्थल युद्ध की भाँति समुद्री युद्ध में भी ऐसे छलपूर्ण उपायों (/२०५४८$) का 
प्रयोग वेध माना जाता है, जिनमें विश्वासघात (८7709) न किया जाय । उदाहरणाथ्थे, 
समुद्री युद्ध में जहाज पर शत्रु का श्रथवा तटस्थ देश का झूठा झण्डा लगाया जा 
सकता है। किन्तु आक्रमण करने से पहले पोत को अ्रपनी वास्तविक ध्वजा लगा लेनी 
चाहिए प्रथम युद्ध में एक जमंन क्रज़र एमडन (फ्रशातक्ष) ने अपना यथार्थ 
रूप छिपाने के लिए जापान का झण्डा लगा लिया । इस झण्डे के कारण वह मलाया 
राज्य में पीनांग के बन्दरगाह से सुरक्षित निकल गया । आगे बढ़ने पर इसे रूसी क्रुज़र 
ज़मशुग (27०7757प४8 ) मिला। इस पर इसने अपना जापानी झण्डा उतार लिया श्रौर 
इसके स्थान पर जमंन झण्डा फहराने के बाद ही रूसी क्ज़्र पर हमला किया, गोला- 
बारी की तथा टारपीडो करके इसे नष्ट कर दिया । 


चोबीसर्यवाँ ध्रध्याय 


भ्रधिग्रहण न्यायालय 


(77726 (०75) 


भ्रधिग्रहण न्यायालयों का शभ्र्थ (॥६६॥॥९४ ० ?726 (0एा५ ) --महा- 
समुद्रों में पकड़े और छीने हुए शत्रु के जहाज तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री ग्रधिगृहीत 
सामग्री या अ्रधिग्रहण (!!22) कहलाती है।' इसका स्वरूप स्थलीय युद्ध में छीनी गई 
शत्रु की सम्पत्ति से भिन्न होता है। श्रधिग्रहण पर तब तक न्यायोचित स्वत्व नहीं समझा 
जाता, जब तक कि इसका निर्णय करने के लिए बनाये गये न्यायालय छीने हुए माल के 
बारे में अपने फैसले की घोषणा नहीं कर देते । समुद्र में पकड़ी गई सम्पत्ति के स्वामित्व 
के सम्बन्ध में प्रनेक विवाद हो सकते हैं, कई बार ऐसा संदेह उत्पन्त हो सकता है कि यह 
शत्रु की सम्पत्ति है या तटस्थ देश की । सम्पत्ति छीनने वाले को स्वयमेव इस पर भअ्रधि- 
कार करने देना न्याय के मौलिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इस सम्पत्ति के स्वामित्व 
और स्वत्व पर विचार करने के लिए इसे न्यायालयों में लाना अत्यधिक वांछनीय है । 
यह वांछनीयता उस अवस्था में अनिवार्य हो जाती है, जबकि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
तटस्थ देशों का भ्रधिकार और दावा हो, क्योंकि युद्ध में दोनों युध्यमान पक्षों का कत्तेव्य 
है कि वे तटस्थ देशों की सम्पत्ति श्रक्षत श्रौर सुरक्षित रखें। श्रत: समुद्री युद्ध में छीनी 
गई या भ्रधिगृहीत बहुमूल्य सम्पत्ति के स्वत्व निर्धारण के लिए विशेष न्यायालय बनाये 
जाते हैं। इन्हें श्रधिग्रहण न्यायालय (7726 (०५५) कहा जाता है। लारेन्स ने 
इनका लक्षण करते हुए कहा है क्रि भ्रधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय (४ पा॥- 
०04 (०ए्रा।$) होते हैं, ये युध्यधमान देशों (80॥8८९॥5) द्वारा अपने प्रदेश में, 
अपने द्वारा अधिकृत प्रदेश में श्रथवा भ्रपने मित्र के प्रदेश में इस उद्देश्य से स्थापित 
किये जाते हैं कि ये अ्रपने रणपोतों या क्रृज़रों द्वारा पकड़े हुए माल की वैधता का 
निर्णय करें। मित्न के देश में ऐसा न्यायालय स्थापित करने से पहले उसकी स्वीकृति 
लगना श्रावश्यक है।' 


१. हिन्दी में 702८ के लिये कुछ लेखकों ने जयलाभ शब्द का प्रयोग किया है | किन्तु 
जयलाभ बहुत सामान्य शब्द है। यह स्थल एवं जल दोनों युद्धों में किसी प्रकार जीती हुई वस्तु के लिये 
प्रयृकत हो सकता है| एश26 समुद्री युद्ध में छीनी गई वस्तु के लिए ही व्यवहृत होता है। इसके लिये 
मौलुण्ठन तथा ऐसे न्यायालयों के लिये नौलुण्ठन न्यायालय के शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। 
किन्तु इसमें लूट की भ्रपेक्षा पकड़ने शौर छीनने का भाव अ्रधिक है, भ्रत: यहाँ इसके लिए प्रधिग्रहण शब्द 
का प्रयोग किया गया है। 

२. लारेन्स--दी प्रिन्सिपल्ज़ भ्राफ इष्टरनेशनल लॉ, पृ० ४६० 


४६० झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


भ्रधिप्रहण न्यायालयों का विकास (एए०णेएांणा ० शां78 (०ए्रा७)-- 
पश्चिमी जगत्‌ में मध्य युग में श्ने:-शनेः विशेष परिस्थितियों के कारण इन न्यायालयों 
का प्रादर्भाव और विकास हुआ। भ्रापेनहाइम के मतानुसार इसका उद्गम मध्ययुग के 
झ्न्त में हुआ ।' रोमन साम्राज्य के पतन के बाद महासमुद्रों में किसी सुदृढ़ शक्ति के 
प्रभाव से अराजकता मच गई । उत्तरी एवं बाल्टिक समुद्रों में डेत लोगों के समुद्री 
डर्कती करने वाले जहाज चक्कर काटने लगे, भूमध्य सागर में यूनानी और प्ररब जलपोत 
ऐसा कार्य करने लगे । इससे वणिक्पोतों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, वे अपनी 
रक्षा के लिए एकत्र होकर विशाल बेड़े बनाकर एक जलसेनानायक या एडमिरल (यह 
अरबी में समुद्र के शासक का श्रर्थ देने वाला अमीरुलबहर का योरोपियन रूप है) के 
नेतृत्व में चलने लगे । इस बेड़े के व्यक्ति समुद्री डाकुओं के साथ संघर्ष होने पर उनका 
कुछ माल पकड़ लेते थे, कई बार समुद्रों से डाकुप्नों की सफाई करने के लिए कुछ सशस्त्र 
जहाज भेजे जाते थे। इन जहाजों द्वारा पकड़ा हुआ माल एडमिरल के आगे निर्णयार्थ 
उपस्थित किया जाता था । १३वीं शताब्दी में योरोप के सामुद्रिक राज्यों ने समुद्री 
डाकुओं की सफाई करने के लिए कुछ सशस्त्र जहाजों को इन्हें पकड़ने के लिए झ्रधिकार- 
पत्र (.00075 ?4९८॥5 0 4.0/27$ ० (७7५०८) देने शुरू किये। इन जहाजों द्वारा 
पकड़ा हुआ माल शअ्रधिकार-पत्र प्रदान करने वाले राज्यों के नियन्त्रण में दिया जाता था । 
उस समय के सामुद्रिक राज्यों ने इसके लिए एडमिरल्टी (&47|भ५) नामक बोर्ड 
बनाया तथा इसके भ्रधिकारी सशस्त्र जहाजों पर तथा इसके द्वारा पकड़े गये माल पर 
नियन्त्रण रखते थे, वे ऐसे प्रत्येक माल के सम्बन्ध में प्री जाँच करके उस माल और 
जहाज के स्वामित्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करते थे । वर्तमान भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विकास के बाद.यह इनका सव्ंमान्य प्रथागत नियम ((ए्रश/ण्राक्ष७४ 7008) समा 
जाने लगा कि युद्ध छिड़ने पर सामुद्रिक युद्ध में संलग्न दोनों पक्षों के नौविभाग 
(“०7729 ) ऐसे न्यायालय स्थापित करें जो सार्वजनिक पोतों द्वारा पकड़े गये या 
अधिगृहीत माल की वंधता पर विचार करें, २० जुलाई १५८६ को इंगलैण्ड में एक 
श्रार्डर-इन-कौंसिल द्वारा सर्वप्रथम यह व्यवस्था की गई कि समुद्व में पकड़ा गया सारा 
माल नौसेना के उच्च न्यायालय में निर्णय के लिये लाया जाय । इस प्रकार के अ्रधिग्रहण 
न्यायालय अनेक अन्य देशों में भी स्थापित किये गये। झाजकल सब देशों में या तो स्थायी 
अधिग्रहण न्यायालय हैं या इन्हें युद्ध छिड़ने पर विशेष रूप से स्थापित किया जाता है। 
ग्रधिप्रहण न्यायालयों के कार्य (#पा०/0०॥$ ०ए एऐए26 . (०0४7७ )--प्रथम 
विश्वयुद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश श्रधिग्रहण न्यायालय को निम्न कार्य ((०ण्ञाप्रांध्शंणा ) 
सौंपा गया था । इसे यह भ्रधिकार था कि यह ब्रिटिश नौसेना द्वारा छीने, पकड़े और 
जब्त किये जाने वाले सब जहाजों की और इन पर लदे माल की जानकारी रखे, इन पर 
कानूनी विचार करे, ब्रिटिश नौविभाग के तथा राष्ट्रों के कानून के श्रनुसार जर्मन 
साम्राज्य के तथा उनके नागरिकों से सम्बन्ध रखने वाले सब जहाजों के और माल के 


३. झापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २, पु० ४८३ 


भ्रधिग्रहण न्यायालय ४९१ 


बारे में श्रपता निर्णय करे तथा इसके विषय में अपनी दण्डाज्ञा ((07007779007 ) को 
'सुनाये । १६३६ में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर इसमें शत्रु के पकड़े गये हवाई जहाजों को 
भी सम्मिलित कर लिया गया। पिट काबेट के मतानुसार इन न्यायालयों के मुख्य कार्य 
निम्नलिखित हैं-- (क) समुद्र में पकड़े जाने वाले माल के मामलों की जाँच, (ख) 
'पकड़े हुए माल के शत्न की सम्पत्ति होने पर इसके बैध अ्रधिग्रहण (990| 972०) होने 
'की तथा इसे जब्त करने की दण्डाज्ञा देना, (ग) बंध अधिग्रहण न होने की दशा में इसे 
वापिस करने अथवा इसका हर्जाना देने की आ्राज्ञा देना, (घ) लूट और भ्रव्यवस्था से 
सब देशों के माल को सुरक्षित रखना । 
किसी देश के श्रधिग्रहण न्यायालय का क्षेत्राधिकार युद्ध के समय इस देश के 
रणपोतों अथवा नौसेनाश्रों द्वारा महासमुद्रों में पकड़ा गया सभी प्रकार का माल होता 
है । ज्यों ही नौसेना द्वारा कोई जलपोत या माल पकड़ा जाय तो इसे फौरन निर्णय के 
लिये अपने देश के निकटतम बन्दरगाह में लाया जाना चाहिये। किन्तु यदि कोई जहाज 
इस तरह विध्बस्त हो गया हो कि उसे अपने देश तक ले जाना सम्भव न हो, तो 
-समीपस्थ तटस्थ देश की अभ्रनुमति से उसे उसके किसी बन्दरगाह में ले जाया जा सकता 
है। पकड़े गये जहाज के समूचे माल और नाविक वर्ग को उस समय तक उस पर रहना 
चाहिये, जब तक कि वे निर्णयार्थ तय किये गये बन्दरगाह में नहीं पहुँच जाते। किन्तु 
यदि माल ऐसी दशा में है कि उसकी ढुलाई उस बन्दरगाह तक सम्भव नहीं है तो इसे 
“निकटतम बन्दरगाह में बेचकर उसकी धनराशि न्यायालय को भेजी जानी चाहिये। 
यह नियम तटस्थ देश के माल के सम्बन्ध में भी लागू होता है। पेरिस की घोषणा के 
अनुसार विनिषिद्ध (07090870 ) द्रव्य न होने पर तटस्थ देशों का माल उन्हें लोटा 
'देना चाहिये | न्यायालय जहाज के सब कागजों की जांच श्र निरीक्षण तथा दोनों पक्षों 
का विवरण सुनने के बाद अपना निर्णय देते हैं। माल के स्वामित्व, स्वत्व और व्यवस्था 
के सम्बन्ध में इनका निर्णाय अन्तिम होता है, किसी दूसरे देश को इस पर पुनविचार 
कराने का अ्रधिकार नहीं है । 
प्रधिग्रहण न्यायालयों के कत्तंव्य (00068 ० शांर८ (०ए्रञा5)--ये 
न्यायालय यद्यपि राष्ट्रीय कानून (]४प्रगंणं00 .89) द्वारा स्थापित किये जाते हैं, 
तथापि ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के श्रनुसार विवादों का निर्णय करते हैं। भ्रतएवं इसके 
न्यायाधीशों का दायित्व बड़ा जटिल होता है। उन्हें राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है । लार्ड स्टोवेल ने (809०॥ ) ने मेरिया 
((७779) नामक स्वीडिश जहाज के मामले में १७६६ में इसका वर्णन करते हुए कहा 
था कि मेरा कत्तंव्य “किसी विशेष राष्ट्रीय स्वार्थ के प्रयोजनों को पूरा करने वाली 
'सामयिक तथा बदलती रहने वाली सम्मतियाँ देना नहीं है, किन्तु राष्ट्रों के कानून 
द्वारा तटस्थ एवं युध्यमान सभी स्वतन्त्र देशों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किये 
जाने वाले निष्पक्ष न्याय का वितरण करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञात कानून 
'और देशों के श्राचार के झ्रनुसार न्यायिक सत्ता (उए्रतांठं॥ 8॥70४०79) का स्थान 
'युध्यमान देश में है, किन्तु इसके कानून का कोई विशेष स्थान नहीं है । न्‍्यायासन पर 


४६२ झ्न्तर्राष्ट्रीय कानून 


बैठने वाले व्यक्ति का यह कत्तंव्य है कि वह यहाँ किसी प्रश्त का उसी प्रकार निर्णय 
करे, जैसे इस प्रश्न का समाधान स्टाकहोल्म में इस श्रासन पर बैठने वाला व्यक्ति 
करेगा । वह इसमें ग्रेट ब्रिटेन की ओर से ऐसे कोई दावे नहीं स्वीकार करेगा जो वह 
उन्हीं परिस्थितियों में स्वीडन के लिये स्वीकरणीय नहीं समभता । तटस्थ देश के रूप 
में वह स्वीडन पर ऐसे कोई दायित्व नहीं डालेगा, जिन्हें वह इसी रूप में ग्रेट ब्रिटेन के 
लिये स्वीकार नहीं करना चाहता ।” लाडं स्टोवेल ने १८०७ में रिकबरी (/२८००४०५) 
नामक जहाज के मामले में इस पर अधिक प्रकाश डालते हुए लिखा था--'यह स्मरण 
रखना चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा के प्रदेश में यहां बैठने वाला न्यायालय राष्ट्रों के 
कानून का न्यायालय है। यह भअन्य देशों से वेसा ही सम्बन्ध रखता है, जैसा हमसे 
सम्बन्ध रखता है। विदेशियों को यह अधिकार है कि वे इससे यह माँग करें कि यह 
हमारे राष्ट्रीय विधिशास्त्र (१/एााटं09०। 3पा597प0९॥06 ) से ग्रहण किये सिद्धान्तों के 
अनुरूप, राष्ट्रों के कानून के भ्रनुसार निर्णय करे ।" 

भ्रधिग्रहण न्यायालयों का दर्जा (5(80५ ० श726 (०णा५$)--इस विषय 
में विधिशास्त्री एकमत हैं कि अधिग्रहरा न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर 
विचार करते हुए भी श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं, किन्तु राष्ट्रीय (४णांटां04) 
न्यायालय है। आ्रापेनहाइम ने राष्ट्रीय कानून द्वारा निमित और संगठित होने के कारण 
इसे राष्ट्रीय न्यायालय माना है । लारेन्स का भी यही मत है कि अधिग्रहण न्यायालय 
राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण ()७प्रगंट०४ परण्नं0प799) हैं। वर्तमान समय में अधिकांश 
विचारक न तो इन्हें प्न्तर्राष्ट्रीय न्यायालय समभते हैं औ्लोर न ही इसके निर्णयों को 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं, यद्यपि सामान्यतः: ये निर्णय भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून पर 
झाधारित होते हैं । 

झ्रधिग्रहण न्यायालयों द्वारा लागू किया जाने बाला कानून (7॥6 [89 ०० 
9726 (०ए7$)--ये न्यायालय राष्ट्रीय होते हुए भी समुद्री युद्ध में छीने गये माल के 
सम्बन्ध में भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करते हैं । लार्ड स्टोवैल के ऊपर उद्धत निर्णय 
से यह स्पष्ट है कि इन्हें श्रपना निर्णाय देते हुए राष्ट्रीय के साथ भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस कारणा यह जटिल समस्या उत्पन्न होती है कि ये 
किस कानून को लागू करते हैं, राष्ट्रीय को या अन्तर्राष्ट्रीय को ? यदि इंगलैण्ड में 
ब्रिटिश पालियामैंट द्वारा पास किये गये अ्रथवा भ्राडे र-इन-कौंसिल से किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
नियम का विरोध या संघर्ष हो तो कौनसा कानून लागू किया जायेगा।' 

इस प्रश्न के सम्बन्ध में लार्ड स्टोवेल ने फाक्स नामक जहाज के मामले 
(50:५5 ०४५६८) में विचार करते हुए १८११ में कहा था--“वाद पर विचार के 
समय यह प्रश्त उठाया गया है कि उस दशा में इस न्यायालय का क्या कत्तंव्य होगा, 
जबकि कोई भ्राडर-इन-कौंसिल भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकल हो । एक पक्ष ने यह 
तर्क दिया है कि न्यायालय सब ग्रवस्थाओ्रों में आड्डेर-इन-कॉंसिल को लागू करने के 
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लिये बाधित है। दूसरे पक्ष का यह मत है कि वह आार्डर-इन-कौंसिल की उपेक्षा करते 
हुए श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू करने के लिये बाधित है । इस न्यायालय का यह कक्तेव्य 
है कि यह शभ्रन्य देशों के प्रजाजनों के तथा सरकारों के सम्बन्ध के बारे में राष्ट्रों के 
कानून का प्रशासन करे। दूसरे देशों की सरकारों को श्रपने प्रजाजनों के लिये यह माँग 
करने का तथा ऐसा न होने पर शिकायत करने का अधिकार है । यह इसका अ्लिखित 
कानून है, यह इसके निर्णयों से तथा सभ्य राज्यों की सामान्य प्रथा ((0एगाा07 
५४४९८ ) से प्रमारित होता है । इसके साथ ही यह भी पूर्रारूप से सत्य है कि इस 
देश के संविधान के अ्रनुसार सपरिषद्‌ राजा (॥0॥8-॥-(०एण०ं।) को इस न्यायालय 
के बारे में कानून बनाने का अधिकार है तथा इसे ऐसे आदेश निकालने का भश्रधिकार है कि 
जिनका पालन एवं लागू करना इसका अनिवायें कत्तंव्य है। भ्रतः यह न्यायालय राष्ट्रों 
के कानून के प्रशासन के लिये भी बाधित है और साथ ही यह ऐसे आर्डर-इन-कौंसिल 
लागू करने के लिये भी बाधित है जो राष्ट्रों के कानून के प्रतिकूल नहीं, क्योंकि 
सपरिषद्‌ श्रादेशों (070205-॥-(१००॥८॥ ) के बारे में यह कल्पना की जाती है कि वे 
इसके श्रलिखित कानून के सिद्धान्तों के अनुकूल होंगे ।” 

लार्ड पाकर ने ज््मोरा (2877079 ) के मामले में इस प्रश्न का दिद्वत्तापूर्ो 
विवेचन करते हुए (देखिये प्रथम परिशिष्ट) कहा था-- अधिग्रहण न्यायालय का 
प्राथमिक कत्तंव्य और कार श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासन करना है। अधिग्रहण 
न्यायालय पालियामेण्ट के कानून से बँधा हुआ है, किन्तु यह सपरिषद्‌ राजा के ऐसे 
ग्रादेश से बंधा हुआ नहीं जो श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोधी है, या उसके किसी नियम 
को बदलना चाहता है । किन्तु अ्रधिग्रहणा न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने 
वाले पालियामेण्ट के कानून को मानने के लिये बाधित है । ग्रत: अ्रधिग्रहरा न्यायालय 
पालियामेण्ट के कानूनों को मानने के लिये बाधित है, किन्तु यदि ये राष्ट्रों के कानून के 
साथ असंगत हों, तो वह श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासन करने वाला नहीं रह जायेगा और 
ऐसी व्यवस्थायें करने वाले क्षेत्र में वह अधिग्रहण न्यायालय के उचित कार्य करने से 
वंचित हो जायेगा।* 

उपर्युक्त दोनों निर्णय ब्रिटिश श्रधिग्रहरा न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने वाले 
कानून के विषय में कुछ भिन्न स्थिति का प्रतिपादन करते हैं। लाड स्टोवैल के मता- 
नुसार ये राष्ट्रीय न्यायालय हैं, श्रार्ड र-इन-कौंसिलों तथा शअन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों 
से बंधे हुए हैं। दोनों में विरोध सम्भव नहीं है क्योंकि आड्डर-इन-कौंसिलों के सम्बन्ध 
में यह कल्पना की जाती है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धान्तों के भ्रनुकुल 
होंगे। ला्ड पाकर ने ज्मोरा के मामले में इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासित करने 
बाला न्यायालय मानते हुए भी यह स्वीकार किया कि ये आ्रार्डर-इन-कौन्सिलों का पालन 
करने के लिए नहीं, किन्तु पालियामेण्ट के कानून का पालन करने के लिए बंधे हुए 
हैं। इन दोनों में विरोध होने पर आर्डर-इन-कोंसिल को लागू करते हुए ये भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून को लागू करने के अपने स्वाभाविक कार्य से वंचित हो जाते हैं । प्रमुख श्रन्त- 
रष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में श्रापेनहाइम के मतानुसार ये न्यायालय राष्ट्रीय कानून को 
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ही लागू करते हैं, यह वस्तुत: अन्तर्राष्ट्रीय कानून होता है, किन्तु इसे राष्ट्रीय कानून का 
भ्रंग बना लिया जाता है। लारेन्स का मत है कि यह भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून पर ब्राधारित 
राष्ट्रीय कानून होता है। जमंनी के भ्रधिग्रहण न्यायालयों ने सदेव यह स्वीकार किया है 
कि ये राष्ट्रीय कानून को ही लागू करते हैं, भले ही यह वतंमान भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के' 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो । 

पाकिस्तान द्वारा स्थापित श्रधिग्रहण न्यायालय की भ्रवेधता--१९६६४५ के भारत- 
पाक युद्ध के बाद ८ श्रक्टूबर १६६५ को यह समाचार बम्बई पहुँचा कि पाकिस्तान ने 
इस बात का निर्णय करने के लिए एक अधिग्रहण न्यायालय बनाने का निश्चय किया है 
कि पिछले युद्ध में पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय जहाजों श्रोर माल को जब्त 
करके नीलाम कर दिया जाना चाहिये । इस समय पाकिस्तान के अधिकार में सिधिया 
कम्पनी के तीन जहाज---१० हजार टन का भारवाही जलपोत राजेन्द्र, ३५०० टन का 
समुद्री तटीय तोप (00०48849 ॥॥7० ) सरस्वती तथा ५०० टन का लघु पोत शकीला 
थे। इनमें से पहले दो जहाज लड़ाई छिड़ने के समय कराची में थे । इसके भ्रतिरिक्त इस 
समय तटस्थ-देशों के १५ जहाजों द्वारा बहुत सा व्यपारिक माल--मशीनें, टेलीफोन के 
उपकरगणा, रुई, अ्रखबारी कागज भारत आरा रहा था । पाकिस्तान ने इसके बन्दरगाहों में 
रुके हुए तटस्थ देशों के जहाजों से इस प्रकार का २० हजार टन का माल कराची में ही 
उतार लिया । इसका बदला लेने के लिये भारत ने पाकिस्तान के तीस हजार टन के 
तीन जहाज रोक लिये । 

पाकिस्तान द्वारा युद्ध छिड़ने पर अपने बन्दरगाहों में विद्यमान तटस्थ देशों के 
जहाजों पर लदे भारतीय माल को उतारकर इसके अधिग्रहण की कार्यवाही करना 
प्रथवा भारतीय जहाजों के बारे में श्रधिग्रहण का कार्य करना भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
प्रतिकूल था । १६९०७ के छठे हेग श्रभिसमय (850 पब्चष्टघ४ एणार्थांण ० 
907 ) के शभ्रनुसार जो जलपोत युद्ध छिड़ने पर अपने को शत्रुवेश के बन्दरगाह में पाते हैं, 
उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता, केबल युद्ध की समाप्ति तक रोका जा सकता है या 
उससे गअ्रपना कार्य (॥१८०४७७४०॥ ) करवाया जा सकता है। 

पाकिस्तान द्वारा श्रधिग्रहण न्यायालय स्थापित करने की कार्यवाही बड़ी विल- 
क्षण और अभूतपूर्व घटता थी । इसका यह कारण था कि पाकिस्तान ने युद्ध-घोषणा 
करके लड़ाई नहीं छेड़ी थी, दोनों देशों में दौत्य सम्बन्ध भ्रभी तक बने हुए थे । इनमें 
युद्ध की स्थिति घोषित नहीं हुई थी, युद्ध-घोषित होने पर ही शत्रुदेश के जहाजों तथा 
माल को पकड़कर इनका निर्णय करने के लिये भ्रधिग्रहण न्यायालय स्थापित किये जाते 
हैं। पाकिस्तान को बिना युद्ध-घोषणा किये अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना करने का 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कोई अधिकार नहीं था । 

भारत द्वारा भ्रधिग्रहण न्यायालयों को स्थापना--दिसम्बर १६९७१ के पाक-भारत 
युद्ध के दौरान भारतीय संसद ने इस लड़ाई में पकड़े जाने वाले शत्रु के जहाजों के लिये 
नौसनिक तथा हवाई भ्रधिप्रहण कानून (४९० शाते 4वाणक्षी शांट० 0998 3०) 
पास किया । इसके अनुसार भारत सरकार ने बम्बई, मद्रास तथा विशाजापततम के 
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तीन बन्दरगाहों में एकसदस्थीय भ्रधिग्रहशा न्यायालय लड़ाई के दौरान पकड़े गये व्या- 
पारिक पोतों के 80]00॥086007 के लिये स्थापित किये हैं। भारतीय नौसेना ने 
इस युद्ध में बीस जलपोत पकड़े थे। इनमें से श्रनवरबकक्‍्श, बकीर, सधुमती भ्ोर पासनी 
नामक जलपोत पाकिस्तान के थे । पहले पोत पर पाकिस्तानी सैनिक सवार थे और 
बचाव के लिये इस पर जापान का झूठा झण्डा लगाया हुआ था। अन्य जहाजों पर व्या- 
पारिक माल लादा हुआ था । शेष सोलह जहाज तटस्थ देशों के थे । इनपर ३४,७०० 
टन की विनिषिद्ध (0207797970 ) शस्त्नास्त्रादि की सामग्री लदी हुई थी। इसे 
भारतीय बन्दरगाहों पर उतारकर इन जहाजों को छोड़ दिया गया । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रधिग्रहण न्यायालय की ग्रावश्यकता (॥]6 ग€€त 0 था 
वाशियाक्षांणाईं शांट८ ((००)--लारेन्स ने इस बातपर बल दिया है कि इन 
न्यायालयों का राष्ट्रीय होना एक बड़ा दोष उत्पन्न करता है । इनमें युद्ध करने वाले 
राष्ट्र श्रपने देश के कार्यों से सम्बद्ध मामलों में स्वयमेव न्यायाधीश बन जाते हैं । यद्यपि 
इनमें स्टोवेल जैसे न्यायाधीश सदैव निष्पक्षता से निर्णय करते हैं, किन्तु युद्ध की 
परिस्थितियों के दबाव के कारण यह निष्पक्षता कई बार खण्डित होने लगती है। इस 
दोष को दूर करने के लिए १६९०७ के हेग सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने अन्त- 
रष्ट्रीय भ्रधिग्रहण न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था । बारह॒वें हेग प्रभिसमय 
(((०५०॥7०7 ) में इसे स्वीकार कर लिया गया था। इस पर ग्ननेक राज्यों ने 
हस्ताक्षर किये थे | किन्तु बाद में इसका अनुसमर्थन (7२७४४॥09007 ) मुख्य रूप से इस 
झ्राधार पर नहीं किया गया कि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य सन्‍्तोषजनक रीति 
से चलाने के लिये समुद्री कानून के नियमों का पर्याप्त संग्रह इस समय उपलब्ध नहीं है । 
किन्तु यह युक्ति ठीक नहीं है । आररम्भिक दशा में सभी कानून इसी प्रकार के होते 
हैं। जब तक इस प्रकार के पृथक न्यायालय की स्थापना नहीं होती, तब तक वर्तमान 
प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही सब देशों की सहमति से उनके राष्ट्रीय अ्रधिग्रहण न्याया- 
लयों की श्रपीलें सुनने का भ्रधिकार दिया जाना उचित प्रतीत होता है । 


पच्चोसवाँ भ्रध्यायप 


हवाई युद्ध के नियम 
(॥,अफ्त७ एणा 4 श/धभ्वा6) 


आजकल शक्तिशाली और शी घ्रगामी वायुयानों, प्रलयंकर श्रणुबमों, राकेटों, 
स्पृतनिकों तथा भ्रन्त:महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों ([॥श007070॥4 88॥॥500 (६505 ) 
के आविष्कार और विलक्षण विकास से हवाई युद्ध के महत्व में अ्रसाधारण वृद्धि हुई 
है । उपर्युक्त साधनों के द्वारा युद्ध में भाग न लेने वाली अ्रसैनिक जनता के विध्वंस 
और विनाश की अमित सम्भावनायें उत्पन्न हो गई हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में 
अणुबमों के प्रलयंकर विध्वंस के ताण्डव ने इनके निरोध की तीन्र श्रावश्यकता का 
अनुभव कराया है । यहाँ हवाई युद्ध के नियमों के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया 
जायेगा । 

हवाई युद्ध के नियमों के मौलिक सिद्धान्त (8450 शिलंए65 रण #ा 
५४४५० )--ये स्थलीय ओर समुद्री युद्धों के मौलिक सिद्धान्तों से गहरा सादृश्य रखते 
हैं । श्रापेनहाइम के मतानुसार ये निम्नलिखित हैं--(क) मानवीयता के सिद्धान्त, 
आवश्यक करता और हिसा का प्रयोग न करना, (ख) युद्ध न करने वाली जनता पर 
सीधा आक्रमण करने का निषेध, (ग) तटस्थ देश को किसी थुध्यमान देश के विरुद्ध 
तेयारी का अथवा लड़ाई का क्षेत्ञ न बनाता । इन सिद्धान्तों के आधार पर १८७४ से 
हवाई युद्ध के नियम बनाये जाते रहे हैं । 

१८७४ का बुसेल्स सम्मेलन (॥6 87755९]5 (०्र७/०॥०८)--रूस के 
सम्राट्‌ जार की प्रेरणा से बुलाये गये इस सम्मेलन ने यह नियम बनाया कि खुले 
तथा अ्ररक्षित (070४/०7060 ) कस्बों, गृहसमूहों या गाँवों पर हवाई बमवर्षा नहीं 
की जा सकती । धर्म, कला शोर विज्ञान सम्बन्धी इमारतों को तथा चिकित्सालयों को 
बमवर्षा का लक्ष्य केवल तभी बनाया जा सकता है, जब कि इनका प्रयोग सैनिक प्रयो- 
जनों के लिए हो। 

हेग सम्मेलन (]6 9806 (07४७॥०४ )---१८६६९ में पहला हेग सम्मेलन 
बुलाने के समय तक हवाई युद्ध से विध्वंस की सम्भावनायें बढ़ने लगीं। इससे पहले 
युद्ध में केवल गुब्बारों का उपयोग होता था, किन्तु इस समय यह सम्भावना की जाने 
लगी थी कि मनुष्य शीघ्र ही वायुयान का विध्वंसक साधत के रूप में सफल प्रयोग 
आरम्भ कर देगा । ग्रत: इस सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि पाँच वर्ष तक 


के कब जन्‍ज ० 


१. आपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पु० ५२० 
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शुब्बारों या हवाई जहाजों से विस्फोटक द्रव्य फैंकने पर पाबन्दी लगाई जाय । प्ररक्षित 
स्थानों पर बमवर्षा न करने के लिए ब्रुसेल्‍्ज़ सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार किया 
गया । 

१६०७ के दूसरे हेग सम्मेलन तक वायुयानों के तथा हवाई लड़ाई के क्षेत्र में 
नवीन आविष्कारों से परिस्थिति बहुत बदल चुकी थी। श्रब कई राज्य इस विषय में 
कोई पाबन्दी नहीं लगाना चाहते थे, भ्रतः: जब इसमें अगले हेग सम्मेलन तक के लिए 
हवाई बमवर्षा के प्रयोग के निषेध का प्रस्ताव रखा गया तो कुछ शक्षितशाली राज्यों ने 
इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए । फिर भी इस समय निम्नलिखित नियम बनाए 
गए-- (क) असेनिक जनता को डराने या झ्रातंकित करने के उद्देश्य से, इसे हानि 
पहुँचाने के प्रयोजन से भ्रथवा सेनिक स्वरूप न रखने वाली वैयक्तिक सम्पत्ति का 
विध्वंस करने की दृष्टि से बमवर्षा नहीं की जा सकती (ग्रनुच्छेद २२-ख ) । श्र ढ्वारा 
धनराशिया अन्य वस्तुएँ जबदेस्ती वसूल करने की दृष्टि से की जाने वाली बमवर्षा 
वर्जित है (अ्रनुच्छेद २३) । (ग) हवाई वमवर्षा केवल निम्न अ्रवस्थाओं में वैध है-- 
(श्र) जब यह किसी सैनिक लक्ष्य पर की गई हो, ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं--सेनाएँ, 
सेनाओं से सम्बन्ध रखने वाले स्थान, शस्व्रास्त्र, गोलाबारूद तथा सैनिक सामग्री तैयार 
करने वाल महत्वपूर्ण कारखाने। (आ) स्थलीय सेनाओं की लड़ाई के क्षेत्र के बिल्कुल 
साथ लगे प्रदेशों स दूरवर्ती नगरों, कस्बों, गाँवों, इमारतों पर बमवर्षा वर्जित ह। यदि 
कुछ सैनिक स्थान असनिक जनता के निवास स्थानों से सम्बद्ध श्लौर घिरे हुए हों और 
दोनों को बमवर्षा की दृष्टि से श्रलग न किया जा सकता हो तो ऐसे स्थानों पर भी 
बमवर्पा निषिद्ध है । 

१६११ में “अन्तर्राष्ट्रीय कानून की संस्था ने मेडिड में हवाई युद्ध की कानूनी 
स्थिति पर विचार किया और यह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार किया कि हवाई लड़ाई में 
स्थलीय अथवा समुद्री लड़ाई की अपेक्षा अ्रधिक मात्रा में शारीरिक तथा साम्पत्तिक क्षति 
नहीं पहुँचानी चाहिए। किन्तु इस संस्था द्वारा किया गया विचार-विमर्श अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का निर्माण नहीं कर सकता था। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले बनाए गए उपर्युक्त नियमों 
में कई दोष थे। पहला दोप यह था कि इनमें रक्षा किए जाने वाले (70४070९0 ) 
तथा श्ररक्षित स्थान की कोई सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी । दूसरा दोष यह था कि 
गोलाबारूद और हथियार बनाने के भ्रधिकांश कारखाने तथा सैनिक बस्तियाँ अ्रसैनिक 
जनता वाले कस्बों और शहरों में होती हैं, इनकी बमवर्षा में बैधता का प्रश्न बड़ा 
जटिल और संदिग्ध था । तीसरा दोष हवाई युद्ध के नवीन साधनों के भ्राविष्कार और 
विलक्षणा उन्‍नति के कारण उपर्युक्त नियमों का सर्वथा अ्रपूर्ण तथा श्रपर्याप्त होना था । 
चौथा कारण समग्र युद्ध ([0(8 ९(०7) (देखिए पृ० ४४६-७ ) का नवीन विचार था, 
इसमें युद्ध की झ्रावश्यकताएँ सर्वोपरि मानी जाती हैं और शत्रु की समूची जनता के 
विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने में कोई दोष नहीं समझा जाता । 

प्रथम विश्वयुद्ध (50 ९०० ए/&)-प्रथम विश्वयुद्ध में दोनों पक्षों ने एक- 
दूस रे पर बहुत बार हमले किए । दोनों का यह कहना था कि उन्होंने भ्रपने हवाबाजों 


४६८ भ्रन्तर ष्ट्रीय कानून 


को यह ग्रादेश दे रखा था कि वे केवल सैनिक स्थानों को भ्रपना निशाना बनाएँ, भ्रसैनिक 
जनता पर कोई आक्रमण न करें। किन्तु श्रादेशों का पालन इसलिए नहीं हो सका कि 
बड़ी ऊँचाइयों से शी प्र गति वाले विमानों द्वारा सैनिक लक्ष्यों पर ठीक निशाना लगाना 
बहुत कठिन था। इस युद्ध की समाप्ति सैनिक लक्ष्यों से दूरवर्ती खुले शहरों और कस्यबों 
पर भी बड़ी अ्रविकेकपूर्ण रीति से हवाई बमवर्षा के साथ हुई। 

वाशिगटन सम्मेलन (१४३७४ंि३ह।0॥ ('णाशिशा०८)--प्रथम विश्वयुद्ध में यह्‌ 
अनुभव हुआ कि हवाई युद्ध के पुराने नियम नवीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और 
पर्या'त नही हैं, इनके संशोधन झौर पुनविचार की आ्रावश्यकता है। यह कार्य १९२२ मे 
वाशिगटन में शस्त्नास्त्रों को सीमित करने के लिए बुलाए गए एक सम्मेलन द्वारा किया 
गया । इसमें सं० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान ने भाग लिया । 
इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा हवाई लड़ाई की समस्याझञ्रों पर विचार करने के लिए 
प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों की एक कमेटी बना दी | इस कमेटी ने १६२३ में हवाई युद्ध के 
नियमो की संहिता तैयार की । इसके महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित थे-- (१) वैयक्तिक 
हवाई जहाजों को थआात्मरक्षा की दृष्टि से भी सशस्त्र बनाना पूर्णरूप से वजित है। (२) 
ग्रसेनिक जनता को डराने या असनिक सम्पत्ति को नष्ट करने या असेनिक जनता को 
हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाने वाली बमवर्षा निषिद्ध है। (३) शत्रु से जबदंस्ती 
धनराशि या गन्य सामान लेने के लिए बमवर्षा नहीं होती चाहिए। (४) हवाई बमवर्षा 
को तभी वध समझना चाहिए, जब यह ऐसे सैनिक भ्रड्डों, संचार के साधनों, शस्त्रास्त्र 
बताने के कारखानों को लक्ष्य बनाकर की जाय, जिनके विध्वंस से शत्रु की सैनिक हानि 
हो भ्रौर वह निरबंल हो। (५) अ्रसैनिक जनता का ध्यान न रखते हुए सैनिक लक्ष्यों पर 
भी को जाने वाली बमवर्षा अवध है। (६) स्थलोय सेनाग्रों की कार्यवाहियों के ग्रति 
सन्निकट स्थानों के अ्रतिरिक्त अन्य शहरों, कस्बों श्रौर इमारतों पर बमवर्षा करना निषिद्ध 
है। (७) सावजनिक पूजा, उपासना, कला, धर्म, विज्ञान तथा परोपकार का कार्य करने 
वाली इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, शरणाथियों के लिए बने चिकित्सालयों को हवाई 
बमवर्षा का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता । (८) स्थलीय सेनाओ्रों पर लागू होने वाले युद्ध 
झौर तटस्थता के नियम हवाई लड़ाई पर भी लागू होते हैं। (६ ) किसी युध्यमान पक्ष की 
सेनाश्रों द्वारा उपर्युक्त नियमों का भंग होने पर उसे इससे होने वाली क्षति का मुआा- 
बजा देना पड़ेगा । यद्यपि इन नियमों का राज्यों ने अनुसमर्थत नहीं किया, फिर भी 
आ्रापेनहाइम के शब्दों में इनकी महत्ता इस दृष्टि से है कि इन्होंने युद्ध में वायुयानों के 
प्रयोग की मर्यादाओं का सुन्दर शोर सुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए इस विषय में सुबोध 
नियम बनाए और ये भविष्य में इस विषय की चर्चाग्नों के आधार बने। १६२४ में 
जनेवा के प्रोतोकोल द्वारा हवाई युद्ध में विषेली गैसों और जीवाणुओ्नों का प्रयोग निषिद्ध 
ठहराया गया। जुलाई १६३२ में निःशस्त्रीकररण सम्मेलन के सामान्य श्रायोग (52॥67६) 
(छाांइआं० ए पं ॥)8क्षाग्क्षाशा। (0००८) ने यह निश्चय किया कि 
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असनिक' ((४५॥) जनता पर हवाई आ्ाक्रमण करना पूर्णारूप से निषिद्ध है।” 

किन्तु जापान द्वारा चीन के आक्रमण (१९३१ ६०) श्रौर स्पेन के गहयुद्ध में 
उपर्युक्त नियमों का बहुत ग्रधिक भंग हुआझ्ना । इस पर १६३४८ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 
लोकसभा में हवाई बमवर्षा के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य 
दिया । इसके अनुसार (१) असेनिक जनता पर जानबूभकर किया गया श्राक्रमण 
निश्चित झूप से ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का अतिक्रमण है। (२) हवाई बमवर्पा का निशाना 
बंध सैनिक लक्ष्यों को बताता चाहिए और ये ऊंचाई से भ्रच्छी तरह पहचाने जाने वाले 
होने चाहिए। (३) सैनिक लक्ष्यों की हवाई बमवर्षा में ऐसी युक्तियुक्त सावधानी 
बरती जानी चाहिए कि इन सैनिक लक्ष्यों के निकट रहने वाली असेनिक जनता पर 
बमवर्षा न हो । १९३८ में राष्ट्र संघ को अ्रसेम्बली ने उपर्यक्त तीनों सिद्धान्तों को स्वीकार 
करते हुए सर्वेसम्मति से हवाई बमवर्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। 

ग्रापनहाइम के कथनानसार असनिक जनता पर हवाई बमवर्षा के निषेध के 
मौलिक सिद्धान्त को लागू करने में तीन बड़ी कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई वर्तमान 
युद्ध के क्षेत्र श्र स्वरूप में होने वाले परिवर्तन हैं। इनके कारण लड़ाई ने समग्र युद्ध 
([008] ४४४) का रूप धारण कर लिया है, सैनिक तथा अरसनिक जनता में श्रन्तर 
निरन्तर कम हो रहा है। दूसरी कठिनाई ऐसे सैनिक लक्ष्य निर्धारित करने की है, 
जिनके विरुद्ध वैध रूप से हवाई बमवर्षा की जा सकती है। तीसरी कटिनाई प्राविधिक 
(८टागांट॥| ) है कि हवाई बमवर्पा के प्रभावों को सैनिक लक्ष्यों तक ही किस प्रकार 
सीमित रखा जाय । किन्तु इन नई समस्याओं के होते हुए भी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून असेनिक जनता में झ्रातंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस पर जानबूभकर तथा 
प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली बमवर्पा को ग्रवेंध मानता है।' 

ट्ितीय विश्वयुद्ध (5००00 ५४०१0 ५७४४)--दूसरे विश्वयुद्ध में उपर्युक्त 
नियमों की घोर अवहेलना हुई। इसके आरम्भ में सं० रा० श्रमरीका के राष्ट्रपति के 
प्रयत्नों के फलस्वरूप २ सितम्बर १६३६ को इंगलैण्ड और फ्रांस ने यह घोषणा की 


कि वे असैनिक जनता पर बमवर्षा नहीं करेंगे, वे इसे केवल प्रत्यधिक संकुचित ग्रर्थ वाले 


सेनिक लक्ष्यों तक ही सीमित रखेंगे। १७ सितम्बर को जम॑ंनी ने भी पारस्परिकता के 
आधार पर इस नियम के पालन की घोषणा की । किन्तु इसके छः दिन बाद हो उसने 
पौलेण्ड की राजधानी वारसा पर श्रन्धाधृन्ध, प्रविवेकपूर्णा हवाई वरमवर्षा करते हुए अपनी 
घोषणा का उल्लंघन किया । नाव के आक्रमण में इसे पुनः तोड़ा गया, १४ मई १६४० 
को डच बन्दरगाह राटरडम के भ्रधिकांश भाग सेनिक स्थान न होने पर भी हवाई बम- 
वर्षा से बुरी तरह नष्ट कर दिये गये । ६ अप्रैल १९४१ को इसी प्रकार का भीषण 


'विध्वंस यूगोसलाविया की राजधानी बेल्ग्रेड को दण्ड देने के लिए किया गया, क्योंकि उसने 
जमंन उच्च सत्ता की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था कि वह उसका मित्र बने । 


३ भापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ५२. 
४. बही, १० ५२६ 


५०० पझ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


१० मई १६४० को ब्रिटिश सरकार ने श्रपनी पूर्व घोषणा में संशोधन करते 
हुए कहा कि यदि शत्रु नेग्रेट ब्रिटेन में अ्रथवा उसके मित्रदेशों में श्रसनिक जनता पर 
बमवर्षा की तो वह इसके विरोध में श्रावश्यक समझी जाने वाली कोई भी कार्यवाही करने 
का श्रधिकार रखती है । झ्ाारम्भ में ग्रेट ब्रिटेन ने व्यूहीय ([४०॥०७ ) बमवर्षा न करके 
केवल रणनीतिक (579०20०) बमवर्षा की | व्यूहीय बमवर्षा का तात्पय आक्रमण करने 
वाली स्थलीय या समुद्री सेना के कार्यों को सहायता देने की दृष्टि से शत्लुप्रदेश पर की 
जाने वाली बमवर्षा है, जैसी हिटलर ने पोलैण्ड, नार्वे श्रादि पर आ्ाक्रमणा के समय की 
थी । इसमें हवाई जहाज सेना के ग्रागे बढ़ने के साथ-साथ उसका मार्ग प्रशस्त करने के 
लिए शत्रु के प्रतिरोध को निष्फल बनाने के लिए उसके प्रदेश पर भारी पैमाने पर बम- 
वर्षा करते हैं, इसमें सेनिक, अश्रसनिक लक्ष्यों का भेद नहीं किया जाता। रणनीतिक 
($09/€१0०) बमवर्षा में केवल उन्हीं लक्ष्यों पर बमवर्षा को जाती है, जो रणनीति 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, जैस सैनिक अइडे, शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने । रणनीतिक 
बमवर्षा की नीति अपनाने के कारण बहुधा ब्रिटिश बमवर्षक जब विशिष्ट लक्ष्य को 
पहचानने में समर्थ नहीं होते थे, तो वे इन पर गिराने के लिए ले जाये गये बमों को 
पुनः स्वदेश वापिस ले झाते थे ।' किन्तु यह स्थिति देर तक नहीं रही। १६४०-४१ में 
जब हिटलर ने ग्रेट ब्रिटन को हराने तथा उसकी जनता में ज्ञास ओर आतंक उत्पन्न करने 
के लिए लन्दन तथा अन्य ब्रिटिश नगरों पर अन्धाधुन्ध बमवर्षा श्रारम्भ की तो ग्रेट ब्रिटेन 
ने लक्ष्य क्षेत्रीय बमवर्षा' (9280! ०० 30770॥2 ) आरम्भ वी । इसका प्रभिप्राय 
ऐसे सभी विस्तृत क्षेत्रों का विध्वंस था, जिनमें शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने, युद्ध के 
लिए आवश्यक वस्तुओं-पेट्रोल आदि के केन्द्र, सेनिकों के यातायात के लिए झावश्यक 
रेलवे जंकशन और बन्दरगाह थे। वायुयान-विराधी तोपों तथा सुरक्षा के अन्य साधनों 
के कारण विशिष्ट सेनिक लक्ष्यों पर बमवर्षा करना कठिन हो गया, अ्रतः लक्ष्य क्षेत्रीय 
बमवर्षा द्वारा विस्तृत प्रदेशों का विध्वंस किया जाने लगा । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 
सामान्य रूप से मिवराप्ट्र यह सिद्धान्त मानते रहे कि शत्रु के युद्धप्रयत्नों से सम्बन्ध न 
रखने वाले नगरों और स्थानों पर बमवर्षा करना अवध है । किन्तु जापान को हराने 
के लिए सं० रा० अमरीका ने अणुबम का प्रयोग किया । 

अणुबम का प्रयोग (05८ ०06 (07 8070 )--सं० रा० अ्रमरीका ने ६ 
भ्रगस्त को हिरोशिमा पर तथा ११ अ्रगस्त १६४५ को नागासाकी पर, इन शहरों के 
नागरिकों को कोई पूर्व-चेतावनी दिये बिना भ्रणुबम गिराये। दृष्टसाक्षियों के वर्णनानुसार 
उन्होंने आकाश में पलभर के लिए एक सफेद चमक देखी, हवा के तेज झोंके का अनुभव 
किया, एक गड़गड़ाहट सुनी, इसके बाद मकानों के गिरने की आवाजें आने लगीं, चारों 
श्रोर भ्रंधवार छा गया, धूल के बादल झ्ाकाश में फल गये, सब तरफ प्रचण्ड भ्रग्नि की 
ज्वालायें आसमान को छूने लगीं, प्रलय का दुश्य दृष्टिगोचर होने लगा। यह अनुमान 
लगाया गया है कि केवल हिरोशिमा में ही ६० हजार नर-नारी और बच्चे मारे गये, 


४५. झापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ५२८ 
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एक लाख व्यक्ति आहत हुए, बीस लाख से श्रधिक व्यक्ति बेघरबार हो गये । नागासाकी 
में १ लाख २० हजार व्यक्ति हताहत हुए, इमारतों के ध्वंसावशेषों में दबे हुए हजारों 
व्यक्ति इस संख्या में सम्मिलित नहीं हैं । 

जापानी नगरों पर दो ग्रणुबमों के गिराने की तीव्र भर्त्सना समूचे सभ्य जगत 
ने की । इसे मानवीयता श्र श्न्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध घोर भ्रपराध समझा गया । 
यह युद्ध के नियमों के दो मौलिक सिद्धान्तों की पूर्ण अ्रवहेलना करता है । युद्ध में 
अनावश्यक हिसा का प्रयोग निषिद्ध है तथा सैनिक और असनिक जनता में भेद रखते हुए 
केवल सैनिक शक्ति का विध्वंस वध माना जाता है, अ्सैनिक जनता की हिंसा या हानि 
युद्ध के नियमों के प्रतिकल है | अणबम सैनिक तथा असैनिक जनता का कोई भेद न 
करता हुआ अपने लक्ष्य स्थान में विनाश और विध्वंस की ऐसी ताण्डव लीला करता है 
कि इससे लाखों व्यक्ति हताहत होते हैं, इसकी धूलिविकरण से ऐसे रोग उत्प्न्न होते हैं, 
जिनकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, भस्मासुर की शक्ति रखने वाला यह बम अपने 
क्षेत्र में सभी प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन को गहरी क्षति पहुँचाता है, उन्हें 
भम्मावशेपष बनाते हुए सामृहिक विध्वंस और प्रलय की स॒प्टि करता है । जब अन्तर्राष्ट्रीय 
कानन के अनुसार विपली गसों का प्रयोग वर्जित है (देखिये ऊपर पृ० ४७०) तो इनसे 
लाखों गुना अधिक संहारक शक्ति रखने वाले श्रणुबमों का प्रयोग कंसे वैध हो सकतः है ? 

राष्ट्रपति ट्र मेन ने सं० रा० अ्रमरीका द्वारा इसके प्रयोग का ओचित्य सिद्ध 
करते हुए कहा था--“हमने इसका प्रयोग युद्ध की व्यथा को कम करने के लिए, हजारों 
तरुण अमरीकनों के प्राण बचाने के लिए किया है ।” यह कहा जाता है कि जिस समय 
ग्रणवम गिरायथे गये, उस समय जापान के पास विशाल साम्राज्य था, इसके झ्राधार पर 
वह देर तक लड़ाई जारी रख सकता था। यदि अ्रणबमों का प्रयोग न किया जाता तो वह 
इतनी जल्दी आ्रात्मममर्पण न करता । इस युक्ति का आधार संनिक आवश्यकताभरों को 
युद्ध में सवोपरि मानना है। पहले यह बताया जा चुका है कि इस सिद्धान्त को सत्य नहीं 
माना जा सकता (पृ० ४७२-३) और इसके आ्राधार पर अ्रणुबम के प्रयोग को उचित नहीं 
टहराया जा सकता (पृ० ४७२) । हजारों तरुण अ्रमरीकनो” की प्राण रक्षा के लिए 
लाखों निर्दोष जापानियों की हत्या का समर्थन किसी भी दृष्टिकोण से नहीं किया जा 
सकता । 

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्धाधुन्ध हिसा और अविवेक- 
पूर्ण हिसा करने वाले सभी साधनों का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से वर्जित 
है। प्रथम विश्वयुद्ध में जब जमन पनडुब्बियों ने मित्रराप्ट्रों के जहाजों को श्न्धाधुन्ध 
इवाना शरू किया था तो मित्नराप्ट्रों ने अविवेकपूर्ण हिसा के श्राधार पर, जर्मनी के 
इस कार्य को श्रवेध बताया था। उस समय जम॑नी ने यह युकति दी थी कि युद्ध के 
पुराने नियम नव आविष्कृत शरत्नास्त्रों के विषय में लागू नहीं होते, इनके कारण पुराने 
नियम मान्य नहीं रहते और इनका संशोधन होना चाहिये । किन्तु मित्नराष्ट्रों के विधि- 
शास्त्रियों ने जर्मनी के इस युक्तिक्रम को स्वथा अयुक्तियुक्त और अ्रमान्य ठहराया 
था । अ्रमरीकन विधिशास्त्री उपर्युक्त जर्मन तके का अनुसरण करते हुए भ्रणुबम का प्रयोग 


५१०२ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


इस आधार पर उचित नहीं ठहरा सकते कि इस नवीन आविष्कार के बारे में झविवेक- 
पूर्ण हिसा के निषेध का पुराना नियम लागू नहीं हो सकता । वह युद्ध का मौलिक, 
सावंभौम और सावंकालिक नियम है, उसके प्रतिकल होने से अ्रणुबम का प्रयोग सर्वथा 
वर्जित और ग्रवंध है । 

ग्रापेनहाइम ने केवल दो ग्रवस्थाओं में इसके प्रयोग को वैध माना हैं--(१) 
शत्रु द्वारा पहले इसका प्रयोग किये जाने पर, उसके प्रत्युत्तर के रूप में इसका व्यवहार । 
(२) इसका प्रयोग ऐसे शत्रु के विरद्ध किया जा सकता है, जिसने युद्ध के नियमों का 
उल्लंघन इतने बड़े पैमाने पर किया हो कि वह मानवीयता और दया के व्यवहार का 
पात्र न रह गया हो | यदि किसी प्रकार असंदिग्ध रूप में यह प्रमाणित हो सके कि द्वितीय 
विश्वयुद्ध में जमंनी ने अपनी सेनाग्रों द्वारा अधिकृत प्रदेश में श्रसेनिक जनता का संहार 
बहुत बड़े पेमाने पर किया, तभी प्रतिरोधक दण्ड (6&लाःशा। 9पां5॥ग॥०॥) के रूप 
में श्रणबम के प्रयोग को वंध ठहराया जा सकता है। जापान के विरुद्ध श्रणबम के प्रयोग 
में इन दोनों में से कोई भी अ्रवस्था नहीं थी, अतः इसे ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
सर्वथा अ्रवंध माना जाना चाहिए । 

भ्रणबम के आविप्कार के बाद सामूहिक विध्वंस के उससे अधिक शक्तिशाली 
अनेक अन्य साधनों--हाइड्रोजन बम, राकेट, भ्रन्तःमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों ([.0.8.)५. ) 
का विकास हुआ है। रूसी प्रधानमन्त्री ख्य?चव के कथनानूसार अन्तःमहाद्वीपीय 
प्रक्षेपणास्त्रों के आविष्कार के बाद बमवर्षक वाययान संग्रहालयों की वस्तु बन गये हैं 
इनकी सहायता से रूस के अडडों से ही लन्दन, न्यूयार्क और वाशिगटन का विध्वंस करने 
वाले राकेट छोड़े जा सकते हैं । अत: इस समय यह श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गया है कि 
ऐसे शस्त्नों का प्रयोग सवंथा निषिद्ध ठ5हराया जाय और इसे सफल बनाने के लिये 
इनके उत्पादन पर श्रन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाय । इसमें राज्यों को कुछ 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में अपनी प्रभुसत्ता ($0एशशंट्रा।५9) का परित्याग 


करना पड़ेगा। सं० रा० संघ १६५० से निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों तथा अ्रणशक्ति झ्रायोग 
द्वारा इस कार्य को सम्पन्त कराने का प्रयत्न कर रहा है । 


पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों की श्रवहेलना--सितम्बर १६६५ तथा 
दिसम्बर १९७१ के भारत-पाक संघधर्षों में पाकिस्तान ने हवाई युद्ध के उपर्युक्त नियमों 
का उल्लंघन कई प्रकार से किया। हवाई हमले सेनिक भ्रड़डों पर नही किये गये 
श्रपितु भ्रसैनिक क्षेत्रों, पवित्र धामिक स्थानों--मस्जिदों श्र चर्चों तथा हस्पतालों पर 
किये गये । नपाम बम तथा एक-एक हजार पौण्ड के बम नगरों पर तथा ऐसे गाँवों 
पर गिराये गये, जिनका सनिक कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था। पाकिस्तान की 
वायुसेना ने अम्बाला के सुप्रसिद्ध और १७५ वर्ष पुराने चर्च--सैण्ट पाल के कैथेड्ल पर 
१८ तथा २० सितम्बर १६६५ को दो बार हमले करके इस पर बमवर्षा की । पहले 
हमले में इसको काफी नुकसान पहुँचा, दूसरे हमले में यह बहुत बुरी तरह से विध्वस्त 


५. भापेनहाइम--हण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ३५१ 
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हो गया । जम्मू से झाठ मील की दूरी पर जोड़ियाँ क्षेत्र में मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 
व्यक्तियों पर बमवर्षा की गई । इसमें मस्जिद विध्वस्त हुई तथा पचास व्यक्ति मारे 
गये । इस युद्ध में पाकिस्तान का सबसे भ्रधिक बेर कृत्य हस्पतालों तथा रैडक्रास के 
केन्द्रों पर हमले करना था । पुँछ में एक हस्पताल पर गोला-बारी की गई, श्रम्बाला में 
सैनिक हस्पताल के झ्राठ वार्ड हवाई हमले से नप्ट हो गये, जोधपुर में जेल का 
हस्पताल हवाई हमलों का शिकार बना, फिरोजपुर में घायलों और बीमारों को ले जाने 
वाली चार एम्बुलेन्स (8777 ध॥०८) गाड़ियों पर हमले किये गये । 

युद्धविराम होने से १२ घण्टे पहले दो पाकिस्तानी सेबरजेट विमानों ने ग्रमृतमर 
से पाँच मील दूर एक श्रौद्योगिक बस्ती छेहर्टा पर एक हजार पौण्ड के छः: बम २२ सितम्बर 
को गिराये । इनसे ४५ व्यक्ति मरें तथा ५० व्यक्ति घायल हुए | छेहर्टा श्रतेनिक 
बस्ती थी, इस पर बमवर्षा करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकल था । 

अन्तर्राप्ट्रीय कानून की दप्टि से नपाम बमों ()४४.४।॥॥ ) का प्रयोग अमानवीय 
समझा जाता है क्योंकि ये ग्रत्यधिक विध्वंसक और झाग लगाने वाले होते हैं। पाकि- 
स्‍्तानी विमानों ने ऐसे बमों को भारत में बड़ी सड़कों पर चलने वाली अ्सैनिक ((।४) 
गाड़ियों पर गिराया । इस प्रकार गिराये गये बम ७५० पौण्ड के थे । इनकी विशेषता 
यह होती है इनका खोल अत्यन्त हल्का ७० पौण्ड का होता है, शेष ६८० पौण्ड 
ग्रत्यधिक ज्वलनशील सामग्री पैट्रोल ग्रादि से भरा होता है, यह बम जिस स्थान पर 
गिरता है उसके आसपास ११० गज तक मनुप्य तथा सभी वस्तुयें राख बन जाती हैं ।' 

पाकिस्तान की हवाई सेना का एक अ्रमानुषिक कार्य १९ सितम्बर १६६५ को 
गुजरात के मुख्यमन्त्री श्री बलवन्तराय मेहता को तथा उनके परिवार को ले जाने वाले 
एक असेनिक विमान ((!शा क्लोटाओ ) पर हमला करके इसे नप्ट करना था। तत्का- 
लीन प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शारत्नी ने २२ सितम्वर को लोकसभा में इस विषय 
पर वक्तव्य देते हुए कहा था--“युद्ध कार्य में न लगे हुए ()४०॥-(०ग्रा74&॥ ) वायुयान 
पर हमला करना एक ऐसा अधिकतम अ्रमानवीय कार्य है कि सवको इसकी निन्‍्दा करनी 
चाहिये ।” भन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह जघन्यतम कृत्य था | जुलाई १६३२ में 
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य श्रायोग (ठशाशवां (.09रं5ञ्नणा ०0 ॥6 
एघ्ब्ागराभ्ााधया (णाधिधा००) ने इस विषय में यह प्रस्ताव पास किया था कि 
अ्रसेनिक जनता पर किसी भी प्रकार का हवाई हमला करना पूर्णरूप से निषिद्ध है । 
१६३८ में राष्ट्र संघकी १९वीं अ्रसेम्बली ने हवाई हमलों के विषय में कुछ ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियम बनाते हुए कहा था कि हवाई आक्रमणों का लक्ष्य केवल सैनिक अड्डे और 
सैनिक विमान ही होने चाहियें। पाकिस्तान ने १६६४५ की लड़ाई में इन सब नियमों 
की घोर उपेक्षा तथा अवज्ञा की है। दिसम्बर १६७१ के भारत-पाक युद्ध में भी 
पाकिस्तान ने हवाई युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं किया है । 


६. एशियन रिकार्डर, झक्टूबर २२-२५, १६६५, पु० ६७२२ 


छब्बीसवाँ प्रध्पायप 


यद्धापराध 
(१४०7 (77९5 ) 


युद्धापराध का स्वरूप ('घिश्षाप्रा० णी ७४7 (7765 )-पिछले अध्यायों में 
स्थल, जल और श्राकाश में होने वाले युद्धों में भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून की दृष्टि से पालन 
करने योग्य नियमों का वर्णन हो चुका है, इनका उल्लंघन करता युद्धापराध (शधा 
(॥१7708 ) माना जाता है । ब्रिटिश सेना की निर्देशपुस्तिका (४७॥५४| ) के अनुसार 
दयादान (0ए2) न करना, यद्धवन्दियों के साथ दुव्यंवहार, लूट्पाट और निरुद्देश्य 
विध्व॑ंस युद्धापराध हैं । १८६९६ के हेग सम्मेलन ने यद्ध के नियमों और प्रथाओ्रों के प्रति- 
कूल कार्यों को युद्धापराध घोषित किया था । प्रो० हिगिन्स ने युद्धापराधों में निम्न- 
लिखित कार्यों का समावेश किया है--सशस्त्र सेनाग्रों के सैनिकों द्वारा युद्ध के माने हुए 
नियमों का अ्रतिक्रमण, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों से भिन्नव्यक्तियों द्वारा अवध शत्रुता 
के कार्य (॥08॥790० ॥050॥06$ ), जासूसी, युद्ध-राजद्रोह (१/&' ॥०७5०॥ ) श्र 
प्रलुण्ठन (३००४९) । आपेनहाइम के शब्दों में “युद्धापराध सेनिकों तथा अन्य 
व्यक्तियों के ऐसे शत्तृतापूर्णा कार्य हैं, जिन्हें करने वाले पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दण्डित 
किये जाते हैं । इनमें ऐसे कार्यों का समावेश होता है, जो भ्न्तर्राप्ट्रीय कानून के प्रतिकूल 
तथा अपराध करने वाले व्यक्ति के अपने राज्य के कानन के विरुद्ध होते हैं, जैसे हत्या, 
वेयक्तिक लाभ की दृष्टि रो की गई लूटपाट, शत्॒राज्य की ओर से भ्रथवा उसके आदेश 
से युद्धनियर्मों के विरुद्ध किये गये कार्य । झपेनहाइम ने युद्धापराधों के चार विभिन्न 
प्रकार बताये हैं--(क) सशस्त्र सेनाओ्रों के सदस्यों द्वारा युद्ध के सम्बन्ध में स्वीकार 
किये जाने वाले नियमों को तोड़ना । (ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा सशस्त्र लड़ाई के कारें, 
जो शत्रु की सशस्त्र सेनाओ्रों के सदस्य नहीं हैं । (ग) जासूसी और युद्ध सम्बन्धी राजद्रोह। 
(घ) प्रलुण्ठन के सभी कार्य । 

युद्ध के नियमों के उल्लंघन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
(१) विषेले या निषिद्ध शस्त्नों का, दम घोंटने वाली तथा विषेली गैसों का प्रयोग, 
(२) वीमारी या घावों के कारण अ्रसमर्थ सैनिकों श्रथवा हथियार डाल देने वाले 
सिपाहियों को मारना या घायल करना, (३) हत्यारों को पैसा देकर हत्या कराना, 
(४) धोखा देने की दृष्टि से बीमार या घायल होने का बहाना करना, (५) युद्ध- 
वन्दियों, आहतों और बीमारों के साथ दुव्यंबहार, उनकी ऐसी सम्पत्ति तथा बहुमूल्य 


१. भापेनहाइम--इष्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ५६६ 
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वस्तुओं को हथियाना, जो सार्वजनिक सम्पत्ति न हो, (६) निर्दोष असैनिक शत्रु- 
व्यक्तियों को मारना, उन पर हमला करना, उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति को लूटना, अ्रधि- 
कृत प्रदेश की जनता से शत्रु की प्रतिरक्षा के साधनों की जानकारी लेने के लिए उन 
पर दबाव डालना, (७) रणक्षेत्र में मृत व्यक्तियों के शवों को विक्ृत करना, इनकी 
ऐसी धनराशि तथा बहुमूल्य वस्तुओ्रों को हथियाना जो सार्वजनिक सम्पत्ति न हो, (८) 
संग्रहालयों, चिकित्सालयों, चर्चों, स्कूलों तथा ऐसी श्रन्य संस्थाओं की सम्पत्ति नष्ट 
करना तथा हथियाना, (६) शअ्ररक्षित, खुले शहरों का धावा, घेरा और गोलाबारी, 
नौसेनाओं द्वारा अ्ररक्षित स्थानों की गोलाबारी, असनिक जनता पर केवल मात्र उन्हें 
आतंकित करने या हमला करने के उद्देश्य से की गई बमवर्षा, (१०) ऐतिहासिक 
स्मारकों, चिकित्सालयों, धर्म, कला, विज्ञान, परोपकार के कार्यों में लगी हुई तथा रैडक्रास 
आदि विशेष चिह्नों द्वारा अपनी इस स्थिति को प्रदर्शित करने वाली इमारतों पर 
ग्रनावश्यक गोलाबारी, (११) जेनेवा अभिसमयों (देखिये ऊपर र२शवाँ अध्याय) का 
उल्लंघन, (१२) ऐसे जहाजों पर आक्रमण या उनका ड॒बाना, जिन जहाजों ने समर्पण 
करने के लिए अपना झण्डा झुका दिया हो। तलाशी की प्रार्थना के बिना शत्रु के 
व्यापारिक जहाजों पर हमला करना, (१३) चिकित्सा के कार्य में लगे जलपोतों पर 
आक्रमण और उन्हें पकड़ना, जनेवा अ्रभिसमय द्वारा निर्धारित समुद्री युरा के नियमों 
को तोड़ना, (१४) शत्रु के अधिगहीत (72०) माल का अनुचित विध्वंस, (१५) 
युद्ध में शत्रु के गणवेश (ए707 ) का और समुद्री लड़ाई में शत्रु के झण्डे का उपयोग, 
(१६) शल्रुदेश के ऐसे व्यक्तियों पर आक्रमण, जिन्हें जाने के लिए पासपोर्ट मिले हों, 
या जिन्हें सुरक्षित गमन (540७ (०॥0४८) का आश्वासन दिया गया ही, (१७) 
रण विराम (777०८) के झण्ड ले जाने वालों पर आक्रमण, (१८) रण विराम के 
झण्डों को प्रदान को जाने वाली सुरक्षा का दुरुपयोग। 

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले युद्धापराधों के लिए प्रायः श्रभियोग नहीं चलाये जाते 
थे। उस समय यह रिवाज था कि युद्ध को समाप्ति पर दोनों पक्ष अपनी शान्ति-सन्धियों 
में सामान्य निर्मुक्ति (&777659) या क्षमा सम्बन्धी धारा रखते थे । इसके शभ्रनुसार 
युद्ध में गलत या अपकारपूर्य (४४४०0॥2/0। ) कार्य करने वालों को इन अपराधों के दण्ड 
से मुक्ति मिल जाती थी। शान्ति-सन्धि में स्पष्ट रूप से ऐसी व्यवस्था न रहने पर भी 
इस प्रकार की आम माफी युद्ध की समाप्ति का एक स्वाभाविक कानूनी परिणाम समझा 
जाता था। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर १६१६ की वर्साय की सन्धि के 
अनुच्छेद २२७ में उक्त प्रथा का परित्याग करते हुए मित्र एवं साथी (,५॥॥20 0 
ह35502ं%60 ) शक्तियों का यह अधिकार माना गया कि वे युद्ध के कानूनों और प्रथाओ्रों 
का उल्लंघन करने वाले कार्यों को करने वाले जमंनों पर सैनिक न्यायालयों में श्रभि- 
योग चला सकते हैं । इसमें जन सम्नाद्‌ कंसर के विरुद्ध सन्धियों की पवित्रता और 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन करने के अपराधों का मुकदमा चलाने की व्यवस्थ 
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थी। इनके अपराधों पर विचार करने के लिए पाँच महाशक्तियों का एक न्यायाधि- 
करण (प70पा8।) भी बनाया गया । किन्तु डच सरकार ने अपने देश में शरण ग्रहण 
बरतने वाले भूतपूर्व जमंत सम्राट विलियम को समर्पण करने से इंकार कर दिया 
श्रन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अ्भियोग इस कानूनी कठिनाई के आधार पर नहीं 
चलाये जा सके कि अभियक्त बताये जाने वाले व्यक्तियों ने अपने कार्य सैनिक 
श्रादशों के श्रनुसार तथा उच्च अधिकारियों की शआ्राज्ञओं का पालन करते हए ही वियये 
थे, अतः उन्हें इसके लिए दोषी नहीं टहराया झा सकता था। इसके ग्रतिरिक्त विधि 
शास्त्र का एक सक्‍सम्मत सिद्धान्त यह है कि पहले से विद्यमान (7०-«८४ां्रगाट्ट | 
कानून के अ्रभाव में किसी अ्रपराध के लिए दण्ड नहीं दिया जा सकता। यही 'ए॥एय 
(धगग0) $॥6 ]९९८ (नियमाभाचे दष्डाभाव:) का नियम है । उस समय यद्धापराधियों 
की जाँच के लिए बनाये गये १५ व्यक्तियों के आयोग ने बेल्जियम की तटस्थता का 
भंग करने तथा लुक्से मबर्ग के विषय में १८६७ की सन्धि का उल्लंघन करना युद्धापराध 
नहीं माना | प्रथम विश्वयुद्ध के वाद लाइपज़िग (॥2एटां2) के जरमंत सर्वोच्च 
न्यायालय में युद्धापराधों के लिए १६ व्यक्तियों पर मामले चलाये गये, इनमें केवल छः: 
व्यक्तियों को मामूली दण्ड दिये गये । 

न्यूरेम्बर्ग श्रभ्ियोगों के प्रादुर्भाव का इतिहास (भिपाटा॥/लह़ प्रांशे5, (5 
(3६॥८$५$ )--द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद १६३३ से हिटलर की नात्सी पार्टी के वापिको- 
त्सवा के ग्रधिवेशन का स्थान बनने वाले नगर ग्यरेम्बर्ग में नात्सी जरमनी के प्रसिद्ध 
नेताग्नी और सेनाधिकारियों पर विभिन्न यद्धापराधों के लिए प्रभियोग चलाये गये । 
इन पर ए से मामले चलाने का निश्चय १६४३ के मारकों सम्मेलन में हआ था । इसमें 
ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका तथा रूस ने यह घोषणा की थी कि श्रत्याचारों, ऋरताओं 
भ्रोर हत्याकाण्डों के लिए उत्तरदायी जमंन अ्रधिकारियों और नात्सी पार्टी के व्यक्तियों 
को युद्ध के बाद उन देशों में अभियोग चलाने के लिए भेजा जायेगा, जहाँ उन्होंने ये 
क्रूर कृत्य किये हों । १६४५ के याल्ता सम्मेलन में इस संकल्प को पुनः दोहराया गया । 
इसके बाद लार्ड राइट की श्रध्यक्षता में सं० रा० यद्धापराध ग्रायोग ( ए7॥09 
40॥5 ऐैंश (०7॥॥5507 ) इस उद्दे श्य से बनाया गया कि वह यद्धापराधियों क॑ 
सूची तैयार करे, उसे इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी शभ्रधिकार दिया गया । 
अगस्त १६४४ में ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस, सं० रा० अ्रमरीका और फ्रांस में यह 
समझौता हुश्रा कि युद्धापराधियों की जाँच के लिए एक श्रन्तर्राप्ट्रीय सैनिक न्यायाधि- 
करण ([0742/0णाव! शधआधाए प75ए्ाा॥ ) नियत किया जाय । इस समझौते के 
साथ एक चार्टर भी संलग्न था, इसमें न्‍्यायाधिकरण के संविधान, कार्यों तथा क्षेत्रा- 
धिकार का वर्णन था। इसके ग्राधार पर न्यरेम्बर्ग में नात्सी नेताश्रों पर यद्धापराधों 
के मामले चलाये गये। 

न्यूरेम्बगे के अभियोगों का औचित्य सिद्ध करने के लिए श्रनेक यक्तियाँ दी 
जाती हैं। पहली युक्ति यह है कि जमंनी सहित राष्ट्र संघ ने २४ सितम्बर १६९२७ को 
श्ग्नाक्रमणात्मक युद्ध (88287०5806 'थ) को भ्रपराध घोषित किया था। दूसरी 
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युक्ति १६९२८ के युद्ध-विरोधी केलाग-ब्रीआँ पैक्ट (70९॥०88-97ंथव 78०) की है। 
इसके ग्रनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए युद्ध के उपाय की निन्‍दा करते 
हुए, इन्हें शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने पर बल दिया गया था। इस समझौते पर 
जर्मनी, जापान और इटली के हस्ताक्षर थे। इन सबने इस पैक्ट द्वारा राष्ट्रीय नीति के 
रूप में यद्ध न छेड़ने का वचन दिया था। तीसरी युक्ति युद्ध में धुरी राष्टों द्वारा किय्रे 
जाने वाले अ्रसाधारण क्र्रता के कार्य थे। इनके कारण मित्राष्ट्रों ने जर्मनी के झत्म- 
समर्पण के बाद उससे इनके प्रतिकार का पूरा निश्चय कर लिया। इसीलिए उपयुक्त 
न्यायाधिकरण तथा उसके द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों और युद्धापराधा 
के लिए कानून भी बना दिया गया । उसका यह कहना था कि जमनी द्वारा 
आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें पराजित तथा अ्रधिकृत देश के लिए कानून बनाने व 
पूरा भ्रधिकार है। वर्साय की सन्धि के बाद नियमों के प्रभाव में मुकहर्म न चल सकने 
के दोष को तथा अन्य दोषों को पहले से ही टूर करने के लिए उपर्युक्त चाटर बनाया 
गया था। | 

इस चार्टर के अनुसार, न्‍्यायाधिकरण ने न्यूरेम्बगें में २० नवम्बर १६४५ स 
जर्मन युद्धापराधियों के मामले सुनने शुरू किये, ३१ श्रगस्त १६४६ तक ये मामले चलते 
रहे । १ श्रक्टूवर १६४६ को न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय सुनाते हुए २२ नात्सा 
नेताओं में से तीन को मुक्त कर दिया, बारह को प्राणदण्ड, तीन को झ्राजी*, न कारावास 
का तथा चार को विभिन्न भ्रवधि के कारावास का दण्ड दिया। 

न्यययाधिकरण का क्षेत्राधिकार (उप्रांइ00णा0ता एी पल पर/एएार्थ | --- 
उपर्युक्त चार्टर में न्‍्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का वर्णन करते हुए उसे निम्न तीन 
प्रकार के भ्रपराधों की जाँच का भ्रधिकार दिया गया था-- (क ) शान्ति के विरुद्ध किये 
गये श्रपराध, ये ऐसे श्रपराध थे--अ्रग्राक्रमणात्मक युद्ध (& १९7९५४४४८ ७/श') की योजना 
बनाना, इसकी तेयारी करना, इसका आरम्भ और संचालन करना, अन्‍्तरप्ट्रीय 
सन्धियों, समझौतों, श्राश्वासनों का उल्लंघन करते हुए युद्ध करना, उपयक्त प्रकार के 
युद्धों की पूति के लिए किसी सामान्य योजना या पड़यन्त्र में भाग लेना, (ख) युद्धा- 
पराध--युद्ध की प्रथाओ्रों तथा नियमों को तोड़ना, जैसे ग्रधिक्वत प्रदेश में असेनिक जनता 
की हत्या और दुव्यंवहार, युद्धबन्दियों की हत्या या दुव्यंवहा र, शरी रबन्धकों (0$8205) 
की हत्या, साबंजनिक या वेयक्तिक सम्पत्ति की लूट, सैनिक श्रावश्यकता न होने पर 
नगरों का निरर्थक विध्वंस, (ग) मानवीयता के विरुद्ध श्रपराध-युद्ध से पहले या युद्ध 
के समय असनिक जनता के साथ किये जाने वाल अमानवीय कार्य, इन्हें दास बनाना 
और इनकी हत्या करना, राजनीतिक, जातीय (॥२४८४| ) या धामिक मतभेद के आझ्राधार 
पर अत्याचार करना । 

न्यूरेम्बगं न्‍्यायाधिकरण में अभियुक्तों पर यह आरोप था कि उन्होंने ग्रन्त- 
रष्ट्रीय सन्धियों, समझौतों श्रौर आश्वासनों का उल्लंघन करके अग्राक्रमणात्मक युद्ध 
की योजना बनाई, उसे संचालित किया। नात्सी पार्टी इसका माध्यम थी। इसके 
उद्देश्य ये थे--(क) वर्साय की सन्धि को तथा इस द्वारा जमंनी के सैनिक पुनः 
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शस्त्रीकरण पर लगाये गये प्रतिबन्धों को भंग करना, (ख) प्रथम विश्वयुद्ध में जरमनी 
द्वारा खोये हुए प्रदेश को प्राप्त करना, (ग) योरोप में जमेनी के विस्तार ([.८02॥8- 
807 ) के लिए जर्मन नस्ल द्वारा श्राबाद भ्रन्य प्रदेशों को हस्तगत करना । लक्सेम्बर्गे 
में नात्सी जर्मनी के गृप्त पुलिस विभाग--गेस्टापो (5८४७7०) ने १००० नागरिकों 
को अवध रीति से प्राणदण्ड दिया । विशाल जनसंख्याओ्रों के उन्मूलन के लिए वृन्दवादन 
(०००४७ ) के संगीत के साथ बड़े पैमाने पर बड़े जनसमूहों को गोलियों का शिकार 
बनाया गया, पानी के टबों में ठण्ड से मारा गया, बाल्टिक राज्यों में, लेनिनग्राद, 
सस्‍्टालिनग्राद तथा अन्य नगरों में अ्रसैनिक जनता को गोलियों से भूना गया । यद्धबन्दियों 
के लिए समुचित भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और निवास की व्यवस्था नहीं की गई, उनसे 
बेगार में जबर्दस्ती काम लिया गया । युद्ध के नियमों के प्रतिकूल शरीरबन्धकों 
([7098865 ) का वध किया गया। 

इन आरोपों के उत्तर में ग्रभियुकतों ने ग्पनी यह सफाई पेश की--(क) उन 
पर अग्राक्रमणात्मक युद्ध को योजना बनाने तथा संचालन करने का आरोप सिद्ध नहीं 
किया जा सका। (ख) सब सभ्य देशों में विधिशास्त्र का यह मौलिक सिद्धान्त है कि 
कानून के पहले विद्यमान होने पर ही उसका उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जाता है 
न कि कोई घटना हो जाने पर उसके सम्बन्ध में कानून बना दिया जाय और उस कानून 
द्वारा उसके कानून के बनने से पहले किये गये अपराधों के लिए व्यक्तियों को दण्डित 
किया जाय । घटना के बाद बनाये जाने वाला (£5-0०5६ 80०0) और भतकाल में 
अपना प्रभाव रखने वाला कानून (१०७०४८४४८ ]99) सर्वथा भ्रन्यायपूर्ण है, क्योंकि 
विधिशास्त्र पिपयोपा लागराला आ० €ए्० (नियमाभावे दण्डाभाव:) का सिद्धान्त 
मानता है । इस मुकहमं में दण्ड देने वाला कानून १६४५ के चार्टर में बनाया गया है 
और इसके अनुसार इस कानून के बनने से पहले के छ: वर्षों में किये गये तथाकथित 
अपराधों के लिए उन्हें दण्डित किया जा रहा है। उपर्यक्त चार्टर बनने से पहले किसी 
प्रभसत्तासम्पन्न राज्य ने अग्राक्रमणात्मक युद्ध (0 (९९४॥०४४४८ ४४४7) को अपराध घोषित 
नहीं किया था श्लौर इस कार्य को अपराध बनाने वाला कोई अन्य कानून नहीं था और 
ऐसी दण्ड व्यवस्था भी नहीं थी, इस श्रपराध के लिए दण्ड देने वाला कोई न्यायालय 
नहीं था। अत: अभियुक्तों को वर्तमान न्यायालय द्वारा इन अपराधों के लिए दण्डित 
नहीं किया जा सकता । (ग) युद्धबन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के झारोप की सफाई में 
कहा गया था कि रूस ने इस विपय में जनेवा अभिसमय ((०॥५८४॥०0॥ ) पर हस्ताक्षर 
नहीं किये थे, भ्रत: उसके युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अभिसमय को लागू नहीं 
किया जा सकता। (घ) अभियुक्तों का यह कहना था कि युद्ध की योजना हिटलर ने 
बनाई थी, उन्होंन केवल उसकी श्राज्ञाओं का पालन किया है। झ्राशापालन उनका 
कर्तव्य था, इसके लिए उनके विरुद्ध मामला नहीं चलाया जा सकता। युद्ध का सारा 
उत्तरदायित्व हिटलर पर है। (ड) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रनुसार युद्ध राज्य का कार्य 
है, इसका सारा उत्तरदायित्व राज्य पर होता है, न कि व्यक्तियों पर। श्रतः व्यक्तियों 
को इसके लिए दण्डित नहीं किया जा सकता । व 
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न्यायाधिकरण ने श्रपने निर्णय में सफाई पक्ष की उपर्युक्त युक्तियों को 
निम्नलिखित कारणों के श्राधार पर स्वीकार नहीं किया--(क) न्‍्यायाधिकरण इसका 
निर्माण करने वाले तथा इसका क्षेत्राधिकार निश्चित करने वाले चार्टर से बँधा हुआ 
है । मित्रराष्ट्रों को इसे बनाने का पूरा अधिकार था, जमंनी ने उनके आगे बिना शर्ते 
ग्रात्मममर्पण किया था । अतः वे भ्रधिकृत प्रदेश के लिए कानून बना सकते थे। चार्टर 
कोई मनमाना कानून नहीं है, किस्तु अन्तर्राप्ट्रीय कानून की अभिव्यक्ति है । (ख) 
न्यायालय की सम्मति में श्रग्नाक्रमणात्मक युद्ध का संचालन न केवल अन्तर्राष्ट्रीय भ्रपराध 
था, अपितु सर्वोच्च ($097०॥१6) अन्तर्राप्ट्रीय अपराध था, अ्रन्य युद्धापराधों से यह 
केवल इसी अंश में भिन्‍न था कि इसमें सभी युद्धापराधों की बुराई पंजीभत होती है । 
जर्मनी का पोलेण्ड के विरुद्ध छड़ा गया युद्ध श्रग्राक्रमणात्मक था । वेल्जियम, हालैण्ड और 
लुक्सेमबर्ग पर तथा डेन्मार्क और नावें पर हमले का कोई उचित कारण नहीं था। यह 
विशुद्ध रूप से इन देशों के विरुद्ध अग्राक्रमण (4887८55०॥) था । (ग) न्यायालय ने 
नियम के श्रभाव में दण्ड के अभाव को ('भिप्रीणा टाग्शा आग० 08०) युक्ति स्वीकार 
नहीं की । “यह मानना सर्वथा असत्य है कि सन्धियों और आश्वासनों की अ्वहेलना 
करके पड़ोसी राज्यों पर हमला करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना अन्यायपूर्ण है, 
क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आक्रान्ता को इस बात का ज्ञान श्रवश्य होता है कि वह 
गलत कार्य कर रहा है । इस अवस्था में उसको दण्डित करना नहीं, कितु दण्डित न 
करना अन्यायपूर्ण है। अभियुक्त जर्मन सरकार में बड़े ऊचे पदों पर थे, उन्हें जमंनी द्वारा 
की गई सन्धियों का ज्ञान था। उन्हें यह भी मालूम था कि जम॑नी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
के निर्णय के लिए युद्ध के उपाय का अवलम्बन करना १६२८ ने केलाग-दब्रीशँ पैक्ट द्वारा 
ग्रवेध घोषित कर चुका है । उन्हें यह वात अच्छी तरह ज्ञात थी कि वे शअ्रन्तर्राप्ट्रीय 
कानून का उल्लंघन कर रहें हैं । इस अभ्रवस्था में उन पर “नियमाभाव दण्डाभाव: का 
तथा घटनोत्तर विधि (#-70058 80०00 4४) का नियम लाग नहीं होता। (८) 
न्यायालय ने श्रभियुकत, का यह तक भी स्वीकार नहीं किया कि युद्ध करना राज्य का 
काय है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य होते हैं, अ्रतः व्यक्तियों को इन नियमों का 
उल्लंघन करने के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता। भ्रभियुक्तों ने ये सब कार्य हिटलर 
के आ्रादेश से किए थे, वे श्राज्ञापालन के लिए बाध्य थे, श्रतः वे इनका पालन करते हुए 
किए गए श्रपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं । इस विषय में न्यायालय का यह मत था 
कि “भन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले नर-नारी होते हैं, न कि श्रमूत्तं 
सत्तायें। ऐसा श्रपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देकर ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून की 
व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है ।” ऐसे अ्रपराध करने वाले अपने बचाव के 
लिए सरकारी पद पर होने की युक्ति नहीं दे सकते । न्यायालय के शब्दों में “युद्ध के 
नियम तोड़ने वाला इस युक्‍्ति के भ्राधार पर दण्ड से मुक्ति नहीं पा सकता कि उसने 
राज्य के प्रादेश का पालन करते हुए ऐसा कार्य किया है। यदि राज्य का यह कार्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भ्रतिक्रमण करता है, तो इसे करने वाला व्यक्ति भ्रवश्य दण्डित 
होता चाहिए ।” यदि किसी सैनिक को युद्ध के भ्न्तर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ते हुए किसी 
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की हत्या करने या यातना देने का आदेश दिया जाय तो इस पाशविक कार्य के लिए यह 
सफाई नहीं दी जा सकती कि यह आदेश का पालन करने के लिए किया गया है। अभि- 
युकतों ने यह युक्ति दी है कि “उन्होंने ये कार्य हिटलर के श्रादेश से किए हैं, इससे वे 
इन कार्यो के लिए अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते, किन्तु इसके ग्राधार पर उनके 
दण्ड में न्‍्यतीकरण ('/8400॥) हो सकता है।” किन्तु “उच्चाधिकारी का सैनिक 
को दिया गया आदेश उस अवस्था में उसके दण्ड के नन्‍्यूनीकरण में भी सहायक नहीं हो 
सकता, जबकि अपराध जानबृभकर, निर्देयतापूर्वक बिना किसी उचित कारण के व्यापक 
पैमाने पर किए गए हों तथा (मानवीयता को गहरा) आघात पहुँचाने वाले हों ।* 
न्यायालय की सम्मति में उसके समक्ष उपस्थित की गई साक्षी से यह सिद्ध हो 
गया था कि कुछ गअ्रभियुकतों ने अ्रग्राक्रमणात्मक युद्धों के श्रायोजन और संचालन में भाग 
लिया है । इस विषय में यह तक॑ नहीं माना जा सकता कि वे हिटलर की अधिनायकता 
([20०90०8॥9) में थे, हिटलर इनके सहयोग के बिना भ्रग्राक्रमणात्मक युद्ध नहीं 
चला सकता था, उसके लिए राजनीतिज्ञों, सैनिक नेताग्नों, उद्योगपतियों का सहयोग 
ग्रावश्यक था । श्रत: हिटलर के उद्देश्य को जानते हुए भी जब इन्होंने उसको सहयोग 
दिया तो ये उसके श्रग्राक्रमणात्मक युद्धों की योजना में सम्मिलित हो गये । अतएव ये 
युद्धापराधों के आरोप से मुक्त नहीं हो सकते । न्यायाधिकरण ने इन्हें श्रपराधी मानते 
हुए विभिन्‍न दण्ड दिए। 
न्यूरेम्बर्ग श्रभियोगों का महत्व तथा प्रालोचना ([790क06 भ6 (शगथंज्ञा॥ 
० रिप्था०शह 7798) -न्यूरेम्ब्ग के ग्रभियोग अन्तर्राप्ट्रीय कानून के विकास में 
कई कारणों से श्रसाधारण महत्व रखते हैं । पहला कारण यह है कि इससे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून में नवीन सिद्धान्तों का समावेश हुआ है । इससे पहले परम्परागत दृष्टिकोण यह 
था कि अन्तर्राप्ट्रीय कानून का विषय राज्य हैं, व्यभ्ति इसका विपय नहीं हो सकते, 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा 
सकता, क्योंकि राज्य द्वारा निश्चित नीति के अ्रनुसार उच्चाधिकारियों के आदेश से ही 
वे ऐसे कार्य करते हैं। न्यूरेम्बर्ग न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को तथा इन युक्‍क्तियों को 
अस्वोकार करते हुए व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 
समभने के नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा इन्हें श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय 
(500००) माना (देखिये अ्रध्याय १५) । दूसरा कारण यह था कि इसने राप्ट्रों के 
कानून के इतिहास में पहली बार हेग भ्रभिसमयों, वर्साय सन्धि, १६२४५ के लोकार्नों 
पैक्ट तथा १६२८ के पेरिस पैक्ट द्वारा निश्चित किए गए भअनन्‍्तर्राष्ट्रीय नियमों को लागू 
करने का प्रयत्न किया । तीसरा कारण यह था कि इसने युद्ध के नियमों को भंग करने 
वाले व्यक्तियों को दण्डित करके भविष्य में ऐसा कार्य करने वालों को कड़ी चेतावनी 
दी । यह सम्भव है कि इन दण्डों से भयभीत होकर अभ्ागे युद्ध के नियमों का इतने बड़े 
पैमाने पर उल्लंघन न किया जाय, जैसा कि दूसरे विश्वयुद्ध में जमनी द्वारा हुआ । इसने 
झग्राक्रमणात्मक युद्ध छेड़ने को अपराध मानते हुए ऐसा करने वालों को दण्डित किया, 
यदि भविष्य में दण्ड के भय से ऐसे युद्ध न हों तो संसार में स्थायी शान्ति की' सम्भावनायें 
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जढ़ सकती है। चौथा कारण यह है कि इससे विश्व के राष्ट्रों में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विकास और संहिताकरण की प्रवृत्ति प्रवल हुई है। यूद्धापराधों का कानून पहले की 
अपेक्षा ग्रधिक स्पष्ट और विशद हुआा है । इसने अन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण द्वारा 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू करने की सम्भावनायें बढ़ा दी हैं । पाँचवां कारण यह है कि 
इसने विजेताओं द्वारा पराजित शत्तओ्रों के नेताश्रों को दण्डित करके ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण 
उदाहरण स्थाषित किया है कि भविष्य में विजेता राष्ट्र इस प्रकार शब्रदेशों के नेताश्रों 
का उन्मूलन किया करेंगे । 

न्यूरेम्ब्ग अभियोगों की कई दृष्टियों से बड़ी कड़ी श्रालोचना की गई है--(१) 
ये झभियोग एकपक्षीय थे, केवल मित्रराष्ट्रों हारा धरी राष्ट्रों के नेताग्रों और उच्चा- 
धिकारियों पर चलाये गए थे । वस्तुतः युद्धापराध कम या अ्रधिक माता में दोनों पक्षों 
द्वारा हुए थे । फ्रेंच प्रतिरोध आन्दोलन के नेता मिन्धोम (४. 66 'ैशा।॥0॥) ने कहा 
था --“कोई भी देश अपने प्रदेश में निर्दोष नहीं था, प्रत्येक युद्ध स्वयभेव ऐसी बुराइयाँ 
उत्पन्त करता है कि इसमें वेयक्तिक और सामूहिक अपराध होते हैं, क्योंकि युद्ध मनप्य में 
सोई हुई दुर्भावनाओं को जागृत कर देता है। केवल जम॑नी ने ही युद्ध का परित्याग करने 
बाले १६२८ के पेरिस पैक्ट का उल्लंघन किया हो, सो बात नहीं है । रूस ने भी फिनलेंड 
पर १६३६ में हमला करके इसका भ्रतिक्रमण किया था । किन्तु रूसी श्रध्ि श्रारियों पर 
इसके लिए कोई भ्रभियोग नहीं चलाया गया क्‍योंकि 'समरथ को नहीं दोष गुसाईं ।' 
(२) प्राध्यापक स्मिथ का कहना है कि इनमें न्याय के मौलिक सिद्धान्त--निष्पक्षता का 
पालन नहीं किया गया। (३) कई सुप्रसिद्ध विधिशारित्रयों का मत है कि इस न्यायालय 
द्वारा लागू की जाने वाली घटनोत्तर विधि (£2-905 8०८० ]4५ ) और इसके भ्रनुसा र 
दिए जाने वाले दण्ड राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल थ । स्मिथ ने बताया हैकि १६४२ 
तक सैनिक कानून की ब्रिटिश नियमावली (छोप9॥ ४7५४४) में युद्धापराध के 
आरोप से मुक्ति पाने के लिए उच्चाधिकारियों के झ्रादेश का होना उत्तम बचाव 
(70४८०८) समा जाता था। किन्तु अ्रप्रेल १९४२ में इस व्यवस्था को नियमावली 
से निकाल दिया गया। (४) न्यूरेम्बग के भ्रभियोगों में पेरिस के पैक्ट को बहुत महत्व 
दिया गया था, इसका उल्लंघन करने के कारण जम॑न नेताञ्रों को दण्डित किया गया। 
किन्तु “पैक्ट के शब्द दण्ड-व्यवस्था का विधान करने वाले नहीं थे, वे कानून की नहीं 
विन्तु धर्मशास्त्र को भाषा में थे । उनके श्राधार पर किसी व्यक्ति को दण्डित नहीं 
किया जा सकता था। जब जापान ने मंचूरिया में चीन पर हमला करके तथा इटली ने 
एबीसीनिया पर आक्रमण करके पेरिस के पैक्ट का उल्लंघन किया, तो उन पर शआराक्रान्ता 
होने का कोई भ्रभियोग नहीं चलाया गया । फिर जमंनी पर आनास्ट्रिया, चैकोस्लोवाकिया 
पर आक्रमण करने के लिए क्‍यों मामला चलाया जाय ? (५) यह कहना सत्य नहीं है 
कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्‍्यायाधिकरण की स्थापना का श्राधार ऐतिहासिक तथा 
कानूनी पू्वोदाहरण (८89 ?6०८0७॥$) के रूप में श्रधिग्रहण न्यायालय (0722 
€०एा४५) थे । शिक ($5०॥0४) ने इसका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह सत्य है 
कि झ्धिग्रहण न्यायालय पहले विजयी राष्ट्रों द्वारा बनाए गए थे, किन्तु इनका सेतिक 
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न्यायालय से एक महत्वपूर्ण मौलिक भेद यह है कि फौजदारी मामलों में इनका क्षेत्रा- 
धिकार नहीं होता था । न्यूरेम्बर्ग के न्यायालय का एक बड़ा दोष यह भी था कि इसके 
सभी न्यायाधीश विजेता राष्ट्रों के थे । इनमें यदि तटस्थ देशों के तथा जमेनी के भी 
कुछ विधिशास्त्री न्यायाधीश रखे जाते तो यह न्‍्यायाधिकरण अधिक निष्पक्ष होता । 

टोकियो भ्रभियोग (0/:५0 775 )--न्यू रेम्ब्गे के न्यायालय ने जन युद्धा- 
पराधियों के मामले पर विचार किया था; जापानी नेताग्नरों तथा सैन्याधिकारियों के 
युद्धापराधों की जाँच टोकियों में की गई। २० जुलाई १६९४५ की मित्रराष्ट्रों की 
पोटसडम घोषणा में तथा २ सितम्बर १६४४५ के जापान के समर्पण-पत्न में ऐसी जाँच 
करने का उल्लेख था | तदनुसार ऐसी जाँच के लिए स्थापित किए जाने वाले सुदूर 
पूर्व के अन्तर्राप्ट्रीय सैनिक न्‍्यायाधिकरण' (्ञालि॥क्षाणानं शितवाधिाज व्राफिणानं 
0िा (6 शा 7४5) के संविधान का चार्टर सर्वोच्च सेनानायक जनरल मैकार्थर ने 
१६ जनवरी १६४६ को स्वीकार किया । यह न्यूरेम्बर्ग न्यायालय के चार्टर जैसा था । 
इसके अनुसार जापान से लड़ने वाले ग्यारह देशों--सं ० रा० अमरीका, चीन, ग्रेट ब्रिटन, 
रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत आदि का एक-एक प्रतिनिधि इसमें न्यायाधीश 
बना । भारत के प्रतिनिधि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री श्री राधाविनोदपाल थ। 
इस न्यायालय के सभापति श्रास्ट्रेलिया के सर विलियम बैब थे । इसमें ग्यारह देशों 
ने २८ अभियुक्तों पर विभिन्‍न प्रकार के आरोप लगाए। यह जाँच ४ जून १९४६ से 
१४ नवम्बर १६४८ तक चलती रही । 

इसमें अ्रभियुकतों पर तीन प्रकार के पचपन आरोप थे। (क) ३६ आरोप 
शान्ति के विरुद्ध किये गए श्रपराधों के सम्बन्ध में थे। इनमें उल्लेखनीय अ्रपराध ये 
थे-पूर्वी एशिया, प्रशान्त महासागर तथा हिन्द महासागर पर प्रभुता पाने के लिए 
पड़्यन्त्र करता, मंचरिया और चीन पर प्रभुत्व स्थापित करना, १६ देशों के विरुद्ध 
श्रवंध युद्ध छेड़ना और उसका संचालन करना, जमंती श्रौर इटली के साथ मिलकर 
विश्व पर प्रभुता पाने की दृष्टि से पड्यन्त्र करता तथा अपने विरोधियों के साथ अवध 
युद्"ों का संचालन करना | (ख़) १६ आरोप हृत्याविषयक थे । इनमें निम्न अपराधों 
का समावेश था--शज्ञान्ति काल में हेग के तीसरे ग्रभिसमय का तथा श्रन्य सन्धियों का 
उल्लंघन करते हुए जापानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा सं० रा० अभ्रमरीका, फिलिप्पाइन 
द्वीप समूह, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, हालेण्ड और स्याम की जनता पर आक्रमण करना तथा 
इनका वध कराना, ७ तथा ८ दिसम्बर १६४१ को पर हार्बर में तथा हांगकांग और 
शंघाई पर जापान की सशस्त्र सेनाओं का श्राक्रमण । (गं) तीन झारोप श्रन्य युद्धा- 
पराधों तथा मानवीयता के विरुद्ध अ्रपराधों के सम्बन्ध में थे। ये निम्नलिखित थे--- 
संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, फ्रांस, हालण्ड, चीन श्रौर रूस के हजारों 
युद्धबन्दियों तथा असैनिक व्यक्तियों के साथ क्रूरता के कार्य करते हुए युद्ध के नियमों 
तथा सन्धियों का भंग करने के लिए जापानी सेवापतियों को तथा युद्ध मन्त्रालय के 
झधिकारियों को श्रादेश देना । 

प्रभियुक्तों ने जाँच के आरम्भ में ही यह ग्मापत्ति उठायी कि उन्हें 
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से न्याय की आशा नहीं है क्योंकि इसके सभी न्यायाधीश बिजेता राज्यों के प्रतिनिधि 
हैं। किन्तु जजों ने उनकी इस आपत्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विजेता 
राज्यों के प्रतिनिधि होते हुए भी वे यहाँ न्‍्यायासन पर ग्रपने वेयक्तिक रूप में बंठे हुए हैं । 
न्यायालय ने भ्रपना विचार करने के बाद केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राणदण्ड दिया, 
जिन पर श्रन्य भ्रपराधों के भ्रतिरिक्त ये आरोप भी थे कि उन्होंने युद्धवन्दियों के तथा 
ग्रसेनिक जनता के सम्बन्ध में युद्ध के नियमों श्रौर समझौतों का उल्लंघन किया तथा 
युद्धापराध करने की भआ्राज्ञा या अनुमति दी, केवल शान्ति के विरुद्ध अपराध करने बालों 
को ही विभिन्न भ्रवधि के कारावास के दण्ड दिए गए । 

भारत के प्रतिनिधि डा० राधाविनोदपाल ने न्यायालय के बहुमत के निर्णय से 
ग्रसहमति प्रकट करते हुए अपना पृथक निर्णय दिया। इसमें श्रग्राक्रमणात्मक युद्ध के 
स्वरूप तथा युद्धपराधों के जटिल प्रश्न पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला गया है। उनके 
मतानुसार भ्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में युद्ध श्रभी तक कानून के क्षेत्र में नहीं श्राया । पेरिस 
का पैक्ट सब देशों के लिए ग्रनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली व्यवस्था नहीं है, भ्रभी 
तक कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय कानून या रिवाज नहीं है, जो युद्ध को श्रपराध बनाता 
हो। जापानी प्रधानमन्त्री तोजो तथा उसके साथियों ने अपने सब कार्य देशभक्ति के 
उद्देश्यों से प्रेरित होकर किए हैं। उनकी तुलना नाज़ी पार्टी के कार्यों से नहीं # सकती । 
जापान की जनता नाज़ी जमंनी की भाँति दास नहीं बनाई गई थी, उसे श्रपने धर्म, 
विश्वास ओर भझ्राचरण के विषय में पूरी स्वतन्त्रता थी। १ जनवरी १६२८ से २ सितम्बर 
१६४४५ तक जापानी नेताश्रों द्वारा पूर्वी एशिया की जनता के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के 
घषड़यन्त्र करने की बात सिद्ध नहीं की जा सकी । यदि उन्होने ऐसा षड्यन्त्र किया हो 
तो भी वे अपराधी नहीं हैं, क्योंकि भ्रभी तक भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ऐसा 
घपड़यन्त् करना भ्रपराध नहीं है । भरत: माननीय न्यायाधीश की सम्मति में सभी अ्रभि- 
युक्‍्तों पर जो श्रारोप लगाए गए हैं, वे उनके दोषी नहीं हैं श्रोर उन्हें मुक्त कर दिया 
जाना चाहिए। श्रपने निर्णय के अन्त में डा० राधाविनोदपाल ने लिखा था---“न्‍्याय 
करने वाले भ्रधिकरण के रूप में हम किसी भी रूप में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, 
जिसके आधार पर लोग अपनी इस भावना को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न करें 
कि इसकी स्थापना का उद्देश्य वस्तुत: राजनीतिक था, किन्तु इसे न्यायिक झावरण से 
ढाँप दिया गया है। प्रतिशोधपूर्ण प्रतिकार को दीघें बनाने के उद्देश्य से न्याय के नाम 
का अवलम्ब नहीं लेना चाहिए । विश्व में इस समय वस्तुत: उदार विशालचित्तता तथा 
एक दूसरे को समभने वाले प्रेममाव (06छश्याहा0०05 गाध्ट्राक्षागरो। 800 प्रातद- 
शंभ्ाता? थाक्षां।9) की पश्रावश्यकता है ।** "जब समय बीतने पर उत्तेजित भावनायें 
और पक्षपात शान्त हो जायेंगे, बुद्धि भ्रान्ति के भावरण को विच्छिन्न कर देगी, उस समय 
न्याय की देवी श्रपने दोनों पलड़ों को संतुलित रूप में थामेगी और भूतकाल की बहुत-सी 
निन्‍दा और स्तुति अपना स्थान परिवतंन कर लेंगी।” यह निर्णय वस्तुत: बाल्मीकि रामा- 
यण में रावण के वध के बाद श्री रामचन्द्र जी द्वारा स्थापित 'मरणान्तानि वैराणि 
निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌' की गौरवपूर्ण परम्परा का अभ्रनुसरण करता है । 


भ्पड झ्रस्तरराष्ट्रीय कानन 


बंगला देश के युद्धापराधी--२५ मार्च १९७१ के बाद बंगला देश की स्वतन्त्रता 
के आन्दोलन को कुचलने के लिये पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता पर जो भीषण 
भ्रत्याचार किये हैं, वे भ्रमरीकी सीनेट के सदस्य श्री स्टीवेन्सन जैसे विदेशी प्रेक्षकों 
की दृष्टि में श्रभूतपूर्व हैं। जेनेवा श्रभिन्लमयों के श्रनुसार सैनिक भ्रधिकारियों को 
'सैनिक आवश्यकता' से भ्रधिक कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, किन्तु विश्व बैंक 
के एक प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में पाकिस्तान की सैनिक कार्ये- 
वाहियों से कई प्रदेश उसी तरह विध्वस्त हुए थे, जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध में भ्रणुबम से 
हिरोशिमा तथा नागासाकी नष्ट हुए थे । पाकिस्तानी सेना ने, शेख मुजीब के कथना- 
नुसार, ३० लाख बंगालियों का नरसंहार किया है, इतने बड़े पैमाने पर शायद ही पहले 
कभी किसी जाति को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया हो । अ्रतः बंगला देश के बुद्धिजीवियों 
ने स्वतन्त्रता पाने के बाद यह झ्रानदोलन चलाया कि बंगाल में पाकिस्तानी सेना के 
प्रमुख अधिकारी ले०-जनरल नियाज़ी तथा मेजर-जनरल राव फरमान अली पर इस 
युद्ध में किये गये जातिवध तथा श्रन्य अत्याचारों के अपराधों की जांच सं० रा० संघ के 
मानवीय ग्रधिकार श्रायोग (ए. व. प्लण्य/क्ा रि8॥$ (१०॥॥7590॥ ) द्वारा नियक्त 
एक भश्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा की जाय। पाकिस्तान के कारागार से मुक्त होने के बाद 
अपने पहले प्रेस सम्मेलन में बंगला देश के प्रधानमन्त्री शेख मुजीब॒ुरंहमान ने यह घोषणा 
की कि यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा किये गये जातिवध 
श्रादि के युद्धापराधों की जांच के लिये भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण स्थापित करने की 
प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है तो बंगला देश की सरकार इसके लिये श्रावश्यक कार्य- 
वाही करेगी । 


सत्ताइसवां प्रध्याय 
युद्ध की समाप्ति तथा पर्वावस्था 


(6 वश्यातभांता 6 शा भाते ?7०शतरंपांतीणा।) : 


युद्धावसान की रीतियाँ (१४०65 ० पृथ्याप्राधाणा ण १४३7)--प्रत्येक युद्ध 
की समाप्ति भ्रवश्यम्भावी है। श्रापेनहाइम के मतानुसार इसकी तीन रीतियाँ हैं।' पहली 
रीति युद्ध करने वाले दोनों पक्षों द्वारा लड़ाई के शत्तुतापूर्ण कार्यों को बन्द कर देना है । 
इसमें विशेष संधि द्वारा शान्ति स्थापित किये बिना ही दोनों पक्ष लड़ना बन्द कर देते 
हैं। दूसरी रोति शान्ति की विशेष संधि करके विधिपूर्वक शान्ति की परिस्थितियों को 
स्थापित करना है। तोसरी रीति शत्रु के वशीकरण ($7/[ए्ट०0॥) द्वारा युद्ध का 
झ्रवसान करना है। सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री हाइड (996) ने चौथी रीति एक पक्ष 
द्वारा इसकी श्रौपचारिक घोषणा करना बताया है| प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वर्साय की 
संधि सं० रा० श्रमरीका की सीनेट द्वारा रह हो जाने पर, कांग्रेस के दोनों सदनों ने 
१५ मई १६२० को एक संयुक्त प्रस्ताव पास करके जम॑नी के साथ युद्ध का ग्रवसान किया। 
इसके बाद २५ अगस्त १६२१ को दोनों देशों में हुई एक शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर हुए । 
इसी प्रकार ३० सितम्बर १६१६ को चीन की संसद ने यह प्रस्ताव पास किया कि 
जमंनी और चीन के मध्य पुनः शान्ति-सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं, इस घोषणा के 
बाद २० मई १९२१ को दोनों में शान्ति-संधि (768०८ 7८४५) हुई । यहाँ युद्धावसान 
की उपर्युक्त तीन रीतियों का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा। 

(क) शबत्रुतापूर्ण कार्यों का बन्द होना ((८४६४॥४०7 ० 4080]6 ७०(४)-- 
जब दोनों पक्ष लड़ाई के सब कार्य बन्द कर देते हैं तो युद्ध स्वयमेव समाप्त हो जाता 
है, भले ही इसे बन्द करने के लिए विधिपूर्वक कोई संधि न की गई हो । उदाहरणार्थ, 
फ्रांस ने मैक्सिको में सम्राट्‌ मैक्सिमिलियन को गद्दी पर बिठाने के लिए इससे १८६४ 
में युद्ध शुरू किया। तीन वर्ष तक यह लड़ाई चलने के बाद फ्रांस ने मैक्सिमिलियन का 
समर्थन करना छोड़ दिया, इससे यह लड़ाई स्वयमेव बन्द हो गई। इसी प्रकार 
१८६४५ से १८६८ तक चलने वाला स्पेन श्रौर चिली का युद्ध इसलिए समाप्त हो गया 
कि स्पेन ने अपनी शर्तें पुरी कराने का प्रयत्न बन्द कर दिया। १७१६ में स्वीडन और 
पोलैण्ड का, १७२० में फ्रांस और स्पेन का तथा १८०१ में रूस और ईरान का युद्ध इसी 
प्रकार बन्द हुआ । 

किन्तु युद्धास्‍एान की यह रीति कई कारणों से श्रसुविधाजनक है, भ्रतएव 


अकान-> मत सषनाजे थम» अमन 34 अवकाममपपनओक 33थ32कक० कक मन १० पाक 
,-+->क+०«-७५ न “3५ +नन-ओनो-- 4 “लक लमममाान्गाएक। 


१. भापेनहाइम--ईण्टरनेशनल लॉ, खं० २, १० ५६ ६-७ 


४१६ झ्रस्तराष्ट्रीय कानस 


इसकी प्रथा भ्रब लुप्त हो रही है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें यद्यपि 
लड़ाई बन्द हो जाती है, किन्तु युद्धावस्था ($96 ० ए47) का विधिपूर्वक अ्वसान 
नहीं किया जाता, इससे अनेक कानूनी पेचीदगियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, युद्धावस्था के 
लिए बनाये गए कानून लड़ाई बन्द होने पर भी चलते रहते हैं श्रोर इनसे व्यक्तियों को 
न्याय प्राप्त करने में बड़ी श्रसुविधा होती है। उदाहरणाथ, द्वितीय विश्वयुद्ध बन्द होने 
के तीन वर्ष बाद १६४८ में सं० रा० अमरीका में एक जमेन नागरिक ने शत्रु विदेशी 
कानून! (लाध्या५ /0॥ 4०) के अ्रनुसार उसे देश से निकालने के झ्रादेश को रह 
करने के लिए न्यायालय को बन्‍्दीप्रत्यक्षीकरण ([790८7$ (१०7०५ ) की याचिका दी, 
उसका यह कहना था कि लड़ाई १६४४ में जमं॑नी द्वारा भ्रात्मसमर्पण करने पर बन्द हो 
चुकी है, किन्तु न्यायाधीशों का यह निर्णय था कि जर्मनी शोर अमरीका में कोई शान्ति- 
संधि न होने के कारण युद्धावस्था श्नौर उसके सब कानून यथापूर्व बने हुए हैं, इसलिये 
उसके देशनिर्वासन की श्राज्ञा ठीक है । २ सितम्बर १९४५ को जापान ने आश्रात्मसमपंण 
कर दिया, किन्तु सं० रा० अमरीका के न्यायालयों ने भ्रनेक मामलों में यह घोषणा की 
कि जब तक जापान से सन्धि नहीं होती, तब तक दोनों देशों में युद्धावस्था है। केवल 
लड़ाई के कार्य बन्द कर देने से युद्ध का शभ्रवसान करने का बड़ा दुष्परिणाम यह है कि 
उसमें कानूनी दृष्टि से युद्धावस्था बनी रहती है। इस समय बड़ी अनिश्चितता का 
बातावरण होता है, श्रतः युद्ध की समाप्ति के लिए शान्ति-संधि की भ्रथवा इसकी 
समाप्ति की घोषणा करना आवश्यक समझा जाता है । 

सादी रणनिवृत्ति (॥॥96 (८४६७7४०॥ ० 050॥028) में दोनों पक्षों के 
सम्बन्धों को व्यवस्थित करने वाली शान्ति-संधि न होने के कारण यह प्रश्न उत्पन्न होता 
है कि दोनों पक्षों की स्थिति युद्ध से पहले की यथापर्य स्थिति ($(8005 (७० 8॥८ 
0थ!प्ग) मानी जाय या लड़ाई बन्द होने के बाद की स्थिति (50805 तुए0 ए०४ 
४७९८॥एा॥ ) मानी जाय। पिछली स्थिति को जितभोगाधिकार या जितस्वत्व (06 
7०४४0075 ) की स्थिति कहते हैं । आगे (पृ० ५१९) इसका वर्णन होगा। भ्रधिकांश 
विधिशास्त्रियों का यह मत है कि दूसरी स्थिति ठीक है, सादी रणनिवृत्ति के बाद जिस 
पक्ष के पास जितना जीता हुप्ना प्रदेश, सम्पत्ति या भ्रन्य वस्तुयें होती हैं, उन पर उसका 
स्वत्व मूक भाव से मान लिया जाता है । इसका यह कारण है कि यदि शत्रु द्वारा सैनिक 
दृष्टि से अधिकृत प्रदेश को बिना लिए ही दूसरा पक्ष लड़ाई बन्द कर देता है तो यह 
कक सर्वथा स्वाभाविक है कि उराने भ्रपने प्रदेश पर अपना भ्रधिकार स्वयमेव छोड़ 

या है। 

(ख) वशीकरण (500 एटट४४००)--पहले यह बताया जा चुका है कि 
वशीकरण और विजय (८०7०५०८४) में सूक्ष्म भ्रन्तर है। विजय सैनिक शक्ति द्वारा 
शत्रु के प्रदेश को जीतना तथा उस पर भ्रधिकार करना है। ज्यों ही कोई शक्ति अपनी 
सेना द्वारा शत्रु के प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर लेती है तो उस प्रदेश 
की विजय हो जाती है। किन्तु शत्रु के प्रबल होने पर यह पराजय में भी परिणत हो 
सकती है, यहाँ वह प्रपना स्वत्व पुनः स्थापित कर सकता है। विजित शत्रु के साथ 
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विजेता उदार व्यवहार करते हुए उसे अ्रपना प्रदेश वापिस लौटा सकता है, उसके साथ 
शान्ति-संधि कर सकता है। वशीकरण विजय के बाद की भ्रगली स्थिति है। जब किसी 
प्रदेश को सेनाशों द्वारा प्री तरह जीतने के बाद विजेता शत्रु राज्य का समूलोन्मूलन 
करके उसे भ्रपने राज्य का अंग बना लेता है तो यह वशीकरण है। इसमें शत्रु की सेनाग्रों के 
विध्वंस और प्रदेश की विजय के बाद, अ्रंगीकरण (/१॥0:9॥0॥) द्वारा शत्रु की सत्ता 
बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है। 

इतिहास में वशीकरण के श्नेक उदाहरण हैं। अंग्रेजों ने तृतीय बर्मा युद्ध 
(१८८६) के बाद वहाँ के राजा को हराकर उसे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला 
लिया। भ्राधुनिक इटली का निर्माण सार्डीनिया के राज्य द्वारा १८५६ में दो सिसलियों 
के राज्य के तथा टस्कनी, पार्मा, मोडेना की डचियों के तथा १८७० में पोप के राज्यों के 
वशीकरण द्वारा हुआ । १८६६ में प्रशिया ने हनोवर के राज्य, नासो ()३७६६७०) की 
डची तथा हेस्से कंसल के हइलेक्टोरेट' तथा माइन नदी के फ्रैंकफोर्ट का वशीकरण किया । 
१६०० में ग्रेट ब्रिटेन ने श्रारेंज फ्री स्टेट तथा दक्षिण भ्रफ़ीका के गणराज्य को और 
१६३६ में इटली ने एबीसिनिया को अपने साम्राज्य का भ्रंग बना लिया । 

(ग) शान्ति-संधि (2८४०८ 77०98(9 )--युद्धावसान की सर्वाधिक लोकप्रिय रीति 
शान्ति-संधि है, इसे ऐसा नाम देने का यह कारण है कि इससे युद्ध की समाप्ति होकर 
शान्ति की स्थापना होती है । इससे युद्धकारी देशों में पुन: शान्तिपूर्ण मैत्नी सम्बन्धों का 
धारम्भ होता है । शान्ति-संधि से पहले प्राय: संधिवार्ता चलाने के लिए एक झवहार या 
सामान्य रंणविराम (0८॥८४४ 5॥775706०) होता है।' इसका प्रभिप्राय शत्॒तापूर्ण 
लड़ाई के कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना है, दोनों पक्षों की श्रोर से गोला- 
बारी शोर झ्ाक्रमण-प्रत्याक्रमण की सैनिक कार्यवाहियाँ बन्द कर दी जाती हैं। यह 
यदि किसी विशेष क्षेत्र में किया जाय तो इसे स्थानीय रणविराभ ([.0०8] /॥॥5006 ) 
कहा जाता है, यदि यह समूचे रणक्षेत्र के लिए किया जाय तो इसे सामान्य ((5८॥९४8/ ) 
रणबिराम कहा जाता है। इसे करने का भ्रधिकार प्रधान सेनापतियों या कूटनीतिक 
प्रतिनिधियों को होता है तथा इसकी पुष्टि राज्य की उच्च सत्ता द्वारा होती है। 


२. पविन्न रोमन सम्राद्‌ (30५ २०7५४) टगाएश07) को मध्यकाल में जमंनी के कुछ राजा 
चुना करते थे, इन्हें इसका निवाच्िक होने के कारण इलेक्टर (८007) कहा जाता था और इनका 
प्रदेश (:/2०(/00॥06 ) कहलाता था। 

३. प्रंग्रेजी में इसके लिए /775006 और ॥700€ का प्रथोग होता है। इन दोनों को यद्यपि 
पर्यायववात्री समझा जाता है, फिर भी #79॥06 भ्रल्पकाल के लिए शल्तलुतापूर्ण सैनिक कार्य स्थगित 
करना है श्रौर 77००८ काफी लम्बे समय के लिए ऐसा करना है । इस दृष्टि से इन्हें भ्रल्पकालिक और 
दीधंकालिक रणविशाम कह सकते हैं । इनके लिए प्राचीन भारतीय शब्द प्रवहार है--महाभारत में इसका 
कई बार प्रयोग हुप्ना है--जैसे द्रोपदी के स्वयंवर के बाद राजाप्ों में टुई लड़ाई बन्द करने के लिए--- 
क्रियतामवहारो ध्मायुद्धादगब्राह्मणसंवतात्‌ (१११६ ०३५) तथा एवं राजन्नवहारों बभूव (५।॥१८२।२०)। 
ग्रवहार तथा ?डगा8006 दोनों का मूल शब्दार्थ लड़ाई के लिए निकाले गए हथियारों का समेट लेना प्रौ३ 
शान्ति की स्थिति में ले भ्ाना है । 
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उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में १९ नवम्बर १६१८ को रणविराम हुआ था तथा इस 
दिन ११ बजे दोनों पक्षों की ओर से लड़ाई के सब सैनिक कार्य बन्द कर दिये गये थे । 
रणविराम से हथियारों की लड़ाई बन्द होती है, युद्धावस्था का अ्वसान नहीं होता । 
रणविराम की वार्ता युद्धकारी देशों में पत्नों द्वारा अथवा विशेष वार्तावह (८४०७०) 
दूतों द्वारा की जाती है। शत्रु के वार्तावह और रणविराम का सफेद भण्डा लाने वाले 
व्यक्त भ्रवध्य समझ जाते हैं । 

शान्ति-संधि की सभी शर्तें रणविराम के समय तय नहीं हो सकतीं, श्रत: इस 
समय शान्ति-संधि की श्रारम्भिक बातें तय की जाती हैं, इसे श्रारम्भिक या उप-संधि 
(शिलाशा॥का/ 7८३७) कहते हैं, इसके आ्राधार पर बाद में अन्तिम भ्रौर निश्चित 
संधि की जाती है, इसे पूर्ण सन्धि (0८6 ॥7689) कहते हैं । श्राजकल पूर्ण संधि 
प्राय: अवहार या रणविराम के काफी समय के बाद होती है । योरोप में आस्ट्रिया, फ्रांस 
श्रोर सार्डीनिया का युद्ध १९ जुलाई १८५६ को विल्लाफ्रांका (शा|श्रीक्षा००) की 
प्रारम्भिक वार्ता से बन्द हो गया, किन्तु पूर्ण संधि १० नवम्बर १८५६ को ज़्यूरिख में 
हुई । फ्रंको-जमंत युद्ध में लड़ाई की समाप्ति २६ फरवरी १८७१ की वर्साय की प्रारम्भिक 
घार्ता (0०॥7पं)रक९७) से हुई, किन्तु पूर्ण संधि १० मई १८७१ को फ्रैंकफोर्ट मे हुई । 
प्रथम विश्वयुद्ध में रणविराम या भ्रवहार ११ नवम्बर १६१८ को हुआ्ना, किन्तु मित्तराष्ट्रों 
की शान्ति-संधि जमंनी के साथ २८ जून १६१६ को, हंगरी के साथ ४ जून १६२० को 
तथा तुर्की के साथ १० अश्रगस्त १६२० को हुई। 

द्वितीय विश्वयुद्ध का अवहार (/७॥775/06 ) जर्मनी के बिना शर्ते आत्मसमर्पण 
के साथ ८ मई १६४५ को हुआ, किन्तु उसके साथ संधि के विषय में मित्नराष्ट्रों में उग्र 
मतभंद होने के कारण पूर्ण संधि श्रब तक नहीं हो सकी। १६४५१ में सं० रा० भ्रमरीका, 
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने तथा २५ जनवरी १६५५ को सोवियत रूस ने इसके साथ 
युद्धावस्था का अन्त किया। जापान ने १४ अगस्त १६४५ को आ्रात्मसमर्पण करते हुए 
युद्ध वन्द कर दिया, किन्तु सं० रा० अ्रमरीका तथा अन्य देशों के साथ इसकी शान्ति-संधि 
छ: वर्ष बाद १६५१ में ही सम्पन्न हो सकी । 

शान्ति-संधि करने का अ्रधिकार राज्यों के भ्रध्यक्ष--राजाझ्रों तथा राष्ट्रपतियों 
को होता है । वेटल ने कहा है कि राजा के बन्दी हो जाने पर यद्यपि वह राजपद के 
श्रधिकार से वंचित नहीं होता, किन्तु शत्रु के साथ संधि करने के भ्रधिकार से वंचित हो 
जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में राजा को युद्ध छेड़ने श्लौर संधि करने के भ्रसीम भ्रधिकार हैं । 
कई देशों में संविधान द्वारा शासनाध्यक्ष के संधि करने के श्रधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थे, सं० रा० अ्रमरीका में संधि का सीनेट द्वारा पास किया 
जाना भ्रावश्यक है। १६१६ की पेरिस की शान्ति परिषद्‌ में यद्यपि सं० रा० प्रमरीका 
की शोर से उसके राष्ट्रपति विल्सन इसमें सम्मिलित हुए थे, वर्साय की संधि उनकी 
सहमति से तय हुई थी, किन्तु सीनेट ने १९ मार्च १६२० को इस संधि को -अस्वीकार 
कर दिया। 

शान्ति-संधियो में यदि इन्हें लागू करने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख म हो तो 
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इन्हें हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से लागू हुआ समझा जाता है । शी प्रगामी संवाद- 
प्रषण के आधुनिक साधनों के अभाव में पहले कई बार युद्ध के भूमण्डल के अनेक भागों 
में विस्तीर्ण होने पर, दोनों पक्षों को युद्ध बन्द होने की सूचना देने के लिए कुछ समय 
झ्रावश्यक होता था, अ्रत: शान्ति-संधि करते समय लड़ाई बन्द करने की कोई भावी तिथि 
या भ्रवधि निश्चित की जाती थी । नैपोलियन के साथ ग्रेट ब्रिटेन की १५०१ की आमियेंज 
(/3770०॥5 ) की संधि में हिन्द महासागर में लड़ाई बन्द करने के लिए पाँच मास की 
भ्रवधि तय की गई थी, क्योंकि उस समय संवाद-प्रेषण के साधन वर्तमान युग की भाँति 
उन्नत नहीं थे और दूरवर्ती समुद्रों में विद्यमान अपने जलपोतों को समाचार या श्राज्ञायें 
पहुंचाने में बहुत समय लगता था । जब शान्ति-संधियों का अनुसमर्थन (२७॥0४॥0 ) 
आवश्यक होता है तो ये इसके बाद ही लागू की जाती हैं, यदि यह श्रनुसमर्थन न हो तो 
लड़ाई पुनः आरम्भ की जा सकती है । कई बार शान्ति-संधि हो जाने के बाद भी 
लड़ाई चलती रहती है । रूस-जापान युद्ध में यद्यपि भ्रमरीकन राष्ट्रपति के प्रयत्नों से 
शान्ति-संधि ५ सितम्बर १६०५ को हो गयी, किन्तु लड़ाई बन्द करने के समझौते पर 
१४ सितम्बर तक हस्ताक्षर नहीं हो सके श्रौर १६ सितम्बर तक शत्त॒तापूर्ण युद्ध कार्य 
चलते रहे । 

शान्ति-संधि के प्रभाव शोर परिणाम ([/००६ 370 [२०५७॥६$ 0ए। 7९००९ 
प7629५)--इसका पहला सामान्य प्रभाव यह है कि युध्यमान देशों के मध्य पुनः शान्ति- 
पूर्ण मंत्री सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। शान्ति-संधि लागू होते ही दोनों पक्ष राष्ट्रपरिवार 
(॥0॥॥9 0० 'घि०॥5) के सदस्यों द्वारा शान्तिकाल में पालन किये जाने वाले 
कत्तंव्यों तथा श्रधिकारों का उपभोग करने लगते हैं । युद्धकाल में वैध समझे जाने वाले 
सभी कार्यो की वैधता समाप्त हो जाती है, श्रब शत्रुसेनाश्रों पर तथा उसके दुर्गों पर 
आ्राक्रमण, उसके प्रदेश पर बलपूर्वक भ्रधिकार, उसके जहाजों का पकड़ना निषिद्ध एवं 
अवैध कार्य समझ जाते हैं । यदि शान्ति-संधि की सूचना प्राप्त न होने के कारण किन्‍्हीं 
क्षेत्रों में सेनाओ्रों द्वारा ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य किये जाते हैं तो इसका हर्जाना दिया जाता 
है श्रोर शान्ति-संधि के समय की स्थिति बनाये रखने का प्रयत्न होता है। शान्ति-संधि 
के बाद यद्धबन्दियों को मुक्त कर देना चाहिए, पकड़े हुए जहाजों को छोड़ना तथा अश्रधिकृत 
प्रदेश को खाली करना आ्रावश्यक है। दोनों युध्यमान देशों में तथा इनबेः नागरिकों में युद्ध 
से पहले की तरह का शान्तिपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो जाता है। युद्धारम्भ के समय भंग 
हुए दौत्य सम्बन्ध पुन: शुरू होते हैं, दोनों पक्ष राजदूतों का आदान-प्रदान करते हैं भ्रौर 
वाणिज्यदूत ((075प5 ) अपना कार्य करने लगते हैं। 

दूसरा प्रभाव जितभोगाधिकार (0ए॥ 7०5$४0८४५) का नियम है, इसके 
झनुसार शान्ति-संधि के समय दोनों पक्षों द्वारा जीते गए प्रदेश श्रौर सम्पत्ति के 
उपभोग का अधिकार उन्हें दिया जाता है, बशर्ते कि शान्ति-संधि में इसके लिए कोई 
विशेष व्यवस्था न की जाय । श्रापेनहाइम के शब्दों में इस प्रकार आक्रमण करने वाले 
युध्यमान पक्ष द्वारा छीनी हुई शत्रुराज्य की सारी चल सम्पत्ति जैसे गोलाबारूद, 
खाद्य पदार्थ, हथियार, धनराशि, घोड़े, यातायात के साधन विजेता के समझे जाते 
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हैं । शत्रु का जीता गया प्रदेश भी विजेता का माना जाता है। किन्तु भ्राजकल शान्ति-संधि 
द्वारा विधिपूर्वक इसे प्राप्त करना भ्रधिक भ्रच्छा समझा जाता है। शान्ति-संधि न होने 
पर भी विजेता राज्य इसे प्रंगीकरण (47760:2007 ) द्वारा भपने राज्य में मिला सकता 
है । इसका एक मनोरंजक उदाहरण १६१२ का तुर्की-इटली युद्ध है, इसमें इटली ने तुर्की 
से ट्रिपोली और साइरेनायिका ((५८ाक्षां८॥) के प्रदेश छीनने के उद्देश्य से उसे 
परास्त किया था | तुर्की शान्ति-संधि में इन प्रदेशों को स्पष्ट रूप से देने के लिए तैयार 
नहीं था, इटली इन्हें लेने के लिए कटिबद्ध था । झ्नतः दोनों पक्षों ने लौज़ान में १८ 
प्रकटबर १९१२ की शान्ति-संधि करने से पहले १५ भ्रक्टूबर को एक प्रोतोकोल समझौता 
किया, इसके ग्ननुसार तुर्की ने तीन दिन के भीतर उपर्यक्त दोनों प्रदेशों को पूर्ण स्वायत्त 
शासन देकर ग्रपनी प्रभुसत्ता का परित्याग करना स्वीकार किया। इसके स्वतन्त्र होने 
पर दोनों देशों में संधि हो गई श्रौर इटली ने ट्रिपोली तथा साइरेनायिका को अपने राज्य 


का अंग बनाने की घोषणा की झ्रोर सम्बद्ध राज्यों को इसकी सूचना दी । 
शान्ति-संधि का तीसरा प्रभाव सामान्य क्षमादान (000678 /॥777289५ ) 


होता है। इसका यह भ्रभिप्राय है कि युद्ध के समय युद्धकारी देशों की सेनाझों तथा 
उनके प्रजाजनों द्वारा शत्रुजनों के विरुद्ध किए गए भ्रपकारपूर्ण (१४०॥४ष॥ ) और 
दण्डनीय कार्यों के लिए दिए जाने वाले दण्डों से उन्हें छूट या उन्मुक्ति मिल जाती है । 
कई बार संधियों में क्षमादान की धारा का विशेष रूप से उल्लेख होता है । यह क्षमादान 
सामान्य रूप से शत्रु के विरुद्ध किए गए अ्रपकारपूर्ण कार्यों के लिए होता है, भ्रपनी 
सरकार के विरुद्ध किए गए दण्डनीय कार्य इसमें नहीं झ्राते, बशतें कि संधि में इसके 
लिए स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो । रूस ने १८७८ में तुर्की के साथ सैन स्टीफानों की 
संधि करते हुए उसकी धारा १७ में यह शर्त रखी थी कि तुर्की इस युद्ध में उसका साथ 
छोड़ने वालों को भी माफ कर देगा । सामान्य रूप से ऐसे व्यक्तियों पर राजद्रोह भ्रादि 
के अभियोग चलाये जाते हैं। इस क्षमादान का सामान्‍य अ्रपराधों के साथ कोई संबंध 
नहीं है । यदि कोई युद्धबन्दी भ्रपनी बन्दी दशा में कोई हत्या करता है तो शान्ति-संधि 
के बाद इसके लिए उस पर मनृष्य-हत्या का अ्भियोग चलाया जाता है । 

लोथा प्रभाव युद्धवन्दियों को शान्ति-संधि होते ही एकदम मुक्त कर देना है । 
इस विषय में पुरानी व्यवस्था १६९२६ के जनेवा प्रभिसमय के भरनुच्छेद ७५ में की गई 
थी, इसमें कहा गया था कि शान्ति-संधि सम्पन्त होने पर यथासम्भव शीघ्र ही युद्ध- 
बन्दियों को स्वदेश भेज दिया जायेगा। किन्तु दूसरे विश्वयुद्ध के भ्रनुभव से इसमें 
संशोधन की गझ्रावश्यकता भ्रनुभव हुई । इटली, जमंनी झौर जापान द्वारा बिना शर्त 
झ्रात्मममपंण कर देने के बाद भी मुख्य युद्धकारी देशों में कई बर्षों तक कोई शान्ति-संधि 
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५. वही--भापेनहाइम ने इसे प्रच्छन्‍्न हस्तान्तर ((070८46० ०९४४०) कहट्दा है। 
किन्तु डीना ([)॥8) का यह विज्ञार है कि यह भ्रच्छन्न हस्तान्तर नहीं, किन्तु तुर्की द्वारा इन प्रदेशों 
में प्रपनी सत्ता का त्याग (9&था८707) था, इटली ने हन प्रदेशों के स्वामीहीन होने की दशा में 
इलका झआावेशन (00८०७४॥।०॥ ) करके इन पर अपना प्रप्तिकार स्थापित किया। 


बद्ध को समाप्ति तथा पर्वावस्‍्था ५२१ 


नहीं हो सकी । इस समय वास्तविक लड़ाई बन्द हो जाने पर युद्धबन्दियों का शत्र- 
देशों में निरोध (00/0०॥80॥ ) बनाये रखना प्रनावश्यक तथा प्रन्यायपूर्ण समझा गया । 
भरत: १९४६ के जेनेवा अभिसमय के भ्रनुच्छेद ११८ में उपर्युक्त नियम का संशोधन 
करते हुए बड़े स्पष्ट और भअसंदिग्ध शब्दों में यह कहा गया--कि “क्रियाशील शबुता- 
पूर्ण कार्यों के श्रवसान ((८६४७४४०॥ ० 8०५८ ॥080065) के बाद अविलम्ब युद्ध- 
बन्दियों की मुक्ति तथा स्वदेश प्रत्यावत्तंन होना चाहिए ।” 'शत्रुतापूर्ण कार्यों के सक्रिय 
अवसान' का भ्रर्थ श्रल्पकालिक रणविराम संधि या अ्रवहार (/॥775$706) नहीं है, 
जिसकी समाप्ति पर पुनः लड़ाई झ्रारम्भ होने की सम्भावना हो, किन्तु शत्रु के पूर्ण 
आात्मसमपंण के बाद ऐसी विरामसन्धि है, जिसके बाद पुनः युद्ध आरम्भ होने की सम्भा- 
वना न हो । इस अवस्था में युद्धवन्दियों को फौरन मुक्त कर दिया जाना चाहिए। 
जर्मनी के साथ मित्नराष्ट्रों का सक्रिय युद्ध १६४५ में समाप्त हो गया था, शान्ति- 
संधि श्रब तक भी न होने पर १६४६ तक मित्नराष्ट्रों ने सब जमंन युद्धबन्दी मुक्त 
कर दिये थे। 

पाँचवाँ प्रभाव युद्धावस्था की समाप्ति है। विरामसधि (,778706) तथा 
शान्ति-संधि (7८४०९ 7८89) में एक बड़ा महत्वपूर्ण भ्रन्तर यह है कि विरामसंधि 
से केवल श्रस्थायी रूप में हथियारों द्वारा लड़ाई बन्द हो जाती है, किःतु युद्ध की 
स्थिति बनी रहती है। यह लड़ाई किसी भी समय विरामसंधि की समाप्ति पर पुनः 
छिड़ सकती है, किन्तु शान्ति-संधि के बाद लड़ाई स्थायी रूप से बन्द हो जाती है भ्रौर 
इसके पुन: छिड़ने की कोई सम्भावना नहीं होती । शान्ति-संधि के कुछ प्रन्य परिणाम 
ये हैं--युद्ध से पहले लिये गये ऋण और संविदाएँ ((०॥03८७& ) पुनरुज्जीवित हो 
जाती हैं। शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद शत्रु के प्रदेश से उसकी सामग्री का 
बलपूर्वक उपयोग भ्रौर धन की जबद॑ेस्ती वसूली (२८०एांड॥075 2700 (07700॥/07$ ) 
नहीं की जा सकती युद्धकाल में शत्रु द्वारा छीती गई बैयक्तिक सम्पत्ति उन्हें लोटा 
दी जाती है, इसी प्रकार युद्ध बन्दियों से ली गई बहुमूल्य वस्तुएँ भी उन्हें वापिस की 
जाती हैं। संधियों के सम्बन्ध में भ्रापेनहाइम ने यह लिखा है' कि युद्ध छिड़ने पर जिन 
संधियों का पालन स्थगित हो जाता है, शान्ति-संधि के बाद ये पुनरुज्जीवित हो जाती 
हैं । प्राय: शान्ति-संधियों में दोनों पक्ष पुनरुज्जीबित की जाने वाली संधियों के बारे 
में विशेष व्यवस्थाएँ करते हैं। १६४७ में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इटली की शान्ति- 
संधि में मित्रराष्ट्रों ने इसके प्रनुब्छेद ४४ में यह व्यवस्था की थी कि इस संधि के 
लागू होने के छः महीने के भीतर मित्नराष्ट्र इटली को यह सूचित करेंगे कि दोनों देशों 
की कौन-सी संधियाँ वे बनाये रखना या पुनरुज्जीवित रखना चाहते हैं, इसके भ्रतिरिक्‍्त 
भनन्‍्य सभी संधियाँ रह समझी जाएँगी । 

प्रत्य संधियों की भाँति शान्ति-संधियों का पालन पूरी ईमानदारी झौर निष्ठा 
के साथ किया जाना चाहिये । इनमें निर्धारित शर्तों के भ्रनुसार प्रधिकृत प्रदेश को खाली 
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करना, युद्ध का हर्जाना देना, नई सीमान्‍्त रेखाओं का निर्माण बड़े जटिल काये होते हैं, 
इनके लिए कई बार विशेष श्रायोग नियत किये जाते हैं। कई बार संधि की शर्ते पूरी 
कराने के लिए पराजित पक्ष के प्रदेश पर सैनिक अधिकार रखा जाता है। प्रथम विश्व- 
युद्ध के बाद वर्साय की संधि में ऐसी व्यवस्था की गई थी और इसके श्रनुसार १६२२ 
में जमंनी द्वारा क्षतिपूति की अ्रदायगी न होने पर फ्रांस ने जनवरी १६२३ में उसके रूर 
के श्रौद्योगिक प्रदेश पर सेनाश्रों द्वारा कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। 

शान्ति-संधि को पूर्णारूप से श्रथवा आंशिक रूप से भंग किया जा सकता है। एक 
पक्ष द्वारा उसकी व्यवस्थाओ्ं के उल्लंघन से यह संधि स्वयमेव रह नहीं हो जाती । दूसरा 
पक्ष इसे इस श्राधार पर रद कर सकता है, किन्तु यह तभी होना चाहिए जब इसकी 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्तों को दूसरे पक्ष द्वारा भंग किया जाय । 


पूर्वावस्था (?0भग्रांग्राप्ा॥) 


पूर्वावस्था का श्रभिआ्राय (८४०४४ ० ?09॥॥7॥॥धंपा। ) --श्राधुनिक श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून ने यह परिभाषा रोमन कानून से ग्रहण की है। इसका प्रयोग उस समय 
किया जाता है जब कोई प्रदेश, व्यक्ति या सम्पत्ति युद्धकाल में शत्रु के भ्रधिकार में चले 
जाने के बाद, युद्ध के समय या उसकी समाप्ति पर पुन: अपने पहले स्वामी या प्रभु के 
ग्रधिकार में श्रा जाती है, इसे इनका पर्बावस्था में श्राना कहा जाता है। पूर्वावस्था का 
वाचक लैटिन शब्द 70% (पूव॑) तथा ॥शगाष्ा (सीमा) के दो शब्दों से मिलकर बना 
है ।" रोमन कानून में इस शब्द का व्यवहार उस समय किया जाता था, जब रोमन 
किसी ऐसे देश पर आक्रमण करते थे जिनके साथ उनकी मैत्नी संधि नहीं होती थी। 
ऐसे राज्य पर आक्रमण करने वाले रोमन शत्तु द्वारा दास बनाये जा सकते थे और 
उनका सामान जब्त किया जा सकता था। पू्वावस्था का नियम यह था कि (१) यदि 
इस प्रकार दास बनाया गया रोमन नागरिक रोमन साम्राज्य की सीमा में लौट आता 
था तो वह स्वत: (7750 80०) रोमन नागरिक के उन सब अ्रधिकारों को पा लेता 
था जो उसे बन्दी बनाए जाने से पूर्व प्राप्त थे । (२) विदेशी राज्य में प्रवेश के बाद 
जब्त की हुई सम्पत्ति यदि रोमन साम्राज्य की सीमा में वापिस लाई जाती थी तो 
इस पर इसके भूतपूर्व रोमन स्वामी का भ्रधिकार हो जाता था । इस सिद्धान्त का प्रयोग 
वर्तमान समय में शत्रु द्वारा जीते प्रदेश के उसके मूलस्वामी के पास लोट जाने के सम्बन्ध 
में किया जाता है। विजित प्रदेश अपने मूल स्वामी को कई प्रकार से मिल सकता है। 
पहला प्रकार अ्रधिकृत प्रदेश से शत्रु का स्ववमेव हट जाता है और मूलस्वामी द्वारा 
इस पर फौरन भ्रधिकार कर लेना है । इसे शत्नु से कोई अ्रन्य वैध राजा भी जीत सकता 
है और जीतने के बाद इसे मूलस्वामी को लौटा सकता है । जनता के सामूहिक विद्रोह 
द्वारा यह प्रदेश भ्रसली मालिक को मिल जाता है। शान्ति-संधि में भी इसे मूलस्वामी 
को लौटाने की व्यवस्था हो सकती है। श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में पूर्वावस्था के निम्न- 
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लिखित तीन प्रभाव होते हैं :-- 

(क) वस्तुश्रों को पर्वावस्था प्राप्त होना (रिहापाव 60 07ंशाओ। 00॥- 
07078 )--युद्ध द्वारा किसी प्रदेश पर शत्रु की सेनाओ्रों का भ्रधिकार हो जाने पर भी 
श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इस पर शत्रु की प्रभुसत्ता ($0९2०ंट्टा9) स्थापित 
नहीं होती । यदि शत्रु इस पर वशीकरण (50४ ए840०॥) द्वारा अ्रपनी प्रभुसत्ता 
स्थापित नहीं करता तो इस पर कानूनी स्वत्व भूतपूवं शासक का ही माना जाता है, 
भले ही वह इस पर अपने स्वत्व का प्रयोग न कर सके । ज्योंही शत्रु इस प्रदेश से 
स्वयमेव, जनता के विद्रोह से ग्रथवा मित्रदेशों के सैनिक दबाव के कारण हटता है, तो 
स्वतः इस प्रदेश में पूर्वावस्था लौट श्राती है । यह प्रदेश और इसके व्यक्ति भूतपूर्व वैध 
प्रभ की सत्ता के श्रधीन समझे जाते हैं। इस प्रदेश में घटित होने वाली सब महत्वपूर्ण 
घटनाओं के लिये अ्रन्य राज्य उसी शासक को उत्त रदायी समझने लगते हैं । 

(ख) बंध कार्यों की बंधता (८24॥9 ० .८24| ७०६ )--किसी प्रदेश में 
सैनिक श्रधिकार रखने वाली शक्ति से वध कार्यों पर पूर्वावस्था का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । शत्रु के लौट जाने से पहले उस द्वारा किये गए वैध कार्यों को शअ्रवैध नहीं 
बनाया जा सकता। यदि उस समय उस शक्ति ने कुछ कर एकत्न किये हैं, स्थावर 
सम्पत्ति की पैदावार बेची है, युद्ध के नियमों का पालन करते हुए भ्रपने १'घिकार में 
आई चल सम्पत्ति का विनियोग किया है, तो युद्ध के बाद इस प्रदेश पर पुनः श्रधिकार 
प्राप्त करने वाला वैध शासक उपर्युक्त व्यवस्थाश्रों को बदल नहीं सकता। इन कार्यों के किये 
जाने की आवश्यक शर्ते यह है कि ये उसके भ्रधिकार के समय में (7)77॥728 [॥6 
००८८प७था०7 ) किये गये हों । 

फ्रेको-जम॑न युद्ध के एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा । श्रक्टूबर १८७० 
में फ्रांस के दो जिलों--म्यूज़ तथा म्यूरते (06एक्षाधारशा($ ० 06 ]4 ००४९० ७70 
06 |4 )(८प०॥॥८ ) पर जमंन सेनाओझ्रों का श्रधिकार था। इसी समय बलिन की एक 
'फर्म ने जर्मन सरकार से इन जिलों में बांध (०४॥८) के १५००० पेड़ गिराने का ठेका 
लिया श्रौर इसके लिए २२५० पौण्ड की राशि भग्रिम रूप में प्रदान की। बलिन की 
कम्पनी ने झपने ये सांविदिक भ्रधिकार (००0080ए७| 78/8) एक दूसरी कम्पनी 
को बेच दिये | इसने मार्च १८७७१ तक ६००० पेड़ काटने और बेचने के बाद शेष 
६००० पेड़ काटने का ठेका तीसरी कम्पनी को दिया । इसने जमंन सेनाओं के रहते हुए 
कुछ पेड़ काटे । किन्तु इसी बीच में दोनों पक्षों में फ्रैकफोर्ट की संधि हो गयी । 
जर्मन सेनायें स्वदेश लौट गयीं, फ्रेंच सरकार का इस प्रदेश पर पुन: भ्रधिकार स्थापित 
हो गया, उसने ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोक दिया और उन्हें कोई हर्जाना नहीं 
दिया, क्‍योंकि जर्मन सरकार को इस प्रकार ठेका देने का श्रधिकार केवल श्रपने 
अधिकारकाल में था, उसके बाद उसका यह कार्य सर्वेथा प्रवैध था, भ्रत: फ्रेंच सरकार 
'ने इसे स्वीकार नहीं किया । 

(ग) भ्रवंध कार्यों की भ्रवेधता (!॥०29॥9 ० ॥०29] ४०४४) --यदि युद्ध के 
समय अधिकार करने वाली शक्ति ने कूछ ऐसे कार्य किये हैं, जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 


५२४ भ्न्तर्राष्ट्रीय कानन 


की दृष्टि से उसे नहीं करने चाहिये थे तो पूर्वावस्था इन्हें भवध ही समझेगी । यदि 
उसने राज्य की कुछ भ्रचल सम्पत्ति बेची है तो युद्ध के बाद यह इसे खरीदने वालों से 
बगर मुग्नरावजा दिये वसूल की जा सकती है। यदि उसने श्रधिकार न होते हुए कुछ 
व्यक्तियों को पद दे दिये हैं तो ये उनसे युद्ध के बाद छीने जा सकते हैं । 

इस नियम की मर्यादायें (॥,9075 ० ॥6 ल्‍000०7॥6 ) --पूर्वावस्था का 
नियम केवल वहीं लाग्‌ होता है, जहाँ जीता गया प्रदेश युद्ध में या युद्ध की समाप्ति 
के बाद भूतपूर्व वैध शासक के पास लौट झ्राये । किन्तु जब कोई विजित प्रदेश कुछ 
समय तक शान्ति-संधि द्वारा शत्रु को दिया जाय, जीत लिया जाय, भझ्रंगीकरण 
(/५7९2900॥ ) द्वारा राज्य में मिला लिया जाय श्लौर बाद में अपने मूलस्वामी के 
अधिकार में श्राये तो पूर्वावस्था का नियम लागू नहीं होता । इसके लिए किसी मध्य- 
वर्ती शासन (॥राक्ाध्शापगा) का व्यवधान नहीं होना चाहिये । यह नियम केवल 
युद्धकालीन सैनिक भ्रधिकार के सम्बन्ध में लागू होता है, शान्तिकाल में चिरकाल तक 
दूसरे राज्यों के भ्रधिकार में रहने वाले प्रदेश इस नियम का लाभ नहीं उठा सकते । यह 


हैस कंसल (77८55८ (४५६८) के निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा । 
हैस कंसल का मामला (70552 (७5५८६ (१७५६० )--१८० ६ में फ्रांस और प्रशिया 


में युद्ध छिड़ने पर नैपोलियन बोनापार्ट की फ्रेंच सेनाओ्ों ने हैल कैसल के तटस्थ प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया तथा इसके शासक (7/०८०) को इस आधार पर यहाँ से 
ख़देड़ दिया कि उसकी सशस्त्र तटस्थता से फ्रेंच सेना की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गयी है । 
१८०७ तक यह प्रदेश फ्रांस के सैनिक शासन में रहा । इसके बाद रूस के साथ टिलसिट 
की संधि करने पर नेपोलियन ने इसे बैस्टफेलिया नामक नये राज्य का अंग बना दिया 
झोर इसकी राजगद्दी पर अपने भाई जेरोम बोनापार्ट को बिठाया | इस राज्य का कुछ: 
भाग नेपोलियन ने अ्रपने पास भी रखा, दोनों भाइयों ने इसके बँटवारे के विषय में २२ 
अप्रैल १८००८ को एक समझौता किया। हैस कंसल के इलेक्टर ने अपने प्रजाजनों से 
कुछ ऋण लेने थे । इनके सम्बन्ध में जेरोम का यह कहना था कि इनकी अ्रदायगी नैपो- 
लियन को होनी चाहिये क्योंकि इस प्रदेश का विजेता होने से वही इसका वास्तविक 
स्वामी है | शभ्रतः उसने इन पर भ्रपने दावे का परित्याग किया। नैपोलियन ने यह 
घोषणा की कि उसने इस प्रदेश के पूर्ण स्वामित्व और उपभोग के बदले में इन ऋणों की 
झादायगी जेरोम को सौंप दी है। १८१३ के श्रन्त में नैपोलियन की शक्ति क्षीण होने पर 
मित्नराष्ट्रों ने एक संधि द्वारा हैस कैेसल इसके मूलस्वामी को वापिस लौटा दिया । 
काउण्ट वान हान ((०ण०॥ ५०॥ 79907) नामक एक बड़े जमींदार को हैस 
कंसल के इलेक्टर ने कुछ धनराशि उधार दी थी, उसने इसमें से कुछ भाग नेपोलियन 
को लोटा दिया ओर उसकी प्रेरणा से मेकलेनबर्ग के ड्यूक ने १५ जून १८१० की श्राज्ञा 
द्वारा उसे पूरे ऋण की प्रदायगी से मुक्त कर दिया । हैस कैसल के इलेक्टर ने इसे अवैध 
मानते हुए कहा कि यह लुटेरे का का है, विजेता का नहीं, उसे श्रपनी पूरी घनराशि 
वापिस मिलनी चाहिये । किन्तु उस समय इस मामले की भ्रपील सुनने वाले न्यायालय 
ने इस विषय में पूर्वावस्था का सिद्धान्त लागू नहीं किया, क्‍योंकि हैस कंसल की विजय के 
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आद इस पर नेपोलियन का पूरा भ्रधिकार स्थापित हो गया था, १८१३ में इलेक्टर का 
स्वदेश में वापिस ग्राना वैस्टफेलिया के शासन के एक लम्बे व्यवधान के बाद हुआ, इसे 
पुराने शासन को जारी रखने वाला नहीं माना जा सकता, इस बीच में नैपोलियन द्वारा 
किए गए सब कार्य वध थे, भले ही उसने ऋणों की पूरी श्रदायगी न की हो श्रतः 
न्यायालय का निर्णय हैस कंसल के इलेक्टर के प्रतिकूल हुआा। 


प्रटठाइसवाँ श्रध्याय 


तटस्थता 
(पिशााधा।९ ) 


लक्षण (0थीए॥ं।०)--य्रुद्ध छिड़ने पर उसमें भाग न लेने वाले तथा इस 
संघर्ष से पृथक रहने वाले राज्य तटस्थ श्र इनकी यह प्रवृत्ति तटस्थता (भ८७॥७॥४) 
कहलाती है। लारेन्स ([.8७४72॥06) के शब्दों में तटस्थता राज्यों की वह भ्रवस्था है, 
जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में कोई भाग नहीं लेते तथा दोनों युध्यमान पक्षों से 
अ्रपना शान्तिपूर्ण सम्पर्क बनाए रखते हैं। विन्करशोयेक (897|:0$॥060) के मतानु- 
सार वही राज्य तटस्थ कहे जा सकते हैं, जो युद्धकारी शक्तियों में से किसी पक्ष की श्रोर 
से नहीं लड़ते श्रौर जो मैत्नीसंधि द्वारा किसी पक्ष के साथ नहीं बँधे होते । फेनविक के 
कथानानुसार, “बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में स्वीकार की जाने वाली तटस्थता का लक्षण 
यह किया जा सकता है कि यह ऐसे राज्य की कानूनी स्थिति है, जो दो राज्यों भ्रथवा 
राज्यसमूहों में युद्ध छिड़ने पर इससे पृथक रहता है, दोनों युध्यमान पक्षों के साथ ग्पने 
कुछ भ्रधिकार बनाए रखता है तथा परम्परागत कानूनों से, श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रभिसमयों से 
तथा सन्धियों से निश्चित किए गए कुछ नियमों का पालन करता है।” स्टार्क ने लिखा 
है--“सामान्य लोकप्रिय श्रर्थ में तटस्थता किसी राज्य की उस प्रवृत्ति को व्यक्त करती 
है, जिसमें वह राज्य युध्यमान पक्षों के साथ लड़ाई नहीं करता श्रौर शत्रुतापूर्ण कार्यों में 
कोई भाग नहीं लेता । श्रपने पारिभाषिक भ्र्थ में यह इस प्रवृत्ति से कुछ श्रधिक प्र॒र्थ 
देती है, विशेष प्रकार की ऐसी कानूनी स्थिति को सूचित करती है, जिसमें युध्यमान 
पक्षों तथा तटस्थ राज्यों को समान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ग्रधिकारों, कत्तंव्यों 
तथा विशेषाधिकारों का पालन करना पड़ता है ।' ग्रापेनहाइम' के मत में “तट्स्थता 


१. फ्रेनविक--३ण्टरनेशनल लॉ, तृतीय संस्करण, १० ६११ 

२. स्टारक--एन इंट्रोडक्शन टू इष्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३८३ 

२. आपेनहाइम--हृण्टरवेशनल लॉ, खं० २, पृ० ६५३। इस प्रसंग में प्राचीन भारत की 
तटस्थताविषयक मान्यताप्नों का उल्लेख उपयोगी होगा। तटस्थता के लिए प्राचीन शब्द श्रासन है । 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१५०।३-५) में इसका युस्पष्ट लक्षण करते हुए यह कहा गया है कि दो देशों में 
लड़ाई छिड़ जाने पर प्रपने देश में ही बैठे रहना भासन है (विग्रहेइपि स्वके देशे स्थितिरासनमुच्यते ) । प्रासन 
भारतीय राजनीति के सुप्रसिद्ध पड़गुणों--सन्धि, विग्रह, प्रासन, यान संश्रय, दैधीभाव में तीसरा स्थान 
रखता है। इन गुणों का वर्णन कौटिल्य (सप्तम अधिकरण ), मनु (७।१६० प्र०), कामम्दक (६-१६), 
विष्णुधर्मोत्तरप्राण (२।१४५-१५०), भ्ग्निप्राण (२४० श्रध्याय), मानसोल्लास ( पृ० €४-१६६), 
राजनीतिप्रकाश (प० ३२४-४१३), में है। इनके प्रसंग में प्रासन का प्रत्यन्त संक्षिप्त परिचय दिया गया 
है । मनु (७।१६६) ने प्रासन दो प्रकार का बताया है--सेना, कोश भ्रादि की दृष्टि से कमजोर होने की 


तटल्थता 4२७ 


का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह दो युद्ध करने वाले पक्षों के प्रति तीसरे 
राज्यों द्वारा श्रपनायी गई निष्पक्षता की ऐसी प्रवृत्ति है, जिसे युद्ध करने वाले देश 
स्वीकार करते हैं श्रौर जो निष्पक्ष राज्यों श्रौर युध्यमान पक्षों के बीच में कुछ श्रधिकार 
झौर कत्तेव्य उत्पन्त करती है ।” 


तटस्थता की विशेषताएँ ((॥क्वा80०९780$ ०0 र८एा०॥।॥ )--उपर्युक्त 
लक्षणों से तटस्थता की प्रनेक विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं। इसकी पहली विशेषता यह है 
कि यह केवल युद्ध के समय में होती है। लड़ाई की घोषणा या प्रारम्भ होने के साथ 
इस अ्रवस्था का श्रीगणेश होता है और युद्ध बन्द होते ही इसका अन्त हो जाता है। 
दूसरी विशेषता यह है कि यह एक प्रवृत्ति या मनोवृत्ति (80ध॥7१8) है, श्रतः तटस्थ 
होने के लिए किसी देश को कानूनी तौर से किसी श्रौपचारिक (7०792) घोषणा 
करने की आवश्यकता नहीं है । उसके युद्ध में सम्मिलित स होने के रुख से ही यह मान 


दशा में, भ्थवा इनमें समृद्ध होते हुए भी प्रपने मित्र के अनुरोध से बड़ाई में न पड़ना आसन है। 
(क्षीणस्यथ चेव क्रमशो दैवात्पूवंक्रतेन वा । मिन्नस्य चानुरोधेन द्विविध॑ स्मृुतमासनम्‌ ॥) । कौटिल्य के 
मतानुसार लड़ाई की उपेक्षा करना भ्रर्थात्‌ उसमें भाग न लेना भ्ासन है (७१, उपेक्षणमासनम्‌ ) । उसने 
यह भी कहा है कि जब कोई राजा यह समझे कि "मुझे कोई शत्रु नहीं परास्त कर सकता' झौर 'मैं भी 
शत्रु का परास्त नहीं कर सकता' तो राजा ग्रासन की नीति का अवलम्बन करे (७॥१, न मां परों नाहूं 
परमपहन्तं शक्‍त इत्यासीत ) । कोटिल्य ने ७४ में तटस्थता के लिए तीन शब्दों का प्रये । किया है--- 
स्थान, आसन श्रौर उपेक्षण । स्थान का प्राशय है--सामान्य रूप से लड़ाई छिड़ने पर चुपचाप बैटे 
रहना । शत्त को अ्रपेक्षा शक्ति कम होने की स्थिति में (स्थान का प्रवलम्बन किया जाता है, क्योंकि इसमें 
शत्रु द्वारा किए भ्रपकार का प्रत्यपकार द्वारा प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। अपनी उन्नति ग्लोर 
बृद्धि के लिए तटस्थता का भ्रवलम्बन आसन है। सन्धि प्रादि किसी उपाय का प्रयोग न करना उपेक्षण है 
(स्थानमासनमुपेक्षणं चेत्यासनमर्थाया: । विशेषस्तु गुणकदेशे स्थानम्‌। स्ववद्धिप्राप्त्यथेमासनम्‌ । उपाया- 
नामप्रयोग उपेक्षणमिति ) । कदम्बराजा काकुत्स्थवर्मा के तालगुण्ड स्तम्भ अभिलेख (!एपिग्राफिका इण्डिका 
खं० ७, सं० ५, १, १३) में भासन शब्द का प्रयोग हुग्ना है, इसमें कहा गया है कि यद्यपि यह प्रासन की 
स्थिति में रहता था तो भी प्रभु, उत्साह तथा मंत्र शक्तियाँ होने के कारण सामन्त तथा भ्रन्य राजा उससे 
भयभीत रहते थे । श्री रामचन्द्र दीक्षितार ने 'वार इन ऐन्शेण्ट हण्डिया' (प० ३२२) में इसे सशस्त्र 
तटस्थता (७7720 ]र८प्र/8॥09) की स्थिति बताया है, तटस्थता के दस भेदों के लिए देखिए--- 
दीक्षितार की उपयंक्त पुस्तक (प० ३२०) | 

तटस्थता के लिए दूसरा प्राचीन शब्द उदासीनता है। गीता (६।६) में उदासीन झर मध्यस्थ 
शब्दों का प्रयोग हुआ है भौर टीकाकारों ने इसका भेद अश्रच्छी तरह॒स्पष्ट किया है। शंकराचार्य के 
मतानुसार किसी पक्ष को न लेने वाला उदासीन तथा दो विरोध करने वाले पक्षों में दोनों का हित 
चाहने वाला मध्यस्थ होता है (उदासीनो न कस्यचित्पक्षं भजते, मध्यस्थो यो विरुद्धयों: उभयो: हितैषी ) । 
नीलकण्ठ ने दोनों पक्षों में पक्षपातशून्य को उदासीन बताया झौर दोनों के हितेऋछ को मध्यस्थ (उदासीन 
उभयत्त पक्षपातशून्य:, मध्यस्थ: उभयहितैषी )। उदासीन की इस व्याख्या में तटस्थता की एक मख्य 
विशेषता--निष्पक्षता को प्रधिक महत्व दिया गया है। मधुसूदनी टीका की व्याख्या तटस्थता के ग्राघ्निक 
लक्षण से भ्रधिक मिलती है । यह इस प्रकार है--लड़ने वाले दोनों पक्षों की उपेक्षा करने वाला उदासीन 
झ्रौर ऐसे दोनों पक्षों का हितेषी मध्यस्थ है (उदासीनो विवदमानयोरुभयोरप्युपेक्षक:ः । मध्यस्थो 
विवदमानयोरुभयो रपि हितेषी ) । इस प्रसंग में भाष्योत्कर्ष दीपिका का श्ररि का यह लक्षण उल्लेखनीय 
है--भ्रि: शत्रु: खज़ूहस्हो मारणोद्यतः । 


श्र८ झस्तर्राष्ट्रीय कानन 


लिया जाता है कि वह तटस्थ है। तीसरी विशेषता निष्पक्षता की मनोवृत्ति है। निष्पक्ष 
रहने के कारण तटस्थ राज्य युद्ध करने वाले दोनों पक्षों में से किसी को ऐसी सहायता 
या मदद नहीं दे सकता, जो दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने वाली हो झ्नौर न ही वह किसी 
पक्ष को ऐसी हानि पहुँचा सकता है, जो दूसरे पक्ष के लिये लाभप्रद हो। प्रतएव तटस्थ 
देशों को ऐसे उपायों तथा साधनों का अवलम्बन करना आ्रावश्यक है, जिनके कारण 
दोनों युद्धकारी पक्ष युद्ध के समय सामरिक प्रयोजनों के लिए उसके प्रदेश तथा साधन- 
सम्पत्ति का कोई लाभ न उठा सकें। भ्रतः उसके प्रदेश में दोनों पक्षों में कोई युद्ध नहीं 
हो सकता, उसकी भूमि में से शत्रुसेनाओं का, रणसामग्री का तथा सैनिकों की खाद्य- 
सामग्री का परिवहन या ढुलाई नहीं हो सकती, उसके बन्दरगाहों में किसी पक्ष के रण- 
पोतों का निर्माण, सज्जा या मरम्मत नहीं हो सकती । 

किन्तु निष्पक्षता की मनोवृत्ति का यह आशय नहीं है कि तटस्थ देश किसी 
युध्यमान पक्ष के साथ सहानुभूति नहीं कर सकता। सहानुभूति इतनी मात्रा तक ही 
होनी चाहिये कि वह निष्पक्षता का अतिक्रमण करने वाले कार्य न करे। दोनों विश्व- 
युद्धों के आरम्भ में कुछ समय तक तटस्थ रहने पर भी सं० रा० अमरीका की सहान- 
भूति ग्रेट ब्रिटेन तथा भ्रन्य मित्र राष्ट्रों के साथ थी । तटस्थ देशों को यह ग्रधिकार है कि 
वे सहानुभूति रखने वाले युध्यमान पक्ष को ही श्रपने मानवीय कार्यो--जैसे श्राहतों की 
सेवा-शुक्रूषा के लिए दवाइयों, हस्पतालों, डाक्टरों को भेजने आदि का लाभ पहुँचाएँ । 
इससे उनकी निष्पक्षवृत्ति किसी तरह खंडित नहीं होती ।* किसी पक्ष द्वारा प्न्तर्राष्ट्रीय 
नियमों का उल्लंघन होने पर तटस्थ देश की इसे रोकने के सम्बन्ध में की जाने वाली 
कार्यवाही उसकी निष्पक्षता में बाधक नहीं समझी जाती, इस भ्रवस्था में तटस्थ देशों को 
हस्तक्षेप करने का प्रधिकार होता है। चौथी विशेषता निष्पक्षता की मनोवृत्ति से युद्ध 
छिड़ने पर तटस्थ रहने वाले देशों के कुछ विशेष भ्रधिकार भर कत्तंव्य उत्पन्न हो जाना 
है । आगे इनका वर्णन किया जायेगा। 

तटस्थता के विचार का विकास (00४८009707[ ० 06 008 ० ]र८एध७- 
॥9)--पश्चिमी जगत्‌ के प्राचीनकाल के इतिहास में तटस्थता का कोई विचार नहीं 
था ।" मध्ययुग में शर्न:-शर्न: इसका श्राविर्भाव हुप्ना। ग्रोशियस के समय तक यह विचार 
झपनी शेशव दशा में था, उसने भ्रपने ग्रंथ के एक प्रतिसंक्षिप्त अध्याय में इस विषय में 
केवल दो सामान्य नियमों का वर्णन किया है । पहला नियम यह है कि तटस्थ देश ऐसा 
कोई कार्य न करें जिससे अ्रधम्यं या अ्रन्यायपूर्ण पक्ष ( ए॥शंपड: ०४०६८) वाले युद्धकारी 
देश का पक्ष सुदृढ़ हो या न्यायपूर्ण पक्ष वाले देश को हानि पहुँचे । बूसरा नियम यह है 
कि जब दोनों युद्धकारी देशों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट हो कि किसका पक्ष धर्मानुकल है, 
तो तटस्थ राज्य दोनों युद्धकारियों के साथ समान व्यवहार करे, उनकी सेनाएँ श्रपने 
प्रदेश में से न गजरने दे, सेनाओं को खाद्य सामग्री न प्रदान करे तथा घिरे हुए व्यक्तियों 
को सहायता न दे । 

४. झ्ापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ६५५ 
५. वही, पृ० ६२४-५ 
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१७वीं शताब्दी के भ्रन्त तक तटस्थता के कोई विशद नियम नहीं थे । १८वीं 
शताब्दी में इसके नियमों में विशदता श्र सुस्पष्टता आने लगी। तटस्थ देश स्विट्ज़र- 
लेण्ड के विधिशास्त्री वेटल ने १७४८ में इसका सुन्दर लक्षण करते हुए कहा--“किसी 
युद्ध में वे देश तटस्थ होते हैं, जो इसमें कोई भाग नहीं लेते, दोनों पक्षों के मित्र होते 
हैं, किसी एक पक्ष की सेनाओं को लाभ पहुँचाकर दूसरे पक्ष को हानि नहीं पहुंचाते ।” 
इस शताब्दी के दूसरे प्रसिद्ध विधिशास्त्री बिन्करशोयेक ने तटस्थ देशों के लिए ग्रोशियस 
की इस शते को स्वीकार नहीं किया कि तटस्थ देश न्यायपूर्ण युद्धों के श्राधार पर लड़ाई 
करने वालों के साथ अपने व्यवहार में भेदभाव करें, वह तटस्थ राज्य को दोनों युध्यमान 
पक्षों का मित्र मानता था । इस समय तक तटस्थ देश के व्यापार करने वाले जलपोतों 
के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने थे। ग्रेट ब्रिटेन यह मानता था कि युद्ध करने वाले 
देश तटस्थ देशों के जलपोतों पर लदा हुआ केवल शत्रु का माल जब्त कर सकते थे, 
शत्रु के जलपोतों पर लदा हुश्रा तटस्थ देश का माल नहीं पकड़ा जा सकता था । तटस्थ 
राज्यों को यह अ्रधिकार था कि युद्ध के समय वे युद्धकारी देशों के साथ उसी प्रकार का 
व्यापारिक सम्बन्ध रख सकें, जैसा शान्तिकाल में रखते थे। किन्तु फ्रांस झोर स्पेन 
की नीति इससे भिन्न थी । वे शत्रु के जहाजों पर लदा तटस्थ देशों का माल तथा 
तटस्थ जहाजों पर लदा शत्रु का माल समान रूप से पकड़ा जाने योग्य या प्रभिग्न हणीय 
समझते थे। १७५६ में छिड़ने वाले इंगलैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध में इस विषय 
में एक नया नियम विकसित हुआ, इसे १७५६ का नियम भी कहते हैं । उस समय 
सब योरोपियन राज्यों की यह नीति थी कि वे अपने समुद्रतट की बन्दरगाहों में तथा 
उपनिवेशों में केवल अपने स्वदेशी जहाजों को व्यापार करने देते थे, विदेशी जलपोत 
इस व्यापार में भाग नहीं ले सकते थे । सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने पर फ्रांस ने यह भ्रनुभव 
किया कि उसका नौसेनिक बेड़ा बज़िटेन के बेड़े की अपेक्षा निबंल है, इसीलिए वह अपने 
समुद्र पार के उपनिवेशों से व्यापार नहीं कर सकता, उसने इस युद्ध में तटस्थ रहने 
वाले हालेण्ड को यह व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस पर इंगलैंड ने अपने 
समुद्री बेड़े को यह ग्रादेश दिया कि वह ऐसे व्यापार में लगे सभी डच जहाजों को 
उनके माल के साथ पकड़ ले, क्योंकि उपर्युक्त फ्रेंच व्यवस्था से डच बेड़ा फ्रेंच बेड़े का 
भंग बन जाने के कारण शत्रु का बेड़ा बन गया है। इसी नियम को १७५६ का नियम 
कहा जाता है। ब्रिटिश श्रधिग्रहण न्यायालय इसे १७४४ में ही स्वीकार कर चुके थे । 

सशस्त्र तटस्थता (4॥760 'पि८पा७॥79)--१७८० में भ्रमरीकन स्वतन्त्रता 
संग्राम के समय रूस ने पहली सशस्त्र तटस्थता (77760 'चि८या०॥7) की घोषणा 
की, यह १७५६ के नियम का संशोधन था । इसमें उसने एक परिपत्र द्वारा फ्रांस, ग्रेट 
ब्रिटेन तथा स्पेन को इन पाँच नियमों का पालन करने को कहा--(१) तटस्थ देशों के 
जलपोतों को युद्ध करने वाले देशों के समुद्रतटों के बन्दरगाहों में व्यापार की भ्रनुमति 
दी जाय । (२) विनिषिद्ध ((०70४90०४70 ) सामग्री के भ्रतिरिक्त तटस्थ जलपोतों पर 
लदा हुआ शत्रु का माल युद्धकारी देशों को नहीं पकड़ना चाहिए। (३) विनिषिद्ध सामग्री 
के बिषय में रूस भौर प्लेट ब्रिटेत की १७७६ की सन्धि के १०, ११ अनुच्छेद लागू करने 
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चाहिएँ। (४) किसी बन्दरगाह को उसी अवस्था में परिवेष्टित (800:80०0) समभना 
चाहिए, जबकि परिवेष्टन करने वाले युद्धकर्त्ता देश वहाँ अपने जहाज रखें झ्लोर इनके 
कारण तटस्थ जलपोतों को वहाँ प्रवेश करने में खतरा हो । (५) प्रधिग्रहण न्यायालयों 
(772८ (०४7५) में अभ्रधिगृहीत वस्तुझों (26) की बंधता पर विचार करते हुए 
उपर्युक्त सिद्धान्तों को लागू किया जाय । 

जुलाई १७८० में रूस ने डेनमार्क के साथ तथा ग्रगस्त में स्वीडन के साथ संधियाँ 
कीं, इनका उद्देश्य उपर्युक्त नियमों को लागू करने के लिए कुछ रणपोतों को सुसज्जित 
करना था। बाद में ऐसी संधि १७८१ में हा्लेंड, प्रशिया और ग्रास्ट्रिया के साथ, 
१७८२ में पुतंगाल के और १७८१ में दो सिसलियों राज्य के साथ की गयी । फ्रांस, 
स्पेन और सं ० रा० अमरीका ने इसके सिद्धान्त स्वीकार किए। इस प्रकार तटस्थता के 
नियमों की रक्षा के लिए सशस्त्र जलपोतों की व्यवस्था की गयी, इसीलिए इसे 'सशस्त्न 
तटस्थता' कहते हैं। यद्यपि इसके नियमों का बहुधा उल्लंघन होता रहा है, तथापि 
इसका विशेष महत्व इसलिए है कि १८५६ की पेरिस की घोषणा का आधार इसके 
उपर्युक्त नियम थे। फ्रेंच राज्यक्रान्ति के समय उपर्यक्त नियमों की घोषणा करने वाले 
रूस ने स्वयमेव १७६३ में ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर इनका उल्लंघन करते हुए फ्रेंच 
बन्दरगाहों में तटस्थ जहाजों का प्रवेश निषिद्ध “हराया, इसका उद्देश्य फ्रांस को भखा 
मारकर उसे क्रान्ति के पथ से च्यूत करना था, इनका यह कहना था कि क्रान्तिकारी 
फ्रांस सभ्य जगत की सुरक्षा के लिए महान्‌ संकट है, भ्रतः उसके विरुद्ध किया गया यह 
कार्य सर्वंथा न्‍्यायोचित है । फ्रेंच सरकार ने इसका बदला लेने के लिए फ्रेंच बेडे को 
तटस्थ देशों के ऐसे सभी जहाज जब्त करने का आदेश दिया, जो शत्तु के बन्दरगाहों को 
माल या खाद्य सामग्री ले जा रहे हों । 

१८०० ई० में रूस ने दूसरों बार सशस्त्र तटस्थता की घोषणा की, इसका 
कारण यह था कि उस समय ग्रेट ब्रिटेन ने रणपोतों के संरक्षण ((०॥५०५) में जाने 
वाले तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाजों का निरीक्षण और तलाशी लेना झारम्भ कर 
दिया था । इस विषय में हालेंड और ग्रेट ब्रिटन की लड़ाई के समय १६४५३ में स्वीडन 
ने सर्वप्रथम यह माँग की कि युद्धकारी देशों को स्वीडिश रणपोतों के संरक्षण में यात्रा 
करने वाले वणिक्पोतों की तलाशी लेने का कोई अधिकार, उस श्रवस्था में नहीं है, 
जब रणपोतों का कप्तान यह घोषणा करे कि वणिक्पोतों पर कोई विनिषिद्ध सामग्री 
नहीं है । ग्न्य राज्यों ने भी इस भ्रधिकार की माँग शुरू की | ग्रेट ब्रिटेन इस सिद्धान्त 
को मानने को तयार नहीं था | प्रतः जुलाई १८०० में उसने डेनमार्क के एक रणपोत 
तथा उसके संरक्षण में जाने वाले वणिक्पोतों (|४टाशभाधा०॥) को पकड़ लिया, 
क्योंकि वे तलाशी देने को तेयार नहीं थे।इस पर रूस ने स्वीडन, डेनमार्क तथा 
प्रशिया को दूसरी सशस्त्र तटस्थता में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया, तथा उपर्यक्त 
पाँच नियमों में इस छठे नियम की भी वृद्धि की कि युद्धकारी देशों को उस भ्रवस्था 
में तटस्थ देशों के जलपोतों के निरीक्षण भ्रौर तलाशी का अभ्रधिकार नहीं है, जब इन्हें 
प्रपने संरक्षण में ले जाने वाले रणपोतों का कप्तान यह घोषणा करे कि इन जहाजों 
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में कोई विनिषिद्ध सामग्री नहीं है । रूस के सम्राट्‌ पाल ने दिसम्बर १८०० में इस 
विषय में स्वीडन, डेनमार्क तथा प्रशिया से संधियाँ कीं, किन्तु यह दूसरी सशस्त्र तटस्थता 
केवल एक वर्ष ही चली । २३ मा को रूसी सम्राद की हत्या तथा २ अ्रप्रैल १८०१ 
को कोपनहेगत के युद्ध में नेल्सन द्वारा डेनिश बड़े के पराभव से इसका अन्त हो गया । 

१९वीं शताब्दी में तटस्थता के नियमों के विकास में तीन तत्वों ने महत्वपूर्ण 
भाग लिया । पहला तत्व सं० रा० अमरीका का फ्रेंच क्रान्ति एवं नैपोलियन के यद्धों में 
१७६३ से १८१५ तक तटस्थ रहना था। उन दिनों १७७६ के स्वतन्त्रता संग्राम के 
कारण सं० रा० अमरीका ग्रेट ब्रिटेन का विरोधी होने के कारण फ्रांस का मित्र था। 
१७६३ में जब इंगलेण्ड फ्रांस-विरोधी पहली गटबन्दी (5 (१०४॥6 0) में सम्मिलित 
हुआ तो वाशिंगटन में फ्रेंच राजनयिक प्रतिनिधि जेने (0०7०) ने भ्रमरीकी बन्दरगाहों 
में विद्यमान अभ्रमरीकी नागरिकों के वणिक्पोतों को ब्रिटिश जहाज पकड़ने के अधिकार- 
पत्र ([0॥63$ ० ६५५८) देने शुरू किए । इन वेयक्तिक जहाजों द्वारा पकड़े गये 
ब्रिटिश जहाजों के मामलों पर विचार करने के लिए फ्रेंच राजदूत ने श्रमरीकन बन्द र- 
गारों में फ्रेंच वाणिज्य दृतावासों ((०॥5779/८$) की सहायता से श्रधिग्रहण न्यायालय 
(0772८ (०ए्ा७५) स्थापित किये । ब्रिटिश सरकार द्वारा तीब्र प्रतिवाद करने पर 
अ्रमरीकन सरकार ने फ्रेंच अ्रधिग्रहण न्यायालयों को बन्द करने तथा वैयक्तिक जहाजों 
को निःशस्त्र करने की ग्राज्ञा दी । गिडिझ्नोन हेनफील्ड नामक व्यक्ति के ग्रभियोग में यह 
ज्ञात हुआ कि उस समय तक का अमरीकन कानून ग्रमरीकी नागरिकों के लिए विदेशी 
युद्धकारी राज्य की सेना में भर्ती होना भ्रवेध नहीं समभता था । अत: काँग्रेस ने १७६४ 
में एक कानून पास करके अस्थायी रूप से अभ्रमरीकी नागरिकों द्वारा विदेशी युद्धकारी 
देश से 'प्रधिकार पत्र' ([,(/॥०४$ ० (७7५०९ ) लेना तथा उनका विदेशी स्थल ग्रथवा 
जल सेना में भर्ती होना वर्जित ठहराया और विदेशी युद्धकारी देशों की सहायता के लिए 
अपनी बन्दरगाहों में वेबक्तिक जहाजों को शस्त्रों से सुसज्जित करने का निषेध किया। 
२० अप्रैल १८१८ को काँग्रेस ने उपर्युक्त व्यवस्थाग्रं को स्थायी रूप देने के लिए विदेशी 
भर्ती कानून (#0ा0ंश्ा शाशिएशां 50०) पास किया। ग्रेट ब्रिटेन ने १८१६ में 
इसी के आ्राधार पर अपना “विदेशी भर्ती कानून बनाया, इससे तटस्थता. के नियमों में 
बड़ी स्पष्टता और विशदता भ्रायी । नैपोलियन के युद्धों के समय लार्ड स्टोवैल ब्रिटिश 
अधिग्रहण न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनकी प्रतिभा से भी तटस्थ देशों के श्रधिकारों 
झोर कत्तंव्यों के कानून में प्रोढ़ता झ्रायी । 

तटस्थता के विकास में दूसरा सहायक तत्व स्विट्जरलैंड और बेल्जियम का 
स्थायी तटस्थीकरण (]प८प्राकवां58007 ) था (देखिये ऊपर पृ० १४५) । इन राज्यों ने 
पिछली शताब्दी में होने वाले सभी योरोपियन युद्धों में श्रपनी तटस्थता में दोनों पक्षों 
के प्रति पूरी निष्पक्षता बनाये रखी तथा अपने देश और साधनों का किसी पक्ष को लाभ 
नहीं उठाने दिया, इसके लिए उन द्वारा की गई कार्यवाहियों ने तटस्थता के नियम को 
दुष्ट किया । तीसरा तत्व १८५६ की पेरिस की घोषणा थी (ऊपर देखिये प्रथम 
भ्रध्याय ), इसने दो नियमों पर बल दिया। पहला नियम यह था कि शत्रु के जहाजों 
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पर लदा तटस्थ देशों का माल नहीं पकड़ा जा सकता, यह 'स्वतन्त्र जहाज, स्वतन्त्र साल 
(+76९९ 809, ॥76९ (00005) का नियम कहलाता है, क्‍योंकि इसके अनुसार ने 
तो स्वतन्त्र भ्र्थात्‌ तटस्थ जहाजों को पकड़ा जा सकता है और न ही उनके माल को, 
भले ही वह शत्रु के जलपोत पर लदा हो। दूसरा नियम यह था कि परिवेष्टन 
(802८८206) प्रभावशाली होने चाहिएँ। इनके अतिरिक्त श्रमरीकी गृहयुद्ध के समय 
सं० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में तटस्थ अ्रधिकारों के भ्रनेक विवादों ने इस कानून 
को स्पष्टता प्रदान की | इनमें सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध १८७२ का अल्बामा दावा पंच- 
निर्णय (6]09778 (]७॥75 4707900॥) था (देखिये प्रथम परिशिष्ट ) । 
हेग ग्रभ्िसमय (887९  (णाएशांंणा$ ०ा 'रिध्पा॥9५)-दक्षिण 
अफ्रीका के बोश्र युद्ध (१६९००) की तथा रूस-जापानी युद्ध (१६०४) की अनेक 
घटनाओं ने तटस्थता सम्बन्धी जटिल प्रश्न उत्पन्न किये। १६०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन 
ने इन पर विचार करते हुए दो अभिसमयों ((णाश्श्ा॥08) में तटस्थता के नियम 
बनाये । पाँचबें श्रभिसमय में स्थल युद्ध में तटस्थ शक्तियों श्रौर व्यक्तियों के अधिकारों 
आर कत्तंव्यों का वर्णन था और तेरहवें श्रभिसमय में नौयुद्ध में इनके श्रधिकारों और 
कत्तंव्यों का प्रतिपादन था। किन्तु इन दोनों अ्रभिसमयों का अ्नुसमर्थन (॥२40४॥0470॥ ) 
ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं किया। इनके अतिरिक्त, तटस्थता के कुछ नियमों का वर्णन इस 
सम्मेलन द्वारा बनाये गये भ्रन्य श्रभिसमयों में भी है, जेसे वणिक्पोतों को रणपोत बनाने 
का सातवाँ झ्रभिसमय, समुद्र में सुरंगें बिछाने का श्राठवाँ श्रभ्िसमय, निग्रह या पकड़ने के 
ग्रधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला ग्यारह॒वाँ प्नभ्िसमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रधिग्रहण 
न्यायालय का बारह॒वाँ अ्रभिसमय । पाँचवें श्रभ्िसमय द्वारा स्थल युद्ध में तटस्थ देशों के 
लिए बनाए गए मुख्य नियम इस प्रकार थे--(१) तटस्थ देशों का प्रदेश श्रनतिक्रम्य 
(0५0]90) है (श्रनु० १)। (२) युद्धकारी देश तटस्थ प्रदेश में से श्रपती सेना या 
युद्ध सामग्री नहीं ले जा सकते । यहाँ कोई बेतार की तार का या सैनिक भर्ती करने का 
सैनिक केन्द्र नहीं बना सकते (अ्रनु० ३, ४)। (३) तटस्थ देश युद्धकारी देशों के 
घायल और बीमार सनिकों को श्रपने प्रदेश में से गुजरने की अनुमति दे सकते हैं (अनु० 
१४) । अनुच्छेद १६ में तटस्थ व्यक्ति की परिभाषा करते हुए कहा गया था कि यह युद्ध 
में भाग न लेने वाला है, किन्तु यदि यह किसी युद्धकारी देश के विरुद्ध कोई शत्॒तापूर्णो 
कार्य करता है, किसी युद्धकारी के पक्ष में कोई कार्य करता है, उसकी सेना में भर्ती 
होता है तो वह अ्रपनी तटस्थता से वंचित हो जाता है। समुद्री युद्ध सम्बन्धी तटस्थता 
के तेरहवें भ्रभिसमय के नियमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--(१) तटस्थ देशों के 
प्रादेशिक समुद्रों (॥077074 ५४/७४2८४$) में युद्धकारी देशों द्वारा शत्रुता का कोई भी 
कार्य--जहाजों पर श्राक्रमण, इनको पकड़ना तथा इनकी तलाशी लेना वर्जित है, ऐसे 
कार्यो से इनकी तटस्थता भंग होती है (अ्रनु० २) । (२) युद्धकारी देश तटस्थ देश में 
या इसके प्रादेशिक समुद्र में विद्यमान किसी जलपोत पर कोई अधिग्रहण न्यायालय नहीं 
बना सकते (भ्नु० ४)। (३) युद्धकारी देश शत्रु पर नौसैनिक आक्रमण करने के 
लिए तटस्थ देश के बन्दरगाहों को तथा इसके प्रादेशिक समुद्र;को अभ्रड़्डा या आधार 
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नहीं बना सकते (भ्रनु० ५)। (४) तटस्थ शक्ति युद्धकारी देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष 
-किसी रीति से रणपोत, गोलाबारूद तथा भ्रन्य रण-सामग्री नहीं दे सकती (प्ननु० 
६) । (५) तटस्थ सरकार को श्पने क्षेत्राधिकार की सीमा में ऐसे किसी जहाज को बनने 
या सुसज्जित नहीं होने देना चाहिए, जिसके बारे में तनिक भी यह संदेह हो कि वह 
ऐसे देश के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्य करेगा, जिसके साथ तटस्थ देश के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण 
हैं। (६) किसी तटस्थ देश की तटस्थता उसके प्रादेशिक समुद्र में युद्धवारी देशों के 
रणपोत गुजरने मात्र से भंग नहीं होती (श्रनू० १०) । (७) विशेष व्यवस्थाश्रों के 
श्रभाव में तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में युद्धधारी देशों के रणपोत २४ घण्टे से 
प्रधिक नहीं रह सकते (भ्रनु० १२) । (८) तटस्थ देशों के बन्दरगाहों में युद्धकारी 
देशों के रणपोतों की केवल उतनी ही मरम्मत हो सकती है, जो उनकी समुद्री यात्रा 
के लिए आवश्यक हो, इसमें उन्हें हथियारों से सुसज्जित नहीं किया जा सकता (गनु० 
१७) । ये नियम केवल तभी लागू होते थे, जब युद्ध करने वाले दोनों पक्षों ने इन्हें 
स्वीकार कर लिया हो । 

लन्दन की घोषणा--तटस्थता के नियमों को संहिताबद्ध करने का एक श्रन्य 
प्रयत्न १९०६ में लन्दन के नौसम्मेलन (].0700॥ 'चए४) (णाथिशा०6) में किया 
गया। इसमें नौयुद्ध में परिवेष्न (8।00806), विनिषिद्ध सामग्री, अतटस्थ सेवा 
( 0ए॥7९ए॥७। $0शं०6) श्रादि के नियम बनाये गए, इसे लन्‍्दन की घोषणा (॥0८0&9- 
॥0॥ ० 7.,07007) कहते हैं। टर्की-इटली के युद्ध (प्राए०-नॉथांशा था) में इन 
नियमों का पूरा पालन किया गया, यद्यपि टर्की ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए 
थे। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने से पहले तक लन्दन घोषणा का अ्रनुसमर्थन (रि4त०&॥0॥ ) 
किसी भी देश ने नहीं किया । इसके छिड़ जाने पर सं० रा० अमरीका ने दोनों पक्षों 
को यह घोषणा स्वीकार करने के लिए कहा । जमंनी ओर आस्ट्रिया-हंगरी इसे इस शर्ते 
पर मानने को तैयार हुए कि उनके शत्रु भी इसे स्वीकार करें । किन्तु ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस 
झौर रूस इसे भ्रनेक संशोधनों के साथ ही मानने को तैयार थे। युद्ध के श्रारम्भिक 
काल में ग्रेट ब्रिटेन ने इसे कुछ अंशों में स्वीकार भी किया, किन्तु शनै:-शन: वह इसके 
नियमों का पालन मर्यादित करने लगा और ७ जुलाई १६९१६ के बाद उसने इस 
घोषणा के किसी भी नियम का पालन नहीं किया । 

प्रथम विश्वयुद्ध में ततटस्थता (र८पा॥॥9 गम 06 कया॥ ०१०0 एक )-- 
प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियमों का बहुत उल्लंघन हुआ । इसके श्रारम्भ में ही 
बेल्जियम की तटस्थता का भंग हुआ्ना । सं० रा० श्रमरीका ने इस युद्ध में तटस्थ रहने 
की घोषणा की थी, किन्तु जर्मन पनडुब्बियों ने इसके समुद्री व्यापार को भीषण क्षति 
पहुँचाई, जमंनी ने यह घोषणा की कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राने वाले सभी जहाजों को 
-चाहे वे किसी देश के हों--ड्बो दिया जायेगा। इस पर भ्रमरीका ने ६ श्रप्रैल 
१६१६ को जमेंनी के विरुद्ध युद्धझ-घोषणा की । उस समय तटस्थता को बड़ी घ॒णा की 
दृष्टि से देखा जाने लगा भौर यह कहा जाने लया कि तटस्थ रहने वाला देश “अपने 
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मानवीय कस्तेंब्यों के पालन के दायित्व से बचना चाहता है ।' इस युद्ध में यह भी स्पष्ट 
हो गया कि जब युद्धकारी देशों के महत्वपूर्ण स्वार्थ खतरे में पड़ते हैं तो दोनों पक्ष तटस्थ 
देशों के हितों की उपेक्षा करने के लिए कानूनी श्रौर नैतिक युक्तियाँ ढूँढ़ लेते हैं । गार्नेर 
के शब्दों में पहले विश्वयुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि तटस्थ देशों के लिए अ्रपनी 
तटस्थता की रक्षा करना बहुत कठिन है। 

राष्ट्र संघ श्रौर तटस्थता (7,2820० ० '५४४०॥5 270 'चिध्पा॥9 )--प्रथम 
विश्वयुद्ध की समाप्ति पर राष्ट्र संघ (,2827८ ० 'रि70०॥$ ) का संविधान ((०५९- 
79॥! ) बना । इसने तटस्थता के नियमों पर गहरा प्रभाव डाला। फेनविक का यह 
मत है कि इसने तटस्थता के परम्परागत कानून (॥98000णा4 7.8७) के सिद्धान्त 
को समाप्त कर दिया । किन्तु आपेनहाइम का मत ऐसा नहीं है । वस्तुतः संघ के प्रतिज्ञा- 
पत्र के अनुसार दो प्रकार के युद्ध हो सकते थे। पहले प्रकार के युद्ध वे थे, जो शान्ति- 
पूर्ण उपायों द्वारा विवादास्पद प्रश्नों का समाधान न होने पर किये जाते थे। ये प्रतिज्ञा- 
पत्न के भ्रनुकुल थे, इनके सम्बन्ध में संघ के सदस्यों पर कोई दायित्व नहीं थे, इनमें 
सदस्य अपनी इच्छानुसार तटस्थ रह सकते थे। दूसरे प्रकार के युद्ध प्रतिज्ञापत्न का 
उल्लंघन करके किये जाने वाले थे, इनके विषय में प्रतिज्ञापत्न के अनुच्छेद १०, ११, 
१२९, १३, १५ और १६ में की गई व्यवस्थाएँ सब सदस्य-राज्यों पर ऐसे उत्तरदायित्व 
डालती थीं, जिनके कारण उनका तटस्थ रहना सम्भव ही नहीं था । इसके प्रनुच्छेद 
१० में सब सदस्यों का यह कत्तंव्य बताया गया था कि वे “संघ के सब सदस्यों को 
प्रादेशिक अखण्डता का तथा वत्तमान राजनीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करेंगे तथा बाह्य 
अग्राक्मण ("5८7४ 82287०05570 ) से इसकी रक्षा करेंगे । इस दायित्व के कारण 
संघ के किसी भी सदस्य के लिए कहीं भी श्रग्राक्रमण का शिकार बनने वाले राज्य 
की रक्षा के लिए की जाने वाली सामूहिक सुरक्षा में भाग लेना शनिवार कत्तंव्य था। 
इस आक्रमण को रोकने के लिए की गई कार्यवाही में कोई राज्य तटस्थ नहीं रह सकता 
था। इसी प्रकार भ्रनुच्छेद ११ में किसी युद्ध या युद्ध की धमकी को--भले ही वह 


अिमननत करत+»म हक अं आजभाज नाथ “ नाजचओलज-डआक न अनाथ 


६. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद प्रनक विधिशास्त्रियों ने इस प्रवृत्ति का प्रबल समर्थन किया। 
वे दटस्थता को सर्वथा अनेतिक समझते थ, क्योंकि एक ओ्लोर तो राज्यों द्वारा युद्ध को समाप्त करने 
तथा श्राक्रमण को रोकने की प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, दूसरी ओर किसी राज्य द्वारा इतका उल्लंघन 
करन पर वे तटस्थता के नाम पर चुपचाप बैठ जाते हैं । यह मनोवृत्ति सामूहिक सुरक्षा ((0॥6८(ए७ 
5८८०9) तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझोतों और नियमों की प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुँचाने वाली थी। 
पालिटिस (?0॥05) के मतानुसार तटस्थता एक झनैतिक और अश्रव्यावहारिक दकियानूसीपन 
(]र)04े क्षात ग्राए/बलांसव द्राब270587) था । ली फर ((,० #प) ने इसे भन्तर्राष्ट्रीय 
ग्रराजकता की उपज बताया था। कोहन ((०४॥) ने परम्परागत तटस्थता के विचार को रद्द करते हुए 
प्रवेध युद्ध का बन्द करने के लिए तटस्थ देशों द्वारा संगठन बनाने पर बल दिया। फेनविक ने लिखा है कि 
उस समय यह समझा जाता था कि अगले युद्ध में तटस्थ देश या तो प्रपनी परम्परागत नीति का परित्याग 
करेंगे या उन्हें इसे बनाये रखने के लिए लड़ना पड़ेगा। (फेनविक---इण्टरनेशनल लॉ, पु० ६१७-१८) | 
भ्रागे यह बताया जायेगा कि दूसरे विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियमों का पहले विश्वयुद्ध की भ्रपेक्षा भ्रधिक 
घोर उल्लंघन हुभ्रा । 


तटस्थता ४३५ 


“किसी सदस्य-राज्य पर तात्कालिक प्रभाव न डालती हो --समूचे संघ के लिए चिन्ता 
का विषय बताते हुए संघ को यह भ्रधिकार दिया गया कि वह इस विषय में “राष्ट्रों 
की शान्ति की सुरक्षा के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण भ्रौर प्रभावशाली समझे जाने वाली” कोई भी 
कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार संघ के सदस्य श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग के कार्यों 
को रोकने के लिए सामूहिक रूप में बाधित थे। अनुच्छेद १६ के श्रनुसार शान्तिपूर्ण 
समाधान की अवहेलना करके युद्ध छेड़ने वाले संघ के सदस्य के बारे में यह कहा गया 
था कि वह श्रपने ऐसे कार्य से स्वतः: (7750 8200) संघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध 
युद्ध छेड़ता है और भ्रन्य सदस्यों का यह कत्तंव्य है कि वे उसके साथ अपने व्यापारिक 
झोर वित्तीय सम्बन्ध बन्द कर दें। यही संघ की सुप्रसिद्ध भ्राथिक प्रतिबन्ध (200॥0रा0 
58700॥8 ) लगाने की व्यवस्था थी। श्रापेनहाइम ने तटस्थता पर संघ के प्रतिज्ञापत्र 
के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए लिखा है” “यह कहना ठीक नहीं है कि इसने तटस्थता 
को समाप्त कर दिया । यह भी सत्य नहीं है कि इसने तटस्थता पर कोई प्रभाव नहीं 
डाला। यथार्थ दृष्टिकोण सम्भवतः यह है कि कुछ अ्वस्थाग्रों में जब युद्ध करना प्रतिज्ञापत्र 
के प्रतिकूल न हो, तब इसने तटस्थता के कानन में परिवर्तत नहीं किया । किन्तु इसने 
तटस्थता को समाप्त न करते हुए उन अवस्थाओं में इस पर माममिक प्रभाव डाला, जिनमें 
संघ के सदस्य प्रतिज्ञापत्र के श्रनुच्छेद १६ के भ्रनूसार किसी देश के बिरुद्ध प्रतिबन्ध 
लगाने के लिए बाधित थे । 

१६२६ के केलाग-ब्रोश्रां पक्ट (पेरिस पेक्ट) अथवा युद्ध परित्याग की सामान्य 
संधि (6ठल्ाल्बा 28० ०7 ॥॥6 रेशाणाटांधांणा ण ४४७४) पर हस्ताक्षर करने 
वाले देशों ने श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए युद्ध के उपाय के अवलम्बन की 
निनन्‍दा की, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के परित्याग की घोषणा करते हुए 
यह कहा कि श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान केवल शान्तिपूर्ण साधनों से किया जाना 
चाहिए । किन्तु इस पैक्ट में इसे लागू या पालन कराने वाली व्यवस्थाओं का अभाव था, 
श्रत: तटस्थता के नियम पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । 

१६३१ से १६३६ तक मंचूरिया और चीन पर जापान के आक्रमणों, जर्मनी 
में हिटलर के उत्कर्ष तथा एबीसीनिया पर इटली के आ्राक्रमण से राष्ट्र संघ की सामूहिक 
सुरक्षा की व्यवस्था को गहरा धक्का लगा। इससे श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
बनाये रखने की आशायें धूमिल होने लगीं । नये विश्वयुद्ध की सम्भावना बढ़ने लगी 
ओर इस परिस्थिति में कुछ राज्यों ने इससे बचने और तटस्थ रहने के प्रयत्न आरम्भ 
किये । बेल्जियम और हालण्ड ने तटस्थता की घोषणा की, १६३८० में स्केण्डनेविया 
प्रायद्वीप के राज्यों ने तटस्थता के नियमों के पालन का तथा आपस में पूव॑-परामर्श 
किये बिना इनमें संशोधन न करने का निश्चय किया। १६३६-३७ में ग्रेट ब्रिटेन और 
फ्रांस ने स्पेन के गृहयुद्ध के प्रति श्रहस्तक्षेप ()४०॥-॥४7४९४४०॥ ) की नीति अपनाई । 
स्॑ं० रा० अ्रमेरिका को प्रथम विश्वयुद्ध में यह कटु अनुभव प्राप्त हो चुका था कि 


७. आपेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पु० ६३५ 


५३६ झन्तर्राष्ट्रीय कान न 


तटस्थ होते हुए भी उसे किस प्रकार बाधित होकर युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा था, 
भरत: उसने इसकी पुनरावृत्ति रोकने तथा तटस्थता बनाये रखने के लिए ऐसे कानूनों को 
पास करना शुरू किया, जिनसे युद्धकारी देशों के साथ उसके संघर्ष होने की सम्भावना 
बहुत कम हो जाय । इस दृष्टि से १६३७ में सं० रा० अमरीका ने तटस्थता का कानन 
(िध्याथा।/ 6०) पास किया, १६३६ में इसका संशोधन किया गया। इसका 
आधार 'नकद दाम दो और माल ले जाश्नो' ((४७॥ 870 (४79) का सिद्धांत था। 
इसके अनुसार कानून में बताई गयी शस्त्रास्त्न सामग्री के भ्रतिरिक्त अन्य माल को दूसरे 
देश सं० रा० अमेरिका से भिन्‍न देशों के जहाजों में ही ले जा सकते थे। युद्धकारी 
राष्ट्रों को शस्त्रास्त्न सामग्री बेचना, इसे भ्रमरीकी जहाजों में युद्धकारी राष्ट्रों को 
भेजना, इनके जहाजों में भ्रमरीकी नागरिकों की यात्रा करना, इन युद्धकारी देशों की 
सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ खरीदना, यूद्धकारी देशों के रणपोतों, पनड॒ब्बियों तथा सशस्त्र 
व्यापारिक जहाजों द्वारा भ्रमरीकी बन्दरगाहों का उपयोग इस कानून द्वारा निषिद्ध कार्य 
बना दिये गए । इनका उद्देश्य सं० रा० भ्रमरीका को युद्ध से पृथक रखना था । 

किन्तु हिटलर द्वारा १६३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध छेड़ने तथा १६४० के वसनन्‍्त- 
काल में नावें, डेनमार्क, हालण्ड, बेल्जियम तथा लुक्सेमबर्ग की तटस्थता का अ्रतिक्रमण 
करने पर सं० रा० अ्रमरीका को शरने:-शन: अ्रपनी तटस्थता की नीति में परिवर्तन करने 
के लिए बाधित होना पड़ा । राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने यह भ्रनुभव किया कि हिटलर की 
विजय का परिणाम लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता का विनाश होगा, अ्रतः उन्होंने ग्रमरीका 
को लोकतन्‍्त्र का शस्त्रागार (5204 ० 70702८28००) बनाने तथा हिटलर 
से लड़ने वाले ग्रेट ब्रिटेन श्रादि लोकतन्त्रों को श्रधिक से श्नधिक रणसामग्री भेजने का 
निश्चय किया । २४ जून १६४० को फ्रांस के पतन के बाद अमरीका ने ब्रिटेन को 
प्रत्येक प्रकार की रणसामग्री भेजी, न्यूफाउण्डलैण्ड से ब्रिटिश गायना तक के ८ श्रड्डे 
६६ वर्ष के पट्टे पर लेकर उसे ५० विध्वंसक (70८8709८7) प्रदान किए । उसका यह 
कार्य स्पष्ट रूप से तटस्थता-विरोधी था। ११ मार्च १९४१ को अमरीकी कांग्रेस ने 
उधार पट्टा (!,00 ]८७७८ ) कानून पास किया । इसके भ्रनुसार राष्ट्रपति को यह 
भ्रधिकार दिया गया था कि वह सं० रा० भ्रमरीका की सुरक्षा के लिए जिस देश की 
सुरक्षा आवश्यक समझे, उस देश की सरकार को सुरक्षा के लिए आ्रावश्यक सभी प्रकार 
की रणसामग्री बेच सकता है, उधार या पट्टे पर दे सकता है। यद्यपि इस समय तक 
कानूनी रूपसे सं० रा० भ्रमरीका तटस्थ देश था, तथापि उसने उधार पटूटे कानून 
द्वारा तटस्थता के सभी महत्वपूर्ण नियमों का परित्याग कर दिया था। उसके इस 
विलक्षण काये का समर्थन तीन कारणों के झ्राधार पर किया गया--(१) जमंनी 
श्रौर इटली द्वारा १९२८ के केलाग-बश्रीआँ पैक्ट का भंग तथा तटस्थ राज्यों की तटस्थता 
का भतिक्रमण । (२) जमंनी भर इटली जैसी शक्तियों से भ्रात्मसंरक्षण । यदि सं० 
रा० प्रमरीका ग्रेट ब्रिटेन को जमंनी द्वारा जीता जाने देता तो भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का 


८. स्टार्क--एन इष्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ६८८ 


तटस्थता ४२७ 


स्वथा लोप हो जाता । (३) धरी राष्ट्रों द्वारा सं० रा० श्रमरीका पर आक्रमण करके 
उसे जीतने का षड़यन्त्न करना । 

ग्रापेनहाइम ने यह मत प्रकट किया है कि सं० रा० अमरीका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन 
को पचास विध्वंसक देना श्रौर उधार पट्टा कानून ([.,00 ॥९४५5८ 6८) पास करना 
१९वीं शताब्दी के तटस्थता के विचारों के तथा हेग अभिसमयों के नियमों (देखिए 
ऊपर पृ० ५३२-३३) के श्रनुकूल नहीं था ।' किन्तु सम्भवतः “ये कार्य समूचे रूप में 
तथा समग्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखे जाने वाले तटस्थता कानून के श्रनुकूल थे ।” 
ये ऐसे युद्धकारी राष्ट्र के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार था, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
को तिलांजलि देते हुए युद्ध झ्रारम्भ किया था । यह ग्रोशियस तथा उसके समकालीन 
ग्रन्य लेखकों की श्रपूर्ण या विशिष्ट (धध4।ग०5) तटस्थता की नीति का परिणाम 
था। पूर्ण तटस्थता की नीति युद्ध छेड़ने के पूर्ण अधिकार (0$0]066 78॥0 ) पर अभ्रव- 
लम्बित थी । किन्तु १६२८ के केलाग-दब्नीआँ पैक्ट द्वारा जमंनी सहित सब देश इस 
नीति का परित्याग कर चुके थे | इसके अनुसार आक्रमण का शिकार बनने वाले देश 
को सहायता देना तथा श्राक्रान्ता को रोकना सब देशों का कत्तंव्य था। इस प्रकार 
परोक्ष रूप से इस पैक्ट ने पूर्ण तटस्थता के कानून की जड़ें खोखली कर दी थीं। इस 
ग्रवस्था में सं० रा० झ्मरीका का उधार पट्टा कानून पास करना श्ावश्यक था । इस 
नीति परिवर्तन का दूसरा कारण श्रात्मरक्षा की भावना थी । धुरी राष्ट्र विश्व पर 
प्रभुता पाने के साथ उन श्राधारों को नष्ट करने पर तुले हुए थे, जिन पर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून टिका हुआ था, श्रत: आ्रात्मरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्थायें आवश्यक थीं। उधार 
पट्टा कानून का सरकारी नाम इस तथ्य को भली-भाँति सूचित करता है, यह नाम इस 
प्रकार था--सं० रा० झमरोका की प्रतिरक्षा पुष्ट करने वाला भ्रधिनियम (.॥ 4८ 
(0 970706 [086 १06६॥०८ ० 0॥९ ए7॥०१ $080०5) । तीसरा कारण अन्त ९।० 
दायित्वों में पारस्परिकता (शप्राप॥ाए ए वाशिा।भांणा॥ं 00847075) का 
सिद्धान्त है । जमंनी ने अ्रभूतपूर्व पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था। 
वह स्वयमेव इसका घोर भ्रतिक्रमण करते हुए तथा तटस्थ देशों के श्रधिकारों को 
कुचलते हुए दूसरे देशों से यह आशा नहीं रख सकता था कि वे तटस्थता के नियमों का 
पूरा पालन करेंगे। ६ जनवरी १६४२ को प्रमरीकन राष्ट्रपति ने काँग्रेस को भेजे 
गए अपने संदेश में कहा था--“एकपक्षीय श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून--जिसके पालन में 
पारस्परिकता का प्रभाव है--उत्पीड़न का साधन बन जाता है।” इस दृष्टि से सं० रा० 
श्रमरीका के उपर्युक्त कार्य जर्मनी द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए उससे 
लिए जाने वाले प्रतिशोध या प्रत्यपहार (7९८०॥१58$) के रूप में थे। जमनी ने १९२८ 
के केलाग-श्रीमँ पैक्ट का घोर प्रतिक्रमण किया था, सं० रा० भ्रमरीका के लिए यह 
बड़ा महत्वपूर्ण था, उसने इसका बदला लेने के लिए उपर्युक्त कार्य किए ।** 
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सं० रा० शअ्रमरीका ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ मित्तराष्ट्रों की सहायता के लिए 
परम्परागत तटस्थता के नियमों के प्रतिकूल कई अन्य काये भी किए। २७ मई १६४१ 
को अ्रमरीकन राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि ग्रेट ब्रिटेन को आवश्यक सामान सुरक्षित 
रूप से पहुँचाने के लिए भ्रमरीका के गश्ती जहाजों ने सहायता देनी शुरू कर दी है। 
जमंन पनड्॒ब्बियों ने जब युद्ध के नियम तोड़ते हुए भश्रमरीकन जहाजों पर हमले किए तो 
सितम्बर १६४१ में इनके प्रतिरोध के लिए भ्रमरीका के समुद्री बेड़े को दी गयी हिंदा- 
यतों ने लगभग ऐसी शत्ुतापूर्णा स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसका युद्ध से अन्तर करना 
बड़ा कठिन था । सं० रा० अमरीका की नौसेना के प्रीयर ((7०८) नामक विध्वंसक 
पोत पर जमंन पनड्ब्बी का हमला होने पर ११ सितम्बर १६४१ को राष्ट्रपति ने यह 
घोषणा की कि “अमरीका की प्रतिरक्षा के लिए जिस समुद्र की रक्षा भ्रावश्यक है, उसमें 
जमंन और इटालियन जलपोत खतरा उठाकर ही प्रविष्ट हो सकते हैं, श्रमरीका की 
नोसेनाश्रों को यह श्राज्ञा दे दी गयी है कि इसमें प्रविष्ट होने वाले जर्मन तथा 
इटालियन जलपोतों और पनड॒ब्बियों को देखते ही इन पर गोली चला दी जाय । 
अमरीका ने इस कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा था कि वह इस प्रकार महा- 
समुद्रों में नोचालन की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की रक्षा करना चाहता है, भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के अनुसार उसे जलदस्युग्नों (/073०७ ) के हमले के विरुद्ध कार्यवाही का भ्रधिकार 
है । इस प्रकार ११ दिसम्बर १६४१ को जम॑नी और इटली के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने 
से पूर्व ही उपर्युक्त कार्यो द्वारा सं० रा० अमरीका की तटठस्थता लगभग समाप्त हो 
चुकी थी। 

द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियम से सम्बद्ध दो महत्वपूर्ण घटनायें ग्राफ 
स्पी का आत्मनाश तथा श्राल्टमार्क जहाज से नावें के प्रादेशिक समुद्र में एक ब्रिटिश 
विध्वंसक द्वारा बन्दी ब्रिटिश नाविकों को जबद॑स्ती उतार लेना था | ब्राफस्पी (0ार्था 
57९०) जम॑नी का जंगी जहाज था, दिसम्बर १६३६ में ब्रिटिश क्रृज़रों द्वारा हमला 
किए जाने पर इसने माण्टीविडियो ((/०॥(४शं०९०) के बन्दरगाह में शरण ली। 
ब्रिटिश कज़्र बन्दरगाह से बाहर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। यह दक्षिणी अमरीका में, 
युद्ध में तटसस्‍थ राज्य उरुगये ( एाप्ष्र:७५) में था, इसने जमंन रणपोत को मरम्मत के 
लिए ७२ घंटे बन्दरगाह में रहने की अनुमति दी श्रौर इसके बाद इसे बन्दरगाह से 
बाहर जाने को कहा । ग्राफ स्पी को ब्रिटिश विध्वंसकों के आक्रमण का भय था, श्रतः 
उसने बन्दरगाह को छोड़ने के बाद प्रादेशिक समुद्र में ही अपने पेंदे में छेद कर तथा 
ड्बोकर अपने-आपको नप्ट कर दिया । श्राल्टमार्क (&|॥787/:) की घटना का वर्णन 
प्रथम परिशिष्ट में किया गया है । 

दोनों विश्वयुद्धों के उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भ्रब तटस्थता का स्वरूप 
अ्रत्यधिक मर्यादित हो गया है। डा० लौटरपंख्ट ने लिखा है--”दो विश्वयुद्धों के 
प्रनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि तटस्थता के परम्परागत कानून का तटस्थ देशों के 
व्यापार के अ्रधिकारों से सम्बन्ध रखने वाला महत्वपूर्रा पहलू भ्रब बहुत श्रंशों में 


तटस्थता ५३६ 


अप्रचलित (0050/८6) हो गया है।”'' वस्तुतः वर्तमान युद्ध में सैतिक और झ्राथिक 
पहलुझों का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया है कि कोई भी युद्धकारी देश किसी तटस्थ 
देश को अपने शत्र्‌ के साथ व्यापार करने की स्वतन्त्रता देना उसकी शक्ति को बढ़ाने 
वाला समझता है, भ्रत: वह इसे श्रत्यधिक मर्यादित करके नगण्य बना देता है। इस 
अवस्था में तठस्थ देश के युद्धकारी देशों के साथ व्यापार के श्रधिकार श्रब लगभग समाप्त 
हो गये हैं । 

सं० रा० संघ का चार्टर शौर तटस्थता (॥॥6 (फरक्षाल एण एछ. ९. 0. ॥॥0 
४८एा७॥४ )--संघ के चाटेर द्वारा इसके सदस्यों पर डाले गये दायित्वों के कारण 
तटस्थता बहुत-कुछ कम हो गई है। चार्टर के अनुच्छेद २ के अनुसार सब सदस्यों का 
यह आवश्यक ककत्तंव्य है कि वे चार्टर की व्यवस्थाओ्रों के अभ्रनुसार संघ द्वारा की जाने 
वाली प्रत्येक कार्यवाही में उसे सभी प्रकार की सहायता दें और संघ जिसके विरुद्ध 
निरोधात्मक ([?९५०॥॥४९) या पालनात्मक ( शाजणिए्शाला ) कार्यवाही कर रहा 
हो, उसे कोई सहायता न दें । अनुच्छेद ४१ के भ्रनुसार सदस्य-राज्यों का यह कर्तेंब्य है 
के वे सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, किसी देश के साथ श्रपना सम्पूर्ण 
ग्रथवा आंशिक श्राथिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, हवाई, डाकतार, रेडियो श्रादि का सम्बन्ध 
तथा दौत्य सम्पर्क विच्छिन्न कर देंगे । अनुच्छेद ४२ में यह कहा गया है कि उपर्युक्त 
उपाय भ्रपर्याप्त समझने पर सुरक्षा परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने 
के लिए किसी देश के विरुद्ध सं० रा० संघ के सदस्य-राज्यों की सेनाग्रों द्वारा स्थलीय, 
समुद्री या हवाई सैनिक कार्यवाही कर सकती है । अनुच्छेद ४८ में यह व्यवस्था है कि 
सं० रा० संघ के सदस्य श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ के 
आह्वान पर उसे अपनी सेनाओं की सहायता देंगे और इन्हें अपने प्रदेश में से गुजरने 
की सब सुविधायें प्रदान करेंगे । अ्रनुच्छेद ५१ में यह कहा गया है कि यदि सं० रा० संघ 
के किसी सदस्य पर सशस्त्र हमला होता है, तो उसे सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा कार्यवाही करने 
से पहले भ्रात्मरक्षा करने का वैयक्तिक या सामूहिक अधिकार है, तटस्थ देश भी इस 
प्रकार अपनी शआ्रात्मरक्षा कर सकते हैं। 

चार्टर की उपर्युक्त व्यवस्थाओ्रों का यह परिणाम हुझ्ना है कि श्रब श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने पर युरक्षा परिषद्‌ की प्रार्थना पर इसके सब सदस्यों 
का कत्तंव्य है कि वे इसके निवारण के लिए परिषद्‌ द्वारा बतायी हुई कार्यवाही में 
सहयोग प्रदान करे। इसका स्पष्ट अ्रभिप्राय यह है कि भ्रव ऐसी स्थिति में कोई सदस्य- 
राज्य तटस्थ नहीं रह सकता, यदि वह ऐसा करता है तो अपने कत्तंव्य के पालन न करने 
का दोषी होता है। हैन्स कैलसन (॥९८)5७॥ ) ने अनुच्छेद ५१ के प्रभावों का विश्लेषण 
करते हुए लिखा है--“तटस्थ राज्यों पर निष्पक्षता का दायित्व लागू करने वाले सामान्य 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्थान ग्रब चार्टर ने ले लिया है और इस प्रकार उस नियम को 
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निरर्थक भर बेकार (४77०5८१९०) बना दिया है ।'* लोटरपैख्ट के मतानुसार'* 
“चार्टर में तटस्थता की स्थिति कुछ बातों में संघ के प्रतिज्ञापत्र के ग्रधीन स्थिति से मिलती 
है। चारटटर ने सं० रा० संघ के सदस्यों के तटस्थ रहने के अ्रधिकार पर निर्णयात्मक 
प्रभाव डाला है, किन्तु इसने सं० रा० संघ के सदस्यों के बीच में, अथवा इसके गैर- 
सदस्यों के बीच में या सदस्य और गैर-सदस्यों के बीच में लड़े जाने वाले युद्धों में उनके 
तटस्थ रहने के अधिकार का वास्तविक रूप में उन्मूलन नहीं किया। सिद्धान्त के रूप में, 
संघ के किसी सदस्य को ऐसी लड़ाई में अपनी इच्छा से तटस्थ रहने का श्रधिकार नहीं 
है, जिसमें सुरक्षा परिषद्‌ ने किसी राज्य को शान्ति भंग करने का दोषी पाया है और 
जिसके विषय में उसने संघ के सदस्यों को उस राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करने को 
या युद्ध से मिलती-जुलती कार्यवाही करने को कहा है ।” फेनविक के मतानसार, “२६ 
जन १६४४५ को सं० रा० संघ के चार्टर का स्वीकार किया जाना, कानूनी पद्धति के 
तौर पर अन्तिम रूप से तटस्थता की समाप्ति का सूचक है ।/' किन्तु स्टार्क ने इससे 
प्रसहमति प्रकट करते हुए कहा है कि चार्टर से तटस्थता का पूर्णरूप से उनन्‍्मलन नहीं 
हुआ है ।'' सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने पर अनु० ४८५ तथा ५४० के 
अ्रनुसार कुछ सदस्य-राज्यों को इसका पालन न करने की छूट दी गई है, इस अवस्था में 
उनकी स्थिति श्पूर्ण तटस्थता (0प४॥॥०0 )४८प/७॥५) की होती है । जब सुरक्षा 
परिषद्‌ का कोई स्थायी सदस्य अपने निषेधाधिकार (४८४०) द्वारा किसी राज्य के 
विरुद्ध कोई कार्यवाही रोक देता है तो सदस्य-राज्य दोनों यू ध्यमान पक्षों के प्रति पूर्ण रूप 
से तटस्थ रह सकते हैं । 

तटस्थता के भश्रौचित्य का श्राधार (833 ० उप्रशा्थांणा णि िल्ाा&- 
॥9 ) --तटस्थता का झ्रौचित्य प्रायः निम्नलिखित चार कारणों के झ्राधार पर सिद्ध किया 
जाता है--(१) यह युद्धों का क्षेत्र सीमित करती है। (२) युद्धों की प्रवत्ति कक करती 
है । (३) राज्यों को युद्ध से पृथक्‌ रहने में समर्थ बताती है। (४) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
का नियमन करती है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध ने पहले दोनों कारणों की निरर्थकता भली-भाँति सिद्ध कर दी 
है । इसमें नावें, डेनमार्क, हालेंड श्ौर बेल्जियम की तटस्थता ने न तो युद्ध का क्षेत्र 
सीमित किया और न युद्ध की प्रवृत्ति कम की, तटस्थ होने के कारण ये देश सम्मिलित 
रूप से भ्रपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रभावशाली साधन नहीं बना सके, भ्रत: जमेनी ने इन्हें 
बड़ी सुगमता से अपने श्रग्राक्मण (/४27८६80०7) का शिकार बनाया । इससे युद्ध का 
क्षेत्र सीमित नहीं हुआ, किन्तु इन देशों में फैल जाने के कारण विशाल हो गया । इससे 
जमेती की शक्ति में श्रसाधारण वृद्धि हुई, इटली ने जमेनी की झ्रोर से युद्ध में प्रवेश किया, 
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जापान को प्रशान्त महासागर में युद्ध छेड़ने की प्रबल प्रेरणा मिली। योरोपियन युद्ध 
के क्षेत्र को मर्यादित करने के स्थान पर, इसने उसे विश्वयुद्ध के रूप में परिणत कर 
दिया । 

तीसरे कारण को भी सही नहीं माना जा सकता । पहले यह बताया जा चुका है 
कि अ्रपनी तटस्थता की रक्षा के लिए ही पहले विश्वयुद्ध में सं० रा० भ्रमरीका, फ्रांस तथा 
ग्रेट ब्रिटेन की शोर से लड़ाई में कूदा था। दूसरे विश्वयुद्ध में रूस तथा सं ० रा० भ्रमरीका 
ने तटस्थ रहने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु जमंनी और जापान के आक्रमणों के कारण 
इन्हें युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा । इसके श्रौचित्य का चौथा कारण भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
को नियमित बनाना है । किन्तु यह भी यथार्थ नहीं प्रतीत होता राष्ट्रसंघ का १९२० से 
४० तक का भश्रनुभव यह प्रदर्शित करता है कि तटस्थता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कानून 
का शासन (7२४८ ० 89) बनाये रखने में साधक नहीं, किन्तु बाधक रही है। तट- 
स्थता के परम्परागत दृष्टिकोण और विचारों के कारण संघ के सदस्यों ने उसे भ्रग्राक्रमण 
की कार्यवाही रोकने के लिए प्रभावशाली पग नहीं उठाने दिए । 

वर्तमान समय में तटस्थता का महत्व घटने का एक मुख्य कारण युद्ध छेड़ने के 
सम्बन्ध में कुछ विचारों में मौलिक भ्रन्तर आना है । पहले प्रत्येक राज्य को इच्छानुसार 
युद्ध छेड़ने का पूर्ण अधिकार था, उस समय सब देशों को तटस्थ रहने का भी श्रधिकार 
था। किन्तु युद्धों के वर्तमान भीषण रूप ने तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास ने इस धारणा 
में प्रामूलचूल परिवर्तत किया है । १६२८ के केलाग-दब्नीआँ पैक्ट के बाद लगभग सभी 
देशों ने राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के साधन के परित्याग की घोषणा की है, शान्ति- 
पूर्ण साधनों द्वारा अपने विवादों के हल करने का संकल्प प्रकट किया है | सं० रा० संघ 
के चाटर में भी यही बात दोहरायी गई है। इन समस्याओ्रों के समाधान के लिए तथा 
शान्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ स्थापित की गई है, इसके निर्णयों को क्रिया- 
न्वित करने में सहयोग देना सब सदस्य-राज्यों का कर्तव्य है। इस परिस्थिति में तटस्थता 
का विचार निरर्थक हो गया है । 

इसके अ्रतिरिक्त वर्तमान भरन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने तटस्थता का क्षेत्र बहुत 
संकुचित कर दिया है । इस समय विश्व दो विरोधी गुटों में विभकत है। एक गुट का 
नेता रूस तथा दूसरे का संयुक्त राज्य अ्रमरीका है। जहाँ एक ओर रूस ने पूर्वी योरोप 
के झ्राठ देशों को वारसा संधि (५/54७ 780०) के संगठन में बाँध रखा है, वहाँ दूसरी 
झोर सं ० रा० अमरीका ने पन्द्रह देशों को नाटो (१२५]0) के संगठन में झाबद्ध किया 
है, मध्यपूर्व में प्रमरीका का ऐसा संगठन सेण्टो (एथआएब। पाथ/ 0इभ्रांडकवांणा ) 
तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में सीटो (80प0 888 7९8४५ 07.&॥५४४४०॥ ) है। इन 
संगठनों में किसी एक पर आक्रमण होने की दशा में भ्रन्य राज्यों ने उसे सहायता देने का 
वचन दिया है । तटस्थता पर पहले सबसे श्रधिक बल देने वाला सं ० रा० अ्रमरीका झ्रब 
इनका प्रभावशाली सदस्य है । भारत जैसे बहुत थोड़े देश ही इन संगठनों में सम्मिलित 
नहीं हुए । विश्वव्यापी प्रादेशिक संगठनों ने तटस्थ राज्यों का महत्व लगभग समाप्त 
कर दिया है । 
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तटस्थता के प्रकार (7(॥705 0 |ए८०४७०७)॥५ )--इसके प्रमुख भेदों और प्रकारों 
में पहला स्थायी या सनातन तटस्थता (?शफुशपों 0 रिक्याशाशा 'रथ्याधा9) 
है । यह उन राज्यों की होती है, जो विशेष संधियों द्वारा सदा के लिये तटस्थीकृत 
()३८ए४०॥४८० ) राज्य बना दिये जाते हैं, जैसे स्विट्रज़लैण्ड (देखिये ऊपर पृ० 
५३१) । इनके कत्तंव्य और भ्रधिकार तटस्थ राज्यों जैसे होते हैं तथा इन्हें भ्रपने प्रदेश 
को सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न होने देने के लिये, दोनों युध्यमान पक्षों को 
समान रूप से रोकना पड़ता है। १८७०-७१ के फ्रंको-जमंन युद्ध में स्विट्जरलैण्ड ने 
दोनों पक्षों की सेनाओं, रणसामग्री तथा रंगरूटों को अपने प्रदेश में से नहीं गुजरने 
दिया । रणक्षेत्र से भागकर स्विटज रलेण्ड में शरण लेने वाले फ्रेंच सैनिकों को निःशस्त्र 
करके युद्ध की समाप्ति और शान्ति-संधि तक निरोध (790/0700 ) में रखा। स्थायी 
तटस्थता का सामान्य तटस्थता से यह भेद है कि पहली शाश्वतकाल के लिये समझी 
जाती है और दूसरी तटस्थता का अ्रवलम्बन देश अपनी सुविधा और लाभ देखकर 
करते हैं, वे इसे जब चाहें तब तोड़ सकते हैं, किन्तु पहली तटस्थता कभी भंग नहीं की 
जाती, इसका सदेव पालन होता है । 

दूसरा भेद सामान्य और श्रांशिक ((720279) 270 ७47॥9 ) तटस्थता का है। 
जब किसी देथ के कुछ हिस्से का विशेष संधि द्वारा तटस्थीकरण (]रिध्पांइश्चांणा ) 
किया जाता है तो उसे झांशिक तटस्थता कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जब झ्रायोनियन 
टापू यूनान को दिये गये तो पहले १८६३ में इन सब टापुझ्नों को तटस्थ घोषित किया 
गया, बाद में २४ मा १८६४ की लन्दन को संधि के अनुच्छेद २ के अनुसार कोरफ्‌ 
तथा पैक्सो (28४०) नामक टापुओं का ही तटस्थीकरण किया गया । इनमें कोई 
सेना नहीं रखी जा सकती थी । १८८८ में स्वेज़ नहर के क्षेत्र को तथा १६९ नवम्बर 
१६०१ की संधि द्वारा पनामा नहर के क्षेत्र को यही स्थिति प्रदान की गयी । मैँगलेन 
के जलडमख्मध्य (शआश्ा5 रण ३९८॥४॥) को अजेण्टायना तथा चिली द्वारा २३ 
जुलाई १८८१ की संधि द्वारा तटस्थीकरण का दर्जा दिया गया है। सामान्य तटस्थता 
ऐसे राज्यों की तटस्थता है, जिनके किसी विशेष अंश या प्रदेश का तटस्थीकरण किसी 
संधि द्वारा न किया गया हो । 

तीसरा भेद ऐच्छिक (५४०|ए7/०५ ) तथा श्रभिसमयात्मक ((/0ए0॥0072) 
तटस्थता का है। ऐच्छिक, सरल या स्वाभाविक तटस्थता में कोई राज्य किसी युद्ध में 
तटस्थ रहने के लिये किसी भी सामान्य या विशेष संधि से बँधा हुआ नहीं होता है, अधि- 
कांश अवस्थाओ्रों में तटस्थता इसी प्रकार की होती है। किन्तु जब कोई राज्य युद्ध में 
तटस्थता का पालन करने के लिये किसी विशेष संधि या भ्रभिसमय द्वारा बँधा होता 
है तो इसे श्रभिसमयात्मक (('07५८॥7074) तटस्थता कहते हैं । पहले (१० १४६) 
इस विषय में स्विट्ज़रलैण्ड, बेल्जियम तथा श्रास्ट्रिया के उदाहरण दिये जा चुके हैं । 
सन्धियों द्वारा तटस्थता के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं: १८१५ की वियना कांग्रेस द्वारा 
पोलैण्ड में क्रकी ((78००७) का नगर स्वतन्त्र श्रौर तटसथ बनाया गया था, १८४६ में 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस भर स्विट्ज़ रलैण्ड का विरोध करने पर भी आस्ट्रिया ने इसे अपने 
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साम्राज्य में मिला लिया । १८८५ की बलिन कांग्रेस ने अफ्रीका में कांगो के स्वतन्त्र 
राज्य को तटस्थ बनाया । १८५६ में रूस ने फिनलैण्ड की खाड़ी में प्रालैण्ड (/५490 ) 
टापुओं में किलेबन्दी न करने तथा वहाँ स्थलीय अथवा समुद्री सेनायें न रखने का वचन 
दिया । १९२१ में जेनेवा में इन टापुग्नों में तटस्थीकरण के एक ग्रभिसमय ((णाएशा- 
0४00 ) पर महाशक्त्तियों ने हस्ताक्षर किये । 

चौथा भेद सशस्त्र तटस्थता (/॥77९0 'षिध्या4।५) का है। जब कोई तटस्थ 
देश अपनी तटस्थता को सुरक्षित रखने के लिए इस उद्देश्य से सैनिक कार्यवाही करता 
है कि दोनों युध्यमान पक्षों में से कोई उसके तटस्थ प्रदेश का उपयोग न कर सके तो 
यह सशस्त्र तटस्थता होती है।'' फ्रंको-जर्मन युद्ध (१८७० ) में स्विट्ज़रलैण्ड की तट- 
स्थता इसी प्रकार की थी । १६३६९ के द्वितीय विश्वयुद्ध में बेल्जियम की यही स्थिति 
थी, उसने अ्रपनी सेना को स्थायी सज्जावस्था (१४०७॥॥5400॥) की स्थिति में रखा। 
हालेंड श्रौर स्विटज़्रलैंड की लगभग ऐसी स्थिति थी । 'सशस्त्र तटस्थता' के शब्द का 
प्रयोग एक दूसरे अ्रथ में भी होता है। जब तटस्थ राज्यों को यह झाशंका या सम्भावना 
होती है कि युद्धकारी पक्षों में से कोई पक्ष उनके तटस्थता के भ्रधिकारों का अतिक्रमण 
या उल्लंघन करेगा तो उन राज्यों द्वारा तठस्थता की रक्षा के लिये की जाने वाली सैनिक 
कार्यवाही भी सशस्त्र तटस्थता कहलाती है। इस विषय के सुप्रसिद्ध उदाहरण १७८० 
ई० तथा १८०० ई० को सशस्त्र तटस्थतायें (देखिये ऊपर पृ० ५२६९-३१) हैं। 

पाँचवा भेद परोपकारी तटस्थता (8207०५00॥ 'षव्याथ।9) है। झ्राजकल 
तटस्थ ता में निष्पक्षता के तत्व पर ग्रत्यधिक बल दिये जाने के कारण यह भेद बिल्कुल 
समाप्त हो गया है । पुराने जमाने में जब तटस्थता के दायित्वों और कत्तंव्यों का पालन 
इतनी कठोरता से नहीं हुआ करता था तो तटस्थ राज्य श्रपनी यह स्थिति रखते हुए 
भी किसी पक्ष के साथ विशेष पक्षपात का व्यवहार करते थे, उसे अश्रनेक प्रकार से लाभ 
पहुँचाते थे । इसे एक पक्ष को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से परोपकारी तटस्थता कहते थे। 

छठा भेद पर्ण झ्रथवा निरपेक्ष (?ए०6० 0० ४05००) तथा भ्रपूर्ण, सापेक्ष 
या विशिष्ट ([ग्रएश्ा०० ०0 (१०४८० ) तटस्थता का है । पुराने जमाने में इस भेद 
का बहुत महत्व था। उस समय किसी राज्य की अपूर्ण या विशिष्ट तटस्थता की स्थिति 
तब समझी जाती थी, जब यह सामान्य रूप से तटस्थ रहते हुए युद्धकारी पक्षों में से 
किसी एक पक्ष को युद्ध छिड़ने से पहले की हुई सन्धि की शर्तों के अनुसार सक्रिय 
प्रथवा निष्क्रिय रूप में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से सहायता पहुँचा रहा हो । किन्तु 
यदि कोई तटस्थ देश किसी भी युध्यमान पक्ष को प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रीति से, निष्क्रिय 
या सक्रिय रूप में सहायता न पहुँचा रहा हो तो इसे पर्ण (८४४८८) तटस्थता कहा 
जाता था । १८वीं शताब्दी में इस व्यवस्था का बहुत प्रचलन था। १९वीं शताब्दी के 
उत्तराध में इस विषय में इस बात में संदेह प्रकट किया जाने लगा कि तटस्थता के पूर्ण 
तथा श्रपूर्ण नामक दो भेद करना न्यायोचित है या नहीं । अधिकांश शझ्राधुनिक विधि- 
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शास्त्री आजकल यह सम्भव ही नहीं मानते कि कोई राज्य तटस्थ रहते हुए किसी युध्य- 
मान पक्ष को किसी प्रकार सहायता पहुँचा सकता है। 

इस समय पूर्ण तथा अ्रपूर्ण तटस्थता के भेद को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया 
जाता, किन्तु पहले इसे बहुत महत्व दिया जाता था और इसके कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उदाहरण ये हैं-- (१) १७७८ में सं० रा० श्रमरीका तथा फ्रांस ने सौहाद और व्यापार 
की संधि (॥ल्वए ण &प्राप्र आ0 (०ग्रातआ०6) की, इसके अझ्नुसार सं० रा० 
भ्रमरीका ने फ्रांस के निजी युद्धपोतों (277५&/०८४७) को तथा इनके द्वारा पकड़े हुए 
जहाजों को युद्ध के समय अ्रमरीकन बन्दरगाहों में प्रवेश का भ्रधिकार दिया और यह 
वचन दिया कि वह फ्रांस के शत्रुओं के निजी युद्धपोतों को अपने बन्दरमाहों में प्रवेश 
नहीं करने देगा । १७६३ में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने जब सं० रा० 
अमरीका से फ्रांस के निजी युद्धपोतों के श्रमरीकन बन्दरगाहों में प्रवेश पर आपत्ति की तो 
सं० रा० अ्रमरीका ने उत्तर दिया कि वह १७७८ की संधि द्वारा ऐसा कार्य करने के 
लिये वचनबद्ध है। (२) डेनमार्क ने १७८५१ की तथा अन्य संधियों द्वारा रूस को रणपोत 
तथा सेनायें देने का वचन दिया था। १७८८ के रूस-स्वीडन युद्ध में डेनमार्क ने अपना 
वचन पूरा करते हुए रूस को ऐसी सहायता दी, किन्तु फिर भी वह इस युद्ध में तटस्थ 
माना गया। (३) १८४८० में जर्मनी और डेनमार्क में युद्ध छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन ने एक 
पुरानी संधि के श्राधार पर जमंनी को शस्त्र निर्यात करना बन्द कर दिया, किन्तु डेनमार्क 
को शस्त्र भेजना जारी रखा। (४) १६०० के दक्षिण शभ्रफ्रीका के युद्ध में पुतंगाल ने एक 
प्रानी संधि के अनुसार दक्षिण श्रफ्रीका को अपने प्रदेश में से ब्रिटिश फौजों को गुजरने 
के लिये रास्ता प्रदान किया । द्वितीय विश्वयुद्ध में भी पुरानी मेत्नी संधियों के भ्रनुसार 
उसने ग्रेट ब्रिटेन को अपने श्रज़ोसे के टापू में नौसैनिक और वैमानिक अ्रडडे बनाने की 
अनुमति दी । (५) प्रथम विश्वयुद्ध में १६१५ में ब्रिटिश और फ्रेंच सेनायें सेलोनिका 
के यूनानी बन्दरगाह में उतरीं, यूनान उस समय तटस्थ था, इन फौजों का उद्देश्य 
यूनान के मित्र सबिया को सहायता पहुँचाना था। यूनान ने यद्यपि इस कार्य का प्रति- 
वाद किया, किन्तु फौजों के उतरने का विरोध नहीं किया । 

सातवाँ भेद ताटस्थ्यतुल्यता ((0००४-॥८प7४७॥(५) का है। इसका विकास 
कोरिया युद्ध (१६४६-५३ ) आदि झ्राधुनिक परिस्थितियों के कारण हुआ है । तटस्थता 
से गहरा सादुश्य रखने के कारण इसे ताटस्थ्यतुल्यता कहा जाता है। इसके लिये भब 
तक तटस्थता के शब्द का प्रयोग होता था। किन्तु स्टाक॑ ने लिखा है" कि आजकल 
राज्यों के विरोधी सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं--(क ) युद्ध, (ख) युद्धेतर सशस्त्र संघर्ष 
(]र०॥-एथ्ष' भगाढत॑ ००7०5) तथा शान्तिभंग की घटनायें, जैसे कोरिया युद्ध 
(देखिये ऊपर अध्याय २१ ) । इनके आधार पर इन संघर्षों से पृथक रहने वाले राज्यों की 
तटस्थता की स्थिति भी दो प्रकार की होती है--(क) थुद्ध में तटसथ रहने की स्थिति, 
(ख) युद्धेतर सशस्त्र संघर्ष से पृथक रहने की तथा इसमें भाग न लेने की स्थिति। इसे 


१७, स्टाक--एन इंट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ३८२ तथा २८६ 


तटस्थता श्ढ्आ्‌ 


स्टार्क ने ताटस्थ्यतुल्यता की स्थिति कहा है । इसके नियम अ्रभी तक श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
द्वारा निश्चित नहीं हुए हैं । 

तटस्थ तथा युध्यमान देशों के श्रधिकार श्रौर कतंव्य (र8॥5 ॥0 20॥85 
9 ठद्यादावां ० िल्णा95 भात 80॥82०॥५ )--तटस्थता के कारण तटस्थ और 
युध्यमान देशों को दो भ्रधिकार तथा दो ककत्तंव्य प्राप्त होते हैं। तटस्थ देशों का 
युध्यमान देशों के प्रति पहला कर्तव्य यह है कि वह उनके प्रति निष्पक्ष ता की मनोवृत्ति 
बनाये रखें । दूसरे कत्तंव्य द्वारा वह युध्यमान देश का यह अधिकार स्वीकार करता है 
कि वह परिवेष्टन (800:806) का भंग करने वाले, विनिषिद्ध ((०॥40०॥0 ) 
सामग्री ले जाने वाले तथा अश्रतटस्थ सेवा ( एग्रा८पा&| $शशं००) करने वाले उसके 
जहाजों को दण्डित करे, उनका निरीक्षण और तलाशी ले तथा उनका निग्रह ((४87४०७) 
करे । युध्यमान देशों का तटस्थ देशों के प्रति पहला कत्तंव्य यह है कि वे उनके साथ 
निष्पक्षता का व्यवहार करें और दूसरा कत्तेव्य यह है कि वे शत्रु के साथ तटस्थता के 
नियम के प्रनुकूल, उनके व्यापारिक सम्पर्क को कोई क्षति न पहुँचायें । 

युध्यमान तथा तटस्थ देशों के श्रधिकार उपर्युक्त कत्तेंव्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते हैं । प्रत्येक युध्यमान देश को तटस्थ देश के राज्य से निष्पक्षता के व्यवहार की 
माँग करने का प्रधिकार है और प्रत्येक तटस्थ राज्य को भी युध्यमान देश से निष्पक्ष 
आ्राचरण बनाए रखने की माँग का अ्रधिकार है । तटस्थ देशों को यह माँग करने का 
भी श्रधिकार है कि शत्रु के साथ उनके सम्पर्क विशेषत: व्यापारिक सम्बन्ध का 
विच्छेद या दमन नहीं किया जायेगा । किन्तु इसके साथ ही इससे सम्बन्ध रखने वाला 
यह अधिकार भी युध्यमान देशों को है कि वे तटस्थ देशों के उन व्यक्तियों तथा जल- 
पोतों को दण्डित करें, जो उनके परिवेष्टन को तोड़ते हैं, विनिषिद्ध युद्ध-सामग्री शत्रु 
को पहुँचाते हैं, उन्हें इस कार्य से रोकने के लिए उन्हें तटस्थ जहाजों के निरीक्षण भर 
तलाशी तथा निग्रह (शांभा, $८2०॥ 2१0 (४7ए्रा८) का भ्रधिकार है । इस तरह 
यह स्पष्ट है कि तटस्थ देशों के कत्तंव्य युध्यमान राज्यों के श्रधिकार तथा उनके ग्रधि- 
कार युध्यमान देशों के कत्तंव्य हैं । श्रव यहाँ पहले तटस्थ देशों के प्रधान कत्तंव्यों तथा 
बाद में उनके प्रमुख भ्रधिकारों का वर्णन होगा। 

तटस्थ देशों के कत्तव्य (00॥05 ० )८परा४ 580०5 )--स्टार्क ने इन्हें तीन 
मुख्य भागों में बाँठा है--परिवर्जन (80०४०॥॥07) के, निवारण ([८ए०॥४०॥) के 
तथा मौनसहमति (4०५ ५४४४००॥०८ ) के कत्तेव्य । इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित 

(१) परिवर्जन के कत्तंव्य ([00068 ० .4७8४०॥४0॥ )--तटस्थ देश का कर्त्तव्य 

है कि वह कुछ कार्य करने से भ्रपने को बचाए रखने (परिवर्जन) का पूरा प्रयत्न करे । 
उसे किसी भी युध्यमान पक्ष को किसी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष (706८) 
सहायता नहीं देनी चाहिए। उदाहरणार्थ, इसे किसी पक्ष को कोई सेनायें नहीं भेजनी 
चाहिएँ, कोई ऋण या इनकी गारण्टी नहीं देनी चाहिए, किसी पक्ष की सशस्त्र सेनाओं 
को भाश्रय नहीं प्रदान करना चाहिए। तटस्थ राज्य को किसी युद्धकारी पक्ष की सैनिक 
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सहायता किसी भी रूप में नहीं करती चाहिए । इसका यह भी कत्तंव्य है कि यह श्रपने 
देश के व्यक्तियों द्वारा किसी पक्ष को रणसामग्री का निर्यात न करने दे। किन्तु कई बार 
राज्यों के लिए भ्रपने नागरिकों को वैयक्तिक रूप में युद्ध में भाग लेने से रोकना सम्भव 
नहीं होता । १९४६-५० के कोरिया युद्ध में साम्यवादी चीन की नियमित सेनाश्रों के 
प्रसम्बद्ध सैनिकों (॥7८8प8/$ ) ने बड़ी संख्या में सीमा पार करके उत्तरी कोरिया 
वालों को सहायता दी थी, सुरक्षा परिषद्‌ में यह विषय उपस्थित होने पर साम्यवादी 
चीन ने इनकी कोई जिम्मेदारी लेना या इन्हें रोकना स्वीकार नहीं किया। १९०७ के 
पाँचवें हेग भ्रभिसमय के भ्रनुच्छेद ६ में कहा गया है कि यदि कुछ व्यक्ति किसी युध्य- 
मान पक्ष में भाग लेने के लिए तटस्थ राज्य के प्रदेश में से गुजरते हैं तो इनके गुजरने 
मात्र से उस राज्य पर तटस्थता का नियम भंग करने की जिम्मेवारी नहीं डाली जा 
सकती । इसके साथ ही युध्यमान पक्ष का भी यह कत्तंव्य है कि वह तटस्थ प्रदेश में 
शत्रुता के कोई कार्य न करे। 

(२) निवारण के कत्तंव्य (906$ ० ?।९५०॥४०0॥ )--तटस्थ राज्य का यह 
कत्तंव्य है कि वह अपने प्रदेश में तथा क्षेत्राधिकार में निम्न कार्यों का निवारण करे, इन्हें 
होने से रोके--किसी भी युध्यमान पक्ष की सेना के लिए भर्ती, लड़ाई की तंयारी 
तथा इसके प्रदेश में और प्रादेशिक समुद्र में लड़ाई के कार्य तथा किसी युध्यमान पक्ष के 
अ्रधिग्रहण न्यायालयों (26 (05) की स्थापना । इसे अपने प्रदेश में से किसी 
युद्धकारी पक्ष की सेनाओं को गुजरने से रोकना चाहिए । किन्तु दोनों पक्षों के घायल 
श्ौर बीमार सैनिक तटस्थ देश में से होकर जा सकते हैं। १८वीं शताब्दी में तटस्थ 
देशों में से सेनाओं को गुजरने का भ्रधिकार दिया जाता था, क्योंकि उस समय अनेक 
जमंन राज्यों के प्रदेश बहुत बिखरे हुए थे, एक राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक 
जाने के लिए बीच में श्रन्य राज्यों के प्रदेश में से गुजरना पड़ता था। १६वीं शताब्दी 
के शुरू में ऐसा होता रहा, १८०५४ में प्रशिया ने इस प्रकार सेनायें गृुजारने के लिए 
रूस से गुप्त संधि की । नंपोलियन ने बनेंडाट को फ्रेंच सेनायें प्रशिया से बिना पूछे 
उसके राज्य में ले जाने का आदेश दिया । १८१३ में स्विस सरकार के प्रतिवाद के 
बावजूद आ्रास्ट्रियन सेनायें उसके प्रदेश में से होकर गुजरीं। १८१४५ में स्विट्जरलैंड 
ने मित्नराष्ट्रों की सेनाओं को नेपोलियन को हराने के लिए श्रपने प्रदेश में से होकर 
जाने दिया। किन्तु इसके बाद से तटस्थ देशों में से युद्धकारी राष्ट्रों की सेनायें न 
गुजरने का नियम सर्वेभौम रूप से स्वीकार किया जाने लगा । 

श्रक्टबर १६१४ में यूनान के तटस्थ होते हुए भी इसके प्रधानमंत्री वेनिज्ञेलोस 
(५८॥7॥४2८!0$ ) के निमन्त्रण पर मिन्नराष्ट्रों की सेनायें सबिया को सहायता पहुँचाने के 
उद्देश्य से इसके बन्दरगाह सेलोनिका ($80॥7:9 ) में उतरीं, यूतानी सरकार ने इसका 
श्रौपचारिक (70 [07798 ) विरोध तो किया, किन्तु इसमें कोई बाधा नहीं डाली । इस 
पर जमंनी ने सेलोनिका पर आक्रमण कर दिया । जुलाई १६४४ में योरोप में जमंनी 
के साथ लड़ाई बन्द हो जाने पर स्विट्जरल॑ण्ड ने स्वदेश लौटने वाली कुछ निश्शस्त्र 
सेनाओ्रों को अपने देश में से होकर गुजरने दिया, किन्तु श्रभी तक जापान के साथः 
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युद्ध बन्द नहीं हुआ था, अ्रतः स्विट्ज़रलैण्ड ने ग्रेट ब्रिटेन से श्राग्रह करके यह वचन 
लिया कि इसके प्रदेश में से गुजरने वाली ब्रिटिश सेनाञ्रों का प्रयोग सुदूरपूर्व के रणक्षेत्र 
में नहीं किया जायंगा। 

पाँचवें हेंग श्रभिसमय (82५९ (0॥५९॥॥०॥ ५) के दूसरे श्रनुच्छेद के अनु- 
सार युद्ध करने वाले देश किसी तटस्थ प्रदेश में से कोई युद्धसामग्री नहीं ले सकते । 
किन्तु इसके सातवें अ्रनुच्छेद में कहा गया है कि निजी व्यक्तियों द्वारा किसी युध्यमान 
पक्ष को भेजी जाने वाली, स्थलसेना तथा जलसेना के किसी उपयोग में श्रा सकने वाली 
वस्तुओं तथा रणसामग्री के निर्यात या अपने देश में से होकर गुजरने पर प्रतिबन्ध लगाने 
के लिए तटस्थ देश बाधित नहीं हैं। प्रथम विश्वयुद्ध में इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में ग्रेट 
ब्रिटेन और हालेंड में बड़ा विवाद हुआ । उन दिनों बेल्जियम जमेनी के अ्रधिकार में 
था, यहाँ से जमंनी ने कुछ धातु हालेंड के रास्ते स्वदेश भेजीं। ब्रिटिश सरकार ने 
इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह कार्य उसके शत्तु को सहायता पहुँचाना तथा 
तटस्थता के नियम का भंग करना है । हालैंड का यह कहना था कि वह केवल सैनिक 
कार्यो से संबद्ध वस्तुओं का भेजा जाना ही रोक सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में ८ 
जुलाई १६४० को जमंनी ने स्वीडन के साथ यह समझौता किया कि स्वीडन उसे 
अ्रपने प्रदेश में से जमंन युद्धसामग्री, जम॑नी से नावें ले जाने की अनुमति प्रदान करे। 
ग्रेट ब्रिटेन ने इसे स्वीडन की तटस्थता का उल्लंघन मानते हुए इसका प्रतिव[द किया । 
इसी प्रकार उसने इस युद्ध में जमंनी और इटली के स्विट्ज़रलै०ण्ड होकर गुजरने वाले 
माल के मर्यादित किये जाने पर बल दिया, १६४४ में जमंन सेनाओं द्वारा उत्तरी 
इटली पर भ्रधिकार कर लेने के बाद स्विस सरकार ने जम॑नी से इटली जाने वाले माल 
पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए । 

तटस्थ देश को यह उचित है कि वह अपने प्रदेश में किसी ऐसे जहाज को 
शस्त्ास्त्र से सुसज्जित एवं तैयार न होने दे, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि वह युद्ध 
करने वाले किसी पक्ष को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। झ्लबामसा 
दावा (/408772 (]४॥7$) का मामला इसका सुन्दर उदाहरण है। प्रथम परिशिष्ट 
में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। 

किसी तटस्थ देश के प्रादेशिक समुद्र को नौसेनिक युद्ध का भ्रड्डा नहीं बनाया जा 
सकता । १६०४-४५ के रूस-जापान युद्ध में एक नौयुद्ध में परास्त होने पर रूसी रणपोतों 
ने शंघाई के बन्दरगाह में शरण ली । चीन इस युद्ध में तटस्थ था, श्रतः जापान की 
सरकार ने यह माँग की कि इसका गोला बारूद चीनी सरकार को दे दिया जाय, इसे 
निश्शस्त्र करके चीनी सरकार को सौंप दिया जाय । एप्पसम (499थ॥) के मामले में 
(देखिए प्रथम परिशिष्ट) सं० रा० श्रमरीका के सुप्रीम कोटे ने यह फैसला दिया था कि 
शत्रु के किसी जहाज को पकड़कर उसे तटस्थ देश के बन्दरगाह में रखना तटस्थता के 
नियमों का उल्लंघन करना है। 

तटस्थ देशों को अपने बन्दरगाहों में तथा प्रादेशिक समुद्र में युद्धकारी देशों के 
रणपोतों को नियत श्रवधि से श्रधिक नहीं रुकने देना चाहिए । विशेष अनुमति के भ्रभाव 
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में रणपोत तटस्थ बन्दरगाह में २४ घण्टे से श्रधिक नहीं रुक सकता। तूफान श्रौर 
मग्रावश्यक मरम्मत झ्ादि की विशेष अवस्थाओं में यह श्रवधि बढ़ाई भी जा सकती है। 
तूफान समाप्त होते ही या मरम्मत पूरी होने पर इस जहाज को प्रादेशिक समुद्र से बाहर 
चले जाना चाहिए | मरम्मत का आशय रणपोत के लड़ने की शक्ति में वृद्धि करना 
नहीं, किन्तु इसे समुद्री यात्रा के योग्य बनाना है । यदि इसकी सैनिक दृष्टि से मरम्मत 
की जाती है तो इसे तटस्थ बन्दरगाह से बाहर नहीं जाने देना चाहिए । लेना (.079 ) 
जहाज के मामले में यह निर्णय किया गया था कि तटस्थ बन्दरगाह में जहाज की 
झ्रसैनिक ((४५॥) मरम्मत ही हो सकती है । ट्रेक (77०/ ) के मामले में किये गये 
निर्णय के ग्ननसार यध्यमान पक्ष के जलपोत तटस्थ बन्दरगाह में २४ घण्टे से ग्रधिक 
नहीं रह सकते शोर उन्हें यहाँ से श्रपने देश के निकटतम बन्दरगाह तक पहुँचने के लिए 
ग्रावश्यक खाद्य सामग्री से अधिक सामान लेने का अश्रधिकार नहीं है। 

(३) मकसहमति के कर्तव्य ([90065 ० /८०५४७०४०९०॥०९ )--तटस्थ देश 
को बंध युद्ध के कार्यो में होने वाली क्षति को, युद्धकारी देशों द्वारा इसके जहाजों के 
निरीक्षण और तलाशी के श्रधिकार को तथा विनिषिद्ध रणसामग्री ले जाने वाले 
भ्रपने जहाजों की जब्ती को मृकभाव से सहन करना पड़ता है। युद्ध के समय उसका 
नौचालन और व्यापार का अधिकार बहुत सीमित भ्रौर नियन्त्रित हो जाता है, उस 
पर श्रनेक प्रतिबन्ध लग जाते हैं। ये सब उसे स्वीकार करने पड़ते हैं। 

उपर्युक्त तीन कत्तंब्यों के श्रतिरिक्त तटस्थ देशों के दो भ्रन्य कत्तंव्य भी हैं । 
पहला क्षतिपूर्ति (२८७थ&70०॥8 ) देने का कत्तंव्य है। यदि तटस्थ देश की दुर्भावना 
या गलती से किसी युद्धकारी को हानि पहुँचती है तो तटस्थ देश को इसका मुआझ्नावजा 
देना चाहिए । दूसरा कत्तंव्य प्रत्यास्थापन (7२८४००४४०॥) है। इसका यह झ्राशय 
है कि यदि कोई युध्यमान पक्ष तटस्थ देश के प्रादेशिक समुद्र में शत्रु द्वारा पकड़े जहाज 
को पकड़ लेता है तो वह दोहरा अपकार (५7०॥8 ) करता है, इससे तटस्थ देश की 
प्रभुसत्ता (50५०ं879 ) का अतिक्रमण होता है तथा शत्रु से उसकी वस्तु भ्रनुचित 
रूप से छिन जाती है । इस श्रवस्था में तटस्थ देश को उपर्युक्त श्रपकार करने वाले देश 
से यह माँग करने का श्रधिकार है कि वह इसका समुचित प्रतिकार करे तथा भअ्रनुचित 
रूप से छीनी हुई चीज को वापिस लौटाये । प्रत्यास्थापन (7२०६।०७7०॥ ) का यही 
अभिप्राय है। 

तटस्थ राज्यों के झ्धिका र--इनका पहला भ्रधिकार प्रपने प्रदेश की झनतिक्रम्यता 
(7२25 0० 'च९८प४७४--77श0409 ) है। इसमें शत्रुता भौर युद्ध के कोई कार्य नहीं हो 
सकते। युद्धकारी देश अपने प्रदेशों में प्रथवा महासमुद्र (॥त28॥ $९७5 ) में लड़ाई कर सकते 
हैं, किन्तु तटस्थ राज्य के प्रदेश में श्रथवा प्रादेशिक समुद्र में शत्रुता का कोई कार्य, लड़ाई, 
जहाजों का निरीक्षण, तलाशी या पकड़ना नहीं हो सकता । केवल अत्यन्त भ्रसाधारण 
अ्रवस्थाओं में भ्रात्मसंरक्षण के उद्देश्य से ये कार्य किये जा सकते हैं, किन्तु फौरन इनके लिए 
सफाई देना और क्षतिपृति करना आवश्यक है। निम्नलिखित उदाहरणों से बह स्पष्ट हो 
जायेगा-- 


तटदस्थता ॥४९ 


क्लोरिडा (7]0709 )--इस मामले में दक्षिणी राज्यों का यह जहाज प्रमरीकन 
गृहयुद्ध के समय भ्रमरीकी क्रुज़र वाचुसेट (५/४०॥०४८॥ ) द्वारा ब्राज़ील के प्रादेशिक समुद्र 
में बहिया नामक बन्दरगाह में पकड़ा गया। ब्राजील उस युद्ध में तटस्थ था, उसने अ्रपने 
प्रदेश के इस भ्रतिक्रमण का प्रबल प्रतिवाद किया, इस पर भ्रमरीकी सरकार ने क्षमा माँगी, 
भ्रपने रणपोत के कप्तान का कोर्ट मार्शल किया, फ्लोरिडा को पकड़ने की सलाह देने वाले 
बहिया के भ्रपने वाणिज्यदूत को पदच्युत किया, अपने एक रणपोत को इसके पकड़े जाने 
की जगह पर ब्राजील के झण्डे को सलामी देने के लिए भेजा और यह स्वीकार किया कि 
उसका यह कार्य सर्वथा 'अनधिकृत और ग्रवैध' था। 
किन्तु कई बार कुछ राज्य आरात्मरक्षा के श्राधार पर तटस्थता का अतिक्रमण करते 
हैं। १८०७ में नेपोलियन के युद्धों में ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसा कायं किया था। उस समय डेनमार्क 
तटस्थ देश था, ग्रेट ब्रिटेन ने इससे यह माँग की कि वह श्रपना नौसैनिक बेड़ा उसे दे दे, 
क्योंकि इस बात की सम्भावना है कि नैपोलियन इस पर जबरदस्ती भ्रधिकार कर लेगा । 
डेनमाक ने इंगलैंड की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इस पर उसने इसके बेड़े पर झ्लाक्रमण 
करके इसे नष्ट कर दिया। प्रथम विश्वयूद्ध में जमंनी ने बेल्जियम और लुक्सेमबर्ग की 
तटस्थता के उल्लंघन के लिए आात्मरक्षा की युक्ति दी थी, उसका यह कहना था कि उसे इन 
देशों की दिशा से फ्रांस के श्राक्रमण का भय था। मा १९१४ में ब्रिटिश रणपोतों ने जमंन 
युद्धपोत ड्रेस्डन (97250८॥ ) पर चिली के प्रादेशिक समुद्र में प्राक्रमण किया। इस भ्रवसर 
पर यद्यपि ब्रिटिश विदेशमंत्री ने फौरन क्षमा माँगी, किन्तु अपने कार्य की सफाई देते हुए 
ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि ड्रेस्डन स्वयमेव चिली की तटस्थता का दुरुपयोग कर 
रहा था। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता के श्रतिक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर हुए । प्रादेशिक समुद्र 
में इसके उल्लंघन के ग्राफ स्‍्पी (07र'॥ा $9०८, देखिये ऊपर पु० ५३८) तथा प्राल्टमार्क 
(देखिये प्रथम परिशिष्ट) सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसमें भ्रनेक तटस्थ देशों पर झ्राक्रमण 
हुए। ६€ भ्रप्रेल १९४० को जमंन सरकार ने तटस्थ देश नावें पर श्राक्मण किया और यह 
कहा कि उसके पास ऐसे लिखित प्रमाण हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का इरादा नार्वे पर 
हमला करने का था, इसे रोकने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। इसी दिन उसने एक 
प्रन्य तटस्थ राज्य डेनमार्क पर भी श्राक्रमण किया । इसके एक महीने बाद अंग्रेजों ने तटस्थ 
देश भ्राइसलैण्ड पर यह कहते हुए श्रधिकार कर लिया कि इस पर जमंनी का हमला होने 
वाला था। € मई को जमंत्र सरकार ने तीन तटस्थ राज्यों--बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग और 
हालण्ड पर बिना चेतावनी के एकसाथ ग्राक्रमण किया और अपने कार्य के समर्थन में यह 
कहा कि उसके पास इस बात के प्रमाण हैं कि मित्रराष्ट्र इन पर हमला करने वाले थे । २८ 
भ्रक्टूबर १६४० को इटली ने यह घोषणा की कि यूनान की तटस्थता केवल कोरी कल्पना 
है, उसकी यह माँग थी कि युद्ध की भ्रवधि के लिए उसे यूनान की भूमि पर कब्जा 
करने का भ्रधिकार दे दिया जाय । इस माँग के श्रस्वीकृत होने पर उसने यूनान के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । ६ प्प्रैल १९४१ को घुरी राष्ट्रों ने युगोस्‍्लाविया पर 
झाक्रमण किया, यूगोस्‍लाव सरकार के मतानुसार इसका कारण यह था कि उसने 


५५० भ्रन्तराष्ट्रीय कानून 


तटसथता की नीति का परित्याग करने से इन्कार किया था । इन उदाहरणों से 
स्पष्ट है कि यद्यपि तटस्थ राज्यों का प्रदेश श्रनतिक्रम्य माना जाता है, फिर भी 
उनका ग्रतिक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भ्रवहेलना करते हुए बहुधा होता रहता है। 
तटस्थ देशों का दूसरा श्रधिकार यह है कि उन्हें भ्रपने प्रदेश के ऊपर के श्राकाश 
में पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त है, किसी युद्धकारी देश के विमान को इन्हें अपने झ्राकाश में 
नहीं उड़ने देना चाहिए। वे ऐसी उड़ान करने वाले विमान को गोली मारकर नीचे 
गिरा सकते हैं। इनका तोसरा अधिकार यह है कि ये युद्धका री देशों में रहने वाले अ्रपने 
नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं, ये इस बात की माँग कर सकते हैं कि इनके नागरिकों 
को युद्धकारी देश अपनी सेना में भर्ती न करें। चौथा अ्रधिकार यह है कि अपनी 
तटस्थता का अतिक्रमण करने वाले युद्धकारी देश से तटस्थ देश क्षतिपूर्ति की माँग कर 
सकते हैं । पाँचवाँ अ्रधिकार यह है कि उन्हें भ्पने प्रदेश को लड़ाई की तैयारी के कार्यों 
से सर्वथा मुक्त रखना चाहिए हेग के पाँचवें श्रभिसमय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया 
है कि तटस्थ प्रदेश में युद्ध की कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए । 9४९४ (060706065 
के मामले में लार्ड स्टोवेल ने लिखा था-- शत्रुता का कोई काये तटस्थ प्रदेश में 
श्रारम्भ नहीं हो सकता'***** ग्राप तटस्थ प्रदेश से किसी स्थान का ऐसा उपयोग 
नहीं कर सकते कि यह झ्रापको लाभ प्रदान करने वाली भूमि हो । तटस्थ देश को दोनों 
युध्यमान पक्षों के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करते हुए किसी पक्ष को लाभ नहीं 
पहुँचाना चाहिए ।” 
तटस्थ देश का छठा श्रधिकार यह है कि वह अपने प्रदेश में भ्रथवा प्रादेशिक 
समुद्र में होने वाले लड़ाई के कार्यों को रोकने का अभ्रधिकार रखता है। ग्रोशियस के 
शब्दों में तुम अपने शत्रु को उसके देश में, अपने देश में ऐसी भूमि में जो किसी मनुष्य 
की न हो, श्रथवा महासमुद्र में मार सकते हो, किन्तु तटस्थ देश में नहीं मार सकते | 
इनका सातवां अधिकार जहाँ तक हो सके समुद्री तारों को क्षति न पहुँचाने देना है । 
झ्राठवाँ अधिकार अपने प्रदेश में से होकर फौजों को न जाने देना है। नवाँ अश्रधिकार 
इसे युध्यमान पक्षों की सशस्त्न सेनाश्रों को आ्राश्नय (859०॥ ) देने का भ्रधिकार है । 
स्थल युद्ध में पीछा की जाती हुई समूची सेना को इस प्रकार शरण दी जा सकती है । 
किन्तु इस अवस्था में तटस्थ राज्य ऐसी सेना को निश्शस्त्र करके उसी देश के व्यय 
पर युद्ध की समाप्ति तक उसे अपने देश में रोककर रखता है। १८७१ में ब्रबाकी 
(80ण0७५ ) की सेनानायकता में एक फ्रेंच सेना को स्विट्ज़रलैण्ड ने इस प्रकार भ्राश्रय 
दिया था । इसका दसवाँ भ्रधिकार अपने प्रदेश में भ्रनन्य क्षेत्राधिकार (#०प्रशंश6 उंप्रा$- 
00007 ) का है । इसके अ्रनुसार कोई युध्यमान देश तटस्थ प्रदेश में अध्िग्रहरा न्‍्या- 
यालय स्थापित नहीं कर सकता । तटस्थ देश का ग्यारह॒वाँ भ्रधिकार दोनों युध्यमान पक्षों 
के साथ दौत्य सम्बन्ध बनाये रखने का है। लाड्ड स्टोवैल के शब्दों में “राज्यों का व्यव- 
हार (778०00०८) तटस्थ राज्यों को युद्धकारी राज्यों से राजदूत भ्रहणा करने का अ्रधि- 
कार प्रदान करता है। किन्तु एक युद्धकारी देश से भेजे जाने वाले दूत को मार्ग में दूसरा 
युद्धकारी पक्ष श्रपने प्रदेश में रोक सकता है। तटस्थ देश में युद्धकछारी देश के राजदूत 


तटस्थता ५५१ 


को अभ्रपनी सरकार के साथ निर्बाध रूप में पत्न-व्यवहार करने का श्रधिकार है, इसमें 
दूसरा युद्धकारी पक्ष कोई विध्न नहीं डाल सकता ।* 

युद्धकारी राष्ट्रों के श्रधिकार (र8॥5 ण फ७॥इश०८ा। (०070768)-- 
तटस्थता में जहाँ एक श्रोर तटस्थ राज्यों को कुछ अधिकार हैं, वहाँ दूसरी ग्रोर युद्ध 
करने वाले राज्यों को भी कुछ अ्रधिकार हैं । इनमें से श्रनेक अधिकारों का तो ऊपर 
वर्णान हो चुका है, यह बताया जा चुका है कि इनके रणपोत तटस्थ बन्दरगाहों में 
२४ घण्टे तक रुक सकते हैं, समुद्री तूफान में शरण ले सकते हैं, भ्रपने जहाजों की 
प्रसैनिक मरम्मत करा सकते हैं। किन्तु इनके कुछ विशेष भ्रधिकार भी हैं । यहाँ इनमें 
से अंगरी (47849) तथा अतटस्थ सेवा रोकने के भ्रधिकारों का संक्षिप्त परिचय 
दिया जायेगा । 

झंगरी (५809 )--युद्ध के समय भ्रसाधारण सार्वजनिक संकट होने पर, 
युद्धकारी राष्ट्रों द्वारा मुश्नावजा देकर तटस्थ राज्यों के जहाजों तथा भ्रन्य सम्पत्ति 
को उपयोग में लाना या नष्ट करना अंगरी का कानून (४४ ॥॥8079०) कहलाता है। 
ग्रापेनहाइम के मतानुसार यह शब्द यूनानी के संदेशहर का श्रर्थ देने वाले क्रा8305 
शब्द से निकला है, लैटिन में इसका श्र जबर्दस्ती काम लेना है । मध्ययुगीन योरोप में 
युद्धकारी देश जहाजों की कमी होने पर, बन्दरगाहों में विद्यमान तटस्थ देशों के 
व्यापारिक जलपोतों पर बलपूर्वक भ्रधिकार कर लेते थे और इनके नाविक 7र्गे को इस 
बात के लिए बाधित करते थे, कि वे उनसे अभ्गाऊ रूप में भाड़ा लेकर उनकी सेनाश्रों, 
रणसामग्री श्रौर खाद्यसामग्री का परिवहन करें। इस प्रकार उस समय यह तटस्थ 
जहाजों द्वारा लड़ाई के लिए आवश्यक सामग्री की दुलाई कराने का भ्रधिकार था। 
फ्रांस के प्रसिद्ध शासक लुई चौदहवें (१६३८-१७१५) ने इसका प्रचुर मात्रा में 
उपयोग किया । १७वीं शताब्दी में भ्रपने जहाजों के युद्धकाल में इस प्रकार पकड़े जाने 
को रोकने के लिए विभिन्‍न राज्यों ने सन्धियाँ करनी शुरू कीं। इसके परिणामस्वरूप 
१८वीं शती में इसका प्रयोग बिलकुल बन्द हो गया तथा आपेनहाइम' के मतानुसार 
१९वीं शताब्दी में इसके उपयोग का एक भी उदाहरण नहीं है ।” २०वीं शताब्दी में 
प्रथम विश्वयुद्ध में इसका पुनः प्रयोग होने लगा, किन्तु इसका स्वरूप मध्यकालीन भ्रंगरी 
से कुछ भिन्‍न था । पहले इसका प्रयोग सेनाओं के तथा इनकी आवश्यक सामग्री के 


१८. भ्रापेनहाइम---इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ७५६ 

१६. वही, खं० २, पृ० ७६० 

२०. १८७० के फ्रेंको-जर्मन युद्ध में इस प्रकार की एक घटना हुई थी। जमंन प्नधिकारियों 
मे कोयला ढोने वाले कुछ ब्रिटिश जहाज़ों को सीन (5०॥8) नदी में डलेयर के निकट इस उद्देश्य से 
डुबा दिया था कि यह नदी फ्रेंच गनबोटों के नौचालन की दृष्टि से निरर्थक हो जाय । ब्रिटिश सरकार 
ने जमंनी की इस कार्यवाही का विरोध किया क्‍योंकि वह इस युद्ध में तठस्थ था, उसने क्षतिपूर्ति की 
भी माँग की । इस पर बिस्मार्क ने कहा कि जमंनी का ऐसा कोई कत्तंव्य नहीं है, जिसके पभ्रनुसार 
वह जहाजों के मालिकों को मुझावजा दे, फिर भी उसने क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। 
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परिवहन के लिए किया जाता है, जहाजों को लेने के साथ नाविक वर्ग से भी काम लिया 
जाता था । आजकल पअंगरी का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया है, इसमें जहाजों के 
श्रतिरिक्त तटस्थ देशों की सभी प्रकार की सम्पत्ति का उपयोग या विध्वंस कुछ विशेष 
ग्रवस्था में किया जा सकता है । 

प्ंगरी का झ्राधुनिक स्वरूप (४०0८7 7.8७ ० ४/॥8क% )--श्रापेनहाइम 
(२७६२) ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है-- अंगरी के मूल (मध्यकालीन) अ्रधि- 
कार की तुलना में भ्रंगरी का आधुनिक भ्रधिकार युद्धकारी देशों का ऐसा भ्रधिकार है, 
जिसके भ्रनुसार युद्धकारी देश आवश्यकता पड़ने पर, आ्ाक्रमण के भ्रथवा प्रतिरक्षा के 
प्रयोजन से, भ्रपने प्रदेश में, शत्रु के प्रदेश में श्रथवा महासमुद्रों में विद्यमान तटस्थ देशों 
की सम्पत्ति नष्ट कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं ।” सं० रा० अमरीका को 
नौयुद्ध संहिता ()२७९४७  ४(»/ (7006) में कहा गया है (भ्रनु० ६)--सैनिक प्रावश्यकता 
होने पर, युद्धकारी देश की भ्रधिकार-सत्ता की सीमाओं के भीतर विद्यमान तटस्थ देशों 
के जहाजों को पकड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, या अन्य सैनिक प्रयोजनों 
के लिए उपयोग में लाया जा सकता है । किन्तु इन भ्रवस्थाशं में तटस्थ जहाजों के 
मालिकों को पूरा मुप्नरावजा दिया जाना चाहिए ।” दूसरे हेग सम्मेलन के पाँचवें श्रभि- 
समय (भ्रनु० ६) में युद्धकारी देशों को श्रसाधाररणा श्रावश्यकता की दशा में मुश्नावजा 
देकर तटस्थ देश की रेल सामग्री आदि का उपयोग करने का भ्रधिकार दिया गया है । 
फिलिमोर (?४॥7४707०) का यह मत है कि इस श्रधिकार का प्रयोग तभी होना 
चाहिए, जब माल की दुलाई का भाड़ा पहले ही भ्रदा कर दिया जाय और यदि इस 
माल की ढुलाई के समय कुछ क्षति या नुकसान हो तो उसका पूरा मुआवजा देना 
चाहिए । 

ग्रंगरी के भ्रावश्यक तत्वों पर भी बुल्लक (80॥00८0) ने बड़ा सुन्दर प्रकाश 
डाला है ।' उसके मतानुसार अंगरी के आधुनिक कानून की निम्नलिखित विशेषतायें 
हैं-- (क) युद्धकारी राज्य को विदेशी जहाजों, वायुयानों तथा परिवहन के श्रन्य साधनों 
के भ्रधिग्रहणा (7२८८४०ं»आ४ं०॥) करने का अ्रधिकार है। (ख) यह तभी होना चाहिए, 
जब परिवहन के प्रयोजनों के लिए इनकी भ्रत्यावश्यकता हो । (ग) ये वस्तुएं भप्रधिग्रहण 
के समय इन पर अ्रधिकार करने वाले राज्य के प्रदेश की सीमाओं के शभ्रन्दर होनी 
चाहिएं । (घ) इनका अधिग्रहण राष्ट्र के श्राकस्मिक संकटकाल (708०४०५ ) में 
होना चाहिए। (ड-) ली जाने वाली सामग्री का पूरा मुश्नावजा देना चाहिए। (चर) 
छीने गए जलपोतों या वायुयानों के विदेशी नाविकों या वैज्ञानिकों को जहाज चलाने 
की सेवायें देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । बुल्लक ने इसमें अधिग्रहण की 
जाने वाली सामग्री, केवल परिवहन के साधन जलपोत, विमानादि माने हैं, किन्तु भ्रागे 
बताये जाने वाले मामलों और उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह युद्ध की दृष्टि 
से उपयोगी तटस्थ राज्य की कोई भी सम्पत्ति हो सकती है। 


२१. बुल्लक--ब्रिटिश यीत्रनर बुक आफ इण्टरनेशनल लॉ, १६२२-२३; १० ६६-१२६ 
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वर्तमान समय में श्ंगरी के भ्रधिकार का प्रयोग प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध 
में व्यापक रूप से किया गया । पहले विश्वयुद्ध में १६१७ में ब्रिटिश सरकार ने तटस्थ 
देश स्वीडन के 590॥77, उल॥8०ए८, 295, (7०॥८०४ श्रादि जलपोतों पर तथा 
हालैण्ड के ए८॥०श22०॥, 7(०४७०६४०॥ आदि जहाजों पर भ्रधिकार किया तथा इनके 
उपयोग का मुश्नावजा दिया | २० मार्च १६१८ को सं० रा० भ्रमरीकी सरकार ने यह 
घोषणा की कि राष्ट्रों के कानून के भ्नुसार उसे युद्धकारी देश होने के नाते यह भ्रधिकार 
है कि सैनिक आवश्यकता होने पर युद्ध संचालन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए वह 
अपने क्षेत्राधिकार में विद्यमान जहाजों को ले ले तथा इनका उपयोग करे । इस घोषणा 
के आधार पर उसने भ्रमरीकी बन्दरगाहों में विद्यमान ७७ जहाजों पर ग्रधिकार कर 
लिया और इनके मालिकों को पूरा मुआवजा दिया। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस श्रौर 
इटली ने भी ऐसा ही किया । प्रथम विश्वयुद्ध में ज्मोरा (2॥0०७, देखिये श्रथम 
परिशिष्ट) के मामले में युद्ध के प्रयोजन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने इस पर लदे 
हुए तांबे और इमारती लकड़ी को ले लिया था । लाड्ड पार्कर ने अपने निर्णय में श्रंगरी 
के भ्रधिकार का विवेचन करते हुए कहा कि युद्धकारी देश को तटस्थ देश के किसी भी 
जहाज या माल को निम्नलिखित विशेष प्रवस्थाओं में लेने का श्रधिकार है--(१) 
इस प्रकार लिए जाने वाले जहाजों या माल की प्रतिरक्षा के लिए अ्रथवा युद्ध चलाने 
के लिए भ्रत्यधिक आवश्यकता हो । (२) इस विषय में विचार के लिए वास्तविक 
प्रश्न होना चाहिए । (३) प्रधिग्रहण न्यायालय न्यायिक (7 प्रतांशं॥) दृष्टि से यह 
निश्चय करे कि इस मामले की परिस्थितियों में इस भ्रधिकार का प्रयोग होना चाहिए 
या नहीं । 

प्रतटस्थ सेवा ([7776004 $८४०८)--तटस्थ राज्यों द्वारा युद्ध करने वाले 
पक्षों में से किसी एक को लाभ पहुँचाने वाले काय॑ भ्रतटस्थ सेवा कहलाती है। इसे अतटस्थ 
नाम देने का कारण यह है कि ऐसे कार्य तटस्थ देशों को नहीं करने चाहिएँ। इनसे 
तटस्थ देश श्रतटस्थ देशोचित कार्य करता है, श्रतः यह अ्रतटस्थ सेवा कहलाती है । 
युद्धकारी राज्यों को किसी तटस्थ देश द्वारा उसके शत्रु को इस प्रकार लाभ पहुँचाने 
वाले कार्यों को रोकने तथा तटस्थ देश को दण्डित करने का भ्रधिकार है । उदाहरणार्थ, 
यदि किसी तटस्थ देश का कोई वैयक्तिक जहाज किसी युध्यमान पक्ष के लिए सेनाओं 
का परिवहन करता है, या रेडियो द्वारा उसे दूसरे पक्ष की सैनिक सूचनायें भेजता है, 
तो इसे देखते ही तत्काल नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई तटस्थ 
जलपोत युद्धकारी पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिए समुद्र में सुरंगें बिछाता है तो उसे 
डुबाया जा सकता है । 

प्रतटस्थ सेवा के स्वरूप का विशद स्पष्टीकरण १९०६ की लन्दन को घोषणा 
(अनु० ४५; तथा ४७) द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इससे पहले इसका श्रर्थ तटस्थ 
जलपोतों द्वारा शत्रु की सेनाओं का परिवहन करना था। विनिषिद्ध ((०॥79004 ) 
के होते हुए भी इस नई परिभाषा की श्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि विनिषिद्ध में केवल 
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निषिद्ध रणसामग्री की ढुलाई का समावेश होता था,'' सेनाश्रों की ढुलाई उसमें सम्मिलित 
नहीं थी | दूसरा कारण यह भी था कि रणसामग्री सीधे रूप में शत्रु के लिए होती हो, 
सो बात नहीं है, किन्तु सैनिकों की ढुलाई प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से शत्रुओं के लिए होती 
है । इन दोनों कारणों से इसके लिए अ्रतटस्थ सेवा की पृथक्‌ परिभाषा बनायी गयी, फ्रेंच 
में इसके लिए 702”' 85889702 70806 श्रर्थात्‌ 'शत्रु की सहायता' शब्द का प्रयोग 
होता है और यह इसके स्वरूप को अ्रधिक स्पष्ट करता है । 
लन्दन की घोषणा के अनुसार तटस्थ जलपोतों द्वारा दो प्रकार के कार्यं--किसी 
युद्धकारी देश के लिए सेनाओं का परिवहन तथा किसी पक्ष को सैनिक सूचना ()॥89 
770[॥2०7०6 ) देना--अतटस्थ सेवा माने गए हैं । सशस्त्न सेनाओं की दुलाई के बारे में 
निम्न चार नियम बनाए गए--(क) यदि कोई तटस्थ जलपोत विशुद्ध रूप से 
(7४०प्रश्॑ए८५) शत्न्सेनाश्रों की ढुलाई में लगा होगा तो इसे शत्रुरूप (सशाशा१ 
क्चाबणंथ ) प्राप्त होगा (देखिये ऊपर अध्याय २१), यह अ्रतटस्थ सेवा नहीं समझी 
जायेगी। (ख) यदि कोई तटस्थ जलपोत न तो विशुद्ध रूप से सशस्त्न सेनाओ्रों की ढुलाई 
में लगा है, न ही वह इस प्रयोजन से यात्रा कर रहा है, किन्तु उस पर स्वाभाविक रूप से 
श्रपनी यात्रा करते हुए किसी पक्ष के कुछ सशस्त्र सैनिक यात्रा कर रहे हैं और जहाज 
के स्वामी तथा कप्तान को इसका ज्ञान है तो यह अतटस्थ सेवा समझी जायेगी। (ग) 
यदि तटस्थ जलपोत पर इसके स्वामी, या इसे किराये पर ले जाने वाले कप्तान की 
जानकारी में किसी युद्धकारी पक्ष के या तटस्थ देश के प्रजाजन इस पर सवार हैं भौर 
अपनी समृद्रयात्रा में वे संकेत-प्रेषण (&ं879॥7 ) या रेडियो-सन्देश-प्रेषण द्वारा शत्रु 
को सहायता पहुँचाते हैं तो यह श्रतटस्थ सेवा होगी। (घ) यदि तटस्थ जलपोत पर 
शत्रु की सशस्त्न सेनाओं के कुछ व्यक्ति सवार हैं और जहाज की यात्रा विशेष रूप से 
इनकी ढुलाई के लिए की जा रही है तो इसे प्रतटस्थ सेवा माना जायेगा | विशेष यात्रा 
का यह अ्रभिप्राय है कि वह भ्रपनी सामान्य यात्रा में श्राने वाले बन्दरगाहों के भ्रतिरिक्त 
"किसी शअन्‍न्य बन्दरगाह में जाए या अपने स्वाभाविक मार्ग का परिवर्तन करे। यदि कोई 
पोत अपनी सामान्य यात्रा करते हुए किसी पक्ष के किन्‍्हीं सशस्त्र व्यक्तियों को ले जाता 
है तो यह श्रतटस्थ कार्य नहीं समभा जायेगा । 
किसी युध्यमान पक्ष को सैनिक सूचना देने के सम्बन्ध में भी लन्दन सम्मेलन 
ने दो प्रकार के नियम बनाए: (क) विशुद्ध रूप से (०९०ए४ए०७) शत्रु को सूचना 
देने का कार्य करने वाला तटस्थ जहाज शल्रुरूप प्राप्त कर लेता है। (ख) यदि वह 
विशेष रूप से इसी उद्देश्य से श्रपना स्वाभाविक मार्ग छोड़कर यात्रा करता है तो यह 
अतटस्थ सेवा होगी, किन्तु यदि स्वाभाविक मार्ग पर यात्रा करते हुए ऐसा कार्य किया 
जाता है तो इसे भ्रतटस्थ कार्य नहीं माना जा सकता । तटस्थ जलपोत निम्म चार झव- 
स्थाओं में शत्रुरूप धारण करता है और उसके साथ शत्रुता का व्यवहार किया जाता है-- 
(क) जब तटस्थ जहाज लड़ाई के शत्रुतापूर्ण कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले, (ख) जब तटस्थ 


२२. भापेनहाइम--एण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० म३े२ 


तवटस्थता रे 


पोत शत्तुसरकार द्वारा इस पर बिठाये गए किसी अभिकर्त्ता या एजेण्ट के नियन्त्रण में 
हो, (ग) जब यह श्रनन्य रूप से शत्रु की सरकार का कार्य कर रहा हो । (घ) जब 
यह प्रनन्य रूप से शत्रु के सैनिकों की हुलाई कर रहा हो, या उसे सैनिक सूचनायें 
पहुँचाने में लगा हुआ हो । 
लन्दन घोषणा का किसी राज्य ने प्रनुसमर्थन (रि४0७॥07॥ ) नहीं किया । 
किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर मित्रराष्ट्रों ने अतटस्थ सेवा के सम्बन्ध में इस घोषणा 
के नियमों को स्वीकार किया और जुलाई १६१६ तक इन्हें पूरी तरह लागू करते रहे। 
किन्तु इसके बाद जमंनी द्वारा सब देशों के जहाजों को भ्रन्धाधुन्ध डुबाने की नीति 
अपनाने के कारण मित्नराष्ट्रों ने इस घोषणा का परित्याग कर दिया । तत्पश्चात्‌ इस 
विषय में परम्परागत भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन होने लगा। 
झतटस्थ सेवा के परिणाम--तटस्थ जलपोतों को अतटस्थ सेवा के लिए महा 
समुद्र (07०॥ ७८७) में श्रथवा दोनों युद्धकारी पक्षों के प्रादेशिक समुद्र (70079 
४४४2५) में पकड़ा जा सकता है। डाक ले जाने वाले जहाजों का भी व्यापारिक पोतों 
के समान निग्रह (2४७/ए८) सम्भव है । शत्रु की सेना तथा सैनिक सूचना पहुँचाने 
वाले जहाज का राज्यसात्करण ((१०7$02007 ) हो सकता है । भ्रमरीकन तथा ब्रिटिश 
परम्परा के अनुसार जब कोई तटस्थ जहाज इन कार्यों के लिये पकड़ा जाता है तो उस 
पर यात्रा करने वाले सैनिकों को पकड़ने के साथ-साथ जहाज को पकड़ना भो अ्रावश्यक 
'होता है। १८६१ में ट्रैप्ट (7७7/) के मामले में (देखिये प्रथम परिशिष्ट ), इस 
जहाज से दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि मेसन और स्लिडेल को जबरदस्ती पकड़ने के बाद 
जहाज को छोड़ दिया गया था । जहाज को पकड़े बिना इन प्रतिनिधियों का पकड़ना 
अ्रवेध समझा गया था । 
झतटस्थ सेवा के मामले ((8६८४ ०0 एऐग्राध्पा०ं $68५0४)--इस विषय 
'के कुछ महत्वपूर्ण मामलों और निर्णयों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा। पहले 
बताया जा चुका है कि अ्रतटस्थ सेवा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहली तटस्थ 
जहाज द्वारा शत्रु को सेनिक सूचनायें पहुँचाने की तथा दूसरी शत्रु के लिये सैनिक वहन 
करने की । पहले प्रकार के प्रमुख उदाहरण ये हैं-- (१) रैपिड (॥२8४0) एक अम- 
रीकन जहाज था । यह १८१० में ग्रेट ब्रिटेन और हालैण्ड की लड़ाई में न्यूया्क से 
टानिजन (70777£2०॥ ) जाते हुए इसलिए पकड़ा गया कि यह हालैण्ड के मंत्रिमंडल 
के एक सदस्य को भेजी जाने वाली चिट्ठी टानिजन के एक व्यापारी को सम्बोधित किये 
गये लिफाफे में छिपाकर ले जा रहा था । किन्तु सं० रा० अ्रमरीका के श्रधिग्रहण न्यायालय 
ने इस जहाज को मुक्त कर दिया, क्योंकि भ्रतटस्थ सेवा के लिये यह श्रावश्यक है कि 
जहाज वालों को इसके माध्यम से शत्रु को भेजी जाने वाली सूचना का ज्ञान हो श्रोर 
वह जहाज इस सूचना को भेजने के लिए किराये पर लिया गया हो । (२) एटलाण्टा 
(४॥8708 ) का मामला रैपिड से भिन्‍न था । यह तटस्थ जहाज १५८०८ में बटेविया से 
ब्रेमन जा रहा था । रास्ते में एक फ्रेंच बन्दरगाह में इसे फ्रांस के एक मन्त्री के नाम कुछ 
'पत्न दिये गये। इन पत्नों का कप्तान को पूरा ज्ञान था और इन्हें चाय के सन्दूक में जान- 


५५६ झन्तर्राष्ट्रीय कामून 


बूभकर छिपा दिया गया था । मार्ग में ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को पकड़ लिया, 
अधिग्रहण न्यायालय ने जहाज भौर माल दोनों को इस झ्राधार पर दण्डित किया कि 
इस प्रकार के पत्र ले जाना शत्तुतापूर्ण कार्य है और इन्हें ले जाने वाले जहाज को जब्त 
किया जाना चाहिए । 

शत्रु के सैनिक वहन करने वाले तटस्थ जहानजों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) दी फ्रेंडशिप (॥6 ॥7070507 ) नामक श्रमरीकन जहाज को १८०७ 
में इसलिए दण्डित किया गया था कि यह फ्रेंच सेना के ग्रधिकारियों तथा समुद्री सैनिकों 
को ले जा रहा था। शत्रु द्वारा सैनिकों के परिवहन के लिये किराये पर लिये गये इस 
तटस्थ पोत को दण्ड योग्य समभा जाना स्वाभाविक था। 

(२) भ्रोरोज्ञेम्बो (0702८7770) नामक अ्रमरीकन जहाज १८०७ में डच 
सरकार के आदेश से हार्लण्ड के तीन डच सैनिक भ्रधिकारियों तथा सिविल सर्विस के 
दो अधिकारियों को बटेविया ले जा रहा था। उस समय हार्लण्ड और ग्रेट ब्रिटेन 
में युद्ध चल रहा था। ग्रेट ब्रिटेन ने इस जहाज को ग्रतटस्थ सेवा के लिये पकड़ लिया। 
इस मामले के निर्णय में यह कहा गया कि ऐसे श्रपराध में सैनिकों की संख्या का कोई 
महत्व नहीं है, यह सम्भव है कि उच्च पद रखने वाले शल्पसंख्यक व्यक्ति साधारण 
सैनिकों की बहुसंख्या से भ्रधिक महत्वपूर्ण हों । इसमें जहाज के कप्तान को यह ज्ञान 
नहीं था कि वह शत्रु को लाभ पहुँचाने वाला कार्य कर रहा है, किन्तु फिर भी इस 
मामले में यह माना गया कि सच्ची (80793706 ) श्रज्ञानता में भी भले ही वास्तविक 
प्रपराध न हो, किन्तु यदि इससे शत्रु को लाभ पहुँचता है तो युद्धकारियों को इसे रोकने 
का अ्रधिकार है । 

(३) १८०२ में स्वीडन के जहाज करोलिना ((&0०॥794) को ग्रेट ब्रिटेन 
और फ्रांस के युद्ध में सर विलियम स्काट ने इसलिए दण्डित किया कि उसने फ्रेंच 
सेनाओं को मिश्र से इटली पहुँचाया था। जहाज के मालिक ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्तन किया कि उसने बाधित होकर विवशता में ऐसा कार्य किया है; किन्तु उसका 
कार्य हानि पहुँचाने वाला था, ग्रत: न्यायालय ने उसका विवशता का तर्क स्वीकार नहीं 
किया । 

(४) हनीमस (प्र्यांगाणा ) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि युद्ध के कार्यों 
से सम्बद्ध संकेत तटस्थ जहाज से किसी युद्धकारी देश को नहीं भेजें जा सकते हैं । 

(५) स्टोमशिप चायना ($. 5. (9 )--यह शंघाई से श्रमरीकन बन्दरगाहों 
में डाक तथा सवारियाँ ले जाने वाला श्रमरीका का जहाज था। १६१६ में इस पर 
सवार होकर कुछ जम॑न, आ्रास्ट्रेलियन और तुके मनीला जा रहे थे । एक ब्रिटिश लड़ाक 
जहाज ने इन सवारियों को जहाज से उतार लिया । अ्रमरीकी सरकार ने इस कार्य का 
इस आधार पर प्रबल प्रतिवाद किया कि लन्दन घोषणा (देखिये ऊपर पृ० ५५३-४) के 
अनुच्छेद ४७ के अनुसार केवल स्थल श्रौर जलसेनाश्रों में नौकरी करने वाले व्यक्तियों 
को ही पकड़ा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि वे व्यक्ति: 


तटस्थता ४४७ 


'विध्वंसात्मक कार्यों में तथा हथियारों को चोरी से लाने के काम ($77888 ) में लगे हुए 
थे । इस विवाद का निरणोय होने से पहले ही सं० रा० ग्रमरीका प्रथम विश्वयुद्ध में कद 
पड़ा और ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड़ दिये गये । इस विषय के दो प्रसिद्ध 
उदाहरणों द्वेण्ट (7707) तथा श्रसमा मारू (/58778 शक) का वर्णन प्रथम 
परिशिष्ट में किया गया है। 


उनतीसकबांँ प्रध्याय 


परिवेष्टन 


(3800:806 ) 


परिवेष्टन का स्वरूप (४ धा८ ० 800090९ )--युद्ध के समय यद्यपि तटस्थ 
देशों को युद्ध करने वाले दोनों पक्षों के साथ व्यापार करने का श्रधिकार होता है, तथापि 
यह अधिकार दोनों पक्षों द्वारा शत्रु के परिवेष्टन या नाकाबन्दी से बहुत सीमित एवं 
मर्यादित हो जाता है | इसमें शत्रु के समुद्रतट और बन्दरगाहों को इस प्रकार घेर लिया 
जाता है कि बाह्य जगत्‌ से उनका कोई सम्पर्क न रहे । आजकल शत्तु को परास्त करने 
के लिये तथा उसकी भश्रथंव्यवस्था को विच्छिन्न करने के लिये इस साधन का बहुत प्रयोग 
किया जाता है। दोनों विश्वयुद्धों में जमंनी और ग्रेट ब्रिटेन ने परिवेष्टन का प्रयोग 
व्यापक रूप से किया था। इसका मुख्य उद्देश्य शत्रु को श्रन्य देशों से पहुँचने वाली सामग्री 
प्राप्त करने से रोकना, उसके उद्योग-धन्धों के लिये आवश्यक कच्चे माल के स्रोत बन्द 
करना, बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों के जहाज रोककर उसे भूखा मारना तथा इस 
प्रकार आत्मसमर्पण के लिये बाधित करना है। 

स्टार्क ने इसका लक्षण करते हुए कहा है कि परिवेष्टन तब होता है, जब कोई 
युध्यमान पक्ष शत्तु के समुद्रतट के समूचे श्रथवा कुछ हिस्से का रास्ता सब देशों के 
जलयानों और विमानों के प्रवेश या आगमन (]7९8८55) और निर्गममन (87255) के 
लिये रोक देता है। श्रापेनहाइम के मतानुसार' परिवेष्टन शत्रु के समूचे समुद्रतट को 
प्रथवा इसके कुछ हिस्से के मार्ग को रणपोतों (/था ० ७४4) द्वारा इस प्रयोजन से 
बन्द कर देना है कि इनसे किसी जलपोत या विमान का आगमन श्र निर्गेमनन न हो 
सके । इसमें रणपोत शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यदि किसी बन्दरगाह 
का रास्ता केवल पत्थरों से लदे जहाजों को ड्वाकर बन्द होगा, जैसा १८६१ में श्रमरीकन 
गृह-युद्ध में चाल्सेटन के बन्दरगाह में किया गया, तो यह परिवेष्टन नहीं समझा जायेगा, 
इसमें तटस्थ जहाजों का श्ाता-जाना निपिद्ध नहीं समझा जा सकता। परिवेष्टन 
(800806 ) घेरे (8626) से भिन्न है, घेरा डालने का उद्देश्य किसी दुर्ग या घिरे 
स्थान पर विजय पाना होता है | परिवेष्टन का मुख्य लक्ष्य समुद्री मार्ग से बाह्य जगत्‌ 
के साथ शत्तु के सम्पूर्ण व्यापारिक सम्पर्क को विच्छिन्न करना है। 

शत्रु को हराने की दृष्टि से परिवेष्टन का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है । 
ग्रोशियस ने लिखा है कि डिमेट्रिस (700767705) ने एशथेन्स को श्रात्मसभर्पंण के 


१. स्टार्क--एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ४०३ 
२. आपेनहाइम---इण्टरनेशनल लॉ, खं० २, पृ० ७६८ 


परिवेष्टन प््५६ 


लिये विवश करने की दृष्टि से उसे भूखा मारने की योजना बनाई, उसको श्रनाज 
पहुँचाने वाले एक जहाज के स्वामी ञश्लौर चालक को फाँसी दे दी। श्राधुनिक काल में 
डच सरकार ने १५८४ में तथा १६३० में इसका सर्वप्रथम प्रयोग करते हुए प्लैण्डर्स 
(बरतमान बेल्जियम ) में स्पेन के अधिकार में विद्यमान सब बन्दरगाहों का परिवेष्टन 
किया । शर्न:-शर्नें: इसके नियमों का विकास होने लगा । पेरिस की घोषणा (0८0४- 
78007 ० एथ॥7$, 856) तथा लन्दन की घोषणा (॥.ण00॥ [06० शध्वां०ा, 
909 ) में इनका सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों में इसे 
वर्तमान रूप मिला । इसका नवीनतम उदाहरण भ्रमरीकी राष्ट्रपति निक्‍सन द्वारा 
९ मई १६९७२ को उत्तरी वियतनाम के सभी बन्दरगाहों के परिवेष्टन का आदेश है । 
ताकि उसे दक्षिण में युद्धसंचालन के लिये समुद्रीमा्ग से कोई रणसामग्री न 
मिल सके । 

पहले परिवेष्टन शज्नु के बन्दरगाहों और समुद्रतट तक ही सीमित रखा जाता 
था, तटस्थ देशों के बन्दरगाहों या समुद्रतट में प्रवेश को नहीं रोका जाता था। किन्तु 
ग्रब इसका क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो गया है, लम्बी दूरी ([.072 68०४) का परि- 
वेष्टन भी वध माना जाता है । इसके लिए सार्वदेशिक ( (॥|५८४४७। ) होना आवश्यक 
है, परिवेष्टित प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सब देशों के जहाजों के आने-जाने पर 
प्रतिबन्ध होना चाहिए यह आवश्यकतानुसार सामरिक ($0८हां०) श्रथवा व्यापारिक 
((०गागशाटंध्) हो सकता है। सामरिक परिवेष्टन शत्रु के समुद्रतट के विरुद्ध 
किये जाने वाले सैनिक कार्यो का श्रंग होता है तथा इसका उद्देश्य तटवर्ती शत्रुसेनाओं 
से प्राप्त हो सकने वाली सहायता को रोकना है। व्यापारिक परिवेष्टन में शत्रु के 
समुद्रतट का श्रन्य देशों के साथ वाणिज्य का सम्पर्क विच्छिन्न कर दिया जाता है, किन्तु 
इस तट पर कोई सनिक कार्यवाही नहीं की जाती। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले सुप्रसिद्ध 
ब्रिटिश विधिशास्त्री हाल (79) ने यह मत प्रकट किया था* कि व्यापारिक परिवेष्टन 
ग्रवेध है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । किन्तु आजकल दोनों प्रकार के परिवेप्टन 
वध माने जाते हैं। १९७१ का पाक-भारत युद्ध छिड़ने पर पाकिस्तान द्वारा भारत के 
प्राथिक परिवेष्टन (7००॥०7स्‍70० 953]00४80०) की घोषणा करने पर ३ दिसम्बर 
१६७१ को भारत ने अन्य देशों को यह सूचना दी कि उनके द्वारा समुद्री एवं वायुमार्ग से 
पाकिस्तान भेजा जाने वाला सारा माल भारतीय नौसेना तथा वायुसेना द्वारा जब्त 
किया जा सकता है। युद्ध बन्द होने के बाद ११ फरवरी १६७२ को भारत सरकार ने 
पाकिस्तान के इस श्राथिक परिवेष्टन को समाप्त किया । 

पेरिस तथा लन्दन को घोषणायें ([060०&थवा0॥8 0 शिक्वा5 क्षात [,07007 ) - 
पेरिस की घोषणा (१८५६) द्वारा परिवेष्टन के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया था 
कि इसके बाध्य रूप से पालनीय (970॥78) होने के लिये “इसका प्रभावशाली 
(£#०९०४५९) होना श्रावश्यक है।” इसका यह श्रर्थ है कि इसे लागू करने वाली शक्ति 
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इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह वस्तुतः शत्रु के समुद्रतट तक प्रवेश को रोक सके ।” 
किन्तु इस घोषणा ने “पर्याप्त शक्ति' की व्याख्या नहीं की । 

१९०६ की लन्दन की घोषणा का यद्यपि किसी राज्य ने अनुसमर्थन (२६४08- 
(0॥) नहीं किया, फिर भी उसके इस विषय में बनाये गये स्पष्ट और विशद नियमों का 
बहुत महत्व है। इनमें से कुछ ये है--(क ) इसने परिवेष्टन के प्रभावशाली होने के 
१८५६ के नियम को संपुष्ट किया। 

(ख) परिवेष्टन के आरम्भ करने की तथा उसकी भौगोलिक सीमाश्रों की 
सूचना तटस्थ देशों को दी जानी चाहिये । यह घोषणा करने का अ्रधिकार युद्धकारी देश 
को अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले नौसेनापति को है। इनके श्रतिरिक्त, कोई 
अ्रन्य व्यक्ति ऐसी घोषणा नहीं कर सकता । इस घोषणा का यह उद्देश्य था कि तटस्थ 
देशों को पूरी सूचना और चेतावनी, परिवेष्टित प्रदेश में प्रवेश से पहले ही मिल जानी 
चाहिये, ताकि वे खूब सोच-विचार करने के बाद, श्रपना दायित्व और खतरा समझते 
हुए ही इसमें प्रवेश करें। 

(ग) शत्रु के बन्दरगाहों से तथा समुद्रतट से आगे के प्रदेश में परिवेष्टन नहीं 
होना चाहिये तथा तटस्थ बन्दरगाहों पर श्रौर तटस्थ देशों के तटों पर प्रवेश में प्रतिबन्ध 
नहीं होना चाहिये । 

(घ) परिवेष्टन का ज्ञान होने पर इस प्रदेश में घुसने वाले जहाज को जब्त 
किया जा सकता है। यदि किसी जहाज को तटस्थ देश के बन्दरगाह से रवाना होने से 
पूर्व उस देश को परिवेष्टन की सूचना दी जा चुकी है और इस सूचना को प्रकाशित 
करने के लिये स्थानीय भ्रधिकारियों को पर्याप्त समय मिल चुका है, तो यह मान लिया 
जायेगा कि जहाज को परिवेष्टन की सूचना प्राप्त हो गई है (अनु० १५) । 

(डः) तठस्थ जहाज केवल रणपोतों की कार्यवाही करने के क्षेत्र में पकड़ा जा 
सकता है । 

(च) जहाज का तथा उसके माल का अन्तिम पहुँचने का स्थान कोई भी हो, 
उसे तब तक परिवेष्टन के भंग के लिये नहीं पकड़ा जा सकता, जब तक वह अ्परिवेष्टित 
()९०॥-४।०८०४०९० ) बन्दरगाह की श्रोर जा रहा हो (अनु० १६) । 

(छ) लन्‍्दन घोषणा के शअनुच्छेद २१ में परिवेष्टत भंग करने पर दण्ड की 
व्यवस्था थी । इसे भंग करने वाले पोत को दण्डित किया जा सकता है, इस पर लदा 
हुआ माल भी तब तक दण्डयोग्य है, जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि इस माल के लादे 
जाने के समय जहाज के मालिक को परिवेष्टन का ज्ञान नहीं था और उसका इसे भंग 
करने का कोई इरादा नहीं था । 

परिवेष्टन के विभिन्‍न रूप (५४078 70778 ० 8!00:806 )--इसका 
पहला रूप कागजी परिवेष्टन (97०7 8]00/806) होता है । जब कोई शक्ति इसकी 
घोषणा करती है, इसे छाप देती है, किन्तु प्रभावशाली ढंग से क्रियात्मक रूप देने की 
सामर्थ्य नहीं रखती, अपने रणपोतों द्वारा शत्रु के बन्दरगाहों में जहाजों के आने-जाने 
पर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकती तो यह केवल कागज पर लिखी घोषणामात्र रह जाती 
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है । लारेन्स के शब्दों में यह परिवेष्टन नहीं, किन्तु बिना श्रधिकार के तटस्थ जलपोतों 
को हानि पहुँचाने का अवैध प्रयत्न है । 

दूसरा रूप प्रभावशाली परिवेष्टन (#ी८०४४८ 8]00/80९) का है, इसमें 
रणपोतों की सहायता से शत्रु के बन्दरगाहों में जहाजों का आना-जाना बिल्कुल रोक 
देना है। 

तीसरा रूप सामरिक (504८४ ०) तथा चौथा व्यापारिक ((0गरागशलणंक) 
है । इनका पहले (पृ० ५५६) स्पष्टीकरण किया जा चुका है। पाँचवाँ रूप राजनयिक 
ढंग से सूचना देकर किया जाने वाला परिवेष्टन (छा०लद0९ 5ए रिठपील्वांगा ) 
है । आपेनहाइम ने इसके भ्रन्य दो रूप श्रागमन परिवेष्टन (3]00806 तराफ्॥05) 
तथा निर्गेमन परिवेष्टन (8]00|:30० 00/५&705) बताये हैं। जब किसी बन्दरगाह 
या समुद्र में प्रवेश का निरोध किया जाय तो यह आगमन परिवेष्टन ट्वीता है, १८५४ के 
क्रीमिया युद्ध में मित्नराष्ट्रों ने डेन्यूब नदी के मुहाने का ऐसा परिवेष्टन किया था, 
क्योंकि उसका उद्देश्य डेन्यूब नदी के रास्ते से कृष्ण सागर में रूसियों को मिल सकने 
वाली सहायता बन्द करना था ।| 

परिवेष्टन योग्य स्थान (7090९$ ० 8]00:806)--पहले केवल किलेबन्दी 
वाले या इससे रहित बन्दरगाहों का ही परिवेष्टन किया जाता था। कई बार 

बन्दरगाहों के साथ समुद्रतट भी शत्रु के जहाजों के लिये बन्द कर दिये जाते थे। सं० रा० 

अमरीका के गृहयुद्ध में उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों के २५०० मी० लम्बे समुद्रतट 
की नाकेबंदी की थी । शत्रु के हाथ में पड़े हुए बन्दरगाह भी परिवेष्टित किये जाते हैं, 
१८७० के फ्रैको-जममन युद्ध में फ्रांस ने जर्मनों द्वारा अधिकृत बन्दरगाहों--रूआं 
(२00८॥ ), दियेप (79697८) तथा फेकांप (7१८८७॥॥०) में ऐसा किया था। उद्गम 
से मुहाने तक एक ही देश में बहने वाली राष्ट्रीय नदियों (]पि072 शाप) 
का परिवेष्टन हो सकता है। किन्तु अनेक देशीय श्रथवा सीमावर्ती (80एा0क५) 
नदियों को परिवेष्टित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर राष्ट्र का नहीं, 
किन्तु श्रनेक राष्ट्रों का स्वामित्व है। १८५४-५६ के क्रीमिया युद्ध में जब ग्रेट ब्रिटेन 
और फ्रांस ने डेन्यूब का परिवेष्टन किया तो इस नदी से सम्बद्ध बवेरिया तथा बुटंमबर्गं 
के जर्मन राज्यों ने इसका विरोध किया श्रापेनहाइम ने लिखा है कि इस विषय में 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून सुनिश्चित नहीं है। १८७० के फ्रंको-जमंन युद्ध में फ्रांस ने उत्तरी 
सागर के जमंन समुद्रतट का परिवेष्टन करते हुए एम्स नदी के मुहाने डोल्ला्ट (700॥87) 
को छोड़ दिया, क्योंकि यह डच और जमंन प्रदेश की सीमा बनाता था। १८६३ के 
भ्रमरीकन गुृहयुद्ध में दक्षिणी राज्यों के समुद्रतट का परिवेष्टन करते हुए उत्तरी देशों 
के क्ुज़र बन्डेरबिल्ट (५४८॥०८४७॥) ने रिश्रोग्राण्ड नदी के मेक्सिको वाले तट के 
मातामोरोस स्थान को जाते हुए ब्रिटिश पोत पीटरहोफ (?८<॥0०गी) को पकड़ लिया, 
किन्तु न्यायालय ने इसे मेक्सिको के तटस्थ होने के कारण छोड़ दिया । 


ह्च्क्र्त्रनेच्रायात आतों आईं ७ ०१ छा. ७५७० 
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जलडमसर्मध्यों के परिवेष्टन के विषय में तीन प्रकार के नियम हैं। एक राज्य 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रदेशों को विभक्त करने वाले तथा खुले समुद्र के दो भागों को 
न जोड़ने वाले जलडमरूमध्यों का परिवेष्टन हो सकता है। किन्तु डार्डनल्ज़ जेसे एक 
राज्य के दो प्रदेशों को विभक्त करने वाले तथा खुले समुद्र के दो बड़े हिस्सों के मिलाने 
वाले जलडमरूमध्यों के बारे में कोई नियम निश्चित नहीं, हुआ है। १६११ के टर्की-इटली 
युद्ध के समय इटली ने डार्डनल्ज़ का परिवेष्टन नहीं किया । ऐसे जलडमरूमध्यों के 
बारे में भ्रभी तक कोई नियम निश्चित रूप से नहीं स्थिर हुआ है। यही स्थिति दो विभिन्न 
राज्यों को विभक्त करने बाले जलडमरूमध्यों की है। एक देश में विद्यमान नहर का 
परिवेष्टन हो सकता है । किन्तु दो महासमुद्रों को जोड़ने वाली स्वेज़ श्लौर पानामा नहर 
के बारे में विशेष समझौते हैं । कानूनी रूप से इनका परिवेष्टन नहीं हो सकता । 

वास्तविक परिवेष्टन की श्रावश्यक शर्तें (755छ70ं4 (07900॥8 ० रथ) 
8]00८८४०6 )--इसकी पहली शर्ते यह है कि इसकी स्थापना उचित रीति से, यु द्ध- 
कारी राष्ट्र की सरकार द्वारा अभ्रथवा उस द्वारा विशेष रूप से नियुक्त नौसेनापति द्वारा 
होनी चाहिए । दूसरी शर्ते प्रभावशाली होने की है, पेरिस और लन्दन की घोषणाशं ने 
इस पर बल दिया था । इसे लागू करने के लिए इतनी शक्ति का प्रयोग होना चाहिए 
कि इसे तोड़ने में भारी खतरा हो । १७८० की पहली सशस्त्र तटस्थता (॥#750 /॥760 
]४८प्रा9॥9 ) के अनुसार परिवेष्टन तभी प्रभावशाली होता है, जब तट तक पहुँचने 
का मार्ग लंगर डाले हुए रणपोतों द्वारा इस तरह घिरा हो, सब पोत एक-दूसरे के 
इतने निकट हों कि बरगर खतरा उठाये इनकी पंक्ति को न तोड़ा जा सकता हो । 
फिलिमोर ने लिखा है कि तथ्यानुसार या वास्तविक (706 80००) परिवेष्टन कई 
जहाजों की पंक्ति द्वारा होता है, ये जहाज निषिद्ध बन्दरगाह के मुहाने पर एक तोरण 
या मेहराब (७70४) सी बनाये होते हैं, यदि यह किसी एक स्थान पर भी भंग होती 
है तो सारा परिवेष्टन भंग हो जाता है। पहले विश्वयुद्ध तक फ्रांस प्रभावशाली परिवेष्टन 
के लिए रणपोतों द्वारा ऐसा घेरा डालना आवश्यक मानता था। 

इस विषय में दूसरा दृष्टिकोण सं० रा० अमरीका, जमंनी, तथा ग्रेट ब्रिटेन का 
है। डा० लशिगटन ने १८५५ में फ्रांसिस्का (772॥0$/:9 ) के मामले में (देखिये 
प्रथम परिशिष्ट ) इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि परिवेष्टन के प्रभावशाली होने 
के लिए इतनी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए कि वह इस क्षेत्र में आगमन और निर्गमन 
को, कुहरे, तेज हवा, श्रावश्यक श्रनुपस्थिति श्रादि की विशेष भश्रवस्थाश्रों के श्रतिरिक्त, 
प्रन्य अवस्थाओं में संकटपूर्ण बना दे, इनमें इसे भंग करने का प्रयत्न करने वाले जहाज 
का पकड़ा जाना अत्यधिक सम्भव हो । इसके अनुसार परिवेष्टन के लिए बन्दरगाह के 
प्रवेश मार्ग को घेरने वाले, लंगर डाले हुए रणपोतों की पंक्ति या तोरण का होना 
झावश्यक नहीं है। प्रधान न्यायाधीश काकबन॑ ने १८७२ में 6004] » &णध के 
मामले में यह निर्णय दिया था कि “कानून की दृष्टि से एक परिवेष्टन तब तक प्रभाव- 
शाली समझना चाहिए, जब शत्रु के जहाजों की संख्या और स्थिति ऐसी हो कि सामान्यतः 
इसे भंग करना खतरे में पडना हो, भले ही कछ जहाज इसे तोडने में सफल हों ।” 


परिवेष्टन भद ३ 


सामान्य रूप से, प्रभावशाली परिवेष्टन एक तंग जलप्रणाली में जंगी जहाजों 
के बेड़े द्वारा स्थापित किया जाता है। इसे अ्रधिक प्रभावशाली बनाने के लिए समीप- 
वर्ती तट पर इसे भंग करने वाले जहाज पर गोले बरसाने वाले तोपखाने भी लगाये 
जाते हैं । परिवेष्टन में कम से कम एक रणपोत अवश्य होना चाहिए। इसमे आजकल 
वायुयानों से भी बहुत सहायता ली जाने लगी है । परिवेष्टन तभी तक प्रभावशाली 
है, जब तक इसका उल्लंघन करने में खतरा बना रहता है । यदि यह खतरा रणपोतों 
के हट जाने से दूर हो जाय तो परिवेप्टन स्वयमेव समाप्त हो जाता है । 

परिवेष्टन की तीसरी शर्ते इसका निरन्तर ((णाप्राप्0प$) बनाये रखना 
है । इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए । यदि परिवेष्टन स्थापित करने के कुछ समय 
बाद इसे प्रभावशाली बनाने वाला बेड़ा वापिस लौट जाता है तो परिवेष्टन को समाप्त 
समझा जायगा। किन्तु यदि ऋतु की प्रतिकूलता के कारण कुछ समय के लिए रणपोतों 
को श्रस्थायी रूप से श्रपने स्थान से हटना पड़ता है तथा ऋतु अनुकल होने पर ये पुनः 
भ्रपने स्थान पर लौट आते हैं, तो लन्दन घोषणा के अनुसार रणपोतों के यहाँ से अस्थायी 
रूप से हटने के कारण परिवेष्टन की समाप्ति नहीं समझी जायेगी । 

चोथो शर्ते उपयुक्त सूचना (!घ०४॥०४707) देने की है। प्राय: परिवेप्टन 
करने वाला नौसेनापति इसकी सूचना परिवेष्टित तट या बन्दरगाह में श्रधिकारियों 
को, वहाँ रहने वाले वाणिज्यदूतों को तथा तटस्थ समुद्री राज्यों को भेजता है । फ्रांस 
तथा इटली इस विषय में यह सावधानी भी बरतते हैं कि परिवेष्टित स्थान के पास 
झ्राने वाले तटस्थ पोतों को वे परिवेष्टन की पुनः: सूचना देते हैं। किन्तु सं० रा० 
अ्रमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान ऐसा करना आवश्यक नहीं समझते । यदि परिवेष्टन 
का वास्तविक ज्ञान रखने वाले किसी पोत को कोई सूचना नहीं दी गयी और वह 
परिवेष्टन को भंग करता हैतो इन देशों की परिपाटी के अ्रनुसार उसे पकड़ा जा 
सकता है। 

पाँचयों शर्ते निष्पक्षता की है। परिवेष्टन करने वाले राज्य को सभी देशों के 
जहाजों का श्रागमन झौर निर्गेमन समान रूप से रोकना चाहिए। फ्रांसिस्का के 
मामले में प्रिवी कौंसिल ने रूस के रीगा नामक बन्दरगाह का ब्रिटिश परिवेष्टन इसलिए 
भ्रवैध समझा था कि यह सब देशों के लिए समान एवं निष्पक्ष रूप से लागू नहों किया 
गया था, इसमें कुछ युद्धकारी देशों को ऐसी छूट या ढील दी गयी थी, जो तटस्थ देशों 
को प्राप्त नहीं थी । इसकी छठी शर्त यह है कि तटस्थ देशों के तटों तथा बन्दरगाहों का 
रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता । सातवों शर्त यह है कि परिवेष्टन का क्षेत्र इसे' 
बनाये रखने वाले रणपोतों के कार्यक्षेत्र से श्रधिक विस्तीर्ण नहीं हो सकता । 

परिवेष्टन की समाप्ति ((०५४७४०० ० 980०९806)--युद्ध के अ्रवसान से 
परिवेष्टन करने वाली शक्ति द्वारा इसे वापिस लेने से भ्रथवा इसके प्रभावशाली न रहने 
से इसकी समाप्ति हो जाती है । इसके श्रन्य कारण परिवेष्टन करने वाले जंगी बेडे की 


हार और पलायन तथा इस बेड़े को युद्ध के लिए दूसरे स्थान पर बुला लेना है । 
परियिष्टल का संश [370977 ८ 7२//४००७) -. #>चक् /70.-+----५ २ ----४- 
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में १७६८ में निर्णय देते हुए सर विलियम स्काट ने कहा था कि परिवेष्टन के भंग के 
लिए तीन बातों का सिद्ध करना आवश्यक है । प्रथम, वास्तविक परिवेष्टन की सत्ता, 
द्वितोय, भंग करने वाले पक्ष को इसका ज्ञान होना, तृतीय, परिवेष्टन आ्रारम्भ होने के 
बाद लदे हुए माल के साथ निषिद्ध क्षेत्र में आने या जाने का कार्य करके परिवेष्टन को 
तोड़ना । प्रापेनहाइम के मतानुसार, 'परिवेष्टन के श्रतिक्रण या भंग का झ्राशय 
परिवेष्टन होते हुए भी किसी जहाज का बिना आज्ञा के आगमन या निर्गमन है। जहाँ 
तक दण्ड का सम्बन्ध है, इसके श्रतिक्रमण का प्रयत्न करना, अ्रतिक्रमण के तुल्य 
ग्रपराध है। 

परिवेष्टन की सूचना न होने पर इसके भंग का कोई श्रपराध नहीं हो सकता । 
किन्तु इसकी सूचना की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न देशों की परिपाटी एक-सी नहीं 
है । इटली और फ्रांस में राजनयिक (70)79807900) तथा स्थानीय (,008| )-- 
दोनों ढंगों से सूचना देना श्रावश्यक समझा जाता है। इन दोनों देशों की परिपाटी 
के अनुसार किसी जहाज को तब तक परिवेष्टन भंग करने का भ्रपराधी नहीं माना 
जाता, जब तक उसे इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले परिवेष्टन करने वाले रणपोत ने 
रोककर विशेष चेतावनी न दी हो श्र इसे भ्रपनी देनिक नौपंजिका (7.080०0०/) में 
ग्रंकित न किया हो । सं० रा० श्रमरीका, जापान और ग्रेट ब्रिटेन की परिपाटी इससे 
भिन्न है। वे राजनयिक सूचना (7090720० 70006) को पर्याप्त समझते हैं; 
स्थानीय सूचना देना या रणपोतों द्वारा चेतावनी देना आवश्यक नहीं मानते । यह उनके 
मतानुसार वास्तविक सूचना (४८४४ ॥0॥0०८) है । वे इसके स्थान पर ("णाषआाए०- 
(9४९८ ॥0॥706 को अधिक महत्व देते हैं। इसका यह भ्रभिप्राय है कि राजनयिक सूचना 
द्वारा भ्रथवा परिवेष्टन के बारे में प्रसिद्ध होने से ही यह मान लिया जाता है कि सब 
जहाजों को परिवेष्टन की सूचना मिल गई है । 

परिवेष्टन भंग करने के परिणाम ((075९4पएशा०९४ रण था फाह्वणी ० 
8]00४४06 )--लन्दन घोषणा के श्रनुच्छेद २१ में परिवेष्टन भंग करने वाले जहाज 
को दण्डनीय बताया गया है । इसमें सामान्य नियम यह है कि जहाज तथा उस पर लदा 
हुआ माल, दोनों दण्डित किये जाते हैं। यह समझा जाता है कि इस पर माल लादते 
समय मालिकों को परिवेष्टन का ज्ञान था, अ्रतः वे भी परिवेष्टन भंग करने के ग्रपराधी 
माने जाते हैं । परिवेष्टन तोड़ने वाले जहाज को पकड़कर अ्रधिग्रहण न्यायालय के 
सम्मुख बिचार के लिए उपस्थित किया जाता है। जहाज के नाविकों को बन्दी बनाना 
ग्रावश्यक नहीं है, यदि जहाज और माल का मालिक एक हो तो दोनों को जब्त कर 
लिया जाता है। यदि दोनों श्रलग हों तो माल को उसी दशा में जब्त किया जाता है, 
जब कि यह युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री हो भ्रथवा इसे लादते समय इसके स्वामी को 
परिवेष्टन का ज्ञान रहा हो । 

परिवेष्टन के भामले ((४५६८४ ० 5900८४0० )--इसका सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण (८४४८) डेनिश जहाज फ्रांसिस्का ('ग्रिक्वा05/:8) का है। इसका वर्णन 
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परिवेष्टन के लिए सिद्ध की जाने वाली तीन आवश्यक शर्तों का पहले उल्लेख हो चुका 
है । तीसरा मामला फ्रेडरिक मोल्के (॥#7०070 (४०॥८०) का है। यह एक डेनिश 
जहाज था। १७६८ में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की लड़ाई में इसे एक ब्रिटिश जहाज ने 
हाब्रे (78५०) बन्दरगाह का परिवेष्टन तोड़कर बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। 
उस समय डेनमार्क लड़ाई में तटस्थ था। लार्ड स्टोवैल ने इस जहाज श्रौर माल को इस 
भ्राधार पर दण्डित किया कि इसे परिवेष्टन की सूचना दी जा चुकी थी। ज्ञमोरा 
(देखिये प्रथम परिशिष्ट) के मामले में लार्ड पाकर ने यह कहा था कि परिवेष्टन 
की घोषणा करने वाला श्रादेश--परिवेष्टित बन्दरगाहों में प्रविष्ट होने का प्रयत्न 
करने वाले जहाजों को उपरिदर्शी (78 92०) रूप में निम्रहणीय एवं दण्डयोग्य 
बना देता है, किन्तु उन्हें ऐसी साक्षी उपस्थित करने से नहीं रोकता, जिससे परिवेष्टन 
को प्रभावशालिता का अभाव और अवेधता सिद्ध हो सके । 

विश्वयुद्धों में परिवेष्न का नियम--लम्बी दूरो परिवेष्टन (]]6 ॥प० ० 
॥078 099॥06 8000/306 व॥ ९४०॥० ५/६॥६)--प्रथम विश्वयुद्ध से पहले, परिवेष्टन 
में शत्रु के बन्दरगाहों के तथा समुद्रतट के समीप जंगी जहाजों का घेरा डालकर उन्हें 
घेर लिया जाता था, इसे समीप का या श्रासन्‍न परिवेष्टन ((056 800६४80०) कहा 
जाता था। किन्तु पहले विश्वयुद्ध में महासागरों में जमनी द्वारा समुद्रों में बड़े पैमाने पर 
सुरंगे बिछाने के कारण और पनडुब्बियों द्वारा भीषण विध्वंस किये जाने पर मित्नराष्ट्रों 
ने जर्मन बन्दरगाहों से एक हजार मील से अभ्रधिक दूरी तक के समुद्र मे परिवेष्टन 
श्रारम्भ किया । यही लम्बो दूरी का परिवेष्टन ([.,072 0॥50706 8]00८80८) 
था। यह श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में नया विकास था । मित्तराष्ट्रों को इसका भ्रवलम्बन 
विशेष कारणों से करना पड़ा ।* जमंनी ने अपने समुद्रतट तथा बन्दरगाहों की प्रतिरक्षा 
का संगठन सुरंगों तथा पनडुब्बियों की सहायता से इतने प्रभावशाली रूप में किया कि 
मित्नराष्ट्र इनका १९वीं शती के ढंग का पुराना परिवेष्टन नहीं कर सकते थे । यदि 
वे ऐसा करते तो उन्हें भीषण क्षति उठानी पड़ती । इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा समुद्री 
जहाजों के उग्र विध्वंस की नीति से भी उन्हें ऐसा परिवेष्टन करना पड़ा । फरवरी 
१६१४ में जम॑नी ने ब्रिटिश द्वीपसमूह के चारों ओर के समुद्र को युद्धक्षेत्र घोषित 
करते हुए कहा कि इसमें पाये जाने वाले शत्रु के सभी पोतों को नष्ट कर दिया जायेगा 
झौर इसमें भ्राने वाले तटस्थ जहाज भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर ग्रेट ब्रिटेन ने 
यह घोषणा की कि इसके प्रतिकार के रूप में, वह भ्रपने साथी राष्ट्रों के साथ मिलकर 
यह प्रयत्न करेगा कि जम॑नी में किसी सामग्री का आयात या निर्यात न हो सके । ११ 
मार्च १९१५ के ब्रिटिश ग्लार्डर-इन-कौंसिल में उपर्युक्त व्यवस्था करते हुए इसे स्पष्ट 
रूप से प्रतिशोधनात्मक (२८४७॥४०७) कहा गया था, इसमें परिवेष्टन के स्थापित 
करने का कोई उल्लेख न था । किन्तु इसके कुछ दिन बाद ब्रिटिश विदेशमन्त्री ने सं० 
रा० भश्रमरीका के राजदूत को नई नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा--“ब्रिटिश 
बेड़े ने एक ऐसे परिवेष्टन की स्थापना की है, जिसमें जर्मनी को झाने-जाने वाले समुद्री 
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मार्ग का नियन्त्रण लड़ाक्‌ जहाजों के घेरे ((7प०ंं5श ००700॥) द्वारा बड़े प्रभावशाली 
ढंग से हो रहा है ।” सं० रा० श्रमरीका जैसे तटस्थ राज्यों ने इस नये “लम्बी दूरी 
के परिवेष्टन का उग्र प्रतिवाद किया । यद्यपि भ्रमरीका यह स्वीकार करता था कि 
नौयुद्ध के साधनों श्रौर परिस्थितियों में महान्‌ परिवर्तन श्रा जाने के कारण, बन्दरगाहों 
के पास किये जाने वाले निकट परिवेष्टन ((05८ 8]0८806) के पुराने नियम अब 
उपयोगी नहीं रहे, किन्तु उसका यह कहना था कि इस विषय में ग्रेट ब्रिटेन ने जिन 
उपायों का अ्रवलम्बन किया है, वे “युद्ध के नियमों की भावना, सिद्धान्तों और मूलतत्व” 
के भ्रनुकूल नहीं हैं । उसने तीन मुख्य कारणों के श्राधार पर ब्रिटिश उपायों की आ्रालो- 
चना की थी-- (१) इनके कारण तटस्थ देशों के बन्दरगाहों का परिवेष्टन हो गया 
है, क्योंकि इनमें खुले महासमुद्रों का बहुत भ्रधिक क्षेत्र आरा जाता है, घेरा डालने वाले 
जंगी जहाज शत्रु के प्रदेश से बहुत दूरी पर होते हैं। तटस्थ पोतों को अ्रपने बन्दरगाहों 
में पहुँचने के लिए इनके घेरे में से श्रावश्यक रूप से गुजरना पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन को 
युद्धकारी देश होने के कारण तटस्थ बन्दरगाहों के परिवेष्टन का कोई श्रधिकार नहीं 
है। २ अप्रैल १९१५ के तथा ५ नवम्बर १९१४ के अपने नोटों में सं० रा० अमरीका ने 
इस युक्ति पर बहुत बल दिया था। (२) स्कण्डेनेविया (नावें, स्वीडन) के बन्दरगाहों 
तथा बाल्टिक सागर के जर्मन बन्दरगाहों के बीच में व्यापार को नहीं रोका गया था, 
इस कारण सब तटस्थ देशों के साथ इस परिवेष्टन द्वारा तुल्य कठोरता' (ए4॒ए। 
$९५८7४५ ) का व्यवहार नहीं हो रहा था। यह परिवेष्टन के 'समानता श्र निष्पक्ष- 
पात' के सिद्धान्तों के प्रतिकूल था। (३) ये उपाय प्रभावशाली नहीं थे, “क्योंकि 
स्कंण्डेनेवियन देशों के साथ जर्मन तट के बन्दरगाहों का व्यापार जारी था।' अतएब 
संयुक्त राज्य अमेरिका का यह कहना था कि लम्बी दूरी का ब्रिटिश परिवेष्टन सार्वभौम 
रूप से स्वीकार की जाने वाली उपर्युक्त तीन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता, इसे 
“कानून को, व्यवहार की या प्रभाव की किसी भी दृष्टि से परिवेष्टन नहीं माना जा 
सकता ।” 

ब्रिटिश सरकार ने इन युक्तियों का उत्तर श्रपने २३ जुलाई १६१५ तथा २४ 
भ्रप्रेल १६९१६ के नोटों में दिया । उसका यह कहना था कि ये उपाय परिवेष्टन के पुराने 
सिद्धान्तों को विशेष परिस्थितियों के अभ्रनुरूप बनाने का प्रयत्न हैं तथा इन सिद्धान्तों की 
मूल भावना के श्रनुकूल हैं। (१) तटस्थ बन्दरगाहों के परिवेष्टन की अ्रमरीकी युक्ति 
के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि “यदि परिवेष्टन को प्रभावशाली बनाने 
के लिए इसको तटस्थ बन्दरगाहों में से होकर गुजरने वाले व्यापार पर लागू किया गया 
है तो यह इसके सामान्य रूप से माने जाने वाले सिद्धान्तों के श्रनुकुल ही है । मित्रराष्ट्रों 
ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि वे सच्चे (00)4 १06) तटस्थ व्यापार में 
तथा जमनी के लिए किए जाने वाले व्यापार में भेद करें। इन उपायों के कारण 
तटस्थ देशों के साथ होने वाली कटोरता में भी मित्नराष्ट्रों ने कमी की है । तटस्थ 
देशों द्वारा इस परिवेष्टन का भंग होने पर उन्हें कम दण्ड दिया जाता है। (२) परिवेष्टन 
के निष्पक्ष न होने की युक्ति का यह उत्तर दिया गया कि इसके बावजूद यदि किसी 


परिवेष्टन ५६७ 


परिवेष्टित प्रदेश में जल या स्थल मार्ग से कुछ व्यापारिक माल श्रा जाता है तो इससे 
कभी यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि परिवेष्टन प्रभावशाली नहीं रहा । (३) 
तीसरी युक्ति का उत्तर देते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि झ्राज तक किसी भी 
परिवेष्टन में, इसे भंग करके शत्रु के प्रदेश में प्रविष्ट होने वाले जहाजों की संख्या इतनी 
कम नहीं रही, जितनी इस परिवेष्टन में है । इसकी प्रभावशालिता का इससे झ्रधिक 
ग्रौर क्‍या प्रमाण हो सकता है । 

इस परिवेष्टन को लागू करने तथा तटस्थ देशों के व्यापार को सुरक्षित करने 
की दृष्टि से मित्नराष्ट्रों ने अनेक उपायों का अ्वलम्बन किया। जम॑नी के विदेशों के 
साथ व्यापार के प्रच्छन्न रूपों को खोजने तथा बन्द करने के लिए पृथक्‌ विभाग बनाये, 
ये इस बात पर बल देते थे कि जम॑नी के पड़ोसी देशों से होने वाले निर्यात की सभी 
वस्तुओ्रों के साथ उनके “उद्गम का प्रमाणपत्र ((शोप०4७ ० 07ंश्व0) होना 
चाहिए । यह इसलिए किया गया था कि जमंनी पड़ोसी राज्यों के माध्यम से श्रपना 
माल बाहर न भेज सके, इन प्रमाणपत्नों के अनुसार हाल॑ण्ड, स्वीडन, डेनमार्क और 
नावें से केवल वही माल बाहर भेजा जा सकता था, जो विशुद्ध रूप से इन देशों में 
बना हो तथा उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र हो । ऐसे प्रमाणपत्र रहित, निर्यात होने वाले 
माल को जब्त कर लिया जाता था । तटस्थ देशों से होता हुआ कोई माल जमंनी न 
पहुँच सके, इस दृष्टि से उन्होंने पड़ोसी तटस्थ देशों में श्रायात करने वाले व्यापारियों 
के संगठनों का निर्माण किया | इनके साथ वे यह समझौता करते थे कि यदि ये मित्र- 
राष्ट्रों को इस बात की गारण्टी दें कि उनका कोई माल किसी भी प्रकार शत्रु को नहीं 
पहुँच पायेगा तो वे इनके माल में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इन्हें बिना किसी रोक-टोक 
के जाने देंगे । हालैण्ड में इस प्रकार का संगठन 'चिाश[40$ 0४९7828$ परप्र४ था। 
ऐसे संगठन स्विट्ज़ रलैण्ड, स्वीडन, नावें श्रौर डेनमार्क में भी थे । मित्नराष्ट्रों ने जहाजी 
कम्पनियों को यह प्रेरणा की कि वे निरीक्षण और तलाशी (शांशा 0 $९७॥०॥) 
के झंझट, व्यय भ्रौर विलम्ब से बचने के लिए संदिग्ध माल को इंगलैंड के बन्दरगाहों 
में लाने तथा युद्ध की समाप्ति तक उन्हें वहाँ रखने के लिए तैयार हो जाएँ भ्रथवा 
यह माल इसे पाने वालों को इस कड़ी शर्ते और गारण्टी पर दिया जाय कि यह 
किसी भी रूप में शत्रु तक नहीं पहुँच सकेगा। श्रन्य जहाजी कम्पनियों के साथ यह 
समझौता किया गया कि वे उत्तरी योरोप जाने वाले माल को अपने जहाजों पर तभी 
लादें जब मित्तराष्ट्रों के भ्रधिकारियों द्वारा उन्हें परिवेष्टन में से गुजरने का प्रमाणपत्र 
मिल जाय । इसे नौप्रमाणपत्र ()४४४०९८४४) कहते थे। उन्होंने तटस्थ देशों के जहाजों 
को उस समय तक कोयला देना बन्द कर दिया जब तक कि उनके मालिक यह गारण्टी 
नदें कि वे अपने अथवा किराये पर लिए जहाजों द्वारा शत्रु के किसी बन्दरगाह के 
साथ व्यापार नहीं करेंगे और न ही कोई माल पहुँचायेंगे। इसके अभ्रतिरिक्त मित्र- 
राष्ट्रों ने तटस्थ देशों की व्यापारिक संस्थाञ्रों के साथ ऐसे भी समझौते किए कि वे 
बाहर से केवल उतना ही माल मँगायेंगे जिससे उनके देश की वास्तविक आ्रावश्यकताएँ 


पूरी हों । 


५६८ झन्तर्राष्ट्रीय कानून 


भ्रप्रेल १६१७ में सं० रा० भ्रमरीका मित्रराष्ट्रों की श्रोर से प्रथम विश्वयुद्ध 
में सम्मिलित हुआ । इसके बाद उपर्युक्त व्यवस्थायें कठोरतापूर्वक लागू की गयीं। 
उत्तरी योरोप के तटस्थ देशों को होने वाला निर्यात-व्यापार विशेष भ्ननुमति से ही हो 
सकता था, इसे प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त प्रकार की गारण्टियाँ और वचन देने पड़ते 
थे । इसके परिणामस्वरूप जमंनी तथा उसके साथी देशों का पूर्ण परिवेष्टन हो गया । 

द्वितीय विश्वयुद्ध श्रारम्भ होने पर उपर्युक्त व्यवस्थाश्रों की पुनरावृत्ति हुई। २७ 
नवम्बर १६३६ को ग्रेट ब्रिटेन ने जमंनी के अ्रवंध रूप से सुरंग बिछाने तथा पनडब्बी 
युद्ध करने का प्रतिकार करने के लिए यह श्राडर-इन-कौंसिल निकाला कि जमंन बन्दर- 
गाहों में लादे गए, जमंनी से श्राने वाले या जमंन स्वामित्व रखने वाले माल को पकड़कर 
रोक लिया जायेगा या बेच दिया जायेगा। १६४० तथा ४२ में इसी प्रकार के श्रन्य 
आदेश निकाले गए । पहले इटली, सं० रा० अश्रमरीका तथा रूस ने तटस्थ होने के कारण 
इनका विरोध किया, किन्तु बाद में ये सभी देश युद्ध में सम्मिलित हो गए और जमंनी 
का पूरा परिवेष्टन हुआ । 

परिवेष्टन का भविष्य (#प/पघा० ० 8]00:90० )--डा० लौटरपैख्ट के मता- 
नुसार द्वितीय विश्वयद्ध में ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके साथियों द्वारा परिवेष्टन के लिए 
अवलम्बन किये गये उपाय “सामान्य रूप से इसके लिए स्वीकार किये जाने वाले कानून 
की आवश्यकताशों के श्रनुकूल नहीं थे । किन्तु यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान युद्ध ने प्रधान 
रूप से ग्राथिक रूप धारण कर लिया है । परिवेष्टन के लिए स्वीकार किए जाने वाले 
कानून के कुछ नियम नौयुद्ध की तथा संचार साधनों की परिवर्तित परिस्थितियों में 
लागू करने योग्य नहीं रहे । यदि इन्हें पारस्परिक समझौते द्वारा नहीं बदला जायेगा 
तो इनका भंग इनके पालन की श्रपेक्षा श्रधिक होगा ।” वस्तुत: आजकल यद्ध में 
ग्राथिक पहलू का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि परिवेष्टन का प्रयोग श्राथिक शस्त्र 
के रूप में होने लगा है । यह सैनिक शस्त्नों से कम प्रभावशाली नहीं है। श्रतः भविष्य 
में तटस्थ देशों के युद्धकारी देशों के साथ व्यापार के अधिकार पर श्रधिकाधिक प्रतिबन्ध 
लगने की संभावना है । ऐतिहासिक दृष्टि से परिवेष्टन और विनिषिद्ध सामग्री 
((०४080970, देखिए भ्रगला अध्याय ) का कानून दो विरोधी दावों में समझौते का 
परिणाम है। एक श्रोर तटस्थ देश यह कहते हैं कि उन्हें दोनों युध्यमान (80॥827०7/ ) 
पक्षों के साथ व्यापार का निर्बाध श्रधिकार होना चाहिए, दूसरी झ्रोर युद्ध करने वाले 
देशों का शभ्राग्रह है कि उन्हें समुद्री मार्ग से युद्ध में उपयोगी हो सकने वाली किसी 
भी वस्तु को शत्रु तक पहुँचने से रोकने का भ्रधिका र है। १६वीं शताब्दी में युद्धोपयोगी 
वस्तुओं की संख्या सीमित थी, श्रत:ः उस समय तटस्थ देशों के पास दोनों युद्धकारी पक्षों 
के साथ व्यापार के अ्रधिकार अ्रधिक थे। किन्तु बीसवीं शती में युद्ध का रूप इतना 
व्यापक हो गया है, युद्धोपयोगी वस्तुओं की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि तटस्थ देशों के 
व्यापार का क्षेत्र श्रत्यन्त संकुचित हो गया है। भविष्य में इसके और भी भ्रधिक सीमित 
. होने की संभावना है। द 
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द ६. आपेनहाइम---इण्टरनेशनल लॉ, ख० २, पुृ० ७६६ 


तीसवां ध्रध्याय 


विनिषिद्ध के नियम 
((०णराशन8॥॥0 ) 


विनिषिद्ध का स्वरूप प्लौर लक्षण ([पिशणा८ ० (०१ )--युद्ध के 
समय दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि उनके शत्रु को 
युद्ध संचालन में सहायता देने वाली रण सामग्री--शस्त्नास्त्र, गोलाबारूद तथा इसी प्रकार 
की अन्य वस्तुयें तटस्थ देशों से प्राप्त न हो सकें । इस उद्देश्य से वे शत्रु के साथ तटस्थ 
देशों के व्यापार के विषय में अ्रनेक प्रकार के कानून बनाते हैं। इनके अनुसार कुछ 
निश्चित वस्तु्रों का शत्रु को पहुँचाना निषिद्ध होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसे स्वीकार 
करता है भर युद्धकाल में इन वस्तुझ्नों का शत्रु के साथ व्यापार वर्जित माना जाता है ! 
अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसी सामग्री का व्यापार निषिद्ध होने के कारण 
उसे विधिनिषिद्ध का या संक्षिप्त रूप में विनिषिद्ध ((07087970 ) ' का नियम कहते 
हैं। इस नियम का मौलिक सिद्धान्त यह है कि युद्ध में दोनों पक्षों को यह श्रधिकार है 
कि वे शत्रु को रण में सहायता पहुँचाने वाली सामग्री ले जाने वाले जहाजों को तथा 
उनके माल को छीनकर जब्त कर लें। 

श्रापेनहाइम के कथनानुसार “युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री इस प्रकार के माल का 
नाम है, जो दोनों यूद्धकारी पक्षों द्वारा शत्रु को पहुँचाना इस श्राधार पर वजित समझा 
जाता है कि इसके पहुँचने से शत्रु श्रधिक शक्ति के साथ युद्ध का संचालन करने में 
समर्थ होगा ।”' स्टार्क के शब्दों में, “विनिषिद्ध ऐसी वस्तुओं का नाम है, जिनका 
परिवहन करना युद्धकारी पक्षों द्वारा श्रापत्तिजनक समझा जाता है, क्‍योंकि इनसे शत्रु को 
युद्ध संचालन में सहायता मिल सकती है |” इसके ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि को 
स्पष्ट करते हुए जेस्सप ने लिखा है--“युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री के कानून के २०वीं 
शती के विचारों में तीन बातें भ्रावश्यक समझी जाती हैं--(क) शत्रुदेश को भेजी 
जाती हुई कुछ निश्चित वस्तुशों को युद्धकारी पक्षों द्वारा पकड़ने तथा जब्त करने का 
प्रधिकार । (ख) तटस्थ देशों के लिए ऐसा कोई कर्तव्य या बाध्यता नहीं है कि वे इस 
प्रकार की विनिषिद्ध सामग्री की ढुलाई भपने जहाजों में न करें । (ग) तटस्थ देशों के 


१. यह शब्द लैटिन के दो शब्दों (०॥० तथा 370ए॥ या 7०700०॥ से मिलकर बना है 
इनका भर्थ है विधि या भ्रादेश के विरुद्ध अथवा इसकी भवहेलना करते हुए । 

२. भापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, स्धं० २, पु० ८०० 

३. स्टार्क---एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लो 


५७० प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


नागरिकों को शत्र॒ुदेश तक ऐसा माल पहुंचाने का श्रधिकार है, किन्तु उन्हें यह खतरा 
उठाने के लिए तैयार होना चाहिए कि युद्धकारी पक्ष इस माल को छीनकर जब्त कर 
सकते हैं ।” 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में इस पद्धति का शनै:-शनै: विकास हुआ्ना है।' सर्वप्रथम 
तेरहवीं शती में कुछ राज्यों ने अपनी घोषणाश्रों द्वारा शत्रु के साथ सम्पूर्ण व्यापार को 
बन्द करना चाहा । १६वीं १७वीं शताब्दी से तटस्थ देशों ने इसका घोर विरोध करते 
हुए अ्रपने व्यापार की स्वतन्त्रता बनाये रखने पर बड़ा बल दिया । तटस्थ देशों के श्रधि- 
कारों का विकास होने के कारण युद्धकारी देशों को शत्रु के साथ इन देशों के व्यापार के 
पूर्ण प्रतिबन्ध को शिथिल करना पड़ा, इनसे दो प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते करने पड़े 
तथा रियायतें देनी पड़ीं । पहला समझौता भौगोलिक था, इसके श्रनुसार व्यापार का 
निषेध शत्रु के सम्पूर्ण प्रदेश से हटाकर कुछ विशेष बन्दरगाहों तक सीमित कर दिया 
गया, केवल इन्हें परिवेष्टित (8)000:806) किया जाने लगा। दूसरा समझौता प्रवर्गी- 
करण ((४८४०४४५4४०7 ) का था। पहले सब प्रकार की वस्तुश्रों का व्यापार वर्जित 
था, अश्रब वस्तुओं के विभिन्न वर्ग (2855) या प्रवर्ग (29०४०७) वर्ग बनाये गए, 
इनमें से कुछ वर्गों में श्राने वाला माल ही शत्रु को भेजा जाना श्रवैध समझा गया। 
बस्तुप्नरों का वर्गोकरण ((]35४॥04707 ० (०7700॥065 )--प्रोशियस ने 
सर्वप्रथम इस दृष्टि से व्यापार की विभिन्‍न वस्तुओं को तीन वर्गो में बाँठा था। यद्यपि 
उसने विनिषिद्ध ((०70780270 ) शब्द का प्रयोग नहीं किया, किन्तु उसका त्रिविध 
वर्गीकरण बड़ा लोकप्रिय हुआ । इसके अ्रनुसार पहला वर्ग उन वस्तुओं का था, जिनका 
उपयोग केवल युद्ध में होता है, भ्रतः इनका व्यापार सर्देव विनिषिद्ध है। इसमें हथियारों 
तथा गोलाबारूद का समावेश होता है। दूसरा वर्ग विलास सामग्री का है, जैसे श्ूंगार 


४. कौटिलीय भ्रथंशास्त्र में विनिषिद्ध के कुछ संकेत मिलते हैं। इनका वर्णन यद्यपि 
नावध्यक्ष (२२८) भौर शुल्काध्यक्ष (२।२१) के प्रकरण में है, और इसका उद्देश्य माल को चुंगी से 
बचाने भ्रौर चोरी से लाने वालों को दण्डित करना है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि युद्ध के समय इन 
ब्यवस्थाओ्रों का पालन कठो रतापूर्वक किया जाता होगा । कौटिल्य ने भ्रन्यत्ञ (५१४) व्यापारिक मार्गों 
को शत्रु के लिए बन्द करने का स्पष्ट उल्लेख किया है । नावध्यक्ष के प्रकरण में कहा गया है यदि कोई 
गृप्त रूप से महत्वपूर्ण बस्तुयं (सारभाण्ड), सरकारी श्रादेश (शासन), हथियार, विस्फोटक द्रव्य 
(अग्नियोग ) या विष ले जा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ ले (२।२८ गूढ़सारभाण्डशासनशस्त्राग्नियोगं 
विषहस्तं चोपग्राहयेत ) । कौटिल्य की २।२१ की व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि उस समय वतेमान विनिषिद्ध 
को भाँति कुछ वस्तुओ्रों के ले जाने पर पाबन्दी होती थी, इन्हें भ्रनिर्वाह्म/ (न ले जाने योग्य) कहते थे, 
इन्हें ले जाने वालों को दण्ड दिया जाता था। यदि कोई “हथियार, कवच, लोहा, रथ, रक्त, प्रन्‍्न तथा पशु 
आदि में से कोई न ले जाने योग्य वस्तु बाहर ले जाये तो उसे राजा द्वारा निर्धारित दण्ह दिया जाय तथा 
उसका ऐसा माल (पण्य) नष्ट कर दिया जाय । इनके नगर के श्रन्दर लाने पर, इस वस्तु को दुर्ग के बाहर 
बिना किसी शुल्क के बेच डाला जाय । (शस्त्रवर्मकवचलोहरथरत्नधान्यपशूनामन्यतमानिर्वाह्य निर्वाहयतो 
यथावघुषितो दण्ड: पण्यनाशच । तेषामन्यतमस्यानयने बहिरेवोच्छुल्को विक्रयः) इनमें पहली चार बस्स्‍तुयें 
वर्तमान भन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा के झनुसार पूर्ण विनिषिद्ध (50$00॥६ ०0॥0894॥0) हैं, 
तथा पिछली तीन बस्तुयें भ्रवस्था नुसार विनिषिद्ध ((०॥०४४0०॥७| ००॥(४0॥0) हैं (देखिये नीचे पृ० 
५७३-४) । 
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की वस्तुएँ, इनका युद्ध में कभी उपयोग नहीं होता, श्रतः इनका व्यापार कभी निषिद्ध 
नहीं होता । तीसरा वर्ग धनराशि, खाद्य सामग्री, जहाज, इनके लिए श्रावश्यक साज- 
सामान भ्रादि का है । इनका उपयोग युद्ध एवं शान्ति के दोनों कालों में होता है। इनका 
व्यापार परिस्थितियों को देखते हुए निषिद्ध या विहित होता है । यदि थे शत्तु को युद्ध 
संचालन में सहायता प्रदान करते हैं तो इनका व्यापार निषिद्ध होता है। ऐसा न होने 
को परिस्थिति में इनका व्यापार निषिद्ध नहीं होता । बाद में इन्हीं वस्तुओं को अ्रवस्था- 
नुसार या पूर्ण विनिषिद्ध ((0०70009व 07 9080]प6 ०0704040) कहा जाने 
लगा । 
१६वीं शताब्दी से अनेक राज्यों ने इन वर्गों में श्राने वाले पदार्थों को निश्चित 

करने के लिए भ्रननेक संधियाँ कीं, किन्तु इनमें गिनाए गये विहित और निषिद्ध पदार्थों में 
पर्याप्त भेद है । युद्ध के समय में विभिन्‍न राज्य परिस्थितियों के अनुसार अपनी समझ 
से वस्तुओं के उपर्युक्त वर्गीकरण में काफी हेरफेर करते रहे हैं। १७८० तथा १८०० की 
प्रथम तथा द्वितीय सशस्त्र तटस्थताओ्रों ने विनिषिद्ध पदार्थों की संख्या मर्यादित करने का 
निष्फल प्रयत्न किया । १८५६ की पेरिस की घोषणा में विनिषिद्ध शब्द का प्रयोग 
किया गया, किन्तु इसका लक्षण या व्याख्या नहीं की गई थी । १६०६ की लन्दन घोषणा 
में (अनुच्छेद २२ से २९ तक) विनिषिद्ध पदार्थों का विस्तारपूर्वंक परिगणन किया 
गया । इसके अनुसार निम्न वस्तुयें विनिषिद्ध हैं--प्रत्येक प्रकार के शस्त्र, बन्दूकों और 
तोपों से फैंकी जाने वाली और इनमें भरी जाने वाली वस्तुयें, कारतूस, यु के लिए 
विशेष रूप से बनाया गया बारूद तथा भश्रन्य विस्फोटक पदार्थ, तोप चलाने के यन्त्र, इन्हें 
खीचने वाली गाड़ियाँ, सैनिक गाड़ियाँ, सैनिक काम के कपड़े, सैनिक काम के साज, 
सवारी के और ढुलाई करने वाले पशु, फौजी पड़ाव में काम झ्राने वाली वस्तुयें, जहाजों 
की रक्षा के लिए धातु की चादरें, रणपोत, नावें, केवल रणपोतों के काम में ग्राने वाले 
कल-पुर्जे, रणोपयोगी वस्तुओं के बनाने श्रौर मरम्मत करने के यन्त्र । लन्‍्दन घोषणा 
के अनुसार उपर्युक्त वस्तुयें पूर्ण छूप से विनिषिद्ध ($050|7/6 (070४0थ॥0 ) सूची 
में थीं। इसमें राज्यों को यह अ्रधिकार दिया गया था कि वे पूर्ण रूप से युद्ध के लिए 
उपयोग में आने वाली भ्रन्य वस्तुओं की विज्ञप्ति ()९०४॥८७४०॥) प्रकाशित करके इस 
सूची में जोड़ सकते थे । इस सूची के बाद इसमें दूसरी सूची सापेक्ष श्रथवा श्रवस्थानुसार 
विनिषिद्ध पदार्थों ((०7ठा४णाथ 0०ग्रा॥०070) की थी। इसमें ऐसे पदार्थ थे 
“जिनका उपयोग युद्ध एवं शान्ति के प्रयोजन पूरा करने के लिए हो सकता” था। इस 
सूची में परिगणित पदार्थों में भी विशेष विज्ञप्ति द्वारा अन्य वस्तुएँ जोड़ी जा सकती थीं । 
इसमें खाद्य सामग्री, ईंधन, जहाज, रेल सामग्री जसी वस्तुएं थीं, किन्तु फ्रांस ओर रूस 
खाद्य सामग्री को पूर्ण रूप से निषिद्ध पदार्थों की सूची में सम्मिलित करना चाहते थे । 
तीसरी 'स्वतन्त्र सूची' (77०८ ॥8) थी, इसमें गिनाई गई वस्तुएं “युद्ध के उपयोग में न 
झा सकते के कारण कभी विनिषिद्ध घोषित नहीं की जा सकती थीं। इनके प्रमुख 
उदाहरण कपास, ऊन, रबड़ तथा कच्ची धातें (१(०४७॥॥०८ 0768) थीं । 

. किन्तु लन्‍्दन घोषणा का राज्यों ने समर्थन नहीं किया। प्रथम विश्वयुद्ध से यह 
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स्पष्ट हो गया कि इस बात का पूर्ण रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौनसे 
पदार्थ पूर्ण रूप से निषिद्ध समझे जायें। तटस्थ राज्यों के स्वार्थ लड़ाई में सम्मिलित 
होने पर तथा युद्धकारी राष्ट्र की स्थिति ग्रहण करने पर बिल्कुल बदल जाते हैं, तटस्थ 
रूप में वे जिन पदार्थों को निषिद्ध नहीं समझते, बाद में उन्हीं का व्यापार वर्जित समझने 
लगते हैं। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण तथा समग्र युद्ध ([0(2। छ़था ) के 
विचार से विनिषिद्ध वस्तुओं के स्वरूप में मौलिक भ्रन्तर आ गया है । इसने लन्दन 
घोषणा की उपर्युक्त तीन सूचियों तथा त्रिविध वर्गीकरण के सूक्ष्म श्रन्तर को निर्थंक 
बना दिया है। 

पृर्ण तथा सापेक्ष विनिषिद्ध (8050]0(6 870 २९६९९ (णाप्र॥0॥१ ) -- 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हथियार, गोलाबारूद, रणपोत आदि कुछ बस्तुयें 
केवल युद्ध में उपयोगी होती हैं, ऐसी वस्तुझों का व्यापार पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है 
प्रत: यह पूर्ण विनिषिद्ध (8050]006 ("०780270 ) कहलाता है । कुछ श्रन्य वस्तुयें 
केवल युद्ध के लिए नहीं, किन्तु युद्ध एवं शान्ति के दोनों कालों के लिए उपयोगी होती 
हैं, जेसे खाद्य पदार्थ, सोना, चाँदी, कोयला । इनके व्यापार का निषेध उन्हीं परिस्थितियों 
या श्रवस्थाओ्रों में किया जाता है जब ये शत्न द्वारा युद्ध संचालन के लिए श्रावश्यक 
या अत्यन्त उपयोगी हों। जब शत्रु अनाज की कमी के कारण अपने देश में खाद्यान्नों के 
वितरण के लिए राशन प्रणाली आरम्भ करता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि सना 
को इस सामग्री की पूर्ति श्रवाध रीति से होती रहे । इस अवस्था में उसे भेजा जाने वाला 
ग्रनाज सेना के उपयोग में झा सकता है, झत: इसे इस परिस्थिति में विनिषिद्ध घोषित 
कर दिया जाता है। विशेष श्रवस्थाश्रों में विनिषिद्ध होने के कारण इसे श्रवस्थानसार 
बिनिषिद्ध ((०कांणाभ (णाए480270) या सापेक्ष (/२८।४॥४४८) विनिषिद्ध 
कहते हैं । 

यह वर्गीकरण १६वीं १७वीं शताब्दी में किया गया था । उस समय लड़ाई 
करने वाली सेनायें बहुत छोटी होती थीं, इसमें युद्धकारी देश की जनसंख्या का अत्यल्प 
भ्रंंश ही भाग लेता था। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के समय से युद्धकारी देशों में अनिवार्य 
सेनिक सेवा की व्यवस्था हो जाने के कारण प्रत्येक बालिग पुरुषको सेना में भर्ती होना 
पड़ता है, देश के समूचे साधनों का उपयोग युद्ध को सफल बनाने के लिए किया जाता 
है, सरकार किसी भी समय किसी भी वस्तु को युद्ध संचालन के लिए शभ्रावश्यक समझ 
कर उस पर अपना पूर्णाधिकार स्थापित कर सकती है। अ्रत: भश्रब यह समझा जाता है 
कि विनिषिद्ध को पूर्ण श्लौर सापेक्ष नामक दो वर्गों में विभक्त करना तथा इसमें सूक्ष्म 
अन्तर बताना भूतकाल की घटनामात्र रह गई है। वर्तमान समय में उसका कोई 
क्रियात्मक उपयोग नहों रहा | इस समय पूर्ण रूप से विनिषिद्ध वस्तुश्रों का क्षेत्र बढ़ रहा 
है और सापेक्ष विनिधिद्ध का क्षेत्र संकुचित हो रहा है। युद्ध की नवीन परिस्थितियों के 
भ्रतिरिक्त वैज्ञानिक भ्राविष्कार भी इस प्रवृत्ति में सहायक हैं। उदाहरणार्थ, पहले कपास 
का युद्ध में कोई उपयोग न होने के कारण इसे विनिषिद्ध पदार्थों में नहीं गिना जाता 
था । ऊपर (प० ५७१) यह बताया जा चुका है कि १६०९ की लन्दत घोषणा में इसका 
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परिगणन स्वतन्त्र सूची में किया गया था। किन्तु इस घोषणा के छः: वर्ष बाद १६१५ 
में मितराष्ट्रों ने इसे पूर्णे वनिषिद्ध घोषित किया क्योंकि इस बीच नवीन आविष्कारों के 
कारण विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कपास का उपयोग होने लगा था। 
पूर्ण निषिद्ध (4050]0(8 ("०77989870 )--लन्दन घोषणा के अनुच्छेद २२ 
में ११ प्रकार के विभिन्‍न वस्तु-समूहों को पूर्ण रूप से निषिद्ध बतलाया गया था, पहले 
इनका उल्लेख हो चुका है (प० ५७१) । ये वस्तुएँ सदेव निषिद्ध मानी जाती हैं, इनके 
लिये किसी विशेष घोषणा करने या सूचना देने की आवश्यकता नहीं। अनुच्छेद २३ में 
ऐसे पदार्थों की सूची थी, जिनका प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं होता था, फिर भी इन्हें 
विशेष घोषणा श्र सूचना के बाद पूर्ण निषिद्ध बताया जा सकता था । प्रथम विश्वयुद्ध 
छिड़ने पर विभिन्‍न सरकारी शआरादेशों द्वारा पूर्णतया विनिषेध की जाने वाली वस्तुग्नों की 
संख्या बढ़ने लगी, २ जुलाई १६१७ की अन्तिम ब्रिटिश सूची लन्दन गज़ट के दो पृष्ठों 
में छपी । १६३६ में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर ४ सितम्बर १६३६ के लन्दन गज़ट की 
पूर्ण निषिद्ध की सूची यद्यपि ब्यौरे की दृष्टि से संक्षिप्त है, किन्तु वास्तविक दृष्टि से 
बहुत व्यापक है । इसमें मुख्य रूप से निम्न वस्तुओ्रों के व्यापार का पूर्ण विनिषेध है-- 
(क) सब प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक युद्ध के लिए 
उपयुक्त रासायनिक पदार्थ, इन्हें बनाने या ठीक करने की मशीनें, इन मशीनों के कल- 
पुर्जें, इनका उपयोग करने के लिए आवश्यक पदार्थ, इनके निर्माण में काम भझ्राने वाली 
सामग्री, इनके उत्पादन या उपयोग के लिए आ्रावश्यक भ्रथवा सुविधाजनक वस्तुएँ। 
(ख) सब प्रकार का ईंघन (7४०), जल तथा आकाश में परिवहन के सभी साधन, 
इनका निर्माण या मरम्मत करने वाली मशीनें, इनके कल-पुर्जे, इनके उपयोग के लिए 
झावश्यक झजार तथा भ्रन्य वस्तुएँ, इनके निर्माण में काम झ्ाने वाली सामग्री, इनके उत्पादन 
या उपयोग के लिए श्रावश्यक या सुविधाजनक वस्तुएँ | (ग) संवादप्रेषण ((0ग्रशाप्र- 
7048007) के सब साधन, श्रौजार, उपकरण, साज-सामान, नक्शे, चित्र, कागज, शत्रुता- 
पूर्ण कायं करने के लिए सहायक या आवश्यक वस्तुएँ | (घ) सिक्‍के, सोना, चांदी, 
पत्रमुद्रा, इनके निर्माण में उपयोगी या सुविधाजनक धातुर्यें सामग्री, ठप्पे (॥065), 
प्लेट, मशीनें तथा भ्रन्य वस्तुएँ। यह सूची इतनी लचकीली और विस्तृत है कि इसमें 
श्रावश्यकता पड़ने पर किसी भी वस्तु का समावेश किया जा सकता है। 
सापेक्ष या प्रवस्थानुसार विनिषिद्द ((07000074| (07909॥0 )--पहले 
यह बताया जा चुका है कि कुछ पदार्थ युद्ध एवं शान्ति के दोनों कालों में उपयोगी होते 
हुए भी कुछ विशेष श्रवस्थाप्रों में, जब प्रधान रूप से युद्ध संचालन के लिए उपयोगी होते 
हैं, तो इनको 'भ्रवस्थानुसार विनिषिद्ध घोषित किया जाता है। आपेनहाइम के मता- 
नुसार इसके लिये दो शर्तें होनी श्रावश्यक हैं--(क) इन्हें जहाजों द्वारा शत्रु के देश 
को ले जाया जा रहा हो । (ख) इन्हें सैनिक या नौसैनिक प्रयोजनों की पूर्ति के उद्देश्य 
से ले जाया जा रहा हो। किन्तु इस वर्ग में किन पदार्थों को सम्मिलित किया जाय, इस 
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विषय में विधिशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। विभिन्न देशों का व्यवहार और श्राचरण 
भी इस विषय में एक जैसा नहीं है । ऐसी वस्तुझों के मुख्य उदाहरण खाद्य पदार्थ, घोड़े, 
कोयला तथा भ्रन्य ईंधन, धनराशि (१(०॥८५) और रुई हैं । 

(१) खाद्य पदार्थ (7000 &परि$ )--इनके सम्बन्ध में सामान्य रूप से यह 
माना जाता है कि साधारण श्रवस्थाओ्रों में इनके विनिषिद्ध होने की घोषणा नहीं करनी 
चाहिये। ब्लंशली (807(507॥ ) और मर (१४00०) का यह मत है कि इनको 
सापेक्ष रूप से कभी विनिषिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु श्रधिकांश विधि- 
शास्त्रियों का यह विचार है कि यदि खाद्य पदार्थ स्थल सेना भ्रथवा नौसेना के उपयोग 
के लिए भेज जा रहें हों तो इनका विनिषेध किया जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन और जापान 
इस नियम का अनुसरण करते रहे हैं। जोंगे मारगरेथा (30726 '(?2०/०॥७ ) के मामले 
में १७६६ में ब्रिटिश न्यायालय ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया। हालेंड का यह जहाज 
एमस्टडंम से ब्रैस्ट नामक बन्दरगाह को पनीर ले जा रहा था । यह बन्दरगाह उन दिनों 
फ्रांस का नौसेनिक अड्डा था। उस समय फ्रांस श्रोर इंगलैंड का युद्ध चल रहा था। 
ब्रिटिश बेड़े ने पनीर की खाद्य सामग्री ले जाने वाले इस तटस्थ जहाज को पकड़ लिया 
क्योंकि यह शत्रु की सेनाश्रों के लिये पनीर ले जा रहा था। इस ग्राधार पर ब्रिटिश 
न्यायालय ने पनीर को विनिषिद्ध माना । उसका यह कहना था कि यदि यही माल 
किसी सामान्य व्यापारिक बन्दरगाह को भेजा जाता तो इसका अ्रसैनिक उपयोग होने 
के कारण इसे जब्त नहीं किया जा सकता था । १८८५ ई० के चीन-फ्रांस युद्ध में फ्रांस 
ने चावल को विनिषिद्ध घोषित किया क्‍योंकि चीनी जनता के खाद्य पदार्थों में इसका 
प्रमुख स्थान था । १६०४ के रूस-जापान युद्ध में रूस ने चावल तथा अ्रन्य खाद्य पदार्थों 
को पूर्ण विनिषिद्ध घोषित किया, ग्रेट ब्रिटेत तथा सं० रा० भ्रमरीका ने इसका प्रबल 
विरोध किया, इस पर इसे सापेक्ष विनिषिद्ध माना गया । ४70908 तथा (४०४७७ के 
मामलों में रूसी सर्वोच्च प्रधिग्रहण न्यायालय ने इस श्रन्तर को स्वीकार किया। लन्दन 
घोषणा के अ्रनुच्छेद २४ के अनुसार खाद्य पदार्थ सापेक्ष रूप से विनिषिद्ध हैं । 

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर सं० रा० श्रमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रश्न 
पर तीत्र मतभेद था। लड़ाई शुरू होते ही १५ प्रगस्त १९१४ के परिपत्र ((॥०एंक।) 
में श्रमरीका ने यह घोषणा की कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के भ्रनुस्तार उसे युद्ध- 
कारी देशों को श्रनाज भेजने का अ्रधिकार है, बशर्ते कि यह स्थलसेना या जलसेना के उप- 
योग के लिए अ्रथवा शत्रु द्वारा श्रधिकृत या परिवेष्टित बन्दरगाहों को न भेजा जा रहा 
हो । २६ सितम्बर १६१४ के वक्तव्य में श्रमरीकी सरकार द्वारा पुनः: इस बात पर बल 
दिया गया कि खाद्य पदार्थ व्यापार की वैध वस्तुयें हैं, शत्रुदेश के बन्दरगाह को इन्हें 
भेजा जाने मात्र से ऐसे माल का पकड़ना शोर दण्डित करना न्‍्यायोचित नहीं माना जा 
सकता । किन्तु ग्रेट ब्रिटेन इस विषय में बिल्कुल विभिन्न मत रखता था। वह सं० रा० 
प्रमरीका की यह मान्यता स्वीकार नहीं करता था कि तटस्थ बन्दरगाहों को शअ्रथवा 
शत्रु द्वारा श्रपरिवेष्टित या श्रनधिक्ृत बन्दरगाहों को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ पकड़े 
झौर जब्त नद्ठीं किये जा सकते. क्योंकि ये अ्न्ततोगत्वा शत्र के एलेशा के श्वसन कतार 
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थे। १९१४ में ब्रिटिश सरकार ने नार्वे तथा स्वीडन के कई जहाजों किस ((दतता), 
झ्रलफ्रेड नोबल (3]०0 २०४७४), श्योनेस्तेयनं (8]0778(076) तथा फ़िडलेण्ड 
(7770]470 ) को खाद्य पदार्थों, रबड़ और खालें कोपनहेगन ले जाते हुए मार्ग में पकड़ 
लिया । कोपनहेगन यद्यपि तटस्थ बन्दरगाह था, यह माल वहाँ ले जाया जा रहा था, किन्तु 
तत्कालीन परिस्थितियों से यह प्रकट होता था कि इस माल के पहुँचने का श्रन्तिम लक्ष्य- 
स्थान जमंनी है। ब्रिटिश न्यायालय ने कोपनहेगन के पिछले कई वर्षों के व्यापारिक 
श्रांकड़े जाँचने के बाद यह परिणाम निकाला कि युद्ध छिड़ने के पहले के तीन वर्षों में 
प्रतिवर्ष डेनमार्क में सुअर की चर्बी का जितना झ्रायात होता था, ये जहाज उससे तेरह 
गुनी चर्बी एक मद्दीने से भी कम समय में कोपनहेगन ले जा रहे थे । इससे यह स्पष्ट था 
कि चर्बी डेनमार्क की सामान्य झ्रावश्यकताञों से बहुत अधिक थी और इसका अन्तिम 
लक्ष्य-स्थान जमंनी था । ग्रतएव ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया । 

१३ अ्रप्रैल १६९१६ को ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण श्ौर सापेक्ष विनिषिद्ध (8050[प/6 
8270 ०णातां।ंणा4। ००7र7४०४॥0 ) का भेद इस श्राधार पर बिल्कुल समाप्त कर दिया 
कि शब्ुदेश के निवासियों की इतनी भ्रधिक संख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्ध के कार्यों 
में भाग ले रही है कि भ्रब जर्मनी की सैनिक और असनिक जनता में कोई भेद या श्रन्तर 
नहीं रहा; जर्मन सरकार ने सापेक्ष रूप से विनिपिद्ध समझी जाने वाली भ्रन्नादि वस्तुझ्रों का 
वितरण अपने हाथ में ले लिया है, खाद्य पदार्थ सेना की श्रावश्यकतायें पूरी करने के बाद 
ही भ्रसैनिक जनता को दिये जाते हैं, अतः भ्रब॒ इनके सेनिक और श्रसैनिक उपयोग का 
विचार करना और इस आधार पर इनके विनिषेध को दो वर्गों में बाँटना बिल्कुल बेकार 
है । सम्पूर्ण खाद्य सामग्री पूर्णरूप से विनिषिद्ध है । तटस्थ देशों के माध्यम से जमंनी तक 
खाद्य पदार्थों की पहुँच बन्द करने के लिये तटस्थ देशों के लिये भी ग्रेट ब्रिटेन ने राशन की 
व्यवस्था शुरू की । इसमें इन देशों में शान्तिकाल में प्रतिवर्ष श्रायात होने वाली वस्तुओं 
की औसत मात्रा निकाली गई, युद्धकाल में भी इनके लिये इसी श्रोसत मात्रा में वस्तुओं 
का आयात निश्चित कर दिया गया । इससे अ्रधिक श्रायात की जाने वाली वस्तुग्नों के 
सम्बन्ध में यह कल्पता की गई कि वे इनकी आरान्तरिक श्रावश्यकतायें पूरी करने के लिये 
नहीं हैं, उनका चरम लक्ष्य जमेनी पहुँचना है। ऐसे सभी खाद्य तथा भ्नन्य पदार्थ रास्ते में 
ही रोक लिये जाते थे। सं० रा० भप्रमरीका ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित 
होने के बाद तटस्थ देशों के साथ व्यापार के लिये लाइसेन्स लेने का नियम बना दिया, यह 
वस्तुत: राशन प्रणाली का दूसरा रूप था । 

सितम्बर १९६५ के भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान ने विनिषिद्ध वस्तुगओ्नों की 
सूची का भ्रत्यधिक विस्तार करते हुए इसमें चाय तथा जूट जैसे पदार्थों को भी सम्सि- 
लित कर दिया था (एशियन रिकार्डर, पृ० १६६५) । इस समय उसने रिवर स्टीम 
नेबीगेशन कम्पनी के छोटे जहाजों द्वारा कलकत्ता लाई जाने वाली तथा वहाँ से विदेशों 
को भेजी जाने वाली चाय को विनिषिद्ध घोषित करते हुए इसे जब्त करके बेचने की 
प्राज्ञा दी थी (स्टेट्स्मैन, १० भ्रक्टूबर १६६५, पृ० १) । पाकिस्तान का यह कार्य कई 
दृष्टियों में भक्‍्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की भ्रवहेलना करने बाला था। पहला कारण यह था कि 
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विदेशों को भेजी जाने वाली चाय विनिषिद्ध वस्तुओ्रों (0000902॥0) की सूची में 
नहीं भ्रा सकती थी। दूसरा कारण यह था कि इसे पाकिस्तान को पकड़ने का भ्रधिकार 
नहीं था, वह युद्ध में 'शत्तुसंपत्ति. (शा०गए 77079थ7|9) को ही पकड़ सकता था । 
भारत के विरुद्ध उसने युद्ध-घोषणा करके लड़ाई शुरू नहीं की थी, भ्रतः भारतीय 
माल शत्रु की सम्पत्ति नहीं था । 

(२) भारवाही पशु (8९855 ० फ्रेप्ा(०७) )--प्रथम विश्वयुद्ध से पहले मोटर- 
गाड़ियों और ट्रकों का श्राविष्कार न होने से सैनिक परिवहन तथा ढुलाई के कार्य 
भारवाही पशुओं--घोड़ों, खच्चरों द्वारा हुआ करते थे, घुड़सवार सेना तथा तोपखानों 
के लिए इनका असाधारण महत्व था। भ्रतः इन्हें कई बार पूर्णरूप से विनिषिद्ध समझा 
जाता था । १६०० ई० की सं० रा० अमरीका की नौसेनिक युद्धसंहिता (१४४४ ५/श- 
(006) के श्रनुच्छेद ३६ में इसका स्पष्ट विधान है। रूस-जापान युद्ध में रूस ने 
भारवाही पशुओं के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की थी । लन्दन घोषणा के अनच्छेद २२ 
में भी ऐसा ही माना गया। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर भारवाही पशुझ्नों का स्थान-- 
मोटरों श्लोर ट्रकों ने ले लिया, सितम्बर १६३६ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा पूर्ण रूप से 
निषिद्ध वस्तुओं में 'परिवहन के सम्पूर्ण साधनों' के रूप में इनका समावेश किया गया 
था। 

(६) कोयला ((०४)--रणपोतों का संचालन प्राय: वाष्पशक्ति और पेट्रोल 
द्वारा होता है, भ्रत: समुद्र में युद्ध करने के लिए इनका ईंधन--कोयला तथा पेट्रोल 
भ्रसाधारण महत्व रखते हैं; १८५४ से ग्रेट ब्रिटेन युद्धकारी देशों के रणपोतों तथा 
नौसेनिक बन्दरगाहों के लिए भेजे जाने वाले कोयले को विनिषिद्ध समझता रहा है । 
किन्तु १८५६ में फ्रांस और इटली ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया। १८८४ में 
रूस ने यह घोषणा की कि वह इसे विनिषिद्ध मानने के लिये कभी भ्रपनी सहमति नहीं 
देगा, किन्तु १६०४ में उसने कोयले, श्रल्कोहल आदि प्रत्येक प्रकार के ईंधन को पूर्ण 
विनिषिद्ध घोषित किया । लन्दन की घोषणा (भ्रनु० २४) में इसे सापेक्ष विनिषिद्ध 
माना गया। प्रथम विश्वयद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने पेट्रोल भ्रादि खनिज तेलों के भ्रतिरिक्त 
प्रन्य सभी प्रकार के ईंधतों को ऐसा ही माना। मोटरों, हवाई जहाजों तथा पनड्ब्बियों 
के पेट्रोल द्वारा संचालित होने के कारण इसका पूर्ण विनिषेध किया गया। जम्मनी ने 
कोयले, कोक तथा खनिज तेलों को पूर्ण रूप से तथा श्रन्य ईंधनों को सापेक्ष रूप से 
विनिषिद्ध माना । 

(४) धनराशि ()(०769)-इसके सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि 
इससे शत्रु को युद्ध में कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिये ।इस प्रकार की सहायता 
पहुँचाने वाला सोना-चांदी, सिक्‍के, पत्रमुद्रा और ऋण विनिषिद्ध माने जाते हैं। प्रथम 
विश्वयुद्ध के भारम्भ में मित्रराष्ट्रों ने सोना-चांदी तथा पत्रमुद्रा को सापेक्ष रूप से 
विनिषिद्ध घोषित किया था, किन्तु १६१६ में उन्होंने इन वस्तुओं को पूर्ण विनिषिद्ध 
बना दिया । जमंनी ने भी इनका पूर्ण विनिषेध किया । 
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अ्रमरीकन गृहयुद्ध के समय विशेष परिस्थितियों के कारण सं० रा० अ्रमरीका ने इसे 
पूर्ण विनिषिद्ध घोषित किया, क्योंकि दक्षिणी राज्य दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले 
हथियारों, गोलाबारूद और जहाजों का दाम चुकाने के लिये मुद्रा के स्थान में रुई 
भेज रहे थे। किन्तु सामान्यतः प्रथम विश्वयुद्ध से पहले रुई पूर्णतः विनिषिद्ध वस्तुग्रों 
में सम्मिलित नहीं की जाती थी। १६०४ में जब रूस-जापान युद्ध में रूस ने इसके 
ऐसा होने की घोषणा की तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका प्रतिवाद किया | लन्‍न्दन घोषणा 
(झनु० २८) के अनुसार यह स्वतन्त्र सूची' (#766 ॥50) (देखिये ऊपर पृ ५७१-२) 
में रखी गई । प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर मित्रराष्ट्रों ने इसे विनिषिद्ध घोषित नहीं 
किया । किन्तु जब नये वैज्ञानिक आाविष्कारों के कारण विस्फोटक द्रब्यों के निर्माण में 
इसका उपयोग होने लगा तो इसके पूर्ण विनिषिद्ध होने की घोषणा की गई । 

लन्दन घोषणा में दी गई सापेक्ष विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची प्रथम विश्वयुद्ध 
छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वीकार नहीं की गई । इसमें विभिन्न ग्रादेशों द्वारा परिवर्तन 
होते रहे। २ जुलाई १९१७ की घोषणा के अनुसार इसमें ३४ प्रकार की वस्तुएँ थीं। 
दूसरे विश्वयुद्ध के श्रारम्भ में ग्रेट ब्रिटेन की सापेक्ष विनिषिद्ध की सूची में खाद्यान्न, 
चारा, कपड़ा तथा इनके उत्पादन में उपयोगी सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया। 
जमंनी ने भी ऐसा किया । उस समय श्रर्जण्टाइना, सोवियत रूस तथा कुछ ग्रन्य राज्यों 
ने खाद्याननों को विनिषिद्ध वस्तुओों की सूची में सम्मिलित करने का विरंध किया। 
पानामा में हुए विदेशमन्त्रियों के सम्मेलन ने ३ श्रक्टूबर १६३६ को अपने “भ्रन्तिम 
निर्णय” (+78 ०) में यह कहा कि जो खाद्यान्न और वस्त्र असैनिक जनता के 
उपयोग के लिये हों, किसी युद्धॉकारी देश की सरकार के लिये यादूसरी सेनाश्रों के 
लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोग के लिये न जा रहे हों, उसे इस सूची में शामिल 
नहीं करना चाहिए । 

विरोधी गम्यस्थान (॥70566 ॥0०8४79/07 )--कोई भी वस्तु केवल उसी 
देश में विनिषिद्ध होती है, जब उसे किसी युद्धकारी पक्ष के युद्ध में उपयोग करने की 
दृष्टि से भेजा जा रहा हो । किसी तटस्थ देश को भेजे जाने वाले हथियार या गोला- 
बारूद विनिषिद्ध नहीं हो सकते । विनिषिद्ध की मुख्य कसौटी यह है कि यह माल कहाँ 
झ्रौर किसके उपयोग के लिये भेजा जा रहा है, इसका गम्यस्थान (॥06४॥900॥ ) या 
लक्ष्य क्या है। यदि यह शत्रदेश के किसी व्यक्ति को या बन्दरगाह को भेजा जा रहा 
है तो इसे विरोधी गम्यस्थान (॥०४8॥6 0९४४79807 ) की ओर जाने वाला कहा 
जाता है । कई बार ऐसा भी होता है कि यह माल सीधा शकत्रुदेश के व्यक्ति को न भेज- 
कर तटस्थ देश के किसी व्यापारी को इस इरादे से भंजा जाता है कि वह इसे शत्रु को 
पहुँचा देगा। ऐसा इरादा पता लगने पर तटस्थ देश को जाने वाले माल का भी अन्तिम 
लक्ष्य विरोधी शत्रुदेश होने के कारण इसे विनिषिद्ध माना जाता है। कई बार जहाज 
का गम्यस्थान तटस्थ देश होता है, किन्तु उसे रास्ते में शत्रु के बन्दरगाहों पर रुकना 
पड़ता है, इससे शत्रु को माल पहुँच सकता है, भ्रतः ऐसे माल को विनिषिद्ध समझा जाता 
है। १६३६ में हैम्ब्ग के जर्मन भ्रधिग्रहण न्यायालय ने मिन्‍ना (7॥6 )(॥॥78 ) के 


५७८ झन्तर्राष्ट्रीय कालल 


सम्बन्ध में ऐसे मामले पर विचार किया था । यह एक तटस्थ देश--इस्टोनिया का 
जहाज था, इसका गम्यस्थान सं० रा० भ्रमरीका भी तटस्थ था, किन्तु रास्ते में कप्तान 
का विचार कोयला लेने के लिए स्काटलैंड के बन्दरगाह पर रुकने का था, इस कारण 
उस पर लदी लकड़ी की लुगदी (?४॥०) को न्यायालय ने विनिषिद्ध घोषित किया। 

लन्दन घोषणा (भनु० ३०) के अनुसार पूर्ण विनिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध 
में, निम्न अ्रवस्थाभों में विरोधी गम्यस्थान समझा जाता है--माल का शत्रु को अ्रथवा 
शत्रु की तटस्थ सेनाश्रों को भेजा जाना । श्रनुच्छेद ३१ के अनुसार निम्नलिखित श्रव- 
स्थाओं में यह माना जाना चाहिए कि पूर्ण विनिषिद्ध का विरोधी गम्यस्थान प्रमाणित 
हो गया है--(क) जब माल शत्रु के किसी बन्दरगाह को या शत्रु की सशस्त्र सेनाभों 
को भेजा जाय । (ख) जब जहाज को केवल शत्रु के बन्दरगाहों पर जाना हो या तटस्थ 
देश के बन्दरगाह पर माल ले जाने से पहले रास्ते में शत्रु के बन्दरगाहों पर रुकना हो 
या शत्रु की सेनाओं से मिलना हो । 

विनिषिद्ध सम्बन्धी भ्रपराध के तीन आ्रावश्यक तत्व हैं। लारेन्स के मतानुसार 
पहला तत्व ऐसी वस्तुग्नों की ढुलाई या परिवहन है, न कि इनका व्यापार और बिक्री । 
तटस्थ देशों के व्यापारियों को श्रपने देश में शत्रुदेश के प्रतिनिधियों को हथियार तथा 
गोलाबारूद बेचने का पूरा भ्रधिकार है किन्तु जब वे इस सामग्री का निर्यात किसी 
युद्धकारी पक्ष को करते हैं, तभी दूसरे पक्ष को शत्रु को भेजे जाने वाले इस माल को 
पकड़ने का भ्रधिकार है । दूसरा श्रावश्यक तत्व विरोधी गम्यस्थान (म080९ त6४(- 
3800॥) है। ऊपर इसका वर्णन किया जा चुका है। तीसरा तत्व किसी युद्धकारी 
पक्ष को यह सामग्री पहुँचाने के उद्देश्य से इसे जहाज पर लादकर यात्रा के लिए प्रादेशिक 
समुद्र से बाहर निकल जाना है । लाड्ड स्टोवेल ने इमिना (77॥9 ) के मामले में कहा 
था कि वस्तुओं को अपराधावस्था में (7 0००८४०) श्रर्थात्‌ शत्रु के बन्दरगाह की शोर 
जाते हुए पकड़ा जाना चाहिए। 

विनिषिद्ध की दण्ड व्यवस्था (ए८॥4॥५४ णि ९क्षाशं।रह (0780४॥0 ) -- 
१६९०६ की लन्दत घोषणा (अनु ० ३६, ४०) के भ्रनुसार यदि मुल्य, भार या परिमाण 
की दृष्टि से किसी जहाज पर लदे माल में भ्राधे से अधिक विनिषिद्ध वस्त॒एँ हों तो ऐसे 
माल और जहाज दोनों को पकड़ा जा सकता है । इस प्रकार पकड़े गये माल श्रौर 
जहाजों को विचार के लिए श्रधिग्रहण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 
यदि यह माल को विनिषिद्ध ठहराता है तो इसे जब्त कर लिया जाता है। यदि यह 
जहाज को निर्दोष समभकर मुक्त करता है तो इसे वे सब व्यथ देने पड़ते हैं, जो इस 
अ्रभियोग के चलाने में तथा भ्रभियोग के समय में इसे अपने संरक्षण (07४009) में 
रखने में किये गये हों । विनिषिद्ध वस्तुओं के स्वामी का यदि इस जहाज पर, विनिषिद्ध 
में नझने वाला कुछ अन्य माल लदा हुआ है तो उसे भी जब्त कर लिया जाता है । 
किन्तु इस पर लदा हुझ्ना अन्य व्यक्तियों का माल उन्हें वापिस लौटा दिया जाता है । 
यदि जहाज पर लदे माल में झाधे से कम माल विनिषिद्ध हो तो इसे जब्त करने के बाद 
जहाज इसके स्वामी को लौटा दिया जाता है। 7#6 'ब७॥आक्‍आ8॥0८ के मामले में सर" 
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विलियम स्काट ने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रों के कानून! के वर्तमान नियम के 
अनुसार जहाजों को विनिषिद्ध पदार्थों का परिवहन करने के लिए दण्डित नहीं किया 
जा सकता। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। यदि कोई जहाज विनिषिद्ध सामग्री 
के मालिक का है, झूठे कागजों के साथ झूठे गम्यस्थान पर जाता है तो इस जहाज को 
भी जब्त किया जा सकता है । 

परिवेष्टन और विनिषिद्ध (8!00080९ 870 (/०॥797०॥0 )--इन दोनों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध श्रोर सूक्ष्म श्रन्तर है | पिछले अध्याय में पहले यह बताया जा चुका है 
कि परिवेष्टन का उद्देश्य शत्रु के समुद्रतट तथा बन्दरगाहों का रणपोतों द्वारा ऐसा घेरा 
डालना है कि दूसरे देशों के साथ उनका व्यापारिक सम्पर्क पूर्णारूप से विच्छिन्न हो 
जाय, इसका लक्ष्य न केवल शत्रुदेश में श्रायात होने वाली वस्तुझों का प्रवेश बन्द करना 
है, अ्रपितु यहाँ से दूसरे देशों को निर्यात होने वाली वस्तुओं के निर्गेमन को भी रोकता 
है। विनिषिद्ध के आवश्यक तत्व--वस्तुओं का स्वरूप तथा विरोधी गम्यस्थान 
(थ्राशाए 0९६॥॥900॥) हैं। इसका उद्देश्य युद्ध में सहायता देने वाली तथा शत्रु के देश 
को जाने वाली सामग्री को पकड़ना तथा छीन लेना है । इन दोनों में तीन महत्वपूर्ां 
भेद हैं। 

पहला भेद यह है कि परिवेष्टन में इसके भंग पर सभी व्यापारिक जहाजों को 
पकड़ा जा सकता है, भले ही उन पर विनिषिद्ध वस्तुयें लदी हों या न लदी हों । विनि- 
षिद्ध में केवल उन्हीं जहाजों का निग्रह हो सकता है जो ऊपर बताई गई विनिषिद्ध 
सामग्री का बहन कर रहे हों । 

दूसरा भेद यह है कि दोनों के स्वरूप में मोलिक श्रन्तर है। परिवेष्टन में शत्रु 
के समुद्रतट श्र बन्दरगाहों तक पहुँचाने के सब मार्ग इस दृष्टि से बन्द कर दिये जाते 
हैं कि श्रन्य देशों के साथ उनका कोई सम्पर्क न रहे, किन्तु विनिषिद्ध में शत्रु को युद्ध 
में सहायता पहुँचाने वाला माल पकड़ लिया जाता है । 

तोसरा भेद यह है कि परिवेष्टन प्रादेशिक दृष्टि से सीमित होता है, इसमें शत्रु 
के किसी विशेष समुद्रतट या बन्दरगाह पर घेरा डाला जाता है, श्रतः यह भौगोलिक 
प्रदेश की दृष्टि से मर्यादित होता है, किन्तु विनिषिद्ध पदार्थों या वस्तुभ्रों की दृष्टि से 
सीमित होता है, इसमें रणसामग्री श्रादि कुछ निश्चित बस्तुश्रों का शत्रु तक पहुँचाना 
बर्जित होता है, भ्रन्य बस्तुप्रों का शत्रु तक पहुँचाना निषिद्ध नहीं है। परिवेष्टन में शत्र्‌ 
को सब प्रकार की वस्तुएँ भेजना वर्जित होता है । 

प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों ने इन दोनों का क्षेत्र इतना विस्तीर्ण कर दिया है 
कि श्रव इनमें कोई श्रन्तर नहीं रहा श्र ये लगभग निरर्थक हो गये हैं। प्राजकल युद्धों 
का रूप इतना व्यापक श्रौर विशाल हो गया है कि लगभग प्रत्येक वस्तु युद्धोपयोगी 
बन गई है। 'समग्र युद्ध (0&[ फ़था) के विचार ने लड़ाई की परिस्थितियों को 
बिल्कुल बदल दिया है। रबड़, पेट्रोल आदि युद्धोपयोगी वस्तुभों में श्रात्मनिर्भरता 
(78472) प्राप्त करने के लिए इन्हें ऋृत्रिम रूप से बनाया जाने लगा है। इसका 
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व्यापक हो गई है श्लोर यह परिवेष्टन का कार्य करने लगी है । स्मिथ ने लिखा है-- 
“विनिषिद्ध का कानून परिवेष्टन का प्रयोजन पूरा करने लगा है, पहले परिवेष्टन की 
बड़ी संकीर्ण भोगोलिक सीमायें होती थीं, वर्तमान परिस्थितियों ने इसका अनन्त कर दिया 
है। दो विश्वयुद्धों में दोनों पक्षों की ओर से जो कुछ किया गया है, उसका भ्रर्थ केवल 
यही है कि शत्रु की ग्रावश्यकतायें पूरी करने वाली समग्र व्यापारिक वस्तुओं को नष्ट 
करने का अ्रधिकार दूसरे पक्ष को है, भले ही इन वस्तुओं का परिवहन तटस्थ देश का 
झण्डा फहराने वाला जहाज कर रहा हो और यह माल किसी भी देश से गुजर रहा हो ।' 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि परिवेष्टन का क्षेत्र शत्रु के विशेष समुद्रतट या 
बन्दरगाहों तक सीमित न रहकर, समुद्रों का सम्पूर्ण प्रदेश हो गया है। इस दृष्टि से 
परिवेष्टन का कानून विनिषिद्ध के कानून में सम्मिलित हो गया है। इसी तरह विनिषिद्ध के 
कानून की उपेक्षा करते हुए सभी जहाजों को पकड़ा जाने लगा है, भले ही उनमें विनिषिद्ध 
माल न लदा हुआ हो। 'समग्र युद्ध की वर्तमान परिस्थिति में इन दोनों के भ्रन्तर या 
भेद को बनाए रखना सम्भव नहीं रहा। 

फेनविक ने लिखा है कि परिवेष्टन के कानून की भाँति विनिषिद्ध के कानून का 
झधिकांश भाग पहले विश्वयुद्ध में समाप्त हो गया था, इसका जो अंश शेष रहा था, 
उसकी समाप्ति दूसरे विश्वयुद्ध में हो गई ।" सं० रा० भ्रमरीका ने दूसरा विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
होने से पहले ही यह प्रकट कर दिया कि उसने प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थ देशों के जिन 
प्रधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा भ्राग्रह किया था, भ्रगले विश्वयुद्ध में वह उनकी सुरक्षा 
पर बल नहीं देगा, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम युद्ध में सम्मिलित होना था। प्रमरीकी 
काँग्रेस ने कुछ व्यक्तियों के व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए 'महासमुद्रों की स्वतन्त्नता' 
के परित्याग का निश्चय किया, वह यह नहीं चाहती थी कि इनके स्वार्थों पर श्रांच प्राने 
के कारण ये प्रमरीका को युद्ध में पड़ने के लिए विवश करें। श्रतः १९३६ में जब ग्रेट 
ब्रिटेन और धुरी राष्ट्रों ने विनिषिद्ध पदार्थों की विस्तृत सूचियाँ प्रकाशित कीं तो सं० रा० 
भ्रमरीका ने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया । 

भ्रविच्छिन्न समुद्री यात्रा का सिद्धान्त (॥76 700ल776 ० (णाप्राप्र008 
४०५४४०)--तटस्थ देशों के जहाज विनिषिद्ध वस्तुओं का वहन करते हुए पकड़े जाने 
से बचने के लिए छलपूर्ण रीति से काम लेते हैं, वे श्रपनी यात्रा को दो हिस्सों में बाँट 
लेते हैं या विच्छिन्न कर लेते हैं, ऊपर से दिखाबे के तौर पर उनका गम्यस्थान शत्रु का 
समीपवर्ती कोई तटस्थ बन्दरगाह होता है, उनके कागजों में यही दर्ज होता है । यहाँ 
पहुँचकर वे भ्रपना माल उतार देते हैं, इसका तट-कर भी दे देते हैं श्रौर फिर यहाँ से इस 
माल को जहाज पर पुनः लादकर भ्रपने भ्रसली गम्यस्थान--शत्रु के बन्दरगाहु की श्रोर 
प्रयाण करते हैं। इसी प्रकार परिवेष्टन भंग करने के लिए भी इसी कपटपूर्ण रीति का. 
ग्रवलम्बन किया जाता है। परिवेष्टन समुद्रतट के निकट किसी बन्दरगाह तक माल 
पहुँचाकर, बहाँ से उसे किसी श्रन्य छोटी नौका या जहाज द्वारा शत्रु को पहुँचाने का 
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प्रयत्न किया जाता है। सं० रा० श्रमरीका के गृहयुद्ध के समय दक्षिणी राज्यों को माल 
पहुँचाने के लिए इस उपाय का भ्रवलम्बन किया जाता था । उस समय यह माल पहले 
लन्दन, लिवरपूल श्रादि ब्रिटिश बन्दरगाहों से दक्षिणी राज्यों के समीपस्थ वैस्ट इंडीज़ 
के नासौ भ्रादि बन्दरगाहों में ले जाया जाता था, यहाँ से दुबारा इन्हीं जहाजों में श्रथवा 
दूसरी नौकाश्रों पर लादकर दक्षिणी राज्यों को पहुँचाया जाता था । 

तटस्थ देशों द्वारा इस प्रकार अपनी समुद्री यात्रा को दो भागों में विभक्त करके 
शत्रु को प्रच्छन्न रीति से माल पहुँचाना बन्द करने की दृष्टि से श्रविच्छिन्न समुद्री यात्रा 
के सिद्धान्त' का विकास हुआ है । इसके अनुसार इस प्रकार परोक्ष रीति से माल 
पहुँचाने की दृष्टि से दो हिस्सों में बाँटकर की गई समुद्री यात्रा एक ही अ्रविच्छिन्न 
यात्रा ((०7पाप्र00$ ४०५३९० ) मानी जाती है। स्टार्क ने इसका लक्षण करते हुए 
कहा है--“यह ऐसा साहसिक काये है, जिसमें माल का परिवहन पहले तो एक तटस्थ 
बन्दरगाह तक और पुनः वहाँ से किसी दूरवर्ती तथा विरोधी गम्यस्थान तक किया जाता 
है । इस सिद्धान्त में इन दोनों को शत्रु के गम्यस्थान तक एक ही परिवहन समझा जाता 
है और इसको वे सब परिणाम भोगने पड़ते हैं, जो तटस्थ बन्दरगाह बीच में न पड़ने 
पर भोगने पड़ते । सरल शब्दों में इसका यह भ्रभिप्राय है कि तटस्थ-बन्दरगाह की ओर 
जाते हुए भी इसके बारे में यह कल्पना की जाती है कि वह शत्तु के बन्दरगाह की ओर जा 
रहा है और यदि इस पर कोई विनिषिद्ध पदार्थ लदे होते हैं तो जहाज और माल को बसे 
ही पकड़ लिया जाता है, जैसे शत्रु को विनिषिद्ध माल पहुँचाने वाले पोत छा निग्नह 
किया जाता है। यदि एक ही जहाज तटस्थ बन्दरगाह में यात्रा भंग करके यह माल शत्रु 
को पहुँचाये तो इस यात्रा को एक ही मानते हुए इसे 'श्रविच्छिन्न यात्रा' ((0770प5 
४०५०४८) का सिद्धान्त कहते हैं, और यदि यह माल तटस्थ बन्दरगाह पर उतारकर 
ग्रन्य नौकाओ्ों या जहाजों द्वारा शत्रु को पहुँचाया जाय तो इसे भ्रविच्छिन्न परिवहन 
((०४४मए००प८५ 77०॥59०7) का सिद्धान्त कहते हैं। आ्रापेनहाइम के मतानुसार इस 
सिद्धान्त का प्रादुर्भाव १८वीं शती के श्रन्त में होने वाले एंग्लो-फ्रेंच युद्धों से हुआ है ग्रोर 
यह १७५६ के नियम (॥२७।८ ० 756) को लागू करने का परिणाम था। श्रागे 
(पृ० ५८४ पर) इसका वर्णन किया जायेगा । इस नियम का यह अभिप्राय था कि 
उपनिवेशों के साथ व्यापार का एकमात्र अधिकार उन पर भ्रधिकार रखने वाले राज्यों 
को है । फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६--६३) में हालेण्ड और स्पेन को भी भ्पने 
उपनिवेशों के साथ व्यापार की श्रनुमति दी, क्योंकि उसका अ्रपना समुद्री बेड़ा निर्बल 
था। ब्रिटिश रणपोतों ने ऐसे जहाजों को शत्रु घोषित करते हुए पकड़ना शुरू किया। 
इससे बचने के लिए ये जहाज पहले भ्रपना माल तटस्थ देश के बन्दरगाह में ले जाने 
लगे और वहाँ से इसे पुनः लादकर श्रभीष्ट स्थान पर पहुँचाने लगे। बिलियम (7॥6 
४४॥॥॥37 806) नामक जहाज के मामले में यह सिद्ध हुआ कि इस तटस्थ जहाज ने 
स्पेनिश बन्दरगाह ला गुइरा (7.8 0एं/8) से उस समय तटस्थ सं० रा० अमरीका के 

८. स्टार्क--0न इंट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ३६६ 

६. झापेनहाइम--इण्टरनेशनल लॉ, खं० २ 


भ्रपरे झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


मैसाचुसेट्स राज्य के बन्दरगाह के लिए माल लादा, वहाँ माल उतारने श्रौर चुंगी देने 
के बाद इस माल को प्रन्य माल के साथ पुनः लादा गया और यह जहाज स्पेन के बन्दर- 
गाह बिल्वश्रो की ओर रवाना हुआ । ऐसे सभी उदाहरणों में ब्रिटिश अश्रधिग्रहण न्याया- 
लय औपनिवेशिक बन्दरगाह से तटस्थ बन्दरगाह तक झौर यहाँ से शत्रु के बन्दरगाह 
तक एक ही श्रविच्छिन्न या श्रविरत यात्रा मानते थे और ऐसे जहाजों पर लदे माल को 
जब्त करने की श्राज्ञा देते थे । लार्ड स्टोवेल ने 'मेरिया' (॥॥6 ४४४3 ) नामक जहाज 
के मामले में इस सिद्धान्त का सुन्दर प्रतिपादन करते हुए कहा था--“यह स्वाभाविक रूप 
से निश्चित सिद्धान्त है कि यदि कोई जहाज केवल किसी बन्दरगाह पर कुछ समय के लिए 
रुकता है श्लोर उस देश के सामान्य माल में अ्रपने माल के आ्रायात द्वारा वृद्धि नहीं करता 
तो इससे उसकी समुद्री यात्रा में कोई श्रन्तर नहीं श्रायेगा, सभी दृष्टियों से इसे उस देश 
की अन्तिम बन्दरगाह तक की अरविच्छिन्न यात्रा करने वाला समझा जाना चाहिए, जहाँ 
वह अपना माल पहुँचाने के प्रयोजन से जा रहा है ।” 

ग्रमरीकन गृहयुद्ध में श्रनेक मामलों में सं० रा० श्रमरीका के अधिग्रहण न्याया- 
लय ने इस छलपूर्ण रीति से दक्षिणी राज्यों को सहायता पहुँचाने वाले जहाजों को दण्ड 
दिया तथा इस सिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया । १८६४५ में बरमडा (]0 8077009 ) 
नामक जहाज इंगलैण्ड से नासौ (वेस्ट इंडीज़ ) की यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इस 
मामले में न्यायालय ने कहा--“जहाज के विद्रोही बन्दरगाह तक पहुँचने का गम्यस्थान 
प्रत्यक्ष ((0976८) एवं परोक्ष (७॥७४०07) दोनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु इससे 
इस विषय में कोई अन्तर नहीं पड़ता । गम्यस्थान के प्रश्न पर इस बात का भी कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता कि इस माल को नासौ में उतारा जा रहा है, बशर्ते कि वहाँ से इसे 
पुनः लादा जाना हो । यह इस माल के परिवहन की भ्रविच्छिन्नता ((णाधग्राणाए ० 
प7%75907) को भंग नहीं कर सकता । तटस्थ देश से रवानगी ओर युद्धकारी देश के 
गम्यस्थान के बोच में एक तटस्थ बन्दरगाह को डालना विनिषिद्ध सामग्री ले जाने बालों 
तथा परिवेष्टन तोड़ने वालों का प्रिय उपाय रहा है । किन्तु जब उनके अ्रन्तिम गम्य- 
स्थान का निश्चय हो जाय तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता । एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक की ढुलाई तब तक अ्रविच्छिन्न या भ्रविरत बनी रहती है, जब तक 
इसे एक निश्चित स्थान तक ले जाने का इरादा अपरिमित रूप से बना रहता है, भले ही 
इसे ले जाने वाला जहाज रास्ते में कई स्थानों पर रुके और अपना माल उतारे।” १५६६ 
में श्रमरीकी गृहयुद्ध के समय पीटरहाफ (7?6(४7॥0 ) नामक ब्रिटिश जहाज तटस्थ देश 
मेक्सिको के बन्दरगाह मेटामोरोस (१/७&॥7005) की यात्रा कर रहा था। यह 
बन्दरगाह दक्षिणी राज्यों की सीमा के बिल्कुल साथ लगा हुआ था, रिया ग्रान्दे नदी पर 
इसके बिल्कुल सामने टेक्सास राज्य का ब्रौनन्‍्सविले नामक नगर था । इस पर युद्धोपयोगी 
सामान लदा हुआ था । तटस्थ बन्दरगाह को जाते हुए भी इस जहाज को पकड़ लिया 
गया ओर इसका युद्धोपयोगी सामान जब्त कर लिया गया। इस विषय का एक पअ्रन्य 
सुप्रसिद्ध उदाहरण स्प्रिगबोक (5.777870/:) है । यह ब्रिटिश जहाज १५६६ में 
बहामा टापुओं में नासो के तटस्थ बन्दरगाह को सामान ले जाता हुझ्ला पकड़ा गया। 


विनिषिद्ध के नियम भ्र८३ 


सं० रा० अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय ने इसे इस श्राधार पर दण्डित किया कि 
इसमें लदे हुए माल से यह प्रतीत होता है कि इस माल का अ्रन्तिम लक्ष्य कोई परि- 
वेष्टित (8/00:806५) बन्दरगाह था | “उनका कहना था, हमें इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि परिवेष्टन तोड़ने के इरादे से ही इस जहाज पर माल लादा गया था । इस माल के 
मालिकों का यह इरादा था कि नासौ में इसे उतारकर ऐसे छोटे जहाज में लाद दिया 
जाय, जो इस बड़े जहाज की भ्रपेक्षा श्रधिक सुरक्षा के साथ माल को परिवेष्टित बन्दर- 
गाह में पहुँचा सके । श्रतः कानून और पार्टियों के इरादे की दृष्टि से लन्दन से परिवेष्टित 
बन्दरगाह तक की यात्रा एक ही है श्रौर यदि यह अपनी यात्रा आरम्भ करने के बाद 
इसके किसी हिस्से में पकड़ा जाता है तो इसे दण्डित किया जा सकता है।” 

इस निर्णय की तटस्थ देशों द्वारा इस श्राधार पर कटु आलोचना की गई कि 
इससे तटस्थ देशों के भ्रधिकारों का भ्रपहरण होता है, परिवेष्टन का प्रभाव तटस्थ देशों 
के बन्दरगाहों पर पड़ता है, इससे न केवल शत्रु के, किन्तु तटस्थ देशों के बन्दरगाह भी 
परिवेष्टित हो जाते हैं । 'श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की संस्था' की एक समिति ने इस निर्णय 
को “तटस्थ देशों के श्रधिकारों पर गम्भीर आक्रमण” बताया | किन्तु 'ऐसे श्राक्रमण' 
जारी रहे । बोभ्र युद्ध के समय १६०० में ब्रिटिश कूज़रों ने पुतंगाल के डेलगञ्नो खाड़ी 
के तटस्थ बन्दरगाहों को जाते हुए तीन जर्मन जहाज 98ए्र66आ47॥, ्रिशर२०४ तथा 
(7०7०४४] इस आधार पर पकड़ लिये कि ये बोअरों के लिए विनिषिद्ध सामग। ले जा 
रहें हैं। जर्मनी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये जहाज एक तटस्थ बन्दरगाह से 
दूसरे तटस्थ बन्दरगाह को जा रहे हैं, भ्रतः इन्हें नहीं पकड़ा जा सकता । ब्रिटिश सरकार 
का यह दावा था कि ऐसा होते हुए भी इन पर ऐसी युद्धसामग्री लदी हुई थी, जिसका 
श्रन्तिम लक्ष्य उसके शत्ुप्रदेश में पहुँचना था, भ्रतः उसका कायें सर्वथा न्‍्यायोचित था । 

अ्विच्छिन्न यात्रा का सिद्धान्त फ्रांस ने क्रीमिया के युद्ध में, सं० रा० अमरीका 
ने अपने गृहयुद्ध में तथा ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिणी भ्रफ़ीका के बोभ्रर युद्ध में स्वीकार एवं 
लागू किया, किन्तु योरोप के भ्रन्य देश इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे । लन्दन सम्मे- 
लन में इस विषय में दोनों पक्षों में तीत्र मतभेद था। श्रन्त में लन्दन घोषणा में इस 
विषय में यह समझौता किया गया कि पूर्ण विनिषिद्ध (8980]7९ ८००॥४४४०७70 ) के 
परिवहन के बारे में अ्रविच्छिन्न यात्रा का सिद्धान्त पूरी तरह लागू किया जाय, किन्तु 
सापेक्ष विनिषिद्ध सामग्री के परिवहन के सम्बन्ध में इसे कुछ अ्रपवादों को छोड़कर बिल्कुल 
लागू न किया जाय। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि जहाज या माल का श्रन्तिम 
लक्ष्य या गम्यस्थान भले ही कुछ हो, किन्तु यदि वह किसी अपरिवेष्टित (]3०॥- 
७०१॥००४८४०१८० ) बन्दरगाह की यात्रा कर रहा है, तो उसे नहीं पकड़ा जा सकता । इस घोषणा 
का राज्यों ने भ्रनुसमर्थन (7२४#70870॥) नहीं किया श्र दोनों विश्वयुद्धों में इस 
नियम की अ्वहेलना होती रही । निम्न उदाहरणों से यह भली भाँति स्पष्ट हो जायेगा । 

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर नवम्बर १६१४ में ग्रेट ब्रिटेन ने न्‍्यूयाक से कोपन- 
हेगन जाते हुए नावें तथा स्वीडन के किस (॥(॥) तथा कुछ भ्रन्य जहाजों को पकड़ 
लिया (देखिये ऊपर पृ० ५७५) । किम पर खालें झ्ौर रबड़ लदा हुआ था । सर सेमुश्रल 


भय झ्न्तराष्ट्रीय कानन 


इवान्स ने किम के मामले में निर्णय देते हुए कहा था--“समुद्री एवं स्थलीय मार्ग द्वारा 
ढुलाई के विषय में अविच्छिन्न यात्रा या परिवहन का सिद्धान्त वर्तमान युद्ध प्रारम्भ होते 
ही राष्ट्रों के कानून का अंग बन चुका है, यह स्वीकार किये जाने वाले कानूनी निर्णयों 
के सिद्धान्तों के अनुकूल है। आधुनिक विधिशास्त्रियों में प्रधिकांश विद्वान इससे सहमत 
हैं तथा यह भ्राधुनिक समुद्री युद्ध में राज्यों द्वारा पालन किये जाने वाले झाचरण के 
अनुरूप है।” इस मामले में इस सिद्धान्त का प्रबल प्रतिपादन करते हुए यह नियम जल 
एवं स्थल दोनों भागों द्वारा शत्रु को पहुँचायी जाने वाली विनिषिद्ध सामग्री के बारे में 
लागू किया गया । 

प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने अनेक सरकारी आदेशों द्वारा अ्रविच्छिन्न समुद्री 
यात्रा के सिद्धान्त को मान्यता दी । ६ जुलाई १६१६ के समुद्री अधिकार सपरिषद्‌ 
आ्रादेश| (७0776 वरा2॥5 0702-ा-0०ए्पाट|) में लन्‍्द्न घोषणा की उपर्युक्त 
व्यवस्था (प० ५८३) का परित्याग करते हुए बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में यह कहा 
गया था--“अविच्छिन्न समुद्री यात्रा श्रथवा अ्रन्तिम गम्यस्थान ( एधा76 0९४४॥9- 
(07 ) का सिद्धान्त विनिषिद्ध तथा परिवेष्टन के दोनों मामलों में क्रियान्वित किया 
जायेगा ।” १६१७ में बाल्टो (88।00) के मामले में यह कच्ची खालों के बारे में भी 
लागू किया गया । स्वीडन का बालटो जहाज बोस्टन से गोथनबर्ग खालें ले जा रहा था । 
स्वीडन उस समय तटस्थ देश था, फिर भी ब्रिटिश रणपोतों ने उसे पकड़ लिया। खालों 
के स्वामी का यह कहना था कि इस पर अ्रविच्छिन्न यात्रा का सिद्धान्त नहीं लगाया जा 
सकता क्योंकि यह माल एक तटस्थ देश से दूसरे तटस्थ देश को भेजा जा रहा है भ्रौर यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इसका चरम लक्ष्य जर्मनी है । ब्रिटिश सरकार का यह 
कहना था कि ये खालें बूट बनाने के लिए ले जायी जा रही हैं, ये बूट जमंनी की सेनाश्रों 
के लिये भेजे जायेंगे। इस आ्राधार पर उसने बाल्टो का माल जब्त कर लिया । 

१७५६ के युद्ध का नियम (२७६ ० 06 ७/७ ० 756)--इसका श्रवि- 
चिछिन्न यात्रा के सिद्धान्त से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह कहा जाता है कि इस सिद्धान्त की 
उत्पत्ति इस नियम से हुई है। इंगलण्ड और फ्रांस के सप्तवर्षीय (१७५६-६३) युद्ध में 
ग्रेट ब्रिटेन के समुद्री बेड़े की प्रबलता के कारण फ्रांस के लिए भ्रपने उपनिवेशों के साथ 
फ्रेंच पोतों द्वारा व्यापार करना सम्भव न रहा । उसने हालेण्ड को यह व्यापार करने 
का अधिकार दिया । ग्रेट ब्रिटेन को यह सह्य नहीं था। उसने डच जहाजों को उन पर 
लदे माल के साथ पकड़ना शुरू किया | इन परिस्थितियों में इस नियम का प्रादुर्भाव 
हुआ । इस नियम के अनुसार शान्तिकाल में उपनिवेश तथा उसके संस्थापक मातृदेश 
(४०९४ (००॥॥५ ) में व्यवहार का एकमात्र श्रधिकार मातृदेश के जहाजों को होता 
है, भ्रत: युद्ध के समय कोई तटस्थ देश किसी मातृदेश और उसके उपनिवेशों के बीच 
कोई व्यापारिक परिवहन नहीं कर सकता । १७६६ में लाडे स्टोबल ने इसम्मेनएल 
(॥7ाक्ा०८] ) के मामले में इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा था---“जब तटस्थ 
देशों को शान्तिकाल में किसी तटीय या औपनिवेशिक व्यापार में भाग लेता वजित हो 
तो युद्धकाल में ऐसा व्यापार करने वाले तटस्थ पोत शत्रु के व्यापारिक जलपोतों में 
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सम्मिलित समझे जायेंगे ।” सं० रा० अभ्रमरीका तथा जापान ने बाद में १७५६ के 
नियम को स्वीकार किया । १६०६ की लन्दन घोषणा ने इस विषय में कोई विचार नहीं 
प्रकट किया । 

निरीक्षण और तलाशी का शभ्रधिकार (]]6 ॥रांढ॥ ण शांञञ 800 $८थ८॥) 
--तंटस्थ जहाजों द्वारा परिवेष्टन तथा विनिषिद्ध के नियमों का भंग रोकने के लिये 
युद्धकारी राष्ट्रों को यह श्रधिकार दिया जाना आवश्यक है कि महासमुद्रों में वे इनका 
निरीक्षण कर सकें क्‍प्रौर इनकी तलाशी ले सकें । अन्तर्राष्ट्रीय कानून में युद्धकारी देशों 
का ऐसा अ्रधिकार स्वीकार किया जाता है, यही उनका निरीक्षण और तलाशी का 
अधिकार (7२? ० शंभा भात ४९०) ) है । श्रेपेहहाइम ने इसका लक्षण करते 
हुए लिखा है” कि “यह तटस्थ व्यापारिक जहाजों का इस उद्देश्य से निरीक्षण का तथा 
आवश्यकता पड़ने पर तलाशी लेने का भ्रधिकार है कि ये जहाज वस्तुत: तटस्थ देशों के 
व्यापारिक पोत हैं, ये परिवेष्टन तोड़ने का, विनिषिद्ध सामग्री ले जाने का या अतटस्थ 
सेवा (२८वाँ अ्रध्याय ) का कार्य नहीं कर रहें ।** “इसके गअ्रस्तितवव का कारण इतना 
स्पष्ट है कि चिरकाल से, सार्वेभोम रूप से, व्यवहार में इसे स्वीकार किया जा रहा है । 
युद्धकारियों (80॥28०6॥) के पास केवल मात्र यही एक साधन है, जिसस वे यह 
जानने में समर्थ हो सकते हैं कि क्या तटस्थ व्यापारिक पोत शत्रु को सहायता पहुँचाने 
का या उसकी अतटस्थ सेवा करने का इरादा रखते हैं । बिन्करशोयेक के कथनानुसार-- 
“यह सव्वंथा वैध है कि एक तटस्थ जहाज को रोककर यह निश्चय किया जाय कि वह 
केवल भ्रपनी ध्वजा के कारण ही तटस्थ नहीं है, क्योंकि इसे कपटपूर्ण रीति से लगाया 
जा सकता है । किन्तु जहाज पर विद्यमान लेखपत्नों (90०प77०॥($) के आधार पर भी 
वह वस्तुत: तटस्थ है ।' 

यह अधिकार युध्यमान देशों के रणपोतों (/७$॥#95$) को ही होता है। वे 
इसका प्रयोग युद्ध छिड़ने के बाद श्रौर इसकी समाप्ति से पूर्व ही कर सकते हैं। युद्ध 
बन्द हो जाने के बाद या शान्तिकाल में उन्हें ऐसा कोई भ्रधिकार नहीं रहता। इस 
ब्रधिकार का प्रयोग युध्यमान देशों के प्रादेशिक समुद्रों में श्रथवा महासमुद्र (0७॥ 5८७ ) 
में ही हो सकता है। तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में निरीक्षण या तलाशी का कार्य 
नहीं हो सकता | इस अ्रधिकार का प्रयोग केवल व्यापारिक और वेयक्तिक (7५9 ) 
जहाजों पर होता है, तटस्थ देशों के सावंजनिक (?फप७॥0) तथा रणपोतों ('शिशा 6 
४श») का निरीक्षण और तलाशी नहीं ली जा सकती । डाक ले जाने वाले जहाजों के 
विषय में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है । यदि इनके नायक या कप्तान नौसेना के अ्रधि- 
कारी होते हैं तो इन्हें रणपोत समझकर इस अधिकार के प्रयोग से मुक्त कर दिया 
जाता है । 

निरीक्षण की प्रक्रिया (7//2 00०06प76 ० शांआ)--इस विषय में भरन्तर्रा 
ष्ट्रीय कानून के कुछ निश्चित नियम नहीं हैं । प्राय: इस सम्बन्ध में १६५६ की पिरेनीज 
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'की शान्ति-संधि के अनुच्छेद १७ को आदश्श समझा जाता है। इसी के आ्राधार पर अनेक 
समुद्री राज्य अपने रणपोतों को निर्देश देते हैं। प्रतः इस सम्बन्ध में बहुत अंशों में लगभग 
एक जैसी प्रक्रिया श्रौर श्रौपचारिक विधियाँ सब देशों में पाई जाती हैं। जब युद्धकारी 
देश का कोई रणपोत तटस्थ व्यापारिक पोत का निरीक्षण करना चाहता है तो वह 
पहले उसे रोकता है। रोकने से पहले भले ही उसने झूठा झ्षण्डा लगा रखा हो, किन्तु 
इसे रोकते समय उसे अपने देश का सच्चा झण्डा लगा लेना चाहिए । रोकने का श्रादेश 
एक-दो खाली कारतूस छोड़कर दिया जाता है, इस पर भी यदि वह न रुके तो रणपोत 
को इसे रुकवाने के लिए श्रावश्यक बल प्रयोग का भ्रधिकार है। इसके रुक जाने पर 
रणपोत से एक या दो अ्रधिकारी नौका द्वारा व्यापारिक पोत पर इसके निरीक्षण के लिए 
भेजे जाते हैं । ये जहाज की राष्ट्रीयता तथा उसके माल और सवारियों के स्वरूप के 
निश्चित करने का तथा उस जहाज के आने-जाने के तथा रुकने के बन्दरगाहों का पता 
लगाने के लिए उसके कागजों की जाँच करते हैं। बहुधा इस प्रकार के निरीक्षण के लिये 
व्यापारिक पोत के कप्तान को उसके जहाज के सब कागजों के साथ रणपोत पर बुला 
लिया जाता है । जहाज के मुख्य कागज ये हैं---उसकी रजिस्ट्री का प्रमाणपत्न, उस पर 
काम करने वाले अ्रधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की देनिक उपस्थिति की नामावली 
(४५४८ २०| ), सरकारी देनिक नौविवरण पंजिका (.02000: ), माल का विवरण 
पत्र, माल के वहनपत्र (8॥5 ० ]80॥78 ), यदि किसी व्यक्ति ने जहाज किराये 
((0क(०) पर लिया हो तो उसका प्रमाणपत्र । यदि इन सब पत्नों के निरीक्षण के 
बाद सब बातें सही पाई जाती हैं, किसी कपट-व्यवहार का संदेह नहीं होता तो जहाज 
को आगे बढ़ने दिया जाता है और उसकी विवरण पंजिका में निरीक्षण की बात 
अंकित कर दी जाती है। किन्तु यदि जहाज के कागर्जों के निरीक्षण से इस बात 
का संदेह हो कि वह विनिषिद्ध सामग्री ले जा रहा है तो उसे रोककर उसकी तलाशी ली 
जाती है । 
तलाशी ($८00॥ )--यह समुद्र में रणपोत के एक या दो श्रघधिकारियों द्वारा 
व्यापारिक पोत के कप्तान की उपस्थिति में ली जाती है । इसे लेते समय इस बात का 
पूरा ध्यान रखा जाता है कि इससे जहाज को या माल को कोई हानि न पहुँचे । इसमें 
बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कोई ताला जबरदस्ती या तोड़कर नहीं खोला जाना 
चाहिए । व्यापारिक पोत के कप्तान का यह कत्तेव्य है कि वह सब ताले खुलवाये, किन्तु 
उसे ताले खुलवाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । यदि वह ताले नहीं खुलवाता 
तो यह जहाज को तथा उसके माल को पकड़ने का पर्याप्त कारण समझा जाता है। 
तलाशी लेने के बाद यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलती तो उसकी विवरण 
पंजिका में यह बात भ्रंकित करके उसे श्रागे बढ़ने दिया जाता है | किन्तु यदि इस पर 
विनिषिद्ध सामग्री लदे होने का प्रमाण मिल जाता है तो इसे पकड़कर अ्रधिग्रहण न्यायालय 
के समक्ष उपस्थित किया जाता है । यदि इस पर विनिषिद्ध सामग्री लदे होने का संदेह 
होता है तो इसके निराकरण के लिए तथा पूरी तलाशी के लिए इसे रणपोत किसी 
बन्दरगाह में ले जाता है। किन्तु रणपोत के नायक को ऐसा करते समय इस बात का. 
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ध्यान रखना चाहिए कि यदि भ्रन्त में श्रधिग्रहण न्यायालय द्वारा यह जहाज निर्दोष 
घोषित किया गया तो उसे इस प्रकार रोकने से हुई क्षति का पूरा मुभझ्नावजा देना 
पड़ेगा । भ्रत: समुद्र में तलाशी लेने के बाद जब संदेह करने के प्रबल कारण और आधार 
विद्यमान हों, तभी व्यापारिक पोत को पकड़ना उचित है । 

तलाशी के लिये जहाजों को बन्दरगाहों में लाना--पहले तटस्थ देशों के व्यापार 
में भ्रनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने की दृष्टि से मिरीक्षण और तलाशी के ग्रधिकार पर 
अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए थे । प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों में 'समग्र युद्ध। (002॥ 
१४») की आवश्यकताश्रों के आधार पर युद्धकारी पक्षों ने इन प्रतिबन्धों की घोर 
उपेक्षा श्रौर अवहेलना की । प्रथम विश्वयुद्ध से पहले यह नियम था कि निरीक्षण श्रौर 
तलाशी के बाद ही तटस्थ जहाज पकड़ा जाय, तलाशी महासमुद्र में ही ली जाय । किन्तु 
प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने तटस्थ पोतों को संदेह के कोई प्रमाण न होने पर भी 
पकड़कर पूरी तलाशी लेने के लिये भ्रपने बन्दरगाहों में भेजना आरम्भ किया । सं० रा० 
अमरीका इस समय तक युद्ध में तटस्थ था। उसने महासमुद्र में तलाशी लिए बिना, अपने 
जहाजों को पकड़कर बन्दरगाहों में भेजने का प्रबल प्रतिवाद किया। ब्रिटिश सरकार 
ने अपनी कार्यवाही के समर्थन में तीन मुख्य युक्तियाँ उपस्थित की--(क) वर्तमान भार- 
वाही जहाजों का भ्राकार और परिमाण बहुत बढ़ गया है, इनमें विनिषिद्ध सामग्री को 
छिपाकर ले जाने की श्रधिक संभावनायें हैं। इनकी तलाशी बड़ी जटिल, कठिन और 
बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। भ्रत: यह काये खुले समुद्र में नहीं किया जा सकता। 
(ख) पनड॒ब्बियों के विकास के कारण समुद्र में रणपोतों द्वारा तलाशी लेना बड़ा संकट- 
पूर्ण हो गया है । (ग) श्रमरीकन गृह-युद्ध में, रूस-जापान युद्ध में तथा दूसरे बाल्कान 
युद्ध में तटस्थ जहाजों को बन्दरगाहों में ले जाकर तलाशी ली जाती रही है । तटस्थ 
जहाजों को इस प्रकार होने वाली भ्रसुविधाश्रों श्रौर कठिनाइयों से मुक्त करने के लिये 
१६१६ में नोप्रमाणपत्नों (/४४७४००४४$) की प्रणाली स्वीकार की गई। 

नौप्रमाणपत्र ()२४७०८5)--ये प्रमाणपत्न तटस्थ देश में निवास करने वाले 
युद्धकारी देशों के राजदूतों या वाणिज्यदूतों द्वारा जारी किये जाते हैं, इनमें यह 
प्रमाणित किया जाता है कि इस जहाज पर लदा हुआ्ना माल सर्वथा निर्दोष है, श्रतः इसे 
पकड़ना या ज़ब्त नहीं करना चाहिए ।। ऐसा प्रमाणपत्र होने पर युद्धकारी देश इस प्रकार 
के जहाज को तलाशी के लिये नहीं रोकते थे । यह तटस्थ जहाजों के लिये बड़ी सुविधा- 
जनक व्यवस्था थी । इसका आरम्भ १५६० में रानी एलिज़ाबेथ की सरकार द्वारा किया 
गया था, किन्तु व्यापक रूप से प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध में १९१६ से शुरू हुआ । १६३६ 
में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर इसका खूब प्रयोग हुआ तथा ऐसा प्रमाणपत्र रखनेवाले 
जहाज को तलाशी से मुक्त समझा जाता था। जून १६४० में जम॑नी द्वारा फ्रांस, हालेण्ड 
और बेल्जियम पर भ्रधिकार करने बाद ग्रेट ब्रिटेन ने नोप्रमाणपत्र की व्यवस्था को 
कठो रतापूर्वक लागू किया। पहले नौप्रमाणपत्न का प्रभाव मात्र किसी तटस्थ पोत के पकड़े 
जाने और दण्डित होने का पर्याप्त कारण नहीं था। किन्तु ३१ जुलाई १६४० 
प्रकाशित किये गये ग्रेट ब्रिटेन के 'प्रत्यपहार सपरिषद्‌ श्रादेश” ([र७एछा588 0700७- 


भ्रधयद प्रन्तरराष्ट्रीय काननत 


77-८०ए7८) का यह प्रभाव हुआ्आ-- (क) यदि किसी माल के साथ नौप्रमाणपत्न न हों 
तो इसे पकड़ा झ्लौर जब्त किया जा सकता था। (ख्र) नौप्रमाणपत्र न होने की दशा में 
यह कल्पना की जा सकती थी कि यह माल शत्रु के देश को भेजा जा रहा है। यद्यपि 
इस आदेश ने तटस्थ पोतों के लिये स्पष्ट शब्दों में नौप्रमाणपत्न का लेना अनिवारय नहीं 
बनाया । किन्तु भ्रत्र इनके बिना माल ले जाने वालों का खतरा बहुत बढ़ गया तथा श्रपने 
माल को निर्दोष सिद्ध करने का उत्तरदायित्व उन पर भ्रा गया। इस भझ्रादेश की तटस्थ 
देशों द्वारा कटु आलोचना की गई, किन्तु स्टार्क ने यह कहा है कि इसका समर्थन प्रत्यपहार 
(7२९७759]5, दे० ऊपर अध्याय २०) के वैध कार्य के रूप में किया जा सकता है, इसका 
उद्देश्य परिवेष्टन को सरल बनाना, शत्रु पर भ्रधिक दबाव डालना और समूचे व्यापार 
का अनुमतिपत्रों की प्रणाली (59४0०॥ ० 7285565) द्वारा नियन्त्रण करना था ।'' 

निरीक्षण व तलाशी के मामले ((.3५८5 ० शांशा। ॥70 $647०॥ )--निरीक्षण 
झर तलाशी के अ्रधिकार के स्वरूप का स्पष्टीकरण ग्रनेक मामलों में हुआ है । इसका 
पहला सुप्रसिद्ध उदाहरण मेरिया (१(४७79 ) का है। यह स्वीडन का व्यापारिक जहाज था । 
१७६६ में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की लड़ाई के समय यह स्वीडिश रक्षक बेड़े ((०॥५०५) 
के संरक्षण में जा रहा था । ब्रिटिश बेडे ने मेरिया की तलाशी लेनी चाही, रक्षक बेड़े 
ढ्वारा इसका विरोध करने पर मेरिया को पकड़ लिया गया। इसे दण्डित करते हुए लाई्ड 
स्टोवैल ने इस विषय में निम्न तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया--- 

(१) युद्धकारी देश के रणपोतों को निविवाद रूप से यह अ्रधिकार है कि वे 
महासमुद्र में किन्हीं जहाजों का तथा उनके माल का निरीक्षण कर सकें और तलाशी 
ले सकें । “मैं कहता हूँ कि जहाजों का, माल का तथा गम्यस्थानों का स्वरूप कुछ भी 
क्‍यों न हो, जब तक इनका निरीक्षण श्रौर तलाशी नहीं होती, तब तक इनका ज्ञान नहीं 
होता । इन बातों को निश्चित करने का प्रयोजन पूरा करने के लिए निरीक्षण और 
तलाशी के अधिकार की श्रावश्यकता है । 

(२) यदि इस मामले में तटस्थ देश के पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न राजा (50५2८ं87) 
को डाल दिया जाय तो भी युद्धकारी देश के विधिपूर्वक श्रधिकत रणपोत द्वारा इसके 
निरीक्षण और तलाशी के अधिकार में कोई श्रन्तर नहीं श्राता । 

(३) इस भ्रधिकार के हिसापूर्ण प्रतिरोध का परिणाम इस प्रकार निरीक्षण 
झौर तलाशी से बचाई जाने वाली सम्पत्ति श्रौर माल का जब्त कर लेना है। स्टोवैल के 
इस निर्णय से तटस्थ देशों का भयभीत श्रौर चिन्तित होना स्वाभाविक था। बाल्टिक 
सागर के देशों द्वारा १८०० में दूसरी सशस्त्र तटस्थता (देखिये ऊपर पृ० ५३०) की 
सन्धि का एक प्रेरक कारण यह भी था। 

न्यायाधीश स्टोरी (8709 ) ने 776 ४७४४४॥॥9 7079 के मामले में यह कहा 
था कि युद्ध के समय राष्ट्रों की सामान्य सहमति द्वारा निरीक्षण और तलाशी का 
अधिकार स्वीकार किया जाता है श्र यह केवल युद्धकाल के लिए ही होता है। पंच-- 


११. स्टार्क--एन हंट्रोडकशन टू इंटरनेशनल लो 


विनिषिद्ध के नियम ध्र८ 


निर्णय के स्थायी न्यायालय (शि्ागरक्षादा (0पा ए #एं4/0॥) ने कार्थेड 
((७॥486) के मामले में इस प्रधिकार को स्वीकार करते हुए कहा था--“सावंभौम 
रूप से स्वीकार किये गये सिद्धान्तों के प्रनुसार, एक युद्धकारी देश के रणपोत को, सामान्य 
नियम के रूप में, यह भ्रधिकार प्राप्त है कि वह तटस्थ देश के व्यापारिक पोत को खुले 
समुद्र में रोके तथा यह देखने के लिए उसकी तलाशी ले कि वह तटस्थता के नियमों 
विशेषतः विनिषद्ध के नियमों का पालन कर रहा है।* 


प्रथम परिशिष्ट 
श्रन्तरष्ट्रीय कानन के महत्वपर्ण मामले 


इस पुस्तक में अ्रनेक स्थलों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून॒विषयक विभिन्न मामलों 
या वादों ((७५४८५) का उल्लेख किया गया है शौर श्रनेक न्यायालयों द्वारा दिये गये 
निर्णायों का निर्देश किया गया है | यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मामलों में किये गये निर्णेयों की 
चर्चा इनका स्वरूप स्पष्ट करने की दृष्टि से कुछ विस्तार से की जा रही है । प्रत्येक 
मामले के नामोल्लेख के बाद कोष्ठक में निर्णय किये जाने के वर्ष का तथा उसके विषय 
का निर्देश किया गया है । यहाँ पहले विदेशों के न्यायालयों द्वारा तथा बाद में भारतीय 
न्यायालयों द्वारा निर्णीति मामले दिये गये हैं । 


(क) विदेशी न्यायालयों के मामले 


(१) चुंग चो चेउंग विरुद्ध राजा (१९३६)--(प्रादेशिक समुद्र में साबे- 
जनिक जहाजों पर श्रदालतों का क्षेत्राधिकार तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून ) । 

चुंग ची चेठउंग ((॥णाएड्र 206 (॥०णाष) नाम का एक व्यक्ति चीन के सशस्त्र 
सावंजनिक जलपोत (2॥77720 ?प्र07० ४८४६४।) पर काम करने वाला नौकर था। 
जब यह जहाज हांगकांग के ब्रिटिश टापू के प्रादेशिक सम्‌ द्र ([७7॥078] ४५७) में 
था तो चूंग ने इस जहाज के कप्तान डगलस कैम्पबल पर गोली चलाकर उसे मार 
डाला । इसके बाद उसने जहाज के स्थानापन्न मुख्याधिकारी पर गोली चलाकर उसे 
घायल किया। मुख्याधिकारी ने जहाज को फोरन तेज रफ्तार से हांगकांग वापिस ले 
जाने को कहा और यहाँ पहुँचने पर भ्रपराधी को गिरफ्तार करवा दिया गया। इस 
मामले में हत्यारा श्रौर मृत व्यक्ति दोनों ब्रिटिश प्रजाजन थे, किन्तु चीनी सरकार के 
सशस्त्र जहाज पर काम करने के कारण चीनी सरकार की सेवा में थे । 

चीनी अ्रधिकारियों ने इस मामले में हत्यारे को उन्हें सौंप देने (:50790- 
४0॥) की माँग की । किन्तु यह प्रार्थना दो कारणों से भ्रस्वीकृत कर दी गई। पहला 
कारण यह था कि इस विषय में ग्रपील करने वाला ब्रिटिश नागरिक था। दूसरा कारण 
यह था कि यह ह॒त्या हांगकांग के प्रादेशिक समुद्र भ्रर्थात्‌ ब्रिटिश प्रदेश में हुई थी । 
हत्यारे पर हांगकांग की हुक अदालत में मुृकहमा चलाकर उसे प्राणदण्ड दिया गया। 
हत्यारे का यह दावा स्वीकार नहीं किया गया कि चीनी सरकार की सेवा में होने के 
कारण हांगकांग के न्यायालयों को उसका मामला सुनने का भ्रधिकार नहीं है। इस 
पर अभियुक्त ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में शपील वी लि “ख 


झन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मामले ५९१ 


नहीं हुई । 
इस अपील में प्रिवी कौंसिल के सामने मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि 

क्या स्थानीय ब्रिटिश न्यायालय को दूसरे देशों के सार्वजनिक जहाजों पर उस समय 
में किये गये भ्रपराधों के मुकहमे सुनने का भ्रधिकार है, जब कि वे जहाज ग्रेट ब्रिटेन 
के प्रादेशिक समुद्र में हों। प्रिवी कौंसिल का यह निर्णय था कि इन्हें सइ प्रकार का 
क्षेत्राधिकार (#णां5000०7) है और इसे अस्वीकार करने का कोई वैध कारण 
नहीं है । 

के इस मामले में निर्णय सुनाते हुए ला एटकिन (&॥ंथा) ने श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा--“यह सर्देव स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ तक 
इस देश के न्यायालयों का सम्बन्ध है भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून उस समय तक बैध नहीं है 
जब तक कि हमारे अ्रपने देश का घरेलू (70077570) कानून उसके सिद्धान्तों को 
स्वीकार एवं ग्रहण न करे । कोई ऐसी बाह्य शक्ति नहीं है जो हमारे मौलिक कानून 
(5प४5४470५6 7.89५) पर अथवा कानूनी प्रक्रिया पर अपने नियमों को थोप सके। 
हमारी अ्रदालतें एक ऐसे नियमसम्‌ ह की सत्ता मानती हैं, जिसे विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक 
व्यवहार के लिए स्वीकार करते हैं । न्याय सम्बन्धी किसी विवादास्पद प्रश्न पर 
अदालतें यह निश्चित करने का प्रयत्न करती हैं कि इस विषय में क्या नियम है। इसे 
जान लेने के बाद वे इसे उस समय तक अपने घरेलू या देशीय कानून का अंग मानेंगी 
जब तक कि यह नियम पालियामेंट द्वारा बनाये गये कानूनों से श्रसंगत न हो और 
ग्रदालतों द्वारा ऐसा घोषित न किया जाय । इस अवस्था में यह प्रश्न विचारणीय है कि 
हमारे न्यायालयों ने दूसरे देशों के सावंजनिक जहाजों के लिए अपने श्रदालतों के क्षेत्रा- 
धिकार से कौनसी छूटें या उन्मुक्तियाँ ([7770706$) स्वीकार कर रखी हैं और ये 
किन सिद्धान्तों पर आधारित हैं ? 

ह '"क्षेत्राधिकार (उंणा50070॥) के विषय में दो सिद्धान्त लोकप्रिय हुए हैं। 
पहला सिद्धान्त यह है कि एक राष्ट्र के सावंजनिक जहाज को सब प्रयोजनों के लिए 
उस राष्ट्र के प्रदेश का एक हिस्सा समझना चाहिये । यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया जाय तो किसी देश के न्यायालयों को उसके प्रादेशिक समुद्र में विद्यमान भ्रन्य 
देशों के जहाजों पर होने वाले शभ्रपराधों के मामले सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । 
दूसरा सिद्धान्त यह है कि दूसरे देश के प्रादेशिक समुद्र में सावंजनिक जहाज (?70॥0 
&॥7) को उस पर स्वामित्व रखने वाले राष्ट्र का प्रदेश नहीं समझा जाना चाहिये, 
देशीय न्यायालय भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के श्रनुसार जहाज को, इसके नाविक- 
वर्ग को तथा इसके सामान को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करेंगे। इनमें कुछ उन्म॒क्तियों 
का स्वरूप निश्चित हो चुका है, कुछ अ्रभी तक विवादग्रस्त हैं। इस विचार के शअनु- 
सार इन उन्मुक्तियों का आधार कोई स्थूल राज्यक्षेत्रबाह्मता ५ (फाशत09॥9 ) 
नहीं है, किन्तु यह उस देश के कानून के ध्वनितार्थों (79॥080075) पर भ्राश्नित है। 
उन्मुक्तियाँ कुछ शर्तों के साथ होती हैं श्रौर इस जहाज पर स्वामित्व रखने वाला देश 
इतका परित्याग भी कर सकता है । 


५६२ झन्तरबष्ट्रीय कानन 


“न्यायाधीशों को इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि दूसरा सिद्धान्त ठीक 
है । यह भ्रधिक शुद्ध एवं ताकिक दृष्टि से, राष्ट्रों के उस समझौते को व्यक्त करता 
है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करता है । यह प्रत्येक देश की एक सबसे बड़ी 
प्रावश्यकता के श्रनुरूप है, यह भ्रावश्यकता अपने देश की सीमाझरों में श्रपराधियों पर 
ग्रभियोग चलाकर तथा उन्हें दण्डित करके झआन्तरिक अव्यवस्था से देश की रक्षा 
करना है । 

“सच्चा दृष्टिकोण यह है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रथाओं के अनुसार किसी 
प्रदेश में सम्पूर्ण प्रभुसत्ता रखने वाला प्रभू (50४2८०४९7 ) विदेशी राजाभों को, उनके 
दूतों को सावंजनिक जहाजों को और इन द्वारा ले जायी जाने वाली नौसेना को श्रपनी 
कानूनी प्रक्रिया से कुछ उन्मुक्तियाँ (77072०8) प्रदान करता है । जब किसी 
स्थानीय न्यायालय के सामने उन्मुक्तियों के विषय में कोई प्रश्न झाये तो उसे यह 
निश्चित करना है कि इस मामले में उन्मुक्ति या छूट की सत्ता है या नहीं । यदि न्याया- 
लय को यह निश्चय हो कि इसकी सत्ता है तो वह इसे श्रपने उपक्रम (॥7047५6 ) 
पर क्रियात्मक रूप देगा। विदेशी राजा, उसके दृत, उसकी सम्पत्ति तथा उसके सशस्त्र 
जलपोतों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती । ये उन्मुक्तियाँ भली भाँति 
सुनिश्चित हो चुकी हैं । विचारणीय मामला एक युद्धपोत के नाविक-वर्ग से सम्बन्ध 
रखता है। यह स्पष्ट है कि ऐसे जहाज के नाविक-वर्ग के झ्रान्तरिक झगड़े कानूनी 
प्रक्रिया से छूट या उन्मुक्ति के श्रन्तगंत हैं। जहाज पर नाविक-वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा 
दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों पर स्थानीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 
नहीं है।'' 

“ग्रत: जब हांगकांग के प्रादेशिक समुद्र में चीन के जंगी जहाज पर नाविक- 
वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा एक भ्रधिकारी की हत्या होती है, दूसरे की हत्या का प्रयत्न 
किया जाता है तो भ्रपराध पर चीनी सरकार का क्षेत्राधिकार है। चीनी सरकार 
द्वारा अपराधी के प्रत्यपेंण की माँग बिल्कुल ठीक होती, श्रपराधी तथा मत व्यक्ति के 
ब्रिटिश नागरिक होने से इस मामले में कोई श्रन्तर नहीं श्राता, क्योंकि दोनों युद्धपोत 
के नाविक-वर्ग के सदस्य थे। किन्तु यदि यह प्राथेना की ही नहीं गई और प्रत्यर्पण की 
प्राथंना सफल नहीं हुई तो यह समझा जा सकता है कि चीनी सरकार इस बात के लिये 
सहमत हो गई कि ब्रिटिश न्यायालय श्रपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे शौर हांगकांग के 
ब्रिटिश न्यायालय को इस अपराध पर विचार करने का अधिकार है ।” 

(२) बेस्ट रंण्ड गोल्ड साइनिंग कम्पनी विरुद्ध राजा (१६०५)--(भन्सर्रा- 
प्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानन, राज्य का उत्तराधिकार ) । 

वेस्ट रैण्ड ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुई एक ब्रिटिश कम्पनी थी। यह ट्रान्सवाल 
(दक्षिण श्रफ़्ीका) में सोने की खुदाई का कार्ये करती थी । इस कम्पनी के सोने के दो 
पार्सल तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य ($0०॥ 47०थ॥ २०७४७॥०) की डच 
सरकार के श्रधिकारियों ने पकड़ लिये। उस समय के कानून के प्रनुसार सरकार के लिये 
यह श्रावश्यक था कि वह या तो इस पासंल को लौटा दे भ्रथवा इसका मूल्य प्रदान करे। 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के सहत्थपर्ण मामले ५6२३ 


यह घटना १८६१ में डचों तथा भ्रंग्रेजों में बोश्वर युद्ध (80८ एशश) छिड़ने से पूर्व 
हुईं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने डचों के दक्षिण भ्रफ़रीकी गणराज्य 
को जीत लिया, इसे अ्पने साम्राज्य का अंग बना लिया। इसके बाद इस कम्पनी ने पुरानी 
डच सरकार के स्थान पर स्थापित नई ब्रिटिश सरकार को आवेदन-पत्र देकर उक्त 
दोनों पासलों के सोने को वापिस करने अ्रथवा इसका मूल्य प्रदान करने की माँग की । 
कम्पनी का यह कहना था कि विजय के बाद इस प्रदेश में स्थापित ब्रिटिश सरकार 
पहली डच सरकार की उत्तराधिकारिणी है, उसने पहली सरकार के सब प्रधिकार और 
जेप्यित्त (00॥28900॥ ) भी उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं और उनका पूरा करना 
उस कत्तंब्य है। 

.. किन्तु प्रिवी कौन्सिल ने कम्पनी की यह माँग रद्र कर दी और इसे श्रस्वीकार 
करते! दृए प्रधान न्यायाधीश लाडे एल्वरस्टोन ने अपने निर्णय में भ्न्तर्राष्ट्रीय कानन की 
बड़ी /[न्दर व्याख्या की । “प्रावेदकों द्वारा उपस्थित किये गये विधिशारित्नयों (॥0785) 
के ्रथों के विशिष्ट उद्धरणों पर विचार करने से पहले हम इस विषय पर विचार 
कररा। चाहते हैं कि क्‍या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से विजेतः राष्ट्र 
को (ेजित राष्ट्र के सभी दायित्वों का पूरा करना श्रावश्यक है । हमारा विचार है कि 
से&ान्तिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । संधि करते समय विजय करने 
वाली शक्ति विजित देश के वित्तीय दायित्वों के सम्बन्ध में मनचाही शर्तें रख सकती 
है, यह पूर्ण रूप से उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह किन शर्तों का पालन करेगी । 
इस विषय में एकमात्र कानून सेनिक शक्ति का है। हमें इसका कोई कारण समझ 
नहीं श्राता कि चुप्पी का यह अर्थ क्‍यों लगाया जाय कि वह इस बात का सूचक है कि 
नई सरकार विजित राज्य की सरकार के साथ हुए वर्तमान सभी ठेकों या संविदाग्रों 
((०॥४७०४५ ) को स्वीकार करती है । अनेक मामलों में यह कहा जा चुका है कि 
एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को किसी प्रदेश के हस्तान्तर ((6६५६४0॥) का श्रभि- 
प्राय यह कभी नहीं होता कि उस प्रदेण के व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई है । 
यदि ऐसे प्रदेश में सम्पत्ति का कुछ भाग कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, इसे 
गिरवी या रेहन पर रखता है, या इस पर कोई स्वत्व (7॥0०॥) पंदा हो जाता है, तो 
इससे उत्पन्न होने वाले विचारणीय प्रश्न उनसे स्वथा भिन्न होते हैं, जिनमें यह विचार 
किया जाता है कि विजित राज्य के संविदा सम्बन्धी दायित्वों को विजेता राज्य कहाँ 
तक स्वीकार करता है । इन कारणों से हमारी यह सम्मति है कि आवेदकों के श्रावेदन- 
पत्र में मांगा गया कोई ऐसा अ्रधिकार नहीं है, जिसे यह अ्रथवा अन्य कोई न्यायालय 
ब्रिटिश सरकार से कम्पनी को दिलवा सके । 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप पर तथा राष्ट्रीय ()४पांटंए&]) कानून के 
साथ इसके सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए इस निर्णय में यह कह्टा गया था, “यह बिल्कुल 
सत्य है कि जिन नियमों को सब सभ्य देशों ने स्वीकृति प्रदान की है, उन्हें हमारे देश 
की स्वीकृति भी भ्रवश्य मिल चुकी है। श्रन्य देशों के साथ हमने सामान्य रूप से जिन 
नियमों की स्वीकृति दी है, उसे ब्रन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है । इस रूप में हमारे 


भ््धड झम्तराष्ट्रोय कासस 


शष्ट्रीय न्‍्पायालय इन नियमों को स्वीकार करते हैं भोर स्‍भावश्यकता पड़ने पर इन्हें ल 
करते हैं। किन्तु इस प्रकार स्वीकार किया जाने वाला सिद्धान्त ऐसा होता जा 
लिसक। ग्रावश्यक रूप से पालत करना विभिन्‍न राष्ट्रों ने वस्तुत: स्वीकार किया हूं 
लागू किये जाने वाले भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए यह भावश्यक है कि उसकी स 
सन्‍्तोषजनक साक्षी द्वारा सिद्ध की जाय । इस साक्षी से यह प्रदर्शित होना चाहिये 
इस प्रकार के विशेष सिद्धान्त को हमारे देश ने स्वीकार कर लिया है या इसके भ्रनुस 
पग्राचरण किया है या वह सिद्धान्त इस प्रकार का है कि इसे इतने व्यापक और सामा 
रूप से स्वीकार किया जाता है कि इसके बारे में यह कल्पना नहीं की जा सकती ' 
कोई सभ्य राज्य इसे अ्स्वीकार करेगा । इस विषय में यह स्मरण रखता चाहिये | 
सुबिख्यात और विद्वान्‌ विधिशास्त्रियों (४05/5) के विचार मात्र अपने-झापमें किः 
सिद्धान्त को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । इ 
विचारों को या तो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का स्पष्ट समर्थन मिलना चाहिये या विभि 
राष्ट्रों के व्यवहारों (?78८४०८५) में बार-बार व्यावहारिक स्वीकृति द्वारा इन विचाः 
का अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अंग के रूप में शने:-शने: विकास होना चाहिये ।” 

(३) दो पाक्वेट हबाना भौर लोला (१८६६ )-- (मछली पकड़ने वाले जहा! 
ओर राष्ट्रों को प्रथायें )--१८६८ ई० में स्पेन भौर सं० रा० भ्मरीका में युद्ध चल रह 
था। इस समय एक अ्रमरीकी रणपोत ने पाक्वेट हबाना (80०८८ 74804॥9 ) ग्रौ 
सोला (.08) नामक दो जहाजों को पकड्ट लिया, क्योंकि इन पर स्पेन का झण्ड 
फहरा रहा था और इनका स्वामी एक स्पेनिश नागरिक था। इन जहाजों पर किस 
प्रकार के हथियार या रणसामग्री नहीं किन्तु ताजी मछली लदी हुई थी; ये मछर्ल 
का शिकार करने वाले जहाज थे। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि दोनों देशों 
युद्ध-घोषणा हो चुकी है और इन देशों ने शत्रु का समुद्री यातायात रोकने के लिए परि 
बेष्टन (800/806) डाल रखा है । इन जहाजों ने इस घेरे को तोड़ने का कोई प्रयत्र 
नहीं किया, पकड़े जाने के समय किसी प्रकार का विरोध नहीं किया । इनसे शत्रु के 
किसी प्रकार की सहायता पहुंचने की संभावना नहीं थी। किन्तु इनका माल युद्ध रे 
ग्रधिगृहीत (7772०) समझा गया ओर एक न्यायालय की झ्राज्ञा द्वारा बेच दिया गया 
निश्वले न्यायालय की इस आज्ञा के विरुद्ध सं० रा० प्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट में अपील 
की गई । 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बहुमत का यह निर्णय था कि मछली का शिकार 
करने बाले जहाजों को युद्ध में इस प्रकार नहीं पकड़ा जा सकता । सभ्य राष्ट्रों का 
इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनमें मछली पकड़ने वाले जहाजों को पकड़ने 
((»|ए्र०) के योग्य नहीं माना गया। यह सत्य है कि इस नियम को फ्रेंच राज्यक्रान्ति 
में थोड़े समय के लिए नहीं माना गया, किन्तु इसे १८०६ से पुनः माना जाने लगा और 
इसके बाद से इसका निरन्तर पालन होता रहा है। यदि मछली पकड़ने वाले जहाज 
अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, शत्रु कों कोई सहायता या सूचना नहीं देते तो इन्हें 
भ्रपने सब झोजारों, उपकरणों, माल श्रौर नाविक-वर्ग के साथ पकड़े जाने योग्य नहीं 
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समझा जाना चाहिमे । किन्तु भल्पमत रखने बाले न्यायाधीशों फूलर (£४]|८), हार्लान 
( प्रक्वा)&7 ) भोर मेकेन्न (/8०॥००॥) का यह मत था कि मछली पकड़ते बाले जहाजों 
को पकड़ने ((४90०7८) से मुक्त मानने की परिपाटी भन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून का आज्ञारिक 
नियम ((प४०॥क्षा/ रिप०) नहीं बना, यह केवल शिष्टताबश पालन किया जाने 
बाला नियम है । 

इस मामले में बहुमत के निर्णय को सुनाते हुए न्यायाधीश ग्रे (5799) ने यह 
कहा--“भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून हमारे कानून का अंग है। उपयुक्त क्षेत्राधिकार रखने वाले 
न्यायालयों द्वारा इसका निश्चय किया जाना तथा प्रशासन किया जाना शभ्रावश्यक है । 
जब किसी विषय में कोई संधि न हो, इसे नियन्त्रित करने वाला सरकार का आदेश 
ग्रथवा विधानसभा का कोई कानून न हो तथा न्यायालय का कोई निर्णय न हो तो ऐसे 
विषय में सभ्य राष्ट्रों में प्रचलित आचारों (("४०॥5) तथा प्रथाओं ( (४8६०8) का 
अबलम्बन लेना पडता है और इनकी साक्षी के लिए ऐसे विधिशास्त्रियों तथा इनके 
टीकाकारों के ग्रन्थ देखने पड़ते हैं, जिन्होंने वर्षों तक श्रनुसन्धान तथा अनुभव द्वारा इस 
विषयों का अच्छा परिचय पा लिया है। न्यायालय इन ग्रन्थों का सहारा इसलिए नहीं 
लेते कि वे लिखने वालों के ये विचार जानना चाहते हैं कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून किस 
प्रकार का होना चाहिये, किन्तु वे इन्हें इस बात की विश्वसनीय साक्षी समझते हैं कि 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप वास्तव में क्‍या है ? ' 

(४) चरकियेह (१८७२)--(भ्न्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति )--चरकियेह ((7क्- 
][00॥ ) मिश्र के खदीव (शासक) का एक जहाज था। १६ भ्रक्टबर १८७२ को इंगलेंड 
की टेम्ज नदी में इसकी एक दूसरे जहाज स्टीमशिप बटेवियर (5. 5, 84४८४) से 
टक्कर हो गई और इसे बहुत क्षति पहुँची । बटवियर के मालिकों ने इसके लिए मिश्री 
जहाज को जिम्मेदार ठहराया, इसके विरुद्ध एक मुकहमा चलाया, टक्कर से होने बाली 
क्षतिपू्ति के हजनि के लिए दावा किया । 

इस पर चरकियेह की झोर से अपने विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए 
एक भ्राबेदन-पत्न इस भाधार पर दिया गया कि यह जहाज मिश्र के खदीब की सम्पत्ति 
है । बह एक स्व॒तन्त्र राजा या प्रभु (वरा0०एशाएशा 50९८०) है, भ्रतएव बह 
ज़िटिश नौसैनिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के गझ्रन्तगंत नहीं है। जिस समय यह टक्कर 
हुई, उस समय इस पर टर्की की उस्मानिया नौसेना (0॥0079॥ २३४५) का झण्डा 
फहरा रहा था। उन दिनों खदीव टर्की के सुलतान के भ्रधीन समझा जाता था । 

न्यायालय ने मिश्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते हुए यह निर्णय 
दिया कि उस समय खदीव सभी दृष्टियों से एक स्वतन्त्र राजा या प्रभु नहीं था तथा इस 
दशा में उसकी सम्पत्ति स्थानीय न्यायालयों की कानूनी कार्यवाही से मुक्त नहीं है। 

(५) हेलसिलासो विरुद्ध केबल एण्ड वायरलेस लिमिटेड (१६३६ )-- (राज्य- 
विषयक उत्तराधिकार )--केबल एण्ड वायरलेस लिमिटेड ((४७)४ &॥0 शग८९४६ 
00.) ग्रेट ब्रिटेन की कम्पनी थी, इसने १६३५ में ईथियोपिया (एबीसीनिया) के 
डाक-तार विभाग के संचालक के साथ ग्रेट ब्रिटेन और ईथियोपिया के बीच बेतार की 
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तार व्यवस्था कराने के लिए एक अनुबन्ध ((०02०) किया। इसके प्रनुसार कम्पनी 
ने ईथियोपिया की सरकार को कुछ राशि देनी थी । 

इसी बीच इटली ने ईथियोपिया पर अ्रधिकार कर लिया तथा ईथियोपिया के 
सम्राट हेलसिलासी को यहाँ से भागकर इंगलैंड में शरण लेनी पड़ी । यहाँ उसने उक्त 
कम्पनी पर उपर्यक्त अनुबन्ध के अनुसार देय राशि प्राप्त करने के लिए भ्रभियोग 
चलाया । कम्पनी ने यह तो स्वीकार किया कि उसे इस श्रनुबन्ध की राशि अ्रदा करनी 
है, किन्तु उसका यह कहना था कि उसे लन्दन के इटालियन राजदूत का इस श्राशय का 
एक पत्र मिला है कि यह राशि हेलसिलासी को न दी जाय, किन्तु इटली की सरकार 
को दी जाय । कम्पनी का यह भी कहना था कि इटली ने ईथियोपिया को अपने राज्य 
का अ्रंग बना लिया है, श्रतः वह उस देश का सर्वोच्च शासक या प्रभ (50ए2ंट्टा) ) 
हो गया है । ब्रिटिश सरकार ने इटली की सरकार को ईथियोपिया की तथ्यानुसार 
सरकार (06 #8००-0०0फ४थ्गगधलटा।) मान लिया है। कम्पनी द्वारा दी जाने वाली 
राशि सरकारी ऋण की राशि है, यह ईथियोपिया में सर्वोच्च सत्ता रखने वाली सरकार 
को दी जानी चाहिये और यह सत्ता इस समय इटली की सरकार है। 

इटली की सरकार इस मामले के निर्णय के लिए किसी ब्रिटिश न्यायालय का 
क्षेत्राधिकार मानने को तैयार नहीं थी । ग्रतः न्यायालय ने ग्रेट ब्रिटेन के विदेश कार्यालय 
(#00ं987 0#0८) से सम्राट हे लसिलासी की तथा ईथियोंपिया में इटालियन सरकार 
की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए कहा । विदेश कार्यालय का यह उत्तर था कि 
ब्रिटिश सरकार सम्राट हेलसिलासी को ईथियोपिया का विभ्यनुसार (06 |०४६) सम्राट 
मानती है तभा इटली की सरकार को ईथियोपिया के सब हिस्सों को श्रपने नियन्त्रण 
में रखने वाली बास्तविक या तथ्यानुसार (0८ /8000) सरकार मानती है। इस सूचना 
को पाने के बाद बह मुकहमा सुनने वाले न्यायाधीश बेनेट (8थगगा०) ने यह निर्णय 
दिया कि+ टालियन सेना ॥रा ईश्वियोपिया पर किये जाने वाले अधिकार तथा? टालियन 
सरकार द्वारा इस देश को वास्तविक सरकार बन जाने के कारण यद्यपि हेलसिलासी से 
उसकी सारी बास्तविक शक्ति छिन गई है, किन्तु इसका यह प्रभाव नहीं मानना चाहिये 
कि इससे वह झपने झागम (776) से वंचित हो गया है। उसके पास ईथियोपिया के 
सर्वोच्च शासक के रूप में कम्पनी से राशि पाने का जो अधिकार था वह ब्रब तक 
यथापूर्व बना हुग्ना है । 

कम्पनी ने ३ नवम्बर १६३८ को जस्टिस बेनेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की।' 
इसी समय ब्रिटिश सरकार ने पालियामेण्ट में यह घोषणा की कि उसका इरादा यह 
है कि इटली के राजा को ईथियोपिया का कानूनी या विध्यनुसार (06 ८) शासक 
मान लिया जाय । इस घोषणा के परिणामस्वरूप शभ्रदालत ने इस मामले की सुनवाई 
इस विषय का निश्चित निर्णय हो जाने तक कुछ समय के लिए स्थगित कर दी । 
३० नवम्बर १६३६ को इस अदालत में विदेश कार्यालय का एक प्रमाण-पत्र पेश 
किया गया, इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार श्रब हेलसिलासी को ईथियोपिया: 
का कानूनी सम्राट्‌ स्वीकार नहीं करती । इन परिबतित्र परिस्थितियों में न्यायालय 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के महत्वपर्ण मामले ५६७ 


ने यह निर्णय किया कि अरब कम्पनी से राशि प्राप्त करने का अ्रधिकार हेलसिलासी को 
नहीं, किन्तु इटली के राजा को है। इस अ्रधिकार परिवर्तत का समय दिसम्बर १६३६ 
समझा जाना चाहिये, क्योंकि इसी समय से ब्रिटिश सरकार ने इटली की सरकार को 
'ईथियोपिया की वास्तविक या तथ्यानुसार (6८ 4800) सरकार स्वीकार किया था। 

१६३६ ई० में ब्रिटिश यीअ्ररबुक झ्राफ इण्टरनेशनल लॉ ने इस मामले के 
सम्बन्ध में यह सत्य ही लिखा था, “जस्टिस बेनेट ने तथा अपील के न्यायालय ((.०एा 
० 4 97९०]) ने राज्य के उत्तराधिकार (57८०८५४०॥ ) के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण 
प्रश्नों का निर्णय किया : (१) यह स्पष्ट रूप से तथा निविवाद रूप से मान लिया गया 
है कि जब पहले से स्वाधीन किसी राज्य को जीतकर कोई उसका नया सर्वोच्च शासक 
जनता है तो वह इंगलेड में विद्यमान उन सब क्रणों को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी 
हो जाता है, जो सावंजनिक रूप में उससे पहले स्वतन्त्न शासक को प्राप्त होने वाले थे । 
जब कानूनी रूप से नये शासक का स्वत्व माना जायेगा तो इंगलैंड में उसकी श्रन्य 
सम्पत्ति पर भी नये शासक का उत्तराधिकार स्थापित हो जायेगा। (२) इंगलैंड में इस 
सम्पत्ति को उत्तराधिकार में पा सकना तब तक नहीं होगा, जब तक पुराने शासक को 
विध्यनुसार या कानूनी (66 ]एा८) शासक माना जा रहा है श्लौर नया शासक 
केवल उस प्रदेश का तथ्यानुसार या वास्तविक (06 ४८०) शासक है | (३) 
जब एक बार किसी शासक को कानूनी तौर से स्वीकृति प्रदान की जी है तो 
सम्पत्ति को विरासत में पाने के लिए यह स्वीकृति भूतकाल में उस समय तक 
पीछे की ओर जा सकती है जब कि ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया 
हो कि नये सर्वोच्च शासक ने वास्तविक या तथ्यानुसार (6०८ #8०00) शासक 
का स्वत्व पा लिया है। मह पूर्व सम्बन्ध (२८।४४०॥ 0००८) के सिद्धान्त को व्यवहार 
में लाना है।” 

(६) स्टीमशिप श्ररन्तज्ाज््‌ सेन्दो विरुद्ध स्पेन की गणराज्य सरकार (मान्यता 
तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार )--अ्ररन्तजाजू मेन्दी (&॥थ॥22फ7 ै/८॥०॥) एक स्पेनिश 
जहाज था। स्पेत के बिल्बाओ नामक बन्दरगाह में इसकी रजिस्ट्री हुई थी । रजिस्ट्री 
के समय यहाँ स्पेन की गणतन्त्रोय (१८००४॥८०॥ ) सरकार का शासन था। जून 
१६३७ में इस बन्दरगाह पर जनरल फ्रांकों के नेतृत्व में विद्रोहियों ने श्रधिकार कर 
लिया तथा स्पेन की एक नई राष्ट्रवादी सरकार (7पिज्ञांगातं (0एथाययगला) का 
निर्माण किया । जब श्ररन्तज़ाजू महासमुद्र में था, तभी गणतन्त्रीय सरकार ने इसके 
अधिग्रहण (२८०पांंशं०॥) करने का श्रादेश दिया। अ्रगस्त में यह जहाज लन्दन 
पहुँचा । इसे ब्रिटिश नौसेना के अधिकारियों द्वारा बन्दी बना लिया गया। किन्तु इसी 
समय जह्वाज के मालिकों ने इसको उनके अधिकार में देने के लिए न्यायालय में श्रावेदन- 
पत्र दिया।। भ्रप्रेल १६३८ में फ्रांको की राष्ट्रवादी स्पेनिश सरकार ने इस जहाज के 
स्वामियों की सहमति से अश्रपने लिये इसके अधिग्रहण (॥२९८णंञआं।०॥) का भश्रादेश 
दिया। इस प्रकार स्पेन की दोनों सरकारों ने अपने कार्य के लिए इस जहाज को लेने 
की श्ाज्ञायें जारी कर दीं। गणतन्त्रीय सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से यह प्रार्थना की कि 


ने 
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ब्रिटिश न्यायालय राष्ट्रवादी सरकार की आज्ञा को क्रियान्वित न करने का भप्रादेश प्रदान 
करे। इस पर राष्ट्रवादी सरकार ने यह आपत्ति उठायी कि ब्रिटिश न्यायालय को किसी 
बिदेशी राज्य के मामले के सम्बन्ध में विचार करने का कोई भ्रधिकार नहीं है । 

इस मामले पर विचार करने वाले न्यायालय ने ब्रिटिश सरकार के विदेश 
कार्यालय से यह जाभकारी माँगी कि फ्रांको की राष्ट्रवादी सरकार को ब्रिटिश सरकार 
विदेशी सरकार स्वीकार करती है या नहीं । न्यायालय को इसका यह उत्तर मिला कि 
स्पेन की राष्ट्रवादी सरकार बार्सीलोना में स्थापित गणतन्त्रीय सरकार के साथ संघर्ष 
कर रही है, ब्रिटिश सरकार गणतन्त्रीय सरकार को स्पेन की कानूनी (06 |/6) 
सरकार स्वीकार करती है, यह राष्ट्रवादी सरकार को उत्त ) स्पेन के सब बास्क प्रान्तों 
पर वास्तविक (066 (800 ) नियन्त्रण करने वाली सरकार मानती है और राष्ट्रवादी 
सरकार स्पेन की किसी दूसरी सरकार के अधीन नहीं है। राष्ट्रवादी सरकार विदेशी 
(70८87) राज्य है या नहीं, यह काननी प्रश्न है, इसका निर्णाय करना न्‍्यायालम का 
कार्य है। बह यह कार्य इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर करेगा । 

इस विषय में अदालत ने यह फैसला किया कि जनरल फ्रांको की राष्ट्रवादी 
सरकार विदेशी सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न (50ए८शंह्टा)) राज्य है। सम्पत्ति में उसका हित 
(7८८४) है, भ्रत: उस पर ब्रिटिश न्यायालय में मामला नहीं चलाया जा सकता। इस 
निरंय के बिरुद्ध प्रिवी कौन्सिल में अपील की गई। किन्तु यह स्वीकार नहीं हुई। लाई 
एटकिन ने अपने निर्णय में लिखा---'वास्तविक प्रशासन के नियन्त्रण करने का प्रथवा 
प्रभावशाली प्रशासनात्मक नियन्त्रण करने का अभिप्राय मैं यह समझता हें कि यह एक 
सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न (50₹८८ंट्टा)) सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन 
करमा हे---कानून भौर व्यवस्था को बनाये रखना, न्यायालयों की स्थापना करना तथा 
इन्हें चलाते रहना, एक प्रदेश के निवासियों के एक-दूसरे के साथ तथा सरकार के साथ 
सम्बन्धों को नियन्त्रण करने वाले कानून को बनाना तथा लागू करना। आवश्यक रूप 
से इसका ध्वनितार्थ यह भी है कि यह सैनिक भौर असैनिक कार्यों के लिये भ्रनेक प्रकार 
की सम्पत्ति के स्वामी होने तथा उसके नियन्त्रण करने का भ्रधिकार रखती है, इस 
सम्पत्ति में लड़ाकू तथा व्यापारिक दोनों प्रकार के जहाजों का समावेश होता है। उपर्यक्त 
भवस्थाों में मुझे यह प्रतीत होता है कि यदि किसी प्रदेश में वहाँ किसी भन्‍य सरकार 
के वशवर्ती न होने पर, उपर्युक्त विशेषतायें रखने वाली किसी सरकार को मान्यता 
प्रदान की जाती है तो यह इसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से बिदेशी सम्पूर्णा प्रभत्व- 
सम्पन्न राज्य के समान मान लेना है ।' 

(७) मिधेल बनाम जोहोर का सुल्लाभ (१६६४)--(सर्वोक्षण शासक को 
विदेशी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से छूट )--मलाया में भ्रवस्थित जोहोर नामक राज्य 
के एक सुल्तान ने इंगलंण्ड में निवास करते हुए एल्बर्ट बेकर (७८६ ४०४/८८/) का 
नाम धारण किया । मिधेल ()/(8]0) नामक ब्रिटिश महिला से उसका इस रूप में 
बरिचय हुआ । बाद में इस महिला ने उसपर वच्षन भंग का भारोप करते हुए यह 
मुकहमा चलाया कि उसते उसके साथ विवाह करने का बचन दिया था, किन्तु इसे पूरा 
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नहीं किया । सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि वह एक स्वतन्त्र सर्वोच्च 
शासक (]0९एशातथा। $0९८हशंड्ठा 7707) है, प्रतः ब्रिटिश न्यायालयों का उस पर 
कोई क्षेत्राधिकार ()पा50070॥) नहों है। न्यायालय ने उसकी बात स्वीकार करते 
हुए मिघेल की प्रार्थना को अ्रस्वीकार कर दिया । 

इस पर मिघेल ने उच्च-भ्रदालत में अपील की । उसका यह कहता था कि 
प्रतिवादी अ्पने-प्रापको उसे एक निजी व्यक्ति (7५४8० ॥0शं0ध४ न) बताता रहा 
है, इस रूप में वह इंगलैंड का प्रजाजन है और ब्रिटिश न्यायालयों का उस पर क्षेत्रा- 
घिकार है। यह बात भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पायी कि प्रतिवादी एक स्वतन्त्न 
सम्पूर्गा प्रभूत्वसम्पन्न शासक है, इस विषय में औपनिवेशिक कार्यालय ((००ांशों 
(0706 ) का पत्र पर्याप्त प्रमाण नहीं है । 

लाई एशर (7७67) ने इस मामले में निर्णाय देते हुए कहा--आऔपनिवेशिक 
कार्यालय ((007०2 (006) का पत्र इस विषय में पूरी तरह प्रामाणिक है कि 
प्रतिवादी जोहोर के सुल्तान के रूप में स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शासक है । 
न्यायाधीश ने ग्रपील करते वालों का यह तक॑ भी स्वीकार नहीं किया कि निजी तौर 
पर रहने के कारण प्रतिवादी स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शासक के विशेषाधिकारों 
से वंचित हो गया है। उसने पार्लेमेण्ट बैल्जे (?क|थ॥0॥0 9९४८) के निर्णय को उद्धत 
करते हुए कहा--“अ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रत्येक सम्पूर्ण प्रभुत्वसर यन्‍न राज्य 
(50ए८०८ंट॥ $09 ) सभी सम्पूर्णा प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों की स्वतन्त्रता तथा प्रतिप्ठा 
का झ्ादर करता है। प्रत्येक राज्य किसी भी सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पनन शासक पर अपने 
न्वायालयों के क्षेत्राधिकार की सत्ता मानने से इन्कार करता है, विदेशी शासक पर 
न्यायालय तभी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जब कि इसे ऐसा करने को 
कहा जाय तथा शासक इसके क्षेतज्नाधिकार को स्वयमेव स्वीकार कर ले । यदि शासक 
ऐसा स्वीकार नहीं करता तो न्यायालय का उस पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ।” इन 
कारणों से श्रपील को नामंजूर कर दिया गया । 

(८) स्टीमशिप लोटस (१९२७ )--(प्रादेशिक और वेयक्तिक क्षेब्राधिकार 
सम्बन्धी विवाद तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय कान्‌त )--लोटस ($, $. 70/05) एक फ्रण जहाज 
था। यह २ भश्रगस्त १६२६ को टर्की के एक बन्दरगाह कुस्तुन्तुनिया की श्रोर जा रहा 
था। सिगरोी भ्रन्तरीप से छः मील दूर तुर्की के प्रादेशिक समुद्र से बाहर महासमुद्र 
(पस्ांह्ा। $८8 ) में, तुर्की के कोयला ढोने वाले बोज़ कोर्ट (80प2 £0ण॥) नामक 
जहाज से इसकी टक्कर हो गई, परिणामस्वरूप बोज़ कोर्ट डूब गया ओर इस पर 
बिद्यमान भाठ तुक नागरिकों को श्रपने प्राण गँवाने पड़े । इस टक्कर के समय फ्रेंच 
जहाज पर ल॑ैफ्टिनेण्ट देमोन (/0८770॥8$ ) की निरीक्षण की ड्यूटी थी, बोज कोर्ट जहाज 
का कप्तान हसन ब था। 

३ भ्रगस्त को लोटस कुस्तुन्तुनिया पहुँचा । तुकके भ्रधिकारियों ने इस दुर्घटना की 
जांच में देमोन से गवाही देने की प्रार्थना की, ५ झ्रगस्त को उसे तथा हसन बे को बन्दी 
बना लिया गया । देमोन की गिरफ्तारी से पहले इसकी कोई सूचता फ्रेंच बाणिज्य 
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महादुत ((0०75०]-0८॥८7७| ) को इसलिये नहीं दी गई कि वह भाग न जाय । इस 
गिरफ्तारी का उद्देश्य उक्त दुर्घटना में डूबे तुक नागरिकों के परिवारों की प्रार्थना पर 
दोनों जहाजों के जिम्मेवार अधिकारियों पर मानवहत्या का प्रभियोग चलाना था । 

तुर्की की फौजदारी अदालत में मुकहमा चलने पर ले० देमोन ने यह श्रावेदन 
किया कि फ्रेंच प्रजाजन होने से तथा दुर्घटना के महासमुद्र में घटित होने के कारण तुर्की 
के न्यायालयों को उस पर मुकहमा चलाने का क्षेत्राधिकार (>प्ञां500०70॥) नहीं है। 
ग्रदालत ने इस यक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसकी उपेक्षा और असावधानी को 
दुर्घटना का एक कारण मानते हुए उसे आठ दिन की जेल और २२ पौंड का जुर्माना 
किया, हसन बे को इसकी भ्रपेक्षा कुछ कठोर दण्ड दिया । 

फ्रेंच सरकार ने अपने क्‌टनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा इस बात पर बल दिया कि 
या तो ले० देमोन को मुक्त कर दिया जाय श्रथवा यह अ्रभियोग किसी फ्रेंच अदालत 
में चलाया जाना चाहिए। तुर्की की सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, किन्तु पेरिस के 
बहुस आग्रह पर वह इस बात के लिये सहमत हो गया कि क्षेत्नाधिकार के संघर्ष ((0०॥- 
गिल ठ णांडताटा०) का यह मामला हेग के स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय ( ?८- 
॥स्‍0शा६ (0णा 07 पाया उप६४(०९) के सम्मुख लाया जाय । १२ अ्रक्टूबर 
१६२६ को जनेवा मैं दोनों देशों में इस सम्बन्ध में हुए समझौते के अनुसार यह मामला 
हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा गया। 

इस न्यायालय के समक्ष दो प्रश्त विचार के लिये लाये गये--(१) क्या तुर्की 
ने अपने देश के कानून के अनुसार फ्रेंच स्टीमर लोटस के क॒स्तुन्तुनियाँ पहुँचने पर ले० 
देमोन पर हसन बे के साथ संयुक्त रूप में फौजदारी मुकहमा चलाकर भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के रिद्धान्तों के प्रतिकल आचरण किया है ? (२) यदि पहले प्रश्न का उत्तर 
हाँ में हो तो ले० देमोन को आर्थिक क्षतिपूर्ति की राशि कितनी दी जानी चाहिए। यह 
राशि भ्रन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के श्रनुसार इस प्रकार के मामलों में दी जाने वाली राशि 
के अनुरूप होनी चाहिए 

पहले प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में उग्र मतभेद था। 
इसके सभापति के निर्गायक मत द्वारा पहले प्रश्न का नकारात्मक फंसला करते हुए यह 
कहा गया कि तुर्की ने फ्रेंच स्टीमर के कु॒स्तुन्तुनिया पहुँचने पर इसके फ्रेंच नागरिक ले० 
देमोन पर त॒क अदालत में हसन बे के साथ फौजदारी का संयुक्त मामला चलाने में 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं किया । पहले प्रश्न का नकारात्मक 
उत्तर होने के कारण ले० देमोन को [मुग्रावजा देने के दूसरे प्रश्न पर न्यायालय को 
निरगाय देने की श्रावश्यकता ही नहीं पड़ी । 

फ्रेंच सरकार ने इस मामले में तुर्की से यह माँग की थी कि वह देमोन पर 
मामला चलाने का तथा अपना क्षेत्राधिकार रखने का भश्रन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकृत 
कोई प्रमाण उपस्थित करे । तुके सरकार ने इस विषय में अपने पक्ष में २४ जुलाई 
१६२३ को लोज़ान में हुए समझौते की १५वीं धारा को उपस्यित किया और न्यायालय 
ने इस प्रमाण को स्वीकार किया । 
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इस विषय में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप की विवेचना करते हुए न्यायालय ने 
यह मत प्रकट किया--“ भअ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्धों का नियमन 
करता है । झतः: इस क्षेत्र में राज्यों पर लागू होने वाले नियम उनकी अ्रपनी स्वतन्त्र 
इच्छा से प्रादुर्भत होते हैं, इन्हें पारस्परिक समझौतों में व्यक्त किया जाता है अ्रथवा ये 
नियम ऐसी प्रथाग्नों से निश्चित होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से सब देश स्वीकार करते हैं। 
इन नियमों की स्थापना का प्रयोजन सहवर्ती (००-८५»॥॥8 ) एवं स्वतन्त्र समुदायों के 
आपसी सम्बन्धों का इस दृष्टि से नियमन करना होता है कि ये अपने सामान्य उद्देश्यों 
की पूर्ति कर सकें। अ्रतः राज्यों की स्वतन्त्रता को मर्यादित करने वाले ऐसे प्रतिबन्धों 
(२८६ध४८४०॥5$) की कल्पना (?7८४७॥७४०॥$) नहीं की जा सकती, जो राज्यों 
द्वारा स्वीकार न किये गये हों । 

“४ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य पर सबसे बड़ा प्रतिवन्ध यह है कि वह 
दूसरे राज्य के प्रदेश में श्रपनी शक्ति का प्रयोग बिल्कूल नहीं कर सकता। इस प्रकार 
राज्य का क्षेत्राधिकार (उणा$00००) निश्चित रूप से प्रादेशिक है। कोई राज्य 
इसका प्रयोग अपने प्रदेश से बाहर नहीं कर सकता, केवल भश्रन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज 
या समझौते द्वारा ग्रनुमति दिये जाने पर ही कोई राज्य अपने प्रदेश से बाहर अपनी 
सत्ता का प्रयोग कर सकता है । 

“ किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि श्रन्तर्शष्ट्रीय कानून 
(किसी राज्य को अपने प्रदेश में किसी ऐसे मामले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक 
'सकता है, जिसका सम्बन्ध इस राज्य के प्रदेश से बाहर हुए कार्यों से हो तथा जिसमें 
इसे ऐसा करने की अनुमति देने वाला ग्रन्तर्राप्ट्रीय कानून का कोई नियम न हो । यह 
दृष्टिकोण तभी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सब राज्यों 
के सम्बन्ध में एक ऐसा सामान्य प्रतिबन्ध मान लिया जाय कि बे अपने प्रदेश से बाहर 
विद्यमान व्यक्तियों और सम्पत्ति तथा कार्यो के सम्बन्ध में अपने कानूनों को लागू नहीं 
करेंगे तथा इनके विषय में अपने न्यायालयों का क्षेत्राधिकार नहीं मानेंगे । किन्तु 
वर्तमान समय में निश्चित रूप से ऐसी स्थिति नहीं है । राज्यों का क्षेत्राधिकार सीमित 
'करने के स्थान पर, यह उन्हें इस विषय में बहुत बड़ी मात्रा में कार्यवाही करने का 
विवेक (7)82०॥४0॥) प्रदान करता है । इन अवस्थाओं में फ्रेंच सरकार का यह दावा 
ठीक नहीं है कि तुर्की को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अत्तर्राष्ट्रीय 
कानून का कोई नियम प्रमाण के रूप में उपस्थित करना चाहिये । ' 

फ्रेंच सरकार ने निम्नलिखित युक्तियों के आ्राधार पर यह तर्क उपस्थित किया 
कि उपर्युक्त सिद्धान्त तुर्की को इस मामले में फ्रेंच प्रजाजन का फौजदारी मामला सुनने 
का क्षेत्राधिकार प्रदात नहीं करता-- 

(१) भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य को यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि 
बह विदेशियों द्वारा देशान्तर (8०7०००) में किये गये अपराधों के सम्बन्ध में केवल 
थीड़ित व्यक्ति की नागरिकता के श्राधार पर कार्यवाही कर सके । इस मामले में तु्क 
सरकार ने डूबने वाले तु्कों की मानवह॒त्या का आरोप ले० देमोन पर लगाया है झौर 
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इन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता तुक॑ होने के कारण वह अपनी फौजदारी अदालत में देमोन 
पर मामला चला रही है, किन्तु देमोन तुर्की का नागरिक नहीं है और यह अ्रपराध तुर्की 
की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर महासमुद्र में फ्रेंच जहाज पर किया गया है, अतः तुर्को 
की सरकार को ऐसे भ्पराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून यह स्वीकार करता है कि महासमुद्र में किसी जहाज 
पर जो घटनायें होती हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का एकमात्र अधिकार उसी 
देश को होता है, जिस देश का भण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो । लोटस स्टीमर 
पर फ्रंच पताका थी, ग्रत: महासमुद्रों में इस पर हुई सब घटनाओं के सम्बन्ध में कार्य- 
वाही करने का ग्रधिकार केवल फ्रांस की सरकार को है । 

(३) यह सिद्धान्त टक्कर या भिडन्त (८०!॥॥४०॥) होने की दशा में विशेष 
रूप से लाग्‌ होता है। 

न्यायालय ने पहली युक्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए फ्च सरकार का यह 
दावा स्वीकार नहीं किया कि कोई राज्य किसी विदेशी द्वारा देशान्तर में किये गये अप- 
राध को केवल पीडित व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर दण्डित करने का अ्रधिकार 
नहीं रखता । भनेक देशों के न्यायालय अ्रपने फौजदारी कानन के सम्बन्ध में यह व्याख्या 
करते हैं कि ग्रपराध करने के समय भले ही उसे करने वाले व्यक्ति दूसरे राज्य के प्रदेश 
में हों, फिर भी वे भ्रपराध राष्ट्रीय प्रदेश में ही किये गये समझे जाते हैं, बशरतें कि प्रपराध 
का एक घटक ((०7५7प0८॥) तत्व, विशेष रूप से इस भ्रपराध के प्रभाव उनके प्रदेश 
में पड़े हों । इस मामले में दुर्घटना के परिणामस्वरूप तुर्कों के डुबने का प्रभाव तुर्की पर 
पड़ा है, भ्रत: महासमुद्र में घटित होने पर भी इसके लिये उत्तरदायी बिदेशी प्रजाजनों 
पर अभियोग चलाने का अ्रधिकार टर्की की सरकार को है। 

फ्रेंच सरकार की दूसरी युक्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ने कहा--“यद्यपि यह सत्य है कि महासमुद्रों में यात्रा करते वाले जलपोतों 
पर उसी राज्य का भ्रधिकार होता है जिस राज्य का भण्डा उन पर होता है, तथापि 
इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि राज्य को प्मपने प्रदेश में उन कार्यों के 
सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जो महासमुद्रों में विदेशी जहाजों पर हुए हों । यदि 
महासमुद्रों में किया गया कोई भ्रपकारपूर्णा कार्य श्रपना प्रभाव दसरे देश का झण्डा 
फहराने वाले जलपोत पर अथवा दूसरे देश के प्रदेश पर डालता है तो इस दशा में बही 
सिद्धान्त लाग होंगे, जो विभिन्न राज्यों के प्रदेशों में हुए अभ्रपराधों पर लाग॒ होते हैं। 
प्रस्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जो भ्रपराधों के प्रभावों को प्राप्त 
करने वाले जहाज पर स्वामित्व रखने वाले राज्य को इस बात से रोक सके कि यह 
प्रपराध उस राज्य के प्रदेश में हुआ है भौर उसे भ्रपराधी को दण्ड देने का पूरा भ्रधिकार 
है ।' 

तीसरी युक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय का यहू मत था कि जहाजों की टक्कर 
के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसके भ्रनुसारे फौजदारी 


कार्यवाही करने का एकमात्र या भ्रतन्‍्य क्षेत्राधिकार (£70७8४८ उप750/000॥0) केबल 
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उसी राज्य को है, जिसका झण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो । 

“इस मामले में ले० देमोन पर उसकी लापरवाही ग्रथवा झ्रसावधानी के लिये 
मुकहमा चलाया गया। यह भ्रपराध यद्यपि उसने लोटस जहाज पर किया, किन्तु इसके 
प्रभाव बोज़ कोर्ट जहाज पर पड़े। कानूनी दृष्टि से ये दोनों तत्व सर्वथा पृथक न हो 
सकने वाले तथा ऐसी रीति से मिले हुए हैं कि उनको पृथक कर देने से अपराधी की 
सत्ता ही नहीं रहती । न्याय की आ्रावश्यकतायें प्री करने के लिये तथा दोनों राज्यों के 
हितों को प्रभावशाली रीति से सुरक्षित रखने के लिये यह उचित है कि इस मामले में 
नतो दोनों राज्यों में से किसी एक का एकमात्र क्षेत्राधिकार (>णैप्रशए8 उंप्रा$त0- 
(0॥ ) माना जाय और न ही दोनों में से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार, उनके जहाजों पर 
होने वाली घटना तक सीमित किया जाय । यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य इसमें 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके तथा ऐसा करते हुए वह पूरी घटना पर विचार करे। 
ग्रत: यह मामला समवर्ती क्षेत्राधिकार ((णाट्प्राथा: [प्रा)50000॥) का है श्रर्थात्‌ 
इसमें दोनों देशों को कार्यवाही करने का ग्रधिकार है ।' 

उपर्युक्त विचार करने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्न्तर्राष्ट्रीय 
कानून द्वारा प्रत्येक सम्परां प्रभुत्वसम्पन्न राज्य को प्राप्त होने वाले विवेक ([2506- 
४07 ) के आधार पर टर्की ने यह फौजदारी कार्यवाही की है, ग्रत: उसने अन्तर्राष्ट्रीय 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्य नहीं किया । 

कुछ झ्रालोचकों का यह मत है कि स्थायी भ्नन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय का यह 
निर्णाय ठीक नहीं था। चाहे सभापति के निर्णायक मत से फ्रांस के मत को अस्वीकार कर 
दिया गया, किन्तु सही मत वही था, क्योंकि सार्वजनिक जहाज महासमुद्रों पर विदेशी 
राज्यों के क्षेत्राधिकार से मुक्त (प्रगणा०) रहते हैं। शान्ति काल में यह सिद्धान्त 
विशेष रूप से लागू होता है । जब लोटस तथा बोज़ कोर्ट में टक्कर हुई, उस समय किसी 
प्रकार का युद्ध नहीं चल रहा था, अ्रत: टर्की को फ्रांस के जहाज पर या फ्रेंच प्रजाजन 
पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहों था । 

(६) दो बजिनिमस (१८७३ )-- (प्रादेशिक क्षेत्राधकार )--१८७० ई० में 
बजिनियस (५ा।४70$) नामक जहाज की रजिस्ट्री सं० रा० श्रमरीका में हुई थी। 
१८७३ में पश्चिमी हिन्द द्वीपसम ह (१४०४ ॥70॥८5) के क्‍्यूबा टापू में स्पेत के आधि- 
पत्य के बिरुद्ध विद्रोह हुभा । उस समय इस जहाज को बिद्रोहियों ने ले लिया। यह 
जमैका टापू की राजधानी किगस्टन से, ऊपर से दिखाने के लिये तो, कोस्टा रिका नामक 
राज्य की ओर रवाना हुभा, किन्तु इसका वास्तविक लक्ष्य क्‍यूबा पहुँचना भा । इस 
समय एक स्पेनिश जंगी जहाज ने इसका पीछा किया, इससे बचने के लिये कुछ समय 
तक इसने हैटी टाप के एक बन्दरगाह में शरण ली । इसके बाद यह पुनः क्‍्यूबा की झोर 
रवाना हुझा, महासमुद्र में स्पेन के टार्नेंडो (707200 ) नामक युद्धपोत ने इसका 
पुन: पीछा किया और इसे पकड़ लिया । पकड़े जाने के समय इस जहाज पर बंड़ी मात्रा 
में हथियार, गोलाबारूद तथा काफी संख्या में ऐसे यात्री पाये गये, जो कयूबा के विद्रो- 
'हियों को सद्दायता देने के उद्देश्य से बहाँ जा रहे थे। किन्तु इसमें कुछ ब्रिटिश यात्री 
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भी थे, जो इस पर कोस्टा रिक्रा जाने के इरादे से सवार हुए थे भौर उन्हें इसके क्यबा 
की ओर जाने का कुछ भी ज्ञान नहीं था। 
वजिनियस को पकड़ने के बाद इसे पूर्वी क्यूबा के सानटियागों बन्दरगाह में ले 
जाया गया, यहाँ यात्रियों को तथा नाविक-वर्ग को बन्दी बना लिया गया, इन पर समद्री 
डकती (7॥78०9५) तथा विद्रोहियों को सहायता देने के आरोप लगाये गए। एक फौजी 
अदालत ने ग्रन्य यात्रियों के साथ १६ ब्रिटिश तथा € ग्रमरीकी यात्रियों पर लगाये 
जाने वाले उक्त आरोपों पर विचार किया तथा यात्रियों में से ३७ को गोली से उड़ाने 
का दण्ड दिया, इनमें १६ ब्रिटिश प्रजाजन थे । 
ग्रेट ब्रिटेन तथा सं० रा० भ्रमरीका की सरकारों ने स्पेन से इस दण्ड के विरुद्ध 
'तीब् प्रतिवाद किया, उसे यह कहा कि वह प्राणदण्ड की आज्ञा को प्रब झ्ागे क्रियाविन्‍्त 
न करे । इस पर स्पेन की सरकार ने उस समय तक जीवित ब्रिटिश प्रजाजन अ्रमरीकी 
सरकार को सौंप दिये, क्योंकि इस जहाज पर श्रमरीकी झण्डा फहरा रहा था। इस 
मामले में विवादास्पद प्रश्न यह था कि स्पेनिश सरकार द्वारा ब्रिटिश तथा ग्रमरीकी 
नागरिकों पर संक्षिप्त मुददमा चलाना ($पग7गा4५ ४78] ) और दण्ड देना कहाँ तक 
न्‍्यायोचित था । स्पेन की सरकार का यह कहना था कि वर्जिनियस जहाज पर हथियार 
ओर गोलाबारूद लदा हुझ्ना था, इसकी यात्रा भी बड़ी सन्देहजनक थी, इसके कुछ यात्री 
निश्चित रूप से क्यूबा के विद्रोहियों को सहायता देने के उद्देश्य से जा रहे थे, अतः इस 
जहाज को समुद्री डकती (0॥90५) के कार्य में लगा हुआ समझना चाहिये । 
इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि इसमें ब्रिटिश यात्री इस 
विश्वास के आधार पर सवार हुए थे कि जहाज कोस्टा रिका की श्रोर सद्भाव से 
(307206 ) यात्रा कर रहा है, यात्रियों का पकड़ना श्रौर निरोध (700॥07 ) 
भले ही वध हो, किन्तु संक्षिप्त ढंग ($प्रशराक्ा/ ॥थ्ाा॥८/ ) से उनको प्राणदण्ड देने 
का बिल्कुल कोई औचित्य नहीं था । इन पर समुद्री डकती का कोई आरोप नहीं लगाया 
जा सकता, क्योंकि जहाज ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था । इस विषय में ग्रावश्यकता 
(२८८८५5आ७५ ) या आत्मरक्षा ($2(0००7०८) का तक नहीं स्वीकर किया जा 
“सकता, क्योंकि जहाज को पकड़ लेने के बाद उससे किसी प्रकार का कोई भय नहीं 
रहा था। इस विषय में वाशिंगटन में तीन देशों के मध्य हुए एक सम्मेलन के परि- 
णामस्वरूप स्पेन को वर्जिनियस जहाज, इसके बचे हुए यात्री और नाविक सं० रा० 
अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन को लौटाने पड़े तथा उसे फौजी अ्रदालत की श्राज्ञा से मारे 
गए ब्रिटिश प्रजाजनों के परिवारों को हजने की राशि देनी पड़ी । 
इस मामले में एक अन्य विवादास्पद प्रश्न यह भी था कि क्या स्पेन, सं० रा० 
अमरीका में रजिस्ट्री हुए तथा उसका क्षण्डा फहराने वाले जहाज के, महासमुद्र (प्रांह्ठा 
.$८85 ) में होने पर इसका पीछा या झ्ाक्रमण कर सकता है। सं० रा० श्रमरीका के 
महान्यायवादी (400076५४-0८४८०) का कहना था कि “इस जहाज की रजिस्ट्री 
“कपटपूर्ण (78000८॥६) थी, उसे भ्रमरीकी फण्डा फहराने का कोई भ्रधिकार नहीं 
था, किन्तु फिर भी वह समुद्र में विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप से उतना. ही. मुक्त था, 
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जितना ठीक ढंग से रजिस्ट्री कराने पर होता है । स्पेन को श्रमरीकी झण्ड वाले जहाज 
को उसी हालत में पकड़ने श्रोर निरोध करने का अभ्रधिकार था, जबकि यह स्पेन के 
प्रादेशिक समुद्र में क्यूबा के विद्रोहियों को सहायता पहुंचा रहा हो ।” 

(१०) क़िस्टीना (१६३८ ) क्षेत्राधिकार--इस मामले में यह प्रतिपादित किया 
गया था कि विदेशी राज्य किसी अन्य देश के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त होता 
है। १९३७ में स्पेन में गृहयुद्ध चल रहा था । जनरल फ्रांकों ने स्पेन की तत्कालीन 
गराराज्यवादी सरकार (२८०ए४।८क॥ (50५"७77727( ) के विरुद्ध विद्रोह करके उससे 
बहुत सा प्रदेश छीन लिया था | ६ जून १६३७ को उसने स्पेन के एक बड़े बन्दरगाह 
बिल्बोश्ा (8009 ) पर भ्रधिकार कर लिया । स्पेन के भ्रधिकांश जहाजों की रजिस्ट्री 
इस बन्दरगाह में हुई थी । २८ जून १६३७ को गरा।राज्यवादी सरकार ने एक सरकारी 
ग्रादेश द्वारा बिल्बोशा में रजिस्ट्री हुए सब जहाज श्रपने भ्रधिकार (रि८तर्पांभात0॥ ) में 
ले लिये । स्पेन की सरकार ने ग्रेट ब्रिटन में विद्यमान ऐसे जलपोतों की सूची देते हुए 
उन्हें यह निर्देश भेजे कि ये जहाज जब किसी भी ब्रिटिश बन्दरगाह में आयें इन पर 
अधिकार कर लिया जाय । इन आदेशों का पालन करते हुए स्पेन के वाणिज्यदतों 
((०४५०$ ) ने चालीस जहाजों पर कठ्जा कर लिया । इनमें से एक जहाज क़्िस्टीना 
((7580॥9 ) भी था । 

क्रिस्टीना जलपोत के मालिकों ने स्पेनिश सरकार की इस कार्यवाही का 
विरोध करते हुए इस विषय में ब्रिटिश न्यायालय से सहायता माँगी और इस विषय में 
निषेधाज्ञा प्राप्त की । इस पर स्पेन की गणराज्वादी सरकार ने २७ जुलाई १६३७ को 
कुछ शर्तों के साथ ब्रिटिश न्यायालय में उपस्थित होते हुए यह प्रार्थना की कि उसकी 
जलपोत प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही को रोकने वाली निषेधाज्ञा को इस 
यूक्ति के आधार पर रह कर दिया जाय कि यह जलपोत गणराज्यवादी सरकार के अधि- 
कार में है श्रौर इस मामले में एक विदेशी राज्य श्रर्थात्‌ स्पेन की सरकार को पक्ष बना 
दिया (॥770690 ) गया है तथा स्पेन की सरकार इस विषय में न्यायालय का क््षेत्रा- 
घधिकार तथा इसका आदेश मानने को तैयार नहीं है | गणराज्यवादी सरकार का इस 
जहाज पर इसलिये भी अ्रधिकार है कि इस विषय में स्पेत की सरकार २८ जून १६३७ 
को इस जहाज को अपने कब्जे में लेने के आदेश प्रसारित कर चुकी है। जहाज के 
मालिकों की यह दलील थी कि स्पेन की गरणराज्यवादी सरकार द्वारा जहाजों पर कब्जा 
करने का आदेश ब्रिटिश बन्दरगाहों में विद्यमान स्पेनिश जहाजों पर लाग्‌ नहीं हो 
सकता तथा उस सरकार को इस विषय में कोई अधिकार नहीं दे सकता है। जहाज के 
मालिक की इच्छा के विरुद्ध इस पर गणराज्यवादी सरकार द्वारा अ्रपना भअभ्रधिकार 
स्थापित करना ब्रिटेन की प्रादेशिक प्रभुसत्ता का उल्लंघन करना है । एक विदेशी राज्य 
किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार की उन्मुक्ति की माँग नहीं कर सकता, जिस 
पर यह स्वामित्व का नहीं, अपितु केवल कब्जे का या नियन्त्रण के श्रधिकार का ही 
दावा कर सकता है । 

किन्तु ब्रिटिश न्यायालयों ते जहाज के मालिकों की उपर्युक्त वृक्तियाँ श्रस्थीकार 
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करते हुए यह निर्णाय दिया कि एक विदेशी राज्य या राजा को उसकी इच्छा के 
विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोई पक्ष नहीं बनाया जा सकता, भले हो यह 
कार्यबाहौ विदेशी राजा के शरीर (?८४४07) के बिरुद्ध हो अथवा इसका सम्बन्ध 
उसको किसो विशेष सम्पत्ति से हो भथवा उससे कोई हर्जाना बसूल करना हो । इसके 
अतिरिक्त विदेशी राजा के स्थामित्थ में प्रथबा नियन्त्रण में विद्यमान किसी सम्पत्ति को 
किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा रोका या जब्त नहीं किया जा सकता, भले ही इस कानूनी 
प्रक्रिया में बह कोई पक्ष बना हो वा न बना हो। 

(११) दो स्क्तर एक्सचेंल जि० संकफंडडल (१८१२) क्षेत्राधिकार--स्क्तर 
एक्सचेंज (॥॥6 5०00णालाः &»८क्रा7८) एक जहाज था। इसका स्वामी एक 
अमेरिकन था। यह सं० रा० अमेरिका के बाल्टीमोर तामक बन्दरगाह से १८१० में स्पेन 
की ओर जा रहा था । उस समय नैपोलियन की ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन आदि योरोप के 
अधिकांश देशों के साथ लड़ाई चल रही थी, किन्तु सं० रा० ग्रमेरिका के साथ लड़ाई 
नहीं थी । नेपोलियन ने शल्ु॒देशों के बन्दरगाहों को जाने बाले सभी जहाजों को 
पकड़ने का आदेश दे रखा था । इसके अनुसार स्पेन जाने वाले इस जहाज स्कनर को 
भी पकड़ लिया गया, इसके बाद यह सं० रा० अमेरिका के फिलाडेल्फिया के बन्दर- 
गाह में बहुत देर तक खड़ा रहा। इस स्थिति में इसके स्वामी मंक्फंडडन ने भ्रमेरिकन 
सरकार से इस जहाज को इस प्राधार पर उसे लोौटाने की प्रार्थना की कि यह उसका 
है तथा किसी न्यायालय ने इस जहाज के मामले पर विचार करके इसे फ्रांस को नहीं 
दिया है । 

इस मामले में भ्रमेरिकन सरकार का यह दावा था कि सं ० रा० अमेरिका और 
फ्रांस मैं शान्तिपूर्ण सम्बन्ध है, भ्रत: फ्रांस के सावंजनिक जलपोत अमेरिका के बन्दरगाह 
में बिना किसी रोक-टोक के प्रविष्ट हो सकते हैं। पेन्सिलबनिया की जिला अदालत 
(08070 (००४) ने सरकार की इस युक्ति को स्बीकार करते हुए जहाज के मालिक 
को उसका जहाज लोटाने की प्रार्थना भस्वीकार कर दी क्योंकि इसकों जब एक बार 
फ्रांस ने लड़ाई में पकड़ लिया भोर यह फ्रांस द्वारा अधिकृत जहाज के रूप में भ्रमेरिकन 
बन्दरगाह में प्रविष्ट हुआ ता इसे फ्रांस का पोत समझा गया तथा इसे अभ्रमेरिका क 
अधिकार-क्षेत्र से बाहर समझना गया। किन्तु जिला भ्रदालत के उपर्युक्त नियम के 
विरुद्ध दौरा भ्रदालत ((7०प०ं (०ए०ा) में की गई स्‍्रपील स्वीकार कर ली गई । 
इसके बाद इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में प्रपील की गई तथा प्रधान न्यायाधीश 
मार्शल ने दौरा भ्रदालत के निर्णय को उलटते हुए जिला भ्रदालत के निर्णय को स्वीकार 
किया तथा प्रादेशिक एवं वैयक्तिक क्षेत्राधिकार (]6७7700798| 0 ए९४074 उपा7390- 
४०॥ ) के प्रश्त पर महत्वपूर्ण बिवेबना की । इस निर्णय में पह माना गया कि स्कनर 
एक ऐसे विदेशी राजा की सेवा में लगा हुआ्ला सावंजनिक सैनिक पोत (?प0॥0 कार 
४८४४८) था, जिसके साथ भ्रमेरिका के सम्बन्ध मँत्रीपूर्ण ये । इस जहाज को यहाँ इस 
बात को पहले से ही मानकर लाया गया होगा कि फ्रांस के भ्रधिकार में होने के कारण 
यह अमेरिकन सरकार के क्षेतब्राधिकार से मुक्त हीगा । 


फ 
'ह! 


झस्तरष्ट्रीय कासन के महत्वपूर्ण सासले ६०७ 


इस विषय में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए माशंल ने 

अपने निर्णय में लिखा था--“जब किसौ एक राष्ट्र के युद्धपोत एक मित्रदेश के बन्दर- 
गाह में प्रविष्ट होते हैं तो इस विषय में यह समझ लेना चाहिये कि मित्रदेश इस बाल 
के लिए अपनी सहमते ((075८॥।) देता है कि यह जहाज उसके क्षेत्राधकार से 
मुक्त समझे जायें ।” एक सावंजनिक युद्धपोत (4 7७०॥० 77060 $४#9) बिदेशी 
राष्ट्र की सैनिक शक्ति का एक हिस्सा होता है, यह उस देश के राजा की सीधी कमान 
((०7्रा॥4॥06 ) में उसके ग्रादेश का पालन करता है, राजा पग्रपने कुछ राष्ट्रीय उद्देश्यों 
को पूरति के लिए इस जहाज का प्रयोग करता हैं । बह किसी विदेशी राज्य को दस 
उद्देश्यों की पूति में बाधक नहीं बनने देना चाहता है । प्रत्येक राष्ट्र को अपने प्रदेश की 
सीमाप्रों में पूर्ण एवं निर्बाध अधिकार प्राप्त होता है, यदि उसे ऐसा अ्रधिकार न॒प्राप्स 
हो तो उसकी प्रभुसत्ता (50५&०ंट79) का कोई ग्रन्थ या महत्व नहीं रह जायेगा, 
वह सीमित हो जायेगी । प्रत्येक राष्ट्र पर उसके क्षेत्र में कोई विदेशी शक्ति प्रतिबन्ध् 
नहीं लगा सकती है, किन्तु वह अपनी इच्छा से स्वयमंब अपने पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगाता है । इनमें से एक प्रतिबन्ध यह भी है कि वह भ्पनी सीमा में विद्यमान विदेशी 
राजाप्रों के जहाजों को अपने क्षेत्राधिकार से मुक्त कर देता है। स्कनर एक्सचेंज भी 
इसी प्रकार का जहाज है, ग्रत: सं० रा० भमेरिका के क्षेत्राधिकार से मुक्त है । 

(१२) कोर्फू बनल का सामला (१६४६)-- (प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, समुद्री 
सोभा )--उत्तरी कोर्फ्‌ चंनल (2०पि (/॥ध॥7०८।) या जलप्रणाली प्रल्वानिया तथा 
यूनान की सीमा का निर्माण करती है । इसका कुछ भाग इन दोनों राज्यों के प्रादेशिक 
समद्र में भ्राता है । ब्रिटिश नोसेना ने भ्क्टूबर १६४४ तथा जनवरी १६४४ में इसमें 
अपने समुद्री सुरंगें साफ करने वाले जहाज भेजे । उस समय यहां कोई सुरंग न पायी 
जाने से इस रास्ते को सुरक्षित घोषित किया गया। १५ मई १६४६ को इस प्रणाली 
में से गुजर रहे दो ब्रिटिश युद्धपोतों--भोरायन (0707 ) तथा सुप्ब (5792४) पर 
अल्बानिया के तट पर लगी तोपों ने गोलाबारी की । २२ भ्रक्टूबर १६४६ को इसी 
जलप्रणाली के भ्रल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र वाले हिस्से में से गुजरते हुए दो ब्रिटिश 
युद्धपोतों को यहाँ बिछाई गई सुरंगों से गहरी क्षति पहुंची । इसमें ४४ व्यक्ति मृत तथा 
४२ घायल हुए । इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस जलप्रणाली के मार्ग को सुरक्षित बनाने 
की दृष्टि के भन्तर्राष्ट्रीय सुरंग शोधक भायोग (707074] )(॥॥९ 5५८८ए॥१ 
(0गगरं$50॥ ) के निरणाय के भ्रनुसार यहाँ भ्पने सुरंग साफ करने वाले जहाज भेजने 
का निश्चय किया। १२-१३ नवम्बर १६४६ को भल्बानिया के भ्रधिकारियों की स्वीकृति 
पाये बिना ही ब्रिटिश बेड़े ने इस जलप्रणाली में सुरंगें साफ करने का कार्य किया और 
प्रल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में ठीक उस स्थान पर सुरंगों को बिछा हुआ पाया, जहाँ 
पिछली २२ भ्रक्टूबर को दुधेटना हुई थी। 

प्रल्वानिया ने ब्रिटिश बेड़े द्वारा उसके प्रदेश की सुरंगें साफ करने का कार्य 
अपनी प्रभुसत्ता का पूर्वायोजित भ्रतिक्रमण' (शल्याल्ाबाल्त शंणक्ञांणा त5 
80ए८८ां279 ) बताया और इसका तीज् प्रतिवाद किया । ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रश्न को 


६्‌्ण्द प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


सं० रा० संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में उठाया और ग्रल्बानिया पर यह आरोप लगाया 
कि इस जलप्रणाली में सुरंगों की सत्ता का उत्तरदायित्व अ्रल्बानिया पर है । २४ मार्च 
१६४७ को परिषद्‌ के बहुमत की यह सम्मति थी कि ग्रल्बानिया को इन सुरंगों की 
उपस्थिति का अवश्य ज्ञान था, इस प्रकार वह इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है। 
किन्तु सोवियत रूस ने अपने निषेधाधिकार (५४०४०) द्वारा इस प्रस्ताव को पास नहीं 
होने दिया। तत्पश्चात ग्रेट ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव रखा कि यह मामला भ्ञन्तर्राप्ट्रीय 
न्यायालय के पास निर्णाय के लिये भेजा जाय। सुरक्षा परिषद ने ६ अ्प्रेल १६४७ को 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा २५ मार्च १६४८ को हुए एक विशेष समझौते के 
प्रनुसार न्यायालय को निम्नलिखित दो प्रश्नों के निर्णय करने का कार्य सौंपा गया । 

(१) क्‍या भ्रल्वानिया भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन के अनुसार २२ अ्रक्टूबर १६४६ 
को होने वाले उन विस्फोटों के लिए उत्तरदायी है, जो उसके प्रादेशिक समुद्र में हुए ? 
क्या वह इस दुघेटना से हुई क्षति तथा मानवीय जीवन की क्षति के लिये जिम्मेवार 
है ? क्‍या इसकी क्षतिपूर्ति करना उसका कतंव्य है ? 

(२) क्या ग्रेट ब्रिटेन ने अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में २२ श्रक्टबर तथा 
१२-१३ नवम्बर के शाही बड़े के कार्यों द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय कानन के श्रनसार श्रल्बा- 
नियन जनता के गणराज्य की प्रभुसत्ता का अ्रतिक्रमण किया है ? क्या इस विषय में 
अल्बानिया को सन्तुष्ट करना उसका कार्य है ? 

न्यायालय ने पहले प्रश्न का निर्णय देते हुए यह कहा कि ग्रल्बानिया शअ्न्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून के अनुसार २२ ग्रक्टूबर १६४६ को होने वाले विस्फोटों के लिये तथा 
इनके परिणामस्वरूप हुई हानि तथा मानवीय जीवन की क्षति के लिये उत्तरदायी है 
तथा अ्ल्बानिया का यह कत्तंव्य है कि वह ग्रेट ब्रिटेन को इसका हर्जाना प्रदान करे। 
गल्वानिया को उत्तरदायी ठहराने का यह कारण दिया गया कि उसे इन सुरंगों का 
ज्ञान प्रवश्यमेव रहा होगा, किन्तु उसने इस विषय में जहाजों को उपर्यक्त चेतावनी देन 
में लापरवाही की । इस दुर्घटना के बाद अल्बानिया की सरकार ने इसके कारणों को 
खोजने तथा इसके लिये उत्त रदायी व्यक्तियों को दण्ड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया । 
न्यायालय ने श्रल्बयानिया की सरकार का यह मत स्वीकार नहीं क्रिया कि यह हानि 
बहकर ग्राने वाली (7]09078 ) सुरंगों से हुई, क्योंकि इस दुर्घटना में जितनी भीषण 
क्षति हुई, वह ऐसी सुरंगों से कभी नहीं हो सकती थी । न्यायालय ने ग्रेट ब्रिटेन का यह 
दावा भी पुष्ट प्रमाणों के श्रभाव में भ्रस्वीकार कर दिया कि ये सुरंगें अ्ल्बानिया की 
उपेक्षा ((0॥7५80०९) से यूगोस्लाविया ने बिछाई हैं। श्रत्बानिया को उत्तरदायी 
ठहराने का निर्णय पाँच के विरुद्ध ग्यारह के बहुमत से हुआ । सोवियत जज ने बहुमत 
के निर्णय से विरोध प्रकट करते हुए यह कहा कि किसी राज्य को संभावनाश्रों के भ्राधार 
पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु बहुमत ने अ्रल्वानिया को इस दुर्घटना में 
लापरवाही करने का दोषी पाया श्रौर उसे ब्रिटिश श्वरकार को क्षतिपूर्ति के लिये 


८,४३,६४७ पौण्ड देने को कहा । 
न्यायालम ने अल्वानिमा के इस दावे वर बिचार किया कि भ्रल्बानिया की सरकार 
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की पूर्व स्वीकृति के बिना ग्रेट त्रिटेन का श्रपने युद्धपोतों को अ्रत्वानिया के प्रादेशिक 
समुद्र में भेजता उसकी प्रभसत्ता का अतिक्रमण था । 

इस विषय में न्यायालय का यह मत था कि सामान्य रूप से यह स्वीकार किया 
जाता है, और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा भी यही है कि शान्तिकाल में प्रत्यक राज्य को तटवर्ती 
राज्य को पूर्व स्वीकृति लिये बिना ऐसे जलडमरूमध्य या जलप्रणाली में से अपने यद्धपोत 
भेजने का अ्रधिकार है, जो जलप्रणाली महासमुद्रों के दो बड़े भागों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय 
नौचालन का मार्ग बनी हुई हो । किन्तु इसमें एक वड़ी शर्त यह है कि लड़ाक्‌ जहाजों 
का यह गुजरना सर्वथा निर्दोष (#70०८2८॥) होना चाहिए अर्थात्‌ इसका उद्देष्स 
आक्रमणात्मक न हो। किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा याद कोई प्रतिबन्ध न 
लगाये गये हों तो किसी तटवर्ती राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह शान्तिकाल 
में अपन जलडमख्मध्य में से किसी राज्य के जहाजों के निर्दोप रूप से गुजरने पर 
प्रतिबन्ध लगा सके। न्यायालय की सम्मति में उत्तरी कोर्फ जलप्रणाली अ्न्तराष्याय 
महामार्गो की श्रेणी में आती है श्र शान्तिकाल मे कोई तटवर्ती राज्य किसी दूसरे 
देश के जहाजों को इसमें से गुजरने से नहीं रोक सकता । इन कारणों के झ्राधार पर 
न्यायालय ने अल्बानिया की सरकार का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि ग्रेट अ्रिटेन 
ने उसकी पूर्व स्वीकृति लिये बिना इस जलप्रणाली में अपने यद्धपात भेजकर उरकी 
प्रभुसत्ता का अतिक्रमण किया है। अ्रत: दो वोटों के विरुद्ध चौदह वोटों वे बहमल से 
न्यायालय ने यह निर्णय दिया क्रि २२ अक्टबर १६४८६ को अश्रल्बानिया के प्रादेशिक 
सम॒द्र में ब्रिटिश बड़े के कार्यों से ग्रेट ब्रिटेन ने अल्वानिया की प्रभसत्ता का अतिक्रमण 
नहीं किया । 

किन्तु १२-१३ नवम्बर १६४६ को ब्रिटिश रा अल्वानिया के प्रादेशिक 
समुद्र में उसकी स्वीकृति लिये बिना सुरंगे साफ करने के कार्य का न्‍्ययालय ने सज॑- 
सम्मति से ग्रेट ब्रिटन द्वारा गअ्ल्वानिया की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण घोषित किया। स्थाग।- 
लय की सम्मति में “इस प्रकार से दूसरे देश में हस्तक्षेप करने का तथाकथित अ्रिकार 
बल-प्रयोग की नीति का ही रूप समभा जाना चाहिये। भतकाल में इसके अनेक भीषण 
दुरुपयोग हुए हैं । वतमान अन्‍्तर्गाष्ट्रीय संगठन में कितने ही दोष क्या न हों, किना रमे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्थान नहीं दिय्रा जा सकता ।” न्यायालय ने ग्रेट ब्रिटन दा यह 
मत स्वीकार नहीं किया कि सृरगे साफ करने का उद्देश्य आत्मरक्षा और स्वावगस्बत 
था। “स्वतन्त्र राज्यों में एक-दूसरे की प्रादेशिक प्रभसत्ता के प्रति पूरा आदर झंता 
चाहिये, यह ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक आवश्यक ग्राधार है । स्थायालय ने इृगधि 
यह स्वीकार किया कि “२२ अ्रक्टबर के विस्फोटों के बाद अल्बानिया को रार्दाश ने 
अपने कत्तंव्यों का पालन नहीं किया, यह प्रेट्ट ब्रिटेन के साथ इस विषय में कुटर,विक 
पत्न-व्यवहार करने में बड़ा विलम्ब करती रही | ये परिस्थितियाँ ग्रेट ब्रिटेन क॑ श्रपरा 
की गुरुता को न्‍्यून करने वाली (श्वशाप॥॥82) हो सकती हैं, किन्तु अन्तराषट्रीय 
कानून के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये न्यायालय को यह घोषणा श्रवश्य करनी है कि 
ब्रिटिश नौसेता का. यह काये अल्बानिया की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण था । 


६१० झन्तराष्ट्रीय कानन 


(१३) भ्री सावरकर का मामला (१६११)--प्रत्यर्पण, प्रादेशिक झ्धिकार- 
क्षेत्र--प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर भारतीय प्रजाजन थे, 
ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिए क्रान्तिकारी दल का संगठन किया 
ग्रौर भारत में क्रान्ति का प्रसार करने के प्रयत्न किये। इन कार्यों के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने उन्हें इंगलेंड में बन्दी बनाया, उन पर राजद्रोह तथा हत्या की प्रेरणा 
(४ 0००0/6॥ ० परप्ात6) के अपराधों के लिए भ्रभियोग चलाने के लिए पी० एण्ड 
झो० कम्पनी (2. ४70 0. ८०.) के मोरिया (१४०८७) नामक जहाज द्वारा उन्हें 
भारत भेजा गया । रास्ते में यह जहाज फ्रांस के मार्सेल्ज़्ञ नामक बन्दरगाह में ठहरा । 
यहाँ २५ भ्रक्टूबर १६१० को श्री सावरकर इस जहाज से समुद्र में कूद पड़े भौर तैरकर 
समुद्रतट पर आ गये। वहाँ इन्हें एक फ्रेंच सिपाही ने पकड़ लिया और प्रत्यर्पण 
(£:%(7807007 ) की पूरी कार्यवाही किये बिना ही इन्हें ब्रिटिश जहाज के कप्तान को 
सौंप दिया गया । 

श्री सावरकर राजनीतिक श्रपराधी थे, श्रतः फ्रंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार 
से यह माँग की कि श्री सावरकर फ्रांस को वापिस कर दिये जायें और ब्रिटिश सरकार 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विधान के अनुसार औपचारिक रूप से श्री सावरकर को इंगलेंड 
को अ्रपित करने की प्रार्थना करे । ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस की यह माँग स्वीकार नहीं की । 
पारस्परिक सहमति से दोनों देश इस मामले को हेंग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले 
गये। इसने अपने निर्णय में यद्यपि यह स्वीकार किया कि इस मामले में ब्रिटिश अ्रधि- 
कारियों को श्री सावरकर के सौंपने में श्रनियमितता हुई है तथापि इसने भ्रपना फैसला 
ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में दिया ओर यह कहा कि शभ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम 
नहीं है, जिसके भ्रनुसार ऐसी परिस्थितियों में किसी शक्ति को अपने किसी ऐसे बन्दी 
को लोटाने के लिए बाधित किया जा सके, जो किसी विदेशी व्यक्ति की भूल से उसे मिल 
गया हो । 

अनेक विधिशास्त्रियों (>०४४४७) ने इस निर्णय की बड़ी कटु आलोचना की, 
किन्तु इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए कई कारणों से यह सर्वथा 
उचित प्रतीत होता है । पहला कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंच सरकार को 
यह सूचना पहले से ही दे दी थी कि मोरिया जहाज मार्सेल्ज बन्दरगाह में रुकेगा और 
इस पर एक बन्दी श्री सावरकर भी होगा । फ्रेंच सरकार ने यह सूचना पाने पर कोई 
आपत्ति नहीं की । दूसरा कारण यह है कि इस निर्णय से केवल इतना सिद्धान्त ही 
तय हुआ कि जब किसी राज्य का कोई व्यक्तिया श्रभिकर्त्ता (58०॥() दूसरे राज्य 
के भ्रधिकारियों को किसी भागे हुए कंदी को सौंपने में कोई अनियमितता करे तथा 
उसका यह कार्य सदभावना से किया गया हो, तो यह बन्दी उस राज्य को लौठाया 
जाना आवश्यक नहीं है, जिसके अभ्रधिकारियों ने पहले इसे पकड़कर दूसरे राज्य को 
दे दिया हो और बाद में उस राज्य ने प्रपने अधिकारियों के कार्य को अवैध बताते हुए 
समपित बन्दी को वापिस करने की माँग की हो । इस मामले में फ्रेंच सरकार ने € 
जुलाई से पूर्व श्री सावरकर को ब्रिटिश पुलिस को सौंपने वाले अपने फ्रेंच ब्रिगेडियर 
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के कार्य को अनुचित नहीं ठहराया था । इस समय तक मोरिया मार्सेल्ज़ रो चल चुका 
था, ब्रिटिश श्रधिकारियों को यह विश्वास था कि ब्रिगेडियर ने भ्रपनी सरकार से प्राप्त 
आदेशों के अनुसार ही श्री सावरकर को उनके हवाले किया है। ब्रिगेडियर ने भी 
यह कार्य पूर्णा सदुभावना के साथ किया था । यद्यपि उसने इस विषय में ऊपर से झ्ादेश 
प्राप्त नहीं किये थे और प्रत्यपंण की पूरी कानूनी विधि का पालन नहीं किया था, फिर 
भी इस मामले में फ्रांस की प्रभुसत्ता के उल्लंघन का कोई कार्य नहीं हुआ । इसमें सभी 
व्यक्तियों ने सदभावना (56000 था) के साथ कार्य किया, कोई अ्रवैध कार्य नहीं 
किया । अ्रतः प्रत्यपंणा की पूरी कानूनी कार्यवाही न होने पर भी, ग्रेट ब्रिटेन को श्री 
सावरकर को पुन: फ्रांस को. लौटाने के लिये किसी भी श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा बाधित 
नहीं किया जा सकता था। 

(१४) संब्बाटिनों का मामला (१६६२)--राज्य का उत्तरदायित्व--यह 
मामला रराष्ट्रीयकरण से उत्पन्न होने वाले राज्य के उत्तरदायित्व (96 पाश- 
॥40॥9] ॥२९८६००॥&७॥॥५ 06 8886) से सम्बन्ध रखता है | इसमें वादी क्यूबा का 
राष्ट्रीय बैंक तथा प्रतिवादी सैब्बाटिनों थे। ६ भ्रगस्त १६६० को क्‍्यूबा की साम्यवादी 
सरकार ने राष्ट्रीयकरण का एक कानून बनाया । इसने इस देश में विद्यमान सं० रा० 
अमेरिका के नागरिकों की सारी सम्पत्ति का तथा इनके द्वारा चलाई जाने वाली #म्पनियों 
का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की । सैब्बाटिनो एक ऐसी कम्पनी का अस्थायी 
रिसीवर था, जिसे क्यूबा के कानूनों के अनुसार संगठित किया गया था, किन्तु जिसके 
अधिकांश हिस्सेदार सं० रा० अमेरिका में रहने वाले थे । इसने सं० रा० श्रमेरिका के 
न्यायालय में इस बात का दावा किया कि क्यूबा का राष्ट्रीयकरण का कानून अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून की श्रवहेलना करने वाला है क्‍योंकि इसमें विदेशियों के एक विशेष वर्ग की 
सम्पत्ति उनको कोई मुआवजा दिये बिना उनसे जबर्दस्ती छीन ली गई है, यह कार्य सं० 
रा० अमेरिका से बदला लेने की भावना से किया गया है और इसमें प्रमेरिकन नागरिकों 
के साथ ही यह विशेष भेदभाव किया गया है । 

निचले न्यायालय ने सैब्बाटिनों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि क्‍्यूबा 
सरकार की आज्ञा ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है श्रौर क्‍्यूबा के राष्ट्रीय 
बैंक (84700 '४००॥०७/) का श्रधिकार श्रवंध है। राष्ट्रीय बैंक ने इस निर्णय के 
विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में श्रपील की । इसने निचले न्यायालय के निर्णाय को रह करते हुए 
यह कहा' कि न्याय विभाग किसी ऐसी विदेशी सरकार द्वारा इसकी सीमाश्रों के भीतर 
ली जाने वाली सम्पत्ति की बैधता के प्रश्न पर विचार नहीं करेगा, जिस सरकार को 
इस देश की सरकार मुकहमा चलाने के समय तक स्वीकार कर चुकी है, भले ही वादी 
इस विषय में यह शिकायत करे कि इससे परम्परागत भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की श्रवहेलना 
हो रही है । न्यायालय इन प्रश्नों पर उसी समय विचार करेंगे, जब इनके कानूनी 
सिद्धान्तों के बारे में स्पष्ट रूप से कोई संधि या समझौता हुश्आा हो । इस प्रकार इस 


१, छ8000 ० ०0व8ा 56 (प०8 ९. $8&0994070, 376, ए., $. 39॥8, &ैवारं:99 
इ6छाततरा एज तद्लाागातं 78०, ४0, 58 (964). 
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मामले में 'राज्य-कृत्य/ (७० ० 8886) के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए सर्वोच्च 
न्यायालय ने दूसरे राज्य द्वारा किये कार्य को भपने क्षेत्राधिकार का विषय नहीं माना। 

(१४) ड्रैण्ट काण्ड (१८१२)--दूतों की स्थिति--ट्रैण्ट (76॥0) ग्रेट ब्रिटेन 
का डाक ले जाने वाला जहाज था। वह १८५६१ में क्‍्यूबा की राजधानी ह॒वाना 
(३५७9 ) से सेण्ट टामस ($0. 7॥0798) जा रहा था। इस समय सं० रा० 
अमरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृहयुद्ध चल रहा था। ट्रैण्ट जहाज पर 
दक्षिणी राज्यों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में नियत किये गये दो दूत (॥५90५5$) 
मेसन तथा स्लिडेल भी सवार थे । सं० रा० अमरीका की सरकार के एक क्रूज़र ने 
ब्रिटिश विरोध के बावजूद इस जहाज को घेरकर दोनों दूत उनके पूरे सामान के साथ 
ट्रैण्ट जहाज से उतार लिये, इन्हें बन्दी बना लिया तथा इसके बाद जहाज को अपने 
गन्तव्य स्थान को जाने दिया। 

सं० रा० अमरीका का यह कहना था कि उसका यह कार्य सर्वथा न्‍्यायोचित 
था, मेंसन और स्लिडेल सैनिक व्यक्ति थे, वे युद्ध में वजित सन्देशों तथा कागजों को ले 
जा रहे थे। जब अमरीकी जहाज द्वारा ट्रैण्ट की तलाशी ली गई तो ये कागज बरामद 
हुए थे, अतः: उस विनिषिद्ध वस्तु (०00) के रूप में इन्हें पकड़ने का पूरा 
झ्धिकार था । 

इसके विपरीत ब्रिटिण सरकार का यह कहना था कि मेसन और स्लिडेल दक्षिणी 
राज्यों के दत थे, उनका पद और स्वरूप ऐसा था कि उन्हें विनिपिद्ध नहीं समभा जा 
सकता था । इन्हें दक्षिणी राज्यों की ओर से तटरथ देशों में भेजा जा रहा था, तटस्थ 
राज्यों को युद्धकारी राज्यों के साथ मंत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रखने का ग्रधिकार है । 
ग्रतः ग्रेट ब्रिटेन ने न केवल मेसन और स्लिडेल को अविलम्ब मुक्त करने की मांग की, 
अपितु अमरीकी सरकार पर इस बात के लिये भी बल दिया कि वह इस काणड के लिये 
क्षमा याचना करे । ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष का समर्थन रूस, प्रशिया, इटली और आस्ट्रेलिया 
ने भी किया। 

खचिरकाल तबा गक्-व्यवहार होते के बाद अमरीकी सरकार न ब्रिटिण सरकार 
वी मंग स्वीकार करते हुए मेसन और स्लिडेल को मृक्त कर दिया और उन्हें एक ब्िटिण 
झथाज पर बिठला दिया ताकि वे अपने मूल गन्तव्य स्थान इंगलेड और फ्रांस तक पहुँच 
के अमरीका द्वारा इस मामले में अकन का कारण यह था कि उसके क्रज़र ने मेसन 
घोर स्लिहेल को जबदरतों ट्रेण्ट से उतार लिया था जब कि उसे यह उचित था कि वह 
इस जहाज को अ्रमरीका के अधिग्रहण न्यायालय (20 (०पा+) में पेश करके उससे 
इन्हें उतरवाने की ग्राज्ञा प्राप्त करता । 

(१६) जञमोरा (१६१५) - अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून तथा 
तदस्थता--जमो रा (27707 ) स्वीडन का एक व्यापारिक जहाज था । प्रथम बिश्व- 
युद्ध में यह न्यूयार्क से तांबा तथा झ्ननाज लादकर स्वीडन की राजधानी स्टाकहोल्म को 
जा रहा था। ८ अप्रैल १६१५ को इसे एक ब्रिठिश क्रज़र ने मार्ग में ही रोक लिया 
तथा एक ब्रिटिश बन्दरगाह में चलने के लिए विवश किया । यहाँ पहुँचते ही. इसे पकड़ने 
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वालों ने यह दावा किया कि इस जहाज के माल को जब्त कर लिया जाय, क्‍योंकि इस 
पर आधे से अ्रधिक माल (तांबा) युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री ((०॥80॥0 ) में भ्राता 
है । उस समय यह भी प्रस्ताव रखा गया कि इस जहाज के माल को इस आधार पर 
बेच दिया या रोक लिया जाय कि यह शत्रु के देश की ओर जा रहा है अ्रथवा शत्रु 
की सम्पत्ति है । 

इस अवसर पर ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध कार्य के लिये ग्रावश्यक सामग्री सरकार द्वारा 
ग्रहण करने वाले सबसे बड़े भ्रधिकारी (70०फ्रथ० 002००) ने इस जहाज के 
मामले का अधिग्रहण न्यायालय (?726 (००४) में निर्णय होने तक सारा तांबा 
सरकारी कार्य के लिये प्राप्त कर लेने का आदेश दिया श्रौर इसका आनुमानिक मूल्य 
राज्य की ओर से अधिग्रहण न्यायालय में जमा करने का वचन दिया । 

ज़मोरा जहाज के मालिकों ने स्वीडन के तटस्थ राज्य होने के कारण इस आ्रादेश 
पर अ्रनेक कानूनी आ्रापत्तियाँ उठायीं। किन्तु नौविभाग के न्यायालय (४097)र8॥9 
[)५ंआं०॥) के श्रध्यक्ष सर सेमुअ्लल इवान्स ने उपर्युक्त सरकारी झ्ादेश को वेध ठहराया । 
इस पर जहाज के मालिक इस मामले को ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय प्रिवी कॉसिल 
की जुडीशियल कमेटी में ले गये। प्रिवी कौंसिल में लार्ड पाकर ने अपने सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक निर्णय में सरकार द्वारा जमोरा जहाज के माल की जब्ती के निचले 
न्यायालय के फंसले को रह कर दिया तथा भ्रत्तर्राष्ट्रीय कानून के कई जटिल 
प्रश्नों पर सुन्दर प्रकाश डाला | इस दृष्टि से ज़मोरा का मामला अभ्रसाधारण महत्व 
रखता है। 

इस मामले में कई महत्वपूर्णा प्रश्श विचारणीय थे । पहला प्रश्न यह था कि 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रनुसार क्या ब्रिटिश सरकार या ताज ((!०एश) को अधिग्रहण 
न्यायालय के निर्णय से पूर्व जहाजों को या उनके माल को सरकारी काये के लिये जब्त 
करने का अधिकार है । दूसरा प्रश्न यह था कि कया अ्रधिग्रहण न्यायालय के लिये इस 
प्रकार की जब्ती की सरकारी भ्राज्ञा का पालन करना आवश्यक है। लाड्ड पाकर ने 
अपने निर्णाय में इन प्रश्नों पर विचार करते हुए इस विषय का इतना सुन्दर विवेचन 
किया कि आजकल भ्रन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून ()४पांशं)2। [.49७) के पारस्परिक 
सम्बन्धों के और युद्ध के समय अन्य देशों के जहाजों को तथा उनके माज को जब्त करने 
के बारे में विचार एवं मीमांसा की आधारशिला यही निर्णय है। 

लार्ड पार्कर ने अ्रधिग्रहण न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप पर 
प्रकाश डालते हुए अपने निर्णय में लिखा था, “अधिग्रहण न्यायालय (97726 (०पा ) 
ने जिस कानून के पअनुसार प्रशासन करना है, वह राष्ट्रीय (२४४०॥४]) या जन- 
पदीय ((४॥४०ं७४ 7.,8७) कानून नहीं है, किन्तु राष्ट्रों का कानून (7.8७9 ० 
[७॥०0॥8 ) या श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अश्रधिग्रहण न्यायालय 
एक जनपदीय या राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी भ्राज्ञाओ्रों तथा आदेशों को राष्ट्रीय 
कानून द्वारा ही वंधता प्राप्त होती है। परत: एक दृष्टि से यह समभा जा सकता है 
कि यह न्यायालय जिस कानून को लागू करता है, वह राष्टीय कानून की ही एक शाखा 
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है। फिर भी राष्ट्रीय और भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट श्रन्तर है । राष्ट्रीय कानून 
के भ्रनुसार निर्णय करने वाला न्यायालय, इसका निर्माण करने वाले, सम्पूर्ण प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न राज्य के नियमों से बँधा होता है श्लोर इस कानून को क़्ियात्मक रूप प्रदान 
करता है ।*'' किन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू करने वाले न्यायालय को ऐसे कानून का 
स्वरूप निश्चित करना तथा उसे क्रियात्मक रूप देना है, जिस कानून को किसी विशेष 
राज्य ने नहीं बनाया, किन्तु जिसका प्रादुर्भाव या तो विभिन्न सभ्य राष्ट्रों द्वारा एक- 
दूसरे के साथ सम्बन्ध में पालन किये जाने वाले व्यवहार (?798०॥०९) तथा प्रथा 
(८०४०४) से हुआ है भ्रथवा जिसका जन्म स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा हुग्रा 
है ।' 

“यदि कोई न्यायालय किसी प्रश्न पर ऐसा निर्णय करता है, जिसे वह राष्ट्रों 
के कानून के अनुकूल समझता है तो यह विवाद में एक पक्ष बने हुए ब्रिटिश ताज 
((70५/) से कोई ग्रादेश ग्रहशा नहीं करता । यह न्यायालय स्वयमेव अपनी सर्वोत्तम 
योग्यता द्वारा यह निर्धारण करता है कि भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून क्या होना चाहिए। यह 
निर्णय चाहे कितने संकोच के साथ किया जाय, किन्तु यह सवंदा शासकीय भश्रादेश की 
अपेक्षा प्रबल होता है। केवल इसी प्रकार कोई श्रधिग्रहण न्यायालय श्रपना कार्य 
अ्रच्छी तरह पूरा कर सकता है और दूसरे राज्यों द्वारा इसके निर्णोयों में रखे जाने 
वाले विश्वास का पात् बना रह सकता है ।” 

“ग्रधिग्रहण न्यायालय का प्रधान कार्य यह है कि वह (छीनी या पकड़ी गयी ) 
वस्तु (१८५) को उन व्यक्तियों को देने के लिए सुरक्षित रखे, जो अन्ततोगत्वा इस पर 
स्वत्व या आगम (१706) सिद्ध कर सकें। इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचने के 
सम्बन्ध में न्यायालय की नैसगिक शक्ति (वरतश०॥। 70५८०) केवल उन्हीं मामलों 
तक सीमित है, जहाँ तक इस प्रकार की सम्पत्ति की सुरक्षा किन्‍्हीं कारणों से सम्भव न 
हो । यह कारण या तो यह हो सकता है कि यह सम्पत्ति क्षषशील (?९॥5॥470) 
हो भ्रथवा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ, जिनमें इसका संरक्षण भ्रसम्भव या 
कठिन हो ।” 

“सरकार द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की माँग, भ्रधिग्रहण या भ्रथेना का 
भ्रधिकार (श९8॥ ० २८१णंञआंध०ण) न्यायाधीशों की सम्मति में पूर्ण श्रधिकार 
(20500(6) नहीं है। इस अ्रधिकार का प्रयोग कुछ निश्चित परिस्थितियों में तथा 
निश्चित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसके गअ्रतिरिक्त श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के 
अ्रनुसार यह आवश्यक है कि युद्ध में पकड़ा गया शत्रु का सारा माल श्रधिनिर्णय 
(४0[0०००॥४०॥ ) के लिए श्रधिग्रहण न्यायालय में लाया जाय, श्रतः सामास्य नियम के 
तोर पर श्रर्थना के अधिकार (॥श?8॥॥ ० र८्वपांशं/07) का तभी प्रयोग किया जा 
सकता है, जबकि ऐसे माल को विचार के लिए न्यायालय में लाया जा चुका हो । इस 
बात का निर्णय युद्धसंलग्न राज्य की कार्यपालिका ने नहीं, किन्तु न्यायालय ने करना है 
कि इस प्रकार जिस अधिकार का दावा किया जा रहा. है, उसका प्रयोग किसी विशेष 
भ्रवस्था में किया जा सकता है या नहीं ।” ! 
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“एक युद्धसंलग्न शक्ति (80#8०0॥ ?०छ८ 7) को भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा 
यह अधिकार प्राप्त है कि वह अ्रधिग्रहण न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व, इसके 
संरक्षण में विद्यमान, युद्ध में पकड़े जहाजों तथा माल के उपयोग की माँग (॥२८धपांशं- 
007 ) करे। किन्तु यह अ्रधिकार कई प्रतिबन्धों के साथ है। पहला प्रतिबन्ध यह है 
कि राज्य की रक्षा, युद्ध के संचालन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जहाज या 
माल की शअत्यावश्यकता होनी चाहिये । दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय के सामने 
इस प्रकार का वास्तविक प्रश्न होना चाहिये । तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि अधिकार का 
प्रयोग अधिग्रहण न्यायालय के समक्ष आवेदन-पत्र देकर ही होना चाहिये । अधिग्रहण 
न्यायालय को ही न्यायिक दृष्टि से यह निर्णय करना चाहिये कि किसी विशेष मामले की 
परिस्थितियों को देखते हुए उसमें अ्र्थना या अश्रधिग्रहण (॥२८९४५॥०॥ ) के श्रधिकार 
का प्रयोग होना चाहिये श्रथवा नहीं होना चाहिये ।' 

उपर्यक्त विचारों के आधार पर प्रिवी कौन्सिल ने अपील को स्वीकार करते 
हुए निचले न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय को इस श्राधार पर रद्द कर दिया कि 
उसके सामने ऐसे कोई सनन्‍्तोषजनक प्रमाण नहीं थे, जिनके आधार पर व€ ज़मोरा 
जहाज की या उसके माल की सरकार द्वारा कोई माँग किये जाने पर यह माल सरकार 
को प्रदान कर सके। प्रिवी कौन्सिल ने भ्रपील करने वालों का यह तक॑ स्वीकार नहीं 
किया कि भश्रन्तराष्ट्रीय कानून के अनुसार अ्रधिग्रहण न्यायालय के संरक्षण में विद्यमान 
जहाजों की श्रथवा माल की माँग सरकार ग्रपनी आवश्यकता के लिए नहीं कर सकती । 
सरकार को यह श्रधिकार है, किन्तु इसमें उपर्यक्त तीन प्रतिबन्धों का पालन आवश्यक 
है, इनका पालन न करने के कारण निचले न्यायालय के निर्णय को प्रिवी कौन्सिल ने रह 
कर दिया । 

(१७) एप्पम (१६९१६)--तटस्थता--एप्पम (8797शा) ग्रेट ब्रिटेन का एक 
व्यापारिक जहाज था । प्रथम विश्वयुद्ध में जनवरी १६१६ में इसे मोएवे (४०८७८) 
नामक जम॑ंन क्रज़र (रणपोत ) ने पकड़ लिया । इस समय यह निकटतम जमन बन्दरगाह 
एम्डन से १६०० मील दूर था। इसे जमंन कऋ्रज़र ने १ फरवरी १६९१६ को सं० रा० 
प्रमरीका के नारफोक ()४००॥८) नामक बन्दरगाह में पहुँचा दिया । 

सं० रा० भ्रमरीका की सरकार ने इस प्रकार एक ब्रिटिश जहाज को भ्रपने 
बन्दरगाह में लाने का घोर विरोध किया, क्योंकि वह उस समय तक तटस्थ देश था। 
उसने ब्रिटिश जहाज के नाविक वर्ग को तथा यात्रियों को मुक्त कर दिया, इसे पकड़ने 
वाले जर्मन क्रज़र के नाविकों को नजरबन्द कर लिया श्र इस जहाज के विरुद्ध मान- 
हानि का अ्रभियोग चलाया, क्योंकि सं० रा० अमरीका के बन्दरगाह में उसकी उपस्थिति 
अमरीका की तटस्थता का भंग करने वाली थी । 

सं० रा० अ्रमरीका की जिला संघीय गब्रदालत (709॥70 76608] (००४) 
ने इस विवाद में यह निर्णय किया कि ज्यों ही ब्रिटिश जहाज तटस्थ देश के समुद्र में 
यहाँ भ्रनिश्चित काल तक रखे जाने के इरादे से प्रविष्ट हुआ, उसी समय जमंन सर- 
कार का ब्रिटिश जहाज पर भ्धिकार का कानूनी दावा समाप्त हो गया। इस निर्णय 
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के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में श्रपील की गई । उसने निचले न्यायालय के निर्णय को सुस्पष्ट 
करते हुए कहा--“य॒द्ध में पकड़े हुए जहाज को कानूनी तौर से तटस्थ समुद्र में रक्षक- 
पोत या बेड़े (707५४०५) के बिना नहीं लाया जा सकता । एप्पम को पकड़ने के बाद 
सामान्य पद्धति यह होनी चाहिये थी कि उसे किसी जर्मन बन्दरगाह में ले जाया 
जाता, वहाँ जर्मनी का अधिग्रहण न्यायालय (?॥2८ (०ए४७्घा) उसके सम्बन्ध में निर्णय 
करके उसे युद्ध में ग्रधिगहीत पोत (72८ ४८५४८।) घोषित करता । किन्तु यह जहाज 
न तो जमनी के और न उसके किसी मित्नदेश के बन्दरगाह में ले जाया गया, भ्रमरीका 
में उसे लाने का उद्देश्य उसकी मरम्मत करना नहीं था, वह ऋतु की प्रतिकलता, 
ईंधन या खाद्य सामग्री की कमी से विवश होकर थोड़े समय के लिये यहाँ नहीं आया, 
किन्तु तटस्थ देश के बन्दरगाह में बिना रक्षकपोत ((०॥५०५ ) के आया । इन अवस्थाग्रों 
में युद्धसांलग्न देश का यह प्रयत्न था कि वह तटस्थ देश अश्रमरीका के बन्दरगाह को युद्ध में 
पकड़े जहाजों को सुरक्षित रखने का स्थल बनाए, किन्तु उन्हें यहाँ प्रनिश्चित काल तक 
रखना हेग के समझौते की व्यवस्थाओं के ग्रनुसार तटस्थता का भंग करना था ।” 
(१८) प्राल्टमा्क॑ (१६४० )--तटस्थता--प्राल्टमार्क जमंनी का एक 
सहायक युद्धपोत (40५॥49५ ४४४४5॥9) था| सितम्बर १६३६ में जब जमंनी तथा 
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा तो यह मैक्सिको को खाड़ी में 
राटरडम बन्दरगाह के लिये पैट्रोल का परिवहन कर रहा था। इस पर दूसरे विश्वयुद्ध 
में जमंनी द्वारा बन्दी बनाये गये तीन सौ से अ्रधिक ब्रिटिश भ्रधिकारी तथा नाविक भी 
थे। १४ फरवरी १६४० को आल्टमार्क नावें के प्रादेशिक समुद्र (इ९7रा०ांं 
४४३(८४$) में प्रविष्ट हुआ, उसका यह इरादा था कि वह नाबें और स्वीडन के तटस्थ 
राज्यों के प्रादेशिक समुद्रों में तट के साथ-साथ चलते हुए किसी जमंन बन्दरगाह 
में सुरक्षित रूप से पहुँच जाय और ग्रेट ब्रिटेन के नौसैविक आक्रमणों से स्वथा 
सुरक्षित रहें । 
नावें के अधिकारी झ्राल्टमार्क के कागजों की जाँच करने के बाद इस परि- 
णाम पर पहुँचे कि वह सहायक युद्धपोत है, इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रनुसार तटस्थ 
देश के समुद्र में से गुजरने का अधिकार है, अ्रत: उन्होंने इसे श्रपने प्रादेशिक समुद्र में 
से गुजरने की अनुमति दी और इस जहाज की तलाशी लेने की ग्रेट ब्रिटेन की प्रार्थना 
ग्स्वीकार कर दी, क्योंकि तलाशी केवल व्यापारिक पोतों की ही ली जा सकती है। इस 
पर ब्रिटिश विध्वंसक कद्ज्ञाक ((०553०४८) ने १६ फरवरी १६४० को भअ्राल्टमार्क पर 
झ्राक्रमण किया श्रौर नावें सरकार के प्रतिवादों के बावजूद इस जहाज पर विद्यमान 
बन्दी ब्रिटिश प्रजाजनों को बलपूर्वक छीनकर इंगर्ल॑ण्ड पहुँचा दिया । 
इस पर नावें की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन पर उसकी तटस्थता भंग करने का 
दोषारोपणा किया, इस कायें की निन्‍दा करते हुए उसे कड़ा प्रतिवाद-पत्र भेजा । 
ब्रिटिश सरकार ने इसका उत्तर देते हुए यह कहा कि उसका कार्य सर्वथा न्यायोचित 
था, नावें की सरकार ने इस जहाज की जाँच श्र तलाशी ठीक ढंग से नहीं ली थी, 
इस पर युद्धबन्दियों की उपस्थिति ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की इस व्यवस्था के लाभ 
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से वंचित कर दिया था कि उसे तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने का श्रधिकार 
है। आल्टमार्क पर युद्धबन्दी लदे होने के कारण इसका नावें के समुद्र में से गुजरना 
ग्रवेध था। नावें सरकार का यह कत्तंव्य था कि वह या तो बन्दियों को मुक्त कराती या 
जमंन जहाज को श्रपने प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाने का आदेश देती । 
नावें की सरकार ने ब्रिटिश सरकार के झ्रादेश का खण्डन करते हुए कहा कि 
ग्राल्टमा्क युद्धपोत था, ग्रतः उसकी तलाशी लेने का कोई अधिकार नावें कोन था । 
नावें का केवल यही कत्तंव्य था कि वह उस जहाज के स्वरूप और दर्ज का प्रामाणिक 
रूप से पता लगाये, यह कार्य उसके टारपीडो बोट ने १४ फरवरी को कर लिया था। 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसके अनुसार ऐसे प्रादेशिक समुद्र 
में से जहाँ योद्धा देशों के रणपोतों को गुजरने का अधिकार हो, वहाँ रणपोतों द्वारा 
युद्धवन्दियों का परिवहन भ्रवैध ठहराया गया हो। आल्टमा्क नार्वे के किसी बन्दर- 
गाह में नहीं ठहरा, वह अविच्छिन्न रूप से निरन्तर यात्रा ((०॥ध7॥प005 ५०५७86 ) 
कर रहा था । १६०७ के हेग अ्भिसमय में तथा नावें की तठस्थता के नियमों में ऐसे 
_ युद्धपोत के गुजरने के लिये समय की कोई अ्रवधि निश्चित नहीं की गई है, अतः 
ग्राल्टमार्क के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह २४ घण्टे के बाद नारवें के प्रादेशिक 
समुद्र से बाहर निकल जाय, उसका नावें के समुद्र में से गुजरना सर्वथा वे*था, नावें ने 
इस सम्बन्ध में भ्रपने अन्तर्राष्ट्रीय कत्तव्यों का पालन किया, श्रतः ग्रेट ब्रिटेन द्वारा उसके 
प्रादेशिक समुद्र में घुसकर ऐसा कार्य करने का कोई ग्रौचित्य नहीं था । 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विद्वानों में से कुछ ग्रेट ब्रिटेन का कार्य न्‍्यायसंगत सम- 
भते हैं, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकांश विधिशास्त्री नावें का पक्ष न्यायो- 
चित मानते हैं । उनका मत है कि नावें ने श्रपनी तटस्थता का पालन किया, १६०७ के 
'तेरहवें हेग समझौते की १०वीं धारा उसके पक्ष का समर्थन करती है, क्रीमियन युद्ध 
में सिटका (50:8) काण्ड भी उसके दावे का पोषक है। येल विश्वविद्यालय के 
प्रो० एडविन बरोचर्ड (80एा॥ 9700॥०70 ) ने इस मामले के सम्बन्ध में यह सत्य ही 
लिखा है--ब्रिटिश विध्वंसक द्वारा आ्राल्टमार्क पर विद्यमान युद्धबन्दियों को छुड़ाने 
की अ्रदम्य लालसा के साथ सहानुभूति होता स्वाभाविक है, किन्तु यह नही कहा जा 
सकता कि नारवें ने अपनी तटस्थता के किन्‍्हीं कत्तंव्यों का उल्लंघन किया है। प्राल्ट- 
मार्क की तलाशी लेने का ब्रिटेन को कोई अधिकार नहीं था ।” उसने इस विषय में 
१८७० के फ्रेंको-प्रशियन युद्ध का एक मनोरंजक दृष्टान्त दिया है । इसमें ग्रेट ब्रिटेन 
'तटस्थ था, एक फ्रेंच युद्धपोत कुछ जर्मनबन्दियों के साथ उसके प्रादेशिक समुद्र फर्थ 
आ्राफ फोर्थ (का एण॑ 707) में प्रविष्ट हुआ, इस पर जर्मनी के वाणिज्यदृत 
(0०४४४) लीथ (7ं/0) ने ब्रिटिश सरकार से यह माँग की कि तटस्थ होने के 
नाते वह फ्रेंच पोत के जमंन युद्धबन्दियों को मुक्त करा दे। उस समय ब्रिटिश सरकार 
ने यह उत्तर दिया कि फ्रेंच रणपोत को ब्रिटिश प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने का 
तथा कुछ निश्चित समय तक रहने का प्रध्तिकार है । इस पर विद्यमान युद्धबन्दी स्वतन्त्र 
.नहीं हो सकते, क्योंकि इस जहाज परवे फ्रांस के अ्रधिकारक्षेत्र में हैं भ्रौर तटस्थ 
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देश को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई भ्रधिकार नहीं है । किन्तु आल्टमार्क के मामले 
में ग्रेट ब्रिटेन नावें द्वारा इस प्रकार का कार्य करवाना चाहता था । हाइड (॥9०06) ने 
भी यही मत प्रकट किया है कि नावें को आल्टमाक की तलाशी लेने का कोई झ्रधिकार 
नहीं था । 

(१६९) झ्रसमा मारू (१६४० )--(तटस्थता )--द्वितीय विश्वयुद्ध में जनवरी 
१६४० में जापान का एक व्यापारिक जहाज असमा मारू होनोलूलू से योकोहामा की 
ओर जा रहा था| होनोलूलू तथा योकोहामा क्रमश: सं० रा० भ्रमरीका तथा जापान के 
बन्दरगाह थे, उस समय दोनों देश युद्ध में सम्मिलित न होने के कारण तटस्थ राज्य थे। 
इस जहाज पर असैनिक ((४श॥५॥ ) जमंन नागरिक भी थे । जब यह जहाज जापान के 
प्रादेशिक समुद्र के निकट पहुँचा तो एक ब्रिटिश क्रज़र ने इस जहाज को पकड़ लिया, 
इसके २१ जमंन नागरिकों को यह कहकर जहाज से उतार लिया कि ये जर्मनी जा रहे 
हैं श्लोर वहाँ सेना में भर्ती हो सकते हैं । 

जापान की सरकार ने ग्रेट ब्रिटन के इस कार्य के विरुद्ध तीन प्रतिवाद किया 
और इसे श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का अतिक्रमण बताया । ब्रिटिश सरकार ने इसका यह 
उत्तर दिया कि जमंन सैन्य कानून के अनुसार १८ वर्ष से ४५ वर्ष तक की आय वाले 
प्रत्येक पुरुष जर्मन नागरिक के लिये शस्त्र धारण करके सैनिक सेवा करना प्ननिवार्य है, 
इस जहाज के २१ जमंन यात्री सैनिक सेवा के लिये निर्धारित आयु के थे । श्रतएव वे 
युद्ध की विनिषिद्ध वस्तुओं ((०॥४४9क्ा0 ० एक्ष ) में श्राते हैं, क्योंकि स्वदेश पहुँचने 
पर वे सेना में भर्ती हो सकते हैं । 

जापान की सरकार ने इसका यह उत्तर दिया कि ब्रिटिश सरकार का यह 
का ट्रेण्ट (देखिये ऊपर पृ० ६१२) के सुप्रसिद्ध मामले तथा स्टीमशिप चायना 
(5. $. (क्रा78) के मामलों में निर्धारित किये गये श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
सिद्धान्तों के सर्वेथा प्रतिकूल है, क्योंकि इस मामले में रोके गये व्यक्तियों का पद और 
स्वरूप ऐसा नहीं था जो उन्हें विनिषिद्ध वस्तु बना सके । तटस्थ राज्यों को यह शभ्रधिकार 
है कि वे युद्धकाल में युद्धसंलग्न दोनों पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखें | इस 
ग्रवस्था में केवल उन्हीं व्यक्तियों को रोका जा सकता है, जो सशस्त्र श्रथवा सहायक 
(&ए०/ां।शा9) सेनाओं के सदस्य हों । स्टीमशिप चायना के मामले में यह सिद्धान्त बड़े 
स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया था। 

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्रियों ने ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को गलत ठहराया 
क्योंकि यह ट्रेण्ट के मामले तथा स्टीमशिप चायना के मामले में निश्चित क्रिये गये 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । इनके मतानुसार ग्रेट ब्रिटेन का कार्य किसी भी 
प्रकार न्यायोचित नहीं था । अ्रन्त में ब्रिटिश सरकार ने २१ जमंनबन्दियीं में से नो 
व्यक्तियों को इस आधार पर छोड़ दिया कि वे सैनिक सेवा करने योग्य नहीं थे. 

(२०) अलबामा क्षतिपति दावा (१६७१)--सं० रा० अमरीकाः के: घृहयुद्ध 
(१८६१-६४) के समय ग्रेट ब्रिटेन के बन्दरगाहों में दक्षिणी रोक़बों-के संघ 
((०7०6०78०५ ) के लिये भ्रनेक जहाज बनाये गये, उनमें उत्तरी राज्यों केजहाजों पर 
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हमला करने के लिये भारी तोपें लगायी जाती थीं । जब ये ब्रिटिश बन्दरगाहों से निकलते 
थे तो इन पर कोई हथियार नहीं होते थे, किन्तु उस समय सब यह जानते थे कि इन 
जहाजों का प्रधान उद्देश्य उत्तरी राज्यों के समुद्री व्यापार पर आक्रमण करना है। इस 
प्रकार का एक आक्रान्ता जहाज अ्लवामा (04779 ) लिवरपूल के बन्दरगाह में तैयार 
हो रहा था । ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी राज्यों के श्रमरीकी प्रतिनिधि श्री एडम्ज ने २३ ज्‌न 
१८६२ को ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस श्रोर आकृष्ट किया कि यह जहाज उत्तरी 
राज्यों के समुद्री व्यापार पर हमले के इरादे से तैयार किया जा रहा है, भ्रत: इसके विरुद्ध 
तुरन्त कार्यवाही की जाय । ब्रिटिश सरकार ने इस विषय में ग्रावश्यक जाँच आरम्भ की 
तथा २६ जुलाई को ब्रिटेन के कानूनी अधिकारियों ने इसके रोक लेने या निरोध 
(2८८7॥०॥) की सलाह दी । 

किन्तु इसी दिन प्रात:काल यह जहाज परीक्षणात्मक यात्रा (778| ४४9) के 
लिये बन्दरगाह से समुद्र की ओर रवाना हो गया श्रौर ३१ जुलाई तक एंगल्सी (/॥8- 
05८५ ) नामक टापू के पास खड़ा रहा, इसी बीच लिवरपुल से श्राकर ४० व्यक्ति इस 
पर चढ़े और बिना किन्हीं हथियारों के यह अश्रजोर्ज (७20०५) द्वीपसमूह के टर्सीरा 
बन्दरगाह की ओर रवाना हो गया, यहाँ लन्‍न्दन श्रौर लिवरपूल से झाने वाले दो जहाजों 
ने इसे हथियार, कोयला, भ्रफसर तथा कप्तान दिये, जहाज पर सवार व्यक्तियों को 
इसका श्रसली उद्देश्य बताया तथा जो व्यक्ति ग्राक्रमण के कार्य में भाग नहीं लेना चाहते 
थे, उन्हें वापिस भेज दिया गया । 

इसके बाद अ्लबामा ने उत्तरी राज्यों के समुद्री व्यापार पर हमले करने शुरू 
किये, इसने ७० जलपोतों को पकड़कर उनको गम्भीर ग्राथिक क्षति पहुँचायी। उत्तरी 
राज्यों के जहाजों के इस भीषण विध्वंस के कारण यह गृहयुद्ध लम्बा खिच गया। इसी 
प्रकार की हानि अ्लबामा के अतिरिक्त इंगलेंड में तैयार होने वाले अन्य जहाजों ने भी 
उत्तरी राज्यों को पहुँचायी । गृहयुद्ध समाप्त होने पर श्रमरीकी सरकार ने ब्रिटिश सर- 
कार से यह माँग की कि वह ब्रिटन में तैयार होने वाले जहाजों से सं० रा० अमरीका 
को हुई गहरी झ्राथिक क्षति की पूर्ति करे । इस पर दोनों देशों में बड़ी श्रप्रियता श्रौर 
कटुता उत्पन्त हुई, इसका श्रन्त १८७१ की वाशिंगटन की सन्धि द्वारा हुआ । इसके श्रनु- 
सार दोनों देश क्षतिपूर्ति के प्रश्न को पंचायत या मध्यस्थ निर्णय (890%॥0॥ ) द्वारा 
तय कराने के लिये सहमत हो गये । 

इसका निर्णय करने के लिये बनाये गये पंचों को यह निर्देश दिया गया कि वे इस 
विषय में तटस्थ राज्यों के कत्तंव्यों के सम्बन्ध में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ नियमों का 
पूरा ध्यान रखें। ये नियम मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं--(१) एक तटस्थ सरकार 
का यह कत्तंव्य है कि वह ऐसा समुचित प्रयत्न करे, जिससे इसके क्षेत्राधिकार में विद्य- 
मान किसी भी जहाज को बनाने अश्रथवा हथियारों से सुसज्जित करने से उस अवस्था में 
रोका जा सके, जब कि इस बात की युक्तिसंगत संभावना हो कि जहाज उस देश के 
साथ शान्ति रखने वाली किसी शक्ति के विरुद्ध लड़ाई करने का इरादा रखता है। इसी 
प्रकार तटसथ सरकार को इस बात का भी उद्योग करना चाहिए कि वह भ्रपने 
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क्षेत्राधकार से किसी ऐसे जहाज की रवानगी रोक सके जिस जहाज का विचार इस देश 
के साथ शान्ति रखने वाले किसी देश के विरुद्ध युद्ध करने का हो। (२) तटस्थ सर- 
कार का दूसरा कत्तंव्य यह है कि यह युध्यमान (8278००॥) पक्षों में से किसी पक्ष 
को इसके बन्दरगाहों को या प्रादेशिक समुद्र को दूसरे पक्ष के विरुद्ध नौसेनिक कार्यवाही 
करने का भ्रडडा नहीं बनने देगी, भर न ही इन्हें सेनिक रसद को तथा शस्त्रास्त्रों को 
भेजने का अथवा सैनिकों की भर्ती का अड़डा बनाया जा सकता है। (३) इसका यह 
भी कत्तंव्य है कि यह अपने बन्दरगाहों तथा प्रादेशिक समद्रों में एसी सावधानी बरतेगी 
कि यह अपने क्षेत्राधिकार में विद्यमान सभी व्यक्तियों से उपर्युक्त दायित्वों और 
कत्तंव्यों का पालन करा सके और किसी व्यक्ति को इनका अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं 
करने दे । 

पाँच मध्यस्थों में से चार के बहुमत से यह निर्णय किया गया कि ग्रेट ब्रिटेन 
को सं० रा० अ्रमरीका द्वारा उठायी गई क्षति को पूर्णा करने के लिये उसे एक करोड़ 
पचास लाख डालर स्वर्णराशि के रूप में देने चाहिये। 

(२१) फ्रांसिस्का (१८५५)-(परिवेष्टन )--फ्रांसिस्का डेनमार्क का एक जहाज 
था। इसे बाल्टिक सागर में रीगा नामक बन्दरगाह को जाते हुए एक ब्रिटिश क्रूज़र ने 
इस आधार पर पकड़ लिया कि उन दिनों क्रीमिया युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने रूसी बन्दरगाहों 
पर परिवेष्टन या घेरा (8000806 ) डाल रखा था । इस युद्ध में ब्रिटिश, फ्रेंच और 
रूसी सरकारों ने समुद्री व्यापार के सम्बन्ध में अनेक आदेश निकाले थे, इनके श्रनसार 
बाल्टिक सागर के बन्दरगाहों में वे केवल अपने जहाजों को व्यापार की अनुमति देते 
थे, किन्तु इन आदेशों के भ्रनुसार घेरा डालने का यह परिणाम हुआ कि बन्दरगाहों 
के साथ तटस्थ देशों का व्यापार बन्द हो गया। 

फ्रांसिस्का जहाज की ओर से यह कहा गया कि उसके मालिकों का ब्रिटिश 
घेरा तोड़ने का कोई इरादा नहीं था | इस जहाज का परिवेष्टन न होने की दशा में ही 
रीगा जाने का आदेश दिया गया था । 

प्रिवी कौन्सिल ने इस मामले का निर्णाय करते हुए यह लिखा--"जिस स्थान 
का घेरा डाला जाय, वहाँ निरीक्षण के लिये इतनी समुद्री शक्ति भ्रवश्य होनी चाहिये 
कि उसके कारण उस स्थान में जाना या वहाँ से निकलना संकटपूर्ण हो ।” फ्रांसिस्का 
के मालिकों की अपने बचाव की इस दलील को कौन्सिल ने स्वीकार नहीं किया कि 
उन्हें घेरे या परिवेष्टन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि पिछले बन्दरगाह से जहाज के रवाना 
होने से पहले ही जहाज के कप्तान को यह सूचना मिल चुकी थी | फिर भी माननीय 
न्यायाधीशों ने इस मामले का फंसला फ्रांसिस्का जहाज के मालिकों के पक्ष में ही 
किया | यह इस आधार पर किया गया कि यह घेरा इस कारण श्रवेध्व था कि इसे युद्ध- 

संलग्न देश अपने लिये तो शिथिल कर देते थे और तटस्थ देशों के. लिये कठोर कर 
देते थे। इस वेषम्य के कारण यह घेरा गर कानूनी था, श्नतः रीगा बन्दर्गांह में प्रवेश 
का प्रयत्न करने वाले जहाज को पकड़ना अनुचित था । 
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(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भारतीय मामले 


(२२) डालमसिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी लिसिटिड विरुद्ध कमीशन श्राफ 
इंकसटेक्स' (१६५८ )--राज्य उत्तराधिकार--इस मामले में पंजाब की एक पुरानी 
रियासत जीन्द में दादरी नामक स्थान पर सीमेण्ट बनाने तथा बेचने के लिए एक 
कम्पनी की स्थापना की गई थी । पहली अप्रैल १६३८ को जीन्द के तकालीन शासक 
ने एक समझौते द्वारा इस कम्पनी को बनाने वाले शान्तिप्रसाद जेन को इस विषय में 
कुछ अधिकार प्रदान किये, जीन्द राज्य में सीमेण्ट बनाने के कार्य का एकमात्र श्रधिकार 
शान्तिप्रसाद को दिया गया । कम्पनी को यह अनुमति २५ वर्ष के लिए दी गई, आय- 
कर की दर ५ लाख को आमदनी तक ४ प्रतिशत तथा इससे अधिक श्रामदनी पर ५ 
प्रतिशत रखी गई थी, कम्पनी को चेंगी (0त0|) के अतिरिक्त सभी प्रकार के 
ग्रायात तथा निर्यात-कर से छट दी गई । पहले ये सब अधिकार णान्तिप्रसाद जैन को 
तथा बाद मे २७ मई १६९३८ को स्थापित होने वाली डहालमिया दादरी सीमसण्ट कम्पनी 
को प्रदान किये गये । 

१५ अ्रगस्त १६८७ को जीरद के राजा ने अपने प्रदेश की प्रतिरक्षा, विदेशी 
मामल। तथा संचार साधनों के विंग में कानन बनाने दे बारे में भारत सरका» का 
ग्धिकार स्वीकृत किया । ५ मई १९ ८८ को पूर्वी पजाब की ग्रा। स्थि,सतो के राजाग्रा 
ने एक समझोते द्वारा अपने प्रदेशों को मिवाकर पप्स (श्याम - व गिए| व 
540९५ एाणा ) नामक राज्यसंघ बताया । २० अगस्त १६४८ का पप्सू वा राज- 
प्रमुख ने जीन्द राज्य का प्रशासन संभाला और एक अध्यादेश (09एतध्याए्ए) द्वारा 
घोषणा की गई कि अब इस में पटियाला राज्य के कानन लाग होंगे, ऐिछले कानन 
४ को राजप्रमुख ने एक घोषागा द्वारा भारतीय 

प्‌ 


रट्र कर दिये जायगे। २४८ नवम्बर १६: 
३ गअ्रप्रेल १६५० को पप्स ने भारत स रझार की संत्रीय 


संविधान को स्वीकार किया । १३ अ्रप्रल 
वित्तीय एकीक रण योजना (स्वयं गिवाएंयों धित्शावाएा $लीएा।ए)। रबावार 
वी और यहाँ केस्रोय सरकार द्वारा निम्तित कर जगाने का व्यवस्था चाल हट । 

इसके बाद वाम्पनी को आमदर्द केर्द्रीय सरकार ने निर्धारित ग्राय-कर की 
दर से कार तागाया। इस वियय में कमाटी का यह वहना था णशि उसल झाय वार हस हह 
से नहीं, अपित १ अप्रैल १६३८ को जीरद के राजा के साथ हए समझौते में लथ की 
गई दर से लिया जाना चाटिय्रि, क्योशि होगा समझोत द्वारा राजा न जा दायित्व छोर 
शर्तें स्वीकार की थीं, वे नये राज्य को उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त #ई है, बढ़ उनका 
पालन करने के लिए बाध्य है. नये राज्य का नवीन णे परान राज्य के साथ किये 
गये समझौते की कानूनी स्थिति को समाप्त नहीं दर सकता है। प्रतिवादी का बह कटया 
था कि राजाओं द्वारा पेप्सु को बताने के लिए किया गया समझौता राज्य-कृत्य (८८ 
० 808०) है, इसकी वैधता के बारे में राष्ट्रीय न्यायालयों ()शपयांशएक। (०0प्ता$) 


को विचार करने का कोई अधिकार नहीं । 


५» अधिन-जिय- मन -+++म 
मानस ननकन+फा७+-3७4 2००. विन िननन-ककल+--+-ज्अ अत अमन ल-37--: 2 


१. पश्राल इण्डिया रिपोटेर १६५८, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ६१६, १६५६ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ७२६ 
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६२२ प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में प्रतिवादी की युक्ति स्वीकार करते हुए कहा कि 
पूर्वी पंजाब के राजाओं द्वारा संघ बनाने के लिए किया गया समझौता एक ऐसी संधि 
है, जिसे स्वतन्त्र राज्यों के शासकों ने किया है तथा इस संधि द्वारा उन्होंने अपने प्रदेशों 
पर अपनी प्रभुसत्ता के अधिकार छोड़ दिये हैं तथा इनको नवीन राज्य के शासक को 
प्रदान किया है | यह राज्य-कृत्य (5० ० $496 ) है, क्योंकि इस शब्द में किसी प्रभु- 
सत्तासम्पन्न राज्य द्वारा पहली बार प्राप्त किये गये सभी प्रदेश सम्मिलित होते हैं, भले 
ही वे किसी भी विधि--विजय या अ्रपण ((८६७०॥) द्वारा प्राप्त हुए हों। इन प्रदेशों 
में रहने वाले निवासी नवीन शासक द्वारा प्रदेश पा लेने के बाद उसके प्रजाजन हो जाते 
हैं । इस नवीन स्थिति में इस प्रदेश के निवासियों को वे अधिकार नहीं प्राप्त होते, जो 
उन्हें भूतपूर्व प्रभुसत्तासम्पन्न शासक के समय में प्राप्त थे, अपितु उन्हें केवल वही अ्रधि- 
कार प्राप्त होते हैं, जिनको नया शासक स्वीकार करता है या प्रदान करता है। इस 
प्रकार जब एक स्वतन्त्र शासक किसी प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता किसी दूसरे शासक को 
प्रदान करता है तो यह कार्य राज्य-कृत्य (40० ०0 $086 ) का रूप धारण कर लेता 
है। इस विषय में कोई भी दावा या मामला राष्ट्रीय न्यायालयों ()/ए७॥ांणं98| (70प्रा($) 
में नहीं लाया जा सकता । इस मामले में पेप्सू में सम्मिलित होना राज्य-क्ृत्य था, इसमें 
सम्मिलित होने वाले जीन्द के राजा ने अ्रपना प्रदेश पेप्स को सौंप दिया था, इसके 
राज्य-कृत्य होने के कारण इस मामले पर इस न्यायालय में कोई विचार नहीं किया जा 
सकता था । डालमिया कम्पनी पर नई सरकार द्वारा निर्धारित श्राय-कर के नये नियम 
लागू होंगे । जीन्द राज्य के साथ हुए १६३८ के समझौते वाले पुराने नियम इस विषय 
में लागू नहीं हो सकते हैं । 

इस मामले में न्यायाधीश विवियन बोस ने श्रपना मतभेदसूचक पृथक्‌ निर्णय 
देते हुए यह विचार प्रकट किया कि प्रभुसत्ता के परिवर्तन से पुराने नागरिकों के सब 
ग्रधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । 

(२३) मद्रास राज्य विरुद्ध राजगोपालन (१९५६)--राज्य-उत्त राधिकार-- 
इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे : १६३७ में श्री राजगोपालन इंडियन सिविल सर्विस 
में नियुक्त हुए तथा मद्रास सरकार में काम करने लगे । २ जून १६४७ को उन्होंने कुछ 
समय के लिए छुट्टी ली, अ्रपनी छुट्टी के दिनों में उन्हें मद्रास सरकार का एक पत्र १६ 
जून १६९४७ को प्राप्त हुआ, इसमें उनसे यह पूछा गया था कि १५ भ्रगस्त १६४७ को 
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तान्तरण करने के बाद कया वे शअ्रपनी नौकरी 
करना जारी रखना चाहते हैं । उनका उत्तर स्वीकारात्मक था, किन्तु € भ्रगस्त १६४७ 
को उन्हें मद्रास सरकार से प्राप्त एक पत्र में उन्हें १५ भ्रगस्त के बाद सिविल सविस की 
सेवा में न रखने के निश्चय की सूचना दी गई। इस प्रकार अपनी सेवा से. मुक्त होने की 
सूचना पाकर श्री राजगोपालन ने इस निश्चय को रह कराने का प्रयत्न किया, किन्तु 
सफल न होने पर उन्होंने मद्रास हाईकोट में प्रपनी सेवा की मुक्ति के झादेश की वैधता 
को चुनौती देते हुए मामला चलाया । इसमें वादी का यह दावा था कि मद्राप्त सरकार ने 
ऐसा श्रादेश देकर १६३५ के भारत सरकार कानून के खण्ड २४० में सेवाझों के विषय में 
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दी गई सांविधिक गारण्टियों (880७009५ 8एथ्ा॥7०८$) का शतिक्रमण किया है । 

मद्रास सरकार का यह कहना था कि १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून के 
ग्रनुसार सत्ता का हस्तान्तरण होते ही राजगोपालन की सेवायें समाप्त हो गई थी, 
उसे इसके बाद इस सेवा में बने रहने का कोई कानूनी भ्रधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने 
मद्रास सरकार की इस युक्ति को रह करते हुए श्री राजगोपालन की प्रार्थना स्वीकार 
की, मद्रास सरकार के आदेश को अवध ठहराया । मद्रास सरकार ने इस निर्णय के 
विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में श्रपील की । 

सुप्रीम कोर्ट में श्रपीलकर्त्ता ने यह युक्ति दी कि १५ श्रगस्त १६४७ को होने 
वाले परिवतंनों से भारत में एक नवीन प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य का जन्म हुआ, इसके पैदा 
होते ही पुराने राज्य के समाप्त हो जाने के कारण उसके साथ किये गये सेवाविषयक 
अनुबन्ध ((07090(5 ) स्वयमंव समाप्त हो गये । इस विषय में प्रतिवादी का यह कहना 
था कि नई सरकार भले ही कितनी स्वतन्त्र क्यों न हो, वह विजय शअ्रथवा श्रपंण 
((८४४०॥ ) के कारण स्थापित होने वाले प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य से बहुत भिन्न है तथा 
इस विषय में श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम नहीं लागू हो सकता है कि पिछली 
सरकार के समाप्त होते ही, उसके साथ किये गये सब अनुबन्ध समाप्त हो जाते हैं । 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय करते हुए यह कहा कि भारतोय स्वतन्त्रता 
कानून १६४७ की धारा ७ (2) के अनुसार इंडियन सिविल सबविस 7 विषय में 
इसका पूरा नियन्त्रण करने वाला भारतमन्त्री ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप भें 
पूर्णछूप से समाप्त हो गया है । इसका यह परिणाम है कि भारतमन्त्री ($6टाशथा५ ०0 
6(98९ 00 ]709 ) द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बारे में निर्धारित की गई शर्तें 
समाप्त हो गई हैं । इस प्रकार इस सेवा के विषय में दी गई गारण्टियाँ तथा किये गये अनु- 
बन्ध समाप्त हो चुके हैं। इंडियन सिविल सर्विस के कर्ंचारी केवल सिद्धान्त रूप से 
ही ब्रिटिश राज्य के नीचे हैं | ब्रिटिश सरकार के भारत से चले जाने पर नई सरकार 
को यह पूरा अ्रधिकार है कि वह इंडियत सिविल सर्विस के पुराने कर्मचारियों को नौकरी 
पर रखे या न रखे । इस श्राधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार की श्रपील स्वीकार 
कर ली। 

(२४) रावजी श्रमरसिह विरुद्ध राजस्थान को सरकार (१६५८)--राज्य 
उत्तराधिकार--इस मामले में वादी रावजी भ्रमरसिंह को २९ जनवरी १६४८ को 
बीकानेर के भूतपूर्व राज्य में जिला तथा सेशन जज नियत किया गया था। इसके सेवा- 
काल में देश में कुछ राजनीतिक परिवतेन हुए । ७ प्रप्रेल १६९४६ को बीकानेर के 
राज्य ने अन्य राज्यों के साथ मिलकर राजस्थान का संयुक्त राज्य बनाया । नये राज्य 
ने अपने न्यायिक प्रशासन का पुनः संगठन किया। नये संगठन में रावजी अ्मरसिह 
को सिविल जज नियत करते हुए लघु पदों (70४० ९०७४७) में उसको अ्रठारहबाँ 
स्थान दिया गया। वादी को यह परिवतेन नापसन्द था, उसका यह कहना था कि 
इससे उसे भारतीय संविधान की धारा ३११ के अनुसार दिये गये भ्रधिकारों का श्रति- 


ऋमण होता है । 


६२४ झन्‍्तर्राष्ट्रीय कानन 


सुप्रीम कोर्ट में इस मामले कः निर्णय देते हुए न्यायाधीश विवियन बोस ने कहा 
था कि जब एक राज्य दूसरे राज्य में विजय, विलय ()शैथाप.्टआ ), सम्मिलन (00०९८5- 
$0॥ ), एकीकरण (॥6९27४॥0॥ ) अश्रादि किसी प्रक्रिया से विलीन हो जाता है ता 
पहली सरकार के तथा इसके सेवकों के बीच में हुए पहले सभी सेवाविषयक श्रनुवन्ध 
((०0४790०$ ० $0शं०९) स्वयमंव समाप्त हो जाते हैं। भ्रतः जो व्यक्ति नये राज्य 
में सेवा करना स्वीकार करते हैं. वे नवीन सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसकी सेवा 
करते हैं । भ्रतः: न्यायालय ने इस विषय में वादी की अ्रपील को रह कर दिया । 

(२५) यूनियन श्राफ इण्डिया विरुद्ध चमनलाल लूना (१६५८)--राज्य 
उत्तराधिकार--इस मामले में प्रतिवादी भारतीय सना को माल देने वाला ठेकेदार 
था । १६४४ में उसने लाहोर छावनी के मिलिटरी फार्म के मेनेजर के माध्यम स तत्का- 
लीन भारत सरकार के सेना-विभाग को भूसा देने का एक ठेका लिया। इसके भ्रनुसार उसने 
जमानत के रुपये १९०२६) रू० सेना-विभाग में जमा कराये । इस ठेके के समझाते में 
एक शर्ते यह भी थी कि इसके बार भें कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय एक पंच द्वारा 
किया जायेगा। प्रतिवादी ने पाकिस्तान बन जाने तथा लाहोर के पाकिस्तान में ऋलल 
जाने के वाद भारत सरकार के सना-विभाग से ११०२६) रू० की जमानत वापिस 
करने का दावा किया, भारत सरकार ने इस दावब का विरोध १६४७ के भारतीय रद- 
तन्त्रता (अधिकार सम्पत्ति और दायित्व) आदेश [ वाया वपत्क्लापलाएल (5 
बात [9णोी।त०5) 0त0-. 947 | के आधार पर करते ह्वाए यह कहा कि इसके अन- 
सार इस जमानत का उत्तरदाधित्व पाकिस्तान पर है, न कि भारत सरकार पर। प्रलि- 
वादी का यह कहना था कि इस मामले में भारतीय स्वतन्त्रता आदेश नहीं, किन्तु १६ ८७ 
का प्रतिरक्षा आदेश ([26लि०० (४८३७) लाग होता है, अत: भारत सरकार की दत्त 
ठीक नहीं है । निचले न्‍्यायालग ने प्रातवादी के पक्ष में निणब दिया, इस पर भारत 
सरकार ने इस फैसले के विरंद्ध हाईकाट तथा शप्रीम कोट से अपील की । सुप्रीम काट 
ने भारत सरकार की अपील सरबाहार एन्‍्ते हा कहा कि यह अन॒वन्ध या ठेका १६४७ 
के भारतीय स्वतन्त्रता आदेश की धरा ८ १) (9) के अन्तर्गत है, ठेवे का प्रयाजत 
लाहोर छावनी के मिलिटरी फाम के मनेजर को भसा देना था, यह फार्म प्राक्रिस्तान 
में चला गया है । व्स विषय में निगाय की कसोटी यह है कि १४५ झगरल १६४७ का 
यदि यह ठेका या अनुवन्ध किया जाता ता यह पाकिस्तान के प्रयाजन को पूरा करने के 
लिए किया जाता या भारत के प्रयोजन को । लाहोर छावनी के फार्स के पराक्रिस्तान मे 
चले जाने के कारण इस ठेके का प्रधाजन पाकिस्तान का प्रयोजन पूरा करना है, अ्रतः 
प्रतिवादी वादी से सुरक्षाधन की सांग नहीं कर सकता है। 

(२६) पेमा छिबर उर्फ प्रेमाभाई छीबाभाई लंगल विरुद्ध यूनियन श्राफ दृष्डिया 
एण्ड झदर (१६६६)--राष्य उत्तराधिकार--इस मामले में स॒प्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न 
पर अपना निर्णाय टिया है कि सेनिक कायवाही द्वारा जीते गये पत्तंगाली प्रदेश में नई 
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सरकार पुरानी सरकार के उन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिये बाध्य की जा सकती 
है, जिन्हें इसने 'त्रीकार कर लिया है। इस मामले में प्रार्थी भूतपूर्व पुत्तंगाली बस्ती 
का नागरिक था, जिसे भारत ने २० दिसम्बर १६६१ को सैनिक कार्यवाही करके अपने 
प्रदेश में मिला लिया था । प्रार्थी ने € भ्रक्टबर से ४ दिसम्बर १६६१ के बीच में 
पुत्तगाली अधिकारियों से १० लाख पौण्ड से अधिक मूल्य का माल श्रायात करने का 
लाइसेन्स प्राप्त किया, यह १८० दिनों के लिये वैध था | इसके श्रनुसार २० दिसम्बर 
से पहले विदेशों से माल मंगवाने के आडंर दे दिये गये थे। चूँकि विदेशों का माल 
निर्धारित समय में नहीं श्राया था, अतः प्रार्थी ने भारत सरकार से उपयुक्त लाइसेन्सों 
वे अनुसार माल मँगवाने की अनुमति माँगी, इसे न देने पर उसने मई १६६३ में सरकार 
के विरुद्ध यह आवेदनपत्र दिया । 

इस मामले में प्रार्थी की ओर से यह कहा गया था कि भारत सरकार इस 
बात के लिये बाधित है कि वह उसे वांछित वस्तुओं का आयात करने दे क्यंकि वह 
२० दिसम्बर १६६१ से पहले उसे दिये गये लाइसेन्सो का माल मेंगाने के अधिकार 
को स्वीकार कर चुकी थी। इसके विरुद्ध भारत सरकार का यह दावा था कि उसने 
पुत्तगाली प्रदेश को सैनिक विजय के साधन से प्राप्त किया है, नया प्रभु या सर्वोच्च- 
सत्तासम्पन्न शासक पुरानी पुत्तंगाली सरकार द्वारा अपने पुराने प्रजाजनों के साथ किये 
गये समझौतों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। यह बात नये शासक : इच्छा 
पर निर्भर है कि वह पुराने शासक द्वारा किये समझौतों या दिये गये बचनों का 
पालन करे या न करे। इस मामले में भारत सरकार ने पुराने वचनों का पालन करने 
से इनकार कर दिया है, ग्रतः प्रार्थी इस विपय में कोई अधिकार नहीं रखता है । 

न्यायालय ने इस विषय में निर्णाय देते हुए कहा कि विजय द्वारा प्राप्त किये गये 
प्रदेशों के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति निश्चित हो चुकी है। इन प्रदेशों के निवासियों 
को पिछले शासक या प्रभु के प्रजाजन होने के नाते जो अधिकार प्राप्त थे, वे सभी 
ग्रधिकार उन्हें नये शासक के समय में स्वतः नहीं प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें इस विषय में 
केवल वही श्रधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें देता नया शासक स्वीकार करता है। इस विषय 
में न्‍्यायालय ने 080774 क्‍0907 ('शशा 00.7.0, १. (१00॥759070 0 ]007॥6 
बु5, 4959, 8. ७, 7२, 729, 86 0 ठणाब 7. एैणव सतत 0. म4. #२. 
964 $. ('. 043 के मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि इनमें यह तय किया गया 
था कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रदेश को ग्रहण करना राज्य-कृत्य (8० ० 
5(9० ) है, पुराने राज्य के प्रजाजन अपने उन्हीं अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, 
जिन्हें नवीन शासक ने स्वीकार कर लिया हो । श्यामलाल के मामले (४. ॥. २. 964, 
७. ('. 495) में भी यही स्थिति मानी गई थी । इस सुनिश्चित कानूनी स्थिति के 
आधार पर वर्तमान मामले पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि ३० दिसम्बर 
१६६१ को गोझओञ्ा के सैनिक राज्यपाल ने यह घोषणा की थी कि श्रायात किया गया 
जो माल जहाजों द्वारा रवाना हो चुका था भ्रथवा जिनकी विदेशी मुद्रा दी जा चुकी थी, 
उसी माल का आयात किया जा सकेगा । प्रार्थी का झ्रायात किया जाने वाला माल इन 
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दोनों श्रेणियों में नहीं झ्राता, श्रत: उसके भ्रधिकार को नये शासक ने स्वीकार नहीं किया 
है, इसलिए यह अ्रधिकार उपर्युक्त नियम के अ्रनुसार उसे नहीं दिया जा सकता है । 

(२७) रायल नेपाल एयरलाइन्स विरुद्ध मनोरमा मेहरसिह लेगर' (१६६६) 
--क्षेत्राधिकार--इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के क्षेत्राधिकार से विदेशी राजा 
तथा विदेशी सरकार की एजेन्सियों की उन्मुक्ति के बारे में (846 उप्रांधताणांता, 
50फएछलाशंशा ्रागपरा।ए, छाशा। ण ग्शाप्राए ण एगतछंशा 50फाशा 
8 8थ॥0०४८४) तथा राजदूत द्वारा इन उन्मुक्तियों का दावा किये जाने के बारे में महत्वपूर्ण 
कानूनी प्रश्नों पर विचार किया है। इसमें वादी मनोरमा रायल नेपाल एयरलाइन्स 
कारपोरेशन नामक कम्पनी में कार्य करने वाले एक कम्पनी के कमंचारी की विधवा 
पत्नी थी। यह कम्पनी नेपाल सरकार के नियमों के भ्रनुसार काम करने वाला का रपोरेशन 
थी, इसका प्रधान कार्यालय नेपाल की राजधानी काठमाण्ड्‌ में था श्रौर यह कलकत्ता में 
भी कार्य करती थी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में था । नवम्बर १६६० में, 
एक हवाई दुर्घटना में वादी का पति मारा गया, वादी का यह कहना था कि यह दुर्घटना 
प्रतिवादी कारपोरेशन की लापरवाही से हुई, श्रतः उसे कम्पनी से पति की मृत्यु से होने 
वाली हानि का हर्जाना दिया जाना चाहिए । 

प्रतिवादी कारपोरेशन ने अ्रपने लिखित वक्तव्य में यह कहा कि रायल नेपाल एयर- 
लाइन्स कारपोरेशन नेपाल सरकार का एक ग्रंग है, नेपाल सरकार एक स्वतन्त्र विदेशी राज्य 
है, श्रतः कलकत्ता के न्यायालयों को इस विषय को सुनने का अधिकार नहीं है, दुघेटना 
में ग्रस्त होने वाला विमान नेपाल सरकार की सम्पत्ति था तथा नेपाल सरकार की देख- 
रेख में काम करने वाले इस कारपोरेशन का सारा व्यय नेपाल सरकार बहन करती थी । 
इस प्रकार वादी का अभियोग ((8७५९ ० (८5५७॥०॥ ) कारपोरेशन के विरुद्ध नहीं, 
अपितु नेपाल की सरकार और उसके शासक के विरुद्ध था । इन्हें ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
अनुसार कलकत्ता के न्यायालयों के ग्रधिकारक्षेत्र से पूर्ण रूप से उन्मुक्ति (हरा ५) 
प्राप्त है, इस विषय में कोई भी कार्यवाही भारत सरकार की सहमति के बिना किसी भी 
दीवानी अ्रदालत में नहीं की जा सकती है, श्रत: इस मामले को गुणावगुण के आधार पर 
नहीं सुना जा सकता है। किन्तु जज ने प्रतिवादी के आवेदनपत्न को इस श्राधार पर रह 
कर दिया कि इस मामले की जाँच के लिये सुझाये गये प्रारम्भिक विचारणीय प्रश्न 
(?८धगगंप्रश्मा/ 755765 ) तथ्य के इस मामले के विचारणीय तथ्य के प्रश्नों से ऐसे इस 
प्रकार सम्मिलित हैं कि इन पर अलग-अलग विचार नहीं किया जा सकता है। 

इसके बाद भारत में नेपाल सरकार के राजदूत की ओर से न्यायालय में दिये 
गये एक आवेदनपत्न द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को दोहराते हुए दो प्रार्थनायें की गई थीं-- 
(१) विदेशी राज्यों को प्राप्त होने वाली उन्मुक्ति के दावे के आधार पर इस मामले को 
खारिज कर दिया जाय; (२) इस आवेदनपत्र को देने वाले राजदूत को इस मामले में 
उन्मृक्ति का दावा करने का भ्रधिकार दिया जाय । इस प्रार्थनापत्न को न्यायाधीश ने इस 


१. आल शइन्डिमा रिपोर्टर १६६७, कलकत्ता ३१६ 
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आ्राधार पर रह कर दिया कि दीवानी विधिप्रक्रिया संहिता ((४५॥।/0००७१ए७/९ (१००७) 
कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि किसी मामले से सम्बन्ध न करने वाला कोई व्यक्ति उस 
मामले को खारिज करने की प्रार्थना कर सकता है। निचली ग्रदालत द्वारा दिये गये 
उपर्युक्त दोनों आ्रादेशों के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट में दो अपीलें की गई और वहाँ इनकी 
सुनवाई एकसाथ की गई । 

न्यायालय के पहले आदेश के विरुद्ध श्रपील में यह कहा गया था कि न्यायधीश 
को इस मामले के गुणावगुणों पर विचार करने से पहले इस प्रश्न का निर्णय अ्रवश्य करना 
चाहिए था कि अपील करने वाला नेपाल सरकार का अंग है या नहीं है, अ्रन्यथा इसका 
मामले के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आ्राशंका थी । दूसरी श्रपील में यह प्रार्थना 
की गई थी कि एक विदेशी राज्य किसी मामले में अप्रत्यक्षरूप से भी संबद्ध होने पर 
इस बात का प्रा अभ्रधिकार रखता है कि वह इस मामले पर विचार के दौरान किसी 
भी समय आकर न्यायालय से यह प्रार्थना करे कि इस मामले को सुना जाय या न सुना 
जाय । इस प्रकार इस मामले में न्यायालय ने तीन प्रश्नों पर निर्णय देना था-- (१) विदेशी 
राज्य एवं राजा की क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति का स्वरूप और मात्रा । (२) इस उन्मृक्ति 
की माँग करने का अधिकार किसे है ? (३) इसकी माँग किस प्रकार की जानी चाहिये ? 

इस विषय में अपना निर्णय देते हुए प्रधान न्यायाधीश बोस ने यह लिखा कि 
यह सत्य है कि दीवानी विधिप्रक्रिया संहिता ((शं। ?70०60एा४ (!00 ) में कहीं यह 
नहीं लिखा कि विदेशी राजा या सरकार दीवानी मामलों में उन्मृक्ति की माँग कर 
सकती है । किन्तु इस विषय में यह प्रश्न विचारणीय है कि दीवानी संहिता में ऐसी 
लिखित व्यवस्था न होने की दशा में क्या न्यायालय विदेशी राजा या सरकार से सम्बन्ध 
रखने वाले मामलों पर विचार कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये 
कि कानून सामान्य नियम होते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी संभावित मामलों 
के लिये पहले से व्यवस्था नहीं कर सकते । दीवानी विधिसोहता भी इसी प्रकार का 
कानून है, इसमें न आने वाले किसी विशेष प्रश्न का निर्णय सामान्य नियमों से किया 
जाना चाहिये । इस विषय में हाउस आफ लाड्‌ स ने (एणाफ्थाांव4 'चि३४ंथा4 
0४४०072894 7. 5(€क509 (80॥98 938 (7७ 7.ण4 4६6 8) के मामले में 
भन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो सामान्य तथा असंदिग्ध नियमों का प्रतिपादन किया है-- (१) 
इस देश के न्यायालय विदेशी राजा से सम्बन्ध रखने वाले मामले में उसकी इच्छा के 
विरुद्ध ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे, जिसमें वह किसी मामले में कोई पक्ष 
बने । विदेशी राजा के विरुद्ध या उसकी सम्पत्ति या उससे हर्जाने की माँग के बारे में 
कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । (२) दूसरा नियम यह है कि न्यायालय विदेशी 
राजा से सम्बन्ध रखने वाली, उसके स्वामित्व अश्रथवा नियन्त्रण में विद्यमान किसी भी 
सम्पत्ति को ज़ब्त करने या रोकने (6०६थ॥॥) के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकता 
है, भले ही इस मामले में विदेशी राजा को पक्ष न बनाया गया हो । इन नियमों की 
पुष्टि में न्यायालय ने 2िक्राहयादया 8088 (880), ॥796 एग्रा०त 865 0 
#ठट08 ४, 00495 ए्रांगाह ४ ९007०828773 (4952), रंपथ॥ ४६76९8] & (0. 
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४... रिव्यपरगांए.. गण काठगार४8.. (955), रिक्याया0048 #?. कैंटथा) 0 
]५90०७9090 के मामलों का उल्लेख किया। इसके बाद 'शाह्]९0॥ #». अजियाँक्षा ए 
70०06 (894) , ((0॥8 ४. ॥955 0 8०॥0५ (949 ), 88९८९७६ $. 7२. ].. ४. 
5टशंलंड िबांगानं 70० प्रतत8० (957) के मामलों का निर्देश करते हुए न्याया- 
धीश ने लिखा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल के राजदूत द्वारा प्रतिवादी की 
श्लोर से प्रस्तुत किये गये हलफनामों में प्रतिपादित सामग्री हमें इस बात को स्वीकार 
करने के लिये पर्याप्त प्रमाण देती है कि वादी नेपाल सरकार का एक विभाग है और 
वादी द्वारा उसके विरुद्ध हर्जाने के लिये किये गये दावे के बारे में उसे इस न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति पाने का दावा करने का पूरा अधिकार है । ग्रतः इस मामले को 
खारिज कर देना चाहिये और इसमें कोई अगली कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, इस 
युक्ति में कोई बल नहीं है कि नेपाल का राजदूत इस मामले में कोई पक्ष नहीं बना है। 

(२८) कमिश्नर श्राफ इन्कमटकस श्रान्ध प्रदेश विरुद्ध एच० ई० एच० समीर 
उस्मान श्रली बहादुर (१६६६ )--क्षेत्राधिकार--इस मामले में सुप्रीम कोटे ने इस प्रश्न 
पर अन्तिम निर्णय दिया था कि निजाम हैदराबाद क्या भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
प्रभुसत्तासम्पन्त राजा था और उसे इस आधार पर भारतीय झ्राय-कर कानून से मुक्ति 
पाने का अभ्रधिकार था। इस मामले में आन्श्र प्रदेश के श्राय-कर आयुक्त ने हैदराबाद के 
भूतपूर्व राजा निजाम की १६५०-५१ की तथा १६५१-४२ की झामदनी पर आय-कर 
लगाया था और इस विषय में प्रान्ध्र प्रदेश के हाईकोर्ट से निम्न प्रश्नों पर सम्मति माँगी 
थी--(१) क्‍या निजाम अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से १६५०-५१ का कर देने से 
उन्मुक्ति पाने का अधिकार रखता है ? (२) क्‍या १५ जनवरी १६५० को हुए समभौते 
के अनुसार उससे १६२२ के भ्राय-कर कानून के श्रनुसार कर लिया जा सकता है ? 

आन्ध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह सम्मत्ति दी कि २५ जनवरी १६५० तक निजाम 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भ्रनुसार एक प्रभुसत्तासम्पन्त राजा ($0४2८87 ) था, श्रत: इस 
तिथि तक उसे अपनी आय पर आय-कर से उन्मुक्ति पाने का अधिकार है, उसके बाद 
राजा न रहने से उसे यह भ्रधिकार नहीं है। इसके बाद इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने 
विचार किया तथा हाईकोर्ट की सम्मति को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में न्‍्याया- 
लय ने प्रधान रूप से दो प्रश्नों पर विचार किया--(१) विदेशी राजाशों को कर से 
मुक्ति पाने के भ्रधिकार की मात्रा और स्वरूप क्‍या है? (२) क्‍या हैदराबाद के 
निजाम को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (]र/शा्षांणा॥ं ९८7६07) या प्रभुसत्तासम्पन्न राजा 
माना जा सकता है ? 

पहले प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत था कि इस विषय में भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून विकसित हो रहा है तथा उसे कोई सुनिश्चित रूप नहीं प्राप्त हुआ है। हेल्सबरी 
ओर भ्रापेनहाइम जैसे लेखकों ने यह मत प्रकट किया है कि प्रभुंसत्तासम्पन्न शासकों 
($0एश८शंट्॥ ००७5) पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। किन्तु हाउस भ्राफ 
लाईस ने $प्र्वा ण ३006 ४. #0पएबॉक्‍ा एपाएए ( 952 ) के मामले में यह 
कहा था कि न्यायाधीशों का यह विचार है कि “इंगलैण्ड में इस विषय में प्रभी तक 
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प्रन्तिम रूप में कानून निश्चित नहीं हुआ है'* “यह कोई निरपवाद नियम (/9500(6 
रिप०) नहीं है कि किसी स्वतन्त्र विदेशी राजा के सम्बन्ध में हमारे न्यायालयों में कोई 
भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।” इसके बाद न्यायालय ने विदेशी राजाश्रों की 
सम्पत्ति पर कर से म्‌क्ति के विषय में अमेरिकन जनंल आफ इण्टरनेशनल लॉ (खण्ड 
४६, पृ० २३६) में प्रकाशित एक लेख से उद्धरण देते हुए यह बताय। कि विदेशी 
राजाओं की अपनी सम्पत्ति पर कर से मुक्ति की कुछ मर्यादायें होनी चाहियें। यह कर 
उन्हीं अ्वस्थाओं में मुक्त होना चाहिये, जब वे इनसे परम्परागत शासन सम्बन्धी कार्य 
कर रहें हों | किन्तु वे यदि अपनी सम्पत्ति को विदेशी व्यापार में ऐसे कार्यों में लाभ 
के लिये लगाते हैं, जिनमें ग्रन्य व्यक्ति अपनी पँजी लगा रहे हैं तो इस बात का कोई 
विशेष कारण नहीं प्रतीत होता है कि उन्हें करा से मुक्ति प्रदान करके अन्य व्यक्तियों 
की तुलना में कोई विशणपराधिक्रार दिया जाय और वे अपने कर का भार ग्रनावश्यक 
रूप से दूसरे व्यक्तियों पर डालें । 

न्यायालय ने निजाम के स्वतन्त्र, प्रभुसत्तासम्पन्त राजा (50एछाणंप्टा। रिपौटा) 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति होने पर विशेष विस्तार से विचार किया । उन्होंने कहा कि 
आ्रापेनहाइम के मतानुसार राज्यों के परिवार (॥थव॥॥ ता िशांणा5) का संदस्य 
होकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आरम्भ करने के लिय्र किसी राज्य में चार विशेषताये 
होनी चाहियें-- (१) समानता, (२) प्रतिप्ठा या गौरव, (३) स्वतन्त्रत,, (४) प्रादे- 
शिक एवं वेयक्तिक सर्वोच्च सत्ता । निजाम हैदराबाद को, इन चार विशेषताग्रों के होने 
पर ही, भ्रन्तर्राप्ट्रीय व्यक्ति माना जा सकता है । 

हैदराबाद राज्य का पुराना दृतिहास देते हुए न्यायालय ने यह बताया कि १८५८ 
में ग्रेट त्रिटेन के राजा ((70७॥) ने समूचे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कम्पनी स 
अपने हाथों में ले लिया, सम्पूर्ण भारत को ब्रिटिण ताज की छत्नछाया में लाने को 
घोषणा करते हुए लाडे केनिग ने कहा था कि ब्रिटिश ताज (00७7) भारत की सर्वोच्च 
शक्ति (शिश्वक्ा70पा: 2072८) है। “भारतीय रियासतों पर श्वेतपत्र (१४॥॥० 
ए9० ०णा ातांधा 508०४) में भी यही स्थिति स्वीकार को गई थी। १६३४ में 
भारत सरकार कानून (60शशाशधाशा। 070॥9 /८) ने राज्यों को भारतीय संघ में 
सम्मिलित होने या न होने की स्वतन्त्रता कुछ शर्तों पर ही दी थी, किन्तु १६३६ में संघ 
के विचार को छोड़ दिया गया । १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून से ब्रिटिश प्रभुता 
समाप्त हो जाने पर रियासतों की सर्वोच्च सत्ता उन्हें वापिस मिल गई, किन्तु इससे 
उन्हें भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (07900 ?०६४०४४ा७) नहीं प्राप्त हुआ । किसी 
भी राज्य ने हैदराबाद को वास्तविक (06 480०00) या कानूनी (१७ |णा७) मान्यता 
नहीं प्रदान की । २३ नवम्बर १६४६ को निजाम ने एक घोषणा प्रकाशित करके भारत 
के संविधान को इस शर्तं पर स्वीकार किया कि हैदराबाद राज्य की संविधान परिपद्‌ 
भी इसे संपुष्ट (09) करे। इस परिषद्‌ द्वारा इस विधान को स्वीकार करने के बाद 
हैदराबाद को संविधान की प्रथम अनुसूची के खण्ड 'बी' में सम्मिलित किया गया। इस 
इतिहास से यह स्पष्ट है कि हैदराबाद १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून से पहले 
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ब्रिटिश ताज की प्रभूता (502८०४॥9) में था और इसके बाद संधिवार्ता द्वारा भारतीय 
राज्य का अंग बन गया । इसे किसी भी समय में अन्य राष्ट्रों ने स्वतन्त्र राज्य और 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया । ब्रिटिश शासन के समय में हैदराबाद 
की स्थिति अन्य रियासतों के समान वशवर्त्ती राज्य (४४४५४ $086) के रूप में थी । 
इस विषय में न्यायालय ने आपेनहाइम (५म संस्करण, खण्ड १, पृ० १६५-६) का यह 
कथन उद्धृत किया कि भारतीय रियासतों की ग्रेट ब्रिटेन के साथ ऐसे वशवर्त्ती राज्यों 
की स्थिति है, जो आपस में झ्रथवा विदेशी राज्यों के साथ कोई अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध नहीं 
रखते थे । हाल ने भी अपनी पुस्तक [76थाकाां०)8) .89 के अष्टम संस्करण में 
यही मत प्रतिपादित किया है कि भारतीय रियासतें अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय 
नहीं बन सकती हैं । इन बातों के आधार पर भअन्‍्त में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 
श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हैदराबाद को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नहीं था, 
भ्रत: इसका राजा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अ्रपनी वैयक्तिक सम्पत्ति पर 
लगाये कर से म॒क्ति का दावा नहीं कर सकता है । 

(२६) संण्ट्ल बंक श्राफ इण्डिया लिमिटेड विरुद्ध रामनारायण' (१६५५)-- 
राष्ट्रीयवा--इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे। रामनारायण नामक व्यक्ति पाकिस्तान 
में चले गये मुल्तान नामक नगर में सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा में कर्मचारी 
था, वह मुल्तान का रहने वाला था, १५ अगस्त १६४७ को भारत के स्वतन्त्र होने 
पर भी वह भारत नहीं आया और मुल्तान के बैंक में काम करता रहा । वहाँ € 
नवम्बर १६४७ को उसने गबन का अपराध किया और १० नवम्बर १६९४७ को वह 
भारत भाग आया । भारत के सेण्ट्ल बैंक ने उस पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति 
पूर्वी पंजाब की सरकार से प्राप्त की तथा उस पर कई अपराधों के लिये मुकहमा 
घलाया । 

रामनारायण ने अपने विरुद्ध चलाये गये मामले में प्रारम्भिक श्रापत्ति उठाते 
हुए यह कहा कि वह पाकिस्तान का नागरिक है, श्रतः उसके विरुद्ध मामला चलाने के 
लिये भारतीय दण्डविधान (वरातांशा शेशाओं (०46) के चोथे खण्ड ($62८70०ा ) 
तथा फौजदारी प्रक्रिया (0096 ० (गग्राध शि0००९(०6) के खण्ड १८८ के 
ग्रन्तगंत ली गई अनुमति अवध है, अतः उस पर यह मुकहमा नहीं चलाया जा सकता। 
किन्तु निचले न्यायालय ने रामनारायण की इस आ्रापत्ति को इस श्राधार पर रद्द कर 
दिया कि रामनारायण को इस युक्ति के झाधार पर पाकिस्तान का नागरिक नहीं 
माना जा सकता कि वह १४ श्रगस्त से १० नवम्बर १६४७ तक मल्तान में रहता रहा 
है | श्री रामनारायण ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में श्रपील की और हाईकोर्ट ने निचली 
भ्रदालत की आज्ञा रह करते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | इसके विरुद्ध सुप्रीम 
कोर्ट में ग्रपील की गई, यहाँ भी हाईकोर्ट के निर्णय का समर्थ कियां गया । 

सुप्रीम कोर्ट में महाधिवक्ता (4007८५-00॥०४] ) नै-यहूं युक्ति दी कि जब 
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रामनारायण को अ्रभियोग चलाने की स्वीकृति दी गई थी, उस समय वह भारत में था 
और भारतीय नागरिक था, भारतीय दण्डविधान के भ्रनुसार भारत के नागरिकों पर उनके 
द्वारा भारत की सीमाओं से बाहर किये गये अपराधों के लिये मकहमा चलाया जा सकता 
है । सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्रौ मेहरचन्द महाजन ने इस युक्ति को अस्वीकार 
करते हुए कहा कि भारतीय दण्डविधान के चतुर्थ खण्ड की व्यवस्थायें तभी लाग होती 
हैं, जब अपराध करने के समय अपराधी भारत का नागरिक हो । अपराध करने के 
बाद यदि कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इसे भारतीय न्यायालयों को 
उसके भारतीय नागरिक बनने से पहले किये गये उसके अपराधों पर विचार करने का 
अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। न्यायाधीश के शब्दों में--/इस मामले में वस्तुतः 
रामनारायण की नागरिकता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । इस मामले में वास्त- 
विक प्रश्न यह है कि क्या अपराध करने के समय रामनारायण भारतीय नागरिक था। 
हमारा संविधान लागू होने के समय (२६ जनवरी १६५० ) भारत में निवास करने वाले 
व्यक्तियों को संविधान के अ्रनुसार भारतीय नागरिक माना गया है । यदि रामनारायण 
अपराध करने के समय भारतीय नागरिक होता तो यह भारतीय दण्डविधान के चौथे 
खण्ड तथा फौजदारी प्रक्निया संहिता के खण्ड १८५८ के क्षेत्र में आरा जाता। श्री राम- 
नारायण का निवास स्थान उस समय तक पाकिस्तान ही माना जाना चाहिए जब तक 
वह स्पष्ट रूप से अपने इस निवास स्थान को छोड़ने का इरादा नहीं प्रकः करता है। 
उस समय तक वह पाकिस्तान का नागरिक है, बाद में भारत का नागरिक बन जाने 
पर उससे पहले विदेश में किये गये अपराधों के लिये उसके विरुद्ध भारतीय न्यायालयों 
में मामला नहीं चलाया जा सकता । 

(३०) दी स्टेट श्राफ वेस्ट बंगाल बनाम जुगल किशोर मोर--भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट आफ वैस्ट बंगाल बनाम जुगल किशोर मोर के मामले 
में प्रत्यपेण के विषय का बड़ा प्रामाशिक और सारगर्भित विवेचन किया है। 
मामला इस प्रकार था कि भारतीय दण्ड विधान की धारा ४२०, ४६७ झौर ४७१ तथा 
१२०वीं--की धाराश्रों के अन्तर्गत किये गये भ्रपराधों की खोज करते हुए एक भार- 
तीय अधिकारी ने कलकत्ता के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सम्मुख यह आवेदनपत्र 
दिया कि उपर्युक्त मामले की जांच के लिए श्री जुगल किशोर मोर तथा अन्य कुछ 
व्यक्तियों के विरुद्ध वारण्ट निकालने का आदेश जारी किया जाय ओर यह॒वारण्ट सब 
संबद्ध साक्षी और रिकार्ड के साथ भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय को इस उद्देश्य से 
भेजा जाय कि वह इस समय हांगकांग में विद्यमान मोर को भारत सरकार को प्रत्यपंण 
कराने की व्यवस्था करे, क्योंकि मोर ने तथा उसके साथियों ने मई १९६१ और 
दिसम्बर १६६२ में एक ऐसा अपराधपूर्ण षड़यन्त्र किया था जिससे भारत की विदेशी 
मुद्रा के मामले में भारत सरकार को धोखा दिया जा सके, इस मामले में जांच के लिये 
मोर और उसके साथियों की भारत में उपस्थिति आ्रावश्यक थी । 

चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने श्रावश्यक जांच करने के बाद १९ जुलाई १६६५ 
को यह भादेश दिया कि उसके सम्मुख प्रस्तुत की गई सामग्री से प्रथम दृष्टि में 
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(?॥॥779 800०) अपराधपूर्णा पड़यन्त्र का मामला बन जाता है, यह षड॒यन्त्र कलकत्ता 
में उसके अधिका रक्षेत्र में हुआ था, मोर एक षड़यन्त्रकारी था। श्रत: उसने यह आ्रादेश 
दिया कि मोर की गिरफ्तारी के लिए एक वारण्ट निकाला जाय | इसे पश्चिमी बंगाल 
की सरकार के गृह-विभाग के सचिव को इस प्रार्थना के साथ भंजा जाय कि वह इस 
वारण्ट के ग्ननुसार मोर की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। इस वारण्ट 
की एक प्रतिलिपि कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को सूचनार्थ भेजी गई। चीफ़ प्रेजिडेन्सी 
मजिस्ट्रेट ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को वारण्ट के साथ इस मामले में अपनी जांच 
के दोरान प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाणों की फोटो प्रतियां भी भेज दीं। पश्चिमी बंगाल 
की सरकार ने यह सामग्री भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय को भेजी | विदेश मन्त्रालय 
ने इस सामग्री तथा बारण्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिए हांगकांग में भारत के हाई 
कमिश्नर को भेजा और उसने इसके आधार पर हांगकांग के औपनिवेशिक सचिव से 
यह प्रार्थना की किवे वारण्ट में उल्लिखित अपराधों की जांच के लिए १८८१ के 
भगोड़ा अपराधी कानून (फपन्‍्॒टा/४० 0 00005 #८।) के अनुसार मोर को भारत सर- 
कार को सौंपने का श्रादेश जारी करे । हांगकांग के केन्द्रीय मजिस्ट्रेट ने इस वारण्ट पर 
अपने हस्ताक्षर करते हुए हांगकांग की पुलिस को मोर को गिरफ्तार करने का आदेश 
दिया । २४ नवम्बर १६६५ को मोर को गिरफ्तार कर लिया गया। मोर ने अदालत 
में यह आ्रावेदनपत्न दिया कि हांगकांग के न्यायालय को १८८१ के भगोड़ा कानून के 
मातहत कार्यवाही करने का कोई श्रधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त कानून में भारत के लिए 
ब्रिटिश प्रदेश (कराता 905525&0०॥ ) शब्द का प्रयोग हुआ है झऔर १५ अगस्त 
१६४७ को स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भारत का गणराज्य अ्रब ब्रिटिश प्रदेश नहीं 
रहा है, किन्तु हांगकांग की श्रदालत ने मोर की इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया । 
इसके बाद १६ मई १६६६ को जुगल किशोर मोर के पिता हनुमान प्रसाद 
ने कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रपराध प्रक्रिया संहिता की धारा ४३६ तथा संविधान की धारा 
२२७ के ग्न्त्गत यह याचिका प्रस्तुत की कि मोर के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारण्ट को 
तथा उसके विरुद्ध की गई अ्रन्य कानूनी कार्यवाही को रह करने का झादेश जारी किया 
जाय तथा चीफ़ प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट को तथा भारत सरकार को मोर को हांगकांग से 
भारत लाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही को भी रोकने का आदेश दिया जाय । 
यह याचिका हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बैन्च ने सुनी, किन्तु इसके न्यायाधीशों में इस 
मामले में बड़ा मतभेद था । अझ्रत: यह मामला सुनवाई के लिए एक तीसरे न्यायाधीश 
के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । इसने यह निर्णय दिया कि चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट 
को उस ढंग से मोर की गिरफ्तारी का वारण्ट निकालने का कोई अभ्रधिकार नहीं था, 
जिस ढंग से उसने यह वारण्ट निकाला है, क्‍योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता के भ्रनुसार उसकी 
दृष्टि में इस प्रकार का बारण्ट नहीं निकाला जा सकता था क्योंकि १६५० का संवि- 
धान लागू होने के बाद ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा पास किया गया १८०१ का भगोड़ा 
प्रपराधी कानून भारत के कानून का अंग नहीं रहा है श्रोर इस कारण इसके श्राधार 
पर किसी दूसरे देश से अपराधियों का प्रत्यर्पणण पाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । 
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इस पर पश्चिमी बंगाल को सरकार ने इस मामले की सप्रीम कोर्ट में अपील की । 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी पहलओं पर विचार करते हुए अपने निर्णय में यह 
लिखा कि प्रत्यपंण एक राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को दूसर राज्य को एसे व्यक्ति का 
समपण करना है जिस पर वह राज्य उन अपराधों के लिए मकदमा चलाना चाहता 

जा उस राज्य के न्‍्यायालया की दृष्टि से दण्डनीय अपराध है । एक रास्य द्वारा दसरे 
राज्य को किसी व्यक्ति का समर्पण करना एक राजनीतिक कार्य है और यह या तो 
किसी संधि के अनुसार किया जाता है अ्रथवा यह इसके लिए की जाने वाली तदर्थ 
व्यवस्था ( क्षाक्षाएशाशा। 30 ॥00) द्वारा किया जाता है । इस समर्पण का आधारभत 
सिद्धान्त यह है कि सभी सभ्य देशों का हित इस वात में हे कि अपराधियों को अ्रवश्य 
दण्डित किया जाय और इसी कारण सब देश इस बात को स्वीकार करते है कि 
सामान्‍य रूप से अपराधियों को दण्डित करने के लिए एक राज्य को दूसरे राज्य की 

सहायता करनी चाहिए । विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों मं समर्पण सम्बन्धी कानन संधियों पर 
श्राधारित होता है । फिर भी कोई अपराधी दूसरे देश को सोपा जाय या न सौंपा जाय 
इसका निर्णय प्रत्येक देश के न्यायालय स्वतन्त्र रूप से करते हैं और ये न्यायाल- व्र्पाक्त 
के अधिकारों की सुरक्षा पर भी बल देते हैं। यदि दूसरा राज्य अपने न्यायालय द्वारा 
इस बात पर सहमत हो जाता है कि अपराधी को गिरफ्तार करके दूसरे ठेश को सोपा 
जाय तो यह गिरफ्तारी या तो एक नये स्वतन्व वा रण्ट द्वारा की जाती है श्रथव, अपराधी की 
मांग करने वाले देश के न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के प्रमाणीकरण ग्रथवा पप्टां- 
कन द्वारा की जाती है। इस प्रमाणीकररा द्वारा दूस रा देश अपनी इस इच्छा को सूचित करता 
है कि वह अपराधी की गिरफ्तारी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों करे अनुसार अपनी 
सहायता देने को तेयार है। अतः दोनों देशों के न्यायालयों द्वारा दिये जाने दाले 
कार्य सर्वथा भिन्‍न होते हैं । श्रपराधी जिस देश के अधिकारक्षेत्र में अपराध करता है 
उसका न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि अपराध करके दूसर देश में भाग 
जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्यर्पणण की प्रार्थना की जा रही है, क्या वस्तुत: प्रथम दृष्टि में 
उसके विरुद्ध कोई केस बनता है । जिस देश से प्रत्यर्पण की प्रार्थना की जाती है उस 
देश के न्यायालय केवल इस बात पर विचार करते हैं कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय दायित्वों को 
देखते हुए उन्हें अपने देश के कानून के अ्रनुसार श्रपराधी का प्रत्यपंण करा चाहिए या 
नहीं । वे केवल इसी बात को देखते है कि इस अ्रपराध के लिए प्रथम दृष्टि में मामला 
बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है और यह कोई राजनीतिक अपराध नहीं है और यह 
प्रार्थना उस व्यक्ति पर राजनीतिक अपराध के लिए मामला चलाने के लिए नहीं की 


जा रही है । 


माननीय न्यायाधीशों के निर्णय के अनूसार कलकत्ता के चीफ़ प्रेज़िडन्सी मेजि 
स्ट्रेट को मोर की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी करने का भ्रधिकार था क्योंकि उस 
की प्रथम दृष्टि (9778 480०) में उसके सामने ऐसी पर्याप्त साक्षी थी जिससे यह 
स्पष्ट होता था कि मोर ने कछ ऐसे श्रपराध किये हैं जिनके बारे में विचार करने का उसे 
पूरा भ्रधिकार था । मोर भारत में नहीं था, भ्रतः मैजिस्ट्रेट को उसे भारत लाने के 
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लिये पश्चिमी बंगाल की सरकार से ग्रावश्यक कार्यवाही करने के लिए प्राथेना करनी 
पड़ी । हांगकांग के औपनिवेशिक सचिव ने वहां प्रचलित कानून के अ्रनुसार कलकत्ता 
के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये वारण्ट के अनुसार कार्यवाही की और 
उसे भगोड़ा अ्रपराधी कानून के अनुसार कार्य करने का भ्रधिकार था। उसने अ्रपनी 
जांच करने के बाद यह आदेश दिया कि मोर को भारत सरकार को सौंप दिया जाय। 
हांगकांग में प्रचलित कानून के अनुसार मोर के समपंण का आदेश सर्वथा वेध था और 
न्यायाधीश उन कारणों को समझने में श्रसमर्थ थे जिन कारणों के आधार पर मोर 
की गिरफ्तारी के लिए कलकत्ता के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये 
वारण्ट को अ्रवंध बताया जा रहा था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि १६६२ के भारतीय 
प्रत्यपंण कानून में दी गई राष्ट्र-मण्डल के उन देशों की सूची में हांगकांग नहीं था जिन 
देशों से श्रपराधियों का प्रत्यपण किया जा सकता था । किन्तु न्यायाधीशों की सम्मति में 
यह बात भारत सरकार के विदेश विभाग द्वारा मोर की गिरफ्तारी के लिए बाधक नहीं 
बन सकती थी बशर्ते कि वह हांगकांग के उपनिवेश-सचिव को इस बात के लिए प्रेरित करे 
कि'वह भारत में मुकदमा चलाने के लिए मोर का प्रत्यपंण करे। यदि हांगकांग का 
उपनिवेश-सचिव मोर के प्रत्यपंण के लिए तेयार था तो यह नहीं कहा जा सकता कि 
चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट द्वारा मोर की गिरफ्तारी के लिए जारी किया गया वारण्ट 
ग्रवेध था । न्यायाधीश कलकत्ता हाईकोर्ट के इस विचार से सहमत नहीं थे कि १९६२ 
के प्रत्यपंण कानून के कारण भारत में किये गये अपराध के लिए मुकदमा चलाने के 
लिए किसी अपराधी का प्रत्यर्पएण राजनयिक साधनों के माध्यम से नहीं कर सकती 
थी; अतः उनकी समिति में चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मजिस्ट्रेट ने मोर की गिरफ्तारी का 
वारण्ट पश्चिमी बंगाल की सरकार को भेजकर कोई अवध कार्य नहीं किया था। इस 
आझाधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल की सरकार की श्रपील स्वीकार करते 
हुए इस विषय में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये प्रादेश को रह कर दिया । 


द्वितीय परिशिष्ट 
प्राचोन भारत के कुछ श्रन्तराष्ट्रीय नियम 


(१) युद्धविषयक नियम 


न 


युद्ध सम्बन्धी नियमों के बारे में कौरव-पाण्डवों का समझौता (महाभारत 
भीष्मपवे, प्रथम अ्रध्याय, श्लोक २६-३३) -- 
ततस्ते समय चक्र: कुरुपाण्डवसोमका: । 
धर्मान्संस्थापयामासुर्य द्वानां भरतर्षभ ॥२६॥ 
निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात्प्रीतिनं: परस्परम्‌ । 
यथापरं॑ यथायोगं न च स्यात्कस्यचित्पून: ॥२७॥ 
वाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचेव प्रतियोधनम्‌ । 
निष्क्रान्ता: पुतनामध्यान्त हन्तव्या: कदाचन ॥२८॥ 
रथी च रथिना योध्यों गजेन गजधूगंतः। 
अश्वेनाश्दी पदातिश्च पादातेनेव भारत ॥२६॥ 
यथायोगं॑ यथाकाम यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 
समाभाष्य प्रहत्तंव्य॑ न विश्वस्ते न विह्नले ॥३०॥ 
एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नों विमुखस्तथा । 
क्षीणशस्त्रो विवर्मा च न हन्तव्य: कदाचन ॥३१॥ 
न सुतेष न धुर्येष न च शस्त्रोपनायिषु। 
न भेरीशंखवादेष॒ प्रहत्तेव्य॑ क्थंचन ॥३२॥ 
एवं ते समयं कुँत्वा कुरुपाण्डबवसोमका:। 
विस्मयं परम जम्मुः प्रेक्षमाणा: परस्परम्‌ ॥३ ३॥ 


युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद 
शान्तिपर्य ६५१६-१४ 

युधिष्ठिर उवाच 
प्रथ य: क्षत्रियों राजा क्षत्रियं प्रत्युपाव्रजेतू। 
कथं संप्रति योद्धव्यस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥६॥ 
ह भीष्म उवाच 
नैवासप्तद्धकबचो योड्धव्यः. क्षत्रियों रणे। 
एक एकेन वाच्यश्च विसूजेति क्षिपामि च ॥७॥। 
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स चेत्सन्नद्ध आगच्छेत्सन्नद्धव्य॑ ततो भवेत्‌ । 

स॒ चेत्ससेन्य आगच्छेत्ससैन्यस्तमथा छुयेत्‌ ॥८॥। 
स चेन्निकृत्या युध्येत निरक्ृत्या प्रतियोधयेत्‌ । 
प्रथ चेद्धमंतोी युध्येद्धमंणाॉव निवारयेत्‌ ॥॥६॥। 
नाश्वेत रथिनं यायादुदियाद्रथिनं रथी | 
व्यसने न प्रहत्तंव्य न भीताय न जिताय च ॥॥१०॥। 
इषुलिप्तो न कर्णी स्यादसतामेतदायुधम । 
यथार्थभेव योद्धव्यं न क्रध्येत जिघांसत: ॥११॥। 
साधूनां तुमिथो भेदात्साधुश्चेदव्यसनी भवेत्‌ । 
निष्प्राणो नाभिहन्तव्यों नानपत्य: कथंचन ॥॥१२॥। 
भग्नशस्त्रो विपन्नशच कृत्तज्यो हतवाहन: । 
चिकित्स्य: स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगहे भवेत्‌ ।॥१३॥। 
निम्रेणगश्च स मोक्तव्य: एप धर्म: सनातन: । 
तस्माद्धमेंरा योद्धव्यमिति स्वायंभवो5ब्नबीत्‌ ॥१४।॥। 


शान्तिपर्य €६।३-४ 


विशीर्णाकवर्च चेव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कृताऊजलि न्यस्तशस्त्र॑ गृहीत्वा न हि. हिसयेत्‌ ॥|३॥। 
बलेन विजितो यश्च न त॑ यूध्येत्‌ भूमिप:। 
संवत्सरं विप्रणयेत्तस्माज्जात:. प॒नर्भवेत्‌ ॥४॥। 


शान्तिपर्वे €८।४८-४६ 


वृद्धबालो व हन्तव्या न च स्त्री नेब पृष्ठत:। 
तृणपूर्णमुखश्चेव_ तवास्मीति च यो बदेत्‌ ॥ 


शान्तिपयें १००।२६-२८ 


विजय लभते नित्य॑ सेनां सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌ । 
प्रसुप्तास्तृषितान श्रान्तान्‌ प्रकीर्णान्नाभिघातयेत्‌ ॥२६९।। 
मोक्षे प्रयाणोा. चलने पानभोजनकालयो: । 
अतिक्षिप्तान्‌ व्यतिक्षिप्तान्‌ निहतान्प्रतनूकृतान्‌ ॥॥२७॥। 
सुविश्वव्धान्कृता रंभानुपन्यासानू प्रतापितान्‌ । 
बहिश्चरानुपन्यासान्क्ृतवेश्मानुसारिरण: ॥२८।। 


शान्तिपय २६७।४, पराशर का वचन---- 


श्रान्त भीतं अभ्रष्टशस्त्रं रुदन्‍्तं । 
पराडःमुख पारिबहेश्च हीनम्‌ । 
गनुयन्त॑ रोगिएं यात्रमानं । 
न वे हिस्थाद बालवृद्धों च राजन ।! 


प्राचीन भारत के कुछ श्रन्तर्राष्ट्रीय नियम ६३७ 


कर्णपर्य €०।११-१३, श्रजुन को कर्ण का कथन-- 
प्रकीर्णकेशे विमुखे ब्राह्मणेषथ क्ृताञ्जलौ ॥११॥ 
शरणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथाईर्जुन। 
अग्रबाणें भ्रष्टकवर्चे भ्रप्टभग्नायुधे. तथा ॥१२॥ 
न विमुञज्चन्ति शस्त्राणि 
शरा: साधते स्थिता: । 
त्वं च श्रतमो लोके 
साध वृत्तश्च पाण्डवः ॥१३॥ 
द्रोण पर्व १४३।७-८, भ्रिश्रवा का अर्जुन को कथन-- 
तनु नामास्त्रधर्मज्ञस्व॑ लोके5भ्यधिक: परे: । 
सोध्युध्यमानस्थ. कथं रण प्रहृतवानसि ॥७॥ 
न प्रमत्ताया भीताय विरथाय प्रयाचते । 
व्यसने वततेमानाय प्रहहन्ति मनस्विन: ॥८॥। 
इ्दं तु नीचाचरितमसत्पुरुषसेवितम्‌ । 
कथमाचरितं॑ पार्थ. पापकर्म सुदुष्करम्‌ ॥६॥ 
सौप्तिकपव ५।११-१२, कृप का अ्रश्वत्थामा को कथन-- 
न वध: पूज्यते लोके सुप्तानामिह धर्मतः। 
तथवापास्तशस्त्राणां. विमुक्तरथवाजिनाम्‌ ॥११॥ 
ये च ब्रूयुस्तवास्मीति ये च स्यु: शरणागता:। 
विमुक्तमूधंजा ये च ये चापि हतवाहना: ॥१२॥ 
सोप्तिकपर्व ६।२१-२२ 
स पथ: प्रच्युतोी धर्मात्कुपथे प्रतिहन्यते । 
गो-ब्राह्मण-नृपस्त्रीपुू सख्युर्मातुर्ग्रोस्तथा ॥२१॥ 
हीनप्राणजडान्धेषु. सुप्तभीतोत्थितेषु च। 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तेचु न शस्त्राणि च पातयेत्‌ ॥२२॥। 
बोधायनधमंसूत्र, १११०।१०-११ 
न करशिभिन दिग्ध: प्रहरेत । भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्त विसन्‍्नाहस्त्नीबालवृद्धब्राह्म रोने 
युध्येतान्यत्राततायिन: । 
गोतसमधमंसत्र, १०११७११८ 
न दोषों हिसायामाहवे ॥|१७॥। श्रन्यत्न व्यश्वसारथ्यायुधकृताञअजलिप्रकीर्णकेश- 
पराइःमुखोपविष्टस्थलवृक्षाधिरूढ़दूतगोब्राह्मरावादिम्य: ।१८॥ 
. शंख--न पानीय॑ पिबन्तं न भुठ्जानं नोपानहौ मुड्चन्तं नामर्वाणंं सवर्मा न 
स्त्रियं न करेणुं न वाजिनं न सारथि न दूत॑ न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यातू । 
(विज्ञानेश्वर द्वारा याज्वल्क्य स्मृति ११३२६ पर उद्धृत ।) 


६३८ झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


मनस्मति ७।६०-६३ 
न॒कूटेरायुधहँन्याद्यध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कणिभिनापि दिस्धर्नाग्विज्वलिततेजने: ॥६०॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥६१॥ 
नसुप्तंन विसम्नाहंं न नग्न॑ न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्ते न परेण समागतम्‌ ॥६२॥ 
नायुधव्यसनप्राप्त॑ नात्त॑ नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीत॑ न॒ परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥६३॥। 
पाशवल्क्य स्मति १।३२६ 
तवाहं वादिनं क्‍्लीबं॑ निहेंति परसंगतम । 
न हन्याद्विनिवत्त न यद्धप्रेक्षणकादिकम्‌ ॥ 
झापस्तम्ब धर्मंसत्र २।५।११ 
न्यस्तायुधप्रकीणंप्राञज॒जलिप राडवत्तानामार्यावधं परिचक्षते । 
वाल्मीकि रामायण (युद्धकाण्ड १८२८-३३) 
न हन्यादानुृंशस्यार्थभाप. शत्रु. परन्तप। 
श्रार्तों वा यदि वा दृष्तः परेषां शरणागतः: ॥२८॥ 
अरि: प्राणान्परित्यज्यं रक्षितव्य: कृतात्मना। 
स॒चेद भयाहद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति ॥२६॥ 
त्वया शकत्या यथान्यायं तत्पापं लोकगहितम्‌ । 
विनष्ट: पश्यतस्तस्यारक्षिण:  शरणागत:ः ॥३०॥। 
आ्रादाय सुकृतं॑ तस्य सर्व गच्छेदरक्षित: । 
एवं दोषो महानत्र . प्रपन्नानामरक्षणे ॥३१॥ 
ग्रस्वग्य चायशस्यं च बलवीयंबिनाशनम्‌ । 
करिष्यामि यथार्थ तु॒ कण्डोबंचनमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
धरमिष्ठं चबयशस्यं च स्वग्य स्यात्तु फलोदये । 
सकृदेव प्रपन्ताय तवास्मीति च याचते ॥३३॥। 
कोटिलोय भ्रथंशास्त्र १२१४ 
परदुर्गमवस्कन्द्य स्कन्धावारं वा पतितपराइमुखाभिपन्नमुक्तकेशशस्त् भय विरूपे- 
भ्यश्चाभयमयू ध्यमा ने भ्य श्च दद्यु: । 
कौटिल्य ने युद्ध में श्रग्नि के प्रयोग को मर्यादित करने का प्रयत्न किया है 
(१३।४ ) 
नत्वेव विद्यमाने पराक्रमे४ग्निमवसुजेत्‌ । अ्रविश्वास्यो छयग्निदवपीडनं च। 
प्रप्रतिसंख्यातप्राणिधान्यप शु हिरण्यकुप्यद्रव्यक्षयक र: । क्षीणनिचयं चावाप्तमपि राज्य 
क्षयायेव भवति । 


प्राचोन भारत के कुछ भन्तर्राष्ट्रीय नियम ६३६ 


झग्नि पुराण (रणदीक्षा कथन श्रध्याय २३५) 


गजाद्येश्व गजाद्याश्व न हन्तव्या: पलायिन: । 
न॒प्रेक्षका: प्रविष्टाश्च अरशस्त्रा: पतितादय: ॥५७॥ 
शान्ते निद्राभिभूते च श्रद्धोत्ती्ण नदीवने। 
दुदिनि कटयुद्धानि शल्ुनाशार्थमाचरेत्‌ ॥५५॥ 
सम्प्राप्य विजय॑ युद्धे देवान विप्रांश्व संयजेत । 
रत्नानि राजगामीनि अमात्येन कृते रणे ॥६२॥ 
तस्य स्त्रियों न कस्यापि रक्ष्यास्ताश्व परस्य च । | 
शत्रुं प्राप्प रणे मुक्त पुत्नरवत्‌ परिपालयेत्‌ ॥६३॥। 
शक्रनीति के युद्धसम्बन्धी नियम (चतुर्थ श्रध्याय, सप्तम प्रकरण ) 

गजो गजेन याततव्यस्तुरगंण तुरंगम: 

रथेन च रथों योज्य: पत्तिना पत्तिरेव च। 
एकेनेकश्च शस्त्रेण शस्त्रमस्त्रेण वास्त्रकम्‌ ॥३५४। 
नच हन्यातस्थलारूढं न कक्‍लीबं न कृताझजलिम । 

न मुक्तकेशमासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥३५५॥ 
न सुप्त न विसन्नाहं॑ न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्त॑ युध्यमानं॑ परेण च॥३५६॥ 
पिबन्त न चर भुंजानमन्यकार्यकुल न च। 

न भीत॑ न॒ परावृत्त सत्तां धर्मनुस्मरन्‌ ॥३५७॥ 
ब॒ृद्धों बालो न हन्तव्यों नेव स्त्री केवलो नृपः । 
यथायोग्यं तु संयोज्य निध्नन्‌ धर्मों न हीयते ॥३५०८५॥ 
धर्मयुद्धे तु कूटे बे न सन्ति नियमा भ्रमी । 

न युद्ध कूटसदृ्श नाशनं बलवद्विपो: ॥३५६॥ 


ग्राक्रमण करने वालों के तीन प्रकार 


कौटिलीय भ्रथंशास्त्र १३११ 
त्रयोडभियोक्तारो धर्मासुरलोभविजयिन इति। तेषामभ्यवपत्या धर्मविजयी 
तुष्यति । तमभ्यवपद्यत । परेषामपि भयाद्‌ भूमिद्रव्यहरणेत्त लोभविजयी तुष्यति तम- 
थेना भ्यवपद्येत । भमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणनासुरविजयी त॑ भूमिद्रव्याभ्यामु पगृद्याग्रा ह्म 
प्रतिकूर्वीत । 
नोतिवाक्यामृत 
स धर्मंबिजयी राजा विधेयमात्रेणॉव संतुष्ट: प्राणार्थाभिमानेषु न व्यभिचरति | 
स लोभविजयी राजा यो द्रग्येण कृतप्रीति: प्राणाभिमानेषु न व्यभिचरति। सोश्सुर- 
विजयी यः प्राणार्थभानोपधातेन महीमभिलषति । 


६४० 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून 


युद्धसम्बन्धी आदर 


महाभारत शान्तिपर्व €४।१, बामदेव को उक्त 


पग्रयुद्धनेंव विजय॑ वर्ध॑येद्वसुधाधिप: । 
जघन्यमाहुविजयं युद्धेन च नराधिप ॥ 


शान्तिपरव ६६११, भीष्म का वचन 


नाधर्मेण महीं जेतु लिप्सेत जगतीपति:। 
ग्रधमंविजयं लब्ध्वा को नु मन्येत भूमिप: ॥१॥ 
ग्रधर्मयुक्तों विजयो टह्यश्लुवोषस्वग्य॑े एव च। 
सादयत्येष राजानं महीं च भरतषभ ॥२॥। 
अनीकयो: संहतयोययंदीयादबाह्ाणो5न्तरा । 
शान्तिमिच्छन्नुभयतो न योद्धव्यं तदाभवेत्‌ ॥५॥ 
मर्यादां शाश्वतीं भिन्‍्थाद्‌ ब्राह्मणं योहभिलंघयेत्‌ । 
श्रथ चेल्लंघयेदेव मर्यादां . क्षत्रियत्रुव: ॥६॥ 
ग्रसंख्येयस्तदूध्वं स्यादनादेयश्च संसदि । 
यस्तु धर्मविलोपेन. मर्यादाभेदनेन च ॥१०॥ 
तां वृत्ति नानुवत्तेत विजिगीषुमहीपति: । 
धरंलब्धाद्धि विजयालल्‍लाभ: को&भ्यधिको भवेत्‌ ॥११॥ 
नामित्रों विनिकतंव्यो नातिच्छेय:ः कथंचन । 
जीवितं ह्यप्यतिच्छिन्न: संत्यजेच्च कदाचन ॥१५॥। 


(२) संधि के भेद 


कामन्दकीय नीतिसार के नवें सर्ग में संधि के निम्नलिखित सोलह भेद बताये 


गये हैं-- 


कपाल उपहारश्च सन्‍्तान: संगतस्तथा । 
उपन्यास: प्रतिकार: संयोग: पुरुषान्तर: ॥२॥ 
ग्रदुष्टटर श्रादिष्ट आत्मामिष उपग्रह: । 
परिक्रयस्तथोच्छिन्नस्तथा.. च परिभूषण: ॥३॥ 
स्कन्धोपनेय: संधिश्च षोडश: परिकीत्तित: । 
इति षोडशक प्राहु: संधि सन्धिविचक्षणा: ॥४॥ 


कपालसंधिविक्षय: केवल समसन्धित: । 
सम्प्रपानाड़्वति यः उपहार: स॒ उच्यते ॥५॥ 
सन्तानसन्धिविज्ञेयो दारिकादानपूर्वक: । 
सद्धिः संगतसंधिस्तु मैत्नीपूव उदाहतः ॥६॥ 
यावदायु: प्रमाणस्तु समानार्थप्रयोजन: । 


सम्पत्ती च विपत्तौ च काररणोयों न भियते ॥७॥। 
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संगत: संधिरेवेष प्रहृष्टत्वात्सुवणंवत्‌ । 
सो5पिरेते: सन्धिकुशले: काञऊचन: परिकी त्तित: ॥५॥ 
भव्यामेकार्थंसंसिद्धि समुद्िश्य क्रियेत यः। 
स उपन्यासकुशलेरुपन्यास उदाहतः ॥€॥ 
मयास्योपकृत॑ पूर्व. ममाप्येष करिष्यति । 
इति यः क़ियते संधि: प्रतिकार: स उच्यते ॥१०॥ 
उपकारं करोम्यस्य ममाप्येष  करिष्यति। 
अयज्चापि प्रतीकारो रामसुग्रीवयोरिव ॥११॥ 
एकार्थ सम्यगुहिश्य क्रियां यत्नाभिगच्छतः । 
स॒संहितप्रयाणस्तु सन्धि: संयोग उच्यते ॥१२॥ 
आवयोयधिमुख्याभ्यां मदर्थ: साध्य इत्यपि। 
यस्मिन्पण: प्रक्रिते स सन्धि: परुरुषान्तरः ॥१३॥। 
त्ववेकेन मदीयार्थ सम्प्रसाध्यस्त्वसाविति । 
यत्र शत्रु: पणां कुर्यात्सोददृष्टपुरुष: स्मृत: ॥१४॥ 
यत्र भूम्येकदेशेन पर्णन॑ रिपुवर्जित:। 
सधीयते संधिविद्धिरादिष्ट: संधिरुच्यते ॥१५॥ 
स्वर्सन्येत तु सन्धानमात्मामिष इति स्मृतः । 
क्रियते प्राणरक्षार्थ स्वंदानादुपग्रह: ॥१६॥ 
कोशांशेनाथ कुप्येत स्वकोषण वा पुनः। 
शेषप्रकृतिरक्षा्थ परिक्रयः. उदाहृत: ॥१७॥ 
भुवां सारबतीनान्तु दानादुच्छिन्न उच्यते। 
सर्वभम्युत्थितफलदानेन परिभूषण: ॥॥१८॥ 
परिच्छिन्न॑ फलं यत्र स्कन्धः स्कन्धेन दीयते । 
स्कन्धोपनेयं त॑ प्राहु: सन्धि सन्धिवियोजना: ॥१६॥ 
परस्परोपकारश्च मंत्र. सम्बन्धजस्तथा । 
उपहा रश्च विज्ञयाश्चत्वारस्ते च सन्धयः ॥२०॥ 


(३) दूत को विशेषतायें तथा नियम 


बाल्मी कि रामायण (ग्रयोध्या काण्ड १००३५) में श्री रामचन्द्र ने भरत को 
दूत की निम्न विशेषतायें बतलायी हैं--भ्रपने ही राज्य में रहने वाला (जानपद ); 
दूसरे के श्रभिप्राय को जानने वाला (विद्वानू-पराभिप्रायज्ञ:), समर्थ, प्रत्युत्पन्नमति 
झोौर कही हुई बातों को कहने वाला-- 
कच्चिज्जानपदो विद्वान्दक्षिण: प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतों भरत पण्डित: । 
महाभारत (शान्तिपर्व ६५२६-२८) में दूत की श्रवध्यता का तथा उसकी 
विशेषताभों का प्रतिपादन निम्न श्लोकों में किया गया है--- 


दडर भ्रम्तर ष्ट्रीय कानून 


न तु हन्यान्तृपो जातु दूत॑ कस्याड्चिदापदि । 
दूतस्य हनता निरयमाविशेत्सचिवं: सह ॥२६॥ 
यथोक्तवादिनं॑ दूतं. क्षत्रधर्मरतो नृपः। 
यो हन्यात्पितरस्तस्य भ्र्‌णहत्यामवाप्नुयु: ॥२७॥॥४ 
कुलीन: कुलसम्पन्नों वाग्मी दक्ष: प्रियवद: । 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्दृतः स्यात्सप्तभिर्गणों: ॥२८॥ 
कामन्दकीय नीतिसार १२१२-३, २२-२३ 
प्रगल्भ: स्मतिमान्वाग्मी शास्त्र चास्त्रे चनिष्ठित: । 
प्रम्यस्तकर्मा नृपतेदतो भवितुमहँति ॥२॥: 
निसष्टार्थो. मितार्थश्व तथा शासनवाहक: । 
सामर्थ्यत्पादतों हीनो दूतस्तु त्रिविध: स्मृतः ॥३॥॥४ 
रिपो:  शत्तुपरिच्छेद: सुहृदुअन्धुविभेदनम्‌ । 


दुर्गंकोपबलज्ञानं कृत्ययक्षोपसंग्रह: ॥२२॥॥ 
राष्ट्राव्यपेतपालानामात्मसात्कररां तथा । 
युद्धापसारभूज्ञानं दूतकर्मति कथ्यते ॥२३॥४ 


मनुस्मृति ६६३-६४ 
दूत चेब प्रकुर्वीत सववंशास्त्रविशारदम्‌ । 
इंगिताकारचेप्टज्ज॑ शुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥६३॥ 
ग्रनुरक्त: शुचिर्दक्ष: स्मृतिभान्देशकालवित । 
वर्पुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतों राज्ञ: प्रशस्यते ॥६४॥ 
दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुसते कर्म भिद्यन्त येन मानवाः ॥६६॥॥ 
सत्स्यपुराण--वी रमित्नोदय के राजनीतिप्रकाश पृ० १५० पर उद्धत 
यथोक्तवादी दूत: स्याहेशभाषाविशारद: । 
सृक्त: क्लेशसहों वाग्मी देशकालविभागवित्‌ | 
विज्ञाय देशं काल च यद्धितं स्यान्महीक्षित: । 
वक्ता तस्यापि यः काले स दूतों नपतेभंवेत्‌ ॥ 
गरुडुपुराण--राजनीतिप्रकाश पृ० १८० पर उद्धत 
बद्धिमान्मतिमांश्चेव परचित्तोपल्क्षक: । 
क्ररो यथोक्तवादी च एष दूतो बिधीयते ॥ 
सोमदेवकृत नीतिवाक्यामृत--१ रेवाँ श्रध्याय दूतसमुहेश-- 
अनासन्नेष्वर्थेषु दूतों मंत्री ॥१॥ स्वामिभक्तिरव्यसनिता दाक्ष्यं शुचित्व+ 
ममूर्खता प्रागल्भ्य प्रतिभावत्व॑ क्षान्ति: परममंवेदित्वं जातिश्च प्रथमेति दूतगुण: ॥२॥॥ 
स॒च तब्िविधो निसृष्टार्थ: परिमितार्थ: शासनहरश्चेति ॥३॥ _ यत्कृतौ स्वामिन) 
सन्धिविग्रही प्रमाणं॑ स॒ नि:सृष्टार्थो यथा कृष्ण: पांडवानां ॥४॥ कृत्योपग्रहोई--- 
कृत्योत्थापनं॑ सुतदायादावरुद्धोपआाप: _स्वमंडलप्रविष्टगूढपुरुषपरिशानमन्तर्भसिपाल॥ 


प्राचोन भारत के कुछ श्न्तर्राष्ट्रीय नियम ६४३ 


टविकसंबन्ध: कोशदेशतंत्रमित्राववोध:. कन्यारत्नवाहनविनिश्चावणं स्वाभीष्ट- 
पुरुषप्रयोगात्‌॒ परप्रकृतिक्षोभकरणं च दूतकर्म ॥|८॥*“'वीर पुरुष परिवारित: श्र- 
पुरुषान्तरितान्‌ परदूतान्‌ पश्येत ॥१३॥ श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णप्रयोगेणैक 
नन्‍द॑ जघान ॥॥१४॥ शत्रुप्रहितं शासनम्‌पायनं चर स्वैरपरीक्षितं नोणददीत ॥१५॥ 
श्षुयते हि. स्पर्शविषवासितादुभुतवस्त्रोपायनेन कटहाटपति: बैटभो वसुनामान 
राजानमाशीविषधरोपेतकरंडकप्राभतेन च करवाल: करालं जघानेति ॥१६॥: 
महत्यपका रेषपि न दूतमुपहन्यात्‌ ॥१७॥ उद्धतेष्वपि शस्त्रेष दूतमुखा वै राजान: ॥॥१८॥ 
तेषामन्त्यावसायिनो प्यवध्या: किमज्भ पुनर््नह्मिण: ॥१९६॥ वध्याभावाददूता: सर्वे- 
मेवजल्पति ॥२०॥। 


(४) मण्डल सिद्धान्त 
सोमदेवकृत नीतिवाक्यामत (१६।२० ) 

उदासीनमध्यमविजिगीप्वरिमित्रपा््णिग्राहा क्रन्दसा रांतधंयो यथधासंभवगुण- 
विभवान्तरतभ्यान्मण्डलानामधिष्ठातार: ॥२०॥ अग्रत: पृष्ठत: कोगे वा सन्निक्ृष्टं 
वा मण्डले स्थितों मध्यमादीनां विग्रहीतानां निग्नहें संहितानामनुग्रह समर्थो5ुपि 
केतचित्कारणनतान्यस्मिन्भूपती विजिगीपुमाणे ये उदास्ते स उदासीन: ॥२१॥ 
उदासीनवदनियतमण्डलो5्परभूपापेक्षया समधिकबलोर्थपर कृतश्चित्कारणादन्यस्मि- 
प्षपताो विजिगीषमाण यो मध्यस्थभावमवलग्बते स मध्यरथः: ॥२२॥ राजात्मदैवद्रव्य- 
प्रकृतिसम्पन्नों नयविक्रमयोरधिष्ठानं विजिगीपु: ॥२३॥ य एवं स्वस्याहितानुप्ठानेन 
प्रातिकल्यमियक्ति स एवारि: ॥२४८॥ मिक्नलक्षणमुक्तमव पुरस्तात ॥२५॥ यो, 
विजिगीषौ प्रस्थितेषपि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्कोपं जनयति से पाप्णिग्राह: ॥ २६।॥४ 
पाष्णिग्राहाद्य: पश्चिम: स आक्रन्द: ॥२७॥ पा््णिग्राहमित्रमासार आकन्दमित्धं 
च ॥२८॥ अरिविजिगीपोर्मण्डलान्त विहितवृ त्तिस्भयवेततः पव॑ताटबीइूता श्रयश्चा- 
न्तथधि: ॥२६॥ 

कामन्दकीय नीतिसार के अप्टमसर्ग में मण्डल सिद्धान्त का वर्णन है । 


(५) अधिग्रहण के नियम (7726 ,5५) 


गौतम धर्मसत (१०।२०-२३) में यह कहा गया है कि राजा की ओ,आ जा से 
संग्राम में शत्रु को जीतने पर जो धन मिलता है, वह जीतने वाले का होता है, किन्तु 
हाथी, घोड़ा श्रादि वाहन राजा का होता है, न कि जीतने वाले का। यदि सब 
सैनिक मिलकर एकसाथ शत्रु के सामान को जीतते हैं तो राजा को इसमें से छांटा 
गया विशेष द्रव्य (उद्धार) दिया जाना चाहिये, इसके अ्रतिरिक्त अन्य द्रव्य राजा को 
सब सैनिकों में उनके शौर्य भ्रथवा कार्य के अनुसार बाँट देना चाहिये। (जेता लभते 
सांग्रामिकं वित्तम ॥२०॥ वाहनं तु राज: ॥२१॥ उद्धारश्चापृथ्जये ॥२२॥ अन्यत्तु 
यथाहँ भाजयेद्राजा ॥२३॥ ) मनुृस्मृति की व्यवस्था (७॥६६-६७) गौतम सूत्र की 
उपर्युक्त व्यवस्था से कुछ भिन्न है। वह रथ, घोड़े, हाथी भ्रादि पर जीतने वाले का. 


दड४ झन्तराष्ट्रीय कानन 


स्वत्व मानता है, केवल सोना-चाँदी, भूमि, रत्न श्रादि उत्कृष्ट सम्पत्ति जीतने वाले 
सैनिकों द्वारा राजा को समपित करने योग्य समभता है । गौतम की भाँति उसने भी 
उत्कृष्ट वस्तुश्रों में राजा को विशेष श्रंश देने की बात कही है भ्रौर श्रुति के नाम से 
इसकी पुष्टि की है-- 

रथाश्वं हस्तिनं छत्न॑ धन धान्यं पशून्स्त्रिय: । 

सर्वंद्रव्याणि कुप्यंच यो यज्जयति तस्य तत्‌॥९६६॥ 

राज्षश्व ददुरुद्धारमित्येषा वैदिको श्रुति: । 

राज्ञा च सर्वेयोधेभ्यो दातव्यमपथर्जितम्‌ ॥६७॥। 

शक्रनीति में सोने, चाँदी तथा श्रन्य धातुग्नों में कोई भेद न करते हुए शत्रु की 

छीनी हुई सभी सम्पत्ति पर जीतने वालों का भ्रधिकार माना गया है-- 

रूप्यं हेम च कुप्यञ्च यो यज्जयति तस्य तत्‌ । 

दद्यात्‌ कार्यानुरूपञ्च हृष्टो योधान्प्रहषेयन्‌ ॥४॥७।३७२ 


(६) परिवेष्टन (8]020:20८) 


कौटिल्य ने इसे पर्यपासन कर्म (१३।४) कहा है । शत्रु को हराने के लिए वह 
इसे विशेष महत्व देता है श्रौर एक पूरे अध्याय में इसका वर्णान करता है। वह दुर्ग 
जीतने के पांच कारणों--उपजाप (शर्लुपक्षीय लोगों में फूट डालना), अपसपप (गुप्त- 
घरों द्वारा शत्रु की जासूसी करना), वामन (शत्रु को अपने दुर्गें से बाहर निकालना), 
पर्यपासन (शत्रु के किले को चारों ओर से घेरता) और प्रवर्द (शत्रु के दुर्ग को 
ध्वस्त करना )--में परिवेष्टन का चौथा स्थान देता 

उपजापो5पसर्पों वा वामन पयुपासनम्‌ । 
प्रवमर्दंश्च पञ्चते दुर्गेलम्भस्य हंतव: ॥ 

पर्यपासन में कौटिल्य ने शब्रु के संचित श्रन्न (मुष्टि), फसल (सस्य), वीवध 
(अभ्रन्य देशों से या चढ़ाई के समय अपने देश से अन्न और खाद्य सामग्री के श्रायात के 
साधन--१०।२ स्वदेशान्वायतिर्वीवध:) तथा प्रसार (किसी दूर देश से घास, ईंधन 
झादि की आमद) को नष्ट करने पर बहुत बल दिया । जैसे १३।४ में विषमस्थस्य 
मुप्टि सस्य वा हन्याद्वीवधप्रसारो च्‌ । 

प्रसारवीवधचच्छेदान्मुष्टिसस्यवधादपि । 
वमनात्‌ गृढ़धाताच्च जायते प्रकृतिक्षयः ॥ 

(श्षीमूलाटीका--विषमस्थस्य शत्रुपरोधसंकटप्राप्तस्य मुष्टि बीजवापं, सस्य॑ 
था हन्यात्‌ । वीवधप्रसारो च वीवधो धान्यस्नेहादिभार: प्रसार: तृणकाष्ठादिप्रवेश:, तौ 
च, हन्यात्‌ ॥'' 'वमनात्‌ृ--अ्रन्यत्र नयनातु, प्रकृतिक्षय: अ्रमात्यद्यपचय: ) । 

कौटिल्य ने भ्रन्यत् (१२४) शत्रु को हराने के उपायों का निर्देश करते हुए 

कहा है कि जब प्रबल झ्राक्रमण करने वाले शत्रु का वीवध (खाद्य पदार्थ), भारवाहियों 

का समुदाय, उसकी मित्रसेना एवं पशुओं के लिए घास चारो ल्ादे हुए काफिला चला 
झो रहा हो भौर चलते-चलते एक-एक व्यक्ति द्वारा गुजरने योग्य ध्ंकरे मार्ग (एकायन ) 


प्राचीन भारत के कुछ भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियम ६४५ 


पर पहुँचे तो गुप्तचर उनके ऊपर श्राक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे--एकायने 
वीवधासा रप्रसारान्‌ वा। श्रीमूलाटिका--एकायने एकैकक्रमगम्ये संकुचितसंकटे मार्गे । 
वीवधासारप्रसारान्‌ वीवधो धान्यादिप्राप्ति; श्रासार: सुहृदबलागम: प्रसारस्तृणकाष्ठादि- 
प्रवेश: एतान्‌ भ्रभिहन्यु: । 

कौटिल्य ने १०॥४ में घुड़सवार सेना के प्रधान कार्यों में शत्रु के वीवध (उसके 
देश से अ्विच्छिन्न रूप से श्राने वाले खाद्य पदार्थों के आयात ) को तथा आसार 
(मित्नसेना के श्रागमन) को रोकना तथा अपने वीवध श्र आसार की रक्षा करना 
बताया है (वीवधासारयोर्घातो रक्षा वा) । 


(७) राज्य के ग्रावश्यक तत्व 


कौटिल्य प्र्थशास्त्र (१३४) के अनुसार राज्य के दो ग्रावश्यक तत्व जनता 
श्रोर भूमि हैं-- | 

न ह्मजनो राज्यमजनपदं॑ वा भवतीति कौटिल्य:। मि० ७।११ पुर्पवद्धि 
राज्यम्‌ । अ्रपुरुषा गौर्व॑न्ध्येव कि दुहीत । 


राज्य प्राप्ति के प्रकार 
कौटिल्य ने राज्य प्राप्ति या लम्भ (#०पृणांआ।0॥) के तीन कार बताये हैं 
(१३।५)-- 
तिविधश्चास्थ लम्भ:--नवो, भूतपूर्व: पिल्‍््य: । श्रीमूलाटीका--नवः अ्रस्वीय 
एवं विजिगीषुणा शत्रुसकाशाजित:। भूतपूर्व: स्वीय एवं शल्र॒वशे स्थितस्तं जित्वा 
प्रत्याहृत: । पिल्य: स्वपितृसंबन्ध्येवार्थ: परहस्तगत: परं जित्वा प्रत्याहुत: । 


(८) राज्य व राजाओं के विभिन्‍न प्रकार 
शक्रनीति १११८३-८७ 
लक्षकर्षमितों भागो राजतो यस्य जायते । 
वत्सरे वत्सरे नित्यं प्रजानामविपीडने: ॥१८३॥ 
सामन्‍्तः स नृपः प्रोक्तो यावल्लक्षत्रयावधि: । 
तदृध्वं, दशलक्षान्तो नृपो माण्डलिकः स्मृतः ॥१८४॥ 
तंदुध्वेन्तु भवेद्राजा यावत्‌ विशतिलक्षकः । 
पञ्चाशल्लक्षपयन्तों महाराज: प्रकीतित: ॥१८५॥ 
ततस्तु कोटिपर्यन्त: स्व॒राद सम्राट ततः परम्‌ । 
दशकोटिमितो यावत्‌ बिराद तु तदनन्तरम्‌ ॥१५६॥ 
पञ्चा शत्कोटिपयंन्त: सावभौमस्ततः परम्‌ | 
सप्तद्वीपा च पृथिवी यस्य वश्या भवेत्‌ सदा ॥१८७॥ 


ततीय परिशिष्ट 


श्रन्तर्राष्टीय कानन के श्रध्ययन में उपयोगी 
ग्रन्थसची 


(१) पत्र-पत्रिकायें, वाधिक विवरण 


ग्रन्तर्राष्टीय कानन निरन्तर विकसित हो रहा है। उसकी नवीनतम प्रगति 
का परिचय सबसे अधिक पत्रिकाओं ग्रौर वापिक विवरणों द्वारा होता है, इनमें विभिन्न 
विषयों पर अधिकारी विद्वानों और विधिशास्त्रियों के लेख तथा विश्व न्यायालय एवं 
राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णायों के विस्तृत विवरण होते हैं । 
शैवालांत्या ज०पाओं ्ी फाशिवाणाओं 7.39७ (८७४ ४० 907--),. 
खैतालाएशा ?िणाल्श $टाला०6 7२९८५७८ए७ (8870770/62 ]907---). 
245 0० (6 #4गञालाट्शा 4ट80800ए9 ण ?णशाात्या 9096 8004! 
5८0706 (700॥802]979 890-.). 
शैवफ04] ॥)7865 32700 २९७0०75$ ०0 वशाहियभा0ताओंं ॥8ए४ (३५४९5, 9 
४०5. 99-] 949. 
ख्यापनं रिट्एंडालटा ([.0700॥ 863--). 
छतातवहाी ऐल्याए00९ 06 खक्ाशावबागादईं [8एः 920-]939, 944--- 
([.07007). 
ग्राटा4073! |.39 रिए[ए070085 (950--). 
80रशांह ४९७900| ० पाशिाीकाां०ण93! [.8ए (05009). 
पुर पावन जउ0प्रागान ठा साहायाथांठगाओंं ई.8ए (८७ ॥22॥). 
बुफ6 १६700 णएण २४०१6 ४7ि9॥5, ०७0, 099 ५८०2८ /॥६ ८८(९८०, (१९0726 
5िलापज़रशाश्शएटाएटा, 900४८१४ (07007). 
जह्वा000 6 फांलााशागावब! 7.9ए (707755070 (ए7॥60 ०४(०॥$). 


(२) सामान्य ग्रन्थ 

॥धरालसडए, 2बीलीद2-.5 १०१ल७॥ वउ77097.८०ा 60 फाॉला307॥9) 
[छ, 407 3700 एग्राणा (7./070070 970). 

खछाशाणए उ. 7.-06 ॥4एछ ० क्‍िद्यांगा$, $फत 2000॥, 7९९, ७9५ 
(. मल, ७, ४४०४]३०८९, 963. 

8225--7॥76 ॥.99छ ० 'िद्वा05, (8३8८5, 700टाशला$ 270 'चठ065 
(200 208007, 9353). 

6#700#2४४---7थ्याभ्रागाओं 7.4छ रण, 7 (९९४०६) श॒ज्लाति सताएणा 
955 300 १५०. हर (४७7) 8०एलशाए 20000 4952, 007 ९००९० 
एप 79026 [.ए(2८ए227, [76 080॥78 #8त0$॥ ॥76886. 
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4ब9बर०--]-जटयनाणाबाो ].389, टांटीए 85 [(श[/€€त 870 3]|॥96०6 
99 काल एग्राहत डाल, 2700 7€श5९त१ £४0॥00०7 947, 3 ४०।५., 
[ट्वता।ए वैगराटांटशा ॥245८, 

-347/७., +. 7..-.0॥ 0ठप००0््ा 0 फांलावशांजानी ॥2ए, 5॥ 
5:0॥0807, 4963, 


(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानन के विशिष्ट श्रंगों के ग्रन्थ 


--“&#वशप्यव, $. ॥.--]वाल्याक्षांगाएं [3छ, वीतांधा ("0प्रा5$ 3॥9 |.225- 
पाल, पे. थे, तवाए2॥, 80799, !965. 
-गिद्ाव॑, 7. 70. ("079फ509 उपाठांलांणा णी वीाटाग]धा07043 (0पा 
04 उपड!(2९, 05४9, 307709५, ]96[. 
“#7#0व, 7२.--वाट्याए शिवांताए शि0०९एएप2ट,. 0 (07५९ ४7079 
0 ९0 76095 ठछ9था॥स्‍7 ॥ 40७०१ ६ $49625$, 933. 
#प0ह2, 87777 8. /2.--]#88 ('00)0772709] 5॥०ॉ४॥ओ, ।799० '॥]90, 
729775$, 960 
क्ब्बब?, 475, 7. (०20.)--॥6 50/6॥ छ़्वए णा सॉशिाक्रा0ानओ 
4.89, ॥207995$ #टा।9, चटएछ ४070, 966. 
250९/7९०/, . /--२५275 ॥ ॥70008079 7.389 ($(९५८॥५). 
.4757०079, ॥#//कक्षा--कराडापा3।0ााव।ं [.39, (3५९८5 37व (६ 79]|, [.0९ 
3/70790), 305407, 962. 
805, 705--क्‍2388५ /श(7292 ?20४2' (9(00५८॥5, 4.0॥00॥). 
खाए, ९॥रवंप,. 2.--नाइ।ठााए वत65 का. वाल्याधाठटतों 9फ़त, 
चा।[0ग, ॥॥6 74920९, 965. 
0फ7्लीटट, /॥.. >.--॥76 7२९९॥7० ० 8895 ॥ क्रॉाशिाण्थाणातं एज, 
7.2५067, 964. 
-क्ांश[0, >. 7..--#6 0प॥000९ लि काला णाशं 4.4एछण (0४6! ते, 
]944), 
आाए25, रस. #7.--76 770८6 ० (एणराएप्र2प5 ४५०५982० (89007706, 
926). 
-क्काड०0, #शाए---8ण भाव 0एक्ारडं0ा की कै0णत 80ठ2९४9 
(छत. ० व।॥ऑ6ां5 क्‍255, 4962). 
(दाह), 7. $.--76 727/00655 ० वकाशिएबक्वा।074 /707793707, 946. 
टव्रडॉटों, उ०दध्ा--048#0--परादिवाभाणात। एज टींलीए 35 शाक्षन 
एालाटत बा 479एी60 ॥ (87309, ॥07070 ए७छ॥., 4965. 
ई-2टॉ।, है /282080/ (०6 ॥२0०0806८॥)---० छाल्वा छिएलटाएरटा, (रट्ज 
१07, 494]). 

क्काएलांवां॥, >. 2.--॥6 7२6शाग्राढ. ण 6 शांलिातयभांणावों रिफटा३, 
[0870096 870 रिधांग6 ([च८०ए ४०7९८ 300 7,097607, 923). 

ईफरधाााएटंवा।, निशध्राविंए--- 77४ रिट्रटफ़ ० पंगरा।60 ३४०॥५ 473 
(06628॥9 ?िप्रशटक४075, ३४८ए ४०0/). 

,(फ्रद्वाबब्ाददतां, जैई, 4.---(उा०णा ्ी वाव्याधांगाशं 78 000 ८58, 
पचज्ञा. ०ण ?8050870, 587800॥, 4965, 
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छा, 7. ८.--776 फ़ाल्याभागाओं 7.9७ ० रि०८०087007; 95. 

टफ़र एद79 (०१.,)---5 छाई 7865 एण वाशिगआबरागातव [9ए७, ४0%. 
5, 6, 7, 8, 8९ए९८॥५, ,0700॥ ; ॥7927॥, 807099, 2 ५०0$., 963 

(०99९, 27---08४९३ ० [गञाशियाक्षांगाओं ।8ए, ४०. | 2९३०९, 50 ९0... 
59 #.. 6789 ([.700॥, 93), ४०. ॥ एव 800 पाकर, 
5॥7 €९०., 99 ९७. 4.. ७४४]४८/ ([,.07007॥, 937). 

(०४०, 74. (९१.)--.8979 8॥0 ?०0॥005 ॥ $95990९, १(०7॥062], 963, 

(४०0४, 02.--२८०-)घ८प्रा9ए (२८ए ४०९ 939). 

€0707009075, ८. २.---.5 प768656 9 6 7.2छ७ ० शार&, 200 66. 
(7,070 07, 940). 

(0०077005, ८. उ>.---#6 [7[९0009800ा9ं 4.3ए ० 5९8, 4 ९१., [,0700॥, 
]959. 

(श्र 20. 7. 0.-]707900॥9/] .89, 2 ५४0]5. $00९४८॥8, [.07007॥. 
वतरफ्धाएं, 38077099, 4965, 

7९वांए, #. ॥0 उ९७४5४7फ, /., ८-4 (०णा6लाणा ० 'रिध्पाओ। ,895$; 
८४पर४0०ा5$ ॥0 ॥768058 0 श्वा005 (0पए7005, 2 १४०0]!8. 
(५७४४४॥॥772(07, 939). 

7070/द4, #ै. 0.--(0आट्यवांणा ०णी एप्र-0० फालाबांगातां 9फ्त; 
]६॥०॥९४८० ए706९, 970, 

घ्वशा०/०0, (.--76790074 (00ए९7776॥ (४८७ ४०07:, 948). 

+482/०, 2574/०--77[0४20007--/. 60९76 72875, 96], 

#शाएंटाट, ("6.---- (85९४ 07 ाशिाबरांणानाों 7.8ए9, 200 ९0., (022०. 
95. 

#शाएंट८, ८. 6.-ह030 गाव 7.39, १०25, 8077099, 967.!" 
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(५७४३४५४॥॥72007), 937), 

छद्व॥९०', 7. 27.-.-]7780793॥00793] 7.89 370 76 १४०7१॥0 ७४४॥, 2 ४०0%$% 
(र९८ए ४०7४, 920). 
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४३ : व्यक्ति की स्थिति का 
प्रतिवादी दृष्टिकोण. ३३७; 
परम्परागत दृष्टिकोण, ३३६; 


मध्यवर्ती दृष्टिकोण, ३३८; व्यक्ति 
की स्थिति को प्रभावत करने 
वाली श्रन्तर्राष्ट्रीयः व्यवस्थायें, 
३४०; जातिवध समझौता, ३४१; 
न्यूरेम्बगं के पभ्रभियोंग, ३४०; 
मानवीय भ्रधिकारों की रक्षा का 
योरोपियन  श्रभिसमय, ३४२: 
मानवीय अ्रधिकारों की सार्वभौम 
घोषणा, ३४१ । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक 
विकास-- भ्रन्त रष्ट्रीय. कानन का 
उदगम, १७; प्रन्तर ष्ट्रीय कानून 


के तीन सम्प्रदाय, ४६; प्रस्ति- 
वादी सम्प्रदाय, ४७: ग्रोशियन 
सम्प्रदाय, ४८; चच्े द्वारा 


कानूनी पद्धति का विकास, ३०; 
प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, ४६; भारत 
में कानूनी पद्धति का विकास, 
१६; युनान में कानूनी पद्धति 


६४४ 


का विकास, २४; रोम में कानूनी 
पद्धति का विकास, २५; व्यापारिक 
तथा समुद्री काननों का विकास, ३२ । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप --अन्त- 
रष्ट्रीय नियमों के कानून होने का 
समर्थन, ६३; आधार, ७८; 
आवश्यक तत्त्व, ५७; इसके निर्माण 
में नई प्रवृत्ति, 5५२; क्‍या श्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है ? 
७१; दोष तथा इन्हें दूर करने का 
उपाय, ७३; परिभाषा, ५४; 
प्रतिपाद्य विषय, ६०; वर्गकिरणा, 
५७; वास्तविक और प्रक्रियात्मक 
प्रन्तर्राप्ट्रीय कानून, ५६; विशेष 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५६; वयक्तिक 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५८; सं० रा० 
संघ की स्थापना तथा श्रन्य कारणों 
से होने वाले परिवर्तन, ८४; 
सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५६; 
सावंजनिक भन्तर्राप्ट्रीय कानून, ५५। 
प्रन्तर्राप्ट्रीय कानून का संहिताकरण-- 
अभिप्राय, ११९३; झारम्भिक प्रयत्न, 
११५; कठिनाइयाँ, ११५; दोष, 
११४; भविष्य, १२५; राष्ट्रसंघ 
के प्रयत्न, ११८; लाभ, ११४; 
सं० रा० संघ का कार्य, ११८; 
संक्षिप्त इतिहास, ११५। 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत--अ्रधिग्रहण 
न्यायालयों के निर्णय, ६७; 
प्रत्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, 
8६: ग्रन्तर्राष्ट्रीयी राजपत्र, 
१००; अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताश्रों के 
ग्रन्थ, ६८; अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य, 
६६; कातून के सामान्य सिद्धान्त, 
६५; तकंशविति, ६€; राष्ट्रीय 
न्यायालयों के निर्णय, ६६; रिवाज, 
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8६१; रिवाज तथा प्रथा में भेद, 
६२; सन्धियाँ, ८८; स्रोत का भर्थे, 
८७; स्रोतों की प्रामाणिकता का 
क्रम, १००; स्रोतों के प्रकार, ८८ | 
ग्रन्तर्राष्टीय जाँच प्रायोग, ४२७ । 
ग्रन्तराप्ट्रीय नदियाँ, २०७; इसमें नौ- 
चालन की स्वतंत्रता, २०८। 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय का स्थायी न्यायालय 
४०६ तथा ४३० । ' 
प्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय, ४०३ तथा ४० ५- 
४२३ : भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी 
न्यायालय, ४०६; श्रावश्यक क्षेत्रा- 
धिकार, ४०८; ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, 
न्याय का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय, ४०७; पंचनिर्णय का 
रथायी न्यायालय, ४०५; परामर्शा- 
त्मक क्षेत्राधिकार, ४०६; मल्यांकन, 
४२२; क्षेत्राधिकार, ४०८। 
ग्रन्तर्राप्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, १२३ । 
ग्रन्तर्राप्ट्रीय मानव अधिकार श्रायोग, 
१२४ ॥ 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय विधि ग्रायोग, ११९८; इसके 
कार्य, १२० । 
ग्रन्तर्राप्ट्रीय विधिवेत्ताशरों के ग्रन्थ, €८। 
ग्रत्तर्राप्ट्रीयी विवादों का निबटारा, 
४२४-३६ : बाध्यकारी साधन, 
४३२; श्रधिरोध, ४३७; प्रतिकमं, 
४३३; प्रत्यपहार, ४३३; शान्तिमय 
ग्रावेष्टन, ४३७; हस्तक्षेप, ४३८; 
मत्नीपूरो साधन, ४२४; श्रधिनिर्णय, 
४३०; श्रन्तर्राष्ट्रीय जाँच ग्रायोग, 
४२७; पंचनिर्णय, ४२८; राष्ट्रसंघ 
ग्रोर सं० रा० संघ द्वारा विवादों का 
निबटारा, ४३१; वार्ता, ४२४; 
संराधन,, ४२६; सत्सेवा भ्रौर 
मध्यस्थता, ४२५ । 


४०८ हे 


प्रनुक्तमणिका 


झन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उत्तराधिकार, 
१€४। 

प्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षेत्राधिकार से 
म॒क्ति, २८१ । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समझौता, 
२३३॥। 

प्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन सम- 
झौता, २३८ । 

ग्रपराध भंद का सिद्धान्त, ३१६ । 

भ्रपट रण द्वारा प्रत्यपंणं, ३२० । 

भ्रप्रत्यावतंन के सिद्धान्त, ३३० । 

झाबिदा खातून विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, 
३०६ ॥। 

प्रभिद्रोह की मान्यता, १८४। 

ञभिसमय, २७३। 

ग्भिसमयात्मक कानून, ४६ । 

ग्रयाला, बल्थर, ३८ । 

प्ररन्तज्ञाज़ सेन्दी विरुद्ध स्पेन की गणराज्य 
सरकार, २७६ तथा ५६७ । 

झलबदामा क्षतिएुति दावा, ५३२, ५४७ 
तथा ६१८॥। 

प्रविच्छिन्‍्न समुद्री यात्रा का सिद्धान्त, 
प्८०॥ 

अ्रवैध कार्यो की भ्रवेघता, ५२३ ॥। 

अवध सन्धियाँ, ३२७६ । 

झसमा मारू, ६१८। 

ग्रसैनिक जनता पर बमवर्षा, ४७१॥। 

ग्रस्तिवादी सम्प्रदाय, ४७। 

ग्रस्थायी प्रणाली, २७४ ॥ 

ग्रस्वामित्व वाले प्रदेशों का आवेशन, 
र्ढ्८। 

धांजिलोत्ती, १०८ । 

झ्रांशिक उत्तराधिका र, १८६ | 

शाइकमान का सामला, ३२० । 

झहाइज़लर का सासला, ३१४ । 

झाकाश की पाँच स्वतन्त्रताएँ, २३८॥। 


घर. 


प्राकाश पर प्रादेशिक प्रभता, २३६। 

ग्रात्मरक्षा, २५८ । 

प्राधुनिक युग में श्रत्तर्राष्ट्रीय कानून का 
विकास, ३५ । 

ग्रान्तरिक हस्तक्षेप, २५७ । 

झ्रायोनियन जहाजों का मामला, १४२ 
तथा ३८६। 

प्रारोज़ेम्बोी जहाज का मामला, ५५६। 

पग्राटंकोविक का सामला, १६६, १८८ तथा 
३२२२। 

ग्राथिक और सामाजिक परिषद्‌, ४०० ॥ 

ब्राल्टमार्क, ६१६ । 

ग्रावेशन, २८४५। 

ग्रावेशन द्वारा अग्रधिकार स्थापित करने के 
लिए शर्ते, २८४८ । 

आश्रय का ग्रधिकार, २२७ । 

ग्रास्टिन, ६१ । 

इष्टरनेशनल स्टेट्स श्राफ्त साउथ श्रफ्रीका 
का मामला, १६५ । 

इण्डियन एण्ड जनरल इन्वेस्टमेण्ट ट्स्ट लि० 
विरुद्ध रामचन्द्र मदराज देव, ११११ 

इम्मेनएल का सामला, श८४। 
उद्गम का (माणपत्न, ५६७ । 

उधार पट्टा कानून, ५३६ । 


उत्तराधिकार राज्य--जिह्य विषयक 
दायित्व, १६३; संविदात्मक 
दायित्व, १६१; सन्धिविषयक 
ग्रधिकार और दायित्व, १८६; 


साम्पत्तिक अधिकार, १६०; सावें- 
जनिक ऋण, १६३ । 
उत्तरी सागर महाद्वीप समुद्र तल की 
सीमा निर्धारण का मामला, २३०। 
उपचय द्वारा प्रदेश की प्राप्ति, २५१ । 
ऊपरी साइलीशिया का मासला, ४०७ ॥ 
एंग्लो-अमेरिकन  मत्स्यग्रहण सन्धि, 
२१३ । 


है 


शंग्लो-नावेंजियन सछलोगाह मामला, 
२२०, २८१ ॥ 

शटलाण्टा का मासला, ५५५ ॥ 

शटेण्टेंट धारा, ३१८। 

एन० बक्शो विरुद्ध ए० जी० बिहार, 
२०३ । 

एनाहोरा का मामला, ३३१ ५ 

एन्‍ना का सामला, २१३॥। 

एप्पस, ६१५। 

एस्ट्रेला सिद्धान्त, १७०। 

कटिंग का मामला, २७५। 

कमिश्नर आफ इन्कमटंक्स पआझ्रान्श्र प्रदेश 
विरुद्ध एच ० ई० एफ० मोर उस्मान 
झलो बहादुर, ६२८ । 

करोमुन्निसा विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, 
३०६॥ 

कतंगत प्रादेशिक सिद्धान्त, २७३ । 

कमंगत प्रादेशिक सिद्धान्त, २७४। 

काण्टिनेण्टल टायर और रबर कम्पनी का 
मामला, ४५६। 

कार्थेज नामक जहाज का सामला, ४०६ 
तथा ४८६। 

कार्यद्त, २४७। 

किस जहाज का सासला, ४७५ तथा 
परे) 

कील नहर, २३४। 

कटनीतिक या गाजनीतिक हस्तक्षेप, २५७। 

केनेवारो का मामला, ३०२। 


क्रेलसन, १०५ | 

केलॉग-ब्रीआं पैक्ट (पेरिस पैक्ट), ५१, 
प०७ तथा ५३७ ॥ 

कैलिफोनिया का पायस फण्ड सामला, 
४०४ ॥ 


कैरोलाइन सस्‍्टीमर की घटना, २५८। 
करोलिना जहाज का मामला, ५५६। 
कोफू चेनल का मामला, ६०७ । 


झन्तर्राष्ट्रीय कानन 


कोरी स्‍्लेट का सिद्धान्त, १८६॥ 

कोलम्बियन-पेरुवियन भ्राक्षय का मामला, 
३३३॥ 

कोल्कज़्िस्की का मामला, ३१८ ॥ 

क्राबें, १०५ । 

किलोव, १११ ॥ 

क्रिस्टीना का मामला, २७६ तथा ६०५॥ 

ऋ्रेगविश विरुद्ध हेविट का मामला, २०७। 

क्वीन झ्राफ हालंण्ड विरुद्ध डुकर, २७७।॥ 

खण्ड सिद्धान्त, २४६ । 

खाड़ियाँ श्रोर आखात, २२२ । 

गहरे समुद्रतल पर प्रभुत्व की नवीन 
समस्या, २३२ ॥ 

गारण्टियों के कानुन, १४७। 

गानेर, १२६ । 

गहयुद्धों में हस्तक्षेप, २६३। 

ग्राफ रपी का मामला, ५३८ तथा ५४४६ 

ग्रोशियस, ह्ागो, ४० तथा ५६१; 
ग्रन्थ, ४१; सिद्धान्त, ४२। 

ग्वालियर भ्रार० एस० डब्ल्य० विरुद्ध 
यूनियन श्राप इण्डिया, २०१॥ 

घोषणा, ३७४ । 

चरकियेह का मामला, ५६५। 

चरम कानून, ३७४ । 

चचे द्वारा कानूनी पद्धति का विकास, 
२३० । 

चाँद पर अ्रधिकार, २४० । 

चायना स्टीमशिप का मामला, ५५६ ॥। 

चिकित्सालय पोत, ४८३॥ 

चिरकालिक भुक्ति, २५० । 

संग चो चेउंग विरुद्ध राजा, ५६० । 

छापामार युद्ध, ४४६ | 

छोटी असेम्बली, ३६५ | 

ज्षमोरा का मामला, १०६८६, ४६३, ५५४, 
५६५ तथा ६१२ | 

जलडमखस्मध्य, २२१॥। 


भनक्रमणिका 


जस जेन्शियम, २८। 

जहाजों की शत्॒रूपता, ४६०। 

जातिवध समझोता, ३४१॥। 

जितभोगाधिकार, ५१६ ॥ 

जेनिग्स, २५५। 

जनेवा भ्रभिसमय, ४६५, ४७१, ४७४, 
४७५ तथा ४८८। 

जेनेवा औषध अभिसमय, ४३७। 

जेनेवा सम्मेलन, १२१। 

जेनेवा में यंद्ध के समय में असेनिक 
व्यकितयों की रक्षा का अ्रभिसमय, 
४५२, तथा ४७२ । 

जे सन्धि (१७६४), ४२८। 

जैण्टिली, एल्बेरिकों, ३८। 

जोंगे मारगरेथा का मामला, ५७४ ॥। 

टिनोका का सासला, १६६ । 

टोकियो ग्रभियोग, ५१२। 

ट्रीपेल, १०४ । 

ट्रेक का मामला, ५४८। 

ट्रेण्ट काण्ड, ५५५ तथा ६१३ । 

डालमिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी विरुद्ध 
कमिश्नर श्राफ इन्कमटेक्स, २०० 
तथा ६२१ । 


६५७ 


इसके विचार का विकास, ५२८; 
ऐच्छिक तथा अभिसमयात्मक तट- 
सस्‍्थता, ५४२; तटस्थ देशों के अधि- 
कार, ५४८; तटस्थ देशों के कत्तंव्य, 
५४५; तटस्थ देशों में युद्धकारी देशों' 
को सम्पत्ति, ४५५; ताटस्थ्य तुल्यता,, 
५४४४; परोपकारी तटस्थता, ५४३; 
पूर्ण अथवा निरपेक्ष तटस्थता, ५४३; 
प्रकार, ५४२; राष्ट्मंघ और तट- 
सस्‍्थता, ५३४; लक्षण, ५२६; विशेष- 
ता”, ५२६; सं० रा० संघ का 
चाटर और तटस्थता, ५३६; सशस्त्र 
तटरथता, ५३० तथा ५४३; सामान्य 
ग्रौर आशिक तटस्थता, 
स्थायी या सनातन तटस्थता, ५४२ ४ 

तटस्थीकरण औझ्औौर तटस्थता मे ग्रन्तर, 
१८६। 

तटस्थीकृत राज्य, १४५ ॥ 

तटीय नगरों की बमसवर्पा, ४८५ ।॥ 

तारासोव का मामला, ३२४ । 

तिब्बत में चोन का हस्तश्षेप, २६७ ॥ 
'तिरते टापू' का सिद्धान्त, २७२ । 
दण्डात्मक हस्तक्षेप, २५७ । 


रे //+) 


डेलमर कं० लि० विरुद्ध काण्टिनेष्टल टायर दक्षिण प्रफ़ोका के मामले, ४१७। 


एण्ड रबर कं०, ४५६॥। 

ड्रंगो सिद्धान्त, २६५ | 

ड्रेस्डन जहाज, ५४६। 

तटस्थ तथा युध्यमान देशों के अधिकार 
झोर कत्तंव्य, ५८५ । 

तटस्थता, ५२६-५५७ : अंगरी, ५५१; 
झंगरी का श्राधुनिक स्वरूप, ५५३; 
अ्रतटस्थ सेवा, ५५३; श्रतटस्थ सेवा 
के परिणाम, ५५५; प्रतटरथ सेवा 
के मामले, ५५५; इसके श्ौचित्य 
का आधार, ५४०; इसके नियमों के 
विकास के तीन तत्त्व, ५३१-५३२; 


दक्षिण ध्रुवविषयक सन्धि, २४० । 

दक्षिण-पश्चिमी शअ्रफ्रीका का 
रष्ट्रीय दर्जा, ४१० । 

दीवानी कानून के संकलन, ३४ ॥ 

दीवानी न्यायसम्बन्धी सन्धि, ३७६ ॥ 

दुगवित, १०५ । 

दुरखीम, १०५। 

दूतों का सीमित क्षेत्राधिकार, ३६२ । 

दूतों की उन्मुक्तियों का आरम्भ और 
समाप्ति, ३६३ । 

दूतों की दोवानी न्यायालयों के क्षेत्रा* 
धिकार से मुक्ति, ३५९ । 


आल्ल-- 


द्भ्८ 


दूतों की नियुक्ति, ३४८ 

दृतों की पत्रव्यवहार की स्वतन्त्रता, 
२६२ | 

दूतों की फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्रा- 
घधिकार से मुक्ति, ३५८ । 

दूतों को वेयक्तिक सुरक्षा तथा अवध्यता, 
२२२ | 

डूतों की श्रेणियाँ और प्रकार, ३४५ । 

दूतों के अनुयायीवर्ग के विशेषाधिकार, 
३६२ । 

दूतों के कार्य, ३५१ । 

दूतों के विशेषाधिकार, ३५२-६२ । 

'दूतों की उपासना का अधिकार, 
र६२। 

द्वरेशीयकरण, २६८५। 

दोहरी अ्पराधिता का नियम, २१६। 

दोहरी राष्ट्रीयता, ३०१॥। 

दौत्यकाय॑ की समाप्ति के कारण, 
२६४ । 

दोत्य सम्बन्धों की स्थापना, १५६। 

द्वितीय विश्वयुद्ध, ४६६ । 

द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता, ५३८ । 

द्विपक्षीय सन्धि, १५६ । 

धामिक कानून निकाय, ३० । 

ईनगमों की शत्रुरूपता, ४५६। 

“नियम और कानून का भेद, ५३। 

निर्दोष गमन का अधिकार, २७१। 

“निवासी मन्ती, ३४७ । 

पनिःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य 
ग्रायोग, ४६८ तथा ५०३ । 

निसाार भ्रहमद विरद्ध यनियन श्राफ 
इण्डिया, ३०८। 

निसष्टार्थ दूत, १६ । 

नेहरू गिद्वान्त, २६५ । 

नोपण्य की शत्रुरूपता, ४६२ । 

नौप्रमाणपत्न, ५८७ | 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


नौविभाग की कृष्ण पुस्तक, ३३ । 


न्याय का स्न्तर्राष्ट्रीयी न्यायालय, 
४०७ तथा ४३० । * 

न्‍्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, 
४०७॥। 


न्यास के विचार का विकास, ४०२ । 
न्यास पद्धति, १५०; मौलिक उद्देश्य, 


१५१॥ 

न्यास परिषद्‌, १५२ तथा ४०२ । 

न्यूरेम्बर्ग. अभियोग, ३४; आलो- 
चना, ५११; निर्माण, १२२; 
प्राद्भाव का इतिहास, ५०६, 

हत््व, ५१० । 

पंचनि्णय, ४२८ । 

पंचनिर्णाय का स्थायी न्यायालय, ४०५४, 
ड४ड३०। 


पंचनिरंय तथा अधिनिर्णय में सादश्य 
तथा भेद, ४३१॥। 

पंचायती निर्णय का स्थायी न्यायालय, 
४० । 

पट्टे द्वारा प्रदेश की प्राप्ति, २५५। 

पनडुब्बियाँ, ४७६ | 

परतन्त्र राज्य, १३५ । 

परिमितार्थ, १६ । 

परवत्ता, २४२; इसके प्रकार, २४३॥। 

परिनियम, ३७४ । 

परिवेष्टन--जलडमरूमध्यों का परि- 
वेष्टन, ५६१; कागजी परिवेष्टन, 


५६०; परिवेष्टन योग्य स्थान, 
५६१; प्रभावशाली परिवेष्टन, 
५६०; भंग, ५६३; भंग करने 
के परिणाम, ५६४; भविष्य, 
५६८; मामले, ५६४; लम्बी 
दूरी का परिवेष्टन, ५६४; 
वास्तविक परिवेष्टन की शर्तें, 
५६२; विभिन्‍न रूप, ५६०; 


विश्वयूद्धों में परिवेष्टन का नियम, 


५६५; व्यापारिक परिवेष्टन, 
५६१; समाप्ति, ५६३, समीप 
का आसन्‍न परिवेष्टन, ५६५; 
सामरिक परिवेषप्टन, ५६१; 
स्वरूप, ५५८ । 


पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों 
की अवहेलना, ५०२। 

पाक्वेट हबाना श्रोर लोला, €४, €८, 
१०६ तथा ५६४। 

पानामा नहर, २३४। 

पालमास टापू का मामला, २४७। 

पार्लेमण्ट बेल्जे, २८० । 

पियरे डबोइस, ३४। 

पिरेनीज़ की शान्ति सन्धि, ५८५-६। 

पीटर हाफ का मामला, ५८२। 

पुर्तगाल का भारतीय प्रदेश में से होकर 
गुजरने का अधिकार, ४११ | 


पुतंगाल विरुद्ध जमनो--नौलिला 
का सामला, ४३४॥। 

पूर्णाधिकार मंत्री तथा ग्रसाधारण 
दूत, ३४६ 


पूर्वावस्था-अभिप्राय, ५२२; नियम की 

मर्यादायें, ५२४। 

पूर्वी ग्रीनलेंड का सामला, २५३। 

पेमाछिबर उर्फ प्रेमाभाई छीबाभाई 
लंगल विरुद्ध यूनियन भ्राफ 
इण्डिया एण्ड श्रदर्स, ६१५। 

पेरिस का घोषणापत्र, ८५६ । 

पेरिस की घोषणा, ५०, ११६, ४६१, 
भ्५९ तथा ५७१। 

पेरिस की सन्धि १७० । 

पेरेजश़् सेलेस का मामला, ३३१। 

पेलेडी का मामला, ३४३ । 

पेसारों का मामला, २६० । 

पोर्तालिस, €७ । 


पैरणिका 


६५६ 


पोलिश भ्रपर साइलीशिया का मामला, 
१६१ तथा ४०७ । 

पोलंण्ड के जमंनवासियों का मामला, 
१६२, तथा ४०७॥। 

प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, ४६ ॥। 

प्रथम विश्वयुद्ध, ४६७ । 

प्रथम विश्वय॒द्ध में तटस्थता, ५३३ । 

प्रतिकर्म, ४३३ । 

प्रतिपेध या निबन्धन 
४१५॥। 

प्रत्यपष्टा र, 
४३२५॥। 

प्रत्यपण- झपराध, 
३१४; विकास, 
३११॥ 

प्रत्यपणीय व्यक्ति, ३१३ । 

प्रसंघान, १३९। 

प्रदश खोने के प्रकार, २५६ । 

प्रदेश प्राप्त करने के प्रकार २४५-५६: 
ग्रावशन, २४५; उपचय या अभि- 
वृद्धि, २४७; चिरक्रालिक भुकित, 


का सिद्धान्त, 


४३३: इसके प्रकार 
मामले, 


स्वरूप, 


३२१३; 


२१२, 


२४६; पट्रा, २५१; विजय, 
२४६; सब्मेलन का निर्गाय, 
२५१; हस्तान्तर, २४७ | 


प्रदेशबाह्य ग्राश्य, २२६ । 

प्रभुता स्थापित करने की इच्छा और 
इरादा, २४८ । 

प्रमोदचन्द विरुद्ध उड़ीसा राज्य, १६६ ॥' 

प्राकृतिक साधनों के दोहन, २२१। 

प्राचीन एवं मध्यकाल में दूत प्रथा, २४४ 8 

प्रादेशिक आश्रय, ३२८। 

प्रादेशिक प्रभुसत्ता, २०५॥ 


प्रादेशिक समुद्र, २१२; चोड़ाई पर 
विवाद, २१३; समझौता, 
२१६; स्वरूप और लक्षण, 


२१६; क्षेत्राधकार, २७१। 


६६० 

भ्रादेशिक क्षेत्ञाधिकरार का बिस्तार, 
२७३ । 

भ्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियाँ, 
२७५ । 


आ्राप्त अधिकारों का सिद्धान्त, १६८। 
प्रामाणिक विवरण, ३७४ । 

श्रीह विहीर का मामला, ४१३ । 
प्रोतोकोल, ३७३ । 

फाक्स जहाज का मामला, ४६२। 
फिलिमोर, १३० । 


फोशल, २६ । 

फंक्टर विरुद्ध लौधन हाइमर, ३८६ । 

फोजदारी न्‍्यायविषयक  सन्धियाँ, 
३३७६९॥। 

फ्रांसिस्का का सामला, ५६२, ५६३ 
तथा ६२० । 


फ़रिडलंग्ड जहाज का मामला, ५७५। 

फंनविक, ५८० । 

फरंकोनिया का सासला, ५१, 

€८, १०७ तथा २७११ 

फ्रेडरिक मोल्के, ५५५ । 

फ्रेडशिप जहाज का मामला, ५५६। 

फ्लोरिडा का मामला, ५४६ । 

बंगला देश की मान्यता, १७६ । 

बंगला देश के युद्धापराधी, ५१४ । 

बन्दरगाहों में क्षेत्राधिकार, २७३ । 

बरम्‌डा का सामला, ५८२। 

बाध्यकारी साधन, ४३२ । 

बातलिस, ३४ । 

बासीलोना ट्रेदशन केस, ४२२ । 

बाह्य अ्न्तरिक्ष की प्रभता की नवीन 
समस्या, २३८ । 

बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि, २४० । 

बाह्य हस्तक्षेप, २५७ । 

बेटसी का मामला, ५६४ । 

शअरिज्जी ब्रदर्स कं० विरुद्ध स्टोमशिप 


€४, 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


पेसारो, २८० । 

बेलली, पीरिनों, २७ । 

बेहरिंग सी फर सील प्राबिट्रेशन, २८४ 

बेंकाक अभिसमय, २०६ । 

क्षिग्न्ली, ६४ । 

ब्राज्ञील-फ्रांस 
२२७ । 

ब्रसेल्ज घोषणा, ११६ । 

ब्रसेल्ज सम्मेलन (१८७४), ४६६ । 

ब्लंशली, ५७४ । 

ब्लेकमर का मामला, ३१५। 

ब्लेकस्टोन, १०७ । 

भगवान के रणविराम, ३०। 

भारत की भ्रन्तर्राप्ट्रीय स्थिति, १६५॥ 

भारत के ग्रधिग्रहण कार्यालय, ४६४ । 

भारत में कानूनी पद्धति का विकास, 
१६। 

भारत में राष्ट्रीय तथा अन्तराप्ट्रीय 
कानूनों का सम्बन्ध, १११ । 

भारत में राष्ट्रीयता विषयक कानूनों का 
का विकास, ३०४। 


झोंगामछली . विवाद, 


भारतीय नागरिकता कानून, २६८५, 
३०४५ ॥। 
भारतीय प्रत्यपंणः कानून (१६६२), 


३२३ ॥। 

संगलसन विरुद्ध शन्‍नोदेवी, ३०८। 

मण्डल का सिद्धान्त २२। 

मद्रास राज्य विरुद्ध राजगोपालन, २०२ 
तथा ६२२ । 

मध्यपूर्व तथा कांगो में सं० रा० संघ 
की कार्यवाही पर होने वाले व्यय 


के सम्बन्ध में भन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय की परामर्शात्मक 
सम्मति, ४१६। 


महाद्वीपीय समुद्रतल, २२२ : अभ्रधिकार 
के झाधार, २२६; इसके विषय 


अगनक्रधाणका 


में भ्रन्तर्राप्ट्रीय विधि आयोग के 
नियम, २२४; भारत की नीति, 
२२७; १६५८ का अभिसमय, २२४ । 

महासमुद्रों का ग्रभिसमय, २८७; इसमे 
तीव्र अ्रनुमरणविषयक व्यवस्था, 
२६० । 

महासमुद्रों को स्वतन्त्रता, २८१; तत्व, 
२८३; प्रतिबन्ध, २८३ । 

हासमुद्रों के सजीव साधनों के संरक्षण 
तथा मछली पकड़ने का समझौता, 


२८५॥। 
महासमुद्रों में तीव्र अनुसरण, २८६। 
महासमुद्रों में समुद्री डर्कबती का दमन, 
२€१। 


हासमुद्रों में क्षेत्राधिकार, २८१ । 


मानव जाति की शान्ति और सरक्षा 
के विरद्ध अ्रपराधों की प्रारूप 
संहिता, १९३ । 

मानवीय अधिकारों का सा्वभौम 
घापणापत्र, १२८४, ३०४, ३३६ 
तथा ३४१॥। 


मानवीय अ्रधिकारों की रक्षा का योरो- 
पियन अभिसमय, ३४२ । 

मिघल विरुद्ध जोहर का 
४६८ 

मिन्ना का मामला, ५७७ । 

मुनरो सिद्धान्त, २६३ । 

मुहम्मद रज़ा देबस्तानी विरुद्ध स्टेट 
भ्राफ बम्बई, २०२ । 

मूर, ५७४ । 

मेउनियर का मामला, ३१८ । 

मेन, सर हनरी, ६३ । 

मेरियन्ना का मामला, ५८८। 

मेरिया का मामला, ६७, ४६१, ५८२ 
तथा ५८८ । 

मैण्डट पद्धति, १४८; न्यास पद्धति से 


सुल्तान, 


६६% 


भेद, १५३ 

मोण्ट्र अभिसमय, २२२ । 

मोरकक्‍्को का मासला, ४०६। 

मोरक्‍्को में अमरीकी राष्ट्रजनों के 
उत्तराधिकार, ४०६ । 

मौलिक अ्रधिकारों का सिद्धान्त, ७८ | 

यादव युद्ध या गह यद्ध, ४८४५। 

युद्ध और इसके प्रभाव ८४८३-६३: आरम्भ 
तथा घोषणा, ४८४८; छापामार बुद्ध, 
८४८६: तात्कालिक प्रभाव 
तटस्थ देशों में यद्धकारी देशों 
की सम्पत्ति, ४५५; राजनग्रिक 
सम्बन्धों का भंग, ४५०; 
रिक सम्पर्क की समाप्ति, ४५३; 
शत्र की सम्पत्ति, ४५४; 
के व्यक्ति, ४५१; शब॒देश में यद- 
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कारियों की सम्पत्ति, ४५४; 
संविदायओं पर प्रभतग, ४7३; 


सन्धिया पर प्रभाव, ४५६; यादव 
युद्ध या गह यद्ध, ४८५; यद्धतर 
सम्पत्ति, ४२६; वेधता के विचार 
की समाप्ति, ४८८, शत्नुरूपता या 


ग्ररिप्रकृति, ४५७; जहाजों की 
शत्ररूपता, ४६०; निगर्मो की 
शत्नरूपत ।, ४५६९; नौपण्य को 
गत्रुरूवपता, ४६२; व्यक्तियों की 
शत्ररूपता, ४५८; समस्रयुद्ध, 


४४६; स्वरूप, ४४३। 

युद्ध और शान्ति का कानून, ४१॥। 

युद्ध का नियम (१७५६) ४६१, ४२६ 
५८२ तथा ५८४। 

युद्धकारी राष्ट्रों के अधिकार, ५५१ । 

युद्ध की समाप्ति ५१५-२२: युद्धावसान की 
रीतियाँ, ५१५; वशीकरण, 
५१६; शक्॒तापूर्ण कार्यो का बन्द 
होना, ५१५; शान्ति सन्धि,, 


औऋछु ७छ 5 के ेक 
री 


५१७: शान्ति सन्धि के प्रभाव 


गझर परिणाम, ५१६ : जित- 
भोगाधिकार, ५१६; मुक्ति, 
५२०; मंत्री सम्बन्ध, ५१६; 


युद्धावस्था की समाप्ति, 

सामान्य क्षमादान, ५२० । 
युद्ध की समाप्ति पर बन्दियों की मुक्ति 

तथा स्वदेश प्रत्यावतंन, ४७६ । 


*२१, 
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युद्ध के नियम-अनज्ञप्तियाँ, ४६७; 
इनका पालन, ४६६; विकास, 
४६४ । 

युद्ध परित्याग की सामान्य सन्धि, 
२० 

युद्धवन्दियों के बर्ताव का श्रभिसमय, 
४9६ | 

युद्धवन्दी, ४३५; बन्धन की समाप्ति 
के प्रकार, ४७८। 


युद्ध में घायलों तथा मृत व्यक्तियों के 
साथ व्यवहार, ४७३ । 

युद्ध में तथा बाध्यकारी साधनों में 
ग्रन्तर, ४३२ । 

युद्धापराध ५०४-५१४ : इसका स्वरूप, 
५०४; टोकियों अभियोग, ५१२; 
न्‍्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, ५०७; 
न्यूरेम्ब्गं अभियोग 'का महत्व 
तथा झ्ालोचना, ५१०; न्यूरेम्ब्ग 
ग्रभियोगों के प्रादुर्भाव का इति- 
हास, ५०६; बंगला देश के युद्धा- 
पराधी, ५१४ । 

'युद्धावस्था की मान्यता, १८२ । 

युद्धेतर शत्रुता, ४४७ । 

यूनान में कानूनी पद्धति का विकास, 
२४। 

यूनियन भ्राफ इण्डिया विरुद्ध अमनलाल 
लना, ६२४। 

रणनीतिक बमवर्षा, ५०० । 


३च्णक अआ0इृच्दु ३ 
च् 


रसेल, ६४। 

राइट, १०५। 

राजनयिक आ्राश्रय, ३३२ । 

राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत, 
६७ । 

राजनयिक सम्बन्ध तथा उ्मृक्तियों 
का समझोता, १२४। 

राजनयिक सम्बन्धों का वियना प्रभि- 
समय, ३४५ तथा ३५२॥। 

राजदूत, ३४६; करों से मुक्ति, ३६१; 
गवाही देने के कार्य से मुक्ति, 
३६१ (दूत भी देखिये)। 


३४४-- 


राजनीतिक अपराध की कसौटी, 
३१७। 

राजनीतिक अपराध तथा प्रत्यपंण, 
२१२०१॥ 

राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता 
पर प्रभाव, १६३ । 


राजनीतिक सन्धि, ३७८ | 

राजा विरुद्ध सुपरिटेण्डण्ट ब्राफ बाइन 
स्ट्रीट पलिस स्टेशन, ४५८। 

राज्य उत्तराधिकार १८४७-२०४ : अन्त- 
रॉप्ट्रीय संगठनों का उत्तराधिकार, 


१६४; ग्रांशिक उत्तराधिकार, 
१८६; परिणाम, १८६ : जिह्ा, 
१६३; संविदात्मक दायित्व, 
१६९१; सदस्यता, १६४; साम्प- 


त्तिक अधिकार, १६०; सार्वजनिक 
ऋण, १६३; सावेभौम उत्तरा- 
धिकार, १८८; भारतीय परिपाटी 
झ्रौर व्यवहार, १६६; संयक्त श्ररव 
गणराज्य के निर्माण के कानूनी 
पहल, १६५; स्वरूप, १८७ । 

राज्य का प्रदेश २०५-२४४ | 

राज्य का स्वरूप, १२६९-५४ : प्रधिकारों 
तथा करंब्यों की प्रारूप घोषणा, 


झनक्रमौणका 


१२२; कृतिम सीमायें, २०६, प्राकृ- 
तिक सीमायें, २०५; मौलिक अधि- 
कार झौर कर्तव्य, १३१; लक्षण, 
१२६; वर्गीकरण, १३७; समानता 
का अधिकार, १३६ । 


श्ष्रे 


मेहर्रसमह लेगर, ६२६। 

रावजी श्रमरासह विरुद्ध राजस्थान की 
सरकार, ६२३ । 

राष्ट्रमण्डल, १४३ । 

राष्ट्रसंघ श्रोर तटस्थता, ५२४ । 


राप्ट्रसंघ श्लौर सं० रा० संघ द्वारा विवादों 
का निबटाना, ४३१। 

राष्ट्रीयीग २६६-३१० : अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व, २९७; इसकी हानि के प्रकार, 
३००; पुनः प्राप्ति, २६६; प्राप्ति 


राज्य की सीमा, २०५ । 

राज्यकृत्य के सिद्धान्त, १६८। 
राज्यहीनता, ३०३ । 

राज्यक्षेत्र वाह्यता, ३५६। 

राज्यों की मान्यता, १५५-८६ : ग्रन्त- 


रॉप्ट्रीय संगठनों द्वारा मान्यता, 
१७१; एकाक्ी तथा सामृहिक 
मान्यता, १६०; एस्ट्रेला सिद्धान्त, 
१३०; निर्वासित सरकारों की 
मान्यता, १६६; पाकिस्तान की 
मान्यता विपयकर नीति, १८१; मान्यता 
का लक्षण, १५५४; मान्यता के परि- 


णाम, १८४; मान्यता देने की 
विधियाँ, १५८; मान्यता देने के 
आधार, १०५; मान्यताविषयक 


सिद्धान्त, १५६; भारत की मान्यता 
विषयक नीति, १७५-१८०१; इज- 
रायलविषयक नीति, १७७; बंगला 
देश की मान्यता, १७६; साम्य- 
वादी चीन सम्बन्धी नीति, १७६; 
स्पेनविषयक नीति, १७७; युद्धा- 
वस्था की मान्यता, १८२, वास्त- 
विक तथा कानूनी मान्यता, १६०; 
सं० रा० प्रमरीका की मान्यता- 
विषयक नीति, १७३; सरकारों की 
मान्यता, १६६; सामूहिक मान्यता, 
१७२; स्टिमसन का मान्यताविषयक 
सिद्धान्त, १७०; स्पष्ट और ध्वनित 
मान्यता, १५६; हौल्स्टाइन का 
मान्यताविषयक सिद्धान्त, १८५१ । 
शायल नेपाल एयरलाइन्स विरुद्ध मनोरमा 


के प्रकार, २९७; राष्ट्रीयता-विषयक 
भारतीय मामले, ३०७; स्वरूप 
तथा लक्षण, २६६ । 

राष्ट्रीय नदियाँ, २०७। 

राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, ६६ । 

राष्ट्रों का एच्छिक कानून, ४६। 

रिकवरी का मामला, €७ तथा ४६२॥ 

रिपब्लिका विरुद्ध लागचम्प , ३५३ । 

रिवाज, ६१; प्रथा के भेद, €२ । 

रे कंस्टियोनी का मामला, ३१०। 

रपिड का मामला, ५५५। 

रोम में काननी पद्धति का विकास २५। 

रोसेट्रा इवेलिन विरुद्ध जस्टिस श्रता 
उलल्‍लाह, ३२०८ । 

रूट सन्धियाँ (१६०८), ४३०। 

रूपान्तरवादी सिद्धान्त, १०५। 

लक्ष्यक्षेत्रीय बमवर्षा, ५०० । 

लन्दन की घोषणा, ४६०, ४८५, ५३३, 

प५४, ५५९, ५७१ तथा ५८३ । 

लन्‍न्दन की नाविक सन्धि (१६३०), 
४८७ । 

लन्दन की सन्धि (१८३० ), १७२ । 

लन्दन पनड॒ब्बी प्रोतोकोल (१६३६), 
डंप८७। 

लार्ड विरुद्ध कंत्विन, ३०७१ 

लिटन कमीशन, ४२७ । 


लथर विरुद्ध सागोर, १६८। 

लेना का सामला, ५४ं८। 

लोटस स्टीमशिम, ६४, २७४, ४०७ 
तथा ५६६। 

ल्पूबेंक विरुद्ध मेकलेनबर्ग, €३। 

वण्डेरविल्ट क्ुज़र, ५६१। 

बजिनियस, दी, ६०३ । 

वशवर्ती राज्य, १४१। 

वशीकरण, २६६ तथा ५१६। 

वस्तुग्नों को पूर्वावस्था प्राप्त होना, ५२३। 

वाणिज्यदूत, ३६७३-७१ | 

वाणिज्यद्तविषयक सम्बन्धों का १६६३ 
का वियना अ्रभिसमय, ३६६ । 

वारसा समझौता (१२ अ्रक्टूबर १६२६), 
२३७॥। 

वाशिगटन सम्मेलन, ४८५६ तथा ४६८ । 

विजय द्वारा राज्य का अधिकार, २५३ । 

विक्टो रिया, फ्रांसिस्को, ३६ । 

वित्तीय कारणों से हस्तक्षेप, २६२। 

विदेशियों पर क्षेत्राधिकार, २७५। 

विदेशी राज्य और उनके ग्रध्यक्ष की क्षेत्ना- 
धिकार से उन्मुक्ति, २७६ । 

विदेशी सेनाग्रों पर क्षेत्राधिकार, २८१। 

विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि की क्षेत्रा- 
धिकार से उन्मुक्ति, २७७ । 

विनिषिद्ध के नियम ५६६-८६ : अपराध 
के तत्व ५७८; ग्रविच्छिन्न समुद्री 
मार्ग का सिद्धान्त, ५८०; तलाशी 
के लिए जहाजों का बन्दरगाहों में 
लाना, १८७; दण्डव्यवस्था, ४७८; 
निरीक्षण ग्रीर तलाशी का अधिकार, 
५८५; निरीक्षण झ्रौर तलाशी के 
मामले, ५८८; निरीक्षण की प्रक्रिया, 
५८६; नौप्रमाण पत्र, ५८७; परि- 
वेष्टन से अन्तर, ५७६; पूर्ण तथा 
सापेक्ष विनिषिद्ध, ५७२; पूर्ण 


निषिद्ध, ५७३; वर्गीकरण, ५७०; 
विरोधी गम्य स्थान, ५७७; सापेक्ष 
या अवस्थानुसार विनिषिद्ध, ५७३; 
स्वरूप और लक्षण, ५६६॥ 

विमान भश्रपहरण (हवाई डकती), 
२€२-५ | 

विम्बलडन, स्टीमशिप का मामला, €१ 
तथा ४०७। 

वियना ग्रभिसमय (१६६१), ३५० । 

बिलियम का सासला, ५८२ । 

विशेष अंगीकार का सिद्धान्त, १०६॥ 

विशेष प्रत्यपहा र, ४३५ । 

वाटा, २€८। 

वेरद्रास, १०५। 

बटल, ८४८॥। 

वेटिकन नगर, १४७ | 

बंध कार्यो की वेधता, ५२३॥। 

वेबस्टर, डनियल, २५६। 

बेस्ट रंप्ड गोल्ड माइनिग कम्पनी विरुद्ध 
राजा, १०८, १६२ तथा ५६२ । 

वेस्टलेक, ३३६ । 

व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करने वाली 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थायें, ३३६ । 

व्यक्तिगत संगम, १३६ । 

व्यक्तित्व का सिद्धान्त, १६७ । 

व्यक्तियों की शत॒रूपता, ४५८ । 

व्यवस्था, ३७४ । 

व्यापारिक तथा समुद्री कानूनों का विकास, 
३२। 

व्यापारिक सन्धि, ३७८ । 

व्यूहीय बमवर्षा, ५०० । 

शक्ति सनन्‍्तुलन, २६२। 

शत्रुओं के साथ व्यापार का अश्रधिनियम, 
४४३ ॥। 

शत्तु के जलपोतों पर प्राक्रमण प्रौर उनका 
ग्रभिग्रहूण, ४५२ । 


अन क्रमणिका 


आत्तु के विरुद्ध हिसा के प्रयोग की मर्यादा, 
ड्ध्८। 

शत्रु के सेवा में लगे तटस्थ जलपोत, 
ढ८५ । 

शत्रुता या भ्ररि प्रकृति, ४५७ । 

आतुदेश में युद्धका रियों की सम्पत्ति, ४५४। 

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव, ३६५। 

शान्ति के विरुद्ध किये गये श्रपराध, ५०७। 

शान्तिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व का सिद्धान्त, 
परे। 

आशान्तिमय आवेप्टन, ४३७। 

शान्ति सन्धि, ५१७; प्रभाव और परि- 

जाम, ५१६ । 

शासनहर, २० । 

शिकागो सम्मेलन (१६४४), २३८। 

श्री कृष्णशर्मा दिरुद्ध रटेट श्राफ दंस्ट 
बंगाल, ११२। 

घ्वात्ज॑नवर्जर, ७७ तथा ३६० । 

'संघ या संघीय राज्य, १४० । 

'संपत्नों का विनिमय, ३७४। 

संयुक्त श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति, १३८ । 

'संयुक्त अरब गणराज्य के निर्माण के कानूनी 
पहलू, १६५ । 

संयुक्त राज्य श्रमरोका विरुद्ध टेक्सास, 
२२€ । 

संयुक्त राज्य भ्रमरीका बिरुद्ध रोश्चर, 
३१६॥। 

संयुक्त राज्य प्रमरीका विरुद्ध सचमंन, 
१६११ 

'संयुक्त राष्ट्र युद्धापराध ग्रायोग, ५०६ । 

संयुक्त राष्ट्र संघ ३६१-४०४ : अंग, 
३६३; भझनन्‍्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, 
४०२; झ्राथिक और सामाजिक परि- 
घद, ४००; उद्देश्य और प्रयोजन, 
३६२; उदभव और विकास, ३६१; 
छोटी भ्रसेम्बली, ३६५; न्‍गास के 


६६४ 


विचार का विकास तथा न्यास परि- 
पद, ४०२; मौलिक सिद्धान्त, 
३६९२; वीटो, ३६८; शान्ति के 
लिए एकता प्रस्ताव. ३६५; सचि- 
वालय, ४०४; सदस्यता, ३६९३; 
सामान्य असेम्बली ३६३; सुरक्षा 
परिषद्‌, ३६७ । 

संयूत्त्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के सम्बन्ध 
में जनरल असेम्बली का अधिकार, 
४१० । 

संयक्त राष्ट्र संघ की सेवा करते हुए प्राप्त 
होने वाली क्षति का मुग्रावजा, 
८४१० । 

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा बाहा अन्तरिक्ष, 
०२६ । 

संगक्त राष्ट्र संघ द्वारा संडिताकरण का 
कार्य, ११८। 

संरक्षित राज्य, १४१। 

सराधन, ४२६॥। 

संराधन झ्रायोग, ४२८ । 

संस्पशिता का सिद्धान्त, २४६ । 

संस्पर्णी क्षेत्र २९१८ तथा २१६ । 

सत्सेवा और मध्यस्थता, ४२५। 

सन्धियां, ८८, ३३७२-६० : इसके ग्रधि- 
कारों को लागू करना, २५७; उदार 
व्याख्या, ३८६; कार्यात्मक व्याख्या, 

क्रमबद्ध व्याख्या, ३६०; 

क्रियान्वय, ३७७; पंजीकरण और 

प्रकाशन, २७७; पालन का उपाय, 

३८०; बनावट, २७७; युद्ध छिड़ने 

का प्रभाव, ३८६; वर्गीकरण, २७७; 

विधायक सन्धि, ८६; विधिसूचक या 

प्रशापक सन्धियाँ, ५६; व्याकरणीय 

व्याख्या, ३८७; व्याख्या के सामान्य 

सिद्धान्त, ३८६; संविदा के साथ 

सम्बन्ध, ३७२; संविदा सन्धियाँ, 


३६९०; 


६६६ 


६०; सन्धि सम्पादन के ग्राठ अंग, 
३७५; सन्धिवाची कुछ शब्द, ३७३; 
समाप्ति, ३८०५; सामाजिक सन्धि, 
३७६; स्वरूप, ३७२ । 

सन्धियों की पवित्नता का सिद्धान्त, ३८१। 

सन्धिविषयक संहिता, ३७५ । 

सन्धिविषयक स्थिति की अ्रपरिवतेन- 
शीलता का सिद्धान्त, ३८५२ । 

समग्र युद्ध, ४४६ । 

समझौता, ३७३ । 

समपंणवाद, १०६ | 

समुद्री युद्ध के नियम, ४८१-४८८: 
उद्देश्य, ४८५१; चिकित्सालय पोत, 
४८३; तटीय नगरों की वमवर्पा, 
४८५; नियमों का विकास, ४5१; 
पनडुब्बियाँ, ४५७; शत्रु के जलपोतों 
पर आक्रमण और उनका ग्रभिग्रहण, 
४८२; शत्रु की सेवा में संलग्न 
तटस्थ जलपोत, ४८५; सुरंगें, ४८५६। 

समुद्री सम्मेलन (१६५८), २१३ । 

समुद्री सम्मेलन (१६६०), २१४। 

समुद्री सम्मेलन (१६७३), २१५॥ 

समुद्री सम्मेलन का अन्तिम प्राविधान, 
२१८। 

सम्मिश्रणवाद का सिद्धान्त, १०७ । 

सम्मेलन के निर्णायों द्वारा प्रदेश की प्राप्ति, 
२५५ ॥। 

सरदार मिहनसिह विरुद्ध एस० डी० श्रो० 
(बहर), १६६ । 

सब्ियन ऋण, ३३७ । 

सशस्त्र तटस्थता, ५२६ तथा ५४३॥ 

सहमति का सिद्धान्त, ७६। 

सहमिलन और श्रभिलग्नता, ३७६ । 

सह-युद्धावस्था, १८४ । 

सहराज्य, १४३ । 

सातत्य का सिद्धान्त, २४८ | 


प्रन्तर्राष्ट्रीय कानन 


सामाजिक सन्धियाँ, ३७६ । 

सामान्य श्रसेम्बली (सं० रा० संघ), 
३६३॥। 

सामान्य कानून, ३७४ । 

सामान्य प्रत्यपहार, ४३६। 

सामान्य रणविराम या ग्रवहार, ५१७। 

सावंजनिक जहाज की प्रादेशिक क्षेत्रा- 
धिकार से मुक्ति, २७६ । 

साव॑जनिक तथा वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय 
कानन, ५७ । 

सावंभौम उत्तराधिकार, १८८ 

सावरकर का मामला, ४०६ तथा ६१० $# 

सिन्धु जल-सन्धि, २१० । 

सुआ्रारेज़, फ्रांसिस्को, ३७ । 

सेण्टल बक श्राफ इण्डिया विरुद्ध राम- 
नाराणण, ३०८ ठतथा ६३० । 

सेण्ट पीटर्सबर्ग की घोपगा, ४६५ तथा 
४७० | 

सेनिक आवश्यकता का सिद्धान्त, ४३३ । 

सेब्बाटिनो का मामला, ६११ ॥ 

सोवियत यूनियन विरुद्ध लक्ज्ञमबर्ग एण्ड 
सार क०, १७१॥ 

स्कनर एक्सचेंज विरुद्ध मंकफंडडन, २८० 
तथा ६०६ । 

स्टिमसन का मान्यताविषयक सिद्धान्त, 
१७०॥। 

स्टेट श्राफ बेस्ट बंगाल बनाम जुगल 
किशोर मोर, ६३१॥। 

स्टेट ट्े डिग कार्पोरेशन श्राफ इण्डिया विरुद्ध 
कमशियल टेक्स श्राफीसर, ३०२। 

स्टोरी, ६७ । 

स्टोवेल, €७, ३३६ तथा ४६१। 

स्थलयुद्ध के नियम, ४६४-४८० : उद्देश्य 
गौर साधन, ४६८; नियम, ४६८ | 

स्थानीय रणविराम, ५१७। 

स्थायी शासनादेश प्रायोग, १४६ | - 


झनक्रम णिका 


स्प्रिगवोक जहाज का मासला, ५८३ । 


स्वतन्त्र जहाज, स्वतन्त्र माल का नियम, 


१२२ । 


स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रधिकार और ककत्तंव्य, 


१३३। 
स्वतन्त्र राज्य, १३७ । 
स्वलियन, १७१ । 
स्वीकरणीय व्यक्ति, ३५० । 
स्वेज़ नहर, २३५। 
हंगरी में रूस का हस्तक्षेप, २६५ । 
हनीमुन का सामला, ५५६ | 
हया डी ला टारें का मामला, ४११। 
हवाई यातायात अभिसमय, ४५७ । 


हवाई युद्ध के नियम, 4८६६-५० ३ : मौलिक 


सिद्धान्त, ४६६ । 
हवाना अभिसमय, २३२६ । 


हस्तक्षेप, ४३८, २५७-२६६ : श्रात्मरक्षा 


के लिए हस्तक्षेप, २५८; आन्‍्त- 
रिक हस्तक्षेप, २५७; कारण, 
२५८; कूटनीतिक हस्तक्षेप, २५७; 
गहयुद्धों में हस्तक्षेप, २६३; ड्रेगो 
सिद्धान्त, २६५; तिब्बत में चीन का 
हस्तक्षेप, २६७; दण्डात्मक हस्तक्षेप, 
२५७; नेहरू सिद्धान्त, २६५; बाह्य 
हस्तक्षेप, २५७; मानवीयता के 
कारण हस्तक्षेप, २६१; मुनरो 
सिद्धान्त, २६३; वित्तीय कारणों से 
हस्तक्षेप, २६२; शक्ति संतुलन के 
कारण हस्तक्षेप, २६२; सन्धि के 
ग्रधिकारों को लागू करने के लिए 
हस्तक्षेप, २६१; हंगरी में रूस का 
हस्तक्षेप, २६५ । 


६६७ 


हस्तान्तर द्वारा प्रदेण की प्राप्ति, २५२। 

हाइड, २५५ । 

हाल, ६८, १२६ तथा १३० । 

हालेण्ड, १२९ । 

हिरण्यमय विरुद्ध श्रासाम राज्य, २०३। 

हेंसियाटिक लीग, ३३ 

हेग अभिसमय, ४२७, ४२६९, ४४८, ४६५, 
४६६-४६८, ४८२, ४८३, ४८४, 


४८५, ४६६, ५४३२-३ तथा 
२४9। 

हेग के पचनिर्णय का स्थायी न्यायालय, 
४३० ॥। 


हैग का संहिताकरण सम्मेलन २७२। 

हेंगे समझौता, २० । 

हग सम्मेलन, ५०, ११६, ४६६। 

हेल सिलासी विरुद्ध केबः : एण्ड वायरलेस 
लि०, १६१ तथा ५६५ । 

हैस कंसल का मामला, ५२४। 

होली सी तथा वैटिकन नगर, १४७ । 

क्षेत्राधिकार २७०--२६५ : प्रादेशिक समुद्र 
में क्षेत्राधिष। र, २७१; प्रादेशिक 
क्षेत्राधिकार का विस्तार, २७३; 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियाँ, 
२७५-२८५१;  बन्दरगाहों में 
क्षेत्राधिकार, २७३; महासमुद्रों की 
स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध, २८३; 
महासमुद्रों में डकती का दमन, २६१; 
महासमुद्रों में तीत्र श्रससरण, २८६; 
महासमद्रों में क्षेत्राधिकार, २८१; 
विदेशियों पर क्षेत्राधिकार, २७५ । 

क्षेत्रीय अधिकार विषयक नवीन दृष्टिकोण, 
३२६ । 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर द॑ । 
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